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अस्तावना 


तुलनात्मक शासन ओर राजनीति के अध्ययन का महत्त्व विगत दो दशकों में बहुत बढा है 
और उसके भश्रध्ययन वी विधियों मे इतना बडा परिवतन हुआ है कि उसे कुछ लेखको ने क्रान्ति 
कहा है। विषय के परम्परागत उपागम वास्तव म॑ तुलनात्मक न थे ! अध्ययन वी इस परम्परा की 
अपर्याप्तता इन बातो से स्पप्ट है. () यह प्रादेशिक थी, क्योकि इसका क्षेत्र मुरथत थ्रूरोपीय 
देशो व सयुक्त राज्य अमरीका की आसन-पद्धतियो तक सीमित था, (2) अध्ययन का प्रधान उपागम 
आइतिक (००ए8णा47ए०) था, अर्थात्‌ अधिकतर अध्ययतों की विपय वस्तु विभिन्न शासन- 
पद्धतियों की मुरय विशेषताएँ थी, और (3) अनुशासन का रूप अधिकाशत औपचारिक (0772) 
था, क्योकि अध्ययन का केउ्अ-बिदु उनके निष्पादन, अतक्निया और व्यवहार न होकर उनके 
कानूनी प्रतिमान (70775), नियम, विनियम अथवा राजनीतिक विचार और विचारधाराएँ थी । 
दूसरे विश्व युद्ध के बाद श्रप्नलिखित तीन कारको के परिणामस्वरूप इसके अध्ययन का नया 
रूप मिला प्रथम, मध्यपूव एशिया व अफ्रीका मे अनेक स्वतज राज्यों का उदय हुना, दूसरे, 
अटलाटिक' महासागरीय देशो की प्रधानता का अन्त हुआ, और तीसरे साम्मवाद और उस पर 
आधारित शासन पद्धतिया का एक शक्तिशाली प्रतिद्वद्दी के रूप म॑ उदय हुआ | 
तुलनात्मक शासन और राजनीति के नये भ्रध्ययन में उसका विपय-तेत और अधिक विस्तृत, 
वास्तविकता परिशुद्ध (07०06) और सेद्धातिक रूप से व्यवस्थित हुआ है । फलत श्रध्ययन विधि 
अधिक वैज्ञानिक बनी है अनेक आघारभूत धारणाओ यथा, राजनीतिक पद्धति, राजनीतिक सस्क्ृति, 
समाजीकरण, आधुनिकवीकरण, राजनीतिक सचार और नये उपागमो (जँसे व्यवहारवादी, क्षेत्रीय 
अध्ययन, समस्यागत, समूह सिद्धांत और मावसवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त आटि) को प्रयुक्त 
किया गया। 
प्रस्तुत सस्क्रण में उपर्युक्त बातों तथा विभिच विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातवीत्तर कक्षाप्रों 
के लिए इस क्षेत्र में बिहित पाठ्यब्रमा को ध्यान में रखा गया है। चूकि भ्रभी तक अधिबतर 
पाठयक्रमा का परम्परागत उपागम से पूण सम्बंध बिच्छेद नही हुआ है, झत पाठकों वी सुविधा 
और आवश्यक्ताआं को सामने रखकर पुस्तक के प्रथम अध्याय म तुलनात्मक झांसन और 
राजनीति के सैद्धान्तिक पहलुओ का विवेचन किया गया है भौर वाद के अध्यायों में शासन के 
विभिन्न पहलुआ को आधार बनाकर अनंक झासन-पद्धतियो का तुलनात्मकः विवेचन दिया गया 
है । हमे विश्वास है कि विषय के शिक्षक और पाठक इस पूवगामी सस्‍्करण से वही अधिक उपयोगों 
पार्येगे और पूववत्‌ अपनायेंगे । हम उन सभी विद्वानू लेखकों के प्रति आभारी हैं जिनके मान्य 
ग्राथा से पादुय-सामग्रो का चयन किया गया है तथा अनेक उपयुक्त उद्धरण भी लिय गये हैं । 
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सोवियत सध, चोन, शुगोस्लाविया | 

6 विभिन्न राज्यों से नागरिकों के श्रधिकार ((॥2०ा5 राहा।3 गा एछ70०5 50०४) 409 
अधिकार क्या हैं और क्‍यों ? विभिन राज्यो मे अधिकार - सयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, 
भारत फ्रास, स्विट्जरलेण्ड, जापान, युग।स्‍लाविया, कनाडा, सोवियत सघ, चीन । 

37 मताधिकार, भ्रतिनिधित्व और भ्रत्यक्ष विधि निर्माण (पर्माणला३०, रव्छा८इथाशा0) 800 

7००६ .<8/भदरा0ा) 433 
मताधिकार, विभिन्न राज्यो मं मताधिकार, प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष विधि निर्माण । 

8 विभिन्न राज्यों मे निर्वाचन पद्धतिया (8000व्वा 5ए86705 वा एथ्रात0ए5 8९8) 456 
राष्ट्रपति का निर्वाचन सयुक्त राज्य अमरीका, फ्रास, भारत | आम चुनाव ब्रिटेन, भारत, 
फ्रास, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान स्विट्जरलेंण्ड, सोवियत सघ, चीन, थुगोस्लाबिया । 

9 राजनीतिक दल श्ौर दलीय पद्धतियाँ (?00ल्‍व एशथ्यापर65 6 5एड०ा5) 480 
राजनीतिक दल, दलीय पद्धति, एक-दलीय पद्धतिया द्वि दलीय पद्धतिया, बहु-दलीय पद्धतिया। 

20 विभिन्न राज्यो मे राजनीतिक दल (?0त०्त्र ऐ7065 ॥0 7)0ि०70 80865) 502 
ग्रेट ब्रिटेन सयुक्त राज्य अमरीका, फ्रास, स्विट्जरलेण्ड, भारत, जापान, आस्ट्रेलिया, 
कनाडा, सोवियत सघ, चीन युगोस्लाविया । 

2] दबाव (हित) समूह (ए05४776 07 ॥श/४८४ (7०79५) 563 
दबाव समूह व राजनीतिक दल मे अ्रन्तर, हित समूह सयुक्त राज्य बमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, 
भारत अय राज्य । 

22 लीक प्रशासन भ्रौर नागरिक सेवाएँ (ए00!० 60काण॥पक्वाणा शाते टाशों 500०9) 577 
लोक्-प्रशासन--प्रिटेन, समुक्त राज्य अमरीका फ्रास, सोवियत सघ, भारत । नागरिक 
सवाएँ--ब्रिटेन, सयुक्त राज्य अमरीका भारत । 

23 राज्य के झ्राथिक समठन (8007०0० 07887580075 ०7 ॥6 887०) 598 
प्रजातअ--राजनी तिक और आधिक, ग्रेट ब्रिटेन मे झ्राथिक संगठन, इटली म निगर्मित 
राज्य, सोवियत सघध म॑ नियोजन, भारत मे प्रजातािक नियोजन, जमती में आधिक 
परिषद्‌ फ्रास में सामाजिक भोर आशिक परिषद्‌ । 


24 स्थानीय शासन ([.0०४] 00एथग्राव्यां) कु 6१0 
बुद्ध सँद्धान्तिक पहलू ग्रेट ब्रिटेन, सयुक्त राज्य अमरीका, भारत, फ्रास, जापान, साम्यवादी 
राज्य । | 

25 गर-पारचात्य राजनीतिक श्रक्रियायें (४०० १८४८ण ए9णातप्व!ं 0700०5525) 640 


भूमिका, दल विहीन प्रजातातज और विकेद्रीश रण ग्राधी जी व अनुसार विकेद्रीह्ृत व्यवस्था 
और सर्वोदिय, नपाल में पचायत प्रजातत, युगोस्लाविया मे समाजवारी प्रजातात्र । 


पहला गध्याय | 


तुलनात्मक शासन और राजनीति : परिचयात्मक 


॥ 
तुलनात्मक शासन और राजनीति प्रकृति और क्षेत्र 


(एकआशभा।१९ 507च्यागरां बाते 70९5 वेबप्रा8 भा0ए0 800१९) 


] तुलनात्मक शासन और राजनीति वया है ? 


शाप्तन भोर राजनीतिक पद्धति--तुलनात्मक शासन झौर राजनीति को भली प्रकार से 
समभने वे' लिए सवप्रथम हम शासन (ह०एशगाथा) और राजनोतिक पद्धति (9णाएए्वों 
$986व) के बीच अतर वो स्पष्ट वरेंगे, क्योकि इस विषय पर हाल में लिखी गयी पुस्तकों मे 
चासम के स्थान पर राजनीतिक पद्धति बे' प्रयोग का चलन हा गया है। तुलनात्मक राजनीति के 
विद्यारथियों वा सम्बंध अब सविधान (००79007007) और शासन वे' रूप जथवा प्रणाली (० 
० 8०४थग॥णाध्य्रां) से ही पही है वरन तुलनात्मक राजनीतिव पद्धति का एक अग है। राजनीतिक 
पद्धति म शासन तो सम्मिलित है ही, क्तु इसमे शासन वे' अतिरिक्त कुछ जनौपचारिकः और 
गैर सरकारी पारव' भी आते है जो कि सावजतिक मामलो के क्षेत्र में शासन ततन्न को प्रभावित 
बरते हैं । इनम ये विशेष रूप से उल्लखनीय हैं--() उसवी ऐतिहासिक विरासत, भौगालिक व 
आय साधत, उसके सामाजिक ओर आधथिक सगठन, उसकी विचारघधाराये और उसकी राजनीतिक 
शैली (90॥0०७॥ 89०), तथा (2) उसके राजनीतिक दला, हित समूहों (॥[2०5६ 87095) 
ओर नढृत्व वी सरचना । इस प्रकार कसी भी समाज की राजनीतिक पद्धति उसके शासन और 
उससे सम्बाधित तथा उस पर प्रभाव डालने बाले पूर्वोक्त दो समूहों मे वणित कारको अथवा 
पहलुओं से मिलकर बनती है। प्रथम समूह मे वणित कारक उस समाज की राजनीति का पर्यावरण 
(शाज्ागाएशशा) बनाते हैं और उसवी राजनीतिक पद्धति की आधारभूत समस्याआ, |साधना, 
अभिवृत्तियो, समूहा, राजनीतिक गठव वनो आदिवा ज्ञान कराते हैं और ये सव सरकार के 
निणयो को प्रभावित बरते हैं। राजनीतिक पद्धति वे इन आधारभूत पहलुओ और शासन वे अगो 
से मिलकर “राजनीति का गति विज्ञान (09॥थ्व०७ ० ए90000०5) बनता है । राजनीतिव पद्धति 
के इन आधारभूत पहलुओ से उठने वाले सामाजिक, आथिक, राजनीतिक झौर बैचारिक दाव 
तथा उनके समथन (57790०8) सर्देव अधिकारिया और शासन के अगो के समक्षा इस माग 
(0९॥0७7०)] के साथ रखे जाते हैँ कि उहू सावजनिव' नोति से परिवर्तित किया जाय | राजनीतिक 
दल, हित अथवा दवाव समूह और राजनीतिक तेता ऐसे दावो को सरकार वे समक्ष रखते हैं! 
इस प्रकार वे राजनीतिक पद्धति के भीतर ब्रियाशोल अभिकर्त्तानो (2००४८ ब8०॥७5) का काय 
करते हैं ॥ अतएवं राजनीति के ये तथाकथित गतिशील (दुसरे समूह मे वर्णित) कारक राजनोतिवा 
पद्धति वे आधारा और शासन की नीति निर्धारण करने वाने अगा के बीच वी खाई को पांदते 


प॒ राजनीतिक सस्थाये और तुलनात्मक शासा 


हैं। राजनीतिक पद्धति का तीसरा गौर सबसे अधिक महत्त्ववूण अग शासन हो है । 

जी० ए० आलमोण्ड के शब्दो मे, “राजनीतिक पद्धति (सभी स्वतात्र समाजों में पायी जानते 
वाली) पारस्परिक क्रियाओ की वह पद्धति है जो एकीकरण और अनुबूलन वे' बाय बरती है 
(आन्तरिक क्षेत्र मे तथा आय समाजों के प्रति भी)। यह काय 'यूनाधिक वैध बल्न प्रयोग अथवा 
उसके प्रयोग करने वी धमकी के द्वारा होता है। राजती(तत पद्धति समाज में बैव व्यवस्था बनाये 
रखने वाली अथवा परिवर्तन लाने वाली पद्धति है।” सावजनिक मामला के क्षेत्र मं समस्याओं को 
समभने और निणय करने के लिए स्थापित तर को सजनीतिक पद्धति कह सकते हैं। वह सरकारी 
तन जिसके द्वारा विभिन्न समस्याझ्रो को समझा जाता है और निणय किये जाते हैं, सरकार 
कहलाता है। समाज के विधायी, कायकारी, "यायिक और अधिकारीत-त (0प्रध्थण३०१) क्के 
अथ में शासन तुलनात्मक राजनीति के विद्यार्यी के अध्ययन का एकमान विपय नही है। यह तो 
जधिक विस्तृत राजनीतिक पद्धति का केवल एक भाग हैं। राजनीतिक पद्धति में शासन के 
अतिरिक्त ऐसे अनौपचारिक्अथवा गैर सरकारी कारकों को भी सम्मित्रित क्या जाता है जो 
सावजनिक मामलो के क्षेत्र में समाज की समस्याएँ प्रस्तुत करने वाले ताज के कार्य बरने तथा 
उसके उत्पादनों को प्रभावित करत हैं। इस प्रकार शासन के साथ एक दूसरे से सम्बाधित तथा 
एक टूसरे को प्रभावित बरने वाले कारकों के दोनों समृहा के योग से राजनीतिक पद्धति 
बनती है । । 

तुलनात्मक शासन झ्ोर राजनीति--डहल (020]) ने ठोक ही कहा है कि आज वा 
नागरिष देश, स्कूल, चच, व्यापारिक फम, नागरिक सघ तथा जय अनेक प्रकार के सगठनो मे राजनीति 
(90008) को देखता है । “राजनीति” मानव जीवन का वह तथ्य है जिससे अब कोई बच नहीं 
सकता | प्रत्येक व्यक्ति किसी भी समय कसी न किसी रूप में राजनीति मे अ तग्रस्त रहता है। 
वैसे राजनीति एक प्राचीन और सवव्यापी अनुभव की वस्तु रही है। एरिस्टॉटल प्रथम महान 
ग्रोक लेखय' था जिसने पोलिस (90॥5) अथवा राजनीतिक सघ को सबसे अधिक प्रभुत्वपृण 
(४0ए०८४०) और विस्तारपूण बताया और राज्य (9009) के संगठन को संविधान कहां । 
उसी ने तुलनात्मक शासन (०णाफुश्न2५6 8०एशएशथा) के विज्ञान को आरम्भ किया । 

क्सी भी समाज म सम्पूण नीति सम्ब'वी गतिवधिया सरकारी नहीं होती (70६ थे! 
#णाल्त बणाशांओ 35 80ए०एगशाण्व) और नही सारी सरकारी गतिविधियाँ राजनी।तक होती 
हैं (00: थी ह०एशगशल्ायषं 4००५ 5 9ण0००) । राजनीति एक प्रकार की मानव गति- 
विधि या मानव व्यवहार है, यह सामाजिक व्यवहार (8000 ७०४4९॥०७) का एक रूप है, जैसे 
आधित व्यवहार (०एणा०णा० एश्ा2श०ए४) भी सामाजिक व्यवहार का एक रूप है। जबवि 
तुलना८मव शासन में विभिन्र राजनीतिक पद्धतियो उनकी विभिन्न सस्थाआ और उनके कार्यों का 
तुलनात्मक अध्ययन आता है, तुलनात्मक राजनीति वा क्षेत्र अधिव विस्तृत है। इसम तुलात्मक, 
शासन के अतिरिक्त वह सब भी भा जाता है जिस हम अ-राज्यीय राजनीति (0 इ्ा० 90॥00) 
कह सवते हैं । दुसरे शब्टो मे, तुलनात्मक राजनीति क्य क्षेत्र तुलनात्मक शासन से अधिक व्यापक 
है यद्यपि दाना में ही तुलना वरना अध्ययन का केद्ग है । जी० बे० सँबटू स (5 ॥६ एठशां) 
के अनुसार, 'तुलनात्मक शासन वा प्रयोग राज्या, उनको सस्थाआ और उनव॑ कार्यों से सम्बद्ध 
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0 चफे बन फे 


् 


सुपवात्मर दासन और राजनीति परिययात्मत पा 


बु्द समूह्दा, या राजगीविंए दल य द्वित समूह थे प्रष्ययन हेतु उपयुक्त है। परतु 'तुलनात्मय 
राजवीति' बगल भा प्ररिप्रेध्य अधि व्यापर है, इसम शासा तथा अ राज्यीय राजनीति (ग0॥- 
$90 90॥॥0), जाजातिया ये तिजी राग्भाभ, सामाजिक पर्यायरण ($0छ७व शाशाणागञशा।) 
आरि मे अध्ययय गा भी समावेश दिया जाता है। तुलाात्म। राजगीति रे अध्ययनार्ता वा 
बध्यया विभिष्त राजीतिय परद्धतिया मे तिगम बगाते, नियमा था यार्यान्वि] बर। झौर नियमा वे 
अजुसार “याय परत वाले अया मे अप्यया सथा सविधाद से बाहर मे अभितरणा यथा राजनीति 
दवा और दवाव ममूहां में प्रध्यया मं साथ अल नहीं छाता। दा सबने अतिरिक्त यह आगे 
मदूरर छत विपयो था भी अध्यया गरता है जो कि अयास्त्र, समराजशास्त्र श्रौर माउवटास्थ् थे 
क्षेत्र में भाते हैं । 

सिदयी यर्या में उपर्युक्त वियार को राशेप में इस प्रवार रपप्ट किया है. 'वणनमात्र रो आगे 
रैद्धान्तिव हृष्टि से प्रधिष संगत समस्याओं थे देखो, प्रयेले मामले से आगे भनेष मामलों वी 
छुतना को देसो, शासन शी भौपयारिय सस्याओ से आगे राजनोतिप प्ररियाप्रा और राजनीतिव 
बायों यो देखा, और पाशपाह्य यूरोप मे दशा से आगे एडशियां, अप्रीवा और लैंटि। अमरीया वे' 
चये राष्ट्रो गो दगो ।! इस प्रवार तुत्रनात्मणा राजगीति में प्रभेव शासय पद्धतियों वे भ्रनु मवा, 
सम्थार्औा, स्यवहारों और प्रप्चियाओों गा ऐसे विस्तारपूण ढंग से अध्यपन विया जाता है वि उसमे 
सविषाय से बाहर मे डा प्रभिवरणा (७१ ००॥आापाणाव 88थ0००७) या प्रध्ययन भी प्रा 
जाय जिनमा गिसी भी रूप में शासन थे औपज़ाशियि अगो से कोई भी सम्बन्ध हो। अस्तु, इसवा 
सम्ब्ध महत्वपूण नियमितताआ (88॥रशी०्शा। ॥08०9:॥05) राजनीतिव' व्यवटार भौर 
राजनीतिया मस्याओं पी गायरली मे समातताओं और असमावताओं से है ।* परतु आजकल 
अनेव' सेसव तुला त्मय' घासन और तुलनात्मक राजगीति यो एक दूसरे मे! पर्यायवाची ये रूप मे 
प्रयोग गरते हैं। 


2 तुतनात्मक शासन और राजनीति का अध्ययन क्यो किया जाता है ? 


इस प्रध्ययन वे साधारण रूप में दो प्रयोजा हैं, जिहें हम सक्षेप मं इस प्रजार रस सबते 
हैं. प्रथम, यह हमें विदेशा मं धान और राजनीति मे' क्षेत्र म घटी और सम्भावित घटनाओं पा 
अधिक प्रच्छी प्रयार से निवयन १ रने म सहायता देता है। विदेशों बी राजनीतिव' सत्थाओ और 
उनसे सम्बा पत राजनीति थे” अध्ययन से हम अपने देश थी सस्थाआ को अधिवा अच्छी प्रकार 
से समझ सकते हैं। यह हमारे देश वी समस्याओ के उत्तर तो नहीं दे सकता, फिर भी मह हमे 
ऐसे प्रश्म भ्रवश्य ही सुभा सकता है जिहें विः हमे अपनी राजनीतिक शेलो वे बारे में पूछता 
चाहिए और उनके उत्तर योजी वा प्रयत्त वरना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि देश में 
सासद श्ासा प्रणाली सफातापुवद नहीं चल्न पा रही है तो हम अय देशो की समान शासन 
पद्धतियों वा तुलनात्मवा अध्ययन बरवे पता लगाना चाहिए वि' उन देशों मे उसवी सफ्लता 
के कया वारक हैं और वे देश मे वहाँ तवा विद्यमान हैं, यदि नहीं तो उहे क्सि प्रवार पैदा क्या 
जा सकता है अयवा असफलता वे! लिए उत्तरदायी वारवों को क्सि प्रवार दुर क्या जा 
सकता है। 

दुसरे, विभिन्न राज्या वी शासन पद्धतियाँ उनकी ऐतिहासिक वि भौगोलिय' दश्याआं, 
सामाजिव, झाथिक व राजनीतिक सस्थाओं तथा विचारों से निर्धारित होती हैं। अधिकतर देशो 
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में शासन पद्धति और विचारधारा का गहरा सम्बन्ध है। उदाहरण के लिए, पाश्चात्य प्रजात जी 
देशो की विचारधारा उदारवादी प्रजातन ([एश४)। 0670००३०ए) की है और वहा पर प्रजात-त्र 
की स्वृतस्न सस्थात्रो का अस्तित्व है, किन्तु सावियत सघ,, चीन व अगय साम्यवादी राज्यों की 
विचारधाग साम्यवादी है श्रौर उनकी शासन पद्धति उसी पर आधारित है, वे अपने देश में 
स्थापित पद्धति को “जनवादी प्रजातात्र' (96०9॥6 $ 0८॥0०४०९) कहने हैं, जो अधिवाशत 
साम्यवादी दल की अधिनायकशाही है । ; 
किसी भी देश की शासन पद्धति उसके लिए बहुत उपयुक्त व सफल सिद्ध हो सकती है. 
परतु उससे भिन्न दशाओ और विचारधारा वाले दशो में वह पद्धति उसी प्रकार सफल हो सके 
ऐसा सम्भव नहीं है। सासद प्रजातन का उदय और विक्सस ग्रेट प्रिटेन मे हुआ और वहाँ वह 
बडी सफलता से चल रहा है । कनाडा व आस्ट्रेलियू आदि दशा से भी जहा अग्रेज जाति वे. लोग 
जाकर बस गये, यह पद्धति सफ़न रही है, किन्तु एशिया ओर अफ्रीका के हाल ही में स्वत न हुए 
अनेक राज्यो म इस पद्धति को लागू किया गया, उनम, से कुछ मे--भारत व श्रीलका-्यह 
काफी माना मे सफल रही है परतु प्राय अय सभी राज्या मं यह असफल रही और इस़का 
स्थान दूसरी पद्धतियो ने ले लिया। विभिन्न राज्यों के शासत अथवा राजनीतिक पद्धतियों तथा 
उनकी राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करके पता लगाया जा सकता है कि सासद शासन पद्धति 
को सफ़ल बनाने के लिए क्या दशाएं आवश्यक । हैं । 
अतएव यह कहना उचित है कि किसी भी ज्ञासन पद्धति को चाहे सैद्धा-तिक दृष्टि से वह 
क्तिनी भी अच्छी हो, किसी अय दश मे आवश्यक सशोधना व परिवततनो के बिना नहीं अपनाया 
जा सकता । जहा तक तुलनात्मक विधि का सम्बघ है, यदि हम विभिन राज्यों के सविधानों की 
ध्यानपूवक परीक्षा करे तो हम इस निष्कप पर पहुँचेगे कि शासन की तीन प्रभुख ज्ञाखाआ का 
सगठन उनकी राजनीतिक सस्थाआ के विश्लेषण व उनकी तुतना करने का सुगम साधन है । 
प्रत्येक राज्य की कायपालिका में कुछ सामाय अग और विभाग व मजालय मिलते हैं, जिनका 
पुलिस, सशरन सेना, स्थानीय शासन, कृषि, विदेश नोति, याय, वित्त आदि से सम्ब ध है । 
परतु विभिन्न राज्या में इन विभागां व मजालया का सापेक्ष महत्त्व और संगठन उन राज्यों की 
वियरारधारामा के अनुसार मित्र भिन्न है। विभिन्न राज्या म उनके सविधान, श्रभुता का अधिवाप, 
शक्तियों का प्रथल्क्रण, शक्तियो का विभाजन, विके द्वीकरण की मात्रा, राज्य प्रमुख, कार्यपालिका, 
विधायिका और “यायपालिका को सरचना (57ए०ंपा०) तथा उनका संगठन आदि उन; राज्यां की 
शासप पद्धतिया (अथवा राजनीतिक पद्धतिया) और राजनीति के तुलनात्मक विश्लेषण हतु 
आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं । 
वास्तव मे, तुलनात्मग शासन ,और राजनीति का अध्ययन राजशास्त के विद्याथियां 
वे लिए विभिन्न कारणा से उपयोगी है। किसी भी दकड्श वे! विद्याथियो के लिए यह एक प्रकार 
से विदा वी मागदर्शित यात्रा (००७० (००४) के समान है। जिस प्रवार ऐसी यात्रा से 
विद्यार्थी वो बाय देगा के बारे म अनव' प्रकार की उपयागी व शिक्षाप्रद जानवारी प्राप्त हातो 
है, उसी प्रवार शामन पद्धतिया के विद्यार्यी को आय देशा की राजनीतिक पद्धतिया वे अध्ययन से 
उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है | इस जानकारी को तुलनात्मक विधि या विश्लेपण (०00724- 
प्रढ गराधधा0त0 67 शा ?85) द्वारा एकत्रित और व्यवस्थित बे अधिक उपयोगी बनाया जा 
सकता है। 
उदाहरण वे लिए, यति कोई अमरीको विद्यार्थी रस प्रवार वा अध्ययन बरे ता उसे पत्ता 
लगेगा थिः बुद्ध देगा म स्वास्थ्य सेवायें पृणतया राष्ट्रीयहव (79॥0०॥४॥280) हैं भौर युछ में 
ये व्यक्तियों वी वीमत दन वी योग्यता पर भ्ाघारित हैं, सरवार द्वारा नियात्रत व संचालित 
रेलें भी उतनी ही कुणाल हो सकती हैं. जितनी प्ि प्राइवेट वम्पनिया द्वारा सचाजित रलें संयुक्त 
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| राज्य अमरीका मे है, एक पद्धति के अतगत व्यक्तिगत स्वतनताओं का मूल्य बहुत ऊँचा है, 
परतु कुछ दुसरे राज्यो मे समूह के हिता अथवा राज्य के हित को व्यक्तियों वी स्वतातताआ से 
अविक महत्त्व दिया जाता है। ऐसे ही यदि कोई भारतीय विद्यार्थी ग्रेट ब्रिटेव, सोवियत सघ, 
जापान या चीन की शासन पद्धतिया के बारे मे तुलनात्मक जध्ययन करे तो उसे अपने देश की 
राजनोतिक पद्धति को समभने के लिए एक परिपष्रेदय (०५६०८ण७॥४८) अथवा सापेल महत्त्व का 
ज्ञान प्राप्त होगा । उसके बाद वह ऐसी अभिवृत्तिया (४7665) और प्रथाओ्रो (99000८5) की 
फिर से परीक्षा कर सकता है जिहे कि वह वहुत पहने ही एक रूप म॑ स्वीकार कर चुका है, और 
वह अपने देश तथा विदेशों वी राजनीतिक सस्थाओ की सूक्ष्म परीक्षा (४४पा॥५) कर सकता है। 
इस प्रकार उसमे आलोचनात्मक मूल्याक्रन (एााव्ववा ७९४।ए४४०४) की प्रवृत्ति विकसित होगी, 
जो कि एक शिक्षित और समभदार व्यक्ति मे होनी चाहिए । धि 
तुलनात्मक अध्ययत की उपयोगिता को एक अय प्रकार स भी समझा जा सकता है। 
विभिन्न देशो की राजनीतिक पद्धतिया (व राजनीति) के अध्ययन से विभिन्न प्रकार के राजनीतिक 
!अन्तरो का पता लगता है। स्वभावत प्रइन उठता है, ऐसा क्यो है ”? उदाहरण के लिए अनेक 
प्रइन हो सकते है. सोवियत सघ मे माक्सवाद को जड़ें इतमी गहरी क्यों जमी ? एशिया व 
अफ्रोका के कम बिकसित देश साम्यवाद की ओर क्या खिच रहे हैं अथवा उनमे एक दलीय शासन 
क्यो स्थापित हुमा है ? ब्रिटेन की राजनीति में सासद पद्धति स्थायित्व क्या ला ,सकी और वही 
पद्धति फ्रास में स्थायित्व क्यो पर ला सकी ? ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया और सयुकत राज्य अमरीका 
में शो ही दल क्यों हैं, जबकि फ्रास, भारत व अयय दशो मे अनेक दल हैं । अन्त मे, कुछ राजनीतिक 
एपद्धतिया प्रजातनत और प्रतिनिधिक सस्थाओ का खण्डन क्यो करती है जबबि' भय पद्धतियाँ 
7उ'हे आवश्यक समभती है ? इन प्रइनो का उत्तर देने के लिए यह काफी नही है वि उत अन्तरा 
को मान लिया जाय और उनकी सूची बना ली जाय जो कि एक राजनीतिक पद्धति को'दूसरी से 
पृथक्‌ करते है | राष्ट्रीय अ तरा का समझकर वणन करना महत्त्वपूण है, परातु तभी जबकि हम 
उनका स्पष्टीकरण कर सके--उनका विश्लेषण करके उनके लिए कारण दे सकें। यह आवश्यक 
है कि हम राजनीतिक व्यवहार को नियमितताओ और आवरा (उ68फा068 शात तरीशिश्वा००5 
० एणाए०व 0था०श०पा) वी खोज करें और उनके लिए कारण भी दे 
हम राष्ट्रीय भतरो के लिए जो स्पष्टीकरण देंगे वे कई प्रकार के हो सकते है। कुछ 
मामलों मे, हम समानताओ और अतरो को सर्म्वा धघत राज्यो के इतिहास की घटनाओ से स्पष्ट 
कर सकते है। उदाहरण के जिए, हम कह सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन मे सासद संस्थाओं का विकास 
विज्ेप रूप से सफल रहा,'क्याकि उनकी स्थापना औद्योगिक क्रगात से पूव हुई थी । परतु फ्रास 
और जमनी म जब औद्योगीकरण आया उस समय तक इन देशो ने इन सस्थाओ वा कोई सार- 
पूण अनुभव नही क्या था। यह स्पष्टीकरण आवश्यक रूप मे ऐतिहासिक है। 
इसी के पूरक रूप मे सरचनात्मक-कार्यात्मक स्पष्टीकरण (#एएलंप्राध पिलाणायता 
&#ए॥09075) हो सकता है। यह सभी राजनीतिक पद्धतियों को कुछ सामाय और/ अभिवाय 
फार्यो की दृष्टि से देखता है, यथा भर्ती (#००च्पा्रात्या), संचार (००णग्र0900) व्यवस्था 
बनाये रखना, विवादा का न्यायिक निणय कराना इत्यादि तथा उन सरचनाओं (४एएप7८$) या 
सस्थाझ्ो वी दृष्टि से भी जो कि ये काय करती हू । विभिन्न राजनीतिक पद्धतियो में कोई भी 
दिया गया काय भिन भिन्न सरचनाआ या सस्थाओ. द्वारा क्या जा सकता है। उदाहरण के 
विवाटा का निणय एवं समाज में औपचारिक “यायपाल़िका द्वारा क्या जाता हो 
पचो--गाँव के मुखिया अथवा--द्वारा । इस प्रवार वे अतरों वे लिए वारण « 
ब आथिक सगठनों या प्रचलित मूल्य पद्धतिया (एशए6 इशशधया$) या ० 
परिस्थितियो मे खोजे जा सकते हैं । 
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ऐसे ही, यदि हम हाल ही में स्वतात्र हुए बुछ परम विवसित देशा (परतत॑लात०एल०फच्त 
५००॥७॥०४) वी राजनीतिव पद्धतियों की तुलना करें ता उनमे स प्रत्यक में पुराने विदेशी शासकों 
द्वारा वहाँ कायम की गयी सस्थाओं श्रौर उनवी परम्पराओं या ज्ञान उनव वतमान श्रन्तरो को 
समभमे के लिए प्राप्त करता अति आवश्यक है। इस प्रवार मतयेशिया और इण्डोनेशिया के बीच 
वतमान राजनीतिक अतरो के वारणो को उनवे प्रिटिश और डच श्ासया क॑ दतिहासो वे बीच 
अतततरा में खोजा जा सवता है। इसके आगे उन अन्तरा वा सम्बंध उनवी सामाजिव' सरचना, 
जनसख्या वी विशेषताओ, साक्षरता के स्तरा, तेतृत्व बी विशेषतादों और माधथिव परिस्थितियों स 
हो सकता है। 
है द्वू हे शब्दों मे, सरचनात्मव-बायात्मव उपागम राजनीतिक पद्धतियों वी गहराई में 
परिष्दृत पर्रिभापा ($०फरगराआध्यांट्त तशीव्रता०॥) वी ओर जामे वा प्रयास करतो है। यह 
प्रत्येक पद्धति मे सबसे अधिवः महत्त्वपूण सस्थाओ को जानमे तथा उनवे राजनीतिक अन्तरो व 
समानताझ्रो वे! वर्गीवरण व स्पष्टीवरण तक पहुँचने वा प्रयत्न करती है। हम इसस राजनीतिक 
व्यवहार और सरवार वे कार्यों (8००शाएक्ावो छ़थाणियगाक्वाए०) वे बारे मे परिवल्पनाओ 
(॥990०॥659) का निर्धारण कर सकते हैं और ऐसे द्वब्दा मे जिनवी सहायता से हम विभिप्न 
राजनीतिक पद्धतियों की तुलना वर सके । ऐसी परिवल्पनाआ की सत्यता को हम ऐतिहासिक 
तथा समकालीन साक्ष्य से जाँच (प्रथवा पहचान) सकते हैं। अत वैध तुलनात्मक अध्ययन के लिए 
शोध और अनुभव सिद्ध पयवेक्षण (65९थ०॥ बात व्माए070व ०05९४४०॥) वैसे ही अनिवाय 
तत्व हैं जसे कि वे आय सभी प्रकार की जाँचा क॑ लिए हैं। इस प्रकार राजनीतिक विश्लेषण 
(7०0०४ शा०ं98४5) करना अति आवश्यक हो जाता है, परन्तु ऐसा करना एक बहुत कठिन 
काय है और कभी कभी उसमे निराशा का मूंह दखना पड़ता है। परतु ऐसे राजनीतिक विश्लेषण 
द्वारा ही हम विभिन्न राजनीतिक पद्धतिया वे' बीच विद्यमान समानताआ और अन्तरो के लिए 
उचित कारणा को खोजकर सरल व युक्तिसगत स्पष्टीकरण तेयार कर सकते हैं ।! 


3 तुलनात्मक भ्रध्ययन के बारे से जानने योग्य बाते 


मेब्नीडीज ()(800$) के अनुसार तुलनात्मक अध्ययन इस प्रकार किया जाना चाहिए-- 

() सोच समभकर बनायी गयी और सामाय रूप सम माय वर्गीकरण की योजनाओं 
(०४४४॥०४४०7५ ६०८३७) के आधार पर तथ्यो को एकत्रित करना और उतका वणन करता, 

(2) समानताओ और अ तरो की खोज करना तथा उनका वणन करना, 

(3) राजनोतिक प्रक्रिया और अय सामाजिक बातो (5००७०| ए97०॥0०ए्८॥७) के विभिन्न 
अगो के बीच अतसम्बधा को अस्थायी परिकल्पनाओ के रूप में निर्धारित करना, 

(4) इस प्रकार की अस्थायी परिवल्पनाणों को सत्य सिद्ध करने का कठोर अनुभवगामी 
पयवेक्षण द्वारा सत्य सिद्ध करने का प्रयास करना, तथा 

(5) कुछ आधारभूत प्रस्तावों (9०7००आ070०0॥$) का स्वीकार करने को दिशा मे बढना। 

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, तुलनात्मक अध्ययन के' उपयुक्त पगो पर ध्यान देने से 
यह बात आसानी से स्पष्ट हो जाती है कि तुलनात्मकः पद्धति बहुत कठिन हैं। शासन झ्लौर 
(राजनीति के तुलनात्मक अध्ययनकर्त्ता बे सामने कई कठिनाइयाँ आती है जिनका यहा उल्लेख 
करना ही काफी होगा । पहली, भाधुनिक युग मे बीत थुगा की ठुलना मे राजनीतिक सस्थाएँ और 
प्रक्रियाएँ कही अधिक पचीदा झयवा जटिल हो गयी है । दूसरी, राजतीतिक जीवन ओर व्यवहार 
के बारे मे सूचना व तथ्य ऐकश्रित करना | तीसरी, तुलनात्मक पद्धति मे प्रयोग क्ये जान के लिए 
परिवत्य (शक्वाए४७0९5) अनक है और उनका प्रयोग करना कठिन है । चौथी, नियमा (कानूना) और 
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व्यवहार ([89७9 थशात फा4०7००) तथा प्रतिमायों मौर व्यवहार (7णगाड शात एथा#शणाए) के 
बोच सम्ब'"ध विश्लेषण में अति कठिन समस्याएँ पैदा वरते हैं। पाचवी, अनेक राज्या वी शासन 
सस्थाओ व प्रद्नियाग्रो (यथा साम्यवादी व हाल ही में स्वतत्र हुए श्रल्प विकसित राज्या) के बारे 
में उपलब्ध सामग्री बहुत वम है और उनमे से अधिकतर देशो में अध्ययनकर्त्ताश्रो को जामे व अध्ययन 
की सुविधाएँ पाना भी बठिन है। गझ्रत मे, तुलनात्मक अध्ययन मे प्रयुक्त होने वाली आधारभूत 
घारणाआ (७४५० ९०१०८०॥$) और शब्दावली (+०ग्राए००४५) को अच्छी प्रवार से समभना 
झावश्यक है, विन्तु उह समझना काफी कठिन है। आजकल प्रयोग म आने वाली कुछ धॉरणाओआ 
व दब्दो का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक और पर्याप्त है. राजनीतिक सस्कृति व समाजी 
बरुण (छणातर८व ९एाप्8 था१ 50श/ट40णा), राजनीतिव विकास और आधुनिकीक्रण 
(7700272900०॥), राजनीतिक भूमिकाएँ (7065), शक्ति (9०४०), विशिष्ट वग (७॥॥०), हित- 
उच्चारण. (/0858 द70०ए४0०४), हित समूहीव रण (0०5४ ४887०84०70ण7), राजनीति मे 
भाग लगना (90॥0०4 9400०७०॥07), राजनीतिक व्यवहार (एणा[।ए| ००॥४९०४४०), निर्वाचन 
व्यवहार (४९०००:०४| ०९॥४९०४7), राजनीतिक प्रक्रिया (00॥807] 9700४5४), इत्यादि ॥ 

तुलनात्मक अध्ययन के पूव वणित पहलुआ और उत्तकी कठिनाइयों वी जानकारी के 
बाद यह जान लेना भी आवश्यक है कि तुलनात्मक अध्ययन का परम्परागत उपागम क्या था और 
उसमे बया बर्ियाँ थी । इस विषय का विस्तारंपुण विवेचत आगे क्या गया है। 


4 तुलनात्मक शासन और राजनीति का क्षेत्र 


तुलनात्मब' शासन वा अथ है शासन के कानूनी यत्रा (हाआाणयाधाया्राव65) तथा 
प्रत्रियाओ वा इस हृष्टि स अध्ययन करना कि वे शांसन के विभिन अग्र--तिर्वाचत्र-मण्डल, 
विधायिका, कायपालिका, प्रशासन और यायालयो के बीच अतक्रिया का परिणाम है। परम्परागत 
उपागम (09000 8997080) म, अनौपचारिक' कारका व प्रक्रियाओं (7णिए/दों घिए05 
घाव 90025528) जैसे विभिन प्रवार के हित समुहो (जो सामायत सामाजिक और आधिक शक्ति 
रखते हैं ओर कभी-य भी तो राजनीतिक शक्ति भी और शासव वी औपचारिक सस्थाआ के बाहर 
अपना काय करते हैं) के ऊपर विचार नही क्या जाता । यह उन अधिव' जटिल सदर्भीय शक्तियां 
(००१९:(ए७ 0०६४) को भी अपने क्षेत्र से बाहर छोड देती है जि हें राजनीतिए' पद्धति के 
वैचारिक नमूनोी और सामाजिक सग्ठन (660०हा०थ्व ए8॥075 बात 6 5००व णहका 
20707) में पाया जा सकता है । 
जैसा कि' अध्याय के आरम्भ में ही बताया जा चुका है अब 'शासन' की अपेक्षा 'राजनीतिक 
पद्धति! को प्रधिक॒ पद किया जाता है और इसका अध्ययन क्षेत्र भी शासन के क्षेत्र से अधिक 
विस्तृत है। साथ हो 'तुलनात्मक' शांसन' क स्थान पर 'तुलनात्मव' राजनीति' को अधिक पसाद 
किया जाता है और यह एक ऐसे क्षेत्र को चित्रित करने का प्रयास करती है तथा इसकी विधि का 
'अभिमुख (णाशा४707) ऐसा है कि जिहे परम्परागत उपायम म स्थान नही है। वास्तव मे, 
इसवप उद्देश्य राजनीतिक ग्रत्नियाओ और सस्थागप्नो का सच्चे तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करना 
है, जिससे कि सामाय समस्याजा और प्रश्नो के उत्तर दिये जा सकें । ऐसा करने में यह तुलना के 
क्षेत्र को अधिक से अधिवः पद्धतियो तक विस्तत करती है | यह परम्परागत शासनिक सस्थाआ पर 
बल देने के बजाय राजनीति वा एक सामाजिव' क्याय वे रुप में अध्ययन करती है, जिसम मनन 
7 और मिणय करना ([क्लाएशशाण।] 0 0७०शणा प्रर्धावा8) अन्तग्रस्त है । तथ्य तो यह है वि 
। शासने उन अनेक कारका में से एक है जो राजनीतिक' प्रक्रिया के विश्लेषण मे श्रवेश पाते हैं । 
इस अथ मे तुलनात्मक राजनीति” तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र वो अधिक विस्तृत बनाती हैं, 
क्याकि यह ऐसे कारकों को भी सम्मिलित करती है जिनकी ओर अतीत म॑ ध्यान नही दिया जाता 


शा राजनौतिक सस्थायें और तुलनात्मक शासन 


था | विधि की दृष्टि से इसके उपाग़म मे राजनीतिक परद्धत्रियो की उन विश्येषताओं को समभते 
का प्रयत्त क्या जाता है जिनके प्रकाश म राजनीतिक बातो (9णाधव्या फाशाण््राभा॥) को 
समभना सम्भव है । यह केवल समानताओ और अतरो को ही समभने का प्रयत्व नही करती, 
वरन्‌ उनेके लिए उत्तरदायी बारणों की भी खोज करती हैं। स्पप्टीकरण के लिए सामाय सवर्गों 
(०णाणा ८४६९2०९४) में रखे जाने योग्य अधिक स अधिक सामग्री--तथ्य और आकडे-- 
आवश्यव' हैं और ऐसी परिकल्पनाओ का निर्धारण (ण्थराएंधाणा ० ॥9एणा!०श७), जिहे 
सत्यापित क्या जा सके । अ त मे, इसका उद्देश्य ऐसे ज्ञान समुह का विकास है जिसके प्रकाश में 
प्रवृत्तिया वी भविष्यवाणी की जा सके और नीति सम्बधी सिफारिशें भी की जा सके । 
तुलनात्मक अध्ययन का आरम्भ राजनीतिक पर्यावरण (एछणा॥त्श शाध्राणाणक्रा) से 
होता है, जिसे राजनीतिक पृष्ठभूमि भी कह सकते है। प्रत्येक राज्य की राजनीति ऐस सदभ में 
सचालित होती है जिसे उसकी प्राह्ृतिक रचना (9॥9अआ०व) 5०४8), राजनीतिक मुल्य और 
विचारधाराएँ तथा राजनीतिक सस्कृति ढालती है । राजनीतिक पर्यावरण में हम इन बारकों को 
सम्मिलित कर सकते है--भौगोलिक दशाएँ, अथव्यवस्था, घम, सचार के साधन, शिक्षा, इतिहास, 
आदि | इनके अतिरिक्त तुलनात्मक राजनीति की अय समस्याआ अथवा उसके लक्ष्यों व पहलुओं 
में हम निम्बलिखित को समान महत्त्व का समभत्ते है । | 
धारणाएँ श्रौर सिद्धांत ((०7०९७(४ ॥॥0 776०765)--किसी धारणा की भूमिका में 
किसी विशेष विश्लेपणात्मक सवभ का सुभाव देना है जिसके द्वारा राजनीतिक पद्धति का अध्ययन 
किया जा सके। जब घारणाआ को एक दुसरे से सर्म्बा धघत कर दिया जाता है, वे सिद्धांत वा 
विकास करती है। सिद्धान्त का प्रयोजन राजनीतिक गतिविज्ञान (90॥0०थ। १/॥थग08) के सबसे 
अधिक महत्त्पूण परिवरत्यों. (शघ३7०0/८४) को श्र॒लग करने' उनमे सम्ब थे स्थापित करना है । 
किसी भी तक्सगत ओर वैज्ञानिक सिद्धात का आसानी स सामाजिक परिवरत्यों से सम्बंध जोडा 
जा सकता है और उसकी सत्यता को पयवेक्षण व तुलना द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। 
उदाहरण बे' लिए, माक्स ने ऐसे सिद्धातों को विकसित क्या है जिह शासानी से कारुण और 
प्रभाव के सम्बंधों (८४७5० 2॥0 ७रीं८०६ 70[800॥५गए) फे रूप मं ढाला जा सका है। वतमान 
राजशास्त्री धारणाज वा वृद्धिपूण प्रयोग करने लगे है। वे 'पद्धति! को अ तसम्बधों के ऐसे नमूने 
के रूप स देखते हैं, जिसम सरचनाआ और कार्यों के बीच स्पप्ट भेद क्या जा सके। कुछ ऐसी 
आधारभूत घारणाआ का, जो राजनीति की वर्गीकीय योजना (णंब४शत्थ/०7५ 5०९०) का 
सुभाव देती है । यहा उल्लेस करना ही काफ़ी होगा--राजनीतिक सस्क्ृति श्रौर समाजीकरण, 
राजनीतिक विकास और आधुनिकीक्रण, हिंत उच्चारण (ग्रांहा०४ क्षाधर००४॥०॥), हितों का 
समूहीकरण (7706७ 2887०820070), शक्ति (7०७४४), वेधता (]6९॥779०9), निणय करना 
(१७०४० 70479) औौर विधिष्ट वग (०:05), इत्यादि । इनके झ्रतिरिक्त अय अनेक धारणाएँ 
हैं, जिनम से हम विचारधारात्रा और सस्थाओ (7060]08/68 800 75ध0ए॥005) को विशेष रूप 
से महत्त्वूण समभते हैं और उनका राजनीति से क्या सम्बाध है इस बारे म कुछ विचार करेंगे । 
विचारघाराएँ झोर राजनीति--किसी भी राजनीतिक पद्धति के अध्ययन हेतु यह आवश्यक 
है कि हम उप विघारधाराआ वी भी परीक्षा करें जिनका उसम प्राधाय है अथवा जो उसमे 
प्रधानता पाने के लिए प्रतियोगी हैं। आघुनिक राजनीतिक दल भौर उनकी राजनीति इसी 
प्रतियोगिता वी उपज है। झ्त किसी विश्लेषणात्मक योजना में राजनीतिक विचारधारा एक 
महत्त्वपूण सवग है। राजनीतिक विचारधारा से हम राज्य व शासन से सम्बाधत विचारा और 
विश्वासो ये उन मेमूता मो सममते हैं जो एक ही साथ आजा पालन व सहमति वा आधार बनाते 
हैं और नियत्रण का तत्र भी । विश्वी एसे सामा-य विश्वास के बिना बोई समाज समृद्धिशाली 
भद्दी था सकता, यरनू जीवित भी नहीं रह सवता । ससेप मं, राजनीतिव' विचारधारा थी भूमिका 
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राज्य वी समठित शक्ति को वैध बनाने में है। यह सभी जानते हैं गिः पाश्चात्य प्रजातत्रो की 
आधारभूत विचारधारा उदारवादी प्रजातात्र (2 तशा०थ४८०७) वी है, कितु सोवियत संघ 
वे अय साम्यवादी राज्यों या पिश्वार समाजवाद व साम्यवाद के स्रिद्धा तो से है। हम भारतवासी 
प्रजातत्र, समाजवाद, धमनिरपेक्षता और स्वस्थ राष्ट्रवाद में विश्वास करते है। बिसी भी 
राजनीनिवः पद्धति म प्रतियोगी राजनीतिव विचारधाराओों की परीक्षा वरमा उनके राजनीतिक 
मेतृत्व के मूयायम हेतु बड़े महत्त्व वी है। 
राजनीतिय सस्यापें--इनवा अध्ययन तो प्राचीन वाल से ही होता आया है और अब 
भी तुलनात्मय अध्यया का सबंध बडा और महत्त्वपूण भाग है। राजनीतिक सस्थाओ में हम 
इंह सत्रसे अधिव महत्त्वपुण समभते हैं--सविधान, वानूनी पद्धति, कायपालिका, विधायिका, 
न्यायपालिया, लोव प्रश्ञासत, राजनीतिक दल, हित अथवा दवाव समूह दत्यादि | राजनीतिक 
गस्थाआ की सरचता और उनमे वार्यों वा अध्ययन झति झ्ावश्यक है । इतना ही नही तुलनात्मक 
अध्ययत मे राजनीतिय' भ्रत्रियाआ (एणा0त्या छा००८४६०५) यथा विधायी प्रत्रिया, वित्तीय प्रक्रिया, 
प्रशासनिक प्रत्निया, 'यायिव प्रत्निया आदि वा बडा महत्त्वपूण स्थान है । 
राजशास्त्रिया म प्राचीन वाल से ही शासन पद्धतियों वा वर्गीकरण क्या है। विभिन्न 
विदारको ने भिन्न भिन्न आधारों पर सरवारो के वर्गविरण फिये है। इन आधारो का सम्बंध 
मुस्यत अग्रलिसित से रहा है. () राजनीतिव' सत्ता का सगठन, (2) स्थापित सत्ता और समुदाय 
वे सदस्या पे बीच सम्बंध, और (3) व्यक्ति का शासन मे स्थान जिन अनव' सस्थाओ से मिलकर 
राजनीतिक सत्ता गठित हांती है, उह हम “राज्य” वहते भाये हूं । यद्यपि तुलनात्मक अध्ययन 
में 'राज्य' वा महत्त्व बहुत यम हो गया'्है फिर भी इसकी उपयोगिता है, क्योकि "राज्य! इतनी 
विश्तृत धारणा है वि यह नीति वनान और उसे लागू वरने के सभी पहलुओ वो अपने मे सम्मिलित 
बरती है । 
सस्थाओ ओर. प्रक्नियाप्रो के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक अय महत्त्वपृुण आधार 
राज्य और व्यक्ति गे वीच सम्बंध है । इस वारे में अनेक प्रश्न उठते हैं जिनके। उत्तर तुलनात्मक 
अध्ययन द्वारा खोजने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति शासन कार्यों मे 
कितना भाग लेते है ? उनके भाग लेने के विभिन्न तरीके क्या है? बुछ प्रकार के राज्या में 
व्यक्तियों बा भाग बहुत है, कुछ में कम, इसका क्या कारण है? व्यक्ति शासन कार्यों मक्‍्म 
या अधिक दिलचस्पी क्‍यों लेते हैं? मताधिकार के अधिकार पर कया सीमायें हैं ओर क्यो ? 
मंतदान।म॒भाग लेने वाले व्यक्तियों (मतदाताओं) का प्रतिशत कम है या अधिक और ऐसा क्यो 
है ? इत्यादि । मी] 
झात मे, तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र म शासन पद्धतियों के सामने आयी या आने वाली 
अनेव' समस्याओं भौर सरकारी नीतियां का अध्ययन भी आता है । इस प्रकार के जध्ययत्त म किसी 
भी समस्या अथवा सरकारी नीति का जश्ययत दो या अधिक समान झथवा असमान पद्धतियों के 
बीच तुलना वरके किया जाता है । उदाहरण के लिए राष्ट्रीयकरण की नीति मतदान व्यवहार 
सामाजिक कल्याण, नागरिव' सेवाओ में भर्ती आदि से सर्म्बा घत समस्याएँ या नीतियाँ )' इस 
प्रवार के अध्ययन के महत्व का अनुमान तो इसी वात से लगाया जा सकता है कि तुलनात्मक 
अध्ययन वी अनेक “उपायमों मे एक 'समस्याओआ के निराकरण" (छा०छ०ण ४0७०४)! से 
सर्म्बा घत है। 
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ग्र दि 


गा 


दासन के तुलनात्मक अध्ययन का विकास 
ओर परम्परागत उपागम 


(+ग्रांणा ण॑ एऐगणाफमरबाए९ ढक साधादा। शाए 70065 
माप वम्ातणानं 4क॒क्ञाण्यथा९५) 


। परम्परागत उपागम का सक्षिप्त विकास 


यद्यपि शासन और राजनीति वेः तुलमाताव अध्ययग वा महत्त्व विगत कुछ दशवा में बहूत 
बढा है, कितु इस प्रवार या अध्ययत प्राचीन काल स होता रहा है। इसवे' अध्ययन वे! बियास 
को तीन दक्लाआ (90१505) मे विभाजित किया गया है. अपरिप्टत, परिष्ठृत और वृद्धिपृण परिष्यृत 
(एव 50कृमगराधरक्ा०व, 50कंग्रडधाव्या०त. बात. वालदाशाहाँए- 50एाइ24(८6) । पयम दशा मे 
एरिस्टॉटल, माटेस्क्यू, मेक्यिाविली, ग्राइस आदि आते हैं, क्योकि इहोने तुलनात्मक विधि का 
प्रयोग राजनी तिवः रागठना वे” काय करने वे तरीका वो अधिव' अच्छी प्रवार से समझने के लिए 
किया। वीयर (862), मेत्रीडीज, उल्म (ए|7) वो दूसरी दशा में सम्मिलित क्या गया, 
है, क्योबि' उहाने तुलनात्मव' विधि वा प्रयोग अधिक स्वचेतवा और इस जान-बूक वे! साथ विया 
कि विभिपष्न राजनीतिव पद्धतियों वे अध्ययन को अधिवः उपयोगी रुप म॑ प्रस्तुत किया जा सवे। 
तीसरी दशा के लेसको--ईस्टन, डहल, कोलमेन, पोवल, ड्यूट्ूश (2८००७) और ब्वाडेल 
(8072!) य तुलनात्मक विधि को परिष्करण वी इस सीमा तक पहुँचाया कि झनेव' स्थानों पर 
राजश्ञास्त्र और अय सामाजिक शास्त्रों म भेद ही समाप्त हो जाता है और बुछ नयी शास्राएं-- 
यथा राजनीतिव' समाजशास्त्र आदि का आविर्भाव होता है ।' 
प्राचीन ग्रीस मे, जहाँ वि पाश्चात्य राजश्ञास्त्र का जम हुआ, सुविख्यात दाश्निक और 
राजशास्त्रवेत्ता एरिस्टॉटल ने अपने ग्राथ "॥6 70॥0८$' में उस समय के अनेक राज्यों का 
तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ सिद्धातो या प्रतिपादन विया । उसन विभिन्न राजनीतिक पद्धतियों 
(सरकारो) मे अन्तर बताने वे लिए यह आधार प्रस्तुत किया () निणय करन वी प्रक्रिया में 
भाग लेने वाले व्यक्तियों वी सरया, और (2) शासन झासका के हित मे है या शासित के' 
हित में इस आधार पर उसने सरकारो व॑ 6 रुप बताये साधारण राजतज्र, अभिजात तत्र, 
बहुतात (907॥9), विद्वत-अत्याचारी झासन, अ्ल्पतत्र (धनिक्तात्र) और प्रजातत्र (भीडत-न्न)। 
इसी कारण उसे शासन व राजनीति का प्रथम राजशास्ती (7णा॥€2 इशांत») माना जाता 
है। उसके बाद रोमन काल में सिसरो व पोलिबियस ने तुलातत्मक राजनीति के क्षेत्र वा 
अधिक व्यापक बनाया । 
भध्य युग (777006 3865) मे इस प्रकार के अध्ययन का काई उल्लेखनीय विकास नहीं 
हुआ | यूरोप के पुर्जायरण काल (7९०9/558706) मे मेक्यिाविली (]४३०॥॥४४७)॥, 469-527) 
ने 5-6वी दाताब्दी मे एरिस्टॉटल की विधि को फिर से अपनाया | उसने अपने समय के इठली 
में अनेक राज्यों की राजनीति व बूटतीति (67फ/07209) का अध्ययन करके राजनीतिक व्यवहार 
(एणाधववा एथाशश०ए०) को एक आवारभूत घारणा शक्ति (7०फ८7) के शब्दों में स्पष्ट करन 


का सवप्रथम प्रयास किया । 

]7वी झताब्दी में माँटेस्क्यू (]/०॥८४पएण०ण 689-755) ने अपने ग्र थ “6 
इज़ात ण काठ ॥4४४' में राजनीति का सामाजिक कारको--समूहा, आथिक वर्गो, शिक्षा, 
परम्परा और विचारधारा-नसे सर्म्वाधघत करके समभने का सराहनीय काय किया और 


39. 0 वगाबा, (0/#फ्ल/बाएल >गाएटड ए ॥7 


तुलनात्मक शासन और राजनीति ' परिचयात्मक श्र 


क्रातियो (८ए०७४००५) व कानूनों के बार म सिद्धातो का प्रतिपादन किया । उसने अपने 
अध्ययन के क्षेत्र में विययो के चयन में आधुनिक्ता का परिचय दिया। उसने? अपना घ्याव 
मुख्यत स्वतानता के स्वरूप और उसके श्रेष्ठ सरक्षण--शक्ति पृथक्‍्करण सिद्धात्त (#क्कूशाक्षाणा ० 
909९ (06079) पर दिया । उसने अपने पयवेक्षण को भोगोलिक, सामाजिक और आधिक प्रभावों 
तक विस्तृत किया, ये ही वारक राजनीतिक पर्यावरण (9०80४| ०४५ँ४०॥॥०7/) को वनाते है। 
उसवा विशेष महत्त्व इस वात म॑ है कि उसने राजनीति को समूहा, आधिक वर्यो, शिक्षा, परम्परा 
और विचारधारा से सर्म्बा घत कया । 

9वी शताब्दी मे मिल (7 $ )शा॥) व अपन ग्रथ "रल्फाट्इशाशाए8 00एपगला 
(86) मे राजनीतिक पद्धतियों की तुलना बरने वे लिए तुलनात्मक विधि को बुछ्ध आगे विकसित 
किया | मिल ने ऐतिहासिक विधि अथवा उलटी निममनात्मक ([7ए०5४ 6९८४7०८०7९९) विधि 
का प्रयाग इस प्रकार किया कि निप्क्प निकालने के लिए अनुभवमूलक सत्यापन (शाफ्ञल्यो 
#८ा708007) की आवश्यकता पडी । उसके दोनो ग्रथो 'र्छाा58शआाए० 00:छ7गध्यां और 
“8984 ० 7.0ट0' का अध्ययन उपयागी है। पर तु 9वी द्वाताब्दी मे तुलनात्मक विश्लेषण 
मॉ टेस्क्यू को रेसाप्रो पर नही बढा, वरनु तुलनात्मक अध्ययना का रूप ऐतिहासिक रहा, क्यांकि 
राजनीतिक घटनाओं के लिए कारणा को महापुरपो, मूल जातीय श्रेष्ठता, प्रजाताजिक' आशा 
बादिता आदि में खोजा गया। इस प्रवृत्ति बे फलस्वरूप राजनीतिवा साहित्य की मात्रा तो काफी 
रही, कितु उसमे निकाले गये निध्कप ऐसे थे जि हे अनुभव के आधार पर सत्य सिद्ध नही किया 
जा सकता । 

9वो शताब्दी के अन्त तक तुलनात्मक शासन पर जो ग्रथ लिप गये उनकी ये 
विशेपताएँ थी-- 

(।) जहा कही उनम सेद्धा तक उपागम को अपनाया गया, वहाँ उनकी अ्रवृत्ति यधाथता 
से दूर रहने, अमूत विचारो अधिकाशत नेतिक शब्दा मं घिरे रहने की थी। 

(2) परम्परागत वर्गीक्रणो (०७७॥।०७४075) पर चलते हुए, इन अध्ययनों मे प्रजातात्न, 
अभिजातत त्र, समाजवाद, अराजक्तावाद आदि पद्धतियो को या तो आदश रूप मे देखा गया या 
उतकी आलोचना की गयी, परतु ये अध्ययन उन तरीका पर विचार करन म॑ विफल रहे जिनम 
कि (राजनीतिक) पद्धतियाँ विशिष्ट देशो म यथाथ रूप में काय करती थी। 

(3) राष्ट्रीय पद्धतिया के यथाथ अध्ययन म विशेष बल उनके साविधानिकः आलेखों तथा 
सरबार के विभिन्न पदो व अगो की कानूनी सत्ता (०४थ बध्ाातण7५9) पर दिया गया और वह भी 
अधिकाशत यात्रिषक ढंग स (गा 8 889 गारणाशारओ विश) । 2 

वतमान शताब्दी मं तुलनात्मक झासन पर अनेक विद्वाना न महत्त्वपूण ग्रथ लिखे, कितु 
उनमे भी कोई न कोई कमी रहो, उहान सच्चे अथ में तुलवात्मवा विधि का पालन नहीं किया । 
जेम्स ब्राइस (30॥705 8206) प्राचीन काल से चली आ रही परम्परा कया अन्तिम प्रतिनिधि रहा । 
उसने अपने महान्‌ ग्रथ '४००७४ ॥0७00००००९४ (924) मे भ्रनक प्रजातया का विवेचन 
किया, जिसम “मानव प्रकृति! (8007 गर/ए०) वी धारणा का प्रयाग किया गया। बुछ समय 
पूव तक इस क्षेत्र मे विभिन्न देशों को झासन-सद्धतियों का समानावर तुलनात्मवा अध्ययन 
(एगब।श एगराफ॒भ्धधाए८ धंधत65) के रूप में प्राधाय रहा। आग (ए 6 088) ने पराढ 
(0०श्ागकां$ ० एप्ा०ए७०! मे ग्रेट प्रिटिेन, जमनी, फ्रास, इटली आदि के शासमों वी परोक्षा 
की । ऐसे ही मुनरों (५० छ (णाए०) ने अपने ग्रथ "[॥6 500८एएछा९०/$ छत छछएए० मे 

अनेक यूरोपीय देशो की सरकारो--श्रत्यक वा अलग अलग--बा विवेचन विया। 

बुछ समय पूव ही लिसे गय उत्लेसनीम ग्रयथो मे ये प्रमुस हैं फाइनर का '्रकष्णा/ 

पाएँ 780०४ .ए ै०्ठ॑धा 000ट0ए७ (932), प्रीद्रिच (एडंग उ झ्ात्ततक्े) वा 


44 > 
शी राजनीतिव' सरधायें औौर तुलनामक शासन 


॥एणाशाएाणा। 900थगगशा शात॑ 00॥0०7०५ (937) बोर सेट (540) का काएदा 
विशशएाणाडई ह ?0०४०० (]938) | इहाने च्ासत थी सरचना और थारयों ये विश्लेषण मे 
योगदान किया | यद्यपि उन ग्रया मे पुरान औषचारिय--मानूगी घणना वा समावश है और य 
पाइचात्य राजनीतिक पद्धतिया वे अध्यया तब ही परिमित रह, फिर भी उममे नये तरीकों को 
अपनाने व प्रयाप्त किया गया है ।९ 

वुलनात्मब' शासन पर बुद्ध समय पूव तय लिसे गय ग्र थो म॑ अग्रलिसित वाई नई उपागम 
(7०0 9छए7०१०॥८४) अपगायी गयी ()) क्षेत्र अध्ययन (०७ 800॥९3), (2) रामस्याओ और 
नीतिया का अध्ययन (8 ४009 ० ए700]ल्‍व5 20 फ़॒ण॥0०5), (3) सरपनात्मक वायात्मय 
विश्वेषण (जापलएव। जिलाणवी गराशेशछ5), (4) आउतिक अध्ययन (०णर्शीहए्वध्ारि० 
$80065), और संस्थागत वार्यात्ममा तुलना [धाइवाणाणाय फिलाणाव ' ठणरापशाइणा) । 
इनमे से प्रथम तीन वा विवेचा झागे के अध्यायो मे क्रिया गया है, अत चौथी और पाँचवी वा 
सक्षिप्त परिचय यही दिया जाता है। आशतिवः प्रध्ययन म॑ किसी भी राजनीतिक पद्धति वा 
पूणरूप में अध्ययन बिया जाता है जिससे थिः उसवी व्यक्तिगत विशेषताआ वा निघारण क्या जा 
सके । देपने पर पता चलता है वि शासन पर लिसा गया अधिवादय साहित्य दूसी भ्रवार वा है, 
जिसमे विसी एक या दूसरी शासम-पद्धति और उसको राजनीति (60एथयागला। शत 70॥008) 
का अध्ययन मिलता है | यहाँ तक वि हाल ही में लिखे गये ग्रथा में भी अनवा इसी प्रकार के हैं, 
किसतु उनमें नये देशा, यथा फिनलेण्ड, घाना, याइलेण्ड चिली, नाइजीरिया आदि के शासन'और 
राजनीति को सम्मिलित किया गया है। सस्थाओ और कार्यो की तुबना वे! अतमत, जैसा कि 
प्नाम से हो पता लगता है। विभिन्न देशा प्री सस्थाओं--सविधानो 'राजनीतिक' दलो, विधायिकाओं 
मा्ज्रिमण्डला भ्रादि वी रचना और उनते कार्यों की तुलना की गयी है । 8 

॥| +2, 

2 परम्परागत उपागम की विशेपताएँ | ] «सं 

शासन भौर राजनीति के तुलनात्मक भ्रध्ययन 'का आवुनिक उपागम तुलनात्मक उपागम 
से बहुत भिन्न है। मेक्रीडीज ने ठीक हो कहा है कि अब तक किया गया तुलनात्मक अध्ययन 
केवल नाम में ही तुलनात्मक रहा । यह अशत विदेशी शासनों वे अध्ययन का भाग रहा, जिसम 
कि विभिन देशा की सरकारों की सरचताआ और राज्य की सस्थाओं के ओपचारिक संगठन का 
वणनात्मक, ऐतिहासिक अथवा कानूनी दृष्टिया से विवेचन क्या गया । अत अब हम परम्परा 
गत उपागम की विज्ञेपताओं का सक्षिप्त विवेचन निम्न प्रकार कर सकते है. * ४ 

श्र तुलनात्मक (छड8था॥9 प्रणा-००गरा0भक्वाए८)--तुलनात्मकः अध्ययन के क्षेत्र मं 
प्रकाशित किये गये ग्रथों की वडी सख्या मे या तो किसी एक ही देश की शासन पद्धति का विवेचन 
।क्या गया है या अनेक देशो वी राजनीतिक सस्थाला का समानातर घणन मिलता है। जधिकतर 
पाठ्य पुस्तकों मे पाठक को साविघानिक आधारा राजशक्ति के संगठन और उन तरीको से जान* 
कारी करायी जाती है जिनम कि राजशक्ति को प्रयुक्त किया जाता है । प्रत्येक मामले मे 'समस्या 
क्षेत्रा' (97000 ॥०४४) का विवेचन वेश की सस्थागत सरचना के हवाले से किया गया है । 

चणनात्मक (855७708॥97 065८००0४४०)--प्राय. सभी ग्रथों में शासन संस्थाओं की 


4 
म &ञप्तणाहा। पट5७ ;०7.5 ॥त] ए07/ब्रा।हत 5णए9९ एी हर 046 गियदो ९४० त6०फ्ञातणजाड 


बात॑ छठ एणाएटत 00 ए९छव्ता एगापट्यों ३१३शाड. 6 पी गरागो(8त प्रोढ छादबाताह ०७ ॥०७ 
945 ?---वि।लागद बाते [.सप्रार एकलफ्कदा& ठ/0शकाशा बावे 7०7/45 छए 5-6 
३ (0णागएगशाएट हपपे- ग35 पाप दवा एशशए एणाएगशबाॉ।एशड वा ग्रक्षाह णॉफ वी ग48 एश्ला 
बा त॑ जग ग्रावछ 400529 0७ ट्बराल्तू छह #०49 ० जिला 8०एष/दा(5 या जद 6 हएएदाए 
भा्याब डपचाणाल5 शत धार ठियानी णड़गारशाणा रण इंदांड प्रभाषिपणा३ जाट दश्डाएप वा 4 
३ प०बाजाएर काशणादशों ता एक्यीडाल पर्ाशक ! हि ९ कैश८9॥$. 


+ 


तुपनात्मए' घासन और राजगीति प्रिययात्मक चर्म 


सरचना ओर उनके कार्यो वा वणन मिलता है। वणव का अपना सहत्त्व है। कि तु वर्णित सस्थाभा 
को तुलना शायद ही +ही की बयी हो । उदाहरण के लिए, शाटवैल द्वारा सम्पादित महाद्वीपीय 
सरकारों के ग्रथ में इटली, स्विटजरलेण्ड, अमनी व सोवियत सघ आदि की सरवारा (एक के बाद 
दूसरी) वा विवेचन किया गया है क्ितु उहें एक दूसरे से वाघवे वावा सूत्र कही भी नहीं दिखाई 
देता । न तो इस बात वा बोई आधार दिया गया है वि उ हू क्यों चुना गया और न ही उनम 
समानता व्‌ अतरा के लिए उत्तरदायी कारको पी परीक्षा की गयी है 3 
, राजतीतिक समस्याओं वे! वणनात्मवा अध्ययन में मुरयत दो उपायम--ऐतिहांसिक और 
कामूती---को अपनाया गया है । एतिहासिक उपागम का केद्ध राजनीतिक सस्थाओं की उत्पत्ति और 
विकास वा अच्ययन है । उदाहरण के लिए, एक ग्राथ मे प्रिटिश सासद पद्धति के अध्ययन को 
मेगा कार्ट (078 (४780) से आरम्भ वर उसके विकास की विभिन मजिलो के रूप मे 
प्रस्तुत क्या गया है । जहा कामूनी उपागम को अपनाया गया है वहा प्राठक को सरकार वी 
विभिन्न शाखाओं व सम्धाआ की कानूनी झक्तियो वी जानकारी प्राप्त होती है। उनमे यह खाजने 
वे समभाने वा प्रथत्व नहीं किया गया कि बे टाक्तियाँ क्‍या हैं जिहाने विभिन्न कानूनी रूपों को 
शवत प्रदान की है और न ही विभिन साविधानिव' नियमों व काबूवों मे सम्व घ स्थापित करते 
वाले वारणों को जानते का प्रयास कया गया | 
प्रादेशिक (556009॥9 फ़शा०णंध॥)--विदेशी सरकारों के अध्ययन से सम्बबित 
अधिकतर प्रथो मे पाइचात्य यूरापीय देशो बी सस्याओो वा ही विवेचन मित्रता है। फ्रास्त, ग्रेट 
विन, जमनी, इठवी और कुछ सीमा तक नावें व स्वीडन तथा प्रिटिश उपनिवेश्ञ वे देश हैं जिनवे' 
बारे से लिखा गया अथवा झोध की गयी । इसके अतिरिक्त इस ग्र था म॑ विभिन्न विवेध्य देशों की 
मरकारों म पायी गयी ममानताओ व अतरा को समझने का कोई प्रयत्त नहीं क्या गया, वेवल 
कही कही बाका वणन मिलता है । 
ह्विर (556004॥9 $880)--सामा य रूप मे परम्परागत उपागम में राजवरीति के उन 
गतिशील कारकों (89घ8॥70 4800079) की ओर ध्याव नहीं दिया गया है जो कि उसमें विकास 
और परिवतन लाते है। विभिश्न ग्रथो मे प्रभुता और उसके निवास, सा्विधानिक सरचनाओं 
प्रशासनिक पद्धतियां का समानान्तर विकास और राजनीतिक दलो का विकास आदि मिलन हैं, 
कितु ये तत्व शासत और राजनीति भ किस प्रकार परिवतन लाते हैं इस बात का अध्ययन या 
विवेचन नहीं किया गया है। 
प्र+'भकीय (855क्ष0आ9 7707०ह72फरंध०)--विदेधो वी घासन-पद्धतियों पर लिखे गये 
अधिवतर ग्रथा का रूप प्रबधा (लम्बे निबधो) जैसा है। उतम किसी एफ शासन-पद्धति अथवा 
उसमे किसी विशिष्ट सस्थः का विवेचन दिया गया है। उदाहरण वे लिए, झ्रमरीका का राष्ट्रपति 
पर, प्रिटेव वी सासद पद्धति, सोवियत संघ की शासन प्रणाली, स्विट्जरलैण्ड में प्रत्यस शासत वी। 
सस्थायें, इत्यादि । परातु इनमे से बुद्ध प्रताथों मे लखका ने कानूनी उपागस से आगे बढ़ने वा 
अ्रवद्य ही प्रयास किया ) क्योकि उहाव अं राजनीतिद कारको द सस्पाओ वो खोजवार प्रस्तुत 


क्या है और प्रजाताम्रक पद्धतिया के सामने आयी समस्याग्रों यार विश्लेषणात्मदा विवेचन 
दिया है । 


3 परम्परागत उपागम वी भायोचना 


यह सामाय शिकायत है कि पृवयामी लेखका न कानूठ और सविधान के! विश्व पर 
बत्यधिव' बल दिया, जिसके परिणामस्वरूप ये राज्य वे सामाय सामाजिक ढचे पर ध्यानन दे 
सके, परतु यह ध्यात देव वी बात है कि सस्थायें और संविधान सामाजिक पर्यावरण (इण्टाशं 
€पशा०णशार्पा) मे सचादित हाते हैं ॥ इस बात को इस प्रवार रसा जा सकता है समान, जो 


जाए राजनीतिक सस्यथायें और तुलनात्मक शासव 


सामाजिक प्रद्धतियाँ है, विभिन् प्रक्रियाओं की सारणी (धव०8 ०। 9700०55०४) से बनते हैं, 
मनुष्या की वे गतिविधियाँ जिहे हम राजनीति वहते हैं, समाज के सदभ में ही घटित होती हैं 
और उहे हम समाज की भ्रक्रियाओ का एक पृथक्‌ रूप वह सकते हैं, सविधान भौर सस्यायें 
(राजनीतिक दल, ससदे, अधिकारीतान, श्रादि) इन प्रक्रियाओं के अधिक स्थायी व वार-वार 
घटित होने वाले औपचारिक रूप हैं। 

ज॑ंसा कि पहले बताया जा चुका है, मेक्रीडीज ने कुछ समय पूव तक किये गये शासन 
और राजनीति के अधिक्तर तुलनात्मक अध्ययनों मे (अ) राजनीतिक सस्थाओं के प्रति अपनायी 
गयी उपाग्रम को अत्यधिक औपचारिक (०७४०४४४ए७!४ ई070800) बताया, और (ब) साथ ही 
प्रधानत बणनात्मक [|780णा॥गराक्षा।३ पैं०5०शएए४०) कहा, क्योकि उनकी विधि समस्याओं को 
हल करने, स्पष्टीकरण बरने और विश्लेषणात्मक (ज़ाठ्एाथा इणणशाए ल्फॉक्राशणर, 0 
ध78५0०) नही है। इस हृष्टि से उसने परम्परागत उपागम की निम्नलिखित कमियो को सामने 
लाकर रखा है 

() इसमे विश्लेषण का केद्ध बिंदु शासन की सस्थाये रही, जिसके कारण समाज व 
राजनीति की अनौपचारिक व्यवस्थाओ (77079 कात078०7075) और शासन के निणयो व 
शक्ति के प्रयोग मे उनवी भूमिका की ओर ध्याव नहीं दिया गया। 

(2) झनौपचारिक व्यवस्थाओ वी झोर ध्यात न दिये जाने का फल यह निकला कि 
अध्ययनकर्ताओ ने राजनीतिक व्यवहार के अ राजनीतिक निर्धारकों (7 छणा॥68) तहलाया 
ग्र॥(3 0 एणंधात्यं 0७॥8५7०प7) तथा शासनिक सस्थाओ्रा वे' अ राजनीतिक भाधारा के बारे मे 
भी ध्यान नही दिया । 

(3) तुलना पाश्चात्य पद्धतियों के विभिन्न साविधानिक पहलुआ के औपचारिक शब्टों 
[07 (60॥8 0 0ि।4 ९०००४प्र074] 880००(5) मे को गयी, अर्थात्‌ ससदे, मुस्य कायपाल, 
नागरिक सेवायें, प्रशासनिक कानून, इत्यादि | जो कि सच्चे तुलनात्मक अध्ययन के लिए अधिक 
उपयोगी धारणायें नही हैं | 

(4) आनुपातिक प्रतिनिधित्व, विधायन, निर्वाचन-पद्धतिया के कुछ अध्ययनों वो छोडकर, 
तुलनात्मक श्रध्ययन के क्षेत्र मे परिकल्पनाओं और उनके सत्यापव (#99०॥6७868 ब्राव॑ वध 
ए९7॥04॥॥0॥) पर घ्यान नही दिया गया । 

(5) राजनीतिक पद्धतियो के प्रति विशुद्धत वणनात्मक उपागम में सांस्कृतिक मानवश्ास्त्र 
(०प्राप्श आतत्ा००००४५) की विधियां पर भी घ्यान नही दिया गया । 

(6) अस्तु, तुलनात्मक शासन में दिये गये वणन ऐसे नही हैं कि जिनवे' आधार पर परि 
कल्पनाओ को सत्य सिद्ध क्या जा सके भौर न ही उनमे किसी एक प्रकार बी राजनीतिब बात 
(णा।ल्व। छाधाण॥६॥०॥) के" अध्ययन हेतु काफी सामग्री (तथ्य व ऑक्डे) मिलते हैं । 

(7 ) क्रमवद्ध दिग्वियास (59व्यााए णाह्शाक्षाणा) ने राजनीतिक च्यवहार म समानताआ 
के बारे में परिकत्पताआ की खोज में बाधा डाली और तुलनात्मक आधार पर, राजनीतिक 
गतिशास्त्र (9ण6्ं तंज़ाक्षाआ03---00॥9788, ए९एणणाणा, ०णा4ा(075 0 8890॥79, ४४० ) 
के बारे मे सिद्धाता दा प्रतिपादन न होने दिया ।? 

944 में श्रमरीकी राजश्ञास्त्र सच (वा #राद्यात्या शेगादां इिथलाए8 
485004007) ने एवं समिति बेठायी थी, जिसने अपनी रिपोट मे में यह बताया कि 
तुलनात्मक अध्ययन को वास्तविव रूप देने के लिए उसकी विधि मे नये अभिमुख 

(प्राना।०तग०्ड़ाव्बें 7००ाधाषाणा) वी आवश्यवता है। अमरीवा की सामाजिक शास्त्रा भे शोघ 
परिषद्‌ ($024 $00॥06 [र९६९क्षणी एण्णाया) के एक सेमिनार ,न पूर्वोक्त समिति वी, 
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पा 


तुलनास्मर शासन और राजनीति परिचयात्मव' ऊ्ए 


क्षालोचनाआ से सहमति प्रकट क्री । दोतो ने ही यह अनुभव किया वि उस समय तक किया गया 
अधियाश्ष तुलगात्मक अध्ययन नाम में ही तुलनात्मक था, इसका विषय मुरयत, पाइचात्य 
शासन पद्धतियाँ थी, और उसमे ब्रमवद्ध दिग्वियास का अभाव था । तुलनात्मक अध्ययन की 
विधि पर उनके प्रमुस निष्पप, दूसरे अथ में, परम्परागत वी उनके द्वारा वी गयी आलोचना की 
मुस्य बातें उिम्नलिसित हैं 

(3) तुलना में भ्रमृत विचार अन्तग्रस्त होते हैं, अत स्थुल स्थितियां और प्रक्रियाओं की 
तुलना नही वी जा सकती । 

(2) कसी प्रवार वी तुलना वरने से पृुव, केवल सवग (००४०॥४$) और धारणाये 
स्थापित बरना ही बाफी पही है, वरन्‌ विश्लेषण वे' अआतगत सामाजिक और राजनीतिव' स्थिति 
ये विश्विप्ठ अगो (छथाधरष्पराधा ००॥७०॥भ॥७) वी सगतता के आधार भी निधारित करना 
जरूरी है । 

(3) यह भी आवश्यव' है वि ऐसे विशिष्द अगो के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए भी 
आधार स्थापित क्ये जायें जो कि सामाय विश्लेषण अथवा समस्या विशेष वे! विश्लेषण में 
प्रवेश बरते हा । 

(4) अन्तिम रूप में राजनीति के सिद्धात का निर्धारण करने के प्रयास हेतु यह आवश्यक 
है कि' धारणात्मब' योजना (००70०७७७| 5०॥००१५) अथवा समस्या वे निर्धारण से विकलने वाली 
परिकल्पनाओं (॥990।॥८88) को निर्धारित किया जाये । 

(5) परिकल्पना या परिकल्पनात्मतः सम्बधा वी सारणी को सत्य सिद्ध समझा जाय 
जब तब कि वह भूठी सिद्ध न हो जाय । 

(6) अस्ठु, अभवेली परिवल्पना के बजाय परिकत्पना की सारणी वो निर्धारित क्या 
जाग 7? 


4 तुलनात्मक राजनीति की वर्तमान स्थिति 


हेरी एक्सटीव कहता है कि यदि हम तुलनात्मक राजनीति की वतमान स्थिति अथवा 
उसके पद (8873) का पता लगाना चाहते हैं तो हमे उन आधारभूत प्रश्नो को जानने का प्रयत्न 
ब'रना चाहिए जिनसे कि राजनीतिक पद्धतिया के विश्लेषण वे लक्ष्य और प्रक्रियायें शासित होती 
हैं। ये प्रश्न सख्या मे इतने अधिक हैं और उनमे इतनी अधिक विविधता है. कि उनकी सूची 
बनाना बडा कठिन है । अतएवं हम बुछ प्रश्नो के उदाहरण से ही तुलनात्मक राजनीति की 
वतमान स्थिति का पता लगाने का प्रयत्न करेंगे । इन प्रशना को विभिन श्ीपको के अतगत निम्न 
प्रकार रखा जा सकता है 

() विधि सम्बधी प्रश्व (१४९॥क्‍000]0ट०9] +५ए८४०॥४)--किस प्रकार के अध्ययन! 
को सुलनात्मब' कहा जाय ? तुलनाओ से हम क्‍या सीख सकते हैं ? क्या सामाजिक विज्ञानों में 
तुलनात्मक विधि का वही स्थान है जो कि प्राकृतिक विचाना में प्रयोगात्मक विधि का है ? ' क्‍या 
इस विधि विशेष का राजनीतिव समस्याओं का अध्ययन करने के' लिए प्रयोग किया जा सकता 
है 4 क्‍या तुलनात्मव विधि की उपयोगिता बेवल सीमित क्षेतर मे ही नही है ? 

(2) धारणाश्रो के प्रयोग सम्बधी प्रश्व (पए०४70॥5 €णात्शााल्त जात ॥9० प्रष००ा 
००॥१९८००४४)---इ/ह एक्सटीन ने दो समूहो मे रखा है. (अ) राजनीतिक पद्धतियो के वर्गीकरण से 
सम्बंधित, और (व) राजनीतिक पद्धतियो के तत्त्वो से सम्बा घत। वर्गीकरण वी विभिन्न योजनाओं 
मे हम बुछ वावी का ही उल्लेख बरेंगे। परम्परागत योजना जो सरकारों का वर्गीकरण इस 
आधार पर करती है कि प्िर्णय करने वाली भ्रक्रिया मे भाग लेने वालो की सख्या कितनी है-- 

3 [व ए9 ॥7-8 


तुतनात्मक शासन और राजनीति परिचयात्मक हुशा 
गा 


तुलनात्मक विडलेषण और विधि 
(एग्राएभनभ्वाए ९ 4॥ग्रो॥55 बा (शी००) 


। तुलनात्मक विश्लेषण 


तुतनात्मक अध्ययन का उद्देश्य राजनीति के प्रत्येक उपागम को वैज्ञानिक विधि 
(इ$0शांत्री० ग्राछ॥00) का अग बनाना है। इस वात से सभी सहमत होगे कि खोज बीन या 
अध्ययन का उद्देदय ज्ञान अजित करना है। समाजश्ञास्त्री (50०७| 50०॥89/) के लिए इस बारे 
में दो बातें बड़े महत्व की हैं--प्रथम, विज्ञान को आज मानव अनुभवी को क्रमबद्ध रूप में 
व्यवस्थित क्रने तथा उनमे सम्बंध स्थापित करने की प्रक्रिया के रूप मे समभका जाता है, जिससे 
कि अतीत के अनुभवों का स्पष्टीकरण किया जा सके और भविष्य के बारे मे अनुभवों को पहले से 
सोचा जा सके | दूसरा, सभी वैज्ञानिक प्रस्ताव ($0०॥000 फ7०7०आ०॥7), क्योकि उनका एक 
मात्र सम्बंध मानव अनुभवा से होता है न कि वस्तुनिष्ठ वास्तविकता (०0]००0४९ 7०४॥६४) से, 
सापेक्ष अथवा शतमय (००॥०।ा।०ा९१) होते है, न कि पूण (8050]70) । वे सम्भावनागरो 
([7०040॥065) का विवरण देते हैं, न कि एसे पूण सम्बंधो का जिनमे परिवतन न हो सवे' | परतु 
वैज्ञानिक ज्ञान को मानव अनुभव (०४ए०767०७ १0 79८70०98707) के शब्दो मे परिभाषित किया 
जाता है न कि वास्तविकता (788॥9) या पृणता के शब्दा मे । 

वैज्ञानिक विधि के बारे मे यह माना जाता है कि यह “मूल्यों से स्वत त्र' होता है अर्थात्‌ इसमे 
मतिक मूल्यों के लिए स्थान नही है। पर तु मेक्इटायर (8 0! ॥(४००॥॥7०) ने अपने एव लेख 
गुड & 800॥06 0 ९00काकााए& ए0005 90500)6 ?? में मूल्या से स्वतस्त्र निषयी वे 
बार मे कहा है--'राजशास्त मूल्या स स्वतन हो” इस बात पर जोर देता है कि हम अपने 
स्पष्टीकरणों में एसे वाक्याशों का प्रयोग नही करते, 'चूकि यह झनुचित था”, “चूकि यह श्रवेध 
था,' जब हम किसी शासन या नीति वी विफलता को स्पष्ट करते है । उसके कहने वा आशय यह 
है कि पूणरूप से ऐसा करता या कहना सम्भव नही है । डहल (/020]) ने लिखा है कि इस बारे 
में दो मत अथवा समूह हैं। एक समूह का मत है कि राजनीति का सारपूण और महत्त्वपूण पहलू 
विशुद्धत अनुभवमूलव' है और उसका विश्लेपण निप्पक्षता और बस्तुनिष्ठता बे साथ क्या णा 
सकता है। परतु विरोधी समूह वा मत है कि राजनीति के विशुद्ध वज्ञानिक अध्ययन के' प्रयास 
का कोई बडा महत्त्व नही हो सकता । राजनीति का अध्ययन न तो पृणत वैज्ञानिक हो सकता है 
ओर न होना ही चाहिए । वे कहते है. “हम राजनीति का अध्ययन न तो सौदयपरक फारणो 
(४९४४॥०५० 7९85075) से करते हैं और न विशुद्ध विचारो स उत्पन्न आनाद (]09/5 0 फुणा8 
एणरांध्गाए4ध०ा) के लिए । हम राजनीति का अध्ययन उचित कार्यों को बरने, सवश्रेष्ठ को 
चुनने, इस प्रवार के निणय करने कि हम अपने साथियों बे साथ श्रेष्ठ जीवन किस प्रवार बिता 
सकते है आदि बातें जानने के लिए बरते हैं। अत हमे मूल्याकन वरना ही पटता हे। अतीत वे 
महान्‌ राजश्ञास्त्र वेत्ताआ दे बेवल राजनीति वा वणन नही किया, उन्हाने मनुप्यो का अच्छे जीवन 
को खोज करने मे माय-दशन विया ।! इससे हम यह जान सकते हैं वि. तुलनात्मवा अध्ययन में 
बैचानिक विधि का क्‍या स्थान है अथवा उसको क्‍या सीमा है । इन वातो वो ध्यान मे रखकर ही 
हम तुलनात्मक विश्लेषण और उसवे विभिन्न रूपा का विवेचन वरेंगे । 

सुलयात्मवा विश्नेषण का महत्व शासन व राजनीति वे तुलनात्मक महत्त्व वे. साथ बढा 
है । इसके तीन लक्ष्य ये हैं 

३ 6 ३ छगा ॥3०4कन #गराधट्यां #बद्य)>घत इक ॥0-04 


रचा राजनीतिक सस्याये और तुननात्मक शासन 


() सामाय रूप मे शासन और राजनीति के बारे मे ऐसे ज्ञान का विकास वरना जिसकी 

सत्यता को प्रमाणित किया जा सके । 

(2) राजनीतिक अनुभवा, सस्थाओ, व्यवहार (9०॥४९०7) और प्रक्रियाआ का कारण 

और प्रभाव तथा वाछनीयता व अवाछनीयता के शब्दों मे मूल्याक्न करना । 

(3) इस योग्य बतना कि भावी घटनाओ, प्रवृत्तियों व परिणामों के बारे मे सविष्यवाणी 
की जा सके । $ | ; 

मेब्रीडीज का कथन है “तुलनात्मक विश्लेषण राजनीति के अध्ययन का अखण्ड भाग 
है। राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन तुरत ही वैज्ञानिक की विज्ञानद्याला का सुभाव देता है। 
यह कुछ जटिल परिवरत्यों का सुझाव देता है, जिह सास्द्वतिक पृष्ठभूमि से अलय किया जा सके 
और जिनवा तुलनात्मए रूप म॑ अध्ययन किया जा सके । राजनीतिक्‌ सस्थाओ व पद्धतिया के 
तुलनात्मक गध्ययन से लिए यथाथ अथवा विश्लेपणात्मक एक्छपता की पृष्ठभूमि क विरुद्ध 
परिवर्त्यों की तुलना (एणाएशाएइणा ण ए्घाब068 ब&875 8 580६80770 ० प्रापणिाा। 
शातल्द ब०परक्ष 07 धा/97००) आवश्यक है जिसस कि उन कारफो को खोज की जा, सबे' जो 
आतरो के लिए उत्तरदायी हो। इसके तीन काय हैं पहला, विश्नेपणात्मक याजना ने प्रकाश में 
ऐसे परिवर्त्यों का स्पप्टीकरण करना तथा प्रमाणित ज्ञान, समृह को विक्रसित करना । दूसरा, नीति 
सम्बंधी पगो का मूल्याक्न करना तथा सदस्यों के क्षेत्रे व प्रवृत्तियों का पत्रना लगाता। तीसरा, 
ऐसी मजिल पर पहुँचना जहा से सस्थाओ ओर प्रक्रियाओं के बारे में भविष्यवाणी करना सम्भव 
हो सके । 

मेक्रीडोज के मतानुसार तुलनात्मक अध्ययन अग्नलिखित पग्ों के आधार पर आगे बढ़ता 
चाहिए-- 

() सोच-समभऊर बनायी गयी और सामाय रूप म स्वीकृत वर्गीकरण क्री योजनाओं बे 
आधार पर तथ्या का एकनीवरण तथा वणन, 

(2) समानताओ अथवा एक्सपताग्रा (प्रशाणिषा॥८४) व श्रतरों वा सोजना और 
उनका वणन, । 

(3) राजनीतिक प्रक्रिया और अय सामाजिक वातो के अगा के बीच अन्तममस्बथों को 
अस्थायी परिबल्पनाओ ((शा/ध५० #990८89) के रूप सम निर्धारण बरना, 

(4) ऐसी अस्थायी परिकत्पनाञ्रा को बाद म कठोर अनुभवमुत॒त्र' पयवेक्षण (लाएवाथ्। 
005९८४३४४०7) से प्रमाणित ब*रना, जिसका प्रयोजन मौलिक परिकल्पनाओ को विस्तृत बनाता 
तथा अत म प्रमाणित करना हो, और 

(5) धोमी प्रद्गिया द्वार कुछ जाघारभूत प्रस्तावों को स्वीकार करना। (400०७06 र्ण 
एशांथा। 04980 एछ/०79050५0॥5) | ;। ल्‍ 

उपयुक्त पगो के भ्रपनान ये! परिणामस्वरूप तुलनात्मक राजनीति| बो नया दिसियास 
(०प्राधा०)) प्राप्त होगा | वैचारिक या नैतिक मूल्या अथवा राजनीतित विचारो के ऐतिहासिक 
विवास वी 'हृष्टि स अध्ययन के स्थान पर तुलनात्मक दास म सिद्धाता क॑ प्रतिपादत पर बल 
दिया जायेगा । तुजनात्मव राननीति के अनुभवमसूतत अध्ययन का दूसरा। महत्यप्रूण वाय वंध्या 
और आँवडो को एकत्रित वरना है । डस काय वे लिए भी तक-सगत ढाँचे ([08०4] 76) वी 
आवश्यवना है, परम्परागव उपागम वी यह विशेष वमी रहो है कि उश्य भ्रौर आवडो के एकत्रित 
करने वे लिए उसम योजगा और सगत सवर्गों (ल८एव्ता। एजाट्ट्रणा८५) वा अभाव था । 

भेत्रीडीय थे अनुसार विश्लेपणात्मक याजना के लाभ ये हैं. पहता, इस प्रवार स सुभाये 
गये सवर्गों बे आधार पर जिये गये राजनीतिक पद्धति वे! अध्ययन से अध्ययनवर्ता छ्ी सबर्गों के 
आधार पर दूसरी राजतीतिश पद्धतिया का अध्ययन मर संवता है । दूसरा, बुछ तुततात्मा 


तुलनात्मव शासन और राजनीति परिचग्रात्मक जाए 


प्रध्ययन हमे उन विशिष्ट यत्रो का भ्रधिक अच्छा ज्ञान करा सकता है जिनका प्रयोग हम वुछ 
बृहत्‌ ध्येयो की प्राप्ति के लिए कर सकते है जिन पर कि सहमति हो । तीसरा, तुलनात्मक अध्ययन 
उन क्षेत्रो की ओर सकेत कर सवता है जिनमे कुउ प्रकार के सोचे गये कार्यो के परिणाम ऐसे हा 
जिनकी पहले से आशा मे की गयी हो ।१ 

उदाहरण के लिए, उसने चार आवारभूत विश्लेषणात्मर सवर्गा से मिलुकर एक ऐसी 
योजना विकसित की है कि जिसके प्रकाश में राजनीतिक पद्धतियों का अध्ययन किया जा सके और 
उनकी तुलना भी । वे इस प्रकार हैं 

() राजनीति के काय रूप म मननात्मक प्रक्रिया भ्रौर नियय करना (कंथाएशवाएठ 
[700४5$ 0 6०९०॥४07 779.78), 

(2) शक्ति वी आकृति (709०० ००एीट्रप9007) और उप्तके सामाजिक व राजनीतिव 
पहलू, 

(3) विचारधारा और राजनीतिक प्रेरणा (तरणाए४४०॥) तथा सस्थागत सग्ठन में 
उसवी भूमिका, 

(4) राजनीतिक सत्ता वा सगठन ३ 

यह वैचारिक ढाचा हम वे सगत सवग प्रदान करता है, जिनसे हम राजनीतिक आकृति- 
विज्ञान भौर गतिविज्ञान (॥079॥70089 2४70 0५705) का अध्ययन कर सकते हैं । तुलनात्मक 
(प्रथवा राजनीतिक) विश्लेषण के कई महत्त्वपूण रूप हैं, जिनमे से प्रमुख का विवेचन इस अध्याय 
मे दिया जायेगा। 


2 पद्धति विशएलेषण (89४05 4५85) 

दूसरे विश्व युद्ध के बाद, राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन कृरने के सम्बंध से, यह 
आवश्यक समझा गया कि राजनीति का एक ऐसा सैद्धा तक विश्लेषण विकसित किया जाय जो 
विभिन्न प्रकार को राजनीतिक संस्थाओं को उत्पत्ति और विकास का स्पष्टीकरण दे सके । आधुनिक 
राजनीतिक विश्लेषण की एक पूव धारणा यह है कि यदि राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को 
वैज्ञानिक बनाना है तो उसम खोज वीन का एक उपयोगी यत्र गणितीय और सास्यिकीय विश्लेषण 
है। साथ ही, अनेक विदलेपणर्कर्ताआ ने उस प्रवृत्ति का भी विरोव किया जिसके अनुसार विभिन्न 
शास्त्रो को एक्दूसरे स पृथक समभा जाता है (7९870 ००॥एश्प्याश्यांबाइ07 00 050 
[27768) और जिसवे फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों म किये जान वाले शोघ के बीच एक-दूसरे के 
परिणामों से लाभ उठाने मे कमी आती है ओर प्रयासों मे द्विरावृत्ति (09॥८७707) होती है । 

उपर्युक्त बातो को ध्यान म रखते हुए वतमान राजश्यास्तियो ने राजनीति के अध्ययन हेतु 
एक नया आधारभूत विचार दिया कि राजनीतिक जीवन को एक पद्धति या अतर्त्नियाओ की 
पद्धतियों का समूह ($५शंशया 0 8 58६ ० 5५8० 77८73००॥) ने' रुप में देखा जाये | इसी 
विचार से पद्धति विश्लेषण! (8/शक्षाय 9797/55) का विकास हुआ। पद्धति की धारणा को 
प्राकृतिक विज्ञानों से लिया गया है। पद्धति का झाब्दिक अथ है--/जटिल पूण (०णाफ़कषए 
७/१0!८) अथवा विभिन्न भागो या एक-दूसरे से सम्बोधित वस्तुओं का समूह । पद्धति एक संगठित 
वस्तु है अथवा उसका सग्रठन होता है और उसके अगरो या भागो में सम्बध होता है । इस प्रकार 
के विश्लेषणकर्ताओं बे मतो मे अतर है, फिर भी वे सभो यह मानते हैं कि राजनीतिवा जीवन 
और वे समाज जिसके वे भाग हैं 'सुसगत” (००ावथथया) पद्धतियाँ हैं, जिन सबबे लिए सामाय 
भ्तनिभर भाग हैं । पद्धति की उप-पद्धतियाँ ($प० 5५5६थग॥5) हो सकती हैं। कोई उप-पद्धति 
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सम्पूण पद्धति की हृष्टि से उप-पद्धति हो सकती है कि तु पृथक्‌ में वह रवय पद्धति हो सकती 
जिसकी अपनी उप पद्धतियाँ हो । उदाहरण के लिए, किसी देश की राजनीतिक पद्धति की 
पद्धतियो में हम विधायी पद्धति, वित्तीय पद्धति, प्रशासनिक पद्धति, “यायिक पद्धति आदि 
परिचित हैं, परतु इनमे से प्रत्येक की उप पद्धतियाँ हैं। विधायी पद्धति में कानून बनाते 
प्रक्रिय, बजट पास करने को प्रक्रिया, समितियों का गठन आदि हैं । समिति पद्धति की अप 
उप पद्धतियाँ है । यथा वित्तीय समित्तियों, स्थायी समितियों आदि का गठन । 

सामाय पद्धति सिद्धांत (थार 5४८४5 7#९079) के प्रणेताओ ने यह तक दिया 
एक या दूसरे प्रकार की पद्धति का विभिन शास्त्र-वेत्ताआ को एक आधारभूत स्तर पर अध्या 
करना चाहिए और सभी प्रकार की पद्धतियो के लिए बुछ आधारभूत सवग होने चाहिए, जो स 
के लिए सगत हो । डेविड ईस्टन (0०070 88४0०॥) ने सरचनात्मक कार्यात्मकः उपागम की ३ 
आधार पर आलोचना की है कि इसके द्वारा दी गयी घारणायें न तो पर्याप्त हैं और न ही स' 
प्रवार की पद्धतियों के अध्ययन हेतु काफी विस्तारपूण है। पद्धति सिद्धान्त का विशेष अभिमु 
क़मबद्ध अनुभवमभूलकः विश्लेषण, (006964 (0जछथ्ा4 $५४य्ा० ल्याफ्रापाएवों था प्रश5) * 
ओर है। यह ऐसी धारणाआ और काम करन याग्य नमूने (ए०7(ए8 ग्रा०व०$) देती है जिन 
प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों मे अनुभव पर आधारित परिकल्पनाओ को उत्पन् बरने के लिए किया 
सके । इसकी एक उलेखनीय उपयोगिता, मानक शब्दावली, तथ्यो ओर झ्रॉक्डो को कूटबद्ध कर 
(००५॥॥९ ०99) और प्राप्त सूचना के सभरण में है। सबसे बढ़कर बात यह्‌ है कि पद्धति सिद्धा 
का सम्बंध गत वर्षों मे गणितीय व सारियकीय तकनीकों से बढा है । 

इस उपागम का प्रयोग तथ्यों और आक्डो की बहुत बडी मात्रा को छाँदने (80707६ 
तथा क्सी भी पद्धति के तत्त्वो को बाधने वाली एकरूपताओ और नमूनो को पहचानने में बर 
मूल्यवान है । सामायय रूप में पद्धति सिद्धाल सूक्ष्म-विश्लेषण की समस्याओं से बृहतत विश्लेषण व 
समस्याओ बे लिए सम्भवत अधिक उपयोगी है । अपनी प्रदृति से ही यह सिद्धांत तथ्यों भौ 
आँकड़ो के बडे समूहों (3287:24०8) के वर्गीकरण और विदलेवण के लिए श्रेष्ठ ढाचा प्रदा 
करता है। इसवे अतिरिक्त यह व्यक्तिगत तत्त्तो अथवा योग देन वाले कारको वी तुलना मे पू। 
काम करने वाली वस्तुआ (व्णाफालि० णिलाणाए शावराढ8 85 00राव्रधल्त जा] 
ग्रापाशतणत्र] श॑ध्याद्याड 0 ००॥४7०009 0०%) के अध्ययन हेतु सुसगठित है ।' सेद्धाततिः 
अथ म, सभी क्रमवद्ध उपागमे सामान्य पद्धति सिद्धात से निक्‍ली हैं, परतु अग्नलिखित दो उना 
सबसे अधिक प्रभावशाली है पहती, सरचनात्मक कार्यात्मकः और दूसरी, निवेश निगत । 


3 सरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण (छाएलप्राश फसप्राएाणगाबों 2५5) 


यह विश्लेपण अपने वतमान रूप मे दो मानव शास्तियां (/४॥॥॥०एअंध 70 रे40०ि 
छा०७छ) के ग्रथो मे विकसित हुआ जो कि वतमान शताब्दी की प्रारम्भिक दशवों मे प्रवाशिर 
हुए थे । 4950 के बाद स अनेक राजशास्त्रिया ने इस विश्लेषण के सशोधित रूपा को राजनीतिव 
विश्लेषण की विभिन्न समस्याआ को लागू करना आरमस्म क्या। इस उपाग्रम में दो धारणाएं 
प्रमुख हैं--स रचनाएँ और वाय । जवकि कार्यों का सम्ब'घ काय के नमूनों के परिणामा (८07 
$९५७शा०८5 0 ए४(४75 6 2००9) से है । सरचनाओ का हवाजा कार्यों के नमूनो और उनते 
परिणामस्वरूप पद्धति की सस्याओं (765एथि व5घ/पाणा$ रत एल इज्टा तीशा5०६४8) 
से है। गेरील आलमोण्ड (0#9श 87070) ने इस क्षेत्र मे एक विस्तृत योजना दी है जिसमे 
राजनीतिक पद्धति वी वायत्मिक आवश्यकताओ वे रूप मे विभिन्न प्रवार के कार्यो (ए०ाएथइाणा 
चिशलाठा5 ९०9०७7॥॥65 फिएाणगाड 270 ब्त॑ब[फञ|6बाणाि शात गरबावालाक्षाए८ जिएा0॥5) 
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तुलनात्मक शासन और राजनीति परिचयात्मक अं 


की अन्तग्रस्त क्या है । 
हैरी एक्सटीन का कथन है, अब हम राजनोतिक पद्धतियों को एक्मान प्रभुवपूण राज्यो 
और उनके औपचारिक विभागा के रूप मे नही सोचते, वरन्‌ विसी “सामूहिक निणय करन वाली 
सरचनाओ' (००॥६०४९ए७ 0०ण०च्यणा गाबाधाड़ आएटाप्राई) जयवा 'अधिकारपूण ढग से सामाजिक 
मृल्यो के नियतन' के लिए सरचनाओ के समूह (ड७६ रण आप्रतपाल णि श्यद्मत्ताताएवए 
0082 5००३ ए&]५९७), अथवा एसी सरचनाआ जा समाज के एकीकरण (अ्र्वण्डतता) को 
बनाये रखने का काय करती हैं. (5#ए०६ा76 हाव( फुल्मागिया प्रौह वएए०।0त ् कदप्र(क्षताड़ 
छा6 7967460 ० 50०९५) अथवा ऐसी सरचनाआ जा समाज के एकीकरण व समायाजन 
का काय शक्ति क प्रयोग या उसकी घमकी या अय तरीको से करती है, के रूप मे सोचते है। 
सामाजिक सरचनाझञो और कार्यो का सामाजिक पद्धतियों पर विभिन रूपो में प्रभाव पडता है।? 
अत्यत सरल शब्दा में, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक पद्धति अनेव सरचनाआं से मिलकर 
बनती है और उनके भिन्न-भिन्न वाय हैं । 
ग्रालमोण्ड के मतानुसार, सभी राजनीतिक पद्धतियो की चार मुरय सरचनाएँ है जिहे 
“अतक्रिया के बंध नमूनो" (९8707786 0875 07 ॥ (8०४०) के रूप में परिभाषित किया 
जा सकता है। राजनीतिक सरचनाएँ कई प्रकार के' काय करती है, वे बहु कार्यात्मव' (ह0६- 
प्रिणाणाओं) है। विभित्र राजनीतिक पद्धतियो में राजनीतिक सरचनाएँ भिन्न भित्र प्रकार वे' 
काय कर सकती हैं । परतु सभी राजनीतिक पद्धतिया दो आधारभूत समूहो--निवेश भ्रौर मिगत' 
(77705 0 0प्राए75)--कै' काय करती है । इन कार्यो का विवरण आगामी सेक्शन मे दिया 
गया है। निवेश काय वाह्तव म राजनीतिक पद्धति की गैर सरकारी उप पद्धतियां, समाज और 
साधारण पर्यावरण, दयाव समूहा, राजनीतिक दलो, शिक्षालयो, स्वताश्न समाचार-पन्रा आदि द्वारा 
किये जाते हैं । परतु सभी निगत काय सरकार द्वारा किये जाते है । 
राजनीतिक पद्धतियों की तुलना उस मात्रा के शब्दो म की जा सकती है जिपमे कि 
राजनीतिक सरचनाएँ विशेषीकृत (५०००४॥६००) हो । आलमोण्ड के अनुसार, आधुनिक राजनी तिव' 
पद्धतियो में हित उच्चारण (॥(७०७६ ॥0०परं७2०7) के लिए हिंत समूह, हिंता के' समूहीक रण 
(70९५६ 888722807) के लिए राजनीतिक दल और सचार (०णाधयप्रयाव्वा0ा) के लिए 
समाचार पन, रेडियो, ठेलीविजा (77855 ए्ा८्ट7४) वी विश्येषीकृत सरचनाओों का श्रस्तित्व 
अ विशेषीश््त सरचनाओ (707 59९००३॥५४८१ 5(४00(४76$) के साथ मिलता है | सभी राजनीतिव' 
पद्धतियो का अस्तित्त्त एसे समाजा मे है जो कि 'यून या अधिक मात्रा म सास्हृतिक हृष्टि से 
मिश्रित (००५ए7७॥५ 70/:60) है और इस कारण से गूत या अधिक मात्रा में परम्परागत हैं। 
आलमाण्ड ने अपन ग्रथ "6 ?00005 ० 6 06ए००फाणह ४८४४ में यह माना है वि 
राजनीतिक काय की धारणा को परिष्कत करना आवश्यक है। उसवे अनुसार, राजनीतिक 
पद्धतियाँ कार्यों के विभिन्न स्तरों पर काय करती हैं और राजनीतिक पद्धति का सिद्धान्त उस ढांच 
से मिलकर बनता है जो कार्यों के विभिन्न स्तरों के वोच सम्वाधों को पहचान सवे' और उनका 
स्पष्टीकरण कर सके । वार्यों के विभिन्न स्तरों म ये उल्लेखनीय हैं--शमताएं (०७७०90५॥॥65), 
परिवतन बाय (००7एथ7घणा [07000॥$) पद्धति को बताये रखने व समायोजित करन वाले काम 
($५४था ग्राद्याशाशा०र गाव॑ चत9फाकाणा न्‍छाटा005) । 
जहाँ तब राजनीतिव' विश्लेषण वा सम्बघ है, सरचनात्मक-वार्यात्मक उपागम बे! बुद्ध 
लाभ हैं। इसके" सवग और इसवो धारणायें क्षेत्र वी दृष्टि से उतनी उृहत्‌ नहीं है जितनी नि पद्धति 
सिद्धान्त वी हैं, परन्तु अपने क्षेत्र मे तथ्यो व आँविडों को एवमित करने और दिग्वियास ने प्रयाजना 
(एण[०४८६५ ० 0०7९॥800॥) के लिए काफ़ी घनो हैं॥ इसका सम्बंध परिवरत्यों वे प्रगाध याग्य 
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समूह (773798840]6 ००॥९८४०॥ ० ५थ790]65) से है और यह मानक सवर्गों का ऐसा समूह (5७ 
एज &97व970/820 ८४४८९०८५) है जिसे विभिन्न प्रवार की राजनीतिक पद्धतियों पर लागू किया 
जा सकता है। अत राजनीतिक पद्धतियों की तुलना के लिए यह बहुत आक्पक है। परतु हाल 
के वर्षो मे इसकी काफो आलोचना की गयी है । आलोचना का सबसे ग्रम्भीर आधार यह है कि 
विश्लेषण की यह पद्धति स्थिर (४27०) है , और यह वतमान स्थिति (४0५ 4५०) को युक्ति 
सगत व न्यायोचित ठहराने के लिए प्रयुक्त की जाती है । 


4 निवेश निर्गत विश्लेषण (090६ 0090६ &॥9985) 


इस क्षेत्र में सबसे अधिक महत्त्वपूण राजश्यास्त्री डेविड ईस्टन है। उसके विचारों का 
साराश इस प्रकार है--हम राजनीतिक पद्धतियो का अध्ययन इसलिए करते हैं, क्यांकि उनके 
अधिकारपुृण निषयो (9009॥99 0९८७975) के परिणामों का समाज के लिए बहुत महत्त्व 
है। इन परिणामा को निगत (०7(97($) कहा जा सकता है । किसी भी पद्धत्ति को जीवित 
रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसमे निरतर निवेश (7790($) होता रहे । निवेशा के बिना 
कोई पद्धति काय नहीं कर सकती, और निगत के बिना उसके कार्यो को समझा पहचाना नहीं 
जा सकता । राजनीतिक पद्धति के निवेश और निगत कार्यो को निम्न प्रकार रखा जा सकता है 





पर्यावरण 
मागे 
| न-+> हि 
टृ राजनीतिक निणय 
समथन पद्धति नीतिया 
> प ्वक ० | 
| फीडबेक पर्यावरण 
निवेश काय सिगत काय 


4 राजनीतिक सामाजीकरण एवं भर्ती 
2 हित-स्वरूपीकरण 

3 हित-समूहीकरण 

4 राजनीतिक सचार 


] विधि निर्माण 
2. विधि जार्या वयन 
3 विधि व्यारया 





राजनीतिक पद्धति मे निवेश काय समाज, साधारण वातावरण, राजनीतिक दलां, दबाव 
अथवा हित समूहो, स्वूला, समाचार पत्रो द्वारा किये जाते हैं, परतु सभी विगत काय सरकार 
द्वारा क्ये जाते हैं । सम्पूण प्रक्रिया को पर्यावरण के सम्बाध म देखना चाहिए। हम सरल ढग से 
कह सकते हैं कि समाज मे समय समय पर नयी माँगे (6८एाथ05) उठती हैं और उहें समर्थन 
(४77०४) मिलता है। ये सभी काय, जसा कि पहले बताया जा चुका है राजनीतिक दल, हिंते 
समूह, समाचार पत्र भ्रादि करत हैं ! मांगें गौर उनके समयन राजनीतिक पद्धति के लिए विवेश 
हैं। राजनीतिक पद्धति मे उन माँगा के फ्लस्वरुप आवश्यर निणय लिये जात हैं तथा नीतियाँ 
बनायी जाती हैं, जा उसवे निर्गेत कहलाते हैं। समय बौतने पर निग्ता से पर्यावरण 
(ाशाक्याशटा) में परिवतय पैटा हांते हें, जिसने परिणामस्वरूप नयी माँगें उत्पन्न होती हैं। 


तुलनात्मक शासन और राजनीति परिचयात्मव ह्प् 


फीडबैक (६८८७७४८!) का यही विचार है, इसी विचार वे' अनुसार, अध्ययनकर्त्ता राजनोति के 
गतिशील कारको (0)॥थ्य॥० ॥4०0७) को विश्लेषण में महत्त्वपूण स्थान दता है । 
ऊपर चार प्रकार के निवेश काय और तीन प्रकार के निगत काय बताय गये हैं, उनकी 
सक्षिप्त व्यास्या इस प्रकार घो जा सपतो है--शासत्र व राजनीति मे भाग लेने के लिए व्यक्तियों 
को समाजीकृत क्या जाता है अर्थात्‌ इस प्रकार की शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाता है मौर उनवी 
राजनीति मे भर्ती होती है लर्थाव्‌ वे राजनीति मे प्रवेश करत हे और अनेफ प्रकार वी भूमिवाएँ 
(70८5) प्रस्तुत बरते हैं। समाज म माँगें उठती हैं, विभिन्न प्रकार वे हिता का हित समूह 
(7८८5७ 870095) उच्चारण (॥०पैशाणा) बरते हैं वर्धात्‌ माँगो को सरकार वे' सामने रखते 
हैं। अनेक प्रयार के हिंतो वे! समुहीवरण के लिए राजनीतिक दला वा गठन हो जाता है। राज्य 
और सरवार के बीच विभिन प्रकार स सचार होता है, जिसे राजनीतिक सचार (9णाएएप 
००ग्रागणप्राप्वा07) बहुत हैं। इसके मुरय साधनों में हम समाचार पत्रो, रडियो व ठेलीविजन 
(77855 27007) को गिन सवते हैं । 
राजपरोतिक पद्धति मे अनेवः अधिकारी व शासन के अग अधिकार पूण निणय बरत हैं तथा 
सरबवारी नीतियो वा निर्धारण करते हैं । इसी काय को नियम-बनाना (एपरौ०्याशएा?ह) 'कहा गया 
है । नियमो को लागू बरने (700 909॥८थ४०॥) का वाम फायपालिका व प्रशासन वा है। जो 
व्यक्ति नियमों अर्थात्‌ कानूनो था उल्लंघन बरते हैँ, उनके विरद्ध 'यायिक कायवाही (706० 
20]00०90ा) की जाती है, यह वाय -यायपालिका वा है। इस प्रवार राजनीतिव पद्धति के 
उत्पादन बाय वही हैं जो कि परम्परा व॑ अनुसार सरकार के माने गये हे । + 
निवेश निगत उपागम अथवा विश्लेषण मे उपयुक्त वे अतिरिक्त विस्तार पी अनेक बाते 
हैं, जिनका अति सक्षिप्त वणन देना ही वाफी होगा । माँगो का निवश (॥0700 ० त0॥॥॥08) 
पद्धति को काय वरते रहने वे! लिए काफी नहीं। मागो का समथन होना जरूरी है जो राजनीतिव' 
पद्धति मे इन लक्ष्यों वे सम्बाध मे किया जाता है--समुदाय और शासन । माँगो का वितना 
समथन किया जाय जिससे कि राजनीतिक पद्धति माँगो को निणय घ नीति वे उत्पादन में 
परिवतित कर सके'। यह एक महत्त्वपूण प्रश्न है। यदि राज्य क निणय घ नीतियाँ ऐसे हा कि 
समुदाय उसका समथन बरे तो उससे शासन तत्र को बल मिलता है। समुदाय वे! सदस्यों के 
राजनीतिक समाजीकरण (एणाएर०० ४0०००॥2४४०॥) से भी शासन तस्त्र को समथन मिल 
सकता है। 
यग्र के मतानुसार, निवेश निगत विश्लेषण की अग्नलिखित विशेयताएँ इसे आवक 
बनाती हैं. () यह मातव' सवर्गो व धारणाओं का ऐसा समूह प्रस्तुत करता है जो तक की हृष्दि 
से पूण है। (2) यह अमृत विचारों वे ऐसे स्तर पर निर्धारित हुआ है कि इसमे इस बात। या 
खतरा नही है कि यह किसी विशेष प्रकार की राजनीतिक पद्धति स बेंध जाय । परतु इस उपागम 
की भी मुग्यत इस आधार पर आलाचना वी जाती है कि इसमे ब्राततिवारी या बड़े पेमाने पर 
परिवर्तेन से सम्बोधत मासला पर सापेलत बहुत कम बल दिया जाता है, उसके विपरीत 
कार्यात्मत' और परिवतन की सशोधन प्रक्रियाप्नो पर अधिक बल दिया जाता है ।? | 


5 तुलनात्मक विधि + 

यह आरम्भ मे ही बताया जा चुका है कि सभी प्रकार का वैज्ञानिक चाव तुलना पर 
आधारित है, ब्रत वैत्ानिक विधि मे तुलना बार-बार अन्तग्रस्त है। चूक्रि राजशास्त्र भ 
प्रयोगात्मक विधि वा प्रयोग बहुत ही सीमित भ्रव में हो सकता है, ' इसलिए यह तुलतात्मप 
विश्लेषण या उपागम पर बहुत अधिक निभर वरती है । परम्परागत उपागम की 7 
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ख्केः 


कार राजनोतिय' सस्थायें भ्रौर तुलनामव शासन 


पूव विवेचन क्या जा चुका है, यहाँ बवल यह बताना है जि यह उपागम्‌ मुख्यत 
वणनात्मक था और पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमरीया वे दशा वी "सन पद्धतिया वे! बणन तक 
सीमित था। अत इस बात वी आवश्यवता वा झ्नुभव हुआ कि हम उपागम वा सम स्तर पर 
तथा ऊर्ष्वाधर दोना ही रूपा में बृहत्‌ बगये (छा0म्रतेढा णा छछज़ाण्यणी वणारणाना गाते 
श्टा0८४]५) | सम स्तर पर, अधित स अधियः पादचात्य व गैर पाइचात्य शासरा पद्धतिया का 
अध्ययन करें और ऊर्ष्वाघर हृष्टि स राजनीतिक प्रक्रिया यो बृहत्‌ सामाजिय' झर आधिय दक्षातआा 
से सम्बाधित करें। इस प्रवार भ्ष्ययन वा विस्तार अति व्यापक हा गया और तुलना वा महत्त्व 
अधिक बढ़ा । नया (तुलनात्मक) उपागम परम्परागत उपागम स अधि गहराई मे जान वाली तथा 
क्रमबद्ध (7076 फाणशआह शभा0 5५5(थग००) है। यह अधिव गहराई में जाब वाली है क्याकि 
यह राजनीतिक स॒स्याआ वे' वाहरी रूप (9०80८) मे पीछे सामाजिव झ्राइति, हिंत समूहा की 
दुनिया, राजनीतिक दलो, वेचारिक अभिवृत्तियों तक पहुँचन का प्रयास वरती है, क्योति ये सब 
राजनीतिक व्यवहार को ढालती हैं। यह अधिक ब्रमबद्ध है, क्यांकि यह राजनीति और पद्धति के 
सरदर्भीय तत्त्वो के बीच सम्बध स्थापित करती है । 
विभिन राजनीतिक पद्धतिया म राजनोतिफ प्रक्रिया के भगो (5०१॥९॥5 ण एणा।८थ 
7700255) के बीच, बुछ सस्थाआ वे बीच अथवा राजनीतिक पद्धतिया के बीच तुलना की जा 
सकती है, जिससे वि अपने सामने और प्रश्ता को स्पप्ट किया जा सके । तुलना वे द्वारा विसी 
वस्तु (॥0॥07९॥07) वी प्रद्गति को स्पष्ट क्या जा सकता है। जैस फ्रास मे बहुदलीय पद्धति 
का उसे ढालने वाले कारको के' प्रकाश मे यथा वगवाद (5००0॥4॥57) आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
माज्रिमण्डल द्वारा ससद को विधटन न कराया जा सबना, इत्यादि। मत्रीडीज ने अपने ग्रम 
80७69 060 एगराफएशबाएढ 00267राथा।' (955) मे चार सवग सुझाय हैं, जा तुलनात्मक 
अध्ययन म॑ उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे--() मनमात्मक प्रक्रिया और निणय करना, (2) शक्ति आइर्ि 
(7०ए७7 ००एरीए8007), हिता के सघप के विशिष्ट हवाले से, (3) राजनीतिक सत्ता के बारे 
में विचारधारा, परम्परा व विचार आदि, और (4) राजनीतिव' सत्ता का सगठव (पी भंधाए 
4प76 ० 8०शटाय्राथा) । 
तुलनात्मक विश्लेषण पर हाल म॑ रचित लेखों में दो प्रश्नो पर विशेष रूप से ध्यान वियां 
गया है--भ्रथम, क्षेत्रीय अध्ययन (26७ &ध07९5), और दूसरा पाश्चात्य व गर पाश्चात्य 
पद्धतिया स क्या अतर है | तुलना के दो मुख्य रूप हो सकते हैं--स्थिर व गतिशील । प्रथम 
प्रकार वी तुलना से अध्ययनकर्त्ता अत्यधिक प्रचलित राजनीतिक रूपा व सस्थाआओं का विश्लेषण 
करता है, अर्थात वह राजनीतिक पद्धतिया की शरीर रचना (7800779) का अध्ययन करता है। 
दूसर प्रकार की तुलना मे राजनीति के गतिशील तत्त्वों का अध्ययन क्या जाता है, यर्थां 
अधिकारपूण निणय किस प्रकार किये जाते है, हिंत समुह व राजनीतिक दल राजनीति को किस 
प्रकार प्रभावित करते हैं। 
पर तु वतमान युग मे सस्थाये और शभ्रक्रियाये पूृव की अपेक्षा कही श्रधिक जटिल हो गयीं 
हैं । इसलिए तुलनात्मक विदलेषण अधिक कठिन हो गया है। परतु तुलनात्मक अध्ययन के 
विद्यार्थी के सामने ये कठिनाइयाँ विशेष रूप मे आती हैं--() राजनीतिक जीवन के' बारे में 
सूचना एकत्ित करना बहुधा कठिन है, (2) जिन परिवर्त्यों पर विचार करना होता है, उतकी 
सरया बहुत बडी है, साथ ही सच्चे तुलनात्मक ढंग से उनका प्रयोग करना कभी कभी कठिन 
हाता है, और (3) कानून और व्यवहार (4५9 थय0 छ़ाबणा०४) तथा आदश और व्यवहार 
(गण धात 5८४५०४7) के बीच अतसम्यध कभी कभी ऐसी कठिनाइयाँ पैदा कर देता है 
जिहू हल नही किया जा सकता । तच्या जौर ऑक्डो के सकलन मे ये कठिनाइया आती हैं“: 
पहली, कुछ देशो में उन तक पहुँचन की मनाही हाती है। साम्यवादी देशो, विशेषकर चीन, क॑ बारे 
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में तथ्य और आकडे एकत्रित वरना अधिक कठिन है। यही कारण हे कि पाश्चात्य देशा क॑ बारे 
मे अधिक जध्ययन किये जा सवे । दूसरी, कभी कभी तथ्या और आक्डा को इकटठा करने म इस 
कारण स कठिनाई हाती है कि उनका माप करना कठिन है। अनेक प्रकार क॑ राजनीतिक निणयो 
का माप वरना अत्यतत कठिन है। तीसरे, कुछ बातो के बारे मे सूचना इकट्ठी करना इसलिए 
कठिन होता है कि व अनाखी घटनाएँ है श्रौर उनका तुलनात्मक विश्वषण करना उपयुक्त नही । 
लिविस और पाटर स तुलनात्मक राजनीति की समस्याजा म॑ अग्रलिखित को सम्मिलित 
किया है (॥) ऐसे तथ्य श्रौर आकडे जिनकी तुतना न की जा सके (0 एणाएक7808 तक), 
(2) पक्षपातपूण तथ्य और आकडे (98520 (७9), (3) श्रात्मनिष्ठ निणयो से न बचा जा 
सकना (॥6500.व७6. आशा उए१8थगशा5), और (4) दोपपू्ण धारणायें (80॥0 
००॥०६०॥५) । इसके अतिरिक्त तुलनात्मक विश्लेपणकर्ता की तथ्यों वी विशाल दुनिया स॒ केबल 
वे ही छाटने होते है जो जाच को जाने वालो समस्या के लिए सगत हा। ऐसा करने के लिए 
उसे ऐसे कौशल (5४४०४५) की आवश्यकता है जो उसकी जाच का माग-दशन करे । कौशल की 
छांठ करने मे कई प्रवार के निणय अतग्रस्त है, जिनमे स कुछ बडे जटिल हे । निणयो के प्रथम 
समूह का सम्बाध तुलनात्मक जाच के लिए सदभ स॑ है, तुलना का केद्धबि दु क्या हो और किस' 
स्तर के सिद्धातों का प्रतिपादन | कौशल के बारे मे दुसर बडे निणय का सम्बंध अधिकतम 
समान! (ग्र०० आया) झ्रौर अधिकतम भिन! (705 ता्षिध०) उपायमों के बीच छाट 
करने से है । 
यह मान लने पर कि विदलेपण तुलनात्मक होना है, खोज बीन में अंग्रलिखित पगो पर 
चलना उचित है. () सामाय ढाचे (8थाथक्षा गिआ6 ० €क्षिा०८) का खाजना जिस 
सिद्धांत क॑ रूप मं सामन रसा जाय । (2) सिद्धांत म सम्मिलित अ्रस्ताव (9709096707॥9) तथ्यों 
और आँकडो स॑ उत्पन्न सम्भावित सम्बधो वे लिए मागदशक का काय करते हैं ।! शासन के 
अध्ययन म एप्टर द्वारा लागू की ग्रग्ी तुलनात्मक विधि वा साराश्य इस प्रकार है--पद्धति मे 
'शासन' सबसे अधिक सामा मर इकाई है, () जिसकी पद्धति को बनाय रखन हतु पारिभाषित 
जिम्मेदारिया हैं, ओर (2) व्यवहार मे जिस बल प्रयोग की शक्तिया का एकधिकार प्राप्त है। 
शासन अनव प्रकार के काय करते है, जिनमे से कुछ अत्यत जावश्यक हैं, जिससे कि सरकार 
चलती रह । ऐसे कार्यो या गतिविधियों क॑ किय जान के लिए कुछ सरचनात्मक आवश्यक्ताये 
(#7एलप्रक 7८धए्व9०४) हैं । राज्य के ध्येयो का यह अस्थायी रूप से माय समूह हो सकता है, 
(!) अधिकारपूण निणय करन की सरचना, (2) उत्तरदायित्व और सहमति की सरचना, 
(3) बल प्रयोग और दण्ड दने वी सरचना, (4) साधना के निर्धारण व नियतन की सरचना, और 
(5) राजनीतिक भर्ती तथा भूमिकाएँ देने की सरचना । 
अन्त मे, हम तुलवात्मक शासन व राजनीति के क्षेत्र से कुछ उदाहरण दत हैं. () क्या 
सागयरिक सेवा काम भ वृद्धि न होने पर भी विस्तार में बढती रहती है ? (2 ॥र #8ञ8.050॥), 
(2) सविधान का श्रेष्ठ रूप क्या है ? (8775000०) , (3) सविधान म॑ परिवतन और अस्थिरता 
के क्या वारण हैं ? (8&79/07/०), (4) क्या अस्थिरता और असमता सम्बन्धित हैं ? (88% 
२059४६), (5) क्या आधथिक विकास में तेजगति से की गई वृद्धियाँ और राजनीति मे भाग लेना 
विकासशील दश मे जहाँ स्थायी शासन हो एक दूसरे के विरोवी हैं ? (2 7९ 87955), (6) प्रजातज 


अस्तित्व मे किस प्रकार आता है ? (0 & एप्र८०४) (7) शान्तियाँ क्या हाती हैं? (7 ० 
70968) ।) 
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५ ;ए 


खा 


कं राजनीतिय सस्थायें और सतुलतात्मर शासन 
॥ए्‌ 


प्रमुख उपागम 
(ध१]०० 4ए].70०गला९९) 


। व्यवहारमूलक उपागम (छल्वाइशण्णा॥] है एछा०यणी) 


समाज वो समभन वे लिए परिवताज्ीत उपागमा थे विकास मे व्यवहारमूतय' उपागम 
नवीनतम उपागम है । समव्राल्रीन राजशास्त्र म॑ राजनीतिय' व्यवहार॒माद संयम अधिक 
चुनौती दने वाली विवास सम्याधी घटाआ मे स एक है। यद्यपि राजनीतिय व्यवहार वी जरें 
भूरोपियन विद्वाना मैक्स ववर व ग्राहम वालास (४३४ रक्कल मात तावाशा। '/498) के 
लेसो मे मिलती है, तथापि व्यवह्वरवाद वा !945 ये बाद विरेष रूप स महत्त्वपूण विशस 
अमरीबी लेखको द्वारा हुआ । ऐतिहासिक दृष्टि स व्यवहारमूलय' उपागम राजश्ञास्त्र मे एक प्रवार 
का विरोध प्रदशन वरने वाला आादोलन था। श्नेव” अमरीकी विद्वानों न रावशास्त्र में चली का 
रहीं ऐतिहासिक, दाशनिक, वणनात्ममः सस्यागत उपागमों के भ्रति घोर असन्ताप व्यक्त किया! 
उन विद्वाना मे सबस प्रमुष चात्स मरियम (ए्र४5 8 थध्यायया) था, जिसने 925 मे 
कहा था 'किसी दिन हम (राजश्ास्तर मं भी) अय झास्त्रो वी भाति औपचारिता उपागम्व 
स्थान पर दूसरी उपागम शो अपनायेंगे और राजनीतिव व्यवहार वा जाँच का आवश्यक तत्य 
बनाना आरम्म बरेंगे ।! सयुक्त राज्य अमरीता म व्यवहारवांद वे विकास में कई बारवों ने याग 
'दिया, जिनमे स ये उल्लेखनीय हैं--सोशल साइसस रिचस कौंसिल द्वारा दिया गया प्रोत्माहत और 
सर्वेक्षण वी विधियों (४४7४०) ए्ा०॥०0$) वी वृद्धिपृण प्रयाग । कुछ लेसयो ने व्यवहारमुत्र 
उपागम वो एक प्रातर का 'वेचानिक हृष्टिकोण” ($.४०॥॥॥० 00000) कहा है । 

परतु राजशास्त्रियो मे अभी तक व्यवहारवाद के अथ के बारे मे सहमति नही है। फिर 
भी यह कहा जा सकता है कि व्यवहारवाद शोध के लिए राजनीतिक सस्याओ्रो को आधारभूत 

इकाई न मानकर राजनीतिक स्थितिया म व्यक्तियों के व्यवहार यो विश्लेषण की आधारभूत इवीई 
मानता है। मानव व्यवहार का पयवेक्षण करने, उसवे” फलस्वरूप सकलित तथ्या और झाकड़ो की 
वर्गीकृत ब'रन व मापन के लिए व्यवहारवादी अधिक परिशुद्ध तकनीकों तथा जहाँ कही सम्भव 
हो सारियकीय तियमा बे' प्रयोग वर अनुमोदर करत है! व्यवहास्थाद के दतमान प्रतिपाटक 
निम्नलिखित को व्यवह्ारमूतक उपागम की प्रमुस विज्ञेपतायें मानते हैं 

। (!) यह राजनीतिक स्थितियों (70000०४] आप005) मे व्यक्तियां या समूहो के व्यवहार 
यो अध्ययन की आधारभूत इकाई मानता है, राजनीतिक घटनाओ, सरचनाओ, संस्याभा और 
विचा रधाराओ का राजनीतिक विश्लेषण में महत्त्व मौण हे । 

(2) सामाजिक शास्त्रों को 'व्यवहारवादी विज्ञान! [एथावश०एत्व! 8४श००5) समभा जाता 
है । और राजशास्त्र मे सिद्धांत और झोव की विकसित बरने के लिए काय की ऐसी झूपरेसा 
(706 0 ए४ट८67०४) का प्रयोग किया जाये जो सामाजिक सनोविनान, समाजश्ास्त्र शऔर 
सास्कृतिक मानवशास्त्र मे प्रयुक्त होती है। विभिन्न सामाजिक शास्त्रों मे परस्पर सहयोग (7 
ता$0फपाशा/ 400०७) आवश्यक है, क्योकि सभी के अध्ययन का लक्ष्य मानव व्यवहार है । 

(3) राजश्ञास्त्र का ध्येय क्रमवद्ध, अनुभवमुवकक सिद्धात (इए/ध्याकाए धागा 
4॥०09५) की रचना और विकास बताया जाता है। परतु अनुभवमूलक सिद्धात वी रघना 
यथाथ तथ्यो पर ध्यान दिये बिना नही हो सकती । 

(4) यह शाघ के कठोर नमुनों (8००४५ 765८था० पे८आ875) का उपयोग जीर विवीर्स 
करने का प्रयत्न करता है तथा तथ्यों और आकऊडो के पयवेक्षण, वर्गीकरण व मापने के तिएं 
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परिशुद्ध तवनीकी (70०७० (९०॥॥।५०९८७) लागू करता है और जहाँ कही सम्भव हो सास्यिकीय 
व गणितीय नियमों के' पालन का अनुमोदन करता है। 

चाल्स मेरियम द्वारा रचित ग्रथ "१९७ 3596०६ ० ए०0०४ (।925) मे इस बात का 
जोरदार अनुमोदन पिया गया है कि राजनीतिक प्रक्रिया म मनावेज्ञानिक पहलू [छ8पणाण०हएथ 
वागशाश07) पर अधिक घ्यान दिया जाय । 928 मे स्टुअट राइस द्वारा प्रकाशित रचना 
0एप्शाधध्वा।ए चिैशा005 ॥. 700०३) 500था०४' कदाचित मैरियम के अभाव का परिणाम 
थी। इस उपागम ये एप दूसरे महत्त्ववूण पहलु--समाजशास्तों मे परस्पर सहयोग पर सेवाइन 
(6 प्र 50) का ग्रथ '0/म्ड्ठाभ0० ह9ए7020॥ (० ऐ०॥0०४” विशेष रूप से उल्लेसनीय 
है। ग्रेट त्रिठेन में कैटजित। (5 8 ९0 एथाए) ने प॥6 इल्शाण् ब00 'शै०ा005 ० 
एगा।०' (927) तथा '8 आए।डए ण॑ धार एसाएए०3 0 7०॥0०४ (930) मे यह तक 
प्रस्तुत क्या वि 'शक्ति क' सम्बध' (907८7 7090075) राजशास्त में श्रध्ययन का के द्रीय 'विषय 
है। इस विचार को क्रमबद्ध रूप से अमरीया म शिवागां स्वृत (एआाल्य80 $07००]) की प्रमुख 
उपज हरल्ड लासवेल [प्रथा०0 7.,8859७) ने अपने कई ग्रथों मे विकसित किया | उसका कथन 
है विः राजपीति मे हम इन बातो का अध्ययन करते हैं---'कौन क्या पाता है, कब श्रौर कस! 
(५० 8०५ शा, जरा ॥॥0 ॥09), और उसने राजश्ञास्त्र की परिभाषा इन शब्दो में की 
शक्ति को शक्ल देना और उसमे हिस्सा वॉटना' (जाक्ग़ाड था6 आक्षागाह़ ०ी फ़छथ) । 
परतु डेविड ईस्टन के मतानुसार, शक्ति कई महत्त्वपूण परिवरत्यों मे से बेवल एक है (?०ए०/ 
78 ०79 076 0 धाढ झष्ठागील्वागां ४४790०5) । यह राजनीतिक जीवन के सम भहत्त्वपूण 
पहलुू--ध्येयो की ओर दिग्वियास (णा०्आ/शा0णा ॥09क705 809]$) पर ध्यान मही दता। 
राजशास्त्र समाज के लिए अधिकारपूण मूुल्या का मियतन (कप्रतात्रा(क्षएए8 ॥॥|0०क४॥07 0 
५४४]०९५) करता है। 

अनेक राजशास्तियो ने बहुधा व्यवहारबाद के दावों और उपलब्धियों की आलोचना वी 
है । उनवी आलोचना के दो मुर्य आधार हैं--इसनी विधिया और सार (०४060 ०४४ था 
87089॥06) । उनका मत है कि भौतिकशास्नी (979भ०७) और राजशास्त्री जिन वस्तुओ का 
अध्ययत्र करते है वे आधारभूत रूप मे एक दूसरे से इतने मित्र हैं कि भोतिवशास्त की विधियों को 
राजशास्त्र में लागू नहीं किया जा सकता। जब हम मनुष्य के भावी प्रेरका (700५८७), उसवी 
भ्रभिवृत्तियों (४४४५७5) और उसके मृत्यो का अध्ययन करते हैं तो उसमे मापक व सरयात्मक 
तरीको था प्रयोग नही किया जा सकता । जहा तक सार का सम्बंध है व्यवहारवादी राजशास्त 
को मूल्या से स्वतत्न (५७।०७४ 888) वनाना चाहते हैं। परतु स्ट्रॉत (30805) ने सच ही कहा 
है कि राजशास्तियो को केवल राजनीतिक वानो का ही अध्ययन और विवेचन नही करना है, 
अपितु उहू ऐसे प्रश्नो पर भी विचार करना है--क्या ठीक है, क्या अच्छा है और उचित 
राजनीतिक व्यवस्था क्या है, इत्यादि । 


2 समस्यागत उपागम (?7ण०छाशा ह6ैफए77०००॥) 


'तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन हेतु यह बडी महत्त्वपृण है । इसमे अमूत विचारों वे कई 
स्तर हँ--बहुत उच्च से लेकर बहुत निम्न तक | उदाहरण के लिए, “राजनीतिक अस्थावित्व” की 
समस्या के ग्रध्ययन हेतु उच्च स्तर के अमृत विचारों (धाष्ठा8 ।5ए९| ० 4050800०॥) की आवश्यवता 
है। परतु 'सासद पद्धतियो मे राजनीतिक अस्थायिख(छ0गाव्वे शराधधगा। था शिकष]4- 
ग्राध्याशय/ 5५8४7) की समस्या के अध्ययन हंतु निम्न स्तर के चितन से काम हो जायगा। 
मेक्नीडीज के अनुसार समस्यागत उपागम के दो मुख्य श्रकार हैं 

() सिद्धात समस्यागत उपागम (009 एाएव्य ॥79708०५) जिसमे किसी समस्या 


! 
श्प्णां राजनीतिय सस्यायें और तुलनात्मत गामन 


का सुझाव सँद्धातिक या विधि सम्बंधी विचारा स मिलता है। परतु इस प्रवार वे उपायम वो दा 
भागों मं विभाजित विया जा सबता है--(अ) मध्य शेत्र का समस्यागत उपागम (॥00/6 ई&॥8६ 
406079 89[00;0॥), और (व) सजुचित माप वा समस्यागत उपागम [॥009 89४९० (6०9 
#7०णरक्षा ब्फएाण्ब्णा) । 

(2) नीति वी ओर झभिमुस समस्यागत उपागम (एणीा०४ णात्याण्त छाताथा 
१एए७7० णा) जिसभ विसी समस्‍या का सुभाव अस्थायित्व वे स्थूल रूपा या सघप से सुभावा 
जाता है शौर उसक अध्ययन वा अपवाय जान योग्य नीतिया वी प्रावशयवता से सम्बंध जांडा 
जाता है| इस प्रकार इस उपागम प त्तीन प्रवार हैं ॥! 

समुचित माप वी संद्धा|तिव' उपागम मे ऐसी समस्या का छाटा जाता है. जिसव॑ परिवत्ों 
थे परिवल्पनाओं या क्षेत्र सीमित हा । इस द्वारा तिथित परिवत्पनाम्ों वी उपयागिता मुस्पत 
इस बात म हैं कि वे अधिक बृह॒त्‌ संद्धा तथा नियमा (90406 (6०7लाढघे ाएंवदएा5) का 
सुभाव देती हैं॥ इस प्रकार की सुपरिचित परिवल्पनायें वे हैं जिनवा प्रयोग पाश्चात्य राजनीतिक 
पद्धतियों बे अध्ययन हेतु विया गया है । जब उह गैर-पाश्चात्य राजनीतिक पद्धतियों वे! अध्ययन 
में लागू किया जाता है तो व दोषपूण सिद्ध हाती हैं और उह त्याग दिया जाता है । उदाहरण के 
लिए, क्या चिघटन वी शक्ति स अच्छे जनुशासन वाले राजनीतिक दला वी रचना होती है, जिम 
परिणामस्वरूप केब्िनेट स्थायी रहती है ? जिस प्रकार से यह प्रइन बनाया गया है. उसवा सम्बंध 
स्पष्टत ग्रेट ब्रिटेन और पाश्चात्य यूरोप वी सासद पद्धतियों सहै। पयवक्षण वे बाद पता लगेगा 
कि इसमे चुनाव पद्धति के ऊपर विचार नही विया गया है । अत इस प्रश्न का फिर स्‌ इस प्रकार 
रखा जा सवता है. क्‍या एवं सदन वाली विवायिर्ता म विघटन वी शक्ति भनुशासव और मि 
मण्डल के स्थापित्व को लाती है ?े तुलनात्मक अध्ययन क॑ बाद 'हाँ' या 'ना' मे दिया गया उत्तर 
घाफी न होगा । 

मध्य-्क्षेत्र बे सैद्धान्तिक उपागम म अधिव ऊँच स्तर की सँद्धा तक योजता की 
आवश्यकता है, जिसमे कापी ऊँची माता वे सामा ये निष्वप (पटवाण३॥88007) और पअगूव 
चिंतन अतपग्रस्त हा, परतु यह तंत्र भी राजनीति की मामा य और विस्तारपूण योजना के स्तर 
से पीचे स्तर पर रहती है, इसीलिए इसवा नाम मध्य-क्षेत्र का संद्धाततिकः उपागम पडा हैं। रावद 
सन का कथा है. 'मध्य क्षेत्र वे सिद्धात प्रतिदिन प्रतिपादित होने वाली अनक लघु परिकल्पनाओं 

(ए707 ४०7078 99%०)॥९५७) और अति विस्तारपूण चि/तनो (व॥ प्राशप्रआए8 89९०७०७॥$ 
ढ्ण्प्राफ्ाप्राट्ट ६ 74४६7 ००7००७ए४ 5थराध्या०) के मध्य में जाते हैँ ।? परतु समस्याओं की 
छाद और उनके भाधार पर बने नियमों ((िप्प्रौ॥07$) का उद्देश्य एक विरतृत सैद्धातति 
योजना का विकास हो सकत, है। पर तु यह्‌ मध्य क्षेत्र के उपागम वा महत्वपूण लक्ष्य नहीं है । 

हाल मे उपयुक्त दोतों प्रकार के उपायमों के स्थान पर अनक लेखकों ने नीति समस्या 
सम्ब'धी उपागम पर अधिक वल दिया है। इसमे समस्याओ का प्रस्तुत क्या जाना और उनकी 
छाट का प्रयोजन नीतिया का निर्धारण है । उदाहरण के लिए, जम्ननी पर बहुत लम्बे समय तक 
मित्र देशो वे अधिकार (0००९0एवंधण/ ण 06:0879 ७५ क्षावत ६००9७) को जमनी के सैनिव 
राष्ट्रवाद की निरतर समस्या वा हल समभा गया। यह एक सम्ब क्षेत्र वाला प्रस्ताव था, जिसका 
उद्देश्य जमन इतिहास से सम्ब घत सबसे अधिक हृंढ चिह्न को नप्ट करना था। इसका बड़ी 
लाभ यह है कि यह शोध को अनुभवमूलक बनानी है, परतु इसमे अति सरलता का खतरा है। 
अतएवं इस प्रकार वे उपागम का अग्रलिखित बातो को ध्यान म रखकर प्रोत्साहित करना 
घाहिए () क्सो हल को निकालने के लिए एक ही समस्या के अध्ययन की सम्भावना से 
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तुलनात्यय भासन और राजनीति परिचयात्मा हडार 


बचना चाहिए । साथ ही समस्या को उसके पूण सदभ मे, अर्थात्‌ उससे सम्बाधत समस्याओ के 
साथ अध्ययन करना चाहिए । (2) समस्याओं के समूह को उसकी सीमाओ के सम्बंध में ध्यान 
पूवक पारिभाषित करना चाहिए । (3) समस्या के समभने और उसका हंत खोजने के लिए 
समय थी सीमा निर्धारित वरना आवद्पव है । 


3 क्षेत्रीय अध्ययन उपागम (87०४ 8069 #797०2०) 


तुलनात्मक राजनीति वे अध्ययन मे क्षेत्रीय अध्ययन (768 आपत/) की धारणा का 
प्रयोग बहुत महत्त्वपूण है । परतु क्षेत्र वी धारणा को अच्छी प्रकार से सोचे बिना अग्नलिखित से 
पृथक रूप म॑ अथवा मिलावर सर्म्बावत क्या गया है () भौगोलिक, (2) ऐतिहासिक, 
(3) आाधिक, और (4) सास्टृतिक । इतना महत्त्ववूण होने पर भी "क्षेत्र वी “राजनीतिक लक्षणो 
(9०॥॥०श ध॥॥3$) वी हृप्टि से अभी तक उपयुक्त परिभाषा नहीं की गयी है । 
यदि क्षेत्र से सर्म्याघत समान जलणा या नमूना करों जान लिया जाय और उनका 
भौगोलिक हृष्टि से पारिभाषपित कुछ इकाइयो से सम्व घ जोर दिया जाय, तो क्षेत्रीय घारणा वी 
उपयोगिता बहुत बढ जाय । इसीलिए यह अनुभव क्या गया कि भावी शोध की दिशा क्षेत्रो वे' 
भीतर विस्तारपूण वर्गीक्ीय योजनाआ (०४४आ॥०४४०7५ $०॥९॥65) का विकास होना चाहिए। 
उदाहरण वे लिए, लैटिन अमरीका म निम्नविसित समस्याओ्री का क्षेत्र के भीतर तुतनात्मक 
अध्ययन बडा लाभदायक है-- 
“ (]) राजनीतिक अस्थायित्व और ब्रा/ति, 
(2) साविधातिक पमस्याएँ, 
(3) अधिनायकशाही, 
(4) सँनिक्वाद, 
(5) प्रादेशिकता और स्थानीयता, तथा 
(6) अतर्राष्ट्रीय राजनीति । 
इसी प्रकार की समस्याएँ मध्यपृष, स्केडडीनेविया और पाश्चाप्य यूरोप के लिए सुभायी 
जा सकती हैं। क्षेत्र वी एक दूसरी परिभाषा मे, जो राजशास्त्रिया वे लिए उपयोगी हो सकती है, 
पाच कार्यात्मक आधार हैं () मूल्या और विचारों (सस्ह्ृत्ति) की अतक्रिया, (2) प्राहृतिक 
निक्टता, (3) आधिक सम्बध, (4) शक्ति सम्ब वा और शक्ति-समूहो की राजनीतिक अततत्रिया, 
तथा (5) सामरिक महृत्त्व के विचार। इन आधारो का लाभ यह है कि ये उन कारकों की ओर 
सकेत करते है जो कि क्षेत्र की धारणा मे प्रवेश करते है। फिर भी, राजशास्त्री के लिए उहे 
परयवक्षण योग्य राजनीतिक प्रक्रियाओं मे समानताआ और अतरो से सर्म्बा घत करवा भ्रावश्यक है 
और परिकल्पनाओ के निर्वारण द्वारा उनका स्पष्टीकरण भी । 
भैब्रीडीज के मतानुसार हाल म वेदेशिक पद्धतियों के अध्ययन की रूपरेखा को इस प्रकार 
से ढाला गया है कि उसकी तुलनात्मक विश्लेषण के लिए अधिक अच्छी सम्भावना है। अशत 
युद्ध के परिणामस्वरूप और अशत समाजशास्तियों व मानवश्चास्नियों द्वारा मानव व्यवहार की 
विभिन्न गैर पासचात्य देशों मे अधिवा क्रमबद्ध अध्ययन के फ्लस्वरूप राजशास्त्री क्षेत्रों वे 
अतर्शास्त्रीय अध्ययनों (ग्रांटा व$0फ्ञग्रा॥ए #प0/65) म॑ अन्तग्रस्त हो गये है। 'क्षेत्र उन देचो 
का समूह है, जिनका वुछ नीति सम्बंधी घ्यानमग्नताओ, भोगोलिक सिक्‍टता या सामाय 
समस्याओं ओर स्धा तक हिंता वी दृष्टि से एवं इकाई के रूप मे अध्ययन क्या जा सवे' 7 
राजनीतिक व आधिक पद्धतियो, भाषाओ, इतिहास, सस्दृति और मतोविच्चान की विश्वविद्यालया 


के विभिन्न शास्त्रा (५णशाा००७ 6509!89) और सरकारी विभागा के श्रतिनिधियों द्वारा सयुक्त 
रूप में खोज की जाती है । 


म््फ राजनीतिक सस्यायें और तुलनात्मक क्षासत 


देखने से ही यह पता लगता है कि क्षेत्रीय अध्ययन वे कायक्रम तुलनात्मक विश्लेषण के 
लिए अच्छी प्रयोगशाल्रा बना सकते हैं। विभिषर शास्त्रों के मिले जुले उपागम (90 080ए॥09 
8एए/०4णा) ने बुछ्ध सगठनात्मक धारणाओ वा सुझाव दिया है जिनके आधार पर तथ्या और 
आऑक्डो का सकलन क्या जा सकता है, परिवर्त्यों को पहचाना जा सवता है और तुलनात्मव 
अध्ययन पिया जा सवता है। उनमे सबसे महत्त्वपृण धारणाएं सम्भ्ृति और व्यक्तित्व की हैं! 
परतु अधिकतर मामला मे इस प्रकार के अध्ययन प्रथमत अतरा को बताते हैं, उनका स्पप्टीवरण 
नही करते | वैस भी सामाय €प म, क्षेत्रीय उपागम एवं तुलनात्मक अध्यग्रन हेतु ब्रमबद्ध रूप 
रेखा देने मे विफल रही है ।? ; 


4 समूह सिद्धान्त (00फ% ॥॥6०५) ह 
आधुनिव' युग में बहुलवादी (9ए7०॥&$) पहले विचारक थे जिहांत सामाजिक और 
राजनीतिक जीवन मे समूहो के महत्त्व पर बल दिया। उहोने कहा कि भनुष्य वी सामाजिक 
प्रकृति की ग्रभिव्यक्ति अनेक प्रकार के समुहो--धामिक, सामाजिक, आधिक, व्यावसायिक और 
राजनीतिक--मे होती है। झ्त मानव व्यवहार वे' अध्ययन हेतु इन सभी का अध्ययन उपयोगी 
और आवश्यक है । जब से व्यवह्यरवाद और अनुभववाद (ध्याफ्रात्राणन्‍घक्षा) का राजपास्त मे 
आगमन हुआ हैं, हिंत अथवा दयाव समूहा के महत्त्व को भली प्रकार स्वीकार किया गया है और 
निणय करने वाली प्रक्रिया (6००आ०ा 7राऔ08 970025$) अथवा राजनीति के गतिविज्ञान मं 
उनकी भूमिका का महत्त्व बहुत बढ गया है। 
परतु यहाँ पर समूह सिद्धातत (870०9 [#6079) को हमे एक विशेष झ्थथ मं समभना है। 
यग (0 ४०४7४) के मतानुसार बहुलवादियां द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को समूह सिद्धांत 
कहा गया था। राजशास्त्र मे समूह सिद्धांत या क्रमबद्ध विकास आथर बैटले (8ए7परा 
8०॥॥09) के ग्राथ [४6 0700655 06 60एवएआ्या।' (908) से आरम्भ हुआ । उसके मुल्य 
विचारो का सार इस प्रकार है राजशास्त के विद्यार्थी के लिए चाही सामग्री (709 गधा) 
व्यक्तियों में नहीं पायी जाती, यह तब मिलती है जब बहुत से मनुष्य मिल जाते हैं। उनके काय 
एक टूसरे के' साथ वह सामग्री देते है। मनुष्यों के समूह सोचने वाले व भावुक पात्रों (67.08 
धा0 विश 8४०४) से मिलकर बनते हैं । वे किसी विचार तथा भाव-प्रक्रिया क द्वारा काय 
करत हैं। उनके विचार और भाव, स्थूल रूप मे प्रथक्‌ किये जाकर उनकी ग्रतिविधियों के मूल्यों 
की ओर सकेत करते हैं जो हमारे अध्ययन की सामग्री हैं। 
सम्पूण सामाजिक जीवन को, उसके विभिन पहलुजो म॑ ऐसे क्ययशील मनुप्या के समूहा 
मे चवणित किया जा सकता है । अत इन समूहो वी परीक्षा करने और उसके परिणामों को प्रपनी 
जाच के आधारभूत तत्त्व मानने से अध्ययन के लिए बृहत्‌ क्षेत्र है। सामाजिक जीवन के बिसी भी 
रूप के अध्ययन मे बडा काय उन समूहो का विश्लेषण है। यहा 'समूह' शब्द का तकनीकी अथ मे 
प्रयोग हुआ है ++ समूह और समूह को गतिविधि सम्यन अथ वाले शब्द हैं, उनमे थोडा या बन्न देढे 
काअतर है, जो विभिन्न सदर्भों वी अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए उपयोगी है । 
समूह सिद्धाएत के विश्तेषण मे अगला पग यह है कि प्रत्येक समूह का कोई हित होता है । 
समूह और हित पृथक्‌ नही होते । उसी हित के कारण समूह कोई वाय करता है, यह आरम्भ से 
अत तक अनुभवमूलक (आए्आ7०४) है । उसके बाद समूह मे सदस्यों की सख्या पर ध्यान जाता 
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तु।नात्मक शासन और राजनीति परिचयात्मव ॥ 


है । साधारण चुनाव मे भाग लेने बातो वी सरया का महत्त्व होता है। परतु सरया के अतिरिक्त 
हित वी तीक्ता (॥700909) वा बडा महत्त्व है जो समूह को अपने जाय मे प्रभावी बनाती है । 
इस तीव्रता वी, हित वी भाँति; पयवेक्षण द्वारा ही सोज की जा सकती है । अत में सख्या और 
तीव्रता के अतिरिक्त ए० तीसरी वात समूह वे कार्यो वी तवनीय (॥४णाण्पुप्र०) है । 

सभी समूह सिद्धातवादिया ते यह माना है वि सरकार को विभिन राजनीतिक समूहा के 
बीच चलन वाले सघप वा मुवायला बरन वे लिए कुछ नियमित प्रक्नियाएँ स्थापित वरनो हातो 
हैं, जिनवा उद्देश्य समायोजन प्राप्त वरना है | सरकार के इस काय के दो पहलू उल्लेखनीय है-- 

(3) समूहा के बीच हाने वाते सघप मे सरकार मध्यस्थ का काय करती है और उसे 
निर्यात्रत रखने के लिए नियमों व प्रतियधो की व्यवस्था करती है । 

(2) बहधा सरवार ऐस फ़ोरम की व्यवस्था वरती है जिसके भीतर समूहो का सघप कुछ 
विहित सीमाझो वे भीतर रहकर चलता रह । 

राजशास्प्रिया ने समूह सिद्धांत वी घारणाओं का आय उपागमो की धारणाआ की तुलना 
से भ्रधिव प्रयोग क्या है । उसके लिए ये कारण दिये जा सकते हैं-- 

(।) इसकी मुदय आकपक बाता मे से एक इसकी वणनात्मक' दाक्तिया (५०४४०7फ्ञीाए०७ 
ए०ए८३$) हैं । 

(2) समाज के प्रति समूह उपागम म ध्येय और उसकी प्राप्ति के विचार आधारभूत है । 

(3) परिवतन वी समस्याएँ भी इस उपागम का महत्त्वपूण अग है। 

परातु विगत वर्षों मे यह सिद्धा'त बडे प्रवाद और आलोचना का विषय बना है। इसकी 
प्रालोचना मुग्यत इन आधारो पर की जाती है-- 

() इसकी प्रवृत्ति समूहो को मूत रूप मे देखन की है और उनके बारे में इस प्रवार 
विवेचन करने की भी जैसे वे जीवित प्राणी (०:8क॥॥578) हो । 

7 (2) हित समूह का विचार अय समूहो क॑ साथ सघप म समूह हित को अधिकतम महत्त्व 

प्रदान बरता है। इसम बुद्धिसगत व्यक्ति (78002] ॥70९86॥9]) की ओर ध्यान नही दिया ज़ाता । 

(3) इस सिद्धात वी आधिक आलोचना यह है विः इसमे वल समूहो पर दिया जाता है, 
भ॑ वि व्यक्तियों पर जा थास्तविक पाच हैं ॥! हे 

विश्लेषण वे' अय चार उपागमो---राजनी तिक सस्क्ृति, राजनीतिक विकास भर आधुनिकी 
करण, वगयुद्ध का सिद्धांत तथा राजनीतिक सचार---का आगे विवेचन क्या गया है । 


हैँ 
के 
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हडया राजनीतिक सस्थायें और तुलना(मक शासन 
क प्र 


राजनीतिक पद्धति और विचारधारा 
(एगाएव्श 55च्यथा ब्रा रेशथत्राएत एगारक्का$) 


] राजनीतिक पद्धति 


आजकल पाद्य-पुस्तको व प्रबाधो (770708749॥8) में शासन, राज्य और राष्ट्र के स्थान 
पर राजनीतिक पद्धति (णाहव्था 5) के प्रयोग का चलन हो गया है। राज्य, शासन और 
राष्ट्र शब्द कानूनी व सस्थागत ग्रर्थों से सीमित हैं। ये हमारा ध्यान सस्थाओं के उस समूह की 
ओर दिलाते हैं जो साधारणतया आधुनिक पाश्चात्य समाजो में पायी जाती हैं। अब शासन के 
अध्ययन के लिए जिन विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्यो का प्रयोग किया जाता है उनमें वतमान काल में 
बडा परिवतन हुआ है। उस परिवतन का प्रतीक "राजनीतिक पद्धति” की घारणा का उदय और 
उसकी प्रधानता है। राजनीतिक पद्धति की घारणा का अब व्यापक रूप में चलन हो गया है, 
क्योकि यह हमारा ध्यान समाज के भीतर राजनीतिक गतिविधिया के सम्पृण क्षेत्र की ओर 
दिलाती हैं, वे गतिविधिया समाज के चाहे कसी भी क्षेत्र मे आती हो । 

आलमोण्ट और पोवेल के मतानुसार इसकी अनेक परिभाषाओं मे सामाय बात इसबा 
समाजो मे भ्रयुक्त होने वाले वैध शारीरिक बल ([6९0786 फ्राएश८थं ०४००7) से सम्बंध 
है। ईस्टन ने उसे भूल्यो का अधिकारपूण नियतन (3प॥07076 क्ष।0९७॥०ा 0 ४४०८४) कहा 
है, डहल शक्ति, शासन और सत्ता की बात बहता है। इन सभी परिभाषाआ मे वैध अनुद्यास्तियाँ 
(ष्टाधा॥8(6 587000॥8), कानून मनवाने व दण्ड देने की उचित शक्ति निहित है । 

पद्धति की धारणा इसलिए आकपक लगी कि राजनीतिक पद्धति, जीवित प्राणी की भाँति 
झातनिर्भर अगां से मिलकर बनती है, यदि हम पूण सगठन (पद्धति) का अध्ययन करना धाहते हैं 
तो हमे उसके अगा के बीच जटिल अतक्षियाओ की गहराई मे जाना होगा। राजनीतिक' पद्धति, 
शासनत-्र के द्वारा, बाध्यकारी ओर बैध निणयो को उत्पन करने वा काय करती है । राजनीतिब' 
पद्धति के भ्राधारभूत तत्त्व ये हैं. () शक्ति (2) हित, (3) नीतियाँ, और (4) राजनीतिक सस्ट्ृति । 
आालमोण्ड वे' शब्दो में, राजनीतिक पद्धति समाज मे वैध, व्यवस्था बनाये रसने वाली, प्रथवा 
परिवतन लाने वाली पद्धति है. वेघ बल वह सूत्र है जो राजनीतिक पद्धति के निवेशां और 
निगतो में घिरा है, और उस पद्धति के रूप में उसका विशेष गुण, प्रमुखता और सुसगतता प्रदान 
बरती हैं ।* वाड और मेक्रीडीज के शब्दों मे “राजनीतिक पद्धति वह यत्र है जिसके द्वारा 
सावजातिवः मामला ने क्षेत्र में (॥7 शी6 उल्थागा ण 909॥0० श्ीशिए) समस्याआ वो समभा और 
प्रस्तुत किया जाता है तथा निणय किये व प्रश्मासित किये जाते हैं। वह सरकारी तेप्र जिसने 
द्वारा इन सममस्याआ और निणयो का वानूनी रूप म समभा, प्रस्तुत किया और प्रशासित विया 
जाता है सरवार बहलाती है। परतु तुलनात्मक राजनीति के विद्याधियों व तिए सरकार ही 
अध्ययन वा एकमात्र विषय नही है ।”? 

बहने या तात्पय यह है वि सरवार (पासन) तो भ्रधिव व्यापप धारणा--राजपीतिव 
पद्धति--वा एज अग है। राजनीतिव पद्धति में सरवार वे अतिरिक उन सभी अनौपचारिय 
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तुलनात्मक शासन और राजनीति परिचयात्मक क्या 


अथवा गैर-सरवारी वारवों को भी सम्मिलित किया जाता है जो सावंजनिक मामलो थे क्षेत्र मे 
समस्याओं वो समभने व प्रस्तुत करो और निणय करो तथा उह प्रशासित करने के यत्र 
वो प्रभावित करते हैं, यया () उसको ऐतिहासिक विरासत ओर भोगोलिक साधन, उसवा 
सामाजिक व आथिव सगठत, उत्तकी विचारधारायें और मूल्य-पद्धतियाँ तथा उसकी राजनीतिव' 
शैली (90०४! 8ए9०), और (2) उप्तवे दलीय हित तथा नेतृत्व वी सरचना ॥ इस प्रकार 
राजनीतिक पद्धति म॒ बल घासतत-त्र पर ही नहीं वरनू उन अनेक अनौपचारिव व गैर सरकारी 
पारवो पर हैं जो राजनीति मी प्रभावित वरते हैं। आलमोण्ड ने राजनीतिक पद्धति के निवेश 
कार्यों (7फ7॥ िा०00॥$) को सरवार बे” निगत कार्यों (00७00 णि]०ा०॥५) वे! बीच अतर 
किया है। इनका विवेचन पहले किया जा चुत है। 

राजनीतिक पद्धतियाँ विभिन्न प्रवार वी हैं। आलमोण्ड वे अनुसार उनवा वर्गकिरण यह 
है--() आग्ल प्रमरीवी पद्धतियाँ, (2) महाद्वीपोष यूरोप की पद्धतिया, (3) पूव प्रौद्योगिक 
प्रधवा आरिक रूप मे औद्योगिक पद्धतियाँ, और (4) सर्वाधिकारवादी पद्धतियाँ। «्लॉण्डेल के 
मतानुमार राज्यो (राजनीतिक पद्धतिया) को पाँच बडे सवर्यों म रखा जा राक्‍ता है. (अ) उदारवादी 
प्रजात-त्र (9679) 0वथ्ञाएट80००७) जिनम बल सावजनिक निणय विये जाने म उदारवाद पर 
है। (व) साम्यवादी पद्धतियों भ, सामाजिक लाभो वी क्षमता को प्राथमिवता दी जाती है ओर 
उदारवादी उपायो (साधनो) पर बहुत कम वल दिया जाता है। (स) परम्परागत राज्य मे शासन 
सामायत अल्पतातरिव' (या धतिकतत्री) होता है और उसका स्वरूप रूढिवादी झ्रथवा अनुदार 
(००४५६६४४४॥४७) होता है ॥ (द) दूसरे विश्वयुद्ध बे' बाद बने विवासश्योल राज्यो म सामाजिक और 
आधिव लाभो वी अधित' समता वे ध्येयो वा पालन करने का प्रयास हो रहा है । (य) एक 
सत्ताघारी झनुदार (उ7रश0क्वाए8 ००॥8४४०४८) पद्धति वह है जिसमें अधिकः समता और 
शासन-वार्यों म जनता के भ्रधिवः भाग लेन वे प्रयत्ता वा विरोध किया जाता है।* 


2 राजनीतिक विचारधारायें 


विचारधारा की परिभाषा--विचारघारा (0०0029) में सिद्धा-त (60०0॥0०) से श्रधिक 
अतग्रंस्त होता है। यह विशिष्ट वार्यों और सासारिक' व्यवहारों (छश्ावरद्योगा इला०ा5 भाते 
ग्राप्म0976 ए7800065) वो. अधिक व्यापक अर्थों के समूह से जोडती है, और जो सामाजिवः 
आचरण को अधिक सम्मानपूण और प्रतिष्ठित रूप प्रदान करती है। यह वास्तव मे, एव उदार 
मत है। दूसरे दृष्टिकोण से विचारधारा भद्दे प्रेरतो और बाह्य रूपा (॥400५ ग्राणधए८5 470 
200९७78065) को ढवने बाला होता है । विचारधारा एक जातिगत (8०॥०४०) शब्द है जो ऐसे 
सामाय विचारों के लिए लागू क्षिया जाता है जो श्राचरण वी विशिष्ट स्थितियों म शक्तिशाली 
होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी आदश नही, वरन्‌ राजनीतिक, कोई भी भूल्य नहीं, वरन 
चेजो अधिमायताओ के दत्त समूह को स्थापित करें (६8058 €छड्रणाशायह 8 हाएशा ४९६ ० 
एाटटिशा०८४), बोई भी विश्वास नहीं, वरन्‌ वे जो घितन (विचार) वी विशिष्ट शैलियों को 
शासित वरते हैं। चूँकि' यह बाय और आधारभूत विश्वास के बीच सम्बंध जोडने वाली क्डी 
है, विचारधारा षाय के नैतिक भ्राधार को अधिक स्पप्ट बना देती है। आगे विचारधारा का अथ 
दशन (|॥॥0507॥9]) से नही है । शक्तिशाली और रचनात्मक विचारधारायें व्यक्ति के महृत्त्व को 
बढाने म बडी सहायक हैं। यही कारण है दि द्रान्तिकारिया वे चितन मे विचारधारा की भुमिका 
केद्वीय है । उनके लिए विचारधारा को चायरूप देना नये विचारों की नैतिव श्रेष्ठता को दिखाते 
का एवं तरीका है १ 
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#रराए शाजपीतित सस्यायें और तुततरयर' शाम 


१राजगीतय विधारपारा मे हम राज्य भौर धागा से सर्स्या पा विधार और विश्याग क 
था 7एमूता को समझो हैं जो एप साय ही भआवाबाता और सहमति तवां निमंत्रण है सत्र डो 
गठित परते हैं।' राजवीतिए वियारिधाश यो सम्बंध स्ापद्ार और पिशार ने उत नग्रुग मे है 
जो राषगीतीः पद मै पियवरोी याते अमितरणा (हल्टक्‍ाता गा्जतिह 28०00 णी ॥ै5 
8982) से सम्यी पा है. तथा उस दस से भी विंग वि समाज था [पति आर ति [77४४ 
€णाहुए4॥0) मी घभात पाती है और शतति समृधष में सम्यप स्थायित हो। हैं। 

शाप गियारिपारायें आज़ हैं तयां प्रस्या नें बईनाई रयहै। प्रो० सतोरस्टीत 
([0%थाहशा) ने शाजगीतिए विशरधाराओ थे मरहष्यपृष्त प्रतार इस प्रशार बाये हैं 
() विरतुशपाद (व05णणछाक्षा), जिगर ये शेप को सरग हैं+रजयाफ, डुत धामि! रंग तिय 
हुए पमगष (060270५) और अधितायावाव, (2) गविधायवा" (८छ॥डए/णाओआश्राओ जा 
इस सस्याआ भे विभिन्न रप पाया ऐै--प्रतिविधित ध्ासा, साय” प्रदति, सिधि को शोसल [एए८ 
ही 99) ओर प्रगावाष, (3) व्यक्ियाट (तावाध्वैएशीक्रा)), विसझ धाषित प्रौर राजनीतिक 
दोया क्षेत्रा मे ये रुप /-उदारवाद (लाबाक्रा) स्थाय उद्यम, पूँजीगाद भौर माता” 
(गगवाधद), (4) सामाजिक समूहया" (+0द4 त्ण॑ल्टाधाछ), जिसे दा रेप हो सबने 
हैं--प्रजावातिय' या संमहाशवर्गीय समाजयाद अर्पाति सामस्यया", (5) राष्ट्रवा७ सासास्यवाट, 
जातियाद (क्या), अगर्राष्ट्रवाल और विशया” (908 2०5ग्रा), (5) दिगिष्ट वर्गय 
(०४६) और सम्रठातत्मागा गितरपारायें (०7895: 6०00863) जे अभिजावत तर, 
सेतिहरवा३, प्रधघदवाद, विगमवाद और फ्रांसोगराह ये आधुतिय श्र । 

छुलवात्मक घास थे घिए विधारपाश मे! चार मह-ययूघ पहलू इस प्रशार हैं. पहला, 
प्रधान राजी तिया बियारघारा पा खोत, दूसरा विधारधाराओं मा प्राण, इस पहा के साथ 
प्रनेयः समस्याएं सम्याधित हैं, जैस बियारपारा गी स्थीरति, उसके प्रसार वी “ली, शिसी पढ़ति 
मे विदेशी विधारधाराओ मे प्रमाव से गया सयोधा होगा है, तौसरा, सामाजिक तियत्रप के 
साधन रुप मे विचारधारा या बाय, और घौया, हिसी राजनीतिय पद्धति मं राजनीतित सत्ता ड्छै 
सगठाय ओर विचारधारा गे बीच सम्य'घ ॥ 


3 राजनीतिया पद्धतियो और विचारघाराझो मे सम्पघ 


यह शम्बाघ बडा व्यापत है और इसवे अतय रुप या पहएू हैं, जितगा हम यहाँ पर सभेप 
में, विवेचन बरेंगे । सवप्रथम ता हम राजनीतिरः पद्धति ये अर्थ या ध्यात रखता है, यह शासन 
की सस्थाश्रा--सविधान, विघायिका, बायप्रातिवा, प्रशासन--से' भतिरिक्त उनबी ऐतिहासिक, 
भौगोलिक पृष्ठभूमि, सामाजिक सास्टातिक और आयिव आधारो ([070070075), समूहों व 
राजनीतिव दलों जैसे महत्त्वपूण अनौपचारिव अथवा संविधान के बाहर वाले तत्वा (०एा४ 
0णाइधशपप्रगाय शल्घाला।5) और जधिर्ारपुण निणय बिये जाने ये नीतियाँ विर्भारित हाने 
वाली प्रद्नियाआं आदि स मिलकर बनती है । 

दूसरे, राजनीतिक विचारपघारायें, जैसा कि पहले बताया गया है भनेव हैं और 
उनमे से प्रत्येक के बई-कई टूप हैं। यह भ्रावश्यवा नहीं है कि एवं राजनीतिव पद्धति का 
एवं ही विचारधारा स सम्बंध हो, यथाथ मे, एवं ही राजनीतिक' पद्धति में कई विचारधाराओं 
या उनके विभिन्न रूपो क॑ प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सवता है । 

तीसरे, यदि विसी भी राजनीतिक,पद्धति वे इतिहास का ध्यानपुव्त्र अवलोकन बरे वो 
हम देखेंगे वि उसके विकास वी विभिन्न मा जला मे भिन्न भित्र राजनीतिक विचारधारशों मीं 
प्रभाव पटा । इन बाता को ध्यान मे रखते हुए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक पद्धतियो और 
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घुलनात्मक शाप्तन और राजनीति परिचयात्मया क्र 


राजनीतिक विधारधाराओ वे बीच सम्बाध ये सोटे रूप मे, निम्नलिखित रूप हो सकते हैं 
(4) राजनीतिक पद्धति वे आधार रूप में विचारधारायें । । 
(2) शासन के सविधान, ध्येयो, नीतियो और वायक्रमा पर विचारधाराओ या प्रभाव । 
(3) विभिन राजनीतिव' दल और उनवो प्रभावित करने वाली विचारधारायें । 
(4) विभिन्न विचारधाराओ वाले हिंत या दवाव समूह । 


4 कुछ उदाहरण 
अठारहवी और उप्नीसवी शताब्दियों में पाश्चात्य प्रजातान्नो का सम्ब'ध मुस्यत उदारबाद 
(॥0८ ४57) से था। उदारवाद को भ्रधिक व्यापक विचारधारा--व्यक्तिवाद (770श0एश्ना।आा) 
का अगर वहा जा सकता है, जिसमे व्यक्ति के अधिकारो, विशेषकर राजनीतिव अधिकारो, पर बल 
दिया जाता है। आधिव क्षेत्र मे व्यक्तिवाद का महत्त्वपूर्ण रूप राज्य द्वारा हस्तक्षेप न क्यि जाने 
यी नीति (90॥०५ ० |485०2 थि०) रही । व्यक्तिवादी यह मानते थे कि व्यक्तियों को सभी क्षैत्रो 
भें अधिव से अधिक स्वत भरता रहे और राज्य उनवे वार्यों म कम से कम हस्तक्षेप वरें। इसी 
विचारधारा के परिणामस्वरूप राज्य वे काय अति सीमित रहे और राज्य का रूप मुख्यत पुलिस 
राज्य (70०॥०७ 886) जैसा रहा । ऐसी व्यक्तिवाटी विचारधारा वे प्रमुस प्रतिपादक' इस्लेण्ड के 
जॉन लॉव, एडम स्मिथ, हरबट स्पेसर आदि रहे । आरम्भ में जे० एस० मिल भी व्यक्तिवाद को 
प्रबल समथवः रहा, परातु बाद में उसवे उपयोगितावाद (ए४|॥7धगाआ॥) ने समाजवाद के क्षेत्र 
मे प्रवेश विया । 
प्रथम विश्व युद्ध के पूव तक अधिकतर राज्यों मे व्यक्तिवाद अथवा उदारबाद का ही चलन 
रहा । व्यक्तिवाद से पूजीवाद (००७॥/»/शा) का विकास हुम्ना और पूजीवाद ने साम्राज्यवाद को 
जाम दिया। यूरोप के महान्‌ राष्ट्रो ने विश्व के भ्रनेक प्रदेशों व भागो में अपने अपने साम्राज्यो को 
स्थापित किया तथा उनका विस्तार करने के प्रयास क्यि । उनकी साम्राज्यवादी प्रवृत्तिया 
(777०79॥50 ॥7०705) के” कारण सघप उत्पन्न हुए और अत मे प्रथम महायुद्ध हुआ । भहायुद्ध 
स पूव ही यूरोप के अनेक दक्शो मे समाजवादी विचारधारा का, विशेषषर मावसवाद ()७%0॥) 
का प्रसार हुआ । महायुद्ध के उपयात सोवियत सघ म साम्यवाद के आधार पर नये राज्य वी 
स्थापना हुई, जिस 936 में नया सविधान स्वीकार क्या । सोवियत सध के सविधान को विश्व 
का प्रथम साम्यवादी सविधान माना जाता है। उसवी सामाजिक, आथिक भौर राजनीतिक 
सरचनाएँ ($0प्रणंप्रा८5) और उनके काय पाश्चात्य श्रजात नी देशों की सस्थाझ्रों और कार्यों से 
सवथा भिन्न हैं। 
महायुद्ध वे उपरात जमनी और इटली म भअत्यधिय मादी से उत्पन् आर्थिक सकटो कया 
भुकाबला करने हेतु हिटलर व मुसोलिनी ने एक नयी विचारधारा को जम दिया । इटली मे 
राजनीतिक, सामाजिक और आशिक तीनो ही प्रकार की सरचनाथा वा जाधार फासीवाद 
(क७०४॥) बना । वहा प्रजाततात्मकः सस्थाबरो को दिखावे के लिए कायम रखा गया, कि तु 
राज्य को वास्तव म॑ निगमित राज्य (८णएणथाए८ #ंध्वा०) बनाया गया। जमनी में भी हिटलर 
ने राजसत्ता या नाजी दल का निय त्र० कायम करने के बाद प्रजात त्रात्मक ढाचे को केवल बाह्य 
दिखावे के रूप भ॑ रखा और वहा पर एक नेता व एक दल वा शासन स्थापित क्या । नाजी दल 
ने समाजवाद को 'राष्ट्रीय समाजवाद (मबधणारद्व 50257) के रूप मे अपनाया | वास्तव मे, 
उसकी विचारधारा समाजवादी न थी। इठली और जमनी दोनो ही दक्ला म एक प्रकार वे 
सर्वाधिकारवादो राज्य ([000479॥ 3६७) की स्थापना हुई । उसके अ त्गंत राज्य न व्यक्तिगत 
और सामूहिक जीवन के सभी पहलुझा पर अपना नियत्रण लागू क्या और व्यक्तिया व समूहो को 
किसी प्रवार की भी स्वतवता न रही । इस हृष्टि से उन दोना देझो तथा सोवियत सघ्‌ हर 


हहए राजनीतिक सस्थायें और तुलनात्मक शासव 


सर्वाधिकारवाद फल्ला शौर फ़ूला, परतु जहा सोवियत सघ वी प्रथव्यवस्था समाजवादी रही, इटली व 
जमनी मे अथव्यवस्था उससे सवथा भिन्न रही । इस प्रकार महायुद्ध के बाद जमी विचारधाराएँ 
उससे पूव की विचारधाराओ से भिन्न रही और उन्होने सम्बाघित राज्यो के सविधानो और कार्यों 
को बहुत बडी सीमा तक प्रभावित ही नही क्या, वरनु उन राज्यो की शासन पद्धतियो और 
विचारधाराओ मे घनिप्ट सम्बंध रहा । 

दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनेक पराघीन देशो म स्वाधीनता के लिए आदोलन व सघप 
चले । इन आददोलनो व सघर्षो के नेताओ ने राष्ट्रवाद, प्रजातत्र व स्वताजञ्रता जैसे उच्च 
राजनीतिक आद््षों से प्रेरणा प्राप्त की । उनके आदोलनो व मधर्षों को साम्राज्यवाद विरोधी 
(कया! 7गएथयाश5) शक्तियों से समथन व प्रोत्साहन भी मिला । भारत, वर्मा, इण्डोनशिया, 
घाना, नाइजी रिया, वियतनाम, अल्जीरिया आदि देशो म॑ स्वातज्य सघप सफल हुए। इन तथा 
आय अनेक राज्यो ने अपने सविधान वनाये। अधिकतर सविधानो के प्रजातन, समाजवाद और 
राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराओो को कम या अधिक मात्रा मे स्वीकार क्या और उहे राजनीतिक 
सस्थाओ व आर्थिक सरचना में उचित स्थान प्रदान क्या | भारत में इनके अतिरिक्त धम 
निरपेक्षयाद ($९७॥४४आ॥) को भी महत्त्वपूण स्थान प्रदान किया है! 

चीन, पूर्वी जमनी, रूमानिया, य्रूगोस्लाविया, उत्तरी वियतनाम भ्रादि देशों में सोवियत 
सघ के नमूने पर समाजवादी अथवा साम्यवादी सविधान बने । इन सभी में राजनीतिब' पद्धति 
और विचारधारा के बीच अत्यत घनिष्ठ सम्बध है । 970 मे चिली (2070०) म॑ मतदान द्वारा 
माक्सवादी शासन की स्थापना हुई थी। परतु 973 म॑ वहा प्रति-क्वान्तिवारियों (००एरांध 
70ए0४॥0०॥9॥73) ने उस सरकार को उखाड फेंबा और वहा सैनिक शासन स्थापित हुआ, जो 
समाजवाद व साम्यवाद को कसी भी रूप म सहन नहीं व्रता । पश्चिमी जमनी म, पाश्चात्य 
शक्तिया क प्रभाव अधीन, 949 म सासद प्रजातात्र की स्थापना हुई थी झौर वह पद्धति अभी 
तब' सफ्लतापुवकः चल रही है। कई देशो मे प्रजातत्र बी असफलता के कारण सैनिक शासन 
स्थापित हुए, यथा घाना, नाइजीरिया और चिली | अय कई देशो मे अभी तक अधिनायवशाही 
चल रही है। वहा वे शासन प्रजातात्र व स्वतजता जैसे आद्शों मे विश्वास नहीं करते अथवा 
अपने देशो के लिए उह॑ उपयुक्त नही समभते । 


तुलनात्मव धासन और राजगीति परिचयात्मव रडगा 
श 


राजनीतिक सस्कृति और सहमागिता 
(एगाधतला एच्रॉणिल गाए एज्राएटफएशाणा) 


राजनीतिक सस्कृति की परिभाषा 


राजनीतिव सस्कृति (एणाएव्व ०४एण०) वह धारणा है जिसका विकास औपचारिवः 
सस्पागत व्यवस्पाआ (विश पराध्याणाणा्ं बाथाहधाट्आ) और यधाथ व्यवहार (3णए०। 
७०॥७५007) ने! बीच सम्बंध वो समझने मे सहायता देने वे! लिए हुआ । यह राजनीतिज्ञा म 
950 मे बाद लोगप्रिय धारणा बनी और तब से इस बारे म बहुत बुछ लिसा गया है। इस 
धारणा पा राजनीतिव' विश्लेषणकर्त्ता वो सास्दृतिवा परिवतन वे मनोवेज्ञानिद पहलुआ था 
राजनोतिक विकास मे बडे प्रश्ना से सम्बंध जोड़ने म सहायता दने म बडा महत्त्व है । 

*राजनीतिब' सत्यृति' यी ठीव ठीोग' परिभाषा घरना बठित है। फिर भी राजनीतिक क्षेत्र 
में मनुष्या वे व्यवहार ये” तरीकों या वणन बरने म यह बहुत उपयोगी है। सामाय रूप मे, इसमे 
उन विशिष्ट रीति रिवाजो, भ्रादता, कौशलो झौर प्रभिवृत्तियों (॥॥॥70005$) को सम्मिलित किया 
जाता है जिह व्यक्ति अपनी राजनीतिय' पद्धति वे सामाय अनुभव (आश्रा०त ०फुधा/०१००) के 
रूप भे सीख लेते हैं। पाई वे शब्दा म, “राजनीतिवा सस्टति उन अभिवृत्तियो, विश्वासा और 
भावनाओं वा समूह है जो िसी राजनीतिक प्रत्निया यो व्यवस्था व अथ प्रदान बरते हैं मौर जो 
उन आधारभूत पूवधारणाओी (3४४॥7900॥5) व तियमा को प्रदान बरते हैं जो राजनीतिक 
पद्धति में व्यवहार को शासित परते हैं।! इसम राजनीतिव आदश और राज्य मे काम कर रह 
प्रतिमाम (7075) दोनों ही भा जाते हैं। इस प्रवार राजनीतिबा सस्द्ति राजनीति वे 
मनोवैषानिव व आत्मनिप्ठ पहलुओ या योग रूप में बाह्य रूप (गरन्यारिशआा0ा ॥0 ॥287089(6 
ि॥ जी ॥6 फछ909लाण०हाप्ण 870 5प०0॥००४९८ १व0787075 ० 90०॥/05) है । 

' रोज और डोगन न इसकी सरल दब्दो म इस प्रवार व्याख्या की है. “राजनीतिक सस्क्ृति 
वी धारणा ऐस भूल्यो, विश्वासा और मनोभावो को सश्ेप म व्यक्त बरने वा सुविधाजनक तरीका 
है जो राजनीतिक णीयन को अथ (महत्त्व) प्रदान करते हैं । राजनीतिक सस्कृति का विश्लेषण 
करने पर बोई भी राष्ट्रीय समुदाय के प्रति जनता के हृष्टिकोगो को सुविधापूवक पहचान सकता 
है, (० 8, 06 ५०)).), विशिष्ट राजनीतिबः सस्थाओ भौर पदो के प्रति (० 8, ए० स्पा 
प्ाशाणी रि९०४०॥०), ऐसे पदो की धारण बरने वालो के प्रति (९ 8, ९7९५०थ॥॥ 66 080॥9), 
और शासन-पद्धति की उत्पादित नीतियो बे प्रति (० &, छा0/॥ ए/०| वि $0486), व्यक्तिगत 
विश्वासा, मूल्यों (५४०5) और मनोभावों (आ॥०४0॥9$) से मिलकर किसी देश की राजनीतिक 
सस्व्ृति बनती है ।? सलेप मे, रोज का क्यन है "किसी राष्ट्र की राजनीतिव' सस्कृति उसकी 
जनता की राजनीतिक पद्धति वी भ्राधारभूत विश्वेपताओं के प्रति विशिष्ट अभिवृत्तियां (जाबा8० 
॥67880 07065) से मिलकर बनती है ।* 

इसका आशय इसकी सीमाओ मे रहने वाले समुदाय, शासन-पद्धति के स्वरूप, शासन क्‍या 
करेगा और क्या नही करेगा । इस बारे मे जो आशा की जाय उसको परिभाषा, और उसम भाग 
लेने वाला तथा सरकार वी आज्ञापालन करने वाले व्यक्तियो की भूमिका के प्रति अभिवृत्तियो से है।* 

2 एतधटब एणीपार ॥5 पार इशछ ठ॑ हरपरापतट5 एशरड दा 5९णाध्यांड एवं हए8 0वध 00 
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2 
श्छ्शा राजनीतिक सस्थायें और तुलनात्मक, शासव 


राजनीतिक सस्कृति के विभिन् रूपा (५7268) में हम इह्ू सम्मिलित कर सकते हैं--राजनीतिक 
सत्ता के प्रति अभिवत्ति (रुख), राजनीतिक नेतृत्व, और वे तरीके जिनके द्वारा राजनीतिक नंता 
राजनीतिक सत्ता पर निय जण पते हैं । । ९ 


2 राजनीतिक सस्कृति के अन्य पहलू र 


राजनीतिक सस्कृतियो की भाप राजनीतिक काय्र के प्रति दिग्वियास के शब्दों (॥ छगौ5 
0 0रशाक्षाणा (00 9009) ८ाणा) में की जा सकती है, जिसका हवाला इन बातो से है-- 
राजनीतिक लक्ष्यों, घटनाओ, कार्यो व प्रश्गों का व्यक्ति को ज्ञान, व्यक्ति इह कुछ भावात्मक 
महत्त्व देता है या नही, वह उनका किस प्रक्मार मूल्याकच करता है, और वह उम्रग्रे काय करने के 
लिए काफी प्रेरणा पाता है या नही । “इस प्रकार राजनीतिक सस्कृत्ति कसी समाज के भीतर 
राजगीतिक काय के प्रति दिग्वियासों का नमूना है ।”? 
आलमोण्ड ने राजनीतिक पद्धतियो को उनकी सरचनाओ और सस्कृतिया के आधार पर 
वर्गीकृत किया है। सरचनाओं का विवेचन पहले किया जा चुका है। उसके अनुसार, 
सस्कृतियों के तीन नमूने हैं--प्रादेशिक, पराधीन और भाग लेने वाली (?थ०८॥9, आ00० ते 
एशथ0०ए़आ) । विशुद्ध रूप म प्रादेशिक सस्क्ृति उन सीधे सादे परम्परागत समाजां में पायी 
जाती है, जिनमें विशेषीकरण ($79०८424॥707) बहुत कम है और जहाँ राजनीतिक काय करने 
वाले पात्र राजनीतिक, आधिक और घामिक सभी भूमिकाएँ एक साथ अदा करते हैं। पराधीन 
सस्ट्ृति उस समाज में पायी जाती है जहा शासित व्यक्ति मुरयत भ्कमण्य (98557८) रहते है । 
मभौर वे राजनीतिक पद्धति को प्रभावित नही करते । भाग लेने वाली सस्क्ृति मे व्यक्ति समाज का 
सक्रिय सदस्य होता है, उसके कुछ अधिकार व कत्तव्य होते हैं, जिनवी उसे जानकारी ही नही 
होती बरनु वह्‌ उनका प्रयोग भी करता है । 
आजकल किंसो भी राजनीतिक पद्धति या समाज म राजनीतिक सस्क्ृति विशुद्ध रुप मे 
नही पायी जाती, अधिक्तर देशा मे उसका रूप मिश्रित है। इस प्रकार सस्कृति वे” वतमान राज्यो 
में अप्रलिखित रूप हो सकते हैं. () प्रादशिक पराधीन सम्दृति, (2) पराधीन भाग लेने वाली 
सस्कृत्ति, (3) प्रादेशिक भाग लेने चाली सस्द्ति, और (4) नागरिक सस्कृति (४४४० ०७7४) 
जिसमे तीनो प्रकार वी विद्ुद्ध सस्कृतिया की विश्लेपताएँ मिलती हैं। आग्ल-भमरीवी राजनीतिक 
पद्धतियो म॑ हम बहुमूल्य वाली (णाप्रा। ४७००१) सस्कृति पाते हैं, जहाँ बहुसल्या ऐस मूल्यों म 
विश्वास करती है, जैसे, व्यक्तिगत स्वतजता, जनसाधारण का कल्याण, सुरक्षा आदि । पी 
सस्द्ृति सामजस्यपूण अथवा एकरस (]0708०॥००४७) है, क्योकि समुदाय में, ध्ययो तथा उनकी 
प्राप्ति के उपाया वे बारे मे सामाय सहमति है । 
परतु महाद्वीपीय यूरोप के देशो फ्रास, जमनी ओर इटली म॑ सस्दति एकरस न होकर 
खण्डित (॥887०॥०0) है, वयोंकि' इनके समुदायों वे विभिन वर्गों ने सास्ट्तिक विकास के भिन्न 
भिन्न नमूने ,स्थापित क्ये हैं । अत उनकी सस्ट्वतिया कहने के बजाय यह्‌ अधिक उचित होगा वि 
हम यह कह वि उन समाजों मं कई प्रकार की उप सस्कृतियाँ (5ए0-0एए7८3) हैं ।, ध्यानपुवक 
पयवेक्षण करने पर यह भी पता लग्रेया कि किसी भी समाज में एक ही प्रवार की सस्क्ृति (आएहा० 
८एॉ(एा०) नही मिलती । यह आसानी से देखा जा सकता है कि सत्ता रखने या प्रयोग वरने वाले 
विशिष्ट जनो (90४० ८65) को सस्दति जनसाधारण की सस्द्ृति से भिन्न होती है। 
इसीलिए राजनीतिक सस्ट्टतिं सम्बधी भ्रध्ययना वी विशेषता यह है कि उनम बल या तो विश्विष्द 
घंग पी सस्हृति पर है अथवा जनसाघारण को सस्द्ृति पर । 
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तुलनात्मक शासन और राजनीति परिचयात्मव जा 


स्थायी राजनीतिव पद्धतियो वी प्रवृत्ति सापेक्षत सामजस्यपूण सस्कृति वी ओर हांती है, 

बयो वि उनम राजनीति वी उचित सीमाझा व वार्यों वे बारे में सामाय सहमति होती है । ऐसी 
पद्धतियों में प्रत्येवः पीढ़ी (8०४०४०7) सामा य अनुभवों से अतीत वी परम्पराश्रा की सामाय 
स्मृति वी पृष्ठभूमि में समाजीकृत' ($०००॥७८१) हो जाती है। सक्रमणशील (धक्षाह्मा/णाव।) 
समाजों में सस्कृति वा रूप संण्डितत होता है और जनता में राजनीतिव काय के प्रति समान 
दिग्वियास नही होते । ऐस समाजा वी सस्ट्रतियाँ खण्डित हो नही होती वरन्‌ वे जनसाधारण 
के स्थायी दिग्वियासो मं गहरो जडें भी नही रसती ! उदाहरण के लिए, भारत की राजनीतिव' 
सस्कृति के क्षेत्र म देश बी अथव्यवस्था म सेतिहर वग की प्रधानता रही है, क्तु औद्योगिक 
विकास के साथ सस्क्ृति वा एक नया झुप विवसित हो रहा है। वैसे भी जनसाधारण और 
राजनीतिक सत्ता या प्रयोग बरने वाले वर्गो वी सस्ट्व तियो मे अतर है। साथ ही देश के विभिन्न 
भागो या प्रदेशी की विभिन्न आधारो पर अपनी-अपती उप सस्द्धतिया हैं। परतु देशवासिया के 
सामने रखे गये नये राजनीतिक आझ्ाद्शों--प्रजातत्र, समाजवाद, घमनिरपेक्षता व राष्ट्रीय 
एकीकरण, अखिल भारतीय राजनीतिक दल्तो (जिनमे राष्ट्रीय काग्रेस सवप्रमुख है), भर राजनीतिक 
नेताझो (विशेषवर प्रधानमन्री श्रीमती इंदिरा गाधी के चमत्कारिक नेतृत्व) ने देश म॑ं एक मिश्रित 
सस्कृति (००7790४6 ०एॉप्ा८) वे! विकसित होने म वडा योग दिया है । 

राजनीतिक सस्दृति वे कई आधार प्रथवा निर्माणकारी तत्त्व हैं। इनमे सबसे महत््वपूण 
ऐतिहासिक विकास है । ग्रेंट द्विदेन म राजनीतिक निरतरता का बडा महत्त्व है जहाँ प्राचीन 
मूल्या का आधुनिक भ्रभिवृत्तिया मं विलय हो गया है । इतिहास के अतिरिक्त भूगोल भी राजनीतिक 
सस्कृति के ढालने म एक महंत्त्पूण बारक है। उदाहरण के लिए, सयुक्त राज्य अमरीका के 
विश्वाल क्षेत्र ने मूलजातीय विविधताआ के हांते हुए भी स्वतानता व समता के मूत्यों के विकास में 
बडा योग दिया । राजनीतिक सस्क्ृति के निर्धारण म तीसरा महत्त्वपृूण कारक सामाजिक जाथिक 
सरचना है। किसी भी शहरी और औद्योगिक समाज की सरचना बहुत पेचीदा होती है। उसमे 
शेक्षणिक' मानव बड़े ऊँचे होते हूं औ्रोर निणय वरनम वाली भ्रक्रिया म॑ जनता व्यापव' रूप से भाग 
लेती है। इनके भ्रतिरिक्त राजनीतिक सस्द्ृति वे! दो आय आधारभूत तत्त्व हैं-- 

(।) राज्य वी सस्थाओ के प्रति अभिवृत्तिया। जबकि सयुक्त राज्य अमरीबा में 85% 
जनता अपनी राजनीतिक सस्थाजो के लिए गव की भावना रसती है, पश्चिमी जमनी मे यह बेवल 
क्र है। 

(2) यह बात कि नागरिक राज्य की निणय करन वाली प्रक्रिया को कहा तकः प्रभावित 
करते हैं और क्सि मात्रा मे वे उसमे भाग ले सकते हैं । 

राजनीतिक सस्ट्टति के कुछ चिह्न भी ह॑ यथा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ग्रीत । ग्रेट 
ब्रिटेन जैसे देशा मे राजत-त्र को भी राष्ट्रीय गव का चिह्न माना जाता है। कुछ राज्या मं लौकिक 
की अपेक्षाइत धामिक चिह्ता का महत्त्व अधिक है। अभिषेक समारोह, राष्ट्रीय छुट्टिया, सत 
विशेष, पोराणिक कथाएँ, झ्रादि भी कुछ राज्या मे राष्ट्रीय एक्ता के चिह्ध हैं। यहा यह भी 
उल्लेखनीय है कि राजनीतिक सस्ट्टति कोई स्थिर वस्तु नहीं है, वरनु गतिशील व परिवतनशील 
है । राजनीतिक पद्धति के भीतर उत्पन हुए विचार तथा बाह्य देशो से आये विचार सर्॒ति वे 
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समाजीत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक सस्हृतियों को बनाये रखा तथा परिवर्तित विया 
जाता है। इसक द्वारा ब्यक्तिया वो राजनीतिक संस्कृति मे प्रविष्ट किया जाता है जौर राजनीतिर सस्ट्ति के 
प्रति उनके टिग्वियास (07720/3605) भो राजनीतिक समाजीवरण द्वारा आत॑ हैं। समाजीर रण के साधना या 
अभिकर्त्ताओ (48०75) म य॑ उल्तयनोय हं--परिवार शिक्षालय विभिन्न प्रकार व व्यावसायिव धाभमिव जल, 
मनोरजन प्रदान करन वाते सघ, वलब ओर सचार वे साधत--प्रमाचार पतन्न, रेडियो टेलीविजन, इत्यादि। कु ऊ 


| रॉजनीतिक सस्थायें और तुलनात्मक शासन 


विकास में योगदान करते हैँ। ओऔद्योगीकरण समाज के मूल्यों और अभिवृत्तिया म परिवतन लाने मे 
एक महत्त्वपूण कारक है। किसी समाज को राजनीतिक सस्कृति का एक वाह्म प्रकटन उसकी 
राजनीत्तिक शैली (00॥708 853०) है । उदाहरण के लिए, यह कहा जा सकता है कि सपुक्त 
राज्य अमरीका की सस्कृति विभितर कारणों से अपेक्षाकृत खुली (०ए७॥) है, जबबि' चीन जंसे 
अनक देशो वी सस्कृतिया प्रतिबाघत हैं । 


3 राजनीतिक सहभागिता । 
राजनीतिक सहमागिता (?ण॥ा०४ ए॥एए०7०7) की धारणा--शासन और राजनीति 
पर अपना प्रभाव डालने हेतु नागरिकों का राज्य के कार्यों मं भाग लेना आवश्यक है। सिद्धान्त रूप 
मे, प्रजातज्र मे तो राजनीतिक नेतृत्व की छाँट नागरिकों के सम्पूण समूह पर निभर करती है। 
बहुसरयक नागरिक तो मतदान प्रक्रिया द्वारा भाग लेते हैं और उनमे स अनेक उम्मीदवारों की 
नामजदगी (70772007) तथा उनके चुनाव अभियान मे सक्रिय भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त 
नागरिक अपने मत और आलोचना का भ्रभाव जन प्रतिनिधियों व सरकारी अधिकारियों पर सचार 
के साधनों द्वारा भी डालते हैं। यह काय साधारण पत्र लिखकर या समूह बनाकर और उसके 
मतो को सम्बाधित अधिकारियों तक पहुँचाकर किया जा सकता है। सलेप में, यही कहा जा 
सबता है कि किसी भी राजनीतिक पद्धति मे सभी नागरिकों का भाग सम अथवा एक समान नहीं 
होता । सच तो यह है कि नागरिको द्वारा भाग लेन पर राजनीतिक सस्कृति द्वारा स्थापित 
प्रतिमानो (70778) का बडा प्रभाव पडता है। इन प्रतिमानों वे द्वारा नागरिकों के वत्तव्या और 
उनके व्यवहार की सीमभाएँ निर्धारित होती हूं। जबकि प्रजाता-निक राज्यों वे सबिधाता मं 
नागरिको के मूल अधिकारो वा समावेश अथवा अधिकारा का परिगणन क्या जाता है, साम्यवादी 
राज्यो के सविधानो म उनके अधिकारा के परिगणन के साथ कत्तव्यों को भी सम्मिलित किया 
जाता है। प्रायः सभी राज्यों में अब नागरिको को मताधिकार प्राप्त है, कुछ म मतदान को 
अनिवाय भी बनाया गया है । 
सहभागिता के साधन ब स्तर (]४८०॥5 थात [०७४९$ ० एश[ए0ए207)--प्रजात 'बात्मक 
राज्यो म नागरिकता के सास्क्ृतिक प्रतिमानों व श्रष्ययन से पता चलता है कि उनमे पद्धति वे 
स्वीकार विय जान और मतदान वी तुलना में भाग लेने व सक्रिय रूपो पर कम बल दिया जाता 
है। राजनीतिक गतिविधियां की आगग्रस्तता को उच्च या निम्न श्रेणियां (गाहा। णा 098 
॥४0ए८ण्था।) में रखा जा सकता है। इस प्रवार वे अन्तर का आधार व्यक्ति की वास्तविव' या 
दिखायी पडन वाली आधिक, मानसिक या शारीरिक कीमत या प्रयास है। निम्न श्रेणी वी 
अम्तग्रस्तता के भाग लेने मे इहे सम्मिलित विया जा सकता है--वानूना का पालन, नैतिक बने 
रहना, देश वी प्रतिरक्षा मे भाग लेना तथा मतदान में भाग लेना । उच्च श्रेणी की झतग्रस्तता 
ये भाग लेने म य बातें आतो है चुनाव अभियाना में भाग लेगा, पत्र लिखना, राजनीतिक 
प्रदशना मे अन्तग्रस्त होना । 
जैसा वि पहने बताया जा चुका है, भागरिकता के प्रतिमाना मे नागरिवों वे कत्तव्या और 
मागरिकों व व्यवहार पर सीमाआ वा विहित किया जाता दाना ही विगमित होते हैं। सावजनिब 
शधिवारिया को प्रभावित बरते वे लिए षुछ प्रवार वे वार्यों को नागरिको वी बहुराख्या स्वोषार 
नही बरती, यथा रिश्वत देना अथवा सावजनिव नीति बे विरुद्ध हमर प्रदान बरता । राजनीतिक 
राहभागिता ये इन दाना आयामा (पंशाध्याआ०॥$) को चार श्रवारा में रखा जा सवता है। 
सहभागिता के ये चारा रूप प्राय सभो समाजों म पाये जात हैं। इन चारा प्रत्ार की 
सहमागिता व मिश्रण से विसो भी शासन मे रवहूप वा निर्धारण हाता है। राजनीतिय' सहमागिता 
बे स्वीवारणीय अयवा अस्वीवारणीय उपायों वी परिभाषा और राजनीतिक अततपग्रस्तता गया उच्च 
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तुलमात्मद' शासन और राजनीति परिचयात्मक डा 


'अथवा निम्म स्तर देश देश मे भिनर हैं! इस बात का पता अग्रलिखित तत्त्वों की माना जानने के 
लिए आधार के अध्ययन से लग सकता है निष्ठा, हित, सूचना, नागरिक सहभागिता (णश० 
एवशााएए2707) और बुद्धिसगतता (एकता) । 


सहमामिता के साधन (उपाय) 
स्वीकारणीय अस्वीकारणीय 


उच्च 
सहमागिता का स्तर 
निम्न 





आंधुनिक राष्ट्रीय राज्य चाहे प्रजातत्रात्मकः हो या अधिनायक्त-ती, उसमें बहुदलीय 
पद्धति हो या एव' दलीय पद्धति, चाहे वह व्यक्तिगत सम्पत्ति की गारण्टी देता हो या घन पर राज्य 
का नियानण लागू करता हो, नागरिको वे लिए यह आवश्यक बनाता है और उ ह प्रोत्साहित भी 
करता है कि नागरिकों का शासन से निकट सम्बंध स्थापित हो। सवप्रथम, यह चाहता है वि 
मनुप्य केवल अपने स्थानीय समुदाय, क्बीला (0०७) और परिवार को ही न जाने, वरन्‌ वह 
राष्ट्र (2४80॥) को जाने और अपने को उससे एफ माने अर्थात्‌ उससे अलग न समझे । यह 
आशा को जाती है कि इस प्रकार की नयी जानकारी से नागरिक वी निप्ठा (3॥6ह9700०) मे भी 
परिवतन आयगा । स्थानीय व प्रादेशिक के स्थान पर उसका रूप राष्ट्रीय होगा तथा नागरिक 
मे केद्रीय अधिकारियों के प्रति निष्ठा उत्पन्न होगी । आजकल अच्छे नागरिक को केवल अपने 
परिवार मा स्थानीय नेतृत्व का अनुमोमी न होकर अपन सकुचित हृष्टिकोण वी राष्ट्रोय 
बनाता चाहिए । कोई भी भश्राधुनिकः सरकार निष्क्रिय नागरिक को महत्त्व नहीं देती, प्रत्येवा 
सरवार सभ्य नागरिकता को प्रोत्साहन देती है। अच्छे नागरिक से यह आशा की जाती है वि' 
वह सावजनिव मामला के सचालन वी प्रक्रिया मे भाग लेगा । अधिनायकत जी व सर्वाधिका रवादी 
(॥"शाए्व?था) पद्धतियों में भी, जहाँ राज्य वी नीति वी यथाथ मे प्रभावित करने के लिए 
नागरिको की स्वतत्रता अति सीमित होती है, राज्य यह दिखान का प्रयत्न बरता है वि बह 
सामा-य इच्छा को भ्रभिव्यक्त वरता है और सभी नागरिकों को राजपीतिक वार्यों मे भाग लेमे के 
लिए पहता है, चाहे यह बेवल दिखाव के लिए हो हो । 
एलेक्स इबलेस ने 2706०फशा। एरशाओफ ॥ ड5 6ए९०क्ााह ए०प्रा।लढ मे 
लिखा है कि सँद्धा/तिव' आधारा पर सम्बीधत लक्षणों के समूह को भाग लेने वाली नागरिवता 
बहा जाता है। 'लक्षण समध्टि' (5)7॥07076) मे य सम्मिलित हैं. परम्परागत सत्ता से स्वत-ञ्ता 
अथवा सकारात्मक रूप मे, स्थानीय व श्रादतित सीमाओ से पार जाने वाले नेताओं और सगठता 
के प्रति निष्ठा तथा उनके साथ एक हो जाना, सावजनिक' मामलो म॑ दिलचस्पी जिसे सूचना पाते 
रहवर और नागरिक वायों मे भाग लेते रहकर वैध किया जाय, तथा राजनीतिक व सरवारी 
प्रद्नियाआ के प्रति श्रभिमुस् होता । जो पराठत 'नागरिव सस्ृति! (ट४० (८णाएण्य०) से परिचित 
हैं वे मानेंगे कि ये लक्षण बहुत कुछ आालमोण्ड और सिडनी वर्बा द्वारा चित्रित लसणों से मिलते 
हैं। थे वे गुण हैं जो प्रजातत्रात्मए' ही नहीं वरन्‌ प्रधिनायकतात्री राज्यों बे नागरिकों मं भी 
होने चाहिए । 
मतदान एवं राजनीतिव' काय है, जिसे सयुक्त राज्य अमरीका व सोवियत सघ दोनों ही 
राज्या में समान रूप से प्रोत्साहित विया जाता है ! परातु जबकि सयुत्त राज्य अमरीगा व नारत 


जँस राज्यों मे यह एवं बहुत महत्त्वूण काय है, सोवियत सघ में यह बहुत सीमा तक प्रजावजी «“*« 


खरा राजनीतिय सम्पायें और तुलनात्मव शासन 


दिसावा है। सच्चे प्रजातत्र म व्यक्ति राजनीति में दिलचस्पी रस सवता है, भल्ती प्रगार से सभी 
जानकारी रख सकता है और वह अपनी सरकार वे कार्यों पर निणय भी दे सवता--उह बच्छा 
या बुरा कह साता है। वह राजयोीतिव पद्धति वे प्रति उग्र विचार रस सबता है, उसे अस्वीवार 
बर सबता है और उसके प्रति उदासीन रह सबता है। परतु अधितायवतस्त्रो राज्य में वह 
विरोध-प्रदशन अथवा आलोचना नहीं वर 'सातता। अत में, जब स्रिय नागरियता वो वई 
प्रभावी तिर्धारत मिल जाते हैं तो परिणाम सहभागिता वी उच्च मात्रा (॥ाष्टी पंध्ठा८९) हाता है । 
राजनीति वे! वई अध्ययनवर्त्ताओं ने इस वार म॑ चिता व्यक्त वी है वि अविकस्ित दशा मं 
आधुनिव राज्य जैसा बाय हो संवता हं, क्याकि वहाँ सक्रिय नागरिवता वे लिए सास्द्ृतिव 
परम्परा था झ्रभाव है, परातु उस बसी को आधुनिदा समाज वी इन सस्थाओ--झ्मूल, फैवट्री, 
समाचार प्र व रडियो--द्वारा दूर १रन वा प्रयास विया जा रावता है । 

राजनीतिय सहभागिता के बारे मे अध्ययन पूरा बरने व लिए आवश्यव है वि “राजनीतिक 
उदासोनता' (9०0८० ०0४॥9) वे विभिन्न झ्ायामों पर भी ध्यान दिया जाय । पुछ अमरीबी 
लेसकों मे 952 के चुनाव या अध्ययन करवे /राजनीतिक प्रभावोत्यादन! (90॥॥४०७ ९ह०४०७) 
वो नापने वे लिए एवं सूचकाव' (0०४) वी रचना वी झौर उहात बताया वि प्रेरणादायक 
बारक (700५00070] 8०0०7) झौर राजवीतिय' सहभागिता में निकट सम्बंध है। सहभागिता 
के ये पहलू महत्त्वपूण हैं () राजनीतिक हृष्टि से बौन सत्रिय है ? (2) कौन लोग भाग नहीं लेत 
(0० एश॥0०9०॥8) ? (3) राजनीतिव दिलचस्पी का प्रभाव अथवा उदासीनता | (4) राज 
नीतिव प्रभावोत्यादद का भाव 77 ' 

राजनीतिव सहभागिता के वार॑म वई रिद्धान्त हैं शिमया यहाँ पर उल्लेख गरना ही काफी 
होगा | भ्रजात-बात्मक सिद्धांत के अनुसार तो सभी नागरिक सम और स्वतज हैं तथा उहू अपन 
प्रतिनिधिया वी छाँंट क्रम और शासन के कार्यो मे सत्रिय भाग लेना चाहिए | प्रतिनिधिक और 
प्रत्यक्ष प्रजातमों का आधार यही है। इसके विपरीत “विशिष्ट वर्गों के प्िद्धात' (४॥॥5 
॥60765) हैं, जिनके अनुसार शासन सत्ता पर वेवल उही व्यक्तिया का अधिकार होना चाहिए 
जो उसके योग्य हे, जनसाधारण में इस भ्रकार थी योग्यता नहीं होती। नाजी व फासीवादी 
विचारधाराएँ इसी प्रवार वी थी। जमनी मे नाजियो था यह भी विश्वास था कि' बेवल आय 
जाति के मनुप्य ही शासन बरने योग्य थे, इसीलिए उहाने यहूदियों पर घोर अत्याचार विये। 
साम्राज्यो के अधीन उपनिवशों में भी शासन सत्ता वेचल गोरी जातियो के सदस्यो के हाथो मे 
रही । दिणी अ्रफीका व रोडेशिया मे इस प्रकार का जातिगत सघप चरम सीमा पर पहुँचा हुआ 
है । साम्यवादी राज्यो मे मताधिकार सभी मागरिका को प्राप्त है और वे मतदान म॑ भी भाग लेते 
हैं, कितु शासन सत्ता केवल साम्यवादी दल के नेताओं के ही हाथो म है। 
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तुलनात्मक शासन और राजतीति परिचयात्मक ५) | 
फज्गा 
राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण 


(एएगा।दा। ऐएशलंणागरणा गाएे 0०ऐलआएग्राणा) 


राजनीतिक विकास यया है ? 


राजनीनिया विवास ये विभिन्न अथ रिये गये हैं। लुसियन पाई और सिडनी वर्बा के 
अनुसार राजनीतिव विय्रास यो निम्नलिसित अर्थों में समभा जाता है () आधिक और 
ओद्योगिय विवास वे विए आवश्यक राजनीतिब वातावरण, (2) सरवार के कार्यों (8०ए७0- 
प्राशावं एशाणिएग0००5) पर अधिव' बल, (3) परम्परागत और आधुनिव' के बीच झतर, अत 
इसवा सम्यध उपलब्धियों से है, (4) सम्पूण पद्धति वी काय के लिए क्षमता, एक एकीकृत समाज 
खण्डित समाज वो अपेशा अधिय विव्ित होता है, (5) एक अथ में विकास राष्ट्र तिर्माण है, 
और (6) इसवा अथ प्रजात-प्ात्मयण' विवास भी हो सकता है, विकास को जितयी भ्रधिक' माना 
होगी, उतती ही ग्रधिक स्वतत्रता वी उस्ति होगी । 
उही लेसवा वे मतानुसार राजनीतिवा विकास मे मुस्यत ये बातें अतग्रस्त हैं 
(प्र) सम्पूण जनसख्या वे सम्यथ में एसा परिवतन कि व्यापक दासता थे पद स नागरिकों को 
वृद्धिपूण सख्या सरवार व वारयों म अशदान बर सबे, (व) शासन और सामाय पद्धति के सम्व ध 
में राजनीतिव पद्धति मे यह बात आतग्रस्त है विःसावजनिक मामला के प्रय्राघ में प्रवाद के 
निपालण (०णश/ा०ण ० ७०४०५०३५) बौर जनता वी मागा यो पूरा करने मे राजनोतिक पद्धत्ति 
की क्षमता में वृद्धि हो, और (स) राज्य वे” सगठन वे सम्बंध म राजनीतिक विकास म॑ ये बाते 
निहित हैं--सरचना मे अधिक विभेद (हाव्याद आएटपाण तराकिकााए॥7०॥7), कार्यों वे! बारे 
में अधिषः विशिष्टता (हाल्शथ शधाज।णादं 59९४१०(५) और भाग लेते वाली सस्थाओं वे सगठना 
में अधिक एकीउरण (हाल्शाश ॥68ाशाणा) ।? 
आलमोण्ड और पोवेल वे मतानुसार राजनोतिक विकास के विश्लेषण मे कम से कम 
निम्नलिखित कारको पर विचार करना जरूरी है. () इस बात मे कोई सदेह नही है कि विसी 
पद्धति वा स्थायित्व उन समस्याओं के प्रवारा पर निभर करता,है जो उसके सामने भाती हैं। 
(2) विभिन्न परिस्थितियों मे जिए साधनों का पद्धति सहारा ले सके । (3) आय सामाजिक 
पद्धतियों मे हुई विकास वी घटनाएँ राजनीतिक विकास को प्रभावित कर सकती है | (4) राजनी तिव' 
पद्धति का काम करने का समूना विकास से सहायक्र व बाधक दोनों हो सवता है ॥ (5) राजनीतिक 
पद्धति के! सामने आयी चुनौतियों के प्रति राजनीतिक विशिष्ट वर्गा (7ण08 ०॥३०४) की 
प्रतिक्रिया । 
राजनोतिक विकास के स्तर के बारे मे लिसते हुए जिहाने अतस म्बा वत तीन परिवत्यों-- 
भूमिकाओं मे अतर, उप पद्धतिया की स्वायत्तता और लोक्कीकरण (एण० शालिदाप्रभाण्, 
शा उञशशा। 2पाणाणराए, वे ६६०पॉक्रायटआा०)--का विवेचन किया है | अस्तु, आधुनिक 
राजनीतिक पद्धतियो के वर्गों की तुलना करन मे व॑ इन शक्तिशाली परिवरत्यों के साथ काय के 
नमूने और क्षमता सर्प चत पाते है (0 फएशाशा$ णी फुलाणियाशाएढ बात दाकबंगावए 
घ5800ब्रांट्व तती 0658 फु0फ़श्ाणिं धक्षापक्ष0/०5) । तुलना की सरचना विषास के इन तीच 
परिवरत्यों के चारो आर बनाने से, यह सम्भव है कि ऐसी पद्धतियो की तुलना की जा सके जो 
प्रमुख विशेषताओं के एक समूह के बारे म एक समान हो, जवकि दूसरे मे भिन्न हो । तुलनात्मए 
विश्लेषण के प्रति इस उपागम को अग्रलिसित उदाहरण वी रूपरेसा से समभाया जा सदता हू ट 
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39 राजनीतिक सस्यायें और तुलनात्मक शासन 


- () विवास के विभिन्न स्तरो पर भ्रजातानजत्रिक पद्धतिया से सम्बाधत विशेषताओं वी 
तुलना, 
(2) विवस के विभिन्न स्तरा पर सत्ताधारी पद्धतियों (गापाणाागावा 8१घधाा) से 
सम्बीधत विशेषवञाभा की ठुलया, 
(3) सबसे अधिव' विकसित प्रजातानविक व सत्ताधारी रूपों से सरम्बा घत विशेषताओं वी 
तुलना, और 
(4) पृव सचारित (छाथगा09॥520) पद्धतिया वी विज्ेपताआं की सचारित पद्धतियो की 
विशेषताओं स तुलना ॥? 
सपेप मे, राजनीतिक विकास वा अथ एक मजिल स दूसरी मजिल में आगे बढना, अर्थात्‌ 
कसी काल म विवास की प्रद्निया स है। उदाहरण के लिए, अथश्ञास्त्री विभिन्न राज्या के विकास 
की कुल राष्ट्रीय उत्पादन (6055 सधधणा॥ एा०्व८-0]भघ7) प्रति व्यक्ति आय, निवेदों 
(70१०5४7707/5), और उत्पादन के झब्हों मं माप करते हैं। प्राय समाजशास्त्रियी वे लिए 
राजनीतिक विकास का अथ है प्रजातञ्र, राजनीतिक दल, शहरा का विकास, हित समूह, उच्च 
स्तर की साक्षरता, प्रतिमिधिक शासन, औद्योगीकरण और तकनीकी प्रगति । राजनीतिक विकातप्त 
का यह भी अथ है कि तिरातर नयी स्थितियों और ऐसी समस्याप्रो का मजिलों बी एक सारणी 
में उदय होता रहे, जिनम से प्रत्येक अपनी विशेषताप्रों और आवश्यकताओं को परिवर्तित 
(70००) करे । 
एडवड शिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास के निर्धारक तत्त्व (60९07 ध9॥5) ये हैं 
(भर) सामाजिक सरचना, (व) सम्दति, (स) व्यक्तित्व, जौर (द) राजनीतिक सरचना । उनम से 
व्यक्तित्व ने बारे मे यहाँ कुछ बताना आवश्यक प्रतीत होता है। व्यक्तित्व का आशय यहाँ एक 
उदाहरण से समझा जा सकता है, क्सी राज्य मे यह कम विकसित हो सकता है, जहाँ व्यक्तियां 
की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और मुल्य (४०ा॥) वी भावनायें कमजार हो । नये राज्यो मे शिल्प के 
अनुसार राजतीतिक विकास के ये वैकल्पिक माग हो सकते हैं (!) राजवीतिक प्रजात”त्र, 
(2) सरक्षणात्मक प्रजाताव (।0029 तथ॥०००७०५) जैसी राष्ट्रपति सुकर्ण ने इण्डोनेशिया में 
स्थापित की थी, (3) झ्राधुनिक्ता की ओर जाने वाले अल्पतज (०7हआएं/9), (4) सर्वाधिकार 
बादी अल्पतज, और (5) परम्परागत अल्पत व । उसका कथन है. वतमान शताब्दी में कोई 
नया राज्य बिना चरित्रवांदू और बुद्धिमान विशिष्ट वग (०॥६०) के आधुनिक नहीं बन सकता ! 
कोई तथा राज्य आधुनिक बनकर उदारवादी या प्रजाता त्रक नहीं बन सकता अथवा रह सकता, 
जब तक कि वहा चरिनवानु, बुद्धिमान, और उच्च नैतिक गुणो वाला, विशिष्ट वग न हो | अपनी 
अथव्यवस्था और प्रशासन स आधुनिक हाने वे लिए किसी भी राजनीतिक समाज के लिए यह 
आवश्यक है कि पहले आधुनिक विशिष्ट वर और जनसाधारण के बीच की खाई पाटी जाये । 
अत्पतात्री शासन इस प्रकार वी खाई को राजनीतिक प्रजातात्रों की अपेक्षा अधिक समय तक 
कायम रख सकते है ।* 


2 राजनीतिक विकास के कुछ महत्त्वपूर्ण पहलू 
' ' | इलका सक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित झीपको के अतगत किया जायगा 
प्रजातन झौर विक्ात्त--तये राज्यों में श्रजात तर की सफ़लतां केठिन है, जब तंक कि 
आधिक विकास को प्राथमिकता न देंगे । यहा कहने का तात्पय यह है कि वहुलवादी राजवीतिक 


ते 
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तुल्लवात्मक शासत और राजनीति परिचयात्मव' शं 


पद्धति (अर्थात्‌ प्रजातत्रात्मक राज्य जहाँ विभिन्न राजनीतिक दल और विचारधाराओ का विकास 
हो जाता है) मे सम्भावना यह है कि द्रुत आथिक विकास की गति धीमी पड जायगी । इस मत 
के अनुसार अविप्सित राज्यों बे लिए प्रजातात्र एक विलास यो वस्तु (]7४प7५) है, जिसे वह 
तभी झपना सकता है जब वह आधिक विव्रास म काफी प्रगति कर ले। साथ ही इस मत के 
अनुसार राजनीतिक रूप से जीवित रहने की समस्या को अय सभी विचारों के ऊपर प्रधानता 
मिलनी चाहिए । 
सचार झौर विकास--कम विकसित देशों मे सचार के साधन वहुत कम, पिछड़े हुए तथा 
खसण्डित (98ग्रा७॥८0) हैं, अत राजनीतिक विकास तभी झागे वढ़ सकता है जवबि इन साधनों 
को आधुनिक और एकौद्त (70872०0) बनाया जाय । भारत सरकार इस दिशा मे महत्त्वपूण 
पग उठा, रही हैं। समाचार पय्यो, रेडियो और टेनीविजन वी सुविधाओं को ग्राव गाव तक पहुँचाने 
थी व्यवस्था मे प्रणति हो रही है) 
राजनीतिक विकास की प्रक्रिया से सेना को भुमिका--वम भ्ौद्योगिक राज्यों मे भी सेनाओ 
का सगठन बुछ भौद्योगिक देशो के' समान है। अत उनकी राजनीतिक भूमिकाओं (छणाएए्थ्ष 
70०83) के वई पहलू हा सकते है। सक्र्मणशील समाजा में सेना को सरबार के सत्ताधारी 
अभिवरणों में अधिक झ्राधुनिक समभा जाता है। अत सेना आधुनिकीकरण का एक महत्त्वपूर्ण 
अभिकर्ता है। नये राज्यो मे सेनाएँ एक प्रवार से नागरिकता की भावना तथा राजनीतिक कार्यों 
का ठौव' भूल्याकन प्रदान करती है। साथ ही अतर्राष्ट्रीय स्थायित्व के क्षेत्र म उनकी भूमिका 
महत्त्वपृण है । 
राजनीतिक पद्धति पर श्राथिक विकास का प्रमाव--लिपसेट ने आधिक तथ्यों व आकड़ो 
की सहायता से यह सिद्ध क्या है कि आथिक विकास ओर राष्ट्रीय राजनीतिक पद्धति (प्रक्षाण््रथों 
9०॥॥४०४] 5५8५ग॥ा) के बीच हृढ सम्बंध है । उसने राष्ट्रीय. राजनीतिक पद्धतियों को दो समूहो 
में रखा है--स्थायी व अस्थायी प्रजातव और लोकप्रिय व विशिष्ट वग पर आधारित अधितायब- 
तर । दोनो समूहो में से उसने अग्रेजी भाषा-भाषी और यूरोपियन क्षेत्रां व लेंटिन अमरोकी क्षेत्रों 
से राप्द्रो को प्रस्तुत क्या है। अग्रेजी भाषा भापी व यूरोप के स्थायी प्रजातात्रो मे प्रति हजार 
ब्यक्तियां के पीछे 205 ठेलीफोन हैं (जो घन का सकेत देता है), जबकि यूरोपियन और अग्रेजी 
भाषा भाषी अस्थायी प्रजात त्रो व अधिनायकतात्रों में यह सख्या 58 प्रति हजार व्यक्ति है। इसी 
प्रकार उसने अनेव सकेतों (70080075) की सहायता से अगेक राज्यो की तुलना करके कुछ 
निष्क्प भिकाले हैं । 
विभिन राज्यो से राजनीतिक विकास--पाश्चात्य राजनीतिक परम्परा वाले देशो में 
सरकार की बढती हुई शक्ति और जनता के शासन कार्यो म॑ वृद्धिपूण भाग के बीच एक प्रकार का 
समभोता हो गया है। जहा तक साम्यवादी राज्यो का सम्बंध है माक्सवादियो का घ्येय 
स्पष्ट है, परतु उहाने भिन्न भिन्न उपाय अपनाये है । जबकि पाश्चात्य देशो को साम तवाद से नये 
युग मे लाने का श्रेय पूजीपति वग (90ए78९०७) को है, सोवियत सघ में समाजवाट की स्थापना 
सबहारा वग वी ब्रा त द्वारा हुई । चीन मे माओ की अपील केवल औद्योगिक श्रप्तिको तक सीमित 
नहीं रही, पूजीवादिया को छाडकर उसने सभी का सहयोग पाने का।प्रयत्त क्या । ः 
विश्व के अय राज्यो के बारे मे माओ की नीति पहले यह रही कि साम्यवादी शासनों को 
छोडकर अय सभी प्रकार बे शासनों का विरोध कया जाय, परतु सोवियत सघ ने राष्ट्रीय 
प्रजात-जा का समथन किया, यह मानते हुए कि उह आयिव' सहायता और उचित प्रोत्साहन 
से वे राज्य क्रमिक रूप से इस प्रकार परिवर्तित हो जायेंगे कि उनमे प्रधान शक्ति अनि 
घिसानो के हाएर मे झा जायेगी + भारत भे जिकासके,लिए प्रजाुत्तत्र शौर समाजवाद के 
जुले माय को अपनाया गया है, जिसे हम प्रजातजात्मक समाजवाद कहते हैं। तीसर 


५ 


शा राजतीतिक सस्यायें और तुलनात्मक शासन 


राज्यो (770 ए०१७ 88865) मे राजनीतिक विकास के मार्ग मे एक बडी बाघा परम्पेरावाद 
[प्रथकाणाधाआ) की है। फिर भी इन राज्यो मे राजनीतिक विकास हो रहा है, जिसके मुख्य 
अभिकर्ता राजनीतिक नेता, राजनीतिक दल और सेताये हैं । 


3 राजनीतिक भ्राधुनिकीकरण ; 


आधुनिकीकरण (77000772860॥) वह प्रश्निया है जो प्रधानत ऐसे देशों मे घटती है जो 
भौद्योगिक नहीं (7०0 ग्रातए972) हैं, जहाँ इसका वशन कुछ भूमिकाओं के ब्रम परिवतन 
([प्रश्चाफु०अध0 ता राग 7065)--व्यावसायिक, तर्नीवो, प्रशासतिक--और इन भूमिकाओं 
को समथन देने वाली सस्यथाआ--अस्पतालो, स्वृूला, विश्यविद्यालयों और अधिकारीतन्त्रो 
(0प्राध्थाटाए4८८$) के क्रम परिबतन के रूप मे किया जा सकता है। एप्टर न इसे सामा'य विकास 
और ओऔद्योगीकरण दोनो से ही भिन बताया है। यह विकास का एक विज्ञेप रूप या पहलू है। 
“राजनीतिक आवूनिकीक्रण” मे यह विचार निहित है कि वहाँ पहले से किसी परम्परागत पद्धति 
का अस्तित्व है, जिसका आधुत्तिकीकरण होना है। एक ग्रय लेखर ने सरल झब्दां मे बहा वि 
राजनीतिक आधुनिवीकरण एक सुविधाजनक वाक्याश है जो बताता है कि राजनीतिक संस्थाएं 
अपने को समाज की बदली हुई और नई दशाआ का मुकाबला करने वे लिए ढाल तेती हैं । इसकी 
परिभाषा इन शब्दों में की जा सकती है, 'राजनीतिक आधुनिकीक्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
समाज वी शक्ति का वितरण करने वाली सस्थाएँ अपनी योग्यता को सामाजिव परिवतन से 
उत्पन्न होने वाली नयी माँगो का मुकावला करने के लिए बढाती है |! पा 
काल डयूब (#? 70005०9) ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा सहभागिता 
(एथा0०94६०॥) या गतिशील बनाने (7700728007) के शब्दों में वी है। उसम सुझाव दिया 
है कि आधुनिकीकरण बढ़े हुए विकेद्रीकरण के रूप मे जनसाधारण की सहभागिता पर निभर बरता 
है । शासन-कार्यों मे जनता का भाग (9णा0८्क्र! ॥ए०एथ॥०॥) शिक्षा के उच्चतर स्तरो, सचार 
के आय माध्यमों वे जिए खुला होना (००७०शआ० 40 77959 70०678) और औद्योगीवरण के साथ 
बढता है ! राजनीतिक सहभागिता (छाव्थ्ष फ़्मधाएए&ध०ा) की ये पृव दक्षायें बानुत बनाने 
वाले निकायो पर मांगों का जोर (7905) बढा सबती हैं, शासन-कार्यों में भाग लेने की प्रेरणा 
दे सकती हैं, भौर राष्ट्रीय स्तर पर नीति वी श्रावश्यकताओं पर जनता का ध्यान जावधित कर 
सकती हैं । राजनीतिक श्राघुनिकीक्रण के श्रेष्ठ उदाहरण तुर्वी और जापान है, जहा जाघुनिवीकरण 
बी प्रक्रिया ने भाधुनिक पद्धति म अनेवा परम्परागत तरीकी को निगमित 'डिया है और नयी 
सरचताओ के यार्यों वे क्षेत्र को विस्तृत बनाया है, यथा स्वूलो और सघा को । दोनो ही देशां मं 
शासन वारने वाले विशिष्ट वर्गा गे अपन परम्परायत समाजा को आधुरितर मे परिवर्तित करने से 
बडी सफ्लता प्राप्त वी। इन देशो में स्थय सरकारां ने औद्योगी#रण की प्रक्निया का नेतत्व 
किया, सरकार से विजी उद्योगों वे विकास को प्रोत्याहन दिया, जिहाने भूमिपतियों वो आधिवा 
सर्वोपरिता को चुनौती दी । फवत दातों दशा मं जौद्योगोक रण बडी द्रुत गति से आगे बढा । 
एटयड शिल्स वा मात है कि सये राज्या मे पायी जाने वाली रवव्यापों झावाक्षा पाश्चात्य 
देशा पर तिभरता से स्वताभ्र होन वी है, अर्थात्‌ उनका घ्यय आधुनिक बना है। उनके सामते 
आधूनिवता वा नमूना (7700८) पराइचात्य देशों या है, जिस उाहानि अपनी भौगोलिया उत्पत्ति 
ओर स्थान से पृथव किया है । डा देशों मे आधुनिक बतन को इच्छा ने उनके साधा पर वश 
दबाव डाला है और उावे विधिष्ट वर्गा वी झावाक्षाला पर भी यार डासा है। आपुनियीवरण 
के माग मे अनक वापायें खड़ी हैं, जिसको जीतना आवश्यक है, वे पाश्यात्य ढय ये' राज्या कीज्ाव्ि 
की दिशा में सारपूण उन्नति यर सरत हैं ।? परम्परागत समाजा की आधारभत्रा विनेषतायें य हैं-- 
उ ए)उशलड ख़त 4,९७३ 3[एचदर #मरौतारकर 5डाललरड $कए 93-95 


तुलनात्मक शासन और राजनीति परिचयात्मक ज्ा 


() उनका विकास सीमित झौद्योगिकी ((४०४॥००४५४) में हुआ, यद्यपि उनमे से कुछ ने 
कुछ दिज्ञाओ में उच्च योग्यता प्रदर्शित वी । फिर भी वे आ्राविष्कारो और नयी बातो को नियमित 
रूप से आगे न बढा सके । 

(2) विभिन्न कारणो--यथा जनसरया का दबाव, युद्ध, केद्रीय शासन का खण्डित होता--- 
ने उनमे समय समय पर पद्धति को अव्यवस्थित बनाया। इन कारका के पीछे अधिक आधारभूत 
तथ्य यह था कि ये समाज नयी परिस्थितियों म अपने व्यवहार को ठीक प्रकार से न ढाल सके । 

(3) खेती की प्रधान भूमिका वे' कारण, भूमि पर स्वामित्व और निय त्रण सामाजिक 
प्रतिष्ठा और राजनीतिक प्रभाव में निर्णायक कारक बना रहा । इन तथ्यों के बावजूद भी कुछ 
परम्परागत समाज झ्ावुनिक्ता वी मजिल मे काफी आगे बढ़े, उहाने मनुष्यो, सस्थाआ और 
अभिवृत्तिया को इस प्रकार विकसित क्या कि उन्होंने आधुनिकता के लिए माग तैयार किया। 
इन देशो मे अधिक विकसित समाजो के प्रवश ने त्तीन रूप धारण किये (४) शारीरिक प्रवेश 
(909804] ॥787090॥), कई समाजो में तो औपनिवेशिक शासव (००0० ॥06) आया 
(४) आ्िक' उदाहरण, और (7) कौशल और विचारा का सचार। पाइचात्य समाजों ने इह 
कौशल ही नही दिया वरन्‌ प्रजात-त्रात्मक विचार भी दिये, जितके कारण कुछ देशो मे किसानो ने 
भूमि सुधारों बे लिए दबाव डाला झ्रौर किसाना के विप्लव भी हुए । इस प्रकार, अधिक विकसित 
समाजो से सम्पक इन समाजों मे वह प्रमुस शक्ति रहो है जिसने परम्परागत समाजो की रचना 
और भूल्यो वी कमजोर वनाया । 

परतु इन समाजा मे अभी तक वुछ कारक विद्यमान हैं जो आधुनिकता को भागे नहीं 
बढने देते । पहला, झ्राधुनिकता की प्रक्रिया वी यह आवश्यकता है कि मनुष्यो की आधारभूत 
अभिवृत्तियो मे परिवतन हो पर तु परम्परा का पीछे की ओर खीचने वाला जोर अभी माग में 
बाधा बना है। दूसरे, विदेशी शासन से स्वत-त्र हुए या परम्परागत शासन को उखाड़ फेंकने के 
बाद समाज मे प्रभावी राष्ट्रीय सरवगर की रचना होनी चाहिए, परतु उसके मांग में निहिते 
स्वार्थों की शक्ति खड़ी हे । तीसरे नियमित आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि' वरतुओ 
के उत्पादन और सेवाओ मे आधुनिक विचान और औद्योगिवी का प्रगतिशील प्रयोग किया जाय, 

परतु ऐसा परिवतन तब तक सम्भव नहीं जब तक उन समाजो के सामाजिक, राजनीतिक और 
मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में पहले था साथ-साथ परिवतन न हो । चौथे, ऐसे समाजो भें विशिष्टजनों के 
समूह (७४७ 87००9७) विदेशी सत्ता को निकालते में तो सयुक्त होकर आगे बढ़े, ' परतु विदेशी 
शासन वा अत हो जाने पर विकास के रूप व तरीका के बारे मे उनमे मत-विभाजन हो गया। 
इस प्रकार सामाजिक सघप भी उन राज्यो म आधुनिकता के मार्ग मे एक रकावट बन गया । 

सामाजिक' परिवतन लात मे दा कारवों वी भूमिवा महत्त्वपृण है--सेना और धमनिरफक्ष 
बुद्धिमान व्ग । इनके अतिरिक्त आधुनित्ता का एप महत््वपुण साधन (यंत्र) राजनीति दल है। 
आधुनिकता की ओर बढ़ रह समाजा में तीन प्रवार के राजनीतिक नेतृत्व वा उदय होता है 

() व्यावसायिव जौर तवतीकी भूमिकाओं के पान जो विधिप्ट वर्गों के दला («॥९ 
92765) झौर व्यावसायिक सघा में सगठित होत है। 

(2) राजनीतिक क्षेत्र म साहसी व्यक्ति जो प्रतिनिधिक अथवा समेक्िति प्रवार के 
राजनीतिक दला (6छ965थयांथ4६९ छा 5णीपेआग३ (96 एआ।65) वा नेतृत्व वरते हैं । 

(3) सैनिक नागरिक सेवाओ वा अधिवारोतत्र । परतु इनमे से प्रत्येक भिन्न प्रवार वी 
भाधुतिवता का प्रतितिधित्व बरता है। इन तीना प्रवार वी भूमिकाओ के पात्रा म बहुधा सघप 
हो जाता है । 


शा राजनीतिक, सस्थायें और तुलनात्मक शाप्तन 
जश्ा; |] 
क्राति 


(070065$ ण॑ एाश्राएइ९ था ए०णेप्राणा) 


। कऋान्ति की घारणा स्वरूप और इतिहास ह 

'क्रासत! (72ए००४०ा॥) दाब्द को खगोल विज्ञान (5ज्ञाणाणा|) से लिया गया है, 
आरम्भ में इसका अथ मानवी घटनाओ की प्रक्रिया का चक्र (०/जाल्व फा००८४४ ७ वैफ्रा॥0 
८ए८॥(5) लिया गया । राजनीति की श्राम वोलचाल मे इसका प्रयोग 7789 की फ्रासीसी क्रान्ति 
के बाद हुआ। अब लेखको में प्राय एक्मत है कि 'क्रातत्ति या अथ सरकार वे कार्मिक 
(ए25०72४, सरचना, उसका समथन बरने वाली पौराणिक क्या (पर७॥) के आधार और 
कार्यों मे ऐसी विधियों द्वारा परिवतन से है जिन्ह प्रचलित साविघानिक प्रतिमाना से स्वीवृत्त नं 
किया गया हो ।” इन विधियों म॑ प्राय सदा ही राजनीतिक विशिष्ट वर्गों (एणाधव्थ था।&$), 
नागरिको या दोनो के विरद्ध हिंसा अथवा हिंसा की धमकी अतग्रस्त रहती है। वहुसस्यक लेखवो 
का मत हैं कि ब्राति वा अथ घन और सामाजिक पद के वितरण मे अचानक ही महत्त्वपूण 
परिवतन है । 
क्रात्ति के कुछ अध्ययनकर्त्ताओ ने आधुनिवीकरण को विशेषताओं के अनुसार 'क्राति 
शब्द के प्रयोग को सकुचित बनाया है। इस प्रकार वे सच्चे ब्रातिकारी आन्दोलना से उसे 
आन्दोलनो को निकाल दते हैं जो प्रथमत प्रेरणा में धामिक थे। हप्ताह अरेट व मत है वि 
अठारहवी शताब्दी ये अत मे हुई दो महानु्‌ क्रातियो के पूव ब्रागिति की धारणा इस विचार से 
बेंघी थी कि द्रान्ति वे बाद इतिहास का मांग्र सवथा नये सिरे से आरम्भ होता है। बाडोर्से 
(0०४०० ०८) ने कहा है कि 'क्रातत' घब्द उाही क्राततिया के लिए लाग्रू हो सकता है जिनवा 
उद्देश्य स्वतात्रता था। भस्तु आधुनिक युग में क्राततियों वो समभने के लिए अति महत्त्पूण 
विचार स्वतञ्रता और नय आरम्भ के अनुभव वा मेल है। हनाह अरेट वे भनुसार 'ब्रातियाँ 
जिस चीज को सामने लायी वह स्वतात्र होने का अनुभव था और यहू एक नया भनुभव था। ये 
दोनों चीजें साथ-साथ एक नया अनुभव जिसने मनुष्य की ँयेपन वे लिए क्षमता और स्वतत्रता गे 
लिए इच्छा को बताया--उस भारी वरुणता वी जड मं थी जिसे हम अमरीवी और प्रासीसी 
दोनो ब्रान्तियो मे देसते हैं। 'जहा नवीनता वी यह करुणता” (92705 णी ॥0ए८५५) हो मोर 
जहाँ नवीनता स्वताथता बे” विचार से सम्बधित हो, वही हम ब्राति वी बात बह सबत हैं। 
इसका सह अथ हुआ कि ब्रा।तियाँ सफ्त विद्रोह से बुछ मधित हैं और हम प्रत्येत सैनिक विद्रोह 
(००७० 6/८४/) को द्राशति नही कह सकते।” 

परतु टॉमम ग्रीन बहता है वि कुछ विद्वानू अरेट और वाडासें वे इस मतसे सहमा 
प्रतीत नहीं होते वि. “त्रान्ति शब्द को केवल उठी क्‍झ्राथुतिव प्रान्दोलतों पर सागू करा चाहिए 
जिहोने मानव स्वतत्रता को विस्तत बिया हो ।१ हम अरेट वा मत ठोक प्रतीत होता है, परतु 
यह एवं तथ्य है दि इस शब्ठ का प्रयोग अधिवतर लेसका न बृहत्‌ अथ में जिया है जिशाम सभी 
प्रवार वे आतिकारी परिवतन भा जाते हैं, वे भी जिहें सैनिया विद्रोह (ए॥॥07५ ०००७5) गा 
राजदोद द्वारा साया जाता है । इस बात पर प्राय सहमति है जि ब्रगतियों या प्रयोजन घढ, पद 
या दछात्ति वे प्रचलित वितरण म बहा परिवतात लाया है, अत ब्राशति वी घारणा मे आधारभूत 
और तोीग्र परिवतन (पिएंगालाओं घाव अच्ण्टंटाबाल्ट लोथाहट] का विचार विगत है । 
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शातिपृण और साविधानिक परिवतन की व्यवस्था तो सविधान म॑ ही दी रहती है । वास्तव में 
क्राग्ति तभी होती है जब संविधान और शासन की पुनरचना की जाती है। 

राजनीतिक ब्राति (9ण70०4] 7८ए०४४०॥) की धारणा क्या है ? चूकि राजनीति का 
आधार शासन या शक्ति है, राजनीतिक क्रात का अथ शक्ति का परिवतन है। प्रचलित साहित्य 
में क्रान्ति की दो प्रकार की परिभाषाये मिलती हैं--() कानूनी और साविधानिक, तथा 
(2) माक्सवादी या समाजशास्त्रीय । प्रथम प्रकार की परिभाषाआं मे यह विचार निहित है कि 
'क्रातिति स्थापित शासन था राज्य को उखाड़ फेकना है, उन ध्यक्तियी द्वारा जो पहले द्यासित थे । 
अर्थात्‌ नयी व्यवस्था अथवा सरकार के रूप को पहली के स्थान पर बलपूवक लाना। एडवंड 
(, ? ४09छ०४०५) ने वहा कि 'क्रातति वह परिवतन है जिसके द्वारा वैधता की एक पद्धति 
(०7९ $ए४८॥ 0 ]८४०४॥9) का अत करके दूसरी पद्धति आरम्भ वी जाती है ।! एक दूसरे 
लेखक (06078 ?८॥०८) के अनुसार एक महातु ब्रान्ति राज्य का फिर से गठित होना (800॥9/ 
वपाणा ० ॥6 886) है। क्रेन ब्रिटन ने इसकी परिभाषा मे कहा है. 'किसी भूमिगत एकता 
(राज्य) का सचालन करने वाले एक समूह के स्थान पर प्रचण्ड और अचानक ही दूसरे समूह को 
रख देना क्राति है ।! 

अब ब्रा ति के बारे मे माक्सवादी धारणा दी जाती है। माक्स और ऐजिल्स (४8४5 
20 पशाह॒४५) ने लिखा है कि क्रातित द्वारा आधारभूत परिवतन इस प्रकार लाया जाता है. एक 
अक्ार वी उत्पादन शैली (77006 ० 047००), एक प्रकार की सामाजिक पद्धति बग सघप 
के परिणामस्वरूप दूसरी का स्थान ले लेती है, जब पूवगामी शोपक पद्धति को हठाया जाता है 
तो सघष विशेष रूप से कट्टु होता है। पूजीवाद से समाजवाद मे सक्रमण पूजीपति वर्गे के विरुद्ध 
सवहारा वग वे' घोर सघप तथा समाजवादी द्राशत के परिणामस्वरूप ही हो सकता है। परतु 
पूँजीवादी समाज वर्गों के' बीच विरोध का विकास इस प्रकार को क्रावति को अवश्यम्भावी बनाता 
है ? अत उहोने इस विचार को अस्वीकृत किया कि कोई समुदाय पूजीवाद से समाजवाद में 
शोषको को शिक्षित करने व समभाने से अग्रमर हो सकता है। उनके द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक 
समाजवाद तो समाजवादी क्राशति का निवचन, बृहत्‌ अथ म॑ राजनीतिक व आधिक पद्धति में ऐसा 
पूर्ण परिवतन है जो पूजीवाद का सर्वथा नाश करके समाजवाद की रचना करेगा। इसका आरम्भ 
सवहारा वग (छ/००५778) की उस राजनीतिक ब्रागव से होता है जिसके द्वारा पूजीवाद का अत 
होता है श्रौर सवहारा वर्ग वा अधिनायकत्व (तालवणज्ञाफु ० हाल छजागवदपक्ष) स्थापित 
होता है। इस प्रकार ब्राति वे! थारे मे मावसवादी धारणा क्रागति की विद्ुद्धत भावुत घारणा 
(707ध0 ०००८७) से सवया भिन्न है । 


2 आतन्तियो और जान्तिकारी पद्धतियो के प्रकार 


प्राचीन ग्रीस मे एरिस्टॉटल प्रथम महानु लेखक था, जिसने ब्रागतिया वे' बारे मे विश्लेषण 
किया। उसके अनुसार ब्राततियाँ दो प्रकार वी हो सकती हैं--(!) वे जिनके परिणामस्वरूप 
प्रचलित संविधान पूणतया बटल जाय और (2) वे जिनके बाद प्रचलित सविधान में बुछ सरोधन 
या परिवर्तेन हो जाय । परातु आजकल ब्रातियां को दो समूहों मे रखा जा सकता है--दविण 
पायी ब्रान्तियाँ (7८ए०७॥०॥5 ० धा6 गरहा।) और वामपथी ब्रान्तियाँ (70६007075 ० ह९ 
॥0७)। 

पहले प्रकार थी ब्रान्तियो अर्थात्‌ मध्यवर्गीय अथदा पूँजीपति वग द्वारा खायी स्गी 
ब्रगन्तियों (0००णा8७0५ 72५०७(:०४५) का उद्देश्य समाज में समवा को मध्यम व तश बिस्तत 
बनाना रहा। ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रतार वी प्रान्तियाँ राजवावित वे अभिनातताविक 
सस्थाओ के विरद्ध हुईं परातु उन्होंने उच्च वर्गों को. वमी भी यह धमरी नहीं दी हि निम्न वर्गों 


] राजनीतिक सस्थायें भौर तुलनात्मक शासन 


के पद उठाया जायगा | जैन ब्रिटन से ठोक हो कहा है (ब्रिटेन के) प्यूरोटन श्रोर अमरीका के 
फान्तिकारी नेता, जहाँ तक उनके सामाजिक वय का सम्ब”्घ है, एक समान थे--वैधानिक व्यक्त 
थे तथा समाज में उनका आदर था । फ्रासीसी क्रातिति के भी अधिकतर नेता मध्य वग के थे और 
समाज मे उनवा पद लगभग वेसा ही था जैसा उतके साधारण समथकों का था | इसी समूह मे 
हम अनेक देशा--पाकिस्तान, वर्मा, ईराक, इजिप्ट, इण्डोनेशिया, घाना व चिली में सनिवः विद्रोहो 
द्वारा परिवतनों को रख सकते हैं। कभी-कभी तो ऐसी सैनिक ब्रा तिया वास्तव मे क्रातित विशेधी 
प्थवा प्रति क्रागतिकारी (००णा/६/ 70४000४०7०79) होती हैं, उदाहरण के लिए 973 में चित्ती 
में साल्वेडर एलेंडे का कत्ल करने के बाद स्थापित सैनिक शासन । 
जहा तक वामपथी क्रान्तियो वा सम्बंध है, उनके त्रातिकारी नेताओं ने सदेव ही समाज 
वे! राजनीतिक, आधिक व सामाजिक सम्बंधो मे भ्रधिक व्यापक समता लाने का अनुमोदन विया 
है। समाजवादी ऋ्रातियो मे जारशाही रूस में 97 मे हुई क्रान्ति प्रथम थी। उप्तके वाद इस 
प्रकार की ब्रातियाँ चीन, क्यूबा, वियतनाम आदि देशों मे हुईं हैं! चिलो मे मतदान द्वारा 
माक्सवादी शासन की 970 मे स्थापना हुई थी, उसे भी इसी समभूह में रख सकते हैं। परतु 
यह प्रथम भोर अनोखा उदाहरण था जबकि एक देश मे समाजवाटी कान्ति शाततिप्रण भौर 
साविधानिक तरीकों से आयी । 
परातु उपर्युक्त दो प्रकार की त्राततियों के' श्रतिरिक्त आय क्रात्तियाँ भी हुई हैं जिरहें 
इनम से कसी एक व में रखना कठिन है। इस प्रकार की त्रतीतयाँ सीरिया, ईराक, इनिप्ट, 
भादि देशा में हुईं, जिनकी सरकारें इह॒ सामाजिक क्रान्ति (5०:४० 7८70 ४॥००) बहती हैं। 
परतु प्रथम विश्वयुद्ध के बाद तुर्की मे कमाल अतातुक के नेतत्व में जो ब्राति हुई वह राजनीतिंग' 
व सामाजिक दोना ही थी। हग सेटो-बाटसन (पध्ठछ॥ 5007-0/क5०॥) ने बीसवी शताब्दी गी 
ब्रान्तिया यो उन्तीसवी शवाब्ली की ब्रातियों से भिन्न बताया है। उसके अनुसार बीसवी 
इताब्दी मे दृएीतकारी आदोलनों मे एक समान विशेषता पायी जाती है जो उहें उन्ीसवी 
शताब्ली वी रा तयो से अठग करती है । जबबि' गत झताब्टी में ब्राततिवारी आदोलन शास्श्ृतिक 
व आ्थिवः हृष्टि से अग्रगामी देशों म हुए, वेतमात्र शताब्दी ने ब्रातिकारी आदोलता ने 
अधिकाशत विछरे हुए प्रदेशा व जन-समुदाया वो प्रभावित दिया है। इृष्ण शुमार के मतानुरार, 
रूसी ब्रान्वि यूरोपीय भ्रान्तियों और तीसरे विदव के राज्या म हुई ब्रातियों के बीच में झाती है। 
जब प्रान्ति का विचार यूरोप से बाहर गया तो शहरा व शहरी वर्गों की श्लुमित्रा पृष्ठभूमि मे पड़ 
गयी | उनवा स्थान विसास वस और ग्रामीण क्षेत्रों मे सघप ने ले सिया (? जहाँ छः ब्रा तिगारी 
पदतिया (700 णए0रणाधा३/ 598॥८75) का. सम्बष है, ब्रातियों बे उपरात द्ासने पद्धतियाँ 
मुस्यत दो प्रवार की रहीं () प्रजातवात्मम और (2) अधिनायकततरी । प्रभावभात्मर 
पद्धतिपा भ हम रग्नण्ड को सासद पद्धति और युक्त राग्य अमरीश मी अध्यक्षारमण अथवा 
दाष्ट्रपतीय ([#०त८॥व»ं) पद्धति में: उदाहरण दवा याफ्ती समझो हैं। परतु ग्राकतियों ये 
बाद स्पायित भपिताययाया तर घार प्रवार के रहे--() इतनी मे कासीवादी भौर जमनी में याजो 
बमादी धासव, (2) साम्पवादी अधितायरत न सावियत सप, घोन दया अय माम्यवादो राज्यों मे, 
इसे उन देशां से 'जावाटी प्रजाताच (ए००कॉ5 तंला०८८४८०७) महा जाता है, (3) देसरे विश्व 
गुद व दौराग जाया में सधा उसके बांट पराविस्तात, दृष्दान॑वियां, इजिप्ट बर्मो आदि आर दशा 
में सैनिक अधितायरताव रपापित हुए, ओर (4) परम्परागत (धागठाध्णाओं) पदवि जेंगी कम्रापत 
बतागुऱ के उतरय मे आरम्म मे तुर्ह में स्मावित हुई थी । 
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हुसनात्मक शासन और राजनीति परिचयात्मक 


3 कारण, विधियाँ और निरोध 


सवप्रथम, एरिस्टॉटल ने अपने समय बी अनेक कुरीतियो का अध्ययन करने 
कारण बताये 

() मनुप्यो मे सवध्यापी रूप से पायी जाने वाले श्रधिकारों व समता के लिए 
भावना जो उनम॑ शासको के प्रति घोर विरोध तथा विद्रोह को जम देती है । 

(2) शञासवी की सोमा से बढ़कर अकड भ्थवा उनमे लालच की उम्र भावना । 

(3) एक या अधिक व्यक्तियो द्वारा राजनीतिब शक्ति पर ऐसा अधिकार जो अग उज्या 
में यह भय उत्पन्न वर देता है कि वे राजतात्र या अल्पतत्न स्थापित करना चाहते हैं। 

(4) अपराधी व्यक्तियों वा प्रयास, जिससे कि उनके अपने अ्रपराध छिपे रहें । 

(5) राज्य में किसी भाग या वग वा अनुपात से अधिक बढ जाना ([6कछ्ा000॥0 
00९७६० ७६ ७७५ ७७0७४ (६४४४०७४), ६०००७।, ६००७०७४७ 07 ०फ़्रदफ़)३०) । 

(6) विभिन्न मूल जातियो मे लोगो के बीच गम्भीर विवाद और प्रतिस्पर्धा ! 

(7) राजवशा के पारिवारिक भगडे । 

(8) प्रतिस्पर्धी वर्गों या राजनीतिव' गरुटो व दला वे बोच पदों व राजसत्ता के लिए स५ 

अधिकतर लेखकों ने यह स्वीकार विया है वि समता के लिए इच्छा क्र तयो का १ 
अथवा सबसे महत्त्वपृण कारण रहा है । एरिस्टाटल द्वारा बताये बारणो की सत्यता पर टिए् 
करते हुए मेक्सी (02 0 १४४८५) ने '?0॥॥0४॥ ए00$097०8' में लिखा है कि यदि 
विश्व की प्रमुख ब्रा तयो वे' कारणा की सोज बीन करें तो देखेंगे किः एरिस्टॉदल द्वारा बताये 
कोई एवं या दो कारण उनवे पीछे प्रेरणा देने या उ'हे उकसाने वाले रहे हैं। लेनिन का रू 
'भूमि, शातति भौर रोटी' दबे हुए किसाना, युद्ध से थके सेनिया और भूले मजदूरा के लिए हरा 
में बूद पडने बा आमजण था। उसने दूसरा नारा यहे दिया 'सारी दाक्ति सोवियतो को! | 
ए०प्रध्य ॥0 ॥6 509०8) । यह सामाय रूप म॑ स्वीकार क्या जाता है कि पीस देने व 
गरीदी, व्यापक दरिद्रता और असतोप क्राततियो दे सुख्य कारण हैं, लाभ, शक्ति व सम्मान 
इच्छा भी अय महत्त्वपूण कारण हैं । 

क्रान्तियों के कारणो से सर्म्बा घत एक प्रश्य विचारधारा, विचारों झौर घुद्धिजीवियो 
ब्रा ति मे भूमिका का है। इस बारे मं दो मत पहीं हो सकते कि विचारा और विचारधार 
न क्रान्तिकारियो को बडी प्रेरणा दी है । उदाहरण के लिए सयुक्त राज्य अमरीका मे जिन विच 
ने वहाँ ने निवासियों को ब्रिटेत के विरुद्ध स्वतञता का युद्ध करने वी प्रेरणा दी उनम ये प्र 
थे 'विना प्रतिनिधित्व वे कर लगाने का अधिकार नहीं! (70 [859॥0/ श्ा॥०7 उध्का८ड 
६800०॥), सभी व्यक्तिया के प्राइृतिक व अनपहरणीय अधिकार--जीवन, स्वतश्रता व सुख त 
जनता वी सहमति पर आधारित शासन स्वतत्रता, समता गौर भ्रातृत्व बे विचारो ने फ्रार्स 
क्राग्तिकारियो को प्रेरणा दी । इग्लेण्ड मे भी 'गौरवमय क्वाति! (ठा000$ [२७ए०७ाॉा०7) से 
के अधिकारो वे लिए हुई | सोवियत सघ, चीन व अनेक साम्यवादी देशा मे ब्रा/ति के लिए सः् 
अधिक प्रेरणा समाजवाद भौर साम्यवाद की विचारधाराआ से प्राप्त हुई। तोसरे विश्व 
*राज्यो में स्वाद ज्य आदोलनो तथा क्रान्तियों के पीछे उपनिवेशवाद वा अत, राष्ट्रीयता, स्वशास 
प्रजात-त्र व समाजवाद आदि विचार अथवा राजनीतिक आदश रहे । यहाँ यह वहना ही काफी हो 
कि विचारो वो उत्पत्ति विद्वानों के मन में होती है भौर उनवे' प्रसार भ बुद्धजीवि 
[श०लए०७७) का विशज्वेष भाग रहता है। अधिकतर ब्रान्तिया म नेतृत्व ऐसे ही व्यत्ति' 
के हाथो में रहा । 

जहाँ लक ह्न्तियों को लाने वालो विधिया का सम्बंध है, उनमे हम दाह प्रमुख व 


कं 


मा राजनीतिक सस्थायें और तुलनात्मक शासन 


सकते हैं--युद्ध, हिसापूण सघप, विरोधी प्रदशन, प्रेरणादायक नाड़े और नेताओं की भूमिका। 
सयुक्त (राज्य अमरीका मे क्रातति युद्ध के परिणामस्वरूप, हुई, इग्लेण्ड मे भी एक प्रकार का गह 
युद्ध हुआ, जिसके बाद ससद वे' समथकों वी विजय हुई | चीन और वियतनाम में लम्बे समय 
तक सघप और युद्ध चले | फ्रास में हिसात्मक सघप हुआ | प्राय सभी देशो में जहा वास्तविक 
क्रान्तियाँ हुई क्रावतिकारी मारो, विरोधी प्रदशनो, हिंसक घटनाओ कया क्रातत को लान में कम या 
अधिक प्रयोग हुआ । भारत तथा अय कई देशो को दीघकालीन,स्वात ज्य सघप वे' बाद स्वाधीनता 
प्राप्त हुई उस हम क्राति कह सकते हैं, जो सरकार विरोधी आदोलनो से आयी। सभो 
क्राततियों के प्रमुख नेताओं मे सफल नेतृत्व, प्रभावी नारे और विचार दिये । लेनिन ने रूस में, माओ 
ने चीन मे तथा हा ची मिह ने वियतनाम मे | शातिपूण और साविधानिक तरीके से हुई समाजवादी 
क्राशति का भ्रकेला उदाहरण चिली रहा। 

क्रा तियो को रोकने के उपायो (97८ए४॥77०७) पर भी एरिस्टॉटल के विचार प्रमुख 
रूप से उल्लेखनीय हैं । उनके द्वारा सुभाये गये उपाय सक्षेप मे इस प्रकार हैं 

(!) अच्छे शासनों को कानून के पालत की भावना को बनाये रखने,से ,बढकर दूसरा 
उपाय नहीं है । 

, (2) शासको को परिवतन के आरम्भ के विरद्ध सचेत रहना चाहिए, परतु उहे जनता 
को धोखा दने वाले तरीको पर निभर नही रहना चाहिए। श 

(3) सम्मान के मामले में महत्त्वाकाक्षियो और घन के मामले मे जनसाधारण को ,कभी 
भी हामि नही पहुँचानी चाहिए भ्रथवा उनके प्रति ज्यादती नहीं करनी चाहिए। 

(4) यदि शासक वग की सरया बडी हो तो कई प्रजाताननिक सस्थाएँ उपयोगी हैं, यथा 
पदो पर रहने की अवधि सीमित हो, जिससे कि समान योग्यता व श्रेणी वे लोगो को उत पदो पर 
आने की सम्भावना रहे । 

(5) सविधान का तभी तक परीक्षण होता है जब तक कि उनके नोश करने वालो को 
या तो दूर रखा जाय या इतना निकट कि उनके भय से शासक सविधान को अपने ह्वाथों मे 
रखें । ; र 
(6) प्रत्येक राज्य का प्रशासन इस प्रकार सचालित क्या जाय कि अधिकारी वग अनुचित 
रूप से धन एकत्रित न कर सके । 

उपर्युक्त के श्रतिरिक्त चात्स मैरियम के अनुसार, राज्यो का अस्तित्व बनाये रखने के 
लिए भ्रग्नलिखित बातें भी उल्लेखनीय हैं. () सत्ता की सामाजिक रचना का घनिष्ठ ज्ञान, 
(2) राजनीतिक इनामो व दण्डो का ठीक प्रकार से विवरण, (3१ सत्ता के केद्रीक्रण से बचना, 
(4) मध्यम माग का अनुसरण करना, (5) नियोजन व नतृत्व, और (6) याय तथा व्यवस्था के 
बीच सतुलन ।7 |; 


4 आन्तियों के मार्ग, कार्ये और क्षमता 

साग ((४०5०)--क्रान्ति साधारणतया तेयारी की लम्बी प्रक्रिया और अत्तिम चरण मे 
विद्रोह का परिणाम हांती है। ऐतिहासिव क्रा/तिया तैयारी व सगठन के लम्बे काल के बाद हुई । 
एसे काल म॑ समुदाय सतभेदो के कारण कई समूही या वर्गों म॑ विभाजित हो जाता है ।। अर्थात्‌ 
खण्डित हो जाता है और सम्भावित भावी व्यवस्था के बारे में नयेन्‍्वये विचार जम लेते हैं! 
विभिन्न समूहो वे वीच लम्बे वाल तव सत्ता पर अधिकार पाने के लिए जोरदार सघप चलता है 
और जिम मजिल में कोई एक जझत्तिशाली समूह दरिद्र, सतायी हुई या युद्ध स दु खी जनता 
पर भपना प्रभाव डालने म॑ सफल होता है, जिसको सहायता स ब्रातति होती है। चीन तथा थय 
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तुलनात्मक शासन और राजनीति परिचयात्मवः का 


देशो मे जहा समाजवादी क्रात्तिया हुई है, जनता को बडे लम्बे काल तक सघप करना पड़ा तथा 
युद्ध का भी सहारा लेना पडा । 
ऋ्रेब ब्रिटन (टाशा6 क्ाग्राणा) ने '#वाशंग्याए रण एएणएणा' में इग्लेण्ड, फ्रास, 
संयुक्त राज्य अमरीका व रूस की क्रा ति से पूव के झासनों का विज्वेष अध्ययन करने के वाद इन 
निष्कर्षों पर पहुँचा () ये समाज क्रा ति से पूव आथिक दृष्टि से विकसित थे । ऐसा प्रतीत होता 
है कि क्रागतिवारी आदोलनो का ज-म निधन व दरिद्र लोगो म नही हुआ । (2) इन समाजो मं 
मिद्िचत व कटहु वग सघर्षो का अस्तित्व था। (3) सरकारी तत्र अकुशल था, जो परिवतनशील 
समय वी मागो की आवश्यकताओं के अनुसार अपने को न ढाल सका । (4) शासक वग वी एक 
बडी सग्या में शासको के प्रति अधिश्वास पदा हो गया, अत वे बुद्धिजीवियों, मानवताबादियो 
अर्थात्‌ क्रातिकारियों की ओर हो गये । 
उसके अध्ययन के आधार पर ब्रा तयो के माग को सक्षेप मे इस प्रकार रखा जा सकता 
है--उन घटनाआ का सम्बंध जो पहली तीन क्राततियो से पूव घटी राज्य के” वित्तीय प्रशासन से 
था, रूस मे प्रशासन को विफलता का कारण मुरयत असफल युद्ध के भार थे। चारो ही क्रातति से 
पूव के समाजों मे सरकारी तत्न की अकुशलता व अपर्याप्तता क्रा ति के प्रारम्भिक काल मे प्रमुख 
रही । परतु अत्येकः देश मे घटी घटनाएँ एक दूसरे से भिन्न थी । फिर भी जिस समूह का प्रारम्भिक 
मजिल मे प्राधाय रहा वह मध्यवर्गीय (ण0प०४(४) था, परतु तीन मे उहे शीध्ष ही कत्ल 
अथवा निष्कासन द्वारा पदा से हटा दिया गया । सत्ता दक्षिणप/थ से वामपथ की ओर चली और 
अन्त में वामर्पा थयो के हाथो मे आयी । इनमे से क्सी भी क्राति में सभ्यता का नाश नहीं हुआ । 
जब सातुलन की फिर से स्थापना हो गयी तो क्रा ति का अत हो गया । 
काय (7070॥०॥$)--साधा रणतया क्रा्तिया का उद्देश्य प्रचलित स्थिति म॑ तीत्र गति के 
साथ अग्नलिखित मे आधारभूत परिवतन लाना होता है. () शासन पद्धति या अधिकारी वग अर्थात्‌ 
साविधानिक परिवतन, (2) विदेशी प्रभुता से स्वतज्ता--राजनीतिक या आधिक या दानो प्रकार 
करी, (3) आधिक पद्धति, (4) सामाजिक सरचना, और (5) लाभ, पद व सम्मान आदि के लिए 
वेयक्तिक आकाक्षाओं वी पूर्ति । क्रा ति के परिणामस्वरूप प्राप्त सफलता पृूण अ्यवा आशिक हो 
सकती है । उसो वे अनुसार क्रान्ति के कार्यो का वणन क्या जा सकता है। इंग्लैण्ड म॑ ब्राक्‍ति- 
कारिया ने स्वतजता और जनइच्छा के अनुसार शासन के लिए युद्ध किया, उहे सफलता मिली 
और क्रान्ति के कार्य पूण हुए । इसी प्रकार का परिणाम सयुक्त राज्य अमरीका की क्रातति का था। 
फ्रासीसी क्रान्ति के वाद भ्रारम्भ में उसके कार्यों की पूर्ति हुई, परतु बाद में दशाएँ बदली और 
चाहे काय पूरे न हो सके । जमनी और इटली में नाजियो और फासीवादियो ने ब्राति वे बाद 
उसके उद्देश्या या कार्यो को बुछ समय तक पूरा किया। परतु बाद में स्थिति पृणतया 
बदल गयी। 
क्षमता (0४94०/५४)--यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक क्रातति पी क्षमता उसके सश्या 
भौर सफलता की मात्रा पर निभर करतो है। इन दो बातो के अतिरिक्त ब्रान्ति वी क्षमता 
अग्रलिखित तीन बात्तो पर भी निभर करती है--() उन नेताम्ा के गुणा और क्षमता पर जो 
क्रान्ति के वाद शासन वी वागडोर सम्भालते हैं, (2) उहें जनता से किस मात्रा म समथन मिलता 
है, (3) आतरिक साधन व दशाएँ, और (4) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति । यदि नेताओं मे 
आवश्यव गुण, योग्यता, चरित्र, प्रशासनिक कुझलता व लगन आदि हो और जनता इनका साथ द 
तथा दश के भीतर आवश्यक साधन व सहायक दशाएं हा तो बद्रान्ति वी क्षमता बहुत अधिक हा 
मी सम्भावना है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भी सहायक हो तो उसकी क्षमता प्रधिक से भधित्र हा 
सव्रती है। परतु जिस सीमा तव इन आवश्यक दशाभा थी कमी होगी, उसी सीमा तह ब्रान्ति « 
की क्षमता कम रह जायगी। 


॥॥ राजनीतिक सस्थायें और तुलवात्मक शासन 
॥9, ४ 
मार्क्स और लेनिन के आवदठ्॒यक विचार 


(व्िाडा5( व,शाया एड्शाश्शणा) 


। मावस व लेनिनवादी विश्लेषण अथवा वर्ग युद्ध का सिद्धात 


माक्स को वैज्ञानिक समाजवाद ($छ९ाधरि० इ०णन्‍्षाशा)) का संस्थापक माना जाता 
है। उसमे अपने सिद्धाःतो का प्रतिपादन अपने सहयोगी ऐंजिल्स के साथ 'साम्यवादी घोषणापत्र 
(एण्ड: ऐैक्ाटि७०) मे किया । उसका प्रथम वाक्य है. 'अब तक वे सभी + समाजों को 
इतिहास बंग सघर्षों का इतिहास है ।' प्राचोन काल मे स्वतत्र स्यक्तियों और दासो, मध्य युग में 
धनिको और निधनो [फक्षाताशक्षा ४०१ 9]०097), भू स्वामियो और दास क्सानो (#6१) भर्षातु 
सताने वालों और सताये जाने वालो के वीच सघप चलते रहे और वतमान काल मे पूजीपति व 
श्रमिक के बीच सघप चल रहा है । मावसवाद के ग्राधारभूत सिद्धा तो का यहाँ पर बेवल उल्लेख 
करना ही काफी होगा जो निम्नलिखित है 
(]) द्वद्दात्तर भोतिकवाद, 
(2) इतिहास का भौतिकवादी निवचन, 
(3) अतिरिक्त मूल्य (507905 ९४०) का सिद्धान्त, 
(4) वर्गे युद्ध का सिद्धातत, 
(5) पूजी के एकत्रीकरण का नियम, 
(6) सवहारा वग (970080390) की अधिनायक्शाही, और ी 
(7) राज्य का मुर्माना (पसाप्रव्पयाठ ॥४०३१ ० ॥06 898०) । 
भावस ने यह सिद्ध बरने का प्रयत्म किया है कि वतमान युग में पूजीपतियों और श्रौवव) 
के चीच सपप (०88० 9शक्७७० 7॥6 900॥8005 0 धा५ काण॑शशा॥) मे मातम विजय 
सबहारा वेग की होगी। राजनीतिक सत्ता पर सवहारा वग वी अधिनायवशाही स्थापित हो जाने ये' 
बाद राज्य ब्रषिक रुप से मुझ जायेगा कर्याह्‌ जैसे जैसे साम्मवाद की स्थापता मे प्रगति होगी। 
बमे-दैसे राज्य बे' बाय कम होते चले जायेंगे । सवबहारा वग वो विजय अधिरत्तर देशों मे ब्रा वि 
द्वारा होगी, कितु कुछ देशो मे यह महान परिवतन शा तिपुण तरीके से भी जा सकता है। उसने 
विश्व ने श्रमियों से आद्वान क्या वि वे समठित हो और दासता वो जजीस वो तोड दें । 
सेनिन ने माउसवाद थो रुस मे व्यावहारिय रूप प्रटान विया और उसमे आवश्यक' सशोधन 
किये) लेसिय ने क्राजति लाने मे श्रमिकों भौर क्सिनो वे साम्यवादी दल वी भूमिता को अत्यपित 
महत्त्व प्रदान विया और उसे उसवे द्वारा रस म ब्रा/ ते बरान से सफलता भी मिली। सेलिन ने 
यह भी वहां कि साझ्नाज्याद पूजीवाद की अत्तिम मंजिल है ([गराएशाशीशा 75 06 95॥ 
8४988 रण ८2शाहआए) । उसने यह भी कहा वि! पूंजीवाद वी जजीर वी सबसे फमजोर बड़ी पर 
यार बर देना चाहिए, सम्पूण विश्व मे एवं साथ ग्राा ते मे लिए प्रतीक्षा करना उचित नहीं । 
उठती विचार शो उससे जारकालीन हरा मे व्यायहारिद रुप प्रदान विया और उम्र सफलता 
मिली । सेनिय और उससे उत्तराधिवारी स्टालिन या यह संत था वि यहल एप देश में ही समाज 
घाद वी रघापना (४०००) ॥॥ ०१९ ७०७ा७३) वी जाय और उर्‌॒नि ऐसा द्वी बर दियाया । 
वमन्यपप ये सिद्धाना वे अनुसार उदारवादी प्रजातातओों (॥00व्र एंच्शण्टाम्रध८७5) मे गभी 
च्यक्तिपो को राजनीतिव प्रशिया में सच्ते अयथ में भाग लेने रा अवगर नही मिलता । इस सिद्धाल 
के अनुमोटक सांसद सस्याधा से विश्वास उहीं बरो | मनुष्य ये बधिरारों, राज्य वी बायूती 
पदति आदि के शारे मं ताप विचार पराश्वात्य प्रजातनो विचारा से भिन्न हैं। वग-युद्ध व प्लिद्वान्त 
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ने राजनीति को बस्तुत एक नया उपागम दिया | इसका मुरय सम्बंध वर्गों के बीच सधप से है न 
कि मताधिकार, चुनाव, राजनीतिव' दल, समूह और सरवार से । माक्सवादियों वे” मतानुसार तो 
94-8 का महायुद्ध भो प्रतिस्पर्धी साम्राज्यवादियो के बीच युद्ध था, जिसमे कडा परिश्रम 
करने वाली सामाय जनता की विशेष दिलचस्पी न थी। वास्तव में वग युद्ध का सिद्धातत 
राजनीतिव से स्‍्राथिव' और सामाजिक झधिक है, क्योंकि यह आधिक रचना को सम्राज का 
आधार मानता है । इस सिद्धांत की कई आधारो पर झालोचना की गयी है 

() यह भोतिकवादी है। 

(2) इसके अनुसार मानव समाज के इतिहास को केवल एक ही कारक--आधिक' सम्बधो 
के शब्दों मे निवचन किया गया है।.* 

(3) यह मानता है वि अत मे बग विहीन समाज (०४४३८४५ 50०८५) की स्थापना हो 
जायेगी और वगन्युद्ध का अन्त हा जायेगा। यह विचार सिद्धान्त के आधारभूत विचार का 
विरोधी है । 

(4) कुछ आलोचको के अनुसार मजदूर वग की बिगडती हुई दशा के बारे में माक्स ने 
जो भविष्यवाणी पी थी, वह सत्य सिद्ध नही हुई है । सभी प्रकार बी आलोचनाओ के बावजूद 
यह स्वीकार वरना उचित होगा कि आज विश्व के' लगभग आधे भाग में साम्यवाद के अनुयायी 
थ समथक रहते हैं श्रौर समाजवाद व साम्यवाद की दिशा म ही अधिकतर राज्य भश्रागे बढ रह 
हैं। साथ ही यह भी मानना पडेगा कि मानव इतिहास व राजतीति के निवचन में आ्थिक तत्त्व 
का बहुत महत्त्व है। 


2 अ्रधिकारों के बारे में माक्संवादी हष्टिकोण 


झधिकार (7/80/) विसो भी व्यक्ति वा समाज द्वारा माय न्यायोचित दावा (70880780[6 
लक्षा)) है। लास्‍्की (स 3 [58) के अनुसार, 'अधिवार सामाजिक जीवन की बे दशाएँ 
हैं, जिनके बिना कोई मनुष्य अपना पूण विकास नहीं कर सकता ।” एन० वाइल्डे कहता है 
साधारण प्रयोग मे अधिकार कुछ काय करने वी स्वतञ्गता के. लिए यायोचित दावा है कोई 
अधिकार कसी काय को करने अ्रथवा हस्तत्रेप को रोकने वी यथाथ शक्ति नही है । वरन्‌ यह तो 
हस्तक्षेप को राकने अथवा ऐसी शक्ति के प्रयोग मे सहायता पाने का दावा है। अत अधिकारों 
का प्रथ (महत्त्व) सामाजिक सम्बंधो के क्षेत्र के भोतर है ।! नागरिक अधिकार व्यक्तियों के लिए 
संविधान अथवा कानून द्वारा पारिभाषित ओर रक्षित स्वत जता का क्षेत्र है। 

अधिकार प्राकृतिक कानून अथवा राज्य के कानून--प्रथाओ श्रौर सविधियों (०ए४०॥५ 
2॥0 88065)--प९ आधारित हो सकते है। भ्राह्वतिव कानून एक प्रकार के अलिखित क्च्तु 
सर्वव्यापी युक्तियुत्तता (प7४०४५३॥ 78507) पर गाधारित नियम होते है । ऐसे श्रधिकारा का श्रेष्ठ 
वणन सयुक्त राज्य अमरीका वी स्वतत्रता की घोषणा (0००॑ब्वाक्षाणा ०07 पग06एथातंथा००) मे 
मिलता है, जिसमे कहा गया है. हम इन सच्चाइया को स्वत स्पष्ट (अर्थात्‌ सिद्ध) मानते हैं 
कि सभी मनुष्य सम हैं, उह उनके सृष्टिकर्ता ने कुछ अनपहरणीय श्रधिकारों के साथ पैदा 
क्या है, इनमे जीवन, स्वत त्रता ओर सुख पान क लिए प्रयास करना सम्मिलित है। इही 
अधिकारों के समथन मे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धात (पीलणाओ ० गक्ाप्राश्ें गर&ठ॥5) का 
प्रतिपादन हुआ । 

परतु आजकल इस सिद्धांत को युक्तियुक्त नही माना जाता ॥ अधिकारों के सम्बंध 
अय रिद्धात ये हैं 

(१) कामूनी अधिकारों वा सिद्धान्त, जिसके अनुसार अधिकारो की रचना राज्य 
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द्वारा होती है। + ] ् | 
| (2) सामाजिक कत्याण का सिद्धांत (50०छ/ एल १6०३५) के अनुसार अधिवारो 


! 


की रचना मनुष्यों के कल्याण हेतु समाज द्वारा होती है।। » .+ भ्त 

(3) ऐतिहासिक सिद्धान्त के भ्रनुसार अधिवार ऐतिहामिव विकास का परिणाम है । 

(4) आदलवादी सिद्धान्त (064॥90 9६०३७) के अनुसार मनुष्य को अपने ध्यक्तित 
के विकास हेतु कुछ अगुबूल बाह्य दशाओ की आवश्यकता ऐै, जिनवी रचना राज्य ही कर सकता 
है । इनमे स प्रत्यक सिद्धात में सत्य का कुछ अश है, वितु कमी भी है, जिसका हम महा विवेचन 
करना आवश्यक नही समभते । की । । 

उपर्युक्त सिद्धातो वे अतिरिक्त अधिकारों के वार मे मावस द्वारा प्रतिपांदित हृष्टिकोण 
अथवा माक्सवादी सिद्धात्त भी है, जिसका वतभान समय म वहुत अधिक' महत्त्व है, वयाकि अनक 
राज्यों वे संविधान माक्सवादी सिद्धान्तो के आधार पर बने हैं। इन राज्यों भे सवप्रथम सोवियत 
संघ है, जिसका श्रनुकरण सभी स्राम्यवादी राज्यो--चीन, प्रर्वी जमनो, प्रोल्लेण्ड, 'रूप्रानिया 
ग्रूगोस्लाविया, वियतनाम आदि ने किया है । साथ ही पय॑ प्रजातत्री राज्यो वे सविधानो मे मावसवादी 
विचारधारा को ध्यान म रखते हुए ग्राथिक अधिकारों ।वा समावेश किया गया है तथा कुछ 
राज्यों के सविधानों में इन बातो को राज्य की नीति के निदेशव' सिद्धाता में उचित स्थान 
दिया गया है । + 

माक्सवादियों ने अधिवारो।वा स्पष्टीकरण आधिव पद्धति के शब्दों मे किया है। मास 
ते 'राजनोतिब' अथव्यवस्था वो आलोचना' (0॥8908 ० 70॥709) 8000००५) को प्रस्तावना 
में कहा है. कानूनी सम्बधो तथा राज्य के रूपो को न तो अपने आप में समझा जा सकता है 
और न मातव मच की सामाय उन्नति के द्वारा समझाया जा सकता है, वरनू उसकी जडें तो 
जीवन की भौतिक दशाओ मे गडी हैं । पूजीवादो पद्धति ,जा उत्पादन वे साधपों वे' व्यक्तिगत 

(निजी) स्वामित्व पर आधारित है, कुछ ही व्यक्तियों को अधिवार भिन्न पात्ते हैं अर्थात्‌ जिनके 
हाथो उत्पादन वी शक्तियां हैं । सम्पत्ति के स्वामी ही प्रधिकारों और विश्येपाधिबारों (9५०१४) 
को प्राप्त वरत हैं, सम्पत्तिहीन बहुसस्या के कोई अधिवार नहीं हो सकते । समाज वी प्ाथिव 
सरचता (००णाण्या० #एशंधा८), जो उसब सभी सम्बंधों वा प्रतिनिधित्व करती है, उम 
वास्तविक आधार को प्रदान वरती है, जिस पर ऊपर वी कानूनी और राजनीतिक रारचना 
(6्ग जाए एणात०ण 5एए८ए ४प८ए०) सड़ी होती है । इस दृष्टिकोण से देखने पर यह कहा 
जा सकता है कि किसी भी समय आततिम विश्लपण मं, नागरिकों वे अधिकार प्रचलित वानुनी 
पद्धति स निर्धारित हाते हैं, और वानूनी पद्धति स्वयं से उस समय वो अथव्यवस्था पर प्राधारित 
होनी है। दूुसर शब्दों म, राज्य के कानून आधिक शक्ति रखने वाला वे पक्ष मे होते हैं। 
सामतवादी समाज मे वानून सामतो के पक्ष म थे भर आजकल पूजोवादो देश) मे पूजीपति वेग 
के हितो वा साधन बन हैं। श्रत लास्की बहता है वि 'जिस प्रवार स बिसी रामय व स्थान पर 
आाधिव शक्ति वितरित होती है, वह कानूनी व्यवस्था को ढालता है भर्धात्‌ उत्त समय और स्थान 
(देश) वे बानूनों वो उनका रूप अदान बरता है ।? 

जेंसा वि पहले बताया जा चुका है अय अनेव साम्यवादी राज्यों के सविधानों ज्र माकस- 
बादी हृप्टिकाण वे आघार पर अधिवारों वा समावेश किया गया है। इस अधिवारा मे व्यक्ति बी 
राजनीतिव' स्वत तताआ (एणातट्वा 40०0०७5) वी अपला उसके आधिवा अधियारों (८०७॥० 
ऋा0 7709) पर बही अधिव' बल दिया गया है, यथा वाम पाव का अधिफार, स्‍झाराम य खाली 
समय पाने वा अधिकार, बीमारी, बुढापा व वेकारी को अवस्या मे राजवीय सहायता पान या 
मधिबार प्रादि। य अधिवार राज्य बी अथव्यवस्था म भावश्यव्ष परिवतन बरवे सुनिदिचत 
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बनाये गये हैं अर्थात्‌ जनसाधारण इन अधिकारों का यथाथ म उपभोग करते हैं। नागरिवा वो 
न्याधिवा बायवाही हतु श्रावशयवः वानुनी सहायता प्राय निशुल्व प्राप्त होती है। इन देशा के 
सविघानो म परिगणित अधिवारा वे साथ कत्तव्यों पर विशेष बत दिया गया है। राज्य के 
कानूनों वाए एलन अनिवाय सैनिक सवा तथा सावजविक सम्पत्ति की रक्षा करना पागरिकों के 
महत्वपूण वत्तव्य हैं । 

परतु उपयुक्त प्रधिकार योजना में वई दोप भी हैं, जिहे सलेप मे इस प्रकार रखा 
जा सकता है 

(!) साम्यवादो राज्यो वे! सविधाना मे परिगणित अधिवार किसी भी रूप मे नोगरिको 
बे' मूल अधिएार ([0020600 78॥05) नहीं है, क्योवि' उहे यायालया द्वारा नही मनवाया 
जा सव॒ता। राज्य वी सर्वोच्च विधघायिवा सभी प्रहार के बानून वना सक्‍ती है और “यायालय 
किसी बानून वो अवेध घोषित नही वर सबते । 

(2) नागरिकों वे राज्य के विरुद्ध कोई अधियार नहीं हैं, वयाकि उनकी आधारभूत 
विचारधारा यह है वि. राज्य और उसवे' कानून सवसाधारण वे लिए हैं। अत व्यक्तियों को 
राज्य के विरुद्ध म्वत-म्नाआ। वी भ्रावश्यवत्ता भी नही है । 

(3) इसे राज्या मे राजनीतिक अधिकारों (श्रौर स्वतश्॒ताओ) को गोण स्थान दिया गया 
है। चूंवि' इन राज्यों मे एव. हो दल--साम्यवादी दल--का शासन है, अत दल व शासन के 
विरोधियों वा यधाथ मे बानून पिसी भी प्रवार का रक्षण प्रदान नही करते । 

(4) इन राज्यों पे सविधाना में सम्पत्ति के अधिवार (708॥8 ॥0 |70०9५॥9) को नमष्प 
स्थान प्रदान किया गया है, और एसा बहुत सीमा तक उचित ही है। नागरिकों को अति सीमित 
रूप में वेयक्तित सम्पत्ति (छ67४0॥४ 909८५५)--प्रपने साधारण से मकान, फर्नीचर, दैविक 
जीवन वे लिए जवए्यव' उपभोग को वस्तुओ--का अधिकार है। 

वास्तव मे भ्रधिवारा के बारे में मावसवादी हष्टिकोण वा झाधार कानून के' बारे भ मावस 
बी धारणा (००४०८७०६ ० [४७) है। विसी राज्य वे कानून माउव व्यवहार के उन नियमों के 
समूह हैं जि हू या ती राज्य कानूना व रूप म विहित बरता हे या आय नियम जिन पर राज्य 
अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। इस प्रकार कानूनों वा कोई दाशनिक या नतिक आधार नहीं 
है। माक्स मे अपने लेशा मे इस बात पर बल दिया कि कानुना वे' किसी समूह (8 5९६ ० 89४8) 
की उत्पत्ति विकास और सार (८५५८४०४) को उस समाज के आथिक ओर राजनीतिक जीवन से 
पृथक रूप में नही समझा जा सवता | उसे तो बंचल आथिव और अय सामाजिक दशाओं की 
उपज बे रूप में ही समभा जा सकता है। कानूना से समाज वी रचना नहीं होनी वरनू राज्य 
कानूनों को बनाता है। साम्पत्तिर सम्ब घो (97096ए(४ 7220075) वा अस्तित्व इसलिए नहीं 
होता कि वहाँ सम्पत्ति की परिभाषा करने वाले नियम हैं, वरनु य॑ नियम तो अपनी ऐतिहासिक 
उत्पत्ति और विकास आधिक पद्धति स उत्पन्न सम्बंध का प्रतिबिस्व है। कानून किसी भी समाज 
को सामाजिक-आ्िक पद्धति से ऊपर भही उठ सकते । भस्तु, याय का विचार युग युग मे परिवर्तित 
होता रहा है और प्रत्येक युग म ही देश देश म भिन्न रहा है, क्योनि' यह सामाजिक-्आधिक 
सरचना पर झ्राधारित रहा है । 


५ 


2 राजनी तिब स॒स्थायें और तुलनात्मक शासव 
] ख 


सविधान से बाहर की सस्थाएँ 
(?णाह्चद्वा वराइ(एशा5$ ० एचॉवम एग्राइएीणाओं पिवापार) 


सविधान तो शासन-पद्धति अथवा शासन वी विभिन्न सस्याआ वा आधार होता है। किन्तु 
क्सी भी राफ़्य वी झ्ासन-पद्धति और राजनीति वे श्रध्यया म सविधान तथा उसवी सस्याग्रा क 
अतिरिक्त अय॑ कई सस्थाओ का महत्त्वपूण भाग व भूमिका हातो है । उन सस्थाओ में हम भग्र 
लिपछित को महत्त्पपूण समभते हैं () मभिसमय (०णा५०॥॥०॥$), (2) विश्विष्ट वग (06 
छह ० छह आाप्टाण65), (3) अधिकारी वग (एण८्थए८ट80५), (4) जनमत, (5) राज 
नीतिक सचार (6) राजनीतिक दल, और (7) हित समूह । 


॥ झभिसमय 
(0०ए९८४0०॥5) 


यह सवविदित तथ्य है कि यूनाइटेड विगडम का सविधान मुख्यतः झलिखित है। इसी 
कारण उसके सविधान को बनाने वाले तत्त्वो में अभिसमूहां (००॥४८४॥०7५) का विश्व के अय 
सभी सविधानो की तुलना मे सबसे अधिक महत्त्वपृण स्थान है। अभिसमया के साथ राजनीतिक 
चलन (७52865) तथा प्रथाओों (००४०7७) को भी ग्रिना जा सकता है | परतु हम यहाँ पर 
झभिसमयो क॑ बारे मे ही विवेचन करेंगे । 

ब्रिटेन बे” सविधान में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रथाओ, चलनो, अभिसमयो आदि 
की सरया झय राज्यां की तुलना मे बहुत बडो है ओर उनका वहाँ की शासन पद्धति म॑ महत्त्व भी 
बहुत अधिक है। पालियामेण्ट की प्रक्रिया के सम्व ध में कोई कानून नही है, उसकी प्रक्रिया का 
मुख्य आधार प्रथाएँ हैं। ऐसी अनेक प्रयाओ झौर चलना (0०598०5) वे अतिरिक्त ब्रिटिश संविधान 
में अनेक भ्रभिसमय (००गश्टाध0॥9) हैं। ये सभी सविघान में जीवन और गति का सघार करते 
हैं। आग भौर जि के छब्दी मे, ये कानून की सूखी हड्डियो पर मास लगाते हैं भौर कामूती 
सविधान को चालू रखते है तथा उसे बदलती हुई आवश्यकताझ्रो व राजनीतिक विचारों के अनुसार 
सशोधित करते रहते हैं ।' उही लेखको के अनुसार, अभिसमय उन समभोतो, आदतां या प्रथाओं 
से मिलकर बने हैं, जो राजनीतिक नेतिकता के नियम मात्र होने पर भी सबसे महत्त्वपूण 
सावजनिक सत्ताओ्ो मे दिन प्रतिदिन के यथाथ सम्ब धो झौर गतिविधियों को अधिकाशत विनियमित 
करते हैं।” फाइनर के छब्दों म, 'अभिसमय राजनीतिक व्यवहार के नियम है जिहे सविधिया, 
प्यायिक निणया अथवा ससदीय प्रथाझ्ना द्वारा स्थापित नही किया गया है परतु जिनकी रचतों 
इनसे बाहर हुई है और जो ऐस उद्दृश्यों की प्राप्ति के लिए बने है, जिनको सविधियों आदिम 
समाविष्ट नही किया गया है, अत वे इनकी पूरक हैं।' 

डायसी के अनुसार सभी साविधानिक भ्रथाआ की एक सामा-य विश्लेपता यह है कि ये उर्म 
विधि को निर्धारित करने के नियम हैं जिसके अनुसार राजा की विवेकीय शक्तिया (75दध॥णाथ7 
9०८३४) का प्रयोग क्या जाना चाहिए । राजा को ऐसी शक्तियाँ बहुत ही कम रह गयी हैं फिर 
भी वे दोप हैं, जेसे पालियामेण्ट का सत्र बुलाना, कॉमन सभा को विघटित करना, युद्ध की घोषणों 
करना, इत्यादि । वास्तव मं साविधानिक प्रथाएँ बे साधन हैं जिनके द्वारा राजा के विशेषाधिकार्ों 
का प्रयोग जनता की इच्छानुसार किया जाता है । जतता की इच्छा को उसके अ्रतिनिधि पालियामैद 
में व्यक्त करते हैं। जैंनिग्स वे भ्रनुसार, साविधानिक प्रथाआ की दो विशेषपताएँ हैं--पहली, वें 
प्रधाएँ उस ढय को निर्धारित करती हैं जिसके द्वारा सविधान को व्यवहार में कार्यावित किया 


तुलनात्मव' शासन और राजनीति परिचयात्मव | 


जाता है। दूसरी, इन प्रयाआा वे द्वारा सविधान को बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं और 
नये विचारो वे' अनुसार ढाला जाता है। जहाँ तक दूसरी विशेषता वा सम्बंध है, ऑग और जिंक 
के शब्दों भ इसका ऊपर उल्लेख क्या जा चुका है। प्रथम विशेषता बे विपय में जनिग्स 
लिखता है वि 'सविधान स्वत काय नही करता, इसे मनुष्य सचालित वरते हैं। यह राष्ट्रीय 
सहयोग वा एवं यन्त्र है और साविधानिक अभिसमय इस प्रवार के सहयोग वे लिए परिवद्धित 
नियम हैं! (प॥6 एणाहापाणावे ए.्रशाणा$ बार गिर वण5 ढं३00॥6५ #0 लव्णिगाड 
ध6 0०007०४(0॥5) । इस प्रकार वे सहयोग वा उत्तम उदाहरण सत्तारूढ दल और विरोधी 
पक्ष द्वारा सहयोगपूववा काय करना है । 
सापिधानिफ वानुनों शौर श्रम्िसमयों से भ्रतर--दोनो का प्राय समान रूप से पालन 
क्या जाता है और ब्रिटेन वी शासन पद्धति दोनो पर ही समान रूप से आधारित है | परतु दोनो 
के बीच महत्त्वपूण अन्तर है, जिसे विशेषज्ञो ने तीन प्रकार से व्यक्त किया है। प्रथम, साविधानिक' 
प्रथा वी भ्पेक्षा साविधानिक विधि को अधिव पवित्र समझा जाता है और उसका पालन भी 
अपेभाशत उच्चतम वक्तव्य वी भावना से क्या जाता है। इस कथन में सत्य का बडा भश है 
किन्तु इसका यह अथ बदापि नही वि' कानून अभिसमयों से अधिक महत्त्वपूण है | अनेव' प्रथाओ 
का महत्त्व वानूनो से कम नहीं है। उदाहरण के लिए, यह सोयना भी कठिन है कि कोई साौत्रि- 
मण्डल कॉमन सभा वा विश्वास खोने पर भी त्याग पत्र न दे अथवा दोना सदतां द्वारा पास किये 
गये विधेयव' पर ताज वी अनुमति न मिले । दूसरे, साविधानिक वानूनों को ्यायालय भी मानते 
हैं और उह लागू भी बरते है, कितु प्रयाप्रा का न्यायालयों की दृष्टि मे कई महत्त्वपपुण स्थान 
नहीं है। तीसरे, साविधानिक कानूना का स्पष्ट रूप से निर्माण विया गया है। दूसरे शब्दों मे, 
उनमे से अधिवाश वो पालियामेष्ट ने बताया है अथवा वे “यायिक निणया तथा पविन्न समभौतो 
पर आधारित हैं। इनके विपरीत प्रथाप्रा का ज म व्यवहार स हुआ है। यह सब कुछ होते हुए भी 
कुछ लेसका वे मतानुसार कानून और प्रथा 4 बीच अतर का आधारभूत महत्त्व नही है। . * 
अभिप्तमयों पा पालन क्यों होता है ? यह एय' महत्त्वपूण प्रदन है जिसका विभिन्न प्रकार से 
उत्तर दिया गया है । यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि इगके पीछे कोई कानूती शक्ति नहीं 
है, परन्तु इनके पीछे कोई ऐसी शक्ति अथवा अनुशास्ति ($शआए।ण्र) अवश्य है जा इहू मनवाती 
है। डायसी वे मतासुसार, भ्रभिसमयों का कानून के साथ घनिष्ट सम्ब ध है, अंतएवं यदि कसी 
अभिसमय का पालन नही होता तो साथ म किसी कानूत का भी उत्लघन होता है अथवा 
सर्म्बा धत कानून वा उद्देशय पूरा नहीं हाता । उदाहरण के लिए, यह प्रथा है कि पालियामेण्ट 
का प्रतिवप वम से वम एक सत्न होगा । यदि क्सी वष पालियामेण्ट का सन मे हो तो वापिक 
सेय कानूत (79 8०) समाप्त हो जायेगा, क्यांकि उस प्रतिवष पास करना पडता है। इसक 
बिना दंश की सशस्त्र सेनाएँ झवेध हा जायेंगी और सरकार का उन पर काई वानूनी अधिकार न 
रहेगा। एसे ही कसी व पालियामेण्ट का सत्र नहाने पर वित्त कानून और विनियोग कानून 
(प्राशाए० बा0 0997097500॥ 40०४७) भी समाप्त हो जायेंगे, बयोकि उनकी अवधि भी एक 
वष होती है। इन कागूनो के बिना सरकार न कर वसूल कर सकेगी और न प्रशासन पर व्यय 
हो । डायसी के इस मत मे सत्य का अद्य हे, क्तु उसका उत्तर पूणतया सतोपजनक नहीं है । 
यथाथ मे, ऐसे अनेक अभिसमय हैं जिनवे” प्रालन न करने से कानूनों पर प्रभाव नही पडता 
लॉवेल (7.09०!॥) के मतानुसार यह आवश्यक नहीं कि पालियामेण्ट वा वष से सत्र न 
होने के कारण डायसी द्वारा बताये गये परिणाम अवश्य ही निकलें। पालियामेण्ट सर्वोच्च है श्रौर 
यदि वह चाहे तो सैनिक कानून, वित्त कानून व विनियोग कानून वी अवधि वंढा सकती है। 
उसवा यह मत है वि अभिसमयों था पालन इस कारण से होता है वि' उनके पीछे परम्परा और 
जनमत की शक्ति है। वे इस प्रकार के सम्मान सहिता भ्रथवा खेल के नियम हैं, जिमका पालन 
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होवा ही चाहिए ।! प्रॉंग ओर जिक का मत'भी यही है। वे कहते हैं कि राष्ट्र आशा रखता है 
और उसे यह आशा रखने का अधिकार है कि पालियामेण्ट प्रति वप श्राहृत हो और यदि 
दुसरा उदाहरण लिया जाय तो जिस मौजिमण्डल का कॉमन सभा मे बहुमत न रहे वह त्याग पत्र 
दे दे या देश से अपील करे । यह सच है कि यदि युस्थापित/और प्रतिध्ठित अभिसमयों का उल्लंघन 
हो तो देश म विरोध का तूफान उठ सडा होगा। अतएवं सरकार भर विरोधी दल दोनो ही इस 
बात के लिए उत्सुक रहते हैं कि वे अभिसमयो का पालत करे जिससे उ ह निर्वाचन के समय शम 
न उठानी पढ़े । इस दृष्टि से साविधानिक प्रथाओ की रक्षा जनता द्वारा होती है। 

अभिसमयो के पालन के लिए एक और कारण भी उत्तरदायी है, वह है 'उनवी 
उपयोगिता! | व्यावहारिक हृष्ठि ।से अनेक अभिसमय अत्यात उपयोगी हैं ! यदि उनका उल्लंघन 
किया जाय तो सत्तदात्मक शासन का ही श्रत हो जायेगा | यदि कोई दुराग्रही राजा माजिमण्डल 
के परामश को अस्वीकार कर दे तो इसका परिणाम यह होगा कि' मानिमण्डल त्याग पन दे देगा । 
ऐसा करने पर यदि राजा विरोधी दल के नता को मा उमण्डल बनाने वे' लिए आमाजत करे तो 
ऐसा मात्रमण्डल चल न सकंगा । राजा के लिए दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि वह कामन 
सभा को विघटित कर दे और नये चुनाव कराये। चुनाव इस आधार पर लडा जायेगा कि राजा 
मे अपनी शरक्तिया का दुरुपयोग किया है। अतएवं निर्वाचक-मण्डल उसके काय का! समथन नहीं 
करेगा और राजा के समक्ष विषम स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। ऐसे राजा को दलगत राजनीति से 
ऊपर और निष्पक्ष न समभा जायेगा । उसके काय का परिणाम राजतत्र का अत हो सकता है। 
इसी प्रकार का कोई भी मा मण्डल कॉमन सभा के बहुमत के समथन को खोकर सत्तारढ नही 
रह सकता । पारलियामेण्ट चाहे तो अभिसमयो को समाप्त कर सकती है, कितु वह भी उनकी 
उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ऐसा काय न करेगी । इसलिए आम तम विश्लेषण मे यह 
पता लगता है कि साविधानिक भ्रभिसमयों की वैधता राजनीतिक वास्तविकताओ द्वारा निर्धारित 
होती है। इस बात का प्रमाण यह है कि यदि किसी महत्त्वपृण अभिसमय का उल्लघन होता है 
तो पालियामेण्ट उसे कानूनी रूप दे देती है । बहुत समय से यह एव परम्परायत अभिसमय था कि 
लाड सभा कॉमन सभा द्वारा पास किये गय कसी वित्तीय विधेयक को अस्वीकार न करे, परन्तु 
909 मे॑ लाड सभा ने लायड जाज के बजट की अस्वीकार करके इस अभिस्तमय को भग किया, 
फलत 97] का पालियामेण्ट एक्ट बना, जिसके द्वारा लाड सभा की शक्तियाँ अत्यधिक सीमित 
कर दी गयी । 

। झ्रभिसमयों के प्रकार--ब्रिटेत वे संविधान मे श्रभिसमया को सख्या बहुत बडी है। ग्रीव्ज 
मे उहे तीन प्रकार को बताया है पहला, पालियामेण्ट की सर्वोच्चता के सिद्धात के प्रकाश में 
बहुत से जभिसमय साधारण मांग दशन अथवा सुविधा के नियम हैं जो पालियामेण्ड श्रौर काय- 
पालिका वे बीच सामजस्य उत्पन करते हैं। उदाहरण के लिए, केबिनिट अपनी नोति और शासन 
कार्यो के लिए पालियामेण्ट के लिए उत्तरदायी है, जिस दल का कॉमन सभा में बहुमत होता है, 
उस्ती के नेता पदारूढ होते हैं। इन अभिसमया का पालन इस कारण स होता है कि उनके उल्लंघन 
से शासन-सचालन में बडी अ्रसुविधा हांगी। दूसरे, कुछ अभिसमय ऐसे हैं जिनका उद्देश्य एव ओर 
सरकार और पालियामेण्टरी कायवाही तथा दूसरी ओर सरकार, जनमत अथवा निवर्चिद मण्डल 
के निणय के खीच सामजस्य स्थापित करना है ! इस प्रकार के अभिसमयो के दो उदाहरण ये हैं-- 
(।) कोई भी सरकार ऐसा कानून, जिसके बार म॑ घार प्रवाद ([.००॥ ०००॥४0728)) हो तब तव' 
सही बनायंगी जब तब कि सत्तारठ दल उसके पक्ष म निवाचक मण्डल का स्पष्ट आदेश 
(709707/०) न प्राप्त कर ले । (2) यदि कोई माजमण्डल कॉमन सभा को विघटित वराब नया 
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निर्वाचन कराता है, कितु निर्वाचक मण्डल उस मा त्रमण्डल का समर्थन नही करता तो ऐसे मा त्र- 
मण्डल को दूसरी बार पालियामेण्ड को विधटित कराने का अधिकार नही है । तौसरी श्रेणी मे 
साधारण प्रकार के ऐसे समभौते (७76७88706785) है जिनका उद्देशय किसी सस्था विशेष वी 
काय भ्रणाली को अधिक सुगम बनाना है ! इस प्रकार के अभिसमयो के ये उदाहरण हैं--(!) जब 
लाड सभा अपीलीय ययायालय के रूप में बैठता है तो कानूनी लार्डो के अतिरिक्त कोई अय लाड 
उसवी कायवाही मे भाग नही लेता । (2) कॉमन सभा में विरोबी दल को यह आाइवासन है कि 
उसे अपने मत की अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर मिलेगा । एक अय आधार पर जभिसमयों को 
सार समूहा मे रखा जा सकता है 

(क) राजा से सम्ब'ध रखने वाले--इस समूह में प्रमुख ये है--() राजा को अ्रतिवष 
पालियामेण्ट को आहृत (5प्रगाए०ा) करना आवश्यक है। (2) पारलियामेण्ट के दोनां सदनो द्वारा 
पास किये गये विधेयकी पर हर राजा को अनुमति (355०॥0) देनी होती है। (3) मा त्रमण्डल का 
निर्माण करने के लिए राजा कॉमन सभा मे वहुसेस्थक दल के नेता को आमन्न्रित करता है। 
(4) पालियामेण्ट (व्यवहार में कॉमन सभा) के प्रति उत्तरदायी किसी मजी के परामश पर ही 
राजा कोई काय करता है, अयथा नही । (5) प्रवानमन्त्री के परामश पर ही राजा कॉमन सभा 
का विधटन करता है। हर 

(ण) केबिनेट पद्धति से सम्ब ध रखते वाले---() केबिनेट सामूहिक रूप से पालियामेण्ट 
(व्यवहार में कॉमन सभा) के प्रति उत्तरदायी है। (2) कामन सभा का समथन अथवा बहुमत 
का विश्वास खोने पर माँ त्रमण्डल को त्याग पतन देना होता है, वह चाहे तो राजा को कॉमन सभा 
को विघटित करने का परामझ दे सकता है। 

(ग) पालियामेण्ट से सम्ब'ध रखने वाले--() कॉमन सभा का अध्यक्ष निदलीय होता है 
अर्थात्‌ दलबदी से अलग रहता है। (2) कॉमन सभा कसी वित्तीय विधेयक पर तभी विचार 
करती है जबकि उसे राजा [प्रर्थात्‌ केबिनेट) की सिफारिश पर पेश किया जाये । (3) कामन सभा 
अनुदान की माग (9७0॥0 607 हाथ्या) में क्मी कर सकती है और उसे अस्वीकार कर सकती 
है, कितु उसमे वृद्धि नही कर सकक्‍ती। (4) कानूनी लार्डों के अतिरिक्त अय लाड उच्च सदन 
की “यायिक कायवाही म॑ भाग नही लेते । (5) यदि बॉमन समा में किसी विधेयक या प्रस्ताव पर 
वराबर मत आयें तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत (८४78 ४००) वतमान स्थिति को बनाये 
रखने (४80$ (४०) के पक्ष में देता है । 

राष्टरमण्डल के सम्बंध मे झभिसमय--() किसी भी उपनिवेश पद प्राप्त अथवा स्वतत्र 
डोमीनियन के शासन सम्बधधी मामला में राजा ब्रिटेन वे माजत्रमण्डल के परामश के स्थान पर 
उसी डोमीनियन वे' मा त्रमण्डल वी मज्रणा के श्रनुसार काय करता है। (2) पालियामैण्ट किसी 
डीमौनियन की राय के बिना उसवे सम्बय मे कोई कानून नही वना सकती ! 

ग्रेट ब्रिटेन वी भाति अय राज्यो मे भी अभिसमया का विकास हुआ है। सयुक्त राज्य 
अमरीका का तो सविधान अधिकाशत लिखित है, फिर भी वहा झलेक अभिसमयो का विकास 
हुआ है। वास्तव मे, सयुक्त राज्य अमरीका के संविधान वे विकास से सविधियां (#ध्वाए/८७), 
न्यायिक निणयो ([प0ए/ तल्थञ्णणा5) जादि के साथ मिलकर अभिसमया ने संविधान वे! विकास 
में भहत्त्वपूण यांग दिया है। इस सम्बंध में मुनरी ने लिखा है “व्यक्ति के लिए जेम आदत है, 
वेसे ही राज्य बे! लिए चलन है। राष्ट्र भी मनुप्यो की तरह बहुत से बाय एक हो ढग से करने 
लगते हैं। आदत स ही चलन पड जाता है। इस प्रकार अमरीका म लिखित सविधान के ऊपर 
पिराभिड के समान राजनीतिक चलना का एक समूह बन गया है। इसन अमरीकना को काफी 
मात्रा मे एक 'जलिखित संविधान दिया है । 

बुद्ध महत्त्वपूण उदाहरण ये हैं--() सविघान में दलों वा कोई उल्लेख नहीं है, वैसे भी 
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संविधान निर्माताओं मो यह आशा थी वि! दला वा विद्ास न होगा, डिस्तु आजवल अमरीकी 
सविधान वो दलो वे महत्त्वपृथ भाग ये विद्या समा भी सम्मव नहीं है। अब तो दलीय व्यवस्था 
फो वितियमित बरो ये लिए बई कायून भी वा गय हैं, उारी उत्वत्ति और विगत वास्तव मं 
प्रयाआ द्वारा हुए हैं। (2) संविधाय में याग्रेत की समितिया वा भी उल्लेस नहीं है परतु अब 
विधि निर्माण काय बडी सीमा तब उनके द्वारा नियाश्रित है। (3) सपियात में तिसा है हि 
प्रतिनिधि सदन अपी अध्यक्ष वा चुताव मरा, परन्तु प्रथा यह पद गयी है वि बहुमत दखवा 
पॉक्स (०७७००४) या सम्मेला उनकी छाँट बरता है भौर सइन उराका प्रनुसमथन पर देता है। 
(4) सविधान या उद्देश्य स्पप्टतया मह प्रतीत होता है वि राष्ट्रपति या चुवाव (अप्रत्यश रूप 
से) राज्यो वी विधायिकाओं द्वारा चुने हुए विवचितो (१८८०७) द्वारा हो, वितु क्षीध्र ही गह 
प्रथा पड़ गयी कि तिर्वाचया या घुनाव दलोय भ्राधार पर होग लगा भौर अब वे राष्ट्रपति के घुनाव 
में दलीय आरेशा मे अनुसार मत दते हैं। प्लत व्यवद्वार में राष्ट्रपति या शुताव एश प्रदार से 
प्रत्यक्ष रूप में ही होने लगा है। (5) यह प्रथा पड गयी थी कि याई व्यक्ति दो बार से अधि 
राष्ट्रपति पद पर ये रहे, परतु फ्रेंड लिन रूजवेल्ट ने इस प्रया को शोद दिया, जिसे श्ारण बा 
में इस उद्देश्य से स्विधान म सशोघन ढिया गया । (6) प्रतिनिधि सदन वे सदस्य उसी निर्वाचित 
क्षेत्र से सडे होते हैं जिनवी सूची मे उनका माम होता है (770 ० 7250070०) । (7) राष्ट्रपति 
द्वारा वेविनेट ऐे सदस्या की छाँट पर सीनेट राघारणतया अपनी स्वीएति दे देती है। (8) साम्यों 
में सधीय अधिकारिया की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट मे उस राज्य वे! अपने दल वे' प्रतिनिधियां हे 
परामश से बरता है, इसे ही सोनेटोटियल बटसी (४७॥४002 ००एा०5५) गहते हैं। 
(9) राष्ट्रपति वी बेविनेट का विवास भी प्रथा या ही फ्ल है ओर राष्ट्रपति बेबिमट वा निर्माण 
करना न चाहे तो उसमे विशद्ध वोई वायूनी प्रयवां साविधातिक प्रश्न नहीं उठा सकता।' 
(0) बाग्रेस की समितियों वे सभापति (बहुमत दल से) ज्यप्ठता वे नियम (50॥0 7एं£) वे 
अनुसार बनते हैं। यह ज्यष्ठवा आयु वी नहीं वरन्‌ समिति वी सहायता (वाह ० ०णा। 
77078 5६7५06 0 ॥॥6 ००ग्राग्रा।०८) वी होती है । 


2. विशिष्ट वर्ग 
(276 5708 57 5009 80/४०/४००5) 


इलीट (7८) शब्द का अथ चुना हुआ अथवा जनसमुदाय का छेंटा हुआ वय है। इसका 
अभिप्राय यह है कि यद्यवि अधिकतर मनुष्य अपने को सम (८धृध») मानते हैं, वय्राकि वे नागरिक 
अधिकार रखते है अथवा वे पराधीन देश में अधीन (आए[००) हैं. कितु प्रत्येक देश में कु 
व्यक्तियों को शासन वे समाज म॑ विज्येपाधिवार (ग्राशा८8०5) या सामाजिक पद [#०णक्ष 
8999) प्राप्त होता है, उहे जनसाधारण की तुलना में उच्च या विशिष्ट वय के सदस्य समझा 
जाता है। वाह्तव मे, किसी भी समाज मे उसके मूल्यों के अनुसार वई भ्रकार बे' विश्विप्ट जन या 
वग हो सकते है। इस प्रकार क्सी भी राज्य मे राजवीतिक विश्विष्ट जब या वग [एणाएप्धों 
४॥॥०४) के अतिरिक्त घन, ज्ञान व सामाजिक सम्मान प्राप्त विशिष्ट वग होते हैं ॥ साधारण शब्दा 
मे, हम कह सकते हैं कि ईसाई देशा मे पादरी वग (77०55) और भारत मे ब्राह्मण (पुजारी 
बग) घाभिक विशिष्ट वंग हैं। ऐसे ही धनी व्यक्ति धन के आधार पर विशिष्ट व हैं । 

परतु प्राय प्रत्येक समाज मे कुछ विश्यिष्ट जन सभी मूल्यों की दृष्टि से उच्च स्थान 
रखते हैं उह्े हम सामाय रूप मे 'विशिष्ट-जनन या वग! (व क्ाधाठ 9 धा8 5०2०३) कह 

7 आप कर कह 76727: 
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सकते हैं। प्रजातत्वात्मवा देशा मे शासन जन प्रतिनिधियों द्वारा सचालित होता है, उनवा निर्वाचन 
अति व्यापक आाघार पर जनसाघारण द्वारा किया जाता है। विधायकों तथा स्थानीय निकायों के 
पिर्याचित प्रतिनिधिया से मिलवर राजनोतिवा विशिष्ट वग बनता है । जिन देशो में प्रजातत्रात्मव' 
पद्धति नही है, वहां राजनीतिक विशिष्ट वग वा झ्राधार कापी सवुचित होता है, वे कुछ उच्च 
सामाजिव वर्गों, धत्रिव वग अथवा वुलीन परिवारों से हो निकलते हैं। शासन सत्ता का प्रयोग 
एक ओर जन प्रतिनिधि करते हैं और दूसरी ओर वे भ्रधिकारी जिह प्रतियोगी परीक्षा (००96 
0५8 €रथ॥॥700) या विसी भय प्रकार से छाँटा जाता है। इही ग्रधिकारियो और उनके 
अधीन बहुसर्यवा बमचारिया से मिलवर विसी राज्य का अधिकारी वग (0ए्रद्शाण००) 
बनता है। 
सभी प्रवार वे' राजनीतिक सत्ताधारी--जन प्रतिनिधि अथवा राजा व शासकों द्वारा 
विभिन्न पदो पर नियुक्त सत्ताधारी और प्रशासन अधिकारियों से मिलकर राज्य को राजनीतिक 
विश्विष्ट वग (00009 थ॥०$) बनते हैं। सच तो यह है कि 'इलीट' (८॥6६) शब्द का प्रयोग 
प्रजात वात्मक देशो में जनप्रिय नही रहा । नाजी तथा अय प्रजात भात्मक झआदोलनो के सचालको 
में इस शब्ठ यो विशेष रूप से अपनाया और उहोने इसका सत्ता के लिए सघप में एक शस्त्र के 
झूप में प्रयोग किया । उनवे' अनुसार तो विशिष्ट वग में वे ही व्यक्ति सम्मिलित क्यिे जा सकते 
है जिनमे शासन करन मी योग्यता हो, अर्थात्‌ जनसाधारण ((॥6 7785525) इस योग्य नही होते । 
क्सी भी समाज म ऐसे विशिष्ट जनो या वर्गों का ठीव' प्रकार से जान लेना (एातेशा। 
4978 ॥6 ९॥९५) उसकी राजनीतिक पद्धति में राजनीति के य्रथाथ रूप को समभवने के लिए 
आवश्यवः है, परन्तु 'इलीट' की धारणा वा प्रयोग थृहत्‌ क्थ में करना चाहिए। राजनीतिबा 
विश्विष्ट वग म॑ किसी समय पदां पर आसीन सभी सत्ताधारिया और सरवारी अधिकारियों ,के 
अतिरिक्त उन व्यक्तियों को भी सम्मिलित करना चाहिए जो बोते वर्षों में महत्त्वपृण पदो पर 
आमीन रहे हा और भावी राजनीतिक नेताओ को भी, क्योकि ये सभी राजनीति को प्रभावित 
करते हैं । इतना ही नही, विरोधी पक्ष के सक्रिय नेताओं तथा विभिन्न राजनीतिक दला के नेताओं 
व हित समूही के नेताओं को भी विश्विष्ट वग में सम्मिलित करना चाहिए। अस्तु, अति बृहत्‌ 
अथ में राजनीतिक विशिष्ट वय मे वे सभी सम्मिलित हैं जो लगभग एक पीढी के काल में निणय 
करने को प्रभावित करते हैं ।! 
विवसश्ील राष्ट्रा (४०४४४०७४४४ 7//०75) में उनके नेतृत्व का चरित्र बहुत सीमा तक 
उनके ध्येयो और आधुनिकीकरण के माग को निर्धारित करता है। पराधीन देशो में शासक राष्ट्रो 
वे' प्रशासक (०००0॥॥ 20॥॥॥80:80075) देश के परम्परागत नेताओ और आधिक विशिष्ट वर्गों 
से मिलकर शासन करते थे । हाल ही मे स्वत त्र हुए राज्यी मे, राष्ट्रीय विशिष्ट वर्गों (॥80॥9]9/ 
2॥65) ने कसी चमत्कारिक नेता के नेतत्व मे स्वाधीनता से पूव तथा उपरा त शासन सत्ता 
सम्भाली । परातु उन राज्यों मे परम्परागत विश्विष्ट वग अय प्रकार के नताओ के साथ मिलकर 
फिर राजनीति के क्षेत्र म प्रवेश करने का प्रयास कर रहे है । 
परम्परागत विश्विष्ट वर्गों की शक्ति इब पर आधारित है--प्रथा, धम, भूमि, परिवार तथा 
आय स्थापित सास्कृतिक नमूने । परतु आधुनिक काल मे धामिक विश्विष्ट वग की शक्ति क्षीण 
हुई है, फिर भी इस्लामी व बौद्ध देशा में अभी तक उनका प्रभाव बहुत है । सामत वग अथवा 
कुलीन बग (7०0॥79) की शक्ति भी अधिकतर देशो मे कम हुई है। जबकि लैटिन अमरीवी देशा 
मे सैनिक विशिष्ट वर्भो वा मेल सामा यत रूढिवादियो अथवा अनुदारवादियां (००7४2४ए2४८७) 
१ नुझ् छ00_6/ छठ जा ॥॥6 छ03क्‍68 $शा5८ 8 एणापत्यां शा।ह ॥709665 0056 छोी0 "कटा 4 
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से है, एशिया व अफ्रीका के अधिकतर देशो में 'सैनिक नेतृत्व उच्च शिक्षा प्राप्त, प्रगतिशीस और 
राष्ट्रवादियो से मिलकर बना है । प्रजातञ और विकेद्वीकरण की प्रगति के साथ भारत मे नये 
ग्रामीण विशिष्ट वर्गों (7प्8] ०४४७) का उदय हुआ है । 


तु १! 
3. अ्रधिकारी-तन्त्र अथवा श्रधिकारी वर्ग 
(फछणल्वाणा३०ए) 


अधिकारी-त-न का भ्रथ है ब्यूरो" द्वारा शासत। लास्वी के शब्दों मे, ्यूरोत्रेसी शब् 
को उस शासन पद्धति के लिए लागू किया'जाता है जिसका निय"नण पुणतय! सरकारी अधिवारियों 
के हाथी मे हो और उनकी शक्ति से साधारण नागरिकों की स्वतत्रताओों को खतरा हो ।' ऐस 
शासन की विश्ञेपतायें ये होती हैं--प्रशासव मे नियमों (707076) का पालन, निणय करने मे 
अत्यधिक सकोच । बुछ अति के मामलों में, अधिकारी वग एक वशानुगत व बन सकता है, जो 
शासन को अपने हित में ढालने का प्रयत्त करता है ।” इसी को लाल फीताशाही (९0 ॥9[007) 
भी कहते हैं तथा नौकरशाही भी, यदि शासन वी नीति निर्धारित करने वा काय भी अधिकारी 
वर्ग के हाथ में हो। पराधीन भारत मे इसी प्रकार वी नौकरशाही बहुत समय तक कायम रही । 
शासन-पद्धति के रूप मे अधिकारी वग के दो अथ हैं--बृहत्‌ अथ मे, सरकारी कार्मिक 
(8०९शगााशा 9९:४०॥४०|) की कोई भी पद्धति और सकुचित अथ मे, ऐसी कामिक पद्धति जिस 
पर जन प्रतिनिधियों का प्रभावी नियत्रण न हो । आजक्ल प्रजातात्रिक राज्या मे इसे उदारवादी 
अधिकारी वग (7९5907090!8 977680०:४०४) कहते हैं। परातु सकुचित अथ मे, भ्रधिकारी वग 
फो झनेक देशो में ऐतिहासिक कारणों तथा उसके काय करने के ढग के कारण बुरी अधवा घणित 
दृष्टि से देखा जाता है। मैक्स वेबर (86०५४ ५/८०७८:४) ने अधिकारी वग के आदश नमून ((पंट्या 
$996 9प्राध2प८7७०५) के बारे मे कहा कि कानूनी सत्ता के प्रयोग का विशुद्ध नमूना वह है जिस्म 
प्रशासन हेतु अ्रधिकारी वग का प्रयोग क्या जाता है। संगठन का सर्वोपरि अधिकारी प्रपता पद 
चुनाव, कानूनी आधार अथवा वशानुगत आधार पर धारण करता है। उसके अधीन सम्पृूण 
प्रशासतिक अधिकारी व क्मचारी वग के सदस्य निम्नलिखित आधार पर नियुक्त किये जाते हैं 
तथा प्पना काय करते हैं. () वे वैयक्तिकः रूप से स्वतत्र होते है और केवल अपने सरकारी 
दायित्वी के लिए उच्च सत्ताधिकारी के ग्रधीन होते हैं ॥ (2) वे एक स्पष्ट रूप से परारिभाषित 
पद सोपान (शाध्यक्षणा/ ० ०००७) में सगठित होते हैं। (3) प्रत्येक पद वी वानून द्वारा 
क्षमता पारिभाषित होती है। ।(4) पदा पर नियुक्ति स्वतान छाँट द्वारा सविदात्मव सम्बर्ष 
(ए००७४००] उ८]॥॥णा]ञआाए) वे श्राधार पर होती है। (5) उह पदा के लिए आवश्या 
योग्यताओं के आधार पर छाटा अथवा नियुक्त क्या जाता है। (6) उहें नियत,वेतन, पेशान आदि 
दिय जाते हैं। (7) किसी भी पद पर काम करने वाले व्यक्ति का मुख्य काय उस पद वे वत्तव्यों म 
सर्म्याघत होता है। (8) सरकारी सवा उनवे लिए एक आजीवन व्यवसाय (८००४) होता है। 
(9) कमचारी व अधिवारी कठोर अनुशात्तन वे अधीन होते हैं । 
परतु अधिवारीन्तत्र की विभिन्न झाधघारा पर आलोचना वी गयी है, जिनमे से सुस्य गे 
हैं पहला, प्रजाताता म भी मातरिया वे! उत्तरदायित्व वे पीछे सरवारी अधियारी श्ति महत््ववृण 
याय करते हैं और व्यापक विवेवा (ज्ापं० ठ/5ट00०7) का प्रयोग करते हैं। एवं आलोचा 
अनुसार उच्चतर नागरित्र सेवक स्थायी राजनीतिक नेता! (कुल्याशकाल्व। ए0]॥ट9॥5) होत हैँ 
रेमजे म्यूर कहता है कि दफ्तरणाही मीजिया बे उत्तरदायित्व वी ओड मे फ्नती-पूछी है। हार्सित 
में नागरिक सेवा का स्थायी प्रमाय एक प्रधान तथ्य है। दूसरा, प्रजाताव मे अपने वास बर्णने 
मी विधि के झाधार पर अधिकारी वंग वी आल्लोचना 'यायोतित हैं क्योशि उाम वियमाँ 
पासन के प्रति बदा लगाय होता है, जिसवा परियाम सालफीवाणादही है। तीसरा, नियमों जै 
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पालन वे लिए अत्यधिव लगाव होते वे! कारण अधिकारियों में नये प्रयोगों व कार्यो के लिए पहल 
व साहस की बहुत कमी रहती है। पानून पालन के प्रति गहरी भावना के गुण से उनमे एक्रूपता 
नी प्रवृत्ति वा विकास होता है, जिसने परिणामस्वरूप उनमे सहानुभूति का अभाव और क्ठोरता 
जाम लेते हैं। अनुत्तरदायी अधिवारी तत्र मे मभधिवतर अधिवारिया दे” व्यवहार से अकड और 
अधिवारवाद (धा॥07/97287) भा जाते है। रॉबट मिचेत्स ने लिखा है कि 'भ्रधिकारी तत्र 
व्यक्तिगत स्वतश्रता वात कसम खाया हुआ झात्रु है और आतरिक नीति के मामला में सभी प्रकार 
के साहसपूणण पहल वा भी ॥7 

परतु अधिवारी वग वे पक्ष मे यह कहता उचित है कि प्रत्येव राज्य मे प्रशासा सदा 
ही नागरिक सेवको वे' हाथ में रहा है और आज तो प्रशासन का रूप अति विस्तीण हो गया है । 
उसके साथ अधिवारी वग वा महत्त्व भी बहुत बढा है। अब तो अधिकतर प्रगतिशील राज्यों मे 
सामाजिक और आधिवः विवास तथा परिवतन का एवं अति महत्त्पूण और आपश्यक साधन 
अधिवारी वग है। साथ ही, प्रजातत्रात्मवा राज्यों में अधिकारी वग पर जनता के निर्वाचित 
भसत्रिया का नियत्रण रहता है और नीति निर्धारण वा काय मुस्यत मात्रिया का है, अत 
अधिषयारी वग को भनुत्तरदायी नही समभना चाहिए और उनके प्रति पुराने घृणा के विचार व 
भावा को छोडकर देश के' विकास म॑ उनसे पूरा योग प्राप्त वरना चाहिए। 
प 

] #' 4 जन॑भमत 
#7 (एप0॥॥० 0709०) 


जनमत वया है ? 


जनमत (?7४0॥0 0एाग्ाणा) की धारणा--जनमत की धारणा और इसकी शासन मे 
भूमिका 'राजनीतिक गतिविज्ञान! (90॥0००) 09४0७) के सबसे अधिक प्रवादपूण विषया मे से 
एक है। स्‍झ्राजबल प्रजातत्र पर लिखा गया साहित्य राजनीतिक प्रक्रिया को अधिकाशत जनमंत 
के शब्दो में ही युक्तियुक्त ठहराता है| प्रजातत्रात्मकः दशन के अधिक व्यापव' रूप से स्वीवार किये 
जाने वे फलस्वरूप ही जनमत वे प्रारम्भिक सिद्धा त (ध्था// ५००५) वी रचना हुई, जिसके 
परिणामस्वरूप ये निध्वप निकले () जनता सावजनिक नीति मे दिलचस्पी रखती है 
(2) जनता सूचना से अवगत रहती है, (3) जनता सावजनिक' प्रइ्ना पर मनन करबे 
धरुक्तिसगत निष्कर्षो पर पहुँचती है, (4) इस प्रकार से वने युक्तिसगत मत को सम्पृण समाज 
भानता है, (5) जनता इस प्रवार से निष्कष पर पहुँच जाने वे बाद अपनी इच्छा को मतदान 
के समय तथा भय तरीको से बता देती है, (6) जनता वी इच्छा अथवा बहसरया वी इच्छा 
वौ कानूनों में समाविष्ठ क्या जाता है, और (7) निरतर सतक्ता और आलोचना बुद्धिसगत 
जनमत को सुनिश्चित बनाये रखेंगे ।? 
3। ! जनमत के बार में उपर्यक्त परम्परागत धारणा को व्यापक रूप से स्वीकार क्या गया 
था । परतु आज के मनोविज्ञान और समाजशास्त्र इस अथ मे जनमत को अस्वीकार करते हैं। 
तथ्य तो यह है वि' जनसाधारण के मत के अनुसार शासन के सचालन की वाछनीयता को ही 
आज चुनौती दी जाती है | श्रव जनमत के बारे मे भित्र मत है। लबविल कहता है समुदाय का 
मत कभी भी एक्मत नही हांता, यह विभाजित होता है। कसी मत को तभी जनमत कहा जा 
सकता है जबकि उसे कम से कम कुल समुदाय वी बहुसरया स्वीकार करती हो, और बहुमत को 
अल्पमत स्वेच्छा से विदवास के रूप मे स्वीकार करे, बल-प्रयोग के भय से नही । यदि अल्पसख्या 
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यह प्रभावी अथवा सगठित अत्पसस्या का मत होता है।! जनमत में चार बातें निहित हैं 

() जनता या सदस्यों का एक समूह होता है। (2) समूह के इन सदस्यो के सामने सामाय हित 
क॑ कुछ प्रश्न होते हैं, जिनके बारे मे वे एक दूसरे मे विचार विनिमय करते हैं, यद्यपि कई अवसरों 
पर उनमे मतभेद हो सकते हैं। (3) समूह वा कोई एक नता या अधिक नेता होते है, जो दिये हुए 
समय पर महत्त्वपृण प्रश्नों के बारे मे मत निर्धारण का काय अपने ऊपर ले लेते है ओर यह काय 
भी कि वे समूह के अय सदस्यो के ध्यान को उस मत की ओर खीचे । (4) समूह के सदस्य उस 
मृत को अगीवार कर लेते है और उस मत के द्वारा आवश्यक कायवाही में सम्मिलित हो जाते है। 


जनमत के कुछ महत्त्वपूण पहलू 
; जनमत के अध्ययन मे कई पहलू आते है () जनमत का माप [गाध्यप्राश्याक्रा।), 
(2) विशिष्ट प्रश्नो वे चारो ओर बने अनेक मता के बीच सम्बघो की परीक्षा, (3) जनमत की 
भूमिका, श्रौर (4) जनसाधारण पर प्रभाव डालने वाले सचार के साधनों (7955 ॥7९04 ० 
९०090) के प्रभाव का विश्लेषण । परतु हम यहा पर बेवल जनमत के माप और 
महत्त्व के ब्वारे मे सक्षिप्त रूप मे ही कुछ बताना आवश्यक समभते है। सयुक्त राज्य अमरीका में 
सावजनिक प्रइनों पर मतो को जानने, उलहें मापने तथा उनके आधार पर कुछ भविष्यवाणी करने 
के लिए तकनीके विकसित हुई है। उनमे सबसे अधिक' महृत्त्वूण और उल्लेखनीय डा० जाज 
गैलप की मतदान के बारे म “0909 ए०॥ तकनीक या विधि है। डा० गैलप ने 934 में 
उस पर प्रयोग आरम्भ किया और अगले ही वप उसे श्रमरीका के जनमत॒सस्थान (#)7रधाएशा 
प॥580876 04 एध्ू०॥० 0%7707) से सम्बीधित किया। यह सस्थान अपने द्वारा सचालित मतदान 
के परिणामों को समाचार-पत्रो को बेच देता है। फ्रास में इसी प्रकार का सस्थान बना, जो 
झमरीवी सस्यान से सर्म्याधत हो गया, उिटेन में भी जनमत सर्वेक्षण का आरम्भ 4938 में 
हुआ। परतु जमनी,व कुछ भय देशो मे इस प्रकार से कराये गये मतदानों के परिणामों मे” 
प्रकाशन पर कहे प्रतिवध लगाये गये, क्योंकि इस पर आधारित परिणामों वा वास्तविक मतदान 
क्रिया पर हानिकारक प्रभाव पडता है। परतु जाज गैलप के मतानुसार ये मतदान प्रजाता-त्रिक 
प्रक्रियाओं मे उपयोगी अशदान करते है। वे राजनीतिक नेताओ को जनमत के वारे मे अधिक से 
अधिक ठीक माप देत॑ हैं, वे प्रजातञ्नात्मक भ्रक्रिया की अधिक गतिशील बनाते हैं, और वे इस 
बात वा भी सकेत देते हैं वि जनसाधारण अच्छे निणय करते हैं, तदनुसार वे प्रजातानिक 
सिद्धान्त का समयन करते हैं। साथ ही वे किसी भी समय वे' महत्त्वपृूण८ सावजनिक प्रश्नों पर 
जनता व सरकार का ध्यान आकर्षित बरते हैं । ! 
उपर्युक्त बातो वे आधार पर कहा जा सकता है वि' जनमत की शासन और राजगीति वे 
संचालन में बडी महत्त्वपूण भूमिका है। प्रजात त्रात्मक सिद्धात के अनुसार तो शासन का राचालन 
ही जनमत बे' अनुसार होना चाहिए। अनेक प्रगतिशील देशो स तो जनमत वे माप वी नीति 
निर्धारण प्रक्रिया वा आवश्यक अग बनाया ग्रया है। 975 मे ग्रेट जिटेन;म इस प्रशत पर लोफ 
निणय (र्शवथ७70777) कराया गया।कि उसे यूरोप वे! साभा बाजार (एपठ्कध्या ए०छाण्गरा० 
(०णण/प्रशा9) का सदस्य बने रहना चाहिए अथवा नही । ऐसे हो अनंफ देशा मे महत्त्वपूण 
प्रशना पर जनमत-सग्रह (7०95०॥०) कराये जाते हैं। प्रजातनात्मक राज्या वे अतिरित्तः अय 
राज्या मे भी जनमत वा महत्त्व है, इसी वारण उनकी सरकारें जनसाघारण तक पहुँचने क लिए 
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सचार के साधनों (07855 70074) का अपनी नौतियो व निणयो का समथन कराने हैतु प्रचार के 
साधन रूप मे व्यापक रूप से प्रयेग करते हैं। जनमत का महत्त्व तो अब विश्व सगठव भी मानने 
लगे हैं। इसी कारण प्राय सभी सरकारें जनमत को अपने पक्ष में बनाये रखने के लिए विभिन्न 
प्रकार के उचित और अनुचित उपायो का श्रयोग करती हैं। / ' 

गतिशील शजनीति के क्षेत्र मे, जनमत का महत्त्व इस बात में है कि यह सरवार के 
निणयो को प्रभावित करता है। जनमत चुनाव, नीति सम्बधी निणय या विधायिका द्वारा वि्ित 
कानून मे व्यक्त होता है । जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि राजनीतिक निणयो को जनमत 
पर आधारित क्या जायगा तो जनमत का निर्माण करने व पता लगाने के लिए भ्रतेक औपचारिक 
व अनौषचारिक अभिकरण सामने आ जाते हैं। जबकि औपचारिक भूमिका में विधामिका, काय 
पालिका व यायपालिका का स्थान है। श्रनौपवारिक में राजनीतिक मेताओ दलों व समृहा वा 
बडा महत्त्व है। चाल्स मैरियम के मतानुसार जनमत के बारे में साधारण प्रवृत्तियाँ (धाधक 
ध्थ09) ये हैं. (!) सामाय मामला मे जवमत एक प्रभाव डालने वाली शक्ति है, यह माना 
जाता है। (2) प्राय सभी प्रकार की शासन पद्धतियाँ जनमत को आधुनिव' शासन का आपार 
मानती है। (3) समूहों के मतो के ऊपर जनमत की मायता प्राप्त 'हो रही है। (4) सचार व॑ 
प्रचार के विभिन्न साधनो का जनमत को प्रभावित करने हेतु व्यापक रूप से विकास क्या जा 
रहा है !! 

निष्क्ध--प्रजातन में सावजनिक नीति बे' निर्माण मे लोक्मत एक महत्त्वपूर्ण शक्ति है! 
जनमत वा स्तर जितना ऊँचा होगा, उतना ही अधिक प्रजात'त्र सफल होगा | जनभत के सबसे 
ऊचे स्तर को प्राप्त करने के' लिए कुछ दशायें आवश्यक हैं. () शिक्षण व्यवसाय के संदस्या को 
पूण झक्षणिक' स्वतन्त्रता प्रदान करनी चाहिए। (2) ऐसे ही जनसचार के साधनों (॥00॥8 ० 
7958 ८ण्राधाणगाध्यधाणा) पर कम से कम प्रतिबंध रहने चाहिए। (3) राष्ट्रीय सुरक्षा गो 
कोई हानि न पहुँचे, इस वात को सामने रखते हुए प्रत्येक नागरिक को निजी तथा सावजनिंव' 
रूप में स्थातीय प्रादेशिक, राष्ट्रीय और मतर्राष्ट्रीय प्रश्नों के वार॑ में अपने मतो की श्रभिव्यक्त 
करने की अधिक से अधिक स्वतञ्ता मिलनी चाहिए। ) 


। 
जनमत का निर्माण 

जनमत निर्माण व अभिव्यक्ति वे विभिन्न साधनों मे हम अग्रलिथित को महृत्त्पपूण समभते 
हैं. () राजनीतिब' दल और सघ, (2) सावजनिक सभायें या मच (िए्यय 0 फशेणिए) 
(3) समाचार-पत्र (7०55), (4) शिक्षण सस्थायें थ सध, (5) सिनेमा, रेडियो व टेलीविजत, 
(6) पिधायिकायें, और (7) सामाजिक व घामिक सघ | ये सभी जनमत के निर्माण में योग देते हैं 
तथा उत्ते अभिव्यक्त भी बरते हैं। ये अभिक्रण वहू बाय क्सि श्रकार बरत हैं, उसका विस्तृत 
विवेचन बरन को यहाँ आवश्यवता नही है । फिर भी तिस्नलि।ित बातें जानमे योग्य हूँ । 

प्रत्य+। राजनीतिक दल (व संगठन) जनता या सामत सावजनिव समाप्रा, पुस्तक, 
इश्तहारा संचार व अय साधना द्वारा तथ्य, आड़ और टिप्पणियाँ अथवा अलाचनायें रखते 
है, जिसमे कि जनता उसके कायत्रस और दृष्टिकोण के औचित्प को समझ जाय। राजग्रीतिक 
दल चुनाव जीतन के लिए भी जनमत का अप पक्ष में दाला का झधिव से अधिव प्रयत्न जरता 
है | सायजनिय सभार्ग राजगीतित विचारा वी अभिव्यक्ति और प्रपार का बहा अच्छा सापा हैं। 
उसके द्वारा राजनीतिता दा ये मायत्रम प्रौर नेता के विपार बहुत बी जनसस्या तय पहुँ 
जाते हैं। चुनाव मे पूव तो सावजनिन समाप्ना बा प्रयाग जनता था समर्थ पान मं लिए बहा 
बह परमान पर रिया जाता है। राजनीतिक समाओ। ह प्रतिरिक्त अनक प्रदार मे! समूद और सप 
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भी सार्वजनिव' प्रइना के ऊपर विचार विनिमय, बाद विवाद व गोप्ठी आदि के लिए सभाओ वा 
प्रयोग वरते हैं। वालिजा और विश्वधिद्यालया तया धामिक्र सगठनां मे भी सावजनिव प्रश्नों पर 
विभिन्न दैदाणिव' परिषदा व सघा में विचार विनिमय भौर वाद विवाद होता है। विधायिवाओआ 
की बायवाही भी विश्विष्ठ प्रगार वी सभाआ मे वी जातो है । 
राजनीतिव' नेताभा व दला वे! विचारा तथा वायब्रमा, उनवी सभाआ वी व्यवाही 
आदि को रामाचार-प्रा म प्रवाधित विया जाता है, जिह साथरो वी बहुत बडी सरया पढती है 
भ्रौर उनसे बम या अधिव प्रभावित होती है । समाचार-पत्र जनसाधारण तक राजनीतिव' सचार 
के सस्ते भौर सुलभ साधन हैं। परतठु सरवार को यह देसना चाहिए कि वे सकुचित व साम्प्रदायिवः 
विचारो वा प्रसार न बरें, साथ ही यह भी वि उनवे हष्टिकोण थे सम्पाददीय लेख और 
टिप्पणियाँ पाठकों को यथासम्भव सच्चे तथ्य भोर आँवडे तया स्वस्थ विचार दें। इसी वारण 
समाचार-पत्रो पर बुछ् योडे से पूंजीपतियो वा भ्राधिपत्य बना रहना उचित नही है, कितु सरकार 
को उनकी स्वतत्रता मे कम से बम हस्तलेप करना चाहिए । 
वतमान समय में प्राय सभी प्रगतिशील राज्यों मे समाचार-पत्नो के व्यापक महृत्त्व के 
साथ-साथ घलचित्र, रेडियो व टेलीविजन जेसे सचार के नये साधनों का महत्त्व बडी तेजी से 
बढ़ रहा है। वे मुस्यत मनोरजत का साधन हैं, विन्तु साथ ही साथ सूचना के प्रसारण और 
विचारों ने प्रचार वे! भी बड़े महृत्त्वपूण साधन बन गये हैं। सयुक्त राज्य अमरीका मे सचार के 
इन सभी साधनों को प्राय पूर्ण स्वतत्रता प्राप्त है और उन पर सखार का नियत्रण नगण्य है। 
ग्रेट ब्रिटेन मे रेडियो व्यवस्था एक स्वायत्तता प्राप्त निगम (शा क्रा0बरतंत्यशाह़ 0०79० 
7200॥) के हाथ मे है। भारत में आवाशवाणी (8॥| 70॥8 ९9070) और दूरदशन (०९एश४07) 
व्यवस्था पर अभी तक वेद्रीय सरकार का नियथण है, अत प्रालोचक उहे परृणतया स्वतातन्र 
और निष्पक्ष साधन नही मानते । परतु यथाथ में समाचार पत्रा, रेडियो व दुरदशन को समुचित 
मात्रा में स्वतत्नता प्राप्त है। साम्यवादी व अय प्रकार के अधिनायकतत्री राज्यों मे सचार व 
प्रचार वे प्रायः सभी साधनों पर सरकार का वठोर नियनत्रण रहता है, वहा विरोधी विचारों, 
आलोचनाओ व ॒ टीका टिप्पणियां के लिए समाचार पत्रो या रेडियो प्रसारण मे कोई स्थान नहीं 
है ।। विधायिकाआ की कायवाही प्रायः सभी प्रमुस समाचार पत्रो, उनकी अपनी पत्रिकाओं 
(०07४४/$) व रिपोर्टों मे भी प्रबाशिव होती हैं जि हे भ्रतेक व्यक्ति पढते हैं भौर वे विधायको के 
मता तथा विचारों से प्रभावित हीते हैं। 3 
पाइचात्य देशा तथा पिछड़े हुए अथवा कम विकसित देशा के जनमत मे बडा अतर है। 
पश्चिम के देशो में अधिकाश जनना शिक्षित है भोर उह्े विभिन्न प्रकार की स्वत त्रतायें तथा 
आधिक साधन काफी अच्छी मात्रा मे श्राप्त हैं, अत उन देशो में जनमत स्वस्थ व प्रबुद्ध 
(०१॥१०780) होता है । इसके विपरीत कम विकसित देशों मे अचान, शिला की कमी, निधनता 
व परम्परागत बातो के अधिक प्रवाह वे! कारण जनमत कुछ थोडे से वेताओ और राजनीतिक 
दलो का मत होता है, जिस जनसाधारण स्वीकार कर लेता है | अत इन देशो मे जनमत वास्तव 
में जनता का तथा जनहित में नही होता, यह तो विशिष्टजनो या वर्गों का मत होता है। अत 
इन देशो मे जनमत निर्माण के साधना का बडे पैमाने पर विकास होना चाहिए, जनता को अधिक 
से अधिक शिक्षित बनाया जाना चाहिए और राजनीतिक सचार के साधना को व्यापक व सुलभ 
बनाना चाहिए । 
एक उदाहरण--सयुक्त राज्य अमरीका मे जनमत निर्माण के अभिवरणों (38०४०८५) और 
जनमत की वतमान स्थिति का अति सक्षिप्त वणन यहाँ दिया जाता है ! उत्तीसवी शताब्टी म, 
घलचित्र और रेडियो के विकास से पूव समाचार पत्र जनमत के सबसे महत्त्वपूण अभिवरण थे । 
यद्यपि अभी तक समाचार पत्र जनमत निर्माण का अकेला सबसे महत्त्ववुण साधन है, कितु अब 


फेक आन. 
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एवं औसत दर्जे का अमरीयी साग्रिक समाधार पत्र पढने! को अपेक्षा रेडियो वा सुनने मं अधिक 
समय व्यतीत वरता है । देश में जनमत के गुण (वृणअंध)) पर समाचार-पत्रो व पत्रिकाओं दास 
आशिक तथ्यों के प्रबााशित किये जाने तथा उनके विश्विष्ट माड व पक्षपातपुण ढग से प्रवाशित 
किये जाने से बुरा प्रभाव पढता है । रेडियो के धृद्धिपुर्ण महत्त्व का इस बात स पता चलता है कि 
रेडियो पर समाचारो और टिप्पणियों के प्रसारणा (97084००४१$) बे।सुएत वाली वो सब्या बहुत 
बढ़ी है । जप्रति' समाचार पत्नी की अपील प्रयमत उच्चतर शिक्षित व धनी वर्यों तब' अधिव है, 
रेडियो वी अपील छोटे स बौद्धिक समुदाय वो छाडकर सभी वर्गा वे सदस्यो तब है। ' 
जनसाधारण तक सूचना पहुँचान और उसके मतोरजन हतु टेलीविजन इस समय सचार 
माध्यम के चोटी क॑ साधनों मे स्थान प रहा है। इसव्य महत्व बढवा स्प्राभाविक ही है, क्योवि 
इसमे रडियो और चललचिन वा सुदर मेल है । विशेष रप स राष्ट्रीय सम्मेजञनों में टेतीविजन वा 
सुचना और सनोरणन के साधन रूप मे दोहरा महत्व है । इसके कायद्रमा में समूह वाद विवाद 
[एक्ार्श त500$9075), क्विज, (५७८) और नगर बैठवें (0७४ ४77९८४०४४) बडी लाभदायक हैं । 
रेडियो स भी बढ़कर अमरीका' में चलचित्रो का महत्त्व है। श्रय वम महत्वपृण साथवा था 
माध्यमों (70858 70०48) में ये उल्लेखनीय है--पुस्तके और पुस्तिकाएँ, कार्टूल।भौर काढूतों की 
किताबे, विभिभ्न प्रकार वे विज्ञापन आादि । जनमत का निर्माण करने वाली प्रमुख ' सस्थाएँ-० 
परिवार, चच और स्वूल--पूर्वीक्त साथवो से प्रभावित होती है और जनमत निमांण मे महृत्वपृण 
योग भी देती हैं । विभिन्न कर्मियों और सीमाओं वे वावजूद, सयुक्त राज्य अमरीका मे जनमत 
सापेक्षत ऊँचे गुण का है। जनमत जानवे के लिए महत्त्वपृण प्रदवों पर बराय मय जन मंतदाब 
(07४॥० 70॥5) जनता के स्वस्थ निणयां के प्रतोक हैं 7 30 
5 राजनीतिक संचार + 
(#०णाहव्यं ए०छाशाएग्राए्ठा00). । हक 
) 
सथार सिद्धात श्र मिबरनेटिविस का उपागम | ; 
जैसा वि आजकत अभिकतर राजशास्त्रिया मे प्रवृत्ति है (वि वे श्रय द्ास्तो (विज्ञानो) से 
परिप्रेष्य और काय की रूपरेसा (9059९0५6 आ्त॑ ॥2ण6 ० 7८7८१८८) अहण करते हैं कुछ 
वर्षों से अवेर चिइलेपणकर्ता विश्लेषण की एक ऐसी उपागम पर बाय कर रह हैं जिसका आधार 
भूत अभिमुख सचार प्रिद्धात भर पसिबरनेटिक्स (९/४८४४०४८४) है ये दोनों ही क्षेत्र वैज्ञानिक 
विइलपण में सापेशत द्ुतगति से हो रहे विकास का श्रतिनिधित्व करते हैं । उह दूसरे विए्व-युद्ध 
है बडी प्रेरणा मिली है। यह वात महत्त्वपृण है वि इस उपागम का ध्यान! विशेष रूप से निणयों 
के परिणामों पर नही वरन्‌ निणय बरतने की प्रक्रियाओं (70९८७ ता तहशहजा ककंए08) पर 
है) यह उपागम सभी विद्ुुआ पर ग्रतिविज्ञान वी समस्याओं पर बल देती है तथा निणय बरने 
और सचार वे' साथ लग सूचना प्रवाह या मार्गों 00ट09007 ह09/5) के विशिक्न उपायों पर है 
अल्तु, सूचना प्रवाह इस उपाय की आधारभृत इकाई है । परतु सूचना अवाड में दो तत्व हैं-- 
() सगत पद्धति में द्वारा सूचना के दुकडा के चलन से उत्पन्न ययाय अवाह (व०प्रश ॥99), और 
(2) व विभिव सरचयाएँ जो सूचता वे इस प्रथाह को शक्ल दती हैं और जिसके होने चाले निययो 
है लिए महत्वपएूण एरिपयम्र निकलत हैं । 4७, 
यह उपायत्त घारणाओ वे' समूह के सरल अ्रस्तुतीकरण, वर्गीकोय सवर्गों और धगतता के 
3 (ए॥5 . 5५370, 4शिटाटवह ठी0श7एसकव 77790 9 69-70 
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आधारो [००१४ ० 7थै९५३१०४) बहुत भागे निकल जाती है! ड्यूड (&छत] ७ 9टा5) 
ने इस विश्लेषण से समत वई परिकल्पनाञा (990॥0525) को विस्तार: प्रदात किया है। 'उसक 
द्वारा निर्धारित उपागम ने परिकत्पनाओं को कार्यात्मर चनात और सख्यागंत विश्लेषण ' भे लग 
जाने की दिशा मे बडा काम विया है। इसवी पवृत्ति सुचना के प्रवाह और विभिन्न सरचवाश्ा के 
रूपा फी कंद्रीय विदु बनाने की है, न वि उन दोनों के सार की। उदाहरण के लिए, उसकी 
उपायम व्यापार को सरयाजो, डाब के प्रवाहो के धाक्वर और वृठनीतिक समसौतो वी संख्या से 
रुचि बढ़ाती है। अय उपागमों की तुलना में इस उपागम के परिवत्य सख्यात्मक विवेवन के लिए 
अधिक उपयुक्त हैं। यह उपायम विभिन प्रत्नियाओ भौर गतिशील आदातलना का स्थप्ठ रुप मे 
विवेचन बरती है। अत अन्य उपाग्रमा की अपेक्षा परिवतन से सम्बा घत प्रशवा का यह अधिक 
अच्छी प्रकार स विवेचन बरने योग्य है। इसमें स्व परियततद, नवीमता और विकास वा स्पष्ट 
विवेचन विया जाता है। अपनी ब्रिया-दिधियों और पर्यावरण के परिवतना के उत्तर से विणय 
करने वाली क्रियाएँ अपन को पूणतया परिवर्तित कर लें, ऐसो सम्भावना है, जोर यह बहुत सी 
राजनीतिक प्रद्षियामा के विदलेषण मे एक परिप्रेज्य है ।* 
ड्यूथ राज्य भौर राजनीतिक पद्धतिया को विभिन प्रउार के सगठनो के रूप में देसता है । 
उतका उद्देश्य सिवरतटिक्स शास्त्र की घारणाआं और विधियों या प्रयोग राजनीतिक पद्धतियों वे 
केवल अत्तित्व चनाये रखने के लिए ही नहीं वरनू विकास वे लिए स्पष्टीवरण देवा है और एस 
परिवतनों वे' परिणामों क बार मे भविष्यवाणी करना है जा पद्धतियों की सरचनाओ को प्रभावित 
करते हैं। उसके मतानुसार, राजनीति का सम्बाध ध्यया की प्राप्ति से है। 'एफ अत्यात महत्त्तपृथ 
घारणा जिसवे लिए डूयूश का दावा हैं कि वह उसकी उपायम का सत्तुलन उपागम (€्युप्रा07 प्रा 
2ए0|70४0०) से भिन्न बनाती है, फोडब॑क (०८७७४८/४) की है । फीडबैक का भ्रपत है सचारो वा 
ऐसा जात [एकाशएणल्यध्णा5 प्रश/४॥०70), जा सूचता के निवंश के उत्तर में बाय वो उतने 
करता है और जो अपने काय के परिणामों वो उस सूचना में सम्मिलित करता है जिसके द्वारा यह 
बाद के व्यवह्र को सशाधित करता है । उसका तक है कि फीडर्यक की घारणा उसम गतिशीलता 
के तत्वों को प्रविष्ट १रती है. जा झ यथा एक स्थिर विश्तेषण रह जाता है / परतु यंग वे 
मतानुसार, इस उपायम की आलोचया बहुधा इसके यात्रिक (76०/07र5४0) होते के! लिए की 
जाती है तथा इस वात के लिए भी कि इसने मानव व्यवहार के प्रति इजीतियरिग दिगिन्यास 
को विस्तार भदान किया है। सबस? बढ़कर बात यह है कि इसमे राजतीतिक' व्यवहार को 
अधिवाशत क्रिया के सवेतों के शब्दों मे, सकल्पित करने और बाद में उप्र सकेता का सूचना के 
प्रवाह, सचारो या निषयो में वणन बरने की जोरदार प्रवृत्ति है ३ 
हाल के वर्षों मे; राजनीतिव सचार के अध्ययन में दिलचस्पी यढ़ रही है। राजनातिक 
सचार में कार्य पर विश्लेषण मौर उसकी तुलना विभिष्न राजनीतिक पद्धतियों की परीक्षा परने 
बंध एक दिलचत्प भौर उपयोगी उपाय बन गया है । आलमोण्ड और पोवल ने सचार वे राजनीति 
के ब्रग्रल्निपित पहचुआ पा विवेधन किया है. () सचार की तरचतात्रा के विभिन प्रशार, 
(2) सचार के माध्यम) के विभेद और रचना, और (3) भय राजनीतिक काय किये जाने के लिए 
संचार के ममूना की निहित बातें (:7079॥080075) । 
सच तो यह है विः सभी प्रकार की मानव अलक्रिया सम सचार अन्तग्रस्त होता है। 
जनताधारण के माध्यम (7355 ग£03) यथा रेडियो और टेलीविजन भाधुनिक समाज मे सबसे 
अधिक विश्ेेषीक््त एवं विभेदधय मरचताएँ हैं। कितु सचार वी सरचनाएँ पाच प्रवार की हैं-- 
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एक औसत दर्जे का अमरीकी नागरिक समाचार पत्न पढने) वी अपेक्षा रडियो वा सुनत मं अधिक 
समय व्यतीत करता है। देश मे जनमत वे गुण (वृणछं॥09) पर समाचार पत्रा व पत्रिकाआ द्वारा 
माशिक तथ्यो के प्रकाशित किये जान तथा उनक विशिष्ट माड व पक्षपातपूण ढग से प्रकाशित 
किये जाने से बुरा प्रभाव पडता है। रेडियो के वृद्धिपुर्ण महत्त्व वा इस बात से पता चलता है कि 
रेडियो पर समाचारों और टिप्पणियों वे प्रसारणा (७7090०४85) के, सुने थाली वी सख्या बहुत 
बढी है । जबबि समाचार पत्रा की अपील प्रथमत उच्चतर शिक्षित व धनी वर्गों तवा अधिक है, 
रेडियो वी अपील छोटे स बौद्धिव समुदाय को छोड़कर सभी वर्गों वे सदस्यों तक है। ' 
जनसावारण तक सूचना पहुँचाने ओर उसके मनोरजन हेतु टेलीविजन इस समय सचार 
माध्यम के चोटी के साधना म स्थान पा रहा है। इसवा महत्त्व बढ़ना स्वाभाविव ही है, वयावि 
इसमें रेडियो और चलचित्र का सुदर मेल है। विशज्येप रुप स राष्ट्रीय सम्मेलनों मं टैवीविजन का 
सूचना और मनोरजन के साधन रूप में दोहरा महत्त्व है। इसक कायत्रमा म॑ समूह वाद विवाद 
(9०770! 0॥80755079), क्विज, (घाट) और नगर बेठवें ((0५७॥ ॥7०७॥085) वडी लाभदायक हैं । 
रेडियो से भी बढ़कर अमरीका में चलचित्रो का महत्त्व है। भ्रय बम; महत्त्वपुण साधना या 
माध्यमी (7855 77802) में ये उल्लेखनीय हैं--पुस्तकें और पुस्तिकाएँ, कार्टूनाऔर कादूनां की 
क्तिवें, विभिन्न प्रकार के विज्ञापन आदि । जतमत वा निर्माण करने वाली प्रमुख' सस्थाएँ-- 
परिवार, चच और स्वूल--पूर्वोक्त साधनों से प्रभावित होती हैं भौर जनमत-निमाण में महत्त्वपूर्ण 
योग भी देती हैं । विभिन्न व्मियो और सीमाओ के बावजूद, सयुक्त राज्य श्रमरीका में जनमंत 
सापेक्षत ऊचे गुण का है। जन॑मत जानने के लिए महत्त्वपूण श्रश्नो पर कराये गये जन मतदायं 
(97०7० 7०8) जनता के स्वस्थ निणया के प्रतीक हैं।।? 6 56४ कौ के, ४ 
। 
5 राजनोतिक सचार 
(एगा0त्य एणप्रशाएक्वाए) | ४ 
प्‌ ॥॥ | 4 

सचार सिद्धांत और सिंबरनेटिक्स का उपागम 0५ है, । 
जैसा वि' आजकल अधिकतर राजशास्त्रिया में प्रवृत्ति है |कि वे श्रय झास्त्रो (वितानो)] ते 
परिप्रेष्य और काय की रूपरेखा (7259००७५७ 76 व्रिक्06 ० +्टा४7९७) ग्रहण बरते हैं, कुछ 
वर्षा से अनंक विश्लेषणकर्त्ता विश्लेषण की एक ऐसी उपागम पर काय कर रहे हैं जिसका झ्राधार 
भूत अभिमुस सचार सिद्धा त और सिबरनेटिक्स (०/०००॥०॥८७)१ है । ये दोनो ही क्षेत्र वैज्ञानिक 
विश्लेषण में सापेक्षत द्रुतगति से हो रहे विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं । उह दुसरे विश्व-युद्ध 
से बडी प्रेरणा मिली है। यह बात महत्त्पपूण है कि इस उपागम का ध्याना विशेष रूप'से सिणयों 
के परिणामों पर नही वरन्‌ निणय करने को प्रक्रियाओं (9706855 ० तंश्लाहाणा जरधाह) पर 
है। यह उपागम सभी बिदुओ पर गतिविचान की समस्याओ पर बल देतो है तथा निणय करने 
और सचार के साथ श्गे सूचना प्रवाह या मार्यो (70णिग्रपक॥7णा ग 0०७8) के विभिन्न उपायो पर है। 
अस्तु, सूचना प्रवाह इस उपागम की आधारभूत इकाई है । परतु सूचना प्रवाह मे दो तत्त्व हैं- 
() सगत पद्धति के द्वारा सूचना के दुक्डो के चलने से उत्पत यथाथ प्रवाह (3०धा्षों ग09), और 
(2) वे विभिन सरचनाएँ जो सूचना वे इस प्रवाह को शक्ल दती हैं और जिसके होते वाले निणयौ 

के लिए महत्त्वपूण परिणाम निकलते हैं । | ल्थ 
यह उपागम घारणाओं के समूह वे” सरल प्रस्तुतीकरण, वर्गीकीय सवर्गों और सगतता के 
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बाधारों [छ॥078 ० 7लै०४॥००) बहुत भागे निकल जाती है। ड्यूज (7 जञ 9०ए8व) 
से इस विश्लेषण से समत बई परिकल्पनान्ाा ($0॥65८७) का विस्तार प्रदात किया है। उसके 
द्वारा निर्धारित उपायम ने परिकत्पताओ का कार्यात्मत बनाने और सरयागत विश्लेषण से लय 
जाने की दिशा मे बडा बाम किया है। इसवी प्रवृत्ति सूचता क प्रवाह और विभिन्न सरचनाग्ा के 
रूपों फो केप्रीय विदु बताने की है, व वि उन दोना के सार को। उदाहरण वे लिए, उसवी 
उपाग्रम व्यापार बी सरमाओ, डाक के प्रवाहों के! श्राववर और बूटनीतिक समभौतों की संख्या से 
शंचि बढ़ाती है । अपय उपायमों वी तुलना में इस उपागम के परिवत्य सख्यात्मक विवेचत के लिए 
झधिवः पपयुक्त है। यह उपागम विभिन्न प्रक्रिवमों शौर गतिशील आदोलवों का स्पष्ट रूप मं 
विधेचन करती है । अत मन्‍्य उपागमा वी अपशा परिवतल स सर्म्या घत प्रइवा वा यह अधिक 
प्रच्छी प्रधार स॒ विवधत करने योग्य है। इसमे स्व-परिवतत, सवीसता और विकास का स्पष्ट 
विवेचन वियः जाता है / अपनी क्रिया-विधियां और परयविरण वे परिवतनों के उत्तर मे तिणय 
करने वाली क्रियाएँ अपने को पूणतया परिवर्तित कर लें, ऐसी सम्भावना है, और यह बहुत सी 
राजनीतिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण में एक परिष्रेदय है ।* 

डगूश राज्य भौर राजनीतिक पद्धतिया का विभिन्न प्रवार के सगठनो के रूप मे देखता है । 
उसका उद्देश्य सिवरनटिक्स शास्त्र की घारणाआ और विधियों वा अयोग राजनीतिक पद्धतियों के 
केवल प्रस्तित्व वनाये रखने के लिए ही नही चरनु विकास के लिए स्पष्टीकरण देना है और ऐसे 
परिवतना के परिणामों व॑ बारे में भविष्यवाणी करना है जा पद्धतिया की सरचताओ को प्रभावित 
करते हैं। उसये' मतानुसार, राजनीति वा सम्बाध ध्ययो पी भाष्ति से है। 'एक अत्यन्त महत्तपूण 
घारणा गिसके लिए डयूश वा दावा है कि वह उसवी उपायम को सतुलन उपायम (€कृफ्राा/।ए 
गए7०४९४॥) से भिन्न बनाती है, फीडवेव' (/००४७१०) वी है । फीडबेक का भ्रथ है सचारो का 
ऐसा जाल. (ए०ग्राशद्वा।005 गर७७४07), जा सूचना के निवश के उत्तर से काय को उसने 
फरता है और जो अपने काय के परिणामों को उस सूचना मे सम्मिलित बरता है जिसके द्वारा यह 
बाद ते' व्यवहार को सशांधित करता है) उसवा तब है वि फीडबेय' की धारणा उसमे मतिशीलता 
के तत्वों को प्रविष्ट करती है जो भर यथा एक स्पिर विश्वेषण रह जाता है ॥* परन्तु यग के 
सतानुस्तार। इस उपागम को आलोचना बरहुधा इसके यात्रिकः (धावकाशाााशा०) होने के लिए को 
जाती है तथा इस वात वे लिए भी कि इसने मानव व्यवहार क॑ प्रति इजीनियरिंग दिगरियास 
को विस्तार प्रदात विया है। सवस!/बढकर बात यह है कि इसमे राजनीतिक व्यवहार को 
अधिकाशत क्रिया के सरतो के शब्दा में, सकक्‍त्पित करमे और वाद मं उत सवेता वी सूचना के 
प्रवाह, सचारो या निणयो मं वणत करन की जोरदार प्रवृत्ति है ।* 

* हाल वे वर्षों मे राजनीति सचार के अध्ययत में दिलदस्पी बढ रही है। राजनोतिष' 
सचार वे वाय का विश्लेषण और उसकी छुलना विभिन्न राजनीतिक पद्धतियों की परीक्षा परने 
मेंग एवं दिलचस्प भौर उपयोगी उपाय बन गया है । आलमोण्ड भौर पोवेल ने सचार व राजनीति 
के अग्नलिसित ,पहलुजा पा विवेचन विया है. (3) सचार वी सरचनाप्मा के विभिन्न प्रकार, 
(2) सचार के माध्यमो वे! विभेद और रचना, और (3) अय राजनीतिक काय क्ये जाते के लिए 
संचार फे नमूता की निहित बाते (70फ॥04॥085) । 

सच तो यह है कि सभी प्रकार को मानव अतक्तिया म सचार अन्तग्रस्त होता है। 
जवसाधारण के माध्यम (ए455 ग्रा०09) यथा रेडियो और टेलीविजन बाधुनिव समाज में सबसे 
अधिक विश्लेपीक्षत एवं विभेदमय सरचनाएँ हैं। कितु सवार की सरचनाएँ पाच प्रवार की हैं-- 


+ १0 मे, ४०णाड 5350छहाड थ[ समीहत्यां डलटारहट 80 49-58 
3 उ39श65५ शार्व [,९फा$ मेर०४ँ४५ गा #297पटकों 3) #त्खफ एफ 77-76 
१७ |. एणप्रप्छ, ०ए ८8 , 90 59-50 
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(4) अनौपचारिए आमने-सामने का सम्पव, (2) परम्परागत सामाजिक सरचनाए, यथा परिवार 
अथवा घामिक समूह सम्याध, (3) राजगीतिक उत्पादन सरचनाएं, यथा विधायन भौर अग्रिवारी 
बग, (4) राजनीतिव निवेश सरचनाए, जिसमे ट्रेंड यूनियनें और समान समूह व राजनीतिक दल 
सम्मिलित हैं, और (5) जनसाघधारण वे माध्यम ॥! 
जनसाधारण बे माध्यमों (7855 ॥06॥7) वा विस्तारपुण विवेचन आगे किया ग्रया 
है, अत आय वे बारे म॑ रा्षिप्त विवेचन यहाँ दिया जाता है। श्रति विव्ित आधुर्नित 
समाजी मे भी अनौपचारिवा आ्रामने-सामने मे सम्पय पी भूमिका महत्त्वपूण है । अति विकसित 
सचार पद्धतियों के साथ सचार वे अनौपचारिय माग श्रचलित हैं। उदाहरण वे लिए, चुनावा मे 
व्यक्तिगत सम्पवा द्वारा प्रचार करने का निर्वाचन-अभियान मे बडा महत्त्व है। परन्तु प्रव किसी 
भी राजनीतिक पद्धति मे सूचया के मार्गों वे रूप म॑ औपचारिव' सरचनाओं वा महत्त्व अधिव है। 
सरकारी सरचनाएं, विशेषषर अधिवारी वग राजनीतिब नेताओ) (माजत्रियों आदि) । श्रशासवी 
ओर जनता वे बीच सचार वा अति महत्त्वपूण साधन है। निवेश सरचनाएँ यया राजनीतिक दल 
और हित समूह भी जनता झौर सरवार वे बोच सयार के वहुन महत्त्वपूण साधन हैं।. 
जँसी वि भ्राशा वी जानी चाहिए, प्रजाताओं म॑ सूचना के विभिन्न माय अर्थात्‌ सचार वी 
सरचनाएँ बहुत सीमा तक स्वायत्ततापुण होती हैं इसपे' विपरीत, प्रधिनायकत भी राज्या मं इन 
सरचनाझा पर सरकार या वठोर निय-त्रण रहता है । प्रजातवात्मक समाजों म राजनीतिय नेता 
(मंत्री आदि) सूचना के साधना या मार्गों (णीणा तात्तावाणा वी055 07 टक्या।2$) ने 
अतिरिक्त अय साधना द्वारा भी सूचना पा सकते हैं, परतु अधिनायात'श्री राज्यों मे सवार की 
सरचनाएँ बद होती हैं, अत उनमे दोपपूण प्रवृत्तियाँ पैदा हो जाती हैं ॥ सोवियत सध म स्टालित 
ने गुप्त पुलिस, दल और अधिवारी वग का प्रयोग एक-दूसरे पर रोक लगाने व लिए विया । 
सभी समाजो में जौर सभी समय राजनीतिक सवार महत्त्वपूण रहा है, परतु प्रजातस्त्रात्मक 
राज्यां में इसका महत्त्व प्राय राज्यो रो बढ़कर है | ऐसे 'राज्यो मे समय-समय पर चुनाव होते हैं 
ओर चुनावों मे राजनीतिक सच्चार का महत्त्व बहुत अधिक रहता है। विभिन्न प्रकार के 
राजनीतिक सचार का, सिरसोकर के अनुसार, तीन प्रकार के मतदाताओं के लिए बडा महत्त्व है 
() जिहेँ दल अथवा उम्मीदवार की छाट करने के वारे मे अभी निणय वरना है, (2) वे जो 
राजनीतिव' रूप म॑ अतग्रस्त होने वी सीमा पर है, और (3) जिन पर विरोधी दबाव पड़ रहें 
है। चुनाव अभियान सम्बंधी साहित्य का प्रकाशन और बाद मे वितरण मतदाताओं को विभिन्न 
राजनीतिक दलो व उम्मीदवारों के कायक्रमो के बारे में शिक्षित करने का महत्त्वपुण माध्यम है। 
यह एक तथ्य है कि सचार के माध्यम से जनता को राजनीतिक चेतना प्रदान करते हैं 
और उनके द्वारा जनता अपने मता व हितो का उच्चारण करती है अर्थात्‌ उहे अभिव्यक्त करती 
है। इन सब बातों का उनके मतदान व्यवहार पर प्रभाव पडता है। सचार वे' माध्यमों को दो समूहो 
में रखा जा सकता है--जनसाधारण के माध्यम (77885 708) और व्यक्तियो के बीच आपसी 
माध्यम (707 9075072 77०09) । जनसाधारण के माध्यमो मे इहें सम्मिलित किया जाता है-£ 
समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, चलचित, सावजनिक सभाएँ, इश्तहार और हैंडबिल आदि। 
दूसरे प्रकार के माध्यमों म॑ हम इह्े गरित सकते हैं--संस्वा वया, सित्री व पडोसियों के समूह, 
दल के' सक्रिय कायकर्त्ता, मजदुर सघा के कायकर्त्ा, स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक नेता 
तथा उम्मीदवार | शहरी तथा शिक्षित वर्गों मे समाचार पन्नों का अधिक महत्त्व है| 
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जनसाधारण के सचार साधन 
सयुक्त राज्य अमरीका की शासन पद्धति मे सचार का महत्त्व अत्यधिक है । श्रतिदिन॑ 
३ 4ग्राणाएं शात 7092 (एएकक्दावाधार रैगं#ल.. 4 2शशग्रकररकावां 470/74०६ 99 464-07 


तुलनात्मक दासन और राजनीति परिचयात्मक ॥7 


वाशिंगटन में ' लाखो द्वब्द बोले जाते हैं और सेक्डो और हजारो घटनाएँ होती हैं । समाचार पत्र 
और सचार वे अय माध्यम उह्े छाँटने व प्राधथमिकताएँ प्रदान करने का परिश्रमशील कार्य करते 
हैं। वास्तव मे, सचार के साधन सभी सरकारो के लिए आवश्यक हैं--सर्वाधिकारवादी पद्धतियो 
के लिए भी । परतु उनमे अतर है | सोवियत सघ 'मे समाचारो को एक ही' रूप में तैयार व 
प्रवाद्चित किया जाता है। साम्यवादी गेताओं के अनुसार समाचारों को सरकार और शासक दल 
जनता की शिक्षा के लिए एवं साधन मानते हैं 7 * 
समाचार-पत्र वा महत्त्व सचार के साघन तथा जनमत के निर्माण अभिकरण के रूप में बहुत 
अधिक है । सयुक्त राज्य अमरीका में समाचार-पत्रो की सस्या विश्व वे' आय किसी भी राष्ट्र से अधिक 
है, वहाँ हजारो पत्रिकाएँ भो प्रकाशित होती हैं। रेडियो ओर टेलीविजन सचार के दो बय॑ 
महृत््वपूण साधन हैं। जनता व सरकार के बीच सचार की क्रिया समाचार-पन्नो के अतिरिक्त अय 
प्रकार स चलती रहती है । अमरीवा म रूजवेल्ट प्रथम राष्ट्रपति था जिसने जनता से सीधा सम्पक 
कायम करने के लिए रेडियो का प्रयोग किया । 964 से टेलीविजन कय प्रयोग वृद्धि पर है। 
सयुक्त राज्य भ्रमरीका, ब्रिटेन व फ्रास स जनसाधारण के सचार साधना का प्रयोग मनोरजत 
के अतिरिक्त जनता को जीवन के बारे मे माग-दक्षम देना भी है। परतु समाजवादी व साम्यवादी 
राज्यो मे, यथा सोवियत सघ, चीन, यूगोस्लाविया आदि मे, जनसाधारण के सचार साधनों का 
प्रयोग मुस्यत राजनीतिक उद्देश्यो के लिए क्या जाता है। भारत और अय विकासशील 
प्रजाततात्मक देशो की स्थिति बुछ बीच की है । सभी देशो में रेडियो व टेलीविजन जनता को 
राजनीतिक प्रश्नो के' बारे मे जानकारी देते हैं और उसे उनके बारे में सोचने, विचार विनिमय 
करने के लिए प्रोत्साहन भी देते हैं । हु 
। जनसाधारण के अमरीवी सचार साधनो के बारे म स्वाटस का कथन है. 'जन सूचना व 
मनोरजन के चोटी के' माध्यमा मे टेलीविजन ऊपर जा रहा है । इसमे रेडियो व चलचिज' दोनो के 
लाभ मिले हुए हैं। रेडियो से भी अ्रधिक, चलचित जनसाधारण वे! लिए सचार का वह साधन 
है जो भ्रमरीकी भावना का प्रतिनिधित्व करता है । एक अमरीवी लेखक ने कहा है कि राष्ट्रपतीय 
चुनावो की भाँति चलचित्र वे बधन है जो सभी अमरीकावासियों को सामाय अनुभव में बाघते 
हैं। कम महत्त्वपूण माध्यमों मे पुस्तकें है, जो मुर्यत शिक्षित भ्रल्पसख्यको के लिए लिखी जाती 
हैं और उही के द्वारा पढी जाती हैं /? जनसाधारण मे पूरी पुस्तके पढने के लिए आवश्यक दिल- 
चस्पी नही हैं। .। 
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ह्तो का उच्चारण (हा बतीप्पाबाणणा) + के मे है 

जिस प्रकिया द्वारा व्यक्ति और समूह राजनीतिक निणय करने वालो से मांगें करते हैं, उसे 
हितो का उच्चारण (77/४४७४६ धाध०ए/॥70॥) कहते है। यह काय विभित्र सरचनाओ द्वारा भिन 
भिन्न तरीको से क्या जा सकता है ; इसका महत्त्व इसलिए है कि यह समाज और राजनीतिक 
पद्धति के बीच सीमा बनाता है। विभिन्ति प्रकार की सरचनाएँ झ्नुशासनहीन भीड से लेकर 
ब्यापारियों के सम्मेलन तव' हितो के उच्चारण मे लग सकते हैं॥ जबकि प्रादेशिश' और रक्त से 
सम्बाघत समूहों (वक्माए 87070$) अनौपचारिक और सविरामी मार्गों [रश/शिणाएशा। 
धाथा7०३$) के द्वारा इस काय को करते हैं, सघो के आधार पर बने समूह (3$50ण0णाथष 
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87075) हिठो वा उच्चारण रादेव तियमित और यानूनी मार्गों द्वारा करते हैं। झालमोण्ड व 
पोवेल के मतानुसार, “हित समृह वा अय व्यक्तिया।के ऐसे समुद्द स है जो श्रापस मे विस्ती सामाय 
लाभ अथवा मंतलव वे थ धन स सर्म्बा धत हा और जि ह इस बन्धा थी बुछ जानकारी भी हो।' 
ऐसे समूहां वा जो अपन आप बन जात हैं (070 ह7०798) संगठन नाम वे घिए ही 
होता है भोर समूह वे! नाम से उनवी यतिविधियों भी वरमी कभी होती हैं। इसो तवग (व्याव्टूण)) 
में बिना सघ बाल समूह (00 १590८काणारं हा0४)७) यथा, रक्त से सम्बीधित, प्रादेशिक, 
वर्गीप समूहा को भी रसा जा रावता है, जो श्रपने हिता का उच्चारण कभी-कभी ध्यक्तियो, 
परिवार या धामिया मुखिया व द्वारा करते हैं। सम्थागत समूहा प्र औपचारिक सगठन होता है, 
जिसम ध्ुद्ध कमचारो होते हैं तथा उसबः बुछ सोचे हुए राजनीतिव व सामाजिक काय होते हैं। 
इस प्रकार वे! समूह एंप्त सगठना वे' भीतर पाये जाते हैं---राजनीतिव' दल, विधायिकाएँ, अधिकारों 
बग (ऐप्ाट्वप्रधावटाट5) और घामिक सगठत,। उनते सगठन 4 बारण उनर। समाज में महत्त्वपृण 
स्थान हो सकता है। सधो वे भ्राधार पर बने हित समूह की हिंतो ये उच्चारण हंतु विशेषीश्षत 
सरचनाएँ होतो है, उनमे हम इह प्तम्मिलित कर सकते हैं--मजदूर सध, व्यापारी या व्यवसायी 
सघ, जातिगत सघ, घामिक सघ व नागरिक समूह | 
! हितो बे उच्चारण के ढंग भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं--पहला, यह खुला हुआ या छुपा 
हुआ. [ग्राशयाहिश ध॥0 |70॥0) हो सकता है । दूसरे, मागो का उच्चारण विसी विशिष्ट रूप 
(59९० णिया) मे किया जा सकता है, यथा ऐस वाक्‍्यों का प्रयोग “भ्रष्टाचार वे! सभी ख्पों 
का | विलोपन करो , 'साम्यवाद को मिटा दो' | तीसरे, माँगो का उच्चारण विसी परिणाम को पाते 
के लिए साधन मात्र (750ए॥०(व) हो सकता है या नाराजगी, मिराशा अयवा आशा वी अभि 
व्यक्ति (88००४४८) । प्रत्यक्ष रूप मे, उपागम वो माय राजनीतिक सचार वी सरचनाओ पर विनर 
करते हैं। जैसे जैसे रेडियो और समाचार पन्ना की सख्या बढती है, वेसे ही हितो के उच्चारण हेतु 
उनके प्रयोग की शक्ति बढती है। एक दूसरा महत्त्वपृण ओर इससे सम्बीधित कारक समाज की 
राजनीतिब' सस्ट्ृत्ति है । उदाहरण के लिए, हिंसा के श्रति ,जतता की अभिवृत्ति इस बात को 
प्रभावित करती है विः वह प्रदशनों व टिसव उपायो का प्रयोग कहा तक करेगी । एक तीसरा 
फ्रारक समाज म साधना का वितरण है, यथा मतो को प्रभावित करने के लिए सूचना एकत्रित 
करता, तियमित क्मचारी रखना, लॉबीइग, दत्यादि । इन स्रभी कार्यो वे लिए घन की आवश्यकती 
पडती है, जिनके पास ये साधन होगे वे उनका उसवी माना के अनुसार प्रयोग करेंगे [/ । । ? 


हित समूहो की प्रकृति श्रोर उनके विभिन्न प्रकार, ,.. , , 

सरल शब्टों मे, एक हिंत समूह पारस्परिक स्वाथ !स्राधन के लिए बना व्यक्तिया का 
समूह होता है। यह एक दबाव समूह (70४४77० 87079) का रूप धारण कर लेता है जब यह 
स्वाथ सिद्धी--अपनी माय मनवाने--के लिए सरकार पर” किसी प्रकार से प्रभाव अथवा दबाव 
डालता है । डेविड टू मैन के अनुसार, “हित समूह एक ही प्रकार की अभिवृत्ति के व्यक्तियों का समूह 
(०४ शाधा०त| 8007० 87079) होता है जो समाज।मे भय समूही पर कुछ दावे रखता है। जब 
यहू।अपने दावे सरकार की सस्थाओ हारा और सस्थाणा प्र रखता है तो यह एक राजनीतिक 
हित समूह बन जाता है ।” एक दूसरे लेखक (५ 0 7:०;) ने अति सक्षेप मे, दबाव समुह्दों की 
परिभाषा इस प्रकार को है,”'वे गेर सरकारी (77४2०) सघ हैं जो सावजविक नीति को श्रभावित 
करने के लिए बनते है ।/7 क। | अं * *+ > । 


कक । 


ही ड़ + + ५ है &: ४ ि 
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राजनीतिक दल बनाम हित समूह । 


राजनीतिक दलो और हित समूहो थे! बीच स्पष्ट अतर क्या जाना आवश्यक है। 
राजनीतिक दल साधारणतया समूहो से अ्धिव बडा समठन होता है जो सत्ता पाते के लिए बहु- 
सरमक मतदाताओं का सम्रथन जीतने वा प्रयत्न करता है। परिणाम्त राजनीतिक दल वा 
कायत्रप भी यूहत्‌ होता है। इसक विपरीत, हिंत समुह के सदस्यो मथवा समथको की सम्या छोटो 
होती है, उसके सदस्यों के कुछ सामा-य हिंत होते हे । 'यद्यपि हित समृहां और राजनीतिव दला 
के प्रीच बुछ समानताएं हैं उनके बीच आधारभूत अतर इस यात मे है कि राजनीतिक दल समय- 
समय पर अपने दावों (०४009) का निर्वाचक मण्डन के सामने रखता है ओर सरवार वो चलान 
के लिए उत्तरदायित्व सम्भालने को इच्छुक रहता है। हित समूह इनम से एन' भी काय नहीं 
करता ।' बरतु, जबबि राजनीनिक दल चुनाव जीतने और सरकार के सचालन म गहरी 
दिलचस्पी रखता है, हित समूह तो दंचल अप हिंत के सम्बंध म ही सरकारी नीति का प्रभावित 
करो में दिलचस्पी रखता है । इन दोनो के बीच एवं अप बात में भी अन्तर है। राजनीतिब दल 
साधारणतया एकीकरण की भूमिका अदा करते हैं, कितु दवाव सभूह विरोधी हितों के वारण 
अतरो यो बढ़ाते हैं । 

५ हित समूहों के विभिन्न प्रकार होते हैं वे स्थायी झौर मरथायी हो सउते हैं, भावार म 
बडे व छोटे हा सबसे हैं, शक्तिशाली व बमजोर हो सकते हैं, शोर अधिक साधनयुक्त अथवा 
साधनहीन हो सबते हैं। पुछ हित समूह बडे सक्रिय होते हैं, पथा प्रजात-आ्रात्मय' राज्या मे मजदूर 
सध, व्यापारी सघ इत्यादि। विभिन्न प्रवार के हित समूहों मे हम इह गिन सवत हैं--धामिव' 
संगठन, सामुदायिक सघ, व्यवसायिव' सघ, जाधिव सघ--क्मसिठा के सगठपे, भजदूर यूनियरनें, 
मालिको ' बे” सध, वैचारिव समूह--छात्रो व बुद्धिजीवियों वे सघ । झाधिक हित समूह आधित 
हिंत साधन के लिए वनते हैं, यथा लाभ वमाना, अधिव' मजदूरी पाना, सदस्या वे बल्याण वा 
आगे बढाना, अपने हिंता की पूर्ति के लिए आवश्यव कानून बनवाना या हिंस विरोधी वाजूनों का 
विराध परना । अनेक सघृह अपने बग या सम्प्रदाय वे” हिता वो आगे बढाव के लिए बनते हैं। 
स्यावसायिक समूहा से शिलको, डाक्टरों, वकीलों व सरवारी सेववा वे संघ विदश्यप रुप स 
उल्लेखनीय है । वेचारिव संघ बिमी विचारधारा के प्रचार हतु बनत॑ हैं, यथा भारत मे गाधी जी 
के विचारों वार प्रसार बरने के लिए सर्वोदिय सघ, मयनियेध सप, खादों या बुटीर उद्योगा दे 
विकास यो प्रोत्साहन देने वे लिए बने सघ ) 


हिंत समूहों का महत्त्व श्लौर उनके कार्य करने के तरीके 

भहृत््व--भाघुनिक समाज को सच ही बहुलवादी (फाणिश) कहा गया है, पयाकि वह बहुत 
बददी सख्या में समूहों और सघा स मिलरर बना है। अधित्राश व्यक्ति यह्‌ ठीब ही याचत व अनुभव 
घरते हैं वि अपन सामाय हित घो आगे बढाने के लिए उहे समूहा वा निर्माण बरना चाहिए । 
गह उक्ति बड़ी ब्यायहारिक है वि सयठन ही शक्ति है। बराजवल सरवार या सरकार थे नीति 
निर्धारा व महत्तवपूण निणय दरने बाते अग्ों पर प्रपने हित में कानूप बावान तथा 
हिंद विरोधों कामूना वा विरोध बरने थे लिए हिल समूहा वा बनाना अति आवश्यव हा गया है। 
जाजवण उ्यत्तियां या राज्य से व्यावहारिव सम्दध या सम्पय व्यक्तिगत रूप में नटी में बरायर 
रह गया है, भव समूहा व सधा मे सगढित व्यक्तिया और राज्य वे दोच महत्त्यपूष सम्बपह्याप्रिद 
होते जा रह हैं। घूकि राज्य गे बायों या विस्तार अति ब्यापप' हा गया है । इसाॉिए सामानिर, 
शाधिव थे राजनीतिन सभो छेत्रो म पिभिन्न प्रदार वे हिल व ददाव समूह या रह हैं । यदि 
पराएर को शक्ति को सोमा में रपदा है बौर सरवार दो जनता बे प्रति धनुत्ियापीय (7६४४०४ 
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५०) बनाना है तो सामाजिक सगठना मे मुबाबले वी शद्वक्ति (००एरवाद्रस्थाणह ए०ए०) शे 
पैदा करना जहूरी है। राजनीतिय दला के अतिरिक्त बहुत से समूह सरवार की सीमित बनाये 
रखने में महत्त्यपूण काय कर सकते हैं । ब्लाण्टल वे मतानुसार राजनीतिक पद्धति वे लिए समूह 
क्या महत्त्व दो मुख्य बारणा स है--() अधिव महत्त्वपृण समूह, सुते रूप मे अथवा अय प्रकार 
से राजनीति में बड़े सक्रिय हैं। (2) यह मानना पडेगा वि बस या श्रध्रिवः मात्रा में सभी समूह 
राजनीतिक पद्धति के तान वाने म॑ युथे हुए हैं ।? 

उनके काम करने भ्रधवा दबाव डालने के तरीके--य पाँच प्रवार से अपना बाय कर 
सकते हैं 

() वे जनमत को प्रभावित बरने के लिए अपन संदेश अधवा वायक्रम को पढ़ने वालो, 
सुनने वाली व देखन वाली जनता तवः सचार वे विभिन्न माध्यमों द्वारा पहुँचा सवत हैं। 

(2) चुनावां में धत देकर या चुनाव अभियात मे अय प्रतार से कम या अधिक सक्रिय 
भाग लेकर वे चुनावों के परिणामों को प्रभावित करन वा प्रयास वरते हैं।. , 

(3) वे राजनीतिक दलो व उम्मीदवारों के चुनाव कायक्रमा (998/0775) अथवा घोषणा 
पत्रो मे अपनी बातो के लिए स्थान पाने वा प्रयत्न बरते हैं। 

(4) विधायकों से सम्पक स्थापित करके--लॉबीइग (.0909778) हारा विधि निर्माण 
क्रिया (८४/श५॥०7) पर अपने पश्ष में प्रभाव डालने वा प्रयत्व करत हैं । 

(5) मात्रियो, सरकारी झधिकारियां आदि से सम्पक बनाये रसवर कामूना के ह्वियावयन 
अथवा प्रशासन को प्रभावित करते हैं। इनवे मतिरिक्त व जनमत को अपने पक्ष मे करने तथा 
सरकार पर श्रभाव डालन के लिए सदेश व स्मरण पश्र भेजना, साहित्य को प्रकाशित वरना, 
सावजनिक सभायें व श्रदशन आयोजित करना, धन और अय प्रवार के साधनो का प्रयोग करना, 
चुनाव प्रचार में भाग लेना विज्ञापन आदि अनेक उचित व अनुचित उपाया का भी श्रयोग करत 
हैं। चूकि अनेक राज्यो मे उनकी गतिविधियाँ बहुत बढ गयी है और वे अनुचित तरीकों का भा 
प्रयोग करते हैं । इसलिए विभिन्न सरकारो ने उनके कार्यों, आय साधनों, उनके द्वारा व्यय किये 
जाने वाले धन आदि पर अनेक प्रकार के प्रतिवध लगाने हेतु आवश्यक कानून बनाये हैं। 


| 7 राजनीतिक दल सैंद्धान्तिक विचार 
(पांथर /8हा०5ण707) 
() हितो का समृहीकरण--'मागो को सामाय नीति, विकल्पों में परिवर्तित करन के 
काय को हि6ता का समूहीकरण (ए्रा/शिए& 38878४७४०7) कहा गया है ।' जब कोई राजनीतिक 
दल, अपने कार्यक्रम का निर्धारण करते समय, विभिन्न हित समूहा से मायें प्राप्त करता है तो यह 
उनसे सौदा करके विरोधी हितों के बीच ऐसा समभौता क्रान॑ का प्रयत्न करता है, जिसे वह अपन 
कायक्रम में स्थान दे सके । इस प्रकार यह हिंता के समूहीकरण का काय करता है। राजनीतिक 
पद्धति में इस अ्रकार का समूहीकरण कई तरीको से क्या जा सकता है, उदाहरण के लिए, स्पष्द 
रूप मे सामाय नीतियो के निर्धारण द्वारा अथवा ऐसे शजनीतिक व्यक्तियो की भर्ती करके जा 
किसी प्रकार की नीति के प्रति बचनबद्ध हो । वैसे ता हितो का समूहीकरण सभी राजनीतिक 
पद्धतियों मे होता है, परातु अय प्रकार की पद्धतियों की तुलना मे यह काय श्रजातजात्मक पद्धति 
में अधिक खुले रूप में होता है । 
आजनसोण्ड और पोबेल के मतानुसार, प्राय वे सभी प्रकार की सरचनाएँ जो हितों का 
उच्चारण करती हैं, हितो का समूहीकरण कर सकती हैं | आधुनिक राजनीतिक पद्धतियो में बढें 
सघ और सगठत और सगठित समुहो से अनेक प्रकार की मार्गे,पा सकते है, उसके बाद वे विरोधी 
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हो सकता और दलो के बिना राजनीति नहीं हो सकती | पं 
0580 दा | के महत्त्वपूण कार्यों का उल्लेख सक्षेप में, इस प्रवार क्या जा 
सकता है--- + 
(!) वे चुद्धिमय जनमत के निर्माण में योग देते हैं, क्योकि वे नागरिका को चुनावों तथा 
सरकार की गतिविधियों मे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं । 
(2) वे किसी दिये हुए समय से महत्त्वपृण श्श्तों को परिभाषित मरते हैं भौर सरवार 
के सामने विभिन्न वैकल्पिक मार्गों का स्पष्ट रूप में रखते है । 
(3) वे अपने कायक्रम मतदाताओं के सामने रखते हैं और प्रयास करते हैं (कि उनके 
कायक्रम को स्वीकार बरने वाले उम्मीदवारों की चुनाव में जीत हो । 
"5 (4) जीतने वाला दल समाज के विभिन्न तत््वा को एक सामाय मच पर माने मे 
सफलता पाने के बाद सरकार की बागडोर सम्भालता है । ७ ८ ५ 
(5) विरोधी दल विपक्ष मे रहकर सरकार की झालोचना करते हैं और दुसरे विकल्प 
सरकार व जनता के सामने रखते रहते है। -, 


दलीय पद्धतियाँ झ् ४ 
साधारण रूप मे, दलीय पद्धतियाँ, दलो की ,सख्या के आधार पर तीन प्रकार की हैं. एक 
दलीय, द्वि-दलीय और बहुदलीय । एक दलीय पद्धति वाले राज्यों की सख्या काफ़ी बडी है और 
यह बात नही है कि ऐसी पद्धति केवल अधिनायक्ताजी राज्यों में ही पायी जाती हो । अधिनामक्त ती 
राज्यों मे आजकल के साम्यवादी राज्यों (जैसा जतीत के फासीवादी इटली व नाजीवादों (जमनी 
में था) मे एक ही शासक दल होता है और विरोधी दल को सग्रठित होने की स्वतञता नहीं 
होती । परतु साम्यवादी राज्यों में एक-दो राज्य ऐसे भी है जिसमे शासक दल के अतिरिक्त कुछ 
अय दलो का भी अस्तित्व है, जैसे आजकल पोलेण्ड और 954 के बाद कुछ वर्षों तब ।चीने 
रहा । इस सम्बंध मे यह बात ध्यान दने वी है कि अय दलों में से कोई भी शासक दल का 
विरोधी नही होता, वरन्‌ वे उसी के सम्बाधित (8॥०0) दल होते हैं, जि'हे किसी विज्ेष वग 
को सगठित करने के' लिए थोडी सी स्वत-त्रता मिल्री हाती है ! + ॥ । 

» एक दलीय पद्धति के बारे म विश्येप रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि ऐसी पद्धति 
प्रजाताञआात्मक' शासन पद्धतियी मे भी पायी जाती है। तुर्की मे क्माल अतातुक के नेतत््व में आगी 
क्रान्ति के बाद 923 से 946 तक एक ही दल (76००5 २०छुए)॥० 79) रहा, यदि 
उस देश का सविधान प्रजातजात्मक था। मेक्सिको एक ऐसा देश है ज़हा चुनाव मे भाग लगे 
के लिए कई दलो को स्वत चता है, कितु वहा एक ही दव “776 क50एणात्रों २९ए.पणावा) 
ए79' की प्रधानता रही है। जनसाधारण वे' एक ही दल (आशा ग्रा858 कुवाए) को उदय 
अफ्रीका व एशप्निया वे कई नये राज्यों मे हुना है। जहा कसी देश्य मे राष्ट्रीय आन्दोलन ने 
स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए एक दल के नतत्व मे सघप किया वहा उस काल मे वस्तुत्त सभी 
समूह जो स्वत त्ता चाहते थे, उसी सम मिल गय। परतु जब स्वाघीनता प्राप्त हो गयी।त्तो उस 
व्यापक दल म विभिन्न आधारो प्र नये सगठन या दल बनाने आरम्भ हुए । ऐसी प्ररिस्थितियों सं 
बचने के लिए और देश म विकास कायक्रम की द्रुतगति बनाय॑ रखने क उद्देश्य से कुछ राज्यों 
मे केवल एक ही दल रखने क्या निणय कया | घाना, वीनिया और टेंग्रेनिका मे ऐसा ही विया 
गया । 975 मे शेख मुजीबुरहमान के कत्ल से पूृव उसके नेतत्व मे बने सविधाव मे भी एक ही 
सरकारी दल की व्यवस्था की गयी थी । इन राज्या म एवं दलीय प्रजाताव को इन आधारा पर 
व्यायोचित ठहराया गया है. पहला विरोधी दल वेवल वतमाव मतभेदा को अधिक तीर बनायेंगे, 
जबकि विभिन्न मता को वृहत्‌ शासक दल के भीतर ही स्थान दिया जा सकता है और सब प्रकार 
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के मतभेदों के बाद एक सामाय और सहमतिपूण वायक्रम तैयार किया जा सकता है। दूसरे, 
जबकि इन देशो मे राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक कौशल और योग्य व्यक्ति बहुत सीमित 
सख्या मे हैं, ये देश सासद प्रजातात्र के लिए परम्परागत सघप को अनावश्यक और अवाधनीय 
समभते हैं । 

जहाँ तक द्वि दलीय पद्धति का सम्व ध है, सासद पद्धति वाले राज्यों मे इसका सबसे 
अच्छा उदाहरण यूनाइटेड किगडम है । झ्रास्ट्रेलिया व कनाडा म॑ भी दो ही प्रमुख दल है। परतु 
इन सभी देशो में तीसरा दल भी है ओर हाल के बीते वर्षो म यह प्रवृत्ति जमी है कि चुनाव मे 
विजयी दल को विधायिका मे बहुत कम बहुमत मिला है । या किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत 
नहीं मिला । इसके परिणामस्वरूप वहाँ बने माजत्रिमण्डल कम सुदृद रहे भर वे पूरी अवधि तक 
स्थायी न रह पाये। सयुक्त राज्य अमरीका में 'शासन पद्धति! का रूप दूसरा है, तथापि वहाँ भी 
दो ही प्रमुख दल रहे है। कितु अमरीका और अय देशो के राजनीतिक दलो के बीच अतर की 
मुख्य बात यह है कि जवकि झय देशो म॑ राजनीतिव' दल सिद्धा तो के जाधार पर बने हैं, सयुक्त 
राज्य अमरीका के दोनो दलो क॑ बीच संद्धाततिक अतर नही हैं। सासंद पद्धति वी सफलता के 
लिए दो दलीय पद्धति को आवश्यक समभा जाता है। भारत से अनेक राजनीतिक नेता और 
विचारशील व्यक्ति ऐसी ही पद्धति का विकास चाहते हैं, , इसी वात | को सामने रखकर भारत मे 
संविधान निर्माताओं ने एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र रखे भौर आनुपातिक प्रतिनिधिक पद्धति को 
प्रसद्ध नही क्रिया । + | ।] 

अधिकतर भ्रजातत्री देशों मे बहु दलीय पद्धति पायी जाती है। फ्रास, स्वीडन व जर्मनी 
आदि राज्यो मे कई दल है और उनमे से अधिकतर मे विभी न किसी रूप में आनुपातिक प्रतिनिधिक 
प्रद्धति को अपनाया गया है। अनेक दला के अस्तित्व के परिणामस्वरूप फ्रास मे वतमान सविधान, 
के पूरे तक फ्रायपालिका अस्थायी और कमजोर रहती थी । वहा मौजममण्डला का जीयनकाल 
श्ति भ्रल्प था। इस गम्भीर दोप को दूर करने के लिए वतमान (पाँचवें गणतरत्र के) संविधान म, 
जो (जनरल डि गाले के' माग-दशन हे अत्तमत बना था, |कायपालिका को ब्रहुत सुहृद बनाया गया 
है, और सासद पद्धति के। अतगत 'राष्ट्रपति को अनेक शक्तिया सौपी गयी हैं। भारत में भी 
राजनीतिक दलो वी सरया अभी तक काफी बडी है। परतु यह सोभाग्य की वात है दि रा्ट्रीय 
काप्रेस की सघ व अनेक राज्यो भ प्रधानता कायम रही है।। साथ ही 'यह खेद वी वात है कवि 
विपक्ष विभाजित व बमजोर रहा है। विभित्र राजनीतिक दलो ने आपसी मेतर और व्रितउ के लिए 
कुछ प्रयत्न विये, जिनके अभी तक ठोय परिणाम नहीं निवले हैं । 

॥| 


दूसरा भ्रध्याय 


राज्य और शासन 


47 राज्य 
“राज्य” क्‍या है ? राजनीतिक सस्थाओ में सबसे प्रमुख और महत्त्वपृण सस्या दाज्य है धोर 
उसके बाद दूसरा स्थान शासम (सरकार) का है। अय सभी राजनीतिक सस्थाओ का सम्बध 
राज्य अथवा शासन से है । अत हम सबसे पहले इस प्रइन की परीक्षा करेंगे कि 'राज्य क्या हैं? 
संगठित सामाजिक जीवन के लिए यह अति आवश्यव' है कि समाज में कोई ऐसो सत्ता हो जो 
सुखी भौर शान्तिमय जीवन के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर सके तथा जिसके रहते हुए सभी व्यक्ति 
और सघ अपना अपना काय करते रहे और दूसरा को हानि न पहुँच सबे । यह काय एक ऐसी 
बडो और प्रबल सस्था द्वारा ही विया जा सकता है जो सभी प्र नियश्रण रख सके, ऐसी सत्या 
केवल “राज्य” है । सभी सामाजिक सस्थाओं मे राज्य सवसे अधिक व्यापक और शक्तिशाली है। 
जैसा कि श्रीक लेखका न बताया है, राज्य स्वाभाविक (78079)) और आवश्यक दोनां ही है। 
ग्रह इस अर्थ में स्वामाधिक है कि इसका उदय मनुष्य वी स्वाभाविक प्रवृत्ति (सामाजिकता) का 
परिणाम है। हम सभो किसी न कसी राज्य वे सदस्य रूप मे जम लेते हैं। राज्य मनुष्य ने 
पूण विकास के लिए अति आवश्यक है। राज्य का जम भानव जीवन के लिए हुआ और मह 
मनुष्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए कायम है। मैंकाइवर ने सत्य ही कहा है कि राज्य 
सामाजिक मनुष्य का साधन है। वास्तव मे, सभ्य जीवन का आधार अयवा पहली शत राज्य है। 
राज्य वा अग्रेजी रूपातर 'स्टेट' (5:४०) है। सवप्रथम, इटली मे पद्रहवी शताब्दी के 
आरम्भ में 'स्टेट' शब्द का प्रयोग हुआ और उसे राज्य के अथ मे म॑कियाविली न अपने प्रसिद्ध प्रथ 
दि प्रिस' मे प्रयुक्त किया । इग्लेण्ड म इस शब्द का प्रयोग सवस पहले !538 में हुआ। जमनी 
मे 'स्टेटकस्ट' (६8(80050) शब्द का प्रयोग सत्तरहवी शताब्दी मे सामा य रूप से हुआ । तव से 
राजनीतिक शरीर (5099 90॥70०) के लिए विभिन्न यूरोपीय भाषाओ मे राज्य शब्द प्रयुक्त होगे 
लगा, फ्रासीसी भाषा में पहले “एस्टेट” (८४४) और बाद मे 'एटेट' (८४) शब्द प्रयोग में आया, 
उसी के पर्यायवाची शब्द जिसका अथ कुछ भिन यथा, ग्रीस और रोम म॑ श्रयुक्त होते थे। प्राचीन 
ग्रोस मे राज्य को पोलिस (2०७) वहते थे, पालिस राज्य स बुछ अधिव विस्तत आर्थ म प्रयुक्त 
हाता था । इसका अभिप्राय नगर (राज्य) वे घनिष्ट सामुदायिक जीवन से था । 
ऐसे ही रोमन शब्द 'सिविटास” (८जश्य9$) का अभिश्राय राज्य के केद्ध रूप मे नगर वी 
नागरिकता से था । रोमन भाषा मे भ्रयुक्त दूसरे शब्ट 'रेस पब्लिक (765 फ़ण००8) वा अथ 
जनता और जन-कल्याण के लिए घ्यान था । हरमन फाइनर ने तक दते हुए बताया है कि ग्रीस 
भौर रोम के विचारको द्वारा दिये विच्ारा में राज्य शब्द का अस्तित्व ने था । ग्रीक कामनवैल्य 
बा बसे सर्वोपरिता व आज्ञापालन की अपेक्षा अधिकारा के उपभोग पर था, जबडि रोमन 
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नागरिकों ने दासो के शोपण पर आधारित एक प्रकार का राजनीतिक सगठन बनाया हुआ था | 
आजकल 'राज्या शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक रूप मे क्या जाता हैं। कितु वहुधा इसे राष्ट्र, 
समाज, देश और शासन के पर्यायवाची रूप मे भी प्रयुक्त किया जाता है। सघ राज्यों के सम्बन्ध 
में 'राज्य' का प्रयोग विशेष अथ मे क्या जाता हैं। सघ राज्य और उसकी सधाततरित इकाइयों 
को भी राज्य कहा जाता है। 
प्राचीन तथा अर्वांचौन अनेक लेखकों मे राज्य शब्द की मित्र भितर परिभाषायें की हैं, 
उनमे से कोई भी दो एकरूप नहीं हैं। हम यहा पर बुछ परिभाषाओं का उल्लेख कर राज्य 
की उपयुक्त परिभापा के विषय में विचार करेंगे। सवश्रथम, अरस्तु के अनुसार, पूण और 
स्वावलम्बी जीवन के लिए परिवारों और गावों का सध राज्य हैं। हॉलण्ड के अनुसार, राज्य 
'एक ऐसा बडा समुदाय होता है, जो साधारणतया किसी निश्चित भू भाग पर अधिकार रखता 
है और जिसमे बहुसख्या अथवा व्यक्तियों के एक बडे वग की इच्छा उनके विरोधियी के 
विरुद्ध माय होती है ।! यह परिभाषा अधिक लम्बी है, यद्यपि इसमे राज्य के प्रमुख लक्षणी का 
स्पष्ट सकेत है । 
ब्लश्ली कहता है. किसी भूमि विशेष के राजनीतिक रूप से सुसगठित लोगों का ही नाम 
राज्य है ।' बुडरो विलसन लिखता है “राज्य सबसे उच्च समुदाय है और एक निश्चित प्रदेश में 
नियमो के पालन के लिए संगठित किया जाता है।” लास्की के शब्दों मे, (राज्य एक भूमिगत 
समाज है, जो शासन और श्ञासितों मे बेटा होता है और अपनी सीमाओ के क्षेत्र मे आने वाली 
आय सस्थाओ पर सर्वोपरिता का दावा करता है ।! गरानर के अनुसार, “राज्य मनृष्यी का एक 
सगठन है। वे मनुष्य एक निश्चित भू भाग पर अधिकार रखते हैं, सभी प्रकार के बाहरी निय तण 
से स्वतन्र होते है, और उनकी एक सगठित सरकार हाती है। वे स्वाभाविक रूप से राज्य की 
आज्ञाओ का पालन करते है।! इस परिभाषा मे राज्य के आवश्यक तत्त्वी को भली प्रकार से 
सम्मिलित किया गया है । 
उपर्युक्त परिभाषाओं के ऊपर विचार करने से पता चलता है कि राज्य इन चार प्रमुख 
तत्त्वी से मिलकर बना हैं--() जन-समुदाय, (2) निश्चित भू भाग, (3) झासन व्यवस्था अथवा 
सरकार, और (4) राजसत्ता । मैक्दवर के शब्दा मे “राज्य वह सघ है जो सरकार द्वारा निर्मित 
कानुनो (जिहे लागू करने व मनवाने की शक्ति सरकार को श्राप्त होती है) के अनुसार काय 
करता हुआ किसी विशिष्ट भूमि खण्ड में रहने वाले समुदाय के भीतर सामाजिक व्यवस्था को 
बाह्य सवव्यापी दशायें बनाये रखता है ।? यह परिभापा राज्य के विभिन तत्त्वां का स्पष्ट 
दिग्दशन कराती है ।' सक्षेपर में, राज्य एक स्वतात्र, संगिठत और भूमिगत समाज होता है । मैदस 
बेबर (४8४ १/८७८:) के अनुसार राज्य की परिभाषा इस प्रकार है. “आज हम बहते हैं कि 
राज्य एक मानव समुदाय है जो किसी दिये हुए भूखण्ड के भीतर भौतिक शक्ति के वैध प्रयोग के 
एकाधिकार पर (सफलतापूवक) दावा करता है । इस बात पर ध्यान दीजिये कि “भूखण्ड' राज्य 
के लक्षणी मे से एक है । वतमान समय मे, विशिष्ट रूप से भौतिक शक्ति के प्रयोग का अधिकार 
आय सस्थाआ और व्यक्तियों को वही तक मिला होता है जहाँ तक कि राज्य उसकी आज्ञा देता 
है ।/* हम विभिन्न परिभाषाओ को निम्नलिखित चार समूहो म रख सकते हैं-- 
(3) वे परिभापायें जो राज्य के ऐतिहासिक विकास और उसके ध्येय की आर सकबेत करती 
हैं । उदाहरण के लिए, अरस्तू ने कई स्थानों पर राज्य की परिभाषा इस प्रकार दी है. यह 
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परिवारों और ग्रामो का सघ है, जो एक प्रूण और आत्म निभर अस्तित्व वी प्राप्ति के लिए बनता 
है 7” श्रगय स्थान पर वह वहता है कि राज्य काज म जीवन के लिए हुआ और इसका भस्तितव 
अच्छे जीवन के लिए है । 

(2) बुछ दाशतमिको ने राज्य को अपने प्रयोजन की पृत्ति के झब्तों में प्रारियाषित क्या 
है। हीगल के अनुसार राज्य मूल स्वतत्रता का यथाथ रूप (8 2लण्थग्रए भी 7०-4०7) है 
यह स्वत च॒ता की पूर्ति [[स्याटवा709 ॒०८००7०) अर्थ पृण और आई तम उद्देश्य की प्राप्ति 


जिसके लिए इसका अस्तित्व है । दे के 
डा ४ गहन सामाजिक, आर्थिक डब्दावली में पारिभाषित किया 


(3) कुछ विचारका ने राज्य को 

है, जसे मावस ने कहा है कि राज्य वर प्रभुत्व का साधन है, अर्थात यह एक वग द्वारा दूसरे वग 

को दबाय रखने का साधन है । 
(4) राज्य की अनेक प 


जिनके उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं । 
जैसा कि ऊपर बताया गया है राज्य चार तत्त्वा से मिलकर बनता है। हॉलण्ड की 


परिभाषा में इन तत्त्वों का स्पष्ट वणन है (!) जनसरया, (2) निश्चित भू भाग पर अधिकार, 
और (3) बहुमत था एक बग के अनुसार शासन । ब्लटश्ली और वर्जेस द्वारा दी गई परिभाषा म 
प्रथम तीन तत्त्वो को सम्मिलित क्या गया है, भर्थाव्‌ु इन सभी परिभाषाआं म राजसत्ता 
(४०एथशड79) के तत्व का उल्बेख नही है । परतु गानर की परिभाषा मे, जिसे हमने सव्धे“ठ 
बताया है चारा तत्वा का स्पष्ट वधन है। भ तर्राष्ट्रीय कानून के प्रसिद्ध लेखक फिलीमोर की 
आगे दी गई परिभाषा मे चारो तत्त्वो का उल्लेख है। वह कहता है कि “राज्य मनुष्य का वह 
समुदाय है जो * कसी निश्चित भू भाग पर स्थायी रूप मे बसा हुआ हो, जो एक सुव्यवस्थित 
सरकार द्वारा उस भू भाग के अतगत स्थित मनुष्या पर पूरा नियात्रण, अधिकार तथा प्रभुता 
रखता हो और जिसे ससार के अय कसी भी समुदाय से युद्ध और शा ति करने तथा अ्य किसी 
प्रकार के अ॑ तर्राष्ट्रीय सम्ब"ध स्थापित बरने का अधिकार श्राप्त हो ।” 
अत राज्य का चौथा तत्त्व राजसत्ता है | कुछ विचारको के अनुसार तो यह भी राज्य का 
आवश्यक तत्त्व है, भयात्‌ इसके अभाव में कोई प्रदश अय तत्त्वों के रहते हुए भी राज्य नहीं 
कहला सकता | परतु कुछ अ य विचारका के मत में यह तत्त्व इतना आवश्यर नही है जितने वि 
दूसरे तत्त्व हैं। उनके मतानुसार राजसत्ता के अमाव म॑ भी राज्य हो सकते हैं । यह वात उदाहरण 
की सहायता से अधिक स्पष्ट हो जायेगी । प्रथम मत के अनुसार पराधीन भारत वो राज्य नहीं 
कहा जा सकता था, परतु वह यथाथ में राष्ट्र सघ का भी सदस्य बना, इस प्रवार उसके राज्य 
हामे म कई स-दह नही था । इजिप्ट और इग्नेण्ड के बीच हुई सा घ के अनुसार कुछ समय प्रृव तव 
बैदेशिक क्षेत्र तथा ठुछ आय मामलों में इजिप्ट का राजसत्ता प्राप्त न थी, फिर भी उसे व्यवहार 
में राज्य ही माना जाता था । इनके अतिरिवत सयुक्त राज्य अमरीका और भारत के इसाई 
राज्यो को राज्य वहा जाता है, यद्यपि उह अत्यधिक सीमित क्षेत्र म राजसत्ता मिली है ॥ इन 
उदाहरणा पर विचार करने क वाद भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वास्तव मे राजसत्ता या 
होना राज्य वे लिए आवश्यक है । 
बुछ अतर्राप्ट्रीय यायवित्य ने राज्य के ऊपर बणित चारा तत्त्वा के अतिरिवत एवं और 
तत्त्व भी बताया है । इनके अनुसार श्रत्यक राज्य म दूसर राज्या ये साथ सम्बाय स्थापित वरत 
की क्षमता भी होनी चाहिए ओर उसे समार वे सामा स्वतत्र रूप से काय करने वी क्षमता 
रखनी चाहिए । इस मत ये समयका ये अनुसार किसी राज्य को राज्य मान जाने के लिए यह 
आवश्यक है हि वह सयुवत राष्ट्र मघ का सदस्य हो। परातु अतराष्ट्रीय मा-यत्ता वा तत्त्व अभी 


रिभाषायें उसके आवश्यक तत्त्वों को ध्यान म रखबर की गई हैं, 


पु 
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तक अ-य चारो तत्त्वा के बरायर महत्त्वपूण नहीं माना जाता है । जहा तक अय राज्योके साथ 
सम्बाव स्थापित करने की क्षमता का प्रश्न है, प्रभुता म॑ राज्य की स्वतजता का तत्त्व भा ही 
जाता है और प्रत्येक स्वत न राज्य इस प्रकार की क्षमता प्राप्त कर लेता है। सयुक्त राष्ट्र सघ की 
सदस्यता को आवश्यक तत्व नही स्त्रीकार किया जा सक्‍ता। साम्यवादी चीन बहुत समय तक 
सयुक्त राप्ट्र सघ का सदस्य न रहा । 
मा यता कातूनी अथवा यथाथ दो प्रकार की होती है। बहुत समय बाद ही सयुक्त राज्य 
अमरीका ने स्पेन में फ्राकों के शासन और सोवियत सघ के शासन को कानूनी मायता दी, यद्यपि 
वह इन दोनो शासनों को पस्त द नही करता था । जय किसी देश मे क्रातति या विद्रोह के फलस्वरूप 
नई सरकार बनती है, तो प्ताधारणतया उसे नये सिरे से मायता पानी हांती है । मा यता प्राप्त 
होने से ही किसी देश को राज्य का पद नहीं मिल जाता, यद्यपि उसवी गिनती भवश्य ही कुछ 
राज्यो वी हृष्ठि मे राज्य रूप में होने लगती है । वगला देश वी अनेक राज्या न मायता प्रदान 
कर दी है, कितु बह अभी तक सयुक्त राष्ट्र सघ का पूणत सदस्य नही बना है। 
राज्य फा स्वरूप--अरस्तू का कथन है कि राज्य की उत्पत्ति भनुष्य के जीवन की 
आवश्यक्ताजों को पूरा करत के लिए हुई, कितु राज्य मनुष्यों के जीवन को अच्छा बताने के 
लिए कायम है। उसने लिखा है कि यदि प्रत्येक समुदाय का उद्देश्य मतुप्यो की कुछ भलाई 
करना है, तो राज्य वा उद्दश्य, जो सर्वोच्च समुदाय है, मनुष्यो की अधिकतम भलाई करना है । 
अय आदशवादी भी राज्य को एक नैतिक और सबसे ऊँचा समुदाय मानते हैं। कुछ विद्वाना के 
अनुसार राज्य का आधार शक्ति है । मेंक्याविली और ट्रीटस्की इसी मत के समथक रहे है। परतु 
आजकल शक्ति सिद्धा त अथवा शक्ति को राज्य का उचित आधार नही मात्रा जाता। शक्ति वे 
कारण कोई वस्तु उचित नही ठहराई जा सकती ग्रीन की अग्रलिखित उवित में गहरा सत्य है, 
“राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है । चूकि राज्य को शक्ति पर आधारित माना जाता 
है, इसी कारण अराजकतावांदी राज्य को हर रूप म॑ मिठाना चाहते हैं। साम्यवादी भी 
अपने आदश समाज का राज्य रहित बनाने की बात कहते हैं। इसी से मिलता जुलता यह विचार 
है कि राज्य किसी वग की शक्ति और प्रभुत्व को कायम रखने का साधन है। काल माक्स का भी 
यही कहना था । 
सामाजिक समयौते के समथत्र राज्य को मनुष्यकृत अयवा इृथ्िम समयत है, जिसका 
आधार समयौता है और जिसे तोडा भी जा सकता है। पर तु राज्य की साशेदारी का वम्पती वे 
समान मानना उचित नहीं प्रतीत होता । (राज्य वा होना और रहना मनुध्या ये लिए सम्य और 
सामाजिक जीवन की एक आवश्यक शत है। राज्य एक ऐच्दिक नहों वरन्‌ अनिवाय समुदाय है 
जिसवा आधार समयौता नही हो सकता । आजकल तो अधिकतर व्यक्ति राज्य को मानय वल्याण 
व सबसे महत्त्वपृण साधन मानते हैं और कल्याणकारी राज्य वा ध्येय. (०० णी प्रलशणि( 
आजा) मे विश्वास करते हैं। मेक्डवर ने राज्य को सामाजिव मनुष्य का साथन बताया है| 
अरस्तू ने तो इसे अच्छे जीवन के लिये अति आवश्यव बताया ही है परातु राज्य मपुप्यशत 
अयया ऐच्दिव वम्पती के समान नही है, इसकी सदस्यता अनिवाय है । बदुलबादियां (एणव/$/5) 
यो अनुसार समाज अनंक सघो से मिलकर बनता है राज्य भी उनम से एवं है। आय संघ अथवा 
समुदाय भी राज्य वी भाँति स्वाभाविव और आवश्यक है । 
व्यक्तिवादियो बे अनुमार राज्य एक आवश्यर बुराई है, अठ एमवे कायप्रम सबम 
होन भाहिएँ। बराजवतावादी राज्य वो शति पर आवयारित समस्या मानते हैं गौर उठ उमूवन मे 
विश्वास परते हैं। उनवा ध्यय राज्यविद्ीव समाज वी स्थापना है । यरातु समाणवादों राज्य शो 
समाज में हित को आवश्यव साधन मानत हैं। झुछ विद्वानों वे मतानुसार राज्य एक 
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व्यवस्था है, इसका सगठन कानूनों के अनुसार मनुष्यों के जीवन को व्यवस्थित करता है | वास्तव 
मे, यह सच है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी राज्य में रहता है और उसके कानूनों को मानता है। 
कानूनी दृष्टि से राज्य शक्ति असीमित हैं, परतु वास्तव मे उस पर कुछ सीमायें हैं। यह राज्य 
का महत्त्वपूण पहलू है, परन्तु राज्य के उच्चतर उद्देश्य को इसके अनुसार स्वीज्ञार नही किया 
जा सकता । बुछ लखको ने राज्य को एक सावयव प्राणी बताया है। जिस प्रकार से मनुष्य के 
शरीर म अनंक अग होते हैं, जो विभिन प्रकार के काय करते हैं, उसी प्रकार राज्य में विभित अग 
होते हैं । हरबट स्पेंसर मे तो राज्य को सावयव श्रासी जैसा ही नही माना वस्तुत उसे एक जीवित 
प्राणी वहा है। राज्य को प्राणी जँसा कहना तो ठीक है, इस विचार का यह महत्त्व भी है कि 
राज्य और व्यक्ति एक दूसरे पर पूणतया निभर हैं और एक के विना दूसरे का अस्तित्व नही हो 
सकता । परतु राज्य को एक सावयव प्राणी नही माना जा सकता । 
उपयुक्त के अतिरिक्त राज्य के स्वरूप के विषय में हम ये बातें कह सकते हैं--() दाश 

निक दृष्दि से राज्य न तो एक मनुप्यह्त मशीन है और न एक सावयव प्राणी, वितु दोनों का 
मिश्रण है। (2) घामिक हृष्टि से राज्य को चाहे प्राचीन काल में ईश्वरकृत सस्या समझा जाता 
था, आजकल तो राज्य को एक मानव सस्था माना जाता है। (3) आर्थिक और नैतिक हृष्टियो 
से राज्य को एक वग राज्य और पुलिस राज्य कहकर थुरा समझा गया है, वास्तव में राज्य परे 
स्वरूप में शक्ति और इच्छा दोना वा ही मेल है। (4) कानूनी दष्टि से, राज्य आज भी सर्वोपरि 
या प्रभुतापूण है। परतु उसे निसीम नही मान सकते, और राज्य को शवित से केवल विभिन्न 
समुदायों म समवय स्थापित करा चाहिए। अत म, हम एन० बाइलडे के इन विचारी से सहमत 
हैं. सामाजिक वल्याण का आदश ऐसा समुदाय है जिसवे सदस्य स्वतत्र व उत्तरदायी हो और 
जो अपने सुख की प्राप्ति सम्भवतया स्वय ही वरें। इस तथ्य से कि इस आदश वा उच्चतम 
विवास प्रशिक्षण और अनुकूल वातावररा द्वारा ही हो सकता है, हमे न भूल जाना चाहिये हि 

राज्य इनकी पूर्ति मे केवल उन दणाओ की तैयारी करता है जिनके आधार पर व्यक्तियों की 

अपन नैतिक विवास के लिए प्रयत्त करने चाहियें। इन शर्तों वे साथ हम यह साधारण नियम 

स्वीकार कर सकते हैं कि राज्य अधिवारों का समठनकरत्ता और सामाजिक “याय वा सरक्षक है ।' 


2 शासन (सरकार) 

राग्य झौर शासन--राज्य वह जनसमूह है जो किसी निश्वित भू भाग में बसा हो, जो 
सगठित और स्वाधीन हो । प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है, सरकार एक प्रकार से गासा 
चलाने याल सभी व्यवितया या समूह होती है । सरकार दासन का सचालन करती है और राज्य 
के सभी वार्यों की देख रेस भो करती है । इसी कारण कुछ लेखको ने सरकार वो मणीय बताया 
है () सरवार राज्य या एव अग मात्र है, क्यावि सरकार म सभी नागरिवों को मही गिता 
जा सकता । (2) राज्य अमूत होता है, एक विचार मात्र है, परातु सरकार स्पष्ट रूप से मूत 
होती है। उदादरण मे लिय भारत एवं राज्य है जिसम 55 करोड़ व्यवित रहते हैं मारतीय 
सरपार मे राष्ट्रपति, मात्रि-परिपदें, विधानमण्डल, उच्च अधियारी, मध्य दर्जे मे अधिवारी तथा 
छोटे म॒ छाटे बमचारी ही सम्मिलित विय जा सकते हैं। (3) राजसत्ता राज्य वी विशेषता है 
मे कि सरवार को । (4) राज्य स्थायी होता है, जबबि सरवार परिवतनतीस होती है, अप 
सरबार वे बदया से राज्य नहीं बदल जाता। अत म, राज्य पी हावित मौलिक हातठी है मर 
शरवार की शर्वित प्राप्त की हुई होसी है। जनता सरकार का विरोप बर गएफ्ठी है पितु राम्य 
का नहा, पर्योशि सरकार बुरी और हटाओे योग्य हो सकती है । 

सरशार रा महत्व--रिमी भी राज्य का सरकार दे बिना अस्तविस्व मम्मद नहीं है 


राज्य भौर शासन 29 


शासन के प्रभाव का अथ व परिणाम अराजकता है। राज्य को सुरक्षा, राज्य मे शातति और 
व्यवस्था वनाये रखने तथा नागरिकों के लिये अच्छे जीवन वी आवश्यकताओं की पुरति करते की 
दष्टि से सरकार का महत्त्व बहुत अधिक है । सरकार का मुख्य काय सामाजिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति करना और अधिकारपूण नियमा (अर्थात्‌ कानूनो) को इस प्रकार बनाता व लागू करना 
है कि राष्ट्र की एकता व स्वत-ञ्रता बनी रहे । सरकार का महत्त्व इस बात से आका जा सकता 
है कि यह सवब्यापी सस्था है । सभी स्थानों पर और सभी कालो म॑ मनुष्य किसी न किसी सरकार 
के अधीन रहे हैं। वतमान काल में सरकार के वृद्धिपृण महत्त्व का कारण उसके कार्यों मे हुई 
अपृव वृद्धि है। 
आधुनिक काल में भौतिक कल्याण के लिए चाह इतनी बलवती बन गई कि अधिकतर 
व्यवितयों ने अपनी स्वतञता को भ्रवाबक बग (गराशा32८74 ०७५४) के हाथ म॑ सौप देना पसाद 
किया । झासन के विशज्वेपज्ञो अथवा तक्‍नीकियों (/००७:०००४) ने यह आशा दिल्लाइ कि वे जब- 
साधारण का जीवन स्तर ऊचा उठा सकेंगे और काम करने के धण्टो में कमी भी करा सकेंगे। 
फलत सरकार के कार्यो मे बहुत वृद्धि हुई विशेष रूप से सॉस्ट्रतिक काय, जन कल्याण काय, और 
अथव्यवस्था के क्षेत्रो में । अतएवं जनसाधारण के नये समाज में शासन की भूमिका में बडा परि- 
बतन हुआ है । अपना सातुलन बनाये रखने के हित मे राज्य के लिए आवश्यक हो गया है कि 
वहु सामाजिक पद्धति मं अपना नियत्रण अथवा अपनी प्रधातता को कायम करे । ऐसा करने के 
लिए नई सामाजिक और आशिक व्यवस्था मे विधिन समूहों की विरोधी मांगों को समायोजित 
करना ही काफी नही रहा, वरनत्‌ सरकार को सोच समझकर सामाजिक कल्याण की नई दशाओं 
की रचता करनी पडी है | इस प्रकार सरकार को राज्य के अभिकर्ता (38थ॥7) के रूप मे धन के 
उत्पादन और वितरण के लिए निश्चित रूप मे अधिक उत्तरदायित्व सम्भालना पडा 7? 
सरकार के कार्यों मे वद्धि के लिए उत्तरदायी कारणों को हम सक्षेप मे, इस प्रकार से रख 
सकते है. () राज्य के ध्येय के विषय मे राजनीतिक विचारधारा मे महत्त्वपूण अआवर हुआ है । 
चारो आर आधथिक भौर सामाजिक समानता की नई चेतना फंली है। अब अहस्तक्षेप की नीति 
(9००५ 06 )855९2 वि) को त्याग दिया गया है और राज्य जनता के हित में अनेक प्रकार के 
काय करने लगा है। (2) प्रत्येक राज्य मे जनसस्या की वृद्धि हो रही है। उससे उत्पनत कठिन 
समस्याओं वा निराकरण करने के लिए. अब प्रगतिशील सरकारें प्राय सभी प्रकार के काय करने 
लगी है। (3) बतमान युग मे युद्ध का रूप अत्यत भयक्तर हो गया है और आतर्राष्ट्रीय परि 
स्थितिया भी ऐसी हो गयी हैं कि आधुनिक सरकारो को अनेक काय करने पड रहे हैं । 
सरकार की शाखाएं--स रकार के कार्यों का परम्परागत विभाजन तीन वर्गो--विधायी 
काम्कारी और “प्यायिक मे किया जाता है। उसी के आधार पर अधिकतर सरकारो के तीम प्रमुख 
अग्र--विधायिका, कायपालिका व “यायपाल़िका होते हैं परतु कुछ विचारको के अनुसार सरकार 
के कार्यों को दो समूहो--नीति निर्वारण ओर नीति का कार्यावयन--मे रखा जाता सबसे सरल 
है । यहाँ पर फाइनर का मत भी दिया जाना आवश्यक और उचित प्रतीत होता है । मोटे रूप में 
वह सरकार वी शक्तियों को दो भागां में बाँदता है--() नीति निर्माण, और (2) प्रशासन । 
परन्तु जब वह इस विभाजन को राजनीतिक गतिविधियो क बारे मे लागू करता है तो उसके 
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भनुसार नीति निर्धारण झाखा के केद्र, निर्वोचक मण्डल, राजनीतिव दल, विघांयिका, भत्रिमण्डल 
और राज्य का अध्यक्ष होते है। दूसरी शाखा के केद्ध मीजिमण्डल, राज्य का अध्यक्ष, नागरिक 
सेवा और “यायालय है। इस प्रकार राजनीतिक गतिविधियों के सात मुस्य केद्र है, जिनका 
सहयोग सरकार के किसी भी काय को पूरा करने के लिए आवश्यक है ।? पूर्वोक्त विभिन मता मे 
काफी वास्तविकता है, फिर भी सामा यत व्यवहार मे सरकार की तोन ही प्रमुख शाखाएँ पायी 
जाती हैं। जिनका सरकार के तीन मुख्य कार्यों से सम्बंध है। ये है--कानून व तियम बनाना 
(76 प्राधाध8), कानुनों व नियमो को लागू करना (706 ४ए7ए॥०७॥0०१), और नियमों का 
उल्लंघन अथवा अतिक्रमण (ए०४॥०॥) होन पर “याय व्यवस्था का होना (776 20]एताव्थाणा) । 
तीनो ही प्रकार के कार्यो को सरकार की त्तीम प्रमुख द्याखाएं--विधायिका, कायपालिवा और 
प्यायपालिका करती हैं। इन सभी का विस्तारपूण विवेचन आगे के अध्यायों में किया गया है । 
यहा पर हम सरकार की तीनो शक्तियों से सर्म्वाघत महत्त्वपृण शक्ति पृथक्‍क्षरण सिद्धांत का 
विवेचन करेगे ] 


3 शक्ति-पृथवकरण का सिद्धान्त 


सोलहवी शताब्दी मे जीन वोदा (76»॥ 800॥7) ने राजा द्वारा ययाय प्रशासन के खतरो 
को बताया और तक दिया कि याय करने का काय स्वतन मजिस्ट्रेटो को सौपा जाना चाहिएं। 
जेम्स हेरिंगटन न कायपालिका और विघायिका के बीच स्पष्ट पृथक्करण पर जोर दिया। जॉन 
लॉक ने शासन की शक्तियों को तीन शाखाओ--विधायी, कायपालिका और फेडरेटिव (जिसका 
अथ वूटनीतिक शक्ति से है) म बाटा । शक्ति पृथकररण के सिद्धा त का स्पष्ट प्रतिपादन अठारहवी 
शताब्दी में फ्रास के प्रसिद्ध लेखक मा टेस्क्यू ने अपने विरयात ग्र॒थ (8976 ० 06 7.898) मे 
किया । उसके अनुसार सिद्धातत की व्याख्या निम्नलिखित है 

“जब विधायिका और कायपालिका की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय (मजि 
स्ट्रेट के समुदाय) के हाथ मे केसद्रित होती हैं, तो कसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती, 
क्योकि यह भय वना रहता है कि कही राजा या सीनेट (विधायिका) भनमाने कानुन पास करके 
उसको मनमाने ढंग से लागू न करने लगे। यदि “यायाधीश कौ ज्षक्तियो को विधायिका और 
कायपालिका की शक्तियों से पृथक नहीं क्या जाता तो भी स्वताजवा श्राप्त नही हो सकती । यदि 
न्यायपालिका और विधायिका की झक्तिया भी मिली रहती हैं तो प्रजा के जीवन और स्वत-तता 
पर स्वेच्छाचारी नियत्रण होगा, क्योक्रि इस दशा मे प्यायावीश विधि निर्माता (कानुन बताने 
बाला) भी होगा | यदि यायपालिका और कायपालिका वी क्षक्तिया मिली हुई है, तो यायाधीश 
पूण रूप से आततायी बन सकता है। यदि एक व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय कुलीन या साधारण 
कानुन बनाये, उसको लागू करने और फ्सला करते के तीनो कार्यो को स्वय करने लगे, तो प्रत्येक 
वस्तु का अत हो जायेगा अर्थात्‌ पूणतया स्वेच्छाचारी निरकुश शासन स्थावित होगा और 
स्वृत-नत्ता का स्वप्न में भी विचार नहीं क्या जा सकेगा। 

यह सिद्धांत उस समय की राजनीतिक विचारधारा का महत्त्वपूर्ण प्रग वना और सयुक्त 
राज्य अमरीका व फ्रास की क्रा तयो के पीछे जो राजनीतिक दशन था उसका यह महत्त्वपूण 
भाग रहा । 789 में फ्रास की सविधान निर्माती सभा ने यह घोषित क्या कि जिस दंझ मे 
शक्ति पृथवक्रण वी व्यवस्था नही है उस देश का शासन साविधानिक नहीं हो सकता। 765 
में माँ टेस्वयू के मत का समथन प्रसिद्ध अग्नेज विधिशास्त्रवेत्ता ब्लेक्स्टोन ने भी क्यि। । मेडीसन ने 
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यह तक दिया कि एक हो हाथो म॑ विधायी, कायपालिका और न्यायिक शक्तियों का केदद्रित होना 
अत्याचारी शासन वी परिभाषा है।! 780 मे भेसेश्वस्ट्स राज्य के सविधान में शक्ति पृथकक्रण 
सिद्धात का समावेश किया गया। बाद में संयुक्त राज्य अमरीका का अनुकरण मेविसको, 
अर्जेटाइना और चिली आदि राज्यो ने किया । 
सिद्धाःत का व्यावहारिक रूप--इस सिद्धातत को पूणतया लागू करने का अथ यह है कि 
विधायिका, जो एक निश्चित अवधि के लिए चुनो जाये, केवल विधि निर्माण बाय करे, काय 
पालिका, जिसका जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन करे या जो सयुक्त राज्य अमरीका की भाँति निर्वाचक 
मण्डल द्वारा अप्रत्यक्ष ढय से चुनी जाये, केवल कायपालिका सम्बंधी काय करे और “यायाधीश, 
जिनका इसी प्रकार चुनाव हो अथवा जिनकी विसी प्रकार नियुक्ति हो, अपना कार्य विधायिवा व 
कायपालिफा से स्वतत रहकर फ्रें। कुछ प्रमुख राज्यो मे इस सिद्धात के क्रियात्मक रूप का 
सक्षिप्त विवेचन यहा दिया जाता है 
सपुकत राज्य श्रमरीका--सयुक्त राज्य अमरीका तथा उसके सघान्तरित राज्यो के 
सविधानों मे इस मिद्धा'त्त का समावेश है । सयुक्त राज्य अमरीका वी विधायिका (कांग्रेस) का 
जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और राष्ट्रपति भी एक निश्चित 
अवधि बे' लिए परोक्ष रीति से चुना जाता है। राष्ट्रपति और उसके द्वारा तियुक्त विभित विभागा 
वे' अध्यक्ष काग्रेस की कायवाही म॑ उपस्थित रहकर भाग नही ले सकते भोर राष्ट्रपति काग्रेस का 
निश्चित अवधि से पूव विघटन नही कर सकता । इसी प्रकार न्‍्यायाघीश भी स्वत त्र है, उतका 
कायकाल कायपालिका की इच्छा पर मिभर नही करता ! परतु वहा भी तोनों शाखाओ के बीच 
कई प्रकार से सम्पक बना हुआ है प्रथम, तिरोध और सतुलन के सिद्धातत के अनुसार एवं शाखा 
के कार्यो पर दूसरी शाखा को रोक लगाने वी शक्ति प्राप्त है | राष्ट्रपति कांग्रेस को अपग सदेशो 
द्वारा आवश्यक और वाछनीय वानुन बनाने का सुझाव देता है और जब काग्रेस विसी विधेयक 
वो पास कर देती है तो उसे उस पर एक प्रकार की प्रतिपेध या वीटो शवित प्राप्त है। विभिन 
विभागीय अध्यक्षो को काग्रेत की समितियां के सामने गवाही देने के लिए बुलाया जाता है भर 
राष्ट्रपति द्वारा उच्च अधिकारियों की नियुक्तियों तथा कायपालिका द्वारा की गई सा घया पर 
सीनेट वी सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति पर कांग्रेस महाभियोग लगा सकती है। राष्ट्रपति 
सर्थोच्च “यायालय के यायाधीशो को नियुक्त करता है। “यायाघधीश सरवारी अधिकारिया की 
अवैध कायवाहियो तथा काग्रेस द्वारा निर्मित अवैध कानूनों पर अपने निणय दते है । 
दूसरे, वतमान शताब्दी म॑ सयुकत राज्य अमरीका मे बहुत से स्वत श्र नियामक आयोग 
(469870६४६ ए८8५)३(07५ ००णाया$5079) बने हैं उनके कारण भी शक्ति पृथवक्रण सिद्धात 
सशोधित हुआ है । उदाहरण के लिए फेडरल ट्रेड कमीशन को रचना काग्रेस ने 94 मे वी । 
इसका उद्देश्य व्यवत्ताय और व्यापार को विनियमित करता है, जो एक प्रवार का विधायी काय 
है। परतु कमीशन नियमो का उतलघन करने वालो की जाँच भी करता है, जो एक प्रकार से 
कायपालिका का काय है और साथ ही यह उनके विरुद्ध मुक्दमो की सुनाई करता है, यह “यायिक 
काय है । 
तीसरे, शासन वी विविध शाखाओं के बीच समवय वनाये रखने म राजनीतियः दलो का 
महत्त्वपूण भाग है। गैटेल वे मतानुसार सयुकत राज्य अमरीका म, जहाँ पर शवित पृथवक्रण सिद्धात 
वो एक अति तक ले जाया गया है और जा सरक्ारी काय करने को एकता बे! लिए खतरे से पूण 
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है, राजनीतिक दला का उदय हुआ है, जिनका सगठन शक्तिशाली है और जो शासन के सभी 
विभागो को एक साथ बाँधने वाल हैं। फाइार वा भी कथन है कि 'सयुकत राज्य अमरीका मं 
(शासन की) तीना शक्तियों को दलीय पद्धति ने आवश्यक गति प्रदान की है ।” 
ग्रेढ ब्रिटेन--सासद पद्धति वाले देशा मे, जिममे ग्रेट ब्रिठेन सवश्रमुप है, माज्रिमण्डल एक 
प्रकार से विधायिका वी समिति होता है अर्थात्‌ विधायिका और कायपालिका के वीच अत्यधिक 
निकट सम्पक रहता है । मज्री विधायिका वी कायवाही में मुख्य भाग लेते हैं, कानूव बनवात हैं 
ओर उहे लागू भी कराते हैं। मात्रिमण्डल कॉमन सभा का अवधि से पुृव विघटन भी करा सकता है 
और लाड सभा के नये सदस्यो (9८०७) को भी बनवाता है | दूसरी और, विधायिका मौश्रमण्डल 
को हटा सकती है। कायपालिका यायाघीशो को नियुक्त करती है और बुद्ध प्रकार के मुकदमा 
की सुनवाई भी करती है। इस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन मे पृथककरण के स्थान पर एकीकरण है। 
कांयपालिका कानूनों के अधीन नियम और विनियम (४४ थ7॥06 ॥08008005५) भी बनाती 
है। “यायाधीक्ष सरकारी अधिकारियो के आचरण पर, विधि के नियम के सिद्धात के 
अनुसार, निणय देते हैं। यह सव कुछ होते हुए भी ब्रिटेन मं शवितयो का आशिक पृथवकरण है। 
विधि निर्माण विधायिका का काय है और विधायिका कायपालिका से पृथक है। कायपालिका की 
शक्ति ताज और उसके मत्रियों मे निहित है; विधायिका इस काय में अनुचित हस्तक्षेप नहीं 
करती । “यायपालिका के कार्य मे कायपालिका तथा विघायिका भी हस्तक्षेप नही करती । भारत 
में भी शवित पृथव+रण सिद्धांत को ब्रिटेन की भाँति ही लागू क्या गया है । 
फ्रास--79] के संविधान के अतगत एक सदन वाली एसेम्बली को स्थायी तिकाय 
बनाया गया था, जिसका चुनाव भ्रति दो वप बाद होता था और राजा को उसे विधटित करने 
का अधिकार न था । राजा विधि निर्माण मे भी पहल न कर सकता था, परतु उसे विधेयक पर 
एक प्रकार के प्रतिपेष (४759९॥8५6 ५९४०) का भधिकार मिला था। एसेम्बली के सदस्य मत्रीपद 
धारण न कर सकते थे । इस प्रकार विधायी और कायकारी शाखाओं को एक-दूसरे से पृथक 
विया गया था, यद्यपि मत्रियो को एसेम्वली मे बोलने और वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार 
दिया गया था। एसेम्बली और राजा को क्रिसी भी प्रकार के -यायिक काय न सौपे गये 
थे। अत 79 का सविधान शक्तियों के पृथककरण सिद्धात्त के अतिवादी रूप पर आधारित 
था, परतु व्यवहार मे वह सविधान सफल न हो सका । अतएव तीसरे और चीये गणतात्रों के 
सविघानो में झवितयों के पृथककरण सिद्धांत की परम्परा को त्याग दिया गया, उसके स्थान पर 
सतुलन के सिद्धा त (6079 ०६ ७५४॥०८) को अपनाया गया। पांचवें गणातान क॑ संविधान 
मे भी सतुलित सासद शासन (एक्षग्राव्ट्व फ़्शानाध्यांबए 80शट/्याटा) के विचार को 
कायम रखने का प्रयास किया गया है । पर'तु यह बात सत्य नहीं प्रतीत होती ! केविनेट को 
ससद से पृथक किया गया है, यह उसे स्वतात्र बनाने का एक साधन है। परातु लोक निणय 
(एशक्धिधाएंग्राए) की व्यवस्था किये जाने तथा ऐसे उपब घो को सम्मिलित किये जाने का, जो 
बजट और सरकारी विधेयकों को पास कराने मे बहुत सहायक होगे, परिणाम कायपालिका वीं 


३ पश6 ग€९८४३ब१7५७ 00एटा7शथाए 0 (9॥स्‍85व0 वी एगा९0 53028 835$ 0008९ ॥॥6 धाहढ 90:८3 
६0 ]00९₹6. 76? स्ययग0 0७७॥॥0४6 0 ए0०८क्‍४ कढ70057६0530]6 0500007 #35 9९८० 0000 
30 (06 7 इज्रडंध्या छाएला की ७ बट 97 703 

3 फच फ्याडी 00एशफ:%णकलता ॥98$ इशादा जोीवां ट्य 96 ०वलठ एिडाता ण॑ ए0फल०ड.. 0वण॥6 
वाध्गफतटाह 6 सूटटएएल डाव्वाल 80९5 ० एबतगाला।.. 705 फ6 रूल्एप्राएट बाएं ट््टाओंडाएडट 
बार पार 7८३४ए८८३ 0 शिव्राविपटतव_ 75 हट टशव्ट/पएठ तय 728डडधएड पिएणा073 76 [95०0.- 29वें 
॥0एफटए (8९9 9 909 हा 7803 फल उए0टंड्ाज. एमाएप हाथो. उह//7वंकटाएश 29 20 त्वा 


ईत्तशारल | 37 


राज्य और शासन 33 


प्रधानता को कायम करना होगा । आलोचको ने इसे राष्ट्रपतीय' और सासद शासन पद्धतियां का 
मिश्रण बताया है अथवा एक ऐसी पद्धति, जिसका उद्देश्य ससद के महत्त्व को कम करना है 
सोवियत सघ--सोवियत सघ के सविधान म इस सिद्धात का ध्यान नहीं रखा गया है । 
वहाँ प्रेतीडियम (?7८४०ाणा) एक ऐसी अनोखी सस्था है जो तीनो ही प्रकार के काय करती 
है । स्वय एक सोवियत लेखक विशिस्की का कथन है कि 'ऊपर से नीचे तक सोवियत सामाजिक 
व्यवस्था एक ही भावना से प्रेरित है, वह यह कि सत्ता एक (अविभाजित) है और वह परिश्रम 
करने वालो की है। सवसघीय साम्यवादी दल के कायक्रम ने शक्ति पृथककरण सिद्धात को 
अस्वीकृत किया है ॥5 
सिद्धांत की समालोचना--यह सच है कि एक व्यक्ति या समूह के हाथो मे शासन वी 
सभी या अधिकाश शक्तिया का के(द्रत होना अत्याचारी ज्ञासव की ओर ले जाने वाला है। इसी 
काररा प्राचीन राजा निरकुश होते ये और आजकल अधिनायकश्ाही में भी व्यक्तिया की स्व 
तनत्रता “नही के समान रहती है । सिद्धात रूप मं यह उचित ही है कि शासन के तीन मुरय कार्यो 
को तीन झाखाओ या अगो को सौपा जाये, जिससे वे अपना-अपना काय सुचारु रूप से कर सकें, 
विन्तु इसे क्रियात्मकः रूप देने मे कठिनाइयाँ हैं और यह ध्यवहार मे दोष रहित नही है । सयुक्त 
राज्य अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन आदि मे इस सिद्धात के क्रिया/वित रुप को देखने से स्पष्ट है कि 
इसे कही भी पूणतया लागू नही क्या जा सकता । वास्तव मे, इस सिद्धांत को पूण रूप से लागू 
करना असम्भव है, क्योकि शासन की विभिन शाखाओं को एक दूसरे से भिन्र दिश्ञाआ में जाने 
से रोकने वाली व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। सयुक्त राज्य अमरीका में यह काय सविधान 
के धाहर 'अहृश्य सरकार' अर्थात्‌ राजनीतिक दलो द्वारा क्या जाता है। ऐतिहासिव हृष्टि से 
सयुक्त राज्य अमरीका मे भी इस सिद्धात का इतिहास परिवतनशील रहा है । 789 से गृह-युद्ध 
के समय तक' कांग्रेस, सरकार की सबसे अधिक प्रभावयुक्‍त शाखा रही । गृह युद्ध से लेकर बीसवी 
शताब्दी के आरम्भ तक 'यायालयों का महत्त्व बढा हुआ रहा ॥ प्रथम विश्वयुद्ध के आरम्भ से काय 
पालिका की शवितयों मे वृद्धि हो रही है गौर आय दोना। झाखाओ पर उसकी सर्वोपरिता स्पप्ट 
दिखाई पडती है ॥* 
व्यवहार मे, शासन का पृथक पृथक्‌ भागो मे वाटना कृत्रिम भी है। वास्तव में, शासन 
एक पूण वस्तु (2॥ ०8०॥० ५%४॥0]०) है, जिसके विभित्र अगरा के बीच निकट सम्पक रहना आवश्यव' 
है । अतएवं शक्ति पृथवकरण का सिद्धांत पूणतया माय नहीं हो सकता। शक्ति पृथककरण के 
सिद्धांत का एक वडा दोप यह है कि इसके कारण शासन के विभिन्र अग्रो के बीच एक प्रकार 
की अनुचित स्पर्धा चलती है, एक दूसरे के प्रति सदेह की भावना पैदा होती है और उनम विवाद 
के अवसर आते हैं। सयुक्त राज्य अमरीका मे काग्रेस ने प्रशासन पर अपना निय-नण बनाये रसने के 
लिए अमेक प्रशासनिक अभिकरण और सेवायें कायम की है। इस सिद्धांत को मानते हुए यदि 
कायपालिका का अध्यक्ष एक दल का हो और विधायिका में बहुमत दूसरे दल का हो तो काय 
पालिका और विधायिका के वीच शक्ति के लिए एक प्रकार का सघप पंदा होना स्वाभाविक है, 
जिसके परिणामस्वरूप शासन-काय सुगमतापृुवक नहीं चल सकता । हरमन फाइनर के झब्टो में 
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झक्ति का पृथवक्रण शासन व्यवस्था मे शियिलता तथा सघप को जम देता है !' 
गैंटल बहता है कि यदि मात भी लिया जाय कि स्वतच्ता की रक्षा के लिए शक्तियों वा 
विस्तृत पथवक्रश आवश्यक है तो इस सिद्धात को व्यवहार मे सफलतापूबक लागू नहीं किया जा 
सकता | प्रजातस्तात्मक राज्य मे उस अग म॑ शक्तियों का के द्रीक्रण जो जनता का प्रत्यक्ष प्रति 
निधित्व करता हो जन-स्वात नय को शक्तियों के स्वत वर और अनुत्तरदायी विभागों में ढाट देने की 
भ्पेक्षा अधिक अन्छी प्रकार से सुरक्षा कर सकता है। तथ्य तो यह है कि निरोध और सतुलन का 
परिणाम बहुत सी मा तक यह हो सकता है कि थोडे से त्रोग) के हाथ मे सारे मियत्रण की वागडोर 
आ जाये । अत माँटेस्वयू की यह धारणा कि स्वत जता की रक्षा शक्तियों के पथवकरण द्वारा हो 
सकती है, सवथा निमूल है| स्वतत्रता 'शक्ति विभाजन! या 'निरोध और सतुलन के सिद्धा-त' पर 
निभर नही करती, वरन्‌ जनता वी भावना एवं स्वत-त्रता के प्रति उसके प्रेम पर निभर बरतो है। 
अत मे, यह सिद्धांत शासन के विभिन भागा की अ्रमात्मक क्षमता पर आधारित है। 
प्रजातत्र म तो विधायी विभाग अय दोनो विभागा की अपेक्षा महत्त्पूण एवं शक्तिशाली होता 
है। लोकत त्र के विकास के साथ साथ कायपालिका की स्थिति इसके अधीन हो गयी है । आग के 
अनुसार, कायपालिका पर विधायिकवा का निय तण उत्तरदायी सरकार की पहली ”त है, जिसके 
अभाव में लोक््त-त़ सफल नहीं हो सकता । देश के वित्त पर अधिकार होने के कारण भी विधायिका 
की शक्ति सर्वोपरि हो जानी है, क्योकि उसके हाथ स् कोप का नियजश रहता हैं। वित्त विभाग 
प्रत्येक वस्तु का नियज्रण करता है। ग्रिलक्राइस्ट बहता है कि “वित्त पर नियात्रण होने से 
विधाधिका कायपालिका को मर्यादित करती है तथा उस पर नियत्रण वरती है, चाहे सैडधा्तिक 
रूप से कायपालिका कितनी ही स्वत त्र क्यो न हो ।! इसी प्रकार यद्यपि लोकतत्र में यायपरालिका 
की स्वत तता के बड़े गीत गाये जाते है, कितु मंकइवर के शब्दों मे ्यायपालिवा स्पष्ट रूप से 
विधायिका के अघीन होती है । 
राजश्ञास्त्र के विद्वानों मे इस प्रश्न पर एक मत नही है कि मॉटेस्क्यू ने अपने सिद्धास्त 
का प्रतिपादन करते समय तोनो श्ञक्तिया के पूण अथवा सीमित पृथवक्तरण का अनुमोदन विया। 
हम अधिकतर लेखकों के इस मत से महमत है कि मॉटेस्व्यू तीन विभागों के बीच पुण शक्ति 
पृथवकरण नहीं चाहता था। उसके सामने प्िटेन का उदाहरण एवं आदश रूप मे था, अस्तु वह 
सीमित पृथवक्रण ही चाहता था ) शर््ति पृथक्त्रण छिद्धात्त वा बहुत महत्त्व है, विशेष रुप म 
नव जबकि हम इससे यह अथ लें हि शासन के त्तीना अगो पर तिय त्रण पृथक पृथक व्यक्तिन्समुहा 
वा हो और उनम से किसी एक को भी मय दो विभागो के ऊपर निय-थ्रण शक्ति प्राप्त ने हो ! 
डस प्रवार का पृथवक्रण व्यक्तियों की स्वत त्रता का रक्षक ओर जत्याचारी झासन से बचाने 
वाला है । “यूमेन का मत, जो मा य प्रतीत होता है, अग्रलिसित है. अत्यधिक पृथवक् रण से तो 
उत्तरदायित्व नष्ट हा सकता है, काय की प्रगति रक सकती है। सरवार ही नष्ट हो सकती है । 
सरबार स्वतात्र रहनी चाहिए, परतु इसम शासन करने वी टाक्ति अवश्य ही बनी रहती चाहिए। 
सफ्ल साविधानिक और प्रजातञ्ात्मक सरवार की मांग है वि शक्ति पृथवकरण व सयुत्त शासवित 
काय थी सम्माचना म मल बता रहे । इस प्रकार शक्ति पृथक रण सभी प्रजाताआात्मक देशों में एर 
जीवित *क्ति है, जा असीमित और अत्याचारी शक्ति के प्रयोग पर रोक सगाती है । इसके तिए 
जेतृत्त का अभाव नहीं होना चाहिए, वयाकि उसके जिना शीघ्र हो साविधातिकत गतिरोध औौर 
अधितायकचाहो पदा हो जायेंगे ए 
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4 निरोध व सन्दुलन का सिद्धान्त 


सिद्धांत बी व्पारया--'मिरोध वे सानुखन! भी कोई सवधा नया सिद्धा त नहीं है । 
पोलिबियस भर सिसरे (70/0805 का० टाल्शठ) ने रोगन यणतत्र वी अच्छाई या बारसा 
उसने संगठन मे निराघ ये सन्तुतन मे सिद्धांत गी व्ययस्था को बताया है। माठेस्तवयू, ब्वेवस्टोन 
व पेडरलिस्ट द्वारा प्रतिपादित धति प्रृथा्न रण सिद्धात्त म ही निरोध व सन्तुलनम वा सिद्धात 
(व607 ० लाल्त.5 शातर एवाँत्ा००5) गमाविष्ट है। व्ययहार मे, प्राय सभी आधुनिक राज्या 
मे किसी रुप में निरोध थे साठुलन वे मिद्धात वी व्यवस्था है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रति 
निधिया से बनी विधायिवा मे कार्यों पर तीन प्रवार से रात लगायी जाती है। पहनते, विधायिवा 
संविधान यो सीमाआ मे बाहर नहीं जा सक्‍ती। दूसर, साधारणतया अधिक्तर राज्या मे दो 
सदन वानी विधाधियायें हैं और दोनो सदन एवं दूसरे वी अनुचित कायवाही पर रोड लगाते 
है। तीसरे, लोव निणम द्वारा विधायिया थे यायों पर निर्याचव मण्डल स्थय रो लगा 
सकता है । 
निरोध भोर सतुलत या धघिद्धा त स्वभावत शक्ति पृथवत्ररण सिद्धात वे साथ जुडा है । 
शक्ति पृषपररण था स्िद्धाल अपन पूण रुप म न तो सम्भव है ओर न वाद्दनीय ही, जैसा कि 
पूवगामी सण्ड में बताया जा चुका है। जिस प्रगार आँस, वान, हाथ, पैर आदि शारीरिक अगा 
मे बाय पृथय पृथय हैं, परतु शरीर से पूणतया पृथव होवर कोई भी अपना वाय पूरा नहीं कर 
समते । इसी बारण सयुक्त राज्य अमरीहा के! सविषान निर्माताओ ने प्क्ति पृथकारण के इस 
गम्भीर दोप वो समझकर ही निराध और सतुतन के सिद्धातत यो उसके साथ जोडा । 
इस सिद्धांत ये अनुसार विधायिका, बायपालिकवा और यायपालिवा वे वार्यो पर हृष्टि 
रसती है तथा उह अपनी सीमा या उल्लंघन नहीं बरन दती । इसी भ्रवार वायपालिका का यह 
याय है वि यह विधायिवा और “्यायपरालिया वी गतिविधिया पर दृष्टि रखे । ऐसे ही “माय 
पालिका को यह अधिवार है कि वह विघाथिवा और वायपालिका की मतमानी करन से रोके 
भौर एव दूसरे ये अधिवार क्षेत्र म अनुचित हस्तक्षेप न हाते दे । इस प्रकार झासन के विभिन 
अग एक-दूसरे के अनुचित एंव अवाछनीय कार्यो पर नियत्रण रखते हैं तथा शासन तज्र के 
स तुलन वो बनाये रखते हैं। इस सिद्धा त के बुछ उदाहरण आगे दिये जाते है 
सयुक्त राज्य अमरीया वे सविधान ने विधायिवा को यह अधिकार दिया है कि वह सघीय 
सर्वोच्च "यायालय वे' भ तगत अगय “यायालया वी स्थापना की व्यवस्था वर सकती है तथा सधीय 
सर्वोच्च “यायालय के “यायाधीशो पर नियत्त्रण रखती है। दूसरी ओर परायपालिका (राष्ट्रपति) 
द्वारा की गयी नियुक्तियाँ तथा विदेशों के साथ वी गयी साीविया उस समय तब प्रभावी नही हो 
पाती जब तक विधायिका का उच्च सदन (सीन2) उनवी सम्पुष्टि नहीं कर देता | विधायिका को 
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगावर उसे पदच्युत कर देने का भी अधिकार प्राप्त है । इसके अति 
रिक्त विधायिवा आवश्यक वजट पास ने +रके राष्ट्रपति को प्रशासन के क्षेतरमे मनमानी करमे 
से राक सकती है। इस प्रकार विधायिका कायपालिका पर नियत्र"ण रखती है । कायपातिका 
भर्थात्‌ राष्ट्रपति को अधिकार है कि' वह विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अपने प्रतिपेष 
अधिवार द्वारा कानुन न बनने दे और इस प्रकार विधि निर्माण वे क्षेत्र में विधायिका को मनमानी 
करने से रोप' दे । दूसरी ओर, राष्ट्रपति “यायाधीश्ञो की नियुक्ति के अधिकार तथा क्षमादान 
अधिकार के प्रयोग द्वारा “यायपालिका पर भी निय नण रखता है। इसी प्रकार यायपालिका भी 
विधायिका और कायपालिका पर निय त्रण रखती है। यायपालिका को सविधान ने याथिक 
समीक्षा या पुनरवलोक्न का अधिकार प्रदान क्या है जिसके द्वारा वह बाग्रेस द्वारा पारित 
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विधेयकों को असाविधानिक घोषित कर सकती है, यदि वह विधेयत्रः यायपालिवा वी दष्टि मं 
सविघधान की किसी धारा या प्राविधान वा अतिक्रमण करता हो। समुकत राज्य अमरीका के 
सर्वेच्च “यायालय ने इस अधिवार का बडे व्यापक रूप भें प्रयोग किया है। इसी प्रवार याय 
पालिका कायपालिका (राष्ट्रपति) द्वारा उदुधोवित एवं प्रस्यापित अध्यादेशा तथा प्रशासनिक 
नियमों को भी अवेध घोषित करके उस पर नियत्रण रसती है । 
उपयुक्त उदाहरणों से निरोध और स तुलन वा सिद्धात स्पष्ट रप्र में समझ मे आता है। 
इसके अनुसार शासन के विभिन्न अग अपने अधिकारओक्षेत्र मे स्वतृत्रतापृुवक काय करते हुए एक 
दूसरे पर दृष्टि रखते है जिससे कि कोई भी झग अपने क्षेत्र की सीमा का उत्लघन करके मनमानी 
न करने लगे । एक ओर, एक अग दूसरे झगो पर रोड लगा सकता है, दूसरी थोर वहाँ यह भी 
व्यवस्था है कि शासन का संतुलन न बिगडे । उदाहरण के लिए, यदि राष्ट्रपति काप्रेप्त द्वारा 
पारित कसी विधेयक पर प्रतिषेघ का प्रयोग करे और यदि क्षाग्रेस उसे दूसरी वार 2/3 के बहुमत 
मे पास कर दे तो चह विधेयक कानून का रूप घारण वर सकेगा इस प्रवार शासन को प्रत्येत 
शाखा को अय दोनो शाखाओ के कार्यों पर बुछ रोक लगाने का अधिकार मिला है, परतु इस सीमा 
तक कि स तुलन बना रहे और शासन वी कोई भी क्षाखा पागलपन न करे । यह बात ध्यान देते 
की है कि निरोध और स तुलन के सिद्धात के लागू होने से शक्ति पृथवक्रण सिद्धांत में सुधार 
हुआ है । सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान निर्माण के पश्चात्‌ जितन भी सविधानों का निमाण 
हुआ, लगभग सभी मे 'यूनाधिक रूप म निरोध ओर सतुलन के सिद्धात का पालन क्रिया गया 
है, विशेषतया उन देशो भे जिःहोन अमरीका की शासन प्रणाली को अपना आदश बनाया है। 
पर-तु 'निराध और सन्तुलन' की प्रणाली भी सवथा दोप हीन नहीं कही जा सकती। 
इस प्रणाली के ज-मगृह अमरीका मे ही जब कायपालिका और विधायिका एक ही राजनीतिक 
दल के हाथ मे आ जाती है, तो प्रणाली का क्रियावयन विफ्ल हो जाता है, क्योकि दलीय निष्ठा 
के आधार पर दोनो मे गठबंधन हो जाता है और वे एक दूसरे पर नियात्रण रखने वी बात भुला 
बैठते हैं। जब दोनो अग विरोधी दलो के हाथो म॑ होते हैं तो गतिरोध पैदा होता है। इस 
सिद्धातत का समावेश सविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से क्या था कि शासन के किसी एक 
अग को अत्यधिक शक्ति प्राप्त न हो, क्योंवि वे असीमित जनत-ज में विश्वास न रक्षते थे। इसकी 
फ्ल यह हुआ कि शासन काय चाहे कानून बनाने या उनको लागू करने सम्बंधी हो, कठिन और 
पेचीदा हो गया । विधायिका और कार्यपालिका द्वारा एक दूसरे पर रोक लगाने के फलस्वरूप 
शासन काय काफी सुगमता से नही चल सकता था जैसा कि सासद प्रणाली के अतगत होता है । 
प्रेसीडेटट विलसन ने "१०७ 7०९४१०॥ा' से इस सिद्धांत का दोप बताते हुए लिखा है. सरकार 
एक जीवित चीज है जिसके विभित अग एक दूसरे पर रोश लगाकर जीवित नही रह सकते ।* 
निरोव और स तुलन के सिद्धात के बारे म॑ अभी तक वाद विवाद हो रहा है और लेखक 
व आलोचक किसी एक निश्चित निष्क्प पर नहीं पहुँच सके हैं। इसी कारण आजकल भी सयुक्त 
राज्य अमरीका में सविधान की कसी अय विद्येपता के सम्ब थ में इतना अधिक मतभेद नही हैं 
जितना कि निरोध और संतुलन के सिद्धात के विपय मे है। इस विपय में हरमन फाइनर लिखता 
है कि माटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्‍त्तरण सिद्धांत इस अनुभव पर आधारित है कि प्रत्येक 
ऐसा व्यक्ति जिसे शक्ति सौंपी जाती है उनका दुरुपयोग क्र सकता है । इसको रोबने के लिए यह 
आवश्यक है कि एकाकी शक्ति के ऊपर (दूसरी) शक्ति द्वारा रोक लगा दी जाय, परतु इस प्रकार 
कि सातुलन बना रहे । परिस्थितियों दे तीवा ही विभागो को एक दूसरे से मिलकर काय करने 
पर विवश कर दिया भौर यह काय राजनीतिक दल्ा द्वारा सम्भव हुआ । 


तीसरा श्रध्याय 


राज्यों (अथवा सरकारो) के विभिन्न रूप 


। वर्गकरण के प्रधिकार 


अधिकतर लेखवो वा यह मत है कि राज्यो वा वर्गीकरण नही विया जा सकता, क्योकि 
सब राज्य समान होते हैं । प्रत्येक राज्य के चार तत्व होते हैँ--भूमि या प्रदेश, जनसंख्या, सरकार 
और राज सत्ता | प्रध्येवः राज्य वे आवश्यक कत्तव्य भी म्रमान होते हैं। वर्गीकरण उी व्तुओं 
का क्या जाता है जो एक दूसरे से कुछ रुपो में समान होती है भौर कुछ में भिन्न | कितु राज्यो 
के झूपो में भिश्वता नही । अत उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता । प्रसिद्ध राभशास्त्रवेत्ता 
विलोबी न लिखा है कि राज्यों वा वर्गीकरण नहीं किया जा सकता क्योकि राज्य को अय मानवी 
समुदायों से अलग करने वाला तत्त्व सर्वोपरि सत्ता है, जो अनिवाय रूप से सभी राज्यों मे पायी 
जाती है। अत सर्वोपरि सत्ता के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण नहीं हो सकक्‍ता। वास्तव में 
राज्या या आवश्यक तत्त्व सरकार ही एक ऐसा आधार है जिस पर किया गया राज्यो का 
वर्गीकरण शास्त्रीय और लाभदायक हो सकता है। अतणएव ऐसे वर्गीकरण को राज्यो का वर्गीकरण 
ने मानकर सरकारों का वर्गोक्रण ही माना जाता है ॥? 

परम्परा के आधार पर राज्यो को जयतानों (पुण या सीमित), गणताना, कुलीनतनो, 
प्रजात भो, घमत त्रा (660०००८७), अत्याचारी शासन (66४७०७४75), सामती राज्य आदि 
में वर्गीकृत क्रिया गया है। अपने घन, साधनो, सेनिक शक्ति और भ तर्राष्ट्रीय सम्ब धो में प्रभाव 
के महत्व पर राज्यों को “महानु दक्तिया' या “विश्व शक्तियो', 'कम शक्तिशाली राज्य (९४४४ 
709५८४४) और 'छोटे राज्य” (7७0५9 ४६७५७) में वर्गड्भित किया गया है | राज्यो का आय आधारो 
पर भी वर्गीकरण हुआ है, यथा स्वत त्रता की मात्रा के आधार पर '्रभुत्वपूर्ण, प्रभुत्यहीन, 
'रक्षित' (90००८४०) । जिन राज्यो का समुद्री तट वडा है और समुद्री शक्ति भी बडी है उहे 
'समुद्री” (77090776) शक्तियाँ कहा जाता है। जो चारा ओर स्थली भागो से घिरा है, उह स्थल 
से घिरा हुआ (थार्प-0०८८०) कहा जाता है। जिनका क्षेत्र ढ्वीपा पर है, उह समुद्र से घिरा 
हुआ (775पॉ67) कहा जाता है। साधारणत वर्गीकरण के दो महत्त्वपूण भौर माने हुए प्िद्धात 
हैं--() उन लोगो की सल्या, जिनमे राज सत्ता निहित है, और (2) राज्य के सगठन के रूप । 
राज्यो (अथवा सरकारा) का चर्गीकरण विभिन लेखको ने भिन भिन प्रकार से किया है। सबसे 
प्राचीन और परम्परागत वर्मीकरण के अनुसार राज्य तीन प्रक्तार के होते है--राजत तर, कुलीवतान 
और जनतात । 
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श्ररस्तू का वर्गोकरण--अति प्राचीय काल मे ग्रीस के प्रसिद्ध दाशमिक अरस्त मे राज्या 
का वर्गीकरण दो आधारो पर किया था--प्रथम, राज्य वी सर्वोपरि सत्ता या शासन शक्ति वितने 
मनुष्यों के हाथो मे है और द्वितीय, राज्य का उदृदेश्य अच्छा है या बुरा । यदि शासन वा सचालन 
लोक-कल्याण के लिए होता है तो वह अच्छा है और यदि शासक्गरा शासन शक्ति का प्रयोग 
अपने हितसाधन के लिए ही करता है तो वह शासन बुरा अथवा विज्वत है। इस प्रकार राज्य 
(शासन) की दो दशाएँ होती हैं । सावारण दशा मे शासक प्रजा के हिता का ध्यान रखते हैं 
पर तु विश्वत दशा मे सरकारे अनेक प्रकार के अत्याचार करती है और शासके अपने ही हिंता का 
ध्यान रखते है । अत उसके अनुसार राज्यों (या सरकारो) का वर्गीकरण निम्न प्रकार है 








इासकों को सख्या साधारण दशा विकृत दशा 
एक व्यक्ति का शासन राजत प्र या एक्तन स्वेच्छाचारी एकत-त 
(शणाबाला३) (79709) 
बुछ व्यक्तियो का शासन कुलीनत त्र वग (धनिक) तनत्र 
(58790००४०१) (0!8क्ा०॥५) 
बहुसर॒यक जनता का शासन बहुत त्र प्रजात न 
(ए०गाए) (0७॥००००५) 





उपर्युक्त की श्रालोचना--उपर्युक्त वर्गीकरण में प्रजातन से अभिप्राय भीडत त्र से है । 
अरस्तू के मतानुसार प्रजातात्र भीड अथवा अज्ञानियो का शासन था । जिसे आजकल हम प्रजातत्र 
कहते हैं, उसके लिए भरस्तू ने ता बहुतात्र शब्द का प्रयोग क्या है। यह वर्गोगरण अय प्राचीन 
विद्वाना के वर्गीकरण से अधिक शास्त्रीय है, बयाकि इसमे वेवल शासकों की सरया को वर्गीकरण 
वा आधार नही माना गया है वरव्‌ राज्य के उद्देश्य पर भी काफी जोर दिया गया है । फिर भी 
उसके वर्गीकरण की कई आधारो पर आलोचना की गयी है । सवप्रथम, आजकल राजतत्र और 
कुसीनत-ञ्र जैसा भेद नही पाया जाता और इश्लेण्ड जैसे राज्यो मे तीनो ही प्रकार के राज्यो के लक्षणा 
का सब्मिश्॒सा पाया जाता है। दूसरे, लीकाक ने बताया है कि इस वर्गीकरण का प्रयोग सावि 
धघानिव या सीमित राजत-न के सम्ब घ मे नहीं क्या जा सकक्‍ता। इस वर्गीकरण के विश्द्ध यह 
बात और कही जाती है कि कोई ऐसा राज्य नही है जहाँ वास्तविक (राजनीतिर) राज सत्ता एक 
ही व्यक्ति या बुद्ध व्यक्तियो तक सीमित रही हो । आधुनिक काल म॑ तो जनता मे ही राज-सत्ता 
निहित होती है। अतएवं राज सत्ता के आघार पर क्या ग्रया वर्गवरण व्यवहार मे मूल्यहीन 
है । गानर कहता है कि अर॒स्तू का वर्गीत्रण सख्या पर आधारित है, आगिक स्वरूप पर नहीं, 
यह सख्यात्मव है, शुणात्मव नहीं। सीले ने इस वर्गीकरण वी इस आधार पर आलोचना वो है 
कि यह आज के राज्यां पर लागू नही होता । वास्तव से, अरस्तू नगर-राज्या को ही जातता था 
जौ आज के देशीय राज्यो से अत्यत भित्र थे । 

शझ्राय वर्गीक्रण--अरस्तू के बाद अनंव विद्वाना ने राज्या वा वर्गत्रिरण किया है । इंतम 
मॉटस्वयू, ब्लश्ली, मेरियट और लीकॉक' वे नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ब्लश्ली न 
अरातु वे धर्गोक़रण का मौलिक रूप माना है, पर अपनी ओर से भी उसने पासन वा एवं और 
रुप जोडा है। चौथ प्रकार या राज्य उसन घमतात्र बतलाया है, जो विश्त हाने पर प्रतिमातत्री 
शासन कहलाता है। परतु आजक्ल राजयास्त्र के पष्डित, घम वो राजनीति स पृथा बस, 
आसन ने रूपा वा विभाजन वरते हैं । माँ टस्वयू ने राज्या वे तीन प्रवार बताय--गणतत्र, राज 
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वात और स्वेच्छाचारी एक्तत्र । गणतत्र में राज सत्ता जनता के बुछ भाग या पूर्ण जनता मं 
निहित होती है । राजतत्र में राजा सर्वोपरि होता है, परतु वह निश्चित विधियों और परम्पराबा 
के अनुमार शासन करता है, जबकि निरकुश शाराव स्वेच्छाचारी होता है द मेरियद वा वर्गीगिरएण 
बडा रोचव है, उसके वर्गीकरण के तीन आधार हैं प्रयम, शासन श्षक्ति वा विभाजन--इस 
आधार पर राज्य दो प्रवार वे होते हैं--एवात्मव और सघात्मद । दूसरा आधार है सविधान का 
स्वभाव ५ सविधान दो प्रयार ने होत हैं--सुसशोष्य कौर दुस्सशोध्य । तीमरा आधार है विधाधिवा 
और वायपालिवा का आपसी समय घ--इम जबाधार पर भी राज्य दो प्रतार वे होत हैं--ससतदा- 
त्मक और अध्यक्षात्मम' | अत लोकोंक वा वर्गोकरण सवश्रेष्ठ वहा जा सकता है। वह आधुनिक 
राज्या वी दो भागो मे वाँटता है--स्पेच्डाचारी एकतान्र और जनताश् । उसने जनतात्र को भी 
दो भागों म॑ वाटा है--() साविधानिव राजत-त्र, जहाँ राजा नाममात्र वे लिए होता है और 
वास्तविक दाक्ति गिधायिवा मे प्रति उत्तरदायी मात्रिमण्डल वे हाथ में होती है। (2) गशणत्तान्न, 
जहाँ कायपालिया का अध्यक्ष एवं निश्चित अवधि थे! लिए जनता द्वारा निवाधित व्यक्ति होता है । 
इसके अतिरिक्त, लीकाक ये अनुसार साविधानित्र राजतत्म और गणता-नत्र म से प्रत्येक एकात्मव 
और सघात्मव' रूप धारण वर सवता है । 
जनमत के प्रनुसार राज्यों का वर्गोष्रण--सॉल्टो ने, शासनत-त्र के विभिन्न अगो का 
शासन-सत्ता से जो सम्बघ हैं, उनके बारे म जनमत के अनुसार राज्यो वा वर्गीवरण क्या है । 
जनमत के हृष्टिकोशो से उसने सरवारो को चार प्रवार की बताया है--(व) ससदीय--इस प्रवार 
की शासम प्रणाली मे सरवार को निरतर निर्वाचित विधानमण्डल वे समथन पर निभर रहना 
पत्ता है। इस प्रवार के राज्यों मेग्रेट ब्विटेन, वेरिजयम, फ्रास, इटली व भारत आदि है। 
(सर) प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष द्यासनतात्र में विधानमण्डल वी भात्ति शासनाधिवारियों का भी निर्वाचन किया 
जाता है। इस व्यवस्था से शासनत- वे अधिवारिया को अपने वायकाल के लिए विधानमण्डल 
के समथन पर निभर नही रहना पडता, क्तु शासनाधिकारी विधानमण्डल वी सहमति के प्रिना 
अपना वत्तथ्य पालन समुचित रीति से नहीं वर सकते | उदाहरणस्वरूप अमरीया का नाम लिया 
जा सकता है। (ग) तानाशाहा--पहु शासन का अध्यल जनमत के आधार पर एक बार निर्याचित 
हो जाता है और उसे विधानभण्डल के समथय पर निभर नहीं रहना पडता जैसे स्पत, पुतगाल 
आदि । (घ) निरकुश--शासतत-त्र मे समस्त सत्ता एवं अनुत्तरदायी राजा के हाथ में रहती है । 
राजा सामायत बश्ञानुगत होता है, जैसे सठदी अरव म ऐ 
काटर और हज ने बीसवी शताब्दी वी सरकारों कस 
किया है--(!) एक-दलोीय अधिनायक्त-णज, 
ततन्र । अधिकतर सेखका का यह 


तीन महृत्त्यपुण यर्गों म व्रिभागित 
(2) सम्नदीय श्जान तर, और (3) राष्ट्रपतीय प्रशा 
विचार भच है कि विवासतीत राज्या मे शागतय॒ति अगाए/४ 
प्‌ अधिनायवतज के बीच मे है। काद ते० मीड्रिच ते अधिनायवस-न ये भी दा मद विंग 7 
अ्यम, साविधानिक अप्रिनायवतज, और द्वितीय, सैनिक शासत। चैक परागग शी 


हे कली 
अगाविधानिक हाता है। हम मेवइवर के आप्रार पर चायन वे विलिश्न हर्ष ही ५ 
आय दते हैं * 


व. अजय बन पलकल 
_रप्ण है, प्‌ , 44 तात॑कआता गत न्‍गीए 82 | 7 
4ब्-! €- 8, ३ , 8८6०6 ठमलहकारा। 9 7 
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तन" वन ननरनसनससरन>-><स>भ८-+ न नम 
साविधानिक श्राधार | आधथिक आधार सामुदायिक झ्राधार | प्रभुता की सरचना 
राजतात्र लोक अथव्यवस्था | जन (क्बीला) एकात्मक राज्य 
अधिनायकततत्र सामतवादी पद्धति | पोलिस (नगर राज्य) | साम्राज्य 
धमतन पूजीवादी शासन | देश सधात्मक राज्य 
बहुल अध्यक्षता समाजवादी शासन | राष्ट्र 
प्रत्यक्ष प्रजाता तर सामाजिक पूजीवादी | बहराप्ट्रीय 
सीमित राजत न शासन (विश्व शासन) 
गणत त्र 





बॉल ने राजनीतिक पद्धतियो वो तीन समूहो मे बाँटा है--() उदारवादी प्रजातआात्मक 
पद्धतिया (#00॥8! 0तश॥0278॥0० 99887), (2) सर्वाधिकारवादी पद्धतिया (7०भाधि/क्ा 
$98९०॥05 ), और (3) स्वेच्छाचारी पद्धतिया (8०(००७॥० 59#८ग5) । इन पद्धतियों वी मुख्य 
विशेषताओं का विवेचन विभिन्न अध्यायो में यथास्थान क्या जायगा । मिस्नाकित चाट में राज 
नीतिक पद्धतियो और सरकारो वे बीच अतर को स्पष्ट क्या गया है ? 


राजनीतिक पद्धतियाँ उदारवादी प्रजातत्र सर्वाधिकारवादी स्वेच्छाचारी 
शासन (सरकारें) सघात्मक एक्त्मक साम्यवादी परम्परागत 
राष्ट्रपतीय-ससदीय कगादी | निक 
सैनिक नागरिक 


आलमोण्ड और पोवेल ने राजनीतिक पद्धतियों को सरचनात्मक भेदा (#एफए७॥7७१ 0 
९॥॥४0०॥) और सास्कृतिक लौकिकीकरण (०एा४घ:क 5००पराका/28007) की मात्रा के अनुसार 
अग्रलिखित तीन वर्गों मे वाँठा है--(!) ऐसी पद्धतियाँ जिनमे राजनीतिक सरचनाएँ अविरामी 
है ($४#०78 एाह पराध्यया(शा। 9०/ध०84 877०/४:८४) अर्थात्‌ सरचनात्मक भेद कम से कम 
होते हैं और एक ही प्रकार की स्थानीय (प्रादेशिक) सरचनाएँ भिन्न भिन्न प्रकार वी हो ओर जहाँ 
दास सस्दृति (“४००॥००/ ००॥णा०) पाई जाती हो, और (3) ऐसी पद्धतियाँ भिन्न भिन्न प्रवार 
की राजनीतिक. सरचनाओं (कालिध्याध्वाट0 फणापरव्// ॥7्राति4४70०ए7९७) जैसे राजनीतिक 
दलो, हित-समूहो, और जनसाधारण वे लिए सचार साथनों का क्सी रुप में भाग लेने वाली 
सस्वृति (ए200०एथा, 90॥008] ००॥ए०) के साथ विवाप्त हो गया हां। प्रत्येक प्रमुख समूह 
(वर्ग) के भीतर विभिन्न उपवग पाये जाते हैं जो पद्धतियों में सरचनात्मक शेदो, सरचनात्मक सवा 
यत्तता, लौगिकीकरण के अनुसार अनेक प्रकार के भेद (अतर) पदा करते हैं ! इस वर्गीकरण का 
राजनीतिक विकास और परिवतन की समस्या से निवट सम्बंध है| इसके प्रमुख वर्गों तथा उप 
वर्गों वो पादटिप्पणी मे उदाहरणों सहित दिया गया है।? 
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राज्यो (अथवा सरवारा) के विभिन्न रूप 4 


अभिजाततत्र (2750007409) का एक विक्ृत रूप धनिकतात्र (०8०४) होता है । 
घनिक्तात्र भी दो प्रवार वा हो सकता है--सर्वाधिवारवादी और परम्परागत (0 शाकिका 
क्षात 780॥0078) बुछ धोडे से चुने हुए व्यक्तियों के शासन पिद्धा त (थ॥४ ००४५) की 
भाँति धनिक्त'त्र का सिद्धा'त भी उदारवादी प्रजातन के माय सिद्धा तो को अस्वीकृत करता है । 
जबकि थोड़े से चुने हुए व्यक्तियों का घासन जनसाधारण की सराहना पर निभर करता है। 
घनित्त त्र जनसाधारण की उदासीनता, अज्ञानता और क्मजीरी पर निभर करता है। सर्वा 
घिकारवादी घनिकत-त्र म शासक वग उच्च मात्रा मैं अनुशासित और एक विचार से बधा होता 
है, जिसका मुरय साधन दल होता है। इस प्रकार के शासन मे ससदीय सस्थापको को प्रचार और 
समारोहा के प्रयोजनों से वाग्यम रखा जाता है। सवाधिकारवाद के दो मुरय रूप दक्षिण पथी 
फास्तीवाद (मुसोलिनी के अ.तगत इटली) और वामपंथी (सोवियत सघ) है। परम्परागत घनिक 
तात्र का आधार परम्परागत धामित्र विश्वासों से सर्म्बा वत सुहृद वशागत सविबान (#7णाह़ 
6५70880५ ००॥६७४ए७०॥) होता है | शासकों वा उदय अकेले रक्त-सम्बाध (ए४ध9) अथवा 
रक्त सम्ब थ के आधार पर छाँटप्रक्रिया मे भाग लेने वाले व्यक्तिया की छाँट के 
भेल पर निभर करता है । शासको के परामशदाताओ और निकट सम्पक में रहते वाले विश्वास 
पात्रा की छाँट भी रक्त सम्बंध या व्यक्तिगत पस द से निर्धारित होती है। ये सभी अधितायकत-त्र 
के भिन्न भिन्न रूप है। राजत-त्र अब, कुछ अपवादो को छोडकर, साविधानिक राजतम्न भर्थात्‌ 
अधिवाशत प्रजात त्र बन गये हैं। इस प्रकार विश्व वे! बहुसख्यक राज्यो म॑ प्रजातात्र व अधि 
नायक्तनत्र के विभिन रूप पाये जाते हैं। जत हम आगामी पृष्ठो मे प्रजात न व अधितायकत ते 
की विस्तृत व्याएया करेंगे। 


2 प्रजात तन (लोकतनन्‍्त्र) 


बतमान युग को प्रजात न का युग कहा जाता है | 'प्रजातन! शब्द का आजकल अत्यधिक 
प्रयोग होता है और उससे विभिन्न अथ लिये जाते है। प्रजात त्र का अग्रेजी रूपातर “डेमोक्रेमी 
है, डमोस” और "क्रेतिया' दो ग्रीक शब्दा से मिल कर बना है। इसका अथ क्रमश लोक! और 
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शक्ति' से है। भत प्रजातात घासन वह है जिसम शासन सत्ता जनता में मिहित होती है। इस 
सत्ता का जनता चाहे स्वय प्रयोग करे या समय समय पर जनता के निवर्चित प्रतिनिधियों द्वारा 
इसका प्रयोग क्या जाय । इसमे राज्य वी नीति का निर्वारण और महत्त्वपुण प्रश्नों का निणय 
इस आधार पर किया जाता है कि जनता की इच्छा सर्वोपरि है ।! यह पहले ही बताया जा चुका 
है कि प्राचीन ग्रीक दाशनिक डैमोक्रेसी को पालिटी का विक्ृत रुप मानते थे, और इसे बहुसस्था 
का शासन समझते थे, उसे आजकल भीड वा शासन (7000०:४०५) कहा जाता है और प्रजातात्र 
को बासन का बहुत ही अच्छा रूप माना जाता है । 
आधुनिक पाश्चात्य जगत मे श्रजात न का सार (निचोड़) व्यक्ति वी स्वतत्ता है । प्रजा 
तनन की परिभाषा बुछ इस प्रकार की जा सकती है--प्रजातन (सावजनिक) मामलो की वह 
दशा है, जिसमे समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति अपने वेयक्तिक और सावजनिक कार्यो में अधिकतम 
स्वत-त्रता वा उपभांग करता है और उसकी स्वत जता अय नागरिको द्वारा इसी प्रकार की 
स्वतत्रता के उपभोग से समत होती है ।! प्रजातान वी अनेक परिभाषाएँ की गयी हैं , उनम से 
कुछ भुण्य निम्नलिखित हैं । 
वह शासन जिसम प्रत्येक व्यक्ति का भाग रहे । --प्ीले 
शासन का वह रूप जिसमे शासक वग, राष्ट्र की जनता का एक बडा अश हो। --डायसी 
प्रजात-त्र शब्द का प्रयोग हिरोडोटस के समय से ही एक ऐसे शासनतत्र बे' रूप में होता 
आया है जिसम सत्ता किसी व्यकितिया वग विश्येप में सीमित न रहकर सम्पूण प्रजा में निहित 


रहती है । न्+ब्राइस 
प्रजात न शास्तन का वह स्वरूप है जिसमे शासन शासिता की सामायय इच्छा के अनूवूल 
होता है । +-चेस्टरटन 
जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शांसन । --अव्राहुम लिक्त 


प्रजातन समझौते द्वारा शासन की वह पद्धति है जो (विभिन वर्गों व समुहो) के दावों 
भर हिंता मे वाद विवाद द्वारा सामजस्य स्थापित करके सभी के लिए “याय प्राप्त कराती है। 
+- ग्लिक्राइस्ट 
उपयुक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर ये वातें स्पष्ट होती है--(!) प्रजातात में 
झाप्तन सत्ता जनता म निहित होती है, (2) शासन सत्ता का प्रयोग जनता के हित म॑ किया जाता 
है, (3) शासन कार्यो म॒ राज्य की सम्पूण वयस्क या बहुसख्यक जनता भाग लेती है। इसके 
अतिरिक्त दो अय वातें ध्यान मे रखने योग्य हैं--(अ) शासन कार्यों मे जनता की रुचि व भाग 
किसी दल, ग्रुट जाति या वग्र विशेष के हिंत साधन के लिए नही वरव्‌ सम्पूण समुदाय के हिंत 
साधन वे. लिए होना चाहिए । (आ) यह ठीक है कि अधिकाश निणय बहुमत द्वारा होते हैं 
(सवसम्मति की प्राप्ति विसी निणम मे ही हांती है), कितु प्रजातत्र में बहुसस्या अत्याचार नहीं 
करती अयात्‌ अल्पसस्पा की इच्छा का पुरा पूरा ध्यान रखा जाना आवश्यय है । 
काटर और हज के मतानुसार प्रजातत्रा (वास्तव में उदारवादी प्रभात) वी मुस्य 
विनेषपतायें अग्रलिखित हैं । प्रथम, उनम "सन सस्थाआ वी सरचना इस प्रकार होती है हि वे 
शासन सत्ता पर सीमायें लगाती हैं, जिससे कि व्यवितयो और समूहा के लिए सरक्षण मी व्यवस्था 
की जा सम । यह काय मुस्यत दो प्रकार से किया जाता है--() ऐस साधनों को अपनाना जो 
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पी उसके प्रति उत्तरदायी कायपालिका (मंत्री च अधिकारी) कार्या वत करती है। ऐसी पद्धतियो 
की एक अति आवश्यक विशेषता राजनीतिक दल हैं। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि राजनीतिक 
अक्ति (किसी भी दल या समूह के हाथा में) अपक्षाइत थांडे समय के लिए रहती है। इसबी 
तीसरी विज्येपता स्वताच यायपातिका है । जोहरी के अनुत्ार उदारबादी हरयावार की मुल्य 
विशेषताये ये है--(7) जनता का अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन, (2) कामपरालिका 
को स्थापित आदर्शों के अनुसार काय करना चाहिए, (3) झासन के नधिकार सीमित होते है, 
और (4) इसम सामाजिक आधिक निरीधों व स तुलन की व्यवस्था होती है ।' 

राजनीतिक प्रजातनत्र की सस्‍्थायें बुद्ध उपयुक्त परिस्थितियों में ही मथमय ढंग से काय 
क्र सकती है, अर्थात्‌ जहा पर जनता सामायत राजनीतिक प्रणात्ान के आदझों और मूल्यां मे 
विश्वास करती है और जहाँ पर जनता का आथिक व भौतिक जीवन युरक्षित होता है । पर'तु 
आज एसे जनक राज्य है जहा राजनोनिक मेता और काफी व्यक्ति राजनीतिक प्रजातल के 
आदय्ों का मानते है, क्ितु उपयुवत परिस्थितियों व दश्ाओ के अभाव में वे राजनीतिक सस्थाभा व 
हूप को सशाधित कर लेते है, जिससे कि अल्पवात म ही कुछ वाछित ध्येयो की प्राप्ति हो सब । 
बहुघा ऐसा करने में विधायिका की शवित को सीमित क्या जाता है, राजनीतिक दलो को गति 
विधियों को प्रतिबाॉघत क्या जाता है और कायपालिका की शाकित मे वृद्धि की जाती है। इस 
प्रकार राजनीतिक प्रजातव की सस्यागत सरचना कायम रखी जाती है, परन्तु प्रतिनिधि सस्थाओ 
और जनमत को समस्याओं की झवितियों पर सीमायें सयाई जाती हैं। इसमे उच्च वर्गीय नता शात्तत 
बा सचालन करते है, इसीलिए इसे अभिभावकात्मक (४०879) प्रजात त्र वहा गया है ।* 


3 प्रजातस्त्र के युण-दोष 

प्रजात"त्र के गुए--प्रजाव वात्मक झासन प्रणाली के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न लखका 
से बहुत मे तक दिय है। पहले, हम प्रजातान के पश् में दिये गये तकों व सक्षिप्त विवेषत 
करेंगे--प्रथम, प्रजात-त्र म सभी व्यवितियों को, चाहे वे भनी हो या मिबत, समान राजनीतिक 
अधिकार प्राप्त हाते हैं। इस शासन प्रणाली मे किसी को यह विकामत नहीं हो सकती कि उसवी 
बात नही सुनी जाती । दूसरे, चूकि सभी व्यक्ति शासत वायों (अ्रतिनिधिया के छुताव बादि) में 
भाग लेते है, इसलिए सवसाथारण में शासन सम्ब'धी विपमो के प्रति अधिक रुचि पैदा होती है भर 
उदासीनता दूर होती है। दश म क्या हांता है और सरवारी अधिकारी क्या करते है--इव पभी 
बाव्रो के प्रति वे जागरूक रहते है । फ्भस्वरुप जनता सरवारी मधिकारियों के सभी कार्यों के बार 
थे सतव रहतो है और सतकता से ही अधिकारों व स्वतञ्॒ता की रक्षा हां सत्वी है। तीस 
अजातन्ध वा आधार सवसाधारण की रुचि तथा ज्ञान है, इसलिए प्रजात भ्र मं जनता वी राजनीतिक 
शिक्षा बड़े पैमाने पर होती है । प्रजातत्र व नागरिव को देश वी राजनीतिक, आधिर और 
साधाजिक--सभी प्रकार को समत्याआ के वारे मे जानवा और विचारना पढ़ता है, आवश्यकता 
नुस्ाार सरवार की नीति की आलोचना करती पड़ती है, भौर अवध्षर , मिलन पर महत्त्वपूर विषमा 
के सम्द ध में निणय भी देना होता है । इस प्रकार से नागरिक दिन प्रतिदित कुछ न कुछ सीखता 
हो है और अपने देश की विभिन्न समस्याओं के निराकरण में योग दते के लिए त्तेयार रहता है । 

चौथे व्यावहारिक दृष्टि से (अ) प्रजातव मे सागरिक यह समझते हैं कि पॉासन्वाय 
उनवा बम है भौर इससे उसम यह भाव पैदा होता है कि जिस देण मे वे रहने हैं वह उसता देश 
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है । इस प्रतार उनमें देश प्रेम और देश भवित वी भावना सुर होती है । (आ) जब मांगरिक यह 
जानते हैं वि बानुना वो बनान मे उनवाा भी हाथ है, तो व अपने प्रतिनिधिया द्वारा बनाये गये 
पातुना या अधिव अच्छी प्रवार या स्वेच्छा से पालन परते है। फलत प्रजातत्न में विद्रोह और 
विप्लव होने की बम से बम सम्भावना रहती है। इसते विपरीत हाप्तज़ों और शासितों वे बीच 
अधिवा सहयाग बढ़ता है । पायवें, नतिव हृष्टि से प्रजातान मे नागरितां वा चरित्र ऊँचा उठता 
है। प्रत्यय' व्यक्ति या दूसरे वे बराबर मान होता है। प्रजाततन्र से नागरिवा में आत्मविश्यास 
और रचना शवित वी वृद्धि होती है। ये युण राजतन् अथवा बुल्ीनतत्र म साघारण जनता मं 
उत्पन्न नही हो सवते, कयोंकि उनमे जनता वो झासन थार्यों मं भाग लने या अवसर नही मिलता । 
छठे, लोयत मर वा गुण एवं सरवार बे रूप म उसकी योग्यता मं निहित नही है । एव अच्छी सरवार 
स्वागासने थी स्थानापष्त नहीं हो सकती । लोवतत्र लोगो द्वारा उनने वल्याएं का शासन है। 
बहू उनम आरम टिक्षण मे लिए प्रेरणा पैदा बरता है। लोउतात् चरित्र पा निषवारता है और 
जनता वे राजनीतिवा विवत् यो उपम्तत परता है। अस्त म, प्रजात-त्र शासन प्रणाली मे सरवार 
पा बदलना सुगम हाता है । जब भी वतमान सरवार (मात्रमण्डल) सतोपजनव' से रहे, चुनाव 
आने पर उसे बदला जा सवता है ।) 
प्रजात-प्र के दोषप--अव हम प्रजात-भ्र वे दोपा वा विवचन परेंग। थे भी विभिन्न लेखवा 
के अनुसार बहुत से हैं। प्रजातत्र पर सबसे बडा अभियांग महू लगाया जाता है. कि यह अच्छा 
शासन स्थापित बरन मे सवथा असफल रहता है। इसे अज्ञानिया वा शासन वहां गया है। 
जनता वे मत पर किया गया निणय बन्तिम रूप में अज्ञान का घासन है। इतिहास बताता है कि 
थोड़े ही व्यवित बुद्धिमान होते हैं, बहुमस्या नही होती । जहाँ अज्ञान वा शासव होता है, स्वत-त्रता 
कम हा जाती है। प्रजातत्र बौद्धि। विवास बे लिए उपयुत्त नहीं है, प्यावि' (अ) जनता की 
वाकपदु नेता व राजनीतिष अपने टाब्द जाल म फेसा लते हैं और आदशवाद वी घारा में बहा ले 
जाते हैं । इद्दी वाब्‌ पटुआ (१७॥98087०७) का जनता अधानुररण करती है और लोग जनता 
की सत्ता प्राप्ति वे लिए उपयोग बरते हैं। सकुचित दलोय तथा वर्गाय आदि हिंता के कारण 
प्रजातम मे भ्रप्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद आदि भनेक्र दोप पाये जाते हैं। फलस्वरूप, 
दलीय सरवार वे प्रति वफादारी और व हित के रहते हुए सुदक्ष शासन (िशध्यां 80एथगग८॥/) 
स्थापित नेही हो सक्‍ता। बहुपा दल के अपोग्य और काय कुशल व्यविंतयों के मुकाबले में भागे 
बढ़ने का अवसर मिलता है । व्यावहारित्र हृष्टि से, प्रजात-त्र मं दलवदी वे' सभी दोप पाये जाते 
हैं । इसके' कारण जनता (अथवा समुदाय) क हितो का दलवदी वे आधार पर बाँटा जाता है और 
बहुमत दल के हिंता वे सामन सामाय हिता को त्यागा जाता है। इस अय भ प्रजात थे एक दल 
का, दल द्वारा शासन कहा जाता है । 
प्रजातात्र वी आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि इसमे शासन निबल व धीमा 
होता है भर शासक्गण निणयो पर पहुंचने म॒ बहुत समय लेते है। उदाहरण के लिए, 94 मे 
जमनी वे' सम्राट ने बेल्जियम पर आक्रमण करने का निश्चय क्षणो मे कर डाला था, जबकि ब्रिटिश 
परालियामंट स्थिति पर कई दिना तक वाद विवाद करती रही । अत मे, इसम गुणों की अपेक्षा 
सम्प्रा पर अधिक बल दिया जाता है। अशिश्षित व अन्नानी व्यवित को योग्य और अनुभवी व्यक्ति 
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राजनीतिक पस्थाये ॥२ एचनात्मक शातन 


मतताधि मित्ना होवा है ; के भा है। कु लेखक के 
इसे 'क्र हमव” का शतक (2 िल ० 6 पथ्०य65) भी कह्म है | ब्राइस के प्रजात-क हे. 
ब्ित्ति द्मेः () न व्यवस्था या सेविधान को विक् मे घन की भक्ति, 
(2) राजनीति के ।ई कय पेचा ओोर भुकाव, (3) गान भे अति व्यय, 
समानता के 7 दुरुपयोग गौर सासनीय पहतता म्ृत्य 
, (5) देलकदी का देलीय पैयठनक मे अनुचित पति, और (6) विधान 
के सदस्यों गतिक अधिकारिये हारा कलून कर। देष्टि मे रख 
और समुच्ति भेग को सहक 
अजातन्त की से के काते 


ते लेसको के < बैते आवश्यक 'ताई है, जिनका विवेचन भग्रविक्चित है--(7) तक 
प्रथम, चृक्ि अजात-क्र चासन अगली मे सभी महत्त्ववृष विषयों पर क्र विवाद दर पह्चा 


द 
*_ जत युक्तिया देने व. सुनने मे स्वभाव +) गधुरता (्ल्वफ्द ०७९6६ 7९व गाव: 
2655) भरत भरा है, जिससे कि अपनी जात कहने के पथ साथ दस के हत्टिकरोगर क्रो 
भी समझा जा सके 7 पर अधि व्यक्तियों + पर मतमे: और 
अधिकाश ब्यात है ते को मानने के "यान १९ किस गैडने मे आह ** विश्वास रखते हैं, वहा 
ये बातें नही पाई सजात-जीय देखा के नायरिक्रो लता की विशेष ह्प 
से भैत होना चाहिए वहुसरपकोे और गेल्पतस्यको करे अपनी वात मनाने भेए था 
बुझाने ( वैपबध0 7) का ग अपनाना 7हिए । हप्वत्यक दल क्गे अल्पत्नत्यक 
द्त्न का ॥ और समर, चाहिए, ही कोई निषय हे जाय, 
जैसे अत्पमत ग सह गैक्र करना चाहिए। 4६ उत्ते अनुचित और गत भी चमय 
पी! उसे बदलय ने के लि चा वपण और साविधाति: बोग करना उध्िक 
होगा । 
( यथा एक आचीक राजत-व के बारे मे अधरप 
है, अरयात्‌ यदि राजा राम ज॑, 7 बाप्ालक हक तो. 9 चुली रहेगी, यदि राजा अत्याचार 
गे रहेगी परतु प्रजातनक मे पे बसा आसन भिलता है जिसकी पा 
अधिकारी गीत है । कह पातपय यह है कि में झासन तभी भ्च्छा होगा जब हव 
साधार; मिक्षित हो उस स्तर ऊंचा रे नागरिक दा।यित्वो व कत्तत्यों 
के अधिकारोे है अधिक महत्त्व ६ पा के ( अति महत्त्वपृष बाव 
सिक्षा को है। अच्छी भिक्षा द्वारा ही काग्ररिका के क्षरिक्र उधर सकता है. और उतम 
अपने कत्तन्यो को पूरा करने ' मेधिकारों का उचित उपभोग की जाएत हो तक्वी 
है । देश क) डि मस्‍्याआ की गान नागरिक्क का सिधित होने पर ही 6] के हो बकता 
भोर तती के उनके * सक्रिय योग है सकते यह कहा जाता 
कि प्रजात-क्र मे स्विामिया। के सिक्षित होना चाहिए ; जो द्वि नही होता वह 
ज्म्मीः वक्रम + जरे उच्ची प्रक्तर ल्‍| स्वत नियय कर सकता । हेगी 
देगा मे मतदाता व्यावक्ञयिक राजनीतिनो और वाक्पटु नेताओं (ः 48०8०६७) &- का 
सिकार होत है 
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अनेक राजनीतिक समस्‍यायें तब तक हल नहीं हो सकती जब तक कि सवसाधारण वी आर्थिक 
दशा सःतोषजनक न हा। जिस देश में आथिक विपमताये बहुत होती है और बहुसरयक जनता 
निधन होती है वहा प्रजातत्र तथ तक सफल नही हो सकता जब तक कि सवप्ताधारण की आर्थिक 
दशा न सुधरे । वास्तव म॑ नितरत व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारा का उचित उपभोग नही कर 
सकते, उनके मतो की धनी व्यक्ति खरीद सकते है और उन पर अ य प्रकार से अनुचित दबाव 
भी डाल सकते हे । अत राजनीतिक प्रजातान को सफल बनाने के लिए आशिक प्रजातन भी 
हांना आवश्यक है | यहा पर एक वात और विचारणीय है | पूजीवादी देशा में केवल वे ही व्यक्ति 
सफलतापूर्वक चुनाव लड सकते है जिनके पास काफी घन हो या जिहे दल ने खडा किया हो, 
जिसके साधन सूब हो और जो उ हू आथिक सहायता दे । ऐसी दशाओ में विभिन्न दलों (और 
समाचार-पत्रो आदि) पर धनिको का नियाप्रण रहता है, जिस कारण “जनता का, जनता के लिए 
और जनता के द्वारा' शासन अथवा प्रजातज बहुत कुछ धोखा या दिखावा मात्र रह जाता है । 

(4) प्रजातन के लिए सामाजिक व्यवस्था का आधार प्रजातजात्मक होना जरूरी है । 
भारतीय, विशेष रूप से, हिंदू समाज का आधार प्रजातात्र नही है । इसी कारण चुनावो में जात 
बिरादरी और ऊँच नीच की भावना का महतत्त्वपूण भाग रहता है । खेद की बात ता यह है कि 
भारत मे स्वत ता प्राप्ति के बाद से जात विरादरी की भावना मे वद्धि हुई है। स्थानीय सस्थाओ 
के चुनाव तो वहुत सीमा तक इसी आधार पर लडे और जीते जाते है । उनकी काय प्रणाली में भी 
यह भावना जारी रहती है। 

(5) प्रजात तर में दलों का होना आवश्यक है, परतु दलव दी का आधार स्वस्थ होना 
चाहिए। वग और सम्प्रदाय जैसे सकुचित हितो के आधार पर बने दल देश वे लिए बड़े हानिकारक 
होते है। साम्प्रदायिक दलव दी के विपले फल भारतवासियों को भोगने पड रहे हैं। आज भी 
हमारे देश मे विभिन्न जातियो, प्रदेशो और वर्गों के हित साथन के लिए अनेक दल हैं, जिनका 
अत होना चाहिए। दलीय व्यवस्था का आवार विद्युद्ध राजनीतिक और आधिक कायक्रम होना 
चाहिए और कोई भी दल राष्ट्रीय हिंतो के विरुद्ध नही बनना चाहिए। इस बात को एक दूसरे 
हृष्टिकोण से भी देखना है । जहा एक ओर वहुमत प्राप्त दल को अल्पमत अथवा विरोधियों के 
दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझना, उसकी आलोचना का स्वागत करना और अच्छे सुझावा को 
स्वीकार करना चाहिए, वहा दूसरी ओर विरोबी दलो को सत्तारूढ़ दल का केबल विरोध के लिए 
ही विरोध नही करना चाहिए तथा राष्ट्रीय हित मे पूरा पूरा सहयांग भी देना चाहिए । साथ ही 
विरोबी दल सुहृढ होता चाहिए, जो अवसर मिलने पर शासन भार सम्भाल सके । परतु आचाय 
विनोबा भावे और श्री जयप्रकाश नारायण आदि सर्वोदिय नेता भारत के लिए पश्चिम से आई 
सासद प्रणाली पर आधारित प्रजातन को अच्छा नही बताते | वे तो भारत मे दल विहीन लीकत-ज्र 
की स्थापना चाहते हैं । वतमान प्रजातात्र बे दो बडे दोप--चुनाव व्यवस्था और दलीय आधार हैं। 
हम यह स्वीकार करते हू कि दल प्रजातात्र के आवश्यक साधन है, परन्तु साध्य बन सकते हैं । 
ऐसा तब होता है जब क्रि निर्वाचक मण्डल, विधानमण्डलता और केबिनेटो को विभिन तरीको 
से दल के अधीन कर लिया जाता है।? दलो की कमियों को काफी बडी मात्रा में त्यागा जा 
सकता है। जहाँ तक स्थानीय सस्थाणा का सम्व थ है, कम से कम उनमे तो उनके विचार को काय 
रूप दिया जाना उचित होगा । 
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वययों की देख रेख वरने वे लिए कार्यात्मक समितियां (थि।ला०7र4 ००गाग0०८5) वा संगठन 
मरना । 


5 अधिनायकतन्त्र 


अधिनायक्तात्र का उदय साधारणत अचानक अथवा एकदम ही होता है । यह देखा गया 
है वि णब किसी देद मे प्रजातन्त्र के लिए पष्ठभूमि तंयार वी जा रही हांती है, उसी समय 
अधिनायकनत्र के उदय के लिए सहायक दक्षायें उपन होती हैं। प्रजातन के लिए परिपक्‍्वता 
की प्रक्रिया आवश्यक है; परतु उसके शा तपूण विकास के लिए विरोध अत्यत प्रबल हो सकता 
है। ऐसे मे सकट उत्पन्न हो जाता है। ऐखी स्थिति मे ही अधिनायकतत्र का ज म होता है । 
उमी ढंग से प्राचीन एयेस में सोलन (500०॥) के अतगत प्रजातात्र की वुछ मात्रा के लागू क्ये 
जान के कुछ ही समय वाद अधिनायकतत्र का उदय हुआ था । इसी प्रकार कोरिथ, सिंराक्यूज 
और एशिया माइनर के देश मे शक्तिशाली झासको ने अत्याचारी शासन स्थापित किया था। 
उत्तरवालीन रोमन गणत-त्र मे भी समान ढंग से अधिनायकशाही का उदय हुआ था । 
परतु प्राचीन ग्रीस व रोम म जिस प्रकार की अधिनायक्शाही का विकास हुआ, बहू 
आधुनिक बाल के अधिनायक्तत्र से भिन थी । रोमन अधिनायक्त- न एक प्रकार वी साविधानिक 
पद्धति थी, जिसके अतगत गम्भीर आपात्‌काल मे सविधान को निलम्बित क्या गया । मध्य युग 
में परम्परा का शासन पुनर्जीवित हुआ, परम्परा के कमजोर पड जाने पर प्रजात-त का उदय 
आरम्भ हुआ । इग्लेण्ड मं एक आपात्‌ के दौरान ओलिवर क्रॉमवैल अधिनायक बना । उसी प्रकार 
जब फ्रास में परम्परा को तोडा गया तो वहाँ पहले रोवसपीरी अधिनायक वना और उसके बाद 
मेपालियन । उनीसवी शताब्दी में अधिकतर राज्यों म प्रजातन या विस्तार हुआ। परतु प्रथम 
विश्वयुद्ध के बाद इटली, जमनी आदि कई देशों म गम्भीर आर्थिक सक्ट के काल मे फासिस्ट 
अधिनायकतात्रो का उदय हुआ । विश्वयुद्ध के बाद ही रूस मे क्रातति के बाद साम्यवादी अधि 
नायक्त-+ की स्थापना हुई । दूसरे विश्वयुद्ध से पूव जापान म॑ सेनिक अधिनायकत तर का विवयस 
हुआ । 
आधुनिक काल म॑ अधिनायकत-ज ने मुख्यतः चार रूप धारण किग्रे--(!) फासीवादी 
अधिनायक्तत्र (इटली, जमनी , स्पेन व पुतगाल), (2) साम्यवादी अधिनायकत-न्र (सोवियत सघ, 
साम्यवादी चीन और पूर्वी यूरोप के अमेक साम्यवादी राज्य), (3) सैनिक अधिनायकत नर (वर्मा, 
पाक्स्तान, इण्डोनेशिया आदि), और (4) लैटिन अमरीकी राज्यों मे अधिनायक्तात्र। प्रथम 
दोमो प्रकार वे अधिनायक्तात्रो के बारे भे मुख्य बातें सर्वाधिकारवादी राज्य बी विश्येपताओं वे' 
प्रसंग में आगे दी गई है। सैनिक अधिनायकशाही के वारे मे इतना ही कहना काफी होगा कि 
प्रजातन की विफलता और आतन्तरिक अव्यवस्था के कारण ऐसे अधिनायकतनों का ज-म हुआ । 
उही से मिलता जुलता लैटिन अमरीवी राज्यो का अधिनायकतन है। इन राज्यो मे अधिनायको 
के समथकः दल सुसगठित व अनुशासित नही हैं ॥ उनके दलो का आधार सामाय हित है, जिनकी 
अपनी कोई विशिष्ट विचारघारा नही है । उन राज्यो में तो सत्ताथारी अधिनायको के अनुयायी 
और पद घाहने वाला के समूह शासन के अध्यक्ष के प्रति बेयक्तिक निष्ठा रखते हैं । 
अधिनायकतात (तानाशाही) को व्याज्या--तानाशाही राजतन से सबथा भिन है, क्‍यों 
कि राजतन वच्चानुगत होता है | तानाशाह या तो शक्ति के प्रयोग द्वारा शासन सत्ता को पाता है 
या वह कोई चुना हुआ नेता ही हो सकता है, कितु वह सत्ता को अपने हाथा म॑ शक्ति द्वारा ही 
कायम रख पाता है। अस्तु, तानाशाही शासन का वह रूप है जिसम झासन की सर्वोच्च सत्ता एक 
व्यक्ति द्वारा मनचाहे ढग से प्रयुक्त की जाती है। इसमे जनता की सहमति उसके साथ या उसके 


ध्डञ राजनीतिक गस्थाय और पचवात्मक चातन 


7भत । ऐश्ही 
नागरिक) के. भावयस लेखन प्रम्ब्घी स्ितजता के बधिक्र अति जोम्रत कर दिये जाते हैं या 
दया जाता है । सक्षेष मे, पानाधाह किसी भी अकर का विरोध सहन नहीं कर 


डरा अबुक्त कहे जाने वाली शक्ति 
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राज्यों (अथवा सरवारो) के विभिन्न रूप हा 


पर कोई सीमा हो ।! जबकि साम्यवादी व फासिस्ट अधिनायक्तात्र राज्य को एक प्रकार से ध्येय 
मानते हैं, उदारवादी प्रजातात्र वे सभी समर्थक व्यत्तिवाद भर्थाव्‌ व्यक्ति के अधिवारा ओर 
स्वत भ्रताओं में विश्वास रखते है । 

अस्तु, अधिनायक्त त्र वी व्यास्या वरते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सर्वाधिकार 
वाद वी भी, सक्षेप मं, व्यारया वी जाय । जबकि प्रजातनों का यह सचेतन प्रयत्न रहता है कि 
विविधता, खुला वाद विवाद, विचारों भौर नेताआ में छाट वी स्वत त्रता और भावी कायक़रमो के 
बारे म खुला मस्तिप्व बने रह, सर्वाधिवारवाद खुले विरोध को कुचल कर तथा ऐसे नेताजो 
द्वारा जो यह मानते हैं कि वे कभी गलती नही करते, सर्देव यह अभियान चलता है कि एकता 
(एक्ल्पता) को लागू क्या जाय । इन कार्यो के पीछे एक ऐसी विचारधारा रहती है जो शझक्तिया 
के बेद्रीकरण को “यायोचित ठहराती है । साम्यवाटी सर्वाधिकारवादी सवहारा वग के अधि 
नायकत्व (वा०/॥०र्आए ० धा6 एएणंट्ध्व०) में विश्वस करत है और वे उसे नई 
सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था (साम्यवादी समाज) की स्थापसया का आवश्यक तथा महत्त्वपूण 
साधन मानते हैं। साम्यवाद वी यह एक भाघारभूत विशेषता है कि यह सामाजिक परिवतन को 
प्रमुख लक्ष्य मानता है और उसकी प्राप्ति वे लिए साम्यवादी आधुनिक भौद्योगीक्ृत राज्य के सभी 
साधनो--औद्योगिकी, शिक्षा, सचार वे माध्यमो--का प्रयोग करते है, जिससे कि सामाजिक 
परिवतन की प्रक्रिया को बेगपूण बनाया जा सके । साम्यवादी अपने विरोधियों का सभी प्रकार 
से दमन करते हैं । 

फासिस्ट सर्वाधिकारवादी भी साम्यवादियों के समान सर्वाधिकारवादी राज्य, सभी प्रकार 
के विरोध का दमन आदि म॑ विश्वास करते है। फासिस्ट सवाधिकारवादियों म नाजियो मे 
फासीवादी विचारधारा को अति तक पहुँचाया । अत मे, आधुनिक अधिनायक, चाहे उसवी 
विचारधारा कोई भी हो, प्राचीत काल के अधिनायकों से कही अधिक द्यवक्तिझ्चाली है। एक 
प्रकार के स्थायी पद का उपभोग करने के अतिरिक्त सामाजिक नियत्रण के विभितर अत्यधिक 
प्रभावी साधनों का वे जेसे चाह वैसे ही प्रयोग कर सकते है। अपने विस्तार म॑ आधुनिक अधि 
नायक्त त्र॒ सर्वाधिकारवादी है अधिनायक्र वेवल झासन पर ही नियानण नहीं रखते, वरन्‌ 
अथव्यवस्था, स्कूल, घर, समाचार पत्र, रेडियो सिनेमा, चच तथा नागरिको के मनों व आत्माओ 
पर भी उनका नियनण रहता है । अत उनके विरुद्ध विद्रोह करना असम्भव सा है। वे अपन 
को एक प्रकार से राष्ट्र का बचाने वाला घोषित करते है। इस प्रकार वी घोषणा भराजकता, 
गम्भीर आशिक सक्‍ट, पूजीवादी घिराव, साम्यवादी खतरे आदि से यचामे के लिए की जा 
सकती है ।” 
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5 सोवियत पध मे भजातत्त्र है या नही ? 
सोवियत पष के शासन के विपय मे यह प्र सबसे अधिक महत्त्व क है कि वहा पर 
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अधिनायक्तान है अथवा प्रजातन | इस प्रश्न के दो उत्तर है, जा एक दूसरे के विरोधी हैं। एवं 
ओर तो सोवियत सघ के नेता और साम्यवाद के समथक सोवियत झासन पद्धति को सच्चा 
प्रजातन बताते हैं, दूसरी ओर उसके आलोचक सोवियत सघ मे प्रजातात्र के अस्तित्व को स्वीकार 
नही करते और वहा की शासस पद्धति को अधिनायक्त-न मानते है। क्ष्त इस प्रश्न का ठीक- 
ठीक उत्तर देना बडा कठिन है । अतएव दोनो प्रकार के विचारको व लेखको के' मतो के आधार 
पर ही इसका निणय किया जा सकता है । पहले हम उनके मतो और तकों का विवेचन क्रग जो 
यह मानते है कि सोवियत सघ मे प्रजात न है । 

सोवियत संघ में प्रजातज है--926 में बतमान संविधान के प्राल्प पर बोलते हुए 
सस्‍्टालिन ने कहा था कि नये सविधान के प्रारूप की पाचवी विश्वेषता उसका तकमय भर पूणल्पेण 
प्रजात-तवाद है, क्योकि उसमे बिना किसी प्रकार के भेद भाव तथा प्रतिबन्ध के धागभरिकों को 
समान राजनीतिक अधिकार भ्रदान किये गये हैं । वहा पर अधिकतर अधिकारी निर्वाचित होते 
है और उनको प्रत्यावरतित करने का भी अधिकार है !! सोबियत पद्धति के समथको के अनुसार 
स्थानीय सोवियतो के प्रतिनिधियों की सख्या मं बडी वृद्धि हुई है, अब इनके लगभग साढ़े तीन 
लाख सदस्य है। इन सोवियता का काम सुधारने, जनता के साथ उनके सम्पक सुहृद बरने, 
सोवियत जनतत का विकास बढाने और सोवियतों के व्यावहारिक काम में श्रमिक जनो को 
अधिक विस्तृत ₹प से जुटाने के उद्देश्य से यहाँ यह पग उठाया गया है। सोवियत नेताआ बे” 
अनुसार विभिन स्तरो वी सोवियतो को अपने अपने क्षेत्र में जन कल्याण के विभिन कार्यों को 
करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। सास्कृतिक सुविधाआ से सम्बाधित कुछ काय सावजनिक सगठनों को 
सौंपने वी दिशा में प्रगति की जा रही है। शारीरिक व्यायाम और खेल-कूद की राज्य समिति के 
काय ऐच्छिक खेल कूद सस्थाओ के सघ न अपने हाथ में ले लिए हूं । 

सोवियत सघ में एक दलीय पद्धति के समथक मानते है कि सोवियत सघ मे समाजवादी 
समाज का निर्माण हो जाने से स्वभावत वग-आधार ही समाप्त हो गया जिस पर दूसरे राज- 
नीतिक दल वन सकते है। सोवियत समाज मे अब कोई शोपक बग नहीं है । वहा केवल दो 
मंत्रीपूण वग है--भ्रमिक जब और किसान एक सामाजिक समुदाय है और दूसरा श्रमिक 
बुद्धिजीवी | इन सभी के समान हित है और वे एक ही लक्ष्य वी आर बढ रहे हैं। अत यह्‌ 
स्वाभाविक है कि वहा एक ही राजनीतिक दल--साम्यवादी दल->है जो इन हितो वी रक्षा 
करता है और जिसके माग दशन मे सांवियत सघ म॑ समाजवाद की स्थापना हां छुकी है। 
साम्यवादी पद्धति के प्रशसक यह कहते है कि सोवियत सघ में बेकारी का अत हो गया है, 
सम्पूण जनता को काम पाने का अधिकार, विश्वाम का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का 
अधिकार वास्तव मे प्राप्त हो गये है। सलेप मे, वहाँ पर सच्चे आधिक प्रजातत्र वी स्थापना 
हो गयी है । सोवियत सघ मे केवल श्रमजीविया का समाज है, वहा पर पाश्चात्य राज्या वी 
तरह पूजीपतियो का शोपण करने वाला वय नहीं है। समाज में सभी का स्थान समान है, 
सभी में बधुत्व की भावना है और चूकि वहाँ घोपण नही है और जीविकोपाजन वी परतनत्रता 
नही है, इसलिए उस समाज में ही वास्तविक स्वत-तता, समता व बाघुत्व वी भावना है। 
आशिक विकास की गति में सोवियत सघ अय सभी पूजीवादी देशों से बढा हुआ है और आधिश 
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कितु अब सोवियत सघ मे सेसरशिप की आवश्यकता नहीं है, क्योकि वहा पर वैवल साम्यवादी 
प्रत ही प्रकाशित हो सकते हैं। पाठक को प्रवदा या इजवेस्तिया देखने के बाद अय हजारो 
समाचार पन देखने मे समय खोना होगा, क्योझि वे सभी एक ही बात कहते है । 
तीसरे, आइवर जेनिंग्स के मतानुसार जब तक ब्रिटिश पालियामेण्ट म॑ विरोधी पक्ष हैं, 
वहा कैबिनेट वी अधिनायक्शाही कायम नही हो सकती । क्सी देश मे प्रजात न है या नही, 
इसकी पहचान विरोधी पक्ष के होने या न होने से होती है । इसी कारण आलोचक यह मानते 
है कि सांवियत संघ मे प्रजातात्र नही है । फ्लोरिस्की के अनुभार राजनीतिक प्रजातन का सार 
इसमे है कि जनता को सत्तारूढ दल के विरुद्ध मत रखने और उसे अभिव्यक्त करने का अधिकार 
हो । आधुनिक प्रजात तात्मक पद्धति का जीवनदायिनी तत्त्व समठित विरोब है। यह सच है वि' 
सोवियत सघ में एक ही दल है, जिस शक्ति का एकाविकार प्राप्त है। सोवियत सघ में एक दलीय 
पद्धति के भ तगत प्रत्येक मतदाता से एक ही उम्मीदवार के पक्ष मे मतदान करने या उसका नाम 
काटने की बात पाश्चात्य प्रजात त्री देशो के नागरिको की दप्टि मे श्रजात नात्मक प्रणाली नही 
है । व अवश्य ही यह तक देंगे कि इस प्रकार से मतदान करने में निर्वाचक्र एक रबड वी मोहर 
के समान है, जि हू मत देने की स्वत जता प्राप्त नहीं है। मतदान का आकार ही 97-99% 
मतदाता द्वारा सत्तारूढ शासक वृद को एक मत से स्वीकृति देना इस वात का प्रमाण है कि वह 
सम्पूण क्रिया एक प्रकार का प्रहसन है ॥? 
चौथे, शासन पर तिय-नण साम्यवादी दल का रहता है । स्टालिन की अधिनायक शव्तिया 
का आधार ही उसका दल पर नियत्रण था। स्टालिन के व्यवितित्व में तो शासक बग और 
शासक दल दोनो का ही मेल था। वास्तव मं, साम्यवादी दत का इतिहास ही सोवियत सघ 
का इतिहास है। पहले साम्यवादी दल क्रासति का अगुआ (कक॥९०86 ० धा6 6एणएाण्) था 
ओर अब बह स्थापित व्यवस्था की प्रधान शक्ति है । यूमन के अनुसार साम्यवादी दल की प्रमुखता 
इस बात से स्पष्ट होती है कि वह राज्य और जनता का माग दशक है । सोवियत जीवन के” सभी 
सावजनिक कार्यो और कभी कभी व्यक्तिगत क्षेत्र का भी स्पाक प्लय अयात्‌ बिजली शवित प्रदान 
करने वाला साम्यवादी दल है। साम्यवादी दल के नेताआ ने स्वय यह स्वीकार किया है कि 
शझासनत-न की चालब झवित दल है, यद्यवि सोवियत निकाय और समितियाँ क्रादि उनके आय 
अग है ।* एक बार स्टालित ने स्वथ कहा था--यह दल खुले रूप म स्वीकार करता है कि वह 
शासन को सामाय निर्देश देता है और उसका माग दगन करता है । ओऑग और जिव के अनुसार 
सावियत संघ में सिद्धा त रूप म तो दल और श्ञासन एक दूसरे से अलग हैं और बेवल एवं दूसर 
के पूरक है। तथ्या को दृष्टि से, सभी बातों में केवल बाह्य रूप को छोडकर दल ही शासन है. 
ओर रूस में साम्यवादी अधिनायक्श्चाही है । 
माय लेखका ने भी उपर्युक्त मत का समथन किया है। हारपर व टॉमसन ने लिखा है वि 
सोवियत सथ म वास्तविक नीति निर्धारण वरने वाला निकाय दल और शासन का पोलिटब्यूरो 
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राग्यो (अथवा प्तरवारो) के विभिन्त रुप 7 


नताआ ने ठीक ठीक नहीं दिया है। साम्यवादी मत वे अनुसार सोवियत संघ में सवहाराबंग की 
अधिनायव शाही है और साथ ही साथ वे इसे प्रजातत भी बताते हैं ।॥ स्टालित ने इसे अधिनायक 
शाही बौर पृण प्रजात-त्र बताया है । इन दोना बाता मं असगति है, यह स्पष्ट है। साथ ही यह 
बात स्पष्ट है कि साम्यवादी नता 'अ्यातात्र' चब्द से कुछ भिन्न अब लते हैं। वे प्रजात'त्र को उत्त 
रूप मे स्वीकार नहीं करते जिसम कि इसे पाश्चात्य विचारत समझते है । साथ में यह एक 
महत्वपूण प्रश्न है कि यदि साम्यवादी दल और झाप्तत एवं दूसरे से पृथर्‌ नहीं हैं तो फिर साम्य- 
बादी नताओं ने ऐसी व्यवस्था वया कही है । इस प्रश्त का उत्तर दो भ्रवार से दिया ग्रया है 
(3) शासन वह महत्वपूण साधन है जिसके द्वारा सम्पूण जनता में दल के प्रभाव को फलाया जा 
सवा है | (2) इसके आधार पर साम्यवादी नताओ ने लिए यहू तक देना सम्मव हो सका है कि 
सोबियत सघ मे प्रजात-त्र का अध्तित्व है । 
सातवें, बहुलवादी माविधातिक राज्य में छासन पर दो मुख्य रोक विधायी और “मायिक 
अप दस लगाई जाती है। सास्दृतिक निवाष, जत चच, विश्वविद्यालय ऊवादर्णभिषोँ जोर ऐसे 
ही भाय वेद, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप मे विषय करने वाली प्रक्रिया (9005४ 0/ तटशभत/ए 
7ैयाह) भे प्रवंध करतों है, एसी सस्थाओं के रूप म जिनसे आशा थी जाती है कि वे अपनी 
क्षमता के क्षेत्र मे उठाये जाने बाते पयो पर रोक का काय वरेंगी अथवा पराख रूप से उमर प्रभाव 
द्वार जो कि वे जनमते पर डालती हैं । प्रेस और सूचना व संचार के अय॑ माध्यमा को ठीक ही 
चौथा बग (0070 2४४४८) कहा जाता है । क्ासत की गतिविधियां पर उनके अपने और प्रभावी 
मिराघ (था८०७) हाते है। परन्तु साम्यवादी राज्यों म शक्तिया के एृथकन्‍्रण सिद्धांत को 
माना नहीं जाता । विधायी और न्यायिक अगा तथा सस्हृति वे सूचता की सल्याओं के काय को 
क्या-बितत करने के कत्तव्य म॑ परिवर्तित किया गाता है । एक आदश एपेरेट अथवा सर्वाधिकार 
वादी राज्य में, इन सभी मिकाया वा काम 'सचार पेटियों और “राज्य निय/श्रएा के अभिकरणो 
का है 
आठवें, कुछ लेसका के मताठुसार सांवियत सथ स्वेच्छाचारी शासत का सबम महत्त्ववृण 
प्रदाहरण है। इसम असम्पक्तलीन हृदय की क्‍ठारता, पूर्वोत्ध दशा की चाल और पराशविक्ता 
भीर माउसेवादी पूणता से जानवूझ वर निकाली निदयता का मेल है। इस शासन पद्धति ने लाखो 
मनुष्या वा सहार किया है और लाखों को भूख ओर मोसम वी बठोरताओं से मरने के लिए छीड 
दिया है । यह मत अतिवादी अमरीकी आलाचक़ो वा प्रतिनिधित्व करता है । 
निष्कध--हमारे विचार मे सोवियत सध में बडी मात्रा में आाधथिक और सामाजिक प्रजा 
तत्र की स्थापना हुई है। वहाँ पर वेकारी, निधतता द मनुष्य द्वारा मनुष्य के शापएण का अत 
कर लिया गया है और सवसाधारण जनता को सामाजिक दुरक्षा एव आधिक चिताओ से मुक्ति 
प्रदान की गयी है । आज की कठिन आधिक परिस्थितियों में आथिक प्रजात-न अथवा समता व 
सवते त्रवा का महत्व राजनीतिक प्रजात त्र स कम नहीं हो सकता । इस बात का वहाँ और भी 
अधिक महत्व है, क्याकि जार कालीन रूस मे सवसाधारण जतता की दशा बढी ही दयतीय थी । 
साथ ही सोवियत सघ में सभी मागरिकों वो बिना किसी भेद-भाव के समान अधिकार श्राप्त हुए 
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चौथा गअव्याय 


सविधानवाद 


। सविधान की व्यास्या 


सविघान या भ्रथ व परिभाषाएँ--'सविधान की व्याख्या उसके बारे मं दो विरोधी अभि 
वृत्तियों पर निभर करती है । एक समूह में व॑ विचारक और लेखक है जो संविधान को राजनीतिक 
पद्धति के सस्थागत संगठन (॥5प॥00%] 0ा28क्ाटआा०फ) मे देखते है और दूसरे समूह के 
लेखक उसे राजनीतिक पद्धति में शासन सत्ता घारण करन वालो पर प्रतिवथ के तत्त्र रूप मे 
देखते है (0 शायर ० 8 ग्राल्याशाओ गिर 6 7०४0 0 08 ए०एछ 06९५) | प्रथम 
समूह में सम्मिलित लेखको द्वारा दी गई सविधान वी परिभाषायें और उनका विवचन इस प्रकार 
है। जॉन ऑस्टिन वे' शब्दां म, 'सविधान वह है जो सर्वोच्च शासन वे' सगठत को नियत करता 
है । जिसी राज्य का राजनीतिक सविधान उन तियमा का समूह होता है, जिनओ द्वारा देश के 
शासन का सचालन किया जाता है । ये नियम अशत लिखित भौर अशत अलिखित हां सकते 
हैं । लीकाक के शब्हा में 'यह सरकार का स्वरूप है ।/ डायसी लिखता है कि सविधात उन कानूनों 
के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता के कारण ओर प्रयोग 
को निश्चित करते हैं। एक और भ्च्छी परिभाषा जेलीनेक की है, इसके अनुसार सविधान उन 
कानूनों का नाम है जिनके द्वारा राजशक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रधान अग्रो का रूप निश्चित 
किया जाता है और जिनके द्वारा ये सब बातें निर्धारित की जाती है कि कनि अगो का निमाण 
किया जाय, उनमे परस्पर क्या सम्व ध हो, और इनम से प्रत्येक का राज्य वे साथ क्या सम्ब"्ध 
हो। स्ट्राग के शब्दा म, 'सविधान' उन सिद्धा तो का समूह होता है जिनके अनुसार, सरकार की 
शक्ति और शासितो के अधिकार, दोनो के बीच सम्व थां को ठीक रखा जाता है /' ब्राइस के 
अनुसार, सविधान ऐसे सुस्थापित नियमों का समूह है जो सरकार दे सचालत से सर्म्या उत हा. 
और उसे निदेशन देते हो | 

भा तम परिभाषा अधिक विस्तृत है, पर इसम व्यवित के अधिकारों का वणन नही है । यद्यपि 
डायसी की परिभाषा अधिक स्पष्ट नही है फिर भी व्यारया करने पर उससे ये बाते स्पष्ट है-- 
(ज) नियमानुसार लिखित कानून और प्रचलित प्रथायें सविधान के मुस्य तत्त्व होते हैं, वे सरकार का 
स्वरूप निर्धारित करते हैं। (आ) व्यवितयो के अधिकार, सरकार का सगठन व उसकी काय पद्धति 
तथा राज्य और नागरिक के आपसी सम्बधो का उसमे वणन होता है । अय हम संविधान की 
व्याप्या इस भ्रकार कर सकत हूं वे आधारभूत सिद्धात, जा फिसी राज्य के शासन की बनावट 
ओर झासन के विभिन्न अगो की शवितयों, उनके आपसी सम्बघा वे राज्य और नागरिका के 
पारस्परिक सम्बधो को निर्धारित करते है, जो एक या अधिक आलेखों (००णशमाथ॥) में वणित 
होते है और जिनम परिवतन की कोई विशेष विधि होती है राज्य का सविधान कहलाते है 


60 राजनीतिक ससस्‍्यायें और तुलनात्मक शासन 


दूसरे समूह के प्रमुख लेखक लोवेसस्टीन, फ्रीड़िच और हरमन फाइनर हैं, जो सविधान के 
बारे मे अपन मतो मे प्रतिवाध पर बल देते है। सविघान के बारे मे लोवे-स्टीन लिखता है. वह 
शक्ति प्रक्रिया पर नियत्रण के लिए आवारभूत साधन है और इसका प्रयोजन राजनीतिक शविति 
पर सीमा लगाने व नियप्रण करने के तरीकों का उच्चारण है ।” फ्रीड़िव के अनुसार 'सविधान 
वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार के कार्यों को प्रभावी ढग से श्रतिबाघत किया जाता है। 
हरमन फाइनर ने लिखा है “राज्य एक मानव समूह है जिसमे इसके व्यक्तिगत और समूहद्त प्रगा 
के बीच एक प्रकार का श्वित सम्बघ होता है। इस शव्ित सम्बध को राजनीतिक सस्याओ मे 
समाविष्ट क्या जाता है । आधारभूत राजनीतिक सस्थाओ की पद्धति सविधान है ।” ब्लोडेल ने 
पूव वर्णित विभिन्न पहुँंचो को अग्रलिखित त्रिसूत्री परिभाषा मे मिलाने का प्रयत्न क्या है 
प्रथम, संविधान सामा यत्त विभिन प्रकार के आरोपित आदश्ोों (॥790860 ॥07775) का हवाला 
देता है। इस अय म साविधानिक शासन वह है जो विशेष रुप से उदार (॥9८:2) हो भौर जो सरकार 
के कार्यो पर प्रतिबःध को महत्त्व देता है। दूसरे, सविघान से आशय उस भालेख (00०ए०7॥९॥) 
बा होता है, जो उन सरचनाओ की रचना करता है, जिनमे आदश समाविष्ट ही सकते हैं और 
नही भी हो सक्‍ते। तीसरे, सविधान से आशय राज्य के यथाथ सग्ठन से होता है, अर्थात्‌ 
सस्थाओ के केवल वणनमात्र से ॥7 
उपर्युक्त परिभाषाओ व व्याख्याओ से यह बात स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य के लिए सविघान 
का होना अनिवाय है | कुछ लेखको का यह मत रहा है कि ब्रिटेन मे कोई सविधान नही है। 
फ्रासीसी लेखक डी० टॉकविले ने, जिसे अपने देश के लिखित सविधानों की परम्परा की जानकारी 
भी, यह मत प्रकट किया कि इग्लेण्ड मे किसी सविधान का अस्तित्व नही है | ऐसे ही एक अमरीबी 
विद्यार्थी को एक ब्रिटिश पुस्तकालय में जाने पर यह जानकर कि ब्रिटिश सविधान की कोई प्रति 
नही बडा आएचय हुआ । टामस पेन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहा सविधान को दृश्य रूप मे 
सामने नही रखा जा सकता, वहा सविधान नही होता । इस भ्रम का कारण यह है कि फ्रासीसी 
तथा अमरीकी लेखक 'सविघान से केवल लिखित सविधान का ही अथ लेते हैं, जो यथाथ मे बहुत 
ही सकुचित है । ब्रिटेन मे सविधान है यद्यपि इसे आलेखों के रूप (00०एण्राथ/क्षा४ ई077) म्रे 
नही पाया जाता । ब्राइस ने सत्य ही कहा है कि यद्यपि 'प्राविधिक भाषा में ब्रिटेन का कोई 
संविधान नही है, फिर भी ब्रिटिश संविधान इनका सग्रह है--(अ) अससय पुव दृष्टा-त जो मनुष्यों 
की स्मृति तथा विभिन लेखों में पाय जाते है, (आ) बुद्धिमान राजनीतिज्ञों व महान्‌ “यायविदो के 
अधिकारपूण कथन (इ) प्रथायें चलन और अभिसमय आदि, और (ई) सविधिया जिनके साथ पूव 
हृष्टा त, प्रथाये और कानूनी निणय लगे हुए हैं ।* विल्फ्रेड हरीसन ने लिखा है 'ग्रेठ ब्रिटेन का 
सविधान उतना ही आधारभूत और नियमों का सग्रह है जितने कि सयुक्त राज्य अमरीका, 
सीवियत सघ व फ्रास के सविधान है । लिखित सविवानो से ब्रिटिश सविधान वास्तव मे भिन है, 
क्षितु केवल इतना ही कि इसके लिखित अशो की उनकी भाति विशेष रूप से उत्पत्ति नहीं हुई 
और उहं क्सी विशेष आलेख मे सग्रहित नही क्या गया है । यह उनसे वास्तव में इस अथ मे 
भिनर है कि यह पूणतया अलिखित और बे पूणतया लिखित हैं |” 
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उपयुक्त 'सबिधान! वी परिभाषाओं से दूसरी बात यह स्पप्ट है कि संविधान कम या 
अधिक मात्रा में अग्रलिखित बातो को निश्चित करता है--() राज्य के शासत का स्वरूप और 
सगठन, (2) शासन बे विभिन्न भ्रगा--कायपालिका, विधायिका और न्यायपालिका वी श्षक्तिया 
ओऔर कार्य, (3) झासन के विभिन्न अगा के आपसी सम्व घ, (4) नागरिका के अधिकार और 
कत्तव्य, (5) शामन और नागरिकों के आपसी सम्व ध, और (6) सविधान के सशोधन के लिए 
प्राविधान । 
ब्िटेन के संविधान में विभिन्न प्रडार की राजनीतिक प्रथाओ, चलनो, अभिसमयों आदि 
की सख्या अय राज्यो वी नुलना में बहुत बडी है और उनका वहाँ की शासन पद्धति में महत्त्व भी 
बहुत अधिक है । पालियामट की प्रक्रिया के सम्पघ मे कोई काउन नहीं है, उसकी प्रक्रिया का 
मुख्य आधार प्रथायें है। इन प्रथाओ के कुछ उदाहरण ये है । विधेयक से कानून बनने के माग 
में आने बाली मजिलें (४०४९७), वित्तीय विधि निर्माण के लिए विशेष नियम, कॉमन सभा के 
अध्यक्ष का पद, सरकारी तथा विरोधी पक्षो के बीच सयुक्त मातणा द्वारा पालियामेट के समय 
का विभाजन, इत्यादि | ऐसी अनेक प्रथाओ भौर चलनो (७४४०7 शात ०७४०४2९७) के अतिरिक्त 
ब्रिटिश सविधान में अनेक अभिसमय (००॥ए८॥४०॥$) हैं, ये सभी सविधान मे जीवन और गति 
वा सचार करते है । ऑॉग और जिक के शब्दों मे 'ये कानून वी सूखी हड्डियो पर मास लगाते 
है और कानूनी सविधान को चालू रखते हैं तथा उसे बदलती हुई आवश्यक्ताआ व राजनीतिक 
विचारी के अनुसार सशोधन करते रहते हैं। अभिसमय उन समझौता, आदतों या प्रथाओ से 
मिलकर बने है, जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी सबसे महत्त्वपूण सावजनिक 
सत्ताओ के दिन प्रतिदिन के ययायथ सम्बधो और गतिविधियों को अधिकाश्बत विनियमित 
करते हू ॥7 
फाइनर का कथन है. अभिसमय राजनीतिक व्यवहार के नियम हैं जिहे सविधियो, 
“प्यायिक निणयो अथवा मसदीय प्रथाओ द्वारा स्थापित नही क्या गया है, पर'तु जिनकी रचना 
इनसे बाहर हुई है और णो ऐसे उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए बने है जिवको सविधियों भादि में 
समाविष्ट नही क्या गया है, अत वे इनकी पूरक हैं ।” जनिग्स के अनुसार साविधानिक प्रथाओ 
की दो विशेषतायें हैं--प्रथम, ये प्रथायें उस ढग को निर्धारित करती है जिसके द्वारा सविधान को 
व्यवहार मे कार्या-वित किया जाता है। दूसरे, इन प्रथालओ के द्वारा सविधान को बदलती हुईं 
सामाजिक आवश्यकताओं और नये विचारों के अनुसार ढाला जाता है । 
साविधानिक कानूनों श्रौर श्रभिसमयों से श्रतर--दोनो का प्रायः समान रूप से पालन 
क्रिया जाता है और ब्रिटन की शासन पद्धति दोनो पर ही समान रूप से आधारित है । परतु दोनो 
के बीच महत्त्वपूण अतर है, जिसे विशेषज्ञो ने त्तीन प्रकार से व्यक्त क्या है--प्रथम, साविवानिक 
प्रथा की अपेक्षा साविधानिक विधि को अधिक पवित्र समझा जाता है और उसका पालन भी 
अपेक्षाकृत उच्चतर कत्तव्य की भावना से क्या जाता है। इस क्यन में सत्य का बड़ा अझश है 
कितु इसका यह अय कदापि नही कि कानून अभिसमयों से अधिक महस्वपूण है। अनेक प्रथाओ 
का महत्त्व कानूनों से कम नही है । उदाहरण के लिए यह सोचना भी कठिन है कि कोई माजि- 
मण्डल कामन सभा का विश्वास खोने पर त्याग पत्र न दे अथवा दोनों सदनों द्वारा पास क्ये गये 
विधेयक पर ताज की अनुमति न मिले । दूसरे, सा्विधानिक कानूना को यायालय भी मानते हैं 
और उह लागू भी करते हैं, कितु प्रथाओ का प्यायालयो की दृष्टि मे कोई महत्त्वपुण स्थान नही 
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है। तीसर, साविधानिक काभुनो का स्पष्ट रुप से निर्माण किया गया है। दूमर श'दा मे, उनमे है 
अधियाय को परातियामंठ ने बनाया है अथवा वे यायिक निणयो तथा पविश्न समसौतों पर 
आवारित हैं । इनके विपरीत ग्रयाओ का ज-म व्यवहार से हुआ है। यह सब बुछ होते हुए भी 
कुछ लेसका के सतानुसार वानुन और प्रथा के बीच अतर वा महत्त्व आधारभूत नही है । 
ह अ्रभिसमयों का पालन क्‍यों होता है ?े यह एक महत्त्वपृण प्रश्व है जिसवा विभिष प्रतार 
सै उत्तर दिया गया है। यह दो पहले ही रकश्या जा चुका है कि इनवे पीछ बाई बानूनी शक्ति 
नही है परतु इनके पीछे काई ऐसी शक्ति अथवा अनुशास्ति अवश्य है जो इहु भनवाती है। 
डायपी के मतानुमार अभिममया वा कानुनों वे साथ घनिष्ठ सम्वाध है, अतएंवं यदि विभी 
अभिसमय वा पालन नहीं होता को स्लाथ मे क्रि्लो शावुन का भी उत्तपव होता है अशवा सस्दी पत 
शानून का उद्देश्य पूरा नहीं होता । उदाहरण के लिए, यह प्रथा है कि पालियामट या प्रतिवष 
क्रम से बम एवं रा होगा । यदि प्रिसी वष प्रालियामेट का सत्र ने हो तो वादिवा सना गावूते 
(४09 /०) वा अत हो जायेगा, वयोत्रि उसे प्रतिवप पास करना पडता है। सके विया देश 
वी सशस्त्र सेगायें अवैध हो जायेगी और सरकार या उस पर कोई वानुनी अधिवार ने रहंगा । 
एस ही किसी बप पार्लियामेट का सत्र न होने पर वित्त कानून और विनियोग बानून (सि॥06 
५ 900 #फए090थ0णा /०) भी समाप्त हो जायेंगे, क्याशि उनती अवधि भी एग बंप 
होती है। इन बानूता के बिना सरकार सेबर वसूल कर सतगी और न प्रशासन पर ध्यय ही । 
डायसी ये इस मत मे सत्य वा अव्र है कितु उसका उत्तर पृूणतया सत्तोपगयय नहों है । यधाय 
मे, ऐम भी अनत अभिममय हैं शिनत्रे पाला न करन से फाजूता पर प्रभाव ही पडता । 
लावैल वे मतानुमार यह आवश्यय नहीं है हि. परालियामट रा यप मे सप्र जे हाते पे 
कारण डायमी द्वारा बताये गय परिणाम अनश्य ही विवतें | पालियामर गर्बोपरि है भौर यदि यह 
चाह तो सना मापून उित्त यानुने वे विनियाय कालुन की अवधि बढ़ा सयती है । उसपा यह मत 
है ति अभिसमवों वा वातन इस बारण से होता है हि उनके बीछे दरसखरा ओर जामत यो पा फि 
है। थे एप प्रयार ये सम्मान संहिता अथवा राजीति थे सेल के नियम हैं, जिनरा पालन होगा 
ही चाहिए । यह सच है वि मदि सुम्यापित और प्रतिध्यित अभिसमया या उन्सपन हू तो दा मे 
विराप गा तूफान उठ सडा हागा । अतएय सरवार और विराधी दत होता ही इस बात मे घिए 
उत्मुपा रहते हैं किय अभिसमया या पाये करें जिम उाढ वि ये समय छम् मं 
उठानी पढ़े । 
अभिगमया ये पावय के लिए एए और बारण भो उत्तरटायी है->पह है उनतो उपयो 
बिता । ध्यायहारिफ दृष्टि स अब अमिसमय अरयात उपयाी हैं। सटे उतका उत्पधा रिया 
जाय सो सगदारमर शाम या ही आठ हो जायगा। यहि माई दुराग्रटी राजा गाजिमष्डा 
पेराम'य गो अश्वीपार पर दे, हो इसवा परिधाम यह होया हि मा प्रमध्ण्त स्याग प्र दे दंगा । 
ठ्गा बरत पर यटि राजा विराधो दल ने पता वा मा भमशाख बयात या लिए श्लार्मा पति परे, यो 
एसा गा चिमराशत चाप 7 गरेया । राजा बे तिए दुसरा जिर्सय यह है] सकता हूँ हि यह बसा समा 
को दिपरिंस वर € और पा चुनाद बराप । परणलु अनाव स्स आपार पर सडा जाया हि शता 
ने अर तियों शा दुर्गा रिया है. अतशय विवधिवमश्ण्स उसर कार्य गा समय पहाँ 
परेदा और राजा म॑ समा विधा स्थिति उरपन्न का जाएगो । एस शाटा वो हैमेश्य राजबाटिस 
पर भर फिपश है यं सबगाए झादगा ॥ उसके कार कॉ परियाप राज च वा घर हा ररता है। 
का प्रशार कार थो डअॉविपात्म वाधन समा भ याम्त के गत को रावर गशाहड़ ही रा 
शरजा । पाविए्रामर चार हो अधितमदा का झमाख कर गण है. हियु बड़ भी या उथाए 
हक को बुदा॥ में शाप है” (गए काप मे करेंहि। इगलिछ धवन रिएल_ में यह जी स्वाहा 
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है कि साविधानिक अभिसमया की वैधता राजनीतिक वास्तविकताओ द्वारा निधारित होती 
है। इस बात का प्रमाण यह है कि यदि किसी महत्त्वूण अभिसमय का उल्लघन होता है 
चो पालियामेट उसे कानूनी रूप दे देती है। बहुत समय से यह एक परम्परागत अभिसमय था 
कि लाड़ सभा कॉमन सभा द्वारा पास किये गये कसी वित्तीय विधेयक को अस्वीकार न करे, 
परन्तु 4909 मे लाड सभा ने लॉयड जाज के बजट को अस्वीकार करके इस अभिसमय को भग 
किया, फलत 9]! का पालियामेट एक्ट बना, जिसके द्वारा लाड सभा की शक्तियाँ अत्यधिक 
सीमित कर दी गयी । 

अभिसमयो के प्रकार---ब्रिटेन के सविधात म अभिसमयों की सरया बहुत बडी है। प्रीन्ज 
ने उाहे तीन प्रकार का बताया है । प्रथम, पालियामेट की सर्वोपरिता के सिद्धा त के प्रकाश मे 
बहुत से अभिसमय साघारण माग दशन अथवा सुविघा के नियम हैं, जो पालियामंट और काय 
पालिका के बीच सामजस्य उत्पन्न करते हैं । उदाहरण के लिए, केबिनेट अपनी नीति और शासन 
कार्यो के लिए पालियामट के प्रति उत्तरदायी है, जिस दल का कॉमन सभा मे॑ बहुमत हांता है 
उसी के नेता पदारूढ हाते हैं। इन अभिसमयों का पालन इस कारण से होता है कि उनके 
उल्लघत से शासन सचालन मे वडी सुविधा हांगी । दुसरे, कुछ अभिसमय ऐसे है जिनका उद्देश्य 
एक ओर सरकार और ससदीय कायवाही तथा दूसरी ओर सरकार, जनमत अथवा निर्माचक् 
मण्डल के निर्णय के वीच सामजस्य स्थापिन करना है। उदाहरण के लिए कोई भी सरवार ऐसा 
कानून, जिसके बारे मे घोर प्रवाद हो तब तक नही वनायंगी जब तक कि मत्तारढ दल उसके 
पक्ष मे निर्वाचक मण्डल का स्पप्ट आदेश (903॥0४/७) प्राप्त न वर ले । तीसरी श्रेणी मे साचारण 
प्रकार के ऐसे समझौते (७॥०८४४४॥0॥785) है जिनका उद्देश्य किसी सस्था विशेष की काय" 
प्रणशली को अधिक सुगम बनाना है । इस प्रकार के अभिसमयों वे उदाहरण के जिए जब लाड 
सभा अपीलीय “यायालय के रूप में वेठती है तो कानुनी लार्डो के अतिरिक्त कोई जाय लाठ 
उसकी कायवाही म भाग नही लेता । एक अ य आधार पर अभिरमया को निम्नलिखित चार समूहा 
में रखा जा सकता है-- 

(क) राजा से सम्बधध रखने वाले--इस समूह में प्रमुख ये ह--() राजा को प्रतिवप 
पालियामेट को आहूत करना आवश्यक है। (2) पालियामेट के दोनो सदना द्वारा पास किये गये 
विधेयको पर हर राजा को अनुमति (955८॥॥) देनी होती है । (3) मा त्रमण्डल का निर्माण करने 
के लिए राजा कॉमन सभा से बहुसरयक दल के नेता को लार्मात्रत करता है। (4) पालियामेट 
(व्यवहार म॑ कॉमन सभा) के प्रति उत्तरदायी किसी म जी के परामश पर ही राजा कोई काय 
करता है, अयथा नही । (5) प्रधानमतरी के परामश पर ही राजा कॉमन सभा का विघटन 
करता है । 

(ख) फेबिनेट पद्धति से सम्ब व रखने बाले--() केविनेट सामुहिक रूप से पालियामेट 
(ष्यवहार मे कामन सभा) के प्रति उत्तरदायी है। (2) कॉमन सभा का समर्थन अथवा वहुमत का 
विश्वास खोने पर मजमण्डल को त्याग पत्र देना होता है, वह चाहे ता राजा को कामन सभा को 
प्रिघटन करने का परामश दे सकता है । 

(7) पॉलियासेट से सम्बंध रसने बाले--() कॉमन सभा का अध्यक्ष निदलोय होता हे 
अर्थात्‌ दलव दी से अलग रहता है। (2) कॉमन सभा किसी वित्तीय विधेयक पर तभी विचार 
करती है जवकि उसे राजा (अर्थात केबिनेट) की सिफारिश पर पश किया जाये। (3) कॉमन 
सभा अनुदान की मांग मे कभी कर सकती है और उसे अम्वीवार कर सकती है विन्तु उसम 
वद्धि नही कर सकती । (4) कानूनी लार्डो के अतिरिक्त आय लाड उच्च सदन की यायितव 
कायवाही म भाग नही लेते । (5) यदि कॉमन सभा मे कसी वियेयत्र या प्रस्ताव पर बराबर 
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मत बायें तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत वतमान स्थिति को बनाये रखने के पक्ष म देता है। 

(घ) राष्टमण्डल के सम्बन्ध मे अभिसमय--(!) कसी भी उपनिवेश पद प्राप्त अथवा 
स्वतत्र डोमीनियन के शासन सम्दधी सामलो मे राजा प्रिठेन के मा त्रमण्डल के परामश के स्थान 
पर उसी डोमीनियन के मा त्रमण्डल की मजणा के अनुसार काय करता है। (2) पालियामट 
किमी डोमीनियन वी राय के विना उसके सम्बाध मे कोई कानुन नहीं बना सबती । 


2 सविधानवाद--प्राचीन और भ्र्वाचीय 


साविधानिक शासन का आधार व सार दोनो ही सविधानवाद हैं। सभ्य शासन वा 
आधार शक्ति का विभाजन है । सविधानवाद का यही भय है ।! सविधानवाद के राजतअआत्मश व 
प्रजात नात्मक दोनो रूप हो सकत हैं और रहे हैं। जब हम कहते हैं कि भारत या समुक्त राज्य 
अमरीका मे प्रजात-त्र है, तो हमारा अथ इन राज्या में साविधानिक प्रजात-न से है। इसी प्रकार 
ब्रिदन व अधिकतर अन्य राजतातात्मक राज्या म साविधानिक राजतात्र है। यद्यपि साविधानिक 
शासन की अरस्तू द्वारा बडी सुदर व्याख्या की गई है. फिर भी इस कथन मे सत्य का बड़ा अब 
हैं कि सविधानवाद आधुनिक युग की उपलब्धि है । वास्तव मे, यह पेचीदा पद्धति है जो शा तपृण 
परिवतन के लिए व्यवस्था करती है। चूकि सविधान झासन सत्ता को प्रारिभाषित व सीमित 
करता है अत यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिकारवादी राज्यो मे, सच्चे अथ मे, सविधाव नही 
हाते । ऐसे ही जहाँ सविधानों को बहुधा दनाया और वियाडा जाता है, कभी उनमे परिवतन क्या 
जाता है या कभी सविधान का उमूलन किया जाता है, जैसा कि लैटिन अमरीकी देशो मे सत्ता 
घारी अपनी आवश्यक्तानुसार उलट फेर करते है, वहाँ भी सच्चे सविधानवाद का अभाव रहता 


है“ 

यदि हम इस जटिल धारणा का दो शब्दों मे वणन ब'रें तो इसे 'सीमित शासन” (]006 
8०ए८४॥ए७॥।) कह सकते है । सविधानचाद के कतगन सरवार पर दो प्रकार वी सोणायें लगाई 
जाती हैं। शक्ति के प्रयोग को कुछ वाता मे मना किया जाता है ओर भ्रक्रियायें विहित की जाती 
हैं (00967 ॥8 ए005070८6 क्षार्त छ00९6फ7८5 ए7०६८४०८0) । इस प्रकार सविधानवाद वे दो 
पहुनू--स्वत-अता-सम्बाधी और प्रक्रिया सम्व थी है। एक ओर, समुदाय के सदस्यो के बारे मे 
चुछ प्रवार के काय करने की सत्ता सरवार को प्रदान नहीं की जाती । राज्य को व्यक्तिगत 
गतिविधियों (97५8४ 8०0४४) के लिए आरक्षित क्षेत्रों मे हस्तक्षेप करने का अधिवार नहीं 
दिया जाता । सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान में प्रथम 0 सशोधनों द्वारा राप्टीय सरकार पर 
इसी प्रकार के प्रतिव घ तगाये गये । दुसरी आर निदेशक तत्त्व बनाये जाते हैं जो इस बात का 
निर्धारण करते हैं कि नीति किस प्रकार निर्धारित की जायेगी तथा राज्य के अधिकार क्षेत्र मे उस 
किस प्रकार कार्या-वित क्या जायेगा । सक्षेप मं, सविधानवाट दो पथक वितु आपस में सम्बीषत 
दो प्रवार के सम्बंघो को शासित करता है। प्रथम, शासन वा मागरिक से सम्ब'ब और दूसरा 
एक सरकारी सत्ता (8०शशप्रशल्यार्ता &एध0779) का दूसरी सत्ताआ से सम्बाघ। अब हम 
सविधानवाद के विवास वी सलिप्त रूपरेखा देंगे 

([) प्रध्वोन बाल मे सविधानवाद--पाएचात्य जगत म सवप्रथम प्राचीन ग्रीक बानुन 
प्रदानकर्त्तीआ। राजनेताओं और दाशनिका ने सोच समझकर विभिन्न प्रकार की सरकारों म॑ प्रयोग 
(परीक्षण) क्यि और "सन व राजनीति की परिवर्तनशीज़ विशेषताओं पर आलाचनात्मक वितने 
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क्या। भरस्तू वह प्रथम महात्‌ विचारक व लेखक हुआ, जिसने साविधानिक अथवा विधि के 
शासन की परिभाषा दी । उसकी परिभाषा में सविधानवाद के मुख्य तत्त्वा--सावजनिक हिंत, 
सामाय कानुनो का शासन, सहमति का आधार--त्रा समावेश क्या गया है। ग्रीक इतिहासज्ञ 
पोलिवियस (2०॥०४5, 204-22 छ ८) रोमन गणत त्र वी सुहदता और स्थायित्व के लिए 
उत्तरदायी प्रमुख कारक मिश्रित सविघान को बताया है। उसके मतामुसार रोमन गणतात्र मे 
राजतजात्मक, अभिजाततत्रात्मकः और लोकतात्रात्म+' सस्थाओ का मिश्रण था, जिसे क़मश 
रोमन कॉसल, सीनेट और लावप्रिय एसेम्वलियाँ अभिव्यक्त करती थी। वास्तव मे, मिश्रित 
सविधान के विचार का जनक प्लेटो था, जिसके 'लॉज” से इस विचार को अरस्तू मे अपने श्रेष्ठ 
राज्य (9०॥09) मे लागू क्या | परतु पोलिब्रियस ने उसे एक नया और महत्त्वपृण रूप प्रदान 
किया भौर सिसरो ने भी उसे अपनाया । 
सविधानवाद के विकास से रोम का योगदान--शासन सस्थाआ। के बारे मे रोमनो का रुख 
कुछ रूढिवादी था, वे सस्थाओ म॑ स्थिरता (अथवा स्थायित्व) को अधिक महत्त्व देते थे । कानुन 
ओर शासन वे बारे मे रोमनो ने रूढिवादी रुव के साथ राजनीतिक वास्तविक्ताओ की अच्छी 
जानकारी को मिलाया । रोमन विचारको की सबसे महत्त्वपूर्ण देन रोमन कानून (रिणा/शा ॥.09७) 
ओर प्रशासन के सिद्धात हैं । रोमन यायशास्तिया ने व्यक्तिगत सम्व थो तथा सावजतिक मामला 
ओर दायित्वो के बीच स्पष्ट अतर बताया, साथ ही उहोने लौक्कि कानूनों और धामिक 
अधिकारों व कत्तब्यो के बीच भी भेद किया । सक्षेप मे, रोमना ने शासन सत्ता और व्यक्तिया 
की स्वतातता के बीच बडा सु दर मल स्थापित किया । उनका विश्वास था कि झासक राजसत्ता 
का प्रयोग करते है, किन्तु राजसत्ता का स्लोत जनता है। 
रोमन काल में रोमन शासन सस्थाआ का विकास तीन मजिलो म॑ हुआ । रोमन राज्य का 
उदय एक राजतज्रात्मक नगर राज्य के रूप मे हुआ। शासन के झग निर्वाचित राजा एक परामश 
दात्री परिपदु (सीनेट) और एक एसेम्बली थी । 50 ईसवी पूव म॑ गणतात्रीय युग का आरम्भ 
हुआ, राजत्व के नाश के बाद राजा वी शक्तिया--नागरिंक ओर समिक दोनो ही--अतिवप 
निर्वाचित होने बाल दो अधिकारियों मे निहित हुयी, जि ह का सल कहा जाता था। कालातर में 
अय उच्चवर्गीय (एकता) अधिकारियों ने भी का सलो की शासन सत्ता मे भाग पाया। 
सवसाधारण की एक एसेम्वली (००४०४एा ए9]०5:5) सकल्‍प अग्रीकृत क्या करती थी, जि/ह 
इसके सदस्य व धनकारी मानते थ । उसके निर्देशन के अतगत काम करने वाले अधिकारियों को 
भी एसेम्बली ही चुनती थी | आस तम अवस्था म॑ साधारण जनो ने भी उच्चवर्गीय अधिकारिया 
द्वारा भरे जाने वाले प॒दा पर नियुक्त होने का अधिकार प्राप्त क्या । जब दोनो वग मिल गये 
सो जनसाधारण वी एसेम्बली सविघान की एक नियमित विशेषता बन गई । 
दोनो वर्गों के बीच सघप का अत हो जाने पर रोमन राज्य का विस्तार आरम्भ हुआ । 
पड़ोसी लेंटिप और इटलियन राज्यो का रोमन राज्यो के अधीन कया ग्रया। उनमे से जिन 
राज्यो को मित्र राष्ट्र (॥६5) माना गया उाह॑, व्यवहार मे, स्थानीय स्वश्चासन के क्षेत्र मे पूण 
स््वायत्तता प्रदान की गयी । जहाँ इस नीति को इष्टकर नहीं समझा गया, स्थानीय राजनीतिक 
अधिकारियो को रोम से भेजे गये नागरिको अथवा प्रीफेक्द नाम के एक अधिकारी में निहित क्या 
गया । इटैलियन प्रायद्वीप से बाहर प्रशासन का साधारण रूप प्रात्तीय था, सर्वोच्च नागरिक व 
राजनीतिक शक्ति रोम से भेजे गय प्रो का सल मे निहित की गयी | जूलियस सीजर की विजया के 
बाद रोम मे सनिक अधिनायक्त न की स्थापना हुई। आऑॉगस्टस और उसके उत्तराधिकारी पुकन-न 
प्रकार से सर्वोपरि हो गये जनप्रिय एसेम्बलियो का क़मिक रूप से पतन हो गया। सम्पूर्ण / 
साम्राज्य में नागरिकता एक्खवूप हो गयी, परतु सभी नागरिक सम्राट के अधीन रहे। 
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साम्राज्य वा पतन चौथी और पांचवी शतारदिया में बपरा के आक्रमणा के परिणामस्वसूप हुआ । 

उपर्युक्त विवेचन से एवं मिष्पष स्पष्ट निवाला जा सकता है। 'रोमन संविधान! वा 
आरम्भ एक्त बात्मक, अभिजाततातात्मक और लोकतभात्मक तत्त्ता वेः सुन्दर सम्मिश्रण के रुप 
में हुआ और उसका अत एक अनुत्तरदायी निरकुशताञ के रूप म हुआ । स्ट्रॉग के मतानुसतार 
रोमन सविधानवाद वे निम्नलिखित स्थायी प्रभाव रहे. () रोमन विधि का महाद्वीपीय यूराप 
के बानूवी इतिहास पर बडा प्रभाव पडा। रोमन साम्राज्य सण्डित होते पर पश्चिम से आन वाल 
ट्यूटन माक्रमणकारियो की प्रथाएँ और कानून, रोमन कानूनों मे विलीन हो गये, उनके मेल से 
ही पश्चिमी महाद्वीपीय यूराप की वानुनी पद्धतियाँ निक्‍लीं। (2) व्यवस्था और एकता के लिए 
रोमनों का प्रेम इतना सुदृढ था कि मध्ययुग मे खण्डनय्री झक्तियों के सामने भी लोगो मे राज 
नोतिक एकता का विचार वना रहा। (3) सम्राट की कानूदी प्रभुता वी दोहरी सकत्पना कई 
शताब्दियो दर जारी रही औभौर वही दाधितों व शासन कै बीच सम्बाधों के बारे में दो विश्विष्ट 
मध्ययुगीन मतो वे' लिए उत्तरदायी रही । दोहरी सकत्पना इस प्रकार थी--एक ओर तो यह 
समझा जाता था वि सम्राट की इच्छा (खुशी) हो कानून था और दूसरी ओर यह घारणा थी 
कि सम्राट की शक्तियाँ अत जनता से श्राप्त थी ।! 

(2) मध्य युग मे सविधानवाद--राज्य के बारे में मध्ययुगीन धारणा, उत्तरवालीन रोमन 
धारणा और मध्ययुगीन विचारी का आश्चयजनव' मिश्रण थी । एक ओर रोमन परम्परा ने राजा 
को पूण (निरकुश) सत्ता प्रदान की और उसकी इच्छा वो ही कानूनी सत्ता का स्रोत समझा। 
दूसरी ओर प्रधागत वानूनो में हृढ विश्वास व सामतवादी समाज मे विकेद्रीकृत सत्ता ते राजत्व 
को सीमित स्वरूप प्रदान क्या, जो लोकप्रिय सहमति के विचारों तथा प्रजाजनो के परम्परागत 
अधिकार! और विशेषाधिकारों से सीमित था । इस प्रकार एक ही कानून राजा को सत्ता देने 
वाला तथा उसकी सत्ता को सौभित करने वाला रहा । अतएव मध्ययुग के साविधानिक विचार 
और व्यवहार एक प्रकार का भ्रमपूण और आत्मविरोधी चित्र प्रस्तुत करते हैं, जी उत्तराधिकारी 
रोमन राजनीतिक विचारों और मध्ययुग के अधिक मौलिक विकास से उत्पन हुए।" भातरिक 
विरोधा वाली वात को अग्रलिखित सामाजिक शक्तिया से भी वल मिला--(2) वह दढ घामिक 
विश्वास तथा आत्मविश्वास जिसने बडे बडे गिरजाघर बनवाये और विधियों क विरुद्ध सघप को 
प्रेरित विया । (2) कैथोलिक चच की एव्रीकरण बरने वाली शक्ति, जिसकी नैतिक और राज 
नीतिक सत्ता ने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की। भावी साविवानिक 
विकास में अधिक महृत्त्वपूण योग स्वामी और अधीन [00 था ४४४5४) के बीच सम्बा्ब क्के 
अनुब धात्मक स्वरूप का रहा | आत मे, मध्ययुग में अनेक स्वत भ्र नगरो और नगर गणराज्यों का 
विकास हुआ, जिसमे भावी विकास की झलक दिखायी पडती है । मध्ययुग की इस विभिन वैचा 
रिक प्रवृत्तियों के मेल से काई एकोकृत राजनीतिक पद्धति न ज'मी, फिर भी, उहोमे आधुनिक 
स्ताविधानिक परम्परा को जडे प्रदान की । 

मध्ययुग में हुए साविधानिक विकास के तीन महत्त्वपूण पहलू इस प्रकार रहे प्रथम, सव 
व्यापी कातृन के विचार को जनरीतिया व श्रधाओ और से ट टॉमस एक्वीनास जैसे विचारक की 
विस्तारपूण धमशास्त्रीय पद्धति ने भी माना । वास्तव मे, एक्वीनास ने तो सवव्यापी कानुन के चार 
भेद दिये--सनातन (०६:78), दैवी (0:श78), प्राकृतिक और मानवी । यह सच है कि मध्यमुंग 
पे ग्राइतिक कानुन तथा देवी कानून को सव-्यापरी कानूनों के रूप में सभी विचारकों ने माता । 
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दूसरा, लोवप्िय प्रभुता के सिद्धांत वा जाम मध्ययुग मे नहीं हुआ था, परतु इसे मध्ययुग मे 
पहले से वढकर महत्त्व प्राप्त हुआ । रोमन कानून मे॑ तो लोवप्रियता प्रभुता का विचार स्पप्ठत 
समाविष्ट था। लोवप्रिय प्रभुता वे विचार की एक विश्वेपता यह थी कि जन समुदाय अथवा 
निगमित निकाय (००००० 900५) को वुझ अधिवारों व कत्तंव्य का अधिकारी समझा गया। 
पैडुआ वे मार्सीलियो ने बडे सुदर शब्दो मे घोषित क्या--'जनता की आवाज ईश्वर वी आवाज 
है ।' तीसरा, प्रतिनिधि गासन का प्रारम्भ भी मध्ययुग भे हुआ समया जाता है। प्राचीन जगत मे 
मननात्मक सभाएँ थी, जैसे रोमन सीनेट, परतु वे सभाएँ उनम भाग लेने वालो के अतिरिक्त अप 
किसी वा प्रतिनिधित्व न करती थी । मार्सीलियो ने राजनीतिक समुदाया के अतिरिवत मध्ययुगीन 
चच अधिकारियों मे! लिए भी प्रतिनिधि घासन बे' सिद्धांत का प्रतिपादन क्या । इस विचार का 
साविधामिक शासन के वियास मे कितना अधिक महत्त्व रहा, उसके बारे में कोई भी कथन 
अतिशयोक्तिपूण नही समया जायेगा 7? 
स्ट्रॉग के मतानुततार राजाओं और पोपो--उनके समयवों व विरोधियों बे चीच दीघकाल 
तब' हुए सघप के वाद चले बासीलियर आदोलन (0ण/णा।या )०४८॥८॥() का बडा साथि 
धानिक महत्त्व है । यद्यपि यहू आदोलन विफल रहा, फिर भी सविधानवाद के इतिहास मे इसका 
दो प्रकार से महत्त्व है। प्रथम, कौंसिलो के सग्ठन और कफ्रक्रिया ने यूरोप मे हो रहे राष्ट्रीय 
विभाजनो को स्वीवार किया। कॉ सेटेःस की परिषद्‌ मे मतदान राष्ट्रा द्वारा हुआ और पाच बड़े 
राप्ट्री को मायता मिली--इटेलियन, फ्रासीसी, जमन, अग्रेजी और स्पेनिश । द्वितीय, इस 
आददोलन ने उन विधियों के बारे मे चिततन को प्रोत्साहित किया जिनके द्वारा चर्च सगठन मे 
प्रतिनिधित्व पद्धति वो अपनाया जाय । इग्लैण्ड स्पेन और फ्रास तीन पाश्चात्य राज्यों मे आधुनिक 
साविधानिक राज्य के यथाथ अणुआ को देखा जा सकता है ए 
(3) प्राघुनिक युग मे सविधानवाद अर्थात्‌ श्र्वाचोन सविधानवाद--आधुनिक काल में 
सविधानवाद के कई पहलुआ का बई राज्यो में महत्त्ववृूण विकास हुआ । अत उनका अति सश्तिप्त 
विवेचन निम्नलिसित है 
पुनर्नागरण काल का राज्य--पद्रहवी सद्दी मे मध्ययुगीन सस्थाआ (पत्रित्र रोमन साम्राज्य, 
रोमन चच) आदि बे खण्डन दे बाद पुनर्जागरण का उदय हुआ, पुनर्जागरण बाल मे राज्य (86 
रिशा॥55406 5900), वास्तव में, साविधानिक राज्य न बना, उसे प्रजातज्ात्मक तो कहा ही 
नहीं जा सकता । उसकी मुरय विशेषता वाह्म प्रभुता थी, जिसे बनाये रखने के लिए सुहृढ केद्रीय 
सत्ता का होना आवश्यक था। अधिक्तर शासक (राजा) निरवुश अथवा पूण थे और वे चच 
अथवा देवी कानून वी सर्वोपरिता को स्वीकार न करते थे। उनका सम्ब ध केवल राजनीतिक 
अथवा लौक्क बातो से था, नैतिक वाता से तनिक भी नही। निरवुश राजतत्रो मे व्यक्ति के 
अधिकारो को भी कोई मायता प्राप्त न थी । मैकियाविली ने 'प्रिस्त! नामक प्राय (प्रकाशित 
53) में ऐसे ही राजतत्र का दिग्दशन कराया है। पर तु सोलहवी शताब्दी में धम सुधार 
आ दोलन फिर चला, जिसने पुनर्जागरण काल के राज्य वी देवी स्वीकृति प्रदान की । यूरोप म 
सामतवाद के पतन के उपरातत एकीकरण स्थापित करने वाली एक ही शवित रही, वह राजा 
की सत्ता थी । इसी कारण महाद्वीपीय देशा म सविधानवाद का विकास उनोसवी झतादी तक 
रुका रहा । केवल इग्लेण्ड ही एक ऐसा देश था जहा राजत त्र॒को निरकुश झासन अथवा वेरोक 
स्वेच्छाचारिता म विकसित नही होने दिया गया । 
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इग्लण्ड मे सविधानवाद--अर्वाचीन सवियानवाद के इतिहास मे इग्ल॑प्ड में हुए सावि 
घानिक विकास का महत्त्व अय सभी देशो से बढकर है ! यह सत्य है कि ट्यूदर राजा भधिकाशत 
स्वेच्छाचारी थे । राजा का कायपालिका शवित का एक मुख्य साधन एक कौप्रिल थी, परस्तु 
उसकी अनियमित अथवा अत्यधिक शक्ति पर पालियामेट व य्यायाधिकारियां (7प्रशा०७ 
धा० 7६७०८) वी रोक लगी थी। 642-49 के बीच हुए गृह-युद्ध ते प्रबुद्ध स्वेच्डाचारिता वी स्थापना 
के विकास मैं वाघा डाली । कॉमनर्वलथ काल खण्ड के बाद फिर से राजत-त्र स्थापित हुआ 
(7९८४०7४/०7), उसके बाद चाल्स द्वितीय और जेम्स द्वितीय ने फिर सिर उठाया, पर तु [688-89 
की क्राएत ने स्वेच्छाचारी राजतत्र को उखाड फेंका । उस क्रातित के परिणामस्वरूप शासन 
सम्बधी मामलो पर नियत्रण राजा के हाथों से निकलकर राजा और पालियामेट के हाथा मे 
गया | साथ ही इस परिवतन को साविधिक आधार प्रदान क्या गया । उससे पूव इग्मण्ड मं 
सबविधान का कोई साविधिक कानून (४४ए०9 [8७) न था, केवल प्रथाएँ व अभिसमय ही थे | 
भैग्ना कार्टा वास्तव में सविधि न था, परन्तु 628 की पेटीशन ऑफ राइट (?७00०॥ ० शट्टा॥) 
अवश्य ही सविधि बनी जबकि राजा उसके लिए सहमत हो गया, परतु उसके प्राविधायों का 
पालन नहीं किया गया । कॉमनवैल्थ और प्रोटेक्टोरेट के भतगत लिखित संविधान बनाये गये, 
पर तु उनका भी राजतत्व के पुनर्जीवन पर अत हो गया ! 

688-89 की क्रामति के समय प्रास की गयी कई सविधिय) ने ब्रिटिश राज्य वी प्रभुता 
को पालियामेट के हाथो मे रख दिया । अधिकार पत्र (9॥! ० शह85) और विद्रोह वावून 
(४०७०५ 8५0 ने पालियामेट को सेना पर निय त्रए प्रदान किया और सेना के लिए प्रति वष 
व्यय की स्वीकृति के सरल तरीके ने अत्याचारी शासन पर प्रभावी रोक लगा दी । परतु फिर भी 
कायकारी क्षक्ति राजा और उसके मात्रियों के हाथो में बनी रही । अठारहवी शताब्दी मं, विशुद्धत 
अभिसमयो के विकास द्वारा, दलीय व्यवस्था पर आधारित केबिनेट पद्धति (८४०06 $9भक्षा) 
का विकास हुआ । उस दझताब्दी के अत से पुव हो पालियामठ को कायपालिका पर भी निय-त्रण 
शक्ति प्राप्त हो गयी । 

बीते काल मे ही कानूनों वा महत्त्व इस प्रकार वढा कि इग्लेण्ड मे विधि का शातन 
(२७६ 06 .4४) स्थापित हो गया । इस प्रकार अठारहवी झत्ताब्दी के मध्य तक ही इग्लण्ड में 
साविधानिक शासन स्थापित हा गया था, विद उसे प्रजात ब्रात्मक राज्य न कहा जा मकता धा। 
7832, 867, 885, 498 कोर 928 मे मताधिकार को विस्तृत बनाने वाले बाद्ता ने 
पालियामट को सच्चे अथ मे प्रजात-त्रात्मक तथा सम्पूर्ण जनता की प्रतिनिधि बना दिया। ग्रे 
ब्रिटेन ही प्रथम देश है जहा साविधानिक राजतत्र अथवा सच्चे प्रजातत्र वी स्थापता हुई। यहाँ 
यह वात उल्लेसनीय है कि वहाँ पर प्रजातत का विकास क्मिक रुप से हुआ और उस विवासम 
साविधानिक चलनो प्रधाओ व अभिसमयों का अति महत्वपूण योग रहा 

अमरीकी झौर फ्रासोसो क्रातियों का प्रभाव--पुनर्जागरण काल मे विकसित राजनीतिर 
अत्याचार और घामिक असहिष्णुता वी न मिटने वाली भावना ने राज्य की उत्तत्ति के वारेम 
सचितन वो प्रोत्माहित क्या । उसदे परिणामस्वरूप अनुवाघ का सिद्धा त (80०७2 एणाश्ए 
ग्र॥००३५) वा प्रतिपादन हुआ, जिसने राजा की सत्ता वा अनुबाघ पर आधारित बताया और 
सीमित क्या तथा जनता के अधिकारों पर वल दिया । इस सम्पाघ मे फ्रास निवासी छसो वे ग्रव 
"80९०७ (१0॥3८९' वा विरेष महत्त्व है, क्यांदि उसने बाद में बने संविधाना पर बडा अभाव 
डाजा । रूसो ने प्रजात-त् वो सामाय इच्छा (हलाव्य्यां छा) पर आधारित किया । सादा ने भी 
अपने छतिद्धात के प्रतिपादन द्वारा सोमित शासन अथवा जनता की सहमति से शासन और ब्यक्तियां 
ये अनपहरणीय अधिवारा पर विशाप रूप स बल दिया । जवकि रखो के विचारा न फ्रसीसी 
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क्रान्ति को प्रभावित किया, लॉक के विचारों ने परीक्षा स्दातन्य दुड तथा सविधान-निर्माण 
पर गहरा प्रभाव डाला ॥ 

समुक्त राज्य जमरीका मे क्रान्ति का प्रदाव क्विल स्वात जय (पऋर्या रण 90०एव7प८००४ 
(7775-83) पर ही नहीं पडा, वरन्‌ उसने 3 उरपनिदेयों के सवियानों में अनेक अ्रवादल्वात्मक 


परिवतनों को जाम दिया | अमरीकी स्वातज्य झुद्ध उद्ची आयिक व्यवस्था के विनद्ध लडा गया 
जिसे अमरीकी उपनिवेशवादी अत्याचारी समसते थे।॥ उनका नारा आ--ब्रल्निनिपित्व के बिना 
कोई कर नही ।' युद्ध के उपराव 787 में बता संविधान उन सिद्धार्तों को समाविष्ट बरता है 
जिनका प्रगशन 776 में की गई स्वतजता की घोषया में किया गया था | उसमे कहां गया है- 
'स्री मनुष्य सपान पैदा होने हैं, उह़ें उनका सृप्टिकर्ता कुठ बनपह णीय अधिकार (जम से ही) 
प्रदान करता है--उन अधिकारों का पाने क लिए ही मनुष्या में ससकारें स्थापित वी जाती हूँ, 
जो कि जपनी पयायपूर्ण शक्तियों को शामितों वी सहप्रति से प्राप्त करती है, जब कमी कोई 
भी सरकार इन घ्येयो का नाश करन लगती है, जनवा वा यह अधिकार है. हि वह उते प्दत दे 
या उसका उपूलन कर दे और उसके स्थात पर नयी सरज्ार कायम करे, विपद्क आयारा क्री ऐसे 
सिद्धातो पर रखा जाय और उसी झक्तिया को देख रूप मे मगश्ति शिप्रा जाप, जो हि बड़ 
अपनी सुरभा और सुख के सवस अधिक सम्भव बनाने बाते प्रतीत ह्ाव हैं ।7 
वास्तव म, वही आधुनिक आतेखीबय सत्रिधानवाद को सन्‍्चा ऋआरतस्मथा। स्थोछे 
सामाजिक अनुवाध का अमरीको स्वातटयन्युद्ध व सत्रियात था छाई प्रयह प्रभाव नहीं वरा। 
परन्तु उसने फ्रामीसी द्वावतिकारियों को प्रेरित विया | क्रपील छे द्राट 789 मे आट्य मेडल 
असेम्वली ने 'मनुप्य व नागरिक के अधिवास के प्रापयापत्र (टध्लक्षब..०३ ० ४ हट्टा॥+ ता 
ग्रा्ष) 06 थाटधा) की रचवा वी । जिसमें राज्य की अटुव्धामक्र उ्वसि, वीटविय श्रद्ता 
ओर व्यक्ति के अधिकारों के सिद्धान्त ममाविष्ट हैं। दे दू5 क्टकटीए छठ अप्रलिवित क-- 
मनुष्य अविवारों में सम कौर स्ववत्र पंदा होते है. शपिय सरक्ीटलिल ब्त का ख््ट्थ मन्त्य 
ह व्यावहारिक और बिमायशव (छफ्राछ्काफा॥/5) अचिडार्स का दट72 7 है । 7 श4क/र 
है-“स्वत जता, मशक्ि, छुट्ग बा आय्रावार व्य डियबीणजकाडू्ल शाहाख इस्छा 
अभिव्यक्ति हाती है विवारें धो महों का खदना नाप टीडलर म्मथत # सतत आदिआ 
पूल्यवात अधिकारों में में एड # ४ ई दस चीपाय का 768 £ /#द हन्याद ५ # समन 
जोड़ा गया, परलु यह सवियात झी तर ही हज हा हज 4 उनके दर ढ़ मदद क्रतीती सन 
ड्ड्त भिद्धाठो का किमी न श्म्रिः कप मे समात्रेश सिया ता 57 
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साम्राज्य वी स्थापना हुई और फ्रांस में [875 मे तीसरे गणात-त्र की स्थापना वी गयी । 
इनमे से प्रत्येफ संविधान ने ससदीय सस्थाआ को भ्रग्ीज्षत विया, जो वि क्मया अधिक 
मात्रा मे ब्रिटिश नमूने वे! सशोधित रूप थे | प्रत्येव संविधान म प्रजात-भ्रात्मव॒ तत्त्व थे, परतु व 
अभी तक उदारवादी सुधारो वी माँगो को पूरा न करते थे | आग्रामी वर्षों मे बाल्यान जातिया म 
भी राष्ट्रवाद का प्रवल आदोलन चला, ये लोग अभी तत् तुर्वी द्वारा सताय जा रह थे । 878 
मे रूस और तुर्वी के वीच युद्ध वे परिणामस्वरूप सविया और स्मानिया नाम के दा राज्य बस्तितत 
में आये | 908 मतुर्की में साविधानिक राजतात्र की स्थापना हुई और वल्गारिया ने भी हुर्ी 
वी आतरिक गडबड के परिणामस्वरूप स्वत-श्रता वी घापणा वी । इस प्रत्रार यूरोप के दक्षिण 
पूर्वी भाग मे भी, पाश्चात्य उदारवाद वे प्रभाव मे, 90 से पूव ही राजनीतिव सविधानवाद क॑ 
विभिन्न रूपो को अपनाया गया । 94 वे विश्वयुद्ध से पूव रुस वे! सिवाय आय सभी यूरीपीय 
राज्यो मे राष्ट्रीय संविधान का प्रयोग कया गया। विश्वयुद्ध के उपरात प्राय सभी देशाम 
प्रजात न्रात्मक सविधानो का निर्माण हुआ। श्ञातिर्साबया ने फ्निलण्ड, एस्टोनिया, पोलण्ड, 
चेकोस्लोवेकिया आदि कई नये राज्यों वी रचना वी | प्रत्येक राज्य में प्रजात प्रात्मत्र स्िद्धाता पर 
आधारित आलेखीय सविधान लागू हुआ । विश्वयुद्ध वे बाद सविधानवाद वे विकास में राष्ट्र सप 
(९88५९ 0६ ॥80075) की स्थापना ने भी योग दिया । 
पर-तु पहले और दूसरे विश्वयुद्धा के बीच साविधानिक शासन के विरुद्ध एक महत्त्वपूण 
प्रतिक्रिया हुईं | रूस ने पाश्चात्य नमून वे राजनीतिवः सविधानवाद वा खण्डत क्या । वास्तव मं 
वहाँ पर एक प्रकार वा साम्यवादी अधिनायकतात्र स्थापित हुआ | फाप्तिस्ट इंदली और नाजी 
जर्मनी में फासिस्ट अधिनायक्शझाही की स्थापना हुई । जापान म सैनिक अधिनायकवाद स्पापित 
हुआ । इन ये अधितायक्तत्रों और पाश्चात्य प्रजाततओ के बीच 939-945 में दूमरा भीषण 
विश्वयुद्ध लडा गया। यूरोप म॑ जमनी व इटली वी पराणय वे बाद अनक दश्शों मे किर से 
पाश्चात्य नयूने की श्रजात त्रात्मफ पद्धतियाँ स्थापित हुईं । पूर्वी जमनी ओर पूर्वी यूराप के प्राय 
सभी राज्यों में सोवियत नभूने की साम्यवादी अधिनायकश्ाही कायम हुईं । एशिया के अनेक देगो 
ने राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त वी और पाश्चात्य नमूने के प्रजात-त्रात्मक संविधान अगीकृत किये । 
साम्यवादी चीन के प्रभाव मे दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवादी राज्यों की रचना हुई, बिन्‍्तु जापान 
में सासद प्रणाली को अपनाया । अफ्रीका के नये स्वतजता प्राप्त राज्या ने भी प्रजातत्र और 
अधिनायव शाही के विभित रूपो को अपनाया ॥ 
दोनो विश्वयुद्धो के बाद राष्ट्रवाद और प्रजात-त को प्रोत्साहन मिला, जिसके परिणाम 
स्वरूप अनेक राष्ट्रीय राज्यो की रचना हुई और उहोने कम या अधिक मात्रा मे प्रजातजात्मक 
सविधान अगीकृत किये । सोवियत सघ, पूर्वी यूरोप वे श्राथ सभी साम्यवादी राज्य और साम्यवादी 
चीन भी अपने को जनवादी प्रजात त्र कहते हैं। स्ट्रॉंग का यह मत सवथा सत्य है कि राजनीतिक 
प्रजातत्र का आधारभूत प्रयोजन सभी राज्यो मे एक ह्दी है--यह है सामाजिक शा ति और उन्नति 
को प्राप्त वरना, व्यक्तिगत अधिकारों का सरक्षण और राष्ट्रीय कल्याण को प्रात्साहत देना । ईस 
अध्ययन मे ही आधुनिक राजनीतिक सविधानो का तुलनात्मक सर्वेक्षण अतग्रस्त हैं, अर्थात्‌ उनके 
बीच समानताओ और वसमानताओ की परीक्षा भी, जो कि आगे के अच्यायों मं विधिवत्‌ की 
जायगी । मकल वे' मतानुसार आधुनिक साविधानिक शासन के विकास मे अग्रलिखित कारको ने 
महत्वपूण योग दिया--() आधुनिक राज्य (अर्थात्‌ राष्ट्रीय प्रभुखपूण राज्य) के विचार ने 
(2) आधुनिक विज्ञान ने वैज्ञानिक अभिवृत्ति को प्रोत्साहित किया, उसने राजनीतिक मामलों मे 
दिलचस्पी रखने वाले लोगा मे शक्ति और राजनीति की वास्तविक्ताओ के प्रति वज्ञानिक अभिवत्ति 
को अधिक तीक्षण बनाया, (3) आधुनिक देशन-अ्रतिविधि झाप्तन, लोकप्रिय प्रभुता, व्यक्ति की 
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स्वत-नता, उदारवाद तथा समाजवाद, (4) आधुनिक अथव्यवस्था (पूजीवाद) का प्रसार, उसके 
दोप और साम्यवादी विचारधारा, (5) सवसाघारण मे राजनीतिक चेतना के उदय ने प्रजातन और 
व्यक्तिमत अधिकारो के लिए अपूव जागृति पैदा की ॥/ 

लिखित सविधान राष्ट्रीय सरकारी पद्धतियो मे सविधानवाद के आलेखित मूत्तरूप 
((०८एशाला।शिए शगा००0गल्या। 00 ००7४॥ए४०ार्था50) से कम और भषिक दोना ही है। 
सविधानवाद, जो -याय और ओऔचित्य (780) के श्रेष्ठ सिद्धांतों मे विश्वास से अपनी सत्ता 
प्राप्त करता है । शासन को उसकी सत्ता पर सीमायें लगाकर तथा उसके काय करने के ढग के 
लिए नियमित प्रक्तियाये स्थापित करके निर्यानत करता है। सविधानों का बहुधा उ ही सीमाओं 
के उच्चारण (४700]80॥) के साधनरूप मे प्रयुक्त क्रिया जाता है। पर तु भ्रतिब घा का 
प्रभावापन अधिकाशत साविघानिक सहमति की दशा (णावाओएा ० ००॥श्वापाणरभ एणा 
$श॥४४8) पर निभर करता है, इसके विपरीत यह भी कि सहमति द्वारा सीमायें लगाई जाये, किन्तु 
उह सविधान में समाविप्ट न किया जाय। दूधरी ओर कुछ सविवान केवल दिखावे में ही 
सविधानवाद को स्पष्ट करते है और प्राय सभी ऐसे काय करते है जिनका सविघानवाद से आवश्यक 
सम्बंध नही होता । अतएवं, साविधानिक शासन की स्थापना और उसके बनाये रखने में सविधानों 
की भूमिका को उनके यथाथ भाग से अधिक महत्त्व देना भूल है। श्रेष्ठ सविधान भी सविधानवाद 
के बाह्यरूप से अधिक नही हैं, वे उसके उत्पादक तो है ही नही ।* 


3 साविधानिक शासन 


जिस किसी राज्य मे निरकुश व पूण राजत तर (अथवा अधिनायकतात्र) होता है, 
वहा पर शासन की सभी शक्तिया एक व्यक्ति के हाथो में निहित व बेद्रत होती हैं। वहा वे' 
सर्वोपरि सत्ता प्राप्त व्यक्ति की इच्छा ही उस राज्य मे कानून होती है और वहा पर शक्तियों 
का शासन के विभिन्न श्रगो म वितरण नही होता है । ऐसे राज्य या शासन को बिना सविधान 
वाला राज्य कह सकते है । इसके विपरीत साविधानिक शासन का आधार कोई सविघान होता 
है और घासन शक्तियों का प्रयोग शासन के उच्च अधिकारी तथा विभिन अग सविधान द्वारा 
वितरित शक्तियों के अनुसार करते है । उदाहरण के लिए, प्राचीन तथा मध्य युग म॑ अधिकतर 
राज्य ऐसे थे जिनमे कोई सविधान न था, अत उनमे साविधानिक शासन न था। आजकल भी 
ऐसे राज्यों के कुछ उदाहरण मिलते हैं--जँसे सऊदी अरब या अरब के कुछ अ-य छोटे छोटे राज्य, 
जिनमे शासक अपनी इच्छानुसार शासन करते है। पर तु णब सभी प्रगतिशील राज्यो मे कसी 
न क्सी प्रकार का सबविधान मिलता है। अत अब अधिकतर राज्यों मे साविधानिक झासन पाया 
जाता है| इग्लेण्ड मे अब भी राजा है, कितु उसके अधिकार और शक्तियाँ केवल दिखावदी हैं, 
इसलिए वहाँ का राजा साविधानिक शासक कहलाता है | साविधानिक शांसन की एब' महत्त्वपूण 
विशेषता अथवा पहचान यह है कि उसमे किसी व्यक्ति या व्यक्ति समृह का झासन नहीं होता 
वरन्‌ कानुना का शासन होता है और सविधान के वानून झासको की ज्कक्तिया पर कम या अधिक 
रोक लगाते है। इसीलिए स्ट्रागय का क्यन है कि सविधान शासको की स्वच्छाचारी शक्ति को 
सीमित करता है और शासितों के अधिकारों का सरक्षण भी ।* 
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अरस्तू के मतामुसार साविधानिव चासन (एणात्राएफणा्श 6 0 80४शाणशा) 
में अग्नलिसित तीन तत्त्व होते हैं. (॥) यह सामाय अथवा सावजनिक हिंत मे शासन हाता है। 
(2) यह कानूनी शासन होता है । (3) यह झासन श्ञासिता वी सहमति से होता है। साविधानित 
शासन के तीन मुख्य प्रयोजन हैं () स्थायित्व वे लिए इच्छा--सविधान निर्माता संविधान का 
निर्माण करते समय इस बात वी इच्छा रसते हैं त्रि उनवा सविधान (अथवा सविधान व अतगत 
स्थापित शञासत पद्धति) जहाँ तक हा सब दीघकाल तव स्थायी रह । (2) स्वत-त्रता क लिए 

इच्छा--वास्तव मे, संविधान वा उद्देश्य ही राजनीतिक सत्ता वो पारिभाषित व सीमित करता 
है । (3) “याय के लिए इच्छा--यह साविधानिक शासन वा एक महत्त्वपुण प्रयाजन है। इसका 
अथ यह है कि शासनिक प्रक्रियाओं और कानूनी नियमो वा निष्पक्ष व उचित रूप मे प्रयोग किया 
जाय । शासन (सरवार) को साविधानिक बनाने के बुद्ध तरीके निम्नलिखित हैं-- 

(!) साविधानिक शासन की स्थापना के लिए विधि या शासन (706 ० ]89) स्थापित 
होना अति आवश्यक है, अर्थात्‌ हासन कानूनों के अनुसार होना चाहिए, कानूनों वा रूप चाह 
प्रथागत हा अथवा साविधिक और “यायिवः दृष्ठाता पर आधारित । 

(2) वैयक्तिक शासने वे स्थान पर सस्थाआ द्वारा शासन वा सचालन होना चाहिए। 
कायपालिका, विधायिका और 'यायपालिवा आदि की स्थापना से ही साविधानिक झासन 
वास्तविक रूप घारण करता है । 

(३3) प्रक्रिया सम्ब'धी सरक्षणो का हाना बहुत आवश्यक है। साविधानिक शासन का उद्देश्य 
शासन सत्ता को सीमित व परिभाषित कर नागरिकों की स्वतज्रता को सुरक्षित व सुनिश्चित 
बनाना है। अत इस उद्देश्य वी पूर्ति के लिए प्रक्रिया सम्ब'"धी सरक्षण होने आवश्यक हैं । 

(4) लिखित सविघान को आजकल साविधानिक शासन स्थापित करने का सबसे अधिक लोक 
प्रिय साधन समथा जाता है। इसो कारण अब प्राय सभी राज्यों मे लिखित सविधान पाये जाते हैं। 

(5) निरोध और सतुलन का सिद्धात्त भी एक महत्त्वपूण तरीका है। इस सिद्धांत का 
विस्तारपुवक विचेचन प्रथम अध्याय मे क्या जा घुका है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण समुर्त 
राज्य अमरीका की शासन पद्धति है। परतु अय राज्यो म भी इस सिद्धात का कम मात्रा मं 
पालन होता है । भारत में ससद द्वारा निर्मित कानून को सर्वोच्च “यायालय असताविधामनिक घोषित 
कर सकता है | ऐसे ही ससद द्वारा पारित विधेयक का राष्ट्रपति पुनविचार 4 लिए लौटा सकता 
है, परतु यदि ससद उसे दूसरी वार दो तिहाई के बहुमत से पास कर दे तो उस विधेयक पर 
राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देना होती है ॥ 

ए० डो० वर्नी (8 7 शछ८ा०9) न बपनी पुस्तक '#॥3|५७5 ण॑ शगापल्थे $फ्ांधा 
में यह दिखाया है कि सस्थागत सिद्धातकारों ने च्रासन की साविधानिक पद्धतियों के तीचे नमूने 

(770०८$) विकसित क्ये हैं। इन तीना को एक ही सामाय परिभाषा, एक आधारभूत तत्त्व 
(7०शणर॥०८) और एक उप सिद्धांत (०णणा49) से निकाला जा सकता है। प्रथम, परिभाषा 
सरल शाब्दो मे वणन करती है कि किसी शासन-पद्धति को साविधानिक समझा जा सकता है यदि 
निर्वाचक मण्डल शासका वी छाँट म भाग लेता है। दूसरे, आधारभूत, जो लॉक और मा टेस्वेयू 
के सिद्धा तो से निकाला है, बताता है कि साविधानिक शासन से विधायिका और कायपालिका के 
बीच अतनिहित है, जिसका अथ यह नही है कि उनम पृथकत्व हा । अत म, उपसिद्धात बतावा 
है कि क्सी पद्धति को साविधानिक नहीं समझा जा सकता यदि विधायिका काया से 
हीन हो । आधारभूत तत्त्व और उप सिद्धात के आघार पर शासन की केवल तीन ही साविधातिक 
पद्धतियाँ हो सकती हैं, विधायिका कायपालिका के सम अथवा उससे बढकर ($79०7०) हो सकती 
है। यदि दूसरी बात सच हो तो कायपालिका विधायिका स निक्‍्लतो है। यदि दूसरी बात सच 
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हो तो दी सम्भावनायें हो सकती है--या ता विधायिका और कायपालिका के बोच आदान प्रदान 
का शक्ति सम्बंध [गल्‍एफ्ञा००४ 7०%थ उशशाणाआए) है या वे एक दूसर सर पृणतया पृथक 
है । जब कार्यपालिका विधायिका से हीन होती है, तो उस पद्धति का अभिसमय सरकार (०० 
शशाहणा 80एथ7गाश॥) वहते है, जब कायपालिवा बराबर के और आदान प्रदान वाले सम्बध 
में होती है तो उसे सासद (727॥407००/४7४) पद्धति कहते हैं, और जब कायपालिका विधायिका 
से पृथक हांती है और वे दोनों ही प्रत्यक्ष रूप मे निवाचिक मण्डल द्वारा बनाई जाती है तो उस 
बद्धति को राष्ट्रपतीय ([#०80९7097) कहते हैं ।? 

वंतमान काल से साविधानिक समस्याएँ--सविधानवाद के विकास की रूपरेखा देने के 
बाद यह उचित होगा कि चतमानकालीन साविधानिक समस्याओं का उल्लेख भी दिया जाय | ये 
समस्याएं निम्न प्रकार हैं 

(!) साविधानिक तरीको का प्रधानत जीवन के अराजनीतिक क्षेत्रों में विस्तार। यह 
कोई नया सिद्धा-त नही है, जैसा कि क सीलियर आदोलन के साविधानिक महन्व से समझा जा 
सकता है। आजकल राज्यो को आशिक क्षेत्र में बने साविधानिवा लिकायो, अथव्यवस्था के 
वितियमन आदि के लिए व्यवस्था करनी होती है । इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल, हित समूह 
मजदूर संध आदि संगठनों का महत्त्व इतना अधिक और आंतरिक समठन इतना बडा हो 
शा है कि राज्य के सविधान में उनके वितियमन के लिए प्राविधानों का रखता आवश्यक हो 
गया है । 

(2) वयक्तिक स्वत-त्रता वी ठुविधा (0॥0074) दूसरी समस्या है । राज्य वा काय क्षेत्र 
अत्यधिक विस्तृत हो गया है । अब राज्य व्यक्तियों क॑ वैयक्तिक जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में 
भी कानृत वे नियम बनाता है। फलत व्यक्ति की स्वतातता अति सीमित होती जा रही है । 
राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वत त्रता के बीच सामजस्य और स तुलन बनाये रखना वतमान 
कालीन सविधानों भी एक महत्त्वपुण समस्या है । 

(3) नये राष्ट्रा मे सविधानवाद की कई समस्याएँ है, विशेष रूप से उनमे पराश्चात्य 
राजनीतिक भ्रक्रियाआ वा लागू करने की इस स्थिति के लिए ये कारण उत्तरदायी है--(अ) व 
देश अभी क्रा्तिकारी सामाजिक उथल पुथल की स्थिति में है भधिकतर देशों मं, जो पहले 
पराधीन थे, उनके परम्परागत जीवन के नाश, ओद्योगीवरण, झहरी क्षेत्रों के विस्तार, युद्धी में 
भततग्रस्त रहने और स्वत म्ता के वाद वेगपृण उनति की चाह ने सविधान निर्माण सम्व"घी अनेक 
समस्याओं को जाम दिया है। (आ) वहाँ पाश्चात्य देशो के समान सम्पूण देश मे एक्रूप कानूनी 
परम्परा का अभाव है । उनम सुसगठित राजनीतिक समूही का भी अभाव है। परन्तु भौगोलिक 
या जनजातीय आधार पर अनक उप विभाजन या स्वशासित इकाइया हैं। इसीलिए भारत, 
नाइजीरिया आदि देशा ने सघात्मक सविधान बनाये है। (इ) उत्र दशो म॑ इस समय फैला हुआ 
मनोवैज्ञाविक वातावरण भी सविधानवाद के विकास में बाधक है । उनमे राजनीतिक समस्याओं 
के प्रति अपरिपक्व रख पाया जाता है । जबकि जनसाधारण मे राजनीतिक चेतना का अभाव है, 
जो थोडे से नेता हैं वे असहिष्णुता और हिंसक भ्रवृत्ति का परिचय देते हैं । वे अपने विरोधिया वो 
बादी बनाते हैं अथवा उतका कत्ल कराते है । ये श्रवृत्तियाँ सविधानवाद के बजाय सर्वाधिकारबाद 
को आत्साहन देने वाली है। ऐसे देश बहुत ही कम हैं, भारत उनमे से एवं है, जहाँ उत्परवादी 
दृष्टिकोण प्रधान है ओर विरोधी पक्ष को मायता दी गयी है । 

(4) दुच्ध पाश्चात्य देयो मे भी राजनीतिक व अय उद्देश्यों के बारे में एक्रमतवा 
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अभाव पाया जाता है । इसी बारण उन देझा में भी सांविधानिके विफ्यताएँ बढ रही हैं। फ्राम 
ये गत 30 वर्षों के साविधानिय इतिहास ये अवलायन से यह बात स्पष्ट हा जायगी । 
यहाँ व्हीयर वे आधार पर सांविधानिक शासन वे' भविष्य के बारे म वुछ विचार दवा 
उपयुक्त होगा । सांविधानितर शासन ये विरुद्ध याम बरने बाली प्रयम टाक्ति युद्ध है। युद्ध 
दौरान अथवा उसवा फसतरा होते थी स्थिति भ ही सरबार सभी प्रशार वी बायवाही करन वी 
स्वत-त्रता बे लिए माँग परती है। युद्ध-बालीन अथवा आपातकात्ीन घोषणा की जाती है 
जिमके अतगत साधारण साथिधानित शासन ये स्थान पर अनब अध्यादेश, व आन्तियाँ जारी 
वी जाती हैं । नागरिका ये स्वात्त-भ्य अधिकारा यो सीमित अबया निलम्बित बर लिया जाता 
है । साविधानिक शासन मे निलम्यन हेनु युद्ध तो एप अतिवादी उदाहरण है, गस्भीर सवृठ या 
मभापात वी स्थिति तो आधिव सक्‍ट, जवाल्ल, प्रावृठित प्रकोप आदि के फलस्वरूप भी उद्रन्न 
हो सकती है। सक्‍टकालीन या आपातकालीन आसन वा रूप पढठिनाई से ही साविधातित 
रहता है । 
खूबि साविधानिव शासव वा अर्थ है सीमित शासन, इसलिए निरवुशवाद इसका दूसरा 
बडा क्षत्रु है। जिस मात्रा मे गासन सत्ता निरबुदता की ओोर बढती है उसी मात्रा में शासन वी 
साविधानिक्ता बम होती है। भाज भी अनेक देशा म विभिन्न भ्कार वी अधिनायक्शाही पायी 
जाती है । नई स्वत-तञता प्राप्त जिन देशा म॑ प्रजाता यो अपनाया गया, उनमें से बई मे प्रजा 
ततत्रात्पव पद्धति विफल होने पर एक या दूसर प्रवार पी अधिनायवशाही स्थापित हुई। वर्मा, 
पाकिस्तान, इण्डोनेशिया आदि देशो में एसा कई वार हो चुका है। स्टिन अमरीकी देशों मं ता 
प्रजात'त्र अथवा सॉविधानिक शासन को सम्बे वाल से संनिव अधिनायबतत्र से वास्तविक 
खतरा उत्पन्न होता रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है वि साविधानिक शासन के लिए प्रजातत का 
होना आवश्यक है, क्‍्यात्रि' प्रजातत्र ही स्वतन्त्रता व समता को सुनिश्चित बनाता हैं, जाकि 
साविधानित्र शासन को जम देती है। पराठु यह आवश्मव नहीं है कि सभी साविधानिक "मत 
प्रजात त्रात्मक हो । ब्रिटेन म प्रजात'त्र की स्थापना से पूव भी साविधानिक शासन था, मिंसमे 
सत्ता उच्च बग के हाथो म थी। यह सच है कि साविधानिक शासन और प्रजातत्र पर्यायवाची 
चब्द नहीं हैं / 
साविधानिक शासन के सामने एक बड़ी समस्या साविधानिक शासन पर आक्रमणो सर 
आती है। एसे आक्रमण उन व्यक्तियों और समूहा द्वारा क्ये जाते हैं जो कि उत्ते उखाड़ फेंका 
चाहते है और उसके द्वारा प्रदान वी गई स्वतञ्ताओ का प्रयोग इसी के विरुद्ध अभियान में करते 
है । उदाहरण के लिए साम्यवादी साविधानिक शासन में विश्वास नहीं बरते ओर वे उसे क्राति 
अथवा हिंसक साधनों द्वारा हटाकर साम्यवादी अधिनायकशाही स्थापित करना चाहते हैं। भारत 
व अय अनेक देशो मे इस प्रकार के प्रयत्न होते रहे है । ऐसे व्यक्तिया व समूहो का दमन ब्रने 
के लिए सरकार द्वारा उठाये गये पगो को साविधानिक झछासन का विरोधी नही कहां जा संर्दताः 
यद्यपि वे देखन में प्रजात-न्न विरोधी तरीके हागे 
अत मे, सविघात के बारे मे यह कहा जा सकता है कि इसका राज्य से वही सम्बंध है 
जो कि चरिन का व्यक्ति स--एक आधार, सामजस्य की अभिव्यक्ति और आचरण की नीव। 
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दोनो मे ही अनुशासन की स्वीकृति, अपने पर सीमा और दूसरों के साथ सहयोग अतग्नस्त है| 
दोनो में ही कार्यों के लिए उत्तरदायित्व अतग्रस्त है और यह मानना भी कि व्यक्ति और दूसरो के 
लिए कल्याण वा साधन निरन्तर उत्तरदायी व्यवहार है। पैनॉक और स्मिथ के मतामुसार 
सविधानवाद की मुम्य विश्येपताएँ अप्रलिखित है. () सविधान मे शासन की आवश्यक सस्थाओ 
की रचना और उनके पारस्परिक सम्बंध दिये रहते है। (2) सविधान एक प्रकार वा प्रतिबाध 
है, यह विधि का शासन स्थापित करता है। (3) सविधान मे व्यक्तियों वे अधिवारो का प्रगणन 
किया जाता है। (4) सविधान द्वारा शासन के विभिन अगो के बीच शक्तियों का विभाजन और 
“वितरण जिया जाता है। (5) सविधान विकास का निदेशक होता है । प्रभावी राजनीतिक शक्ति 
होने और बने रहने के लिए सविधान द्वारा दो उद्देश्यों को अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए-- 
प्रथम, उसे राजनीति+' सधप के रूप और सीमाओ को प्रभावी ढंग से निश्चित करना चाहिए । 
साथ ही उसे भावी विवाप्त वे लिए व्यावहारिक योजाय की व्यवस्था करनी चाहिए । (6) सविवान 
सत्ता वा सगठक होता है, सत्ता के विभाजन व वितरण के साथ सविधान शासन कार्यो को 
अधिवा रपृण बनाने की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करता है । 

सविधान निर्माण के विभिन ढग--आधुनिक राज्या के सविधानों का तिर्माण साधारण 
तया चार प्रकार से हुआ है-- 

() राजा द्वारा प्रदत्त--आधुनिक राज्यों का विकास मध्यकालीन राजत त्रो से हुआ है । 
एक के बाद दूसरे शासक ने अपनी प्रजा को कुछ अधिकार और शासन में भाग लेने का अवसर 
दिया और अपनी शक्तियों के प्रयोग हेतु कुछ सिद्धा तो को सीमा रुप मे स्वीकार किया । साधारण 
तया शासको ने यह काय जनता द्वारा क्रातति क्ये जाने के भय से विया और इस प्रकार सीमित 
राजतत्र अथवा प्रजात-त्र का विवास हुआ । ऐसे सविधान को ऑकक्‍्ट्राइड (0०४०४८०) संविधान 
कहत हैं, बयोकि ऐसे संविधान या अधिकार-पत्र का स्वरूप एक पकार के अनुत्र ध॑ या वायदे जेसा 
होता है। कुछ वप पूव नेपाल नरेटा ने अपनी प्रजा को एक प्रजाता  त्रक सविधान दिया था, जिसे 
वतमान नरेश ने एक प्रवार से वापस ले लिया । जापान का सविधान इसी प्रकार बना था । 

(2) मननात्मक रचना--फ्लिडेल्फ्या सम्मेलन ने !787 में सयुक्त राज्य अमरीका का 
सविधान इसी प्रकार निर्मित क्रिया | प्रथम विश्वयुद्ध के दाद मध्य यूरोप के कई देशो और वतमान 
समय में अनेक नये स्वतत्र राज्यो कं सविधान इसी प्रकार बने है। एक अथ म॑ भारत का 
सविधान भी निर्मित है, करितु यह बहुत सीमा तक विकास का फ्ल है । 

(3) क्रातिति के परिरग्ामस्वरूप--फ्रास, रूस और स्पेन के सविधानों का निर्माण आतरिक 
क्रा ति के बाद ही हुआ था। कभी कभी तो क्रातति के बाद बनने वाली अस्थायी सरकार स्वय 
सविधान बनाती है ओर उस पर जनता की स्वीकृति लेती है और कभी-कभी यह सविधान निर्माण 
के लिए किसी विशेष भ्रक्षिया का प्रयोग करती है, जैसे सविधान निर्मातृ सभा बुल्ञाना । 

(4) विकात द्वारा--ग्रेट ब्रिटेव के संविधान को अधिकाचत विकास का परिणाम कह 
सकते हैं। भारत का सविधान तथा अनेक देशो के वतमान सविधान बहुत सीमा तक विकसित है । 
अधिक्तर सविधानो का वतमान रूप विकास कय परिणाम है । 


4 सविधानों का वर्गीकरण 


बास्तव में, सविधानो के उतने ही प्रकार हैं जितने कि शासन सगठनो वे । फिर भी अध्ययन 
की सुविधा के लिए सविधानो का कुछ आधारो पर वर्गीकरण क्या गया है। सविधानो के 
वर्गीकरण के मुरय आधार यहा दिये जाते हैं। प्रथम, सविधान के सशोधन वी विधि--किसी राज्य 
के सविधान में वहाँ की सर्वोच्च विधायिकाः द्वारा उसी साघारण ढंग स सपोयन होते हैं, जसेकि 


76 राजनीतिक सस्थायें और तुलनात्मक शासन 


राज्य के आय कानूनों का निर्माण होता है । अधिकतर राज्यो में सशोधन वे लिए विश्वेप प्रद्षिया 
होती है, जो सचिघान में ही दी हुई होती है ॥ इस आधार पर सविधान सुसशोध्य (8०४0०) 
अथवा दुस्सशोष्य (गष्टा0) वहे गये हैं । दूसरे, जिस ढंग बे अनुसार शासन की शक्तियांका 
सम्पूण राज्य की सरवार और प्रादेशिक इकाइयो के वीच वितरण किया जाता है, उस आधार 
पर सविधानों को एकात्मक (छशांआ३) अथवा सघात्मव' (८02०7) मे बाँटा जाता है। एकाह्मक 
संविधान में शासन की सर्वोच्च शक्तियाँ एक वेद्वीय सरवार म निहित होती हैं। शासन की सुविधा 
के लिए राज्य प्रशासनिक इकाइयो में बेटा हो सकता है, परतु इन इकाइयो को कई स्वताश्र सत्ता 
व अधिकार नही होते। सधात्मकः सविधान में सविधान द्वारा शक्तियों को संघ सरवार और 
इक्ाइया की सरकारो में वाँट दिया जाता है। तीसरे, शासन के विभिन्न अगा, विशेष रूप मे 
कायपालिका और विघायिका के आपसी सम्ब'घ के आधार पर समसदात्मक सविधान में कायप्रालिवा 
भौर विधायिका के धीच सामझस्य रहता है औौर अध्यक्षात्मक संविधान मे दोनों एक दूमर से 
पृथक होते हैं। चौथे, कुछ लेखको ने सचिधान को राजत'त्रात्मक औौर गणत-त्रात्मक दो अलग 
समूहा मे बाँटा है। जिस देश में राज्य का अध्यक्ष राजा होता है चाहे वहाँ जनत-त्रीय शासन हो 
जैसाकि इस्लेंप्ड म, उसे राजत त्रात्मव कह सकते है। इसके विपरीत सयुक्त राज्य अमरीका व 
भारत आदि देशो मे गणत-त्रीय सविधान हैं, वयोकि इनमे राज्य के अध्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हैं 
यहाँ पर सविधाना के केवल प्रमुख प्रवारों का विवेचन किया जायेगा-- 
विकसित झौर निर्मित--कुछ लेखका ने सविधान का वर्गकरण इस आधार पर विया है 
कि कुछ सविधान लम्बे ऐतिहासिक विकास के फल हैं जबकि दूसरो का कसी समय विशेष मे 
निर्माण हुआ है । विकप्तित संविधान ऐत्तिहामिक विकास का परिणाम होता है। हैनरी मेन ने 
विकसित सविधानों को ऐतिहासिक भी वहा है क्योकि ये अनुभव पर आधारित विकास का 
परिणाम होते हैं । इसके विपरीत जो सविघान दाशनिक सिद्धाता के आधार पर बनाये जाते हैं, 
जाह उसने 'अनिगमनिक (७ 9770) बताया है । इसके स्वरूप को एक उदाहरण की सहायता से 
भी भाँति समया जा सकेगा । लगभग सभी लेखक यह स्वीकार करते हैं दि' इग्लैण्ड का सविधान 
विकसित है, वयाकि इसका निर्माण कसी सविधान सभा द्वारा किसी विशेष समय में नहीं हुआ । 
इसके सविधान का विकास कई सदियों मे जावर पूण हुआ । इसी कारण समय समय पर बनें 
साविधानिक कानून, स्वीकृत प्रथायें और 'यायालयो बे निणय वहा संविधान के अति महत््वपूर 
तत्व हैं । इसके विपरीत निर्मित संविधान वह है जिसे कोई विधान सभा, जिसकी रचना विशेष" 
से की गई हो, स्वीकार करती है । आजकल अधिवतर राज्यो के सविघान निर्मित ही हैं। 
लिखित झौर श्रलिखित--सविघायों के वीच इस प्रकार के भेद वास्तविक नहीं हैं | बहुत 
से विद्वाना ले इस प्रकार के भेद को अममूलक और अरवैज्ञानिक बताया हैं। इसका कारण यह है 
कि कोई भी लिखित सविधान पृणतया लिखित नही रहता और काला तर में उसमे अलिखित तत्त्व 
का समावेश हो जाता है । एस ही कोई भी अलिखित सविधान पूरी तरह से भलिखित नहीं होता, 
उसम बहुत से महत्त्वपूण तत्व लिखित होते है। उदाहरण बे लिए सयुक्त राज्य अमरीका वी 
सविधान लिखित और इग्लंण्ड का अलिखित माना जाता है। परतु अध्ययन करने पर पता चनतां 
है कि सयुक्त राज्य अमरीका के लिखित सविधात का विकास हुआ है. बहुत सी प्रधायें और अभि 
समय उसके महत्त्वपृण अद्दा बन गये हैं ) वहाँ के सविधान म राष्ट्रपति के माँ त्रमण्डल व दलीय 
पद्धति का काई वणन नही है । दूसरी ओर, इस्लेण्ड का सविधान कहने को अलिखित है, किस्तु उसके 
बहुत से महत््ववृण अच निखिन है (जये कैबह़तब 078, के।!. जी इाहा5, संबाराढ (गए 
8०७) | पालियामेठ वे सगठन व निर्वाचन सम्व घी कानून जिह समय समय पर पारलियामंद ने । 
कानून का रूप दिया है भा इसी कोटि म आते है। अत हम इस निष्कप पर पहुचते हैं कि लिखित । 
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और अलिखित सविधानो में गुण की अपेक्षा मात्रा का अतर अधिक होता है। 
अलिखित सविधान का भ्रमुख गुणा उसका लचीलापन होता है । इसमे समय और परिस्थिति 
के' अनुकूल सुगमता से परिवतन हो जाते हैं। इसी कारण ऐसे सविवान के होते हुए क्रागत की 
सम्भावना नही रहती, वयोकि यह सकटपूण परिस्थितिया का सामना सरलतापूवक करने की क्षमता 
रखता है । दूसर, अलिखित सविधान मे निर्वाध विक्रास का पृूण अवसर होता है। अत यह समय 
की भाँति गतिशील और परिवतनशील होता है। ऐसे संविधान का मुख्य दोष अनिश्चितता व 
अस्पप्टता है, क्योकि इसके महत्त्वपृण ग्रश लिखित नही होते । इसका दूसरा दोष अस्थायीपन है, 
इसमें सत्तारूुढ दल अपने स्वाथ साधन के हेतु अथवा जनमत को अपने पक्ष मे रखने के विचार 
से चाहे जब आसानी से परिवतन कर लेता है । कुछ लेखको के विचार से ऐसे संविधान के अतगत 
नागरिको के अधिवारो की रक्षा अपेक्षाइत बहुत कम होती है। लिखित सविधान का मुख्य गुण 
उसकी निश्चितता व स्पप्टता होती है। अत नागरिका को सरकार की शक्तियो और अधिकारों 
का ज्ञान होता है। साथ हो सरकार के विभिन्न भ्रगो मे विरोध और विवाद के अवसर कम आते 
है । इसका दूसरा गुण यह है कि इसमे नागरिकों के अधिकारों का समावेश होने से वे अधिक 
सुरक्षित रहते हैं, क्योकि शासक मनमानी नही कर सकते । लिखित सविधान दुस्सशोध्य होते है । 
चूकि लिखित सविधान प्राय दुस्सश्रोध्य होते हैं, अत इनका सबसे बडा दोष यह होता है कि 
सविधान मे आवश्यक्तानुमार परिवतन आसानी से नही हो पाते । 
सुसशोध्य प्ौर दुश्सशोष्य--चूकि लिखित और अलिखित सविधानों मे भेद ग्रुण का नहीं 
वरन्‌ मात्रा का है, अत इनका अतर कोई महत्व नही रखता । इसी कारण ब्राइस ने सविधानो 
को सुसशोध्य और दुस्सशोध्य दो श्रेणियों मे बाँठा है। विधान से उप्तका अय ऐसे सविधात से है 
जिसमे साधारण कानुन बनाने की प्रक्रिया मे सुसशोध्य द्वारा ही परिवतन क्या जा सके अर्थात्‌ 
जिसमे सशझोधन करने के लिए किसी विशेष या पेचीदा प्रक्रिया की आवश्यकता न पड़े । इसके 
विपरीत दुस्सक्ोष्य सविधान वह होता है जिसमे साधरण कानुन बनाने की प्रक्रिया से सशोधन न 
किया जा सके । अधिकतर सविधान लिखित होते हैं, परतु यह अनिवाय नही है कि लिखित 
सविधान दुस्सशोध्य ही हो । लिखित सविधान दोनो ही प्रकार के हो सकते है। विभिन देशो के 
लिखित सविधानो के अध्ययन से पता चलता है कि उनमे लचीलेपन वी मात्रा मे अतर होता है । 
सविधान का लचीलापन उसके सशोधन वी विधि पर निभर बरता है। सयुक्त राज्य अमरीका में 
सशोधन वी विधि कम कठोर है। आवुनिक राज्यी की प्रवृत्ति लिखित परतु सुपरिवतनीय 
सविधान की ओर है। अत सलेप में शुसशोध्य और दुस्सशोध्य सविधानो मे अतर का आधार 
यह है कि सविधान निर्माण एवं सशोधन करने और साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया एक्डप 
है या नहीं । 
तथ्य यह है कि संविधान का सरलता से और बहुधा सशोधित होना केवल कानुनी उपब धो 
पर ही नही निभर करता, वरव्‌ समुदाय मे प्रधान राजनीतिक और सामाजिक समूहो तथा इस 
बात पर भी कि वे सविधान द्वारा विहेत राजनीतिक शक्ति के वितरण और सगठन से क्सि 
सीमा तक सतुष्ट होते हैं अथवा उसे मान लेते हैं। यदि संविधान उनकी सुविधा के अनुसार हैं 
तो वे उसमे अधिक परिवतन करना न चाहेंगे, यदि परिवतन ससद के साधारण कानून द्वारा भी 
हो सकता है | उनके विरोध के रहते हुए अस-तुष्ठ अल्प सरयकी के उसमे परिवतन करने के प्रथत्न 
सफल न होगे । पर तु दूसरी ओर, यदि उनमे से काफी समूह सविवान म परिवतन चाहते है, तो 
ऐसा हो जायगा, यदि ऐसा करने मे विशिष्ट कातुनी बाधाओं को पार करता भी अन्तप्रस्त हो । 
इसका अथ यह नही है कि कानूनी बाघायें महत्त्वहीन होती हैं। अत यह कहना अधिक बुद्धिपृण 
होगा कि सुसश्योध्य और दुस्सशाघ्य सविधानों के वीच अतर इस बात पर निभर नही करता कि 


प8 शाजनीतित सता और  तुलवात्मक शासन 


उनमे से शोधन के (लए विशिप्ट भ्रक्विया दी आवश्यवता होती हैं या. नही वरस्वे इस बात पर लि 
व्यवहार में छमिप्त परवीर कौ परिस्थितियों के परिणामस्वरूप) उनमे सरस्लतों से और वहँवा 


सामना सरलतापूवर्त के सता हैं बपोर्ति इसमे आवश्यकताबुसार परिवितन आमानी से किये हा 


सबते हैं । (2) यह अ्रगतिशील एव (दवासशील होता हैं.। यह भी पुराना और समर्य के विंएद 
नहीं होता ' (3) इसका क्रमश विंवास होता हैं? इसमी व्यवस्थों जीवित और उरी. होती है। हे 
प्रकार इस पर छाप लगी होती हैं (॥ चूत इसमे से परिवतन ह्दो 
जाते दे देश बा डर सह! ॥ ४ परत ही बनी दोषों की ५ 
(रण हैं. बुत यह. बहुत ही नी से बदला जा से ता हैं; मे भावाव के 
आतगत शि' प्लर अहि: र्परि हो सबते के साथ द्दी ऐ 
अनिर्श्चित और होता हैं बयोर्वि मरे देव ही स्वत थी अवर्स है 
शोध्य से (न होते हैं-- ४) ( झुथायी होता है इत 
आसानी से स्वत नहीं जा सकते द्रौर ये हो तर्था जनता के बा 
(वार नहीं (क मह लिखित > स्मिश्चितता 4 स्पष्ठता के गे होते 
हैं। पर 'र्बतनशीलता | स्थार ही कमी बडी हानि व विछ ही करती हैं 
विशेषकर य आपाततार्ल जबर्बि नई हेतु इसमे सशोधर्त 
नहीं किया ज्ञा सकता । 5. च़्कि हेसे सर्वि [नर्माण ही बीते 6० काल में) ही. समय 
के आदर्श और हो के अंग होता हैं: डममे चदलते है' और सिद्धांतों की समावर्श 
शमता से नही हो अप्रगतिशील पर ऐसे दिवानों के आतंगत 


बर्गीक ह्हणित [मिलियथिंत क्की 

म्राइ्स धर बल दिया महत्त्व सामा-य कई पर. सर्विरति 
€०ग्राप्नणी ] 6 #एा९ ठप) की (वशिषताओं के बीच * यह 
री प्रस्ता रत नूतों से बनते हैं ((ए00 ३7767! 
$७06० ६० ॥0॥089 ॥8७) और साधारण विधायी सत्ता द्वारा पे नही किंयी 
जास' ब स्विधान जिनका (नर्माण बासूत वी. 
बाली सत्ता करती हैं; 3 पेध्य कहलाते चाहिए, । ब्हीः भी लिंखित। बर्गीकर 
इ] उपयोगिता को नहीं ञ ६] शोध्य [दिस बर्गाकि्सी 
का प्रमोर्ग हरी परिवित (लए. प्रेक्रियाई प्रोके बज र्परि बोध के के लिए 


दुक्षया जाती आहिए उसने दुश्सशो्ध्य के उपन्यर्ग क्केझूप मे सर्वो' 
आरके भी अस्तुत वियी है और सधात्मक(एकाइमर अद्ध सधात्मर्क सघटव नें साथी: ही 
दी गई इत्याँ[िक जे मिली हुई बक्तियाँ (ल्छशिक्षध्प ए०सणाअफ3०0 9०७८४) और गए 
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त-नीय/राजतजीय वर्गीकरण भी अ्रस्तावित किये हैं। परतु लोवेस्टीन ने ब्राइस व्हीयर पहुँच 
को सवथा भपर्याप्त बताया है और उसने नये सारपूण वर्गकिरण प्रस्तावित किये हैं--मरूल/लिया 
हुआ (णाष्टागक्ष/१६४ए०॥४०), विचारवारा की दृष्टि से कायक्रम वाले/वटस्थ (40०00ह०थ!ए 
एग्हाशायगरक्षाए०ए/ए७ ) और भादर्शात्मक/नाममात्र के (॥णगराछए०/7णाधा॥) । एकजिन 
(#प्या) ने लोवेन्स्टीन वाले वर्मों का प्रयोग करते हुए आदशता और स्थिरता (7०ागाब/शात 
था #क्ता५) तथा नाममातता और खण्डनता (गण क्षापं ग्िव8॥9) के बीच 
सविधानो के जीवन में सम्ब'ध स्थापित क्या है । कोवेबंस ([70५४०७) ने परम्परागत वर्गीकरणो 
की इस आधार पर आलोचना की है किवे समाजवादी सविधानों पर लागू नहीं होतें। उसके 
मतानुसार समाजवादी सविधान मुख्यत दो प्रकार के हैं--सोवियत समाजवादी सविधान और 
लोकप्रिय प्रजात तात्मक सविधान ।? 


5 सविधान का सशोधन भऔर विकास 


सविवान मे परिवतन का मुख्य साधन उसमे सशोघन हैं । अय परिवतन प्रथाओों तथा 
अभिस्ममयों के पड जाने से भी होते हैं। सविवान मे परिवतन और तिकास की विभिन्न विधिया 
को सयुक्त राज्य अमरीका के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। सयुक्त राज्य 
अमरीका का सविधान जीवित और परिवतनशील व्यवस्था है, इसीलिए तो अमरीकी राष्ट्र गृह-यद्ध 
और अ य सकटो का सफलतापूवक सामना कर सका । इस सविधान को कुछ आलोचका न “नष्ट 
हुई आशाओ, विगत आदर्शो, प्राचीन भयो तथा प्राचीन काल के आधिक और सामाजिक तथ्यों का 
समूह बताया है पर तु हम इस आलोचना को सत्य नही मानते । वास्तव मे, अमरीकी सविधान 
का अध्ययन एक स्थित यात्र रूप मे नहीं वरन्‌ एक जीवित व्यवस्था के रूप मे करना चाहिए । 
सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान के बारे मे राष्ट्रपति बुडरो विलसन ने लिखा है--अमरीको 
सविधान ब्रिटिश सविधान की भाति ही एक जीवित और उवर व्यवस्था है । सयुक्त राज्य अमरीका 
के सविधान मे भी विभित विधियों द्वारा आवश्यक परिवतन हुए है। इसके लिखित रूप तथा 
दुप्परिवतनीय लक्षण ने इसके विकास म कोई विशेष बाघा नही डाली है । सयुक्त राज्य अमरीका 
के संविधान का विकेस अथवा विस्तार सशोधना, यायिक निर्णया व प्रयाआ आदि से हुआ है। 
हैं सविधान स्थिर नही, गतिशील है ।/ एक अभय लेखक के अनुसार सयुक्त राज्य अमरीका का 
सविधान “घोडा-बग्घी” आलेख नही है जो आधुनिक विश्व म पूणतया अनुपयुक्त हो। यह एव 
विस्तृत और सशोधित आलेख है, जो आज की भओद्योगिक व शहरी समाज की समस्याओं का 
सफलतापूवक सामना कर सका है। यह अतीत की जीवनदायिनी वसीयत है आज का जीवित व 
गतिशील आलेख है ५ सविधान म॑ विभिन्र विधियों द्वारा भावश्यक परिवतन हुए है, जैसा कि 
निम्नलिखित विवेचन से स्पप्ट होगा-- 
प्रथम, सविधियों द्वारा विस्तार (99 ॥.6हा्रद्षाणा 8/89078707)---काग्रेस ने संविधान 
को दो प्रकार से विस्तृत बनाया है--(।) सविधान की बुछ घाराओ मे वर्णित आदेशों वी कार्या- 
जिवित करके, और (2) संविधान द्वारा स्पप्ठ तथा निहित रूप मे प्रदान की गयी शक्तियां वे अनुसार 
आवश्यव कानून बनाकर ! प्रथम श्रेणी मे हम इन बातो को सम्मिलित वर सकते हैं--सर्वोच्चि 
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80 राजनीतित सध्याथें और तुलनात्मक शासन 


न्यायालय के अतिरिक्त आय संघीय “यायालयों बी रचना, जिसवा उत्तरदायित्य सविधान ने 
कांग्रेस पर छाड दिया था, प्रशासनिक विभागों वी स्थापना, राष्ट्रपति की अयोग्यता वी दमा मं 
उसके उत्तराधिकारी वी व्यवस्था आदि । दूसरी श्रेणी में ये बातें सम्मिलित की जा सकती हैं-- 
इतिहास के आरम्भ में ही वाग्रेस ने निणय किया तरि आवश्यक और उचित' अनुच्छेट के 
अतगत उसे राज्य के वित्तीय वार्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय वैत्र को चाटर करन का अधिकार 
है। उसके बाद याग्रेस ने वाशिज्य, कर लगाने तथा पल्याण-प्रम्बधी श्क्तिया का खूब प्रयोग 
क्या है। वाग्रेस के कानूनो द्वारा कारखानी म उत्पादन, शृषि, शिक्षा आदि सभी प्रभावित हुए 
है। वाग्रेस ने एकाधिकार को सीमित करने, स्वामी और श्रमिका वे सम्ब'घों को विनियमित 
करने, कृषि मूल्यो को स्थिर रखने, विद्युत शक्ति के वारसाने स्थापित बरने और सामाजिक सुरक्षा 
की व्यवस्था के सम्बघ में अनेव वानून बनाये हैं। इस प्रकार काग्रेस ने अपनी रचना और वार्यों 
की दृष्टि से अमरीका के मूल सविधान मे बहुत प्रुछ जोडा है ! कही वही तो सविधान के 
वाक्‍्याश्ञों को नया अथ दिया गया है और इसका परिणाम प्राय वैसा ही महत्त्वपूण रहा है जत्ता 
कि भौपचारिक सशोघनो वा होता । सविधान की घारा 2 वे खण्ड 2 में केवल यह कहा गया है 
कि सधीय अधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति, यायालया अथवा विभागीय अध्यक्षा मं 
निहित होगी । इस पर भी बहुत व पूव ही वाग्रेस ने नागरिक सेवाआ के बारे म कानून बनाया, 
जिसमे अय वातो के अतिरिक्त 'पिविल सविस कमीशन वी रचना की व्यवस्था है । 
द्वितीय, यामिक निवचन द्वारा (099 7एकाला॥ं वश्लाध्ज्ञाधथ07)--प्रत्यवा संविधान वा 
इस प्रकार से विकास होता है. कितु यह बात सयुक्त राज्य अमरीया के सविधान के विपय मे 
विशेष रूप से सच है, क्योकि इसका लिखित रूप अति सक्षिप्त है और इसमे ऐसी भाषा का प्रयोग 
हुआ है जिसका विभिन्न प्रकार से निवचन हो सकता है । अब तक सविधान के प्राय सभी अनु 
चउंछेदों पर “यायालयों में विचार क्या जा चुका है, अतएवं सविधान को अच्छी प्रकार से यागिव 
निणयो के प्रकाश मे ही समझा जा सकता है। एक भूतपूव मुख्य -यायात्रिपति न सुदर शब्दों मं 
कहा था--'हम सविधान के अतगत हैं, परन्तु सविधान वह हैं जेसा कि “यायाधीश इस बताते 
है! इसका अथ कुछ उदाहरणो से स्पष्ट हो जायगा। न्यायालयों मे मत प्रकट किया है कि 
सविधान की भ्रस्तावना कोई शक्तिया प्रदान नही करती, यह तो केवल उसके उद्देश्य की घोषणा 
है, आय पर कर प्रत्यक्ष कर होता हैं, परोश्ष नही, प्रथम 70 सशोधन केवल राष्ट्रीय शासन में 
लागू होते हैं, सविधान प्यायालयों को काग्रेस के द्वारा बने कानुना को (संविधान का अतिक्रमण 
करने पर) अवेध घोषित करने की झाक्ति प्रदान करता है, वाग्रेस प्रदत्त शक्तियों को कार्यावित 
करने के लिए वेक व कार्पोरेशनो की रचना कर सकती है । 
वास्तव मे, सघीय सरकार कारखाना म॒ उत्पादन, खानें खादना, विद्युत्‌ शक्ति का उत्पाद 

करना, क्ृपि उत्पादन, परिवहन, शिक्षा, सामाजिक कल्याण आदि अनेक काय नहीं कर पाती: 
क्योकि उसे इन कार्यो के करने की प्रत्यक्ष या स्पष्ट शक्ति प्राप्त नही है। इन कार्यों के बारे में 
कांग्रेस न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित अथवा माता प्राप्त निहित शक्तियों के सिद्धात (प76ण) 
० ॥9एा०१ ?ए०फ़थ$) के ज तगत ही अनक कानुन वना सकी है । जस्टिम माशल ने 89 में 
एक मुकदमे (>४०८७॥००ी ९४ )४७7७४॥०) में ऐतिहासिक निणय देते हुए कहा था-- सरकार 
की शक्तियाँ सीमित है और सरकार उन सीमाओ से वाहर नही जा सकती । परतु हमारे विचार 
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सविधानवाद हा 


मे राष्ट्रीय (षीय) परकार को प्रदत्त भक्तियो की वक्त केः लिए उन साषनों के अयोग का 
बधिकर पक और उचित समझे जाएँ। बह उद्देश्य उचित गौर बैक है संविधान 
हारा प्रदत्त धक्तियों क क्षेत्र + गाता है वे सभी ताथत जो इस उद्देश्य की पाक के निए 
उचित समझे जाएं और जिनके योग कर सविधाक के गनाही हो, भाविषात्िक ा 


इस प्रकार निहित शक्ति वह है जिम तत्रिधाक अंग $छ| इपरी भक्ति के 
निकाला गया हो । तब निहित शक्तिया है /त का प्रय रे हुआ है ऐ ऐसा करने 
म्र 'यायात्षयों ने सवि पारामा का जदार तय किस्त्तति भय है, जिम एमलत्वर्पफ 
सरकार ३) सक्तियों भहत्त्ववूय वस्तार हुआ; इस य्राहै 
कि प्ेज्य अमरीका के सर्वोच्च ने सि। + शब्दावली, मे परिवतन 
बेः अधिकार का कक नही है, यह उसमे कोड नयी उसकी पाराआ 
मे नये अब नि है । इसी आधार वर जस्टिल है; एक कर 7 थ। ३६ यायाबीज 
बाबत बनाते हैं और ज्ह कै रन बनाने पढ्ते है (०8०८६ 4० 26 80886) । 
ये विद्धात के कछ महत्त्ववृण जदाहरय (/) संविधान हे के वेदेश्िक तथा 
राज्यीय वापिज्य विज्नियमित' करने के शक्ति ! वार: ( श्र ०) क्या 
है? र में समय के परिवतनो के 7र यायात ने सब्द कक सगभग 
400 व्यास, हैं । इनके- १रिपामस्वस्ण ही का्रेस ने रेल, लीफोन फम्पत्िियो 
हवाई यातायात, /जरानी, रेडियो) सचार स्टेशना एः भादि विपयो के बारे मे 
अनेक बनाये है जोर गाय, । मे उहे अकप नही माना । (2) नम ग्रक् करे 
रनाओ के ९+ ग्ेत् 9 है आवश्यक ग देने कप प्रविध/: है। इसी ग्रक्ति के. भतग। 
काग्रेक के उद्ध कक्ष व पाततिकाल के विज्याल सैनिक सगठ: कानून बनाये है औ; सेनाओं 
को सामग्री केः अधिकार + छह रद बे अस्थ अस्त्र देखे की व्यवस्था #) है तथा इ्प 
उद्देश्य कि आवश्यक सामग्री अआप्त हो सके और रत जन पके न्रिए आवश्यक 
प्थाय करे, इस सम्कय काप्रेक वेपनुन कनाओे है। (. ) संविधान की अनुश्ार 
काग्रेस क) क्ल्याप हैतु फन्नूत को) भक्ति मित्री है, ग्गत राष्ट्रेव परक| बुढ़ापे 
में शक के वेकाती गि भें आधिकः पहायता देने की का हारा व्यः 
फायपालिक्त के निवचन हारा (%,, सिव्व्यवल ॥। ब्फावव, कांग्रेस और 
यायातयों चने के साय पाय कायव, बिका भीज के निकचन या है। क३ 
अवसरों पर ने पान का निवचन क्यिः है औ: मत मे मे है । लेकन के 
रेस वात प दिया 4 भी राज्य बाहर कमी ने जाएं पत्सन ब फ्े पे रुजवेल्ट 
जोर के य अकट किया कि करार यि व्मचारिया से हटाये जाने बेकार 
पर प्रतिकध बह का । कई पेन अमसीक्यो क जीवन और- सम्पत्ति रक्षा के 
निए तयग्रेज्त का ढेति प्राव्त क्यि बिनि ही पज्य अमर का क किसी गी से सरस्कत 
सेना क्रे: गत ठहराया । ४२ लि बेल्ट ने इस ने 7 पायी. 
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स्थापित विये | उसने तो यहुत्त स निजी घारसाना पर भी सरकारी अधिव्रार जमाया और उनका 
सचालन सरवार द्वारा फराया | ऐसा तभी किया गया जद राष्ट्रपति ने यह महमूस विया हि 
हडतालो, अवुशघ्त प्रशन्ध और अय वारणों से उ्तादन वो सतरा था। इसने फ्ह्यरप राष्ट्ररतिया 
द्वारा सविधाय के उद्देश्या में नया अब देसा गया है, जिससे उनवी श्क्तिया म वृद्धि हुई है। 
चतुष, प्रयाध्नों द्वारा (0५४ ९०४०॥७)--अय सविधानों वी तरह सपुक्त राज्य अमरीका 
वा संविधान भी चलना, प्रधाआ अथवा अभिप्तमयों द्वारा वित्रत्तित हुआ है । इस सम्बघ मे मनरो 
ने लिखा है कि व्यक्ति ये लिए जैसे भादत है, वैस ही राज्य वे लिए चलन है। राष्ट्र भी मनुप्या 
वी तरह बहुत से वाय एवं ही ढग से वरने लगते हैं। आदत मे ही चलन पड़ जाता है। इसे 
प्रकार अमरीका म लिसित सविधान के ऊपर पिरामिड के समान राजनीतिः चलनो का एक समूह 
बन गया है। इसने अमरीक्या को वाफी भात्रा म एक 'अलिसित संविधान! दिया है। दुध 
महत्त्वपूण उदाहरण ये हैं--() सविधान मे दतो का कोई उल्नेस नहीं है। वैसे भी सविधान 
निर्माताआ का वह आशा थी कि दलो व विकास ने होगा । वितु आजवल अमरीवी सविधात 
को दला के महत्त्वपूण भाग के बिना भी समझना सम्मव नहीं है। अब तो दलीय-व्यवस्था वा 
निपमित करने के लिए बानुन भी बन गये हैं ॥ उनकी उत्पत्ति और विव्राप्त वास्तव म प्रथाओं 
द्वारा हुए हैं। (2) सविधान म काप्रेस की समितियों का भी कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु भवे 
विधि निर्माण काय बडी सीमा तक उनके द्वारा निया-त्रत है । (3) सविधान में लिखा है कि प्रति 
निधि सदन अपन अध्यक्ष का चुनाव परेगा, परतु प्रथा यह पड गयी है कि बहुमत दल का वीजसे 
(०४००५७) था सम्मेलन उसकी छाँट बरता है और सदन उसवा अनुसमयन कर देता है । 

(4) सविधान का उद्देश्य स्पप्टतया यह प्रतीत हांता है कि राष्ट्रपति का चुनाव (अप्रत्यक्ष 
रूप से) राज्यो की विधायिकाला हारा चुने हुए निर्वाचकों द्वारा हा। वितु शीघ्र ही यह प्रपा 
पड़ गई कि निर्वाचको का चुनाव दलीय आधार पर होने लगा और अब वे राष्ट्रपति वे' चुनाव मं 
दलीय आदेशों के अनुसार मत देत हैँ । अत व्यवहार म राष्ट्रपति का चुनाव एक प्रकार स॑ प्रत्नत 
रूप में ही होने लगा है। (5) यह प्रथा पड गयो थी कि कोई व्यक्ति दो वार से अधिक राष्टपति 
पद पर न रहे । फ्रेकलिन रूजवेल्ट ने इस प्रथा को तोड़ दिया जिसके कारण वाद में इस उद्देश्य 
से सविधान मे सशाधन कया गया । (6) प्रतिनिधि सदन के सदस्य उसी निर्वाचन क्षेत्र मे खडे 
होते है, जिसकी सूची मे उसका नाम होता है। (7) राष्ट्रपति द्वारा केविनेट के सदस्यों की छाँद 
पर सीने साधारणतया अपनी स्वीरृति दे देती है। (8) राज्यों मे सधीय अधिकारियों है 

/ नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट म उस राज्य के अपने दल के प्रतिनिधियों के परामश से करता है, इसे ही 
सीवेटोरियल कटसी ($०४४/०78। ००००(७९५) कहते हैं। (9) राष्ट्रपति की केविनेट का विकास भी 
प्रथा का ही फल है ओर यदि राष्ट्रपति बेविनेट का निर्माण करना न चाहे तो उसके विरुढध कोई 
कानुनी अथवा साविधानिक प्रश्न नही उठ सकता ॥ (0) काग्रेस की समितियों मे समाप्त 
(बहुमत दल से) ज्येप्ठता के नियम (४ध्याण7> 700०) के अनुसार बनते हैं। ज्यप्ठता आग तरी 
नही, वरन्‌ समिति की सदस्यता ([७7६॥॥ ० ०णराध्राए०05 5९४०८) की होती है | 

भ्रत मे, सशोधनों द्वारा (09 &॥77८007०79)--अब तक अमरीकी संविधान में बेहूत मे 
सशोधन हो चुके है। अतएवं यह उचित्त हागा कि सशाघन विधि का विवचन किया जाय । धार 
5 भें इसी विधि का वणन है। इसके अनुसार सशोवन प्रक्रिया मे दो पग अतपग्रस्त है--() प्रस्तार्त 
और (2) सम्पुष्टिकरण । सशोधन का प्रस्ताव दो विधियो मस किसी एक के द्वारा रघा जो 

सकता है । कांग्रेस के दोनो सदनो मे 2/3 के बहुमत द्वारा या दो तिहाई राज्यो की विधामिका्नी 
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की प्राथना पर सशोधन पश करने के लिए एक सम्मेलन बुलाकर । अभी तक दूसरी पद्धति का 
प्रयोग नहीं हुआ है, वयाक्रि प्रस्ताव पश करते की पहली पद्धति अपेक्षाकृत बहुत सरल है । 
सशोधनो के प्रस्ताव का सम्पुप्टिकरण राज्यों की कायवाही द्वारा होता है, प्रस्तावित सशोधन की 
पुष्टि कम से कम तीन चौथाई राज्यों द्वारा होनी आवश्यक है । यह सम्पुष्ठि भी दो प्रकार से हो 
सकती है--() या तो प्रस्तावित सशोधन पर 3/4 राज्यों की विधायिकाएँ अपनी स्वीकृति 
अथवा सहमति दें, या (2) राज्यों में इस उद्दश्य से बुलाय गये सम्मेलन उस पर स्वीकृति श्रदाव 
करें। सम्पुष्टिकरण के लिए कौन सी पद्धति अपनायी जाये, यह कांग्रेस स्पष्ट कर सकती है। 
यदि काग्रेस एसा न करे तो राज्य स्वय निणय करेंगे । अब तक केवल इक्कीसवे सशोधन का 
सम्पुष्टिक रण राज्य-सम्मेलनो द्वारा हुभा है । सम्पुष्टिकरण क्तिने समय के भीतर हो, इस प्रथा 
का प्राविधान सविधान में नही है, पहले यह समझा जाता था कि इसकी काई सीमा नही, कि तु 
अठारहवे, बीसवें, इक्कीसवें और बाइसवें सशोधनों वे सम्पुष्टिकरण काल की सीमा कांग्रेस ने ७ 
वष रखी थी और उससे पूव ही उनकी पुष्टि हो गयी 7? - 

साधारण रूप में सशोधन प्रक्रिया इस प्रकार है--एक या अधिक सदस्य काग्रेस के किसी 
भी सदत में सशोधन का प्रस्ताव रखते है, उस पर साधाररा विधायी भ्रक्रिया के अनुसार विचार 
हाता है और यदि वहू उस सदन में 2/3 के बहुमत से स्वीकृत हो जाता है तो उस पर दूसरे सदन 
में भी विचार होता है और वहाँ भी 2/3 के बहुमत से स्वीकृत हो जान पर सशोघन प्रस्ताव प्रत्येक 
शज्य के मुख्य कायपाल (00॥र<// &7९0०४॥४०) के पास जाता है, वह उसे सम्पुष्टि के लिए राज्य की 
विधायिवा के पास भेज देता है या सम्मेलन बुलाने की कायवाही वी जाती है। 3/4 राज्यों द्वारा 
सम्पुष्टि हो जान पर सशोधन लागू हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सशोधन के विपय मे राष्ट्रपति 
का कोई भाग नही है। सविधान म यह बात भी स्पष्ट की गई है कि क्सी राज्य को उसकी 
सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समता के अधिकार से वचित न किया जा सकेगा । 

सशोधन विधि की समालोचना--इस विधि पर आलोचनात्मक हृष्टि से विचार करने पर 
में बातें सामने आती हैं--() कुछ लेखफो के अनुसार सशोधन विधि अति धीमी तथा कठिन है । 
इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि इतने लम्बे काल में अब तक केवल 25 सशोधन 
हुए हैं और प्रथम 0 सशोधन सामूहिक रूप म एक के बराबर हैं, क्योकि उनमे भागरिका के 
अधिकारों का वणन है । साथ ही कसी सशोधन की सम्पुष्टि केवल 3 राज्यों के विरोध से रुक 
सकती है । परन्तु कुछ लेखको ने इस विधि को अधिक सरल बताया है । सविधान मे आवश्यकता 
नुतार सशोधन हुए हैं और कोई विशेष कठिनाई सामने नहीं आई है । हम इस मत को उचित 
मानते हैं कि सशोधन विधि न तो अधिक कठोर है और न अधिक सरल ही है। (2) कुछ 
विचारका के मतानुसार सशोधन विधि का आधार पूणत भ्रजात'त्रात्मक नही है, क्योकि इसमे 
(स्विट्जरलण्ड की तरह) जनता को भ्रस्तावाधिकार तथा सशोधनो की सम्पुष्टि करने के अधिकार 
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प्राप्त नही हैं। हमारे विचार म इन अधिक्षारों वा होना सयुक्त राज्य अमरीवा जस बहे राज्य में 
अनावश्यक तथा व्यावहारिवर कढिनाइया से युक्त होता । (3) सशोधन विधि म प्रयुक्त शब्दावती 
जैसे 'सदनों ये 2/3 सदस्य” दोषपूण हैं, पपारि' इसम 2/3 उपस्थित सदस्य तथा बुच संख्या व 2/ 
सदस्य दोना ही अप निरलते हैं | 


6 विभिन्न राज्यो मे सशोधन विधि 


प्रंट प्रिदेन--बहां पर संविधान मे साधन थी विधि अति सरल है। संगोधन पक्निया 
और साधारण गाबून बनाने वी प्रद्गिया मे कोई अ्तर नहीं है । पालियामट विस्ली भी प्रवार गा 
साविधानिव बानून आय वानूना की भाँति साघारण बहुमत से वना सवती है । पान्तियामट द्वारा 
पारित विधेयक पर ताज पी अनुमति बिना किसी रवावट बे! मिल जाती है । इसी प्रकार पालिया 
मठ ने अनेव महत्यपूण सविधियाँ निर्मित की हैं, जो यहाँ मे सविधान वा अग बन गई हैं। 

भारत--सविधाने मे सशोधन के लिए साधारण उपव्ध यह है कि स्रशोपन सम्बंधा 
विधेयय' ससद ये फ्सी भी सदन में पंश किया जा रावता है। यदि ऐसा विधेयक प्रत्येदद सदन म 
कूल सदस्यों पी सख्या ये बहुमत तथा उपध्यित और मतदान करने वाल सदस्यों बे 2/3 बहुमत 
से पात्त हा जाता है तो उस राष्ट्रपति वी अतुमति के लिए भेजा जाता है, जिसके मिलते पर उसे 
अनुसार सविधान सक्योषित हो जाता है। परन्तु यदि ऐसा विधेयक अग्रलिखित विपया मर्स 
विसो के सम्बन्ध मे सशोधन बरना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति वी अनु्मात के लिए ,तभी भेजा 
जायेगा जबकि स्वशासित राज्यो वी सूची में सम्मिलित वम से बम आधे राज्या के विधानमण्डल 
उसवा अनुसमथन बर दें--() राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बाधित अनुच्छेद 54 व 55 (2) सप 
वी कायपालिया शक्तिया सम्बंधी अनुच्छेद 73 । (3) स्वशास्ित राज्यों की कायपालिका शक्तिया 
सम्बधी अनुच्छेद 627 (4) संघीय क्षेत्रा म उच्च “यायालयो से सम्बन्धित अनुच्छेद 24 । (*) 
संघीय “पायपालिया स सम्बाधित भाग 5 या अध्याय 4॥ (6) सविधान वे भाग 6 वा अध्याय 
5 जो भाग राज्या में उच्च “यायालय से सर्म्ा घत है । (7) संविधान भाग | या प्रयम अध्यक् 
जिसमे सघ और राज्यो के विधायो सम्दधा का पर्णन है। (8) विधायी सूर्चियाँ। (9) अनुष्चे” 
368 जिसमे संझझयोधन प्रक्रिया मा। वणन है ) 

उपयुक्त से यह स्पष्ट है कि जिन बातो का सम्बंध सघ और राज्यो थी दवितियों व 
अधिकारों के वितरण से है उनके विषय में कोई भी सशोधन ससंद अकेले (एणाधयशशो/) नहीं 
कर सकतो । उनसे सर्म्वा घत संशोधन प्रस्तावों पर कम से कम आघे स्वशासी राज्यो वे विधान 
मण्डलो का अनुसमथन मिलना आवश्यक है । अत हमारे सविधान वी सश्ोधन विधि संधारमक 
सविधानों जैसी है। यदि ऐसा म होता तो सघ सरवार राज्यो की शक्तियों मे जब चाहती मनचाहा 
परिवतन कर सकती थी | परतु यह ध्यान देने को बात है कि राज्य शासन के सम्बंध में मह्ेे 
पूण साधन केक्ल सप्तद द्वारा पास होठे पर ही किये जा सकते हैं अर्थाव्‌ राज्यो को अपने 
संविधान में सशोधन के अधिकार नही हैं। राज्य की सीमाओ मे क्ये गये परिवतन व भतुमूचित 
क्षेत्रों के प्रशासन से सर्म्बा घत उपवधो मे परिवतन ससद साधारण वहुमत से ही कर सकती है। 
इसके अतिरिक्त आपात्काल मे दिना सशोघन किये ही सबिधान का स्वरूप एकात्मक हो सकता 
है। इन सभी बातो से यह निष्क्य निकलता है कि भारत का संविधान सघात्मक होने के साम 
एसा है कि इसमें सुगमतापृवक संशोधन क्ये जा सकते हैं। अत इसमे दोनों तत्त्वो--कंठोरवा 
लचीलेपन का अनुपम सम्मिथणा मिलता है ) इस प्रकार यह सविधान भयुक्त राज्य अमरीदी क्के 
संविधान वी भात्ति अधिक कठोर नही है और न ही ब्रिटेन के संविधान वो भाँत्ति पूणत॒या लचके 
दार है, वस्तुत यह इस हृष्टि से दोनो के बीच में आता है । 


स्विधानवाद 85 


स्विदजरलै॑ण्ड--सविधान मे सशोधन की विधि साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से 
कठिन है, कितु सयुक्त राज्य अमरीका की तुलना मं यह काफी सरल है। स्विट्जरलैण्ड के 
सविधान म॑ दो प्रकार के सशोधन हो सकते हैं---पूण और आशिक, अर्थात्‌ कि'ही -2-4 धाराओो 
में परिवतन । पूण परिवतन के लिए सशोधन श्रस्ताव का आरम्भ सघीय कौंसिल या संघीय 
एसेम्बली कर सकती है । दोनो ही दशाओ मे सशोधन के सम्बाघ में एसेम्बली मे वैसी ही प्रक्रिया 
का पालन होता है जैसा कि साधारण कानून के लिए विहित है। परतु जब सशोधन अश्रस्ताव 
सघीय एसेम्बली द्वारा पास कर दिया जाता है तो सशाधित सविधान पर अनिवाय रूप से जन 
निणय प्राप्त क्रिया जाता है। यह तभी लागू होता है जबकि जन निणय में भाग लेने वाले मत- 
दाताओ की बहुसख्या और कौटना की बहुसख्या उसके पक्ष मे मत दे। जन निणय मे कटन के 
बहुसख्यक मतदाताओं के मत को के टन का मत समझा जाता है और अद्ध कैटन का मत आधा 
मत माना जाता है। पूण सशीधन के लिए 50,000 मतदाता भी प्रस्तावाधिकार के अनुसार 
प्रस्ताव रख सकते है। मतदाताओ द्वारा श्रस्ताव अर्थात्‌ याचिका को सधीय एसेम्बली साधारण 
मतदाताओं के निणय के लिए पेश करती है । यदि मतदाताओं का बहुमत उसे स्वीकार करले 
तो संघीय एसेम्बली के दोनों सदवों का विघटन और उनका नया चुनाव होता है। नई सघीय 
एसेम्बली नये सविधान का निर्माण करती है और तब उस पर जन निणय कराया जाता है । 
सशोवित सविधान मतदाताओं और कैण्टनों के बहुमत से स्वीकृत हो जाने पर ही लागू होता है । 
जहा तक आशिक सशोधन का सम्बंध है, उसके लिए भी संघीय एसेम्बली, की सिल और 
50,000 मतदाताओं को पहल करने का अधिकार है। पहली दोनो दशाओ में उसे साधारण 
कानून की तरह पास किया जाता है और बाद मे उस पर जन निणय कराया जाता है। मत- 
दाताओ द्वारा प्रस्ताव को साधारण भाषा मे अथवा पूण विधेयक के रूप मे पेश किया जा सकता 
है । पहली दशा मे प्रस्ताव पर सघीय एसेम्बली विचार करने के बाद उसे स्वीकार या अस्वीकार 
कर सकती है | यदि वह उसे स्वीकार कर लेती है तो वह उप्तके अनुसार विधेयक तैयार करती 
है भौर उस पर जन निणय कराती है । यदि एसेम्बली उसे अस्वीकार करे तो भी सधीय कौशसिल 
इस प्रश्न पर जन निणय कराती है कि उस प्रकार का सशोधन किया जाये अथवा नहीं । यदि 
मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का बहुमत इस पक्ष मं हो कि चाहा सश्योघन क्या जाये 
तो सघीय एसेम्बली उसके अनुसार विधेयक तैयार करती है और उस पर जन निणय कराती है । 
यदि जनता आशिक सशोधन के प्रस्ताव को पूण विधेयक के रूप में पश करती है तो सघीय 
एप्ेम्बली उस पर सीधे जन निर्णय कराती है ॥ 
फनाडा--विश्व के स्वत-्र राष्ट्री म कनाडा इस बात मे अनोखा राज्य है कि उसे अपने 
सविधान के सशोधन की पृण शक्ति प्राप्त नहीं है। उसके सविधान का आधार ब्रिटिश नाथ 
अमरीका कानून, 867 और उसके सश्ोधन हैं जो ब्रिटिश पालियामेट द्वारा निर्मित है। 949 
से पूव उस कानून मे कोई भी सशोधन कानुनी ओऔपचारिक्ता की दृष्टि से केवल ब्रिटिश पालिया- 
मट ही कर सकती थी, परन्तु बहुत समय से यह श्रथा पड गयी थी कि ब्रिटिश पालियामेट उसमे 
केवल कनाडा की प्रार्थना पर ही सझोधन करती रही और इस प्रकार की प्राथना कनाडा की 
पालियामेट ही करती रही । यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि कनाडा की पालियामेट कोई ऐसा 
सच्ोधन कराना न चाहेगी जिसका प्रभाव प्रातो की शक्तिया पर पडे अथवा जो उस बानून दारा 
अल्पसख्यको को प्रदान की गयी साविधानिक यारन्दी को सीमित या कम करे । ऐसे सगोघन को 
तो बुछ भ्रान्तो की सहमति प्राप्त करके ही कराया जा सकता है । 
सविधान के सशोधन क विषय मे एक माय मत यह है कि उसमे बई प्रवार बे” अनुच्छेद 
हैं और प्रत्यवः समूह के लिए सपोधन को विधि पृथक्‌ होनी चाहिए । यहाँ पर हम सविधात मे 
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तीन समूहो के विषय में कुछ कहंग । प्रथम, कुछ अनुच्छेद! का सम्बन्ध केवल संघीय सरदार को 
रचना व सगठन से है अतएव उनम॑ सशोधन केवल कनाडा वी पालियामेट के प्रस्ताव पर होना 
उचित है और उनके लिए प्रातो की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरे, 
बुछ ऐसे आधारभूत अनुच्छेद है, जिनका सम्बंध मूल जाति, भापा और घर्म आदि के अधिकारों 
से है अतएव उनमें प्रातो की सहमति के बिना सशोधन नहीं किया जाना चाहिए । तीसरे, एम 
अनुच्छेदो की सस्या बहुत बडी है, जिनका सम्बंध सघ व सभी प्रातो से है, परतु जो ऐप 
आवारभूत पही हैं कि उनमे सशोधन के लिए सभी प्रात्ती की सहमति प्राप्त की जाय । 
भव प्रश्न उठता है कि कनाडा के सबिधान में इस समय सशोयन करने की झक्ति क्सि 
प्राप्त है? यदि हम प्रिटिश नाथ अमरीका कानून को ध्यानपृवक देखें तो हमे पता चलेगा कि 
उसमे अनेक प्राविधान ऐसे हैं जिनमे परिवतन प्रा तीय विधानमण्डल अथवा क्नाना की पालियामेट 
कर सकते हैं। सैक्शन 40, 4], 47 30 भौर 3] का आरम्भ इन शब्दों से होता है. यदि 
कनाडा की परालियामेट आय व्यवस्था न करे', अत इन धाराओं में सशोधन पालियामेट ही कर 
सकती है। इसी प्रकार से सैब्शन 78, 83, 34 और 35 हैं, जो कहते हैं दि जब तक 
“उपयुक्त विधानमण्डस व्यवस्था न करे! अत उनम॑ प्रा तोय विधानमण्डलों के कानूनों से ही 
सशोधन हो सकता है। सैव्शन 92 के त्ीयक (!) के अतगत प्रा तीय विधानमण्डला को 
लेपिटनेट गवनर यो छोडकर अभय वातो में श्रा तीय सविधान मे सशोथन करने बी शक्ति ग्राप्त 
है। इस प्राविधान के अतगत प्रातीय विधानमण्डना ने विभिन्न सक्शना मे संशोधन जिपे 
और वे आगे भी कर सकते हैं। सैबशन 9! व 92 के अतगत दिये गये शीपका के विषय में 
पार्लियामेट व प्रात्तीय विधानमण्डल सशोधन कर सकते हैं । 
ब्रिटिश नाथ अमरीवा वानून के सेवशन 29 के अनुसार पहले से चले आ रहे कावूना 
(७050७॥8 4७४) मे कनाडा की पालियामेट परिवतन कर सकती है और वह उदहे हटा भी 
सकती है। ऐसे चले आ रह जिन कानुनों का सम्बंध प्राततो से है, उहं प्राततीय विधानमण्डल हटा 
सबते हैं और उनमे परिवतन भी कर सकते हैं। अब तक ब्रिटिश नॉय अमरीका कातूत मे कई 
सशोधन हो चुके हैं। अत उम्तका पूरा शीपक अब “ब्रिटिश तॉय अमरीका कायूबव 9807- 
960' होना चाहिए। 949 में हुए ब्रिटिश नॉथ अमरीका काबुत वे सशोधन से संवगत 
9] मे एक नया शीपक जुड गया, जिसवे अनुसार अब पनाडा की परालियामंट को दोनो सानो 
मे साधारण बहुमत से, उसमें वर्णित अपवादी को छोडकर 'बनाडा बे सविधान' में सशोघन करते 
वी शक्ति प्राप्त है। अपवाद मे य बातें स्पष्ट रूप से सम्मिलित हैं--प्रा्तीय विधानमण्डलों वी 
शतक्तियाँ, स्वूलों के बारे मे अत्पसस्यकों पे. बधिवार, अग्रेनी व फ्रासीसी भाषाओं दे श्रयोग के 
सम्ब'य में दी गई गारण्दी यह चात कि बनाडा वी पालियामेट यर प्रति वय एक सत्र होगा, बौर 
यह प्रािधान विः कॉमन सभा वी अवधि पाँच वप से अधिक ने होगी ) इन विपया के वारे में 
अमी तर ब्रिटिय पालियामट वनाड़ा के लिए कैसा भी साविधानिव वानुन बना सबती है! 
प्िद्धात रुप मे यह दाक्ति असीमित है, वितु व्यवहार म इसवा प्रयोग केवल ऐसे प्तोषन बराते 
के लिए ही हो सवेगा जो कि वयाडा यी पालिपामेट नहीं कर सकती । अत इस संमय परताडा व 
लिए साविधानिव पानून ब्रिटिश पालियामेट, कनाडा थी परालियामेट भौर प्रात्तीय विधातमण्डत्तों 
द्वारा दनाये जा सफते हैं। 
सोवियत सप--सोवियत सप या सविधान इस हृष्टि से अत सधात्पवः संविधाना से बहुत 
भिन्त है। वहाँ पर सविधाद की सरोधन विधि अत्यधिय सरल है सविधान के अनुच्छे” 46 म 
बहा गया है--सविधान मे कोई भी सर्राधन सोवियत सथ की सर्वोच्च सोवियत पर साहती हैः 
उसके सिए केवस यह आवश्यर है हि सपोयत अस्ताव के दस में दोता सदना में 2/2 के बहुमां 
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से समथन् प्राप्त होना चाहिए 7 यह विधि देखने म अनमनीय (780) है, परन्तु इसमे अनमनीयता 
नाम की ही है वयोकि सर्वोच्च सोवियत के दोनो सदनों मे प्राय सभी सदस्य साम्यवादी होते हैं भौर 
वे दल के आदेश्ष के अनुसार ही काय करते हैं । अतएवं साम्यवादी दल किसी सश्योधन प्रस्ताव को 
बिना कठिनाई के पास करा सकता है । इस सम्बाब में एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
चह यह है कि सोवियत सघ का सविधान सघात्मक है और उसके अनुस्तार सघ व सघीय गराराज्यो 
के बीच शक्तियो का वितरण हुआ है| भारत मे शक्तियों के वितरण से सम्बोधित सरोषन भस्ताव 
का ससद में पास होने के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओ द्वारा भी स्वीकृत होना 
आवश्यक है । सयुक्त राज्य अमरीका में सभी सशोधन प्रस्तावों का सम्पुष्टिकरण कम से कम 3/4 
राज्या की विधायिकाओ अथवा उनके द्वारा बुलाये गये राज्य सम्मेलनो द्वारा होता है। परतु 
सोवियत सध में ऐसी कोई «यवस्था नही है । सशोघधन प्रक्रिया मे गणराज्यो का कोई भाग नहीं 
है। इसका अथ यह हुआ कि सघीय सरकार अकले ही शक्तियों के वितरण मे जैसा चाहे सशोधन 
या परिवतन कर सकती है । इसी कारण यह कहा जाता है कि सोवियत सघ मे सघात्मक मिद्धा-त 
को सच्चे अथ मे लागू नहीं किया गया है । 
इममे अतिरिक्त सोवियत संघ के सविधान मे प्रेसीडियम भी जानप्ति द्वारा छोटे माठ 
मसशोधन वर सकती है । उदाहरण के लिए, 946 के बाद प्रेसीडियम ने अपनी एक प्राज्नप्ति 
द्वारा सर्वोच्च सोवियत के सदस्यो की आयु की निम्नतम सीमा अठारह व के स्थान पर तेईस 
चप की वर दी । इसी आधार पर अगली ब$र चुनाव हुए और बाद मे सर्वोच्च सोवियत ने इसी 
उद्देश्य से एक सशोधन पास कर दिया । 944 में सर्वोच्च सोबियत की प्रेसीडियम से दो 
आज्ञप्तिया जारी को, जिसके परिणामस्वरूप विदेश सम्व घ, जो उस समय तक अनायत संघ 
सरकार के अधिकार क्षेत्र मे थे, मणराज्यो को हस्तातरित किये गये । पर तु आज्वप्ति बे' अनुसार 
गणराज्यी को शक्ति प्रदान की गई कि वे विदेशी राज्यों से सम्बंध स्थापित १र सकते है और 
अतर्राप्ट्रीय समझौते भी । दूसरी आश्ष्ति द्वारा उह पृथक सनिक संगठन संगठित बरने की शक्ति 
दी गयी । त्तदनुमार उनवी शक्तियों मे भी आवश्यक्र परिवतन किये गये । 
जापान--मेजी सविधान सन्नाट द्वारा प्रदत था। संविधान म सशोघन तभी जिया जा 
सबता था जबकि इस उद्देश्य से सशोधन-प्रस्ताव डायट के सामने सम्नाट वे भादेश द्वारा पेश 
क्या जाता था और उसे प्रत्येक सदन मे उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यो के बहुमत से पास 
किया जाता था (इस काय के लिए सदन वा बैठक मे बुल सदस्यो के 2/3 को उपस्थित होना 
आवश्यक था) । यथाथ मे 946 तक कोई सोधन करने का मम्भोर प्रयस्न नही किया गया । 
परतु अब सविधान के निर्माण और उसमे सशोधन वरने वी झकति जनता व उसके प्रतिनिधियों 
में निहित है । सविधान सर्वोपरि कानून हैं परन्तु जापान मं विधायिका की सर्वोपिरिता (085]809९ 
$8096779०५) का सिद्धान्त अपनाया गया है । घारा 96 में दिया गया सताघन सम्ब"धी प्राविधान 
इस प्रकार है--सविधान में सशोधन के प्रस्ताव का आरम्भ अथवा पहल डायट द्वारा किया 
जायेगा, जिसके पक्ष मे प्रत्येक सदन के कुछ सदस्या के 2/3 अथवा उससे अधिक सदस्या का मत 
होना आवश्यक है । उसके बाद सशोधन बे' प्रस्ताव पर जन निणय कराया जायगा | जन निणय 
मे भाग लेने वाले मतदाताओं की वहुसस्या वा मत सशोधन के पक्ष मे हान पर सशीवन स्वीएूत 
होगा । उसके तुरत बाद सम्राठ ऐसे सशोधन को जनता के नाम में सबिधान के आवश्यक अगर 
के रूप मे घोषित करेगा । 
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संघवाद--सिद्धान्त और व्यवहार 


] एकात्मक व सधात्मके शासन 


सघदन व सघ ((०70व्तिश३ध०॥ शात #80९४४७०7)--आजक्ल पहले प्रकार के राज्य 
प्राय नही रहे हैं। अब तो प्रवृत्ति सघ राज्यो की स्थापना की ओर है। इन दोनो प्रवार के 
शासना में महत्त्वपवूण अतर है | सघटन के अपतगत़ सदस्य राज्या को पृण प्रभुता प्राप्त रहती है , 
उसमे के-द्रीय सरकार (सघटन) तो होती है कितु केद्वीय प्रभुता प्राप्त नहीं होती, केंद्रीय 
सरकार तो केवल विभिन राज्यो द्वारा उसे प्रदान की गयी सत्ता व अधिकारों का ही प्रयोग कर 
सकती है | डेनियल विठ के अनुसार 'सघटन स्वतात राज्या का अत्यधिक ढीला ढाला सघरटन 
होता है, जिसमे कुछ सामा"य राजनीतिक तत्र रहता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है वि 
इसके द्वारा नये राज्य की रचना नहीं होती ।7 इसके विपरीत सघ शासन में सघीय व सघाोत्मव 
राज्यों वी सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और दोना ही प्रवार की सरकारो वा 
जनता से सीधा सम्वध रहता है। व फेडरेशन का प्रत्यके सदस्य राज्य आतर्राष्ट्रीय दृष्टि से 
स्वत त्र व सम्प्रभु रहता है । इसी कारण कफेडरेशन को अद्ध सघ वहते हैं, इसके बनने से तय 
राज्य की रचना नही होती । सघ राज्य (/८0०४४०) वास्तव मे एक नये राज्य वा रूप घारण 
वरता है। संयुक्त राज्य अमरीका के विभित सदस्य राज्या न पहले एक क फेडरेश। बनाया पा 
जो सफ्लतापूदतक न चले सवा, अत 787 में फ्लिडेलफिया सम्मेलन ने एवं नये सध 
राज्य वो जाम दिया | स्विटजरलण्ड के विभिन राज्यो के सघ वा रूप भी प्रारम्भ में ब"फेडरेशन 
जता ही था, विःतु वह अब एक सघ राज्य है । भारत, वनाडा, जास्ट्रेलिया प्रपुत्त सप राज्य हैँ 

एक आधार पर आधुनिक सविधानों (या शासना) को एकात्मक व सधात्मक में बाँटा 
जा सकता है। इस वर्गीकरण का आधार शासन की शक्तियों का केंद्र व प्राता के बीच वितरण 
ओर सघात्मक स्वरूपो का आघार भूमिगत विभाजन (शागशणातं ताशका०ा) है। आजे के 
बड़े बडे देशीय राज्या म॑ शासन को सुविधा वे लिए इस प्रवार बा विभाजन अति आवश्यव कौर 
उपयोगी है। इसी कारण प्रत्यक राज्य म कैद्रीय शासन वे साथ साथ प्रादेशिकः और स्थानीय 
प्रशासन वी व्यवस्था होती है। स्थानीय प्रशासन या स्वशासन की व्यवस्था तो आजवल सभी 
राज्यों मे मिलती है ६ अत यहाँ पर भूमिगत विभाजन से हपारा अथ शक्तियों का वेद व प्राता 
के बीच विभाजन से है । 

एकात्मक भातन-- इस अकार व शासन मे शासन थौ सर्वोच्च शत्तियोँ वेद्रोप सरवार में 
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निहित होती हैं। केस्द्रीय सरकार इतनी शक्तिशाली होती है कि वह राज्य के प्रादेशिक विभागा 
का अत कर सकती है या उनमे क्सी भी प्रकार का परिवतन कर सकती है। श्रातीय सरकारों 
को जो भी शक्तिया प्राप्त होती हैं वे के द्रीय सरकार द्वारा दी हुई होती हैं तथा केद्रीय सरकार 
उनकी शरक्तिपों मे जय चाहे और जैसा चाह परिवतन कर सकती है। अत प्रा ठतीय सरकारें 
केद्रीय सरकार के प्रतिनिधि रप (382॥5) होती हैं। इस प्रकार से एकात्मक शासन मे राज्य 
एक ही रहता है !! एकात्मक शासन का सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन का शासन है। वहा पर 
पालियामेट को सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, इसी कारण इसे सर्वोपरि कहते है। यह 
सम्पूण राज्य के लिए क्सी भी प्रकार का कानून बना सकती है और इसके बनाये हुए कानूना 
को सारे राज्य को मानना आवश्यक है । “यायालय इन कानूनो को अवैध घोषित नही कर सकते । 
इस प्रकार ब्रिटेन मे सारी शक्तियाँ पालियामेट म निहित हैं ॥ परतु इसका यह अथ कदापि नही 
कि पालियामेट राज्य के सभी छोटे और बडे कार्यो को देस-रेख स्वय करती है और ऐसा होना 
सम्भव भी नहीं है । वास्तव म, प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य अनेक स्थानीय क्षेत्रों में बेंटा 
है और उनमे से प्रत्येक को अपने अपने क्षेत्र म कुछ स्वशासन के अधिकार प्राप्त है और पालिया 
मेटट इनके अधिकारों मं जव चाहे कोई भी परिवतन कर सकती है । 
सधात्मक शासन--जव बुछ स्वत-न राज्य अपने कुछ सामाय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
एक के द्वीय शासन संगठित करते है और शेप विषयो मे वे अपनी अपनी स्वायत्तता सुरक्षित रखते 
है, तो ऐसे राज्यो मे सघात्मक शासन की स्थापना होती है। सघ झासन के निर्माण का दूसरा 
ढग यह भी है कि बहत्‌ क्षेत्र वाले देश (जैसे कनाडा या भारत), जहाँ पर पहले से एकात्मक 
शासन रहा हो, अपनी इकाइयो को बुद्ध स्वायत्तता प्रटान कर दें और शासन की शक्तिया केद्रीय 
सरकार के हाथो मे के(द्रित न रहे वरवु इसमे शक्तियों को स्पष्ट और निश्चित रूप से केद्रीय 
(अथवा सघीय) शाप्तन तथा प्रात्तो (अथवा उप-राज्यो) के बीच विभाजित कर दिया जाय । 
यह विभाजन सविधान के द्वारा है, जो लिखित होना चाहिए। अत सघात्मक शासन की प्रथम 
आधारभूत शत यह है कि एक लिसित सविधान हो, जो दुस्सशोष्य होना चाहिए जिससे कि 
शक्तियों के विभाजन मे कोई परिवतन किसी एक सरकार की इच्छा से न हो पाये ।” इसकी 
दूतरी आधारभूत शत झासन की शक्तियों का वटवारा है। इस विभाजन के कारण ही तो इसे 
दृहरी सरकार कह देते है। सघात्मक शासन की एक तीसरी आधारभूत शत सर्वोच्च “यायालय 
कय होना भी है । चूकि इसमे शक्तियों का बटवारा होता है और यह्‌ बेंटवारा सविधान द्वारा 
क्या जाता है, इसलिए एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र म कोई हस्तक्षेप नही होना चाहिए। यदि 
कभी कसी अधिकार के बारे मे यह्‌ विवाद उठे कि वह क्सिके अधिकार क्षेत्र मे है या कभी 
सविधान वी धाराओं के निवचन के बारे में मतभेद उत्पन हो जाय तो ऐसे विवाद का निणय 
करने के लिए सर्वोच्च यायालय का हीना अनिवाय है। ऐसे राज्य मे सघीय सरकार के उप 
राज्यो की सरकारों का दरजा (४४05) साविधानिक कानुनो के समक्ष समान होता है और 
सविधान सर्वोपरि हाता है। कोई भी सरकार सविधान के प्राविधानों के विरुद्ध कैसा भी कानून 
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नही बना सकक्‍तो । डायतसो के अपुवार 'सघ राष्ट्रीय एय्ला और शक्ति तथा राज्य वे अधिवारों 
में सम'वय स्थापित बरने वा एवं राजनीतिक प्रयल्ल या उपाय है ।? सक्षेप्र मे, सधात्मक झामन 
की ये विशेषताएं होती है--(१) एफ लिसित और दुस्मशोध्य सविधान, (2) शासन चकितिया 
का विभाजन, गौर (3) सर्वोच्च यायातय । मकल के मतानुप्तार सघात्मक पद्धतिया वी ये सामाय 
विशेषताएं है--(!) मघातरित मदस्यो (इकाइयों) की स्वायत्तता, (2) सघानरित पदस्या वी 
समता, और (3) संविधान के निवचन के लिय व्यवस्था ।? 
एकात्मक भौर सघात्मक सरकारों फे योच भ तर--फाइनर वे शब्दों में एकात्मक ओोर 
संघात्मक सरवारो के बीच अतर अग्रलिसित है--एवत्मक राज्य वहू हाता है. जिममे सम्पूण सत्ता 
और दक्ति एक ही के'द्र म निहित वी जाती हैं, जिसयी इच्छा और अभिवर्त्ता सम्पुण राज्य 
मे कानूनी दृष्टि से सवशक्तिशाली होते हैं, जबकि सघात्मक राज्य वह है. जिसमे सत्ता और शर्कि 
का एक अश स्थानीय क्षेत्री मे निहित होता है. और दूसरा अश के'द्वीय समस्या म॑ निहित होता है. 
जितकी रचना जान बूश्गषक्र पूवगामी स्वतात् क्षेत्रों के सध द्वारा की जाती है! दोनो प्रकार के 
शासन या विवेचन करने वे उपरात उन दोनों के बीच अर की मुस्प घाता को हम इस प्रकार 
गख सकते हैं--() एकात्मक शासन एक इकाई अपवा एक होता है । संघीय शासन में सत्ता 
एक संघ एवं राज्य सरवार को प्राप्त होती है। एकामव शासव में शासन की सर्योच्च शर्ति्या 
केंद्रीय सरकार वो ग्राप्त होती हैं, प्राततो को इसी से शक्तियाँ मिली होती हैं। सघात्मक शासन मे 
शक्तियों का विभाजन सविधान द्वारा किया जाता है और सविधान सर्वोपरि होता है। (2) 
एवात्मक राज्य म प्रातत केवल प्रशासनिक इकाइयाँ होते है, जो के'द्रीय सरकार के अग प्रत्यग ही 
होते है। सघीय राज्य में उपराज्य (अथवा प्रात) अपन अधिकार क्षेत्र में स्वतात्र होते हैं। 
एकारमक सरकार प्राततो वी रचना व शक्तियों मे जब चाहे और जैसा चाहे परिवतत कर सकती 
है। इस प्रवार की शक्ति सपीय सरवार को प्राप्त नही होती। संघ राज्य मे सविधाव के 
प्राविधानों के अनुसार ही किसी प्रकार के परिवतन किये जा सकते हैं। (3) एकात्मक दासन में 
केद्रीय सरकार सर्वोपरि होती है, जब कभी कोई विवाद उठना है तो यही उस्तवा विषय कर 
देती है । इसके विपरीत, सघीय शासन में सभी प्रवार के साविधानिक विवादी का निणय सर्वेच्चि 
पायालय करता है | 
सपात्मक शासन के शुण व दोष--सवप्रथम, इसमे राष्ट्रीय शक्ति और स्थानीय स्वत वता 
का सु दर सम-बग होता है । संघ में सम्मिलित छोडे-छाट निवल राज्य शक्तिशाली शत्रु सप्दी कै 
आक्रमणा से अपने को सुरक्षित बना लेने हैं और साथ ही प्रादेशिक स्वत्ततता का भी उपभोग कर 
सकते हैं। सगठन ही शक्ति है! वानी सवविदित उक्ति सघ राज्य के दिषय मे सवथा सत्य है । 
दूसरे, ऐसे पासन में राष्ट्रीय महत्त्व के विषय सघात्मक सरकार को मिले होते हैं. और प्रादेशिक 
अथवा क्षेत्रीय महत्त्व के विषयो का प्रशासन उप राज्यों के द्वारा बिया जाता है। इसमे एकता 
और विभिनता का वडा सुदर समय हांता है । तीसर, सघ शासन प्रणाली मे प्रातीय सम्रस्थाओों 
का मिराबरण करने के लिए उसी स्थान के योग्य व्यक्तियो का सहयोग प्राप्त हो जाता है। राम्य 
की राजधानी में श्ञासन को चलाने वाले राजनीतिज्ञ सुद्रवर्तो प्रादशिव समस्याओ को भली प्रवार 
नहीं समझ सकते | चौथे, इस शासन अ्रणाली में अधिक व्यक्तियों का शासन-कार्यों मे भाग सने का 
अवसर मिलता है । अत सावजनिक कार्यों से भाग लेने वो उसकी रुचि को प्रोत्साहन मिलेता है 
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और स्वशासन के लिए उनका आवश्यक प्रशिक्षण हो जाता है। इस प्रकार नागरिकों वी प्रशासन- 
सम्बधी दक्षता बढती है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण वे लिए स्थानीय शासन से अधिक अच्छी 
व्यवस्था सघवाद द्वारा की जाती है, क्योकि यह राष्ट्रीय और प्रादेशिक सरकारा को सत्ता प्रदान 
करने वे. लिए साविधानिक व्यवस्था करता है 7! सघवाद उदारवाद की महत्त्वपूण प्रत्याभूति 
(गारण्टी) है । इस विषय में लाड एक्टन वा कथन है 'प्रजातञ्र पर लग्रे सभी निरोधो मे सघवाद 
सबसे अधिक प्रभावी और अनुकूल रहा है । सघात्मक पद्धति प्रभुत्व शक्ति को विभाजित कर तथा 
सरकार यी केवल पारिभाषित अधिकार प्रदान कर प्रभुता को सीमित व प्रतिर्वा धत करती है। 
यही अकेली विधि है जो कि केवल बहुसख्या की ही नही वरत्‌ सम्पूण जनता की श्षक्ति पर रोक 
लगाती है ।' 

सघात्मए शासन के प्रमुख दोष अग्रलिखित हैं--() विदेश मीति क सचालन मे 
दुबलता--बहुधा उप राज्यों की सरकारें विदेशा के साथ वी गयी सा धयो की शर्तों का पूरा करने 
में अनेक प्रकार की अडचनें डालकर सघीय सरकार के माम मे कठिनाइया पैदा कर देती है । 
(2) आततरिक' शासन मे दुवलता--इसमे शासन शक्तियों का विभाजन अनिवाय है । परिणाम 
स्वरूप केद्ध और उप राज्य दोनो ही निबल हो जाते है। (3) सध के भग होने और सध मे प्रत्ति 
स्पर्धी गुट बनाने की आशका--राज्या मे विद्रोह या प्रथकक्रण की भावना के कारण सघ के भग 
होने की आशका बनी रहती है, क्योकि प्रत्येक इकाई राज्य की स्वत्तत्र सरकार होती है, जो 
अपने स्वाथसाधन के' लिए कभी भी ऐसे प्रयत्त कर सकती है । (4) राज्यो में प्रशासन एवं कानूनों 
वी एकता का अभाव--सघ शासन प्रणाली का एक वडा दोप यह भी है कि उप राज्यों मे कानूनों 
और प्रशासन वी एक्रूपता नही रहती । बहुधा विभिन्न उप राज्यो मे दण्ड विधान, विवाह और 
तलाक, श्रम आदि महत्त्वपूण विपया के सम्व घ में परस्पर विरोधी कानून बन जाते है । (5) दूहर 
शासन के कारण अपव्यय, विलम्व तथा अनुत्तरदायित्व--सघात्मक शासन प्रणाली मे दुसर प्रशासन 
के कारण झासन-व्यय वहुत बढ जाता है! इसके अतिरिक्त निणय और काम करने मे देरी 
हांती है ।* 


2 सयुक्त राज्य अमरीका में सघात्मक व्यवस्था 


सयुक्त राज्य क्षमरोका में सघ का निर्माण स्वत न राज्यां द्वारा हुआ, जिहोने अपनी 
प्रभुता का कुछ ग्रश सधात्मक सरकार को सौपा । इसके विपरीत भारत और कनाडा में एकात्मक 
सरकार को सघात्मक रूप दिया गया और इकाइयो को स्वाधीन शासन के अधिकार प्रदान किये 
गये । सयुक्त राज्य अमरीका वी सघात्मक (अथवा राष्ट्रीय) सरकार अपन क्षेत्राधिकार मे स्वतान 
है परतु यह शासन सचालन सुगमतापुबक तभी कर सकती है जबकि राज्य सरकारें अपने अपने 
क्षेत्र में अपने झृत्यो का पालन करें। इस दृष्टि से राष्ट्रीय सरकार राज्या के अस्तित्व पर निभर 
है । यह बात कुछ उदाहरणा से स्पष्ट हां जायेगी--पहले, सीमेट के सदस्यों वा चुनाव राज्यो के 
मतदाताओं द्वारा होता है और प्रतिनिधि सदत बे! सदस्यों का चुनाव राज्यो द्वारा निर्मित निर्वाचन 
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क्षेत्रा मे होता है। दूधर, राष्ट्रपति वे विर्षणा में भाग तेते याले निर्वातिया या घुनाव भी राज्या 
द्वारा बराया जाता है । तोगरे, सविधाय मे प्रस्या सयोधाय प्ररशाव वी सम्पुष्टि राज्या के दर 
थी जाती है । 
इस समय सयुक्त राज्य अमरीरी संघ मे 50 राज्य है । सिधान थी घाटा 4, सरान 3 
के अतंगत पॉप्रिंग पो तय राज्या मे प्रवर ने बार मे पूण धक्ति प्राप्त है। जब उिसी प्र*त वी 
जय्मस्या यम से दम 60,000 हा जाय, वो यहाँ यी जनता यांग्रेग से उस सया राज्य बनवाने ने 
लिए प्रायतरा बर सागती है। प्रदेश प्रक्रिया में साघधारणतया ये पग अतग्रस्त हैं-[।) उसे प्रोष 
या धाम सागठित विया जाता है। (2) प्रदश संघ में सम्मिलित हान मे लिए प्रायनालप्र दा 
है। (3) बाप्रेग पादता ((गछ्ओीशाह हैण) बनाती है, जिसे उस प्रदेश से! लिए अपना सत्रिधान 
यनाने वी रुपरेता दी जाती है । (4) प्रदा सविधात बगाता है। (5) कांग्रेस प्रदाता गे सबंध मं 
प्रस्ताव पास गरतो है । पापग्रेश विश्ी प्रदेश पी प्रापया स्वीकार मरने से पूथ मुछ "्तें पूरा करा 
सवती हैं। अलास्वा और हवाई द्वीप सूद समुत्त राज्य अमरीशा के नये राज्य हैं । 
संबिषान द्वारा सप सरवार और राज्य सरपार। की रतियाँ विभाजित परदी गई हैं। 
झतिया या विभाजन इग आपारा पर हुआ है--() सप सराार मो अनर महत्तपूृ खतियाँ 
स्पष्ट रूप से सविधान द्वारा दी गगी हैं। (2) सप सरवार यो पुछ निहित झ्तियाँ (9॥6वे 
7०७९४) भी प्राप्त हैं। (3) गृद्ध पत्तियां ऐसी हैं जा राज्यों ये लिए आरखित (667०) हैं। 
(4) हुं शक्तियों समयर्ती (०0॥०छा८ए) हैं. अयति जिनता प्रयाग संघ व राज्य सझबारें बर 
सापती हैं । (5) पुछ शक्तियों वी मताही संघ रारयार को मी गई है। (6) कुछ शक्तियों वी 
मनाही राज्य सरवार। वो गयी है। इंग आधारा पर संघ शरबारा को प्रदान की गयी अबबा 
मना वी गयी महत्त्वपृण दाततिया ये युद्ध उदाहरण दिय जाते हैं । 
प्रदान की गयी चक्तिया--यर लगाना, ऋए लगा और सियवे बनाता, दावसाने और 
डाक मांग स्थापित भरता, पेटाट और कॉपीराइट प्रदान मरना, अतरराज्योय और बै”ीिर 
बाणिज्य विनियमित वरना, सेना और नावित सेना रखता, प्रदेशा और सम्पत्ति वा शासत करना, 
चैदेशिक सम्व पा वा सचालन वरना और नाप थे तौत ये पैम्ान मिमत करता । सविषान की 
घारा | और सवन है मे बशित इन टाक्तियों ये अतिरिक्त बाग्रेस वो संविधान द्वारा इन रर्तियां 
तथा अन्य शत्त्यों दे सचालन के लिए सभी प्रवार वे आवश्यद व उचित बानून बनाने की ख्क्ति 
भी मभित्री है। यही निहित शक्तिपों के सिद्धान्त वा आधार है, जिसवा विवेचन दूसरे अध्याय मं 
किया जा चुका है) 
राज्य सरकारो की धक्तियाँ--(क) जो उनके लिए आरक्षित हैं--राज्य के आखरित 
वाणिज्य को विनियमित वरना, स्वानीय शासन स्पावित करना, जीवन और सम्पत्ति वी रक्ष 
करना और व्यवस्था रखना, चुनावों का सचालन करना, राज्य वे चासन व संविधान में परिवतत 
कराता, आदि । (खत) राज्यां को जिन शक्तियों वी मनाही वी गयी है वे ये हैं--सेवा ने रखेगा 
साध न करना, व्यक्तिया को वानूनो के समरक्षण से सचित बरग, संघीय सविधान व वायुनों मे 
बाधा डालना, व्यक्तियों को प्रजाति (ए४०४), रगम अथवा लिग के आधार पर मताधिकार से 
वचित वरना, इत्यादि । 
संघ व राज्य सरकारों फो समवर्ती शक्ति््श--कर लगाना, खण लेता, बैंक तथा 
कॉर्पोरेशन को चाटर देना, कानून बवाना और उन्हें लागू करता, सावजमिक अगोजनों के लिए 


सम्पत्ति लेना और सामाय कत्याण के लिए व्यवस्था करना । 
देश का सर्वोपरि कानून--सविधान और उसक अतयत बनाये गये कानुन, संमुक्त राज्य 
अमरीका की सत्ता के अधीन की गयी या की जाने वाली सधिया राज्य के सर्वोच्च बाबून हैं 
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यदि वभी किसी प्रश्न पर सघ व राज्या के बीच कोई विवाद उठे तो उसका भा तिम निणय न्याय 
पालिका करती है। सविधान वा निवचन तया अतिक्रमण करने वाले कानुनो को अवैध घोषित 
बरने की शक्तियाँ भी सधात्मक “यायपालिका को प्राप्त है । इसी कारण “यायपालिका को सविधान 
का सरक्षक वहा जाता है। 
राज्यो की स्थिति--राज्यो पर मुख्यत प्रतिबाघ अथवा सीमाएँ इस प्रकार हैं--() कोई 
भी राज्य विसी भी सा घ, समझौतो पर आधारित सगठन (40०) अथवा सघटन (००7०९ 
ए70॥) मे प्रवेश नहों कर सकता । इसी धारा से सघ को वंदेशिक सम्व घो मे अनय नियत्रण 
(०००]४४४९ ००॥४0]) प्राप्त हो गया है । उदाहरण के लिए, “यूयाक राज्य कनाडा के साथ सेट 
सारेन्स नदी के विपय में भी कोई समझौता नहीं कर सकता । (2) राज्य सरकारें सिक्के नही 
बना सकती । (3) वाग्रेस की सहमति के बिना राज्यों को सेना तथा युद्ध वे जहाज रखने का 
अधिकार नही है। इसके अतिरिक्‍त, कोई राज्य अपने आप युद्ध में भी प्रवेश नही कर सकता । 
(4) राज्या को बायात व निर्यात पर वर लगाने के अधिकार नहीं हैं। (5) सविवान ने 
मताधिकार वे सम्बंध मे प्राय सम्पूण शवितय्याँ राज्यो को सौपी थी, परतु पद्ठहवें और उन्नीसवें 
सप्नोघनो द्वारा स्थिति बहुत बदल गयी है । प द्रहवाँ सशोधन तो केवल यह बहता है कि राज्य 
सरकारें मूल जाति, रग अथवा दासता वी पूव दशा के आधार पर सयुक्त राज्य के किसी नागरिव' 
को मताधिवार से वचित नही कर सकती अथवा उसके मताधिकार को कम भी पही कर सकती । 
उम्तीसवें सशोधन ने लिय के आधार पर मताधिवार के सम्ब ध मे श्रचलित भेदभाव का पूणत 
अत कर दिया। 
सघ भ्रौर राज्यों के एक दूसरे फे प्रति दायित्व (00!890075)--सरकार के राज्यों बे' 
प्रत्ति दायित्व ये हैं--()) कसी भी राज्य वी सीमाओ मे उसकी सहमति के बिना सघ सरकार 
कोई परिवतन नहीं कर सकती । (2) सघ सरकार के लिए प्रत्येक राज्य की विदेशी आक्रमण के 
विरुद्ध रक्षा करनी आवश्यक है। (3) सघ सरकार की ओर से प्रत्येक राज्य को यह प्रत्याभूति 
(8एथ७॥(८९) है कि वहाँ गणतजत्रीय शासन बना रहेगा और यदि कभी राज्य को आतरिव 
अव्यवस्था या क्रा मत से खतरा हो तो सघ सरकार उप्त राज्य वी सहायता करेगी । (4) सघ 
की सीनेट मे प्रत्येक राज्य का सम प्रतिनिधित्व रहेगा। (5) सध सरकार आ तरिक वर इस 
प्रकार से लगायेगी कि थे सम्पुण राज्य मे एक रूप हो और किसी राज्य विशेष के विरुद्ध भेद भाव 
की नीति पर आधारित न हो । जिस प्रकार से सघ सरवार के राज्यों के प्रति अनकः दायित्व 
है--प्रथम, चुनावा के लिए सघ सरकार की कोई पथक्‌ व्यवस्था नहो है अत राज्य सरबारें ही 
संघीय अधिकारिया--काग्नेस, राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति के चुनावा का सचालन करती है। दूसरे, 
राज्या को सविधान में सशोधन की प्रक्रिया मे भाग लेना होता है | 
वतमान स्थिति यह है कि कानून की हृष्टि से सविधान सर्वोपरि है और अपने अपने क्षेत्र 
में सघ व राज्य सरकारें सम्प्रभु है। वास्तव म॑ देखा जाय तो, जेसा स्वतत्रता की घोषणा म॑ कहां 
गया है, सभी सरकारें अपनी शक्तिया शासितों वी सहमति से प्राप्त करती है , अत भ्रतिम सत्ता 
अथवा प्रभुता जनता में निहित है, सरकारें तो केवल उसका प्रयोग करती है। अब यथाथ स्थिति 
यह है कि प्रभुता का क्रधिवास कही भी हा, सघीय सरकार की सर्वोपरिता स्थापित हो गयी है । 
विभिन्न कारणों से सघ सरकार की सत्ता म अप्रत्याशित वद्धि हो गयी है । इन कारणों का सक्षिप्त 
विवेचन यहाँ दिया जाता है. () सघ सरकार को सौपी गयी शक्तियों का प्रयोग सम्पूण राज्य 
क्षेत्र और नागरिका के ऊपर किया जाता है। स्वभावत उसकी ज्षक्तियो का महत्त्व राष्ट्रीय तथा 
भ्न तर्राष्ट्रीय है। वतमान युग मे सभी देशो मे केद्वीकरण की दिश्या मे वद्धि हुई है और यह वात 
सयुक्त राज्य अमरीका के सम्बंध मे पूणत सत्य है। वैंदेशिक सम्बंधो और अतर्राष्ट्रीयता के 
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मामले के बारे मे काय सौप सवता है जो वि सथ वी कायपातिवा शक्ति के क्षेत्र म बाता हो । 
संसद द्वारा बनाये गये विसी भी एसे वानृन के अतगत जो राज्य सरवार के क्षेत्र से बाहर हो 
संघ द्वारा राज्य सरकार अथवा उसके अधिकारियों को शक्तियाँ क्यवा कत्तव्य सौंपे जा सकते हैं। 
ऐसे मामलो मे सघ सरकार वो उस अतिरिवत व्यय का भार उठाना होगा जो कि ऐसे कानूना 
के प्रशासन मे राज्य सरवार को वरना पडेगा। 935 वे भारतीय शासन अधिनियम क॑ 
भातगत केद्र द्वारा प्रा तीय सरकारो को दिय गये निदेशा को पुरा न करन वी अवस्था मे विसी 
प्रकार के दण्ड वी व्यवस्था नं थी। उन निदेशों वो गवनर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व द्वारा 
पूरा करा जा सकता था। परतु भारतीय सविधान के अनुच्छेद 365 के अनुसार राष्ट्रपति वो 
यह अधिकार मिला है कि बह उस राज्य में निदेशों का उचित पालन न क्ये जाने पर आपार 
कालीन उद्धोषणा लागू करके शासन को अपने हाथ में ले सकता है । 
यदि किसी ऐसी नदी के पानी से उपयोग, वितरण या निय-त्रण के बारे मं जो कि एक 
से अधिक राज्यो वी सीमा में बहती हो, कभी कोई विवाद उठे तो ऐसे विवादा को “याग्रिक 
निणय कराने के लिए ससद यानून बना सकती है। यदि बनी भी राष्ट्रपति की ऐसा प्रतीत हो 
कि एक अतरराज्य परिषद्‌ (गराध्ध 5086 0००7०) की स्थापना से सावजनिक हिता वी पूर्ति 
होगी तो वह अग्रलिखित कार्यों को करने ये लिए ऐसी परिपद्‌ की स्थापना कर सकता है 
() राज्यो के बीच उत्पन्न हाने वाले विवादों वी जाँच करना और उनके बारे म सलाह देना, 
(2) ऐसे विपयो की विवेचना अथवा छानबीन बरना जिसम एक से अधिक राज्यों वा सामाय 
हित हो, (3) ऐसे ही विसी विषय के बारे मे सिफारिश करना या नीति में अधिक अच्छा समय 
लाता । 
जब कभी ऐसी परिपद्‌ की स्थापना करना उचित समझा जाया राष्ट्रपति ही उसके 
सयठन और कत्तव्यो का निर्धारण करेगा। इस प्रकार की अतरप्रा-तीय परिषद्‌ क॑ निर्माण वी 
व्यवस्था 935 के सविधान में भी थी। सविधान के अतगत ससद के कादून द्वारा दो प्रमुष 
भारतीय सेवायें निभित हुई है--भारतीय प्रशासन सेवा (007 /0ग)0808006 $6४००) 
और भारतीय पुलिस सेवा (70॥0॥ ए०॥०४ 3८५००) । इन सेवाओ के सदस्यों की भर्ती और 
उनकी संवाओ की शर्तों पर पृण नियत्रण ससद अर्थात सघ सरकार का है। इन सेवाओं के बनेक 
अधिकारी सभी राज्यों भे उच्च पदों पर रहते है और उनके द्वारा सघ सरकार उन राज्यों के 
प्रशासन पर काफी नियत्रण रखती है। सघ सरकार विभिन्न राज्यों को विभिन्न वार्यों या 
गोजनाओ को पूरा करने के लिए आधिक सहायता (हाथ ॥7 ॥0) भी देती है, फ्लस्वछप वह 
इन कार्यों के करने के सम्बन्ध मे उह आवश्यक निदेश व आदेश भी देती रहती है। अत में 
राज्य पुनगठत के फलस्वरूप विभिन्न राज्यो को कुछ जानल परिषदो (टणावं ००००5) मे रखा 
गया है । 
विधायो सम्बधधघ--विधघायोी सम्बघो को भल्री प्रकार से समझने के लिए हम सवप्रधम 
शत्तिया के वितरण को जानना होगा। भारत के सविधान में सघीय, राज्य और समवर्ती (००7 
८एधाथ्या) सूचियो की व्यवस्था है। अवशिष्ट शक्तियाँ सघ सरकार को ही प्रदान वी गयी हैं । 
प्रत्येक सूची मे सम्मिलित विषय निम्नलिखित हैं 
संघीय सुची--सधीय सूची के अतगत कुल 97 विषय हैं, जो इस प्रकार हैं--प्रतिरक्षा 
सेनाएँ, विदेश सम्बंध, थुद्ध और शातति, राष्ट्रीयक्रण और नागरिकता, विदेशियों का आर्तीः 
विदेशा मे जाना, रेलें, जहाजरानी, चदरगाह, हवाई माग, डाक, तार, टेलीफोन व बेतार, ससद व 
राष्ट्रपति के चुनाव, सर्वोच्च यायालय का सगठन, सध के लेखा की जाँच, बैंक, वीमा, पेदेट/ 
कॉपीराइट, नाप व त्तौल के पैमाने स्थिर करना, खार्नें और खनिज पदाय, चलचित्रा पर स्वीहृतिं 
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देना, ऐसे उद्योग जिनका सघ द्वारा नियत्रण सावजनिक हित में समझा जाय, औद्योगिक विवाद, 
राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय अजायबघर व अय सस्थायें जिनका व्यय-भार सघ सरकार पर हो, 
दिल्‍ली, शा ति निकेतन, अलीगढ, बनारस व उस्मानिया विश्वविद्यालय, प्राचीन और ऐतिहासिक 
महत्त्व की इमारतें, खेती की आय छोडकर अन्य आय पर आय कर, आयात व निर्यात कर, तम्बाकू 
व अफीम आदि पर महसूल, कारपोरेशन कर, सम्पत्ति कर, रेलो व हवाई जहाजो द्वारा ले जाये 
जाने वाले सामान व यात्रियी पर सीमा शुल्क, समाचार-पत्रो की खरीद और बिक्री पर कर । 
राज्य सूघी--इस सूची मे सम्मिलित राज्यों के अधिकार क्षेत्र मे आने वाले 68 विषय 
है, जैसे--सावजनिक व्यवस्था, पुलिस, ययाय का प्रशासन, जेलें, स्थानीय शासन, सावजनिक 
स्वास्थ्य व सफाई, नशीली वस्तुयें, शिक्षा, पुस्तकालय, अजायबघर, सडकें, पुल व घाट, हषि- 
व्यवस्था, सिंचाई, जगल जगली जानवरो व चिडियो की रक्षा, मछली, गैस, वे उद्योग जो पहली 
सूची मे न आये हो, राज्य के भीतर व्यापार व वाणिज्य, वस्तुओ की उत्पत्ति व उनका वितरण, 
नाटक घर, राज्य लोक सेवा आयोग, जुआ और घुडदौड, सावजनिक निर्माण काय, कृषि-आय पर 
कर, कपि भूमि पर सम्पत्ति कर, राज्य में बनी अथवा उत्पन्न वस्तुआ पर महसूल, बिजली वी 
खपत व विक्री पर कर, विज्ञापन पर कर, गाडियो, नावो व पशुओ पर कर, व्यापार कर, राज्य मे 
स्थित सभी “यायालयों का अधिकार क्षेत्र, स्टाम्प फीस इत्यादि । 
समवर्तो सुची--इस सूची मे कुल 47 विषय सम्मिलित है, जो मुरतया इस प्रकार है-- 
फौजदारी कानून और प्रक्रिया, राज्य की सुरक्षा से सर्म्बा बत कारणों पर निवारक निरोध, 
सावजनिक व्यवस्था बनाये रखना, जनता के जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को 
चालू रखना, विवाह और तलाक, ठेके और साझेदारी, दिवाला निकालना, दिवानी प्रक्रिया, 
पागलपन, जानवरों पर निदयता को रोकना, मजदूर सध, आधिक ओर सामाजिक नियोजन, 
सामाजिक सुरक्षा और बीमा, मजदूरा का कल्याण, विस्थापितों की सहायता व पुनर्वास, जीवन 
सम्ब घी ऑक्डे इक्टठे करना, दान और दान की सस्थाये, कीमत पर निय तण, कारखाने, बिजली, 
समाचार पन, पुस्तकें ओर छापेखाने इत्यादि । 
विधायो शक्तियों का वितरणश--ससद को सम्पूण देश के लिए साधारण काल में सघ व 
समवर्ती सूची मे दिये गये सभी विषयो पर कानून बनान की शक्ति प्राप्त है । आपातकालीन मं 
ससद सम्पूण देश के लिए तीनो सूचियो के सभी विपयो पर कातुन बना सकती है। स्वशासित 
राज्यो के लिए ससद आपातुकाल को छोडक्र अर्थात्‌ साधारण काल में केवल इन विशेष 
परिस्थितियों मे ही कानून बना सकती है--() जबकि राज्य सभा 2/3 के बहुमत से यह प्रस्ताव 
पास करे कि राष्ट्रीय हिंत मे ससद को राज्य सूची के अमुक विपय पर कानुन बनाना चाहिए । 
(2) जब एक से अधिक राज्यों के विधानमण्डल प्रस्ताव पास करके ससद से यह प्राथना करें कि 
वह उनके लिए विपय विशेष पर कानुन बना द । 
यदि समवर्ती सूची के क्सी विषय पर राज्य के विधानमण्डल और ससद द्वारा बनाये गय 
कानुन मे विरोध हो तो मायता ससद के कातून को मिलेगी | केवल ससद ही अवशिष्द विषया 
पर कानून बनाने वी शक्ति रखती #है। इसके अतिरिक्त समद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह देश 
अथवा किसी भाग के लिए कोई ऐसा कानून बनाये जो कसी सा ध, समझौते या अभिसमय जो 
कि किसी विदेश या विदेशों के साथ किया गया हा या क्सी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या सघ आदि 
द्वारा जो निणय किया गया हो उनको काय रूप देने के लिए ब्ावश्यक ही । इस सम्व घम॑ यह 
भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि क्सी राज्य म॑ साविधानिक शासन की विफ्लता के १। 
आपातकालीन उद्घोपणा लागू को जाय तो राज्य विधानमण्डल के सभी काय या त्तो 
पूरा करती है या वह राष्ट्रपति को अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को वे 
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मौंप सकती है । साथ ही वुछ विश्ेप प्रकार के विधेयकों यो राज्य विधानमण्डल द्वारा वास हा 
जाने पर राज्य का गवनर राष्ट्रपति वी अनुमति क लिए रीक सकता है तथा कुछ विशेष विभेव 
राज्य के विधानमण्डलो मे राष्ट्रपति की पृव सहमति पर ही पेश विये जा सकते हैं। 
भरी के० सतानम के अनुसार झुछ ऐमे विषय हैं जा राज्य सूची में थाते हैं, किठु गित 
पर कद्र ने अधिकार वर लिया है। उदाहरण वे लिए, अजायवघर राष्ट्रीय मामलो म सम्मिलित 
है, कितु सबिधान के प्रारम्भ से ही ये सस्यायें--राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय अजायबयर 
इम्पीरियल बार स्युलियम, विवटोरिया मेमोरियल और ऐसी ही सस्थार्ये जिलहें संघ सखार 
सहायता दे और राष्ट्रीय महत्व वी सस्यायें घोषित बरें, सघ सरवार के अधीन हैं और रहेंगी । 
ऐसे ही शिक्षा और विश्वविद्यालय राज्यीय विषय हैं, कितु कई विश्वविद्यालय सघ भरवार के 
अधीन है । इसवे अतिरिक्त दो विपय ऐसे हैं जिनके द्वारा सघ सरकार राज्यों पर अधिक वियत्रण 
रख सकेगी--अ्रथम, चुनाव, और दूसरा, लेसो की जाँच । अन्य सधीय सबिघानों वे अतगत संघीय 
सल्याओ के चुनावा को सघ सरकारें विनियमित #रदी हैं, किदु भारत में राज्या के छुतावों को 
भी ससद के मिय-त्रण के अधीन रखा गया है । इसी प्रफार राज्या के लेखा वी जाँच-पड़ताल का 
भी कं'द्रीय विषय बनाया गया है ॥! 
वित्तीय सम्बध--भारत के सविधान म॑ वित्तीय प्राविधान 'युनाधिक 93 मे 
भारतीय शासन अधिनियम जैसे ही हैं। आय के साधन सघ और राज्यो के बीच वितरित कर दिय 
गये हैं, वि“तु राज्यो का अपने आय ख्रोता से प्राप्त आय के भतिरिक्त सध के द्वारा कुछ आरोपित 
करो की आय मे स भी भाग दिया जाता है। सघ को आय के प्रमुख ज्ोत ये हैं--आपात निर्यात 
कर, शराब व अफीम आदि नशीली वस्तुओ को छोडबर देश मे बने तथा खपत वाले पदार्थों जले 
तम्बाब १९ (8९०5०) महसूल, कारपोरेशन कर [पक ०७ धयक्राग भ्थ0० 0 ००॥७०00) 
कृषि भूमि को छोडबर अचल सम्पत्ति पर कर, आय कर, रेला, जहाजो व हवाई जहाजो द्वारा के 
जाये जान वाले माल व यात्रिया पर सीमा बर (7770 9»), रेलो के किरायो और भाडो पर 
कर, स्टॉक एक्सचेजों व बाजासे मे हुए भावी सौदो पर स्टाम्प घुल्क के अतिरिक्त केर, एक्सचेंज 
बिलो, चैकी, रबको, लदान बिलो, हुण्डियो, बीमा पालिसियो, हिस्सों के हस्ता-तरण इत्यादि पर 
स्द/म्प शुल्क, समाचार पत्रों की बिक्री ओर खरोद तथा उनमे प्रकाशित विज्ञापनों पर कर | 
राज्य के मुख्य भ्राय स्रोत ये हैं--भूमि कर, कृषि आय पर कर, नशीली वस्तुआ पर 
भहसूल, बिजली की खपत पर कर, गाड़ियो, पशो, व्यापारों आदि पर कर, मयोरजन कर, चुए 
और घुडदौड आदि पर कर, सडको व आतरिक जल मार्गों पर से जाने वाले भाल व यात्रियों पर 
कर, पशुओ और नावो पर कर, माग कर (70॥), प्रति व्यक्ति कर (सछ[शॉशाणा 755) । 
राज्य सरकारों के पूर्वोक्त पृथक आय ख्रातो के अतिरिक्त कुछ ऐसे कर हैं, जि हैँ स्घ सरकार 
आरोपित और इकट्ठा करती है जिससे कि उनके सम्बाध मे एक्रूपता बनी रहे परतु जितबी 
पूरी आय राज्या का दे दी जाती है। साथ ही कुछ एसे कर भी है जि!ह सध व राज्य सरकार 
आएरोपित तथा इकट्ठा करती है, पर तु जिनसे होने वाली आय म॑ सघ व राज्य सरकारें दीनो ही 
भाग पाती हैं । 5 
इस प्रकार के करी का सक्षिप्त बष्नन अग्रलिखित है. (!) भारत सरकार संघ सूची मे 
वणित दवाइया और शरज्जार की वस्तुओ पर स्टाम्प व उत्पादन चुल्क (छटाइ० 6०५) लगाती है। 
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पर तु उह इक्टठा राज्य सरकार करती है। प्रतिवष इनसे जा आय जिस राज्य द्वारा इकटठा 
की जाती है वह उसे मिल जाती है। (2) कुछ ऐसे कर तथा महसूल है जिह सध सरकार 
आरोपित और इक्टठा करती है, परतु जिनकी कुल आय ससद के कानून के अ तगत विर्धारित 
अनुपात के अनुसार विभिन सर्म्वा घत राज्यो मे बाद दी जाती है। इस श्रेणी मे ये कर व महसूल 
आते है कृषि भूमि का छोडकर अभय सम्पत्ति कर, उत्तराधिवार कर, अचल सम्पत्ति पर कर 
(८४४8 00(9), रेलो, जहाजा व हवाई जहाजो द्वारा ले जाय जाने वाले माल और यात्रियों पर 
सीमा कर, रेलो के किरायो और भाडो पर कर, समाचार पनो वी खरीद और विक्री तथा उनमे 
प्रकाशित विज्ञापनो पर बर । (3) बुछ ऐसे कर भी है जि'हे सप सरकार आरोपित तथा इकटठा 
करती है जैसे आय कर, परतु जिनकी आय का एक भाग वित्त आयोगा की तिफारिशो के 
आधार पर भारत सरकार विभिन राज्यो मे एक निर्धारित प्रतिशत के अनुपात में बाठ देती है । 
गत वर्षों मं आय कर से होने वाली आय का आधा भाग विभिन्न राज्यों मे वादा जाता था, किखु 
प्रथम वित्त-आयोग ने उसका 55 प्रतिशत राज्यो मे बाटने की सिफारिश की, जिसे भारत सरकार 
ने स्वीकार कर लिया। (4) वित्त आयोग वी सिफारिश के अनुसार दियासलाई, तम्बाकू, वनस्पति 
पर उत्पादन क्रो (0७॥॥०॥ 7४०७७) की कुल आय का 40 प्रतिशत विभिन्न राज्यों में बाटा 
जाता है। ये उन करो मे आते है जिहे आरोपित और इकटठा भारत सरकार करती है, कि तु 
उनका जितना भाग सघ सरकार उचित समझे राज्य सरकारा में ससद के कानून के अनुसार 
विभाजित कर देती है । 
भारत की सचित निधि से असम, बंगाल, विहार और उडीसा अर्थात्‌ पट्सन उत्पादन 
करने वाले राज्यों को निर्धारित ढंग के अनुसार पटसन और उसके बने माल पर निर्यात कर के 
बंदले में अनुदान दिये जाते हैं। ससद यह निर्धारित करती है कि भारत की सचित निधि से उन 
राज्यो को जि हे आथिक सहायता की आवश्यकता हो क्‍या अनुदान दिये जायें। ऐसे राज्यो को 
उन विकास योजनाओं की पूर्ति के लिए जिहे सध सरकार ने अनुसूचित कबीलो वे' कल्याण, 
उनके प्रशासन स्तर को ऊँचा उठाने जादि के लिए स्वीकार क्या हो, सघ सरकार उन योजनाओं 
पर होने वाले पूरे व्यय अथवा भाग को सर्म्बाधत राज्यो को अनुदान रूप मे दे सकती है । ये 
अनुदान मूल व्यय (०४४) अथवा प्रतिवष होने वाले व्यय (7०0ए7॥॥78 ९'ुकावाध्रा०) के रूप 
में हो सकते है। असम के कबीले वाले प्रदेशों के प्रशासन के लिए भी विशेष अनुदान की व्यवस्था 
सविधान मे की भयी है। संविधान में यह भी व्यवस्था है कि ससद भें ऐसे विधेयक, जिनका 
प्रभाव उन करा पर पडता हो जिनकी आय मे राज्या का हित हो, राष्ट्रपति की सिफारिश के 
उपरातत ही पेश दिये जा सकते हैं। सघ ओर राज्य सरकारें अपने अपने विधानमण्डलो द्वारा 
समय समय पर निर्धारित सीमाओं के अधीन अपनी अपनी संचित निधियो की सुरक्षा पर ऋण ल 
सकती है । सविधानत में यह भी व्यवस्था है कि ससद द्वारा निर्धारित सीमाओ के अधीन सघ 
सरकार राज्यो को ऋण दे सकती है । 
वित्त भ्रायोग (सपक0० (०975907)--स विधान के प्रारम्भ होने के दो वप के भीतर 
भर उसके बाद प्रति पाँच बप मे या उसके पूव ही जैसा राष्ट्रपति उचित समये वित्त आयोग वी 
नियुक्ति की जाने की व्यवस्था है। वित्त आयोग मे एक सभापति और चार सदस्य होते हैं, जि.ह 
राष्टपति नियुक्त करता है--() किन करो या महसूलो को सघ और राज्यो के बीच बाँटना है 
(2) भारत की सचित निधि से विभिन्न राज्यो की दिये जाने वाले अनुदानों के सम्ब“ब में सिद्धान्ती 
का निर्धारण, तथा (3) स्वस्थ वित्तीय पद्धति के हित में राष्ट्रपति द्वारा जो मामले वित्त आयोग 
को सौपे जाए। बिच आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति अनिवायत एक व्यास्यात्मक इस 
के साथ ससद के दोनो सदनो के सामन रखवाता है ।! 
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प्रथम वित्त आयोग ने, जो 95 में नियुक्त हुआ था, आय कर से प्राप्त होने वाती 
धनराशि मे राज्या का भाग 40 के स्थान पर 55 प्रतिशत से वढाकर 60 प्रतिशत कर दिया । 
अनुच्छेद 275 के अतगत सघ द्वारा राज्यों को दी जानने वाली राशि में भी वुद्धि की सिफारिश 
दूसरे वित्त आयोग द्वारा की गयी थी। पाँचवे वित्त आयोग वी सिफारिश के अनुसार अप्रव 
]969 से आरम्भ हुए वप से पाँच वप तक राज्यों को 4,266 करोड रुपये हस्ता-तरित किये 
जायेंगे, जबकि चौथे वित्त आयोग वी सिफारिश वे अनुसार यह राशि 2,886 करोड ही रहती। 
भारत सरकार ने वित्त आयोग वी बे सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं जिनके अनुसार राज्यो 
और सधीय क्षेत्रो को सरकार द्वारा आरोपित व एकत्रित करो म पहले से कही अधिक बड़ा भाग 
प्राप्त हागा । वित्तीय सम्बंधों के बारे मे दो वातें उल्लेखनीय हैं । प्रथम, राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ 
[४७०7३ 08एश०फ्शाधा६ 0०फ्राथ) के एक निणय द्वारा राज्यों ने स्वेच्छा से कपडे, चीनी 
ओर तम्बाकू पर बिक्री कर लगाने का अधिवार केद्र को प्रदान कर दिया है, जिसके बदले मे सघ॑ 
सरकार उ हू अय प्रकार से घन देती है । दूसरे, कर जाच आयोग (8४4०! पावुणा॥ एणा 
775907) वी सिफारिश के अनुमार सविधान में सशोघन किया गया है और अनुच्छेद 269 के 
अतर्गत अ तर्राज्य बिक्री कर को भी जोड दिया गया है, भर्थात्‌ इस प्रकार के कर करेद्र द्वारा 
लगाये व एकत्रित क्षिय जाते हैं, कि तु उनसे होने वाली आय राज्यों मे वाट दी जाती है । 
सघ और राज्यो के वित्तीय क्षेत्र के पारस्परिक सम्ब थो के विवेचन से हम इन तिष्कर्षों 
पर पहुंचेंगे -पहले, वित्तीय व्यवस्था भारतीय सघ की अय व्यवस्थाआ से मेल खाती हैं, भर्थात्‌ 
इस क्षेत्र मे भी के द्रीकरण है । यह पूणत सत्य है कि सघ सरकार की स्थिति वित्तीय दृष्टि से 
राज्य सरकारा की अपेक्षा कही अधिक सुहढता व स्थायित्व से पूण है, और ऐसा होना देश के 
नियोजित विकास के लिए अति आवश्यक है। दूसरे, भारत के सविधाम-निर्माताओं मे भय 
सघात्मक' सविधानों के दोषो से बचने का प्रयत्न क्या है। हमारे सविधान मे उस छिद्धा त का 
पालन नही हुआ है जिसके अनुप्तार सभी प्रत्यक्ष कर राज्यो ओर अप्रत्यक्ष कर सघ को सौपे जाने 
चाहिएँ । वास्तव म॑ क्रो अर्थात्‌ भाय स्रोतो का वितरण कुशल प्रशासन व उपयुक्तता पर आधारित 
है । अत यह व्यावहारिक है। राज्यो को पर्याप्त साधन प्राप्त हो सकें, इसलिए सघ सरकार 
द्वारा उहे अधिक सहायता प्रदान की जाने की व्यवस्था वो गयी है। 
सघ थ राज्यों के पारस्परिक सम्बधों पर नियोजन का प्रभाव--यह कहना उचित है कि 
भारत मे वास्तविक नियोजन क्य प्रारम्भ योजना आयोग वी रचना के साथ हुआ । यद्यपि समवर्ती 
सूची मे सामाजिक और आथिक नियोजन का विपय सम्मिलित है, नियाजन के सम्बंध मे सतद 
मे कोई कानून नहीं बताया है। यथाथ में नियोजन काय अभी तक कम या अधिक रूप मे 
अनौपचारिक स्तर पर सचालित हो रहा है | यदि कोई राज्य यह कह कि चूकि योजना आयोग 
साविधानिक सस्‍या नही है, अतएवं वह उसके निणयो का मानने क॑ लिए बाध्य नही है, तो भारत 
सरकार उसे विवर्न नही क्र सकती । भारत सरकार पंचवर्षीय योजनाओ को (राज्यो की सहमति 
स) स्वीकार करती है और राज्यों को अनेक योजनाओ की पूर्ति बे लिए आधिक सहायता देती 
है । इसी कारण राज्य योजना आयोग के निर्देशों को स्वीकार करते हैं । 
राज्यों का पूण सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से योजना आयोग ने एक राष्ट्रीय विंकर्सि 
परिषद्‌ (एक।णावों 00ए९१०७प०आ (0०ण्ा०॥)) की स्थापना का विचार दिया। इस परिषद्‌ के 
अस्तित्व का आधार भी कोई कानुन अथवा सविधान नही है। के० सतानम के अनुसाए, 
साविधानिव' दृष्ठि से, राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ का स्थान सम्पूण भारतीय सघ वी एक सर्वोपरि 
क्ेविनेट के समान है, यह एक ऐसी बेविनेट है जो भारत सरकार बौर राज्य सरवारों जे लिए 
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काय करती है ।? जहां पैक योजनामो को मन है, विश्निश्न राज्य ऊछ कर्यालवित 
करते है, किन्तु सर सरकार के विभिन्न पे वालय राज्य परकारो $ समान; । को 
विभिन्न अवार हे अभावित करते है| ज्दाहरण ९, आररम्भिक भ्िक्षकों के वेतन द्धि के 
लिए भारत परकार & जिला मयाक्य बर्ष पहल की भारत परकार # भन्‍्वात्य 
समय समय पर सम्मेलक बनाते ह भौर उनके ि को कार्या/क्त मे महत्त योग 
देते ह ; इसीलिए $:« पैतानम की भत्त है नियोजन ३ गधात्मक हुप समाप्त 
कर दिया है और हमारे देश का शासन अनेक बातो एकात्मक पद्धति के चत्र रहा है ।* 
>ह सच है &- नियोजन के भारतीय संघ &- सपात्मक बहुत कुछ एकात्मक दिया है, 
क्न्ति हैमारे विचार में यह कहना उचित नही है ॥ राष्ट्र कास परिषद्‌ एक रि केकिलेट 
है और नियोजन क- कारण पैधात्मक रूप न अनेक बा गे मे जैत हो या है 
सित्तम्वर 7962 # यी० सै टैंप्पमाचारी ने एक रे म भसपीय कदर बनाम राज्य! 
विपय पर बोजते हैए कहा थक नो भक्ति इस समय राष्ट्र के अपने रकः प्र वे बाह्य 
प्रमद्धि के प्म्बघ के श्रप्त को है, प्मक शासन की शक्ति पत्र हुई है; इस बडे 
परिणाम की) आप्ति मे, इस बात के रैनकार नही क््यिजि पा किकेद् क गे क्ले प्ररस्परिक 
सेम्क्धो कर्च्च राजनीतिक भत्त हैआ है। गेजन भायोय के 6) चीमा तक 
कैद््से राज्य को ऋण 4 अनुदान आदि रे ठिनि भपने हाथ के से लिया है 7 
भायोग झरत राज्यो के परामश के योजना बनाने के) प्रक्रिया पपात्मक राज्य ए्‌ः विध्यात्मक- 
तत्त्व (00896 धंध्या०ा १) है, बच भेस मत है नियो भायोग कैद गी भक्ति 
को जो पह राष्ट्र के पाषनों $ अत्तिम बिक के रूप मे रखता है उच कम भेथवा उसके 
दोप। को रर करने मे पहायत्ता करता है ।ध्स बनाते समय कोई ऐ स्पष्ट विचार नया 
किः नियोजन का सपात्मकः परचना पर पड़ेगा भविष्य के बारे म यह भी निश्चित # था 
कि नियोजन आयोग: वित्तीय भायोग 'क स्थान के लेगा, जिसका अधिकार क्षे पैषीय वित्त कै 
केवल आयोजना कै पृथक हचुना तक है रह जायेगा फिर भी, पेमय के पह दिखला दया है (३ 
प्रधान दत्त (कपप्रस) की राजनीतिक स्थति क्षे साथ नियोजन एकता स्थ। मे एक 
बड़ी भक्ति रह है, 
भव हमे पह देखना है कि भारत के सथात्मक अर कहा तक विद्यमान है । 
७ रेखेफफ... ४१ 7०५007 ०७6 उवापाब] ् ॥0फ, '0फहल, $ 0 97970 [07888 
(46 ०३ ब्फल् (बध्छल ० ५० श्यपह ११! धबघ०9 48/026 ॥[] 07, 7 ६8, 
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प्रथम वित्त आयोग ने, जो 95] म नियुक्त हुआ था, आय कर से प्राप्त होने वाली 
धनराशि में राज्यो का भाग 40 के स्थान पर 55 प्रतिशत से बढावर 60 प्रतिशत कर दिया । 
अनुच्छेद 275 के अतगत सघ द्वारा राज्यों वो दी जानने वाली राशि म भी वृद्धि की पिफारित 
दूसर वित्त आयोग द्वारा की गयी थी। पाँचवे वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अप्रतत 
969 से आरम्भ हुए वष से पाँच वय तथ राज्या को 4,266 वरोड रुपये हस्ता-तरित दिये 
जायेंगे, जबकि चौथे वित्त आपोग की सिफारिश के अनुसार यह राशि 2,886 करोड ही रहतो। 
भारत सरवार ने वित्त आयोग वी वे सभी सिफारिश स्वीकार वर ली हैँ जिनके अनुसार राम्यों 
और सघीय क्षेत्रों को सरकार द्वारा” आरोपित व एकत्रित वरो में पहले से कही अधिक बडा भाग 
प्राप्त होगा । वित्तीय सम्ब वो के बारे में दो बातें उल्लेखनीय हैं। प्रथम, राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ 
[्न्‍रशाणा॥ 06एले०गरञध: 00०णाणो) के एव निणय द्वारा राज्यों ने स्वेच्छा से कपडे, चीना 
और तम्पाकू पर बिक्नी कर लगाने का अधिवार केद्र को प्रदान घर दिया है, जिसके बदले मे मघ 
सरकार उ हू अय प्रकार से धन देती है | दूसरे, कर जाँच बायोग (वृ॥४ब॥०॥ वुणा३ ए०ण 
705900) की सिफारिश के अनुमार सविधान में सशोधन किया गया है और अनुच्छेट 269 वे 
अतर्गत अत्र्राज्य बिक़्ी वर को भी जोड दिया यया है, कर्याव्‌ इस प्रवार के कर केद् द्वारा 
लगाये व एक्नित किये जाते हैं, विःतु उनसे होने वाली क्षय राज्यो मे बाँद दी जाती है । 
संघ और राज्यो वे वित्तीय क्षेत्र के पारस्परिव सम्बघों के विवेचन से हम इन निष्कर्षों 
पर पहुँचेंगे “पहले, वित्तीय व्यवस्था भारतीय सघ वी भय व्यवस्थाआ से मेल खाती हैं, भर्गाव्‌ 
इस क्षेत्र में भी केद्रीरण है । यह पूणत सत्य है कि सघ सरकार कौ स्थिति वित्तीय हृष्टि से 
राज्य सरकारो की अपेक्षा कही भ्रधिक सुहठता व स्थायित्व से पूण है, और ऐसा होता देश के 
मियोजित विकास के लिए अति आवश्यक है। दूसरे, भारत के सविधान निर्माताओं ने भय 
संधात्मव सविधानों के दोपा से बचने का प्रयत्न किया है । हमारे सविधान में उम्त सिद्धांत व 
पालन नही हुआ है जिसके अनुतार सभी प्रत्यक्ष कर राज्यो और अप्रत्यक्ष कर सध को सौपे जाने 
चाहिएँ । वास्तव म॑ करो अर्थात्‌ आय खोतो का वितरण कुशन प्रशासन व उपयुक्तता पर आधारित 
है । अत यह व्यावहारिक है। राज्यों को पर्याप्त साधन प्राप्त हो सकें, इसलिए संघ मदर 
द्वारा उ'हे अधिक सहायता प्रदान की जाने की व्यवस्था की गयो है॥ 
सध दब राज्यो फे पारम्परिक सम्बन्धो पर नियोजन का प्रभाव--यह कहना उचित है कि 
भरत म वास्तविक नियोजन का प्रारम्भ योजना आयोग वी रचना के साथ हुआ । यथपि समवर्ती 
सूची मे सामाजिक और आर्थिक नियोजन का विपय सम्मिलित है, नियोजन के सम्बंध मे ससई 
से कोई कानून नहीं बनाया है। यथाय मे नियोजन काय अभी तक कम या अधिव रूप मे 
अवीपचारिक स्तर पर सचालित हो रहा है | यदि कोई राज्य यह कहे कि खूकि योजना आयोग 
साविधानिक ससस्‍्था नही है, अवएवं वह उसके निणया को मानने वे लिए बाध्य नही है, तो भारत 
सरकार उसे विवश नहीं कर सकती ; भारत सरवार पचवर्चीय योजनाओं को (राज्यो की सहमति 
है) स्वीकार करती है और राज्या को अनेक योजनाओ वी पूर्ति के लिए आधिक सहायता द्ती 
है । इसी कारण राज्य योजना आयोग के निर्देशा को स्वीकार करते हैं । 
राज्यों का पूण सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से योजना आयोग ले एक राष्ट्रीय. विकास 
परिपद्‌ (0०03 06ए४०ए७ए6॥६ (१०प्राणां) की स्थापना व विचार दिया। इस परिषद डे 
अस्तित्व वा आधार भी कोई कानून अथवा संविधान नहीं है। के० सतानम के अनुमार, 
साविधानिक दृष्टि से, “राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ का स्थान सम्पृण भारतीय सथ वी एक सर्वोवरि 
केबिनेट के समान है, यह एक ऐसी केविनेट है जो भारत सरकार और राज्य सरवारा वे लिए 
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काय बरती है ॥ जहाँ तव योजनाओं को काय रूप दने वा प्रश्न है, विभिन्न राज्य उ हू कार्या बित 
करते हैं, विन्‍्तु सप सरकार के विभिन्न मत्नालय राज्य सरकारों के समानातर मजालयों को 
विभिप्त प्रकार से प्रभावित बरते हैं। उदाहरण के लिए, प्रारम्भिक शिक्षक के वेतन में वृद्धि के 
लिए भारत सरकार के शिक्षा मत्रालय ने महत्त्वपूर्ण पहल की । भारत सरकार के मत्रालय 
समय समय पर सम्मेलन बुलाते हैं भौर उनके निणयो को कार्मावित कराने मे महत्त्पपूण योग 
देते हैं। इसी लिए के० सतानम का मत है कि नियोजन ने भारत वे सघात्मक रूप को समाप्त 
कर दिया है और हमारे देश वा शासन अनेक वांताो में एकात्मक पद्धति के समान चल रहा है ।? 
यह सच है वि नियोजन ने भारतीय सघ के सघात्मक रूप की बहुत कुछ एकात्मक रूप दे दिया है, 
कितु हमारे विचार मे यह कहना उचित नही है कि राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ एक सर्वोपरि केबिनेट 
है और नियोजन वे कारण सघात्मतः रूप का अनेक बातो मे प्राय अत हो गया है । 

सितम्बर 962 मे टी० टी० शृष्णमाचारी ने एक भाषण में 'सघीय केद्ध बनाम राज्य 
विपय पर बोलते हुए वहा था “जो शक्ति इस समय राष्ट्र ने अपने आतरिक प्रवाध व बाह्य 
समृद्धि वे! सम्बंध में प्राप्त वी है, वह सघात्मक शासन की शक्ति से उत्पन्न हुई है। इस बडे 
परिणाम की प्राप्ति मं, इस बात से इनकार नही किया जा सकता कि केद्ध व राज्या के' पारस्परिक 
सम्बधों मे, कुछ राजनीतिक असस्तुलन पैदा हुआ है। नियोजन आयोग ने तो कुछ सीमा तक 
केद्र से राज्यो को ऋण व अनुदान आदि देने का कठिन काय पपने हाथ मे ले लिया है। याजना 
आयोग द्वारा राज्यों के' परामश से योजना बनाने की प्रक्रिया सघात्मक राज्य में एक विध्यात्मक 
तत्त्व (908/0४० ८०॥०7/) है, अस्तु मेरा मत है कि तियोजन आयोग केद्ध की उस प्रधान शक्ति 
को जो वह राष्ट्र के साधनो के आतिम नियत्रण् के रूप मे रखता है कुछ कम करने अथवा उसके 
दोषा को दूर वरने मे सहायता करता है ।* सविधान बनाते समय कोई ऐसा स्पष्ट विचार नथा 
कि नियोजन का सघात्मक सरचना पर प्रभाव पडेगा । भविष्य के बारे म यह भी निश्चित न था 
कि नियोजन आयोग वित्तीय आयोग 'का स्थान ले लेगा, जिसका अधिकार क्षेत्र सघीय वित्त के 
केवल आयोजना से पृथक पहलुओ तक ही रह जायेगा । फिर भी, समय ने यह दिखा दिया है कि 
प्रधान दल (काग्रेस) वी राजनीतिक स्थिति के साथ साथ नियाजन एकता स्थापित करने में एक 
बडो द्क्ति रहा है ॥ 

अब हमे यह देखना है कि भारत के सविधान मे सघा८्मक' लक्षण बहा तक विद्यमान है। 
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भिन मत व्यक्त किये हैं, जिनमे से कुछ का उल्लेख यहाँ क्या जाता है। जी० एन० जोशी के 
मतानुमार, 'सघ वस्तुत एक सघात्मक राज्य नही वरव्‌ जद्ध सघात्मक (4७४8 ६४0०४) राज्य 
है, जिसमे वई अति सारपूण तत्त्व एवात्मक्तता के है। यद्यपि यह स्वरूप में सघात्मक हैं, यहू भय 
सघात्मक सविधानों के विपरीत समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार एकात्मक 
और सघात्मक दोना ही हैं ! प्रो० व्हीयर वे अनुसार सघात्मक राज्य वी “यूनतम आवश्यकता 
यह है कि क़मश सध और प्रादशिक सरकारो के अबाघ नियत्रण में कुछ विषय, वह चाहे एक ही 
हो, अवश्य होने चाहियें । चूकि भारत का संविधान इस शत्त को पूणतया पूरा नहीं करता अत 
वह इसे पूरी तौर से सधात्मक स्वीकार करने को तैयार नही है । बई महत्त्वपूण सघात्मक 
विशेषताय होने के कारण वह इसे अद्ध सघात्मक बताता है। सिद्धांतों को अलग करके वास्तव में 
जिन प्रश्वा का निणय होना चाहिए, ये हैं--क्या राष्ट्रीय और प्रातीय सरवारों का आपसी 
सम्व ध प्रमुख भर प्रतिनिधि (9770७वथा ध्यात 6९०९७४१(४) जैसा है ? जिन शक्तियां का वे अपने 
क्षेत्रो मे प्रयोग करती हैं, उनका वास्तविक और ठीक ठीक स्वरूप बया है ? यदि हम भारत के 
सविधान पर दाग वातो को ध्यान मे रखकर विचार करें तो हमे उसे सधात्मकः मानना पड़ेगा, 
वयाकि राष्ट्रीय और राज्य सरकारो के बीच के सम्बधध प्रमुव और प्रतिनिधि जैसे नही है । दोनो 
को अपना अपना पद और उनकी शाक्तिया सविधान से भ्राप्त हुई है। एलेक्जेड्रोविच के अनुसार, 
यद्यपि सघ की रचना ऊपर से की गयी है, राज्य चास्तविक ससदात्मक शासन के अधिकारों का 
उपभोग करते हैं। विकास कार्यों के प्रभाव से केद्ध के प्रति राज्यों की स्थिति सुदृढ हुई है, 
विज्ञेपकर भाषायी समुदायों के दवाव मे भारत के सघात्मक नक्शे को फिर से खीचा ग्रया है। 
अतएव भारत को अद्ध सघात्मक राज्यो के वग मे रखना “्यायोचित नही है ।" 

आगे प्रश्न यह उठता है कि वया अति सुरढ केद्र भारत के हित में है। भ्रषिकतर 
विचारक और लेखक इस वात से सहमत हैं कि सुदृढ़ बेद्ध की व्यवस्था भारत के हित मे है । 
आउत्तरिक ओर भ तर्राष्ट्रीय परिस्थितियो पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि भारत बी 
एकता असण्ड रहनी चाहिए। एकता बनाये रखने के लिए सुदृढ केद्ध और सविधान के अनेक 
एकात्मक लक्षणा का होना भति आवश्यक वे उपयोगी सिद्ध होगा। भारत का इतिहास इस बात 
क्य साथी है कि जब भी वेद्वीय सत्ता कमजोर पडी भारत राजनीतिक हृष्ठि से खण्डों में बेटा । 
कुछ समय से राष्ट्र विरोधी तत्त्व--प्रात्तीयता, साम्प्रदायिकता आदि इतने प्रवल् रहे हैं कि उह 
राष्ट्र हित मे शक्तिताली के द्व द्वारा नियत्रण मे रखा जाना आवश्यक है। वास्तव भे जनसघ 
और हिट महासभा आदि तो अब भी इस बात पर बल देते है कि भारत मे एकात्मक शासन 
होना चाहिए । देश के पुननिर्माण, आधिक विकास तथा नागरिकों के ज़ीवन स्तर को ऊंचा उठाने 
के लिए भी पाठक सुदढ केद्वीय नियत्रण की आवश्यकता को स्वीकार करेंगे। स्व० डा० 
अम्वेदकर न 25 नवम्बर 949 को सविधान सभा में कहा था 'यह मातना पड़ेगा कि केद्र 
को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यो की इच्छा के विरुद्ध कार्य करा सके, परतु ऐसी 'क्तियाँ 
संविधान वी साधारण विश्वेपतायें नही हैं) उनका प्रयोग केवल आपातृवाल तक सीमित रहेगा । 
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विभिन्न लेसवा न यह स्वीपार जिया है वि भारत ये संविधान मे ये सपात्म' सशण मितत हैं- 
(3) संघ सरवार तथा राज्या या स्वत-त्र यानुनी पद और व्यत्तित प्राप्त है। प्रत्यय वो अप 
अपने क्षेत्र मं विधायी वे वायपालिया "त्तियाँ प्राप्त हैं। सविधान मं झतिया वा विद तोन 
सूचियों बे अतगत विया गया है। समयर्ती यूची की व्यवस्था सास्ट्रेलिया व सविधान से ता गया 
है। (2) दोनो ही सरवारी का सम्व घ सीध मागरिया स है और नागरियों पी निष्ठा दाहरा है 
यद्यपि हमारे देश में प्रागरिवता दोहरी नहीं वरनु इगहरी है। (3) सबिधान ढवारा एए' सर्वोतर 
यायालय वी स्थापना हुई हैं। (4) संविधान म सशोधन मीं प्रक्रिया अपरिवतवशील है, वयोति 
कोई भी एक सरवार मनचाहा सशोधन, जिसवा कि द्वक्तिया ये! वितरण पर अ्रमाव पढ़ता हा 
नहीं वर सवती। इन सक्षणा ये यारण यह स्वीयार विया गया है वि भारत के संविधान मे 
सघात्मक सविधान की मुस्य विश्लेपतायें मिलती हैं । इस वात से इनयार नहीं किया जा सकता हि 
सविधान स्वरूप और भावना दोना में ही सघात्मव है । परतु यह आशलेपर है वि वद्ध अयस्ि 
सुदृढ है । न 

यह बात किस सीमा तब सत्य है यह देसने ये लिए हम संविधान वे एकात्मक लखशों पर 
विचार परना होगा । अग्रलिखित बाता के सम्बय मं यह कहा जा सकता है कि भाख वी 
संविधान सपघात्मक सविधाना से “यूनाधिक भिन्न है. ([) संविधान मे बेयल इकहरी सागसिता 
की व्यवस्था है, जबकि सयुक्त राज्य अमरीका म॑ दोहरी नागरिकता है। (2) इसमे समुक्त राय 
अमरीका की भाँति -यायालय तथा अय प्रश्ासनिव अभिवरण दोहर न हाकर सघ और शाग्यों के 
लिए एक दूसरे से गुथे हुए हैं, यथा प्यायालय, निर्वाचित आयोग, अखिल भारतीय सेवायें, तिय वर 
व महालेखा परीक्षक वा विभाग इत्यादि | (3) आपादूवाल वी उद्घोषणा के फसस्वरूप सविवात 
वा स्वरूप एकात्मक' ही हो जायेगा । (4) साधारण वाल में भी सस्द राज्य-्सूची के विधयों पर 
विश्वेप प्रक्रिया द्वारा कानुन बना सवती है । स्‍ं 

(5) अनुच्छेद 253 के अगतगत ससद वो यह शक्ति प्राप्त है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय सा पियो 
व समयौतो को कायरूप मं परिणत करने के लिए राज्य-्सूची के वियया पर भी वात 9७ 
सकती है । (6) भारत के सविधान में ही सध और राज्या के सविधाता वी व्यवस्था है शी 
विपरीत सयुक्त राज्य अमरीका व स्विट्जरलैण्ड के इकाई राज्यों क॑ सविधान अलग अलग हैं। 
(7) राज्यो के गवनरो की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उह साधारणतया ब्रधात 
काल में सघीय कायपालिका के विदेशों व आदेश का पालन करना होता है । (8) भय सवा्ता 
राज्या--सयुक्त राज्य अमरीका व स्विट्जरलण्ड--मे विभित इबाइया को सघीम विधानमण्टा 
के दूसरे सदव में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, कितु भारत वे सविधान में उनके प्रतिनिधित्व के 
भाघार भिन हैं । (9) विभिन राज्यो की सीमाओ के अनुच्छेद 243 के अलमग्रतत (राज्यों की 
इच्छा जानते के उपरातत) ससद के कानुन द्वारा परिवतन किये जा सकते हैं । अनुच्छेद 6? गे 
अनुसार ससद कसी राज्य म॑ विधान परिषद्‌ की रचना जथवा उसका अत कर सकती है। 
(१0) कायपालिक क्षेत्र मे स्पष्ट बताया गया है कि प्रत्येक राज्य की कायपालिका शक्ति की 
प्रयोग इस प्रकार से किया जायेगा कि सघीय कायपालिका शक्ति के प्रयोग मे कोई बाधा न पडे। 
(]) वित्तीय क्षेत्र मे कई प्रकार के कर और महसूल सघ सरकार द्वारा लगाये व वदूर्ल कवि 
जाते हैं, जियकी आय का पूरा या अश राज्य सरकारो को सस्द के कानुन के अनुसार दिया जाग 
है । वित्त आयोग इस सम्ब-व मे सिफारिश करता है और आयोग की नियुक्ति श्ट्रपति द्वारा ही के 
जाती है । (2) विधायी क्षेत्र म अनुच्छेद 200 और 20। के अनुसार कुछ विशिष्ट प्रकार के 
विधेयको को गवनर द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोका जाना आवश्यक है | 

उपर्युक्त विशेषताओं के कारण विभित लेसको ने भारत के सविधान के बारे में भि् 
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भिन मत व्यक्त क्ये है, जिनमे से कुछ का उल्लेख यहाँ क्या जाता है। जी० एन० जोशी के 
मतानुसार, 'सघ वस्तुत एक सधात्मक राज्य नही वरव्‌ अद्ध सघात्मक (पृणथथ 60०:४!|) राज्य 
है जिसमे कई अति सारपुण तत्त्व एकाप्मकरता के है । यद्यपि यह स्वरूप मे सघात्मक है, यह भय 
सघात्मक सविधानो के विपरीत समय और परिस्थितिया की आवश्यकताआ के अनुसार एकात्मक 
और सघात्मक दोनो ही है ।? प्रो० ब्हीयर के अनुसार सधात्मक राज्य की -यूनतम आवश्यकता 
यह है कि क्रमश सध और प्रादेशिक सरकारों के' अवाघ नियात्रण में कुछ विषय, वह चाहे एक ही 
हो, अवश्य होने चाहियें | चूकि भारत का सविधान इस झात को पूणतया पूरा नही करता अत 
वह इसे पूरी तौर से सधात्मक स्वीकार करने को तैयार नही है | कई महत्त्वपृूण सघात्मकः 
विशेषतायें होने के कारण बढ इसे अद्ध सधात्मक बताता है। सिद्धांतों को अलग करके वास्तव में 
जिन प्रश्ती का निणय होना चाहिए, ये है--क्या राष्ट्रीय और पश्रात्तीय सरकारों का आपसी 
सम्ब"ध प्रमुख और प्रतिमिधि (9777004 70 0०९४०) जैसा है ? जिन शक्तियों का वे अपने 
क्षेत्रों मे प्रयोग करती हैं, उनका वास्तविक और ठीक-ठीक स्वरूप वया है ? यदि हम भारत के 
सविधान पर इन बातों को ध्यान मे रखकर विचार करें तो हमे उसे सधात्मक मानना पड़ेगा, 
वयाकि राष्ट्रीय और राज्य सरकारो के बीच के सम्बन्ध प्रमुख और प्रतिनिधि जैसे नही हैं । दोनो 
को अपना अपना पद और उनकी श्वक्तिया सविधान से प्राप्त हुई हैं। एलेक्जे ड्रोविच के अनुसार, 
यद्यपि संघ की रचना ऊपर से की गयी है, राज्य वास्तविक ससदात्मक शासन वे अधिकारों का 
उपभोग करते हैं। विकास कार्यों के प्रभाव से केद्र के प्रति राज्या की स्थिति सुहृढ हुई है, 
विशेषकर भाषायी समुदायों के दवाव में भारत के सघात्मक नक्शे को फिर से खोचा ग्रया है । 
अतएव भारत को अद्ध सधात्मक राज्या के वग म रखना “्यायोचित नही है ॥* 

भागे प्रश्न यह उठता है कि क्या अति सुहृठ केंद्र भारत के हित में है। अधिकतर 
विचारक और लखक इस बात से सहमत है कि सुहढ केद्र की व्यवस्था भारत के हित मे है । 
आन्तरिक ओर अत्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियो पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि भारत की 
एकता अखण्ड रहनी चाहिए। एकता बनाये रखने के लिए सुहृढ केद्र और सविधान के अनेक 
एवात्मक लक्षणा का हीना अति आवश्यक व उपयोगी सिद्ध होगा । भारत का इतिहास इस बात 
का साक्षी है कि जब भी केद्रीय सत्ता कमजोर पडी भारत राजनीतिक दृष्टि से खण्डों में बेटा । 
कुछ समय से राष्ट्र विरोधी तत्व--प्रातीयता, साम्प्रदायिक्ता भादि इतने प्रवत्न रहे हैं कि उहे 
राष्ट्र हित मे शक्तियाली के द्व द्वारा नियात्रण मे रखा जाना आवश्यक है। वास्तव मे जनसघ 
ओर हि दू महासभा आदि तो अब भी इस बात पर वल देते है कि भारत में एकात्मक शासन 
होना चाहिए । देश के पुननिमाण, आधिक विकास तथा नाग्ररिको के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने 
के लिए भी पाठक सुदढ़ के द्वीय नियतण की आवश्यकता की स्वीकार करेंगे। स्व० डा० 
अम्बंदकर ने 25 नवम्बर 949 को सविधान सभा मे कहा था “यह मानना पड़ेगा कि केद्र 
को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों की इच्छा के विरुद्ध काय करा सके, परतु ऐसी झक्तियाँ 
सविधान की साधारण विशेषतायें नही हैं । उनका प्रयोग केवल आपातुकाल तक सीमित रहेगा ।* 
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04 राजनीतिक सस्थायें भौर तुलनात्मक शाप्तर 


उहोने यह भी कहा विभी सकट वाल में सघ व राज्या के दावा में मतभेव पैदा हो सकता है । 
ऐसे समय में वागरिक वी निष्ठा मातम रूप से सघ वे प्रति बनी रहनी चाहिए और उम्रका 
सध ओर राज्य के बीच विभाजित होना उचित नहीं । सब बाह्य आडम्बर वी हटाकर नल प्रण 
यह उठता है कि नागरिक वी अवशिष्ट निष्ठा पर विसवा अधिवार है| इस बात मे अधिवाश 
व्यक्तियों वो कोई संदेह नहीं हो सकता कि आपातृवाल में नागरिकों वी अवश्चिष्द निष्दा 
सधा-तरित राज्यो वे प्रति न होवर वेद्ध वे प्रति होनी चाहिए ।/ 


4 सोवियत सघ में सघात्मक शासन का रूप 


रूस वे साम्यवादी नेत्ताओ ने राष्ट्रीयवाआ की समस्या वा हल सघवाद अर्थात्‌ विभिन 
राष्ट्रों के सघ वी स्थापता में पाया । सिद्धा त रूप में साम्यवादी सधात्मव शासन मे विश्वात्त नह 
करते | साम्यवादी सिद्धाततो वे अनुसार समाजवाद और साम्यवाद वी स्थापना के लिए पहत एक 
शक्तिशालो के'द्रीय सरकार अथवा सवहारा वग वी अधिनायक्शाही भावश्यक है और वध विहोने 
समाज वी स्थापना के बाद राज्य को समात्ति की दिशा में बढ़ता है। मावस के सहयोगी ए मेस्स 
(घव8०७५) ने स्पष्ट लिखा है कि 'सवहारा दग तो बेचल एवं और अविभाज्य गणराज्य के रुप को 
ही प्रयोग कर सकता है! परछु लेदिन ने रूस की वास्तविकताओं को सम्रया और आरमस्ममही 
राष्ट्रो के स्वभाग्य निणय वे सिद्धांत को अपनाया । इस धारणा के अतगत उसने रुसी प्राम्राज्य 
में सम्मिलित राज्यों के पृथक होने के अधिकार को भी माना) परन्तु विभिन राष्ट्र स्वभाय 
निणय के अधिकार का प्रयोग सोवियत नीति के अनुसार अर्थात्‌ साम्यवाद की स्थापना के लिए 
ही कर सकते थे | कहने वा तात्पय यह है वि सोवियत नेताओं की दृष्टि मे शप्ट्रो के स्वभाय 
निणय के सिद्धात पर आधारित सधवाद साम्यवाद के नीचे है, अर्थात्‌ सपवाद का आदिम ध्वंग 
भी साम्यवाद वी स्थापना में सहायक होना है ! 
लेनिन और स्टालिन सध को एकत्मक राज्य की अपेक्षा वमजोर शासन प्रणाली मानते 
थे, फिर भी राष्ट्रो वी समस्या को हल करने के उद्देश्य से उहोने सघवाद का सिद्धाद अपनाया। 
सस्‍्टालिन यह समझता था कि यदि कमजोर राष्ट्रीय समूहों को स्वभाग्य विषय के सिद्धांत कै 
अनुसार अलग होने दिया गया हीता तो यह सम्भव था कि उाह कोई दुसतरा साम्राज्य अपने अवीर 
कर लेता । इसलिए उसमे साभ्यवादी दल की ओर से यह त्तक रखा कि प्रत्येक राष्ट्र को स्वभाग 
तिणय का अधिकार है, कितु यदि ऐसा करने वाले राष्ट्र प्रगति अर्थात्‌ साम्यवाद वी भोरपगर्न 
रखेंगे तो साम्यवादी दल इस बात के लिए तैयार न होगा विः उहे इस अधिकार के प्रयोग के 
अवसर दिया जाये और वे पूजीवाटी शत्रुओ के साथ मिल जायें । इसी बारण साम्यवादी लेखक 
सोवियत संघ को “रूप में राष्ट्रीय परतु सार मे समाजवादी” बतात॑ है ॥ 
सघ के अतगत सघीय गणराज्य तथा श्रन्य उप विभाग--सविधान की धारा [3 में 
सोवियत समाजवादी गगराज्यो के सघ' (प्‌ 8 8 २) का सधात्मक राज्य बताया गया है, जी 
सम समाजवाटी गणराज्यो की ऐच्छिक एकता पर बाधारित है। इसम इस समय 26 ग्रणराज्य 
सम्मिलित हैं, जिनक नाम ये है--रूस, यूक्रेन, वाव्लोस्स (श्वेत रूस), उजवेक, कजक, जाशियों, 
अजरबेजान, लिथुनिया, मोल्दावी, लेटविया, खिरगिज, तदजिहक, अमीनिया, छुकमन, हटोनिया 
और करेलो फिमिश । इह॑ सघीय गणराज्य (पाशणा ९एएणा८०४) कहा जाता है। सविधान की 
दृष्टि से ये एक-दूसरे के सम है, यधपि आकार व जनसंख्या तथा आय बातो में इनके बीच 
विभिन्नताएँ हैं) इनम सबस बडा रूस है, जो सोवियत सघ के कुल द्वीत्रफत के लगभग 3/व भागे 
से फैला हुआ है और जिसमे कुल जनतसस्या का 3/> भाग रहता है । 
संघीय गरराज्यो मे उप विभाग हैं, जिनके प्रकार और सरया यहाँ दिये जाते है--देरीदरी 6 


]06 राजनीतिक सस्यायें और तुतवात्मक शायत 


के अधीन उद्यमों (आटा07555) की दक्षाओ और प्रशासन को नि्यात्रत बरता है और उनका 
अधीशषण भी , और यह मार्गों के निर्माण वो पूरा वरता है तथा स्थानीय परिवहव और संचार 
वा निदेशन करता है । इसवे अतिरिक्त सघीय गणराज्य अपने अधीन सास्कृतिव, शैक्षणितर और 
वैज्ञानिक संगठना व सस्थाआओ वा भी निदशन करते हैं। उही के हाथो मे सामाजिक वीमेव 
शारीरिक व्यायाम और सेल आदि का निदेशव है । अत मे, सपीय गणराज्य अपने अधीन उप 
विभागो की सीमाआ आदि को निश्चित करते हैं। धारा 5 के अनुसार सोवियत सघ गणराम्यों 
के अधियार। वी रक्षा करता है । स|विषत सूघ मे इकहरी नाणरिक्‍ता है) सचीय गएराज्य वा 
प्रत्येक नागरिक सोवियत सघ वा नागरिक होता है । 
सोधियत सघ का सच्चा स्वरुप--प्राप सभी विदेशी लेसक यह मानते हैं वि सोवियत संघ 
सच्चाई मे सघात्मक राज्य नही है | वास्तव मे भाय सभी महत्त्वपूण शक्तियाँ राष्ट्रीय सरवार में 
निहित है । मच तो यह है कि सावियत सघ में कई अनोखी विज्ञेपताएँ हैं जिनका सक्षिप्त विवचन 
यहा दिया जाता है। एक ओर तो सोवियत सघ का सविधान सघ का सघात्मव शासन की दिया 
में विश्व के अय संघीय राज्यो स आगे बढ गया है, जैसा कि इन बातो से स्पष्ट है--पहना 
संघीय गणराज्यों को स्वत"त्रतापुवक सघ से अलग होने का अधिकार है। अभी तक इस अधिकार 
का प्रयोग नही हुआ है । आलाचको की हृष्टि मे ऐसा वभी हो भी ने सकेगा, वयोकि यह अधिकार 
केवल दिखाने के लिए है। कुछ भी हो, आय सघात्मरु सविघानों म इस प्रकार वा भ्राविधान भी 
नही है । दूसरे, 944 मे स्वीकृत सशोधन द्वारा सघीय गणराज्यो को महत्त्वपूण शक्तिया 
प्रदान की गयी--() घारा 8 के अतगत सधीय गणराज्यो को विदेशी राज्या से सीधा सम्दप 
स्थापित करने, उनके साथ बूटवीतिक थ चाणिज्य दूतो वा विनिमय करने और उनसे सा धया करने 
के अधिकार मिले हैं। (2) घारा 8व के अतगत्त सघीय गणराज्यो को अपनी सशस्त सनाओ 
पर तिय तर का अधिकार है। इ ही सशोपना के परिणामस्वरूप यूक्रोत और बाइलो रुस वो 
सयुक्त राष्ट्र सघ की सदस्यता प्राप्त हुई । यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के अधिकार भय किसी सभ 
राज्य म॑ सघा'तरित इकादयो को प्राप्त नहीं हैं । 
दूसरी ओर सोवियत सघ के सविधान म॑ कई ऐसी बानें हैं अथवा आवश्यक बातों की 
क्षभाव है जिनके कारण इसे आलोचक सच्चा सघ नहीं मानते। सोवियत संघ के सं्विधात में 
संघात्मक संविधान की सवमाच्य दो शातों का रप्प्ट अभाव है--पहला सावियत सध म याये 
पालिका क संविधान वा सरक्षक नहीं बनाया गया है, अर्थात्‌ उसे सघ गणराज्या के बालुनों पर 
व्यायिक पुमरवलोकन की ज्यक्ति प्राप्त मही है। साथ ही सोवियत सघ के सर्वोच्च “गायासय को 
सविधाय की घाराआ के निवचन की टक्ति भी प्राप्त मही है । दूसरे, संविधान मे केवल संभीय 
सर्वोच्चि सोवियत ही अकेते किसी भी प्रकार का सशोधन कर सकती है, अर्थात्‌ सघ व गणराज्यो 
के ब्रीच झक्तियों के विभाजन से स्व धत बोई भी संशोधन विना ग्रणराज्य की सहमति भगवा 
जन मिण्म से किया जा सकता है । इन दोनो आवश्यक बातो के अभाव के कारण सोवियत संप्र 
सधा-मक सविधात के मा य प्रतिमानो से गिरा हुआ है अबवा सच्चे अथ में सघात्मक नहीं है। ६ 
बाता के अतिरिक्त आलोचको की दृष्टि मे, सोवियत सघ मे प्राय सम्पूण महत्त्वपूण शक्तियाँ राष्ट्रीय 
सरकार में निहित हैं। अधिक से अधिक सघीय गणराज्यो को सास्क्ृतिक क्षेत्र मे स्वायत्ततो 
प्राप्त है । 
उपरुक्त मत के पक्ष मे अग्रलिखित तक दिए जाते हैं--(4) सोचियत सघ मे सहारा व 
वी अधिनायक्चाही है, जिसका अथ, व्यवहार मे, साम्यवादी दल वो अधिनायक्शाही से है ! यह 
सच है कि साम्यवाली दल की स्थिति ऐसी है कि कोई भी क्षेत्र उसके प्रभाव मे. बाहर नहीं है। 
विभिन्न राष्ट्रों को अपनी भाषा व सस्हृति के विकास के लिए स्वाघीनता प्राप्त है, विलु उनकी 


सघवाद--सिद्धात और व्यवहार 07 


बह सीमित राष्ट्रीय स्वाघीनता कभी भी राजनीतिक क्षेत्र मे अभि यक्त नही हो सकती 7 इस बात 
को इस प्रकार आसानी से समझा जा सवेगा। सोवियत सघ मे भारत व सयुक्त राज्य अमरीका आदि 
सघातमक राज्यो की भाति यह सम्मव नही है कि किसी भी गणराज्य में साम्यवादी दल के 
अतिरिक्त क्सी विरांधी दल का शासन स्थापित हो सके । वहा के शासन वी दष्ठि मे सधवाद 
साम्पवाद के ऊपर नहीं हैं। (2) सघ सरकार को सम्पूण राज्य क्षेत्र के लिए आथिक योजनाएँ 
बनाने की श्षक्ति प्राप्त है और सोवियत सघ मे नियोजन सम्पूण जीवन तक बिस्तृत है, अत 
गणराज्या के प्राय समी महत्त्वपूण काय नियोजन के अतगत आ जात है । 

(3) यदि दो सधीय राज्यो अथवा सघ व गणराज्यो के वीच शक्तिया व अधिकार क्षेत्र के 
सम्बन्ध में कोई विवाद उठे तो उसका तिणय सघ सरकार करती है! यह पहले ही बताया जा 
चुका है कि वहा सर्वोच्च यायालय को आवश्यक शक्तिया प्राप्त नही है। (4) सध सरकार का 
उन विषयो--जैस्ते शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम आदि--के बारे में भी, जि हे गणराज्पो को सौपा हुआ 
है, आधारभूत सिद्धात निर्वारित करने की शक्ति प्राप्त है। (5) अ य अनेक वाती मे सघ सरकार 
गणराज्यो की सरकारो के माग दशन हेतु सामा य सिद्धा त निर्धारित करती है। सघ की सर्वोच्च 
सोवियत की प्रेसीडियम को गणराज्य वी मा नि परिषदों के निणया को रद्द करने की शक्ति प्राप्त 
है। प्रेसीडियम इस शक्ति का प्रयोग धारा 49 फ के अततगत तब करती है जबकि वे सोवियत 
कानूनों के विरुद्ध हो । (6) सोवियत सघ मे इन सभी बातो तथा प्रोक्‍्यूरेटर जनरल वी स्थिति के 
कारण, जिसे सम्पूण राज्य क्षेत्र में सोवियत के कठोर क्रियात्मक रूप की देख-रेख के अधिकार 
प्राप्त हैं वतमान प्रवृत्ति के द्रीकरण की ओोर है ।” 

इस विपय मे हम कुछ माय लेखका के मत दते है। मक्स वेलॉफ के अनुसार, 'सावियत 
सविधान की दूसरी विशेषता नाम मात्र का सघात्मक तत्त्व है जो पुराने रूसी सघ में विद्यमान था 
भौर जो आज भी सोवियत संघ तथा सघीय राज्यो के बीच सम्ब ध स्थापित करता है ।” वास्तव 
में बह क्रा तकारी काल की अस्थायी परिस्थितियां से उत्पन हुआ । इसका उदय मावस व लेनिन 
के सिद्धा तो से नही हुआ, जिनका स्वरूप के द्वीक्ुत और सघ विरोधी है । व्यवहार में सोवियत 
सधवाद इतना सीमित है कि सोवियत सघ को सघात्मक शासन वे उदाहरण रूप में पहचानना 
कठिन है ।* व्हीयर ने इसे अद्ध सघ बताया है और उसके अनुसार, 'सोवियत सध को क्सी भी 
दशा में सघात्मक शासन नही माता जा सकता ।' ऑग के अनुसार, 'सघात्मक रूप के बावजूद भी 
सोवियत सघ म॑ सत्ता का जितना अधिक केद्वीकरण है उसके बरानर चाह ससार के अभय विसी 
राज्य मे हो, कितु उससे वढ़ कर तो कही कठिनाई से ही होगा। तथ्य यह है कि सोवियत पद्धति 
आँ तम अर्थ मे सघात्मक नही है ॥* 

भ्र-त मे, सोवियत शासन के सगठन का आधार लोकत वात्मक के द्वीकरण ([7शा0८रक्वा/० 
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308 राजनीतिक ससस्‍्थायें और तुलनात्मक शासन 


०६॥74॥979) वा सिद्धान्त है। स्तोवियत के बृत्यो का संगठन लोकत जात्मक वे द्वीकरए सिद्धान्त 
के अनुसार है। सरल भाषा म॑ इसका अथ यह है कि प्रत्येक स्तर थी सोवियत को अपने अधिकार 
क्षेत्र के विभिन्न इृत्यो घो बरने के लोकतभात्मव अधिवार हैं | विःतु प्रत्येक स्तर की सांवियत 
पर उच्चतर सोवियत वा नियत्रण है, यह बेद्रीवरण घिद्धात के अनुसार है। वास्तव में, यह 
विभिन्न क्षेत्रों मे प्रशासन व प्रव घ का माग दशक सिद्धान्त है। एक सोवियत लेखक के अनुमार 
इस प्विद्धात के द्वारा राज्य के हिता और विभित प्रदेशों के हितो के बीच सन्नुलित व्यवस्था है। 
समाजवादी केद्वीवरण नई सामाजिक व्यवस्था के प्रजातत्रात्मक स्वष्प की अभिव्यक्ति है ऐ 
विशिस्वी वे अनुसार यह केद्रीकरण (छप्ावथ्थप्रदावध6 ००7४2:58007) से भिन्न है। वह कहता 
है कि इसमे विभित्र इकाइयो की जनता से स्वाधीनता व स्थानीय स्वय सेवा (कर्थात्‌ प्रजातत्) 
वा भाव जागृत होता है, बयोकि इसमे विभिन्न प्रदेशों की विशेषताओं और परिस्यितियो का ध्याव 
रखा जाता है। साथ ही केद्वीकरण का सिद्धातत राज्य के सभी भागो वी सामाय चेतन इच्छा 
(ए०४४४०॥ ००७४०४००४७५ शो!) और हितो को एक राष्ट्र के रूप में मिलाता है, वयावि इसमें 
आधारभूत नीति के महत्त्वपुण प्रश्तो पर एकरूपता प्राप्त होती है । 

पर तु भालोचको के मतानुसार व्यवहार मे प्रजातत्र कम है और केद्वीवरण पर अधिक 
बल है । फेसोड वा मत है कि प्रजात-त्रात्मक के द्रोक्रए मे केद्रीकरण को प्रधानता दी जाती है। 
अ्रॉग और जिक कहते हैं---'पह विश्वास करना कठिन है कि प्रजातत्रात्मक केद्रदाद म उतना 
प्रजात'त्र हो सकता है जितना कि केन्द्रवाद | फिर भी जितने तथ्य उपलब्ध हैं उनवे आधार पर 
यही निष्कप निकाला जा सकता है कि पूण रूप से स्थानीय प्रवाध के मामला मे किसी सीमा तक 
स्वत त्रता अवश्य रहती है ।£ सोवियत सघ म आधथिक नियोजन पर पूण अधिकार संघ सरकार वा 
है, अतएवं आर्थिक व्यवस्था में के द्वीकरण होना स्वाभाविक है। इस विपय म मौलिक नीति का 
निर्धारण और नियोजन सघ सरकार द्वारा किया जाता है। अतएव राज्यो को जो बुछ भी स्वायततता 
अथवा पहल की शक्तिया प्राप्त है उनका क्रियात्मक रूप सघ द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप होना 
आवश्यक है । विदेशी लेखक भी यह मानते हैं कि सास्क्ृतिक, शिक्षा व भाषा आदि के क्षेत्र में 
प्रादेशिक विभागों वी सरकारो को कापी मात्रा मे स्वाघीनता भाप्त है अर्थात्‌ प्रजात'त्र पाया जाता 
है | विशिस्की क अनुसार, सोवियत पद्धति और ससदु पद्धत्ति मे मौलिव अतर यह है कि सोवियत 
शासन पद्धति मे समस्त श्रमिक बंग का सावजतिक भाग (हा455 क&०7१0००) रहता हैं 7 


5 स्विट्जरलेण्ड मे सघात्मक व्यवस्था 


स्विटजरलैण्ड मे राष्ट्रीयता और सधात्मक संविधान का विकास साथ साथ हुआ है। 
848 में ही स्विट्जरलैण्ड ने सघात्मक सविघान स्वीकार कर लिया था, यद्यपि इसका नाम अभी 
तक 'स्विस कफेडरेशन' चल रहा है । हॉगुल ने लिखा है--'सघवाद को स्विटजरलैण्ड मं छप्नवेष 
मे प्रविष्ट कराया गया । ऐसे कई संघीय कानूनों का केटनो द्वारा लागू किये जाने की व्यवस्था 
और के-टना के अधिकारों की वात को बार बार कहने वे द्वारा किया गया, परतु यह तथ्य छिपाया 
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सघवाद--सिद्धा-त और व्यवहार 709 


नहीं जा सकता था कि 848 के सविधान ने स्विट्जरलैण्ड मे सुहढ सधीय राश्य स्थापित 
किया, जिसके द्वारा सघ सरकार को कुछ ऐसी झक्तिया सौपी गयी जैसी कि सयुक्त राज्य अमरीका 
में भी सघ सरकार को प्राप्त न थी। सघ सरकार को कैटनों की सरकार (शासन) मे हस्तक्षेप 
की शत्तियाँ दी गयी और अमरीका की भाँति उसे सीमा मे रखने के लिए सर्वोच्च यायालय को 
स्थापित न किया गया ।”? 

2874 और वाद के परिवतनों से सध की शक्तियों मे वद्धि हुई है। इस सम्बंध में 
कई बातें विचारणीय है। पहली, स्विट्जरलैण्ड का सविधान सधात्मक होने के कारण लिखित 
भौर दुष्परिवतनीय है । उसे स्विटजरलेण्ड का आधारभूत कानून (वेश 8७) माना 
जाता है, कि तु यह संविधान उस अथ में सर्वोच्च कानून नहीं है जिसमे कि सयुक्त राज्य अमरीका 
का सविधान है। इसका कारण यह है कि स्विटजरलेण्ड मे न्यायिक सर्वोपरिता के प्िद्धात को 
स्वीकार नही किया गया है । वहा के सर्वोच्च यायालय को सघीय विधायिवा द्वारा पास किये गये 
कानूनों को यदि वे सविधान का अतिक्रमण भी बरें, अवध घोषित करने की शक्ति अथवा यायिव 
पुनरवलोकन की शक्ति प्राप्त नही है। इस झक्ति का केवल केटनो के कानूना के विरुद्ध ही प्रयोग 
किया जा सकता है। इस प्रवार सघीय ट्रिब्यूबल को सविधान का निवत्ता और सरक्षक नही कह 
सकते 

दूसरे, आय सघीय सविधानो वी तरह स्विट्जरलेण्ड मे भी सविधान द्वारा श्षक्तियों का 
वितरण किया गया है। ब्राइस के अनुसार सध और केटना की सरकारों के बीच श्षक्तियो का 
वितरण अमरीकी और आस्ट्रेलियन सघो के समान है। सघ सरकार को स्वतत्र केटना से अनेक 
शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं । इन शक्तियों मे मुस्य सघ सरकार की अनाय शक्तिया है, जिनका सक्षिप्त 
वणन यहा दिया जाता है। सधीय सरकार को वैदेशिक सम्ब'बो पर नियनत्रण प्राप्त है, किसु 
संघ सरकार की स्वीकृति से के टन आपस में तथा पड़ोसी राज्यों से सीमा व पुलिस आदि के थारे 
मे समझौते कर सकते है। सघीय सरकार ही युद्ध की घोषणा कर सकती है, शा तन्सीध कर 
सकती है भौर वही राष्ट्रीय सेना का प्रबंध करती है । कोई भी केटत सघ वी आज्ञा विना 300 
सनिको से अधिक की सेना नही रख सकता । एक् दो रेल मार्गों को छोडकर सभी रेल मार्गों का 
स्वामित्व तथा सचालन सघीय सरकार के हाथो मे है। सधीय सरकार सभी संघीय सम्पत्ति वा 
प्रशासन करती है, डाक भौर तार, कॉपीराइट, मुद्रा और राष्ट्रीय वित्त, बैंद' और आयात व 
निर्यात महमूल आदि भी सधीय सरकार के अधीन है । सघ सरकार वा ही जल 'क्ति पर निय-त्रण 
है और उसे शराब व बारूद के उत्पादन पर एकाधिकार प्राप्त है। सध सरकार वो वाएणिज्य पर 
कानून बनाने वी शक्ति प्राप्त है और उसने पूण नागरिक सहिता का निर्माण क्या है। सघ सरवार 
ही सविधान का अथ लगाती है । 

उपर्युक्त अन्य क्षक्तियो के अतिरिक्त सघ सरकार को बुछ समवर्ती झत्तियाँ भी श्राप्त हैं 
अर्थात्‌ सघ सरवार बुद्ध श्तिया का प्रयोग वे-टनो वी सरवारा वे साथ साथ करती है । इस क्षेत्र 
मे ये विषय सम्मिलित हैं--ओऔद्योगिक दशाएँ, बीमा, राज माय आदि वी देख रेख, और समाचार- 
पन्नो वे शिक्षा का विनियमन । जब सघ सरवार ऐसे विपया के बारे में वानून बनाती है तो उसके 
बानूनो को के टनो के कानुनों के ऊपर मायता मिलतो है | भारत के सविधान म इन शक्तियों को 
सूची वाफी बडी है। सविघान वी धारा 42 के अनुसार सघ सरकार मी बाय ये स्रात य है-- 

() डाक, तार, टेलीपोन आदि सधीय सम्पत्ति , (2) रेलवे , (3) सधीय आयात भीर नियाठ 
महसूल , (4) बारूद वे एवाथिकारी उत्पादन , (5) संनिव सेना स मुक्त व्यक्तियों पर बैटना 
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42 राजनीतिक सस्थायें और तुलनात्मक शापन 


लगाया कि उसके परिणामस्वस्प राज्यों को आय वर के क्षेत्र से अलग होना पढा | पर तु सघ सखार 
ने उाह इस शत पर कि वे आय कर न लगायेंगे उनकी कर से होन वाली आय के आघार पर बाय कर 
में से भाग देने का वचन दिया । राज्यो ने कॉमनवैल्‍थ के काय के विरुद्ध उच्च “यायालय मे काबूरी 
बायवाही की, परतु उन्‍हें सफलता न मिली । इस प्रवार वॉमनर्वल्थ ही एकमात्र आय वर लगाने 
वाली सत्ता रह गयी भौर फ्लत सम्पूण आस्ट्रेलिया मे एफ्डप आय कर लागू हुआ। इस परिवतन वा 
एक महत्त्वपृण परिणाम यह निकला कि राज्य वित्तीय दृष्टि से कामनर्वत्य सरकार के अधीन हो 
गये । यह मामला अभी तक एक जीवित प्रश्न बना हुआ है। प्रतिवष वॉमनर्वेल्‍थ सरबार बोर 
राज्य सरवारो के वीच आय कर से होने वाली आय में अपने अपने भाग के लिए सघप होता है। 
सहयोग--व्हीयर का मत्त है विः कनाडा व समुक्त राज्य अमरीका की तुलना म आस्ट्रेलिया 
में मुर्य-माँ व्यो के सम्मेलनो और ऋण परिषद्‌ आदि जैसे अभिकरणो द्वारा बहुत अधिक सहयोग वी 
प्राप्ति हो सकी है । क्लाडा मे डोमिनियन व श्राततो वे' मुरुय मातियों दे कभी व भी सम्मेलन हुए हैं, 
कितु नियत अवधि के बाद नही । सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान द्वारा किसी राज्य वी भय 
राज्यो के साथ कांग्रेस वी सहमति के बिना किसी प्रकार का समझौता (इकरार) बरने वी मताई 
की गयी है पर'तु आस्ट्रेलिया. मं सहयोग सघीय पद्धति वा एक अति आवश्यव' साधव है। 
निवोलस के अनुसार सहयोग के अग्नलिचित रूप रहे हैं. (4) कॉमनवैल्थ समद दवाएं 
बनाये गये कानून उनमे वरश्यित अवधि तक लागू रहते हैं और वे उन विपयो के वारे में जिनरे 
बारे मे वे बनते हैं, कॉमनरवैल्‍्थ व राज्यों वे! सम्बाधों को परारिभाषित करते है | (2) वामनवत्य 
व राज्यो के बीच वित्तीय सम्व थों को स्थायी यनाने में ऋणा परिषद्‌ ने बड़ा योग दिया है। (3) 
राज्यो के बीच तथा राज्या व कॉमनवेल्‍थ के चीच समझौते हो सबते हैं। (4) ऐसे सम्मेलन या 
बोर्ड जिनमे कॉमनवैल्‍्थ व राज्यों के मात्रीव विभागों के अध्यक्ष प्रतिनिधि रूप में भाग लेते हैं 
यथा कृषि को राष्ट्रीय परिषद्‌, दूध से बनी वस्तुओ के निर्यात की नियात्रण बोड। (5) पर 
कानुन द्वारा सहयोग। (6) बॉमनवेल्‍्यथ वैज्ञानिक और ओऔद्योगिक अनुस'घान संगठन तया 
कॉमनवेल्य शिक्षा विभाग जैसे संगठनों की स्थापना द्वारा । (7) सामाय तिर्वाचक सूची तथा 
आय कर सम्ब घो फार्मों क॑ सम्बघ में समझौत ॥* 
निष्फप--सविधान म दिये गये विभिन्न प्राविधानों तथा अन्य प्राविधानों के परिणाम 
स्वरूप सघ सरकार वी शक्तियों मे बहुत वृद्धि हुई है; ये है. (4) सघीय ससद कॉमनवल्थ और 
राज्य की सामुद्रिक व सैनिक प्रतिरक्षा के लिए कानुन वना सकती है। (2) सधीय संसद एव 
औद्योगिक विवादों को, जिनके सम्दध एक राज्य की सीमा से भागे तक हो, मेल मिलाप ठथां 
पच निणय हारा हल करने के लिए कानून बना सकती है। (3) “सामरिक पुनरवलोकत ने सघ सरकार 
के काय क्षेत्र को कई बातो मे विस्तृत कर दिया है। युद्ध क्राल मे प्रतिरक्षा वो बडा व्यापक कं 
दिया गया है । (4) सघ सरकार को 926 मे हुए उस साविघातिक' सशोधन से वृद्धि पूष शर्ति 
प्राप्त हुई जिसते सघ सरकार को राज्यो के साथ उनके ऋणो के सम्बाध म समझोता करत की 
शक्ति भ्रदात की । (5) कॉमनबैल्थ की स्थापना से भी संघ सरकार की टाक्ति बढी। (5) 
सरवार द्वारा आय कर विभाग अपने हाथो म लेने तथा राज्या को अनुदान देने की पद्धति से से 
सरवार वी शक्ति बहुत बढी । इस प्रकार सविधान का सातुलन स्थायी रूप मे सघ सखवीरई 
पक्ष में ढलना है और उसका परिणाम सध सरकार वीदृद्धिपूण सुदृदता है ।* 
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॥4 राजनीतिक मस्थायें नौर तुलनात्मक शासन 


सरवारो वो जात्तियाँ सघ से प्राप्त नही है। सघीय व प्रा तीय सरवारें अपनी अपनी शक्तियों दा 
प्रयोग अपने अपने अधिकार मे बरती हैं । 

(2) वित्तीय सम्बाध--ब्रिटिप्त नॉयथ अमरीजा कानून द्वारा सघ व प्रात्तीय सरकारों वो 
पृथक सचित निधियाँ हैं। सभी भूमि, खानें, खनिज-पदाथ भौर रायलीदी वी आय जो कि सप 
निर्माण व समय प्रातता वी थी प्रातो की ही रहेगी। किसी भी प्राःत की पैदावार, उत्पादन और 
कारखाना मे वनी सभी वस्तुयें सघ बनने के समय से अय प्रात्तो में भी स्वत्तञतापुवक जा सबती 
हैं। किसी भी ऐसी भूमि या सम्पत्ति पर घर नही लग्रेया जो वि बनाडा या जिसी प्रात वी हा। 

(3) “यायिक सम्बाध--वनाडा वे संघ में प्यायालयों वा एक ही समूह है | विभित 
स्‍्तरो के “यायालय एक प्रकार वा पिरामिड बनाते हैं। इस बात म कनाडा की “यायपरालिता 
भारत वी “यायपालिका से मिलती है ओर सयुक्त राज्य अमरीका की “प्यायपालिका से भिन्र है। 

प्रा-तोप सविधान--ब्रिटिश्ञ नाथ अमरीका कानुन के अध्याय पाँच म॒प्राततीय सविधाना 
के विपय में कई सेक्शन दिये गय हैं। संवशन 58 वे अनुमार प्रत्येक प्रात वा लेफ्टिनेटट गवेबर 
सपरिपद्‌ गववर जनरल द्वारा नियुक्त क्या जाता है] सैक्शन 60 के अनुसार लेपिटनेट-गवनर के 
वेतन पालियामे-5 द्वारा निर्धारित होते हैं भौर वही उनके दिये जाने के लिए व्यवस्था करती है। 
आवश्यकता पडने पर संक्शन 67 के अनुसार, सपरिषद्‌ गवनर जनरल किसी लेपिटनेट गवबर की 
अनुपस्थिति, बीमारी या अयोग्यता के दोरान उसके कार्यों के सवालन हेतु प्रधासक वियुरक्त कर 
सकता है । लेपिटने ट गवमर चाहे तो प्रा तीय विधानमण्डल द्वारा पास विये गये क्रिसी विधेयक 
वो गवनर जनरल की स्वीकृति क॑ लिए रोके रुख सकता है और जिन बानूनो पर लेपिटने-ट गवनर 
की अनुमति प्राप्त हो गयी हो उ'हे भी एक वप के भीतर गवनर-जनरल अस्वीहवत कर सकता हैं। 
परन्तु 882 से यह मान लिया गया है कि प्रातीय विधानमण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक 
की गवनर जनरल की स्वीहृति के लिए रोवा जाना मा वरमण्डल के उत्तरदायित्व के विर्द्ध है) 
अतएुव अब किसी विधेयक को तब तक नही रोका जाता जय तक कि सघ के मी ऐसी आता 
न दें । तदनुपार प्राततीय कानूनों पर सघ की प्रतिपेध शक्ति इस समय उह अस्वीकार करने तक 
ही सीमित है। प्रा तीय सविधाना के प्राविधायों में पालियामे-ट भी कुछ सशोधन कर सकती है। 
पर"तु प्रात्तीय संविधान सम्ब'धी अनेक विपयो पर प्रा तीय विधानमण्डल ही कामून बना सबते हैं। 


8 परदिचमी जर्मनी मे सघ 


सद्यपि जमनी में सधवाद का इतिहास बहुत पुराना है कितु हम वतसान व्यवस्था पर 
आने से पूब अति सक्षप मे वमर गणत त्र और नाजी जमनी में सघवाद के बारे मे कुछ कहृगे । 
प्रथम विश्वयुद्ध ने केबल प्रशिया की झक्ति को ही नही वरन्‌ उत सभी राज्या वे झासके वशों को 
भी नष्ट किया जो कि जमन साम्राज्य के सघ में सम्मिलित ये | चूकि अब गशिया का भय नहीं 
रह गया था, इस बात का प्रयत्त किया गया कि जमनी में एकात्मवः राज्य बी रचना की जाय। 
परन्तु बहुत विचार के बाद एक नये संध वी स्थापना का निणय किया गया, एक ऐसे मष का 
जिसमे सघीय सत्ता बहुत सुहृड हो और राष्ट्रपति निर्वाचित हो तथा राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्येक 
नागरिक योग्य हो । सध की स्थापना के साथ प्ररेशो का कुछ प्रुनगठन हुआ और प्रत्येक तय राय 
(क्षा0०७) को भज्ञातत्रात्मक सविधान बनाते के लिए बाध्य किया गया । 

इस प्रकार बने गणतात्र (फ़क्यागण रिध्कणॉ)॥०) के सविधान मे सघीय सरबीरे की 
शक्तियों को प्रगणित क्या गया, परुतु दो सूचियों मे से एक सूची में तो केवल वे सरत्ियाँ 
सम्मिलिस की गयी जो केवल सघ सरकार के हाथो मे रही । दूसरी सूची मे वे 'र्ततियाँ सम्मिलित 
की गयी जिनम सघ सरकार के साथ राज्य सरवारें भी भागोदार रही । सक्षेप मे, वेमर गएतेल 


सघवाद--सिद्धात और व्यवहार 45 


के अतगत सघवाद की तीनो आवश्यक बातें विद्यमान थी--(!) सविधान की सवषिरिता, (2) 
शक्तियो का वितरण, और (3) मत भेद की अवस्था मे साविधानिक प्राविधाना का मिवचन करन के 
लिए एक उच्च यायालय । परतु फिर भी जमन संविधान की दो अनोखी विशेषताये थी पहला, 
शक्तियो का विभाजन तीन सूचियों मे किया गया था--सघीय विपयो की सूची, समवर्ती विपयो 
वी सूची और अवशिष्ट विषयो वी सूची । दूसरी विवानमण्डल (र२०४७६४६) के दूसरे सदन में 
(?८थाह्ा&) मे, जिसे राज्यों का श्रतिनिधि बनाया गया था, सभी राज्या के प्रतिनिधि बराबर 
न होकर राज्यों की सरया के अनुपात में थे ।! इनके अतिरिक्त, समवर्ती शक्तियों को दो वर्मो--- 
स्वतन और शर्तेमय म--रखा गया था। पहले वग में सम्मिलित विपयो के बार म॑ सधीय 
विधानमण्डल स्वत नतापुवक कानून बना सकता था , परतु दूसरे वग में सम्मिलित विषया के 
घारे मे विधानमण्डल की विधायी शक्ति सीमित थी। इस सम्ब व म॑ बारा 9 में विहित क्या 
गया था 'जहा कही सामाजिक कल्याण के प्रोत्साहन तथा सावजनिक व्यवस्था व सुरक्षा बनाये 
रखने के लिए विधानमण्डल एक्हूप विनिमय जारी करना आवश्यक' समझे ।/ 

उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त सघीय विधानमण्डल को सविधान से यह शक्ति भी मिली 
थी कि वह प्राकृतिक साघनो और आथिक उद्यमो के बारे म॑ राज्य द्वारा समाजीकररण हेतु निर्मित 
कामुनो पर विशेष प्रतिपेंध शक्ति का प्रयोग कर सके | वास्तव में सघीय विधानमण्डल को सभी 
बातो मे विधि निर्माण का अधिकार दिया गया था, विशेषत्प से राज्य के आधारभूत बार्यों मे 
आधिक ओर सास्ह्ृत्तिक हृष्टियों सं, अपनी प्रतिनिधिक व प्रशासनिक सस्थाओ मे, शैक्षिक पद्धति के 
आधारो मे, सामा थे नागरिक अधिकारों के मामले मे, जमनी एक था अथवा एक होने के मांग पर 
काफी अग्रसर हो गया था । इस सघीय व्यवस्था को नष्ट कर हिटलर ने एक नये प्रकार का (नाजी) 
सघवाद कायम क्या । 2933 के चुनावो के बाद नाजियो का आठ राज्यो पर (जो प्रधानत 
उत्तरी जमनी में स्थित थे) नियत्रण स्थापित हो गया था , भय छ राज्यो की सरकारों को 
उहोने त्यागपन देने के लिए विवश किया। 3] साच 933 को उ होने प्रथम सम-वय कानुन 
(5 ००0 90गाक्षा0॥ 2८.) पास किया, जिसका उद्देश्य राज्यो का रीच (रिशणी) के साथ 
एकीकरण था | उसके अतगत रीच आयुक्त नियुक्त क्यि थे जिवका काय राज्यों मं हिटलर की 
नीतियो को लागू करना था | राज्यों की केविनेटो को विधायी सत्ता धारण करने की झक्ित प्रदान 
की गयी थी । एक राज्य के विधानमण्डल को छोडकर सभी राज्यों के विघानभण्डलो को विधदित 
करके चार वष की अवधि के लिए पुत्रगठित किया गया । 7 अप्रल 933 को रीच सरवार ने 
दूसरा समावय कानून बनाया, जिसके अनुसार रीच आयुक्‍कतों को ग्रवनर कहां गया और उह 
स्थायी सत्ता प्रदान की गयी । राज्यों के गवनरों की नियुवित चासलर की नामजदगी पर रीच के 
राष्ट्रपति द्वारा की गयी और उह राज्यो की सरकारो को नियुक्त व अपदस्थ करने, विधानमण्डलो 
को विघदित करने, नये चुनावों के लिए आदेश जारी करने, राज्य कानून बनाने और उह 
प्रकाशित करने की श्क्तिया प्रदान की गयो । इनके अतिरिक्‍त राज्य बी केविनेट के प्रस्ताव पर 
गवनर उच्चतर अधिकारियों व यायाधीशों को नियुक्त और अपदल्यथ कर सकता था तथा क्षमादान 
शवित का प्रयोग कर सकता था । 

30 जनवरी 934 के कानून (व्रा6 7.3७ िः शा ३०९००॥३/एठाण ० ॥6 सशवय) 
के अ तगत अग्नलिखित आज्ञप्तिया जारी की गयी--([) राज्यो मे लोकप्रिय प्रतिनिधित्व का उमूलन 
किया गया और 935 मे राज्य विधानमण्डलो का उमूलत क्या गया । (2) राज्यो के प्रभुत्व 
पूण अधिकारों को रीच को हस्तातरित क्या गया। (3) राज्यो के मात्रमण्डला को रीच वे 
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46 राजनीतिक सस्थायें और तुलनात्मक शामन 


मा वमण्डल के अधीन रसा गया ! (4) राज्या के गतनरो यो, जो अब तव हिटलर थे अधीन थे, 
आतरिक मामलों वे मात्री के अधीन रखा ग्या। (5) रोच वी केविनेट राज्या के लिए नये 
साविधानिक अधिवार स्थापित वर सकती थी । 30 जनवरी 935 को एक नये कानुन [ठै५ 
उ्घेगायए़ १० ध6 रिक्षढ। 0092:7०5) द्वारा राज्यों के बच्चे हुए व्यक्तित्व का अन्त कर दिया 
गया । इसके आगे, काजी सरकार ने राष्ट्रव्यापी कानुना के क्षेत्र वो विस्तृत किया , और जनवरी 
937 के नागरिक सेवा कानून (0/शो $६9॥९६ /0!) ने राष्ट्र, राज्यों और स्थुनिस्तिपतिदिया 
तब के नागरिक सेवकों वो केद्र द्वार विनियमित वरने वे अधिकार सौंपे । साजिया द्वारा लागू 
क्यिे गये इन सभी सुधारा का प्रयोजन रीच और राज्यों के बीच सभी प्रकार के द्वतदाद का बत 
मरता था। परन्तु विभिन्न राज्यो के प्रशासनों का कभी भी विशोपन नहीं किया गया ह 

बर्तमान सधीय व्यवस्था--वतमान संविधान वे आपारभूत कानूब (9480 7.व्न) मे 
जमनी में एक अजीव प्रकार के सघपवाद को जम दिया है। स्विटूजरलैंप्ड मं विकसित मघवाद वा 
नमूना, जिसे बाद मे जमनी और आस्ट्रिया ने अयीकृत किया था और जिसे अब भाषारभृत वागून 
द्वारा पुनर्जीवित किया गया है, पुराने सधवाद से बहुत भिन्न है। वहाँ के नागरिक दो सखारा 
(सघीय व राज्यीय) के अपीन हैं, परतु वे एक दूसरे से कही अधिक मिश्रित हैं । अधिकतर 
बातो मे सधीय प्राधिवरणों की स्थिति स्पप्टत उच्चतर है। सघ सरकार की स्पष्ट रूप में वणित 
शवितयाँ बहुत बड़ी हैं और अधिवततर महत्त्वपृण विपयो में राज्यों के भशासव (!8770 87779 
धक0०४) संघीय कानूनों को कार्यावित्त करने बाले हैं, जिनका सघ सरवार प्रशाततिव निरेशों 
द्वारा माग दशन करती है और जा सधीय परिवीक्षण के थतगत है) सघ सरकार का बनय 
विधायन (६४८ंप्रए७ ]०६४४४०॥) की सारमय शवितिया दी गयी हैं और राज्य सरकारें तमी 
वानुन बना सकती हैं जबकि सघीय कानून उहू विशिष्ट रूप से अधिकार प्रदान करे। समवर्ती 
विधायन के क्षेत्र म राज्य सरबार केवल उसी सीमा तक बानन बना सकती हैं जहाँ तक कि सर 
सरकार अपनी दवितया का प्रयोग न करे । इस प्रकार विधायन के क्षेत्र में सघ सरकार की स्पष्ट 
प्रधानता है, जबकि राज्य सरकारों के हाथो में प्रशासतिक कार्यों और सरकारी सेवकों में 
अधिवार भाग कायम है ।* 

सघ और राज्यों के बीच झवितियी के विभाजन में संघ सरकार को सभी महत्वप्टण इक्तियाँ 
प्राप्त हैं। धारा 73 मे संघ सरकार को अनाय शक्तियाँ दी गयो है, जिनमे ये सम्मिलित हैं“ 
वैदेशिक मामले, प्रतिरक्षा, सघीय नागरिकता, आवागमन और आतरिक व्यापार की स्वत रत, 
मुद्रा, रेलें, डाक, तार और संघीय सेवकों की कानूनी स्थिति । समवर्ती सूची में प्रगणित सर्म 
सरकार वी शवितयो में इह सम्मिलित कया जा सकता है--दीवानी और फौजदारी, काग्ूत और 
प्रक्रिया, सगठनों व. सभाओ का विभियमन, शरखार्थी, सार्वजनिक कल्याण, युद्ध से हुई क्षेत्रियाँ 
मआधिक शवित के दुस्पमोगो को रोकना, इपि, गह निर्माण, स्वास्थ्य, जहाजरानी और परिवही 
के साधन | 
सध सरकार राज्यो में सांविधानिक व्यवस्था की गार दी देती है । अधिकतर बातो मे 
संघीय वानन राज्यों के कानूनों के ऊपर प्रभावी होते हैं। राज्य सरवारें सघीय कामूनों 
कार्या वत करती है । वे अपने प्रशासव का स्वय सगठन करती हैं और सरकारी अधिकारियों बी 
नियुक्षि करती हैं पराठु संघ सरकार सामागय प्रशासनिक विनियम जारी कर 40% । 
आधारभूत कानून हारा ही संघ सरकार ओर राज्यो के बीच वित्तीय साधता का वितरण क्या 
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सधवाद--सिद्धात और व्यवहार [77 


गया है। वित्तीय नीति के निर्धारण मे, सधीय नियातण-:प्रत्यक्ष और परोक्ष--निरणायिक हैं । 
संघीय विधानमण्डल (फ्रप्रात८४६४४) मे आये सदस्य (247) एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रो से 
चुने जाते है और शेप आधे सदस्यों वा चुनाव, प्रत्येक राज्य म उम्मीदवारों की दलीय सुचियों से 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार किया जाता है । 


9 नाइजीरिया, युगोस्लेविया और मलयेशिया मे सघात्मक व्यवस्था 


() नाइजोरिया--स्वत-त नाइजीरिया के नेताओं व सविधान निर्माताआ के सामने, भारत 
की भाति, देश के विभिन भागो के निवात्तियां की भिन भिन सस्द्वतियां व भाषाओं की समस्या 
आई। इनक॑ अतिरिक्त वहाँ के निवासियों मे अय सामाजिक व भाथिक विविधतायें भी हैं। इस 
समस्‍या का एक ही हल था जिसे उहोने अपनाया । सविधान निर्माताओं ने सम्पूण देश की एकता 
बनाये रखने तथा विभिन्न भागो व प्रदेशा की विविधताओ के लिए समुचित व्यवस्था करने के 
उद्देश्य से सघात्मक संविधान बनाया। उह्हाने आस्ट्रेलिया के नमूने पर सघीय सत्ता पर कठार 
सीमायें लगायी जिससे सघ सरकार प्रदेशों की झकितियों मे हस्तक्षेप न कर सके । फिर भी सघ 
सरकार को बहुत ही व्यापक शक्तिया सौपी गयी हैं जैसा कि आगे के विवेचन से स्पष्ट हागा । 
बतमान सविधान में भी पुवगामी (958 के) सविधान मे अल्पसरयक्रों के हिताथ समाविष्ठ कुछ 
सरक्षणो को महत्त्वपूण स्थान दिया गया है, जिनमे ये दो उल्लेखनीय है--- 

सध ओर प्रदेशों के बीच शक्तियों का वितरण दो सूचियो--अनाय भर समवर्ती--के 
द्वारा क्या गया है । सघ सरकार को दोनो सूचियो मे प्रगणित सभी विषयो पर कानून बनाने की 
शवित मिली है | समवर्ती सूची मे सम्मिलित विपयो तथा इन दोनो सूचियों से बचे विपया पर 
प्रदेश सरकारें कानूत बना सकती हैं। समवर्ती सूची मे सम्मिलित क्सी विपय पर दोना ही 
सरकारें कानून बना सकती हैं, परतु यदि दोनो सरकारो द्वारा बनाये कानूतो मे अतर अथवा 
असगति हो तो सघ सरकार द्वारा निर्मित कानून लागू होगा और प्रदेश सरकार का कानून 
प्रभावित न रहगा । सघ सरकार की झवकितियाँ काफी विस्तत और अति भहत्त्वपूण है जैसा कि 
निम्नलिखित बातो से स्पष्ट होगा । 

संध सरकार को पूववर्णित दो विधायो सूचियों म॑ प्रगणित विपयो के अतिरिक्त कुछ 
विशिष्ट शवितया भी प्रदान की गई हैं। यह “यायालय स्थापित कर सकती है , “यासरों (7783) 
को प्रशासतित करने के लिए प्राधिकरण की स्थापित तथा विनियमित कर सकती है , और भ्रदेशो 
में सिनेमा फिल्‍मा को से सर कर सकती है। सघीय संसद किसी भी नये प्रदेश के लिए उसकी 
रचना के बाद साधारणतया छ माह के लिए कात्तुत बना सकती है। सघ सरकार की झव्ति कया 
एक मह॒त्त्वपृण स्रोत यह है कि संसद अपनी क्षमता से बाहर वाले प्रयोजनो के लिए भी अनुदान 
दे सकती है। चूकि सघ सरकार की वित्तीय अवस्था प्रदेशों बी अपेक्षा बहुत अच्छी है, अत 
अनुदानो व ऋणो के द्वारा सघ सरकार अपनी झक्त में वृद्धि कर सकती है। यहा यह उल्लेखनीय 
है कि ऐसी ही शत्रित के प्रयोग द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका मं सघ सरकार की शक्ति में बडी 
वद्धि हुई है । परतु सघ सरकार वी विशेष शक्तियों मे सबसे अधिक महत्त्वपूण तो वे हैं जिनका 
सम्बंध सघ के परिवीक्षण और आपाचुकाल से है । 

नाइजीरिया का सविधान किसी भी प्रदेश को सघ से अलग होने का अधिकार तो प्रदात 
करता ही नही, अपितु प्रदेश सरकारों को आदझ देता है कि वे अपनी कापपालिक्ा शवितियों का 
प्रयोग इस प्रकार न करें कि जिससे सघ की कायपालिका शक्ति को खतरा पहुँचे या उसम बाघा 
पडे भ्रथवा सध सरकार की स्थिरता को खतरा पैदा हो । इस प्राविधात को प्रभावी बनाने के 
लिए सघीय विधानमण्डल अपराधी प्रदेश को ऐसा करने से रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही 


कि 
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वर सकती है। यदि पालियामेट ये दोनो सदन दो तिहाई के बहुमत से यह प्रस्ताव प' 
विः अमुक प्रदेश ऐसी मनाही या उल्लघन बर रहा है तो पातियामेट उस प्रदेश क 7 
से बाहर भी कानून बना सउती है । 

आपातुवाल के सम्बघ मे सधीय पालियामेट वी शर्वित सपसे अधिक महर् 
आपातकाल में पालियामेट शातति, व्यवस्था और सुगासन यो बनाये रखन अथवा प्र। 
प्रयोजन से सम्पूण नाइजीरिया वे लिए कानून बना सकती है । सलेप मं, आपातृवाल 
विधय पर नाइजीरिया वी विधायी झवित या प्रयोग पालियामेटठ द्वारा किया णा 
ऐसा बरने के लिए पालियामे-ट को बेवल यह दिसलाना आवश्यव है कि इस शा 
करते हुए बनाया गया बानून “'शातति, व्यवस्था और सुशासन का बनाये रखने त 
के लिए आवश्यक या इप्टकर है|” प्रालियामेट वो एक और मह्तत्त्वपुण "क्सि ! 
अतर्राप्ट्रीय सधियो, समचौतों या ऐसे आअततर्राष्ट्रीय संगठनों बे निणया वा जिंतेवास 
सदस्य हो, लागू अथवा वार्या-वत करने के लिए विधायी सूचियों वा ध्यान न रखते 
बना सकती है । 

(2) युगोस्लेविया--युगोस्लेविया वा संघ भारत वी भाँति कई उपराष्ट्रा 
है । उसके विभिन उपराषप्ट्रो व जातियो के बीच अनक' प्रकार की विविधतायें हैं। ० 
आवश्यक और पूणतया “यायोचित था कि ऐसे देश वा सविधान सघात्मक हो । 
सध छ गणत-भो से मिलकर वना है, जिनके अपने संविवान हैं। इस दृष्दि से 
सधात्मन' सविधान भारत के सविधान की अपेला सयुकत राज्य अमरीता के स*॑ 
मिलता है, क्योकि भारत के सविघान मे तो सघातरित राज्यों का सविधान 
युगोस्लेवियां के सघ में छ गणत-त्रा के अतिरिक्त भी दो स्वायत्तता प्राप्त प्रा 
के गणतात्र के ही भीतर हैं । सभी गणत श्र (माँ टीनीग्रो को छोडकर) और दोना 
प्रात्त, जिलो व कम्यूनों में विभाजित है । प्रत्येक गणतात्र भे एक एसेम्बला 
प्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है और गणतनत्र में श्ञासन का सर्वोच्च तिका 
अधिवारो और कत्तव्यो का सघीय संविधान, गणतत्रीय सविधान व सधीय का 
तथा उनके ढाँचे के भीतर पालन करती हैं। सघीय एसेम्वली वी भाति गण + 
भी पाँच चेम्वर हैं, जिनके नाम ये हैं--ग्रएतत्रीय चेम्बर, आधिक चेम्वर, 
चेम्बर, सावजनिक स्वास्थ्य व सामाजिक फल्याण चेम्बर और सगठनात्मक 
गणतात की एसेम्बलो मे सघीय के स्थान पर गणत-ीय चेम्वर है कितु 
राप्ट्रो के चेम्बर जेसा कोई अग नही है और अय चेम्वरो के नाम वही हैं जा 
विभिन्न चेम्वरों के हैं। प्रत्येक गणताभीय एसेम्वबली एक कायपालिका 
बार्यकारिणी परिपद्‌ का चुनाव करती है। साधारण नियम यह है कि गण 
वे ही अग हैं जो कि सधीय शासन मे हैं। स्वायत्तगासी प्रान्ता मे भी श 
एसेम्बली है, जो भा तीय कायकारिणी परिषद्‌ का चुनाव करती है । 

गखतात्रीय प्राधिकरणा (२८एएण॥० #एफ्णश[ल्ई) के अधिका 
महत्त्वपूण कार्यो में ये सम्मिलित हैं--यह देखना कि गणततन्र की 
इस प्रकार से नियोजित हो कि वह देश को योजना मे समायोजित हो जायें 
सामाजिक कल्याण के क्षेत्री मे समुदाय के सामाय हिंत के श्रश्नो का 
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समुदायों मं काम करने वाली जनता और उत्पादको के स्वच्चासन के अधिकार को रक्षा और उनके 
कार्या-वित रूप पर ध्यान रखना , नागरिकों ये राष्ट्रीय अल्पसस्यका की स्वतान्ताआ और 
प्रजात्मीत्रक अधिकारी का सरद्षण करना , कानूनी पद्धति के एकरूप ढंग से परिवालत का 
सुनिश्चित करना , सत्ता के अगो के परिचालन वी देख रेख करना और जन समितियां के कार्यों 
को समावित करता , सावजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित वढाये रखना , और सबीय छावूदों तथा 
विनियमो द्वारा व्यवस्थित कत्तव्या का पालन करना, मादि । 
गएत-ओ में प्राधिकरणों का सयठत--गणतजों म॑ सता के अ्गा का संगठन उ'ही 
सिद्धांतों पर भाधारित है, जिन पर कि समीय प्राधिवरणों का। जनता द्वारा निर्वाचित गणतत्रीय 
एप्रेम्बली (079 0०4४ स्‍55८४४७) सबसे ऊँचा प्रतिनिधिकर विकाय और गरशव-नीय सत्ता का 
सर्वोच्च भ्ग है । एसेम्बली प्रत्यक्षत अथवा अपनी कायकारिणी परिपद्‌ के द्वारा गणतनीय सत्ता 
के अधीन सभी अधिकारों का उपभोग तथा कत्तव्यो वा पालन करती है) ऐसा करने मे एसेम्बली 
ग्रणत न के संविधान के साथ संघीय संविधान और कानुनो के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकती | 
एस्रेम्बल्ी का चुनाव चार बप की अवधि के लिए होता है। यह अग्रविश्चित मामवों के लिए 
उत्तरदायी है--गणत-तीय संविधान में सशोधन तथा गरणत्ात में लागू होने वाले पानूना का 
निर्माण गणत म्र की सामाजिक योजना को अग्रीवार करना, गणतन्तीय कायकारिणी परिषद्‌ के 
संदस्पों का चुनाव और उहू उनके पदो से वापस बुलाना सर्वोच्च न्यायालय और क्ष्य महत्त्ववूण 
निकाय क्र सदत्शों व अय अधिकारियों का छुताव और उतका बाप बुलावा, आधारभूत 
राजनीतिक निधय करना जिससे कि कायकारिणी परिपद्‌ के काय का स्तामा'य दियस्थापत किया 
जा सके । गणतेत्रोय एसेस्वली की सरचना, सगठन, काय करने की विधि और उसका शासत मे 
भहत्वपूण भाग उतही सिद्धा तो पर आधारित है जिन पर कि सघीय एसेम्बली के सबठन आदि 
भाषघारित हैं। गशातात्रीय एसेस्व्ली वे सदस्य अपने अपन निर्वाचन क्षेत्र की जन-समितियों वे' 
पदेग सदस्य (९४ 0तिटा० प्राषग028) हैं । साधारणतया गणत-ब्रीय एसेम्वली वी समितियाँ भौर 
आयोग भी वही हैं जो कि सधीय एसेम्बली वे है, महत्त्वपूण अतर की बात यह है कि उसकी 
वेदेशिक मामलो के लिए समिति नही होती, परतु इसका जनसमितियों के लिए एक स्थायी आयोग 
होता है । 
गरातओय कार्यकारिणी परिषद (रिवध्एए0॥09 8&8०८७४४९ (०ए्राणा)--यह एसेम्यती 
वा एकमान प्रत्यक्ष कायकारी तिकाय है। एसेम्बली इसे ये बाय सौपती है--गणवणन का 
अतिनिधित्व वरते का अधिकार, कानूनों को लागु करता, गणत-त्र के प्रशासनिक अग्रा और जने 
समितियों तथा स्वश्वासन की सस्याआा वे वायों की वैधता का परिवीक्षण और भय ऐसे मामता 
का परिवीक्षण जिनका स्वरूप कायकारी हो और जो यणतञ्र को सलमता के भोत्तर बाते हा। 
वायकारिशी परिषद्‌ को एप्रेम्बली गणतत्रीय चेम्वर वे सतस्‍्या से से घुनती है । परिषद्‌ वा एवं 
प्रधान हाता है, जिसे परिपद्‌ के बाहर अथवा उसके ऊपर बाई सत्ता प्राप्त नहीं है सिवाय इसब 
कि वह असहमति को दशा से वरिषद्‌ के निणयो बा अस्थायी रूप से कार्याबित होता रोक दे, 
पर तु ऐस मामलों पर अन्तिम निणय एसेम्बली करती है । यह विसी भी ऐसे निणय कर रह वर 
सवती है जिसे वह अवैध समझे । जन-समितिियाँ परियद्‌ वे ऐसे निणयो का इस आपाद पर विरोय 
कर सकती है कि वे उसने स्वत्ासन वे अधिवार वय जतिक्रमण व्रत हैं । एस विवादा में अन्तिम 
विणय गरताभीय एसेम्दली का होता है। गणतजीय प्रशागन की सरचता सधीय प्रधायन बी 
सरचना सभीय ब्रतासन के ही अनुएप हैं | इसके प्रतासद बे आधारभूत अंधे ये हैं--वित, गह 
व्यापार, आमन्तरिव मामले और “याय मे राजशीय सचिवालय । इनर वाट आत हैं--वायारियी 
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कर सकती है| यदि पातियामेट क दोनो सदन दो तिहाई के बहुमत से यह प्रस्ताव पाप्त पर दें 
कि अमुक प्रदेश ऐसी मनाही का उल्लधन कर रहा है तो पालियामेद उस प्रदेश के लिए यूचियो 
से वाहर भी कानून बना सकती है| 

आपातूफाल के सम्याध मे सधीय पालियामेगट की शवित सप्से अधिक महत्त्ववूण है। 
आपातुकाल मे पालियामेट शातति, व्यवस्था और सुशासन को बनाये रखन अथवा प्राप्त करने वे 
प्रयोजन से सम्पूण नाइजीरिया वे लिए कानून बना सकती है। सप्तेष मं, आपातुकाल मे विसी भौ 
विपय पर नाइजीरिया वीं विधायी शक्ति का प्रयाग पालियामेटट द्वारा विया जा सकता है। 
ऐसा करने के लिए पालियामेट को केवल यह दिखलाना आवश्यक है कि इस शवित का प्रयोग 
करते हुए बनाया गया कानून 'शातति, व्यवस्था और सुशासन को प्रनाये रखने तथा प्राप्त बसे 
के लिए आवश्यक या इप्टकर है।? पालियामेट को एक और महत्त्वपृण शक्ति मिली है। गह 
अन्तर्राष्ट्रीय सधियो, समचोतो या ऐसे अत्तर्राष्ट्रीय संगठनों बे! निणया का जिनका कि नाइजीरिया 
सदस्य हो, लागू अथवा का्यान्वित करने के लिए विधायी सूचियो का ध्यान न रखते हुए भी वावूत 
बना सकती है। 

(2) युगोस्लेविया--युगोस्लेविया का सघ भारत वी भाँति बई उपराष्ट्रा से मिलकर बना 
है | उसके विभिन उपराप्ट्रो व जातियो के वीच अनेक प्रकार की विविधतायें हैं। अतएवं यह तवेधा 
आवश्यक और पूणतया “यायोचित था कि ऐसे देश का सविधान सघात्मक हो । यरुगोस्लवियां वा 
संघ छ गणत-नो से मिलकर बना है, जिनके अपने सविधान है । इस हृष्टि से युगोस्लेविया दी 
सघात्मक सविधान भारत के सविधान की अपेला संयुक्त राज्य अमरीका के सविधान से अधिक 
मिलता है, क्योकि भारत के सविधान म॑ तो सघातरित राज्यो का सविधान भी दिया गया है। 
युगोस्लेविया के सघ मे छ गशत त्री के अतिरिवत भी दो स्वायत्तता प्राप्त प्रात हैं, जो सबियां 
के गणतन के ही भीतर हैं । सभी गणत त्र (माँटीनीग्रो को छोडकर) और दोना स्वायत्तता प्राप्त 
प्रात, जिलो व कम्यूनों मे विभाजित है। प्रत्येक गएतात मे एक एसेम्वली है, जो जनता वी 
प्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है और गणत त्र॒ में शासव का सर्वोच्च निकाय है। यह अपने 
अधिकारों और कत्तब्यो का सघीय सविधान, गणत-जीय सविधान व सघीय कानूतों के आधार पर 
तंथा उनके ढाँचे के भीतर पालन वरती हैं। सघीय एसेम्वली की भाँति गणत त्रीय एप्ेम्बली के 
भी पाँच चेम्बर हैं, जिनके नाम ये है--गणततत्रीय चेम्बर, आधिक चेम्बर, शैक्षिक सासहतित 
बैम्बर, सावजनिक स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण चेम्बर और सग्रठनात्मक राजनीतिक चेम्वर। 
गणत-त्र की एसेम्वली मे सघीय के स्थान पर गणतात्रीय चेम्बर है, कितु उसके अनुरूप हर्ष 
राष्ट्रा के चेम्बर जँसा कोई अग नही है और अय चेम्बरों के नाम वही है जो सघीय एसम्बली के 
विभिन्न चेम्परो के हैं। प्रत्येक गणत त्रीय एसेम्बली एक कायपालिका आर्थात्‌ गणत जय 
कार्यकारिणी परिषद्‌ का चुनाव करती है । साधारण नियम यह है कि गणत-त में भी शाप्तन 
वे ही अग है जो कि सघीय शासन मे हैं। स्वायत्तशासी प्रात मे भी शासन का सर्वोच्च भाग 
एसेम्ब॒ली है, जो प्रा तीय कायकारिणी परिषद्‌ का चुनाव करती है । 

गणत-जय प्राधिकरणो (२०७७०॥० #एफणा(८ु) के झ्रधिकार व कत्त व्य--उ्ती 
महस््वपृण कार्यों मे य॑ सम्मिलित हैं--यह देसना कि गणत त्र की अथव्यवस्था वा वित्त 
इस प्रकार से नियोजित हो कि वह देश वी योजना म समायांजित हा जायें , शिक्षा, स्वास्थ्य भौर 
सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों मे समुदाय के सामाय हित वे' प्रश्नो का विनियमा 5 स्थानीण 

३ फफीक्काम एल्लञाआफला। 40 आएच प्रीग 8 89 गावतर पा एताडए4008 णी 5 7056 फ़ 

ग्र:०८5३ए 0 (एचवीदा। 0 प४ एणफए:९ ण ग्राशवध्यायाएड़ णा ३2०णाए8 ए४३०४- णर्पदः 2800 8० 
इणवाग्रात्त 0 पा एल्य04 0 लालइचाएए 


मसधवाद-सिद्धान और व्यवहार 79 


समुदायों मे काम करने वाली जनता और उत्पादको के स्वश्वासत के अधिकारा की रक्षा और उनके 
कार्या'वित रूप पर ध्यान रखना , नागरिकों व राष्ट्रीय अत्पसरयको की स्वतानताआ और 
प्रगाताीविक अधिकारों का सरक्षग करता , वानूवी पद्धति के एक्रूप दंग से परिवालन का 
सुनिश्चित करना , सत्ता के अगा के परिचालन की देख रेख करना और जन समितियां के कार्यों 
को समाीवत करना , सावजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित वनाये रखना , और संघीय कानूता तथा 
विनियमो द्वारा व्यवस्थित कतव्यो का पालन करना, आदि । 
गणत-ों में प्राधिकरणों का सगठवत--गरणतरतो मे॑ सत्ता के भ्रगो का संगठन उही 
सिद्धाता पर भाधारित है, जिन पर कि सघीय प्राधिकरणों का। जनता द्वारा निर्वाचित गणत भीय 
एप्रेम्बली (१९७०४ ॥०७॥ ठै55८गराए9) सबसे ऊँचा प्रतिनिधिक निकाय और गणत-नीय सत्ता का 
सर्वोच्च अग है । एसेम्बली प्रत्यक्षत अथवा अपनी कायकारिणी परिपद्‌ के द्वारा गंणतनीय सत्ता 
के अधीन सभी अधिकारा का उपभोग तथा क्त्तव्यो का पालन करती है) ऐसा करने मे एसेम्वली 
गणत'त के संविधान के साथ सघीय संविधान और कातूनो वे विरुद्ध कोई काय नही कर सकती | 
एसेम्वली का चुनाव चार वप की अवधि के लिए होता है। यह अग्नलिश्वित मामलों के लिए 
उत्तरदायी है--गणत-तरीय संविधान मे सशोधन तथा ग्रणतत्र में लागू होने वाले कापुना का 
निर्माण, गणत त्र की सामाजिक योजना को अगीवार करना, गणत भ्ीय कायकारिणी परिषद्‌ वे 
पउस्या का चुनाव और उहे उनके पदों से वापस बुलाना सर्वोच्च -्यायालय और अम्य महत्त्वपू्ण 
निकाया के संदस्थो वे अगय अधिकारियों का चुनाव और उनवा वापस बुलाबा, आधारभूत 
राजनीतिक निषय करना जिससे कि कायकारिणी परिपद्‌ के काय वा सामाय दिवस्थापत क्या 
जा सके । गणतस््ीय एसेस्बली की सरचना, संगठन, काय करने की विधि और उसका शासतव मे 
महत्वपूण भाग उन्‍हो सिद्धा तो पर आधारित है जिन पर कि सघीय एसेम्गली वे संगठन आदि 
नाधारित हैं। गशतात्रीय एसेम्वली के सदस्य अपन अपने निर्वाचन क्षेत्र की जन-समिततिया के 
पदेन सदस्य (०४ 040 #व्पाएं००४) हैं । साधारणतया गणत-त्रीय एसेम्बली वी समितियाँ और 
आयोग भी वही हैं जा कि सघीय एसेम्बली के हैं, महत्त्वपूण भतर वी बात यह है कि उसकी 
वेदेशिक मामला के लिए समिति नही होती, परतु इसका जनसमितियों के लिए एव स्थायी आायाय 
होता है । 
गशत-भोय कायकारिशी परिषद्‌ (२०एपरणाएवग 2६९८॥४४ 00प्रपा)--यह एसम्यली 
का एकमात्र प्रत्यक्ष वायकारी निकाय है। एसेम्बली इसे ये काय सौपती है--गणततञर का 
प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, कानूनों वो लागू करता, यणतज के प्रशासनिक अगो ओर जन 
समितियों तथा स्वाासन की संस्थाओं थे वायों की वैधता का परिवीक्षण मौर जाय एसे मामता 
का परिवीक्षण जिनका स्वरूप कायवारी ही और जो गणतत वी सक्षमता के नीतर भात्त हा। 
पायवारिशी परिपद्‌ को एसेम्बली गणतञीय चेम्बर वे सदस्या म से घुनती है। परिषद्‌ वा एक 
प्रवान होता है, जिसे परिषद्‌ के बाहर अथवा उसके ऊपर बोई सत्ता आप्त सही है घिवाम इसइ 
कि वह असहमति वी दया से परिषद्‌ के निणयो बा अस्थायी रूप से वाया वित होना रोक दे, 
पर'तु ऐसे मामल्ो पर अन्तिम मिथय एसेम्बली करतो है । यह किसी नी ऐसे निणय वी रद्द कर 
सबती है जिसे वह अवध समये । जन समितियाँ परिषद्‌ वे ऐसे निणयो का इस आपार पर विरोष 
क्र सबती है कि ये उनके स्वशासन वे अधिकार वा अतिक्रमण करते हैं। ऐस विवादों में अम्तिम 
निषय गणतात्रीय एसेम्बली बा हाता है। गणवजत्रीय प्रणायत वी सरचना स्पीय प्रयास की 
सरवना सपीयष प्रयासन मे ही अनुरूप हैं। इसके प्रशासन वे आधारभूत अंग वे हैं+-वित्त, गह 
स्यापार, आत्तरिद मामते और “याय वे राजपीय सचिवालय । इतर बाट आते हैं--पायशारियी 
परिषद का राजवीय सचिवालय, प्रपप्रसनिया सस्याएं और अय स्वतात्र प्रयाधतित झड़ । 
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गणतात्रों के लिये श्रधिष स्वायत्तता--फरवरी 967 म॑ फेडरल एमेम्वली 4 फैडरन 
चेम्वर ने निणय किया कि सविधान या सश्योघन क्या जाये और आवश्यक प्रस्तावों वो तयार 
करने के लिए एव आयोग भी निित प्रिया | अब तव फ़िय गये सभी प्रस्तावा का उद्देश्य सूप 
और गणत भरो वे बीच वतमान सम्बाघ या इस प्रवार स परिवर्तित वरना है वि गुगोल्लविया क 
विभिन्न उपराष्ट्रा के प्रतिनिधियो यो सामाय नीति पर अधिव प्रमाव डालने का अवसर मिल। 
ऐसा बरने वे लिए सोची जा रहो एव विधि यह है कि उपराष्ट्रों के चेम्वर की स्थिति और 
सक्षमता में परिवतन विया जाये। इस समय फेंडरल एसेम्वली वे! ५ चम्वर हैं, शिनम पेटरल 
चेम्बर का भाग सबसे महत्त्वपृूण है, वपोकि यह अवेला वानुन बना सवता है । 

पेडरल चेम्बर का महत्त्वपृण भ्ग उपराप्ट्री या. चेम्बर (टाशाएंटः ० ए०फरत 

पिञाणाए।९5) है, जो गणतत्रो व स्वशासी प्रातो वे 70 प्रतिनिधिया से मिलकर बना है। 
उपराष्ट्रो के चेम्बर के 70 सदस्यो वो सघीय कायवारिणी परिषद्‌ का सदस्य समझा जाता है 
ओर वे इसके कार्य म समता वे आधार पर भाग लेते हैं। चूत्रि सघीय एसेम्वली मं इस चेम्बर 
बा विशेष स्थान है, अत इसका अधिवेशन तब अवश्य ही होता है जयकि फ़ेडरल चेम्वर के 
एजेंडा पर सविधान में सशोधन या परिवतन वा प्रस्ताव हो । एक प्रस्तावित परिवतन के द्वारा 
संघ व गणतात्नरो के बीच विधायी कार्यों के क्षेत्र म वतमान सम्बंध में परिवततन हो जायगा। 
भविष्य में सध मुख्यत आधारभूत कानुन ही प्रास बरेगा, जो कि ग्रुगोस्लेविया की सामाजिर 
आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक पद्धति वी एकता को सुनिश्चित बनायेंगे । नियम रूप में से 
अब सामा“य बानून प्रस्यावित नही करेगा, जो कि देश के सम्पूण राज्य-सेत्र के लिए बंध होत हैं 
वरवु केवल आधारभूत वानून ही पास करेगा, जो किः गणतत्रो वे स्वतात्र विघायी काय के लिए 
कानूनी ढाँचे ((८४५] ॥॥650०:7५) की रचता करते हैं । 

सविधान में सशोघन के लिए वतमान माँगो का बडा बल समता पर है, जो उपराष्ट्रीं क 
चेम्बर को देश की सामाय नीति के निर्माण मे अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव दिखान के द्वारा सम्भव हो 
सकेगा । अब तक किये गय प्रस्तावों के आतगत, उपराष्ट्रा का चेम्बर विकास योजनाओं और 
सभी आधारभूत व सामा-य कानूनों के पास करने में भाग ले सवेगा, साथ ही यह उन सभी अशा 
पर निणय करने में भांग लेगा जो कि इस समय फेडरल चेम्बर वी सक्षमता के भीतर हैं। तम्य 
तो यह है कि ऐसा करने से कोई एक या अधिक उपराष्ट्र जिनकी (फेडरल चेम्बर म) बहुसख्या है 
भविष्य म अपनी इच्छा को छोटे उपराष्ट्रो पर नहीं थोपष सकेगे | ऐसा सम्भव हो सकेगा, क्योरि 
फेडरल चेम्वर, जिसम कि एक या दो बडे उपराप्ट्रो का प्रतिनिधित्व उनक मतदाताओं की बडी 
सरया के अनुपात मे है, भविष्य मे सारपूण निणय केवल उपराप्ट्रो के चेम्बर वी सहमति से ही 
कर सकेगा, जिसमे कि सभी गणततज्रो को सम प्रतिनिधित्व प्राप्त है । 

(3) सलयेशिया--मलाया सघ का सविघान स्वत्तज्रता के दिन, 3। अगस्त 957 की, 
प्रभावी हुआ । इसके अतगत एक सघात्मक सरकार स्थापित की गई, जिसके प्रमुख अग एक राजा 
(ए०7्रधाए०) झासको का सम्मेलन (00द्थिध्व०० ० एा८$), एक केबिनेट, दो सदन वाली 
पालियामेट, “यायपालिका मौर चार लोक सेवा आयोग है। राजा, जो राज्य का सर्वोपरि अध्यक्ष है 
पाँच वष वो अवधि के लिए मलाया के नौ शासको द्वारा मजलिस म॑ चुना जाता है। संघीय 
पालियामेट के प्रथम सदन (॥06फश॥ रिब-8३४ 07 स०ए5९ 0 स्ल्फावल्ा४0ए८5) मे 704 
सदस्य हैं जा एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैँ । दूसरे सरव (06एथ॥ पिध्टृभं४ थ 
8०४७) में बुल 38 सदस्य हैं, जिनमे से 22 राज्य विधानमण्डलो द्वारा चुने जाते हैं बौर !6 
को सघ का अध्यक्ष नियुक्त करता है। “यायपालिका इकहरी है अर्थात्‌ सर्वोच्चि प्यायालय तथा 
अघीन “यायालयों से मिलकर बनी है अधीन “यायालया की स्थापना पालियामेट द्वारा की गई 
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है। सर्वोच्च 'यायालय को ऐसे विवादों पर सी अधिकार क्षेत्र प्राप्त है जो कि राज्यो के बीच 
अथवा किसो राज्य और सध के बीच उठे । यह कसी अवधीन न्यायालय मे चल रह सुबदमे से 
सम्बनधित कसी पक्ष के प्राथना पत्र पर संविधान का तिवचन भी कर सकता है । 

ग्यारह सघातरित राज्यों क॑ बारे मं मलायव सविधान उनके संविधान वी ग्रार टी देता 
है और उनकी सरकारो वी सरचना भी विहित करता है । संविधान में सघीय व राज्य सरकारों 
वी विधायी व कायपालिका शक्तियों की सुचियाँ भी दी गई है । संविधान द्वारा अधिकतर मूल्य 
उत्तरदायित्व (और शर्तियाँ) सघ सरकार को सौंपे गये है । सघ सरकार वी प्रधानना का उन 
धाराआ हारा और ओश्वस्त किया गया है जो संघीय कानूता को (ऐसी स्थिति मे जबकि राज्य 
कानून संघीय कानुन से असगत हो) राज्य कानूनों के ऊपर प्रभावी होने का अधिकार देती है। 
के'द्रीय सरदार को राष्ट्रीय आथिर विकास योजनाओं को कार्यो यित करने की ज्क्ति भी मिली 
है, चाहे राज्यो वी शक्तियाँ उम्ते विरुद्ध नी हो । मलाया वे सविधान द्वारा भुलभूत स्वत्त'गताओं 
की गारटी दी गई है । सविधान का सशोधन कसी भी ऐसे कानुन द्वारा क्या जा सकता है जो 
कि पालियामे'ड के दोनो सदता से कुल सरया के दा तिहाई के बहुमत से पास क्या गया हो । 

मलयेशित सविधान--)963 में उत्तरी बोनियों ओर सारावक को मलाया संघ मे 
सम्मिलित करने के लिए एक समिति (फ़ांध्ः 80ए४707०१3। (१००॥0॥/08) से साविधानिक 
व्यवस्था के बार से अपनी रिपोट दी । उसने सिफारिश वी कि 957 के मलाया संविधान को 
इस प्रकार से सशोधित किया जाय कि जिससे नये राज्यी की इच्छाओं और विशेष प्रिस्थितिया 
को उसमे समुचित स्थान दिया जा सके तथा सारावक व उत्तरी बोनियों के प्रयक संविधान बने । 
सक्षेप मे, समिति ने प्रिफारिक्ष की कि इस्लाम को सरकारी धम के रूप में कायम रखा जाय और 
घामिक स्वत रत की प्रत्याभूतियों को भी बनाये रखा जाय । उत्तरी वॉतिया और साराबक वी 
अपनी अपनी राज्य सरवारें हो, जिह मलाया के राज्या से अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाय । 
मघ व राज्या के बीच शक्तियों के वितरण के बार मे नई सूचियाँ तैयार की जाएँ। उनके भातगत 
बॉनियां वो अप सभी राज्यों से अधिक शक्तियाँ प्रदान की गयी । वित्तीय सिफारिशा के अनुसार 
भी बोनियो राज्यो को उनके अपने साधवा पर अधिक नियानण प्राप्त हुआ | साथ ही उहू सध 
सरवार से पर्याप्त वित्तीय सहायता भी मिली । नये सघीय विधानमण्डल मे प्रत्येक बोनियों राज्य 
को दो निर्वाचित सीनेटर और दोनो राज्यो को ६ अतिरिक्त नियुक्त सीनेटरो के लिए स्थान प्राप्त 
हुए । सघीय प्रतिनिधि सदन की सदस्य सरया 404 से बढावर 259 कर दी गई। बानियों के 
प्रतिनिधियों को राज्य विधानमण्डलो द्वारा चुने जाते की व्यवस्था की गई ) बानियां राज्य का 
लियापुर, मलाया तथा मलगय्िया से बाहर से जाने वाले आप्रवासियों (पाएट्रए्घव/5) पर भी 
नियात्रण की दाकित प्राप्त हुईं । 


छठा शअ्रध्याय 


कार्यपालिका--सैद्वान्तिक पहलू 


। कायपालिका का महत्त्व और काय 


'कायपालिका' झत्द का प्रयोग बहुधा मिन-भितर अर्थों मे कया जाता है। कभी कमी 
केवल राज्याध्यस (मुड्यमती अयवा स्ुक्त राज्य अमरीज। में राष्ट्रपति) के लिए, मा वमण्डल के 
लिए, और कभी कभी तागरिक और सैनिक सावजतिक सेवको के सम्पुण समुह के लिए। हुए इस 
अध्याय तथा पुस्तक में कायपालिका शब्द का प्रयोग शासन के अध्यक्ष, उसके माजियों महित। जो 
साधारणत 'केचिनेद' बहलाते हैं, के लिए करेंगे । दूसरे शब्दों मे, राज्य में वह निकाय, जिस 
संविधान कानूनों को वार्यावित्त करने की सत्ता देता है, फायपालिका कहनाती है। अंत बाय 
पालिका' दब्द का अथ उन अधिकारियों के समूह से है. जिनका मुह्य काय राज्य के ज्रामूनों हे 
लागू करना अथवा झासन की नीति व कायक्रम वा क्रिया वत करना होता है । 

कायपालिका के महत्त्व के कई कारण हैं--यह कानूनों का निर्माण कराती है और उ३ 
लागू करती है। कायपालिका केवल कानून और व्यवस्था को ही स्थिर नहीं रखती, वरद यह ता 
लोक कल्याण के सभी कार्यों और योजनाओं को सचालित करती है। शासन की सफलता अबवा 
जनता का हिंत बहुत कुछ कायपालिवा के सदस्या के गुणा पर विभर करता है । यदि वे अपने 
कार्या में दक्ष, तत्घर, ईमानदार, उध्साही और सूच बूझ से पूणष हैं, तो प्रशासव उत्तम होगा। 
वास्तव से, साधारण नागरिकों का सम्पक तो मुस्यत सरकारी कमचारियों से ही रहता है। ६ 
लिए जनता राज्य वे' विषम मे अपना मत उनके कार्यों वे आधार पर ही बताती है । 

अजाताजिक जासन वी. बतमान प्रवृत्तियो मे मबसे महत्त्वपूण कायपालिका वी शर्तियों 
और उसके दायित्वों मे बद्धि है। प्राय सभी राज्यों मे कायपालिया वा स्थान शासन और यज 
नीति में बे'द्ीव हो गया है। आधुनिक प्रजातात्रक राज्य मे मुख्य कायपाल (एर्श 8६६०४॥१०) 
केबल वासूना के लागू करते और सामाय प्रशासन के लिए ही उत्तरदायी मही है, बरत्‌ वह मु 

विधायव' भी बनता जा रहा है | उससे आग वी जाती है कि वह ससद (विधानमण्डल) ने आर 
बायीं नेतृत्व की व्यवस्या भी करे, और इस रुपए मे आतचरिक, वित्तीय तथा विदेश वीति के 
विर्धारण हैतु आवश्यव' सुझाव दे । यह प्रवृत्ति विशेष रुप से इसलिए उल्लेखनीय है कि एवं बगव 
था जयकि अमरीकी और फ्रामीसी क्राीतियों के बाद कायपालिका शक्ति को भय और स देह डी 
हृष्ठि स देखा जाता था। यह बात स्वाभाविर ही थी कि जिन लोगा ने अपने फो हाल में ही ब्ायां 
चारी और स्वेच्छाचारी राजत-वात्मक पास से मुक्त किया था, वे वायपालिका शक्ति वो सतरे से ९ 
समयते ये और उसके काय क्षेत्र को सीमित तथा उस्तकी श्क्तिया सो प्रतिया धत वरवा चाहत थे ! 


व कु ददबबंतण 883 0९८७ जणा 9५ एभशव्षवदन १0 27एएडफ ताताअटी5_ (2 ८९८८८ शा 


४३$ छाए (€च्शल्त ई4ग8८700$ ६0 ०000व7. ४९२/९॥९( ध्योा॥ ५5090 886 पफाय 647 09 


कायपालिका--सैद्धा तक पहलू 423 


सयुक्त राज्य अमरीका मे इस अभिवत्ति को इस बात में देखा जा सकता है कि राज्यों के गवनरों 
की शक्तियाँ अत्यधिक सीमित थी और उनवी अवधि बहुत छोटी थी । साथ ही राष्ट्रपति की 
शक्तियों पर अनेक साविधानिक निरोध लगाये गये थे | परतु अब कायपालिका के प्रति पुराने 
हृष्टिकोश म॑ परिवतन के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं-- 

(4) प्रतिनिधि एसेम्बलियो के प्रति प्रारम्भ म॑ं जो जोश था उसमे कमी आ गई है और 
साथ ही विग्रत डेढ शताब्दियो में लोक प्रिय आधार पर निर्वाचित तथा निर्या नत कायपानिकाओ के 
अनुभव से पूवगामी भय और स देह काफी दूर हो गये है । 

(2) प्रजातानिक सरकारों की समस्याओं और उनके कार्यों मे वेग के साथ हुई वद्धि ते 
और तुर त सरकारी कायवाही के लिए आवश्यकता ने (आतरिक और विदेश नीति दोनो ही 
क्षेत्रा मे) ऐसा आवश्यक बना दिया है कि विधानमण्डल अपनी बहुत सी विधायी सत्ता काय 
पालिका को सौंप दे । इसी कारण से प्रदत्त विधि निर्माण (4०८४७४०० [६88 407) का प्रयोग 
बढता जा रहा है । 

(3) विधानमण्डल के दो सन्नो के बीच लम्बे विरामझाल, विधानमण्डल की इस वारे मं 
अयोग्यता कि बहू सभी आपातकालो अथवा कठिन परिस्थितियों के लिए पहले से ही तथा विस्तार- 
पूवक व्यवस्था कर सके, ओर किसी भी विधेयक पर विधानमण्डल म होने वाली देरी, पक्षपातपूण 
व उग्र वाद विवाद आदि बातो ने नीति के मामलो में भी कायपालिका शाखा को व्यापक शक्तियाँ 
प्रदान क्ये जाने को “यायोचित ठहरा दिया है । 

(4) संयुक्त राज्य अमरीका में विज्येषत राष्ट्रपति की शक्तियों मे इस कारण से विस्तार 
हुआ है कि वहा निवासी यह अनुभव करते हैं कि वह सम्पूण राष्ट्र के निर्वाचित प्रतिनिधि है, जबकि 
कांग्रेस के सदस्य (सीनेट व प्रतिनिधि) वर्गीय अथवा विशेष हितो का प्रतिनिधित्व करते है ।! 

(5) ब्रिटेन-जैसे सासद पद्धति वाले राज्यो मे, जहा दलीय पद्धति का विकास हो गया है 
अथवा शासक दल को भारी वहुमत का समयन' प्राप्त होता है, वहाँ कठोर दलीय अनुशासन 
तथा अ ये सहकारी कारणों से केबिनट की ज्क्तियो म॑ वडी वृद्धि हुई है। 

(6) फ्रास में पाचवे गणत-्र के सविधान का ध्यानपूवक अध्ययन करने से एक बात स्पष्ट 
होगी कि वहा कायपालिका, विशेष रूप से राष्ट्रपति को, ऐसी शक्तिया सौपी गई हैं जो कि 
अ्षमरीका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। सविधान म इस महत्त्वूण परिवतन का कारण यह है कि 
वहाँ अतीत मे कायपालिका अति क्षीण व अस्थिर होती थी । 

अत मे, यद्यपि आधुनिक शासन म विधायी | काय का बडा महत्त्व है, फिर भी प्रवत्ति 
यह है कि' विधायिका कायपालिका वी तुलना मे कम महत्त्वपृण होती जा रही है । यह भी सच है 
कि विधायिका का कायपालिका पर निय जख रहता है परतु प्रजात त के विकास ने इस विरोधा 
भास को ज-म दिया है कि जनता द्वारा निवाचित विधायिका जितने अधिक कानून बनाती है उन 
कानुना को कार्यावत कराने मे कायपालिका की अनियाजित शक्ति उतनी ही बढ जाती है ।” 
कायपालिका के मुर्य कार्यो का विवेचन निम्नलिखित शीपको के अतगत किया जायेगा-- 

(4) विधायो--कायपालिका के उच्च अधिकारियो, माँ तयो अथवा विभागीय अध्यक्षो का 
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कानून निर्माण कार्यों मे बुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष भाग अवश्य ही रहता है । ससदात्मक शासन-पद्धति 
में तो सभी महृत्त्ववूण विधेयक, प्रस्ताव व वजट आदि कायपालिका (मॉजिमण्डल) द्वारा ही पद 
किये जाते है। सयुक्त राज्य अमरीका मे भी, जहा अध्यक्षात्मक पद्धति है, राष्ट्रपति अनेक 
विधेयको के लिए सिफारिश करता है तथा सदंश भेजता है । कायपालिवा वा वष्यक्ष (जा राज्य 
का भी अध्यक्ष हाता है) विधायिका के सत्र बुला है, उनका अत करता है और आवश्यकता 
पड़ने पर विधायिका या उसके लोकप्रिय सदन को विधटित भी करता है। बहू विधायिदा मे 
भाषण दे सकता है और विधायिका को स देश भेज सकता है। सबसे महत्त्वपुण बात तो यह है 
कि विधायिका द्वारा पास किये गये विधेयकी पर बह अपनी अनुमति देता है या नहीं देता अयवा 
उन्हें पुनविचार के हेतु वापस लौटा देता है। उसका दूसरा महत्वपृण वाय यह भी हैरि 
आवश्यकता पडने पर वह स्थायी कानून अथवा अध्यादेश जारी कर सकता हैं। लगभग सभी 
राज्यो म॑ विधायिवा द्वारा पास्॒ क्ये गय कानूनों के आतगत अनेक प्रकार के वियम कायवातिका 
इ्वारा ही बनाये जाते है 

(2) प्रशासनिक--इसके अर तगत कायपालिका के उच्च अधिकारी शासन के विभागा 
के अध्यक्ष होते है और अपने अपने विभाग के कार्यों की पूरी देख रेख करते हैं॥ सम्रदात्मक 
प्रणाली मम त्रयो का अपने अपने विभाग के बारें में श्रश्ना वे उत्तर मे माँगी गईं सूची देसी 
प्रडती है और भालोचना का जवाब भी देना पड़ता है। कायपालिका के अध्यक्ष अयवा उच्च 
अधिवारियों का बहुत से अविकारियों वी नियुक्ति व उ हे पद से हठावे के अधिकार आप्त होते 
है । सयुवत राज्य अमरीका व भारत वे राष्ट्रपति सर्वोच्च "यायालय के “यामाधीशा की नियुवित 
करते हैं, वे उच्च से थ अधिकारियों विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूतो भौर अवेक आयोगो की 
निमुक्तियाँ भी करते हैं। 

(3) प्रतिरक्षा सम्बन्धी--यह उपर ही बताया यया है कि सर्वोच्च सेनापति, जल, पल वे 
मभ तीना ही प्रकार की प्रतिरक्षा सेवाआ से सेनापतियों आदि वी नियुक्त कार्यपालिका हारा हद 
की जाती है। तीनों प्रकार की सेनाआ से सर्म्वा घत सर्वोच्च कमान के विपय में वायप्रालिया ही 
नीति निर्धारण करती है भौर निर्देश देती है १ 

(4) विदेश सम्धधी--विदेशों स क्सि प्रकार का सम्बाघ रखा जाय, किन देशों म अपने 
राजदूत व प्रतिनिधि भेजे जायें और क्रिह विंदशों म राजदुत या प्रतिनिधि वदाकर भेजा जाये; 
ये सभी महत््वपूण काय वायपालिकाएँ ही बरती हैं। युद्ध की घोषणा करना आदि भी काय 
ब्रालिकाओं के काय हैं। 

(5) “यायिक--मुस्य रूप से इसके अतगत राज्य के अध्यक्ष को गम्भीर अपराधो के तिए 
दण्डित व्यक्तिया को क्षमा दान देना अथवा दण्ड को स्थग्रित वरना या कम करना आते हैं। 
अधिकतर राज्या मे ्यायाधीयों वी वियुवितियाँ मी कायपालिकाओं द्वारा हाती हैं। गुछ शज्या 
में बायपालिकाओं को सागरिका और सरकारी कमरचारियों के बीच होने वाले झ्गडों मे वियय 
देने के अधिकार हैं। कार्यपालिका को राजनीतिक बीदयों अथवा क्रातिकारी आदोलनों आदि में 
भाग लेन बाले व्यक्तियों वा क्षमा-दान (द्वाप्रा८5(७) का विशेष अधिकार होता है । 

(6) भराय--वायपानिया के अध्यक्ष का नागरियो को वितेष सेवा बरने अथवा योग्यता 
प्राप्त करन पर उपाधियाँ देव वा अधिकार भी होता है। स्वतन्त्रता से पूतर ब्रिटिश समभाट 
भारतीय प्रजाजनों वो साम्राज्य वी सेवा के लिए उपाधियाँ दिया करते थे । भारत वे' संविधान 
के अआतगत राष्ट्रपति मारत रत्न, परदुमविभूषणा आदि अनेवा पदवा थे प्रारितोषिया प्रान 
बस्ता है। 
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वास्तविक या नाममात कौ--नाममान या ध्वजमान कायपालिका से तात्पय उस व्यक्ति से 
होता है जो सँद्धा तक रूप मे (नाम के लिए) तो राज्य का प्रमुख होता है और जिसके नाम से 
प्रशासन का प्रत्यक काम किया जाता है, पर तु यधाय मे वह अपनी शक्तियों और अधिकारों का 
प्रयोग स्वय यही करता अर्थात्‌ कायपालिका सम्बन्धी सभी श्षक्तिया माजिमण्डल के हाथ में रहती 
हैं और मा त्रमण्डल सामूहिक रूप से या मा नरगण बैयक्तिक रूप से उन शक्तियों का वास्तविक 
प्रयोग करते है। इसी कारण मा तरिगण को वास्तविक कायपालिका कहा जाता है । दोनों प्रकार 
की कायपालिका के उदाहरण सभी ससदात्मक (अथवा मौाजिमण्डलात्मक) शासन पद्धति वाले 
राज्य है। ब्रिटेन मे राजा या रानी (2०४7) नाम के लिए ही कायपालिका का प्रमुख है, ऐसे 
ही पूव सविधान के अ तगत फ्रास म॑ राष्ट्रपति था | इन देशा के मतमण्डल वास्तविक काय- 
पालिकायें है। नाममान की कायपालिका की नियुक्ति दा प्रकार से हो सकती है ॥ ब्विठेन म राजा 
बशानुगत राज्य का प्रमुख है फ्रास व भारत तथा अय देशो से अप्रत्यक्ष रूप से चुने गये राष्ट्रपति 
राज्य के प्रमुख है । मा त्रमण्डलात्मक शासन-पद्धति मे वास्तविक व नाममान वी काम्रपालिका का 
होना आवश्यक है । सयुक्त राज्य अमरीका मे राष्ट्रपति कायपालिका का वास्तविक अध्यक्ष है, बहा 
पर इस बात वा भेद नही है । 
एकल या बहुल कायपालिका--एकल कायपालिका में प्रशासन की सब झक्तिया एक ही 
यक्ति या ऐसे व्यक्ति समूह के हाथो मे रहती है जो एक मत के आधार पर काय करता है । सयुक्त 
राज्य अमरीका मे राष्ट्रपति कायपालिका का प्रमुख व्यक्ति है, अपने द्वारा नियुक्त मीनियों की 
सलाह को वह माने या न माने यह उसकी इच्छा पर निभर बरता है । अत वहाँ एकल काय 
पालिका है। ब्रिटेन, भारत आदि ज॑से मा नमण्डलात्मक कायवालिका वाले देशो मे मा त्रमण्डलो 
मे कितने ही सदस्य हो सकते है, कितु चूकि मीचिमण्डल के सभी निणय और काय एक्मत के 
सिद्धात्त के अतुसार क्ये जाते है, अत ऐसी कायपालिका को भी एकल ही कहते हैं। मां त्रमण्डल 
के सामूहिक उत्तरदायित्व का यही महत्वपूण अभिप्राय है। मत्री लोग सभी बातो म एकमत 
रहते है, वे एक साथ ही तैरते या डूबते है, इसके विपरीत स्विटजरलैण्ड में बहुमत या बहुल 
कायपालिका है | वहा की कायपालिका (छ&ठंहा॥ 2०ए००/) में सात सदस्य होते हैं, जिनमे से 
प्रत्येक को सम भक्ति एवं अधिकार प्राप्त है । इस कायपालिका का एक सदस्य सभापति रहता है, 
परन्तु उसे कोई विशेष झक्ति या अधिकार नही मिले है । 
स्विटजरलेण्ड मे कायपालिका की विद्येपता यह है कि इसमे मारत्रिमण्डलात्मक व अध्यक्षात्मब' 
दोनो ही प्रकार की कायपरालिकाओ के लक्षणी का मेल है । यह अग्रलिसित वाता में मत्रिमण्डल 
के समान है () एक अथ मे यह व्यवस्थापिका (विधायिका) की समिति है, जिसके सदस्यो को 
व्यवस्थापिका ही चुनतो है। (2) प्रत्येक सदस्य एक प्रशासनिव विभाग का अध्यक्ष होता है। (3) 
इसके सदस्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनो की कायवाही म॑ भाग ले सवते हैं, कितु मत उसी सदन 
मे दे सकते हैं, जिसके वे सदस्य होते हैं ॥ (4) व्यवस्थापिका के सदस्य इनसे प्रशासन वे विषय मे 
प्रश्न पूछ सकते है। (5) परिषद्‌ के सदस्य व्यवस्थापिका के नियत्रण म॑ रहते हैं और उसवी 
इच्छानुमार काय करते है । (6) परिषद्‌ के सदस्य वजट और विधेयक आदि पेश करते हैं । 
परन्तु अग्नलिखित बातो मे यह परिषद्‌ केबिनेट से भिन्न है। (अ) यह बहुमस्थवा दल था 
दला का प्रतितिधित्व नही करती, (ब) इसके सदस्य किसी सामाय राजनीतिक कायक्रम से बच्चे 
नही होते, (स) इनके विरुद्ध अविश्वास व निदा आदि के प्रस्ताव पेश नही किये जाते और बहुमत 
विरुद्ध होने पर भी उह पदत्याग नही करना पडता, और (द) परिषद्‌ के! सदस्य व्यवस्थापिवा ी 
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का विघटन नही करा सकते । इसमे अध्यक्षात्मक कायपालिका का सबसे महत्त्वपृण गुण स्थायि्त 
(अंग) है, क्योकि इसमे अय माज्रिमण्डलो की भाँति बहुधा उलट फेर नही होते । जबकि 
एकल कायपालिका का एक स्पष्ट गुण यह है कि इसमे कायपालिका की सफलता के लिए दो 
बातें--प्रयोजन की एकता व निणय की क्षीघ्रता विद्यमान है, बहुल कायपालिका मे शक्तियाँ और 
उत्तरदायित्व बेटे रहते हैं। परतु इसका बडा गुण इस बात में है कि यह इस पिद्धात्त पर 
आधारित है. 'परामशदाताओ की एकता मे ही बुद्धिमत्ता का निवास होता है । इसके अन्तगत 
नागरिक अधिकार भी अधिक सुरक्षित रहते है। स्विट्जरल॑ण्ड मे बहुल कायपालिका वडी सफ़्त 
सिद्ध हुई है यद्यपि इसका अय देशो मे अनुकरण नही हुआ । ऐसी कायपालिका को सामूहिक या 
या वोड जैसी (००॥६८४७४] 07 ००9०7४८) भी कहते हैं। 
युरुखे (07ए804५), दक्षिण अमरीका में, कायपालिका शक्ति नौ सदस्या की नेशवत्त 
कौंसिल में निहित है, जिनमे से छ बहुसख्यक दल के और तीन अल्पसस्यक दल के सदस्य होते हैं। 
सभी सदस्यो वी नियुक्ति विधानमण्डल की सयुक्त वैठक में चार बप वी अवधि के लिए वी जाती 
है । वौंसिल का प्रधान पद नम्बरवार कौंसिल मे बहुसख्यक दल के सदस्यों को प्राप्त हाता है। 
स्विटजरलंण्ड व युरुग्वे दोना ही राज्या मे समारोह सम्व धी औपचारिक बाय सामूहित काय 
पालिका का वह सदस्य करता है जो कि उस समय प्रधान हो, यद्यपि नौति निदेशन का काप 
सम्पूण निकाय द्वारा क्या जाता है | सोवियत सघ मे प्रेसीडियम (68007) को भी स्टालित 
ने, जो कि. वतमान संविधान का तिर्माता था, राज्य का 'सामूहिक प्रधान! (॥6 एणव्ह्ा/ 
2/०४॥0०॥) बताया था । सर्वोच्च सोवियत के विश्राम काल मे यह निकाय राज्याध्यक्ष के पाय 
भी बरता है। प्रेत्तोडिपम के सभापति का वैसा ही स्थान है जैसा कि स्विटजरलैण्ड में पडरल 
कौसिल के सभापति का है । इस प्रकार यह बहुल कायपालिका का एक और उदाहरण है । 
राजनीतिक झौर स्थायौ--राजनीतिकः कायपालिका का तात्यय वायपालिता मैं उच 
निर्वाचित अधिवा रिया से है, जैसे भारत, ब्रिटेन आदि देशो म मा श्रमण्डल के सदस्य । में अधिवारी 
एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचका द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप स चुने जाते हैं और अपने पर 
पर तभी तक रहते हैं जब तक विः इनकी अवधि समाप्त नहीं होती अथवा उड़ हटा नहीं ड्यिं 
जाता । वास्तव में उनके पद राजनीतिक हैं। यदि ये फिर से निवाचित होवर आ जायें और इ४ं 
मा त्रिमण्डल में ले लिया जाय तो ययुछ वर्षोंतक और अपने पदों पर रहें सबते हैं। एन 
अतिरिक्त प्रशासन म बड़ी सस्या में अधिवारी स्थायी रूप से सरवारी नौबर होते हैं। सरदार 
सेवा उनवा पच्मा ही है। राजनीतिया कायपालिका राज्य वी नीति वा निर्धारण मस्ती है, उसे 
बायरप देने वे जिए अनेव बानुना यो विधायिवा पी स्वीएूति से बनवाती है। यह अपने सभी 
बायों और नीति ये लिए विधायिया वे प्रति उत्तरदायी होती है। स्थायी अधिकारियां कों नीति 
अथवा वानून पढ्दी बनाने हाने हैं, ये तो उद्ध लागू करत हैं। मात्री लोग उसे यायों भी देस रस 
बरत हैं?! जबति मंत्री घललते रहो हैं, स्थायी अधियारी सरयारी पता पर कायम रहा है 
उनझो इसी कारण सात्रिया द्वारा निर्धारित नीति या यपादारी कं साथ पाता बरना उचित हैं 
ययोति सभी डिसी भी राजनीतिक दल में हो सको हैं और सरगारी अधिकारियां वो राजतीति 
में अतग रहना पढ़ता है। 
राशदात्मश भोर प्रसतदात्मक--स्ट्रॉंग न इस प्रषार मे भेद पर यस टिया है। असहाएसर 
कोयवा विदा को एमी कभी तियत अवधि यासी कायवानिता (:पल्त एररू८४॥६८) भी बह! है 
बयाहि उसे विधानमस्डत की कायबाड़ी द्वारा यपत्स्थ पही जा रपता । इस प्रयारती विश 
बायपासिशा एस राग्या में पायी जाती है ४ है ॥. यॉस्तप से शायपरातिरशं 
घि था अयोए करता हो उसा हि + मी ०8) मे धा। शसरा 
डर रे 
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हमरा नमूना समकासीय साग्यवाटी राज्य मे देसा जा सकता है, जहाँ दि बायपालिवा 
वालव में सगदारमव रहीं है, विज दसखों मं ऐगी लगती है । यहाँ वर कायपालिया के दो मुल्य 
पेय हैं-नमवियत्िपिर और प्रेसोडियम । परतु य दाता भी साम्यवादी दस यी गरेद्रीय समिति से 
पिसर रे ही माप बरस हैं। यह पास्तव मे सांविधानित अथवा प्रजाताजात्मव' वायपालिवा नही 
है। नियत अवधि बाली गायपालिया, जो प्रजातब्रात्मक भी हो, बेबल संयुक्त राज्य अमरीपा 
(भयया उस पद्धति बात राज्या) भें पायी जाती है। एगी वायपालिया वा चौथा नमुना 
खिदुवरसंण्ड सपीय कायपालिरा है। 

मविमष्शसाहमश च प्रध्यक्षामर कायपासिकाएँं--आजवत अधियतर प्रजातान्‍तिय राज्या 
में समशस्मत ये अध्यक्षारमाय (राष्ट्रपतीय) रासय पद्धतियाँ है। इन पद्धतियों म अतर का मुख्य 
आधार बायप्रासियाओ वा निर्माण, सयठन ये उपपे याय हैं। प्राय सभी समदात्मवः पद्धति वाले 
हपों मे मात्रिमष्दलात्मप बायपरालिया छाती है, जिगे मजरिमण्डल (0४छ0० छः )ध॥॥इा9) या 
मतिनपरिपर्‌ (00णात] ० 'वगाह८७) पहते हैं । अध्यक्षात्म+' धासन-पद्धति में मायवालिका 
व प्रमुग राज्य वा अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा है, बत यह घासन पद्धति अध्यक्षात्मत यहलाती है। 
मेजिमष्ठसामय कायपालिया समल्यरमत शागय-पद्धति यय अत्यधिर महत्त्यपुण प्रग है। मात्र 
मेण्डपात्मप कायवालिया मो विश शायप्रथम ग्रेट प्रिठाय मे हुआ । 'कबिनेट! शब्द की उत्पत्ति 
राजा घात्म द्वितोय फो इस प्रधा स हुई हि यहू अपने परामशदात्राआ यो गुप्त परामश देने मे 
लिए एव छोट बभरे या मै विनेट मे बुलाया परता था । प्रपम आधुनिक बेपिनेट विलियम तृतीय की 
थी। अठारहवीं शतास्दी वे अत सर इस प्रकार की रास प्रणाली ये प्रमुस सिद्धां तो की स्थापना 
है। बुरी थी। 98 मे प्रेट त्रिटा वी सरवार द्वारा नियुक्त 'यासनताथ पर समिति' (0०गा0॥९8 
० ॥6 कनलानद) ० 60 ०तागाला!) मे मीजमण्डल ये ये मुस्य काय बताये--() उस 
गाति था अन्तिम रूप से निर्षाएश जो सगद पे सामने प्रस्तुत मो जाती है, (2) ससद द्वारा 
निर्धारित मीति ये अगुसार राष्ट्रीय पायपालिया पर निय/श्रण और राज्य के विभिन्न विभागा की 
वायवाहिय की परिसीमित वरना तथा उनमे निरतर सम-वय रखना । हे 

मुस्य बायपराल मे रूप मे सयुक्त राज्य अमरीवा मे राष्ट्रपति, पश्चिमी जमनी वे चासलर 
भारत के प्रधायमत्री आदि मे लिए मह आवश्यय है वियेजनता और विरोधी पक्ष के सामने 
भा तरिक विरोपा से हीत अर्थात्‌ समुचित सीतिया था चित्र प्रस्तुत वरें ॥ समय समय पर अपने 
मेदेशा या वत्तस्यों द्वारा वे वायवातिया वी नीतिया को घोषित बरते हैं । विभिन विभागा को 
वीतियो यो समुचित रूप देने म वेबिनेट वी रामितियो या काय बडा महत्त्वपूर्ण है। कायपालिकां 
ँत्तिया में सम-वय कायम वरने में बजट सम्ब्धी शक्तिया ये वेद्रीवरण का भाग महत्वपू्ण रहा 
है। भ>्त्रिमण्डलात्मक और अध्यक्षात्मत वायपालिवाआ के बीच अतर का मुख्य आधार 
विधायिका और पायवालिका थे बीच सम्बन्ध है। मात्रिमण्डलात्मक पद्धति के भतगत झासन 
दोना शासायें एक ही व्यक्ति समूह के नियअ्रण मं सर्मावत्त रहती हैं। अध्यक्षात्मक पद्धति शक्ति- 
टपकरण सिद्धांत वर आधारित है. जिसके अनुसार कायप्रालिया और विधायिका स्वतत शाखायें 
हैं, किततु वे एक दूसरे पर बुछ रोक लगाने वी शक्ति रखते हैं।* 
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श्रध्यक्षात्मक कायपालिका--इस प्रवार वी वायपालिका वा विकास समुक्त राज्य अमरीका 
में हुआ और यह वहाँ के सघातरित राज्यो के अतिरिक्त दक्षिणी अमरीका के वई राज्य मं भी 
पायी जाती है। अध्यक्षात्मक कायपालिका का शासन में भाग मुरयत साविधानिक उपब था और 
यथाथ शक्तियों के प्रयोग से निर्धारित होता है। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता 
है, और उसे अथवा उसकी केविनेट के सदस्यों को विधानमण्डल ((०गह्टा5७) में उसकी नीति 
या प्रस्ताव स्वीकार न होने पर भी त्यागपत्न नही देना पडता । इसलिए इस कायपालिका वी एक 
महत्त्वपूण विशेषता 'स्थायित्व' है। राष्ट्रपति वायपालिका का प्रमुस होता है। उसकी केविनेट 
के सदस्य उसी के द्वारा नियुक्त क्ये जाते हैं। राष्ट्रपति उहें पद से अलग भी कर सकता है। 
वह वेबिनेट से सभी प्रकार की सहायता व परामश लेता है, क्तु वह केबिनेट के बहुमत या 
सवस्रम्मत निणय को भी अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति वी केविनट के सदस्य उसके सहयोगी 
तही वरनु अधीन अधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति तथा वेविनेट के सदस्य बाग्रेस वी कायवाही मे 
भाग नही ले सकते, वयोकि वे उसके सदस्य नही होते | केबिनेट का प्रत्येक सदस्य किसी एक वड़ 
प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष होता है । वह म वी ने कहलाकर 'सेक्षेट्री' कहलाता है भोर उत्तवी 
सहायता के लिए राष्ट्रपति एक या अधिक सहायक सेक्रेट्री भी नियुक्त करता है । 


3 ससदात्मक व श्रध्यक्षात्मक शासन पद्धतियाँ 


ससदात्मक (श्रथवा सास्तद) शासन पद्धति--इसे ही मा त्रमण्डलात्मक झाप्तन प्रसाली भी 
कहते हैं। इस प्रणाली की विश्ेपताएँ ये हैं। प्रथम, राज्य का प्रमुख, चाहे वह वशानुगत राजा 
हो अथवा निर्वाचित राष्ट्रपति, नाम मात्र की शक्तियाँ रखता है। शासन की वास्तविक शक्तियों 
का प्रयोग निर्वाचित माजियों द्वारा क्या जाता है। माँ७त्रयों से मिलकर केविनेट बनती हैं। 
म-तीगण राज्य की विधायिका के सदस्य होते हैं ओर वे बहुमत प्राप्त दल म॑ से छांदे जाते हैं। 
दूसरे, मज्रमण्डल अपनी नीति और कार्यो के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदामी होता है। पे 
मे श्री अपने पदों पर तभी तक रहते है जब तक कि विधायिका के सदस्यों का बहुमत उनकी 
समर्थन करे । जब कभी विधायिका उनमे प्रस्ताव द्वारा अविश्वास प्रकट करती है या मात्रिमण्डल 
द्वारा प्रस्तुत कसी महत्वपृण विधेयक को पास होने से रोक देती है तभी मा नमण्डल को पद त्याग 
करना पडता है। ऐसी स्थिति मे या तो विरोधी दल का नेता, यदि बहुमत उसे प्राप्त हो जाय, 
शासम भार सम्भालता है या विवायिका को विघटित कर दिया जाता है और नये चुनाव कराब 
जाते है। नये चुनाव पूण होने पर बहुमत दल के नेता को राज्य का अध्यक्ष प्रधानमत्री नियुक्त 
करता है और उसके परामश से अ य मा त्रियो की नियुक्ति भी करता है। प्रधानमत्री के परामश 
से ही माजत्रयो मे विभागों का वितरण किया जाता है। इस प्रकार मा त्रमण्डल कानूनी हृष्दि से 
सीधे विधानमण्डल अथवा लोकप्रिय सदन के प्रति और दूर से निर्वाचकः मण्डल के प्रति उत्तरदायी 
होता है ।१ साधारणतया प्रत्येक मात्री एक या अधिक प्रशासनिक विभागों का अध्यक्ष होता है। 
तीसरे, मजिमण्डल सामूहिक उत्तरदायित्व के घिद्धात के अनुसार काय करता है। यदि किसी 
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मी द्वास प्रस्तुत कोई भी प्रस्ताव या विधेयक बहुमत का समथन्र न पर सकने के कारण गिर 
जाता है, तां केवल उस मतत्री को हो नहीं वरन्‌ सारे मन्त्रिमण्डल को पद त्याग करना होता है । 
इसीलिए यह कहा जाता है कि सभी मत्री एक साथ तैरते अथवा डूबते हैं ! 
चौथे, मात्रिमण्डल के सदस्यो की कोई सख्या निश्चित नहीं होती । आवश्यकतानुसार 
वह विभागों के घटने बढने के साथ घटाई या वढाई जा सकती है । मा त्मण्डल वा काय काल भी 
निश्चित नहीं होता , क्योंकि विश्वास खोने पर मत्निमण्डल को विधायिक्रा वी अवधि समाप्त 
होने से पूव ही पद त्याग करना पड़ सकता है ! साथ ही यदि वही राजनीतिद दल नय चुनावी में 
फिर से जीत कर आता है तो नवनिमित मा त्रमण्डल मे अधिक्तर पुराने मत्री ही रहते है। 
पांचवें, प्रशतमत्री माीव्रमण्डल का अध्यक्ष होता है, वह म्रिमण्डल की बैठकों मे सभापति 
रहता है । वह मात्रिभण्डल व सरकार का मता होता है। उसके पद त्याग का अथ सभी मा नयी 
द्वारा पद-त्याग होता है । वह जब चाहे कसी मरी से त्यागपत्र की माँग कर सकता है और किसी 
अय सदस्य को नया मंत्री नियुक्त करा सकता टै। इन सब बातो के होते हुए भी अन्य मंत्री 
अधानस नी के सहयोगी होते है और उनका दर्जा उससे कुछ कम होता है । छठे, मात्रिमण्डल 
के मिणय बहुमत से होते है और जब कोई निणय मां त्रमण्डल में हो जाता है तो कोई भी मरी 
बाद में उसका किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करता । यह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत 
का ही परिणाम है। सातवें, विघायिका को कानुत बनाने, कायपालिका पर निय त्रणा रखने और 
बजट का स्वीकार करने के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। अन्त में, वेजिनेट साक्षद पद्धति के 
अतगत कैबिनेट का पद विधायिका पर निभरता का होता है, जो कैबिनेट के नेतृत्व को भानने से 
इनकार कर उसे पदच्युत कर सकती है | विधायिका के प्रसाद पर केविनेट का पद से हठाया 
जाना केबिनेट सासद शासन की एक विशेषता है। स्ट्रांग का कथन है. “इस प्रकार वी काय 
पालिका पद्धति का सार, आत्म विश्लेषण मे, यह है कि महू ससद वी एक समिति होती है, 
प्रजाता-न के विकास के साथ इसकी प्रवृत्ति (ब्रिटेत मे) कॉमन सभा की समिति बन जाने की है ॥7 
ससदात्मक' पद्धति का सबसे उत्तम उदाहरण ब्रिटेन है। इस पद्धति की उत्तत्ति और 
विकास ब्रिटेन में ही हुआ भौर फिर इसका अनुकरण ससतार के अनेक दैशो ने किया । सक्षेप मे, 
हम कह सकते है कि ब्रिटेन क राजा (अथवा ताज) नाममात्र का अध्यक्ष है, यद्यपि प्रिद्धात रूप 
में सारी शक्तियाँ उम्तवी है, परतु न्यावहारिक वास्तविकता यही है वि कायपालिका की 
सम्पूर्ण शक्तियौ मा त्रमण्डल (केविनेट) के हाथो मे है । मात्रमण्डल का श्रमुख प्रधानमन्त्री होता है । 
माँ नमण्डल वहा की पालियामट के प्रति उत्तरदायी होता है । मीचिमण्डल का यह उत्तरदामित्व 
सामूहिक है। ब्रिटेन ससदात्मकः शासन पद्धति का आदेश नमूना है और इसम ऊपर वर्शित 
ससदात्मक पद्धति की सभी विशेषतायें मिलती हैं। ब्रिटेन के नमूने पर भारत, आस्ट्रेलिया, कनाडा, 
दक्षिणी अफ्रीका तथा आय देशा मे इस पद्धति को अपनाया गया है । 
ससदात्मक शासन-पद्धति की सफलता के लिए ये बातें जरूरी समझी जाती हैं--प्रथम, 
ससद अथवा प्रतिनिधि सभा को सम्परुण शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिये और मात्रिमण्डल को उसके 
प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए। दूसरा, ससदात्मक पद्धति के विकास के लिए दला का होना 
आवश्यक है । बहुमत दल मा त्रमण्डल बनाता है और शासन का सचालन करता है। उसकी 
नीति व कायवाहियो की उचित आलोचना करने के लिए सुहृद विरोधी दल होना चाहिए ! ब्रिटेन 
वी द्विदलोय पद्धति को बहुदलीय प्रद्धति से अधिक अच्छा समझा जाता है। तीसरा, जनता बो 
वाफी राजनोतिक शिक्षा मिलनी आवश्यक है जिससे मतदाता अपने मत का सद्॒पयोग कर सके । 
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चौथे, जनमत निर्माण की समुचित स्वतात्रता भी आवश्यक है ॥ 
भ्रध्यक्षात्मकफ (राष्ट्रपतीय) शासन पद्धति--इस प्रकार की शासन प्रणाली म॑ सवप्रथम, 
कायपालिका विधायिका से अलग होती है और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी नही होती । 
कायपालिका का अध्यक्ष और परामशदाता विधायिका की कायवाही म॑ भाग नहीं ले सकते। 
इसकी दूसरी विशेषता यह है कि विधायिका एक निश्चित काल के लिए जनता द्वारा चुनी जाती 
है और साथ ही कायपालिका का अध्यक्ष भी एक निश्चित अवधि के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन 
द्वारा चुना जाता है। निर्वाचित अध्यक्ष का कायकाल व्यवस्थापिका की इच्छा पर निभर नहीं 
होता । सिद्धात्त और व्यवहार म॑ एक का दूसरे पर नियात्रण नही होता यद्यपि एक को दूसरे पर 
रोक के कुछ अधिकार प्राप्त होते है । दोनो ही भग एक दूसरे से स्वत न होते हैं। इसकी तीमरी 
विशेषता यह है कि अध्यक्ष प्रशासन कार्यों को सुविधापूवक सुचारुता से चलाने वे” हतु अपने बुछ 
परामशदाता नियुक्त करता है । इन परामशदाताओ को सामूहिक रूप से अध्यक्ष का मत्रिमण्डल 
(केविनेट) कह देते हैं, वास्तव मे यह मा त्रमण्डल के समान नहीं होता। परामशदाताओ वी 
नियुक्ति, उनका अपने पदो पर रहना आदि बातें अध्यक्ष की इच्छा पर निभर करती हैं । वे अध्यक्ष 
को जो भी परामश देते है उसे मानना अथवा न मानना अध्यक्ष की अपनी इच्छा या विवेक पर 
निभर करता है। चौथे, परामशदाता, जैस पहले कहा जा चुका है, सर्वोच्च कायपालिका के प्रग 
तो हांते है, कितु विधायिका के सदस्य नहीं होते और न ही उसकी कायवाही में भाग ले सकते 
है । पाचबे, राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही विधायिका निश्चित अवधि से परूव पद से 
हटा सकती है |? 
इस शासन पद्धति की विशेषताएँ अधिक अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम समुक्त राज्य 
अमरीका के उदाहरण को जानना होगा । वहाँ पर कायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नही 
है । दोनो को ही अपनी शक्तियाँ और अधिकार सविधान से भ्राप्त होते है। क्योकि वे प्रत्यक्ष रूप 
से जनता द्वारा निर्वाचित है, इसलिए यदि हम कहे कि उह अपने अधिकार व शक्तियां जनता से 
प्राप्त होते हैं, तो अधिक उपयुक्त होगा। सयुक्त राज्य अमरीका में कायपालिका का अध्यक्ष राष्टपति 
(07०5४0०॥) होता है। राष्ट्रपति राज्य का केवल नाममान का अध्यक्ष नहीं, वरन्‌ कायपातिकां 
का वास्तविक अध्यक्ष होता है। उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष ढग से 4 वपष की अवधि के लिए होता 
है। राष्टपति स्वय ही अपने परामशदाताओ (माजियो) को नियुक्त करता है, वे उसी के प्र्ति 
उत्तरदायी होते है। राष्ट्रपति स्वय और उसके म॒ त्री विधायिका के सदस्य नहीं होते और उह 
विधायिका उनके पदों से हटा भी नहीं सकती है । विधायिका उसी प्रकार से निर्वाचित होती है 
जैसे किसी ससदात्मक पद्धति वाले देश म समद । इस पद्धति का आधारभूत सिद्धांत मांदेखगू 
द्वारा प्रतिपादित झक्तियो का विभाजन है। इसके झनुसार विधायिका और कायपालिका एक दूसरे 
से स्वत न्न तथा पृथक बनाये गये है । | 
ससदात्मक शासन पद्धति के गुख--सक्षेप मे, इस पद्धति के प्रमुख ग्रुण अग्नलिखित हैं-“ 
प्रथम, मात्रिमण्डल विधायिका में बहुमत प्राप्त दल की एक समिति के रूप में होता है । इसका अब 
यह हुआ कि कायपालिका और विधायिका मे आापसी मतभेदा और विवाद! की सम्भावना क्रम से 
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कम रहती है और सभी कानूत दोनो के सहयोग से बनते हैं। दूसरे, यद्यप्रि इस स्थिति मे प्याय 
पालिका स्वत्तत होती है, फिर भी झासन के तीना प्रधान अगो में पृथकक्ररण नहीं होता और 
माजिमण्डल विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहता है। अत शासन म॑ सदेव ही उत्तरदायित्व 
अविभाजित है। तीसरे, विधायिका में विरोवी दल के अस्तित्व वे कारण माँ त्रमण्डल के सदस्य 
अपने कत्तथ्यों के पालन मे अधिक सत्तक रहते है, अयथा विरोधी दल उ ह॑ जनता की आखो में 
गिरा देंगे । इस सबका परिणाम अच्छे और उपयोगी कानूनों का निर्माण होता है। चौथे, 
विधायिवा में विरोधी दल के अस्तित्व का एक लाभ यह भी होता है कि यदि मा त्रमण्डल कसी 
प्रश्न पर हार जाये तो श्ञीघ्र ही विरोधी दल के सदस्यो का माजिमण्डल बन सकता है । 
मेटेल के मतानुसार ससदात्मक शासन के अग्नलिखित गुण है--5 
(!) यह ऐसे राज्य के लिए विशेष रुप से उपयुक्त है जहा प्रजातन की स्थापना हो गई 
हां, विस्तु वशानुगत राजा का पद शेष हो । इसका सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन है। (2) काय 
पालिका व विधायिका के बीच सामजस्यपूर्ण सहयोग रहता है | (3) प्रशासनिक विभागों के अध्यक्षो 
की विधायिका मे उपस्थिति और उनके नंतृत्व मे कानुनों के प्रारूपो का तैयार क्या जाना 
विधायिका, प्रशासत और जनता सभी के लिए लाभकारी है। (4) इसमे प्रशासन जनता के प्रति 
निधियो और उनके द्वारा जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है । 
ससदात्मक पद्धति के दोप--() दलीय व्यवस्था के, जिसके ऊपर यह पद्धति आधारित 
है, कई दोष है, जो इस प्रकार के शासन मे विशेष रूप से प्रकट होत है। इसम दलो का आपसी 
मतभेद, ईष्या और दलीय हिंता को राष्ट्रीय हिंतो के ऊपर महत्त्व देता आदि बुराईया पाई जाती 
है। (2) कभी कभी विरोधी दल वाले कुछ उपयोगी प्रस्तावों और विधेयकों का भी इस कारण 
विरोध करते हैं कि वे सत्तालढ दल द्वारा पेश किये गये है तथा इस प्रकार बहुमत 'दल विरोबी 
दल के भच्छे सुझावो को कार्या"वित नही होने देता । ऐसे विरोव के कारण राष्ट्रीय विधि निर्माण 
में समय व्यथ जाता है और वाधाएँ उप्पन् होती है। (3) यदि विधायिका मे कई दल हो और 
किसी भी दल को पूण बहुमत प्राप्त न हो, तो मात्रिमण्डल अस्थायी रहता है ॥ इस अस्थायीपन 
के कारण प्रशासन के कार्यों मे शिथिलता आती है । वतमान संविधान से पृव फ्रास के माँ त्र- 
मण्डलो में बहुधा परिवतन होते रहते थे । 
भ्रध्यक्षात्मक शासन के गुणा --इस पद्धति के मुस्य मुण अग्नलिखित है--प्रथम, इसमे काय 
पालिका महत्त्वपूण प्रश्वो पर स्वतन हप्टिकोण अपना सकती है क्याकि वह विधायिका से स्वतत्र 
होती है। बसे भी इस पद्धति मे कायपालिका के हाथा मे बडी श्क्तिया व दायित्व केद्रीभूत रहते 
हैं, अतएव युद्ध अथवा राष्ट्रीय सकटो मे ऐसी कायपालिका विश्येप रूप से उपयोगी रहती है। 
दूसरे, क्योकि कायपालिका का अध्यक्ष और उसके परामशदाता विधायिका क॑ प्रति उत्तरदायी नही 
होते तथा उहहे व्यवस्थापिका उनके पदो से हटाने मेअसमथ होती है, इसीलिए कायपालिका 
अधिक स्थायो रहती है । उस पर जनमत के क्षणिक परिवतनो का कोई विश्लेप प्रभाव नहीं पडता । 
अस्तु, कार्यपालिका की नीति मे जल्दी जल्दी परिवतन नहीं होते । इसमे प्रशासन भी अधिक 
स्थायी रहता है, क्योकि इसमे मात्रमण्डलो वी उल्नट फेर कम होती है ओर प्रश्मासनिक नीत्ति का 
दक्तिमयय सचालन होता है। इस प्रकार की कायपालिका काफी ज्ीघ्रता स महत्त्वपूण निणय ले 
सकती है, क्योकि शक्ति कायपालिका के हाथो म केद्रीभूत होती है। इसे विधायिका स मत्रणा 
करने मे समय नही खोना पडता । तीसर, ससदात्मक पद्धति से प्रघानमात्री बहुमत दल का नत्ता 
होता है ओर इस कारण वह इस दल का प्रमुख ही रहता है, जबकि अध्यक्षात्मका पद्धति मे 
राष्ट्रपति वास्तविक अथ मे राज्य का प्रमुख होता है। इसी कारण उसका अपक्षाइत अधिक सम्मान 
होता है। इस पद्धति में प्रशासन अधिक वुझ्लल होता है. क्योकि कायपालिका गोग्य और एस 


री 
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च्यक्तियो की छाँट वरन म स्वतात्र हांती है जोकि नीतियों वो प्रभावी ढग से वार्यावित वर 
सकें । उच्च पदों पर नियुक्त बिये जाने वाले व्यक्ति वी छांट दल मे सदस्यों तर सीमित नहीं 
रहती है | चौथे, इस पद्धति बे अतगत विधायिवा में दलीय भावना या प्रभुत्व गुछध बम रहता है, 
वयोकि सदस्य विभिन्न प्रश्नों पर स्वतश्न रूप से मतदान बर सकत हैं । 

भ्रष्यक्षात्मक पद्धति के मुख्य दोष इस प्रफार हैं--() कायपालिवा और विषायिता के 
बीच पूृथक्त्र रण वे कारण शासन वा उत्तरदायित्व बेंट जाता है, जिसके फलस्वध्प शासन में 
सुगमता वी वमी रहती है और व्यवस्थापन एवं प्रशाप्तन-यार्यों में बाघाएँ भाती हैं।! (2) इसमे 
मंत्री विधायिका वी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते, इस वारणा व्यवस्थापत वी उपयागिता मं 
कमी पैदा होती है। (3) वभी कभी राष्ट्रपति स्वेच्छानुसार बाय बरवे राष्ट्र वो सक्ट की स्थिति 
में डाल सकता है। इसवा एक दोष बढठोरता (7870/9) है। उदाहरण वे लिए, युद्ध अथवा 
आपात्‌काल के दौरान ससद शासन-प्रणाली मे निर्वाचन स्थगित विये जा सकते हैं, परन्तु अध्यक्षा 
त्मक शासन प्रणाली में नियम बढोर होते हैं, जिनके कारण चुनावों का समय पर होता आवश्यक 
है | वास्तव म, अध्यक्षात्मक पद्धति की शक्ति और कमजोरी बहुत बडी सीमा तब 'क्ति विभाजन 
सिद्धात के गुण और दोपो पर निभर करती है, जिस पर यह मुस्यत आधारित है! 


4 कार्यपालिका का अध्यक्ष 


आधुनिक राज्यों के बायपालिका अध्यक्षो के विवेचन में तीन प्रश्न महत्त्वपूण हैं, उनकी 
नियुक्ति या चुनाव वी विधियाँ, उनका कायकाल और उनवी ययाय शक्तियाँ। 

नियुक्तित श्थवा चुनाव को विधियाँ--वतमान समय में कायपालिका अध्यक्षों का चुनाव 
अथवा नियुक्ति चार विधियों से होती है जिनका सक्षिप्त विवेचन यहाँ दिया जाता है। भ्रथम; इुछ 
राज्यो मे कायपालिका का अध्यक्ष वशानुगत होता है। यह तरीका अधिकतर राजतत्रा मं प्रचलित 
है । ब्रिटेन, अफगानिस्तान, नेपाल आदि देशो में, जहाँ कि राजा था पद अभी तक कायम है, राजा 
की नियुक्ति वशानुगत आधार पर होती है अर्थात राजा का बेटा या बेटी गदुदी पर बंठती है 
यद्यपि इस विधि का प्रयोग अब नाममात्र का रह गया है, फिर भी इसे ऐसे देशों के लिए उपगुक्त 
समझा जाता है जो पिछडे हुए हैं। अपने स्थायित्व के कारण यह शासनाध्यक्ष के दायित्व और 
सम्मान को बढाने वाला है। इसका सबसे गम्भीर दोप यह है कि आजकल वश्ानुगत शांसव के 
विचार को उतना ही अमाय समझा जाता हैं जितना कि वश्ानुगत गणितज्ञ या कवि के विचार 
को दूसरे कुछ राज्या मे कायपालिका के अध्यक्ष मामजद होते हैं। भारत के स्वत-त्र होने से इव 
कायपालिका का अध्यक्ष, जिसे गवनर जनरल व वाइसराय वहते थे, ब्रिटिश ताज द्वारा नामजद 
हुआ करता था । आजकल भी कनाडा व आस्ट्रेलिया आदि उपनिवेशों म कायपालिका के अध्यत 
गवनर जनरल हैं जिनकी नामजदगी ब्रिटेन के राजा द्वारा की जाती है। भारतीय सघ के राज्यो 
में गवनर ऐसे ही अध्यक्ष हैं, क्योकि उह राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ससदात्मक पद्धति वाले 
सघा-तरित राज्यो मे कायपालिका का अध्यक्ष अब साधारणतया नामजद होता है, यदि राज्य 


सघात्मक है । 
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तीसरे, कुछ राज्या मे कायपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है । 
प्रकार के उदाहरण दक्षिणी अमरीका के कुछ राज्यो, जैसे पीरू मे पाये जाते हैं । इसी विधि 
योग सयुक्त राज्य अमरीका में सघा'तरित राज्यों के गवनरो वे निर्वाचन के लिए होता है। 
व मे वहाँ का राष्ट्रपति भी एक अथ म जनता द्वारा निर्वाचित (फा6छ5्णाक्ाए पटपराए8) 
: है। इस विधि का गुण यह है कि यह पद्धति लोकप्रिय और प्रजाताजिक झासन के आधुनिक 
रो के अनुरूप है। यह जनसाधारण मे सावजनिक मामलो के प्रति अधिक व्यापक दिलचस्पी 
करने वाली है तथा उह्े राजनीतिक शिक्षा देने का एक अच्छा साधन भी है । अत यह 
प्राविक ही है कि ऐसी कायपालिका मे जनता का अधिक विश्वास होगा । परतु इस विधि में 
दोष है । प्रथम, साधारणतया जनसाधारण को विभिन्न उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यताओ 
सक्षम निर्णायक नही माना जा सकता | दूसरे, इस प्रवार के चुनाव से जनसाधारण मे ऐसा 
नीतिव' तनाव और उत्तेजना पैदा हो सकते हैं जिनके परिणामस्वरूप असाधारण अथवा हिंसक 
दोलन चलाये जायें । तीसरे, चुनाव के दौरान उत्पन हुई दलीय भावना से राष्ट्रीय एकता को 
इत करने की सम्भावना बढ सकती है। चौथे, चूंकि ऐसा चुनाव निश्चित अवधि के बाद हुआ 
ग, अतएवं चुनाव अभियान के सचालका के प्रति राजनीतिक पक्षपात बढ़ेगा । 
चौथे, कायपालिका के अध्यक्ष की नियुक्ति का भीतम बोर सबसे अधिक प्रचलित ढग 
'यक्ष निर्वाचन है। सयुक्त राज्य अमरीका के मताधिकार प्राप्त नागरिक प्रथम एक निर्वाचक 
इल का चुनाव करते हैं | यह निर्वाचकमण्डल राष्ट्रपति का चुनाव: करता है। भारत मे राष्ट्रपति 
निर्वाचन ससद ओर राज्यों की विधान सभाओ के सभी निर्वाचित सदस्य करते है । अर्जे टाइना 
: फिनलेण्ड म॑ इसी विधि का प्रयोग होता है। इस विधि के अनुसार साधारण मतदाता 
चिको को चुनते हैं और निर्वाचक्मण्डल अध्यक्ष को चुनता है ॥ 
निष्कप---आजक्ल वशानुगत कायपालिका अध्यक्ष के चलंन का अत हो रहा है। नामजद 
उक्ष भी केवल डोमिनियनों में ही पाये जाते हैं। अत निर्वाचित अध्यक्ष को अधिक भच्छा 
झा जाता है । निर्वाचित अध्यक्षो मे भी अप्रत्यक्ष ढय से निर्वाचित अध्यक्ष का प्रचलन अधिक 
इसका मुख्य कारण यही है कि मत्त्रिमण्डलात्मक पद्धति वाले देशो में माँ तमण्डल वास्तविक 
पालिका होती है और अध्यक्ष माममात्र को कायपालिका का अध्यक्ष होता है। अत उसका 
चिन कराने मे कोई महत्त्व नहीं है। परन्तु विधायिका द्वारा निर्वाचन का एक गम्भीर दोप 
है कि यह शक्ति पृथक्‍क्रण सिद्धांत का अतिक्रमण करता है । बैसे भी ऐसी कायपालिका का 
कक्ष निवाचन बरसे वाली विधासिका के हाथा मे खेलेगा अथवा बहुसख्यक दल के प्रति पक्षपात- 
रुख अपनायेगा । 
कायपालिका के श्रध्यक्ष की श्रवधि--वद्यानुगत अध्यक्ष तो अपने पद पर जीवनप्यात 
गा है। अय प्रकार के अध्यक्षो की अवधि सीमित होती है। विभिन राज्यों मे यह विधि एक 
से लेकर सात वप तक पाई जाती है । सयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति की अवधि चार 
है, भारत के राष्ट्रपति की पाँच वप है भर 939 से पूव फ्रास का राष्ट्रपति सात बंप के 
( चुना जाता था । स्विदृजरलेण्ड म॑ सघीय परिषद्‌ का सभापति प्रतिवष बदलता है । इन 
'हरणो से यह निष्कप निकाला जा सकता है कि यह अवधि न तो बहुत कम और न बहुत 
गक ही होनी चाहिए । बहुत कम अवधि का दोष यह है कि जब अध्यक्ष अपने काय को भली 
[र समझ पाता है या उसको अनुभव प्राप्त होता है तभी उसे पद त्याग करना पडता है । भत 
के अनुभव का राज्य को कोई लाभ नहीं हा पाता । इसके विपरीत, यदि अवधि अधिक लम्बी 
) है तो यह सम्भावना हो सकती है कि अध्यक्ष तानाशाह बनने का प्रयत्त बरे। अस्तु अवधि 
: या पांच वष होनी चाहिए जिसमे दोनो प्रकार के दोष उत्पन्न नहीं हो सकते ! कुछ राज्या मे 
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अपना उत्तर देने व बचाव प्रस्तुत बरने के लिए स्देव तैयार रहना पडता है । 

केविनेट पद्धति फी स्वत्थता अर्थात्‌ अच्छा अपवा बुरे होने के सोत दर्तीय प्रद्धति म हैं 
वयोकि दल ही शासन और पालियामेट, झासन और जनता तथा झासन और विरोधी पक्ष के 
बोच सम्ब'ध स्थापित बरते हैं। ससदात्मक पद्धति वाते राज्यों का कायपालिकाओआ की परीसा 
करसे के बाद पाठक इस निष्क्य पर पहुँचेंगे कि ब्रिटिश पद्धति सबसे अच्छी है, वमावि वहाँ पर 
माशमण्डल स्थायी होते हैं और विरोधी पक्ष भी सुदृढ़ रहता है। साथ ही, वहाँ पर इस पढ़ति 
को सफल और उत्तम बनाने से लिए अनेक अच्छी प्रयाएँ व चसन पड गये हैं। भय राग्याम 
केबिनंट का अस्थायीपन, अधिनायकत-त्र॒ स्थापित होने वा भय, स्वस्थ प्रधाओं वे अभिसमया वी 
अगवाव पाये जात है , यह बात भारत, जापान, फ्रास आदि राज्यो वी प्ासन पद्धतियों क घिद्धातो 
भौर व्यवहार से भली प्रकार स्पष्ट होगी । 

दूमरे विश्व-युद्ध के बाद म्वाधीनता प्राप्त देशों में से अनेक ने ससदात्मक पढ़ति को 
अपनाया, क्तु उनमें से अधिकतर म वह सफल न हो सकी । बम, पराकिस्‍्तात, इंडोनेशिया 
उसके स्थान पर दूसरी पद्धति व अधिनायकत-ज को लागू क्या गया । भारत में वह पढ़ति ॥967 
से पूत तक सफलतापूयक चली । केन्द्र व राज्यों में एक ही दल का पआ्रधान्य रहा, इसी करर्य 
विरोधी पक्ष का व्यवहार मुर्यत अनुत्तरदामित्वपूर्ण रहा । 967 के विर्वाचनों के बाद वी 
की पराजय, उसके बाद कांग्रेस में हुई फूट और दल-वदल को राजनीति ने इस पद्धति के वि 
व्यापक असस्तोपष व आलोचना को ज-म दिया है। अनेव विचारकों न मत व्यक्त किया कि इक 
स्थान पर अध्यक्षात्मक पद्धति को अपनाना कदाचित्‌ अधिक इष्टकर होगा । उसमे कायपातितां 
की अवधि नियत होते का गुण विशेय रूप से माकपक प्रतीत हुआ । परतु गत 2-3 वर्षों म भात 
की स्थिति फिर 967 से पूर्व जैसी हो यई है ) 


सातवा अध्याय 


सांसद पद्धति वाले राज्यो मे कार्यपालिकाएँ 


] ब्रिटेन (यू० के०) में ताज और प्रिवी परिषद 

राजा की उपाधि श्रौर उत्तराधिकार--953 के झ्ाही उपाधि कातुन (09 
प्‌65 #०) के अनुसार वर्तमान रानी को उपाधि इस प्रकार है--'एलिजाबैथ द्वितीय, ईश्वर की 
भनुकम्पा से युताइटेड क्गिडम व अय ग्रदशी की रानी, राष्ट्रमण्डल वी अध्यक्ष, घामिक विश्वास 
की रक्षक ।” राजत्व का केद्रीय स्थान युताइटेड क्गिडम मे है, उत्तर आयरलैण्ड मे रानी वे' 
प्रतिनिधि रूप मे गवनर रहता है । भय स्वतात उपनिवेशों मं उसके अ्रतिनिधि गवनर जनरल 
कहलाते है जिनकी नियुक्ति ताज द्वारा उनके मा नमण्डलो के परामश से की जाती है। युनाइटड 
क्गिडम के पराधीन प्रदेशों मे साधारणतया रानी के प्रतिनिधि गवनर अथवा प्रशासक आदि 
कहलाते है। ताज के उत्तराधिकार का 70] के सेटिलमे ट कानून से विनियमित क्या 
जाता है । ताज के उत्तराविकार के सम्बंध मे यह नियम है 'सप्रभु (0४०8०) के पुत, 
ज्येप्ठता के क्रमानुसार गद्दी के अधिकारी होते है, यदि पुत्नन हो तो उसी क्रमानुसार यह 
अधिवार पुत्रियों को मिलता है ।! 

सिविल लिस्ट--अब प्रत्येक नये राजा अथवा रानी के गद्दी पर बैठने के बाद पालियामे ट 
वाधिक 'सिविल लिस्ट” अनुदान की रशज्शि निर्धारित कर देती है । एडवड और जाज पष्ठम्‌ को 
आय कर से मुक्त 40,000 पौण्ड वापिक का अनुदान स्वी्ृत़ किया गया था। 952 के सिविल 
लिस्ट कानून ((श| 758 80०) ने सप्रभु वी सिविल लिस्ट के लिए 4 75,000 पौण्ड वापिक की 
व्यवस्था की, जिसका वितरण इस प्रकार होता है--रानी की प्रिवी पस्॒ 60,000 पौण्ड, राजधराने 
के अधिकारियों का वेतन ,85,000 पौण्ड राजघराने का व्यय ,2,000 पौण्ड शाही दान और विगेष 
सवा 23,000 पोण्ड और पूरक व्यवस्था 95,000 परोण्ड । इसी सिविल लिस्ट कानुन द्वारा रानी 
के पति (70776 ण 8677र/ए/्टा) को 40,000 चौण्ड वापिक दिया जाता है। राज परिवार वे 
कुछ अय सदस्यो को 490 और 937 के सिविल लिस्ट कानूवता के अनुसार धनराशि 
मिलती है । ज्ञाही जहाज, ब्रिटेनिया (०४8४ १४०॥ 8797778) और रानी के लिए प्रयोग 
किये जाने वाले हवाई जहाज आदि पर होने वाला व्यय प्रतिरक्षा अनुमानों (थक्षाण्ट 
850पा०(०७) पर भारित है । 

शाजां और ताज मे भ्रतर--उनीसवो शताब्दी के प्रसिद्ध प्रधानमत्री ग्लैंडस्टन ने एक बार 
बहा था कि ब्रिटिश संविधान की भाषा में कई सूक्ष्म भेद हैं, परतु व!।ई भेद इतना महत्त्वपुण नहीं 
है जितना राजा और त्ताज मे हे। राजा और ताज के बीच अतर वो मुन्य बातों का सशिप्त 
विवेचन निम्नलिखित है 

() सप्रभु अथवा राजा या रानी एक व्यक्ति है और ताज एवं सस्या है। सप्रमु वह 
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व्यक्ति है जिसे वि ताज साविधानिव रुप में पहमाया जाता है जयवि ताज (जोड़ि सम्प्रभु ओर 
सरवार दोना या प्रतिनिधित्व व रता है) सर्वोच्च कायपालिका शक्ति वा चिह है । ताज दादी में 
निहित है, वितु उतके काय पालियामेट के प्रति उत्तरदायी मात्री वरते हैं। रानी झासने वी 
प्रतीक है शासन नहीं करती । 

(2) आरम्भ में सभी झत्तियाँ जेर अधिवार राजा मे विहित थे, दिततु क्रमित झुपसे 
उनम कमी होती चली गयी । वास्तव मे उसके सभी अधिवारा और पतियां का एक दाजा ताम 
की सस्था वो हस्तातरण हो गया है। आग वे शब्दों में ताज वहु सस्या है जो अब उस परमा 
घिवारों और दानियो वा प्रयाग वरती है, जिनवा प्रयांग कभी राजा स्वयं करता था। राजत 
को जय साविधानिवा अध्यक्ष वे रूप म प्रयुक्त शिया जाता है तव वह ताज बहलाता है । 

(3) राजा वा जम होता है, वह मश्ता है ओर वह गद्दी पर बैठता है तथा गद्दी का द्यार्ग 
करता है, पर तु ताज इन सब वाता से दूर एव सस्या है. इसका आशय यही है हि व्यक्ति व रूप 
में राजा भरता है ? कितु ससत्यागत राजा वा अस्तिव वसा रहता है। यह विचार इस उक्ति मं 
अभिव्यक्त है--राजा मत है, राजा (अथाव्‌ ताज) चिरणीवी हो ।' 

(१) राणा एक घरीरधघारी व्यक्ति होता है, ताज एक अमृत विचार अथवा अहश्य सी 
है । मनरा मे ताज की एक दृश्रिम तथा बानुनी व्यक्ति बताया है। राजा ताज वास वी सत्या हा 
शारीरिक रूप है, चूवि' अब सम्पूण द्क्तिया का प्रयोग ताज करता है तितु यह सब ठुछ मीविया 
के परामश अथवा जनता की इच्छानुमार होता है, अतएवं ताज को 'बासितो वी सहमति अपवा 

अनता की इच्चा/ भी कह सकते हैं । 

(5) राजा एस वशानुगत मोर साविधानिक प्रमुस है, उसकी झ्त्तियों का प्राय भरते ही 
गया है । शासन संचालन का लगभग सारा काये ताज द्वारा होता है। राजा के हाथो से निकतकर 
शक्तिया ताज में विहित हो गयी हैं। 'ताज' शब्द शासन की समस्त दाक्तिया का अतीक गा 
कामपातिका का पर्यायवाची है ४ शासन के सभी काय ताज के नाम से किये जाते हैं । ताज को 
सभी शक्तियां वा प्रयाग उत्तरदायी माँ त्रयो के द्वारा किया जाता है । वा 

ताज की दक्तिया--त्ताज की शक्तियों के प्रमुख ल्लोत हैं--परमाधिकार और स्व 
(छिश०हक्षाए८४ शांत 82॥/55) । प्रालियामे-ढ भ्रति वर्ष अनेक सविधियों का निर्माण करती है 
जलिसक द्वारा ताज को शासन सम्बवी कार्यों मे विभिय अक्यर की शक्तियां अपवा अधिवार मिलते 
है । प्रश्य यह उठता है कि परमाधिवार क्या हैं? मौलिक रूप में जा रक्तियाँ राजा मे विहित 
थी पाह ताज के परमाधिकार समझा गया था। उन श्षक्तियो को पालियामे'ट की कायवाही हीस 
राजा का अ्रद्ान नहीं किया गया था । आज भी ताज के कुछ अधिकार परमाधिकारे वी जीवित 
रूप है, परतु ताज को अधिकाश क्षक्तिया परालियामेट द्वारा दी गयी हैं। ताज के कुछ पका 
घिकारों का बहुत समय से प्रयोग न होने के कारण लाप हा गया है ॥ सक्षेप में, परमाविकाद उन 
शक्तियों का दयोतर है, जिहे पालियामेट ने प्रदाव नही किया । 

कौथ के शब्दा मे परमाविकार वे (पक्तियाँ) हैं जो शासद को स्थिर रखने, आए 
अव्यवस्था से राग्य की रक्षा करत और अय राज्योके साथ सम्बंधों के सचासम के लिए 
आवश्यक है ।* बास्तव मे ये ताज के वे उच्च अधिकार हैं, जिनका केवल ताजे ही अर ते 
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व्यक्तियों के ऊपर उपधोग करता है और जिनका आवार सामाय कानून भयवा प्रयायें है ते कि 
पालियामे'ट द्वारा मिमित कानून । ये अधिकार पहले सजा को उसकी राजी प्रतिष्ठा अथवा 
श्रेष्ठता के कारण प्राप्त थे । मोटे रूप मे इत परमाधिकारों का दा समूद्दो मे रखा जा सकता है-- 
(अ) व्यक्तिगत और (ब) राजनीतिब । यहले समूही मे इहें सम्मिलित विया जाता है--[!) 
राजा कभी भूल नहीं करता । (2) राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। दूसर समूह मे 
सम्मिलित परमाधिकारो वा क्षेत्र शामन व धम क॑ प्राय सम्पूण क्षेत्र ततः विस्तृत है। इस श्रेणी 
में उल्लेखनीय परमाधिकार ये है--(?) पालियामेट का आहत करता, (2) कामन सवा को 
विधद्तित तथा पालियाम ४ का सत्रावसान (००६०८) करना, (3) पीमर (टिव्ट) बनाना, 
(4) मीपियों और ययायावीशो को नियुक्त करता, (5) युद्ध की घोषणा तवा साध करना, (0) 
धा्ादान बसा, (7) राजबीय चाएरे हार बशप्पोरशन स्पएपित चरण इत्यएदि ५ 
बुछ लेखकों ने त्ताज की विभिन द्ान्ियों की तीन समूहो में बाँदा है--[) आतरिक 
शासन के क्षेत्र में, (2) चैंदेशिक सम्बबो के क्षेप मं, जौर (3) राष्ट्र मण्डलीय देशा व पराधीत 
उपनिवशी आदि के क्षेत्र में । पहने समूह में सम्मिलित शक्तियों का, (अ) कायपरालिका का नागरिक 
प्रशासन, (ब) विधायी, (स) सैलिक, (द) यामिक, (य) घमर सम्ब'पी, और (र) अप ज्रक्तियो 
में विभाजित कर सकते है । इन विभिन प्रकार की झक्तियो का सक्षिप्त विवेषत निम्नलिखित है+-- 
फायपालिका व नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में शक्तिया--() ताज कायपालिया वे! सर्वोच्च 
भ्धिकारी है और सभी कानुनो का पालन कराता है । सभी महत्वपुण आदेश उसी के नाम से 
जारी किये जाते है (2) प्रधातमत्री और उपके परामश से अय माँ त्यी की वियुक्ति डी ताज 
हारा थी जाती है. (3) सम्पूण नागरिक प्रशासव वी देख रेख तथा कानूना को लागू करते का 
भार ताज पर है, (4) सभी उच्चतर श्रेणियों के वायपालिका तथा प्रशासन लधिकारियों व आयागा 
आदि के सदस्यों थी नियुक्ति ताज हारा होती है, (5) बुछ अपवादो के साथ ताज वो प्रगासतिक 
अधिकारियों को निलम्बित ($050000) ओर सेवा से अलग बरने का अधिकार भी है, (6) शासन 
का प्रमुख होने के नाते ताज पालियाम ट के सम्ब"ध में भी बहुत से प्रशासनिक बाय करता है । 
इनमे ये मुख्य है--(भ) पालियामे ८ को आहत ($फ्राशाणा) करता, (व) परालियाम'ठ का 
सत्रायसान करना, (से) कॉमन सभा का विघटलन करना (द) पालियाम'ट में आपण देना अथवा 
स देव भेजना, (ये) कॉमन सभा का निर्वाचस कराता, और (र) लाई्ड सवा में पीयर बनाना 
इत्यादि । 
विधि निर्माण के सम्बंध में शवितियौं--ताज वायपातिका झक्तिया का ही रफवाला नहीं 
है वरद्‌ बह विधि निर्माण बाय में भी भाग लता है । वास्तव में, ताज विधानमण्डल का एके 
आवश्यक अग है, वयोवि साविधानिक हृष्टि स ब्रिटन में कानुता का निर्माण ताज और पालिया 
मे र [&॥8 0 शवयाश्राशा) द्वारा होता है । प्रालियामे:ठ द्वारा पारित प्रत्यक विधेयक | 9) 
साज वी अनुमति मिल जाने पर ही कानून बनता है, सरकारी व्यय क लिए अनुलान दो मांगे ताज 
बी सिफारिश पर ही कॉमन सभा म पंश वी जाती है | प्रतिवय ताज द्वारा अनेक सपरिषपद्‌ आदत 
भी जारी किये जाते है । ये आदेश पालियामेट द्वारा निभित किसी कानून के अधीन जारी होने हैं 
और उनमे सम्बन्धित काठून के अतगत नियम आदि दिये हाते हैं ॥ पालियामेट के प्रत्यक सभ के 
आरम्भ में राजा अथवा रानी का भाषण (5फरध्छो दिएजा एल प्राण) हांथा है।इस नावश 
वी भाषा का रूप कुछ इस प्रकार होता है--मर सथ्री ऐपा करते का विचार परत हैं और उनहे 
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ये प्रस्ताव है ।! पालियामाट मे दोना सदना मे श्ृपामय भाषा ये उत्तर मे भेजे जाने वाल सम्बोपन 
पर बाद विधार हाता है । 

रागस्भ्र सेनाप्रों के सम्बन्ध में धवितयाँ--राजा (अपया रानी), स्पल सेता, सी सदा तथा 
वायु सेना था धठापति भी है । सरास्त्र सना थे तीवा बिसागा ये उच्च अधिवारियों वी विद्ुक्ति 
ताज द्वार वी जाती है । 

“यायपालिशा के सम्बाय से--ताज याय वा सात [[0प्र/आ॥ ता 2एप/त्ट) है. कौर 
इग्लण्ड या सभो य्यायातय साज ये प्यायासय हैं। ताज यायाधीशा की नियुक्ति वरता है और 
पालियासाट वो सिपारिय पर ताज उहेँ पद से अलग नी वर सपता है। उसे क्षमाटान व अवि 
सम्बन (7०४:८४८) देत जाहि ये अधियार भी प्राप्त हैं । 

घम साग्यायी शडितया--ताज इस्लेंप्ड ने रथादित श्य था श्रमुस है। बह साट-पाटरी 
(7४0०७) और माय उच्च व महत्त्वपृथ चच अधिवारिया को नियुक्त करता है। ताज हो 
पामित सम्मलता यो आहूत बरता है और उनसये अधिनियमों पर स्वीकृति भी देता है। ताजे 
स्वॉटलेण्ड ये चच था भी प्रमुग है। इती पारण उसे 'घम का रक्षय भी बहत हैं। 

प्रय हवितया--तलाज उपाधिया या भी तिसर अथवा स्रोत है यह प्रिदिश् सागरिकों वी 
उनकी प्रतिष्दित सबाआ है लिए विभिन्न शशार वी उपाधियों देता है। उपाधि विवरण वष मंद 
बार हांता है-नव यप पे प्रारम्भ पर तथा साम्प्रभु ये! जम दित पर । 

परदेशिफ सम्बघो ऐ क्षेत्र मे--ताज युद्ध की घोषणा य आय देशों से साँ धर्यां बरता है। 
ताज ही भय राज्यो मे प्रिठेत के राजदूता उच्च आयुक्तों मौर अय उच्च श्रेणी वे प्रतिनिधियां 
को नियुक्त १रता है । ताज विदेशों स सम्बधा भा संचालन भी करता है । अय साग्यों के राजदूत 
अपने भ्रमाए-पत्र भी ताज व सामने प्रस्तुत परते हैं । हु 

राष्ट्रभषडल के देशों तथा प्रिटेन के प्रधीन प्रय भदेशों पे सम्बंध स--इस समय रपट 
मण्डल में दो प्रकार वे' राज्य सम्मिलित हैं--पहता, गणराज्य और स्वत-तर उपसिवेश । पहली श्रणी 
मे भारत व पाविस्तान जादि आत॑ हैं और दूरारी श्रेणी मे भास्ट्रेलिया, यूनीलण्ड व कनाडा आदि 
प्रमुख हैं। गणराज्य तो राजा अथवा रानी को केवल राष्ट्रमप्डस वा प्रमुख मानते हैं। इस हमें े 
उसने कोई अधिकार नही हैं। स्वतात्न उपनिवेश अभी तक ब्रिटेव के राजा [या रानी) के प्रति 
निष्ठा (४/०४/४7००) रखते हैं । इन दा में राजा (या रावी) मा प्रतिनिधि गवतर जनरल हीता 
है, जिसकी नियुक्ति ताज द्वारा सर्म्वा घत राज्य के मीव्रमण्डल के परामश पर मी जाती है । सेमी 
राष्ट्रमण्डलीय दश्चो में प्रिटव के उच्चायुक्त (प6॥ 0०॥्य४०7थय७) रहते हैं. जिनकी नियुर्कि 
ताज द्वारा होती है । भय पराधीन देशो व पदेचों मे ताज द्वारा नियुक्त गवनतर अधेवा प्रशाते 
रहते हैं| ताज को इनवे सम्ब घ में कुछ विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं और यायिवा अधिकार भी 

ऊपर वर्णित झक्तिया और अधिवार साविधातिक दृष्टि से ताज म॑ निहित हैं, वि वर्षा 
में एन सभी का प्रयाग प्रधानमत्री तथा भय उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है) वार्स्तेव 
ताज की शक्तियों वे रखने वाले मत्री है न॑ कि राजा (अथवा रानी) । मनजियो का निय तरस ड््स 
सीमा तक विस्तृत है कि राजा के कुंछ व्यक्तिगत सेवको को छोड़कर आय सभी' अधिवारियों ही 
मिमुक्ति अथवा चुनाव माँ तयी के हाथो मे है। मही कारण है कि पालियामाद धहप। ताज 
संक्तियाँ प्रदान बरती चली जाती है » इन शक्तियां का प्रयाग राजा [या रानी) नहीं वरद उत्तर 
दायों म थी करते है | सबसे महत्त्वपुण तथ्य थह है कि ताज जो कुछ भी करता है, चाहे परी 
चिवारो का प्रयोग हो या पालियामेट के कानुनों द्वारा दी गई चक्तियों का अयोग, वहे हिंदिं। 
जनता के कायपालिका प्रतिनिधि के रूप मं करता है और ये सभी काय पालियामेट के वियनों 
में हैं। इसका परिशयाम यह हुआ कि आजकन ताज की डक्तियाँ अतीत के किसी समय से भें 
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बढ़कर हैं मौर बढती चली जा रही हैं । आग और जिव के शब्दा मं, 'यह ब्रिटिश संविधान वी 
आत्म-विरोधी यक्ति प्रतीत होती है कि प्रजातन्त्र के विकास के साथ साथ ताज वी शक्तियों भे 
विस्तार हुआ है', यद्यपि यह बात वाफी तकपूर्ण है, यदि सच्ची स्थिति को समय लिया णाये। 
अब ताज राज्य वे जहाज वी चानव शक्ति नही है, पर यह वह मस्तूल्त है जिस पर पाल वेधा है, 
अस्तु यह बेबल उपयागी ही नहीं है, वरतरु जहाज का आवश्यक भ्रग है| 
राजा काई भूत नहीं करता--प्रिटिश संविधान को यह एक बडी महत्त्वपृण उक्ति है । इसके 
दो रप हैं बानूती भौर राजनीतिक । वानुनी रूप मे राजा अपने कार्यों के लिए कानुन से ऊपर है 
अर्थात्‌ वह कातूती हृष्डि से पूणतया अनुत्तरदायी है। राजा के विहुद्ध दीवानी अथवा फौजदारी 
किमी भी प्रकार की कायवाही 'यामालयो में नही हो सकती । डायसी मे कहा है कि बदि राजा 
प्रधानम'भ्री को नी गोली मार दे तो कोई ऐसी बानूती कायवाही नही जो उसके विरुद्ध की जा 
सवे । यह सिद्धात राजनीतिक क्षेत्र मे भी लागू होता है । यदि राजा कोई राजनीतिक भूल करे 
या किसी प्रकार के अपराध वाया परामश दे तो भी उसके विरुद्ध कुछ नही किया जा सकता और 
उस भूल के लिए सम्बंधित विभाग का मी उत्तरदायी उहराया जायंगा । इसका यह भी आशय 
है कि ग्रदि राजा स्वयं कोई भूल नहीं कर सकता तो वह जे थे किसी का भी भूल करने के लिए 
अधिद्वत्त नही कर सकता । न्‍ 
राजा राज्य परता है, शास्त्र नहीं करता (गरी8 अंफह इध्ाब, >पए १068 गा 
8० धगा)--सत्तरहवी भताब्दी मं राजा राज्य भी करता था और शासन भी , परन्तु प्रजात मर के 
विकास के परिशामस्वष्प 'राजा केवल साविधानिक अथवा साम-्मात्र का शासन प्रमुख रह गया 
है । उसवी सभी वास्तविक शक्तियों का ताज” साम की अमृत अथवा काल्प्तिफ संस्था को 
हस्ता'त्तरण हो गया है । जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है जय ताज में शासन की अनेक द्क्तिया 
निहित हैं। वास्तव म उन शक्तियों में।प्रजात'त्र के साथ-म्राथ विस्तार हुआ है । किन्तु ताज की 
किसी शक्ति का भयांग राजा (या रानी) व्यक्तिगत रूप मे नही करता । ताज की सभी शक्तियां का 
प्रयोग उत्तरदायी मात्रिया दवा कया जाता है । भस्तु, !यह सच है कि राजा के हाथा मे ज्ञासन 
की कोई शक्तिया नहीं हैं, अर्थाद्‌ राजा शासन नहीं करता । परन्तु राजा राज्य भौर झासन का 
प्रभुस है, मारे काय उसके नाम से होते हैं सरकार और सेना आदि सव राजा की हैं और राजा 
अथवा रानी को राजाओ जता सम्मान व प्रतिष्ठा भी प्राप्त है । मत यह कहना सत्य है दि राजा 
राज्य करता है अर्थात्‌ माममात्र का राजा है ॥|सम्पूण ध्क्तियों का प्रतीक अब भी रफ्या है, कि तु 
उसवा सार उतके हाथो से निकल यया है | साधारणतया राजा वही काम करता है जो कि उत्तर- 
दायी मज्री उसे करने को बहुत हैं ।! 
राजा को वात्तविक शक्तियां भौर-प्रभाव--उपयुक्त विवेचन के बाद यह स्वाभाविक प्रश्त 
उठता है कि क्या राजा की कोई वास्तविक झक्तिया है ? साथ ही यह भी कि शासन में उसका 
प्रभाव क्‍या है ? सच तो है कि अब राजा के हाथो मे कोई वास्तविक श्षक्ति शेप नही रही है, 
क्योकि उसे प्राय, काई काम कप्ने का अधिकार ही नहीं है। उसभी सारी शक्तियाँ ताज! को 
हस्ता-तरित हो गई है और उनका प्रयोग मीवयो के परामणश के अनुसार होता है। वर्तेमान स्थिति 
इस प्रकार है . 'राती (अथवा राजा) राज्य की प्रतीक है, कातुन में> वह कायपालिया की प्रमुख 
है, विधि निर्माण प्रक्रिया का आवश्यक अग्र-है [7० एा। 0 पल क्‍०छजेजा०॥) है,, माम- 
पालिका की भी प्रमुख है, ताज डी सभी सपझस्त्र सेनाआ[वी सेनापति है ओर इस्नेण्ड के स्थापित 
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चच वी लौकिव प्रमुख है। व्यवहार में, एवं लम्बी विदासवादी प्रद्चिया वे परिणामत्वरूप, जिसके 
दौरान राजत्व वी पूण शक्तियां क्रमिद रुपए स कम हुई है, रानी अब बवल अपबे मियां वे 
परामश के अनुसार ही बाय वरती है, वह राज्य करती है शासन नहीं बरती । रानी के नाम से 
परवुक्त राज्य वा शासन रानी वी सरवार द्वारा किया जाता है, इसी कारण बुछ सलका ने बिटेन 
को पैतृद राष्ट्रपति के अधीन एक ग्रणतात्र बताया है और कोईनबोई राजा को स्वणिम दूय बपवा 
रबड़ वी मोहर बहता है ।' 

परतु आज भी शासन ये पुछ महत्त्वपूण काय हैं जिहे राजाया राती करते हैं, यया 
एक मान्रमण्डल के त्याग पत्र दने पर नये प्रधानमत्री वी वियुक्ति तथा वॉमन सभा का विधटन । 
कुछ वेखकी वी राय में इन कार्यों के करने की शक्ति अथवा परमाधिवार राजा में निहिंत है। 
साधारण परिस्थितिया मे इनका प्रयोग भी मच्त्रिया के परामण से होता है और राजा के लिए 
जहाँ तक प्रधानमन्त्री की नियुक्ति का प्रश्न है, विवेव' वे प्रयोग या अवसर नहीं आता, विठु का 
ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हा सबती है विः राजा अपनी विवेशेय झक्तियां वा प्रयोग बर सके । 
जब फभी कामत सभा मे किसी एक दल वा स्पष्ट बहुमत य हो तो राजा दिसे प्रवानभाती 
तियुक्त करेगा ? ऐसे अवसर पर तथा माजिमण्डल के त्यायपत्र दने पर साधारणतया शाजां पूरे 
गामी प्रधानमंत्री से उप्तके उत्तराधिकारी के विषय मे परामश लेता है। ऐसा भी हुआ है कि 
शाजा ने इस प्रकार का परामश नहीं लिया) 923 में जाज पंचम ने बोतर सो को उसके 
उत्तराधिकारी के नाम की प्रिफारिश के लिए आम व्रत नहीं किया । वास्तव में, राजा हे लिए 
ऐसा करना आवश्यक भी नही है। अतएव जब वभी किसी दल वा स्पष्ट बहुमत ने हो तो राजा 
को अपने विवेवः अथवा व्यक्तिगत निणय के प्रमोग का अवसर मिलता है 93] मे मकडोनस्ड ने 
ध्याय पन्र दे दिया, राजा ने मेक्डोनल्ड के परामश के अनुसार दल के नेता बाह्डवित और उदार 
दल के कायवाहब' नंता सर हवट सेम्युएल से मन्त्रणा वी। सर हट सेम्युएल मे राजा को यह 
परशमश्ञ दिया कि मेवडोवल्ड को ही मित्री जुली या बड़े व्यक्तियों की सरकार के अध्यक्ष के रूप मं 
प्रधानम श्री पद पर जारी रहने के लिए आर्मा मत किया जाये । वाहडविन ने इस परामश की 
विरोध किया, मेवडोनल्ड ते आरम्म में प्रधानमात्री बन रहन के लिए कुछ मना किया, किन्तु बाई 
भें अपनी सहमति दे दी । 

957 भ स्वेज नहर के प्रश्न पर ब्रिदिश सरकार ने मिल क॑ विरुद्ध असफल समिके कम 
चाही की थी, जिसके परिणामस्वरूप तत्वालीत प्रधावमाजी ईडन को त्याग पत्र देना पडा। उसे 
समय अनुदार दल का हो बहुमत या, कितु उसने किसी को अपना नेता ते चुता था। वैतृत्व के 
लिए राजा के सामने दो मेताआ--आर० ए० वटलर और हैरोल्ड मेकमिलन के बीव में धौं 
करने का अवसर था । रानी ने दो बुजुग राजनोतिशा--चचिल और सेलिसवरी--स मत्रण की 
और सेकमिलन वी नया मजिमण्डल बनान के लिए आर्मी श्रत किया ) मजदूर दल के वेताओं ते 
मेक्मिलत की नियुक्ति के लिये रानी को अधिक दाप नहीं दिया, परन्तु इस बात की धालावता 
की कि अनुदार दल को अपने नेता का चुनाव करना चाहिए या, जिसे रानी प्रधानमंत्री अवाती 
ऐसा मे होने पर रानी को अनुदार दस की श्रातरिक राजनीति मे फेसता पडा । साविधातिक 
हृष्टि से यह एक बडी भम्भीर बात थी, यदि अनुदार दल मेकमिलन को अपना नेता बातें को 
तैयार न होता तो रावी के लिए बडा सक्ठ पैदा हो जाता । रु 

सरकार को पदच्युत करने और पालियासेट (कॉमन सभा) के विघटन के सम्ब्न है! 
जेनिग्म का मत्त है कि यदि राजा वी ऐसा विश्वास हो जाये कि झासक दल को बहुमत की 
समयन नहीं रहा है, ता पहले उसे इस वियय मं पुण जातकारी करनी चाहिए और यदि उसको 
विश्वास सच है तो वह भा चमण्डल से त्याग-पत्र देने या करंमसन सभा का विधटन बरने पर जोर 


£ पड़ति बाने राज्या से बार्यपाजिकाएँ 4) 
उ्ता है। परतु यदि मा तमण्डल राजा की बात ने माने तो राजा मात्रिमण्डल को अपदस्ध 
प्कता है। हमारी राय मे राजा वो ऐसा पय उठाते से पूव पूरी तरह से भावी परिणामों के 
मे सोच लेना चाहिए। यदि वॉमन सभा वा विधरत क्या जाये मोर वही दल बहुमत मे 
जाय ता राजा की स्थिति सक्टमय हो जायेगी। भरत जैनिग्स का यह भत है कि या तो 
| अपने भा भयो की इस बात के लिए तैयार कर ले कि में उसे बामन सभा के विधटत वा 
उप्त दें था मात्रमण्डल त्याय-्पत्र दे दे। दूसरे शब्दो म, राजा 'बॉमन सभा' के विघटन 
“घी अपने परमाधिवार वा प्रयोग दिना परामश के नहीं कर प्कता। मान लीजिये, किसी 
7 सत्ताहढ दल को बहुमत वा समथन ने रहे और विराधी दल तथा मा त्रमण्डल बनाने वी 
दि में हा। ऐसे समय म्‌ राजा प्रधानमन्धी से त्याग पत्र देने के लिए कहे णौर वह त्याग पत्र 
ने के बजाय राजा को यह परामण दे कि कॉमन सभा का विघटम कर दिया जाय तो वया 
॥ उसके परामण को मानने से इनकार कर सकता है ? व्यवहार म 784 के बाद से अब 
कोई ऐसा उदाहरण नही है कि राजा ते एमा परामश न माना हो । बतएवं लेखकों का यह 
है कि इम विपय से राजा अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर समताव। 98 से यह सिद्धांत 
पित्त हो गया है कि प्रधानम त्री के परामश पर ही कॉमन सभा का विघटन हो सकता है । 
। परामश दते समय प्रधातम/त्री माँ भमण्डव से मजणा वरता है । किन्तु 954 मे चचिल से 
अमण्डल से मत्रणा क्ये बिना ही कामन सभा के विधटत का परामश दिया | 
शासत-कार्यों से (राजा क्यवां रानी) का प्रभाव--इस सम्ब घ मे वाहटर बजहाँद वा 
विशेष रूप से उत्लेलनीय है। उसमे अपन ग्रन्य 'अग्रेजी संविधान! मे लिखा है--राजा 
>शट्ाणाट9) को हमारे जम साविवातिक राजत त्र में तीत अधिकार प्राप्त हैं--(!) मत्रणा देने 
अधिवार, (2) उत्साहित करने का अधिकार, और (3) चेतावनी देते वा अधिकार, तथा किसी 
बुद्धिमान व चतुर राजा के लिए अगय अधिकारा की आवश्यवता नहीं है।' राजा (प्रभु) के 
एव वे' बारे मे जेनिस्स वा कथन है. योग्य राजा शासन वी नीति क॑ निर्माण मे काफी प्रभाव 
। सकता है । वह प्रधानम"तरी से निवट सम्पक रखता है और बेबिनेट वी कायवाही का पढता 
। उसे सूचना पाने के बाह्य स्रोत भी उपलब्ध हा सकते है । वह सरवार के कार्यों व प्रस्तावा 
! आ्रालाचना कर सकता है। राजा के सुभाव ओर आलोचना किसी भी मात्री के सुचाव और 
लिाचना से अधिक प्रभावी होते हैं। सिदासत पर प्रठने वाले वी शान और राजनीति से अलगाव 
कारण उसकी सम्मतियों का सृल्य बहुत बढ जाता है । अत हम कह सकते है कि प्रिटिश 
जनीति भे राजा शू“्य (80/ ६7089) के समान नहीं है। उसकी शक्तियों का स्थान अभाव ने 
जिया है। 
राजत्व बयों कायम है २--आज के प्रजादानिक युग म॑ यह प्रश्व बढा ही महत्वपुण है। 
छ आलोचका के मत्तानुस्तार अतीत की इस सस्या को बताये रखना वास्तविक दशा के विरुद्ध 
तथा एक प्रवार वा पासखण्ड है अर्थात प्रग्नेत लोग एक बात बहलते है, परतु काय उसके विपरोतत 
रते है । दूसरे शब्दा मे, ब्विठिश जाति प्रजातत की बडी समथक बनती है, परतु राजत्व का 
ताये हुए है । हमारे मत मे ऐसी बात नहीं है, वरव्‌ राजत्व का व्यवहार में बडा महत्त्व है । 
फर मे अनुसार इस प्रश्न वा उत्तर तीन प्रवार से दिया जा सकता है पहले, यह बड़ 
व्रावह्रिक महत्त्व की प्रात है कि ब्रिटेन के मात्री राजा के मात्री हैं और उनके पद के साथ 
जजा के नाभ का मान जुडा है। इससे मां प्रया का पद कहीं ऊँचा और अधिकारपूणथ हो जाता है, 
माकि ये केवल विसी एक दल अथवा पातियामे'्ट वा ही प्रतितिधित्व नही बरतें, वरव्‌ राज्य ये 
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प्रतीक और साकपण केन्द्र के मस्त्री हैं। दूसरे, राजा तियमित रूप से शासन के बारे | में जानकारी 
पाता रहता है और मत्री उससे स्देव मस्त्रणा करते हैं! प्रधानमन्त्री निरत्तर राजा से सम्पक 
रखता है और उसे पालियामेड की कायवाही तथा केबितेट की क्रायवाहियो से सवगत कराता 
रहता है | इस प्रकार राजा लम्बे बनुमव का केद्गर होता है । -मन्त्री,लोग आते हैं और,चद़न जाते 
हैं, परलु राजा काफी लम्बे समय तक गददी पर रहता है । तीसरे, भत्येक देश।मे विभिन्न धर्क्तियों 
के बोच संतुलन बनाये रखने के लिए कोई व्यवस्था रहती; है । ब्रिटेन मे भी ऐसा है। इस उद्देश 
की प्राप्ति राजत्व के द्वारा होती है। उसके अस्तित्व से सरकार और विरोधी पक्ष दोनों को ही एक 
एक प्रकार की प्रतिष्ठा और आवरण मिलते है। विरोधी दल “राजा का विरोधी पक्ष' कहलाता 
हैं और सरकार तो राजा की सरकार होती हो।है । इससे स्पष्ट है कि राजा गौ जौढनी बडी 
विस्तृत है, जो सरकार भौर विपक्षी दल दोनों को ही ढक,लेती है। [].. ॥ एप २ 

“ बेजहॉट के अनुसार राजत्व का उपयोग और, महत्त्व दो रूपो में: 'है--प्रतिष्ठा और कीय 
(पहकगटत व्व्कूबणाओ धात॑ 0057055 ८४930/9) । पहले रूप में (2) साधारण जनता के बिए 
शासन सुबोध बन गया है, (2) साधारण जनता के लिए शासन अभिरचिपृण “भी है, (3) पह 
शासव की धारमिक परम्परा से सुदृद बनता है, (4) राजत्व का सामाजिक क्षेत्र में महृत्त, 
(5) राजत् का नैतिक क्षेत्र मे महत्त्व, और (6) राजत्व के अस्तित्व से बडे परिवतन भी छिपे 
रहते हैं एवं उसके कारण देश क्रासठ के बुरे परिणामों से बचा रहा है। दूसरे रूप में (अ) मलि 
मण्डल बनाने में, विशेष रूप से कई। नेताओ से से एक का प्रधानमत्री पद के लिए चुनाव; 
(आ) मीत्रमण्डल के रहते हुए उसे म'त्रणा देने, उत्साहित करने व चेतावती दने। भेंट और 
(६) मात्रिमण्डल के भग होने पर । 5 ॥4 ७ व्8 [7 (२ 

878 के बाद से ब्रिदन में राजत-त्र के विरुद्ध कोई गम्भीर गणतस्त्रीय।भावना नहीं फैटी 

है। इस वाल में मजदूर दल वा उदय और विकास हुआ, किनु राजत्व के- विरुद्ध / कोई अधवानि 
सही उठी और न ही फोई अफ्दोलन चला । वास्तव में, इस ,काल में राजत्द की लोकप्रियता पे 
वृद्धि हुई है। मजदूर दल के नेता हवट मोरिसन 'के मतानुतार ससार के अन्य ढिसी भी देश में 
राजत्व हमारे देश से अधिक सुरक्षित और सम्मानित नही है ।. लास्की न भी लिखा है. राज डे 
मानरण की प्रशसा सीम्रता की इस सीमा "पर यहुच गयी है" कि इसकी तुलना हुम। 
घतएदी के उस धामिक हर्पोत्माद ही स्रे कर सकते हैं, जर मनुष्य राजा के देवी अधिकारों मे 
विए्वास बरता था. महायुद्ध के बाद से राजाआको थी गयी श्रद्धाजलियाँ।; गत 60 वर्षो मे 
घिहासनारूढ़ होने वाले राजाओं की अपेक्षा अप-देवताओ के लिए अधिक उपयुक्त होगी ।| जेनि्क 
बहता है कि हम सरकार की निदा कर सकते हैं, लेकिन राजा की प्रशसा ही करेंगे | गत 20-30 
ब्रषों के प्रशासत में पालियामेट का महत्व काफी,कम हुआ है,- किन्तु इस काल में राजत्त 
स्पिति पहले से अधिक सुहढ़ बनी है / :राजत्व छाविधानिक स्थायित्व के प्रतीक ;रूप में हीं नहीं 
चरन्‌ ब्रिटेन मे उदय हो रही नई वास्तविकता के कंद्रीय विद के रूप मं सुहढ़ हुआ है । 
मे परिवतनों को वभी भी रोकते का अयत्त नहीं किया । इसके विपरीत उहोंने परिवतत होने में 
सहायता दी है ओर वे स्व॒य भी बदल़े हैं।, यही उनके दोधकाल तक ,जीवित /रहुने का कारण है 
वर्योकि वे समय के साथ चले हैं अब हम सक्षेप में उत अय कारणों का विवक्॒त करेंगे 
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सासद पद्धति वाले राज्यों म वायपालिकाएँ ; 
विश्यक है-- 
परिणामस्वरूप ब्रिटेन म राजत अभी तक जीवित हे-- कार वा प्रमुख 
() ससदात्मक झासन पद्धति वाली कार्यपालिका मे दो प्रमुखों का होना श्र,क्ता प्रतिष्ठित 
एक नामधारी अथवा साविधानिक और दूसरा वास्तविक! ब्रिटन में ताज पहले श्र, के स्थान पर 
है और प्रधानम नी दूसरे प्रकार का। इसी आधार पर वजहाट ने ताज का शासन हेस्ता ही है । 
और माँ तमण्डल को कायकुशल जग बताया है। पर तु यह कहा जायंगा कि राजाबहाँ यह बात 
निर्वाचित राष्ट्रपति साविधानिक प्रमुख का काय वर सकता है भौर अग दैेशा मे। | राजत्व के 
साविधानिब हृष्टि से यह सत्य है कि राजा का स्थान राष्ट्रपति ते सवता है । परतु 3क प्रतिष्ठित 
विधारणीय है कि प्रिव्न क लिए राष्ट्रपति की अपक्षा ताज क्या अधिक उपयुक्त क्षा है । इनसे 
पक्ष में सबसे वडा तक यह दिया जाता है कि राजा पैतृक होता है, उसका पद अत्यक्रिभी प्रजाजन 
है भौर उसे अपने वायकाल में राष्टपति की अपक्षा झासन कार्यो का वडा अनुभव रह इस पद पर 
भी बढ़कर बात यह है कि राजा दलगत राजनीति से अलय और ऊपर होता है और न्ञा आवश्यक 
उसे निष्पक्ष समझत है। निर्वाचित राष्ट्रपति म॑ ये गुरा मही पाये जा सकते, कयाविद्वेठने पर वह 
निर्वाचित होने से पृव उसका किसी राजनीतिक दल विश्लेप से घमिप्ठ सम्ब ध रहदेया है और 
है । मौरिंसन कहता है कि राज्य मे प्रमुख पद पर किसी पुराने राजनीतिक नेता वे 
चमक दमक बहुत सीमा तक सो जायंगी जिसका प्रिटिश राजत्व ने हम आदी बना विरीरिक रूप 
जिसके कारण सम्पूण प्रजात त्र सुगमता से चलता रहगा। ता मे राज- 
(2) राजत्व राष्ट्रीय एकता श्रोर स्थिरता का प्रतोक है--राजा राज्य का टोधी पक्ष मे, 
है भौर राजल साधारण जनता क॑ लिए शासन की एक सुवाध पद्धति है। ब्रिटिय जनदल क्रमश 
नीतिक तथा अय भेद है, दो प्रमुख दला म से एक सत्तारूढ़ रहता है और दसरा विर। इस हृष्टि 
पर तु सारी जनता अपने को राजा के प्रजाजन कहलान में भौर सरकारी एवं विरोधी पर बताया 
“राजा की सरकार” व राजा का विपक्षी दल कहलाने में गोरव का अनुभव करने है ।' महत्त्वपूण 
से राजत्व राष्ट्रीय एकता का प्रतीक व उप्तकी बनाय रखने वाला है | साथ ही जैसा अत्व कायम 
जा चुवा है राजत्व शासन व राष्ट्र की स्थिरता का चिह है। उसके रहते हुए अनेक है । कोई 
परिवतन शा तपूण ढंग स हो गये है। मत्री आाते है भौर चले जाते है, क्तु राग्पालन का 
रहता है। राजत्व क रहते हुए जनता कानूनों का पालन अधिक अच्छी प्रकार स करती 
भी दल सत्तारढ हा, उसे राजा की सरकार होन के नाते जनता से स्पभावत आनाज के देशो 
विश्वास रखना उचित है! भरत अगा 
(3) राजत्व साम्राज्य को एकता के प्ृत्र से बांधने बालो कडो श्रौर राष्टमण्डसप्तवेश ने 
के स्वता-त् व ऐच्छिक सध का घिह है--यह एक निविवाद सत्य है कि सासाज्य व वि भी रखा 
मे एकता राजत्य व कारण स्थिर रही है । बीत युग मे डामीनियना और परावीन उपन राजत्व 
सदा ही ब्रिटिश राजत्व के प्रति अपनी बफादारी का प्रदशात क्या है और उस बनाये 
है । अब भी ब्रिदिश सासाज्य काफी विस्तृत है जिसके विभिन अग और स्वतात्र उपनिवानय अब 
के प्रति अभी तक वफादार हे। यदि कभी ब्रिटेन निवासी ताज के स्थान पर तिर्वाचित क् बार 
रखने को तैयार हा जाते तो यह स्वाभाविक था कि साम्राज्य व राष्ट्रमण्डल क अनेवः सर दि एसा 
तब प्रिटेन से अपना सम्व व विच्छेद बर लेते ॥ दलिण अफ्रीवा क॑ जनरल स्मटस न ए्स्ाचित 
सत्य ही कहा था, तुम ब्रिटियर राष्ट्रमण्डल का एक गणतात्र नहीं बना सकत । क्‍्यांवि भी 
हो जाये तो कनाडा आस्ट्रेलिया या दक्षिणी अफ्लीवा वा लिए त्रिटिंग जनता द्वारा | प्रमुख 
राष्ट्रपति क प्रति वही श्रद्धा भक्ति रखना जो राज! के प्रति रपत हैं, सम्भव नहा हागा । ५ 
ब्रिटिश राजा या रानी राष्ट्रमण्ट्ल म सम्मिलित राज्या व स्वतात्र और एच्टिव संघ २ 
है भौर कनाडा आस्ट्रेलिया, व यूजीवेण्ड आदि स्वताब उपसिव उस अपने राज्य ष 
ह। 
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मातते है। समय समय पर ब्रिटिश राज्य था रानी राष्ट्रमण्डल मे विभिन्न सज्या व प्रदेशा की 
मर वो जात हैं ओर वहाँ उनका अपूव स्वागत होता है। 

(4) राजा ब्रिटितत समाज का प्रमुख है धोर राजा का दरबार सामाजिक जोवन का बेद 
है--मामाजिय व्यवह्मर और पहनावे इत्यादि मे राजपराना ब्रिटिए समाज के लिए अनुकरपीय 
है । जिस किसी परापकारों या दात सस्या के साथ राजा या रानी वा नाम जुड जाता है, उसके 
बाय मे बडी प्रगति होती है । यदि विसी सामाजिक या राष्ट्रीय बाय वे समयन में राजा या 
राबी की भप्रीक्ष त्रिकल जाती है ते! उम्तका व्यापक प्रभाव प्रदत्त है 

(5) राजा हग्लण्ड ये स्थापित घच का भो प्रमुष है--जिसवे यारण राजत्व के साय 
देवत्व वा अश जुडा है । इस कारण राजा वा स्थान वहाँ थे! समाज में और भी सुहृढ बस गया 
है ! नये विचारों € ब्यापरा प्रभाव क बावजूद भी अभी तक अनेर' डिटिश जन राजा में देवल का 
हूप देखत हैं ओर इस यारण से भी राज्य के कानूना वा पालन मरते हैं। अतएवं यह कहता 
उचित होगा थि राजत्व प्रिटिय शासन वो घम वी शक्ति से भी सुदृढ़ बनाता है । 

(6) मनोवचानिक दध्टि स सजत्व का बढ़ा महत्व है । यह सच है कि राजल ब्यव्रहार 
में बडा उपयोगी भौर मूल्यवान सिद्ध हुआ है, कितु यह बात भी सत्य है कि राजत्व वा मना 
वैज्ञानिक हृष्टि से बडा महत्व है । शासन और राजनीति में तक और बुद्धि के साप-श्राथ भावों 
और भावनाओं का बहुत महत्व है और राजत्व मनुष्य के भाव! को बहुत अभावित करता है । 
बाकेर बहता है कि यदि राजा बेवल एकमात्र चिह्न और आकपेण केद्र होता, तव भी वह झासन मे 
एव अत्यधिवा मुल्यवातल काय पुरा करता। हम भूल जाते है नि राजनीति की दुतियां भे 
भावी और नावताओं का बडा महत्त्व है । राजा वे महल मे रहते हुए ब्रिटिश प्रजानव शान्ति से 
साते हैं । 

(7) प्रिटिश जाति अपनी रुढिवादिता (000धए5वथा) ने लिए विस्यात है। विदिशा 
लोग डिसी भी पुरानी सल्या को उखाड़ फैकते में विश्वात्त कही करते । वे समय नो बदलती हुई 
परिस्यितिया तथा नये विधारो के अनुकूल उसम आवश्यक परिवतन करत॑ रहते हैं। दिटित 
संविधान का विकास इस तथ्य का सबसे सुन्दर प्रमाण है । ब्रिटिश जाति का रूढिवादी हृष्टिकोग 
थी. राजत्व को बनाये रखने मे बटा सहायक रहा है। अग्रेज अपनी क्रान्तियों में भी हृढ़िवादी 
रह है । 

५ (8) ऐसी लाभकारी संस्था पर, जसी कि राजत्व है, कोई विशेष व्यय नहीं होता! 
राष्ट्रीय वजट के एक प्रतिशत का केवल बीसवाँ भाग राजत्व पर व्यय होता है। इससे कुछ 
कम निर्वाचित राष्टपति पर भी व्यय करना पड़ेगा । इस दृष्टि से भी राजत्व के विरुद्ध की 
आवाज कभी नहीं उठी है। हम 

आत मे, राजत्व के उमुलन से ब्रिटेन मे प्रजातम्र उससे अधिक जनतन्व्रात्मक नहीं है 
जितना कि. आज है, वयोकि जनता वा झासन की सभी शाखाओं पर पूण नियत्रण है। इसके 
अतिरिक्त राजत्व वे उामूलन से अय परिवतन भी आवश्यक होगे, जिनका राजनीति से 
सम्ब ध नही है । इसके बिना इग्लैण्ड का चच बिना ध्वजमात्र अमुख के रह जायेगा, इसके परिगात 
स्थृरूप सामाजिक प्राथमिक्ताआ को फिर से निर्धारण करना पड़ेगा और ब्रिटिश शातन की 

सम्पूण सरवारी मामावल्री बदलती पड़ेगी 4 अत्तएव राजत्व अनंक दप्टिया से आवश्यक 

पोर्ग ॥। 
गा परियद--प्रिवी परियदु का ब्रिटिश श्ासत की विभिय सस्याओं में ऐतिहासिक 
दृष्टि से महत्त्वपृण स्थान है । इसी परिषद्‌ से केविनेट की उत्पत्ति और विकास हुजः है । परियई 
के ऐतिहासिक विकास वा अब महत्त्व नही है ॥ इसके सदस्यों की सरया निश्चित महीं है। इस 
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समय इसके सदस्यो की सरया 300 से ऊपर है। देविनट के सभी सदस्य इस परिपद्‌ के सदस्य 
होते हू । केन्टरबरी और याके के लाटपादरी और लन्‍्दन का पादरी भी इसके सदस्य होते है। 
इसके सदस्यों मे व॑ लाड, जो ब्विटेन या साम्राज्य के आय दंशो मे उच्च पदो पर रह रह हा तथा 
साम्राज्य के देशों के वे व्यक्ति जिहाने सरकारी नौकरी, बला, साहित्य, विज्ञान या कानुन आदि 
के क्षेत्र में विशेष योग्यता दिखायी हो, भी सम्मिलित रहते हैं। सभी प्रकार के सदस्यी की नियुक्ति 
ताज द्वारा की जाती है भार यह सदस्यता जीवन भर के लिए हांती है। इसके सदस्यों का महा 
माननीय कह कर सम्बोधित किया जाता है । 
प्रिवी परिषद के काय--जाजकल इसके मुरय हृत्यी मे इहे सम्मिलित किया जाता है-- 
() नये मात्रिमण्डल के सतस्‍्यो को शपथ दिलाना, (2) विश्वविद्यालयो, म्युनिसिपल कारपीरेकश्षन 
और अय सस्याओ को चाटर देना, (3) शैरिफ ($थर्गी) नामक अधिकारियों की नियुक्ति 
करना, (4) ताज के स मुख विभिनर प्रकार के सपरिषद्‌ आदेश (0766४ ॥ 0०पाणा) उसकी 
स्वीकृति के लिए रखना, (5) ताज शाही उद्घोषणाओ का सम्बाब कामत सभा के विघटन अथवा 
प्रालियामेट के भाहृत करने से होता है। इन उद्घोषणाओं की वैघता पालियामेट द्वारा तिमित 
कानुनो के ही समान होती है ! ह 
सपरिषद झश्रादेश-ये दो प्रकार के होते है जिनमे साविधानिक सिद्धांत का आधारभूत 
अ तर है। एक श्रेणी मे तो वे आदेश सम्मिलित है जि है शाही परमाविकार के आधार पर जारी 
किया जाता है, जैस वे आदेश जो उपनिवेशा के गवनरों को दिय॑ जाते है और जिनमे शाही निर्देश 
दिय हुए होते है| दूसरी श्रेणी मे वे आदेश भात हैं जि ह पालियामट के कानूनों के' अतपत जारी 
किया जाता है, और जो एक प्रकार से अधीनस्थ विधियों म॑ सम्मिलित किये जाते है। प्रिवी 
परिपद्‌ की उन बठकों मे जिनमे आदेश बनाये जाते है जो भी परिपदु के सदस्य उपस्थित होते 
हैं वे उनकी आधुरभूत नीति के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नही हांते | यह उत्तरदायित्व 
उन माँ तयो का होता है ज़िनके विभाग में आदेझो का निर्माण होता है। कुछ आदेश अनिवायत 
लादत गरजद मे प्रकाशित क्ये जाते है, जो कि सरकार द्वारा बनाया अधिकृत पथ्र है । 
एवं दूधर आधार पर भी इन आदेशों को दो समूहो मे रखा जा सकता है। पहले समूह 
में व भादेश आते है जिनके प्रयोग के लिए पालियामंट की स्वीकृति की आवश्यकता हो और दूसरे 
समूह मे वे आदिश रखे जाते है जिनके प्रयोग के लिए पालियामंट की स्वीकृति आवश्यव जही 
होती। पालियामेट के कानूनो के अधीन जो आदेश निकलते है, उन पर पालियामठ वी स्वीकृति 
ली जाती है । दूसरे समूह के आदेझो का प्राय. इन मामलों से सम्ब व होता है--(अ) राजकीय 
उद्घोपणाएँ, (ब) पालियामट को आहूत करने, कामन सभा का विघटन करने और नया चुनाव 
करने के सम्बध मे, (स) युद्ध के दौरान समय समय पर निकाले गये आदेश, (द) उपनिवेशा और 
पराधीन देशो के शासन के सम्पघ से, म्युनिसिपलिटियों और स्थानीय स्वशासन की अय सस्याओं 
को चाटर देना, (य) स्थायी कर्मचारियों के विपय मे । 
प्रिदी परिषद को बठकें--इसकी बैठकों मे साधारणतया पाँच स सात सदस्य भाग लते है 
भौर उनके लिए गणपूर्ति केवल तीन सदस्यो की उपस्थिति है। नये राजा (अथवा रानी) वे राज्या 
भिषेक के अवसर पर सभी सदस्यों को आमात्रत किया जाता है और उनृवी बाफी उड़ी सस्या 
उपस्थित रहती है । जब राजा या रानी की मृत्यु होती है अयवा बह अपना विवाह करने के इराद 
की घोषणा करता है (या करती है) तब भी पूण परिषद्‌ वी चंठकः बुलायी जाती है। अय 
अवसरो पर क्वैल उन सदस्यो को ही बुलाया जाता है जो अधिक क्रियागील होते हैं इसकी बैंठरें 
परिपद्‌ का कक्‍लक बुलाता है और साधारणतया उन पर राजा सभापतित्व करता है । परिपद्‌ की 
बढठवें बक्घिम महल में होती हैं, मीवरमण्डल का एक सदस्य लाड प्रेसीडेटट आफ दी वीनन्‍सिस 
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इन बेठकों मे आवश्यक रूप से उपस्थित रहता है । 

प्रिवी परिषद की समितियाँ--परिपद्‌ की कई समितियाँ है जिनकी बैठकें पूण परिषद्‌ वी 
बैठकी से इस बात मे भिन्न हाती है कि उनमे राजा (या रानी) साविधानिक रूप से भाग नहीं ले 
सकता । इन समितियों के कृत्य परामशदात्री हैं, इनमे से कुछ के नाम ये हैं--चिकित्साशास्त्र 
उद्योग, कृषि आदि विपयो के चारे मे जनुस घोन कार्यों के लिए समितियाँ १ प्रिवी परिषद्‌ की 
सबसे महत्त्वपूण समिति न्यायिक समित्ति” है, जो राष्ट्रमण्डल तथा साम्राज्यधीन देशों में उठने 
वाले कामूनी प्रश्नो पर अपील का औततिम प्यायालय है। इसके अपीलीय अधिकार क्षेत्र वा 
आधार सामा य काबुन का यह मानना है कि राजा के सभी प्रजाजनों को सपरियद्‌ आदंश के 
विर्द्ध राजा के सामने अपील करने का अधिकार है। 3 


2 ब्रिटेन में केबिनिट 


'केंबिनेट! क्या है ?--यह लेख के अनुस्तार केबिनेट ब्विटिश शासन पद्धति का प्राण तर्त 
है। यह शासन-सत्ता का केद्रीय अगर है, जो अब कामन सभा पर भी नियत्रस रखता है और 
प्रशासन का सचालन करता है । बाह्य रूप म केबिनेट राजा के परामशदाताओं वेग एक समूह है, 
व्यवहार मे यह विशेष प्रकार का समूह है । राजा को प्रधानमंत्री के चुनाव में स्वतत्रता नहीं है 
और प्रधानम जी अपने सहयोगियों को नियुक्त करता है। लास्की के शब्दों में 'केबिनेट आवश्यक 
रूप म उस दल या मिले-जुले दला वी समिति है, जो कॉमन सभा में बहुमत का समथन पोते हैं।” 
जेनिंग्स लिखता है केबिनेट के सदस्य राजा के वे विश्वासप्राप्त सेवक है जो प्रिवी परिषद्‌ मे 
सदस्य होते है । सार मे, केबिनेट राष्ट्रीय नीति का निदेशन करने वाला निकाय है। 

लॉवेल के अनुसार केबिनेट ब्रिदेन की शासन व्यवस्था मे 'चक्रो के भीतर चंक्र' (४४८2 
गा ७०८४४) है। यदि पालियामेट को शासन का प्रमुख चक्र माने तो उसके (मुख्यत कॉमन 
सभा का) बहुमत दल जिससे केविनेट के सदस्यो को चुना जाता है उस चक्र के भीतर वा चर 
हुआ और मात्रिमण्डल इस चक्र के भीत्तर चक्र है, क्योकि इसमें बहुमत दल के प्रमुख नेताओं अथवा 
सदस्यों को लिया जाता है । मनरो के शब्दों मे इसकी सक्षिप्त परिभाषी इस प्रकार है--'यह ताज 
के परामशदाताओ का ऐसा निकाय है, जिहे प्रधानमात्री ताज के नाम से कामन सभा के बहुमत 
की स्वीकृति से चुनता है ।* प क 0. हा 

क्षेबिनेट पद्धति के मुख्य लक्षण अथवा विशेषतायें--विभित लेखकों ने इस सद्धति वी 
किन भिन विशेषताओं पर बल दिया है. () रोजनौतिक विचारो और कायक्रम में एकता अपवां 
एकरसता--केबिनट के सदस्य साधारेणतया एक ही दल अथवा मिले जुले दलो से घुने जाते हैँ, 
उनके रॉजनीतिक विचार एक समान 'होते हैं बोर वे एक ही कार्यक्रम को स्वीकार करते हैँ 
(2) मेत्रियों का उत्तरदायित्व--वें विनेट के सभी सदस्य सयुक्त अयवों सामूहिक रूप से अा्धियामैट 
(व्यवहार मे) कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी हाते हैं। लाड सेलिसबरी के अनुसार सामूहिक 
उत्तरदायित्व के सिद्धास का अभिप्राय यह हैं कि * केविनेट में जो कुछ भी होता है। उसका प्रत्यववे 
सदस्य जो त्याग पत्न नहीं देता, उसके निर्णय के लिए पूणतया उत्तरदायी होता है और उत्त निणय 
से हट नहीं सकता । उसे बाद मे यहे कहने का अधिकार नही है कि एवं बात में वह समझे 
से सहमत हो गया जबकि दूसरी वात में उसके सहयोगियों न उससे अपनी बोत मतवा लीं। ड्सी 
बारण सभी मत्री एकसाथ तेरते व डूयते हैं । मात्रियों के उत्तरदायित्व के दो पहलू और हैं-” 

(जे) ब्रिटेन में मात्री साविधानिक रूप से ताज के प्रति मो उत्तरदायी होते हैं, किन्तु अब मह एए 


र 
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कामूनी कल्पना मात्र है। (व) प्रत्ये#ः मत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए भी पालियामेट के 
प्रति उत्तरदायी होता है। कभी कोई मत्री अपने व्यक्तिगत नियय या विवेक मे ऐसी भूल कर 
बैठता है जिसके लिए पालियामट उसकी तीम्र आलोचना करती है और केबिनेट उसके लिए अपने 
को उत्तरदायी नही समझती । एसी स्थिति मे उस मत्री को त्याग पत्र देना पड जाता है। (3) 
कैबिनेट सामाय कायक्रम को लागू करतो है---मा त्रमण्डल के सभी सदस्य एक ही कायक्रम को 
अपनाते और लागू करते है। इसी कारण झासन के सभी विभागों के कार्यो म समावय रहता है । 
(4) ग्रोपनीयता--बैविनेट की वठका थी कायवाही और सिद्धांत वास्तव म युप्त रखे जाते है । 
केब्रिनेट एवं प्रकार की ग्रुप्त समिति है अर्थात्‌ इसके सदस्यों मे यदि मतभेद भी होते हैं तो उ-ह 
जनता के सामने नही लाया जाता, केबल वेबिनेट के निणय ही प्रकाशित होते है । (5) एकमत 
कायपालिका--इसी कारण से के विनेट को एक्मत वाली कायपालिका मानता जाता है। (6) प्रधात- 
मात्री का नेतृत्व--प्रधानमत्री केविनेट का प्रमुख होता है। वही अपने सहयोगिया का चुनाव और 
क्रेब्ननिट की बैठकों का सभापतित्व वरता है। इसी कारण इसकी बैठकों मे राजा भाग नही 
लेता । 
केविनेद वे महत्व को विभिन लेखको ने भिन्न भिन प्रकार से व्यक्त क्या है । यहा पर 
उनके मतो का उल्लेख करना उपयुक्त प्रतीत होता है। बेजहॉट के अनुसार यह वह यत्र है जो 
शासन के विधायक अग को कायपालिका से जोड़ता है। लॉवेल ने इसे राजनीतिक महराब की 
आधारशिला (६९/श०णा० ० 0७ 9०0८! क्ापत) बताया है। जॉन मेरियट के शब्दों मे 'यह 
वह धूल है जिसके चारो ओर राजनीतिक ततत्र घूमता है ।! डायसी लिखता है---'जबकि राज्य का 
प्रत्येक काय ताज के नाम में किया जाता है, इग्लण्ड में कायपालिका की वास्तविक अध्यक्ष केबिनट 
है ।! सिडनी लो के अनुसार 'केविनेट उत्तरदायी कायपालिका है जिसके हाथ में प्रशासन का पूण 
नियात्रण और राष्ट्रीय कार्यो का सामाय' निदेशन है ।” रेम्जे म्यूर न उसे राज्य के जहाज का 
स्टीयरिंग व्हील बताया है । ग्लेडस्टन के शब्दा मे 'आधुनिक काल के राजनीतित ससार मे केबिनेट 
सम्भवत संबसे अधिक आश्वयजनक रचना है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नही वरद्‌ अपनी चतुराई, 
लचक ओर शक्ति वी बहुमुखी विभिन्नता के लिए ।” हम जैनिंग्स के अग्नलिखित मत से परूणतया 
सहभत्त हैं---'वे बिनेट प़िटिश साविधातिक पद्धति का आतर्भाग हे यह सर्वोच्च निदेशक तिकाय है 
यह विभिन कार्यो मे समावय स्थापित करती है ओर ब्रिटिश शासन पद्धति को एकता प्रदान करती 
है ।! इन भता और' उद्धरणो के आधार 'पर तथा ब्रिटिश शासन पद्धति मे केबिनेट के वास्तविक 
भाग वो देखते हुए यह कहना उचित होगा कि केबिनेट ब्रिटिश शासन पद्धति की वास्तविक काय 
पालिका है, जिसके हाथ में प्राय सम्पूण कायपालिका शक्ति है, जो विधि तिर्मारण काय में भी 
अत्यधिक महत्त्वपूण भाग लेती है और जो सक्षेप मे ताज के नाम में झ्ासन की सभी शक्तियों का 
प्रयोग करती है। . «- 

7 मजिमण्डल और भमानिपरिषद को रचना में भातर--साधारणतया मात्र परिषद 
(णाह05) और माजिमण्डल 0४७००)” को समानाथक शब्द माना जाता है किन्तु दोना के 
सगठन, इत्यो च शक्तियों में पर्याप्त भिनता है। मान परिषद्‌ एक बहत सस्था है जिसमे छोट-बड़े 
सभी म नी रहते हैं। मी परिपदु के' सदस्यों की सख्या 60-70 या इनसे भी अधिक हो सकती 
हैं, प्रधानमंत्री उसम आवश्यकतानुसार परिवतन करता है। इन सदस्यो के विभिन स्वर हीते हैं 
जैंस--विभागरहिंत मॉजिमण्डल के मंत्री [एथणयल कधंश्शिड छाप्रिणा। फणाणि०) यथा 
लाड प्रिवीसील, पे मास्टर जनरल, लांड चासलर आदि जो मात्रिमण्डल के सदस्य तो हते हैं किन्तु 


जा 
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वाम्पातिया है। मा त्रमण्डल मे मीजियो तथा अय मा जयाया प्रमुल माय परातियामद द्वारा 
स्वीगृत नीति और परायद्रम अयवि पायुना यो कियारमा रूप दना है, बयाकि दिधिनिमाष 
(०8/040०ा) सिद्धात रूप मे ता पातियामद या ही मुस्य शाय है, यथपि उसम अब अवि महत्त 
पूण भाग सातत्रिमण्डल या रहता है। राष्ट्रीय पायपासियां ये रूप मे मज्रिमण्डल सम्पेण गामन 
या ताज ये नाम मे राचातन परती है। देता मे प्रहासन पर नियंत्रण, निर्देशन व अधीक्षण व 
अधिवार व द्ात्तियाँ मात्रिमण्दल मे ही पिहित हैं। धासत अयवा प्रशासन को सुचाझ रुप्र 
चलाते वे द्ेतु मत्रमण्डल आवश्यग निणय गरता है, तिदश वे आदेश निबासता है और आाद 
श्यवताजुतार पई सेयाएँ, अभिष रण, आयोग थे वियेष पदा यी रचना बरता है। समय-समय पर 
प्रशासन मे! विभागा अथवा झासनतत्र वा पुन संगठन भी मतिमषण्डल थे निणय द्वारा जिया जाता 
है। शासत मे उच्च पदाधिकारियों वी तियुक्ति आदि पर भी ममिमण्डल मे विचार अथवा निणय 
बिया जाता है। सश्ेप म, युद्ध व शातति के फाल में शासन या सुगमता और प्रुणलता से सचालन 
या उत्तरदायिर्व सीजिमण्डल पर ही है 
पित्तोय क्षेत्र मे साध्रिमण्डल दे दाप--राप्ट्र गी आय और व्यय वा निर्धारण अर्थात्‌ 
बजट बनता और उसे पालियामट से स्वीटत पराना भी माश्रमण्डल वा एवं महत्त्ववृण हृत्य है। 
वास्तव में बजट यो तैयार बरा या भार प्रधानत वित्त मभी पर रहता है, परतु आय के साधना 
और व्यय वी मुख्य योजनाओं पर माश्रमण्डल में ही विचार होता है। यजट पअ्रस्तावां पर अन्तिम 
स्वीश्वति मन्‍्त्रिमण्डल वी होती है| 
प्रशासन काों मे समादय स्थापित वरता--शासम वा बाय विभिन्न प्रशासनीय विभागों 
म बेंठा है, कि तु ऐसे अनेय बाय होते हैं जिह विस्ी एक विभाग ये अथीन रसा जाता है, यद्यपि 
यथाथ में उनका दो या अधिव विभागों स सम्बंध रहता है। उदाहरण के लिए दूसरे विश्व-युद्ध 
के दौरान ब्रिटिश सेनाओ वा नावें म॒ उतारा जाना गौर डय्व से हटाना ऐसे वाम थे जिनको 
सफ्लतापूथक करन मे लिए नौ सेता, युद्ध कार्यलय, नभ मात्रालय वे बीच घनिष्ठ सहयोग की 
आवश्यव॒ता थी १ इन यायों यो पूरा करने हतु वित्त विभाग से व्यय, समुद्री जहाजा और परिवहते 
के मात्रालयों से परिवहन वी सुविधाएँ भी आवश्यक थी । विभिन्न विभागों के बीच सहयाग बढाने 
तथा उनके कार्यों यो एक निर्दिष्ट दिया मे सचालित करने के लिए समावय की बड़ी आवश्यकता 
है ओर मौत्रमण्डल इस महत्त्वपूण वृत्य को पूरा करता है । 
माँ श्रमण्डल शौर ताज--इनके सम्बंध मे एये महत्त्वपूण पहलू का उल्लेस ऊपर विया 
जा चुका है। उससे पूर्व यह भी बताया जा चुवा है कि प्रधानमंत्री और अन्य मात्रिया की 
नियुक्ति ताज द्वारा बी जाती है और ताज चाहे तो उह अपदस्थ भी कर सकता है अथवा उनसे 
ध्याग पन्न माँग सकता है, परतु साघारण परिस्थितिया मं ताज को इन कार्यों के करने बी 
स्वतजता नही होती । कुछ विशेष अथवा अम्ताधारण परिस्थित्तिया म ही ताज इन शक्तियों वा 
अपने विवेक के अनुसार प्रयोग बर सकता है। वास्तव मे ऐसे अवसरों पर भी बह बुजुग राज 
नौतिनो (८१८४ १!8८५ग८॥) से मत्रणा करता हैं। अब तो यथाय स्थिति यह है कि त्ताज की 
प्राय सभी शक्तियों वा प्रयोग मा न्रमण्डल या अय मत्री करते हैं। ताज ओर मातज्रिमण्डल 
तथा अय मा त्रयों के बीच सम्व ध जोडने वाली कडी प्रधानमत्री है। प्रधानमंत्री शास्तत की 
गतिविधियों और माजिमण्डल के निणयों व भ्रस्तावा से लाज को अवगत रखता है और ता 
प्रधानमंत्री से इन विपयो मे सभी भ्रकार की सूचना पाने का अधिकार रखता है । अब, संक्षेप 
मे, स्थिति का वणन इस प्रकार क्या जा सकता है. जबकि अतीत म॑ मत्री राजा को परामर्श 
देते थे और निणय राजा द्वारा किये जाते थे, आाजवल परामश राजा या रानी देते हैं और निणय 
मा त्रमण्डल करता है । 
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सोजरिमष्डल और पालियामेट--सत्ि-परिषद्‌ के सभी सदस्य पालियामट के सदस्य होते 
है और मात्रमण्दल अथवा सा तब परियद्‌ पालियामट (व्यवहार मे वॉमन सभा) के प्रति उत्तरदायी 
होता है | यद्यपि माँ त्रमण्डल कायपालिका है और पालियामेट का सुर्य कार्य विधि निर्माण तथा 
शासन वी तीति का निर्धारण है, कितु यथाथ म॑ दोनो ही कार्यों में पहल मन्त्रिमण्डल का हाथा 
मे भा गयी है। अव स्थिति यह है कि जब तक माज्मण्डल को कामन सभा के बहुमत वा समयन 
मिलता रहता है यह किसी भी प्रदार का वानुत पास कराने मं सफल होती है। शासन के विभिन्न 
विभागों के लिए व्यप और आम के प्रस्ताव पालियामेट (अब कॉमन सभा) स्वीकार बरती है। 
परतु इन प्रस्तावों का विर्धारण अथवा बजट का निर्माण माजिमण्डल वरता है | इस सम्बंध में 
यह प्रया पड ययी है कि वित्तीय प्रस्ताव कैवल मंत्री ही पेश कर सकते है और कॉमन सभा किसी 
चाट [व्यय थे लिए माँगी गयी घनराधि) को अस्वीक्षत या कम कर सवती है, वि"तु उसम वद्धि 
नहीं बर सकती । वास्तव में, जब तव मा बरमण्डल का बहुमत वा समथन प्राप्त रहता है, सात्रि 
मण्डल ही इन सव प्रस्तावा को कॉमन सभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति देता है और उहू निस 
सम मे चाहता है पास करा सकता है । 
हपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वास्तविक शक्तियाँ मा नमण्डल के हाथी मे वे द्ीभृत 
हा गयी हैं। पालियामंद तो केवल सरकारी नीति की खुलकर आलोचना ही वर सकती है । एक 
समय था जबकि कॉमन सभा वी स्थिति, सीय परिषद्‌ के मुकाबते में, अधिक सुदृढ़ थी । बेजहॉट 
ने अपने ग्रथ मे, जा 867 म प्रकाशित हुआ था, कॉमन सभा की राजनीतिक शक्ति व प्रभाव 
का के'द्र और राजनीतिक मत का निर्माण करने वाला बताया है, परतु अव स्थिति यह है कि 
मात्रमण्डल विधायी क्षेत्र मे भी धाक्ति का वैद्गर है और पातियामेद तो केबल इसके निशयों पर 
अपनी स्वीज्नति की मोहर लगाती है अर्थात्‌ उ हे कानुवी रुप अदान करती है। जनिग्स के भता 
नुसतार सरकार (मन्त्रि परिषद) का काम झासन करना है और कामन सभा का उसकी आलोचना 
चरना है | हू 
माँ त्रमण्डल के नियम्रण का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। विदेश तथा परराष्ट्र सम्ब था के क्षेत्र 
में मावम्ण्डल सभी प्रकार के भहृत्त्वपूण निणम करता हैं, कभी कभी ता निणय और उसके अनुत्ार 
कागवाही के भादेक्ष पहले ही जारी हो जाते है मौर बाद मं उन पर पालियामेट में विचार किया 
जाता है। इन अवसरा पर उनकी खूब बालोचना होती है, कितु साधारणतया बहुमत सरवकारो 
विणयो वा अनुसमथन ही करता है । उदाहरण के लिए युद्ध वी घोषणा, सा थ बश्वा और सेवाओ 
को एक स्थान से दूसरे स्थात पर भेजने के सम्बाध में मीव्रिमण्डल ही निर्देश अथवा आदेश देता 
है । जैसा कि बताया जा चुका है, विधि निर्माण के क्षेत्र मे भी जब प्रवृत्ति यह है कि अधिक से 
अधिक निमय माजिमण्डल करता है जौर कॉमन सभा केवल उनका अनुसमथन करती है । 
परतु मात्रिमण्डत् के क्षेत्र से अग्रलिखित मामले बाहर रहते है---(2) वाविक बजद 
विवरण इसमे नये करो से सम्बन्धित प्रस्ताव सम्मिलित रहते हैं और अब चलम यह पड गया है 
कि बजट के प्रस्तुत बिये जाने से कुछ समय पूव ही बजट की मौखिक रूप से माँ वमण्डल के 
सासने खोजा जाता है। (2) दया के प्रयोग सम्बाधी प्रश्त साधारएणतया सीचमण्डल के सामसे 
नही रखे जाते । (3) यही वात उन फ़ौजदारी अभियोग चलाने के बार मे लायू होती है, जो कि 
राज्य वी जार से बलाये जाते हैं जिन पर एटार्नी जवरल का नियत्रण रहता है । (4) साधारण 
चया नियुक्तिया के प्रश्न भी मीयमण्डल के सामने नही रखे जाते । (5) जहाँ तक उपाधियां प्रदान 
करते का सम्बंध है, यह स्वाभाविक हां है कि मा त्रमण्डल उहे साधारणतया प्रधातमाव्री के 
ऊपर छोड देता है । 
हैरीसन तथा अय तेखको का यह मत है कि यदि क्सी मात्रिमण्डल को कामत सभा से 


]54 राजनीतिक सस्यायें और तुलनात्मक शासन 


सुदृढ बहुमत का समथन भाप्त हो तो उसवी शक्तियो पर भी कोई कानूनी सीमा नही |! इसी 
वारणा बुछ लेखको ने यह मत व्यक्त विया है कि ब्रिटेन मे माँ श्रमण्डल वी अधिनायक्शाही कायम 
होती जा रही है । रेम्जे म्यूर ने “ब्रिटन वा गासन वैसे होता है! नामक पुस्तक मे मीजमण्डलल 
वी विभिन्र शक्तियो का वणन करते हुए उसे सवशक्तिशाली बताया है। वह कहता है कि इसकी 
स्थिति, जब भी वह बहुमत वा समयन पाता है, अधिनायक्शाही वी है। हां यह जनता के सामने 
जनत त्र के गीत ही गाता है। यह अधिनायत्रशाही दो पीढी पूव से वही अधिक पृण है! इस 
विपय में काटर और सहयोगी लेपका ने भी लिसा है कि व अमरीकी, जो माज्रिमण्डल पद्धति को 
बाय रूप में देखते हैं, कभी कभी इस निष्कप पर पहुँनते हैं कि प्रेट प्रिटेव तथ्यत मात्रिमण्डल ताना 
शाही वे अधीम है । 
अब यह प्रश्त उठता है कि मौत्रमण्डल इतना अधिक शक्तिशाली किन कारणों से हो 
गया है ? विभिन्न लेखको के आधार पर ये कारण, सक्षेप म, इस प्रकार हैं--() मत्रिमण्डल 
बॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है और वह लोकप्रिय सदन है। मात्रिमण्डल के सदस्य बहुमत दल 
से लिए जाते हैं, जिसे गत निर्वाचन मे निर्वाचकों वा भारी समथन मिला होता है। (2) समाज 
वादी विचारधारा के प्रभाव मे जनता सरकार से अनेक माँगें करते लगी है। ब्रिटेन की सरकार ने 
सामाजिक कल्याण को राज्य का ध्येय अपनाया हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप शासन के काय 
क्षेत्र मे बडा विस्तार हुआ है और उद्देश्यों वी प्राप्ति के लिए नियोजन का सहारा भी लिया गया 
है । अस्तु, मानिमण्डल वी शक्तिया में बहुत विस्तार हुआ है। (3) माम्रिमण्डल व माज-परिपद्‌ 
सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुमार काय करते हैं। सभी मजिया के बीच सहयोग और 
सदृभावना रहती है । उनका काय करने का ढग एक खेल की टीम जैसा है। (4) मत्िमण्डल 
अथवा मातज्रियों की शक्तियों मे अधीनस्थ विधि निर्माण वे बढने से भी वद्धि हुई है। (5) विभिन्न 
प्रशासकीय विभागों मे प्रशासनीय स्याय की व्यवस्था का विकास हो रहा है। 963 के सडके 
यातायात कानुना के अ तगत यातायात मरी को कराये की मोटरगाडिया के लायसेप्तो की 
अस्वोकृति की अपीले सुनने का अधिकार है। इसी प्रकार स्वास्थ्य मत्री को 936 के कावुत के 
अन्तगत पेंशन सम्ब"धी अपीलें सुनने का अधिकार है। (6) मात्रिमण्डल कॉमन सभा की 
विघटन वरा सकता है। ऐसा कराने का परिणाम नये चुनाव ओर सदस्यो के लिए चुनाव की 
व्यय और अय परेशानियाँ होती हैं १ वास्तव मे नये चुनाव बहुमत दल बे सदस्या में अनुशासत 
बनाये रखने मे बडा सहायक कारण है । इसके अतिरिक्त मन्त्रिमण्डल बहुत सीमा तक पालियामेद 
की कायप्रणाली व उसके कायक्रम पर भी नियत्रण रखता है। फलत माँ त्रिमण्डल का वीमत 
सभा पर प्रभुत्व रहता है । 
उपयुक्त बातों के होते हुए भी मात्रिमण्डल को अधिनायक कहना उचित नही है । इसवी 
शब्तियों पर वास्तविक सीमाएँ लगी है । शासन की कायवाही खुले रूप मे चलती है । पालियामेट 
के दोनो सदनो और समाचार पत्नो म मजमण्डल की नीति व कायक्रम की व्यापक आलोचना 
की जाती है| कॉमन सभा में इसके विरुद्ध निदा का प्रस्ताव, अविश्वास का प्रस्ताव तथा काय 
स्थगन प्रस्ताव पेश क्यि जा सकते है और वहुमत विरुद्ध होने पर मात्रिमण्डल को त्याग पत्र देना 
पडता है। पालियामट की बैठकों में माजियो से प्रशासन सम्ब'घी कार्यों व भूलो के वारेम प्रति 
म [8 (ब्णञा6 3$ 8 5306 घ्र0056 0 (०घाग0ाड गाद्ुणा(ए शा 2768 00 गिएगश पक्का 
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दिन अनेक प्रश्न पूछे जात हैं। सबसे अधिक महत्त्वपूण बात यह है कि ब्रिटेन में विपक्षी दल 
अत्य'त सुहढ रहता है और उसके महत्त्व को सभी स्वीकार करते है। इन बातो के रहते हुए 
मा च्रमण्डल अधिनायक्शाही का रूप धारण नही कर सकता । 
वास्तव मे, मात्रमण्डल को जनमत ओर व्यापक विरोध का आधार बनाना पडता है। 
इसी आधार पर ब्रिटेन मे सच्चा प्रजातत्र है, और मात्रमण्डल वी अधिनायक्शाही की बात 
माय नहीं । पालियामेट में विरोधी पक्ष का काय बहुत ही महत्त्वपृण है। मान परिषद्‌ शासन 
वा सचालन करती है और प्रशासक्त-त्र का नियत्रण भी, कि तु विरोधी पक्ष पर यह उत्तरदायित्व 
है कि वह इस वात पर बल देता रहे कि जो वुछ भी सरकार करती है, वह जनता के सामने 
आता रहे भर यह भी कि घासन की नीति के पक्ष तथा विपक्ष मे सभी त्कों की सुनवाई होगी । 
इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए कि ब्रिटेन म चुनाव स्वतन रूप से होते हैं और नागरिकों 
को अपने विचारो की अभिव्यक्ति के लिए स्वतत्रता प्राप्त है। इन दशाआं में माजिमण्डल कभी 
भी अधिनायक नहीं वन सकता । थह सत्य है कि माज्रिमण्डल की ब्रिटिश शासन मे के द्वीय स्थिति 
है ओर इसकी शक्तियाँ भी विस्तृत है। लास्की के मतानुसार अब भी मानत्रिमण्डल को अपनी 
नीति के लिए पालियामेट का समथन प्राप्त करना पडता है। वस्तुत उसके कायक्रम और नीति 
का भाग्य कॉमन सभा के बहुमत के समथन और वफादारी पर निभर है 77 
मात्रमण्डल की फाय प्रणाली---मा त्रमण्डल की कायवाही गुप्त रखी जाती है। इसके 
सदस्यों को गोपनीयता की शपथ' लेनी होती है। इसके अतिरिक्त सरकारी गुप्त कायवाहिया के 
कानून (0#04। $6०८7०$ 8०८ के अत्तगत माजिमण्डलीय तथा राज्य वे' अय गुप्त पत्रों 
(४८०६६ 90०:8) को प्रकाशित करना दण्डनीय है । जब कभी कोई म नी किसी अ्रश्न पर मतभेद 
होने के कारण त्याग-पत्र देता है और अपने त्याग पत्र के कारणों पर कोई वक्‍तव्य देना चाहता 
है तो उसे प्रधानम त्री के द्वारा ताज से किसी भी ऐसी बात के लिए, जिसमे मा त्रमण्डल 
का वाद विवाद अतग्रस्त है, आज्ञा लेनी पडती है। जात्तिकाल में मानिमण्डल की प्रति सप्ताह 
एक या दो बैठकें होती हैं जो कई घण्टे तक चलती है । जिन दिनो पालियामेट का सत्र नहीं होता 
इन बैठकी के बीच का समय अपेक्षाहुत बढ जाता है। यदि कोई ऐसा मामला उठे, जिस पर 
अविलम्ब बिचार क्या जाना आवश्यक हो, तो प्रधानम-नती इसकी बैठक कभी भी बुला सकता 
है। मानिमण्डल की बेठकी में शासन के नीति सम्बधी महत्त्वपूण प्रश्नों पर निणय किये 
जाते हैं और मां त्रमण्डल ऐसे सभी मामला पर भी निणय करता है, जिनके विपय में नीचे के 
स्तरा पर निणय नही किये जाते । झासन की नीति निर्धारण करने के पूृब किसी प्रश्त या मामले 
के बारे म जाच कराने के लिए मात्रिमण्डल शाही आयोग भी नियुक्त करता है। मानिमण्डल 
अपना बहुत-सा काय समितियों के द्वारा करता है। माज्िमण्डल की बठको मे उन मात्रियों को 
भी आर्मा तत क्या जाता है, जिनके विभागा स॑ सर्म्बा घत मामलों पर सा त्रमण्डल में विचार 
होता है। मा निमण्डल की कायवाही का विस्तृत रिकाड,नही रखा जाता | जो आलेख इसके सम्मुस 
आते हैं केवल उनका तथा विभिन्न तर्को व निष्कर्षों वा सार रिकाड किया जाता है । इस काय का 
उत्तरदायित्व मा त्रमण्डल के सचिवालय पर है। 
* मा त्रमण्डल को सम्तितिया भौर सचिवालय--मा त्रमण्डल साधारणतया दो प्रकार की 
समितियों का प्रयोग करता है-स्थायी (डश्वातप्ापठ) या तदथ (46 ॥0०) । मां त्रमण्डल किसी 
भी भहत्त्वपूण प्रश्न पर निर्णय करने से पृव उसे किसी समिति के विचाराथ और रिपोट देने के 
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लिए सुपुद कर देता है । इस समय भुम्य समित्तियाँ ये हैं--() प्रतिरक्षा समिति--उत्तता सभाषति 
प्रधानम नी होता है । वात्तव में यह प्रथम विश्वयुद्ध बात में बनी वाज्ञाज्य अतिरक्षा वमित्रि की 
उत्तराधिकारी है । (2) नागरिक प्रतिरक्षा समरति--इस समिति वर सभापति गृह मत्री होता है। 
(3) बाथिय नीति समिति--प्रधाममात्री स्वयं इसका प्रघान होता है और मह समिति आधिक 
लनियोजन वाय की देख रेख करती है । (4) उत्पादन समिति--यह दूसरी समिति आधिक तमिति 
है। गाय समितियों म॑ ये मुस्य रही है---दो विधि निर्माण समितियाँ, नागरिक उडडयन समिति 
मौर नगरिव सेवा समिति, इत्यादि। मा त्रमण्डल सचिवालय की स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के 
दौराव हुई थी और अब यह एक अय ते महत्त्वपूण भ्रग के रूप में विवस्तित हो गया है । 

सचिवालय के मुरय कार्य अग्रलिखित है. (8) मव्रिमण्डल और इसवी समितियों को 
उनवी कायवाही सम्बधी स्मरण पत्र तथा आय पत्रों को घुमाना, (2) अ्धावमजी के विदेशा 
नुसार मावमण्डल की बैठका के लिए काय युची तैयार करता, (3) भमिसण्डल तथा इसकी 
समितियी की बैंठकें बुलात की घूचना दता, (4) मच्रमण्डल और इसकी समितियों के निणया को 
चेसबद्ध करवा, उाह घुमाना और समितियों की रिपोट तैयार करना तथा मात्रमण्डल के विशेष 
निदेशों, मश्तिमण्डल के पचरां गौर निणया को सम्भाल कर रखना। 

प्रधानमत्री के फाय भौर शवितया--यहाँ पर हम प्रधानमात्री की सजिमण्डल, भीतर 
परिषद्‌ व शासन आदि में बया स्थिति है, इसका विवेवन करेंगे ! प्रधानमंत्री मावरिमण्डलेव 
मन्त्रि परिषद्‌ का प्रधान व प्रमुख होता है। सभी साजियों की नियुकित उसकी सिफारिश पर की 
जाती है। उस्ते अपने सहयोगी छाँटने में वाफी स्वतत्यता रहती है। अपनी मान परियद के 
मिर्माण में प्रधानम ती की जितनी स्वेच्छाचारी शक्ति रहती है, उतनी शक्ति का कोई अधितायक 
भी उपभोग नही करता ।7 यद्यपि इस काय को करने म उसे मनेक बातों का ध्यान रखना प5ता 
इसका यह काय बड़ा कठित है, क्याकि उसे अपने दल की बहुत बडी सख्या में से कुछ ऐसे प्रदस्या 
को छाँटना पडता है जिहे एक सूत्र मे बाधा जा सके । उसका यह काय विभिन्न प्रकार के ठुकडो 
को एक मूर्ति की शवत्र देना है । सत्रिमण्डल की बैठकों वा वह सभापतिव करता है। अधाहिम की 
के त्यागपत्र वा अथ सम्पुण माँ तर परियद्‌ का त्याग पत्र है ओर वह विसी भी सत्री को उसकी 
भूल या मतभेद के कारण अपदस्ध भी कर सकता है। मीजमयो में काय का वितरण भी प्रधानम नी 
ही करता है। मा तयो और उनके विभागों मे समय समय पर अधानम बरी छल फेर करता है) 
जहाँ तक सा त्र-परिपद्‌ के निर्माण का सम्बंध है, वही इसकी रचना करता है । मचिमण्डल और 
ताज को जोडने वाली कडी अथवा उन दोना के बीच सचार का साधन भी प्रधानम-त्री होता है 
इासन के बहुत से मामला मे वही ताज की प्ररामश देता है । 

प्रधानमात्री अपने दल का नेता होता है और साथ ही कॉमन सभा की बैठवो से संद्ग की 
नेता [ध्ववंदाः ० धा० ल००४०) भी । वह सरकार की नीति के सम्बाध में समय समय पर 
पारलियामेद के भीतर या बाहर महत्त्वपृण घोषणाएँ भी करता है । शात्तत के अनेक उचच पी १६ 
उसके ही परामश से मियुक्तियाँ की जाती है। वह सम्पूण श्रश्यासव की देख रेख करता है कौर 
उसके कार्यो में सम-वय स्थापित करता है। अधानमातरी मीविमण्डल सचिवालय पद निर्माण 
रखता है। इसके अतिरिक्त प्रधातम श्री साम्राज्य सम्मेलना और राष्ट्रमण्डलीम देशा के श्रधते 
मात्रियों के सम्मेलना का सभापति होता है। सक्षेप्र मे, जिस प्रकार राजा (या रानी) राज्य को 
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प्रतीक होता है, प्रधानम-त्री उसी प्रकार झासन वा प्रतीक होता है ।! प्रधानम त्री की शक्तियां 
और उसके अधिकारों का हम सक्षेप मे इस प्रकार वणन कर सकते है. प्रधानम नी माजरिमण्डल 
का निर्माण बरता है और मा त्रमण्डल मे सामजस्यथ बनाये रखने के लिए कसी भी मत्री को 
उसके पद से हटा सबता है । वह्‌ मीज्रिमण्डल की बैठकों का सभापतित्व करता है भर सचिवालय 
के द्वारा माज्रमण्डल वे! निणयो को कार्या वत कराने के लिए परिवीक्षण करता है। वही प्रति 
रक्षा समिति बी बठको मे सभापत्ति रहता है। विदेश कार्यालय के कार्यों से उसका अवश्य ही 
सम्बाध रहता है और अय विभागों म भी प्रमुख प्रश्नों को उसके ध्यान मे लाया जाता है, जिससे 
कि वह यह निणय कर सके कि क्‍या उ'ह माँ त्रमण्डल के सामने रखवाया जाये। जहाँ कही 
विभागी के दीच मतभेद उत्पन्न हो जाते है, वही उाहू तय कराता है अथवा वे मानिमण्डल के 
सामने जाते हैं। नीति सम्ब घी अ्रश्ना पर वह सम्बसधित मंत्रियों से विचार विमश करता है और 
सभी प्रकार की महत्त्वपूण नियुक्तियाँ उसकी सिफारिश पर की जाती हैं । उपाधिया के लिए वही 
राजा (अथवा रानी) के स-मुख सूची प्रस्तुत करता है। 

सभी मन्त्रिमण्डल सम्बधी मामलों मे वही राजा (या रानी) और विभागीय मात्रियो के 
बीच सचार का साधन है। अतीत में साधारणतया वही कॉमन सभा से सदन का नेता रहा है । 
उससे भाशा की जाती है कि वह ऐसे प्रश्वो का उत्तर दे जो किसी एक विभाग के क्षेत्र मे नही 
आते । महत्त्वपूण प्रश्वा पर हो रहे वाद बिवाद में वह अवश्य ही भाग लेता है। दल के नेता के 
रूप में उसे दल में अनुशासन बनाये रखना होता है और अनेक काय करने पडते हैं। प्रतिनिधि- 
मण्डलो को भेंट करने का अवसर देकर, दलीय सम्मेलनों मे तथा अत्य अवसरा पर सावजनिक 
भाषण देकर, वह जनमत का भाग-दशन करता है। वह डोमिनियनां से मानिमण्डल स्तर के 
मामला पर सम्बंधो का सचालन करता है। अत मं, विभागो के अध्यक्ष किसी भी भविलम्ब 
आपात की दक्षा में प्रधानमत्री के पास परामश के लिए पहुँचते है, विशेषकर ऐसे मामलों में 
जिनके बारे मे मा ध्रमण्डल की स्वीकृति भावश्यक हो, क्वु देरी होने की आशका से मा तमण्डल 
का निणय कराना सम्भव न हो । 

“ भ्रधानमानरी के पद का भहत््व--ब्रिटिश शासन पद्धति में प्रधानमंत्री का स्थात सबसे 
महत्त्वपूण है । जोन मोलें के शब्दों मे 'प्रधानमात्री केबिनेट के महराब की आधारशिला है ।” रेम्जे 
म्यूर कहता है कि यदि केबिनेट शासनत ने का चालन चक्र है. तो भ्रधानम नी उसका परिचालक 
है । एमरी के अनुसार, प्रधानमत्री वास्तव मे शासन के जहाज का कप्तान और क्णघार दोनो 
है। वुछ लेखको के मतानुस्तार, सभी मा त्रियों मे उसका स्थान प्रथम है। जनिग्स के अनुसार, 
प्रधानमत्री के पद का यह वर्णन पर्याप्त नही है। वास्तव में प्रघानमत्री सूय के समान है जिसके 
चारो भोर भय ग्रह घूमते है। ग्रीव्ज के अनुसार प्रधानमात्री देश में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति 
होता है । उसे कभी-कभी भोर अकारण ही नही, अधिनायक के समान बताया जाता है। उसकी 
शक्तियाँ स्वेच्छाचारी शासक से बहुत मिलती जुलती है |! यह सत्य है कि प्रधानमा्री वी शक्तियाँ 
बहुत ही विस्तृत हैं, कितु प्रघानमत्री को किसो भी रूप मे अधिनायक कहना एक अतिशयोक्ति 

३, 
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जिनक संक्षिप्त वणन करना यहाँ आवश्यक है ) वह ससद के सत्रों को आहुत करता है और उगी 
के द्वारा ससद का सभ्रावसान भी होता है। वह कसी भी समय लोकसभा या विधटल कर सकता 
हैं। ससद के सत्रारम्भ मे राष्ट्रपति दोनो सदनो वी सयुकत बैठक में अभिभाषण (8007688) दवा 
है । यह अभिभाषण ब्रिटेन म ताज के भाषण ($ए6९ण॥ ॥०॥ ॥॥6 ॥॥70॥0) के ही समान हाता 
है। इसमे सरवार वी नीति का वणन होता है। अगय अवसर पर दोना या विस्ती भी सदत वो 
सदेश भेजने के अतिरिक्त वह उनवी बैठकों मे भी भाषण दे सकता है। किसी विशेगक पर 
दोनो सदनो के बीच मतभेद उत्पन्न होने वी अवस्या में वह उनकी सयुवत्र बैठक भी बुला सकता 
है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 2 सदस्यों तथा लोकसभा के बुछ सदस्यों को भी बामजद 
करता है । 

सविधान मे स्पष्ट लिसा है कि राष्टपति सधीय विधायिका का एक आवश्यक अग है, 
यद्यपि वह ससद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता । इस हृष्टि से उसकी धस््थित्ति ब्रिटेंग के 
ताज के सहृश हो है। जहाँ तक उसकी इस क्षेत्र मे वास्तविक शक्ति का सम्बंध है, अग्रलिलित 
विपयो से सम्बन्धित विधेयक बिना उसकी सिफारिश के ससद मे पश नहीं क्ये जा सकते“ 
() कोई भी विधेयक जिसका सम्बंध राज्यो की सीमाओं से परिवतन करने से हो, (2) पे 
विधेयक, जिन विधेयकों मे व्यय अतग्रस्त हो और ऐसे कर सम्बधी विधेयक जिवबा प्रभाव राग्य 
के हिंतो पर पडता हो । दूसरे, कोई भी विधेयक ससद द्वारा पास किये जाने पर अधिनियम तभी 
बनता है जबकि उस पर राष्ट्रपति को अनुमति मिल जाती है। घन विधेयक को छोड़कर बय 
सभी विधेयका करो अपनी सिफारिशों के साथ ससद को पुनविचार के लिए लौटा सकता है, परलु 
यदि विधेयक ससद द्वारा दूसरी बार सशोधन रहित अथवा सहित पास कर दिया जाता है तो 
राष्ट्रपति कौ उस पर अनिवाय रूप से अनुमति देनी पडेगी । इस प्रकार उसकी प्रतिपेध शशि 
(४९४०) अन्तिम नहीं है। चह तो केवल किसी विधेयक के पास होने मे दरी का कारए बेब 
सकता है। 
तीसरे, राष्ट्रपति को ससद के विराम काल में अध्यादेश जारी करने की महत्त्वप्ण हा्तति 
प्राप्त है। ऐसी आशा की जाती है कि वह अध्यादेश केवल मात्र परिषद्‌ के परामश से ही उन 
परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जारो करेगा, जिनमे कि तुरात कायवाही आवश्यक 
समझी जाय। ससद का सत्र आरम्भ होते पर प्रत्येवः अध्यादेश ससद के सामने रखा जाता है। 
ऐसा न होने पर बह सत्रारम्भ वी तिथि से छ सप्ताह बाद प्रभावी न रहेगा, वितु यदि संस कै 
दोनो सदन उसे अस्वीकार करने सम्ब-घी प्रस्ताव इस अवधि के पूव ही पास कर दें त्तो अध्योटि! 
तभी से प्रभावी न रहेगा। अध्यादेश केवल उही विपया के सम्बंध में जारी किये जा सकते हैं 
जिन पर ससद फानून बना सकती है । इसके अतिरिक्त अण्डमान ओर निकोबार द्वीप समूहां कै 
प्रशासन के सम्बंध मे राष्ट्रपति को विनियम (7०200॥807$) जारी करने की शक्ति भी प्राप्त है । 
ये विनियम ससद द्वारा पास किये गये कानूनों के समान ही ज्ञागू होगे ) 

चौथे, राष्ट्रपति को राज्यों से सम्बोधित विधि निर्माण काय मे भी कुछ महत्वपूण घत्तियाँ 
प्राप्त हैं। राज्यो के विधानमण्डलो में कुछ प्रकार के विधेयक उसको पूव स्वीकृति के पश्चाव हल 
पेश क्ये जा सकते हैं यथा कोई भी ऐसे विधेयक जिनका उद्देश्य व्यापार, वाणिज्य अथी 
अन्तरराज्य सम्व घो पर प्रतिबाध लगाना हो । साथ ही राज्यो के विधानमण्डलो द्वारा पास किये 
गये बुछ प्रकार के विधेयकों को गवनरो द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए रोर 
रखना अनिवाय है, ऊँसे वे विधेयव' जो समवर्ती सूची में वरित विपयो से सर्म्वा घत हो और 
सधीय कानून के विरुद्ध हो, राज्य द्वारा सम्पत्ति को बाध्य रूप से अजित करने सम्बधी विधेयर 
तथा कुछ विशेष प्रकार के वर लगाने वाले विधेयक । पर 
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वित्तीय शक्षितिया--राष्ट्रपति को कुछ वित्त सम्बधी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। यह पहले ही 
बताया जा चुका है कि कोई भी घन-विधेयक ससद के सामने केवल उसकी सिफारिक्ष पर ही पेश 
किया जा सकता है । उसे आकस्मिक निधि पर भी नियातरण प्राप्त है, क्योकि किसी भी ऐसे 
व्यय के लिए जिसके सम्बन्ध मे ससद की पूव स्वीकृति प्राप्त न हो, वह इस निधि से धनराशि 
निकालने का अधिकार दे सकता है जिस पर कि बाद मे ससद की स्वीकृति प्राप्त वी जाती 
आवश्यक है । इसके अतिरिक्त वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आय कर से होने वाली 
आय में विभिन राज्यों के भाग को वही निर्धारित करता है और ऐसे ही पटसन के निर्यात कर 
को आय मे से कुछ राज्यों के बदले मे क्या घनराशि मिलती चाहिए यह भी वह निर्धारित करता 
है। समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करना भी राष्ट्रपति का ही कत्य है। अत मे, 
राष्ट्रपति ही भूतपुव राजाओ को दी जाने वाली धनराशि मे विभिन्न राज्या को कितना योगदान 
करना है यह भी निर्धारित करता है । 
राष्ट्रपति फो भ्रापातकालीन शक्तियाँ--भारत के सविधान से आकस्मिक परिस्थितियों 
अर्थात्‌ आपातो का निवारण फरने के लिए' राष्ट्रपति को विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की गयी है--+ 
सविधान मे तीन प्रकार के आपातो का अनुमान किया गया है जो इन परिस्थितियों से उत्पन्न हो 
सकते हैं--(7) युद्ध या बाहरी आक्रमण अथवा आतरिक अशातति या उसका खतरा होने पर, 
(2) राज्यों मे साविधानिक तन विफल होने पर, और (3) आधिक या वित्तीय सक्ट आने पर । 
तीनो ही प्रकार के आपात उत्पन्न होने की अवस्था में आपात्‌ की उद्धोपणा राष्ट्रपति द्वारा की 
जाती है । प्रथम प्रकार के आपाद्‌ की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जबकि वह यह 
समझे कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आपतरिक अशा ति के कारण गम्भीर आपात से भारत की 
सुरक्षा को खतरा है । ऐसी उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा वास्तविक घटना होने से पूव भी जारी की 
जा सकती है । बाद में दूसरी उद्धोपणा द्वारा आपात्‌ की उद्घोषणा का अत किया जा सकता 
है । ऐसी उद्घोषणा को ससद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए। यदि ससद द्वारा वह 
स्वीक्त न हुई तो उसका दो माह की अवधि पूरी होने पर अत हो जायेगा । कितु ऐसा भी 
सम्भव है कि जिस समय यह उद्घोषणा जारी की जाये, उसके पूव ही लोकसभा विघदित हा 
चुकी हो या दो माह की अवधि मे उसका विधटन हो जाये । ऐसी अवस्था मे उस पर राज्यसभा 
की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी और नयी लोकसभा के निर्मित होने पर उसकी प्रथम बैठक के 30 
दिन के भीतर या तो उस उद्घोषणा पर लोकसभा की स्वीकृति मिल जानी चाहिए अययथा उत्त 
अवधि के बाद उद्घोषणा का अत हो जायेगा। 
इस प्रकार की उद्घोषणा के परिणाम अग्रलिखित होगे () ससद को सम्पूण भारत 
अथवा उसके किसी भी क्षेत्र के लिए सभी विषयो पर कानुन बनाने की शक्ति मिल जायेगी और 
यदि राज्य मे कोई कानून इनके विरोधी हुए तो राज्य के कानुन विरोध की सीमा तक अमाय 
होगे । (2) सघ की कायपालिका को यह शक्ति,मिल जायेगी कि वह राज्यों की कायपालिका को 
यह निर्देश दे सके कि वे अपनी कायपालिका टाक्ति का प्रयोग किस प्रकार बरेंगे। (3) राष्ट्रपति 
आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि सघ और राज्यो के बीच आय वितरण सम्बघी सभी या 
कोई भी उपबध चालू वित्तीय व में उसके निदेशानुसार सशोधित रहेगे, परन्तु ऐसा आदेश यथा 
शीघ्र ससद के दोनो सदनो के सामने रखा जायेगा। (4) सविधान की घारा 9 में बशित 
व्यक्तियों की स्वताश्रतायें राज्य को कोई ऐसा कानून बनाने अथवा उनके विरोध में कोई काय 
पालिका कायवाही करने से नही रोक सकेगी अर्थात्‌ विचार प्रकट करने, भाषण देने, धारीतपूवव 
सभा वरने, सघ बनाने, देश मे अवाघ रूप से आने-जाने वी स्वतात्रतायें एक प्रवार से प्रतिवधित 
अयवा स्थगित हो जायेंगी । (5) राष्ट्रपति आदेश द्वारा भी यह उद्धोपणा जारे बर सकता है 
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वि आपाद्‌ पाल भे अयवा नियत अवधि मे यागरिया या “यायालयों द्वारा मु अधिवारा दी 
प्राष्ति व रता मम्य घी अधिषार निलाम्बित (६४७)०॥४६४४) स्हेगा 
अनुच्छेद 365 के अगुमार मदि रिसी राज्य या गवनर राष्ट्रपति वे पास इस आशय वी 
रिपोट भेजे या आय स्रोत से राष्ट्रपति या यह समाधान हो जाये पति उस राज्य में एमी परि 
स्थिति उत्पन्न हो गयी है वि उसरा शासन सविधात थी घाराआ वे भनुमार चलना सम्मव नहीं 
है तो शाप्ट्रपत्ति उमर राज्य ये सम्बंध म आपात बाल यी घापशा जारी यरने पर [) वाय 
पालिवा वे पोई भी अधिवार स्यय धारण पर समता है, (2) राज्य थे विघानमण्डल थी शक्तियां 
समद यो हस्तातरित वर सकता है, वि तु मगद यो यह शक्ति मिली है कि वह उन विधायी 
नत्तिया वो चाहे तो राष्ट्रपति वो सौंप दे या उम यह भी अधिकार द॑ दे वि वह उहें विसी 
अ“य अधिवारी वो जिसे यह उपयुक्त समझे द दे, तथा (3) राज्य के उच्च “याया्षम वी शक्तियों 
को छोडकर अ ये वायवाही भी घर सकता है । दूमरी उद्घोपणा द्वारा इस प्रकार की उद्घोपणा 
का अत अथवा उसमे योई भी परिवतन किया जा सरता है। इस प्रवार की उद्घापणा वी 
अवधि दो माह है, वि तु ससद के दोना सदनो की स्वीकृति मिलने पर यह अवधि छ माह हो 
मकक्‍ती है और बार बार स्वीए्डति मिल जान पर ऐसो उद्घोषणा थी अवधि अधिक स अधिक तीन 
प्रप हो सकती है । 
वित्तोय प्रापात--जब बभी राष्ट्रपति यह समये वि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है 
जिसस भारत के वित्तीय स्थायित्व और सास को खतरा है तो वह ऐसे आपानू की उद्घोपणा 
कर समता है । इसका परिणाम यह होगा वि सधीय बायपालिका राज्यों वी जँसे उचित समझे 
वित्त सम्य'धी निर्देश दे सबती है--(अ) सर्वोच्च व उच्य यायालयो के प्यायाधीशों सहित सभी 
सरवारी पदाधिवारियों व वमचारियों के वतना व भत्तो में कमी वरने का निर्देश, और (आ) यह 
निर्देश वि राज्या के विधानमण्डलो द्वारा पास किये गये सभी धव अथवा वित्तीय ४विधेषक सप्टर 
पत्ति द्वारा विचार के हेतु उसके पास भेजे जायेंगे । 
राष्दृपति को यास्‍्तविफ स्थिति--जहाँ तक राष्ट्रपति के सविधान मे वणित शक्तियों का 
सम्ब ध है उनकी सूची बहुत बडी है और इसमे कोई स देह नहीं कि यदि वह उन सभी शर्तियों 
का प्रयोग कर सके तो वह विश्व मे सबसे शक्तिशाली राज्य का प्रमुस बन जाये । परतु जहाँ पक 
वास्तविकता का सम्बंध है उसे अपने कार्यों को करने मे मा त्र-परिपदु का परामश लेना चाहिए 
जयोवि वह ससदात्मक पद्धति वाले राज्य का अध्यक्ष है । वितु यह भी सच है कि वह संविशत 
हारा सीजयो के परप्मश वो सानने वे लिए याध्य नहीं । अतएुव यदि वह चाहे तो नाममात्र के 
अध्यक्ष से अवश्य ही अधिक शक्तिशाली वन सकता है। यथाथ में उसकी स्थिति बहुत सीमा पक 
पजिटेन के राजा तथा चौथे फ्रासीसी गणतान्न के राष्ट्रपति के संहशय है, वयोकि यदि वहे कभी 
मा त्रियों के परामश के विरुद्ध काय करने का निणय करेगा तो उसके और माजियों के' बीच इंतनां 
तोब्र विरोध बढ सकता है कि लोकसभा मे बहुमत वे समथन से उसके ऊपर महाभियोग की 
कामवाही सफलतापूबक की जा सके। परतु इसका अथ यह कभी भी नहीं हो सकता कि 
राष्ट्रपति केवल नाममात्र का ही अध्यक्ष है। चेजहॉट के शब्द। मे ब्रिटेन क॑े राजा के समान, छ्सै 
ये तीन अधिकार तो प्राप्त है ही--सूचना पाने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार और 
प्रोत्साहन देने का अधिकार । इन अधिकारों के भ्रयोग द्वारा बुद्धिमान राष्ट्रपति शासन पर अपनी 
प्रभाव अवश्य ही डाल सकता है । 
राष्ट्रपति वी दक्तियो के बारे मे विभिन्न विधिशास्त्रिया के दे! मत हैं जिनकी विवेचनों 
लिया जाना आवश्यक है | एक ओर तो वे लेखक हैं जो यह मानते हैं कि राष्ट्रपति को यद्यपि 
स्पष्ट शब्लों मे मात्रियो वा प्रामश मानन के लिए सविधान बाबित/ नही करता फिर भी सर्विक्षी 
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पे प्रयुक्त वाकयाशों से यह स्पप्ट है कि उसे ऐसा वरना ही होगा ।पालडे के अनुसार यह बात 
ध्यान मे रखनी चाहिए कि उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग सविधान के अनुसार ([7॥ 8ए९०तैशा०ड 
प्याव ध० (ए०ाआाएा0०0) करना है। इन शब्दा मे श्रयुक्त होने का अथ यही है वि वह 
साविधानिक शासक रहेगा । इसी प्रत्तार सतानम ने भी धारा 6 () के दस प्राविधान पर 
विशेष बल दिया है--प्रधानमात्री वी अध्यक्षता मे एक मा जे परिषद्‌ होगी, जो राष्ट्रपति को उसके 
कार्यों के करने मे सहायता व परामर्श (था का 90४06) देगी। यह एक स्पष्ट आदेश है और 
ये शब्द अत्यत व्यापक अथ में समये जाने चाहियें। डा० अम्बेडकर के अनुसार 'राष्टपति का 
स्थान वही है जो अग्रेजी सविधान मे ताज का है। वह राज्य का अध्यक्ष है न कि कायपालिका 
का। वह राष्ट्र का प्रतिनिधि है शासक नहीं। प्रशासन में उसका स्थाव एक चिह रूप 
(०धथा।ण्गा॥] 0०५००) या मोहर के समान है जिसके द्वारा राष्ट्र के निणयो को जाना जाता है। 
सविधान सभा मे पहले राष्ट्रपति डा० राजेंद्र प्रसाट ने भी ऐसा ही मत व्यक्त किया था 
राष्ट्रपति के लिए हमने ययूनाधिक ब्रिटिश राजा जसा स्थान अपनाया है उसका स्थान साविधानिक 
राष्ट्रपति का है ।' 
चूसरी ओर अनेक लेखक यह मानते हैं कि हमारा राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा और चौथे 

फ्रासीसी गणत न के आतगत राष्ट्रपति से अवश्य ही कुछ बातो में अधिक शक्तिशाली है ॥ इस 
मत में सत्य काअधिकः अश है, जैसा कि अभ्रग्नलिखित बातो से स्पष्ट होगा। ब्रिटेन में यह अभि 
समय पड गयी है कि राजा अथवा राजी के प्रत्येक आदेश प्र किसी भात्री के प्रतिरहस्ताक्षर होने 
आवश्यक हैं । ऐसा ही बंधन फ्रास, आयरलैण्ड,,जापान वव्र्मा क्॑ सविधानों में भी है ।पर तू 
भारत के सविधान में ऐसा कोई उपब घ नही है । ऊपर वरणित पहले मत वे' सम्थको के अनुसार 
यह बात अभिसमय के विकास पर छोड दी गयी है । जबकि भारत का सविघान पूणतया" लिखित 
है और उसमे कम महत्त्वपूर्ण बातों को भी सम्मिलित क्या गया है, यह बात समझ्ष मे नहीं 
आती कि सविधान निर्माताओं ने इतनी महत््वपूण बात को अलिखित क्यो छाड़ दिया ? तथ्य तो 
यह है कि सविधान निर्माता राष्ट्रपति को एक रबड॒ की मोहर मात्र नही बनाना चाहते थे । यह 
स्पष्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का स्थान पूरी तरह से ब्रिठेन के राजा के समात्र नही है। उसे 
कुछ ऐसी दाक्तियाँ प्रदान की गयी हैं जो कि ससदात्मक पद्धति वाले सविवान मे राज्य के प्रमुख को 

प्राप्त नही होती । भारत के राष्ट्रपति की अधिकार है कि वह्‌ ससद क्रो अपना संदेश भेज सके 
संदेश भेजने का व्यवहार मे इसके अतिरिक्त कया भअथ हो सकता है कि वह बिसी प्रएन अथवा 
विधेयक विशेष पर मान्र परिषद्‌ से भिन्न मत रखता है। ऐसे ही उसे यह शक्ति प्राप्त है कि वह 
ससद द्वारा पास किये गये विधेयकों को (धन विधेयकी को छोडकर) अपने स दश के साथ ससद्ग 
को पुनविचार के लिए लोटा दे अथवा उस पर अनुमति न दे। इसका भी व्यवहार मे।यही अथ 
होगा कि वह मात्रि परियद्‌ से भित मत रखता है, वयोकि ससद मे कोई भी विधेयक विना सात्रि 
परिपद्‌ के समथत'के पास नही हो सकता । मर 

इन शक्तियों के प्रयोग द्वारा कोई भी प्रभावश्ञाली व्यक्तित्व वाला राष्ट्रपति बडा शक्तिशाली 

बन सकता है, यद्यपि साधारण व्यक्ति ऐसा न करके प्रश्ञासन मे ससदार्मक पद्धति से सर्म्बा घत 
अभिसमयो के विकास मे अति सहायक होगा | इसी क्रारण कुछ लेखको का कहना है कि यदि 
राष्ट्रपति की स्थिति फ्रास के राष्ट्रपति के समान ही रखनी थी तो इस उद्देश्य से सविधान मे स्पष्ट 
हप से उपयुक्त प्राविधान देने मे कोई हाति ने होती । इस प्रकार कानुनी मत (>प्याभा० शल०्ण) 
के समर्थक कहते हैं कि धारा ६१ मे यह नही लिखा है कि राष्ट्रपति को मात्र परिषद्‌ का परामश 
मानना ही पडेगा । भारत मे जहाँ ब्रहुसख्या अशिक्षितों की है और जहाँ अभिसमयो के विकास मं 
थोडा समय लगेगा अच्छा यही होता कि यह बात अभिसमय के विकास के लिए न छोडी जाती, 
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वयोवि यह सम्भव है वि राष्ट्रपति पद पर बभी कोई ऐसा सबमा“य राजनौतिव नेता आमीन हो 
जाय जिसे सवसाधारण या विश्वास प्राप्त हो और यह द्ाक्ति ये नये मे आवर अपनी शक्तियों दा 
प्रयोग बर बैठे, माँ प्र परिषद्‌ को भी संग बर दे और युद्ध माह ये! लिए स्वेच्दाचारी शासन वी 
स्थापना बर दे । 

यदि राष्ट्रपति कभी मात्त्रि परिषद्‌ ये परामणश को ने मान तो माज्रि-्परिपद्‌ के लिए दो 
विवह्प हो सबते हैं। पहला, यदि राष्ट्रपति ने संविधान या यहीं अतिक्रमण जिया है तो उसके 
बिरद्ध महाभियोग वी कायवाही वी जा सकती है, वितु इसके लिए 2/3 वा बहुमत आवश्यक है 
जो सुगमता से मात्र परिषद्‌ को प्राप्त न हो सकेगा, विशेष रुप से ऐसी परिस्थितियां में जबकि 
विरोधी पक्ष सत्तासढ़ दल या समयन न बरें और सत्तारूढ़ दल वा बहुमत बहुत अधिक ने हो। 
दुसरे, मात्र परिषद्‌ पद त्याग बरये गतिरोध उत्पन्न वर सकता है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति 
दूसरी मात्र परिषद्‌ नियुवत्त वर समता है और छ माह वी अवधि तक वह उन मात्रिया द्वारा 
शासन काय चला सवता है चाहे उहह बहुमत वा समयन भी प्राप्त न हो। इस बीच मे यदि तय 
चुनाव हो तो यह आवश्यय नही कि पद त्याग यरने बाला दल ही अगली बार बहुमत प्राप्त करे । 
यह भी सम्भव है कि राष्ट्रपति ने माँ श्र परिषद्‌ का परामश ऐसे विषय म न माना हो जिस पर 
सत्तारढ दल वो बहुसख्यव' जनता वा समपन न मिल सके । 

ड/० अम्बेदकर वी राय में तो राष्ट्रपति ये! कोई विवेशीय काय (98070॥0723 
िशञए0०॥) नहीं है, उसवे तो ब्रिटिश राजा वी तरह बुछ परम अधिवार (ध708//४%3) हैं, 
यथा प्रघानमत्री की नियुवित और सोवसभा का विघटन । परतु अधिकतर लेखक इ हें विवेशीय 
बाय ही बहत हैं और मानते हैं कि ये सविधान वे उचित सचालन पर बडा प्रभाव डाल सकत हैं। 
ऐसे अवसरा पर जबकि राष्ट्रपति बहुत सोच समझकर इन पायों को मात्र परिषद्‌ के परामश के 
विरुद्ध बरेगा हमे उसके व्यवितत्व और उच्च सम्मान वा भी ध्यान रखना चाहिए। सविधान के 
मथाथ सचालन में वैयवितय बातो वा बडा प्रभाव रहता है। 960 के नवम्बर माह में तत्कालीन 
राष्ट्रपति डा० राजेदद्र प्रसाद ते इण्डियन लॉ इस्टीट्यूट वी आधघारसिला रखते हुए इस्टीट्यूट से 
चाहा कि यह राष्ट्रपति वी शवितयों और कार्यों का अध्ययन करे और जाँच करे कि व॑ जिन वाता 
में ब्रिटिश प्रभु की शवितयों व कार्यों से भिन्न हैं । राष्ट्रपति के पूर्वोवित भाषण के बुछ ही दिन बाद 
तत्कालीन प्रधानम-त्री जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित नरते हुए कहां था 
कि भारत का राष्ट्रपत्ति ब्रिटिश सविधान मे राजा के समान है--राजनीतिक' व साविधानिक दोनों 
ही दृष्टियो से, क्तु बिना दरवारी वातावरण के। राष्ट्रपति की शबवितयो के सम्बंध में 
डा० अम्बेदकर व जवाहरलाल नेहरू के अधिकारप्रृण मत सविधान वी भावना का स्पष्ट सकेत 
करते हैं ।! आरम्भ मे डा० राजेद्र प्रसाद का भी ऐसा ही मत था, किन्तु ग्यारह वष के व्यावहारिक 
अनुभव के बाद राष्ट्रपति द्वारा ऊपर की गई माँग ने भारतीय कायपालिका के आधारभूत स्वरूप 
के प्रश्न को फिर से विचार ओर जांच करने का महत्त्वपृूण विषय बना दिया है । 

जहाँ तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शवितयो का सम्ब घ है वे बहुत्त ही विस्तृत हैं और 
समान देशो मे इतनी शक्तियों का प्रयोग कायपालिकाओ को करने के अधिकार नहीं मिले हैं। 
ब्रिटेन में नागरिकों वे अधिकारों को निलम्वित अथवा समाप्त करने का अधिकार ससद को प्राप्त 


7नृप्ठ08७  ताढ एट्आातल्आई 8 006 5६ शवर८0 ० 6 5(806 पर ॥5 00 कह दिड। ता80 0॥ पद 
एगाध०9) 390 8070गरवाध्पाब्ा।ए८ प्रढि ए धो 52: 8 शाण6 चै।08४ल 35 धर6 इटव) ०६१/7६ ०! 
हाबशा 874 ॥72 ४१५ 0॥76 ॥8700 ब्राए ४[छड३5 वाश्श/ट6 00 90. छ6 ४9025 06 ए200ा की 
805 (968 90-068। [हि ० (४6 €०0०७५  9९४0708 ए& 70चऋ्ा३ ० 6 ए:चतव्य।  पिला।प्र 53॥ हे 
३५७ #4फ९ 0॥0०॑ हाश्धा 0ए0 थ्रिध्शएंटओ 809 7९2 902 000 छ९ 4४८ 8 फु0जञाणा 006 ० 87४४ 
बता १७९ पाह्णांफ़ +२ि०्धध 5 पे. छ लाए 9 256 


सासद पडठ़ति वाले राज्यों मे कायपालिकाएँ 65 


है। सयुव॒त राज्य अमरीका की याप्रेस केवल बादी प्रत्यक्षीकरण (करा ण स॥088४5 (०905) 
वा अधिवार ही निलम्बित कर सकती हैं । इस प्रवार उन दोनो देशों मे मूल अधिकार को 
निलम्बित परने की शक्ति वायंपालिकाआ को प्राप्त नही है जबकि भारत में ऐसा है। यह सच है 
विः जब राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा कि मूल अधिकारों के सरक्षण के लिए “यायालय मे प्रायना 
नहीं की जा सकती तो ऐसा आदेश ससद वी स्वीइृति के लिए पेश किया जायेगा । फिर भी यह 
मानना पड़ेगा कि भारतीय कायपालिका को ऊपर वर्णित देशों से अधिव अधिकार प्राप्त हैं । 
अमर नदी ने लिखा है--'कभी ऐसी परिप्यिति आ सकती है जब राष्ट्रपति इन अ्रधिकारो का 
प्रयोग मात्र परिषद्‌ से बिना पूछे अपने निणय के भनुसार भी कर सकता है, और जव हम ध्यान 
मे लाते हैं विः युद्ध अथवा आक्रमण वी वास्तविक घटना के समय (अर्थात्‌ केवल उसके खतरे पर) 
राष्ट्रपति आपात्‌ की घोषणा कर सकता है तो ऐसा लगता है कि वास्तविक गणत त्र मे शष्ट्रपति 
को इतने निरकुश अधिकार नही मिलने चाहिएँ । इस बात की कल्पना सहज ही की जा सकती 
है कि साधारण समय में नागरिकों को जो स्वत-त्रता प्राप्त रहती है यदि वह सकट काल में भी 
रहे तो कुछ समाजद्रोही व्यक्ति उत्तका लाभ उठाकर राज्य तथा नागरिको की स्वत-त्रता दोनो का 
नाश कर देंगे । 
फिर भी यह बात स्पप्ट है कि आकस्मिक सकट का निवारण करने के लिए केद्रीय काय 
पालिका को जो अधिकार दिये गये हैं वे एक तलवार की तरह हैं जिससे नागरिको की स्वत-त्रता 
की रक्षा भी हो सकती है और उसका नाश भी हो सकता है । इसलिए इस तलवार का उपयोग 
बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। जहाँ तक राज्या मे साविधानिक शासन की विफलता के 
कारण आपातृकालीन घोषणा लागू करने वा सम्बंध है राष्ट्रपति अर्थात्‌ सघीय कायपालिका को 
बहुत ही विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं । किसी राज्य में ऐसी परिस्थिति उत्पन हो गई है इस प्रकार 
की रिपोट वहाँ के राज्यपाल से पाये बिना ही राष्ट्रपति दूसरे स्लोतो से प्राप्त सूचना वे आधार पर, 
यदि उसका समाधान हो जाये कि वहाँ पर साविधानिक शासन चवना कठिन हो गया है तो बह 
ऐसी उद्घोषणा करके वहाँ का शासन स्वय धारण कर सकता है। अनुच्छेद 365 के अतगत तो 
सधीय कायपालिका को राष्ट्रपति उसे भी साविधानिक शासन की असफलता मानकर चहाँ आपातु 
कालीन घोषणा लागू कर सकता है । पहले ओर दूसरे प्रकार की आपात्‌कालीन उद्घोपणाएँ लागू 
होने के उपरा ते राज्यों के शासन पर जो प्रभाव पडते हैं उनमे एक महत्त्पपूण भ तर है । अनुच्छेद 
359 बे अनुसार जबकि पहले भ्रकार की उद्घोषणा के फलस्वरूप सघीय अधिकारियों को राज्य के 
शासन पर अधिक विस्तृत नियश्रण के अधिकार मिलते है, दूसरी उद्घोषणा के परिणामस्वरूप 
राज्य के शासन को भग करके सम्पूण शक्तियाँ सघ सरकार अपने हाथ मे ले सकती है। यह 
व्यवस्था सघीय प्रणाली मे मेल नही खाती । 
राष्ट्रपति की शक्तियों के उपयुक्त विवेचन से हम इन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं--पहला, 
भारत का राप्ट्रपति केवल नाम मात्र का कायपालिका अध्यक्ष नहीं है, उसे कुछ ऐसी शक्तियाँ 
प्राप्त है जो ससदात्मक पद्धति वाले देशो मे अध्यक्ष को नही मिली होती । कभी ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्न हो सकती हैं, जबकि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मा त्रयो के परामश के विरुद्ध भी 
कर सकता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति वतमान परिषद्‌ अथवा प्रघानमत्री के इस परामश के 
विरुद्ध भी कि लोक सभा को विधटित कर दिया जाय, काय कर सकता है। वहू बह सकता है 
कि विधघटन से मात्रि-्परिपद्‌ को लाभ पहुँच सकता है, परतु ऐसा वरना राष्ट्र बे श्रेष्ठ द्वितों भे 
विस्द्ध है अतएव वह दूसरी माज-परिषदु बना सकता है। दूसरे यद्यवि भारत मे टास्ट्रपति को 
बुद्ध शक्तिया सयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति जमी प्राप्त हैं फिर भी चह उससे बहुत दी आए 
शक्तिशाली रहेगा । अत भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा से कुछ अधिक झततिणाती हैं यथाव 


68 राजनीतिक सस्यायें और तुलनात्मक शासद 


ही भाग ले सकते हैं। इन मत्रियां मं से किसी को भी म्रिमण्डल की उन बैठकों में आमजित 
किया जाता है, जबकि उसके विभाग से सर्म्वा धत प्रश्व मन्त्रिमण्डल के विचाराधीन आते हैं। इस 
हष्टि से उनकी तुलना ब्रिटेन के राज्य मात्रयों (४४८४४ $।3०) से की जा सकती है उप 
मओ जैंसा कि उनके नाम से ही व्यक्त है, क्सी ज्येप्ठ (5८४07) मत्री के अधीन शिप्ती भी एक 
विभाग के अध्यक्ष होते हैं भऔौर वे उस मात्री की सहायता करते हैं! इन पदा पर रहवर उहें 
मत्री-पद के कार्यों का अनुभव होता है मौर एक प्रकार वा प्रशिक्षण मिलता है, जिसके उपरात 
वे ज्येप्ठ म त्री वन सकते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा और प्राइतिक साधन दो विभाग एक 
ज्येप्ठ मात्री वे अधीन थे तथा प्रत्येक के लिए एक उप मन्त्री था। वहुधा मात्र-वरिपद्‌ मे कुछ 
ससदीय सचिव (एथआधशाध्यात्ष/ $0०2९४765) अर्थात्‌ चौथी श्रेणी के मंत्री भी होते हैं । वे 
मत्िियों के साथ लगे होते है और उह वे ससद काय में सहायता देते है अर्थात्‌ वे अपने विभाग के 
सम्बंध मे पूछे गये प्रश्नो का उत्तर देते हैं तथा अपने विभाग की ओर से सत्दद के वाद विवाद मं 
भी भाग लेते हैं। वे भी इस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा उच्चतर श्रेणी के भावी मंत्री वन सकते 
हैं। इससे मत्रिमण्डल और मात्र समुदाय का अतर प्रकट है अर्थात्‌ रचना व ससया को दप्टि ते 
मस्त्रि-समुदाय अथवा मन्त्रि परिषद्‌ अधिक वडा होता है, कितु कार्यों की दष्टि से केवल मात्र 
मण्डल के ही सदस्यों को सामूहिक रूप से मनन अर्थात्‌ नीति आदि निर्धारण के अधिकार 
प्राप्त है । 
प्रधानम'नी का स्थाव--वास्तव में मत्रिमण्डलात्मक द्यास्नन-पद्धति का आधार बहुमत 
प्राप्त दल होता है जो इसे सामान्य वीधि और कायक्रम म॑ एकरसता प्रदान करता है, विस्तु एक 
सूत्र मं वाधने का काय प्रधानमज्री की महत्त्वपूण स्थिति द्वारा ही प्रूष होता है। हम प्रधानमज्रा 
के पद के महत्व का वणन इस प्रचलित वावयाशों द्वारा कर सकते हैं, 'प्रधानम-त्री अपने सहयोगियों 
में प्रथम' होता है। जोन मोलें के शब्दां मे उसे 'माश्रिमण्डल के महराव की आधारशिला' कह 
सकते हैं, बयोकि मजिमण्डल और सम्पूर्ण मात्र समुदाय में उसका स्थान सबसे अधिक महत्तपूप 
है । उसे एक लेखक के शब्दों में 'सितारों के बीच चाँद” भी कह सकते हैं। पर'तु जनिस्स ने उसे 
अपने ग्र थ वेविनेट गवनमेट' मे इससे भी बढकर स्थ्गत प्रदान किया है. वह केवल समात व्यक्तियों 
में प्रथम नही है जैसा वि. हरकोट ने कहा है, वह सितारों के बीच चाँद भी नहीं है, वह तो एक 
सूथ है जिसके चारो ओर ग्रह घूमते है। कोई भी आम चुनाव साधारणतया प्रधातमत्री का 
चुनाव होता है । अनिश्चित मतदाता, जो चुनाव का निणय करते हैं न किसी दल और ने कियो 
नीति का समथन करते है, वे तो एक नेता का समयव करते हैं।” इस कथन मे सत्य का बडा में 
है और भारत मे हुए गत चारो आम निर्वाचन इसकी सत्यता के प्रमाण हैं । 
वही मा त्रियो को. चुनने तथा विभाग वितरण का काय करता है । उसके पद-त्याग करे 
पर सम्पूण मात्र समुदाय का पद त्याम होता है । वह कभी भी किसी मत्री के पद-त्याग की मांग 
करता है। बह मा त्रमण्डल की बैठकों का सभापतित्व करता है। वह अपने अधीन विभागों के 
साथ साथ सभी विभागों के कार्यों की देख रेख करता है और माजियो के बीच विरोध व 
को दूर करने वा प्रयत्न करता है । इस भ्रकार वह सभी विभागों के कार्यों मं समवय लाता है । 
अपने सहयोगियों के सम्बाध मे प्रधानमत्री की यथाथ में क्‍या स्थिति होगी, यह बात निसरेह 
बहुत सीमा तक उसके व्यवितत्व पर मिभर करेगी । इन कारणों से उसका स्थान आय मीजिया मे 
अवश्य ही वडा रहता है--(4) माज्रिमण्डल का सभापति होने (2) लोकसभा का मिता होक 
(3) बहुमत दल या नेता होने, (4) राज्यपाल आदि उच्च अधिकारियों की तियुवित मं परामभ 
का अधिवार रखने, (5) मात्रिमण्डल और राष्ट्रपति के बीच सचार का साधन होने, है 
(6) लोकसभा का विघटन कराते का परामश आदि देने । ब्रिटिश ताज इस सम्बंध मे अ्रधातम में 
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के परामण को स्वीकार करता है। इसी कारण डायसी का यह कहना सत्य है कि विधदन कराने 
का अधिकार प्रधानसस्त्री की एक महत्त्वपूर्ण शक्ति है। इस प्रकार यह स्पष्ड है कि भारत में 
प्रधानमंत्री का स्थान उतना ही महत्वपूण है जितना कि ब्रिटेन में । 
जहाँ तक विभागा के आतरिक प्रशासन का सम्बंध है, प्रत्येक मन्‍नी की अपने विभाग से 
सम्बा धत मामलों में निणय करने का अविकार है। किंतु यदि कोई मात्री ऐसा निणय करे 
जिसका प्रधानमंत्री समथन ने करे और मात्री भी अपने तिणय पर अडा रहे तो उसे त्याग पत्र 
देना पड सकता है । यदि कोई मम्त्री कभी अविवेक्यूण काय कर बेठे तो उसे अवसरों पर प्रधान 
मंत्री क्ुब्ध सदन को शात कर सकता है। वास्तव में वह बहुमत दल व सीन समुदाय का प्रमुख 
बबता होता है। उसके सभी ववतव्य बडे ही अधिकारपूण होते है। उपर्युवत के अतिरिक्त प्रधान- 
मत्री को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। सभी विभागो के सचिव ठथा अन्य स्वताज अभि- 
करणो के अध्यक्षों वो नियुक्त या तो वह स्वयं करता है या उहे उसको सहमति से नियुक्त 
किया जाता है । राज्यपालों, उप राज्यपालो, चीफ कमिश्वरा, राजबूतो, अतर्राष्टीय सम्मेलनों के 
लिए प्रतिनिवियों आदि को नियुवित भी उसकी स्वीकृत्ति से थी जाती है । यदि सघ सरकार के 
किसी विभाग और राज्य सरकार के बीच में उठने वाले प्रश्यो पर कोई मतभेद हो तो सर्म्या घत 
मात्री का कत्तव्य होगा कि उस विपय मे प्रधानमात्री का सूचित रखे । अत मे, प्रधानमस्त्री को 
सरकारी कार्यो के अतिरिवत सरकारी व सावजनिक समरारोहो का उद्घाटन बरता या उनमे भाग 
लेना होता है। उसे प्रतिदिन मा त्रयो, सरकारी अधिकारिया और अनेक गैर सरकारी व्यवितयों से 
भेंद करनी होती है। इन सब कारणा से उनके उपर कार्यों व दागित्तों का. भार सबसे अधिक 
रहता है । मन्त्रियों को भी अपन विभागीय कार्यो के अतिरिक्त अनेक सरकारी व सावजनिक कार्यों 
में भाग लेना होता है। प्रधानमात्री तथा अ ये मात्री समय समय पर देश के विभिन्न भागों तथा 
ये देशों दा दोरा करते हैं । 
सामिमण्डल का कार्य सचालन--साधारणतया मावत्रिमण्डल की सप्ताह में एक बैठक होती 
है, परतु आवश्यकतानुसार अधिक बैंठकें भी हाती हैं। मा त्रमण्डल को बेठकों में अधिकतर निणय 
सबतम्मति अधवा बहुमत से किये जाते हैं । किसी भी मजी को निणय होने के बाद उसके विरोध 
का अधिवार नही होता । यदि कोई मजी निथय को स्वीकार नही करता तो त्याग-पत्र देना होता 
है ) माँ त्रमण्डल महत्त्वपूर्ण विषयों के सम्बध मे सदस्यों वी समितियाँ भी बना देता है, जितकी 
रिपोर पर निणय किया जाता है । माजिमण्डल के सामूहिक रूप में मुख्य काय अग्रलिखित हैं-- 
(!) महत्त्वपृण प्रश्नो पर नीति का निर्धारण! करना और उसे काया वित करने के हेतु विधेयकों 
को स्वीकार करना, (2) विदेश नोति निर्धारित करना तथा सारधियाँ करना । प्रत्येव मंत्री वेपवितक 
दृष्टि से एक या अधिक विभागा का अध्यक्ष होता है। उसे सहायता करने के लिए अग्य मात्री 
होते है । सक्षेप मे, मस्निमण्डल राष्ट्र वी सर्वोच्च कायपातिका है, जो ससद द्वारा स्वीकृत सीति 
हथा विश्िक्ष वानूनो के अनुसार सप के सम्पूण प्रगातन पर लिमाजण रुसतती है ; 
मा त्रमण्डल को समितियां--जैसा कि अनेव पाठयों को भात है स्धीय भात्रिमण्डल अपने 
कार्यों को अधिवा अच्छे ठग से सचालित करने के हेतु समितियां वा प्रयोग करता है। इन 
समितियों के सदस्पा का केवल मात्र परिषद्‌ वे सदस्यों मं से हो चुना जाता है। इनवा सस्ब्य 
उच्च नीति सम्पाधी पश्नो के निर्धारण से होता है । इस प्रकार की समितियाँ आाधिय, ससदीय व 
कानूनी, पुन'सस्यापत, भारी उद्योग, प्रतिरक्ा, विदेश सम्ब्ध व उच्च नियुक्तिया आदि सामलो के 
क्षेत्र मे पहले से ह थी । इनके अतिरिक्त तीसरे आम चुनावों के उपरा इस तीन उच्च शक्ति 
प्राप्त समितियों का निर्माण प्रधानमत्री ने विया--(!) वन्तानिक' सामसों स सम्दापित समिति 
यह समिति भारत सरवार के दधानिक मामला के, जितम विदेशा से टब्नीरत सहये 
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सम्मिलित हैं, सम्बंध में नोति निर्वारित बरेगी । यह विदेशी वैज्ञानिक सस्याओं का सहयोग भी 
प्राप्त करेगी और देश में स्थित वैज्ञानिक सस्थाओं के काय में सम-वय लायेगी | इस समिति के 
महत्त्त का अनुमान इस्त वात से लगाया जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरु स्वय इसके सत्म्य 
रह। (2) मानव शक्ति समिति--यह समिति पचवर्षीय योजना की पूर्ति के हतु टेवनीरल दया 
अय भ्रचार के कुशल काय करने वालो के अभाव को दूर करते सम्ब धी प्रश्ता पर विवार व 
निणय करेगी। (3) सूचना और प्रसारण विभाग के राष्ट्रीय महत्त्व को ध्यान मे रखकर भी 
एक समिति बनायी गयी है । परतु समितिया में सबसे अधिक महत्त्व आधिक मामला से स्वाति 
सप्रिति का है, जिसमे राष्ट्रीय महत्त्व के सभी मामलो पर विचार किया जाता है। ये समितियाँ 
अपने देश में आने वाले सभी महत्वपूण मामलों पर विचार करती हैं, कितु उन पर अतिम विषय 
मा त्रमण्डल के ही होते हैं । 

मा जमण्डल का सचिवालय--मौत्रमण्डल का अपना पृथक सचिवालय है। बिग 
मा त्रमण्डल के सचिवालय की भाति यह अग्रलिखित काय करता है--() प्रधानमल्रा के 
निदेशानुसार भाजिमण्डल की बैठकों के लिए काय सूची (88200) तैयार करना, (2) माँ त्रम्ठत 
की कायवाहियों के लिए आवश्यक स्मति पत्रों व अय आलेखो को मजियो में घुप्ताना, (3) मात्र 
मण्डल और उसकी समितियो की बैठका के थाहृत करने की सूचना देना, (4) ममिमण्डल और 
उसकी समितियां के निणयो का रिकाड रखना और उहें सम्बा बत अधिकारियों म पुमाना कया 
समितियों की रिपोट तैयार करना, और (5) माज्रिमण्डल बे" आदेशा के अधीन मजिमश्टल हे 
पतन्नो और निणयो का रिकाड रखना । 


5 जापान में कायपालिका 


सम्राट पृवगामी सविघान में सम्नाट का स्थान--सम्राट स्राम्राज्य का अध्यक्ष प्रा 
जिसमे प्रभुता के सभी अधिकार केद्रीभूत थे, किन्तु जिनका वह सविधान के अगुसार प्रयोग बस्ता 
था । आइटो के अनुसार राज्य की सभी विधायी व कायपालिका शाक्तियाँ उसके हाथो में के 
थी। देश के राजनीतिक जीवन के सभी सूत्र उसके नियत्रशा में इस प्रकार थे जसे कि झरीर हट 
सभी अगो पर मस्तिष्क का नियत्रण रहता है। विधायी शक्तिया पर भतिम नियत्रण ह 
का था और डायट का कत्तव्य तो सम्राट को परामर्श व सहमत्ति देना था। काब्ुनी दप्द 
प्रभुता सम्राट मे निहित थी, परन्तु क्टिसावा के मतानुसार यथाथ में सम्राट स्वेच्छाचारी 8 
न था अर्थात वह श्ञासन का साविधानिक अध्यक्ष था । एक आय लेखक के अनुसार सम्राट जा 
का ,राजा था, शासक नही जैसा कि ब्रिटेन में है । यनागा के अनुसार यद्यपि 889 के 027 
के भतगत सप्नाट को पूण शक्ति प्राप्त थी, उसने उसका अपने पहल से कभी भी प्रयोग ने 
किया । उसने सदा ही मा त्रियों के परामर्श से काय क्या । अतएव झासन वी भूला के लिए मंत्री 
ही उत्तरदायी थे | यह्‌ कहा जा सकता या कि जापान का सम्राट ब्रिटिश राजा से भी मे 
राज करता था, किन्तु शासक नही था ।) दरें 

क्टिसावा यह भी कहता है कि जापान की परम्पराओं के अनुसार समसाट वी झा हे 
नैतिक शक्ति ब्रिटिश राजा से कही अधिक थी, परन्तु शासन केविनट करती थी और कैबिनेट | 
अध्यक्ष प्रधानमंत्री हाता था । 889 के सविधान के अतगत्त सम्राट वी दाक्तियाँ पाँच प्रवार 


056 
उ जान फ्रबटठ7क्राणाका ग॑ 889 हब कि ब०5०ण०१८ एएफला, गण 0767. पैव 7 पु है 
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थी--(!) सम्राट के परिवार के सम्बंध मे, (2) स्थल व जल सेनाआ वे वमान मे, (3) उपाधियाँ 
देने की, (4) घामिक तथा अय समारोहो (४४7५७) वे सम्बघ मे, और (5) शासन के सम्ब ध 
में । अत्तिम समूह भे उसवी मुख्य दवितयाँ इस प्रवार थी--सम्राट ही डायट वा सन्न आहूत 
घरता था, उसका उद्धाटन बरता था और प्रतिनिधि सदन वो विघटित भी करता था । उसे 
विधि निर्माण में पहल परने और विधेयवा पर स्पीद्वति देने यो शरक्तियाँ प्राप्त थी। वह अध्यादेश 
जारी बर सवता था | वायवालिवा क्षेत्र म वह शासन वे सगठत व श्ञाप्ताओं था निर्वारण करता 
था, अधिवएरियों के वेतन नियत वरता था और अनेत् उच्च अधिवारियों वी तलियुदत भी वरता 
था सेना वे संगठन, युद्ध की घोषणा परने, शांति सीघ तथा अय प्रवार की सीवियाँ परने वी 
इक्तियाँ भी सम्नाठ को प्राप्त थी। सभी -यायालय सम्राट वे नाम मे “प्याय फरते थे। शासन के 
क्षेत्र मे वणित धाक्तिया पे अतिरिकत जापान के सामाजिक जीवन में साम्नाट का स्थान बडा प्रभाव 
दाली और सर्वोच्च था। वास्तव भें समाज और राजनीति में वडा गहरा सम्बंध था और उसमे 
सम्राट वा स्थान वितना महत्त्वपृण था यह इन दो बातो स॒ पता चलता है। प्रथम, पल हागर 
की घटना से पूव जापानी स्वूलो मे पढाये जाने वाले आचारशामस्त्र (80॥0) का आधार सम्राट 
पी सत्ता और उसके प्रति निष्ठा थी, दूसरे, उत्त समय तक प्रत्येक शिक्षालय के भवन में संखाट 
का चित्र वेद्रीय स्थान पर लगा हीता था । 
बघतमान सविधान के पातगत सम्राद का स्थान--विश्वयुद्ध के पूव थाले सविधान के 
अतगत सम्राट (पवित्र और अनतिक्रमणीय' था और वह समस्त वानुनी सत्ता एवं राजनीतिक 
शक्ति वा स्रोत था, परतु अब उसकी स्थिति पूणतया बदल गयी है। वर्तमान सविधान के अनुसार 
सम्राट 'राज्य और जनता वी एकता वा चिह है । उसका स्थान जनता की इच्छा पर आधारित 
है और प्रभुता जनता म निहित है ।” अब उसकी परामश दने वाली पूवगामी सस्थाआ--ज्युशिन 
और प्रिवी बौँसिल--का अत हा गया है। साविघानिव' दृष्टि से अब सम्राट वा शासन में भाग 
ब्रिटिश राजा के समान रह गया है । कुलीनतत्री शासन का आत हो गया है और सम्राट को 
प्रभावित करने वाल आय आतरिक भ्रगमो का कानून ढ्वारा अत कर दिया गया है।* घारा 3 वे' 
अनुसार सम्राट के राज्य सम्बधी सभी कार्यो के लिए वेविनेट का परामश और स्वीकृति आवश्यक 
है और उनके लिए केविनेट ही उत्तरदायी है। घारा 4 में कहा गया है विः 'सम्राट राज्य वे 
मामलो म॑ केवल व काय करेगा जिनकी सविधान में व्यवस्था की गई है और शासन के सम्ब ध 
में उसवी कोई शक्तियाँ न होगी ।' धारा 7 मे राज्य के मामला से सर्म्वा वत निम्नलिखित काय 
दिय गये है, जिह सम्राट जनता के नाम में करता है-- 
सविधान के सशोधनो, कानून, फेविनेट के आदेशो और साचधियो की उद्घोषणशा करना, 

डायट का सत्र वुलाना, प्रतिनिधि सदन का विधटन, डायट के सदस्यों के आम निर्वाचन की 
उद्धोषणा वरना, राज्य के मात्रयो और कानून द्वारा व्यवस्थित अय अधिकारियों की नियुक्ति 
तथा पदच्युति को प्रमाणित करना (208४४7४०॥), राजदूतों व मा त्रयो की शवितयों व प्रमाण 
पश्नो को प्रमाणित करना, साधारण और विश्येप क्षमादान दण्ड को कम करने, प्राण दण्ड को कुछ 
समय के लिए स्थगित वरने ओर अधिकारों को फिर से प्रदान करने को प्रमाणित वरना, सम्मान 
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3 / राजबीतिक सस्यायें और तुलनात्मक शत 


सूचक उपाधिया देना, पृष्टीकरण आलेखा और कानूना द्वारा व्यवस्थित अय बूटनीतिक आनवा 
को प्रमाणित करना, विदेशी राजदूतो और माजियो का स्वागत करना तथा शिष्टाचारिक कारें 
को करना । 

उपर्युक्त कार्यो की सूची पर ध्यानपुवकः विचार करने से यह स्पष्ठ निष्कप निकत्तता है 
कि सम्राट के काय प्रधानत औपचारिक है, जिह वह राज्य के अध्यक्ष रूप मे करता है। पाए) 
में स्पष्ट कहा गया है कि उसके काय राज्य विषयक मामलों से सम्बन्धित हैं और उह भी 
कैबिनेट के परामश व सहमति से ही कर सकता है। शासन के सम्ब-ध में अब उसे कोई पद 
अथवा काय करने का अधिकार प्राप्त नही है । उसकी शक्ति, व्यवहार मे, नही के बरावर है। 
यनागा के मतानुसार “जबकि ब्रिटिश राजा (अथवा रानी) को यह अधिकार प्राप्त है कि प्रपा 
मञ्री उससे मन्रण्ा ले, वह कुछ काय करने के लिए मात्रियो को उत्साहित करे तथा दुबवार 
ने करने की चेतावनी दे, जापान के सम्राद को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नही है।! जापान मर 
अब स्थिति यह है कि सम्नाट किसी दलीय नेता को केविनेट निर्माण के लिए आर्मा त्रत नही बता, 
वहाँ तो प्रघानम नी की नियुक्ति डायट द्वारा की जाती है और सम्राट तो बेवल उसकी वियुर्ति 
की रस्म पृण करता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश ताज को कॉमन सभा के विघटन के तिर 
दिए गये परामश को अस्वीकार करने का परमाधिकार (प्र्व०४2०५४८) प्राप्त है, परतु जाए 
का सम्राट डायट का विधटन करने से मना नहीं कर सकता । सम्राट राजनीतिक प्रशो प्‌ 
सावजनिक रूप से अपना मत प्रकट नहीं कर सकता और न ही महत्त्वपुण विणयों के करते मे 
अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकता है । 

परतु सम्राट को शासन की गतिविधियों के बारे म केविनेट के मस्त्रियों से सूचना पाने री 
व्यवस्था है। यद्यपि शासन के क्षेत्र मे सम्राट का प्रभाव महत्वहीन है, फिर भी उस्तका वर्तिः 
प्रभाव काफी है ओर वह केवल नाममात्र का घ्वजधारी अध्यक्ष ही नही है । जबकि पुराने सविधा 
में सम्राट के धराने से सम्बंधित मामलो तथा वित्त पर पहले शासन का कोई तिय-त्रण मे था, मे 
वे डायट के अधिकार क्षेत्र मे आ गये है। सम्राट के घराने की वित्तीय आवश्यकताओं वी [वि 
डायट वी स्वीकृति के अधीन विनियोग कानून द्वारा होती है। धारा 8 के अनुसार सम्राट 
घराने को डायट की स्वीकृति के बिना कोई सम्पत्ति नदी जा सकती है और न उम्तसे ली 7 
सकती है। अब जापान की धासन-पद्धति मे सम्राट की भूमिका चिह जैसी है, उसके हाथ में कई 
ऐसे विशिष्ट राजनीतिक अथवा कायकारी काय नही हैं, जिनका महत्त्व क्मकाण्ड या समारो कं 
से अधिक हो | परतु वाड के मतानुसार इससे यह निष्कर्ष निक्रालना ग्रम्भीर भूल होगी 
जापान की राजनीतिक पद्धति मे उसकी भूमिका बहुत महत्त्वपुण नहीं है। विसी भी रार्ध 
शबितिशाली, वफादारी उत्पन्न करने वाले चिहा की आवश्यकता होती है जिसके बारे मे रा 
एकता वो ढाला जाता है। एशिया और कभफ्रीफ़ा के अनेक राज्यों वे सामने ऐसे राष्ट्रीय और 
भावना उत्पन्न करने वाले विददुआ का अभाव सबसे बडी समस्या है। जापान के लिए, ऐसे वे? 
प्िदु की व्यवस्था साम्राज्यीय परिवार द्वारा की गई है। यह जनता और उनती स्तर 
एकता, दो हजार वष के जापानीपन वी प्रतीक है ।* 

गनागा के मतानुसार सम्राट की शामनिक्र शक्तियों के लोप से उसकी प्रतिष्ठा मं बार 
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कमी नही हुई है । जहाँ तव सम्राठ के प्रति जनता के रुख का सम्बंध है आज भी कमर से कम 
चिह रूप मे सम्राट ही राज्य है। इस सम्बंध में एक दूसरे लेखक नोबुटाका आइक का मत 
उल्लेसनीय है--सम्राठ की साविधानिक स्थिति मे परिवतन से दो महत्त्वपूण परिणाम निकले हैं । 
प्रथम, सम्राट वी सस्था के वारे में बहुत सी बाता को पहले व्यवत करना बुरा समझा जाता था, 
अब उसने व्यवितत्व और उस सस्या के विषय मे वाद विवाद करना, यहाँ तक कि आलोचनात्मव 
ढग से ऐसा वरना सम्भव हो गया है। ऐसा यरने पर जनता निदा नहीं करती और ऐसा करने 
वालो को वदी नहीं बनाया जाता । दूसरे, सम्नाट को मातव बनाने के प्रयल हुए हैं। पहले उसे 
दँवी समझा जाता था और उसका स्थान इतना ऊँचा था वि उसके प्रजाजन, जब कभी वह कही 
से निवलता था, अपना सिर मुवा लेते थे और उसके झरीर की ओर देखते तबः नहीं थे | युद्ध के 
बाद संम्राद ने सावजमिव स्थानों पर आना जाना शुरू बर दिया और वह फार्मों, फकिट्रयो, स्कूलो, 
सिमेमाधरों तथा खेल थे मंदाना मे जाने लगा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएँ अब उसके जीवन 
और रहन सहन वे बारे मे कहानियाँ और वणन प्रकाशित करने लगे हैं ।? ह 

अन्त मे, एक अय लेराक के अनुसार नये सामाजिव जीवन की एक विश्लेप बात से सम्राट 
की शवित को बडा खतरा हो सकता है । वह वात यह है कि स्त्रियों वो वानुनी श्कक्ति मिल गयी 
है, जो स्त्री वग के पुराने पद मे इतता महत्त्वपृण परिवतन है जितना कि संयुक्त राज्य अमरीका 
के 863 की दास प्रथा के आत वी घोपणा थी । अब तक जापान का सम्राट सामाजिक जीवन 
की पिरामिड वी झक्तिशाली चोटी वा पत्थर था | उसके पद वे लौकिक बनाये जाने से तो केवल 
उस पत्थर की चमक में अपर पडा, पर तु स्त्रिया वी कानूनी मुवित ने तो कदाचित्‌ उस पिरामिड 
के घरातव को ही हिला दिया है । 


वत मान सविधान के भ्रन्तगत केविनेट 


चतमान फेबिनेट फा स्थवरूप--सविधान के पाँचवें अध्याय मे केबिनेट सम्बधी उपबाध 
दिये यगे हैं। धारा 66 मे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केविनेट का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा 
ओर उसके साथ कानून द्वारा वी गई व्यवस्था के अनुसार राज्य के अन्य मत्री होगे। कायपालिका 
शक्ति के प्रयोग मे वेबिनिट सामूहिक रूप से डायट के प्रति उत्तरदायी होगी । धारा 68 में कहा 
गया है कि यदि प्रतिनिधि सदन अविश्वास का प्रस्ताव पास करे अथवा विश्वास के प्रस्ताव को 
अस्वीक्षत बरे तो सम्पूण केविनेट को त्याय पत्र देना पडेगा, यदि दस दिन के भीतर प्रतिनिधि सदन 
का विघटन न क्या जाये। केबिनेट की वनावद और उसका डायट के निम्न सदन के प्रति 
सामूहिक उत्तरदायित्व तथा अविश्वास प्रस्ताव की दशा में उसका त्याग पत्र देना अथवा प्रतिनिधि 
संदन का विघटन आदि बातें स्पष्ट रूप से यह सकेत करती हैं कि अब जापान में कैबिनेट वास्तव 
में केविवेंट पद्धति के अनुसार है । यनागा वहता है--947 के सविधान के अतगंत जापान की 
सरकार कायरूप म चाह भावना में उतसी न सही, ब्रिटिश सरकार से बहुत मिलती है । यह 
स्पष्ट है कि केविनेट प्रशासन तथा विधि निर्माण के शासन का केद्वीय निदेशक, साधन अथवा अग 
है (| डायठ द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार यह राष्ट्रीय कायपालिका पर सर्वोच्च निय तण 
रखती है । कम से कम साविवानिक रचना में जापान मे उत्तरदायी शासव की व्यवस्था हुई है ।” 

केबिनेट का श्राकार श्रोर उसकी रचना--सविधान म॑ कैबिनेट के आाकार--मा त्रयो की 
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सख्या और श्रेशियो--के बारे मे विस्तारपृवक नही दिया गया है । उसम तो केवल यह कहां गया 
है कि केविनेट का अभ्यक्ष प्रधानम त्री होगा और उसमे कानुन द्वारा की गई व्यवस्था के अनुमार 
राज्य के मत्री होगे। कई वर्षो से केविमेट मे प्रधानम-ती के अतिरिक्त अय सोलह मत्री रहे है। 
उनमे ग्यारह मत्री विभिन म'नालयो के अध्यक्ष है और उ ह॑ मनालयो के नाम से जाना जाता 
है | पाच माती बिना विभागा के है, उहें साधारणतया राज्य का माजी कहा जाता है| इन पौव 
मजियो में से एक उप प्रीमियर होता है । सविधान की घारा 66 मे कहा गया है कि प्रघानगत्रा 
भौर अभय सभी मत्री असनिक होने आवश्यक हैं। 957 मे ग्यारह केविनट माँ त्रया के अधीत 
ये मनालय थे--वैदेशिक मामले, “याय, वित्त, शिक्षा, जन कल्याण, कृषि और वन, वाणिग्य और 
उद्योग, परिवहन, डाक सचार, श्रम और निर्माण, मार्च 965 में केविनेट की रचना इस प्रशार 
थी--प्रघानम-त्री, अग्नलिखित विभागों के केविनेट म त्री--याय्र, वैरेशिक मामले, वित्त, विशां 
व अणु शक्ति आदि, स्वास्थ्य व कल्याण, हृषपि और वन, व्यापार और उद्योग, परिवहन, ढक 
सेवाएँ, श्रम, निर्माण, गृह-मामले, तथा राज्य मत्री--प्रशासनिक प्रवघ, ओलम्पिक सेल, प्रतिरता 
अभिकरण, आ्थिक नियोजन, मुरय फेविनेट सचिव । 
प्रधातम नी का नाम, डायट के सदस्यो में से, डायट के प्रस्ताव द्वारा तय किया जाता है! 
यह काय अभय सभी कार्यों से पृव क्या जाता है। यदि इस प्रश्न पर डायट वे' दोनों सला $ 
बीच मतभेद रहे ओर दोनो सदनो की सयुक्त समिति के प्रयत्नो से भी सहमति प्राप्त न हो पर, 
अथवा प्रतिनिधि सदन द्वारा नाम तय वर लेने पर भी विधामकाल को थोडकर दस दिन के भीतर 
कौसिलर सदन साम तय करने मे विफल रहे, तो प्रतिनिधि सदन का निणय ही डायट वा तिगय 
समझा जायेगा । डायट द्वारा प्रधानम-त्री का नाम तय हो जान पर उसकी औपचारिव वतिपुर्ति 
सम्राट द्वारा की जाती है । प्रधानम ती अय मा तरियो को नियुक्त करता है। धारा 68 के भनुत्तार 
यह आवश्यक है कि चुने गये मीजियो वी बहुसरु्या डायट की सदस्य हो। व्यवहार मे, मैं 
मा त्रमण्डल के सभी सदस्य डायट के सदस्यों मे से चुने जाते हैं ॥ 953 में योशिदा द्वारा विर्शि 
पाँचवी सरवार म तेरह सदस्य प्रतिनिधि सदन और चार कौसिलर सदन से लिए गय ये । प्रपाते 
मंत्री को, जब वह चाहे, मात्रियों को उनके पद से हटाने वा भी अधिकार है । 
सात्रिमण्डल के काय--घारा 65 म कहा गया है कि कायपालिया शक्ति मत्रिमए्डल मे 
निहित है। जापान का मात्रमण्डल, ब्रिटेन मे मज्िमण्डल की तरह, सम्राट के परामगटातओी 
वा निकाय नही है। इसे संविधान से वास्तविक वायपालिका शक्ति प्राप्त है; व्यवहार मं व््लि 
में भी ऐसा ही है। मजत्रमण्डल वे कायपालिका कार्यों मं सवप्रमुस सभी महत्त्वपूण राजनीतिक 
निणय फ्रना है। आय देशो के मत्रिमण्डलो की तरह यह भी नीति ये निर्धारण म पहल बरती 
है। नीति-सम्बाधी सभी महत्त्वपूण निणय मा त्रमण्दल के होते हैं। मा त्रमण्डल के निधयोवी 
समथन सभी मात्रयों वो बरना होता है, वयोकि मा त्रमण्डल के प्रत्येक! तिणय के लिए सभी मरी 
उत्तरदायी होने हैं। यदि बोई मी विसी मिणय को स्वीकार न करे तो उसे हयांग पत्र दीं 
पड़ेगा। नीति निर्धारण करने के साथ-साथ माज्रिमण्डल को प्राय सभी महत्त्वपूण विधेयक हो 
आरम्भ और उनकी विस्तार वी बाता पर निणय भी करना पडता है । 
स॒विधान वी घारा 73 म पहा गया है हि आय साधारण प्रयासनिर कार्यों वे अतिर्रिंत 
मस्त्रिमण्डल को ये काय बरने हाग--(।) बानूनों को वफादारी के साथ प्रगासित वरना, दास 
मे मामलो वा सचालन परना । (2) वैदरिक मामवाा वा प्रवाध वरना । (3) सा पयौ जा, 
जिन पर यह पहले या परिस्थितियों के अनुसार वाद म डायट की स्वीश्ति प्राप्त बरेगी । (री 
माजून द्वारा स्थापित मालेका के अउुमार नागरिक सवाआ या प्रयासत बरना। (5) जद तवार 
मरना और उसे डायट वे समुस पर वरना । (6) संविधान और याजूना को कायहप देते के हा 
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मात्रिमण्डल आदेश निभित वरना । (7) साधारण तथा विश्येध क्षमादान, दण्ड को कम करना, 
मृत्यु दण्ड यो बुछ समय के लिए स्थगित वरना तथा अधिकारों को फिर से प्रदान करना, भादि 
प्रश्शा पर निणय करना । 
उपर्युक्त बे' अतिरिक्त, घारा 72 मे वहा गया है कि मा त्रमण्डल के प्रतिनिधि रूप मे प्रवान 
मात्री डायट के सामने विधेयक, साधारण राष्ट्रीय मामलों और वेदशिक मामलो के बारे मे रिपोट 
पश्च परेगा और विभिन्न प्रशासनिक शाखाआ वे ऊपर नियत्रण देख रेंख दे अधिकारों का प्रयोग 
प्रेगा। व्यवहार म मौत्रमण्डल वा मुख्य काय विधायी है, क्योकि प्राय उन सभी विधेयक को 
जो डायट म पास हाते है, मत्री ही प्रस्तुत करते है। मा त्रमण्डल के इन कार्यों से स्पष्ट है कि 
बतमान माँ त्रमण्डल पुराने सविधात वे अतर्गत माज्रमण्डल से बहुत भिनर है अर्थात्‌ अवर मात्र 
मण्डल वास्तव में माम्रमण्डल है। पहले विधान वे अतगत माँ त्रमण्डल कुछ सीमा तकः डायट 
मे स्वतत्र रहकर भी काय पर सकता था, परतु वतमाव मात्रमण्डल का डायट से निकट सम्बंध 
स्थापित हां गया है | इस सम्बघ मे एक वात और उल्लेजनीय है कि वतमाव संविधान मै अन्तगतत 
पुववालीन कायपालिवा के अय भ्रगा का, जो माॉत्रमण्डल की शक्तिया पर विभिन प्रकार से 
रोब' लगाते थे, अत हो गया है । अब सम्राट वा परामश देने के लिए जेनरो, प्रिवी कौंसिल अथवा 
लाड प्रियी आदि नही रह हैं, अतएवं अब मा त्रमण्डल और प्रधानमात्री वी स्थिति पहले वी 
अपक्षा अधिक स्पप्ट और सुहृद बन गई है। युद्ध से पूव माँ त्रमण्डल सम्राद वी इच्छा के 
निमाताभा और सेना आदि के प्रति सर्देव ही उत्तरदायी रहती थी भौर डायट के प्रति कभी-कभी। 
अब इस स्थिति मे महात्‌ परिवतन हो गया है ! जिक के अनुसार जापान के शासन मे माँ त्रमण्डल 
नी भूमिया सबसे अधिक महत्त्वपूण है |? 
सात्रमण्डल का सगठन भौर उसकी काय प्रशाली--सरकार का केद्वीय कार्यालय 
प्रधातमात्री का कायालय है। उसका मुस्य सचालक मा त्रिमण्डल सचिवालय का निदेशक है। 
माजत्रिमण्डल सचिवालय ही मात्रिमण्डल के साधारण मामला वा श्रव व करता है। यह मात 
मण्डल की बैठकों के लिए काय सूची तेयार वरता है, यह कार्यलिय भय आलेख तैयार करता 
है और अय मामला का प्रव घ बरता है। मा त्रमण्डल सचिवालय के निदेशक के नीचे दो उप 
मिदेशक' होते हैं। सचिवालय के जतिरिक्त विधि निर्माण ब्यूरो भी है। उसका निदेशक प्रधानमंत्री 
वे मीविभण्डल को विधि निर्माण वे सम्द व में कानुनी परामश देता है। प्रधानमती के कार्यालय 
का बाय विभिन ब्यूरो द्वारा क्या जाता है, जिसमे से मुख्य ये है--विधि निर्माण, साह्यिकी 
(80805705), पशन आदि । इसके अतिरिक्त वहुत-से बोड और कमीक्षन उसके सहायक अग है, 
जो मियोजन व नीति निर्धारण आदि वे बारे म॑ परामश देते है| 
माजिमण्डल की बैठकों में नीति-सम्ब धी महत्त्वपूण प्रश्नों पर निणय होते है। साधारण- 
तया माजिमण्डल वी सप्ताह में दो बार मंगलवार और शुक्रवार को बैठकें होती है ! प्रधानमंत्री 
बैठक का सभापतित्व करता है, उसकी अनुपस्थिति मे उप प्रवान्म-ती सभापत्ति का आसन ग्रहण 
करता है। माजिमण्डल की बैठकों के लिए कोई ग्रणपूर्ति (१४०४०) नियत नही है। यदि 
माँ तमण्डल के निणय बहुमत से होते है, तो भी थो सदस्य उनसे सर्म्बा धत बैदक मे उपस्थित 
नहीं रहते उनसे उन पर बाद म हस्ताक्षर कराये जा सकते है । माँ तमण्डल की बैठकों मे सभी 
वाद विवाद व कायवाही गुप्त रहते हैं और उहें भ्रकाशित नही क्या जाता । माजिमण्डल के 
सदस्यों को कायबाही प्रकट न करने की चैतावनी रहती है । यनागा के अनुसार माविमण्डल के काय 
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दो प्रवार से होते हैं--मां त्रमण्दल विणय और आपसी समझौने (आल हाशग्रणफ शाएं 
(वाल ए्ग0ध5४४॥5॥85) । रुयिधाय थे यातू्ों के अनुसार आवश्यरः मामलों तथा बंप 
महत्त्वपूण प्रए्नो पर भात्रिमण्डल निणय परता है। आय मामला मे सम्पय मे मव्रिमण्ठनढ 
सदस्यों मं आपसी समचौते होते हैं । मा प्यो थे अधीन उप मत्री भी होत हैं, जा स्थागी सरगाते 
अधिवारी होने हैं। इन उप मात्रिया वी भी बैठयें हाती हैं, जिनगा महत्त बढ़ रहा है। बदटूत से 
साधारण और पम महत्त्व बे” मामलों पर इगकी बैठकों में ही निणय कर तिय जाते हैं। व 
मा त्रिमण्शल के निणया को याय रुप देन सम्याधी विस्तार की बातों तथा प्रशाप्ततिक प्रहिया 
पर विचार परते हैं। परन्तु उप माँ त्रयो की बढयो म॑ हुए निर्णया मे लागू हो। से पूर्व उत पर 
मा त्रमण्डल की स्वीशृति आवश्यव है। ब्रिटेन थे भारत थी भाँति मचश्रिमण्डल संमितियोँरा 
प्रयोग वरता है। इस समय दो प्रमुग समितियाँ ये हैं--मत्रीय परिषद्‌ और राष्ट्रीय प्रतिए् 
परिपद्‌ | इसके सहायव अग मा त्रिमण्डल सचिवालय और सेजिस्लैटिव ब्यूरां हैं । 
प्रघानमत्री--प्रपान प्रञ्ी का वास डायट ये प्रस्ताव द्वारा तय होता है और उसकी निु्त 
भौपचारिय रूप से सम्राट द्वारा होती हैं। प्रयानमत्री मे लिए गुछ बानुनी तपा अय याखयवा३ 
आवश्यक हैं। सविधान द्वारा प्रधानमत्री येः लिए दो योग्यताएँ विहित की गई हैं, जो इस प्रतार 
हैं--पहले, प्रधायम'भी डायट या सदस्य होना चाहिए । दूसरे, वह असनिक होना चाहिए । अप 
योग्यताओं में सबसे महर्वपुण यह है विः यह डायट ये निम्न सदन में बहुमत दल अथवा मि्े 
जुले दला वा नेता ही हो सकता है, पर्योकि' उसका नाम डायट तय बरती है और उसके हात 
जिमित मा त्रमण्डल, डायट (व्यवहार में प्रतिनिधि सदन) के प्रति उत्तरदायी हानी चाहिए! 
प्रतिनिधि सदन में अविश्वास या भ्रस्ताव पास होने पर यात्ता माज्रिमण्डल को त्यागसत्र देती 
पडता है यां प्रतिनिधि सदन या विधदन होता है । प्रधानम्री में राजनीतिव नेता वे ग्रुण, से 
भीतिक सुष बूझ, प्रभावशाली व्यक्तित्व और लोकप्रियता आदि आवश्यक गुण भी प्रचुर मात है 
होने चाहिएँ, जिनके अभाव मे प्रधानमंत्री का सफ्ल होना कठिन होगा । 
प्रधानम-त्री वी शक्तियां का प्रथम खोत सविधान है जिसके अनुसार वह मात्रिमप्डलर्जी 
अध्यक्ष होता है । उसकी नियुक्ति डायट के प्रस्ताव द्वारा होती है। वही भय माया को नि) 
करता है। वही मश्रियो में से एक को उप प्रधानमश्री नियुक्त करता है | उसे यह च्ति भी के 
है कि वह माँ ब्रमण्डल भे जब चाहे उलट-फैर अथवा परिवतन (7०४एव0) कर सके । ये पह 
स्वय त्याग-पत्र दे दे तो सम्पूण माँ त्रमण्डल अपदस्थ हो जाता है। प्रधानमात्री मात्रिमष्डल 
बैठकों का सभापति रहता है। धारा 72 के अनुसार प्रघानमत्री, मा त्रमण्डल के प्रतिनिधि ें 
रूप मे डायट के! स मुख विधेयक और आउतरिक मामलों तथा बैदेशिक सम्बस्धों के विपयो # 
रिपीट रखता है। वह शासन की विभिन्न शाखाओं पर नियत्रण थ दख रेख के अधिवारो वीं भी 
प्रयोग करता है । घारा 75 के अनुसार, राज्यां के माजियो के विरुद्ध बिना प्रधानमंत्री वी सह 
के कोई कानूनी कायवाही नही वी जा सकती ) प्रधानमात्री को बतमाव सविधान के लागू होते 
पुृव इनमें से बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त न थी । 
प्रधानमत्री वी शक्ति का दुसरा स्रोत डायट है। वह डायट के बहुसख्यक दल के नेता 
होता है। बहुमत के समयन से प्रधानमत्री ने नतृत्व मे मात्रमण्डल झासन की आतरिव वे बा 
नीति निर्धारित करता है। डायट मे उनका स्थान सबसे महत्त्वपूण नेता के समान है। 
साधारणतया अतिनिधि सदन का ही सदस्य होता है, अतएवं चह लोक प्रिय सदन का नेता होता 
है । वही वहुसस्यव' दस का नेता होता है । वहुसख्यक दल का नेता होने के याते दल और दलीव 
संगठन उसका समथन करते हैं। वह माजरमण्डल व दल का सबसे भहत्त्वपूण प्रवत्ता (#० ४ 
पथ) होता है । प्रधानम-भी को वहुत बडे जनमत का समथन भी मिलना स्वाभाविक है । जब 
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तक वह प्रधानमंत्री रहता है वह सभी महत्त्वपृूण मामला म देश का नंतृत्व करता है-। राजनीतिक 
नंता के रूप म॑ उसके कार्यों का बडा महत्त्व है। उसे माँ त्रयो के थीच सामजस्य (!4०7०7५) 
रखने का महत्त्वपूण काय करना होता है, जिससे कि सभी मत्री एक टीम की भांति काय कर 
सके । यदि मा त्रमण्डल के सभी मत्री उसी दल के होते हैं तो उसका यह काय कुछ चुगम रहता 
है । मिले जुले मा भ्रमण्डल मे विभिन्न दलों से लिये गये मन्त्रिया के बीच सामजस्य बनाये रखना 
कठिन पाय है । - 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है वि वतमान सविधान म प्रधानमत्री के महत्त्वपूण स्थान को 
पूरी तरह से मायता प्राप्त हुई है। प्रधानमत्री हान के नाते वह शासन का अध्यक्ष होता है और 
वायपालिका वा वास्तविक प्रमुख भी । उसे सम्पूण प्रशासन पर नियत्रण व देख-रेख के अधिकार 
प्राप्त हैं और प्रधानमात्री का कार्यालय अथवा माजमण्डल सचिवालय भी उसी के अधीन हीता 
है । अतएव प्रधानमत्री मुम्य प्रश्चासक होता है। ये दोनो तो उसकी साविधानिक अथवा कानूनी 
शक्तियों के पक्ष हैं। इनके' अतिरिक्त देश का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक नेता होने के नाते उसकी 
स्थिति ब्रिटेन वे प्रधानम श्री जैसी है । डायट मे बहुमत दल और जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि 
होने के नाते उसे राष्ट्र का सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त होता है, जिसके लिए वह प्रत्यक्ष रूप 
में डायट के प्रति और अप्रत्यक्ष रूप में सम्पूण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होता है। अब जापान में 
प्रधानमंत्री का स्थान बहुत सीमा तक ब्रिटिश प्रधानम-त्री जैसा हो गया है । न्फा 


+ 
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ताज--ब्विटिश ताज औपचारिक कायपालिया है अथवा हम उसे “सम्मानित कायपालिका' 
कह सकते हैं। ताज के कनाडा के सम्बंध में वे ही काय है जो कि रानी के ब्रिटेन के शासन के 
सम्बन्ध म हैं पर-तु उन कार्यों को कनाडा के शासन मे गवनर जनरल उत्तरदायी शासन के स्थापित 
सिद्धातों के अनुसार करता है । व्यवहार मे शासन के कायपालिका हइृत्यो को केबिनेट करती है । 
राज्य के नामधारी अध्यक्ष के अतिरिक्त रानी राष्ट्रमण्डल वी अध्यक्ष है और इस रूप म॑ वह सदत्य 
राज्यों के सघ का चिह है । 953 तक रानी की उपाधि सम्पूण राष्ट्रमण्डल मे एक समान थी । 
साविधानिक विकास ने उस उपाधि को परिवर्तित स्थिति के अनुकूल न पाया, अतएवं दिसम्बर 
952 मे राष्ट्रमण्डलीय देशो के प्रधानमानयो ने प्रत्येक देश के लिए उपाधि को अपनी पालियामट 
मे स्वीकार कराया और उसे 29 मई 953 की श्ञाही घोपणा द्वारा स्थापित किया गया । क्वाडा 
के सम्बंध में रानी की उपाधि इस प्रकार है--एलिजाबेथ द्वितीय, ईश्वर की अनुकम्पा से ग्रेट 
ब्रिटेन, कनाडा व अ य राज्यों को रानी, राष्ट्रमण्डल की अध्यक्ष सौर धम की रक्षक ।* 

गवनर जनरल--ब्रिटिश नॉथ अमरीका कानून मे एक गवतर जनरल के लिए प्राविधान है 
जो रानी के नाम से शासन चलाता है। वह राज्य का अध्यक्ष है। वह अब ब्रिटिश शासन का 
प्रतिनिधित्व नही करता, वरचु वह तो रानी का वैयक्तिक प्रतिनिधि है । कनाडा के प्रधानम त्री के 
परामश से उसकी नियुक्ति रानी द्वारा की जाती है। परम्परा के अनुसार वह अपने पद पर पाँच 
वबष तक रहता है। !926 के साम्राज्यीय सम्मेलन के अनुसार कनाडा के शासत मे उसका वही 
स्थान है जो कि रानी का ग्रेट ब्रिटेन के शासन में हैं। जहा तक वह रानी का प्रतिनिधित्व 
करता हैं वह एवता और शासन की निरतरता का चिह तथा कनाडा में रानी का 
भूत रूप है । वास्तव मे, कनाडा के शासन की सबसे महत्त्ववूण विशेषता कायपालिका का दोहरा 
स्वरूप है। रानी के प्रतिनिधि रूप मे गवनर जनरल राज्य का संरंकारी अध्यक्ष है, कितु क्रियाशील 
तथा शक्तिशाली अध्यक्ष प्रधानमात्री है । शासन के प्राय. सभी काय रानी अथवा गवनर-जनरल 
के नाम से किये जाते हैं जबकि तथ्य यह है कि सभी कैाय प्रघानमात्री तथा आय मात्री 
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है। सभी प्रकार की श्ञान व प्रतिष्ठा एक कायपालिवा को प्राप्त है जबकि दूसरी को समय समय 
पर जनता के विश्वास और विरोधी पथ्ष की आलोचना से सतुप्ट रहना पडता है । 
शक्तियाँ--गवनेर-जनरल वी शक्तियों और उसके कार्यों के सम्बव में दो मुझ्य विचार 
हैं। प्रथम, परमाधिक्ार सम्बयी सभी मामलों और ऐसे मामलो के सखेन्न म, जिनका सखव 
साम्राज्य हितो से हो, यद्यपि गवनर-जनरल को अपने मा त्रयों के परामश मानना आवश्यक नशे 
है | दूसरा, अय सभी मामलो में आश्या वी जाती है कि वह मा त्रियो के परामश के अनुसार वाव 
करेगा । उदाहरण के लिए, कनाडा की पालियामेट प्रतिवष एकत्रित होनी जहूरी है, उत्तकी ढठाां 
का समय नियत करने में गवनर-जनरल को अपने मात्रियों के पर।मश पर चचना चाहिए । परतु 
चूकि पालियामेट का सनावसान और विधटन परमाधिकार शक्ति का प्रयोग है, गवनर जवरत 
उनके सम्बघ में मात्रिया का परामश मानने के लिए बाध्य नही है। गव॒तर जनरल की शकियो 
और उसके कार्यों का विवेचन निम्न प्रकार से क्या जा सकता है । 
उसके प्रशासन सम्ब धी काय साम्राज्यीय कानुनो, उपनिवेशो के कानुना और लेटस पेरेट 
व आदक्शों द्वारा विनियमित हैं । साराश मे कहा जा सकता है कि वह रानी के नाम में और उम्ती 
ओर से सर्वोच्च कायपालिका श्वित का प्रयोग करता है। ब्रिटिश नॉय अमरीका कानुत के सब 
ग्यारह के अनुसार गवनर जनरल प्रिवी कॉंसिल के सदस्यों को छाटता है और वे उस्ते कवाडा के 
शासन में सहायता व परामश देते है, इसी परिपद्‌ के सदस्यों से मिलकर माँ तमण्डल बनता है। 
इस परिषद्‌ के सदस्यो को उत्तरदायी झासन के सुस्थापित सिद्धातों के अनुस्तार बहुमत दल 
छाटा जाता है और प्रधानमत्री ही अपने सहयोग्रियो को नामजद करता है। गवर्नर जनरल बो 
परिषद्‌ के सदस्या को सदस्यता से भी हटाने की शक्तित प्राप्त है, परन्तु व्यवहार मे मा त्रमण्टल 
तभी पदत्याग करता है जबकि वह विधानमण्डल के सदस्यो का विश्वास खो देता है। प्रिवी परिषद 
के सदस्यो को पद से निवृत्ति के वाद भी जीवन भर सम्मानित” की उपाधि धारण करने का अधिकार 
है और जो सदस्य मा त्रमण्डल के सतस्य नही रहते वे ब्रिवी परिपदु के सदस्य बने रहते हैं । 
ब्रिटिश नॉर्थ अमरीका कानून के सेक्शन 5 के अनुसार कनाडा वी सशस्त्र सेनाआ दी 
सर्वोच्च कमान रानी में निहित है, अतएवं गवनर जनरल सेनाआं का सर्वोच्च सेनापति नहीं है, 
प्ररतु शा तकाल में वही यह निर्धारित करता है कि ' सेनाओ को किस उद्देश्य से किस काम मे 
लगाया जाय । गवनर जनरल ही कनाडा के सर्वोच्च पयायालय, जिला व काउटी न्यायालयों के 
“न्यायाधीशों का नियुवत्त करता है। ये -्यायाधीश सदाचरण काल तक अपने पदो पर रहते हैं 
परतु गवनर जनरल उह सीनेट व प्रतिनिधि सदन के सम्वोघन पर पद से हृदा सकता है| गवनर 
जनरल रानी के कानूनी परामशदाता को भी नियुक्त कर सकता है। प्रातो के लेक्टिने-द-गववरो 
को भी सपरिषद्‌ गवनर-जनरल नियुक्त करता है। ग्रवनर जनरल किसी भी प्रात के विधात 
मण्डल द्वारा पारित कानून को उसके पास होने वी तिथि से एक बप वे भीतर अस्वीईेत 
कर सकता है, क्तु इस शवित का प्रयोग वह केवल मात्रियो वे परामर्श से ही कर सकता है। 
उसकी विभिन्न शक्तियों को सक्षेप मे इस प्रकार रखा जा सकता है--() वह सीनेट 
सदस्या को छाटता है और रिवत स्थानों को भरता है। (2) वह सीनेट के अध्यक्ष को नियत 
करता है और उसे उसके पद से हटा भी सकता है। (3) वह कॉमन सभा को आहूत करता है। 
(4) बह कॉमन सभा से कर लगाने ओर विनियोग सम्बी प्रस्तावा वी सिफारिश 2 हु 
(5) ताज वी ओर से वही विधेयको पर अनुमति (855०0) देता है। इस सम्बाघ म ब्रिटिश नॉब हि 
अमरीका कानून के सेवंशन 55 के अनुसार स्थिति यह है--जव पालियामद द्वारा पारित है 
विधेयक उसके पास अनुमति के लिए आता है तो उच्च पर रानी के नाम म॑ अनुमति दे पं 
अथवा अनुमति दने से मना कर सकता है अथवा वह उस विधेयक को रानी ये प्रसाद वी अभि: 
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के लिए रोक सकता है। परतु गवनर जनरल को कसी विधेयक पर अनुमति देने से पूव यह 
समाधान कर लेना चाहिए कि विधेयक ऐसे विषय के बारे मे है जिस पर उपनिवेश का विधान 
मण्डल कानून बनाने वी शक्ति रखता है । 

गवनर जनरल का यह कत्तव्य है कि वह्‌ विधानमण्डल दे विभिन दलो के प्रति निष्पक्षता 
का व्यवहार करे | सभी स्थानीय मामलो म विधानमण्डल के द्वारा व्यक्त जन तिणय को गवनर 
जनरल को स्वीकार वरना चाहिए और उस निणय के अनुसार जो मा त्रमण्डल काय करे उसके 
परामश के अनुसार गवनर जनरल को काय करना चाहिए। परतु ऐसे सभी मामलो में जिनमे 
साज्राज्पीप हिंत अथवा ताज के परमाधिकार अत्तग्रस्त हो, गवनर जनरल वो माद रखना चाहिए 
कि वह ताज का प्रतिनिधि है और यद्यपि उससे आशा वी जाती है कि वह अपने माँ त्रयो की 
सम्मति का उचित ध्यान करेगा, फिर भी आतिम निणय उसे अपने व्यक्तिगत निणय तथा उत्तर 
दायित्व के आधार पर करना चाहिए । कुछ विशेष परिस्थितियों मे वह उपनिवश् के राज्य मत्री 
से भी मत्रणा कर सकता है। 

गवनर-जनरल फी स्थिति--गवनर जनरल अपने आचरण और नीति के लिए डोमीनियन 
पालियामेट के प्रति उत्तरदायी नही है, इस प्रकार का सभी उत्तरदायित्व मात्रियों का है, क्योकि 
उनके परामश के अनुसार ही वह काय करता है । क्तु गवनर जनरल ताज के प्रति उत्तरदायी है 
और उसका उत्तरदायित्व साम्राज्यीय पालियामेट के प्रति भी है| सक्षेप मे, गवनर जनरल को केवल 
ऐसे ही काय सौपे गये हैं जो औपचारिक हैं। इस सम्बंध मे ये टिप्पणियाँ महत्त्वपूण हैं। अपने 
व्यक्तिगत रूप म, बहू प्रभाव को डालने की आशा नही कर सकता जो कि ब्रिटेन में राजा (या रानी) 
डाल सकता है । उसका कायकाल छोटा होता है और यदि वह कनाडा निवासी न हो तो उसका कनाडा 
सम्बधी मामलो का ज्ञान भी सीमित रहता है । सबसे महत्त्वपूण बात यह है कि उसकी नियुक्ति राजा 
(या रानी) द्वारा कनाडा के केब्िनेठ के परामश पर की जाती है और उसके परामश पर राजा उसे 
उसके पद से भी हटा सकता है। जबकि केविनंट उसे अपनी नीति के सम्व ध में परामश देती 
रहती है, यह सम्भावना कम है कि वह उसकी मत्रणा से प्रभावित होगी । वह केबिनंट के विरुद्ध 
नही सडा हो सकता । भव चूकि गवनर जनरल बहुधा कनाडा निवामी होने लगे हैं, उसके लिए 
यह खतरे से पूण होगा कि वह शासन कार्यों मे हस्तसेप करे, क्योकि वह सम्भवतया घरेलू दलीय 
विवादों से अपने को पृणतया अलग नहीं कर सकता । परतु ऐसा सम्भव है कि कनाडा में तीत 
या अधिक राजनीतिक दल रहे और गवनर जनरल को महत्त्वपूर्ण भाग लेना पडे । चूकि उनवी 
नियुक्ति थोडे काल के लिए दलीम आधार पर की जाती है ओर वे आनुवशिक राजा नहीं है, 
उनके द्वारा ऐसे कार्यों को सःतोपपूवक किये जाने की कम आशा है । वे कनाडा की जनता के नाम 
से उस प्रकार बोलने का दावा नहीं कर सकते जिस प्रकार कि ब्रिटेन म राजा कर सकता है ।? 
इस विपय में डासन कहता है-- 

जवकि गवनर जनरल की कनाडा के शासन मे वास्तविक शक्तिया (2887058ए8 शांभा 9) 
लुप्त हो गयी है, उसे फिर भी मूल्यवान कत्तव्यों का पालन करना पडता है । वहू सामाजिक और 
समारोह सम्व घी बहुत से कार्यों का भार भ्रधानमत्री के क घो से स्वय ले लेता है, वह कभी-कभी 
सयुक्त राज्य अमरीका से कूटनीतिक सम्बंधो में उपयोगी सिद्ध होता है और बह राज्यों के मामलों 
में केबिनेट को पक्षपात रहित या सहायतापूर्ण परामश दे सकता है। उसके सबसे महत्त्वपूण कार्यों 
में से एके प्रधानम नी की नियुक्ति करना है। अधिव अवसरो पर तो प्रधानमजी का स्थान सरकार 
की पराजय के परिणामस्वरूप रिक्त होता है, ऐसे अवसरा पर उसके उत्तराधिकारी को तलाश 
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करना केवल एक सरल ओर सीधा काय होगा अर्थात्‌ विरोधी पक्ष के नेता को प्रधानमंत्री दले 
के लिए आमन्त्रित करना | यदि उसका पद इस कारण से खाली हो सके कि वह बहुमत दल रा 
नेता नही रहा है, तब भी उत्तराधिकारी का प्रश्न उत्पन न होगा यदि बहुमत दल को अपने बता 
को चुनने का समय मिल जाये । परन्तु प्रधानमत्री का पद आय कारणों से भी खाली हां सकता 
है, जिनका पहले से अनुमान भी न हो और जिनमें यह सच्ची अनिश्चितता हो कि कौन अधानमत्री 
बनेगा । ऐसे कठिन अवसरो पर ग्रवनर जनरल को ऐसे व्यक्ति को मा त्रिमण्डल बनाने के लिए 
आर्मा तत करना पड़ेगा जो इस काय के योग्य हो और जिसे कॉमत सभा में बहुमत का समय 
प्राप्त हो जाय |? 

प्रिदी परियद (7#6 झताएए (०प्ाआ)--ब्रिटिय नॉय अमरीका कानून के सका खाए 
मे कहा गया है कनाडा की सरकार को सहायता व परामश देने के लिए एक परिषद्‌ होगी, जो 
कनाडा के लिए रानी की प्रिवी परिपद्‌ कहलायेगी', जिसके सदस्यों को गवनर जनरल छाटता है 
भौर दपथ दिलाता है । यह परिषद्‌ लगभग 70 सदस्यो से मिलकर बनी है, जि/ह प्रधानमंत्री के 
परामश पर छाँटा जाता है ओर जो गाजीवन सदस्य होते हैं उनके लिए कानून द्वारा काई योगता 
विहित नही है सिवाय इसके कि उहे एक विश्लेप प्रकार की शपथ लेनी होती है। उह कोई 
बेतन नही मिलता है, कि'तु उनके नाम के पहले 'सम्मानित' शब्द जुडता है। व्यवहार में परिप[ 
के सभी सदस्यों की नियुक्ति इस कारण से की गयी कि वे मनी नियुक्त किये जा सकें। जब वे 
मां त्रपद से अलग होते है वे प्रिवी परिषद्‌ के सदस्य बने रहते हैं, परतु छह बैठकों मे भाग तने 
के लिए नहीं बुलाया जाता । इस श्रकार परिपद्‌ में पुराने अथवा वतमान मत्री सदस्य रहते हैं। 
यह परिपद्‌ निकाय रूप मे कोई काय नही करती, कनाडा के शासन के बारे में इसके उत्तरदायिलो 
को केविनेट के मरी ही निभाते हैं। इसके सभी काय इसकी 'समिति” करती है, जिसमे केविवेट 
के सभी मात्री रहते है। यह औपचारिक कायपालिका है, जिसे सपरिषद्‌ गवनर जनरल वहा 
जाता है क 

क्रेबमिद--यह केद्रीय कायपालिका था दूसरा पहलू है । यह प्रिवी परिषद्‌ वी एवं समिति 
हे, जो पालियामेट के प्रति उत्तरदायी है। ब्रिटिश नॉय अमरीका कानुन मे इसका कही भी सर 
उल्लेख नही है, वास्तव म॑ इसका अस्तित्व कानून के बाहर है, किन्तु उसके विरुद्ध नहीं । अमिसमप 
के अनुसार मा तमण्डल के सदस्य कॉमन सभा या सीनेट के सदस्य होते हैं। जब यह स्पष्ट हो जाती 
है कि केबिनेट ने बहुमत का विश्वास खो दिया है तो यह त्याग पत्र दे देती है । इसके सदस्यों 
प्रधानम"नी छाँटता है और उनमे से प्रत्येक एक या अधिक विभागो का मत्री रहता है! बहुधी 
प्रिदी परिषद्‌ और बेबिनेट को एक ही अथ मे प्रयुक्त क्या जाता है। बलोकी के अनुसार, प्रयातत 
के प्रयोजनो के लिए परिपद्‌ वा क्रियाशील भाग 'समिति' है अर्थात्‌ परामशदाताओ का वह समर 
जिसके परामश पर ताज की ज्षक्तिया का प्रयोग क्या जाता है-। कानूनी हृष्टि से समित्ति ही 
केथिनेट है ।* हा ड़ बटन "आप णः 

क्ेबनिट का निर्माए/--केबिनेट के सदस्यों की सस्या और उनकी नियुक्ति प्रघानमत्री री 
इच्छा पर निभर करती है, किन्तु छाट करते समय उसे कई बातें ध्यान में रखनी पढ़ती हैं। प्रथा 
प्राव्व यह समझता है कि केत्रिनेट मे उसका अपना प्रतिनिधि रहवा चाहिए, बडे प्रात स्वभाव 
अधिक प्रतिनिधियों की माँग करते हैं । साघारणतया प्रत्येक प्रान्त का एक एक प्रतिनिधि और 
क्यूबेक व आटेरियो जैसे बडे प्रात्तो के चार चार प्रतिनिधि माज्रमण्डल मे लिय जाते हैं। मा 7 
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सासद पद्धति वाले राज्यों मं कायपालिकाए 8] 


मण्डल के निर्माण मे वर्गीय, मूल जातीय, धार्मिक तथा अय प्रकार की भह॒त्त्वपूण विविधताओ का 
ध्यान रखना पडता है । चूकि केबिनेट का स्वरूप सधीय रहता है, अतएवं प्रधानम जी द्वारा अपने 
सहयोगियों के' चुनाव में दो कठिनाइया आती हैं--पहली, कभी कभी प्रत्येक प्रात के प्रतिनिधियां 
में से केबितेंट की सदस्यता के योग्य सदस्य छाटने मे कठिनाई होती है । दूसरी, चूकि प्रधानम-नी 
को विभिन समूहों को केबिनंट में प्रतिनिधित्व दंना होता है, अतएवं कभी कभी वह योग्य व 
अनुभवी सदस्यो को भी केविनेट मे नही ले सकता । 
प्रत्येक मनी को अपने पद वी शपथ लेनी होती है | भात्रियो का उत्तरवापित्व तीन प्रकार 
का है--() ग़वनर जनरल के प्रति प्रिवी परिषद्‌ के सदस्य रूप मे ताज को परामश देने मे, (2) 
प्रधानमानी के प्रति और एक-दूसरे के प्रति मत्रिमण्डल की सुहढता बताये रखने के लिए, और (3) 
कॉमन सभा के प्रति सामूहिक रूप से तथा अपने-अपने विभाग के अध्यक्ष रूप में व्यक्तिगत रूप से । 
केबिमेट वी रचना, इग्लण्ड की भाँति अभिसमयों पर भाधारित है. ([8 78806 00 एणाएशा- 
॥0०॥5) । इसके मुख्य सिद्धा त ये है--मा त्रमण्डल के सदस्य कामन सभा में बहुमत प्राप्त 
राजनीतिक दल के सदस्य ही, वे पालियामेट के भी सदस्य हो, यद्यपि बाहर के सदस्यो के लिए 
कोड कानूनी रोक नही है । दूसरे विश्वयुद्ध पूष कनाडा में ससदीय सचिव नियुक्त नहीं होते थे, 
कि तु 943 में उनकी आवश्यकता का अनुभव हुआ और तभी से ससदीय सहायक नियुक्त किये जाते 
लगे । अग्रस्त 962 के उनकी सरया 6 थी । वे नतो मात्रिमण्डल के सदस्य होते हैं भोर 
न प्रिवी परिषद्‌ के । उनका मुख्य कतव्य मा त्रयो को ससदीय कार्यो मे सहायता देना है। वे अपने 
पदो पर तभी तक रहते है जब तक कि केविनेट । इस प्रकार हम कह सकते है कि कनाडा में भी 
ब्रिटेन व भारत की भांति केबिनेट और पूर्ण मा त्रमण्डल जैसा आतर है। 
केबिनेट शासन का प्रमुख अ्रग अथवा शासन तत्र की मुरय कमानी है। रानी और उप्तका 
प्रतिनिधि गवनर जनरल मास वी कायपालिका है, क्रियाशील और वास्तविक कायपालिका अथवा 
सरकार तो प्रधानम नी और केविनेट ही हैं । गवनर-जनरल की नियुक्ति केबिनेट के परामश पर 
होती है और उसे सभी राजनीतिक मामलो म केविनेट के परामश के अनुसार काय करना पडता है। 
प्रधानभ ज्री--वहू केबिनेट का अध्यक्ष है और महत्त्व तथा शक्तियों मे वह अपने सहयोगियों 
से बहुत बढा हुआ है । उसबी नियुक्ति औपचारिक रूप से गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है, परतु 
यथाथ में बहुमत दल का नेता प्रघानम त्री बनता है। अय सभी साजियो का चुनाव प्रधातम-त्री 
द्वारा क्या जाता है और वह जब चाह मत्रिमण्डल मे उलट फेरकर सकता है । मत्रियों मे विभागों 
का वितरण भी प्रधानम तरी ही करता है। वह कैबिनेट की बैठकों मे सभापति रहता है। उसकी 
इच्छाओ का सभी विशेष रूप से ध्यान रखते है ओर साधारणतया उसको अपने दल का समथन भी 
मिलता है । परतु उसके सहयोगी मात्रिपद मे सम होते है, वे उसके अधीन नहीं । यदि माजियों में 
विरोध या विद्रोह की भावना जाग जाय तो वे प्रधानमत्री के विरुद्ध अपनी बात मनवा सकते है । 
अतएब सफल प्रधानमत्री को जानता चाहिए कि उसे कब आदेश देना है, कब प्तमझा बुझा कर 
काम लेना है और कब अपने सहयोगियों की बात माननी है। मात्रियों के ऊपर प्रधानमत्री की 
शक्ति बडी है, कितु उसकी मात्रा इस बात पर निभर करती है कि उस पद पर कौन व्यक्ति 
बैठा है। प्रधानमन्री सरकार का प्रमुख वक्ता भी है, वह सरकार की ओर से पाहियामेट तथा 
उसके बाहर महत्त्वपृण घोषणाएँ करता है और समय समय पर वक्तव्य देता है। बह स्वय भी 
किसी विभाग का अध्यक्ष होता है किन्तु माव्रिमण्डल का अध्यक्ष होते के नाते सभी विभागां की 
देख रेख करता है तथा उनके कार्यों मे सम-वय स्थापित करता है। प्रधानमात्री बहुमत दल का 
नेता भी होता है और प्रधानमाञ्री तथा बहुमत दल के कारण उसका पद राष्ट्र मे सबसे महत्त्वपूण 


व शक्तिशाली है । कनाडि के प्रधानमात्री की स्थिति बहुत सीमा तक दैसी ही है जैसी कि ब्रिटेन 2 


482 राजनीतिय मम्थाय बोर सुतनात्त्र श्र 
ये भारत मे उागे प्रधायमात्रिया मी 


7 भास्द्रेंलिया मे घायपालिया 


ताज-संविधात अधितिमम मी प्रस्ताव में बहा गया है विठ सती यूनाइटेड विस $ 
ताज मे अतगत रपागा हुई है| इस प्रशार राती एसिलायस दिसीय आस्ट्रेलिया थी भा रादी है और 
(ब्रिटिश) राष्ट्रमण्डत के सल्स्‍यों के सप या जिट है। आस्ट्रेलिया मे रानी का प्रतिनिधि गदर 
जनरस है मौर सपातरित राज्या म॑ गयार यात्री मे प्रतिनिधि हैं।जय 954 में खा 
एलिजाबध स्वय आस्ट्रेलिया यात्रा पर गयी थों, सा उहान राज्यों वी समदा वा उद्घाटन कफ 
तथा यायगारिशी परिषद्‌ और प्रीवि परिषद्‌ थी बैंदशा का समापतित्व मरते स्वय पालने विया। 
पुछ भी हो, रानी तो राज्य वा ध्यजधारी अध्यश है और यह काई भी वास्तविक श्ियोंता 
प्रयोग नही परती । ताज ये याय ता गेवलस नाम ये है, जैसे गवनर-जनरल वी नियुर्ति, सं 
विपय मे उसे पामनयेल्‍थ ये सपातरित राज्या ये उपयुक्त अधिवारी परामश देने हैं । हि 

गवनर जनरसल--सविषान में संवगन 2 में लिसा है कि ग्वनर-जनरल वामबव्यर्स 
रानी या प्रतिनिधि रहेगा और रानी ये प्रसाटदाल में वि्तु संविधान वे अधीन रहगर उन चढिया 
थे यार्ों ये प्रयोग बरेगा जो वि रानी उसे सौंप । उम्रवी नियुक्ति ठाज द्वारा की जाती है बोर 
उसके प्रमादपय-त ही यह अपने पद पर रहता है, विलतु उसकी पदावधि पाँच या छे वष ही 
है। 924 से पूव गयर्नर जनरव मी निपुक्ति युनाइटेड विगडम वे मात्रिया वे परामग पर 
जो इस विपय में टोमीनियन थे मजियों स मनत्रणा बरत ये, पी जाती भी, अत वह राजा (गा) 
व यूनाइटेड विगडम मे मत्रियों वा ड्ोमोनियन में प्रतितिधि होता था। 926 वी वात 
रिपोद न यह स्वीपार विया कि भविष्य मं वह केवल राजा वा ही प्रतिनिधि रह। 926 8 
साम्राज्य सम्मेलन में डामीनियनों के गवनर जनरला के भाग को परारिभाषित करते हुए वहा पा 
था कि 'डोमीनियन में गवनर जनरल राजा का प्रतिनिधि है जिसकी स्थिति डोमीनियन के प्रगाते 
में सभी भावश्यक बातो मे ग्रेट ब्रिटेन बे राजा ये समान है और वह ग्रेट ब्रिटेन म॑ राजा कौ 
सरवार या उसके विसी विभाग का प्रतिनिधि अपवा अभिवर्त्ता नही है।” उसी वष के साआग 
सम्मेलन ने यह भी सिफारिश वो वि भविष्य म डोमीनियत सरकार व यूनाइटेड विंग ॥॥| 
सरवार के वीच सीधा सचार स्थापित हो और पत्र-व्यवहार गवनर-जनरल के माध्यम द्वारा हो। 
930 के साम्राज्य सम्मेलन म यह स्वीवार किया गया कि गवनर जनरल की नियुक्ति सर्मात 
डोमीनियन के भाई त्रया के परामण से ही की जायेगी; उस वप के सम्मेलन की रिपोट में 
गया है-- (अ) गवनर जनरल की नियुक्ति मे राजा, जिसका वह डोमीनियन म प्रतिनिधि होता 
और सर्म्बा घत डोमीनियन ही अभिरुचि अथवा हित रखते हैं. (आ) डोमीनियन वे सम्बंध मे 
मही साविधानिक प्रथा लागू होगी वि वह वहाँ के उत्तरदायी माज्रियों के परामश पर बाय डा 
भऔर जो मज्री उसे परामश दें तथा उसके लिए उत्तरदायी हो व डोमीनियन मे राजा के मरी 
समझे जायेंगे । के 

उसकी श्षक्तियो व वार्यो का पता तीद आलेखा से लगाया जा सकता है-[!) 
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पेटेन्ट, (2) रॉयल सोल भरेयुअ्रल के ज तगत हिंदायते, और (3) गवनर जनरल का कमीशन । 
9]4 के पूव तो ऐसे तीन क्षयसर आये जबकि गवनर जनरल ने प्रतिनिधि सदन वे विधटन के 
सम्ब घ में मजियों के परामश को नहां माना, परतु तब से तो गवनर जनरल सभी मामले मे 
मात्रियों के परामश पर काय करता बाया है। जब 929 व 93] में ऐसे अवसर आये तो 
गवनर जनरल न्‌॒ब्रिद्विश प्रथा वा पालन किया, जिसवे अनुसार राजा कॉमन सभा का विघटन 
मीजियों के परामश से ही करता हैं। किन्तु सत्री भी बहुत सोच समझकर ही विधटन वी माँग 
ब्रते हैं। 
कॉमनवैल्य की कायपालिका शक्ति रावी में निहित है और उसका प्रयोग गवनर जनरल 
ही उसके प्रतिनिधि रूप मे कर सकता है, कायपालिका शक्ति कॉमनदेल्‍थ के संत्रिधान व कानूनों 
को वार्या बत करने व उहे कायम रखने तक विस्तृत है । मेव्शन 62 में गवनर-जनरल को परामश 
देने के लिए एक 'सघीय कार्यकारिणी परिपदु' (#6त९॥] 8६९०४७४७ 0०प्राशा) की व्यवस्था है, 
अतएव जहा कही सपरिषद्‌ गवनर-जनरल का उल्लेख आय॑ वहाँ उसी परिषद्‌ से आश्रय होगा । 
ससद द्वारा कोई भी विधेयक पास हो जाने के वाद गवनर जनरल की अनुमति मिल जाते पर ही 
अधिनियम वन सकता है ( संवशन 58, 59 और 60 के अतगत गवनर जनरल किसी विधेयक वो 
रानी वी स्वीकृति वे लिए रोक रख सबता है। संक्शन 74 के अ तगत उसे किसी भी ऐसे 
प्रस्तावित कानून को रोक रखना अनिवाय है जो प्रिदी परियद्‌ म॑ विशेष अपील बरने के अधिकार 
को सीमित करने वाला हो । परतु अब यह प्रया पड गयी है कि विधेयकों को रोक रखने की 
विवेबीय शक्ति का प्रयोग केवल डोमीनियद मे ग्रवमर जनरल की शक्तियों क॑ विषय में मा्य 
साविधानिक प्रथा भर्थाव्‌ मजियो के परामर्शानुसार ही क्या जा सकता है ।९ 
गवनर जनरल (वं गवनरो) को एक परमाधिकार भी प्राप्त है, उदाहरण के लिए, साथि 
धानिक हृप्टि से गवनर जनरल कामत्वलथ बानूनो के विश्द्ध किये गये अपराधों को क्षमा कर सकता 
है ओर युद्ध सम्बधी परमाधिकार। वा भी प्रयोग कर सकता है। संक्शन 68 के अनुसार कॉमनवैल्‍्य 
बी नाविव तथा सनिक शक्तियों कौ मुल्य बमान राजी के प्रतिनिधि रूप से गवनर जनरल में निहित 
है । मेवान 70 के मे तगत गवनरा वी कुछ शक्तियाँ गवद्र-जनरल मे निहित थी । उन मामलों के 
बारे मे, जी सरविधान के अआतंगत पाभनवेत््य पी पायप्रालिका सरकार के हाथो मे जाये, थे सभी 
बाक्तियाँ शीर काय जो कॉमनबैल्थ की स्थापना के समय उपनिवेक्ञों वे गवनर में निहित थे और 
जिनका प्रयोग वह वायकारिएी परिषद्‌ के परामश से वरता या मथवा उपनिवेश के किसी प्राघि 
बारी में निहित थी, गदनर-जनरत या सपरियद्‌ यवर्नर जनरल मे निहित हो गयी 
सघोय कायकारिशों परिषद झौर सीजमण्डल--यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि 
वॉमनवेलथ के संविधान की एक मुख्य विशेषता सासद पद्धति अथवा उत्तरदायी शासन है । कोई भी 
व्यक्ति मा त्रदद पर तीव माह से अधिक काल तक नहीं रह सबक्ता यदि वह इस बीच भे सीनेट 
या प्रतिनिधि-सदन का सदस्य ने बने ॥ 927 मे सविघान के विपय मे वेठाये गय शाही आयोग 
(२०४४ 06छाग्राहक्नणत) वी रिपोट मे वहा यया है दि वॉमनवल्थ पालियामेट वे इतिहास 
में आरम्भ से लेकर उस समय तक उत्तरदायी शासन वा अस्तित्व रहा हैं और गवनर-जनरत ने 
अपने स्त्रियों वे परामणश पर ही बाय किया है। फिर भी आस्ट्रेलिया के सविधान थे सम्बंध मे 
एवं महत्वपूण दात वापकारिणी परिषद्‌ और मात्रिमण्डल वे दीच अतर है | सकपन 62 वे अनुमार 
बॉसनर्वह्थ वो बायपालिया दघक्ति गवनर-जनरल मे निहित है, जिसे सपीय वायवारिणी यरियद्‌ 
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परामश देती है । इसकी बैठकों में गवर्नेर-जनरल सभापति रहता है और इसके सदस्य उसके प्रवाः 
प्रयत अपने पदो पर आसीन रहते हैं। सेक्शन 64 के अनुसार गवनर-जनरल्न कामनवत्य के तन 
शासनिक विभागों या प्रशासन करने के लिए, जि हे सपरिषद्‌ “गवनर-जनरल स्थापित करे, वार 
कारी नियुक्त कर सकता है। ऐसे अधिकारी अर्थात्‌ राज्य के मात्री भी गंवनर-जनरतल दे प्रगाः 
पयत् पदो पर रहते है, परतु यथाथ (व्यवहार) मे इसका अर्थ यह है कि वे अपने पदों पर तव हर 
रहते हैं जब तक उ'ह प्रतिनिधि सदन के सदस्या के बहुमत का विश्वास व समथन प्राप्त हे! ल 
प्रकार सैक्शन 62, 63 और 64 उत्तरदायी शासन की ससस्‍्था को कानूनी सत्ता प्रदान करे है। 

सभी राज्य मत्री कायक्रारिणी परिषद्‌ के पदेन सदस्य होते हैं। इनकी बत्का में रह 
आवश्यक हो केविनेट के निणयो को कानूनी रूप प्रदान किया जाता है, नियुकितियाँ वी जाती है 
त्याग पत्र स्वीकार किये जाते हैं, उद्घोषणाएँ जारी की जाती हैं और विनियम भादि विभित हुए 
हैं । परतु राज्य की नीति का 'निर्धारण राज्य मानी, मातत्रिमण्डल की चँठकी मे करते हैं, शिलला 
सभाषति प्रधानम-नी रहता है । मंत्रियों का यह समूह, जिसे केविनेट कहते हैं, शासन के वाबूनीता 
का भ्रग नही है, इसकी बैठके एक श्रकार से प्राइवेट और मननात्मक होती हैं और उनमें लिये पे 
निणयो का कोई कानूनी प्रभाव नही होता। जनवरी 956 में सवरमण्डल वी रचना गुवाएह 
किंगडम मे प्रचलित पद्धति के अनुकूल बनायी गयी । इसमे अब एक केबिनेद होती है जिसके तय 
सब मज्री नही होते अर्थात्‌ / अनेक म्नी केबिनेट से बाहर रहते हैं, निम्ह्‌ केबिनेट की बैठकों रें 
आर्मा-त्रत क्या जा सकता है, जब भी उनके विभागों से सर्म्बा घत मामलों पर केविनेट वी बरसों 
में विचार हो। इस प्रकार युनाइटेड क्गिडम व भारत की भाँति आस्ट्रेलिया मे भी अब शी 
समुदाय व मनिमण्डल के बीच अतर उत्पन हो गया हैं । 

संक्शन 65 के अनुसार राज्य के मात्रियों की सख्या सात से अधिक' नहीं हो सती पी 
जब त्तक कि पालियामेट अय व्यवस्था न करती । परन्तु जैसे जैसे वॉमनवैल्‍थ के हितों और प्रशा्ी 
वा क्षेत्र विस्तृत हुआ, राज्य के! मात्रयों वी सख्या 7 से बढकर 28 तक पहुँच गयी। दवा 
और आस्ट्रेलिया मे केबिनेट वी रचना करते समय प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखता पर 
है। आस्ट्रेलिया में समान अभिसमय पड गये हैं, यद्यपि वे जातीय तथा भाषायी भेदों सेब 
भधिक पेचीदा नही बने हैं | परतु मात्र समुदाय मे अधिक स्थाना के लिए “यू साउग्व्ल 
विवटोरिया के बीच प्रतिद्वाद्वता रहती है और यह देखना आवश्यवः समझा जाता है कि मत 
समुदाय में सभी राज्यो का प्रतिनिधित्व रहे । यह स्पष्ट है कि दल या वेबितेट मे इस प्र है 
सघात्मक अथवा प्रादेशिक रचना से एक प्रकार की कमजोरी व निणय न कर सबता खाभाशि 
है और यह भी सम्भावना रहती है कि केविनेट के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों को मे छाँटा मा सेड़ै। 
यह एक मननात्मक निकाय है जो नीति के सभी महत्वपूण मामलों यो निर्धारित है! 
प्रत्येक मश्री किसी एक विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष होता है । मिलर के शब्दा मे के 
आवश्यक बातों में आस्ट्रेलिपन पालियामेट मे केविनेट का औपचारिक भाग प्राय वर्धा रा 
कि वैस्‍्टमिनिस्टर म अर्थात्‌ युनाइटेड विगडम बी पालियामट में, यह वतमात समय वी में 
होती है । बरी 

प्रधानमज्री--आस्ट्रेलिया मं श्रघानमजी वी स्थिति बहुत सीमा तब वैसी ही है | हे 
ब्रिटाग, पनांद्ा व भारत में प्रधान्मा चयो की होती है । यह बहुमत दल य सरकार वा सै 
है । उसे सरलता से मात्रिमण्डल व मात्र समुदाय वी चूल कह सबते हैं। सदिधान आम 
में मत्रमण्डल और प्रधानम-त्री वा बोई उल्सस नहों है, अत उसके पद वो बादूनी मारे 
प्राप्त पहीं है । 
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8 भ्रीलका में कायपालिका 


राजा श्रथवा रानो--! 946 के श्रीलका (सविधान) परिपद्‌ आदेझ्य के सैक्शन 45 के 
अनुसार, कायपालिका शक्ति राजा (अयवा रानो) में निहित है, और उत्तकी ओर से उसका प्रयोग 
गवनर जनरल उस परिषद्‌ आदेश व अप्य कानूनो के अनुसार वर सकता है। बयोकि अभी तक 
श्रीलका का पद एक डोमिनियन का है, अत उसका ब्रिटिश राजा (रानी) से सम्ब ध वना हुआ 
है, यद्यपि उसका रूप बदल गया है, रानी राज्य वी अध्यक्ष है और श्रीलका का शासन ताज के 
नाम में चलता है। मत्री और सावजनिक सेत्रक ताज के सेवक है और वानूनी प्रक्रिया भी ताज 
के नाम से होती है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन व श्रीलका की रानी है । रानी के गद्दी पर 
पदारूढ होने की फरवरी 952 में पृथक उद्घोषणा द्वारा माय्यता प्रदात की गई थी, जिस पर 
श्रीलका के गवनर जनरल व. रमात्रियों के हस्ताक्षर थे। उद्धोषणा को श्रीवका के पालियामेट 
भवन की सीढियो से आठ फरवरी को अग्रेजी, सिहली व तमिल में पढ़ा गया था। रानी की 
उपाधि इस प्रकार है--एलिजावेथ द्वितीय, श्रीलका और अय राज्यो व भ्रदेशा की रानी, राष्ट्र 
मण्डल की अध्यक्ष । इससे स्पष्ट है कि श्रीलका के राजनीतिक नेताओ भर जनता मे साविधानिक 
राणतत्र को स्वीकार क्या है और वे रानी के प्रति निष्ठा रखत हैं। फिर भी, इसका श्रीलका 
की स्वत-ञ्ता पर कोई कुप्रभाव नही पडता, क्योकि रानी ओर ग्रवनर जनरल अपनी शक्तियों का 
प्रयोग डोमीनियन भात्रिमण्डल के परामश के अनुसार ही करते है) 
गवनर जनरल--उपनिवेश पद की प्राप्ति से पुव, श्रीलका म॑ ताज का प्रतिनिधि गवनर 
. कहलाता था | बतमान सविधान मे उसका स्थान गवनर जनरल ने ले लिया है । गवनर जनरल 
की नियुक्ति रानी द्वारा पाँच वष के लिए होती है। उसकी नियुक्ति कमीशन द्वारा ज्वाही मोहर 
' कै क्षतगत होती है। पर तु अब गवनर-जनरल की नियुक्ति श्रीलका सरकार के परामश से वी 
जाती है, जिप्व। व्यवहार में जय धीलका के प्रधानमाजी की मत्रणा से है। उसे प्रतिवष 8,000 
पौण्ड वेतन मिलता है, जो कर से मुक्त है। इसके अतिरिक्त, उसे बिना किराय का राज निवास 
मिलता है । गवनर जनरल का वेतन और भत्ते आदि श्रीलका वीं सचित निधि पर भारित है। 
गवनर जनरल को अपने पद की शपथ लेनी होती है और साथ में निप्ठा की शपथ भी, यह शपथ 
मुरय प्यायाधिपति या उसकी अनुपस्थिति मे अय “यायात्रीश एवं मा तमण्डल के सदस्यों के सामने 
ली जाती है । 
बीमारी या थोडे समय की अनुपस्थिति की दशा में गवनर जनरल को सावजनिक मोहर 
के अतगत उप गवनर जनरल नियुक्त करने का अधिकार है, जो गवनर जनरल के निर्देशानुसार 
उसके कार्यों को करेगा । उप गवनर जनरल की नियुक्ति से गवनर जनरल की शक्ति और अविकारों 
में कोई कमी न आयेगी, सिवाय जबकि रानी ऐसा करना उचित समझें । 947 के लेटस पेढे ट 
में गवनर जनरल की द्वीप से अनुपस्थिति अथवा अक्षमता वी अवस्था मे स्थान को भरने की भी 
व्यवस्था है । राती चाहे तो किसी अय व्यक्ति को उसके स्थान पर नियुक्त कर सकती है परणतु 
यदि कोई अय व्यक्ति नियुक्त न क्या जाये तो सर्वोक्त यायालय का मुख्य प्यायाधिपति, रानी 
के प्रसाद काल म, श्रीलका का शासन चलायेगा । इस प्रकार से नियुक्त अधिकारी को वेतन रूप 
में 6 000 पौण्ड प्रतिवष मिलेगा | गवनर-जनरल राज्य का साविधानिक अध्यक्ष है, अतएवं उसकी 
सभी शक्तियाँ औपचारिक हैं । फिर भी इन शक्तियो का विवेचन निम्नलिखित शीपका के अतगत 
किया जा सकता है-- 
फायकारी--उसे कुछ महत्त्वपूण प्रशासनिक काय करने पड़ते है। बनेव महत्वपूथ 
नियुक्तियाँ उप्ती के द्वारा की जाती है| वह प्रधानमज्री को नियुक्त करता है और उसके पक्ष 
से अ य मात्रियो की भी नियुवित करता है। प्रघानमत्री वअय सत्री अपने पदों पर 
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भ्रसाद पय त आसीन रहते हैं, परतु व्यवहार मे इसका अय यह है कि वे अपने पदों पर तब ता 
पदारूढ रहते हैं जब तक कि उह्े प्रतिनिधि सदन में बहुमत का समयन प्राप्त रहे अथवा जब तक 
प्रघानमत्री त्याग पत्र न दे या मात्रिमण्डल मे उलठ फेर न करे | ससदीय शासन पद्धति मे गजनर 
जनरल को प्रधानमात्री का चुनाव करने क्य अधिकार 'नही' के समान है, क्योकि बहुसस्यक्र दन 
का नेता ही प्रधानम-न्नी बनता है । गवनर जनरल ही लोक-सेवा आयोग के सभापति और सत्खा 
तथा परिसीमन आयोग के सदस्यो को नियुवत कर सकता है। वह युद्ध की घोषणा और सायं 
कर सकता है | परतु इन शक्तियों के प्रयोग मे उसे श्रीलका के प्रधानम-त्री के परामश को माता 
होता है, जैसे कि अ य डोमीनियनो मे भी स्थापित प्रथा है। 

विधायी--समेप मे, उसकी शक्तियाँ व उसके काय इस क्षेत्र म इस प्रकार हैं--[!) ऊ 
पालियामेट को आहूृत करने और उसका सत्रावसान (270००) करने तथा प्रतिनिवियतल 
का विघटन करने की शक्ति प्राप्त है। विघटन करने की शक्ति का प्रयोग प्रधानमाती क॑ परामर 
के अनुसार क्या जाता है। (2) वह सीनेट के पद्रह सदस्यो को मामजद करता है, नामजा 
सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिएँ जिन्होंने प्रतिष्ठित सेवा की हो या जिःह व्यावसायिक, औद्यारि 
जीवन कृषि या वाणिज्य में उच्च स्थान प्राप्त हो । वह प्रतिनिधि-सदव के भी छ. सत्झयो गे 
नामजद कर सकता है जिहे ऐसे हिता को, जिनका प्रतिनिधित्व न हुआ हो या जिनका अपूर्याण 
प्रतिनिधित्व हुआ हो प्रतिनिधित्व देने के लिए नामजद क्या जाता है। (3) पालियामट के दादों 
सदन द्वारा पास किया गया प्रत्येक विधेयक गवनर जनरल के पास भेजा जाता है, जो उप्त प्‌ 
रानी के नाम म॑ अनुमति दे सकता है अथवा अनुमति देने से इनकार कर सकता है। (4) मई 
पालियामेट के उद्घाटन अथवा पालियामेट के प्रयम सन्न पर गवर्नर-जनरल, ताणेबी बोर पे, 
गदूदी से भाषण (5966०॥ #०॥ ॥06 'प॥7076) पढता है। उनमे श्रीलका सरकार के विधायी 
कायक्रम की रूपरेखा दी होती है और उसे मात्रमण्डल ही तैयार करता है| 

भयायिक--गवनर-जनरल सर्वोच्च “यायालय के मुस्य न्यायाधिपति और भय न्यागाधीी 
को नियुक्त करता है। वही प्यायिक सेवा आयोग के सदस्यो को भी नियुक्त करता है। रादीडे 
प्रतिनिधि रूप मे, परतु श्रीलक्रा सरकार के परामश पर वह अभियुक्तों को क्षमादान भी करता हैं। 

उसकी स्थिति--श्रीलका के द्यासन म॑ उसका स्थान रानी के वाद ही आता है। उ्ा 
पद सबसे अधिक सम्मान का है। परतु चूकि वह साविधानिक अध्यक्ष है, उसकी वृहिं 
नाममात्र की हैं। श्रीलका सरकार से रानी को भेजे जाने वाले और रानी से श्रीवका सखाए 
को आने वाले सभी पत्र उसके द्वारा जाते और आते हैं। 'यद्यपि गवनर जनरल वी शर्ति वी 
कम है, उस कुछ प्रभाव डालने का अवसर प्राप्त है । उसे अधिकार है कि उसे राज्य से सर्म्दा पा 
सभी मामला की सूचना मिलती रहे । उने मामलो के बारे से वह स्जियो को अपना मरते अपर 
दष्टिकोण बता सकता है, यद्यपि अत मे उसे मा त्रयों के निणय को ही सहमति देनी होती है। 
गवनर जनरल कितना प्रभाव डाल सकेगा, उसको मात्रा बहुत सीमा तक उस पद पर भा 


व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निभर करेगी। उसके मुख्य काय वास्तव में अ राजनीतिक क्षेत्र मेहैं। 


उससे आशा को जाती है कि वह राष्ट्र से चिह रूप मे, राजनीतिक दला के सघप से ऊपर, गे 

करेगा ॥2 2 
वत्तमान सविधान के सबसे अधिक महत्त्वपूण प्राविघाना वा सम्बाघ मे 

बय समितियों हे 


शासन के जारी करने से है। पुवगामी सविघान मम त्रमण्डल और वायपालि' ही 
व्यवस्था एक अनोखी विशेषता थी। सेक्शन 46 [!) से बहा गया है कि मात्ियों 
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वेविनेट होगी, जिस पर द्वीप के शासन वी सामाय नीति के मिदेशन व नियात्रश का भार 
रहेगा और जो सामूहिक रूप से पालियामेद के प्रति उत्तरदायो होगी। केबिनेद निर्माण के 
सम्बध्ध में अ ये प्राविधान उपर्युवत सैव्शन के उपभाग दो और चार म दिये गये है | पहले में कहा 
गया है वि मा त्रियों मे से एव, जो वेब्िनेट का अध्यक्ष होगा, प्रधानमत्री बहलायेगा, अय 
मात्रियों मे से एक यायमत्री और दूसरा वित्त मत्री कहलायेगा । बाद वाला उपभाग कहता 
है-- प्रधानमत्री प्रतिरक्षा व परराष्ट्र मामलो के विभागों का मात्री रहगा और उन विभागों के 
प्रशासन को अ ये मामलों के प्रशासन के साथ, जिह वह अपने अधीन रखना चाहे, चलायेगा । 
प्रधानमत्री से अलग प्रत्येक मत्री उस विषय (विभाग) क॑ प्रशासन और कार्यों का भार सम्भालेगा 
जो वि उसे प्रधानमंत्री सौंपे । 
मात्रमण्डल के सम्बंध से आय प्राविधान संक्शन 47, 48 वें 50 में दिये गये है । 
सैतशन 47 के अततर्गत गवनर जनरल ससदीय सचिवों वी नियुक्ति कर सकता है, जो मा नयो को 
उनके पाज्लियामेट तथा विभागीय वारयों मे सहायता देत हैं, परतु ससदीय सचिवों की सझया किसी 
भी समय मा त्रियो की सख्या से अधिक नहीं हो सकती । संवशन 49 के अनुसार कम से कम दो 
मन्री सीनेट के सदस्य होने आवश्यक हैं, उनमे से एक “याय माजी रहेगा । यदि पूवगामी सैव्शन के 
अनुसार ससदीय सचिव नियुक्त किये जायें तो उनमे दो सं अधिक सीनेट के सदस्य नही हो सकते । 
सैवशन 49 () के अनुसार--प्रत्येवः मनत्री और ससदीय सचिव रानी के प्रसाद पयःत ही अपने पद 
पर आसीन रहेगा, परन्तु कोई भी मत्नरी अथवा ससदीय सचिव गववर जनरल को सम्बोधित अपने 
हाथ से लिखे त्यागपश्न द्वारा पद त्याग कर सकता है । सैक्शन 49 (2) के अनुसार किसी भी ऐसे 
मत्री या ससदीय सचिव को जो लगातार चार माह तक ससद के कसी सदन का संदस्य न रहे, 
उस अवधि के अत होने पर अपने पद से त्यागपत्र देना पडेगा | सैक्शन 49 (3) कहता है--जब 
कभी कोई मनी या ससदीय सचिव, क्सी भी कारण से, अपने कोई भी काय करने मं असमथ 
हो, तो गवनर-जनरल उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है । इस प्राविधात पर 
टीका करते हुए सर आइवर जैनिंग्स ने लिखा है “यद्यपि सविधान मे स्पष्ट रूप से कायवाहक 
प्रधानम श्री की नियुक्ति का कोई उल्लेख नही है और ऐसी नियुक्ति साघारणतया होती भी नहीं 
सैवशन 49 (3) से स्पप्ट है कि ऐसी नियुवित की जा सकती है। आगे, यह भी सम्भव है वि. किसी 
मत्री को अपने काय भार के अतिरिक्त उप प्रधानमत्री भी बनाया जाय और तब प्रधानमात्री 
यह निश्चय करेगा कि उसे उस रूप भे क्या विषय अथवा काय सौपे जायें ।१ 
उपर्युवत विवेचन से यह स्पष्ट है कि सविधान से मात्रिमण्डल निर्माण के सम्वधमे 
विस्तृत्त प्राविधान दिये गये हैं। भारत के सविधान मे इस प्रयोजन के केवल दो छोटे अनुच्छेद है 
और ब्रिटेन के सविधान मे प्राय ये सभी बातें प्रथाओ द्वारा विनियमित है। सविधान ने मात्रियो 
की संख्या नियत नहीं की है, अत मा त्रमण्डल का आकार प्रधानमजी की पसद तथा विभिन्न 
दलो की स्थिति के अनुसार घट बढ सकता है। 947 से डी० एस० सेनानायके की अध्यक्षता में 
निमित प्रथम माँ त्रमण्डल मे तेरह मत्री और नो ससदीय सचिव थे । 952 में हुए आम चुनाव के 
बाद पुनगठित मात्रमण्डल मे भी चौदह मश्नी और आठ ससदीय सचिव थे | जुलाई 960 मे 
श्रीमती सिरीमावों भण्डारनायके के नेतत्व म॑ बने माँ त्रभण्डल मे भी चौदह मत्री रहे । श्रीलका 
में उप म न्री अथवा राज्य मत्री नहीं हैं। + 
मा जमण्डल को साधारणतया प्रति सप्ताह बैठक होती है । उसकी बैठकों पर प्रधानम त्री 
सभापति रहता है और उनमे निणय एक्मत अथवा बहुमत से होते है मम्रिमण्डल के कार्यों म 
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सहायता देने के लिए एक उसका सचिव (86८०४५ 0 ॥॥6 (०७7०) होता है। उम्री 
नियुकविति गवनर जनरल द्वारा वी जाती है और उसी पर मा त्रमण्डल के वायलिय वा भार रहा 
है । सचिव के काय, उन निदेशा के अनुसार जोकि उसे प्रधानमत्री दे, ये हैं--मात्रिमप्ठनरी 
बेठकें बुलाना, बैठकों के लिए काय सूची तैयार करना, उनकी कायवाही का रेकाड रखता, और 
मा त्रमण्डल के निणयो को सर्म्वा घत व्यवितया अथवा अधिवारियों तक पहुँचाना। मत्िमण- 
समितियों का भी प्रयोग करता है, क्योति मा त्रमण्डल वे! सामने तो नीति सम्बधी महत्व 
मामले आते है और वह उन पर निणय लेता है। जब कभी कुछ मामलों में छानबीन वी बावधक्ता 
होती है, तो बह काम समितियों को सौप दिया जाता है। उम्की रिपोट पर माजिमण्डल विदा 
करने के बाद निणयो पर पहुंचता है । 

प्रधानम जी--प्रधानम त्री के: पद की रचना स्वय सविधान द्वारा की गयी है। सर 
46 (2) में वहा गया है कि मा तमण्डल वा अध्यक्ष प्रधानमत्री कहलायेगा। उसी सवशत डे 
अनुसार उसे उन मामलों के अतिरिक्त जि ह॑ वह अपने हाथो मे रखना चाहे, प्रतिरक्षा व पा 
का भार भी सम्भालना आवश्यक है । प्रधानमान्री की नियुक्ति गवतर जनरल करता है, पर 
उसे वास्तविक छाँट करने अथवा अपने विवेक के प्रयोग का अवसर 'नहीं” समान है। गढतः 
जनरल को प्रतिनिधि सदन मे बहुसख्यक दल के नेता को मा्रिमण्डल का निर्माण करे के हि 
आमाजनत करना पडता है| प्रधानमत्री पालियामट के कसी भी सदन का सदस्य हो सकता है 
श्रीलका की वतमान प्रधानम त्री, श्रीमती सिरीमावों भण्डारनायके ने, जो पूवगामी प्रधानमंत्री 
की विधवा हैं, 960 के आम चुनाव मे किसी निर्वाचन क्षेत्र से आम चुनाव नहीं लडवी। 
पर तु उहोने श्रीलका स्वतत्र दल (57 74 फए९९१०७ ९479) के लिए निर्वाचन अभिया 
का नेतृत्व किया और वही पार्टी चुनाव म विजयी रही | चुनाव के बाद श्रीमती अण्डारनायके 
नेता चुना गया और तदनुसार उह प्रधानम त्री बनाया गया। जिससे कि वह अपने पट 
आसीन रह सकती, उह सीनेट का सदस्य नामजद क्या गया । 

प्रवानम त्री मारत्रिमण्डल अर्थात्‌ शासन का अध्यक्ष है। अय सभी मत्री उप्के परम 
से गवनर जनरल द्वारा नियुक्त किये जाते है। व्यवहार म, वही भय मात्रियो की छाँद वा है 
उनकी सरया नियत करता है और उनम विभागों का वितरण वरता है। वह मातरिमणत 
कसी भी मत्री को हटा सकता है अथवा मत्रिमण्डल मे जब चाहे उलट फेर वर सकती है। 
भय मामलो के अतिरिक्त उस पर प्रतिरक्षा व परराष्ट्र मामलो का भार है। वही मविरर्सा 
बी बैठकों मं सभाषति रहता है और वही मा त्रमण्डल व गवनर जनरल के बीच सस्तार वीं रा 
मात्र साधन है । प्रघानम त्री ही सदन के नेता, सीनेट के नेता, मुख्य सचेतक ((ार्भ छ॥%) 
जो मनी होते है, नियुक्त करता है। मा त्रमण्डल के प्रमुख के नाते उसका एक अत्यधिक महर्त 
पूण काय सम्पूण प्रद्यासस वी सामाय देख रेख करना और विभिन विभागों के कार्यों के 
समावय स्थापित करना है। प्रधानम-्री बहुमत दल का नेता होता है और इस रूप मं यो 
अनुयायियो की सख्या देश मे काफी बडी होती है । सरकार का नेता होने के नाते वह ”' ॥ 
सम्ब घी अनेक महत्त्वपूण ववतब्य देता है। इस प्रकार वह सदन के भीतर तथा बाहर सरकार 
दल दोना का ही प्रमुख प्रवक्‍ता है । प्रधानम त्री क्रो अनेक उच्च पदो पर नियुक्ति वी टा्किते 
प्राप्त है । व्यवहार मे, सभी महत्त्ववूण पदा पर नियुक्ति उसी के द्वारा की जाती है जसे 
बायुबता, राजदूता, लोक सेवा आयोग के सभापति व सदस्या आदि की । 
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ए१९७प०७॥०) वा औपचारिक अध्यक्ष है। उसका निर्वाचन पाँच वष की भ्रवर्धि के लिए होता है 
और उसवा केवल लगातार दूसरी अवधि के लिए ही एक वार और पुननिर्वाचन हो सकता है । 
उसका निर्वाचन एवं विशेष सघीय सम्मेलन द्वारा किया जाता है, जो सघीय विधानमण्डल के लोक- 
प्रिय सदन (छप्रव0८४38) के सदस्यों तथा उनके वरावर सख्या में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के 
आधार पर चुने गये राज्य विधानमण्डलो के सदस्यो से मिलकर वनता है। 960 के ब्राद वाले 
वर्षों म कुल संदस्यो वी सख्या लगभग 000 थी । निर्वाचन परिणाम सदस्यों के पूण बहुमत से 
नि्ित होता है । यदि दो बार मतदान होने पर भी किसी उम्मीदवार को पूण बहुमत प्राप्त नही 
होता, तो तीसरी वार मतदान में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचित हो 
जाता है। शाप्ट्रपति की अक्षमता की दशा म भ्रथवा अवधि के पृत्र पद रिक्त होने पर उसके 
कत्त्या का सम्पादन विधाममण्डल के दूसरे सदन (870०574) के प्रधान द्वारा क्या जाता है। 
राष्ट्रपति के सभी आदेश और आज्ञप्तियाँ तभी वध होते है जब उन पर चासलर या 
सक्षम सघीय मत्री द्वारा प्रति हस्ताभर कर दिये गये हा | भाधारभूत कानून (8850 |4७) भर्थाव्‌ 
सविधान ने इस बारे से केवल तीन अपवादो के लिए व्यवस्था की है--() चासलर की नियुक्ति 
तथा उसका पद से हटाया जाना, (2) यदि लोकप्रिय सदन चा-सलर का बहुमत से निवर्चित करने 
मे विफल रहे तो उस्तका विधटन करना, और (3) चासलर या विसी सघीय म नी को यह आदेश 
दिया जाना कि जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति हो वह अपने पद के कार्यों को 
करता रहे । 
उपर्युक्त प्राविधानों के होते हुए भी राष्ट्रपति की आरक्षित श्षक्तिया महत्त्वपूण है । यदि 
लोकप्रिय सदन समय के भीतर एकत्रित न हो, तो उसे ही यह घोषणा करने का निणय करना 
पडता है (चासलर“के प्रति हस्ताक्षर से) कि प्रतिरक्षा का मामला उठ खड़ा हुआ है और इस 
प्रकार वह युद्ध की घोषणा कर सकता है । उसे ही यह निणय करना पडता है कि चात्सलर पद 
के लिए किसी उम्मीदवार के नाम को लोकप्रिय सदन के समक्ष प्रस्तावित किया जाय और यह 
भी कि क्‍या वह लाकप्रिय सदन को विघटित करे, यदि वह क्सी चासलर का बहुमत से निर्वाचन 
मे कर सके । ऐसे ही उसे यह भी निणय करना पडता है कि क्‍या सघीय सरकार की प्राथना 
पर विधायी आपात्‌ की स्थिति घोषित करके लोकप्रिय सदन को विघटित किया जाय, यदि उससे 
चासलर को विश्वास का मत देने से मना कर दिया हो और उसके स्थान पर दूसरे की नियुक्त 
भी न कर पाया हो, अथवा क्या उसे अल्पम्त द्वारा समर्थित चासलर का ही समथन करना 
चाहिए । 
राष्ट्रपति के विरुद्ध उसके द्वारा किय्रे गये कार्यों के लिए आधारभूत कानून का जान धूझकर 
अतिक्रमण करने के आधारो पर साविधानिक यायालय के सामने महासियोग की कायवाही की 
जा सकती है। महाभियोग कौ कायवाही के लिए प्रस्ताव पर विचार किये जाने के लिए यह 
आवश्यक है कि प्रत्येक सदन वे कम से कम एक चौथाई सदस्य उसके पक्ष में हो, ऐसे प्रस्ताव के 
पास होने के लिए उसके पक्ष मे प्रत्येक सदन के 2/3 सदस्यो का मत होना आवश्यक है। 
महाभियोग की कायवाही पूण हो जाते पर साविधानिक “यायालय राष्ट्रपति को अपने कत्तव्या का 
पालन न करने का आदेद दे सकता है, यदि -यायालय उसे अपराधी पाये तो वह उसे उसके पद 
स परूणतया वचित कर सकता है । 
चासलर और मत्री--सघात्मक गणत-्र मे चासलर का पद सबसे अधिक महत्त्वपूण है । 
व्यवहार से, वही सघीय केबिनेट के सभी माँ नयो को नियुक्त व अपदस्थ करता है, चूकि राष्ट्रपति 
के लिए उसके प्रस्ताव व धनकारी हैं और इस सम्बंध मे राष्ट्रपति की शक्तियाँ ओपचारिक हैं। 
चासलर को ही सावजनिक नीति की मागदशन रेखाएँ निर्धारित करने की शक्ति व उत्तरदायित्व 
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करना चाहिए, परन्तु संविधान ने उस मामले मे ग्रवनर-जनरल को काफ़ी व्यापक विवेक दा 
अधिवार प्रदान क्या है । गवनर-जनरल चाहे तो विघटन के लिए प्रधानमत्री वी प्रिफारिश रो 
न माने यदि वह यह सोचे कि ऐसा करना संघ के हित में न होगा । यदि प्रतिनिधि सदन द्वारा 
प्रधानमत्री मे अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाने पर भी प्रधानमत्री तीन दिन के भीतर लाग 
पत्र न दे, तो गवनर-जनरल पालियामेट को विघटित कर सकता है । ऐसे ही, यदि उचित समय व 
भीतर प्रधानम"त्री का पद न भरा जा सके तो गवनर-जनरल पालियामेट के विघटन वा आदेश दे 
सकता है । गवनर जनरल का एक अय महत्त्वपुण काय रानी के माम में दया के परमाधिरार 
का प्रयोग करना है । अत मे, कोई भी विधेयक गवनर जनरल की अनुमति के विना वानून नहा 
बन सकता, सविधान में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है जिसके अनुसार उसे विधेयक को रानी के 
प्रसाद के लिए रोक रखना आवश्यक हो ॥ 


]] इजराइल में कायपालिका 


राज्य बे राष्ट्रपति का चुनाव ससद (४४७5७) द्वारा पाँच बप की अवधि के तिए विया 
जाता है । उसका केवल एक दूसरी अवृधि के लिए ही पुननिर्वाचन हो सकता है। विदेशी राजइूतों 
व मा नयो के प्रमाण पत्नो को वही स्वीकार करता है, पुष्टिकरण हो जाने के वाद साधियों पर 
हस्ताक्षर करता है, औपचारिक रूप मे इजराइल के राजदूतो, मानियों, 'यायाधीशो 38) 
नियात्रक (8086 0०7ए!/एणाथ) को नियुक्त करता है, और ऐसे कानूनों जो छोड़कर गिरी 
सम्बंध राष्ट्रपति की ध्क्तियो से हो, सभी अ य कानूनो पर भी हस्ताक्षर करता है। उसे क्षमा 
दान अथवा दण्ड को कम करने का परमाधिवार भी प्राप्त है। जव कभी नई सरवार (मत 
मण्डल) वा निर्माण हांता है, वह राजनीतिक दलो के प्रतिनिधियों से मश्रणा करके संता 
किसी सदस्य को म॒त्त्रिमण्डल बनाने का काय सौपता है। 

कायपालिका का अधिक महत्त्पूण और शवितशाली अग केबिनेट है, जिसका अंश 
प्रधानम भ्री होता है। केबिनेट सामूहिक रूप मे ससद के प्रति उत्तरदायी है। वास्तव मे वह प” 
ही तब धारण करती है जबकि उसे ससद से विश्वास का मत, प्राप्त हो जाता है । केबिनेट तर 
तक पदासीन रहती है जब तक कि नई केविनेट न वत्र जाये । मज्री साधारणतया ससद वे सा 
ही होते हैं, पर-तु ऐसे व्यक्तियों को भी बेविनेट मे लिया जा सकता है जो कि सदस्य ने ही। 
जून 967 को बनी केविनेट मे प्रधानमती सहित 2] मात्री थे और 6 उप मज्री भी थे । 


आंठवाँ अ्रध्याय 


अन्य राज्यों मे कार्यपालिकाएँ 


। समुक्त राज्य अमरीका मे राष्ट्रपति 
अमरीका मे राष्ट्रपति पद की फाइनर के मतानुसार, छ विशेषताएँ अगलिखित हैं--(! ) 
यह मिमित वायपालिका है, परतु इसका विकास हुआ है। (2) यह इकहरी कायपालिका है, 
सामूहिक नहीं । (3) इसका चुनाव जनत्रिय आधार पर होता है, व्यवहार म, प्रत्यक्ष रूप में। 
(4) यह कायपालिका से अधिक है। (5) यह काप्रेस से पृथक है। (6) इसभ कैवल छोटे-मोटे 
परिवतन हो सकते है, इसे सुधारा नही जा सकता ॥? 
हलिवचिन, कायकाल श्रदि--राध्ट्रपति का अब एक प्रकार से परोक्ष रूप म॑ जनता हाश 
चार वप की अवधि के लिए निर्वाचन होता है । चूँकि उसका कायकाल नियत है, अत यदि किसी 
भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाये तो उत्तकी शेष अवधि के लिए उप राष्ट्रपति 
राष्ट्रपति घन जाता है। पर'तु यदि राष्ट्रपति का पद ऐसे समय पर रिक्त हा जबकि उप;राष्ट्रपत्ति 
का पद भी रिक्त हो, तो इस बारे मे बने कानुन के भउुसार राष्ट्रपति पद का उत्तराधिकारी इस 
क्रम बे' अनुसार होगा-सेक्रेटरी आफ स्टेट (अर्थात्‌ विदेशम त्री), सेक्रेटरी आफ ट्रेजरी (वित्त- 
मानी), सेक्रेटरी आफ वार (युद्ध मत्री), एदार्नी जनरल इत्यादि । परतु इनमे से कोई मो ऐसा 
व्यक्ति राष्ट्रपति न बन सकेगा जो सयुक्त राज्य अमरीका का जञ मजात नागरिक ने हा । बडी तक 
उप-राष्ट्रपति सं अगर उत्तराधिकारी की आवश्यकता नहीं पडी है । राष्ट्रपति की देशडोह, अप्टा- 
ज्ारया आय गम्भीर अपराधो व दुराचरण के आधार पर केवल महाभ्ियो7 के छा पद से 
हटाया जा सकता है, प्रातु अभी तक बिसी, राष्ट्रपति को पदच्युत नहीं किया झया । महामियाग 
की शक्ति अतिनिधि सदन में निहित है, जिसका प्रयोग बहुमत से किया का रखता है। महाभियोग 
लगने पर उसकी सुनवाई मायालय के रूप मे सीनेट करती है बौर सर्त्रोन्च्र यायानय का सुत्य 
गरायाधिपति उस समय अध्यक्ष रहता है ! दण्ड देने के लिए & का बटयठ बात में होना चाहिए | 
राष्ट्रपति फो झवित्रया--सयुक्त राज्य अमरीका के धयुफति के तीव महत्त्वपूष क्यर हैं“ 
() वह राजनीतिक नेता--दल का नेता, कारें का नठा ठद्य दय का नेता होता है. (2) हू 
राष्ट्र का एक प्रमुख अथवा राज्य का अध्यक्ष तया ब्नयेकी चप्ट्र की एक्या का प्रतीरू हएर 
और (3) सघीय शासन के क्षेत्र मे वह मुख्य क्ार्रग्रर (८८८ £0६८ए१४८) ठथा इगा थे 
है। उसके कत्तायो के कानूनी हृष्दि के दो अदुब करा हैं-सादियानिक तया इलन 2 जन” 
प्रथम श्रेणी में उसके मुरय कत्तव्य राज्य के प्रदृद, रच्च वापपान सथ्य दान कर्मी 
के क्षेत्र में प्रमुख कूटनीतिश, सेनापति तथा दडट द ऊ८ कानूनों 














न्स्िय के 


नम 


डा प्र ३7८०७ छा 2527: ० १6५२... /-... . . ०० 2४५०७ 


कई 


494 राजनीतिक सस्थामें ओर तुलनात्मर शामत 


रूप में । द्वितीय श्रेणी में ये कत्तव्य सम्मिलित किये जा सकते हैं--वह दल वा नेता तथा राष्रोय 
नेता होता है। उप्तके कत्तेब्य चाहे कितने ही व्यापक हैं और अप क्षेत्रा मे भ्रति महत्त्वपूण भी हैं 
कितु सविवान की हृष्टि से वह प्रधानत मुरय कायपाल ही है।* यहाँ हम राष्ट्रपति के राज्य क 
प्रमुख, मुख्य वायपालिका, सेनापति तथा प्रशासन के अध्यक्ष रूप में विभित कार्यों बौर उमा 
झक्तियी का सक्षिप्त विवेचन करेंगे । 

सयुक्त राज्य अमरीका मे राष्ट्रपति राज्य वा अध्यक्ष होता है। यह देशवाप्तियों बौर ऐप 
संसार के लिए संयुक्त राज्य शासन की झक्तियों व ज्ञान का प्रतीक है। राज्य का प्रमुख होने के 
नाते शाप्ट्रपति और उसको पत्नी को अनेक समारोहा में भाग लेना होता है । राष्ट्रपति से बाग 
की जाती है कि वह अनेक सामाजिक अवसरों पर उपस्थित रहे, अनेक प्रकार के समारोहा, प्रदशों 
आदि का उद्घाटन करें । इन कार्यो के करते तथा जनता को मिलने का अवसर देने मे उका 
बहुत सा समय व्यतीत होता है, परन्तु इनसे उसे अपने कठिग बौर दायित्वपूर्ण कार्यों मे गु8 
मनोरजन के अवसर मित्र जाते है । मुरम कामपाल होने के नाते राष्ट्रपति के कार्यों क्रो हम 
अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नलिखित शीपको के अतर्गत रख सकते हैं-+- 

फानून फा परिपालन--सविधान के अनुसार राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि 
यह देखे कि कानुनो का ठीक से पालन होता है। कानून बनाने का काम कांग्रेप्त का है बोर 
कानुनो के अन्तगत सा धर्या नी भावी हैं । यदि आवश्यकता पडे तो राष्ट्रपति कातुना वे र्सराषिपों 
के उचित पालत के लिए सैनिक झक्ति का भी प्रयाग कर सकता है । इस बाय में एटर्नी-सस 
से विशेष सहायता मिलती है। राष्ट्रपति कानृतो का उचित पालन न करने पर किसी व्यक्ति गौर 
राज्य वे विरुद्ध यायिक कायवाही करने का भी आदेश इस अधिकारी को दे सकता है । 

नियुक्ति शौर पदच्युति की शक्तियाँ--सविधान के मातगत राष्ट्रपति वी नियुक्तिसम्ब पी 
श्ितियाँ दो प्रकार वो होती हैं--(।) वे नियुक्तियाँ, जो टाप्ट्रपति द्वारा सीवेंट की सहमति है 
की जाती हैं, और (2) वे निमुक्तिया, जो राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है। राष्ट्रपति की कैविले! 
के सदस्य, सर्वोच्च -यायालय के यायाधीश, राजदूत, सधीय सरकार के भ मे अनेक उर्च वि 
कारिया की नियुक्तियाँ प्रथम श्रेणी म आती हैं। इनसे नीचे के स्तरो के भय अधिवाधियों वी 
नियुवितयाँ, जिनके लिए उसे काग्रेस ने अधिकार दिया हो, राष्ट्रपति स्वयं करता है। साधा 
नीचे की श्रेणियों के अधिकारियों वी नियुक्तियाँ विभागीय अध्यक्ष व "यायालयों द्वारा की बहा 
हैं । अब सधीय सरकार की स्थायी सेवाओ में भरती करने का दायित्व सेवा आयोग प हैं! 
उच्च अधिकारियों की वियुवित के लिए माम राष्ट्रपति चुनता है और उस पर सीमेट दा ४३ 
समयन होता है। श्रधानुसार फेविनेद के सदस्यों के लिए सीनेट राष्ट्रपति द्वारा सुझाये गये गाए 
को स्वीकार कर लेती है। उतका अनुसममन न होना साधारण नियम नहीं, मपवाद है। प्ख 
सर्वोच्च -यायालय में लिए प्रस्तुत 'मायाधोशों के नोमा म से अब तक समभग 20 अति 
सीनेट ने अनुसमयन नहों किया और राजदूता आदि वे लिए जिन नामों की प्तिपाएि। सदी 
बरता है, सीनद उनम से बहुत सा को अस्वीकार दर देती है। इस प्रेवार सीनेट द्वारा अनुशम 
राष्ट्रपति की नियुफ्तित सम्बाघी हर्वित पर एवं मेहर्ेबप्रूण सीमा है। .. * 


के ि 
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! / : राष्ट्रपति द्वारा विभिन राज्यो मे अनेक सघीय अधिकारियो की नियुवित की जाती है । 
इनके सम्बव में एक प्रथा यह पड गई है कि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति के लिए नाम तय करने 
से पूर्व उस राज्य से अपने दल के सीनेटरों से परामश कर लेता है। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं 
करता, तो सीनेटर अपने साथियों से उन नामो को अस्वीकार करने के लिए कह सकते है। जिस 
राज्य में सघीर्य अधिकारी नियुक्त होते है, यदि उनके सीनेटर राष्ट्रपति के दल के सदस्प नही 
होते तो राष्ट्रपति राज्य के दलीय संगठन के सभाषति से ऐसा परामश करता है । राष्ट्रपति को 
क्षब बहुत से सधीय अधिकारियों को उनके पद से हटाने की शवित भी ब्राप्त है. वितु तीन 
श्रेणियों के अधिकारियों को वह पदच्युत नही कर सकता--पहले, सघीय “यायालयो के प्यायाधीश 
जि हूं केंवत महाभियोग की कायवाही द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है। दूसरे, वार्ग्रेंस द्वारा 
स्थार्पित बोर्डो के सदस्य, जिहे केवल काग्रेस द्वारा निर्धारित दह्याओ के अनुसार ही उनके पदों से 
हटाया जा सकता है, और तीसरे, वे अधिकारी तथा कमचारी जिनकी नियुषित सिविल सर्विस 
मियभा के अधीन वी जाती है। डे 
क्षमादान भ्रादि की शक्तियाँ-रोष्ट्रपति की क्षमादान, दण्ड दिये जाने को स्थगित रेसने 
और अनेक अपराधियो को सामा-य क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। क्षमादान जाशिक अथवा पूण 
हो सकता है अर्थात्‌ इसके साथ छर्तें लगाई जा सकती है या यह बिना शत हाता है। राष्ट्रपति 
थी क्षमादान शक्ति पर एक सीमा यहं है कि वह महाभियोग की कायवाही द्वारा दण्डित ब्यक्तियों 
को क्षमादान मही कर सकता । क्षमादान के साथ राष्ट्रपति को दण्ड दिये जाने कौ स्थगित करने 
(:70077०/८) तथा सामा य क्षमादान की शक्तियाँ भी प्राप्त है । इन सभी शक्तियों का प्रयाग 
एप्ट्रपति "याय विभाग वी सिफारिशों वे आधार पर क्र सकता है ६ * 
प्रशासन का निदेशन-- जब राष्ट्रपति कायपालिका का मुरय होने के नाते प्रशासन का भी 
अध्यक्ष अथवा प्रमुख सचालक है ॥ प्रशासन के सभी विभांगो वे ऊपर उसे देख-रेख व निदेशन वे 
अधिकार प्राप्त है। इन उद्देश्यो की पूर्ति के लिये वह भादेश व निदेश जारी करता है और 
विनियम तथा नियम भी बनाता है । 
सेनापति श्रथवा सशस्न सेनाग्रों का प्रमुख--स विधान वे अनुसार राष्ट्रपति सेना, नाविव 
सेना और विभिन्न राज्या के सेनिकः संगठनों का (जबकि उहें सयुक्त राज्य की सेवा के लिए 
बुलाया जाय) सेनापति है । इस प्राविधान के अनुसार सेना पर नागरिक अधिकारी का निय शरण 
है और राष्ट्रपति को सेनापति की शरक्तिया भ्राप्त हैं। परन्तु इस क्षेत्र म उसकी राक्तियों पर कांग्रेस 
की श्षक्तियो की सीमा लगी है। बेवल काग्रेस ही युद्ध की घोषशा कर सकती है और वहीं संनाता 
के लिए आवश्यक धन स्वीकार करती है। युद्धकाल में देश की सुरक्षा व प्रतिरक्षा वा आतम 
उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर ही है | गत॑ विश्व युद्धा के दौरान राष्ट्रपति की झ्क्तिया मे विज्ेष रूप 
से वद्धि हुईं । चूकि वतमान काल में कभी भी युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है_अतएवं सास्त्र 
सनाओ को हर समय तँयारी की स्थिति मे रखा जाता है | मुरय सेनापति के रूप में राष्ट्रपति को 
युद्ध के सचालन के सम्ब'"घ म॑ महत््वपूण निंणय करने होते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि वरप्रिस 
द्वारा युद्ध की घोषणा क्ये जाने के पृव ही राष्ट्रपति ऐसी सनिक कायवाही आरम्भ वर सकता 
है कि काग्रेस के सामने युद्ध वी घोषणा करन के अतिरिक्त कोई और विकल्प ही मे कौ। 
आवश्यकत्ता पड़ने पर राष्ट्रपति देश म॑ भी सेनिक कानून लागू बर- सकता है ओर आन 
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अव्यवस्था क्रादि को दवाने के लिए सेना प्रयोग करने के लिए आदेश दे सकता है। युद्ध कात मे 
राष्ट्रपति की द्ाक्तियो में बहुत वृद्धि हो जाती है, परन्तु फिर भी उसे तानाशाह (0090) नही 
कह सकते, यद्यपि वहू एक ऐसा अधिकारी बन जाता है जिम्रकी झ्त्तिया बहुत विस्तृत बोर 
अपरिभाषित हो जाती है । 

वदेशिक मासलो का सचालन--शासन व राज्य का अध्यक्ष होने के नाते संयुक्त राज्य डे 
विदेशों से सम्बाधो के सचालन का उत्तरदायित्व उसी पर है। इस काय को वह राज्य विभाग 
(70०ए४४५॥67५ ० 88०) तथा उसके अध्यक्ष (5९८८7 ० 840०), सहायक सक्षर्टारयों 
वी सहायता से चलाता है। राष्ट्रपति के कूटनीतिक कत्तव्यो मे ये मुख्य हैं--विदेशा म राजदूत 
भेजना और विदेशी राजदूतो के प्रमाण पत्रो को स्वीकार करना, विदेशो से साघियां के सम्बंध मं 
वार्ता चलाना, नये शासनों अथवा राज्यो को मायता प्रदान करना अमरीकी हितो की रक्षा कला 
तथा अमरीकी व्यापार को ओत्साहन देना। सयुक्त राज्य अमरीका के शासन में वही एक 
अधिवारी है जो विदेशी सरकारों से सरकारी पनर व्यवहार कर सकता है। विदेशों से साध 
करने मे तीन चरण अततग्रस्त होते हैं--() सा व के लिए वार्ता राष्ट्रपति द्वारा वी जाती है, पं 
काय दोनो देशो के प्रतिनिधि आपसी वार्ता से करते है। (2) साध की शर्तें तव हो जाने पर 
सांघ सीनेट की स्वीकृति के लिए स्रीनेट मे रखी जाती है । साध पर सीनेट की स्वीहृवि 28 
के बहुमत से प्राप्त की जानी आवश्यक है। अत राष्ट्रपति और सरकारी अधिकारी वार्ता फ्ै 
दौरान सीनेट-से आवश्यक, परामश करते है। (3).साघि वी सम्पुष्टि हो जाने पर उसे लागू द्व्या 
जाता है। साधियो के अतिरिक्त राष्ट्रपति आय देशो से कुछ कायकारी समझौते (०ए४०४॥४ 
गह्ा८्था/धव5) कर लेता है, जो एक प्रकार से साध का-सा ही काय करते हैं और जितका ला 
यह है कि उन पर सीनेट की स्वीकृति पावा आवश्यक नही है । कायपालिका का मुख्य अधिकारी 
और मुग्य सेनापति होने के नाते बैंदेशिक मामलो मे “राष्ट्रपति का स्थान बहुत ऊँचा है और 
उसकी शक्तियाँ नाजुक, पुण और अनय है । राष्ट्रपति ही सयुक्त राज्य अमरीका वी विदेश नीति 
को उस मात्रा मे निर्धारित व अभिव्यक्ते करता है जितना कि कोई समान तुलनात्मक सर्त्ताष 
नही कर सकता । ३-९, ८ ः 

राष्ट्रपति को शक्ति विधायी लक्षेत्र मे--पृथवरुरण सिद्धांत के अतगत यह कहता 
मुर्य कायपालिका की विधायो शक्तियाँ होती हैं-कुछ आश्चयजनक लगता है, पद्रतु सविधात 
अनुसार राष्ट्रपति. का विघायी क्षेत्र मे कुछ महत्त्वपूण शक्तियाँ मिली हैं। सविधान हारा ही बाग 
के सन्र की तिथि नियत की गयी है, अत राष्ट्रपति उसका नियमित सत्र तो बुला नहीं 
ब्रन्तु उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति बाग्रेस को विश्येप सत्र के लिए भाहुत बर सकता है। पा 
उद्घोषस्ा मे राष्ट्रपति सत्र के प्रयोजन और उन विपयो का भी उल्लेख वरता है जित पर बात 
को विशेष सत्र म विचार फरनां हो, परन्तु सभ्न होने पर काग्रेस उनके अतिरिक्त अय किसी मार्मी 
पर भी विचार कर सकती है ।. राष्ट्रपति को वाग्रेस के सत्र को वेवल उसी दशा में स्‍्यािठ 
(४०0०७४॥) करने वा अधिकार है, जबकि दोनो सदना वी सहमति से इस विषय में विय ६ 
हो सके । > ग्् 
है सविधान में यह दपवाघ है कि राष्ट्रपति समय समय पर बाग्रेस वो सयुतत राग्य ; 
स्थिति के विषय मे सूचित बरता रहे और उसम्रवे द्वारा विचार के लिए ऐसे विधायी प्रस्तावों है 
सिफारिय करता रह जिहें वह आवश्यव' और उपयागी समझे । इसी आधार पर राष्ट्रपति मापन है 
वो सदश (75542) भेजतां है और उनके द्वारा वह वाग्रेत का सघ वी स्थिति (88/ ० 
॥06 एधा०॥) के विपय में मूचता दता रहता है, इस प्रवार के सदेश यह प्रतिवष बाप्रेस गो मी 
प्रारम्भ हान पर भेजता है, जिनम यह देय की स्थिति, उसके सामन आन वाली प्रमुस समस्या 
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और उनके निराकरण के लिए अपने सुयाव आदि देता है। इत वापिक सदेझो के अतिरिक्त सत 
के दौरान में बहू समय-समय पर ओर भी सदेश भेजता है। इन सददेशो मे वह विधायी अ्रस्ताव 
सुझाता है और इन सुवावो का वाग्रेस मान करती है। प्रतिवष कांग्रेस उसके प्रस्तावों के आधार 
पर अनेक कानून बनाती है । 
सविधान में यह भी उपबध है कि भ्रत्येक विधेयक जिसे प्रतिनिधि सदन और सीनेट ने 
पास कर दिया हो, राष्ट्रपति के समुख पेश क्या जाय॑ंगा । राष्ट्रपति को विधेयकी के सम्बंध में 
दो प्रकार वी प्रतिपेध शक्ति प्राप्त है। पहले, जबकि कांग्रेस का सत्र चल रहा हो, वह विधेयक 
प्रस्तुत क्ये जाने के दस दिन के भीतर (रविवार को छोडकर) उसे उचित समझे तो अपने सुझाव 
अथवा क्षाक्षेपा सहित उस सदन के पास लोटा सकता है, जिसमे वह आरम्भ हुआ हो | यदि 
कांग्रेस के दोना सदन उसे दूसरी बार 2/3 के बहुमत से पास कर दें तो इस प्रकार से लौढाया 
गया विधेयव कानुन बन जाता है इस प्रकार उसकी यह प्रतिपेध शक्ति आतिम नहीं होती । इस 
प्रकार से आया हुआ विधेयक, यदि राष्ट्रपति उसे दस दिन के भीतर नही लौटाता, उसके हस्ताक्षर 
बिना भी कानून वन जायेगा । दूसरी, जब कांग्रेस द्वारा पास किये गये विधेयक राष्ट्रपति के पास 
भैजे जायें और उसके दस दिन के भीतर ही कामग्रेस का सत्र स्थग्रित ही जाये, तो इन विधेयको में 
से राष्ट्रपति जिन पर हस्ताक्षर न करे वे कानून न बन सकेंगे, इसे 'पराक्टि वीटो” कहते है, जो 
एक अक्ार से पूण होती है जर्थाव्‌ उत पर वाग्रेस को फिर से विचार करने का अवसर 
नही मिल पाता । 
इस प्रकार सदेशो में सुझाव देकर राष्ट्रपति विधि निर्माण मे पहल करता है और भत 

में भी विधेयक कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आते है। आजकल राष्ट्रपति 
ही अधिकत्तर्‌ विवेयकों के लिये काग्रेस को सुझाव देता है । इसलिए बहुत से लेखक उसे मुख्य 
कायपाल होने के साथ-साथ मुरय विधायव भी कहते है ।! यदि राष्ट्रपति किन्ही विधेयकों के 
विरोध मे होता है तो वह पहले ही बता देता हैं कि वह उन्तके विछद्ध अपनी प्रतिपेध की शक्ति 
का प्रयोग करेगा | अतएवं क्ग्रेस पर उसके मत का प्रभाव पडता है और कामग्रेस ऐसे विधेयकों को 
पास नही करती । राष्ट्रपति; के दल के सदस्य, जो काग्रेस के भी, सदस्य होते है, साधारणतया 
राष्ट्रपति का समथम करते है। इस प्रकार वह कांग्रेस को विधि निर्माण काय मैं काफी सीमा तक 
प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के हाथ में नियुक्तियाँ करने और कायपालिका 
आदेश जारी करने वी शक्तिया भी है, जिनके द्वारा वह कार्रेस तथा विधि निर्माण को प्रभावित 
कृरता है। राष्ट्रपति को अनक सघीय अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। इन' 
अधिकारियों की,नियुविति करते समय राष्ट्रपति सीनेटरो द्वारा और प्रतिनिधियों को उनके वादे में 
अपनी बात अहने वा अवसर दे देता है । यह स्वाभाविक वात है। कि कांग्रेस के सदस्य उन 
ज्यवितया के लिये सिफारिश करते है, जिहाने उनके निर्वाचन मे सहायता।दी हो,और जिनसे 
सहायता मिलती रहने की आशा हो । काग्रेंस के सदस्यो वी सिफारिश राष्ट्रपति मान सकता है. 
और उससे यह आश्वासन ले सकता है कि वे विधेयक विशेष पास करने में राष्ट्रपति के सुझावों 
का समर्थन करेंगे । - 

है राष्ट्रपति फो वेवज़ कातून बनवाने में काग्रेस को प्रभावित करने की ही श्रक्तिया प्राप्त 
नही हैं, वरन्‌ वह कायपालिका आदेशा,द्वारा कानूनों के अतगत नियम तथा विनियम भी बनावा 
झथवा बनवाता है और उहे लागू करता है । राष्ट्रपति और प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष नियम 
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तथा विनियम वा तिर्माण यरते है। श्राजपल विधायिवाओ मे पास इतना समय नहीं हाता हि 
प्रत्येष विधेयर बनाते समय थे उसपी सभी याता पर विस्तार सा विघार यरें ) बातून वे अल 
नियम और विनियम वनान वा वाय यँस भी तरगीकी हांता है, जिसे सरकारी अधितारी अंक 
गुणलता से गर राउस हैं। ऐस वायपालिवा आदेशा या सम्बाध शासन के सभी क्षेत्रा मे प्रशादत 
यी व्यास्या स होता है, उदाहरण ये सिए डाव' सेवा, बाहर से आपर बसने वाल ध्य्तियों वी 
सेवा, आयात तिर्यात महगूल एपटटा वरना, आतरिय आय इत्यादि | इन नियमों और विनिययों 
वा उद्देश्य यातृपों थी परूत्ति अथवा व्यास्या परना होता है! इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति कौर 
प्रशासन विभागों ये अध्यक्ष प्रशाउनिय अधिपारिया मे आचरण सम्बाधी अनर तियम और 
विनियम बतते हैं। 

उपर्युक्त विवेचा के आधार पर राष्ट्रपति का विधि निर्माण में बहुत ही महत्त्ववूण गाव 
रहता है। बुध सेखया ने इसी यारण उसे मुस्य विधायक बताया है। चूँति बोई भी विधयक 
यापुन बनने से पूव उसये हस्ताशर के लिए भेजा जाता है और यह उसक' सम्बंध में मर 
यशित दो प्रपार ये प्रतिपेषो मे से किसी एवं या प्रयोग मर सकता है, अतएवं मनरो वे बठुपार 
राष्ट्रपति पद एक प्रषार से तीसरा विधायो रादन बन गया है, यद्यपि प्रतिपेष शवित का उदझ्ा 
बायपालिवा यो अपने यचाव हेतु एव प्रवागर या अस्प्र प्रदात बरना था ऐ राष्ट्रपति वी अतिया 
शक्ति या एक बडा दोप यह है वि यह सम्धूण विधेयव' धर 'लागू हाती है, उसकी विसी पाया 
पश पर नहीं। इसका अय यह है कि राष्ट्रपति सम्पूण विधेयक स्वीकार बरे या वे 
अस्वीवार यरे । हे ह! ] 

राष्ट्रपति की ऐेविनेट--राष्ट्रपति वे' निर्वाचन के शोध बाद ही राष्ट्रपति अपनी मैंकिा 
के सदस्यों को घुनता है। सदस्या के चुनाव मे साधारणतया राष्ट्रपति इन बाता्वी 
ध्यान रफता है--()) कसी एक-दो थ्यक्तिया न राष्ट्रपति ये निर्वाचन मे इसी आधार ९ 
सक्रिय साथ दिया हो विः उह बेविनेट में लिया जायगा, अथवा हो सकता है कि विसी प्रतिदगी 
ने दल के नाम निदेशन सम्मेलन मे अपने नाम को राष्ट्रयति के पक्ष मं इसी आश्वासन पर बापन 
लिया हो वि उसे केविनेट में स्थान दिया जायेगा। (2) अपने चुनाव द्वारा * राष्ट्रपति गह शी 
प्रयत्त करता है कि वह दल के प्रमुख विभागों को वे बिनट में प्रतिनिधित्व दे, जिससे दल की एक 
बनी रहे । (3) राष्ट्रपति के अपने ऐसे मित्र 'हो सकते हैं जिहे वह नेविनेट की सदस्यता को रो 
देना चाहे | (4) सदस्या वे चुनाव मे देश के भोगोलिक प्रदेशों के प्रतिनिधित्व पर भी घ्याव रा 
जाता है । (5) विभिन प्रमुख वर्गों अथवा हितो वो भी प्रतिनिधित्व देने का ध्यान रखा जाती है 
(6) चुने जाने वाले सदस्यो के विज्ञेप शञान व अनुभव का भी ध्यान रहता है। (7) राष्ट्रपि ई 
सामने भुरुय ध्यान इस बात का रहता है और रहना चाहिए कि उसकी वेबिनेट के सदस्य 0 
जो सामजस्य के साथ काय कर सकें, क्योकि वेविनेट को एक प्रवार से राष्ट्रपति का परिवार रह 
जाता है। ४ ए ४ 

<. जब ब्रिटेन का प्रधानम त्री अपनी केविनेट के सेदस्या में बेवल पहला होता है या 

राज्य अमरीका का राष्ट्रपति केबिनेट निर्माण त्था उसकी काय प्रणाली भे एक' भ्रवार 
का परूण स्वामी होता है। सैंयुक्त राज्य अमरीका मे राष्ट्रपति को अपनी केविनेट वी सदस्यों हि 
चुनने मे प्राय प्रृण स्वत त्रवा रहती हे और उसकी स्थिति प्रधानम-त्री क्तिवा ही पमावगान 
न हो, दल के मुख्य नेताओं को नहीं भुला सकता और उनकी छाँट दल के बाहर वाले ही 3 
से नही हो सकती, कितु सयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति दल के ब'घनो से ही बाहर हैं 
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सकता, वह तो ऐसे व्यक्तियों को भी केविनेट में सम्मिलित कर सकता है जिनका राजनीति से 
विशेष सम्बंध न रहा हां । परातु राष्ट्रपति की अपने सदस्यो के चुनाव मे यह स्वतात्रता कैबिनेट 
के अपेक्षाइत कम महत्त्व की सूचक है। यह सच है कि राष्ट्रपति को केबिनेट के सदस्यो के चुनाव 
में बहुत अधिक स्वतात्रता रहती है, कि तु उस पर विभिन प्रकार के दबाव पड़ते हैं जिनका कि 
उह ध्यान रतया ही पडता है। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि राष्ट्रपति जिन नामो को 
छाटता है उन पर सीनेठ का अनुसमथन आवश्यक है। साधारणतया सीनेट उसके चुनाव को 
स्वीकार कर सेती है । साधारण रूप मे वेबिनेट के सभी सदस्यों का पद समान है, फिर भी सेक्रेटरी 
ऑफ स्टेट को आय सहयागियों की अपक्षा अधिक मसहत्त्वपृण स्थान प्राप्त है । 
राष्ट्रपति भौर फेबिनेट--कै बिनेट वे! सदस्यो के काय तीन प्रकार के हैं--पहला, वे 
राष्ट्रपति बे परामशदाता हैं और राष्ट्रपति को प्रशासन कार्यो के सम्याध में आवश्यक परामश 
व सहायता देने हैं । दूसरे, वे अपने-अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। उनका यह उत्तरदायित्व है 
कि वे अपने विभाग में होने वाले सभी प्रशासनिक कार्यो की देख-रेख करे, नीति निर्धारित करें, 
इत्यादि । तीसरे, उनका यह भी उत्तरदायित्व है कि वे अपने अपने विभाग के लिए आवश्यक 
विधायी प्रस्तावा का सुझाव दें और उतका प्रारूप भी तैयार करायें। अब प्रथा यह पड गई है कि 
राष्ट्रपति वेबिनिट की नियमित रूप से प्रति सप्ताह एक मीटिंग बुलाता है, यद्यपि सकट काल में 
इनकी मीटिंग और भी जल्दी जल्दी होती है।। राष्ट्रपति ट्र,मेन ने यह प्रथा डाली कि क्विनेट की 
मीटिंग शुक्रवार को दोपहर बाद एक बजे हुआ करे, यह प्रथा अब भी जारी है। केविनेट की 
बैठक मे किन विषयो पर विचार होगा तथा उसमे क्या काय होगा ? इसे निर्धारित करना 
राष्ट्रपति का काय है । कैबिनेट के सभी विचार, बाद विवाद और मतदान आदि अनौपचारिंक 
होते है, यद्यपि अब प्राय सभी महृत्त्वपूण और अय मामलो पर वेबिनेट मे विचार होता है । 
राष्ट्रपति ट्रमेन ने साप्ताहिक बैठकों को अधिक उपयोगी बनाने की हृष्टि से एजेन्डा पहले प्रसारित 
करने की प्रथा डाली । राप्ट्रपति आइजनहॉवर मे इस प्रथा को जारी रखने के साथ साथ बेबिनेट 
सचिवालय भी स्थापित किया । अब केबिनेट के सदस्य जिन विषयों पर विचार कराना चाहे, वे 
उहे काय सूची मे सम्मिलित कराने वे लिए केबिनेट के सेक्रेटरी के पास भेज सकते हैं। बैठक की 
कायवाही तथा उहीअ्श्नो पर हुए मतदान का कोई रेकाड नहीं रखा जाता। केविनेट वी 
कायवाही व निणय के बारे मे केवल राष्ट्रपति ही जनता अथवा पत्रकारों को कोई सूचना दे 
सकता है। हा 
वास्तव में केबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के परामशदाता हैं, यद्यपि वे काग्रेस वो अपलित 
सूचना देते हैं, उसकी समितियों के सामने गवाही देते हैं, सावजतिक भाषण देने हैं और अपने 
अपने विभाग को नीति मे पहल भी करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे उनसे परामश लेता है और जैसा 
चाहे निणय स्वय करता है, अर्थात्‌ वह उनके परामण कों मानने के लिए वाध्य नही है ! कहा जाता 
है कि एक बार राष्ट्रपति लिकन ने क्सी प्रश्न पर केविनेट के तत्कालीन सावों सदस्यों का मत 
जाना और उन सभी ने व मत प्रकट किया, किन्तु फिर भी राष्ट्रपति ने ठप प्र दा में अपना 
निणय'दिया । राष्ट्रपति और केविनेट का सम्बघ ब्रिटिश  प्रधानमात्री और उसकी कैबिनेट मे 
सवथा भिन्न है | जबकि राष्ट्रपति की केविनेट केवल परामादाठात्ों हर विकाय है, प्रधानमन्‍्त्री 
की केविनेट के सतस्य उसके सहयोगी होते हैं भोर वेविनट ग्रदुच्ठ जपदा साम्द्क सप से नी हे 
लिए उत्तरदायी होती है, सयुक्त राज्य अमरीका मे प्र्पे छच्चाल्विद राष्ट्रपति वर “हुडा हैं री 
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ह अमरीगी केबिनेट ब्रिटिश केविनेट को भाँति 'सरवार' नही है, और जैसे राष्ट्रपति इम वात 
में स्वतत्र है विः यह विसी मामले को मेविनेट के सामने विचार हेतु रसे या न रखे, उमी प्रगार क्‌ 
उसके ऊपर आतिम निणय लेने म स्वतात्र है।! अमरीबी केविनेट और प्रिटिद्व केविनेट के दाव 
अग्रलिखित वाता पर अतर है () अमरीकी मेविनेद के सदस्य राष्ट्रपति के सहयोगी नहा हे, 
उसके अधीन रहते हैं । (2) अमरीकी वेविनेट के सदस्य, राष्ट्रपति की भाँति, विधायित्रा के मल 
नही होते, ओर (3) दोनो देशों बी फेविनट के बीच आकार और रचता का भी भतर है। 
केविनेट के तिणय भी परामश से अधिक बुछ नही होते । ऐसा वहा जाता है वि राष्रपि 
एड्यू जेक्सन वी “अन्तरग केबिनेट' (त०ाथा 05070) साधारण बंबिनेट से अधि प्रभाव 
शाली थी अर्थात्‌ राष्ट्रपति उसके परामश को महत्त्व देता था । केविनेट को राष्ट्रपति वी परदाई 
में अपनी अवधि पूरी बरनी होती है, यदि कोई सदस्य मतभेद होन पर त्याग-पत्र भी दे तो उता 
राष्ट्रपति पर बोई प्रभाव नहीं पडता । राष्ट्रपति किसी भी सदस्य वो जब चाह हटा सकता है। 
अधिकतर केविनेट के सदस्या के लिए तो राजनीतिक नेतृत्व उनके जीवन म एक अतर्वात होता 
है, अर्थात्‌ अपनी अवधि पूण होने पर वे अपने जीवन-काय म लग जाते हैं। परतु यहाँ यह भा 
नही होना चाहिए कि केविनेट के सदस्यो वा परामश प्रभावी नहीं होता । साघारणतया राष्ट्र 
उनके परामश को स्वीकार करबा है । विभागीय कार्यो वे बारे मे उनका उत्तरदायित वास्तविक है। 
राष्ट्रपति फी दकितयों के खतोत--उसकी द्ाक्तियों के विभिन्न स्रोत हैं, वितु उनमें करी 
तक साविधानिक उपवाघ सबसे प्रमुख है। सविधान वी दूसरी घारा मे लिखा है-सुक्त पर 
वी कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति मे निहित होगी, राष्ट्रपति सेना और नाविव सेना का सेबी 
होगा, वह राजदुतो, “यायाधीशों तथा आय उच्च संघीय अधिवारियों की नामजदगी बरेगा और 
उाह सीनेट के प्ररामर्श व सहमति से नियुक्त करेगा, वह लिसित रूप में कायपालिका विभाग 
मुख्य अधिकारियों की सम्मत्ति माँग सकता है, वह राजदूतो और सावजनिक उच्च अधि 
(7प्र/॥० ग्राए्ा&०78) को मिलने का अवसर देता है, और वह समय समय पर देश की स्पिति के 
बारे म कांग्रेस को सूचना देता है ।” इन सभी उपबधो की व्यास्या यथास्थान वी जा चुद है। 
राष्ट्रपति की शक्तियों का दूसरा महत्त्वपृण स्लोत काग्रेस द्वारा निभित कानून हैं, क्ितों 
अ तग्रत राष्ट्रपति की श्तियाँ काफी विस्तृत हुई हैं | वास्तव में काग्रेस द्वारा निर्मित सभी ही 
को लागू करने का उत्तरदाग्रित्व राष्ट्रपति पर है भौर प्रत्येक कानुन क्सी न किसी रुप में की 
अधिकारों घ काय क्षेत्र मे वृद्धि करता है। प्रत्येक कातुन वे अतगत उसे साघारणतथा है 
अधिकारियी की नियुक्ति करनी होती है, वह कानून वी रूपरेखा के अआतगत अनेक नियम 
विनियम बनाता अथवा वनवाता है और अनेक आदेश जारी करता है। आपातुकाल्न तथा पड 
काल मे इस प्रकार से राष्ट्रपति की शक्तियों मे वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति की शक्तियों में बरढिं ही 
तीसरा महृत्त्वपपुण स्नोत सघीय “यायालयों के निणय हैं॥ उदाहरण के लिए सविधान ने रात 
को क्षमादान की शक्ति प्रदान की है, परतु सविधान म॑ यह स्पप्ट नही है कि वह अपराधियों कीं 
दण्ड दिये जाने से पूर्व भी,क्षमा कर सकता है या नही । सर्वोच्च ययायालय से एक निणय में उमा 
इस अधिकार को बँंघ माना है | ऐसे ही सविधान मे कहा गया है कि वह अनेक अधिकारियों $| 
सीनेट के परामश और सहमत्ति से नियुवत् करेगा, यह स्पष्ट न था कि उनको पद से हटायें बा 
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के लिए सीनेट की सहमति आवश्यक है या नही । अब यह निणय हो गया है कि राष्ट्रपति बिना 
परामश और सहमति के उन्हे पदच्युत कर सकता है । 
अत मे, उसकी शव्तियो का चौथा स्रोत चलन और प्रथाएँ है। वह अब दल का नेता 
होता है, उसके परामश स॑ राष्ट्रीय समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है और दल की 
सभी कायवाहियो मे उसके परामश को बहुत महत्त्व दिया जाता है । अब राष्ट्रपति अपने दल का 
ही नही वरन्‌ सम्पुण राष्ट्र का नेता होता है। मिर्वाचन के बाद से राष्ट्रपति को दलीय दृष्टि से 
नही देखा जाता है। सम्पूण राष्ट्र उससे नेतृत्व की आशा करता है और उसके कार्यों में सभी का 
समथन रहता है । राष्ट्रपति का नेतृत्व राष्ट्र के लिए वहुत ही आवश्यक है, वही एक ऐसा लोक- 
प्रिय आधार पर निर्वाचित अधिकारी है जिससे राष्ट्र शाति तथा युद्धधाल मे और सावजनिक 
जीव्रन के सभी क्षेत्री मे नेतृत्व प्राप्त करता है। राष्टपति राष्ट्रीय एकता का प्रतीक और उसका 
व्यवितगत रूप है । राष्ट्रपति कसी एक वग और हित का प्रतिनिधि नही होता, वह सभी वर्गों और 
राष्ट्रीय हिता मे सामजस्य पैदा करता है। अपने वव्तव्यो, प्रेस सम्मेजनो, रेडियो तथा टेलीविजन 
पर ब्रॉडकास्ट किये गये भाषणा। द्वारा राष्ट्रपति जनता से सीधा सम्पक बनाये रखता है और 
जनमत वा समथन प्राप्त करता है । 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति कया पद अमरीकियो के लिए सबसे ऊँचा है भौर 
ससार में सबसे शक्तिशाली पद है। राष्ट्रपति पद सयुक्त राज्य अमरीका की विश्व के लिए सबसे 
महाथ्‌ देन है । इसमे कोई सदेह नहीं कि अब राष्ट्रपति की झक्तिया इतनी विस्तृत हो गयी है 
विः वह आग के दाब्दो मे ससार का सबसे महान शासक हो गया है । यहा तक उदलेखनीय है कि 
जबकि ब्रिटेन वा राजा केवल राज्य करता है और कुछ समय पूव तक फ्रा'स का राष्ट्रपति न 
राज्य करता था और न शासन ही, सयुक्त राज्य का राष्ट्रपति राज्य और शासन दोनो करता है। 
यह सच है कि वह ब्रिटेन के राजा की तरह राज्य का प्रतीक होता है और सभी समारोहो पर 
सर्वाधिक महत्त्वपूण स्थाव पाता है! वह सयुक्त राज्य अमरीका मै प्रथम नागरिक होता है, उसका 
राजकीय निवास अर्थात्‌ व्हाइट हाउस शान म ब्रिठेन के बक्घिम महल से कम नही है । अपने 
सबसम्मानित स्थान के कारण ओर शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति पद मे राजा और प्रघानम-त्री 
का मैल है वेजहॉट द्वारा वशित ब्रिटिश शासन के दोनो अग--प्रतिष्ठित भर कायकुशल राष्ट्रपति 
के पद म॑ मिलते है । 
संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपत्ति के विषय मे लास्क्री का अग्नलिखित कथन भत्य-त 
अथमय है जिसकी व्यारया करना भ्रावश्यक प्रतीत होता है। सयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति 
एक राजा से कम व अधिक दाना है, साथ ही वह एक प्रधानम ती से भी कम और अधिक दोना ही 
है !! ऊपर यह वत्ताया गया है कि सयुक्त राज्य अपरीका के राष्ट्रपति का पद सबसे अधिक 
सम्मानित है भौर राष्ट्रपति राजा की तरह राज्य का प्रमुख होता है, परतु वह जनता द्वारा 
निर्वाचित अधिकारी है, जी चार या आठ वष तक अपने पद पर रहता है | चुनाव से पृष और 
बाद में वह एक राजनीतिक दल का ही नेता रहता है अतएवं अमरीकी समाज मे उसका स्थात 
सर्वोच्च होते हुए भी राजा के समान नही है। इस दृष्टि से वह राजा से कम होता है , परठु 
उसकी दाक्तियाँ राजा से कही अधिक और वास्तविक है । यदि हम उसकी तुलना प्रधानमंत्री से 
करें तो वह इन बाता म॑ प्रधानमत्री से अधिक है--राष्ट्रपति राज्य का प्रतीक, मुख्य कायपाल, 
मुरय प्रशासक व मुरय संनापति होता है ओर उसकी केबिनेट के सदस्य उसके सहयोगी नही वरन्‌ 
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ध अमरीबी केविनेट त्रिटिश वेविनेट की भाँति 'सरवार' नही है, और जैसे राष्ट्रपति इस बात 
में स्वतत्र है विः वह विसी मामले को मेविनेट के सामने विचार हतु रसे यान रखे, उसी प्रकार वह 
उसके ऊपर आ तम निणय लेने में स्वत-त्र है! अमरीबी केप्रिनेट और प्रिटिश कैविनेट के दी 
अग्रलिखित बाता पर अतर है () अमरीकी केबिनेट वे सदस्य राष्ट्रपति के सहयोगी गत है॥/ 
उसके अधीन रहते हैं । (2) अमरीकी वेविनेट वे सदस्य, राष्ट्रपति वी भाँति, विधायितरा क छल 
नही होते, और (3) दोनो देशो वी फेविनेट के बीच आवार और रचना वा भी बतर है। 
वेविनेट वे तिणय भी परामश से अधिक बुछ नही होते । ऐसा कहा जाता है ति रात 
एड्रयू जेबसन की 'अततरग बेबिनेट' (]70ण0०॥ ८४४7०) साधारण वेबितेट से अवित प्रभाव 
शाली थी भर्थात्‌ राष्ट्रपति उसके परामश यो महत्त्व देता था । केबिनेट वो राष्ट्रपति वी पाई 
में अपनी अवधि पूरी करनी होती है, यदि कोई सदस्य मतभेद होने पर त्याग-पत्र भी दे तो उम्र 
राष्ट्रपति पर बोई प्रभाव नही पडता । राष्ट्रपति विसी भी सदस्य यो जब चाहे हटा सता है। 
अधिकतर केविनेट के सदस्यो के लिए तो राजनीतिव' नेतृत्व उनके जीवन में एक अतकर्ति हावी 
है, अर्थात्‌ अपनी अवधि पूण होने पर वे अपने जीवन-बाय में लग जाते हैं। परातु यहा गह ॥र 
नही होना चाहिए कि मे विनेट के सदस्यो वा परामश प्रभावी नहीं होता । साधारणतया रापूपी 
उनके परामश वो स्वीकार करबा है| विभागीय कार्यों के बारे मे उनवा उत्तरदायित्व वास्तविक है 
राष्ट्रपति की शवितयों के ख्ोत--उसकी छाक्तियों के विभिन्न स्लोत हैं, हिंतु उन बी 
तक साविधानिक उपबाध सबसे प्रमुख हैं। संविधान वी दूसरी घारा मे लिखा है--सयुर्त प़्य 
की कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति मे निहित होगी, राष्ट्रपति सेवा और माविक सेना का सैता्पी 
होगा, वह राजदूतो, “यायाधीजश्ञों तथा अय उच्च सघीय अधिवारियों कीं नामजदगी घरेगा बोर 
उहे सीनेट के प्ररामर्श व सहमति से नियुक्त करेगा, वह लिसित रूप में कायपालिका विभागो 
मुख्य अधिकारियों की सम्मति माँग सकता है, वह राजदूतों और सावजनिक उच्च अधिका| 
(97७00 79708/28) वो मिलने का अवसर देता है, और वह समय समय पर देश की हिषिति के 
बारे में वाग्रेस को सूचना देता है)” इन सभी उपबधो की व्याख्या यथास्थान की जा चुवी है। 
राष्ट्रपति की शक्तियों का दूसरा महत्त्वपृण स्रोत काग्रेस द्वारा निर्मित वात हैं शक 
अ तमत राष्ट्रपति की शत्तियाँ काफी विस्तृत हुई हैं । वास्तव म याग्रेस द्वारा निभित सभी की: 
को लागू बरने या उत्तरदाधित्व हप्ट्रपति पर है. और प्रत्येक कातुन किसी न किसी रूप मेंहहे 
अधिकारों व काय क्षेत्र म॒ वृद्धि करता है। प्रत्येक कानुन के अततगत उसे साधारणव्या 
अधिंकारिया की नियुक्ति करनी होती है, वह कानून की रूपरेखा के अतगत अनेक तिगम हर 
विनियम बनाता क्षयया बनवाता है और अनेक आदेश जारी करता हैं। आपातकाल तथा ४ 
काल मे इस प्रकार से राष्ट्रपति फी शक्तियों म वद्धि हुई है। राष्ट्रपति की शक्तियां में विस 
तीसरा महत्त्वपूण स्रोत सघीय “यायालयो के निणय हैं। उदाहरण के लिए सविधान ने रूप 
को क्षमादान की शक्ति प्रदान की है, परतु सविधान मे यह स्पष्ट मही है कि वहें अपराधियों 
दण्ड दिये जाने से पूव भी क्षमा कर सकता है या नही । सर्वोच्च -्यायालय ने एक निषय मेक, 
इस अधिकार को वैध माना है | ऐसे ही सविधान मे कहा गया है कि वह अनेक अधिकारियों 
सीनेठ बे परामण और सहमति से नियुक्त करेगा, यह स्पप्ट न था कि उनको पद से ह्दगै जी 
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के लिए सीनेट की सहमति भावश्यक है या नहीं। अब यह निणय हो गया है कि राष्ट्रपति बिता 
परामश और सहमति के उहू पदच्युत कर सकता है । 
अत मे, उसकी शवितयों का चौथा स्रोत चलन भीर प्रथाएँ है। वह अब दल का नेता 
होता है, उसके परामश से राष्ट्रीय समिति वा सभापति नियुक्त क्या जाता है और दल की 
सभी कायवाहियों मे उसके परामश को बहुत महत्त्व दिया जाता है । बब राध्टपति अपने दल का 
ही नही वरन्‌ सम्पूण राष्ट्र का नेता होता है। निर्वाचन के चाद से राष्ट्रपति को दलीय हृष्टि से 
नही देखा जाता है | सम्पूण राष्ट्र उससे नेतृत्व वी आशा करता है और उसके कार्यो में सभी का 
समथन रहता है । राष्ट्रपति का नेतृत्व राष्ट्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, वही एक ऐसा लोक 
प्रिय आधार पर निर्वाचित अधिकारी है जिससे राष्ट्र शात तथा युद्धधाल में और सावजतिक 
जीवन के सभी क्षेत्रो मे नेतृत्व प्राप्त करता है । राष्ट्रपति राष्ट्रीय एकता का प्रतीक और उसका 
व्यवितगत रूप है । राष्ट्रपति कसी एक वग और हित का प्रतिनिधि नहो होता, वह सभी वर्गों और 
राष्ट्रीय हितो मे सामजस्य पैदा करता है। अपने वक्‍तव्यी, प्रेस सम्मेलनो, रेडियो तथा टेलीविजन 
पर ब्रॉडकास्ट क्ये गये भाषणों द्वारा राष्ट्रपति जनता से सीधा सम्पक बताये रखता है और 
जनमत का समथन प्राप्त करता है। 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति का पद अमरीकियो के लिए सबसे ऊँचा है और 
ससार में सबसे शक्तिशाली पद है। राष्ट्रपति पद संयुक्त राज्य अमरीका की विश्व के लिए सबसे 
महान्‌ देन है । इसमे कोई संदेह नहीं कि अब राष्ट्रपति की शक्तिया इतनी विस्तृत हो गयी है 
कि वह आग के शब्दों मे ससार का सबसे सहान शासक हो गया है। यहाँ तक उल्लेखतीय है कि 
जबकि ब्रिटेन वा राजा केवल राज्य करता है और कुछ समय पूव तक फ्रा स का राष्ट्रपति न 
राज्य करता था और न शासन ही, सयुक्त राज्य का राष्ट्रपति राज्य भौर शासन दोना करता है । 
यह सच है कि वह ब्रिटेन के राजा की तरह राज्य का प्रतीक होता है और सभी समारोहो पर 
सर्वाधिक महत्त्वपूण स्थान पाता है। वह सयुक्त राज्य अमरीका में प्रथम नागरिक होता है उसका 
राजकीय निवास अर्थात्‌ व्हाइट हाउस शान मे ब्रिटेन के बक्घिम महल से कम नही है । अपने 
संबसम्मानित स्थान के कारण और शक्तियो के आधार पर राष्ट्रपति पद मे राजा और प्रधानम-त्री 
का मेल है बेजहॉट द्वारा वर्शित ब्रिटिश शासन के' दोनो अग--श्रतिष्ठित और कायकुशल राष्ट्रपति 
के पद में मिलते हैं । 
सयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के विपय मे लास्क्री का अग्रलिखित कथन भत्य'त 
अथमय है जिसकी व्यारया करना आवश्यक प्रतीत होता है । सयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति 
एक राजा से कम व अधिक दोनो है, साथ ही वह एक प्रधानम त्री से भी क्म और अधिक दोनो ही 
है ।! ऊपर यह बताया ग्रया है कि सयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति का पद सबसे अधिक 
सम्मानित है ओर राष्ट्रपति शजा की तरह राज्य का प्रमुख होता है, परतु वह जनता द्वारा 
निर्वाचित अधिकारी है, जो चार या आठ वष तक अपने पद पर रहता है | चुनाव से पुव और 
घाद में वह एक राजनीतिक दल का ही नेता रहता है, अतएवं अमरीकी समाज में उसका स्थान 
सर्वोच्च होते हुए भी राजा के समाव नहीं है। इस दृष्टि से वह राजा से कम होता है , पर'तु 
उसकी श्षक्तियाँ राजा से कही अधिक और वास्तविक हैं। यदि हम उसकी तुलना प्रधानमात्री से 
करें तो वह इन बातो मे प्रधानम-त्री से अधिक है--राष्ट्रपति राज्य का प्रतीक, मुस्य कायपात, 
मुख्य प्रशासक व मुस्य सेनापति होता है और उसकी केविनेट के सदस्य उसके सहयोगी नही वरन 
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सहायक व परामशदाता होते हैं, जव कि जय मज्ी प्रधानमत्री के सहयोगी होते हैं और उनके 
निणय पवस्म्मति अथवा बहुमत से होते हैं, परातु बुछ्ध बातों में राष्ट्रवति प्रधानमाजी से कम होता 
है---सप्ट्रपति का काग्रेस मे विरोध हो सकता है , कांग्रेस उसके सुयाग हुए विधायी प्रस्तावों बोर 
व्यय के लिए मांगे गये घन वो अस्वीकार कर सकती है । इसके विपरीत जब तक श्रधातमत्री को 
बहुमत का समथन प्राप्त रहता है उसकी श्वक्तियाँ अधिनायक के समान होती हैं। सयुकत रा 
अमरीका का राष्ट्रपति कसी भी समय काग्रेस का प्रधानमजी की तरह स्वामी नहीं हो सव॒ता। 
बह नीति मे पहल कर सकता है, परतु नीति का नियञण नहीं कर सकता । उसकी स्थितिएक 
भ््षात समुद्र पर नाविक के समान हैं, जिसे अपने भाग्य के विषय में कभी निश्चितता नहीं होती। 
सयुवतत राज्य अमरीका के राष्ट्रपति की शवितया अत्यधिक विस्तृत और वास्तविर हैं। 
इस विपय मे मनरो ने लिखा है कि अब तक लोकत-त्र मे कसी भी व्यक्ति में इतनो अधिक 
सत्ता का प्रयोग नही क्या जितना कि अमरीकी राष्ट्रपति करता है। सयुक्‍त राज्य अमरीका $ 
राष्ट्रपति का प्रभाव विश्वव्यापी है । वुडरों विलसन, फ्रेकलिन रूजवेल्ट, भाइजबहोवर भोर विछा 
जॉनसन के शासम-केाल इस वात वी पुष्टि करते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति का काय क्षत्र सगुत 
राज्य अमरीका की सीमाओ तक परिमित नहीं है। आज सपुक्त राज्य विश्व के सबसे शक्तिगाती 
दो राष्ट्रो मे से एक है। ये दोनो ही विश्व राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र व सधा में भी 
प्रभाव डालते हैं। सयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति इस दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक शर्तिषाती 
अधिकारियों और प्रभावशाली राजनीतिज्ञों मे सबसे ऊपर है। पर-तु पाठकों को यह नहा भू 
चाहिए कि संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित अधिवारी है। वह रगे 
झअधिनायक (9।०ध0) नहीं वन सकता, वह एक व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन वी प्रतीक १ 
है । उसे द्ाक्तियाँ जनता के प्रत्यक्ष आदेश से प्राप्त होती है ओर उस पर साविधानिक सीमा भी 
है। इस दृष्टि से वह अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वह जगता ही 
नेता होता है, किठु साथ ही जनता का सेवक भी। उसकी शर्तियों पर बाप्रेस 
रूप से सीनेद और सधीय “ययायालय वास्तविक प्रतिबाध लगाते हैं, अतएवं वह बी 
अधिनायक नही बन सकता । “युद्ध काल मं अमरीका का राष्ट्रपति एक साविधानिय अपिनाईी 
के समान हो जाता है । वह सभी सशस्त्र सेनाओ वा निर्देशन करता है, वह राज्यों केस 
सगठनो को सधोय सेवा में प्रयाग कर सक्‍ता है , और वह विजित प्रदेश पर शासन वर है जा 
तब कि कार्ग्सेस उसके लिए वानून द्वारा नागरिक शासत की व्यवस्था सम बरे ।? 


2 फ्रान्स के पाँचवे गणतन्त्र मे कायपालिका 

ससदात्मक प्रयवा भ्रष्यक्षात्पफ ?--फ्रास के' पाँचवे ग्रणतान्र वे सविधान मैं सह 
पद्धत्ति वो अपनाया गया है । इसके अतगत फ्रास मे दो सदन बाली पालियामेद स्थापित 
गयी है और मा त्रिमण्डल काफी सात्रा मे उसके प्रति उत्तरदामी है। विल्तु प्रधानमंत्री पी हम 
राष्ट्रपति वरता है और राष्ट्रपति पो अनेक साधारण व असाधारण झत्तियाँ प्राप्त हैं। रत 
से फ्रास वा वतमान राष्ट्रपति नाममात्र वा राज्याध्यक्ष नहीं है॥ वह बई बातो मे समुर्क रे 
अमरीवा ये राष्ट्रपति के समान है। म श्री नियुत्त होने पर सदर्स्या को पालियामेंट कम 
त्यागता आवश्यक है इस प्रवार वायप्रालिया को परिघाधयिका से अलग रसने का पयःन या 
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है। डॉरोपी पिविल्म वे मतानुसार सविधान म दा विरोधी सिद्धातों को मिलाते का प्रयत्न किया 
गया है। प्रथम सिद्धात गणत-त्रीय ससदात्मक शासन का है ओर दूसरा अध्यक्षात्मर शासन वा । 
राज्य और घासन ये अध्यक्ष भलग अलग हैं। शासन या निर्देशव प्रधानमात्री हैं जो अपन 
सहयोगी मात्रियों वो नियुक्त बरने तथा पदच्युत बरने वा अधिवार रखता है और जो पालियामे 5 
(स्यवहार में नेशनल एसेम्पली) से प्रति उत्तरदायी है। परतु इस पद्धति के विष्य भी कुछ बातें 
हैं--कायपालिबा विधि निर्माण वे! लिए उत्तरदायी है ओर जय तया विः नशनल एसेम्बली उसे 
पराजित परने वी सीमा तब ने जाय, वायपालिएा (शासन) पालियामेटट वी आलोचता पर 
ध्यान न दे, ऐसा हो सबता है। राष्ट्रपति यो इतनी अधिक शक्तियाँ दी गयी हैं कि शासन पर 
उसवा नेतृत्व स्थापित हुआ है। प्रोगन ने स्पष्ट रुप मं बहा टै--यह न तो अमरीकी ढय वा 
अध्यक्षात्मर सविधाय है और न प्रप्नेजी ढग वा ससदात्मत सविधान ही, यह तो दोना वा मेल है ।* 
एरन या मत है वि शासन वस्तु स्थिति की अपेक्षा बा[ूनी दृष्टि से ससदात्मक' रहेगा।' 
राष्टपति पद बतमान सविधान थे प्र-तगत-- जनरल डि गॉले न वहुत समय से *राष्ट्रपति 
शासन (ए्झातशाधव 050४टगाशशा) ये पक्ष में अपन विचार व्यक्त किये थे | ऐसी सरकार 
में, जिसवा भमूना समुक्त राज्य अमरीबा मे है, राज्य का अध्यक्ष विधायिका से पृथक्‌ होता है । 
अतएवं वतमान संविधान में किये गये मुस्य परिवतता था सम्बंध राष्ट्रपति के स्थान से है और 
सविधान वी सामा य श्रवृत्ति राष्ट्रपति वी प्रतिप्ठा व शक्तियों को बढ़ाने वी ओर है। उसका 
खुनाव एक बडी सख्या वाले निर्वाचव' मण्डल द्वारा होता है, जिसमे ससट के सभी सदस्य स्थानीय 
प्राधिक्रणो दे बहुत से प्रतिनिधि और युछ समुद्रपारीय समुदाय के प्रतिनिधि सम्मिलित रहते 
हैं। वह सभी मा त्रियो को नियुक्त मरता है, जो मात्री बनने पर ससद वी सहायता से अलग हो 
जाते हैं तो सरवार था ससद यह प्रस्ताव रख सबती है कि उन पर जन निधय कराया जाय और 
राष्ट्रपति स्वय यह निणय करता है कि ऐसा होगा या नही! वह अपने निणय द्वारा हो प्रधानम त्री 
तथा ससद के दोना सदना थे प्रधानों सं मात्रणा बरने वे बाद, नेशनल एसेम्बली वो विघटित 
कर सकता है, यद्यवि वष॒ म॑ एक बार से अधिक ऐसा नही विया जा सकता | वह ससद को 
सदेश भी भेज सकता है। इन बातो स॑ स्पष्ट होता है कि वतमान सविधान के अतयत राष्टपति 
के पद का महत्त्व परूव को अपेक्षा बई गुना बढ गया है । फ्रास के राष्ट्रपति का पद शासन काय 
से प्रधानमाणी से अधिक महत्त्वूण है। राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक अध्यक्ष राष्ट्र का प्रतीक, 
शासन का प्रमुख और राष्ट्रीय पच (40/76 7007०) है । सविधान से राष्ट्रपति को विभिन्न 
प्रकार की श्षक्तियाँ मिली हैं, जो नाममात्र की नही, वास्तविक है । 
राष्ट्रपति के काय श्र उसकी शक्तियाँं--राष्ट्रपति की कुछ शक्तिया भपनी हैं और कुछ 
धावितर्या ऐसी है जिनका वह प्रधानमत्री के साथ प्रयोग करता है। घारा 9 में इस अर को 
स्पष्ट किया गया है कि कौन से काय राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से कर सकता है और किन वार्यों 
के करने मे प्रधानमत्री के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक है । राष्ट्रपति की अन य झ्वितियों में ये प्रमुख 
हैं--प्रघानमञ्ञी का चुनाव करना, नेशनल एसंम्बली का विघटन करता, सरकार अथवा 
पालियामेद हारा माँग क्यि जान पर लोक निणम वा प्रतियेध करना । पालियामे ८ के दोनो 
संदनों को सावजनिक सदेश भेजना साविधानिक परिषद्‌ के तीव सदस्यो को नियुवत क्रमा, 
साविधानिक परिषद्‌ से कसी विधेयक अथवा अत्तर्राष्ट्रीय समझौते पर उसकी साविधानिक्ता पर 
निणय देने के लिए प्राथना करना और धारा 6 के भ तगत आपावुकालीन शक्तिया घारण 
करना । इनके अतिरिक्त राष्ट्रपति के अय कार्यों पर प्रधानम त्री तथा सर्म्बा घत मीजयों के 
प्रति हस्ताक्षर होने आवश्यक है। इस समूह मे राष्ट्रपति के वे सभी काय आते है जिःह वह राज्य 
दे अध्यक्ष रूप मे करता है। इस रूप मे उसके कार्यों को इन तीन शीपका के अतगत रखा जा 


ऑ 
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सकता है--सभापतित्व करने और मनत्रणा देने वा अधिवार, प्रधानमत्री वी स्वीकृति के काय 
करने वा अधिकार, आनेखा को वैध करने का अधिवार। राष्ट्रपति की विभिन्न शव्तिवाता 
सक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित शीपको वे अततगत करना उपयुक्त प्रतीत होता है । 

प्रधानमंत्री का चुनाव करना--प्रघानम-त्री को राष्ट्रपति छाँटता भौर नियुक्त करता है। 
अब ऐसी कोई व्यवस्था नही है कि पालियामेट प्रधानमम्त्री को अधिकार सौंपे, यद्यपि सविधात 
की धारा 49 में कहा गया है कि प्रधानमात्री सात्र परियद्‌ द्वारा विचार किय जाने के बार 
सरकार के कायक्रम अथवा सामाय नोति वे! विषय में नेशनल एसेम्वली के प्रति सजार क 
उत्तरदायित्व की शपथ ले सकता है। प्रधानमात्री की नियुक्ति मात्रिमण्डल सामूहिक रूप 
मेशनल एसेम्बली के प्रति उत्तरदायी रहेगा। इस भ्रकार राष्ट्रपति को यह स्वत त्रता नही हैड़ि 
वह जिसे चाहे प्रधानमत्री नियुक्त करे , परतु जब तक फ्रास मे अनेक राजनीतिक दव रहा 
और उसमे अनुशासन की कमी रहेगी राष्ट्रपति को प्रधानमात्री को चुनने “म बहुत सीमा ते 
विवेव' तथा व्यक्तिगत निणय के प्रयोग का अवसर मिलेगा। यदि जनमत उसका समगन करे तो 
बह नेशनल एसेम्वली को विघटन वी धमकी द सकता है जिससे कि वहू अपनी पस्द के उम्मीजार 
को उन पर थोप सके । न“ न्‍ 

विघटन को द्ाकति--वतमान सविधान द्वारा राष्ट्रपति को नेशवल एस्रेम्बली के विल 
की दाक्ति मिली है। अब राष्ट्रपति केवल भपनी शक्ति से ही विघटन कर सकता है, जबकि 57 
के सविधान के अततमत उसके आदेश पर किसी मत्री के प्रति हस्ताक्षर होने आवश्यक थ। [8 
इस समय सीनेट की सहमति आवश्यक नही है। अब वेवल दो प्रतिंवाघ लगे हैं-“() एवं वा 
विघटन किये जाने पर एक साल के भीतर नेशनल एसेम्बली का दूसरी बार विधटन नही किया जा 
सकता । (2) घारा 6 के अन्तगत आपावृकाल मे विघटन नही क्या जा सकता। विघरन 
अधिकार वा प्रयोग अब दो उद्देश्यों से किया जा सकता है--पहला, एसेम्वली और मवरिमशत 
के बीच उत्पन हुए विवाद का अत करने के लिए और दूसरे, अपने और एसेम्बली का सग 
प्राप्त प्रधानम त्री के बीच उत्पन्न हुए विवाद का अत करने के लिए । है 

सविधान के सम्बंध मे शक्तियाँ--राष्ट्रपति साविधानिक परिषद्‌ के सदस्या में से हीत 
का नियुक्त करता है, इही तीनो मे से एक सभापति होता है, जिसे सम मता के आने पर विर्षार्क 
मत देने का अधिकार प्राप्त है। किसी विधेयक या अत्तर्राष्ट्रीय समझौते की पुष्टि होने हें हि 
साविधानिक परिषद्‌ से राष्ट्रपति उनकी साविधानिक्ता के सम्बाघ म निर्णय देने की ग्राथत दर 
सकता है। सविधान की घारा 5 मे कहा गया है कि गणतात्र का राष्ट्रपति यह न ४ 
सविधान का आदर होता है | वह्‌ अपने पच निणय वी शक्ति का प्रयोग कर झातन अधिवा्िं 
द्वारा नियमित कत्तव्य पालव और राज्य की निरतरता को सुरक्षित रखेगा। वह रापरीर 
स्वत नता, राज्य भूमि की अखण्डता और समुदाय सम्ब घी समझौतो व रसाँघिया की प्रत्यागरति 
देने बाला होगा । इस आधार पर कुछ लेखको ने उसे राष्ट्रीय सविधान के सम्बंध में हा बताया 
है । इस रूप मे राष्ट्रपति बे काय पूव स्थिति की अपेक्षा कही अधिक महत्त्वपूण हैं। पिकिए | 
लिखा है कि डियॉले अपने इस काय के क्षेत्र मे राष्ट्रपति वी उन शक्तियों को भी. परिरतित 
करता है जिनवा राष्ट्र से अपील करने या अपील न करने देने के अधिकार के रूप मं बणत तय 
जा सकता है | धारा 8 के अनुसार राप्ट्रपति को अधिकार है कि वह अपने आदेशा को 
सदना में पढ़े जाने का आदेश दे । प्रधानम त्री अथवा पालियामेट द्वारा प्राथना किये जोते 
बह किसी सरवारी विधेयक पर लोक निणय कराने की प्राथना को अस्वीकार कर दे (पारा ॥! 
परतु लेखक वे अनुसार इनमे से कोई भी अधिकार ऐसा नही है जो राष्ट्रपति को हासन 
अ्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार देता हो । 
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पालियामे'ट वा भेजे जाने वाते सदेशो के सम्बाध मे राष्ट्रपति का अधिकार भी सवथा 
नया नही है। पर तु अब राष्ट्रपति द्वारा पालियामे“ट को सम्बोधित स देशा पर कसी मनी के 
प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। जब राष्ट्रपति घारा 6 के भतगत आपातुकालीन' 
शक्तियी को धारण करेगा ता उसे राष्ट्र को इस सम्बंध में अपने निश्चयों की सूचना देने का 
अधिकार होगा । इससे यह निष्कर्प निकाला जा सकता है कि साधारण वाल मे राष्ट्रपति प्रधान 
म"त्री की स्वीकृति के बिना सीधे राष्ट्र को सम्बोधन नहीं कर सकता । 

झ-य साधारण शवितियाँ--राष्ट्रपति को प्रधानभात्री के अतिरिक्त वई उच्च पदों पर स्वय 
अथवा प्रधानम्री के परामश से नियुक्ति का अधिकार है। राष्ट्रपति प्रधानम-त्री के अतिरिक्त 
उसके सहयोगी मत्रियों की भी नियुक्ति करता है। वह राज्य के उच्च नागरिक व सँनिक 
चदी पर नियुक्तियाँ "करता है। घारा 64 के अनुसार राष्ट्रपति यायिक अधिकारियों वी 
स्वतात्रता की प्रत्याभूति देगा। धारा 52 के अनुसार राध्ट्रपति सा घयो के सम्बाध मे वार्ता 
करता है गौर उनकी सम्पुष्टि भी करता है ऐसे अतर्राप्ट्रीय समझौतो के सम्बाध में जिनकी 
सम्पुष्ठि आवश्यक नही है, राष्ट्रपति को उनके सम्ब ध मे की गई वार्ता से सूचित रखा जाता है । 
अब साीधियों के सम्बघ म॑ वार्ता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि पूर्वगामी सविधान के 
अतगत उसे ऐसी वार्ता से सूचित रखा जाता था| विदेशों मे नियुक्त क्यि जाने वाले राजदूतो 
को राष्ट्रपति प्रमाणपत्र देता है और विदेशी राजदूतो के प्रमाणपत्र उसी के नाम म॑ आते है । 

“ झापातकालीन शक्तियाँ--धारा 6 के अतगत राष्ट्रपति को महत्त्वपृण आपातकालीन 
शक्तिया प्राप्त हैं। इस घारा में लिखा है--'जब गणत-त्र बी सस्थाओ, राष्ट्र वी स्वत-तता, 
उसकी भूमि की अखण्डता अथवा उसके द्वारा किये गये अतर्राप्ट्रीय वायदों (०0्राग्रा॥7९॥/8) 
की पूर्ति को गम्भीर और तुरत खतरा हो और जबकि सविधान के अनुसार स्थापित सावजनिक 
अधिकारियों का नियमित काय सम्पादन रुक जाये, इन परिस्थितियों मे राष्ट्रपति प्रधानमती व 
दोनों सदना के समापतियों और साविधानिक परिषद्‌ से मन्त्रणा कर आवश्यक पग उठायेगा। 
वह सदेक्ष द्वारा राष्ट्र को उनके विषय में सूचित करेगा । इन पगा के सम्बंध मे साविधानिक 
परियद्‌ से भमात्रणा घी जायेगी। पालियामेट को एकत्रित होंने का अधिकार रहेगा । आपात 
कालीन शवितयो के प्रयोग काल मे नेशनल एसेम्बली का विधटन न क्या जायेगा |” 

। उपर्युक्त धारा के अनुसार राष्ट्रपति को जब वह चाहे आपात॒काल की घोषणा करने का 
अधिकार है | यदि वह साधारण काल मे ऐसा करेगा तो वह संविधान की भावना के विरुद्ध काय 
होगा । भापावृकालीन घोपणा के परूव राष्ट्रपति प्रधानम नी, पालियामे-ट के दोनो सदनों के 
सभापतियों व साविधानिक परिपद्‌ से मत्रणा करेगा चाहे वह्‌ उनके परामश को स्वीकार म करें, 
आपातकाल मे राष्ट्रपति परिस्थितियों द्वारा दी गयी चुनौती का मुकाबला करने के लिए सभी 
प्रकार की आवश्यक कायपालिका, विधायी तथा साविधानिक झवितयाँ धारण कर सकता है । 
आपातकाल में नेशनल एसेम्बली की बैठक जारी रहगी और उसका विघटन नहीं हो शकेगा, 
परतु राष्ट्रपति उसकी शक्तियों को प्तीमित कर सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति पर 
एक बानूनी रोक यह रहेगी कि साविधानिक परिपद्‌ उसे पद के कार्य करने के लिए अक्षम अथवा 
अयोग्य घोषित कर द॑ अथवा सीनेट व नेशनल एसेम्बली द्वारा उस पर गम्भीर राजद्रोह या 
विश्वासधात (हा 7८3807) का अभियोग लगाया जाये और उच्च “यायालय उसकी सुनवाई 
करे | इससे भी अढकर राष्ट्रपति पर जनमत की रोक रहगी। 

राज्य के भ्रध्यक्ष रूप मे शक्तियाँ-- () राष्ट्रपति को मात्रि परिषद्‌ राष्ट्रीय श्रतिरक्षा 
की समिति, यायपालिका की सर्वोच्च परिषद्‌ और समुदाय की क्ायकारिणी परिषद्‌ की बैठकों का 
सभापतित्व करने का अधिकार है। इसम मात्र परिपद्‌ की बैठकों पर सभापतित्व का अधिकार 
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सबगे अधिक महत््वपूण है। यहाँ पर बदिनेट पी परिषद और मात्र परिषद्‌ के वार 
अतर यो स्पष्ट घबरा उधित हागा। पहले वी बटयें प्रधानमंत्री शे स्मापतिव मे 
होती है भौर दूसरी बैठपा में राष्ट्रपति सभाषत्रि रहता है। राविधान व अनुमारद्‌द 
मामलों पर परिणय मात्र परिषद्‌ बरती है। उल्ाहरण ये लिए, राजदूता वी नियुि बोर 
अध्यादेश । मा ष परिषद्‌ की यठयें साथारणत प्रति सप्ताह होती हैं बोर उसमें महत्वपृष विए 
बिय जाते हैं । इस प्रगार राष्ट्रपति पा शासन ये मामलों मे ब्रिटन के राजा या राता से बह 
अधिष' महत्व है। उय गेवल यूचाया परत और परामश देते रे ही अधियार प्राप्त नहीं है. ृ 
इामन मे मिणया यो प्रभावित भी वर राकता है। (2) राष्ट्रपत्ति वा क्षमादान, सीयों के विए 
चार्ता और “यायपालियां थी उच्च परिषद्‌ ये सदस्या था सामजंद बरतने वे अधिवार प्रात हैं 
पर-तु इन अधियारों ये प्रयोग म विये यय यायों व आदेशा पर प्रघानमात्री तथा स्वाति 
मात्रियों वे प्रति हस्ताथार होते हैं। (3) फानूवा, अध्यादेशा, सन्वियी ओर बुद्ध प्रतार का 
आज्प्तियों वो वैध बनान ये तिए राष्ट्रपति थे हस्ताखर आवश्यव' हैं। पालियामेट दारा पर्स 
यानूनो पर सरबार द्वारा प्रस्तुत फिय जान पर पद्रह दिन के भीतर हस्तासर यरता है। एग 
सोचा जा सवता है वि राष्ट्रपति इस शक्ति (705८7 ॥0 ५264८) का प्रयाग प्रतियेष (7 ॥) 
मे रूप में रे तो वया हो । संविधान उस ऐसा करन स रोप' नहीं सकता, किन्तु ऐसा काय 
संविधान की भावना थे विद होगा । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है विः संविधान द्वारा राष्ट्रपति बे! पद और !क्तिया पर वि 
बल दिया गया है| 'बह यह दसता है वि संविधान या मान होता है, वह अपनी पचरूप सर्नियों 
वे द्वारा सावजनियः ँाक्तियों वे नियमित प्रयोग और राज्य वी निरतरता के लिए उस! 
व्यवस्था गरता है और यह राष्ट्रीय स्वत-तता का अत्याभु (ह०्थशाण) है! (पारा 5) हे 
प्रघानमत्री व अय सात्रियों बी नियुक्त करता है और उ-ह उनके पदों से भी हटा सवा है 
(धारा 8) । 'बह प्रधानमात्री और एसेम्बलियो के प्रधानो स मथणा वरके नेशनल एवेम्दली रो 
विघटित वर सफता है! (धारा 2) । 'जब गणतत्र वी सस्याएँ, राष्ट्र वी स्वत त्रता, राज्यशा। 
बी अखण्डता (॥/687 ० 6 (धव्याण)) अथवा इसके अतर्राप्ट्रीय बायदो.. प्णशए 
गा८व5) वी पृ्ति वे लिये तुरत और गम्भीर खतरा उत्पन्न हो और जन साविधानिव सावदजनिक 
शक्तियों के नियमित वार्या-वयन में झुकावट पैदा हो तो गछतत्त्र का राष्ट्रपति परिस्थितियां री 
आवश्यकतानुसार प्रघानम-त्री, एसेम्वलियो के प्रधानो और साविधानिक परिपद्‌ से मत्रसा ले 
के बाद पग उठा सबता है! (घारा 6) । अस्तु, यह कधन सच है. “यदि 946 के सविधार्त का 
क्ेट्रीय भ्रग ससद थी तो बतमान सविधान में यह स्थान गणत् श्र के राष्ट्रपति को मिला है। कि 
राष्ट्रीय स्वतन्रता, राज्य दोत्न की अखण्डता और समुदाय के समझौतो व सधियों के ्रति आह 
का प्रत्याभू है। इस प्रकार वह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, कायपालिका वा सर्वोच्च अध्य् ६५ 
देश की विभिन्न शक्तियों के वीच है. आपातुकाल मे सभी झवितियाँ उसमे निहित रहेगी । 

सरकार का सिर्माएं--प्रधानमत्री का चुनाव अथवा नियुवित राष्ट्रपति करता 
प्रधानमती अपनी सरकार के सदस्यों अर्थात्‌ आय मात्रियो को चुनता है और उन्तवी 
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राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। माँ तैयो की सरया के विषय में कोई साविधानिक अथवा कानूनी 
वे धन नही है । उनकी सस्या परिस्थितियों के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। ऐसी ही 
व्यवस्था आय ससदीय पद्धति वाले देशा मे है। फ्रा स म॑ साधारणतया माजियां की दो श्रेणिया 
हाती हैं। एक श्रेणी में राज्य मनो (शापाअंथ$ 0। 546) और बिना विभाग के मात्री 
((रशशश5 ७७00 7०००) रखे जा सकते हु और दूसरी में वे मानी जिहे विभिन 
विभागो का अध्यक्ष बनाया जाता है । 959 मे कुछ परामश देने वाले मन्‍्त्री नियुक्त किये गये 
थे, थे बिमा विभाग के मनी थे । वे केबिनंट या मान परिपद्‌ वी बैठकों मे साधारणतया भाग 
नही लेते थे, परतु उ हू आर्मा तत किया जा सकता था । सन्नियां के नीचे बहुत से अवर सचिव 
भी नियुक्त किये जाते है। उनकी संर्या भी परिवर्तनशील है । यदि मा त्रया की सरया कम 
हीती है तो भवर सचिव की सरया बढ जाती है । 
वतमान सविधान के अतगत अधिकतर माँ नया को पालियामेटट के बाहर से लिया गया 
ओर पालियामे“ठ के जिन सदस्यों को मानी बनाया जाता है, उहें घारा 23 के अनुसार पालिया- 
मेषद की सदस्यता त्यागनी पडती है । सविधान की धारा 23 के अनुसार सरकार अथवा मस्त्रि 
मण्डश के कसी भी सदस्य के लिए यह आवश्यक है कि वह पालियामे-ट का सदस्य न रह 
सकेगा । वह राष्ट्रीय स्तर पर कसी व्यवसाय, व्यापार या मजदूर सघ में कोई पद घारणन 
करेगा और न वह कसी सावजनिक पद पर रह सकेगा अथवा व्यावसायिक काय कर सकेगा । 
प्रत्येक म ती कुछ परामशदाता नियुक्त कश्ता है, जो मिलकर उस मानालय में मनी की व्यक्तिगत 
केबिनेट बनाते है । ऐस परामशदाताआं को नागरिक सेवकों मे से लिया जाता है। सविधान में 
यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि मा नमण्डल सामूहिक रूप से पालियामे ट (व्यवहार में 
लोकप्रिय सदन) के प्रति उत्तरदायी होगा । पर तु धारा 49 में कहा गया है "मौज परिपद्‌ 
द्वारा मनन क्ये जाने के बाद, सरकार के कायक्रम अथवा सामा य नीति की घोषणा के विपय मे 
प्रधानम'जी नेशनल एसेम्बली के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व का विश्वास दिला सकता है । 
शनल एसेम्वली सरकार के उत्तरदायित्व पर नि दा प्रस्ताव के मत द्वारा प्रश्न उठा सकती है ।/ 
विदा प्रस्ताव की वेघता के लिए यह आवश्यक है कि उस पर नेशनल एसेम्बली के +6 
सदस्यों के हस्ताक्षर हो । मत विभाजन उसके पेश क्ये जाने के 48 घण्ट बाद ही हो सकता है। 
उसके पास होने के लिए कुछ सदस्यो का ब्रहुमत उसके पक्ष से होना आवश्यक है। इस धारा में 
ऐसा कही नहीं कहां गया है कि नव निर्मित मात्रिमण्डल एसेम्बली का विश्वास अथवा उसवी 
स्वीइ्ृटति प्राप्त करेगा । परतु धारा 50 मे कहा गया है कि “जब नेशनल एसेम्बली निदा प्रस्ताव 
पास कर द अथवा जब वह कायक्रम या उसकी सामाय नीति की घोषणा को अस्वीफार कर दे, 
प्रधानम भ्री वो सरकार का स्याग पन राष्ट्रपति के स मुस पेश करता होगा ।/ इस विपय म॑ व्हीयर 
का मत है यद्यपि फ्रात्ष के वबतमान सविधान में यह व्यवस्था है कि मती नशनल एसेम्बली वे 
प्रति उत्तरदायी रहेगे और उह एसेम्वली अपदस्थ भी कर सकती है, उसम यह एक स्पष्ट प्राविधात 
है कि प्रधानमनी और आय कोई म नी ससद के कसी सदन वा सदस्य नहीं हां सकता , इस 
प्रकार यह दो पद्धतियो वा अजीब मिश्रण है 
सरकार की शक्तिया--धारायें 20-2] पढने से पता चलता है कि सविधान ने सरवार की 
शतक्तियाँ या तो विशेष रूप से प्रधानमत्री अथवा साधारण रूप म सरकार (र्मा त्रमण्डल) वो प्रदान 
की है। घारा 20 के अनुसार 'सरकार राष्ट्र की नोति का निधारण व विर्देशव करेगी । सरकार 
के आधीन प्रशासन ओर सशस्त्र सेनायें रहगी । धारा 2 के अनुसार प्रघानमा्री के मुख्य इत्य य 
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हैं. वह सरवार के कार्यों वा निर्देशन करया , वह राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदावी होगा; 
बह यह देसेगा कि कानूनों यो उचित ढगय से वार्यास्वित किया जाता है , यह चहुत से तागसि व 
सेनिक पदों पर नियुक्तियाँ करता है, भौर वह अपनी द्ाक्तिया मं से युछ को मात्रिया को हाँ 
सबता है। यदि वभी अवसर पढे तो वह राष्ट्रपति के स्थान पर परिपदा और समितियां का सत्र 
पतित्व बरेगा । बिसी विशप षाय सूची वे लिए यदि राष्ट्रपति उस ऐसा अधिवार दे तो कभीजरी 
प्रधायमत्री राष्ट्रपति के स्थान पर मत्त्रि परिषद्‌ वा भी समापतित्व कर सकता है । 

सरकार यो सुदृढ़ बनाने वाले सांविधानिक आविधान--जैसा दि गत पृष्ठा मे बंताबा गया 
है, वतमान संविधान के निर्माताओं का सवप्रमुस उद्देश्य यह रहा है कि सरवार इतनी शरत्तिशाता 
हो कि वह शासन कर सके, क्योकि पूवयामी सविधाना मे अन्तर्गत वायप्रालिका का अधर्त हैंतो 
फ्रास वी शासन पद्धति या सबसे अधिक ग्रम्भीर दोष रहा है ) इस उद्देश्य वी प्रूति के लिए एक 
ओर तो राष्ट्रपति वो अनेवा साधारण व आपायूपालीन धतक्तियाँ प्रदान की ययी हैं, उतें से सवह 
अधिक महत्त्वपृण उसकी चे झ्क्तियाँ हैं जिनके अनुस्तार उसे सविधान का आदर कराने का दापित 
सौपा गया है । दूसरी ओर मात्रिमण्डल को सुदृढ व दक्तिशाली दनान॑ के लिए वह आविधान है 
जिसके अनुसार पालियामेटट के सदस्यो को मव्रमष्डन या सदस्य बतने पर पातियामंट वी 
सदस्यता को एक माह वे भीतर त्यागना आवश्यक है । वतमान संविधान दे भतगत पालियागेट 
की सदस्यता त्यागों से इस प्रकार की अनुचित कायवाही में अवश्य ही कुछ कमी होग। 
अध्यक्षात्मव' शासन में तो मन्नी विधायिका के सदस्य तहीं होते, विन्तु मंत्रियों को सत्द डी 
सदस्यता त्यागने के लिए विवश करते वाला प्राविधान सासद पद्धति वाले देशा के लिए एक कृत 
पूव व्यवस्था है ।? 

वतमान सविधान म॑ स्पष्ट र्प से कहा गया है कि राष्टपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कया 
और प्रम्ानमप्री के प्रस्ताव पर वह अय स्त्रियों की नियुक्ति करेगा तथा कामपालिका सर्तः ड़ 
प्रति उत्तरदायी रहेगी । इन बातो से तो यही तिप्क्प निकलता है कि वतमान संविधान में पर्ति 
की भाँति समदात्मक कायपालिका है । परतु इसमे अब कई परिवतन हो गये है, जिनके परिशाई 
स्वरूप वतमान कायपालिका पुवकालौन बायपालिका स॑ भिन्न है। पहला, अब राष्ट्रपति का छत 
केवल सस्द द्वारा नहीं हांता बरद्‌ एक विर्वाचक मण्डल द्वारा जिसमे आय निर्वाचकों की सलया 
बहुत बडी है | दूसरे यथपि केबिनेट को ससद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, किन्तु मर 
किसी भी सदन वे सदस्य नही रहते, अत वे दलो के अनुशासन और भिर्वाचकों के दबाव है बुर्क 
हो गये है । तीसरे, राष्ट्रपति कायवा/लिका का सक्रिय अध्यक्ष है, जिसे विधायिका पर तिय व ते 
व्यापक शक्तियाँ श्राप्त हैं, जिम ससद के विघटन कया अधिक्वार भी सम्मिलित है । चौये, प्रविधात 
ने राष्ट्रपति को आपातकाल में, यदि गणताव की सस्याओ, राष्ट्र वी स्वततता, राज्य-कैत्र ही 
अखण्डता या अतर्राष्ट्रीय दायित्वी को कार्या-वत वरने का खतरा हो”, कहे पर उठाने की र््ति 
प्रदान की है। इन दशाओ के अ् तगत नये सरकारी सगठन को अद्ध राष्ट्रपतिय पास पद्धति कहा 
उचित होगा ।” यह सच है कि वतमान शासन पद्धति के अतर्गत राप्ट्रपति तीसरे और चौम या 
त्तात्रो के अ तगत राष्ट्रपति से कहो अधिक दाक्तिशाली है , पर ठु यह ध्यात देते की बात हैं कि 
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राष्ट्रपति शासन का अध्यक्ष नही है, वह केवल राज्य का अध्यक्ष है। राष्ट्रपति की विभिन शक्तियाँ 
उसे शाप्तन का अध्यक्ष नही बनाती , परतु उसकी स्थिति ऐसी है कि वह शासन को प्रभावित कर 
सकता है और कुछ सीमा तक नेशनल एसेम्बली पर भी दबाव डाल सकता है, क्योकि पालियामे'ठ 
द्वारा पारित विधेयक पर लोक निणय तथा एसेम्बली को विघटन की घमको दे सकता है । 
कायपालिका पुव वी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, कितु कायपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति 
भौर प्रधानमजी तथा मानिमण्डल के बीच बेटी हैं। अब राष्ट्रपति और प्रघानमात्री व उसके 
मा नमण्डल की स्थिति पालियामेट के मुकाबले मे अधिक सुहृढ है, परतु मीविमण्डल और 
पालियामे ट के रहते हुए राष्ट्रपति की अधितायकशाही का प्रश्न नहीं उठ सकता, यद्यपि कुछ 
राजनीतिक कार्यों के लिए राष्ट्रपति किसी के प्रति उत्तरदायी नही है । राष्ट्रपति को जो आपातू- 
कालीन #क्तिया प्रदान की गयी है, उनका प्रयोग साधारण काल मे करना उचित होगा। वे तो 
ऐसी शक्तिया हैं जितका प्रयोग तव किया जाये जबकि कोई और विकल्प ही न रह जाये ॥ आपाव 
काल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, परतु ऐसा करन से पूव उप्तके लिए प्रधानम-त्री पालिया 
मेट के दोनों सदनो के सभापतियों भर साविधानिक' परिपद्‌ से मत्रणा करना आवश्यक है । 
राष्ट्रपति की शक्तियों को देखते हुए यह मानना उचित होगा कि वतमान शासन पद्धति में प्रधान 
म भ्री का पद उतना ब्रिर्णायक नहीं हो सकता जितना कि कब्निटेन जैसे साविधानिक अध्यक्ष वाले 
राज्यों मे प्रधानम दी का स्थान है। उसका पद भारत के प्रधानमत्री से भी बहुत कम महत्त्वपूण 
है, वयोकि फ्रास मे राष्ट्रपति की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति से अधिक और वास्तविक है । 
कुछ समालोचको का मत है कि वतमान सविधान कुछ समय तक वायरूप में परिशित 
हात पर क्रमश साधारण ससदात्मक पद्धति का रूप धारण कर लेगा और राष्ट्रपति वेवल एक 
सर्वोच्च परामशदाता एव पच रह जायेगा । डॉरोथी पिक्ल्स का मत है कि राष्ट्रपति के परम्परागत 
काय बहुत सीमा तक वसे ही है जैसे कि पुवगामी सविधानों के अआतगत थे और वे अधिवाद्ञत 
सैद्धा तक है । राष्ट्रपति पद के विषय में कोई भी बात निश्चित रूप से नही कही जा सकती, 
बयोकि' एक ओर पहले राष्ट्रपति डि गॉले का व्यक्तित्व रहा और दूसरी ओर व असाधारण 
परिस्थितियाँ जिनम उसकी असाधारण शक्तिया का प्रयोग आवश्यक दीसता था । मह सच है वि 
जनरल डि गॉले ने गत कुछ वर्षों में फ्राप्त के शासन में सक्रिय और वैयक्तिक भाग लिया 
जिसकी कि साधारण परिस्पित्तियों मे किसी क्रय राष्ट्रपति से आशा नही थी जा सपती। इसी 
कारण यह समझा जाता है कि पाँचवें गणात-न्र मे वास्तविक शक्ति का स्रोत राष्ट्रपति है न कि 
प्रधानमंत्री । र] 
958 में संविधान लागू हुआ और 962 मे राष्ट्रपति डि गाति के पहले अवधि के बाल 
में ही एक गम्भीर सकट उत्पन्न हुआ | राष्ट्रपति की वद्धावस्या तथा उप्तके जीवन पर आक्रमणा 
ने उसे यह सोचने पर विवश्ञ क्या कि भविष्य मे क्‍या हांगा जबबि वह देश वा कणघार न रहेगा । 
जब अवटूबर ]962 म नेशनल एसेम्बली का अधिवेशन होने को था, राष्ट्रपति ने संविधान में एव 
संशोधन का प्रस्ताव रखने की घोषणा वी, जिसवा उद्देश्य यह था कि भविष्य में राष्ट्रपति बा 
चुनाव निर्वाचक मण्डल वे' स्थान पर सवब्यापक मताधिवार द्वारा किया जाय । इस परिवतन पर 
' स्वीशृति प्राप्त बरने के लिए उसने यह प्रस्ताव रखा कि उस पर 28 अक्टूबर वो व्रिना ससद में 

रखे हो, सोव निणय करा लिया जाय । राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव स रुप्ट होवर नेशनल एसम्यती 
। से सरवार के विरुद्ध तिदा या प्रस्ताव पास वर दिया । उसते वाद राष्ट्रपति ने एसस्वरसी बा 
। विघटित कर दिया ओर बाद में हुए आम चुनाव में डि यॉति के समय को सभी विपक्षी दवा 
विदृद्ध पूण बहुमत प्राप्त हुआ। इस बोच मे निश्चित दिन जन निणय नी हुआ जिसका परिधाम 
/। राष्ट्रपति वे प्रस्ताव के पत्त म ही रहा । अतएवं सविधान की धाराएँ छ वात वा. 0॥(५ 
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बरन ये: लिए एप सरवारो विधेयय तयार किया गया । इस प्रकार ढि गोत ने ससतात्मक वाय 
पालिया पो जगगतीय राष्ट्रपतित्व (एे८छा5घाआ३ फ़ाध्डातधा०9) मे परिवतित मरते के प्रयोख 
को प्राप्त किया। सगोधित तिर्याचा प्रद्िया ये! अनतगत राष्ट्रपति पट बे लिए पहला बुत 
दिमम्बर 965 मे हुआ जिस्म डि गांति या दूसरी बार सात यप की अवधि मे जिए राष्ट्रपति झा 
गया, यदि राष्ट्रपति या घुनाव दूसरी बार मतदाय के बाद हुआ । परतु 968 मे #ई गया 
क्रा ति ये परिणामस्वरुप दि गॉले को र्थाग-पन्न देया पड़ा । 


3 स्विट्जरलण्ड मे कायपालिया 


स्विटजरलैण्ड मे घटल परायपालिया है, शिसयी विशेषताओं या विवेचन अध्याय पर 
दिया जा चुवा है। अतएवं यहाँ पर उसकी रचागा और 'क्तियों मे सम्बंध म विस्तार बी गा 
ही दी जा रही हैं । 

फेडरल कौंसिल फो रचना--इसमें सात सदम्य होत हैं गिद्ठें पेंडरल एसेम्वली टोगो 
सदना वी सयुवत बैठय में निर्वाचित यरती है इगमे मे प्रत्येव अग्रलिसित विभागा मं से गिगी 
एवं या याय भारी होता है--वैदशिव मामले, आतरिक मामले, “याय और पृलित्त, प्रतिएग, 
वित्त, सावजनिवा अथव्यवस्था (अर्थात उद्याग, गषि और सामाजिक बीमा) तथा डाक वे सता 
इनका वाय-वाल चार वष होता है, यदि इनवी अवधि प्रृण होन से पूव ही नशनल बौसित गा 
विघटन न हो जाय । सविधघाद मे अनुसार पेडरल एसेम्वली के सदस्य कॉौंसिल मे सदस्य नहीं हि 
सकते, परतु व्यवहार म यदि एसेम्बली वा बोई सदस्य कौंसिल के लिए चुन लिया जाता है शे 
बह एसंग्बली यो सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है। सदस्या वा साधारणतया पुनतिवर्धित ५ 
जाता है फलत वोई व्यपित एक बार उसवा सदस्य चुन जाने पर प्राय तब ते फ्रि 
निर्वाचित हो जाता है जब तक वि वह चाहे। 948 से 957 तक बेवल प्तौनह ब्य्ि 
फेंडरल कौंसिल वे सदस्य चुने गये । सदस्यो वे निर्वाचन के बारे में दो अप्रलिसित प्रधाआ गी 
पालन हुआ है पहला, तोन महत्त्वपूण वेटना--बन, ज्यूरिच और बाद के एक एक प्रतिनिधि व 
ही फेडरल कौसिल में सदस्य चुने जाते हैं। दूसरा, जमन भाषी केटना से पाँच से अधिक 
नही लिए जात । रेपड वे मतानुसार इन प्रथाओ न फेडरल कौंसिल मे प्रादक्षिक प्र 
से सर्म्बाधत स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की पेचीदा और कठिन समस्या वा अ्धी झा 
निकाला है । र 

फेडरल फौसिल के सदस्य सघ अथवा केटना वी सरवार के अधीन अथवा निजी प्रवी 
का अ ये वोई पद धारणा नही कर सकते और न ही अय व्यवसाय वर सकते हैं। पेंडरल ई हे 
के सदस्यो को एसेम्बली वे दोनों सदनो म स्थान प्राप्त है और उह उनकी कायवाही में भागने 
का अधिवार है, चूकि वे उनके सदस्य नहीं होते, इसलिए उह किसी भी प्रश्न पं. 
में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नही है । इस समय भ्रत्येवः सदस्य को 48,000 प्रेंक बापिक ही 
मिलता है । यह पहले की अपेक्षा अधिक है. क्ततु देश के आधिक स्तर को देखते हुए ऊवा 
है । इसी कारण फेडरल कौसिल के सदस्य बहुत झान से नही रहते और न ही वे 
करते हैं । ऐसा कहा जाता है कि जब तक सदस्य से यह पूछा गया कि वह तीसरी श्रेणी मे 
यात्रा क्रता था तो उसने उत्तर दिया कि चूकि वहाँ चौथी श्रेणी नही है ॥ केइरल वह 

फेडरल कौंसिल के प्रधान और उप प्रधान--फेडरल एसेम्बली प्रति वष फेडरल में का 
के सदस्यों में से एक को सभापति और दूसरे को उप सभापति नियुक्त करता है। 2 
सभापति ही स्विस सघ का प्रधान होता है। सविघान मे स्पष्ट रूप से इस बात की माँ 
गयी है कि प्रधान या उप प्रघान का पुननिवाचन हो, परातु चलन के अनुसार उप प्रधात अगते 
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प्रघान चुन लिया जाता है। इस प्रकार दोनो पदी पर कोई सदस्य स्थायी रूप से नहीं रहते । 
यद्यपि सघ के प्रधान अथवा राष्ट्रपति पद की विशेष प्रतिष्ठा है, फिर भी प्रवान को केवल कुछ 
ओपचारिक विज्ेपाधिकार ही श्राप्त हैं॥ उनमे से मुरय ये है--() वह राज्य के भीतर तथा 
वैदेशिक सम्बंधो मे राज्य का ध्वजधारी (7०) अध्यक्ष होता है। (2) वह फेडरल कौसिल 
की बैठक मे सभापति रहता है । (3] उसे फेडरल कोसिल की बैठक में आवश्यक्ता पडने पर 
निर्णायक मत देने की शक्ति प्राप्त है। इनके अतिरिक्त उसकी कोई महत्त्वपृण साविधानिक 
शवितरयाँ नही हैं । वह अय राज्यो के अध्यक्षो की तरह न तो अधिकारिया की नियुक्त करता है, 
ने उसे विधेयको पर प्रतिपेष का अधिकार है और न ही वह कूटनीतिंक वार्ता चलाता है। उसकी 
वास्तविक शवितया तो केंवल फेडरल कौसिल के सदस्य के रूप मे एक विभाग का अध्यक्ष होने वे' 
नाते हैं । प्रधान को व में केवल 3,000 फ्रेंक अधिक मिलते है, जिनसे बहू अतिथियों आदि का 
सत्कार कर सकता है । उप प्रघान कौसिल की वेठको का तब सभापत्तिल करता है जबकि प्रधान 
उपस्थित न हो । 

फेडरल कौंसिल की शवितयाँ झोर उसके काय--इसकी शविंतर्याँ, जैसा कि होना चाहिए 
कायपालिका ओर प्रशासन सम्ब घी है, कितु इसे कुछ शवितयाँ विधायी व यायिक क्षेत्रों मे भी प्राप्त 
हैं। स्विस सघ की सर्वोच्च कायपालिका सत्ता होने के नाते फ़ेडरल कौसिल वेदेशिक सम्बाधों का 
संचालन करती है, कानूनो को लागू करती है, सेना का निय त्रण् करती है ओर उन सभी सधीय 
अधिकारियो को नियुक्त करती है, जिनकी नियुक्ति सविधान के अनुसार फेडरल एसेम्बली द्वारा 
नहीं की जाती । फेडरल कौंसिल ही प्रति वपष सघ सरकार का बजद तैयार करती है और यही 
बजट वित्त विभाग के अध्यक्ष कौंसिलर द्वारा वाद मे एसेम्बली के दोनों सदनो के सामने पेश क्रिया 
जाता है । वही कौसिलर सदनो म॑ उसे समझाता है और उसके पक्ष में तक देता है। बजट पास 
हो जाने पर फेडरल कौसिल उसके अनुसार आय एकत्रित कराने और व्यय की देख रेख करने के 
लिए उत्तरदायी है । कौंसिल प्रति वप सदनो के सामने विदेशी तथा आतरिक मामलो के बारे मे 
भी रिपोठ पश करती है ओर इस रिपोट पर दोनो सदन ध्यानपुवक विचार बरते हैं। 

सदनों के सामने आते वाले विधेयक कौसिल ही तैयार करती है ॥ एसेम्बली वे' सदस्य तो 
केवल “पौस्ट्यूलेट' या 'मोशन” ही वेश करते हैं, जिसके अनुसार विधेयक तथार करना क्रौंसिल का 
महत्त्वपूण काय है। वास्तव मे विधेयकों के प्रारूप कानूनी विशेषज्ञों द्वरा बताये जाते है १ 
फेडरल एसेम्बली द्वारा पास क्या गया कोई भी विधेयक ऐसा नहीं होता जिस पर कौसिल ते 
पहले विचार न क्या हो । परतु इसका यह अथ कदापि नहीं कि फेडरल कौसिल के सदस्यो को 
विधि निर्माण पर कोई प्रतिपेध जैसी शक्ति प्राप्त है. क्याकि कभी कभी तो उह 'एसेम्बली के 
सदस्यो की प्राथना पर ऐसे विधेयक भी तैयार करने होते है जिहे कौसिल स्वय स्वीकार न 
करती हो और वे कभी कभी पास भी हो जाते हैं ॥ फेडरल कौसिल विधि निर्माण मे सक्रिय भाग 
लेती है, परतु यदि उसका परामश ने माना जाये तो वह बुरा नही मानती । कौसिल के सदस्य 
अपने अभिमान की परवाह नहीं करते और विधायिका के निणय अथवा इच्छा का पालन करते 
हैं ! जैसा किसी ने कहा है, स्विट्जरलेण्ड की फेडरल कौसिल तो कानूनी परामशदाता के समान 
है, जिसका परामश लिया जाता है, परातु यदि वह परामश माना न जाये तो उसे अपना पद 
त्यागने की आवश्यकता नही है । इनके अतिरिक्त, फ़ेडरल कौसिल को फेडरल कानूनों को लागू 
करने के लिए बहुत से विनियम बनाने पडते हैं । 

फेडरल' कोसिल की कुछ 'यायिक शवितियाँ भी हैं। पहले तो फेडरल कौंसिल हा 
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साविवानिक कानूता से सम्बाधित प्रश्ना के बारे में उठने वाले विवादों अथवा श्रवादों का दिये 
किया करती थी, कितु काफी व पूव यह काय सधीय -यायालय के अधिकार क्षत्र मं बा गया। 
पहले फेडरल कौंसिल सघ के मुर्य प्रशासनिक यायालय वा भी काय करती थी, कितु इस के 
मे अब इसका अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित रह गया है। !94 के साविधानिक संशोधन दा 
प्रशासनिक 'याय के लिए एक सघीय यायालय की रचना की व्यवस्था वी गयी थी । बाद मे ऐश 
न्यायालय तो स्थापित नही किया गया, पर तु यह अधिकार क्षेत्र भी नियमित ,सघीय यावात 
को सौंप दिया गया । वही अब सावजनिक अधिकार रियो के विरुद्ध व्यवितयों द्वारा की जाने वादा 
शिकायतो पर निणय करता है । 

इस समय वौस्तिल के प्यायिक काय सक्षेप मे अग्रलिखित हैं--() के'टना द्वारा आाएमम 
किये गये समझौता अथवां केटनो और पडौसी राज्य के वीच क्यि गये समझौता वी यह 
दृष्टि से परीक्षा करती है कि वे सविधान के विरुद्ध तो नही है। (2) फौध्विल सधीय प्रधासति 
विभागों के विरुद्ध व्यक्तिपो द्वारा की जाने वाली अपील तथा सधीय रेलवे प्रशासन के विरद की 
जाने वाली अपीलो को भी सुनती है। (3) अग्रलिखित बातो के बारे में के टनो के निषयो 
विरुद्ध भी इसे अपीलीय अधिकार-क्षेत्र प्राप्त है--(अ) प्रारम्भिक स्कूला में धामिक आपारो प 
होने वाले भेद भाव, (आ) वे टनो के चुनाव, (इ) व्यापार पेटेट आदि के सम्बंध में उठ दाव 
मतभेद, आदि । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सधीय कौसिल की शक्तियां बहुत विस्तत हैं, परतु बा 
ब्राइस ने कहा है, काबूनी हष्टि से कॉंसिल फ्रेडरल एसेम्बली की सेवक है, यद्यपि व्यवहार मे है 
लगभग उतना ही प्रभाव डालती है जितना कि ब्रिटिश केबिनेट । यह एसेम्बली का नेतत्व भी 
करती है और उसके निणयो वा पालन भी । यह साधन होने के साथ साथ एसेम्बली का मां 
दशक भी है और वहुधा विधेयकों का सुझाव दती है और उसके प्रारूप भी तैयार बरती है। 
नयूमेन के मतानुसार साविधानिकः सिद्धांत यह है कि फेडरल कौसिल एसेम्बली वा अभिवत्त' हा 
बह भी अधीन अभिकर्त्ता । एसेम्बली के सदस्य विधायिका के सदस्य नही होते और उ हैं ५७३४४ 
की विधदित कराने की धाक्ति भी प्राप्त नही है किन्तु व्यवहार मे कौसिल एसेम्बली ते श 
स्वतत्र है। विधायिका कौसिल की बात को गिरा सकती है, कितु कौसिल को त्याग पत्र महीं दे 
पडता ।* कौंसिल एसेम्ब्रली के अघीन है, इस विषय में कोई मतभेद नही है विस्तु इस के 
अथ मही है कि कौसिल सावजनिक मामलो पर कोई प्रभाव नहीं रखती एसेम्बली अधिव' *' 
विधेयका के लिए पहल करने का अधिकार कौसिल को देती है और कौपिल ही शार्य है 
सचालन करती है, ये बातें कौप्तित को सावजनिक नीति की दश्षा निर्धारित करने के अवसर 
है। कौपिल के प्रभाव को बढाने वाला एक कारण उसके सदस्यों का लम्बा कायवाल भी है दे 

वास्तव मे, स्विटजरलंण्ड मे इस समस्या ने एक विशेष रूप पाया है, जिसका कारण रि झे 
राजनीति मे विद्यमान विभित दलो मे मिल जुलकर काय करने की भावना है। वकायवातिर है 
निर्वाचन विधायिका द्वारा होता है और वह विधायिवा में विद्यमान विभिन्न मतो वा प्रतिति्ि 
करती है। यह भी ध्याव रखना चाहिए कि स्विटजरलण्ड उस वतमान विश्व ब्यापी पर 
बचा नही रह सकता जिसके अनुसार सभी राज्या मं कायपालिया पी शवितयाँ सुहृद हा रहे अत 
इस सम्बन्ध मे एक उल्लेखनीय वात यह है कि 939 मे राष्ट्रीम प्रतिरक्षा कागुन वे अर 
फेडरल एसप्रेम्बली न कौंसिल को देटा वी प्रतिरक्षा, स्वतत्र॒ता भौर तटस्थता वी रक्षा पं 
सभी आवश्यक पग्र उठाने की झकित प्रदान की थी । उसके अधीन वी कभी कीसिल ने बाय 
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जारी करके व्यक्तियों के निजी अधिकारों वी भी विनियमित क्या । इस सम्बंध में स्टीवाट ने 
भी लिखा है 'सविधान मे कोई ऐसा स्पष्ट प्राविधान नहीं है, जो आपावृकाल मे कायपालिका 
को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता हो । कि'तु फिर भी, फेडरल कौसिल का यह कर्तव्य है कि वह 
देश की स्वत त्रता व त्तटस्थता की रक्षा करे और सशस्त्र सेनाओ पर निय तण रखे । जब कभी 
आवश्यक हुआ है इसने इस कत्तव्य पालन के लिए अपनी शक्तियों को खीचकर बढाया है। प्रथम 
ओर द्वितीय विश्व युद्धा के आरम्भ होने पर एसेम्बली ने अविलम्ब आज्ञप्ति पास कर कौंसिल को 
प्राय असीमित सय व॑ आथिक शक्ितिया प्रदान की ।2 


4 सोवियत सध में कायपालिका 


मत्नि परिषद की रचना--946 से सोवियत सध की कायपालिका के सदस्य, जो जनता 
के कमिसार (06०ए!४४ (०गात55/5) कहलाते थे, मनी कहलाने लगे। तभी से पाश्चात्य 
राज्यों की तरह मा त्रया को सामूहिक रूप मे माजनि-परिपद्‌ कहा जाने लगा। सम्पूण परिषद्‌ में 
एक र सभापति अथवा प्रधानम-त्री, 2 प्रथम उप सभापति, 4 उप सभापति, अनेक विभागीय मे नी 
तथा समितियों व आयोगो के अध्यक्ष होते हैं, जिनकी सख्या 30 के लगभग होती है। इसके 
अतिरिक्त 6 सघीय गणराज्यो के प्रधानमात्री उप्के पदेन सदस्य (७४ 00०) और 4| अय 
मात्री होते हैं, जो नियोजन आयोग (0०8फथ॥) अधिकारी होते है । इस प्रकार कुल मा नयो की 
सख्या लगभग 65 होती है, जिनमे 6 पदेन होते हैं । प्रघानम त्री, दोनो प्रथम उप सभापतियां 
(उप प्रधानमन्तियो), और चारो उप-सभापतियों से मिलकर एक प्रकार वी आ-तरिक परियद्‌ 
बनती है, जो सम्पूण परिषद्‌ का सांग दशन करती है। इन साता मातज्रियों मे से केबल एक के 
पास विभागीय कार्यो का उत्तरदायित्व है । शेप कसी विभाग के अध्यक्ष नही हैं। विभागीय 
मा त्रियों मे दो प्रकार के मत्री होते है--प्रथम, अखिल सघीय मात्री (8॥ ए0॥5 शाण्य७25) 
अर्थात्‌ ऐसे विभागों अथवा म नालयो के म नी जो केवल सघ सरकार के ही अधीन है (गणराज्यो 
में नहीं) । इन विभागों म मुख्य ये हैं--हवाई जहाज उद्योग, प्रतिरक्षा उद्योग, समुद्री बेढा, विदेशी 
व्यापार, रेडियो इजीनियरिंग उद्योग, परिवहन, मशीन उद्यागर, पैट्रोल उद्योग, सचार साधनो का 
उद्योग, हपि मशीन उद्योग, रसायन उद्योग, बिजली उद्योग, कायला उद्योग आदि। दूसरे, सघीय 
गणत-त्रीय मत्री (ए907 ॥२८०घ७॥९ (8०४) अर्थात्‌ उन विभागों के मनी जो सघ तथा 
गणराज्यो दोनो ही सरकारो कै अधीन होते हैं | इनमे कुछ मुख्य विभागा के नाम इस प्रकार है--+ 
आ-तरिक मामले, उच्चतर शिक्षा, राज्य सुरक्षा, सावजनिक स्वास्थ्य, याय, हल्का उद्योग, कृषि, 
राज्य पाम, व्यापार, वित्त इत्यादि । इस प्रकार वे मन्री भारत सरकार के भी होते हैं। जैसे 
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, श्रम आदि विभागों के मंत्री 
मा तर परिपद्‌ में सबसे महत्त्वपूण स्थान सभापति अथवा प्रधानमात्री का होता है । उसका 
पद शक्तिशाली व अत्यधिक शानदार हाता है । उसकी सिफारिश पर ही अ य मत्रिया की मात्र 
परिषद्‌ मे लिया जाता है और उ हे अपदस्थ भी क्या जाता है। दो प्रथम उप सभापतियों 
(अथवा उप प्रधानर्मा त्रयो) मे से एक वदेचिक मामलो ओर दूसरा आ तरिक मामला से सम्ब घ 
रखते हूं । आय उप सभापतियों का सम्बंध भी विभागों में समवय स्थापित करने से है। मॉजनि 
परिषद्‌ के प्रमुख 9 मा पियों से मिलकर उसकी प्रेसीडियम बनती है, जो एक प्रकार से ब्रिटन नी 
कैबिनेट से मिलती है । प्रेसीडियम के सदस्य दल की प्रेसीडियम के भी प्रमुख सदस्य होते हैं 4 
वास्तव मे, इही के द्वारा दल मात्र परिषद्‌ को अपनी नीति व निणयो से प्रभावित करता है 
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सविधान मे ही प्राविधान है, जसे नियोजन समिति और राज्यीय नियत्ण समिति, जिनके सगठन 
का विवेचन अ ये अध्यायों मे किया गया है। अ य निकायो की स्थापना मात्र परिषद्‌ ने आव 
श्यक्तानुसार समय समय पर की है। आधिक परिपद्‌ के कत्तव्य इस प्रकार है--(अ) राष्ट्रीय 
अथव्यवस्था सम्ब घी वापिक और नैमासिक योजनाओं पर विचार करना, (आ ) योजनाओ का 
अनुसमथन, (३) आशिक योजनाओं के पूर्ति सम्ब धी मामले। अत में यह तो ऊपर बताया जा 
चुका है कि प्रत्यक सघीय गणराज्य की मा त्र परिषद्‌ का सभापति सघधीय मा नि परिषद्‌ का पदेन 
सदस्य होता है । इस प्रकार सघीय सरकार की नीति के निर्माण मे गणराज्यो के प्रतिनिधि भाग 
लेत है । साथ ही यह व्यवस्था भी है कि प्रत्येक भखिल सघीय मन्‍्नत्रालय का एक प्रतिनिधि प्रत्येक 
सधीय गणराज्य मे रहे, जो 936 के सविधान के अनुसार गणराज्य की माँ न परिपद्‌ के सदस्य 
होते है। सधीय गणराज्यीय म-त्रालयो के प्रतिरृप भानालय और मी गणराज्यों म होते ही है । 
इस प्रकार सघ सरकार व ग्रणराज्यो की सरकारों के बीच सामजस्य व उनके कार्यो मे सम-वय 
स्थापित होता है। 
प्रेसीडियम--यह एक अनोखी सस्था है, जो शासन की तीनो ही शाखाओ के काय करती 
है, कितु उसका मुख्य भाग कायपालिका के क्षेत्र मे ही है। वह एक प्रशयर की सामूहिक काय- 
प्रालिका है । अत उसका विवेचन वही करना उपयुक्त होगा । स्टेलिन तथा अय लेखको ने इसे 
सोवियत सघ का सामूहिक प्रधान (0णाव्डाथ शा८्अतंशा() बताया है । वास्तव मे, यह सर्वोच्च 
सोवियत की एक स्थायी समिति है, जेसा कि इसकी रचना ओर कार्यों से स्पष्ट होगा, क्'तु यह 
बात भी पूणतया सत्य नही है, क्योकि इसके सभी सदस्य सर्वोच्च सोवियत के सदस्य मही हांते । 
प्रेसीडियम के सदस्या का चुनाव सर्वोच्च सोवियत के दोनो सदनो की संयुक्त वैठक में नई सर्वोच्चि 
सोवियत के प्रथम सन के अत म॑ होता है। प्रेसीडियम मे एक सभापति, सोलह उप-सभापति, 
एक सेक्रेटरी और पद्रह अय सदस्य हैं अर्थात्‌ इसके कुल सदस्यो की सरया इस समय तैतीस है । 
प्रथा यहू है कि सोलह उप सभापति सोलह सघीय गणराज्यो की प्रेसीडियम के सभापत्ति होते हैं । 
प्रेसीडियम स्वयं एक सामूहिक प्रधान है। परन्तु प्रेसीडियम वा सभापति ही सोवियत सध का 
प्रधान वहलाता है। उसे अ-य राज्यो के अध्यक्षो की तरह बोई विशेषाधिकार प्राप्त नही है । 
उसके विशेष काय अग्रलिखित है--() उसके हस्ताक्षर से सर्वोच्च सोवियत के काजून प्रकाशित 
होते है । (2) वह प्रेसीडियम की बठका मे सभापति रहता है । (3) वह अय बातूनो व आदेशो 
आदि पर हस्ताक्षर करता है। (4) विदेशी राज्यो के दूतों के प्रमाण पत्र वही स्वीकार करता है । 
(5) प्रेसीडियम क॑ मिणयो की कार्यानविति पर देख रेख वरता है । 
विशिस्क्री के मतानुमार प्रेमीडियम का निर्माण सोवियत सघ के बहु राष्ट्रीय राज्य के 
सिद्धात के अनुरूप है । इसके उप सभापति विभिन्न सघीय गणराज्यो के प्रतिनिधि हैं । प्रेसीडियम 
की रचना से यह भी स्पप्ट है कि सोवियत सघ में सभी राष्ट्रा (सधीय गणराज्यो मे रहने वाले 
निवासियों) का पद सम है | पर तु इसकी विशेषता इसका सोवियत सध के सर्वोच्च सत्ता के अगा 
में ध्रमुख स्थान है । यह अपने सभी कार्यों के लिए सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है। इसकी 
शक्तियों और कार्यो को इस प्रकार दशाया जा सकता है--सर्वोच्च सोवियत के सत्रा वे बीच म 
अर्थात्‌ वष के लगभग ग्यारह माह म सर्वोच्च सावियत की सभी साविधातिक शरक्तियाँ प्रेत्तीडियम 
मे निहित रहती है। इसके सभी कार्यों पर सर्वोच्च सोवियत के अगले सत्र म स्वीकृति ल्ली जाती 
है, विन्‍्तु यह स्वीकृति सदा ही मिल जाती है। इस प्रकार राजनीतिब दृष्टि से प्रेसीडियम वा 
सर्वोच्च सोवियत से अधिक है। व्यवहार में इसकी वास्तविक सत्ता वा वारण यह है वि साम्य- 
बादी दल इसे ही शासत का अधिक प्रभावी अग बनाना चाहता है । सोवियत सविधान के अनुमार 
सर्वोच्च सोवियत के सत्रो वे. बीच में सघ वी मात्रि-्परिपद्‌ इसी के प्रति उत्तरदायी रहती है। 
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अर्थात्‌ ये मात्री मुस्यत दल की इच्छा के अनुसार सरकार को चलाते है। साथ ही इन शा 
के द्वारा दल को सरकार के विस्तृत और पूण कायक्रम का पता रहता है! 

सात परिषद के कार्य और शक्तियाँ--सम्पूण मात्र परिषद्‌ की साधारणतया परत 
सप्ताह एक बैठक होती है। इस प्रकार सभी मात्री नीति निर्धारण अथवा मननात्मत वाय में 
भाग लेते हैं । अत सामूहिक रूप मे मात्र परिषद्‌ कायपालिका सम्बधी नीतियों पर विचार हया 
वाद विवाद और निणय करती है। मस्ति परिषद्‌ के सदस्थ अर्थात्‌ मंत्री विभित विश्ागोंडे 
अध्यक्ष होते हैं। अवएवं प्रजातजी राज्यों वी केबिनेटो वी तरह सोवियत सघ मे भी मवियरिण 
के दो प्रकार के काय है--सामूहिक रूप मे और व्यक्तिगत मात्रियों के विभागों के अध्यक्ष हुप में। 
सविधान की धारा 64 में मात्र-परिपद्‌ को “राज्य सत्ता का सर्वोच्च 'कायपालिका और प्रशा्र्त 
अग' बताया गया है । - सविधान के अनुसार मत्ि-परिंपद्‌ सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है 
और जिन दिनो सर्वोच्च सोवियत का सत्र नही होता यह प्रेसीडियम के प्रति उत्तरदायी होती है। 
मात्र परिषद्‌ के मुझ्य काय अग्रलिखित हैं--(।) राज्य के कानूनों को कार्यावित करना, ()) 
अखिल-सघीय तथा सघीय गणताजीय भ-त्रालयों के कार्यो मे सम-वय कायम रखना, (3) री 
योजना का प्रशासा।, (4) सघ के वजट व आधिक नीति का प्रशासन, (5) सावजनिक ब्यवस्ां 
भर सुरक्षा बनाये रखना, (6) वैदेशिक सम्ब'घो वा सचालन, और (7) सश्नस्‍्त्र सेनाऔवा 
सम्ब'घ । इनके अतिरिक्त मात्र परिषद्‌ व्यक्तिगत मा त्रयो द्वारा जारी किये गये अदिशो को ए 
कर सकती है, यदि ऐसा करना उचित समझे । |! 

मत्त्रि परिषद्‌ कानूनो के आघार पर भाज्ञप्तिया व भादेश (06००९४ ब्वा0ं 000३) गाए 
करती है और यह देखती है कि उहें ठीक प्रकार से कार्या-वित क्रिया जाता है। मात्रि परिपई के 
निदेशों और ,आदेशो का सम्पूण राज्य क्षेत्र मे पालन होता जरूरी है, परतु थे निदेश और बा” 
प्रेसीडियम की आश्षष्तियो के विहुद्ध नही हो सकते । निदेशों का सम्बंध सामाय व्यवहार हे 
नियमों से है और आदेशों का विशेष मामला से । बी 

मात्र परिषद्‌ के श्र-तगत श्रायोग झौर समितियाँ--्मा त्र परिषद्‌ के साथ बहती 
समितियाँ और आयोग लगे हुए हैं । उनम से कुछ प्रमुख ये है--राज्यीय नियोजन समिति, राजी 
बैक का बोड, कला समिति, राज्यीय निय-त्रणा समिति, आधथिक परिपदु इत्यादि । इन निकायों 
अध्यक्ष मात्र परिषद्‌ की बैठका में नियमित रूप से भाग लेते हैं, वयाकि वे भी उनके संदस्थ रु 
]946 से शिक्षा समिति का समापति भी मात्र परिपदु का सदस्य बन गया है। इसके अतिसित 
कुछ समितियाँ इन विपयो के बारे मे हैं--ताप और तोल; भूगभ सम्बधी मामले, बाग 
स्देलिन पारितोषिक । इनमे से अधिकतर का सम्बघ अखिला सघीय मामलो से है, विगत 5 
ऐसे मामलो से भी है जो अधिकाशत गणाराज्यो वे. अधिकार-स्षेत्र मे आते हैं, जसत गारी्ि 
व्यायाम और खैल । ये समितिया साधारणतया अपने से सम्बा बत विभागों से वा्यों वी दर रेत 
करतो हैं, इतके काय प्रशासनिक नही हैं । चलिए मो 
, उपर्युक्त निवायौ--कमीशनो, बोर्डा व क्मेटियो--म से बुछ वी रचना लिए ? 
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इस सिद्धात के अ तगत प्रेसीडियम मात्र परिषद्‌ थे तिणया को, यदि वे यागून के विरद्ध है, 
वर सकती है। प्रेसीडियम सघीय गणराज्या वी माचि परिषद्‌ वे निणयों को भी इसी प्रवार रु 
घ'र सबती है, यदि वे भी सोवियत यानूनों के विरद्ध हो | प्रेसीडियम वीं झवितर्या बवल विधायी 
हो नही, वायवारी भी हैं। विदेशी सरवारा ये दृत और प्रतिनिधि प्रेस्ीडियम के सभापति से 
सरवारी रप म भेंट करने आते हैं, विदेशी राज्यों से शिप्टाचारिक सदेश भी उसी क॑ पाम बाते 
हैं और वह उनवा उत्तर देता है। सभी सरवारी आश्प्तियों पर, जो प्रेसीडियम की स्वीहृति है 
लिए पेश वी जाती है, वही हस्ताक्षर परता है । ये सभी याय सभाषति प्रेसीडियम व नाम ४ 
बपरता है । इस प्रकार प्रेतीडियम सोवियत धासन या औौपचाटिय व सामूहिक अध्यक्ष है। इव 
दृष्टि से उसका स्थान ब्रिटिश राजा अथवा रानी के समान है।? 

इस क्षेत्र मे प्रेसीडियम वे आय अधिकार अग्रलिसित हैं. (!) यह सर्वोच्च सावियत क 
चुनावों के लिए आदेश निवालती है, उमके सन्र आहूत करती है और इसे सर्वोच्च सोवियत वां 
विघटन करने वी शक्ति भी प्राप्त है। (2) रार्वोच्च सोवियत वे सत्रों क बीच मे उसे युद्ध । 
घोषणा करने वा अधिकार है। यह सेनाओ वो पूण अथवा आशिक रुप से युद्ध के लिए गतिमाव 
वर सकती है । (3) यह सशस्त्र सेनाओ वे' सर्वोच्च कमाण्डरा को हटा व निमुवत कर सवती है! 
(4) यह सोवियत सरकार के विदेशा म राजदूत नियुवत करती है और उठें वापस भी बुना 
सकती है। (5) वैदेशिक मामला के क्षेत्र मे यह महत्त्वपूर्ण समझौता का पुष्टीकरण भी ही 
है। सोवियत सरकार थी ओर से सयुक्त राष्ट्र सघ वे! घाटर या पुष्टीकरण प्रेसीडियम गे ही 
विया था। 

सोवियत सघ का सर्वोच्च यायिव निकाय प्रेसीडियम ही है। सर्वोच्च सावियत द्वारा को 
बातूनो की साविधानिकता पर सर्वोच्च यायालय को निणय देने के अधिकार प्राप्त नही हैं वह ऐ४ 
मामलो को प्रेसीडियम के सामते लाये जाने वी सिफारिश वरती है। संविधान का निवचन यधाव 
में प्रेसीडियम ही करती है। इसके अतिरिक्त प्रेसीडियम को क्षमा दान वा भी अधिकार ग्राप्त है। 
अपय कार्यों मे ये मुख्य हैं--() यह सोवियत मागरिकों को सम्मानसूचकः उपाधियाँ और पर्क 
आदि प्रदान करती हैं । (2) सोवियत सघ वी नागरिकता पाने व छिन जाने आदि प्रश्तां का विणय 
करती है । (3) अपने पहुल अथवा कसी सघीय गराराज्य की माँग पर यह किसी प्रश्न पर जन 
विणय (ए८शा८॥०७॥) करा सकती है । (4) यह कानूनों के आधार पर आज्नप्तियाँ जारी बसी 
है | पर-तु जिन आज्षप्तियो का स्वरूप विघायी होता है उन पर आगामी सत्र में सर्वोच्च सोवियत 
की स्वीकृति मिलना आवश्यक है ।£ इसके अतिरिक्त मात्रियों की नियुक्ति व उनके अपदस्य के 
सम्बधी आज्ञप्तियो पर सर्वोच्चि सोवियत की स्वीकृति पाना आवश्यक है । 

ब्रेसीडियम की सत्ता सर्वोच्च सोवियत की अवधि के अत अथवा उसके विधटन के वी” 
तक कायम रहती है । वास्तव मे, यह तब काय करती है जब तक कि नई सर्वोच्च सोवियत हा 
चुनाव न हो जाये ओर उसका सत्र न हो | सर्वोच्च सोवियत पहले ही सत्र म प्रेसीडियम का चुना 
करती है। इसकी शक्तियों मे ये बहुत महत्त्वपूण हैं--() मात्र परिषद्‌ और गणतत्रीय सखवारो 
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के' निणयो को रह कर सकती है । यह बहुत से उच्च अधिकारियों व सेनापतियो को नियुक्त करती 
है । (2) यह युद्ध की घोषणा और कूटनीतिक सम्बधा का प्रशासन भी कर सकती है। (3) मात्र 
परिषद्‌ इसके प्रति उत्तरदायी है और यह उसके बनाय गये कानूनो को भवेघ घोषित नही कर 
सकती अर्थात्‌ प्रेसीडियम को सर्वोच्च सावियत द्वारा पास क्रिये गये कालूना पर प्रतिषेध की शक्ति 
नही है। सक्षेप मे, प्रेसीडियम को शासन के प्राय सभी क्षेत्रों मे महत्त्वपूण शक्तियाँ प्राप्त है और 
यह लगभग निरतर काय करती रहती है | इस विषय मे फाइनर ने लिखा है-- 

“इस प्रवार विधि निर्माण की वास्तविक शक्ति प्रेसीडियम के हाथो मे है। इसके आगे, यह 
कानूनों का निवचन बरती है. । इसे अधिकारियो की नियुक्त करने भौर उह पदो से हटाने की 
शक्ति प्राप्त है। इनमे मात्र परिषद्‌ के सदस्य भी आते हैं, जिह प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत वे 
सत्ना के मध्यकाल मे अपदस्थ कर सकती है। इस प्रकार, मत्रियो की छाट और उ हे अपदस्थ 
करने के बारे मे औपचारिक पुष्टीक्रण के सिवाय, के बिनेट का निर्माण और उसका पूण नियत्रण 
प्रेसीडियम मे निहित है 7? 

झ्रतिम विचार--सविधान मे कहा गया है कि मा त्र-परिषद्‌ सर्वोच्च सोवियत के भ्रति 
उत्तरदायी है। व्यवहार मे मात्र परिपद्‌ ब्रिटेन मे केबिनेट जैसी नही है, और न यह सामूहिक रूप 
से सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी ही है। यद्यपि मा त्र-परिषद्‌ के सभापति का प्रधानम ती 
कहा जाता है । वह ब्रिटेन या भारत के प्रधानम“त्री के समान नहीं है । मात्रि परिषद्‌ को सर्वोच्च 
सोवियत को विधदित करने कया भी अधिकार नही है । मा नियो की नियुक्ति साम्यवादी दल की 
प्रेसीडियम द्वारा की जाती है और वही मजियो को अपदस्थ करती है । भौपचारिक रूप से मा जया 
की नियुक्ति आदि सर्वोच्च सोवियत द्वारा की जाती है । आज तक किसी भी मात्र परिषद्‌ अथवा 
मे नी को सर्वोच्च सोवियत के विरुद्ध मत अथवा आलोचना व निदा के कारण पद त्याग नही करता 
पडा है । इस आलोचना म॑ बहुत सत्याश है कि सोवियत सघ मे मात्रि परिषद्‌ अय ससदीय राज्यो 
के समान ससद के प्रति उत्तरदायी नही है। अय लेखक भी यह नही मानते कि मा न परिषद्‌, 
वास्तव मे, सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है। उसके अनुसार यह एक साविधानिक भाषा 
की काल्पनिक रचना है और भओपचारिक्ता की बात है। सरकार की नीति तो साम्यवादी दल 
निर्धारित करता है, सम्भवतया यह तो साम्यवादी दल के निणयो का अनुप्तमर्थन करती है । वैसे 
भी मात्र परिषद्‌ ता इस काम के लिए बहुत ही वडा भर भारी भरकम निकाय है। सक्षेप मे, यह 
कहा जा सकता है कि सोवियत सरकार का बाह्य रूप तो मा नमण्डलात्मक पद्धति जैसा है परतु 
यथाथ म॑ वास्तविकता यह नही है । स्कॉट के मतानुसार तो मात्रि परियदें जार की मा न समिति की 
तरह सामूहिक रूप मे, साम्यवादी दल की नीति के अनुसार भ्राज्षप्तिया आदि जारी करती है ।* 
अत म॑ प्रेसीडियम की रचना, पाश्चात्य लेखकों के अनुसार, इस बात का प्रतीक है कि साम्यवादी 
दल किस प्रकार से सोवियत शासन पर निय त्रण करता है, यह काय दल के प्रभावशाली नताआा 
को शासन के कई पदों पर रखकर क्या जाता है। यह सच है कि दल के प्रमुख नेता सर्वोच्च 
सोवियत, मात्रि परिपद्‌ व प्रेसीडियम के महत्त्वपृण सदस्य होते है । 
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2!8 राजनीतिक सस्यायें और तुलनात्मक शामद 


5 चीन के जनवादी गणतन्त्र मे कायपालिका 


चेयरमन--राज्य का अध्यक्ष (प्रिध्यत $86) गणतंत्र का चेयरमँन हाता है। 
ग़णत-+ के चेयरमन का चुनाव राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस्त द्वारा किया जाता है। चीन का कोई मे 
ऐसा नागरिक, जिसे मताधिकार ओर चुनाव के लिए खडे होने वा अधिकार प्राप्त हो मोर जिसतो 
आयु कम से कम 35 बप हो, इस पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। गणतंत्र कि घयरन 
वी अवधि चार वप है | कुछ लेखको का मत है कि चीन में गणतत्र के चेयरमन वी शक्तियँ 
महत्त्वपृण हैं । चेयरमन का पद सोवियत सध की प्रेसीडियम के चेयरमन की तरह वेवल ध्वजगा 
नही है । चीन मे प्रीमियर और उसकी कैबिनेट गरणातात्र के चेगरमैन से कम शवितशाती है 
वयोकि वे वुछ सोमा तक राज्य के अध्यक्ष (चेयरमैन) की छाया मे आ जाते हैं। 

गणत त्र के चेयरमैन के कार्यो व उसकी शवितयों वा सक्षिप्त वणन अग्रलिपित है- 
धारा 40 के अनुप्तार जनवादी लौक्ता त्र॒क चीन का चेयरमैन राष्ट्रीय कांग्रेस या उसदी र्पागी 
समिति के निणयो के अनुसार कानूनो और आदेशो को जारी करता है, प्रधानमश्री, उप प्रधानशरी 
मत्रियो, समितियों के अध्यक्षों और मजिमण्डल के सचिवालय के प्रधान को नियुक्ते वर्ता हैण 
हटाता है। राष्ट्रीय रक्षा समिति के उपाध्यक्षों और सदस्यो को नियुक्त करता है या हंढता है 
राज्य की उपाधियाँ तथा पदक और सम्मानसूचक उपाधियाँ प्रदान करता है, सवसाधारण क्षमा 
दान और माफी के आदेशो की घोषणा करता है, माशल लॉ की घोषणा करता है, युद्ध की ह्पिति 
की घोषणा करता है और जम भर्ती के लिए आदेश देता है। घारा 4 के अनुस्तार बिेगी 
राज्य के साथ जनवादी लोकर्ता श्रक' चीन के सम्व घो के विषय में जनवादी लोकता तक 4 
का चेयरमैन उसका प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशी दूतो से भेंट करता है। राष्ट्रीय वार 
के स्थायी समिति के निणयो के अनुसार वह विदेशी राज्यों के लिए विशेष अधिवार प्राप्त प्रति 
निधि नियुवत्त करता है या उह्े वापस बुलाता है और विदेशी राज्यो के साथ हुई सपिगेर 
स्वीवार करता है । धारा 42 के अनुस्तार, देश की संनिक शक्तियों वी कमान जनवादी तो 
तासत्रिक चौन के अध्यक्ष के हाथ मे रहती है और बह राष्ट्रीय रक्षा समितिकी बा 
होता है । 
वाइस चेयरमन--जनवादी लाक्तानत्रिक चीन का बाइस चेयरमैन, चेयरमैन वे गई 
उसकी सहायता करता है । चेयरमैन के कार्यों और अधिकारों में से उन कार्यों को बाई बयसात 
कर सकता है और उन अधिवारों का उपयोग कर सकता है जिह चेयरमंन उसके हाथी म पी 
द॑ | जनवादी लोकता/त्रक चीन के चेयरमेन वे चुनाव और उसके कायवाल को पिर्धारित 
वाली शासन विधान की धारा 39 वी बातें जनवादी लोकता२त्रिय' चीन ये वाइस चेमरमा हर 
चुनाव और कायकाल पर लागू होती हैं। जनवादी लोक्ता/त्रिव चीन दे चेयरमन और वा 
चेयरमेन उस समय तर अपने काय बरते हैं और अपने अधिकारों वा उपयोग परत हैं जे कि! 
आने वाली राष्ट्रीय काग्रेस द्वारा घुने गये नये चेयरमेन और वाइस चेयरमैत वाय भार नहीं सम 
लेत। जनवादी लोकतानतित्र चौन मा सेयरमेंन अगर अस्वस्थता मे कारण एवं सम्ब बाई 
लिए काम वरन योग्य न रह तो अध्यक्ष ये नाम पर उसके कार्यों को वाइस-चेयस्मर्ी क्र 
और उसये अधिकारा या उपयोग वरेगा । सदि जनवादी लोकतात्रिक' चीन वे! बेयरमेंन ही 
रिक्त हो जाय सो चेयरमैन मे पद पर वाइस चेयरमन आसीन होगा । 

सीन के जनवादी गणतात्र वे चेयरमैन का पल अनोखा है। उसवी सोवियत सप 
राष्ट्रपति से हुतना नहीं वी जा सकती, बयाडि सावियत संघ मे राष्ट्रपति जग जोई ्य 
सांपिधानिव पद नहीं है और न हो उसे बोई दक्तियाँ प्राप्त हैं। वास्तव में सोवियत गष में 


पम मैं 


अ ये राज्यों मे कायपालिकाएँ 29 


राष्ट्रपति के लिए कोई पृथक्‌ से व्यवस्था नही है । वहाँ तो सर्वोच्च सोक्यित की प्रेसीडियम के 
प्रधान को ही सीवियत राज्य का प्रधान कहते हैं । परन्तु चीन गणत ञ्र के सविधान की धारा 39 
में जनवादी गणात त्र के चेयरमैन के लिए व्यवस्था स्पष्ट रूप मे की गयी है और उसके अनुसार 
उसकी अवधि चार वप है तथा उसके निर्वाचन एवं अहृताओ के विषय में भी आवश्यक वातें दी 
गयी है। उसे वुछ विशिष्ट शक्तिया तथा काय भी सौपे गये है, जिनमे से कुछ को वह बिना 
राष्ट्रीय जन काग्रेस की सहायता व सहयोग से कर सकता है। धारा 42 ने उसम सश्नस्त्र सेनाओ 
की कमान निहित की है और उसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिपद्‌ का चेयरमन भी बनाया है । धारा 43 
ने उसे शक्ति प्रदात्र की है कि वह जब आव्रश्यक समझे "सर्वोच्च राज्य सम्मेलब' को भाहुत्त कर 
सकता है। गणतात्र का चेयरमन महृत्त्वपुण मामलो पर सर्वोच्च राज्य सम्मेलन के मता को 
राष्ट्रीय जन काग्रेस, उसकी स्थायी समित्ति, राज्य परिषद्‌ और अय सम्बाधित निकायो के सामने 
उनके विचाराथ तथा निणय के हेतु रख सकता है। सक्षेप मं, चीनी गणत न के चेयरमन को 
समानातर सोवियत संविधान मे कोई पद नही है । उसके समान पदाधिकारी सयुक्त राज्य अमरीका 
या फ्रास में भी नहीं है। उसका पद सोवियत संघ की प्रेसीडियम के प्रधान से कुछ ही बातो मे 
मिलता है । वह कौसिल था समिति का मुख्य सदस्य नही है जैसा कि सोवियत संघ मे प्रेसीडियम 
वा प्रधान उसका मुरय प्रवक्ता होता है । 
चीनी सविधान के अनुसार, गणतत्र के चेयरमैन के सीधे नियत्रण और देख रेख के 
अधीन दो नीति निर्मात्‌ श्रग है, जिनके द्वारा वह राजनीतिक और संनिक मामलो पर विशेष 
प्रभाव डाल सकता है। ये दो अग सर्वोच्च राज्य सम्मेलन और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिपद्‌ हैं । 
सविधान की धारा 43 के अनुसार सर्वोच्च राज्य सम्मेलन एक प्रकार का तदथ निकाय है। 
इसमे जनवादी गणताअ से चेयरमेन, वाइस-चेयरमेन, राष्ट्रीय जन वाग्रेस की स्थायी समिति का 
सभापति, प्रघानमत्री अथवा राज्य परिषद्‌ का सभापति और कोई दो ऐसे व्यक्ति सदस्य होते हैं 
जिह गणात-त्र का चेयरमैन उसवी सदस्यता के लिए आर्मा त्रत करे । जब भी आवश्यकता पड़ती 
है सर्वोच्च राज्य सम्मेलन को गणतातब् का चेयरमैन बुलाता है और वही उसकी बैठकों का 
सभापतित्व करता है । 958 तक इसके चार बडे सत्र बुलाये गये थे । प्रथम सश्न जनवरी 956 
में हुआ था, जिसम माओत्से तुग द्वारा प्रतिपादित समाजवाद के ध्येय की प्राप्ति से सम्बघित 
काथक्रम स्वीकृत किया गया था । दूसरा सत्र मई 956 में हुआ जिसमे व्यक्तियत नेतृत्व का अत 
परने (१6 5(8॥॥2470॥) के प्रश्व पर विचार क्या गया था। चौथा सभ्र अक्तूबर 957 में हुआ 
था, जिसमें सुधार अभियान और इृषि की स्थिति पर विचार हुआ था । 
राज्य बे महत्त्वपूण मामला से सर्म्वा धत प्रश्वो पर सम्मेलन के तिणयो को गणतात्र को 
चेमरमेन, राष्ट्रीय जन काग्रेस, उसकी स्थायी समिति अथवा र माँ त्रमण्डल के समुख विचार और 
निणय के लिए रखता है । इस प्रकार सर्वोच्च राज्य सम्मेलन गणतात्र के चेयरमैन वे लिए प्रथमत 
एवं वेयक्तिक फोरम--विचारो की अभिव्यक्ति का सावजनिव प्लेटफाम--है । जहाँ तक सर्वोच्च 
राज्य सम्मेलन की रचना का सम्बाध है, इसमे गणतञ का वाइस चेयरमन, राष्ट्रीय जन-वाग्रेस 
की स्थायी समिति का चेयरमंन, राज्य-परिपद्‌ का प्रीमियर और अ'य उच्च अधिकारी भाग लेते 
हैं । इनवे' अतिरिक्त व्यवहार में, इस सम्मेलन मे मणतत्र का चेयरमैन जो साम्यवादी दल बा 
भी प्रमुख है, सम्मिलित रहता है । 
सेनिक भामलो के क्षेत्र मे, घारा 42 के अतगत, चेयरमैन सणस्त्र सेनाओं वा सेनापति 
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है और वह राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद्‌ का पदेन सभापति भी है। वतमान शासन पढ़ेति मे प्रतिरश 
माजालय, जो राज्य परिषद्‌ वाश्नग्म है, देखते में सशस्त्र सेताआ के उपर एकीहज कमाते 
शृत्या का प्रयोग करता है। परातु सैनिक मामलों थे! लिए बनी प्रतिरक्षा परिषद्‌ और उसे 
सभापति के स्थान और महत्त्व को ध्यान म रखना आवश्यक है। जहाँ तब परिषद्‌ को रपनावा 
सम्बंध है, उसका सभापति गणात'त्र वा उप सभापति होता है। और उसके प द्रह उप-समायति 
है जिनमे गणतन्र का उप समापति प्रमुख है। उनने अतिरिवत इसम 8] साधारण सत्स्य हैं, बोर 
इस प्रकार कुल सदस्यों की सख्या 97 है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद्‌ वी संदस्यता के बार 
ध्यानपुवक विचार करने से यह स्पप्ट हाता है कि यह चीन के सर्वोच्च सनिक अधिकारिया रा 
तिकाय है, जो सैनित गतिविधियों के लिए 'ब्रेन टुस्ट' की तरह काम बरता है) 

यह परिषद्‌ राज्य परिषद्‌ से अलग है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसवा प्रतिर्शा 
मत्रालय पर कोई प्रत्यक्ष नियत्रण नही है। इसका बाय मुस्यत्त प्रतिरक्षा सम्ब'धी मामदों 
में नीति निर्धारण और नियोजन वा है। देश के चोटी वे संनिक नता इसके सदस्य हैं; अव 
सैनिक मामलो के क्षेत्र म इसका महत्त्व अवश्य ही बडा होना चाहिए। प्रूवगामी सनिक पति 
(शाधाधा३ 0०ण्राथर) एक अत्यधिक शक्तिशाली निकाय था, जो यथाय में सशस्त्र सेनाओं 
निय त्रण रखता था और संनिक उच्च कमान सोधे उसके अधीन था। इनमे से एक भी वीर 
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद्‌ के बारे मे सच नही है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद्‌ की बँठकें बहुत की 
होती है । जहाँ सक सशस्त्र सेनाओ पर नियत्रण का सम्व घ है उसमे चीन की सेना का जन 
स्टॉफ (07धव्क 50वीं | 06 ए००एॉ०$ 70लब० स्‍779) और प्रतिरक्षा मत्रातप भी 
सेते हैं । 

राज्य परिषदु--जनवादी लोक्तालत्रिक चीन अर्थात्‌ के'द्रीय जनवादी सरकार की पर्स 
परिषद्‌ (776 546 (0०एाथ।) राज्य शवित के सर्वोच्च भ्रग की कायपालिका (कायकारिी 
समिति) है , यह राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक श्रग है? राज्य परिषद्‌, जिस साधारण भार 
चीन का मात्रमण्दल कहा जा सकता है इन व्यवितयो से मिलकर बनती है-- प्रधानमंत्री, 7 
प्रधानम भी, मा त्रगण, आयोगो के अध्यक्ष और सचिवालय का प्रधान । संविधान में मौजिमएडग 
के संगठन के सम्बंध में विस्तार की बातें नही दी गयी है। धारा 48 के अत में कहा गया है हि 
राज्य परिपद्‌ के सगठन का निर्धारण कानून द्वारा होगा। 2966 म राज्य परिषद्‌ के सदस्त ४ 
प्रकार थे--प्रधानमजी (शव्यााध), 6 उप प्रधानमात्री (जिनसे के 8 मत्री ये), 38 अय गे 
था आयोगो के चेयरमैन (जिनका दर्जा म्ज्रियों के समान था) और सेक्रेदरी जनरल । मत्रिम'्स 
के कार्यों का सचालन प्रधानमत्री करता है और वही उसकी बेठको मे समापतित्व करता है। प्रवा 
मनी के कार्य म॑ उप प्रधानमत्री उसकी सहायता करते हैं। सविधान की धारा 5] के 
म-त्री और आयोगो के अष्यक्ष (घ्र८३४०५ ० (86 007र7॥5४078) अपने अपने विभागों के ड्रग 
का सचालन करते है । अपने अपने विभागो के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर और का 
व भाशप्तियों तथा माश्रिमण्डल के गिणयों व आदेशों के अनुसार, थे आदेश और निदेश जारी 
सकते हैं। धारा 52 के अनुसार मात्रिमण्डल राष्ट्रीय जन काग्रेस के प्रति और जब उप्तका सत्र 
हो रहा हो, तब उसकी स्थायी समित्ति के प्रति उत्तरदायी रहता है और उनके आगे सिपोर हे 


करता है । 
घारया 49 के अनुसार मानत्रमण्डल अग्रलिखित काय करता है भोर उनसे 


टकाएरों शवणोपठ 
धल्डा, ॥एऐए/क्‍8 
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अय राज्यी में कार्यपालिकाएँ 22] 


अधिकारों का प्रयोग करता है-- 

() कानूनों और आज्ञप्तियो के अनुसार यह विभिन विभागों के प्रशासनिक कार्यों को 
निर्धारित करता है, उनके निणयो और आदेशों की घोषणा वरता है और उनके काय पालन वी 
देखभाल करता है। (2) कानून सम्बधी विधेयको को राष्ट्रीय कांग्रेस या उसकी स्थायी समित्ति 
के सामने पेश करता है। (3) विभिन विभागों, के कार्यो मे समवय स्थापित करता है। 
(4) मातत्रियों अथवा समितियों के अध्यक्षो द्वारा जारी किये गये अनुपयुक्त निणया और आदेशों 
में सशोधन करता है या उनको रददू करता है। (5) स्थानीय समितियों के अनुपयुक्त निणया 
ओर आदेशों में सशोधन करता है या उनको रददु करता है। (6) राष्ट्रीय आथिक योजनाओं 
ओर बजट को लागू करता है । (7) विदेशी और घरेलू व्यापार पर नियत्रण रखता है। 
(8) सास्कृतिक, शिक्षा सम्ब घी और सावजनिक स्वास्थ्य के कार्यों का सचातन करता है। 
(9) राष्ट्रीयताओ से सम्बॉधत कार्यों का सचालन करता है। (0) विदेशों में रहने वाले 
चीमियो से सम्बंधित कार्यो का सचालन करता हैं। (!!) राज्य के हिंतो की रक्षा करता है 
पतावजतिक व्यवस्था कायम रखता है औौर नाभरिकों के अधिकारों बी रक्षा करता है। 

(2) बवैदेश्षिक सम्ब धो का सचालन करता है। (!3) सशस्न शक्तियों के निर्माण का सचालन 
करता है। (4) स्वशासित जिलो, तहसीलो ओर म्युनिश्िपलिटियो के पद और सीमाओ को 
स्वीकार करता है । (5) कामुन द्वारा निर्धारित प्रणाली के अनुसार प्रव धक अधिकारियों को 
नियुक्त करता है या हटाता है। (6) ऐसे भय कार्यों को भी करता है और अधिकारा का 
उपयोग करता है जि हे राष्ट्रीय काग्रेस या उसकी स्थायी समिति ने उसके हाथा मे सौप दिया हो। 

चूकि' राज्य-परिपद्‌ राष्ट्रीय जन काग्रेस का कीयवारी अग है, अत वह यह उसके निय त्रण 
व परिवीक्षण के अधीन है। इसके काय और शर्तिया, जिनका प्रगणन ऊपर क्या जा चुका है 
विभिन्न प्रवार की हैं । प्रथम, यह प्रशासनिक पगो की निर्धारित करती है, आदेशों व निणया को 
जारी करती है और इस बात को देखती है कि उनका सविधान, कानून व आज्ञप्तियों के अनुसार 
पालन होता है | यह राष्ट्रीय जन-काग्रेस या उसकी स्थायी समिति के सामने विधेयक भी प्रस्तुत 
करती है । दूसरे, यह विभिन म न्रालयो, आयोगो और स्थानीय प्रशासनिक अग! के कार्यों का 
सम-वय तथा नेतत्व करती है | इस दृष्टि से यह उनकी हारा जारी किये गये अनुचित आदेशा को 
दोहरा अथवा रददू कर सकती है । तीसरे, यह अनेक भ्रकार के महत्त्वपृण० काय करती है, यथा, 
राष्ट्रीय आधिक योजनाओं को कार्यावित करता , राजकीय वजट के प्राविधानों को लागू करना, 
सास्व्ृतिक, शक्षिक व सावजनिक स्वास्थ्य सम्ब घी कार्यों का निदेशन करना, परराष्ट्रीय मामलों 
का सचालन करना, आदि। अ त मे, यह प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है तथा उनको 
पदो से हटाती है | 

राज्य-परिपद्‌ अर्थात्‌ मत्रिमण्डल के सम्बध मे बनाये गये आधारभूत कामूब (07847 

7.0७) में प्रधानम त्री के अतगत एक छोटी आ तरिक केबिनेट की व्यवस्था है । इस कानुन की 
घारा 4 के अनुसार परिषद्‌ की स्थायी बैठक, जिसम॑ प्रधानमन्री, उप प्रधानमती भर सेक्रेटरी 
जनरल सम्मिलित रहते हैं और सम्पूण भा चमण्डल अथवा सवशक्तिशाली सत्र जिसमे सभी मनी 
और भआयोगो के सदस्य सम्मिलित रहते है, के बीच अतर है। सम्पूण मा जमण्डल के निणयो 
व आदेशो को जारी करने सम्ब धी सत्ता स्थायी बैठक अर्थात्‌ आतरिक केबिनेट तक विस्तृत है । 
प्रधानमत्री के नीचे सात के द्रीय कार्यालय हैं जिनका काय मज्रालयों व आयोगो के कार्यों का 
परिवीक्षएण करना तथा उनके कार्यों का समवय करना है। 

प्रघानसत्री का पद--काग्रेस द्वारा प्रधानमत्री के चुनाव के ढय से ही स्पप्ट है कि उसवा 

पद अधिक महत्त्वपृण नही है। काग्रेस प्रधानमत्री वा चुनाव चेयरमन को सिफारिश पर क्श्ती 
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है और वह राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद्‌ का पदेन सभापति भी है । वतमान शासन-पद्धति म प्रतिरक्षा 
मजालय, जो राज्य परिषद्‌ काग्मगग है, देखने में सशस्त्र सेनाआ थे ऊपर एकीक्वत कमान के 
कत्यो का प्रयोग करता है। परतु सनिक मामलों के लिए बनी प्रतिरक्षा परिपद्र और उसके 
सभापति के स्थान और महृत्त्व को ध्यान मे रखना आवश्यव है। जहाँ तक परिषद्‌ की रचना का 
सम्बंध है, उसका सभापति गणत-ज्र का उप-सभापति होता है ॥ और उसके प द्रह उप सभापति 
हैं जिनम गणतत्र का उप सभापति प्रमुख है । उनके अतिरिकत इमम 8] साधारण सदस्य हैं, भौर 
इस प्रकार कुल सदस्यों की सस्या 97 है। राष्ट्रीय प्रत्तिरक्षा परिपद्‌ वी सदस्यता वे क्रपर 
घ्यानपुवक विचार करने से यह स्पप्ट होता है कि यह चीन के सर्वोच्च सैनिक अधिकारियों का 
निकाय है जो सैनिक गतिविधिया के लिए 'ब्रेन ट्रस्ट” की तरह काम करता है । 
यह परिषद्‌ राज्य परिषद्‌ से अलग है और ऐसा प्रतीत होता है वि इसका प्रतिरक्षा 
मजालय पर कोई प्रत्यक्ष नियत्रणा नहीं है। इसका काय मुस्यत प्रतिरक्षा सम्बधधी मामलों 
मे नीति निर्धारण और नियोजन का है। दश के घोटी वे सनिक नेता इसके सदस्य हैं, भतएव 
सेनिव मामलो के क्षेत्र मे इसका महत्त्व अवश्य ही बड़ा होदा चाहिए। परूवगामी सँसिक परिषद्‌ 
(४५ (०णा०)) एक अत्यधिक शक्तिशाली निकाय था, जो यथाथ म॑ सशस्त्र सेनाओं पर 
नियनण रखता था और सनिक उच्च कमान सीधे उसके अधीन था। इनमे से एक भी वात 
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद्‌ के बारे मे सच नही है । राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिपद्‌ की बैठक बहुत कम 
होती है । जहाँ सक सशस्त्र सेनाओ पर नियत्रणा का सम्ब घ है उसमे चीन वी सेना का जनरल 
स्टॉफ (00६9 [भी ० 06 ९८०१)९४ 7.0९7४0०॥ 87709) और प्रतिरक्षा मत्रालय भाग 
लेते हैं । 
राज्य परिपदू--जनवादी लोक्ता वरिक चीन अर्थात्‌ केद्वीय जनवादी सरकार वी राज्य 
परिपद्‌ (776 86 (०ण्याण)) राज्य शक्ति के सर्वोच्च भंग की कायपालिका (कायकारिणी 
समिति) है , यह राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक श्रग है ।! राज्य परिषद्‌, जिसे साधारण भाषा में 
चीन का माम्रिमण्डल कहा जा सकता है इन व्यक्तियो से मिलकर बनती है-प्रधानमत्री, उप 
प्रधानम नी, मा तगणा, आयोगो के अध्यक्ष और सचिवालय का प्रधान । सविधात म॑ मा त्रमण्डल 
के सगठन के सम्बाध में विस्तार की बातें नही दी गयी हैं। धारा 48 के अ त मे कह गया है कि 
राज्य परिषद्‌ के सगठन का निर्वारण कानून द्वारा होगा । 966 मे राज्य परिपंद्‌ के सदस्य इस 
प्रकार थे--प्रधानम त्री (शया८:), 46 उप प्रधानम-नी (जिनमे के 8 मनी थे), 38 अय मजरी 
या आयोगो के चेयरमैन (जिनका दर्जा मात्रियो के समान था) औौर सेक्रेटरी-जनरल । मत्िमण्डल 
के कार्यों वा सचालन प्रधानमत्री करता है और वही उसकी बेठको मे समापतित्व करता है। प्रधान 
मनी के काय में उप प्रधानमत्री उसकी सहायता करते है। सविधान की धारा 5] के अनुसार 
मज्री और भायोगो के अध्यक्ष (पछ&॥0५$ ० ॥6 (०ण्ा55075) अपने अपने विभागों के कार्यो 
का सचालन वरते हैं । अपने अपने विभागां के अधिकार क्षेत्र की सीमाओ के भीतर और कानूनों 
व भाज्ञप्तियों तथा माीजतरिमण्डल के निणया व आदेश्ो के अनुसार, वे आदेश और निदेश जारी कर 
सकते है । धारा 52 के अनुसार माजिमण्डल राष्ट्रीय जन काग्रस के प्रति और जब उसका सत्र न 
हो रहा हो, तब उसकी स्थायी समित्ति के प्रति उत्तरदायी रहता है और उनके आगे रिपोट पेश 


करता है । 
घारा 49 के अनुसार मन्त्रिमण्डल अग्नलिखित काय करता है भौर उनसे सर्म्बा घत 
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अधिवदारों का प्रयोग करता है-- 

(।) कानुनों और भाज्ञप्तिया के अनुसार मह विभिन्न विभागों के प्रशासतिक कार्यों को 
निर्धारित करता है, उनके निणया और आदेश्नो वी घोषणा वरता है और उनके काय-पालन की 
देखभाल करता है। (2) कानून सम्बाघी विधेयका को राष्ट्रीय काग्रेत या उसकी स्थायी समिति 
के सामने पश्च करता है। (3) विभिन विभागा, के वार्यों मे सम वय स्थापित करता है । 
(4) मात्रियों अथवा समितियों के अध्यक्षा द्वारा जारी क्ये गये अनुपयुक्त निणया भौर आदेशों 
में सशोधन करता है या उनको रदद्‌ करता है। (5) स्थानीय समितियां के अनुपयुक्त निणया 
भौर भाद॑शों म सशोधन करता है था उनको रददू करता है। (6) राष्ट्रीय आधिक योजनाओं 
ओर बजट को लागू करता है । (7) विदेशी ओर घरं॑लू व्यापार पर नियात्रण रखता है। 
(8) सास्ट्वोतिव, शिक्षा सम्व घी और सावजतिक स्वास्थ्य के कार्यो का संचालन करता है । 
(9) राष्ट्रीयताआ से सर्म्बाधघत कार्यों का सचालन करता है। (१0) विदा में रहने वाले 
चीनियो से सम्ब)धित कार्यों का सचालन करता है। () राज्य के हितो की रक्षा करता है 
सावजनिक' व्यवस्था कायम रखता है और नागरिकों के अधिकारा की रक्षा करता है। 
(2) वंदशिक सम्व धो का सचालन करता है। (3) सशत्त्तर झक्तियी के निर्माण का सचालन 
करता है। (4) स्वशासित जिलों, तहसीला ओर म्युनित्तिपलिटिया के पद और सीमाओं को 
स्वीकार करता है । (5) वानून दारा निर्धारित प्रणाली के अनुसार प्रवधक अधिकारियों को 
नियुक्त करता है या हटावा है। (6) ऐसे अय कार्यों को भी करता है और अधिकारों का 
उपयोग करता है जिह राष्ट्रीय काग्रेस या उसकी स्थायी समिति ने उसके हाथा में सौंप दिया हो । 

चूकि राज्य-प्रिषद्‌ राष्ट्रीय जन क्ाग्रेस का कायकारी अग है, अत वह यह उसके निय प्रण 
व परिवीक्षण बे अधीन है। इसके काय भौर शक्तियाँ, जिनका प्रगणन ऊपर क्यि जा चुका है, 
विभिन्न प्रकार थी हैं । प्रथम, यह प्रशासनिक पगा को निर्धारित करती है, आदेशों व निणयो को 
जारी बरती है ओर इस बात को देखती है कि उनका सविधान, कायूब व आज्प्तियों के अनुसार 
पालन होता है । यह राष्ट्रीय जन काग्रेस या उसकी स्थाभी समिति के सामने विषेयक भी भ्रस्तुत्त 
करती है। दूसरे, यह विभिन मे त्रालयी, आयोगां और स्थानीय प्रशासनिक अगो के कार्यों का 
समावय तथा नेतत्व करती है। इस हृष्ठि से यह उतके ह्वारा जारी किये गये अनुचित भादेशों पी 
दोहरा अथवा रददु कर सकती है । तीसरे, यह अनेक प्रकार के महत्त्वपृण काय करती है, यथा 
राष्ट्रीय आधथिक योजनाओ को कार्यावित करना , राजकीय बजट के प्राविधानों को लागू करना, 
सास्इ्तिक, शक्षिक व सावजतिक स्वास्थ्य सम्बन्धी दार्यों का निदेशन करना, परराष्ट्रीय मामलों 
का संचालन करना, आदि। अर त मे, यह प्रशासनिक अधिकारियों को नियुकत करती है तथा उनकी 
पद से हटठाती है । 

राज्य परिपद्‌ भ्षर्थातूं मात्रिमण्डल फे सम्बंध में बनाये गये आधारभूत कानून (088४0 
7.09७) में प्रधानमत्री के अतगत एक्छोटी आतरिक केबिनेट की व्यवस्था है | इस वानुन की 
घारा 4 के अनुसार परिपद्‌ को स्थायी बैठक, जिसमे प्रधानमात्री, उप प्रधानमत्री और सेक्लेटरी 
जनरल सम्मिलित रहते है और सम्पूण मा श्रमण्डल अथवा सवशक्तिशाली सत्र जिसमे सभी सत्री 
और आयोगो के सदक्ष्य सम्मिलित रहते है के बीच अतर है। सम्पूण मा त्रमण्डल ने! निणयो 
व आदेशों को जारी करने सम्बन्धी सत्ता स्थायी बैठक अर्थाद्‌ आतरिक कैबिनेट तक विस्तृत है । 
प्रधानमात्री के नीचे सात के द्रीय कार्यालय हैं जिनका काय मत्रालयों व आयागो के कार्यों का 
परिवीक्षण करना तथा उनके कार्यों का समवय करना है । 

प्रधानसक्ली का पद--कार्ग्रेस द्वारा प्रधानम त्री के चुनाव के ढस से ही स्पष्ट है कि उसका 
पद अ्षिक महत्त्वपृण नहीं है। बाग्रेस प्रधानमात्री का चुनाव चेबरमन की सिफारिश पर करती 
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है और वह राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद्‌ का पदेन सभापत्ति भी है। बतमान द्वासन पद्धति में प्रतिरक्षा 
मातालय, जो राज्य परिषद्‌ काप्नग है, देसने म सशस्त्र सेनाओं के उपर एकीव्त कमान वे 
कृत्या का प्रयोग करता है। परतु सैनिक मामलों के लिए बनी प्रतिरक्षा परिपद्‌ और उसके 
सभापति के स्थान और महत्त्व को ध्यान में रखना आवश्यक है। जहाँ तव परिषद्‌ वी रचना वा 
सम्बाघ है, उसका सभापति गणत-त्र का उप सभापति होता है। और उसके प द्रह उप सभापति 
हैं जिनमे गणत-त का उप सभापति प्रमुख है। उनवे अतिरिक्त इसमें 8 साधारण सदस्य हैं, और 
इस प्रकार कुल सदस्यों की सस्या 97 है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद्‌ वी सदस्यता के कऊपर 
स्यानपुवक विचार करने से यह स्पप्ट होता है कि यह चीन के सर्वोच्च सैनिक अधिकारियां का 
निकाय है, जो सैनिक गतिविधियों के लिए ब्रेन ट्रस्ट” की तरह काम बरता है । 
यह परिषद्‌ राज्य परिषद्‌ से अलग है और ऐदसा प्रतीत होता है वि इसवा प्रतिरक्षा 
मानालय पर कोई प्रत्यक्ष तियत्र नही है। इसका काय मुख्यत प्रतिरक्षा सम्बधी मामलों 
में नीति निर्धारण और नियोजन का है। देश के चोटी वे सनिक नता इसके सदस्य हैं अतएव 
सैनिक मामला के क्षेत्र में इसका महत्त्व अवश्य ही बडा होना चाहिए। प्रूवगामी सैनिक परिपद्‌ 
(७४79 ए०पाणा) एक अत्यधिक शवितशाली तरिकाय था, जो यधाथ में सशस्त्र सेनाआ पर 
नियत्रण रखता था और सनिक उच्च कमान सीधे उसके अधीन था। इनमे से एक भी बात 
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद्‌ के बारे मे सच नही है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद्‌ की बैठकें बहुत कम 
होती है । जहाँ सक सशस्त्र सेनाआ पर नियनणा का सम्ब घ है उसम चीन की सना का जनरल 
स्टॉफ (0थादा0 5गथी 00 6 ९००७९ $ 7.0थशाणा 8:79) और प्रतिरक्षा मत्रालय भाग 
लेते हैं । 
राज्य परिषदु--जनवादी लोवता6त्रिक चीन अर्थात्‌ केद्रीय जनवादी मरकार की राज्य 
परिपद्‌ (776 896 (०णा०|) राज्य शवित वे सर्वोच्च भ्रग की कायपालिका (कायकारिणी 
समिति) है , यह राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक श्रग है !! राज्य परिषद्‌, जिसे साधारण भाषा मे 
चीन का मात्रमण्डल कहा जा सकता है इन व्यक्तियों से मिलकर वनती है-भ्रधानमत्री, उप 
प्रधानमत्री, मात्रगण, आयोगो के अध्यक्ष और सचिवालय का प्रधान । संविधान मे मा त्रमण्डल 
के सगठन के सम्बंध में विस्तार की बातें नही दी गयी हैं । धारा 48 के अत में कहा गया है कि 
राज्य परिषद्‌ के सगठन वा निर्धारण कानून द्वारा होगा । 966 मे राज्य परिषद्‌ के सदस्य इस 
प्रकार थे--प्रधानमत्री (2०शाथ), 6 उप प्रधानमात्री (जिनमे के 8 मात्री थे), 38 अय मंत्री 
था आयोगो के चेयरमैन (जिनका दर्जा मात्रियां के समान था) ओर सेक्रेटरी जनरल । म्रिमण्डल 
के कार्यों का सचालन प्रधानमात्री करता है और वही उसकी बेठवो मं समापतित्व करता है। प्रधान 
मजी के कार्य मे उप प्रधानमत्री उसकी सहायता करते है। सविधान की धारा 5 के अनुसार 
मत्री और आयोगो के अध्यक्ष (९४१५ ० ४6 (०गराएा5४078) अपने अपने विभागों के कार्यो 
का सचालन करते हैं । अपने अपने विभागों के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर और बानुनो 
थ आाशप्तियों तथा मात्रमण्डल के निणयो व आदेझा के अनुसार, वे आदेश और निदेश जारी कर 
सकते हैं। घारा 52 के अनुसार मात्रमण्डल राष्ट्रीय जन काग्रेस के प्रति ओर जब उसका सत्र न 
हा रहा हो, तब उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी रहता है भोर उनके आगे रिपोट पेश 


क्रता है । 
धारा 49 के अनुसार मा त्रमण्डल अग्रलिखित काय करता है और उनसे सर्म्वा घत 
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अय राज्या में कार्यपालियाएँ £»॥॥ 


अधिवारा वा प्रयोग वरता है-- 

(!) कानूना और आज्ञप्तिया के अनुसार यह विभिन विभागों के प्रशासनिक कार्यों को 
निर्धारित वरता है, उनके निणयो और आदेशी वी घोषणा करता है और उनके काय-पालन की 
देखभाल परता है। (2) बानुन सम्बाधी विधेयको को राष्ट्रीय कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति 
के सामने पेश करता है। (3) विभिन्न विभागो, के कार्यों मे सम वय स्थापित करता है । 
(4) मात्रियों अथवा समितियों के अध्यक्षा द्वारा जारी किये गये अनुपयुक्त निणया भौर आदेशा 
में सशोधन करता है या उनवो रदद्‌ बरता है। (5) स्थानीय समितियों के अनुपयुक्त निणयो 
और आदेशो में सहोधन करता है या उनको रदद्‌ करता है। (6) राष्ट्रीय आधिक योजनाओं 
और बजट वो लागू करता है । (7) विदेशी और घरेलू व्यापार पर नियात्रण रखता है। 
(8) साह्इतिव, शिक्षा सम्ब घी और सावजनिव स्वास्थ्य के कार्यों का सचालत करता है । 
(9) राष्ट्रीयताआ से सम्बंधित कार्यों का सचालन करता है। (0) विदेशा म॑ रहने वाले 
चीनियो से सम्बोधित कार्यों का सचालन करता है। (7) राज्य के हितो की रक्षा करता है, 
सावजनिक व्यवस्था कामम रखता है और नाग्रिको के अधिकारों की रक्षा करता है। 
(2) वंदशिव सम्व धो का सचालन करता है। (3) सशस्त शक्तियों के निर्माण का सचालन 
करता है। (4) स्वशासित जिलों, तहसीला मोर म्युनिसिपैलिटियो के पद और सीमाओं का 
स्वीकार करता है। (5) कातृन द्वारा निर्धारित प्रणाली के अनुसार प्रव घक अधिकारिया को 
नियुक्त करता है या हृटावा है। (!6) ऐसे अभय कार्यो को भी करता है और अधिकारा का 
उपयोग करता है जिह राष्ट्रीय काग्रेस या उसकी स्थायी समिति ने उसके हाथो मे सौंप दिया हो। 

चूकि राज्य-परिपद्‌ राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कायकारी अग है, अत वह यह उसके विय शरण 
व परिवीक्षण बे अधीन है । इसके काय ओर शक्तियाँ, जिनका प्रगणन ऊपर किया जा घुका है, 
विभिन्न प्रकार की हैं । प्रथम, यह प्रशासनिक पगा को निर्धारित करती है, आदेशों व मिणया को 
जारी फरती है और इस बात को देखती है कि उनका सविधान, कानूव व आशज्ञप्तियों के भनुस्तार 
पालन होता है । यह राष्ट्रीय जन काग्रेस या उसकी स्थायी समिति के सामने विधेयक भी प्रस्तुत 
करती है। दूसरे, यह विभिन्न म त्रालयो, आयोगो और स्थानीय प्रशास्तनिक अगा के कार्यों का 
सम-वय तथा नेतत्व करती है। इस दृष्टि से यह उनके द्वारा जारी किये गये अनुचित भादेशो को 
दोहरा अथवा रददु कर सकती है । तीसरे, यह अनेक प्रकार के महत्त्ववृूण काय करती है, यथा, 
राष्ट्रीय आधिक योजनाओं को कार्यावित करना , राजकीय वजट के प्राविधानों को साग्रू करना, 
सास्दृतिक, शक्षिक व सावजनिक स्वास्थ्य सम्व थी कार्यों का निदेशन करना, परराष्ट्रीय मामलों 
का सचालन करना, आदि। अ त म, यह प्रशासनिक अधिकारियों को तियुकत करती है तथा उनको 
पदों से हटाती है । 

राज्य परिषद्‌ कर्थात्‌ मात्रिमण्डल के सम्बंध में बनाये गये आधारभूत कानुन (080॥0 
3.89) में प्रधानमात्री के अतगत एक छोटी आ-तरिक केविनंट की व्यवस्था है । इस कानुन की 
धारा 4 के अनुसार परिषद्‌ की स्थायी बैठक, जिसमे प्रधानसजी, उप प्रधानमंत्री ओर सेक्रेटरी 
जनरल सम्मिलित रहते हैं और सम्पूण माँ त्रमण्डल अथवा सवशक्तिझाली सत्र जिसमे सभी मात्री 
और कआयोगो के सदस्य सम्मिलित रहते है, के वीच आतर है । सम्पूण माँ तमण्डल के निणयो 
च आदेशो को जारी करने सम्ब धी सत्ता स्थायी बैठक अर्थात्‌ आतरिक केबिनेट तक विस्तृत है । 
प्रधानमाञरी के नीचे सात के द्वीय कार्यालय हैं जिनका काय माजालयों व आयोगो के कार्यों का 
परिवीक्षण करना तथा उनके कार्यों का समवय करना है । पे 

प्रधानमंत्री का पद--का प्रेस द्वारा प्रधानम भी के चुनाव के ढग से ही स्पप्ट है कि उसका 
पद अधिक महस्वपूण नही है । कापग्रेस प्रधानमाञी का चुनाव चेयरमेत की सिफारिश पर करती 
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है । इस प्रकार चीन मे प्रधानम"त्री की छाँट काग्रेस व चेयरम॑न द्वारा की जाती है, जवकि सासद 
प्रणाली वाले देशा मे प्रधानमत्री केवल विधायिका द्वारा ही छाँटा जाता है। इससे स्पष्ट है कि 
चीन मे गणत त्र के चेयरमैन का पद प्रधानमत्री के पद से अधिक महत्त्वपृण है। जिस प्रकार से 
राज्य-परिपद्‌ के सदस्या को उनके पद से हटाया जा सकता है, उससे यह भी स्पष्ट है कि 
प्रधानमनत्री के पद को कम महत्त्व दिया जाता है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति कसी 
भी वाइस प्रीमियर, म श्री अथवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से अलग कर सकती है जबकि 
राष्ट्रीय काग्रेस का सत्र न हो रहा हो। साप्तद प्रणाली वाले देशों मे केविनेट के किसी भी सदस्य को 
तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि वेबिनेट के आय सदस्य प्रधानम”त्री के नेतृत्व में 
अपने पदो पर भासीन रहते हैं भर्यात्‌ सभी मात्री एक ही साथ पदत्याग करत हैं। परतु घारा 
3। के अनुसार चीन में राज्य परिषद्‌ के कसी भी सदस्य को स्थायी समिति प्रधानमत्री से 
परामश किये बिना ही उसके पद से हठा सवती है। अत में, जबकि सासद प्रणाली वाले देशों मे 
प्रधानमत्री शासक दल का प्रमुख नेता होता है, चीन मे, सोवियत सघ वी तरह, दल के प्रमुख 
नेता का स्थान प्रधानमत्री के पद से अधिक महत्त्ववृग है । 


6 युगोस्लाविया में कार्ययालिका 


राष्ट्रपति का निर्वाचन भ्रादि--उसका चुनाव चार वप कौ अवधि के लिए होता है । 
कोई व्यवित राष्ट्रपति पद पर लगातार दो बार चुना जा सकता है, परन्तु राष्ट्रपति जोसप ब्रोज 
टीटो वी अवधि पर कोई सीमा नही लगी है। 964 म टीटो को चौथी अवधि के लिए राष्ट्रपति 
चुना गया था। सविधान के अनुसार फेडरल एसेम्बली को राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति की 
अवधि पूण होने से एक' माह पूव करना चाहिए । राष्ट्रपति पद के' लिए कम से कम तीस प्रतिमिधि 
किसी व्यक्ति के नाम को फेडरल एसेम्बली म प्रस्तुत कर सकते हैं । इस प्रकार की नामजदगी या 
तो वे अपने आप (अपनी इच्छा से) अथवा सोशलिस्ट एलाये स के फेडरल थोड के प्रस्ताव के 
अनुसार कर सकते हैं। वह उम्मीदवार राष्ट्रपति चुना जाता है जिसे सघीय एसेम्वली के सभी 
प्रतिनिधियों के भतो की बहुसख्या प्राप्त होती है। निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति फेडरल 
एसेम्बली के सामने अपने पद की शपथ लेता है । सविधान की धाराएँ 220-223 भ उप राष्ट्रपति 
के पद के लिए व्यवस्था थी, कितु सविधान के पाचवे सशोधन द्वारा जो अप्रल 967 भे पास 
हुआ उप राष्ट्रपति के पद का अत कर दिया गया है। सशोधन के अनुसार यदि राष्ट्रपति 
अनुपस्थित रहे या दीध समय तक अपने पद सम्बधी काय करने म अक्षम हो तो उसके कार्यों को 
सधीय एसेम्बली का प्रधान करेगा ॥ 
राष्ट्रपति के काय झोौर उसको शक्तियाँ--राष्ट्रपति देश के भीतर तथा विदेशों में 
समाजवादी सघात्मक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और सविधान द्वारा निर्धारित भय 
राजनीतिक काय पूरे करता है। वह देश की सशस्त्र सेनाओ का भी मुख्य सेनापति होता है। 
श्रह्दी फेडरल एसेम्बली के कसी सदस्य का नाम शसेम्बली के समुख प्रस्तावित करता है कि उसे 
संघीय कायकारिणी परिषद्‌ का प्रघात बनाया जाये और वह प्रधान परिषद्‌ के सदस्यो के चुनाव 
वा प्रस्ताव रखता है। सघीय राष्ट्रपति कायकारिणी परिषद्‌ के अधिवेशन बुला सकता है ओर 
बुछ विषय उसके एजेण्डा पर रख सकता है। जिन अधिवशनो में वह उपस्थित रहता है, वही 
उनका समभापतित्व करता है। उसके अय काय अग्नलिखित हैं--() सधीय कानूना को 
आज्ञप्तियों द्वारा प्रस्यापित करता है, (2) सधीय कायकारिणी परिषद्‌ के निणयों को प्रस्यापित 
कर्ता है (3) युगोस्लावियां के राजदूतो और मात्रियो को नियुक्त करता है और आवश्यकता 
होन पर उह वापिस बुलाता है तथा विदेशों के राजनयिक भ्रतिनिधिणे के प्रमाणपत्र स्वीकार 
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करता है, (4) सम्मान सूचक पदक आदि प्रदान करता है, (5) क्षमादान करता है, (6) युद्ध 
वी स्थिति की घोषणा करता है, (7) अपन अधिकार क्षेत्र में काय किये जाने के लिए आवश्यक 
अधिकारी व कमचारी नियुक्त करता है, और (8) सविधान द्वारा निर्धारित भय अधिकारों व 
वत्तव्यों का प्रयोग करता है । 
युद्ध की स्थिति के दौरान अथवा युद्ध से उत्पन तुरात खतरे की स्थिति मे, सधीय 
कायकारिणी परिपद्‌ के प्रस्ताव पर, उसे ऐसी आज्ञप्तिया पास करने की श्वक्ति प्राप्त है जो कावूनी 
शक्ति रखें, कि तु एसे मामला पर जो कि सधीय एसेम्बली के अधिकार क्षेत्र मं आते हो । साथ 
ही उसे इन आश्ञप्तियो को एसेम्बली का अधिवेशन होने पर यथाशीक्र ही एसेम्बली की स्वीकृति 
के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है। नागरिकों के अधिकारा व स्वतातताओ से सर्म्बाधत 
सविधान के प्राविधानों को युद्ध की स्थिति म॑ आपावकात के दौरान के लिए असाधारण मामली 
में, यदि देश की प्रतिरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक हो, राष्ट्रपति अपनी भाश्नप्ति द्वारा 
निलम्बित कर सकता है। सघीय कायकारिणी परिषद्‌ द्वारा पास की गयी कसी आचनप्ति और 
सामा य राजनीतिक महत्व के जय विनियम को राष्ट्रपति ध्ररयापित किये जाने से रोकन का 
अधिकार रखता है। राष्ट्रपति को अपने पद से सर्म्बा घत उ मुक्ति प्राप्त है, परतु सविधान व 
संघीय कानून के अनुसार वह सघीय एसेम्बली क॑ प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति सघ की परिपद्‌ 
की राज्य की नीति तथा राजनीतिक कायपालिका और प्रशासनिक अगो के काय पर विचार करने 
के लिए बुलाता है। सघ की परिपद्‌ के सदस्यों का चुनाव फेडरल चेम्बर द्वारा राष्ट्रपति के 
/£ प्रस्ताव पर सामाजिक राजनीतिक व अय सगठनो के अधिकारियों मे से किया जाता है । 
संघीय फायकारिसी परिषद--फेडरल एसेम्बली का यह वह अग्र है जिसे राजनीतिक 
कायकारी शक्तिया सौंपी गयी हैं। यह सध की नीति के कार्यावित बिये जाने के लिए उत्तरदायी 
है, सघ की नीति के आवार संघीय एसेम्वली द्वारा निधारित क्ये जाते हैं। सघीय कायकारिणी 
परिषद्‌ मे एक प्रधान और निश्चित सश्या मे सदस्य होते है। उसके प्रधान का प्रस्ताव राष्ट्रपति 
रखता है, जो सघीय एसेम्बली का ही सदस्य होता है| प्रधान के प्रस्ताव पर क्षय सदस्या को 
फेडरल चेम्बर चुनता है । ये सभी सदस्य सघीय एसेम्बली के सदस्य होते है, परतु उनके चुनाव 
में यह ध्यान रखा जाता है कि उनमे सभी उप राष्ट्रा का उचित प्रतिनिधित्व रहे ! इनके अतिरिक्त 
गरातातोों वी कायकारिणी परिपदो के प्रधान, सधीय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सघीय सचिव, और 
सधीय कायकारिणी परिपद्‌ का सचिव तथा आय सघीय अधिकारी, जिनके नाम संघीय एसेम्बली 
तय करे, अपनी नामजदगी के समय अपने पद के कारण संघीय कार्यक्रारिणी परिषद्‌ वे! सदस्य 
रहगे। फेडरल चेम्बर विसी प्रतिनिधि को कार्यकारिणी परिषद्‌ का प्रधान या सदस्य केवल 
असाधारण मामलों मे ही लगातार दूसरी अवधि के लिए वना सकता है। सघीय कायकारिणी 
के प्रधान को यह अधिकार है कि बह फेडरल चेम्वर के सामने फेंडरल सधीय परिपद्‌ के सदस्या 
को उनके पद से हथाने का प्रस्ताव रखे और उनके स्थान पर नये सदस्या का चुनाव करवा सके | 
संघीय कायकारिणी परिपद्‌ के प्रधान के पद से हटाये जाने अथवा परिषद्‌ के बहुसत्यव सदस्यों 
के त्यागपत्र का परिणाम सम्पूण परिषद्‌ का त्यागपत्र होगा। 
सधोय कायकारिणी परिपद्‌ अग्नलिखित काय करती है--(!) फेडरल एसेम्वली के सामने 
आतरिक ओर वंदेशिक नीति प्रस्तावित करती है, (2) एसेम्बली मे विधेयक तथा अभय वानुनी 
मप्तौदे प्रस्तुत करती है, (3) सामाजिक योजना वा मसोदा (४97) तैयार बरती है, (4) सघीवष 
कानून को लागू करन के लिए आश्ञप्तियाँ, नियय और विदेश पास करती है, (5) आन्तरिक 
सगठन म॑ सामाय सिद्धांत और संघीय प्रशासनिक भगो के काय निर्धारित वरती है, (6) संपीय 
प्रशासविक झग्मो को कायम करती है, (7) संघीय प्रशासनिक झयो के विनियमो को रद्द करती है 


यदि वे सी: कानून, आ; अथवा समीय कायकारिसी परिषद्‌ ये विनियमा (7ध2पा2 
पक रुद्ध हाते है, (8 पमझौतों को सम्पु हैं. जिनकी सम्पृत्टि 
फ्रेडरल एस पकार क्षेत्र $ भीतर नही है, (9) फ़ेडर चेः एमने सर्वोच्च 
_यायालय स्वोः ज्च आधिक 'यायात्रय के धान और हि शो चुनाव और वा हे 
(५ था संघीय जनिक अभियो गे: वश >०६9], 2१०४९०५६००) 
भौर पैन हारा नाम निर्देशित सधीय अधि रिया के मजदगी व उन: पदो से हटाये 
जाने के अस्ताव भी रखती है, (7 0) परिषद्‌ और सीय प्रशासनिक झगा के अधिकारियों के 
नियुक्त करती है (47 2 सघ की उच्च विधियों का अ्रव घ करती है, और (22) सच कै अधिकार 
मे आने बाते भय मामला पर आवश्यक कायवाही करती है जिनकी संघीय कानून दवरा ध्यवस्था 


की गयी है। 
कायकारिषी परिषद्‌ अपने अधिकार क्षेत्र मे आन वाले मामलों पर अपनी बैठक में निणय 
करती है। परिषद के सभी सदस्य सामाय मामलों तथा सिद्धात क मामलो, और प्रशासनिक 
हैं । परिषद्‌ के ॥ 


अग्रा के लिए सामाय महत्त्व के मामलों पर विचार करते अधिकार क्षेत्र मे आने 
वाले ऋय र परिषद नाम निर्देश्चित फ़े सेक्रेटरी आफ द्वारा विचार 
किया जाता है कायकारिणी परिषद वात कि क्षेत्र मे प्रात 
वाल भामतो किस प्रकार निणय ॥ कानुन दारा निर्धारित होत है संघीय काय 
कारिणी परि ये प्रश्मासनिक अगर के मय करने के लिए त। या अधिक 
ये महत्त्व मामलों पर धि लिए समितिया और ये निकाय 
नयम कर सकती) हैं । का। दूं मे सधी: चन ((०6८नन #00०६ालड 
रकषय अधिकारियों ग्रे कि है, जो स्वत से अप; गये करते है। 
परिषद्‌ का अतिनिधित्व और बही परिषद्‌ द्वारा निर्धारित नीति के 
वार्या वित किये ने तथा उनके निणया के प्र / प्रधान अपनी 
पहल पर अथवा राष्ट्रपति क प्रस्ताव पर अथव, रिपद्‌ क कम प्राँंच सदस्यों अ्रस्ताव 
पर परिषद्‌ की बढ बुला सकता है । परिषद्‌ सामा य नीति चित करने के लि। 
परिषद्‌ का प्रधान सी: अग्ासनिक भ्रग्ा के मस पित के परिषद्‌ अपने 
अधिकार क्षेत्र भ वाले मामलों व आवश्यक और उचित काय: ही संविधान व कानून के 
अनुसार और पमाज। के भीतर ही कर हि है। अपने ऐए परिषद्‌ फ्रेडरल 
एसम्बलो के गयी है। एसम्बत्ती के किसी धवा विनियम को रद्द 
कर सकती है ब» हैं संविधान या कातुन के विरुद्ध हो। संघीय कायकारिणी रिपद्‌ अपने 
काय के बारे एसे गे सूचित है। परि। एसे म्वल] चेम्वर के 
सामने किसी विध्यकः पर अस्थाप्रित करने का रख सकती है, 
एसम्बल्ी क सम, स्वर व अपन सदस्य, किसी मामले पर वाद विवाद करने के लिए 
सउुक्त आय।ग बनाने वि रख सकती मै के समक्ष चेम्वर अधिवेशन 
बुला सकते कि पर अपनी स्थिति यलि एस्ले ई ऐसा विधेयक: 
या निषय कस दे कायवारिसी प॥ की स्थिति के बिरद्ध हो, गे उः 
सामने अपना सामृहिक त्या: सकती है समझे कि वह कानून याक्रय 


काय को चागू ने क₹ सबगी। बह सधीय कायकारियी परिषद्‌ त्याग्रपत्र दे दे, तो भी वह तक 
तक 7 ष्‌ हो 


अग्रत 967 मे प्रा विय गये इैसरे सचोपन मे संघीय कायकारियों परिषद्‌ क) रचना 
ये उसके कार्यों + प्रम्ब्ध मे य बाते सम्मित्ित हैं--(१) सपीय कायशारिण) परिषद हे सदस्या 


अ"य राज्यो में कायपालिकाएँ 225 


से सम्बंधित सविधान वे प्राविधान उनके कार्यों के कारण अवैध हो जायेंगे। राज्य सचिव काय 
कारिणी परिपद्‌ के काय मे उसके सदस्यो के अधिकारों व दायित्वों के साथ भाग लेगे। जिन 
संघीय सचिवों या अय अधिकारियों का फेडरल एसेम्बली इस प्रकार से नाम निर्देशित करे और 
जो फेडरल कायकारिणी परिषद्‌ के काय मे लगे हो उन मामला के वारे मे जो उनकी सक्षमता से 
सम्बाधित हो, वे ही अधिकार प्राप्त करेंगे जो कि परिषद्‌ के सदस्य के हैं भौर परिषद्‌ द्वारा 
अधिकार दिये जाने पर वे परिपद्‌ का भी प्रतिनिधित्व कर सकेंगे, (2) राज्य सचिवों (6 
$८८४८(७0८5), सधीय सचिवो, सघीय एटॉर्नी जनरल और अ य सघीय अधिकारियो तथा सरकारी 
अगा के सदस्यो को नामजद करने अथवा पद से हटाने का प्रस्ताव, निर्वाचन और नामाकन के 
आयोग हारा सघीय कायकारिशी परिपद्‌ का मत प्राप्त करते के बाद सघीय एसेम्बली के सामने 
प्रस्तुत क्या जायेगा । सधीय कायकारिणी परिषद्‌ इनमे से किसी भी अधिकारी या सरकारी 
अगो के सदस्य को पद से हटाने के लिए कायवाही करते मे पहल कर सकती है । 

युगोस्लाविया मे राष्ट्रपति का पद बडे महत्त्व का है। राष्ट्रपति को व्यापक शवितर्या 
प्राप्त है। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होने के साथ साथ कायपालिका का भी प्रमुख है । बह राज्य 
का प्रतिनिधित्व करता है । वही अनेक उच्च अधिकारियों वी नियुवित करता है । उसी के प्रस्ताव 
पर सधीय कायकारिणी के प्रधान को, जिसे हम एक प्रकार से मुख्य मनी कह सकते है, छुना 
जाता है। राष्ट्रपति के विभिन्न कार्यों और उसकी शक्यों के पूर्वोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बह 
क्रेवल माममान का अध्यक्ष नहीं है, वरद्‌ उसे अनेक वास्तविक शक्तिया प्राप्त हैं। परतु उसे 
अधिनायक नही कह सकते, क्याकि उसकी झर्क्तियों पर अनेक साविधानिकः सीमाएँ है । काय 
पालिका और विधानमण्डल को अपने-अपन क्षेत्र में काफी विस्तृत और वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त 
हैं। राष्ट्रपति, कितना ही प्रभावशाली नेता होने पर भी, अधिनायक नही बन सकता । संघीय 
कायकारिणी परिषद्‌ ही मुरय कायपालिका है। उसके गठन और शवितियों के विवेचन से ऐसा 
प्रतीत होता है कि वह एक प्रकार की माजि परिषद्‌ है, जो सधीय एसेम्बली वे' प्रति उत्तरदायी 
है। यह कायपालिका होने के नाते एसेम्बली द्वारा निर्धारित नीति को कार्यावित करती है और 
उसके निणया को लागू करती है। वह मा न परिषद्‌ वी भाँति विधेयको को पेश करती है भौर 
सामाजिक यांजना को तैयार करती है । परिपद्‌ ही सघीय प्रशासन के विभिन्न अग्रो के कार्यों में 
समावय स्थापित करती है। संघीय कायकारिणी परिषद्‌ के सदस्यो मं विभागों का वितरण बले ही 
होता हैं जैसे कि भा ते च्पिद्‌ वे सदत्यो मे होता है ॥ 


नर्वाँ प्रध्याय 


विधायिका--सैद्धान्तिक पहलू 


। विधायिकाओो का उदय और महत्त्व 


विधायिकाप्रो का उदय--अब तो प्राय सभी राज्या म विधायिकायें है, विःतु उनकी 
रचना, शक्तियों और महन्व मे बडे भ तर हैं। यह कहता कठित है रि प्रतिनिधिक सभाआ वा 
विचार सवप्रथम कहाँ जमा । प्राचीन जगत मे लोग इस विचार से अज्ञात थे, मद्यषि प्राधीन 
ग्रीस व भारत मे जनप्रिय सनायें थी तथा रोमन ट्रिब्यूब भी एक अथ में प्रतिनिधि थे। भध्यपु्ग 
में उनवी सरया काफी बडी थी । उतका उदय इग्लेण्ड, स्पेन, फ्ास और भय कई दोतबो में हुआ । 
इस कथन में सत्य का कापी अप है कि इग्लण्ड की पालियामेट 'मसदो की जननी (:रत्मोशा 
०0 एथडयोश्पराधाए)] है, क्योकि उसने आधुनिक प्रजाता गव जगत मे विधायिकाओं और उनवी 
प्रक्रियआ क विकास हतु एक आदेश नमूने का काम क्या है । 

ब्रिटिश पालियामे'ठ के इतिहास का विस्तारपुवक देना बडा कठित काम है, फिर भी 
उसके विकास की संक्षिप्त रूपरेखा देना आवश्यक भ्रतीत होता है। 25 के मेग्मा बार्दा 
(बहा 0208) का श्रजात्यीविक पिद्धात से कोई सम्व व वही है, वयाकरि वह तो राज्य वे' 
उच्च बशीय “यक्तियो कै इस सफ्ल प्रयत्त का परिणाम था कि वे राजा की भक्ति पर कुछ सीमायें 
लगाना चाहत थे। प्रवार, प्रारम्भिक वानियामे'टा का मुरयत परिस्थितियां वो दवाव के अतर्गतत 
भाहूत क्या गया था यथा जब राजा मध्ययुगीन परम्परा से अधिक कर लगाना चाहता था, तो 
उसने राज्य क॑ बुलीता की सहमति पात का साधन खांजा और पालियामेट ने बहू काय किया । 
प्रारम्मिक पालियामे टो से यही आशा को जाती थी कि वे राजा की बात सुने और सहमति प्रदान 
करें | परतु सहमति प्रदान करन के अधिकार मे मना करते का अधिकार भी विहित था। यदि 
एक ओर राजा उहे विघटित कर सकता था तो दूसरी थोर उसे उनन्‍्ही माँग मानती पढती थी । 
उदाहरण के लिए, 407 में हेवरी चतुथ ने यह वायदा किया कि धत के अमुदानों पर पहले 
कामन सभा से विचार क्या जायया , उसी शपथ ने इस आधुनिर सिद्धांत की नींव डाली कि 
वित्तीय मामलो मे निचला सदन सर्वोपरि है । 

क्रमिक रूप से पालियामे ट ने विधि निर्माण करने का अधिकार प्राप्त क्या, जो कि 
मध्ययुगीन धारणा से सवथा सिर था। पालियामे द के विकास में कई बार अतिगामी पग उठे 
और विकास वी गति अनियमित सी रही। ट्यूडर राजाओ वी निरवुअता ने प्रतिनिधित्व के 
सिद्धात को पीछे हटाया और स्टुअट राजाओं व तो उससे भी अधिक शक्ति प्राप्त करती चाही। 
फिर भी जब ब्रिटेत की जनता ते उन आधारा की खाज की जिन पर कि स्टुअट राजाओं के दावा 
का विरोध क्या जा सकता था तो उ हात वे बातें अपनी ही परम्पराज। से पा लो जिनकी उाह 
आवश्यकता थी यथा विधायी सर्वोपरिता वी धारणा और लोकप्रिय शासन के बीज ) 
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सत्तरहवी शताब्दी ब्रिठेन मे सीमित राजत तन और निरवुझ कायकारी शासन के बीच 
विभाजन रेखा का काय करती है। 642 वी क्रातति ने राजतन को उखाड़ फेंका और चाल्स 
प्रथम के शिरच्छेट की आर ले गई | उसने आधारभूत राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद के लिए 
उपयुक्त वातावरण पदा बरने की प्रेरणा भी दी | मिल्टन की वाक्पटुता, हॉब्स की कठु आलोचना, 
हेरिगठेन की आथिक सूस लेविलर आ दोलनो की पुस्तिकाओं ([.0एश॥६ [79008) मे समाविष्ट 
मानवता, डिगर आदोलन (00887 प्ा०एथशथा() का विशिष्ट गुण और जॉन लाक के विचारी 
वी स्पप्टता उस काल के अग है, जो कि आवुनिक राजनीतिक चि तन के सबसे महाव्‌ काला में 
से एक है। इनके विचार आधुनिक प्रजातत के विकास में क्रितने महत्त्वपृूण रहे, इस बात को 
बताने की आवश्यक्ता नही है ।? 

आधुनिक विधवायी सिद्धा त के विकास मे ब्रिटिश जाति का योगदान अय बातो में भी 
उल्लेखनीय है । पालियामेंट को सत्ता का हस्तातरण लगभग तीन शताब्दियो में जाकर पूरा 
हुआ । उसके बाद लाड सभा की शक्ति को काटा गया, जो काय 94] में आरम्भ होकर 950 
तक पूरा हुआ । शक्ति के के द्र अर्थात्‌ कॉमन सभा पर जनसाधारण का नियम त्रण मताविकार को 
विस्तृत करके स्थापित किया , यह काय 832 में आरम्भ हाकर 928 में जाकर पूण हुआ | 
केबिनेट का आरम्भ अठारह॒वी शताब्दी मे हुआ, कितु उसके विकास ने अगली शताब्दी में जाकर 
आधुनिक रूप पाया। राजनीतिक दलों का उदय और क्रमिक रूप से उहोने नी आधुनिक 
रूप पाया । 

विधायिकाश्रो को भूमिका--आजक्ल प्रजात त्र का युग है और प्राय सभी प्रजातात्री 
राज्यों म॑ं जनता के निवाचित प्रतिनिधियों की एक सभा होती है, जिसका प्रधान काय कानुन 
बनाना हाता है। इस सभा को विघायिका और विधानमण्टल कहते हैं। विधायिवा अथवा 
विधानमण्डल के एक या दो सदन हाते हैं। चूकि शासन का आधार कानून होता है, अत 
विधायिका का राज्य के संगठन व सस्थाओ मे चूल जैसा स्थान होता है। भ्रजात श्री राज्यो मे 
विधायिका कायपालिका के ऊपर भी निय त्रशण रखती है । सरकार के तीन अग्रो में विधायिका 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसका सबसे प्रमुख काय उन विभिन प्रकार के कानूना को बनाता है, 
जो नागरिक क॑ अधिकाश जीवन को विनियमित करते हैं। इसके द्वारा निर्मित कानुना पर ही 
समुदाय का वल्याएण निभर करता है। यदि इसके बनाये हुए कानृन लोकहित म हैं तो सम्पूण 
समुदाय को लाभ पहुँचेगा, कि तु यदि वे किसी एक वग के हित में बनाये जाते है तो उनका 
परिणाम असमानता और अयाय हागा | इस प्रकार विधायिका मुख्यत एक मनवात्मक संस्था 
होती है। सभी आधुनिक राज्यो की विधायिकायें एक समान काय नहीं करती फिर भी उनके 
कार्यों मे काफी समानता होती हैं। सभी विधायिकायें कानूव बनाती हैं, राज्यो की आय भर 
व्यय पर नियनण रखती हैं ओर अथ सावजनिक महत्त्व के विषयो पर विचार करती हैं! लगभग 
सभी राज्यों में उनका सविधान के सशोघन की प्रक्रिया मे भी भाग रहता है। जिन राज्यी में 
ससदात्मक पद्धति होती है वहाँ विधायिकायें कायपालिका पर भो नियत्रण रखती हैं| बुछ राज्या 
की विधायिकाओ को कायपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन मे भाग लेन का अधिकार है) साथ ही 
कुछ राज्यो वी विधायिकायें कायपालिका सम्वघी कार्यों मे भाग लेती हैं। अत मे, वुछ राज्यों 
की विधायिकायें "यायिक काय भी करती हैं । 
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विधारी (कानून बनाना)--जैसा वि नाम से स्पष्ट है, प्रत्येक विधायिया व्यवस्थापन वाय 
अर्थात्‌ कानुन बनाने का काय करती है । वास्तव में सभी राज्या म॑ विधायिवाओों वा विधायी 
काय सबसे अधिक महत्त्वपूण है | इस शक्ति के अतगत् विधायिवायें आवश्यकतानुसार नये कानुन 
बनाती हूं, पुराने कानूना को समाप्त अपवा उनमे सपन्नोधन करती है, जिससे वि राज्य वे बातुता 
(विधियों) और बदली हुई सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिव' दक्षाओं मे सामजस्य बना रहे । 
कानूनों के स्लोतो का चणन करते हुए यह पहले ही बताया जा चुका है विः आजकल प्राय सभी 
देशो मं अधिकतर ही क्या बरवू सभी वानून विधायिवाओ द्वारा बनाये जात॑ हैं जा सविधि 
कहलाते है। आजकल अधिवतर विचारव सिस वे इस विचार से सहमत नहीं है कि विधायिका 
स्वयं कानून बनाने की योग्यता नही रखती, यह तो केवल इस काय को करा सकती है) वानुत 
बनाना ता विधायिकाओ वा) प्रमुस काय है, कितु विधेयवा के प्राहूप राज्य के कानुती अधिकारियों 
द्वारा तैयार विये जाते हैं । विधि निर्माण काय मे विघायिया समितियों वाल व्यापक प्रयोग करती 
है जिनके सदस्यों को उन कानूना से सरम्ब धत विपयो के बारे म॑ विशेष जानवारी हो जाती है) 
साधारणनया विधायिका द्वारा मिित कागून मे मोटी बातें दी जाती हैं, उनके अततगत नियम थे 
उपनियम प्रशामनिक अधिकारी बनाते है। इस प्रकार वे विधि-निर्माण को अधीत या सौंपा हुआ 
विधि निर्माण कहते है ! 
वित्तीप--प्रत्येवः राज्य मे विधामिका का दूसरा महत्त्वपूण काय आय भौर व्यय पर 
निय त्रण रफना है। यही विभिन्न प्रकार के कर लगाने और विभित सोतो से होने वाली बाय 
को राज्य द्वारा की जाने वाती विभिन्न सेवाओ पर व्यय करन कौ स्वीकृति दती है) दूसरे शब्दो 
में, विधायिकायें बजट पास्त करती है| इस प्रकार विधायिकाओं को राज्य के कोप पर नियत्रण के 
अधिकार होते है । वे बजट पास ३ रने वे साथ साथ सरकारी विभागों को आय और व्यय पर नियानण 
रखती है और उनकी जाच पड़ताल (पते) की रिपरोद विधामिकाओं के सामने पेश को जाती 
हैं । वास्तविकता तो यह है कि समदात्मक पद्धति वाले दक्षों में इस शक्ति द्वारा हो विधायिकायें 
विभिन्न विभागी वे कार्यों की आलोचता बरती हैं और उस पर एक प्रकार से अपने निय त्रण का 
लागू करती हैं। इसी शक्ति को व्यय हतु धव स्वीकार बरने की दाक्ति (900०7 थी ॥४० 7४४5०) 
कहते हैं 
सायपालिका पर नियजण---प्रजात मात्मक राज्यों को एक प्रमुख विशेषता यह है कि 
जनता हारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बरी विधायिका कायपालिका पर नियाजण रखे । वास्तव 
में सरकार के दित प्रतिदिन के कार्यों पर नियज्ण की समस्या समदालीन झासन की मूलभूत 
समस्या है। ससदात्मक पद्धति वाल राज्यी में तो मां वमण्डल विधामिका के प्रति उत्तरदायी 
हाता है, अ य प्रकार के राज्यो मे भी कायपालिका पर कसी न किसी रूप में विधायिका का 
नियामण रहता है। सयुक्त राज्य अप्तरीवा में कांग्रेस कातुन पास करती है, कायपालिका हारा 
निर्वारित नीतिया व कायक्रमो पर स्वीकृति प्रदाव करती है, सभी प्रवार के सरकारी व्यय को 
स्वीवार करती है और प्रशासन शाखा के सगठत कया भी निर्धारित करती है। स्विटजरलेण्ड म 
कायवालिका की नियुक्ति ही विधामिका द्वारा की जाती है ) 
ब्हीयर के मतानुसार समदात्मक पद्धति वाले राज्यों म ता सरकार बर्धातव मत्रिमण्डल का 
मिर्माए ही लोकप्रिय सदन द्वारा क्या जाता है । मा त्रमण्डस से वे ही व्यक्ति लिए जाते है जो 
विधानमण्डल के सदस्य हां और जो उस दल या दती के भी सदस्य हा जिस या जिहू निवाचक 
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मण्डल वा बहुमत प्राप्त हुना हो । जापान में तो प्रधानमात्री का नाम डायट (वहाँ के लोकप्रिय 
सदन) वे प्रस्ताव पर तय किया जाता है। समदात्मक पद्धति बाते राज्या मे कायपालिका पर 
विधायिका के नियग्रण वा प्रयाग वई प्रग्यार से विया जाता है। इसके मुख्य तरीके मे है--अश्त 
पूछना, प्रस्ताय (सवल्प) पास करता, अविश्वास अथवा नि दा के प्रस्ताव पास वरना, काम रोको 
प्रस्ताव पास करना छावरीन समितियाँ नियुक्त करना, आलोचना करना इत्यादि । ब्हीयर का यह 
बथन सतया सत्य है कि विधायिवा ही वायपातिका को ठीक अवार से व्यपहार करव के लिए 
बाध्य बरती है । इस काय मे विरोधी पक्ष और उसके नेता का बडा महत्वपूण भाग रहता है ।* 
अध्यामक पद्धति बाते राज्या से भी कायपालिया को अपनी नीतिया वे कायक्रमां को विधायिका 
द्वारा स्वीकृत कराना आवश्यक है। उह वार्यावित करने के लिए धन की स्वीकृति भी विधायिका 
ही प्रदात वरती है । दोना ही प्रवार वे राज्या म विधायिका प्रशासन झासा वे कार्यों में छानबीन 
करने के लिए समितियाँ (॥५०घशड़ ९०्याग्रा/९९४) नियुत्त कर सकती हैं ।* 
प्रशासनिक काय--मिल वे मतानुसार तो विधायिका प्रशासतिक कार्यों के लिए बहुत 

कम योग्यता रखती हैं , कितु प्राय सभी राज्यो में व ऐसे अनेक काय करती हैं) वे प्रशासविक 
विभागों के संगठन के विषय मे कानुन बनाती है विभिन्न विभागो के कार्यों की आलाचना करती 
है जौर उनके लिए आवश्यक व्यय वी स्वीकृति देती हैं। ससदात्मक पद्धति वे भातग्रत काय 

पालिका (मा त्रमण्डल) और विधायिका के बीच अति तिकट सम्पक रहता है, कायपालिका 
विधायिका के प्रति ही उत्तरदायी हांती है। ऐसे शाप्तत में कायप्रालिका द्वारा तैयार की गयो 
मीति को विधायिका ही स्वीकार करती है, उसके सदस्य मा त्रमों से' उनके विभागीय कार्यो के 
बारे मे प्रश्न पूछते है और व जब चाह बहुमत द्वारा उ'ह ध्याग्रपन्न दंत का विवश कर सकते है । 
किन्तु अध्यक्षात्मक घासन पद्धति में कायपालिका विधायिका से स्ववातर होती है अर्थाव्‌ विधायिका 
वा वायपालिका पर निय-भण नहीं होता । परतु वहाँ भी विधायिवा सरकारी विभागा के 
संगठन के बारे मे कानून बनाती है । उनके कार्यो में जाँच करने के लिए समितिया नियुक्त करती 
हैं । बुछ्ध राज्यों मे विधायिवायें अत्य प्रकार क+ कायवारी काय भी करती है । उदाहरण के लिए, 
सयुक्त राज्य अमरीका मे सीनेट (वाग्रेत का उच्च सदन) राष्ट्रपति द्वारा की हुई नियुक्तियों का 
अनुसमथन करठी है । सर्वोच्चि “यायालय के पययायाधीशों की नियुक्ति के बारे में सीनेट वी राष्ट्रपति 
को 'परामश दने और सहमति देन (0 46४०6 वा ८०॥७४॥) की डक्ति के योग द्वारा सीमेह 
वायवालिका वी नीति को प्रभावित कर सकती है । फिलीपाइस (श77$१77०3) मे, राष्ट्रपति 
की वेबिनेट वी रचना पर सिद्धात रूप मे विधायिवा के दोनों सदनों (303(6 शव प0056 ता 
एेथ्फाटइशयांधधए८ड) के प्रति उत्तरदायी बायोग की स्वीकृति आवश्यक है, यद्यपि राष्ट्रपति का 

निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप म होता है । 

संविधान में सशोधत--लगभग सभी राज्यों मे विधायिकाओ को अपने अपने राज्यों के 

संविधान में सशोधन बरने वे कुछ अथवा पुण अधिकार प्राप्त होते हैं। ब्रिटेन की पालियामे ट तो 

साधारण बाजूत की ही तरह से बसा भी सविधान सम्बाघी कानुन बना सवती है । भय देशा से 

संविधान में सशोधन सम्बाधी प्रस्तावा को विधायिकायें ही पारित करती हैं, कितु उनके पास 

करने के लिए सामा-यतया विशेष बहुमत वी आवश्यकता होती है / कुछ राज्यों में उनके द्वारा 
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फलस्वरूप दूसरा सदन विधेयक पर विचार करते समय जनमत्त का पुरा ध्यान रख सकता है । 
इस प्रकार से बनाये गये कानून अविक सन्तुलित व जनमत के अनुकूल होते हैं । 

/ (4) अशुद्धियों को वूर करता है--इसम विधेयकों पर अधिक अछ्द्री प्रकार से विघार 
किया जा सकता है और प्रथम सदन द्वारा पारित विधेयको म यदि कुछ च्रुटिया रह गयी हो तो 
उ है दूर कर सकता है । साथ हो, यह प्रथम सदन के भार को भी कम करता है। बहुत से ऐस 
विधेयक, जिसके वार म॑ गम्भीर मतभेद न हो आरम्भ म दूसरे सदन मे पास किये जा सकते है 
और बाद म प्रथम सदन उनको श्ञीघ्रता से पास कर देता है । 

(5) विज्ञेप हितो को प्रतिनिधित्व देता है--दूसरे सदन मे विभिन प्रकार के विशेष हितो 
का प्रतिनिधित्व सुविधापूवक किया जा सकता है | इसम नामजदगी द्वारा योग्य भौर अनुभवी 
व्यक्तियों की सेवाएँ राष्ट्रीय हित म॑ प्राप्त की जा सकती है। अत जो योग्य भोर अनुभवी व्यक्ति 
चुनाव के झझट मे पडना पस द नही करते, उह आसानी स उच्च सदत मे नामजद सदस्य बनाया 
जाता है । 

(6) सघोय राज्यों मे उप राज्यो का प्रतिनिधित्व करता है--साथारणतया सघ राज्यों मं 
प्रथम सदन मे प्रतिनिषित्व का आधार राज्य की जनसरया होती है जो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रा में 
बेटी रहती है। सघीय राज्यों मे आवश्यक्ता इस वात की होती है कि राज्य की इकाइयो (अथवा 
उप राज्यो) का राज्य की व्यवस्थापिक्रा मे, जहा तक हो सके समानता के जाधार पर प्रतिनिधिष्व 
हो । यह काय दूसरे सदन के होने पर सुविधापुवक किया जा सकता है 

(7) जला कि मरियट नामक लेखक ने कहा है, इतिहास के अध्ययन से पत्ता चलता है 
कि विभिन राज्यो क॑ अनुभव दूसरे सदन के पक्ष में हैं, इसका प्रमाण यह है कि जिन देशा में 
दो सदन वाले विधान मण्डल बनाये गये, उन सभी म यह व्यवस्था अभी तक स्थिर है और उसकी 
देखा देखी अय राज्यो ने भी इस व्यवस्था को अपनाया है । 

दूसरे सदन के विपक्ष मे तक--() प्रसिद्ध फ्रा सीसी लेखक अवेसिये ने कहां है, 'जनता 
की इच्छा ही कानुन है ।! एक समय म किसी विषय पर जनता की दो इच्छाएं नहीं हो सकती, 
अत जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ही सदन होना चाहिए । दूसरा सदन यदि 
प्रथम का विरोध करता है तो दुष्ट है और यदि अनुमोदव करता है तो वेकार है। पर तु इस 
विकल्प का फाइनर ने इस प्रकार से उत्तर दिया है--यदि दोनो सदन किसी विपय पर सहमत हा 
तो जनसाधारण का कानून के “याय और वुद्धिमत्ता म विश्वास और भी हृढ होगा, कि तु यदि 
उनमे मतभेद है, तो ऐसे समय मे जनता का उस विपय के प्रति अपने हष्टिकोण पर फिर स 

विचार करना चाहिए । (2) दूसरा सदन होने पर कानूगो के बनने मे दरी लगतो है और व्यय 
भी अधिक होता है । (3) दूसरे सदन की बनावट किस प्रकार हो ? इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न 
प्रकार से दिया गया है अर्थात्‌ दूसरे सदव के समथको म॑ इसकी बनावट के विपय मे एकमत नहीं 
है। आावुनिक लेखको का मत है कि दूसरा सदन हो तो प्रथम से प्रतियोगिता न करे, और इस 
प्रकार स॑ सयठित किया जाय कि इसम योग्य व अनुभवी सदस्य आ सके । इन दानों बाता को 
व्यवहार मे मिश्रित करना अत्य त कठिन है। (4) गटेल के मतानुसार एक सदन वाली विधायिका 
के पक्ष मे यह तक दिया जाता है--ऐसी विधायिका का सगठन सरत और सीधा होता है 

और यह्‌ निर्वाचको के प्रतिनिधित्व का सीघा भौर अधिकारपूण साधन है। (5) लास्की कहता है 
कि दूसरा सदन व्यथ है, क्योकि जब कोई विधेयक भ्रथम सदन म पास होता है ता उसके तीन 
वाचन होते हैं, उसकी प्रत्यक धारा पर विचार करत समय पक्ष विपक्ष मे सभी तर्कों पर पूरा 
घ्याव दिया जाता है । साथ ही विधेयक की धाराओं और उन पर होने वाला बाद विवाद 
समाचार-पत्रा म॑ प्रकाशित होता है भौर देश भर मं उनकी विवचना व आलोचना की जाती है 
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का कम या अधिक हाथ रहता है। ब्रिटन और अधिकत्तर राष्ट्रमण्डलीय देशो मे तो केवल काय 
पालिका को ही युद्ध घोषित करने की शाक्ति प्राप्त है। पर तु सयुक्त राज्य अमरीका म॑ सविधान 
के अतमत, केवल कांग्रेस (विधायिका) को ही युद्ध घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। फ्रा त्त के 
पाचवें गणत न का सविधान भी कहता है कि ससद ही युद्ध की घोषणा कर सकती है। अधिकतर 
यूरोपीय देशा में यही नियम है। सयुक्त राज्य अमरीका मे सा धया के सम्पुप्टीकरण के लिए भी 
सीनेट के 2/3 का समथन आवश्यक है। इसके जतिरिवत वर्दशिक मामलो के सचालन में भी 
सीनेट का भहेत्त्वपूर्ण भाग रहता है । 


2 विधायिका की रचना 


विभिन्न प्रजात तात्मक राज्यो की विधायिकाजओों के अध्ययन से पता चलता है कि 
विधायिका की रचना क दो तरीके हैं। यह एक सदन वाली अथवा दी सदन वाली होती है । 
वास्तव म, विधायिका की रचना के सम्बंध म॑ सबसे महत्त्वपूण प्रश्न ही यह है कि विधायिका 
एक सदन वाली हो अथवा दो सदन वाली | आधुनिक राज्यो में दीनो ही प्रकार के अनेक 
उदाहरण मिलते हैं । इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह आवश्यक है कि दोनो ही प्रकार की 
विधायिकाओ के गुण और दोषा पर विचार क्या जाय । द्विसदनात्मक (8०2ग्रथा॥) विधायिका 
के पक्ष म निम्नलिखित तक दिये जाते है-- 

(4) उच्च श्रथवा दूसरा सदन उतावलेषन को रोकता है--यह कहा जाता है कि 
निर्वाचित विधायिका के अधिवाद्य सदस्य जनम के अनुकूल क्षरिक भावावेश मे अथवा प्रभाव 
शाली वक्ताभा के प्रभाव मे जाकर किसी भ्रस्ताव या विधेयक के ऊपर पूरी तरह से विचार किय 
बिना ही पक्ष या विपक्ष में मत दे देते है । ऐसी जल्दी मे पास किये जाने वाले विधेयका पर उच्च 
सदन एक प्रकार की उपयोगी रोक लगाता है 7? 

(2) स्वेच्छाचारिता को रोकता है--जब विधायिका मे एक ही सदन होता है, तो उसका 
बहुमत चाहे तो स्वेच्छाचारी कानून वना सकता है। द्वि सदनीय प्रणाली के अ तगत व्यक्तिगत 
स्वत नता को रक्षा यवस्थापिका की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध अधिक अच्छे ढग से हो सकती है । 
यदि व्यवस्थापिका मे एक ही सदन होता है तो सारी शक्ति उसी के हाथो मे केद्रीभूत हो जाती 
है और वह जसे चाहे कानुन बना सकती है। लेकी का कथन है---'एकल, सवश्ञत्ति शाली, 
प्रजात तात्मक सदन से अधिक बुरा शासन और कोई नही हो सकता , अभियानित शक्ति के पाने 
पर सम्भावना यही रहेगी कि वह किसी व्यकित की भाति स्वेच्छाचारी बन जायेगा तथा बह बहुत 
कम उत्तरदायित्व की भावना और बहुत कम वास्तविक मनन के साथ काम करेगा। किसतु दो 
सदना के होने पर एक सदन दूसरे सदन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाता है , फलस्वरूप इसमे 
“यक्तियत स्वतन्तता की रक्षा की सम्भावना अधिक बढ जाती है ।' 

(3) कानून पास होने से देरी करता है--दो सदन होने पर कानून के पास होने मे 
देरी लगती है। व्यवस्थापिका के प्रथम सदन द्वारा पास किये गये किसी विधेयक पर कुछ समय 
वाद दूसरा सदन विचार करता है, इस वीच मे उस विधेयक के विपय मे विचारवान नागरिक 
भी सोचते हैं और उसके पक्ष या विपक्ष म॑ एक प्रवल जनमत्‌ का निर्माण हो सकता है। 
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सभा तथा राज्यों की विधान परियदा म॑ राष्ट्रपति व गवरनेरा को क्रमश कुछ सदस्या को नामजद 
करन का अधिकार है। पर तु इस सिद्धात वो भी प्रजातत्र विरोधी समझा जाता है इसी कारण 
इसवा प्रयोग कम होता जा रहा है । (3) कुछ राज्या म विशेषकर उच्च सदन के सदस्य विभिन्न 
उप राज्या या इकाइयो का अतिनिधित्व करते है । सयुक्त राज्य भमरीका, स्विटजरलेण्ड, सोवियत 
संघ और भारत म ऐसा ही है, परतु पहल तीन म प्रत्यक उप राज्य का समान प्रतिनिधित्व है-- 
अर्थात्‌ प्रत्यक उप राज्य स दां दो या अधिक प्रतितिधि चुनकर बाते हू, भारत म एंसा नहीं है । 
य प्रत्यक्ष या बप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हात है ॥ 
आजकल सिजविव द्वारा बताये गये ढग को सवसे उत्तम समझा जाता है। उसके अनुसार 
उच्च सदन का एक भाग नामजद सदस्या का और दूसरा अप्रत्यत रूप स निवर्चित संदस्या का 
होना चाहिए। इस सदन के सदस्या की सरया जहाँ तक हो कम ही रहनी चाहिए । 250 से 
अधिक सख्या अच्छी नहीं समझी जाती, ब्रिदेन और सोवियत सध को छोडकर अय राज्या मे 
इसकी सदस्य सख्या इस सीमा स कम ही है। भारत की राज्य सभा मे जधिक से क्षत्रिक 250 
सदस्य हुं सबते है और बिसी भी उप राज्या वो विधान परिषद्‌ भ 08 से अधिक सद्या नहीं 
है । उच्च सदन वे सदस्या भ पहले उच्च वश या वर्गीय हिता जैस--उद्योगपतिया, व्यापारिया, 
श्रमिकों और जमीदारो का प्रतिनिवित्व भधिक होता था । भारत के सविधा7 द्वारा इनम शिक्षक, 
स्नातको और विभिन क्षेत्रों म विम्यात व्यक्तियों वा प्रतिनिधित्व रखा गया है । उच्च सदन के 
मदस्या के लिए निर्धारित योग्यताओं म॑ निम्नतम आयु की सीमा निचले सदन क॑ संदस्यो से ऊँची 
होती है। इन सदस्यो की अवधि भी अधिक होती है । भारत म भ्रत्यक सदस्य छ बप के लिए 
निर्वाचित होता है । ये सदन स्थायी है, इनके /3 सदस्य ध्रति दो बप मे अपने स्थान खाली कर 
देते है, पर तु उ ही सदस्यो को फिर से निर्वाचित क्या जा सर्वता है। अय राज्यों मे भी इनकी 
नवधि छ या नो वप रखी जाती है और एक तिहाई सदस्य प्रति दो या तीन वप म जपने स्थान 
रिक्त करते है। पूरे सदन का एकदम पुननिवर्चिन नही होता । इसका लाभ यह है कि यह सरकार 
की नीति भे आकस्मिक परिवतता को रोकती है, परतु साथ ही साथ नय॑ विचारों के प्रवेश पर 
प्रतिब ध नही लगाती ॥ 
जनिदले सदन को रचना--इस सदन का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हाना 
चाहिए । अधिकतर राज्यों म॑ वयस्क मताधिकार प्रदान किया जा चुका है। मताबविकार पर 
किसी भी प्रकार की सोमाएँ लगाना आजक्ल अप्रजातस्तात्मक समया जाता है | सदन की 
सदस्या ससया क्ल्नी हो, यह प्रथन विचारणीय है । इसकी सदस्य सख्या इतनी जधिक न हों कि 
| यह अपना मनना«मक काय प्रभावशाली ढंग से न कर सके, पर तु इसमे राज्य के सभी प्रदेशों 
अथवा जन समूहो का उचित प्रतिनिधित्व भी हो । जत इसकी सदस्य सख््या निश्चित करते समय 
राज्य के क्षेत्रफल, जनसख्या थादि का पूरा ध्यान रखना चाहिए । इसके लिए 500 सदस्यों की 
अधिकतम सीमा अधिवतर लेखक ठीक मानत है सदस्यो के निर्वाचन के विभित देशों में शिन 
भिनर तरीके हैं, परतु अधिकतर राज्यो मे भुमिगत निर्वाचन क्षेत्र और वे भी एक सदस्य वाले 
अधिक पस द क्यि गय हैं । कुछ दशा मे आनुपातिक प्रतिनिधित्त पद्धति की व्यवस्था है, शिसने 
लिए बहु सदस्यीय निवर्चिन क्षेत्रा का होना आवश्यक है | इस सदन की अवधि इतनी कम ने हो 
कि सदस्यगंण चुने जाने के उपरा त जब इसकी आवश्यक काय विधि से परिचित है, उसके ढुछ 
समय बाद ही फिर उहह नये निर्वाचच की चिता सताने लगे | सयुक्त राज्य जमरीवा में कांग्रेस के 
निचल सदन की अवधि केवल दो वय है ६ फलत वहां सदस्यो को जैसे ही अपने काय बी भलती 
प्ररार समझने योग्य होते हैं नय चुनाव की तैयारी म लग जाना होता है। इसके विपरीत इसकी 
अवधि इतनी क्षम्बी भी न हा कि सदस्यथगण कुछ समय बाद जनमत का ठोक प्रकार से प्रतिनिधित्व 
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पर विक्षर के सप्ि पैव पर परी परह से ध्यान देती है | 
प्केप-.... ब्वत्ति यह है के (६ राज्यो # ३. देना की व्य: वह्म 
उनकी भक्तियो को 7्जा रहा है । इर क्रिया का पुदर उदाहरक तरिटेच है, 
शक्तियां घटते ले की रह गयी है | भारत + भी 
वे राज्य) की विधान परिषद की. अक्तिया अत्यधि: मितः व जनप्रि सदन के 
झक्तियो गयी 8, क्योकि देग। क्ता चचता है कि के सदन 
पाली व्यवस पहुका गिसेघ पे अनावश्यक रोष ५ गी जाया हैं. और 
गावश्यक देर) गीत है | सेघात्मक- ज्य मे सधीय विधानमण्डल भतो ले सदन होते आब' 
हैं। समझे ज है, कि पे इकाई राज्य गे की ताम्रयतया पदत वाली. होती है 
त्तीह “यवल्था के कै स्विदृजरलौपल के के टनो भास्ट्रलियः भारत के 
नधिकतर: इकाई राज्या जाती है | अत म हु ही कहे | पीय के गाल क्षेत्र 
वाले पदक वाले नमण्डत अधिक उपयुक्त है, किन्तु उः ! की क्क्तियां 
काफ़ी सी हे हिय । छो&- ीटे राज्यों के रैकाई राज्यों सदन काली 
पषायिकाये जानी चाहिये । दिवीय सदनों क कमिया को हुए रॉक्टसन: मे 
(३ है--दुस लिए कोई वैध पैद्धततिक तक नही है, सिवा: राज्य जमरीका 
भौर [ि | जे सभो क्षे, और दुसरे ६ देने, जबकि के फैवल देरी करने पावन नही 
होते, मतभेद और सबपों स्थायी ज्र है । कितु देर के लिए थ + क्िच्ची हरी हरा व्यवस्था 
जा है । ती थ का चुद है कि सदन का प्रथम ढ। च या जा 
पकत है ३१२ जसकी रचना मोटे रूप मे जनुर्फ हो पकती है (7 
रेस प्रकार से डे दल की रह सकेगी, और चूक की अवधि 
के। उस: गाने सदन के प्राथ आप जायेगा, को उनके 4) गई तर ने रहेगा 
इसका मात्र का; देरी करता पेथा दोहरा होगा, और इसके पता इक्त बात 
चलेगा... जल्दबाजी और के यह कसी | न 
सकेगा । इस सम्ब थे सद्राय अग्रल्िरि रे पर हचा है. राज्यो मे ते 4; 
कम हस्त हैं एक सदन विधानमण्ड पैनतुष्ट हु, (2) इस पैदता का चुनाव 
घनप्रिय नियस्तर चजि बाहर होगा, जतना ही अधि गति क के 


फाजो जे अतय हो जायगा और ईस प्रकार दि 
मान सी जाय तो इस अकार की चेतावनी है कि इंसर सदन को नृच्ठ पे होने दिया जाय, और 
(4) पास्तविक यक्तिया वाले इसरे पदव का धा। के लिए 
अवश्यक है ।१ 


पूसरे सदन की रपना-कुछ राज्यो हैपेरा सदन वेश्ानुयत जाबार पर पनाया जाता 

है । प्रिदेन की. चाज से. पम अधि: पच्मानुयत 
पार पर बढते हैं औ: सैष फीयक्त ( 2 ह री व्यक्ति) क्निब। घन करते 
हैं । +र तु अब इस जाधार को प्रज तियवाद क पिद्धत् का विरोधी माना ! (2) कच् 
राज्यो / में राज्य के बध्यक्षे व्यक्ति ही रहते है ; क्वाझ के 
सीनेट मे सभी पहाँ क गवनः र डर कामजद हि है । पिक्तर राज्या 
भें सब तो नही ॥ भय कहुवा राज्य के ९॥ इ हाते 8 | गरतवीय २ब्य 
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इस पातियामाद बारा पास विय मय यायुती में बहुत उम्र झस द्वा। हैं, जा जाय अधिडारियाँ का 
बापूत अर्थात वितियम ये वियम बवाल का अधिकार य दे) हो ) 4933 में थ्वाविय एड शिदिय 
समिति रो रिपाद (क्‍6 7 ४णा छणी ० फऐ.आ०एड्रीग्राणर एण्यातागाटर) में प्रदत विपापा 
पी पद्धति का अपग्रतिधित आया रा वर बागपत छहराया गया-- ) क्रिया चाट के अधितीवर्ता गे 
विस्तार वो बाता पी नियाल दा से यावियाम ट 4 समय पर # मे दरार रत हैं, (2) परातिया 
माद मिद्धा त गी माटी वाता या ततायीनों मामला में ध्रवय दिये दिया हा पारित ऋर सज़सी हूँ, 
(3) एसी परिस्थितियां मा। मुफायला बरत के लिए सापपालिता, वरातियाम देखे अधिसित या 
मसश्योपन विधायन के लिए प्राय विध बिना ही. अपानक उत्प्त द्वाव बालन मामता पर लिएय 
ले सयती है, (4) परिस्थितियां में दजी में हा। था व पहियय्यों ते बार मे गीआमशतिरा निभय 
कर सकती है, (5) अनुवप ॥ अ्राध४ में पथ. गय आयश्यर परियतन सुग्मता से ड्िय जा खड़ये 
है, भौर (6) जापातुतातत में राज्य तीव्र गति 4 साय पग उठा सस्ता है ।२ 
इस प्रफार के विधि विर्माण के पिभिष्न प्रगार ($80$ ० 0००8म०ऐं ८8४40 णञा)-+ 
मोटे रूप से एस बानूना या चार समूहा में वाँटां जा सरता है--() सपरिपर आद व (07ऐ९४%४ 
॥ 00070॥) (2) साविधिता' विनिमम ये नियम (झ्राएण३ ॥57ए्गराध्यछ), जिंदू मे वी जपया 
सरवारी विवाग वनात हैं, (3) साविधिक विनियम ये नियम जिरदू असरवारी सरयाएं बनानी हैं, 
ओर (4) विद्प प्रयार में भधीत विधि तिर्माणं (ल्‍ठार्ज 0९8 06 50०76. 84% 
ए०) । सोविधिया मिनियम, नियम अपवा आय व हूँ जिद सजी तथा विभागाय बधिरारी 
4946 के गानुन ($गरणग३ गेधाा्णयाक्ार हटा) पी अनुगार और अंसारी विवाम 
सम्बी धत बानुना के जातगत्त बनाते हैं। अथान विधायन से विष प्रयर के आदवां वे कामना 
का नातगत बनायी गमो योजनाएँ, अस्यायी जाद॥, विगेष प्रक्रिया बादय आईे आते हैं । इप 
पढ़ति के मुस्य लाभ इस प्रयार हैं --(2) इगक द्वारा प्राततियामाड या बहुत समय बचता है, 
है, बयापि' इसे विस्तार वी बाता वा ऊपर विचार नही करता पढ़ता । (2) इससे नमदीयत्ा बढ़ती 
है, कयाकि प्रशायन सम्बधी विस्तार की बातां को परिध्यितिया के अनुसार (उन थी स्रीमाभा 
वा उल्लघन ने करत हुए) ठांता जा धक्ता है अयत्र विनियमा ये वियमा मे समय के अनुधार 
परिवतन बिये जा सवत हैं । (3) आपात्वालीन वरिस्यितिया था मुगाबत्ता करने में यह बुत ही 
उपयोगी सिद्ध हुई है, मयावि यह वह सापवं हे जिसव द्वारा विधायिदा अपनो बांट वियाद सम्बन्धी 
प्रक्रिया को अत्यधिक बम वरक कायपरालिया यो तुरात आावश्यर कायवाही करन की ध्क्ति सो 
सकती है । (4) यह पात्तियामेट वी नोति का प्रभावी बताने वे लिए थी झ्मयामी, सुविधाजनर वे 
सही साधन है, जिसस वि इस प्रयार से पलियामन्ट द्वारा दी ययी वियायी शरक्तिया का दुष्पयोग 
ने हो क्रयवा सस्तदीय गासन कमजोर ने पड़े, ऐसी राक्तियाँ साधरणतया सपरिषरद ताज ((४०७मा 
एञ 0०प्राथ), उसके मीजया वे उनके जघीय विभागा त्तवा अधिकारियों को दी जाती हैं, जिसके 
लिए मा त्रमण्डल पार्तियामें ट | प्रति उत्तरदायी रहता है । 
ये वानून, जो ऐसो शक्तियां प्रदान करते हैं, उनके प्रयोग यो निश्चित सीमायें निर्धारित कर 
दने है और अधिक महत््वपृण मामला मे पालियामेठ को उनके अन्तगत जारी किये गये विनियमा 
तथा नियमों पर अनुसमधन (०्ण्रवाशाणा ती अबशएए०07७ पाहग्रघपाशाध5) की शक्ति आप्त रही 
॥ इस प्रकार के विधि निर्माण की देख रेख के लिए पारतियाम-ठ की एक प्रवर समिति [इल९० 
(काकमरारट ठा धिल्पात) गंगप्रणपद्वा5): भी होती है, जो प्रत्यक स्ध मे ऐसी पत्तियां के 
असाधारण प्रयोग पर पालियामट की रिपोट देती है । पूव वशित कारणों वे! परिणामस्वरूप, 


+ अछ0ा णी 4॥8 (0फ्प्राया९6 07 ऊे।व8क्षद ?00८:8 4932 
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न कर सके | इन कारणो से इसकी अवधि चार या पाँच वप होनी चाहिए। निचला सदन हो 
लाकपप्रिय सदन होता है, भर्थात्‌ यही जनता की इच्छा का प्रतिनिधि होता है । 


3 विधायिका के सदनो की तुलनात्मक शक्तिया 


दोनो सदनों को शक्तियों को तुलता--वतमान प्रवृत्ति यह है कि दो सदन वाल विवान 
मण्डल में निचले अथवा लोकप्रिय सदन वा व्यापक ओर वास्तविक श्षक्तियाँ प्राप्त हा। इसी 
कारण अधिक्तर देशो म ऊपर वाले सदनो की शक्तिया निचले सदनो की तुलना म॑ बहुत कम 
और परिमित होती हुं। ग्रेट ब्रिटेन मे !9] के पालियामेन्टरी अधिनियम द्वारा लाड सभा की 
शक्तियाँ अत्यधिक सीमित कर दी गयी । जहाँ तक धन विधेयकी का सम्बंध है उनके बारे मे ता 
लाड सभा की शरक्तियाँ नहीं के समान है। अय विवेयका क॑ बारे में भी वह कंवल उनवी पास 
होन मे कुछ देरी करा सकता है तथा उनकी दोहराता है, अतएवं लाड सभा की हानियाँ वास्तविक 
नही है । 

सोवियत सघ व सयुक्त राज्य अमरीका मे दोनो सदनों की श्क्तियाँ लगभग समान हैं । 
अमरीका की सीनेट को तो विश्व का सवस अधिक ज्वत्तिश्लाली उच्च सदन कहा जाता है । इसकी 
क्क्तियो और उनके स्रोता का विस्तारपृवक विवेचन अध्याय दस मे उपयुक्त स्थान पर किया गया 
है । आस्ट्रेलिया की सीनंट म॑ घन विधेयका को न त्तो आरम्भ किया जा सकता है और न ही उ ह 
संशोधित किया जा सकता है । इसक अतिरिक्त अ य बातो मे दोना सदना वी शक्तियाँ बराबर है। 
यदि विसी विधेयक पर दोना सदनो के वीच मतभेद पदा हो जाय भौर कोई भी दूसर सदन की बात 
मानने को तैयार न हा, तो प्रधानम-त्री गवनर जनरल को यह परामश दे सकता है कि विधानमण्डल 
यो विघटित कर दिया जाय । यदि नये चुनाव के बाद भी जिसम क्लि उस वियेयक का मामला 
निर्वाचन सम्ब धी प्रश्नों मे प्रमुख रहेगा, दोनो सदनों के वीच मतभेद वना रह तो उम प्रश्न का 
निणय दोनो सदनो हरी सयुक्त वठक मे बहुमत से किया जा सकेगा । 

फ्रास के पाँचईवें गणतत्र के अतगत दूसरे सदन का नाम फिरिस सीनेट रखा गया है। 
पुवगामी सविधान के अतगत 'गणतनत्र की परिषद्‌" (2०णाथां ० ॥॥० र००४०॥०) वी जपला 
सीनेट बधिक दक्तिश्वाली है, बयोकि विधि निर्माण के लिए दीना सदना थी सहमति आवश्यय' है । 
पश्चिमी जमनी मे द्वितीय सदन वा नाम वन्दस्तत (8070०७2) है, यह स्वायत्तता प्राप्त राज 
नीतिक विभागों ([..05) क॑ प्रतिनिधिया से मिलकर बना है। यह विधायी प्रक्रिया म दा प्रहार 
से भाग लता है। आधारभूत कानुन (8986 [.4७/ मे प्रयणित बुद्ध प्रवार व वानूतों पर ता 
इसकी स्वीकृति पानी आवश्यक है, दूसरे प्रकार क मामला मे दूसरे सदन का प बल अस्थायी प्रतिपेष 
(50५ए८780० ५८०) की द्क्ति मिली है, जिसका लोकप्रिय सदत के साधारण बढुमते से अन्त 
विया जा सकता है। जब दोनो सदन अमसहमत रहे, ता सयुक्त राज्य अमरीशा की सीनंड रे 
प्रतिनिधि सदन को सयुक्त समित्रिया को भाँति उस थी सयुक्त समिति द्वारा दूर रिया जा मरठा है। 


५ प्रदत्त (सोपा हुप्रा) विधायन 


भापुनिक विधायियायें इस प्रद्यार झा विधि निर्माण बृद्धिपूष मात्रा मरने लगा है। 
ब्रिटन में इस प्रयार के बानूव बनाने या अधिवार पानियासाट सेउश वर्षों स॒ प्रयाग इरठी बाय 
है वितु जद स राज्य ने सामाजिय सवाजा और आधिर बारयों रू बरत का उत्तरदादिएश प्रदख 
किमा तब से धप प्रकार ये विधि निर्माण मे बहुत वद्धि हुई है। पठ 70 वर्षों मे स॒कार बे वार 
क्षप मे निरतर बद्धि हाठी रहो है, पत्ता पातियामाट के समय पर कार्यों वा नार बहुत बड़ हटा 
है । अर इस प्रशार शो विधि वि्माराा पढवि का स्यापर रूप थे छ्ाइार उर विदा दरा है भर 
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को ही विधि निर्माण का अधितार है। महू इस अधियार को (कर्य जिसी रो) जहां सोप सकता ।' 
परन्तु 958 मे बने पाँचवें गणत प्र के सयिधान ही घारा 37 यहुती है हि उन मामला यो जिह 
काबुनों द्वारा विनियर्मित में तिया जाय, नियम निर्माण वाल स्वरूप या समझा जाय और एस 
मामला का जादर (आनत्ति) दारा सयोधित प्रिया जा सता है, यदि आादय वो फौमिस बॉफ 
हृदट से मत्रणा के बाद जारी शिया गया है । परतु एसा तभी हा सरता है जबकि सारिधानिक 
परिषद [एगाहआणागाय (०ण्यणा) यह घोषित बरद कि सम्बा पंत मामल नियम निर्माण के 
सेश्र मं आते हैं। पारा 38 मे यहा गया है हि सरातर, अपने कायक्रम रो शा्यीवित ररान के 
प्रयाजन स सीमित काल के लिए परातियामद से अधिहार प्राप्त यर सकती है रि वहू नियम 
निर्माण स्वरुप दे अष्यादत जारी कर सकती है । एस अध्यादशों को मन्त्रि-तरिपद्‌ बनाठ) है जोर 
वे प्रभावी नही रहत, पदि उनकी पुष्ठि व्रत बाला विधेयक सम्पाधित बातुन (टगकशायट्ट सैण) 
में दी गयी समय सीमा क॑ भीतर पालियामाट वे समक्ष नही रसा जाता । 

झ्रालोचना--एस प्रसार के वताय गये कातुना वी ३ई आधारा पर आलायता की गयी है । 
नये अत्याचारी शासन (२९७ 0८5/000॥) वे छसक ने अपनी पुस्तक मे सरतारी अधिकारिया 
की बढ़ती हुई शप्रितयां पी फदु भालाचना वो है) आलोचता के अब आपार सयेग मे ये हैं-- 
()) कभी कभी इक प्रकार फे विधि निर्माण का सम्बव सिद्धा|त के मामला ते हाता है, जो 
पालियामेट के नियजरण से बचता है। (2) कभी उभी एस विनियमों का प्रभाव बीती बाता पर 
भी पडता है (7005900॥४2 59 धीटए), जो बानुन के रासय की पद्धति का विशद्ध है । (3) 
एस विधि निर्माण पर सदालतो का नियास्ण क्र यहीं तक रहता है कि पे कातुन व प्रमोजनो 
पी सीमाभा का उल्तघन ने करें। (4) यद्यपि इनक॑ प्रऊाशन के लिए काफी नियम हैं कितु सदा 
पूण रूप से प्रकाशन नहीं हो पाता । (5) व्यवहार मे सत्तदीय तियत्रण के तरीके उतने सन्तोप- 
जनक सिद्ध नहों हुए हैं जितन कि होते चाहिए थे ॥ 
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दोती प्रकार के विधानमण्डलो के बीच बाधारभूत वाता मे नतर होता है । यद्यपि ऊपरी 
बाता में अधिनायकत जय विधानमण्डल भी प्रजातजीय जैसा हो दिसाई पढ़ सकता है । इसस पु" 
कि हम दोना के बीच भ तर की मुख्य बाता का विश्लपण करें, यह उचित प्रतीत हांता है कि प्रजातन 
ओर भ्रजात त्रात्मक विधानमण्डल के बार मे कुछ बताया जाये । प्रयात-आात्मक शासन वास्तव में जनता 
की सहमति पर आधारित शासन होता है । उसम जनता को अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन स्ववञ्रता 
पूधक करने का अधिकार व समुचित अवसर मिलना जरूरी है। इस प्रकार स निर्वाचित प्रतिविधियों 
को सरकार पर नियतरण रखने को शक्ति नी प्राप्त होनी चाहिए । सरकारी नीतिया और कायक्रमो 
को जनता द्वारा स्वत-मतापुवक अभि यक्त इच्छा के अनुसार निर्षारित करना चाहिए। सच्च प्रजा 
व्यत्रिक विधानमण्डल में य॑ विशेषताएं पाई जानी आवश्यक हैं--(!) स्कतात्र चुनाव, (2) शासन 
(सरकार) पर विधायिका का नियजणा, (3) विरोधी पक्ष को सगठित होने तथा सरकार की जालो 
चना करने की स्ववजता, गौर (4) प्रक्रिया सम्व धी स्वताजता ! डनियल विद के शब्दों म-- 
प्रजाता वक विधानमण्डल प्रतिनिधित्व करते है कानून बनाते है, कायपालिका का परीक्षण व्रत है, 
जनता को विक्षित करत हैं और राजनीतिक नेतृत्व क लिए प्रशिक्षण भूमि का काम करत हैं। उनके 
काय केवल विधि निर्माण से कही अधिक हैं जसा कि विधानमण्डल शीपक मे निहित है । इसके अति 
रिक्त, व॑ सभी कार्यों मं, विधि निर्माण सहित, सरकार के अग अगर को भी भांगांदार बनाते है। ! 
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प्रशासन के अनेक क्षेत्र--कृषि, उद्योग, निधन सहायता, सावजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा आदि--मे 
नियम, विनियम और आदेश सामाय कानुना के अन्तगत सम्बीवित विभागों के उच्च अधिकारिया 
द्वारा बनाये जाते है । इस प्रकार विधायिका का महत्त्व कुछ कग हो गया है और कायपालिका का 
महत्त्व बढ़ गया है । परल्तु प्रदत्त विधि विर्माण के सम्ब ध में यह ध्यान अवश्य ही रखा जाना 
चाहिए कि जिन बातो के बारे म कायपालिका को काय सौपा जाय वे शक्तिया विधायी सिद्धा त 
की न हो । विधायिका को यह भी देखना चाहिए कि प्रदत्त विधि निर्माण का काय किसी एक 
व्यक्ति को म सौपकर किसी बोड या कमीशन को सौपा जाना चाहिए। साथ ही इस काय के 
ऊपर विधायिका द्वारा देख रेख तथा रोक की व्यवस्था भी की जानी चाहिए । 
भारत मे इस प्रकार के विधि निर्माण को अधीन विधि निर्माय (800 ०दाग॥० 0894- 
घ०ग्) नाम दिया गया है और ससद ने पद्रह सदस्था वी एक समिति बनायी है जिसका काय इस 
प्रकार से बनाये गये मियमा और विनियमो की यह परीक्ष। करना है कि वे सस्द द्वारा सौपी गयी 
सत्ता के अनुसार ही है। ब्रिटेन स॑ यह समिति प्रतिवप लगभग 000 नियमों, विनियमा 
(88009 [7#7070703) की परीक्षा करती है, और सदन के ध्यान को केवल लगभग एक 
प्रतिशत पर सीचती है। यह विशेष सनीय रिपोट भी प्रकाशित करती है, जो राजाीतिक मामलो 
के विद्याथिया के लिए बहुत दिलचस्पी को होती है । 946 के एक कानुन (70० $(॥0॥079 
पाशधया॥९॥७ ह८) ने ऐस नियमा और विनियमो के प्रकाशन के सम्ब व में एक प्रक्रिया विहित 
की, जिसके अनुसार उह 40 दिन के भीतर रहू किया जा सकता है । उन पर ससदीय नियानण 
वी मात्रा के आघार पर उहं अग्रलिखित वर्गों मं रखा जा सकता है --() इतने कम महत्त्व 
वाले विनियम जिन पर पालियासे ट का तियजण आवश्यक नही है। (2) व जिह रद किया जा 
सकता है, यदि पालियामेट का कोई भी सदन उनके पालियामे ठ के समक्ष रसे जाने के 40 दिन 
के भीतर यह प्रस्ताव पास करे कि उहे रह करने के लिए रानी की सेवा मे सम्बोधन प्रस्तुत 
किया जाय । यह एक प्रकार का नकारात्मक निय तण है । (3) वे जिनके लागू होने या एक 
विहित काल सीमा स आगे जारी रहने के लिए पार्लियामे ठ के दोनो सदना का प्रस्ताव आवएयक 
है। यह नियनण बा सबस अधिक प्रभावों तरीका है, वयोकि पालियामे ट को इस हेतु एक 
सकारात्मक पग उठाना पड़ता हू । 
संयुक्त राज्य प्रमरोका से विघए्यी शक्तियों का सॉपए जन(--सयुक्त राज्य अमरीका के 
सविधान ने विधायी शक्ति काग्रेस (और राज्यो के विधानमण्डलो) को दी है। वहाँ का सविधान 
शक्ति पृथककरण सिद्धा त पर आधारित है, परतु राष्ट्रपति के कार्यालय (?7०80९7(/5 0#0०) 
और कायपालिया के अनेक अधिकारियों के बहुत से कत्तन्‍्यां को विधायी झक्ति के सौपे बिना करना 
कठिन है। फिर भी यायालय, श्षक्ति पृथथकरण सिद्धात को मानते हुण, प्रदत्त विधायन के 
सिद्धा त को मानने म द्विचक दिखाते रहे है और कायकारी निकायो द्वारा एसी शक्तियों के प्रयोग 
को 'अद्ध विधघायी' (पृष४आ ०8श०४०) नाम दिया गया है । अपने कार्यों के करने मं सावजमिक 
अधिकारियों को यह ध्यान रखना पडता है कि उ हू यायालय अवध अथवा असाविधानिक घोषित 
ने कर दें। अतएवं इस क्षेत्र म उतका व्यवहार यथासम्भव ठीक और दैध होना आवश्यक है। 
फ्रास से प्रदत्त विधायव--चोथे गणत-न के सविधान मे, 7 दिसम्बर 954 के साविधानिक 
कानुन द्वारा सश्योधित हा जाने के वाद, तेरहवी धारा मं कहा गया था कंवल नेशनल एसम्बली 
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दिलाया गया है कि (3) यूनाइटिड किपदम मे केविलेट की अधिनायकथाही नहां है, वयारि 
परान्तियामंद का उस पर जब भी नियमण है, (2) सोवियत सघ मे प्रजात-त नहीं है, और (3) 
सास्यवादी चीन मे भी राष्ट्रीय जनवादी कॉग्रेश प्रजातस्यात्मक निकाय वही है । 
ब्रिटिश कंविनेट को अधिनायक कहता उचित नहीं है। इसकी झत्तिया पर वास्तविर 
सीमाएँ लगी है। यासन की कायवाही सुल सूप से चलती है। प्रालियामंट के दाना सदना जौर 
समाचार पत्रो मे बंबिनट वी नीति व कायक्रम की च्यापक्र आलोचना की जाती है। कॉमन सभायें 
इसके विरद्ध निदा का भ्रस्ताव, अविश्वास्त प्रस्ताव तथा काय स्थगन प्रस्ताव पद्च किये जा सकते 
हैं भोर बहुमत विरुद्ध होने पर केविनेट को त्याग पत्र दना पडता है। पालियामंट की बैंठरझा मे 
माजियों के प्रशासन सम्बघी कार्या वे भूता के यारे मे प्रतिदित अनेक प्रए्न पुछे जात हैं । सयस 
सधिक महत्त्ववुण बात यह है कि प्रिटेव मे विपक्षी दल जत्यात सुदृढ़ रहता है और उप्तके महृत्त्य 
को सभी स्वीकार करते हैँ। इन बातों के रहते हुए वेविनेट अधितायवशाही का रुप धारण नहीं 
कर सकती । 934 मे रेम्जे मेबडोनल्ड की राष्ट्रीय सरकार वी बहुत बड़े वहुमत का समथन 
प्राप्त था फिर भी वेकारी सहायता विनियमा (फातआए)०क्राधा। है5॥8402 ९९८९७)४०5) 
के प्रश्न पर उसे चुक्‍्ना पडा था। 933 में ब्रिटव के विदेश मात्री सर समुअल होर ने नरीसीनिया 
के प्रश्न पर फ्रास के प्रधानम श्री से वार्ता की, जिसवी सूचता फ्रांस ओर ब्रिटन के समाचार प्रा 
में प्रकाशित हो गई । उन प्रस्तावा के प्रति दशब्याप्री विरोव का प्रदशन हुआ, फत ब्रिटिश 
केविनैट को वे प्रस्ताव अस्वीवार वरन पडे और विदशम थी का त्याग-पत्र देता पडा । 4957 से 
स्वेज नहर व' प्रश्न वर तत्कालीत प्रधानमत्री ईडन को त्याग पन्न देना पड़ा और उसी दल का 
नया मीजिमण्डल प्रधानमन्त्री हेरोल्ड मेकमिलत के नेतृत्व मं ववा । वाल्तव में कंबिनेंड का जनमत 
ओर व्यापक विरोध का आतर करना पडता है। इसो आधार पर ब्रिटेन म सच्चा प्रजावत्र है 
और केव्निट वी अधिनायकशाही दी वात मा य नही । पालियामद में विराधी पक्ष का काय बहुत ही 
महत्त्ववृण है। यह सत्य है कि केवितंट की ब्रिटिश शासन मे केद्रीय स्थिति है और इश्तकी झक्तियाँ 
भी विस्तृत है। पर तु अब भी वे वितठ को अपनी नीति के लिए पालियामेट का समथन प्राप्त करवा 
प्रड्वा है, वस्तुत उसके कायक्रम और नीति का भाग्य कॉमन सभा के बहुमत के समन गौर 
वफ़ादारी पर ही निनर है । 
इस विपय में 'यूमेन ने लिसा है. 'प्रजात नीय राज्य म, जसा कि प़िदन है, नतृत्व एक पक्षीय 
मामला नही, परतु वह केवल तभी कायम रह सकता है जबकि नेत्ता ओर उत्तके अनुपायियों में 
विदयास वी कापी मा हो । केविनेट अचश्प ही पालियामट वे! नेतृत्व करती है, वितु यह तभी तक 
सफ़लतापुवक काय कर सकती है जब तक इसे केबिनट पद्धति की आधार करत आवश्यक एकता का 
ध्यात रहे | कैबिनेट संसदीय विरोध को जबरन नहीं दवा सकती वरव्‌ उसे सहमति श्राप्त करने का 
प्रयलत करना आवश्यक है | ऐसी सहमति शायद ही कभी एकमत्त हो, विशेष रूप से विरोधी पक्ष 
के साथ । पर तु सरकार यह जान कर कि फामन सभा से सहयोग भावश्यक है, सदा ही उसे पाने 
का प्रयल करती है, उस समय भी जबकि उसके साथ बहुमत हो | अतएवं यह पालियामेट वे 
विधिन मतो का ध्यान रखती है और विधि निर्माण में विरोधी पक्ष के मतो को भी स्थान मिलता है। 
पालियामट कैबिनेट पर रोक लगाने तथा उसके स'तुलन का तन नही है वरव्‌ नीति के खुने तथा 
विस्तृत वाद विवाद का फोरम है--ऐसा फोरम जिसका मा जियण अवश्य ही ध्यान रखते है ।? 
सांवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत को बहा की संसद कहा गया है और उसके कार्या व 
शक्तियों की सूची काफी बडी है, किन्तु वास्तव स वह अय राज्यो की राष्टीय विधायिकाओं वी 
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उपयुन्तर रृष्टिकोण से विचार करते पर हम यह कह सकते है कि ग्रेढ ब्रिटेन, भारत, 
कनाडा, आस्ट्रेलिया, जापात, फ्रास, शीलका आदि राज्यो के विधानमण्डल प्रजातजात्मक हैं। 5 
फास्ट इठली द नाजी जमनी भ विधावमण्डल स्वतन न थे बोर सोवियत सघ, साम्यवादी #! न 
वे भर ये साम्यवादी राज्यों तथा स्पेन व पुतगाल आदि राज्या में विधानमण्डल प्रजातास्तिक नहीं 
बरन्‌ अधिनायकठ-जी है। फासिस्ट इटली व नाजी जमनी मे छुनाव स्वत नहीं ये और विरोधी 
दलो का अत कर दिया गया था! उनके विधानमण्डल वायपालिका पर नियत्तण का प्रयोग 
करने के बजाय स्वय कायपालिका द्वारा निर्यात्रत थे। वास्तव भे, फासिस्ठा वनाजिया का 
प्रजात तर म॑ विश्वास ही ने था, उनकी झासन पद्धतियाँ तो नि संदेह नधिनायकत तीय थी। 
फाइनर के मतानुस्तार नाजी सरबार के अतगत विधायिक् (उ२०७०॥६४8) विशुद्ध रूप में कोरा 
दिखावा (५ 9५४४ [80४0०) था और एसेम्बली, जिसके सदस्यो को हिटलरी पद सोपाव ने ध्याव- 
पूवक उना था, ऐसे व्यक्तिया का समूह था जो सरकारी निदेशाउुसार सरकार की सराहूता करता 
था। उसके सन केवल (#एापरटा) या उसका प्रयान ग्ोयरिंग ही बुला सकता था। 933 के 
कानून (7908 8०) के लागू हो जान पर कानूनों को कामपालिका ने ही विधानमण्डल मं 
उसके ऊपर बाद विवाद हुए बिना निर्मित किया थ) 
नाजकले साम्यवादी राज्यो मे दूसरे श्रकार के अधिनायवत त्री विधानमण्डल हैं। उन देशों 
में चुनाव स्वतान नहीं वरनू साम्यवादी दल की सरकार द्वारा सचालित व निर्यात होते है । 
साथ ही इन राज्या म विधानमण्डल के भीतर या वाहर कोई विराधी दल है। इन राज्यों मं 
विधायिकाओ की गत्तिया दखन में तो बडी विस्तीण है किल्‍्तु व्यवहार मे वे शक्तिहीत हैं । उत 
पर कायपालिका का परूण मिय तण है, वे कायपालिका के विरुद्ध अविश्वास व नि दा के प्रस्ताव 
पास नही कर सकते भौर व ही उसकी आलोचना कर सकते हैं। वे तो वेवल सरकार द्वारा प्रस्तुत 
विधेयकों, प्रस्तावों व रिपोर्टों को साधारण विचार के वाद स्वीकार कर लेने वाले विधान 
भण्डल है । 
इन विधानमण्डला की कायप्रणाली तथा विधायी प्रक्रिया भी कायपालिका से स्वतत्त 
नहीं है । फाइनर के मतानुसार सोवियत सघ मे सर्वोच्च सोवियत का श्रभावीपन दो शक्तिशाली 
कारणों से सीमित है--प्रथम, निर्वाचनों पर साम्यवादी दल का नियन्त्रण है , दूसरे, सर्वोच्चि 
सोवियत अपने सदस्या में से एक निकाय--प्रेसीडियम का चुनाव करती है, जो कि सौवियत सघ 
के शासन का उसके विराम काच मे सचालन करती है और सर्वोच्च सावियत के वप मे कुल दो 
सत्र होते है, जी लगभग 20 दिन तक चलते है । जिस प्रकार से सोवियत सघ मे प्रेसीडियम ह्ठै 
उसी प्रकार साम्यवादी चीन म॑ स्थायी समिति है, जबकि सभी प्रजाता तक देशों मे प्रक्रिया की 
स्वत-जता का स़िद्धा द पाया जाता है और वे विधासमण्डलो की अपनी काय प्रणाली व कार्या पर 
(साविधानिक प्राविधानो के वीतर रहते हुए) इस प्रकार की स्वत जता प्रदान करते हू। ऐसा 
विधानसण्डल अपनी काय प्रणाली और प्रक्रिया नियमो का निर्धारण करता है। इस बारे में 
निर्णायक वात यह है--क्या सर्वोच्च सोवियत अपनी इच्छा स काय कर सकती है ? इसका उत्तर 
नही है, वग।कि इसे तो संविधान के अनुसार ग्रेसीडियम ही वय में दो बार आहुत करता है । 
सोवियत सघ मे शासन साम्यवादी दल और प्रशासन करते हैं, जबकि सोबिग्रतें केवल 'हा' कहती 
है, उनमे कोई विरोवी मत नही देता भोर न ही कोई सदस्य बनुपस्थित रहता है ।? इत अध्याय 
के अग्रनिस्ित पृष्ठा म इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए तीन उदाहरण दिये गये है . यट 
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सर्वोच्च सोवियत के सदस्य मतदाताओं म॑ सोवियत सरकार के प्रतिनिधि दोते है, व मतदाताओं 
के प्रतिनिधि नहीं होते । सदस्यों और उनके द्वारा मतदाताओं मं कुछ इस प्रकार की भावना 
पैदा होती'है कि वे शासन म॑ भाग लेते हैं ।! वरनन॑ बी० एस्पेटुरियन के शब्दों म॑ सर्वोच्च 
सोवियत एक ऐसी सस्था है जो औपचारिक रूप में प्रजात न और वैधता का सि है है। यह 
दल वी इच्छा को कानूनों मे परिवत्तन करती है जिसके वारे मं कहा जाता है. कि जतसाधारण 
क॑ प्रतिनिधियों ने बनाये है। सर्वाच्च सोवियत सर्वोच्च राज्य शक्ति की अभिरक्षक है, न कि 
मोवियत्त समाज में सर्वोच्च शक्ति की । यद्यपि यह उच्चतम कानूनी अग्र ,है, 'पोवियत शक्ति 
भर बैघता का वास्तविक स्रोत साम्यवादी दल है। अतण्व सर्वोच्च सोवियत ऐसी सस्या है 
जिसका प्रयोजन जनसाधारण मे यह विचार पदा करना है कि वे शासन मे भाग खेते है ॥* 
अय लेखका के अनुसार सर्वोच्च सोवियत की बैठका का प्रयोजन सदस्यों को प्रेरणा देना 
(हे तथा उसके निर्वाचकों को शिक्षित करना है। पर तु आग और जिंक का मत है'कि चाहे 
सर्वोच्च सोवियत पाएंचात्य हृष्टि मे सच्चा मननात्मक निकाय न हो, फिर भी यह नहीं मानता 
चाहिये कि यह सावजनिक मामलो पर उचित मात्रा म प्रभाव नही डालती ।* हमारे विचार मे 
यह मत्त बहुत ठीक और सन्तुलित है। हक ७25 ४ 
चीन मे राष्ट्रीय जनवादीं काग्रेस की शक्तियाँ, साविधानिक दृष्टि से, विस्तृत हैं, कि तु 
नीति निर्धारण सम्ब थी मुख्य शक्ति तो साम्यवादी दल की राजनीतिक ब्यूरो के हाथा मे है। 
यद्यपि सवित्रान मे इसे विधायी शक्ति का प्रयोग करने वाला एकमाज अंग कहा गया है, यथाथ मे, 
इसकी विधायी श्षक्तियो म॑ महत्त्वपूण भाग इसकी स्थायी समिति का है, जो सोवियत सघ की 
प्रेसीडियम के समान है । राष्ट्रीय जम काग्रेस यथाथ म क्या काय करती है, इसका अनुमान उसके 
आगे वर्णित दो अधिवेशनों म किये गये कार्यों की यूची से लगाया जा सकता है । प्रथम जन काग्रेस 
न॑ 957 के चौथे अधिवेशन (सत्र) मे भग्नलिखित निणय किये (!) सरकारी प्रतिवेदन की ईवी- 
कृति, (2) आतिम वक्तव्य जौर राज्यीय वजट वो अमीकृत किया, (3) संवच्चि जन “्यायालय और 
संर्वोच्च जन प्रोवयुरेटोरेट के कार्यों क॑ प्रतिवेददा पर स्वीकृति, (4) दूसरी राष्ट्रीय जब का्रेस के 
लिए प्रतिनिधियों के चुनाव सम्ब थी प्रदण पर निणय, (5) वर्वाग्सी चाँग उपराष्ट्रीय स्वायत्त प्रदेश 
की स्थापना पर निणय, (6) तिगसिया हुई स्वायत्त प्रदेश की स्थापना पर निणय, (7) सर्वोच्च 
जन यायालय' द्वारा म्यु देष्ड देत के सम्व थे मे एक संकल्प अगीद्ृ्त किया । 

959 मे टूसरी राष्ट्रीय जन कांग्रस ने अपने प्रथम सत्र में ये निणय कियं--()) सरकारी 
कार्या के प्रतिवेदन वी जभीकृत क्या, (2) भा तम वक्तव्य और राजकीय वजट पर स्वीकृति दी, 
(3) 959 के लिए राष्ट्रीय योजना पर स्वीकृति दो, (4) तिब्यत क॑ प्रएन पर एक सकलप अ्यीक्ृत 
किया, (5) याय मजालय व परिवीक्षण माजालय के उमूलन का निर्णय क्या, और (6) सरकारी 
नताओ का चुनाव क्या । यदि हम राष्ट्रीय जन काग्रेस की रचना अर्थात्‌ उम्के प्रतिनिधियों की 
चुनाव पद्धति पर भी विचार करें तो यह स्पप्ट होगा कि चीन म प्रजातन केवल एक घोलखा मात्र 
!है। प्रथम राष्ट्रीय जब वाग्रेस के 226 प्रतिनिधियों के, नामा वी प्रथम स्थानीय कापग्रेसा द्वारा 
नामजदगी हुई और वाद म प्रात्तो, स्वायत्त प्रदेशों, कंद्वीय सत्ता के अधीन म्युनिसिपलिटिया, 
सापस्त्र संताआ आदि द्वारा उनका चुनाव हुआ | परतु शाप्तन के निर्वाचन कानून द्वारा उम्मीदवारों 
की नामजदगी चीनी साम्यवादी _दन्न, प्रजाता तक दला और जय जन सगठना द्वारा सयुवृत 

रूप स आपस मपरामण द्वारा होती है, क्तु यथाथ म चीनी साम्यवादी दल द्वारा) इसके 
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तरह नही है। उसके बप म॑ केवल दो अल्पकालीन सत्र होते है, वह कानून भी कम बनाती हैं 
और जो भी बनाती है उनका आरम्भ सरकार करती है । सर्वोच्च सोवियत म विधेयका पर बहुत 
ही कम वाद विवाद होता है, व साधारणतया सवसम्मति स स्वीकार कर लिये जाते हैं। सोवियत 
संविधान और लेखक उसे 'राज्य-सत्ता का सर्वोच्च अग' बतात है, परन्तु ऐसा नही है, व्योकि उसके 
अनुसार सर्वोच्च सोवियत नीति का निर्धारण नहीं करती । आय पाश्चात्य लेखकों के मतानुसार 
सर्वोच्च सोवियत का विधि निर्माण में भाग महत्त्वहीन है। फाइनर के अनुसार सर्वोच्च सोवियत 
की विघायी शक्तियों मं दो कारणा से अस्पष्टता है--(अ) इस विधि निर्माण के अतिरिक्त अय 
शक्तियाँ प्राप्त हैं। (ब) सविधान ने अन्य भ्गा को भी विघायी शक्तियाँ प्रदान की है। प्रेसीडियम 
शआज्ञप्तियाँ वना सकती है और मा भर परिषद्‌ कानूनो के आधार पर और उनकी प्रति के लिए 
निणय कर सकती है तथा आदेश निकाल सकती है, जिह तुरत लागू किया जाने लगा है और 
बाद मे सर्वोच्च सोवियत से उनका पुष्टिकरण कराया जाता है। कहने का तात्पय यह है कि 
सर्वोच्च सोवियत वास्तव मे पाइचात्य राज्या के समान विधायिका नही है। फाइनर ने लिखा है 
कि प्रजातत्रों मे ससदो का एक महत्त्वपूण लाभ सदन म॑ मात्रियों और विरोधी पक्ष के नेताओं 
के मता की स्वत-व अभिव्यक्ति और उनका प्रकाशन है । परतु सोवियत सघ मे सर्वोच्च सोवियत 
में शायद ही कभी बाद विवाद होता है, कानून बिना वाद विवाद के ही बनाये जाते हैं, केवल कुछ 
कानून बनाये जाते है और उहे उचित रूप में कभी भी प्रकाशित नही किया जाता । 
जूलियन टाउस्टर के मतानुसार भी अभी तक सर्वोच्च सोवियत ने इस प्रकार काय किया 
है कि यह मुख्यत पुष्टिकरण व प्रचार करन वाला निकाय है। इसका मुख्य प्रयोजन, ऐसा प्रतीत 
होता है, समय समय पर जब आवश्यक हो, सरकारी नीति पर प्रतिनिधि सभा के रूप म॑ अपनी 
स्वीकृति देना है ।! हारपर और टॉमसन लिखते हैं. कि सर्वोच्च सोवियत की दो विशेषतायें है-- 
(]) प्रतिनिधि जो रिपोट पश् करते हैं, उसम वास्तविक मननात्मक काय नही होता, (2) व्यवहार 
में, सर्वोच्च सावियत भें सभी प्रश्नों के पक्ष म मतदान सवसम्मति से होता है। यह इस तथ्य की 
अभिव्यक्ति है कि सम्पूण सोवियत विधि निर्माण दल्नीय नीति के अनुसार होता है। यद्यपि सोवियत 
पद्धति मे ससदीय रूप पर बहुत बल दिया गया, फिर भी स्रोवियत पद्धति परिचित पाश्चात्य 
प्रजात जो से बहुत भित है। फाइनर ने लिखा है. 'प्रजातबात्मक पद्धतिया म॑ विधायिका का 
कायपालित। पर प्रभुत्व होता है, सोवियत सघ मे व्यवहार म साविधानिक दृष्टि से भी प्रसीडियमों 
का सावियतो पर प्रभुत्व है ४ दूसरे शब्दों मे, देश पर दल और प्रशासन द्वारा शासन होता है, जब 
कि सोचियतें केवल “हाँ कहती है और विरोधी मत प्रहट करने वाला तथा अनुपस्थित रहन वाला 
कोई भी सदस्य नही होता है । 
मनरो और सहयोगी लेखक का मंत है कि सोबियत शासन बिना सर्वोच्च सांवियत के भी 

सुचाद रूप से चलाया जा सकता है। यदि ऐसा है तो सर्वोच्च सोवियत का अस्तित्व वष) डै ? 
इसके कई कारण है--प्रथम, यह सोवियत नागरिको की साधारण सभा है जो सन्न के बाद /४47 
अपने क्षेत्री म शासन की सफलताओ और उनकी भावी योजनाओ के लिए जांदय तबड़ #.८6 # ! 
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अव4 राजनीतिक सस्थायें और तुलनात्मक शासन 


के विभागों व मे जालयों के अतिरिक्त अनेक 'बद्ध-विधायी अभिकरणा, बोर्डो व आयोगो को भी 
सौपी जाने लगी है। इस विषय का विवेचन चोये सैबशन म पहल हो किया चुका है। हाल के 
बीते वर्षों मे विधानमण्डलो की शक्ति और उत्तरदायित्व म प्रस्तावाधिकार और जन निणय के उदय 
से भी कमी आयी है । य दोवां तरीके, विधायी प्रक्रिया म॑ निर्वाचक्मण्डल को भाग दिलाकर, इस 
आधुनिक प्रयत्न का प्रतिनिधित्व करते है कि प्रत्यक्ष प्रजातन के कुछ लाभा को फिर से प्राप्त 
किया जाय 
ससदात्मक राज्या में, जहाँ पर द्वि दलीय पद्धति का विकास हुआ, जैसे युनाइटिड किगंडम 
में वहाँ मुज्यत कठोर दलीय अनुशासन के फलस्वरूप कार्यपालिका (कबिनंद) की स्थिति बहुत 
बलझाली हो गई है । इसी कारण कुछ तेखको न यह मत प्रकढ किया है कि युताइटिड किगड़म मं 
केबिनेट को अधिनायकशाही स्थापित हाती जा रही है ओर पालियामट अब केवल उसके निणयों 
पर अपनी स्वीकृति की मोहर जगाने बाला निकाय रह गयी है। उससे यह निप्कप अवश्य ही 
निकलता है कि केब्निद की शक्तियों मे बहुत वृद्धि हुई है और अब वह पालियामंट पर काफी मात्रा 
में नियतण रखने लगी है, जबकि सिद्धांत मे पालियामेद सर्वोपरि है । जब तक भारत म कांग्रेस 
दल का सुरृढ बहुमत बना रहा, सन्न्रिमण्डल ने पालियामंठ के महत्त्व को अवश्य ही घंटाये रखा, 
कि तु 967 के बाद स॒ स्थिति बदल गयी है। इसक॑ विपरीत कई ससदात्मक पद्धति वाले राज्यो 
में, जहाँ द्वि-दलीय पद्धति का विक्यास नहीं हो पाया, बहुदलाय पद्धति ने कायपालिका को क्षीण 
तथा अस्थिर बनाया । परतु इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस के पियें शत” के संविधान 
मे एसेस्वली (पालियामेट) के जासन का अत कर क्ायपालिका को अति सुदृढ़ और शक्तिशाली 
बनाया गया है । अब वहाँ पर पालियामेट की झक्तियो व काय श्रणाली पर अनेक सीमाएँ व प्रति 
ब ध लग गये है। यहा पर यह कहना भी अनुचित न होगा कि विगत कुछ वर्षों मं भारत में काय 
पालिका क॑ क्षीण हो जाने के कारण ही अंक विचारका व लेखकों ने यह सुझाव दिया है कि 
ससदात्मक कायपालिका के स्थान पर अध्यक्षात्मक कायपालिका को अपनाया जाय । 
यदि हम सयुक्त राज्य असरीका के सविधान का ध्यावपूवक अध्ययन करें और उसके 
प्रकाश में आजकल कायपरालिया और विधायिका की वतमान स्थिति का विश्लेषण करें, तो उनके 
बाद भी हम इस निष्कप पर पहुंचेंगे कि वहाँ भी वायपालिका की शक्तियां मे वृद्धि हुई है जिसके 
परिणामस्वरूप राष्ट्रपति मुख्य कायपल के साथ विधायक (०)र्ध /०४:0/807) भी बन गया है ॥ 
इतना ही नही, वहाँ वजट पद्धति का बिवास इस प्रकार हुआ है कि बजट-निर्माण पर कायपालिका 
अर्थात्‌ राष्ट्रपति और वजद ब्यूरो [छणा६4० ० ४० 80087) का निय-त्रण स्थापित हो गया 
है । यहाँ यहू उल्लेख करना भी अनुचित न टाग्रा कि ससदात्मक पद्धति वाले राज्यो म बजट पर 
मॉजिमण्डल का नियात्रण स्थापित हो गया है | यद्यवि प्रजाताआा भ विधायिकाओं का विधि-विर्भाण 
मे महत्त्व कुछ कम हो गया है, फिर भी अन्य क्षेत्रा म उनकी सत्ता का सार कायम है। वे सविधान 
के संशोधन मे केद्रीय नागर रखती है । सामाजिक, आथिक और राजनीतिक दशाओ की छानबीन 
और उससे उत्पन हाते बाले प्रश्तो पर निषय करने तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निरा- 
करण हेतु हुए बाद विवाद मे भी उनका भाग अति महत्त्ववूण है । अभी वेक विधायिकाएँ विधायी 
कायवाही का केद्र हैं, पथपि उनकी आवाज पहले जसी नियत्रक नही रही है । भाज भी विधायिका 
जनमत के मच का काम करती है तथा सरकार और शासितो क बीच अति महस्वपूण सम्पक 
स्थापित करने वाला साधन है । जनमत के लिए यह नेतृत्व की व्यवस्था करती है और ऐस उगठन 
की भी जिसके दारा जनमत का राजनीतिक महृत्त्द बढ जाता है । 
काल जे० फीड़िच के मतानुसार आधुनिक सरवारा को बहुत आश्चयकारी विशेषता यह 
है कि कायपालिका के प्रति पुराने जविश्यास का स्थान उसके नतृत्व म नया विश्दास है। इसका 
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अतिरिक्त चूकि नामजद किये गये व्यवितमो की सख्या उतनी ही होती है जितने कि प्रद्िनिति 
चुने जाते है, अत ज़िसकी नामजदगी हो जाती है वही चुना जाता है और चुनाव म कोई सघप 
नही होता । 

ऐसे ही यदि हम राष्ट्रीय जन काग्रेस के कार्यों तथा उसके काय करने की प्रक्षिया पर 
ध्यान दे, तो यही निष्क्प निकलेगा कि चीन म॑ प्रजात ते कोरा दिखावा है। विभिन्न सनो मे 
प्रतिनिधियों ने सरकारी प्रतिवेदनो, नीतियो और सकल्‍पो आदि के विरुद्ध जिनक॑ बारे मे निणय 
चीनी साम्यवादी दल द्वारा कर लिये जाते हैं, न तो कुछ कहा जौर न मत ही दिया, स्तभी प्रत्ति- 
निधियों मे हाथ उठाकर उ'हे स्वीकार कर लिया । इसका अथ यह हुआ कि जनवादी प्रजात न 
एक साधन मान है जिसका प्रयोग चीनी साम्यवादी दल अपने अधितायकत्व को बनाये रखने के 
लिए करता हैं । यह तथ्य कि 957 के सन में कुछ प्रतिनिधिया को दक्षिणप थी कहां गया और 
उनके विरुद्ध कायवाही की गयी, यह सिद्ध करता है कि “जन-प्रतिनिधि' सत्य रूप मे जनता का 
प्रतिनिधित्व नही करते और वे किसी कास्तविक प्रतिष्ठा व थ्क्ति का भी उपभाग नहीं करते । 
अत मे, राष्ट्रीय जन काग्रेस की सदस्यता का बहुत बडा आकार, उसमे साम्यवादी दल की 
प्राधा य, राष्ट्रीय जन काग्रेस की स्थायी समिति के बीच सामा'य दलीय आधार के कारण सामजस्य 
राष्ट्रीय जन काग्रेस के सता का बहुत कम और अति अल्प समय के लिए होना आदि बाता ने 
राष्ट्रीय जन काग्रेस को संविधान का केवल एक्रों जीपचारिक श्रग बना दिया है और उसकी ययाथ 
सत्ता का प्रयाग स्थायी समिति करती है । 


6 विवानमण्डलो का पतृन श्रौर उनके सुधार के लिए सुझाव 


विधानमण्डलो का पतत्न--यदि विभित राज्या के विधानमण्डलो की वतमान शताब्दी मं 
स्थिति और काय प्रणाली का ध्यानपूवक सर्वेक्षण किया जाय तो यह बात स्पष्ट दिखाई पडेगी कि 
कई महृत्त्वपूण बातो में विधानमण्डल। का' पतन हुआ है, विशेष रूप से उनकी कांग्रपालिका से 
सम्बधित, शक्तिया के वारेम, यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी मिलेगे । इस काल मे राजनीतिक 
सम्थाओं के विकास की एक महत्त्वपूण विज्येपतत कायपालिका की शक्तियां में बडी वद्धि रही है 
जिसके लिए कई वात उत्तरदायी है--विश्व युद्धों का होना, आथिक सकटो का आना, समुहवादी 
अथवा समाजवादी या कल्याणकारी नीतियो का अग्रीकार किया जाना, जौर थ तर्राष्ट्रीय तत्ताव 
का लगातार बने रहता | आजकल सरकारें ऐस अनेक काय करन लगी हैं, जो वे पहले नही किया 
करती थी, बप्ते तो विधानमण्डल भी जाज अतीत की अवेधा अधिक विषयों के करे मे और कही वी 
संस्या में कानून बनाते है। एक प्रकार से उत्की शक्तियों का क्षेत्र भी विस्तृत हुआ है, परतु 
कायपालिका के सम्बंध मे उनकी झक्तिया अवश्य ही कम हुई है । 
+ एक क्षेत्र मे तो ऐसा लगता है कि कायपालिका ने विधानमण्डल के कार्यों का एक भाग 
अंप्रने अधिकार मे ले लिया है । हमारा अभिप्राय प्रदत्त विधायन (क2८४४0 |887890/00) मे हुई 
वृद्धि से है ।“ ग्रयपि अधिकतर राज्यों मे सभी प्रकार क॑ कानून बनान की शक्ति विधानमण्डलो से 
कायम है। किन्तु व्यवहार म॑ यह सच है कि अधिकतर कानुना के अतगत कायपालिका नियमों 
और विनियमा के रूप म कानून अथवा उपविधियाँ बनाती हैं। इस प्रकार की द्क्ति कायपालिका 
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करे तो यह निश्चित रूप स यहा जा सकता है कि उसमे सुधार की जावश्यकता है। विशप रूप 
से अग्नलिखित बातें एसी हैं, जि है कम या अधिक मात्रा म ब्रिटेन (और भय समान पद्धति बाल 
राज्या म) अपनाया जा सकता है--काग्रेस बे सदस्या को सूचना पान के लिए प्राप्त अधिक 
सुविधाये, सदन और समिति मे सदस्या वो अपना योग देने के लिए अधिक अवसर, समितियों क 
सदस्या के लिए विश्येप ज्ञान पान के अवसर भादि। 959 म॑ निमुकत एक प्रवर समिति न कॉमन 
सभा की कायप्रणाली को अधिक सुगम और श्ीघ्रगामी बनाने के लिए यह महत्त्पूण सिफारिश 
की कि विस्तार की बाता ससर्म्या घत काय को स्थायी समितियों को सौंपा जाय, जिसके कि 
साधारण वाद विवाद क॑ लिए सदन को अधिक' समय मित्र सके । 
कुछ लेखका का मत है कि विधेयक के तीन वाचन वाला नियम बहुत पुराना हो चुका है, 
उनमे से एक वाचन म विधेयक के प्रत्यक खण्ड व उपखण्ड का पढ़ा जाना आवश्यक है । ऐस 
नियम का होना उस समय आवश्यक था जबकि सदस्यों को विधेयक वी छपी हुई प्रतियां नहीं 
मिल पातो थी या कुछ सदस्य व-पढ़े होत थे, परातु आजकल जवकि प्रत्यक सदस्य को विधेयक 
पर विचार आरम्भ होन से पूव ही उसकी छुपी हुई प्रति उपलब्ध हो जाती है तो विधेयक के 
सदन मे पढ़े जाने पर व्यथ ही समय खोया जाता है। इसलिए उस प्रकार के नियम का ब्रिटिंगा 
कॉमन सभा, अमरीका के सघातरित राज्यो और सघीय विधानमण्डल (कांग्रेस) मं पृथषतया अ त॑ 
कर दिया गया है । अनेक विधायिकाआ मे मतदान की विधियाँ भी बहुत पुरानी हो गयी हैं और 
वे बहुत समय लेती हैं, विशेष रूप से नाम लेकर मत रेकाड करने की विधि (70 ८था। १०॥०) । 
सयुक्त राज्य अमरीका की कुछ विधायिकाओ न मतदान के लिए विजली की मश्मीनें लगवा ली 
हैं, विधायक को अपन डस्क पर लग्रे बटन को दबवाना द्वोता है, जिसका परिणाम बिजली स 
चालित स्कोर बोड पर आ जाता है । 
अविलम्ब कायवाही वाले विधेयको पर भी लम्बी देरी होत के कारण ग्रेट प्रिटन, सयुकतत 
राज्य अमरीका आादि राज्या म विनिन्त प्रस्ताव सामन आये है, जिनके द्वारा विधायी समठन व 
प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किया जा सके। 946 मे सयुकत राज्य अमरीका की काग्रेस द्वारा 
पारित विधायी पुनगंठन अधिनियम उसी दिश्या म एक प्रयत्न था। अभी तक ग्रेट ब्विटेन मे इस 
प्रकार का कोई कानून नहीं बना है यद्यपि इस प्रकार की आवश्यकत्ता काफी अनुभव की गई है । 
विधानमण्डला की कायप्रणाली को सुचारु बनान के लिए प्रक्रिया बहुत सोच समझकर बनायी 
जानी चाहिए । वे ऐस हो कि सभी वर्गा व दला के प्रतिनिधियों को बोलने का समुचित अवसर 
मिले ) कितु उ ह भाषण की इतनी अधिक स्वत त्रत्ता भी न हो कि वे उपयोगी विधेयकों के पास 
होने मे भी अनुचित वाधा डालने और दरी करने के अवसर प्रदान करें। विधानमण्डल की काय 
प्रयाली के बारे के स्वस्थ चलना थौर अभिसमयो को भी प्रोत्साहन देना आवश्यक है | उदाहरण 
के लिए, अध्यक्ष अपना काय पृ निष्पक्षता के साथ करें और विरोधी पक्ष के ब्रत्ा को उचित 
महत्त्व प्रदान क्या जाय | सक्षेप म, विधघायी सगठन और प्रक्रिया ऐसी हो कि विधानमण्डल सकद 
ब आपात्काल के दोरान झीघ्रता स निणय कर सके । 
अत मे, विधानमण्डला की कायप्रणाली को सफल बनाने में राजनीतिक दल्लो का महत्त्व 
पूण भाग रहता है । अतएवं दलीय पद्धति स्वस्थ होनी अति आवश्यक है- बहुमत प्राप्त अर्थात्‌ 
शासक्‌ दल को विरोधी दला के मता का उचित ध्यान रखना चाहिए और दल बदल जत्ती अनुचित 
प्रथाओ का अयोग नही करना चाहिए । विरोधी दलो का भी आलोचना उत्तरदायित्व की भावना 
और रचनात्मक दृष्टि से करनी चाहिए | साथ ही राजनीतिक दलो को हिसापुथ वआतकवादी 
कायवाहियों का किसी भी दश्या मे सहारा नही लेना चाहिए । हि ६ 
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कारण यह है कि विधायी प्रक्रिया मे दवाव और नेतृत्व का भाग बडा सहत््ववुग है । राज्य के 
कार्यों मे व्यापक विस्तार ने सरकार के कायकारी श्रग का महत्त्व वहुत बढा दिया है। प्रधानमन्त्री 
अथवा राष्ट्रपति के हाथो मे शासन के नेतृत्व ने, जो कि दलीय पद्धति और पदा पर नियुक्ति के 
अधिकार (990:0792०) द्वारा अपने दल के सदस्या को निर्या नत करता है, विधायको को प्राप्त 
स्वायत्तता को छीन लिया है । आधुनिक राजनीति के ढग ने, जो कि बहुसख्यक विधायकों को 
एक मशीन जैसे अनुशासन मे रखता है कामपालिका की रचनात्मक द्क्ति और विधायिका के 
समता पर आधारित मध्यम-वग के वीच बडा अन्तर स्थापित कर दिया है ।? 
प्जात ब्ात्मक विधानमण्डलो के सुधार हेतु सुभ्धाव--उतकोी रचना वे काम अणादो में 
मुख्य दोपा को दूर करने के लिए फाइनर द्वारा अग्रलिखित वाते प्रकाश में लायी गईं हैं-- 
() श्रेणी-समाजवाद के सिद्धा त, (2) निर्वाचन पद्धति के स्वरूप के ऊपर विचार, (3) प्रत्यक्ष 
विधि निर्माण की समस्या, और (4) अनिवाय मतदान की समस्या । श्रेणों समाजवाद दो विचार- 
धाराओ से उत्पन हुआ हे--समाजवादी और प्रजातत्रवादी । इस पिद्धात का राजनीतिक तत्र 
प्रतिनिधिक शासन को कमियो के चारो भर घूमता है । इस सिद्धा द के प्रतिपादकों का यह्‌ 
विश्वास है कि प्रतिनिधि शासन के सिद्धा त में बडी भूल यह है कि इसके अनुसार एक व्यक्ति 
दूसरे का प्रतिनिधित्व कर सकता है । वास्तव मे, साधारण प्रतिनिधित्व अस्म्भव है । अत भूमिगत 
प्रतिनिधित्व की पद्धति भी ठीक नहीं है । उनके मतानुसार भूमिगत के स्थान पर विभिन्न कार्यों 
का प्रतिनिधित्व (0700॥8] 7८97९5०9007) होना चाहिए, परन्तु इस प्रकार के प्रतिनिधित्व 
का परिणाम विभिन्न हितो को प्रोत्साहन देना होगा और इस आधार पर बने विधानमण्डल मे 
विभिन हिता के ही प्रतिनिधि पहुचेगे, वे राष्ट्रीय एकता और हिता का उचित घ्यान न रब 
सकेंगे । हमारे विचार मं अधिक अच्छा यह है कि जहाँ दो सदन वाला विवानमण्डल हो बहा 
प्रथम (लोकप्रिय) सदन की रचना का प्रधान आधार भूमिगत निर्वाचन ही रहे, पर तु दूसरे 
सदन में जहा तक हो सके विभिन हिंतो को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय । 
उपयुक्त के सम्बन्ध मं यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ राज्य म॑ विधानमण्डल के अतिरिक्त 
आधिक परिपदें (०००४००॥० ००४7८॥$) स्थापित की गयी है । वैमर जमनी और फ्रास मे इस 
प्रकार की परिपदों की रचना को भ्रयी । युगोसलाविया के वतमान सविवात के अतगत संघीय 
विधानमण्डल को ही पाँच सदन वाला बनाया गया है । ये सदन राष्ट्र के विभिन कार्यात्मक 
समूहो का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि प्रजातान्तिक विधायिकाओ का अ त नही होना है तो उनकी 
काय प्रणाली को ऐसा बताया जाय कि विवि निर्माण और महत्त्वपृण निणय करने म॑ अनुचित 
देशी न हो। इस उद्दश्य को ध्यान मे रखकर विवायी प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना 
बहुत आवश्यक है। ब्राइट ने सत्य ही कहा है--'यदि विधि-निर्माण (प्रजातानिक विधायी 
प्रक्रिया) का अत नही होना है, तो यह उतना ज्ञीक्षमामी और कुशल होना चाहिए जितना कि 
होना सम्भव हो--पालियामंठ की कायवाही के लिए, सरकार की इच्छा लागू कराने के साधन 
रूप में नही । 
यदि हम ब्रिटिश पालियामंद के विधायी तत्र की सयुक्त राज्य अमरीका के त॒ न्र से तुलना 
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ब्रिदेन एक हुए तो आयरिश पीयरा की सस्मा भी बहुत बडी थी । यूनियन की शर्तों के अनुमार 
यह व्यवस्था की गयी थी कि सभी पीमर मिलकर अपने 28 प्रतिनिधि लाड सभा के लिए चुनेंगे, 
परन्तु यह घुनाव जीवन भर क॑ लिए होता है, अर्थात जिस विसी का इस काय के लिए घुना 
जाता है वह जावन परयात्त लाड सभा का सदस्य रहता है और जब फिसी ऐस प्रीयर की पृत्यु 
हाती है, तभी उसके स्थान पर नये पीयर को चुन लिया जाता है। इस हृष्टि से यह व्यवस्या 
स्काहलण्ड की व्यवस्था से भिन्न है। 492] मे स्वतात्न आयरिश राज्य की स्थापना हुई। 
आयरलण्ड के पीयरो के ला सभा मे प्रतिनिषित्व में क|ईई परिवतत नही टिया गया, प्रितु 922 
से इन पौयरो से रिक्त स्थानों को भरा नहीं गया है और ऐसा माना जाता है कि आगे य स्थान 
रिक्त ही रहेगे। इस प्रकार लाइ सभा म आयरिश पीयरो के श्रतिनिधित्य का क्रमिक अन्त दो 
जायेगा, 950 तक इनकी सख्या केवल सात रह गयी थी। 
लाडइ सभा फे फाय झोर शक्तियाँ--94! के पालियामट एक्ट से लाड सभा की 
शत्तियों मे महत्त्पूण कमी हुई, यद्यप्रि लाड सभा क॑ कृत्य भर भी प्रृव वी भांति कई प्रकार के 
हैं। पहले हम लाड सभा के कार्यों और धक्तिया का 9) के पूव की स्थिति के अनुसार विवचन 
करेंगे और उसके वाद उन परिस्थितियों का निप्तके परिणामस्वरूप 7944 का एक्ट बना, साथ 
ही उसके प्राविधानों का भी सक्षिप्त वणन करेंगे । 94] के एक्ट से पूव लाड सभा की श्रक्तियाँ 
दूसर सदन के वरावर मानी जाती थी, कक्‍्याकि कोई भी विधेयक दोनो सदनों में पास हुए बिना 
अधिनियम नही बन सकता था ) लाड सभा कसी भी विधयक में स्रगोधन कर सकती थी तथा 
विधेयक वी अस्वीहृत भी कर सकती थी । इस शक्ति का अ्रयोग गत झताब्दिया म 83] के 
प्रूम सुधार विधेयक भौर 893 के दूसरे आयरिश होम रूल विधेयक को स्वीकार करके किया 
गया था। यद्यपि लाड सभा को तकनीकी दृष्टि स घन विधेयक को भी अस्वीकृत करने की शक्ति 
प्राप्त थी, किन्तु यह शक्ति बहुत समय स॑ प्रयुवत न होते के कारण लुप्त हो चुकी थी, किन्तु 
लाड सभा के सदस्य इस शक्ति के लोप को स्वीकार नही करते ये । 
न्यायिक क्षेत में लाड सभा को दो विश्वेष शक्तितियाँ प्राप्त हैं। प्रथम, यह कुछ प्रकार की 
दीवानी वे फोजदारी अपीलें सुनते के लिए सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, परतु यह कार्य सदव 
के बहुत ही थोडें सदस्यों अर्थात्‌ कानूनी लाडों द्वारा किया जाता है । दुसरे इसे कॉमन सभा द्वारा 
लाये गये महामियोग|के मामली की सुनवाई और उसके निणय करने की शत प्राप्त है। लाड 
सभा का यह प्राचीन और महृत्त्वपूण परमाधिकार रहा है। मीजियो के उत्तरदायित्व के घिद्धातत 
के विकास से पूव इस काय का बडा महत्त्व था, क्योकि यही एक साधन था जिसके द्वारा राजा 
के परामशदाताओ का उत्तरदायी ठहराया जा सकता था । 
राजनीतिक क्षेत्र मे लाड सभा की झवित कॉमन सभा के समान तो से थी अर्थात्‌ मात्र 
मण्डल केवल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी माना जाता था, कितु यदि किसी विधेयक पर 
दोनों सदनो के बीच मतभेद होता था तो उसे दुर करने के लिए ये तौन उपाय थे--(।) दोनो 
सदनी की सयुवत समिति नियुक्त की जा सकती थी जा विधेयक के ऊपर समझौते का मांग 
निकाल सकती थी, (2) क़ामन सभा का विधटन करके उस अ्रश्त पर निवाचक मण्डल के सिणय 
को प्राप्त किया जा सकता था, और (3) यदि खाड सभा इस तिणय को भी मानने का तमार ते 
होती तो राजा प्रधानम जी के परामश्च पर लाड़ सभा की सुचित कर सकता था कि बदि उहाने 
-कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकार न किया तो वह नये पीयर बनायेगा जिससे कि 
लाड सभा में विधेयक का समथव बहुमत द्वारा किया जा सके । कभी कभी तो इस प्रकार की 
धमकी से काम चल जाता था । ग्रतिरोध उत्पन होने के खतरे से बचने के लिए लाइ सभा की 
शक्तियों पर वहुत से औपचारिक व अनीपचारिक अ्रतिबधा का विकास हुआ था । प्रथम, यह 
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६ ब्रिठेन में पालियामेन्ट («८ हर रा: 

हे (7) लाड सभा--ब्रिटिश पालियामट़ के दो सदन हैं, ऊपर वाला सदन 'लाड सभएं है और 
निचला अर्थात्‌ [लोकप्रिय सदन 'कॉमन सभा  है। अब से लगभग 25 दप पूव तक 'कॉमन प्रभा! 
का महत्व ज्ञाड सभा की भ्रपेक्षाइत कम था, किल्तु आज लाड सभा केवल द्वितीय सदन ही नही 
है चरन्‌ इसका महत्त्व भी दूसरे स्थान पर है। मजदूर दल की नीति तो बहुत' समय तक इसका 
जते करने की. ही रही और यदि ब्रिठेन भे नई साविधानिक पद्धति का निर्माण किया जाये तो 
वतमाम लाड सभा का उसमे कोई स्थान न होगा । वास्तव मे, लाड सभा एक ऐतिहासिक सस्वा 
है, जिस संसार का सबसे पुराना विधि निर्माण करने वाला निकाय कहा गया है। 

“| जाड सभा फो रचता--इसम छ श्रेणिया के सदस्य सम्मिलित है--() राजवश के 
युवराज, (2) पँतृक पीयर, (3) स्काटलैण्ड के प्रतिनिधि पीयर, (4) आयरल॑ण्ड के प्रतिनिधि 
पीयर, (5) अपील के लाड जथवा कानूनी लाड, और (6) आध्यात्मिक लाड । प्रथम श्रेणी मे ही 
राज परिवार के व पुरुष सदस्य आते हैं जो बयरक हो और जिनका राजे परिवार स बहुत ही 
निकट का सम्व ध द्वोता है । किसी भी पालियामेट मे इनकी सरया दा तीन से अधिक नही रही है 
ओर सदत की पठकों मे इतकी उपस्थिति नही के समान रहती है तथा वे इसकी कायवाही मे 
कोई सक्रिय भाग नहीं लेते । लाड सभा के सदस्यों में पतृक़ पीयरों का समूह सबसे बड़ा है । 
वास्तव में इनकी सरया दुल सदस्यी की सरया का लगभग 9/0 आग है। पीयर का सबसे घड़ा 
पुत और पुत्र ने हान पर पुजी पीयर की उपाधि पाती है और उत्तराधिकारी को यह उपाधि लेनी 
हांती है । यह ता सम्भव है कि जब किसी नय॑ व्यक्ति को प्ीयर की उपाधि दी जाय बह उसे 
श्रस्वीकार कर दे, किंतु जिस >्यक्ति को पैतृक आधार पर यह उपाधि प्राप्त होती है उसे यह 
वारण करनी पृडती है । इस उपाधि के घारण करने वाले को कुछ विषेषाधित्ार (979762०3) 
,गप्त होते है---कोई एक उपाधि जौर ज़ाड सभा मे स्थान । पैतृक पीयरो म पाँच प्रकार के 
।उपाधिवारी सम्मिलित हैं--ड्यूक मारक्विस, अल, वाईक्ाउ ट और वरव । 

, सभी पीमर लाड सभा के सदस्य नही होते है । इसके विपरोत कुछ ऐसे व्यक्तियो को मी 

उड़ सथा की सदस्यता श्रदाव की जाती है जो पीयर नहीं होते। 707 म इस्लण्ड और 
स्कॉटलैण्ड की यूनियन से पूर्व सभी अग्रेज परीयर लाड सभा के सदस्य होते थे और सभी स्कार्टिप 
-पीयर. वहां के उच्च सदन के सदस्य होते थे। यूनियन की झर्तों के अनुसार इस्लेण्ड के' सभी पीयरो 
,के लिए लाड सभा की सदस्यता जारी रही, किन्तु स्काटलैण्ड के पीयरा को भ्रत्यक पालियामंट 
में , भाग लैने के लिए सोलह प्रीयरो का विवचित_करने का अधिकार मिला। >सॉट्लण्ड के 
प्रोयस्ये की इस समय सख्या 30. कम. है । _इसी भ्रकरार जब ]800 मे आयरलैण्ड और पग्रेंड 
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समझा जाता था कि यदि किसी प्रश्न पर लाड सभा मे मा त्रमण्डल की पराजय भी हो जाय तो 
त्याग-पत्र देना आवश्यक न था। दुसरे, बहुत समय से यह भी समझा जाता था कि लाड सभा 
किसी भी वित्तीय विधेयक को कॉमन सभा की इच्छा के विरुद्ध सशोधित अथवा अस्वीकृत न कर 
सकती थी। 

9[] मे दोना सदना के वीच लॉसड जाज के बजट पर तीत्र मतभेद पैदा हुआ, जिसके 
परिणामस्वरूप 9] का पालियामंट एक्ट बना । उस वष के वित्तीय विधेयक अर्थात्‌ बजट मे 
तत्कालीन वित्त मे ती लायड जाज ने कुछ नये करो के प्रस्ताव रखे थे, उनम कुछ कर भूमि पर 
थे | चूकि इन करो का बड़े भूमिपतियों पर बुरा प्रभाव पडने को था, अतएवं लाड सभा न उस 
विध्लेयक को अन्य विधेयका की भांति ही अस्वीकृत कर दिया । कॉमन सभा मे लाड सभा के 
इस कार्य पर नाराजगी प्रकट करने के हतु एक प्रस्ताव में लाड सभा के काय को सविधान का 
उल्लघन भर कॉमन सभा के विशेषाधिकार पर आघात बताया। इस पर भी लाड सभा ने 
अपना रुख नही बदला, फलत प्रधानम-्री ने नये चुनाव कराने का निणय क्या । तदनुसार 
चुनाव हुये और चुनाव अभियान में यह एक महत्त्वपूण प्रश्न रहा कि लाड सभा की शक्तिया 
कम की जायें | उदार दल, जिसका मजिमण्डल था, चुनावों मे विजयी हुआ और माौजरमण्डल 
ने वित्त विधेयक को फिर से कामन सभा म॑ पास कराकर दूसरी वार ऊपर वाले सदन म॑ भेजा । 
इस बार उच्च सदन ने जनता के निणय को स्वीकार किया और वित्त विधेयक पर अपनी सहमति 
प्रदान की । परन्तु उदार दल ने फिर भी निश्चय क्या कि दोनों सदनो के पारस्परिक सम्बधो 
को इस प्रकार स्पष्ट किया जाये कि फिर ऐसा अवसर न आये । 

9] का पालियासेद एक्ट-उपयुक्‍त उद्देश्य की पूर्ति के हंतु माँ तमण्डल ने एक विधेयक 
कॉमन सभा स॑ पास कराया | इस विधेयक मे लाड सभा की शवितयों पर महत्त्ववृण सीमाएँ 
लगाने क प्रस्ताव थे । मात्रमण्डल ने लाड सभा को यह धमकी दी कि उस प्रश्न पर फिर से 
चुनाव कराये जायेंगे यदि लाड सभा ने विधेयक को स्वीकार म॑ किया । लाड सभा मे घधमकों की 
परवाह न की और फिर से चुनाव हुआ । इस बार भी जनता ने कॉमन सभा के निणय कर्थात्‌ 
मा जमण्डल की नीति का समथन किया । इस बार भी लाड सभा विरोध करने पर अडी थी, परतु 
सदन की इस घमवी से कॉमन सभा की वात स्वीकार करनी पड़ी कि यदि लाड सभा न सासी 
तो विधेयक का पास कराने के लिए आवश्यक सख्या ये नये पीयर वनाने पडेंगे। अत मे लाड 
सभा ने कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयक को पास कर दिया । इसके मुर्य प्राविधान ये है 
() वामत सभा द्वारा पारित घन विधेयक कॉमन सभा मे पास होने की तारीख से एक भाह के 
बाद कानून बन जायेगे, चाहे लाड सभा उह स्वीकार न करे। (2) इसम घन विधेयक की 
परिभाषा दी भयी है और यह भी व्यवस्था हैं कि जब कभी इस बात पर मतभेद उठे कि कोई 
विधेयक इंस परिभाषा के अनुसार धन विधेयक है या नहीं तो कॉमन सभा का अध्यक्ष इस प्रश्न 
पर मा तम निणय देगा । (3) कोई थी क्षय सावजनिक विधेयक, जिसे कॉमन सभा ने एक के 
बाद दूसरे और तीसरे, तीन लगातार सन्रो म इस प्रकार से पास किया हो कि इसके प्रथम और 
तीसरी वार पास किये जाने के वीच मे दो वप की अवधि वीत चुकी हो तो वह ताज की अनुमति 
मिल जाने पर कानून बन जायेगा, चाह॑ लाड सभा ने इस स्वीकार न किया हा । आगे से 
पालियासंट वी अवधि अधिक से अधिक पाँच व हे।गी, पर-सु पालियामट, यदि दाना हो सदन 

सहमत हो और उस पर शाही अनुमति भी मिल जाए तो आपानुकाल भ अपने अस्तित्द को थागे 


बढा सकती हे । दोनो ही विश्व-युद्धो के दोरान एसा हुआ, वयोकि ऐस आपातकाल म चुनाव 
नही कराये जा सकते थे । 


4949 का कानून---947 मर लाड सभा की झवितया को और अधिक ग्रविरव पत के रसे 
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के लिए एक विधेयक कामन सभा म पंश किया गया, जिस लाड़ सभा न स्वीकार ने विया। 
अतएव वह विधेयव दो वष बीतने पर 949 मे कानून बना । इस कानुन के अतगत्त काई 
विधेयक कानून वन जायगा, चाह लाड सभा उसवा विरोध कर, यदि कॉमन सभा उस विधयक 
को लगातार दो सत्रो (9] के एक्ट म दिय गय प्राविधान क॑ अनुसार तीन के स्थान पर दो) मं 
पास कर दे तथा पहली वार पास हुए घाचन वी तारीख और दूसरी बार पास किय जान वी 
तारीख क॑ बीच दो के स्थान पर एक्वप का समय बीत जाय । वर्णित कानूनों के निर्माण से 
लाड सभा की वास्तविक शक्तिया का अत हो गया है । यह विचार कि दोना गदना की श्षत्तियाँ 
बराबर हैं, एक कल्पना मात्र है। लाड सभा अब भी द्वितीय सदन है, कि तु श्क्तिया वी हृष्टिसे 
भी इसका स्थान दूसरा अथवा गौण (5०८०॥००५) है । अब भी लाड सभा कुछ उपयागी काय 
करती है, कितु अब यह्‌ अपने पुराने रूप वी (जय इसे वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त थी) छाया 
मात्र है । 

लाड सभा के वतमान वार्यों का सक्षिप्त वणन' इस प्रकार है--प्रथम, यह अभी तक 
उच्चतम अपीलीय यायालय है, परन्तु अपीला की सुनवाई के अतिरिक्त अब महातियोग को 
सुनवाई की प्रथा का प्राय अत ही हा गया है । दूसरे, इनके मननात्मक और आलोचनात्मक काय 
महत््वपृण हैं। (अ) इसकी प्राइवट बिल समितियाँ, कॉमन सभा का इस प्रकार के विधेयक! क॑ 
ऊपर विचार किये जाने म॑ जो समय व्यय होता है उस बचाने और तदनुसार कामत सभा का 
काय भार हल्का करने म बडा योग देती हैं। (आ) लाड सभा अस्थायी आदेशो सम्ब"्धी विधेयका 
तथा विश्वेप आदेशों के ऊपर विचार करके भी कॉमन सभा की सहायता करती है | (इ) लाड सभा 
मे ऐस विधेयकों को आरम्भ किया जाता है, जिन पर कोई विशेष मतभेद अथवा प्रवाद नहीं 
होता । ऐस वियधेका पर लाड सभा म॑ विचार और वाद विवाद हो जाने पर कॉमन सभा को 
उन पर बहुत कम समय लगाना पडता है। 

958 का कानून--949 का पालियामेट अधिनियम तो एक प्रकार से नकारात्मक 
अधिक था और सुधार करते वाला कम । एक अधिक सकारात्मक प्र 957 म उठाया गया 
जब कि पीयरो को उपस्थित होने के लिए भत्ता दिया जाना आरम्भ हुआ, जिससे कि ऐसे पीयर 
भी उपस्थित हो सके जिनके अपने साधन नही है। अग्रले ही वपष सदन के स्थायी नियमों मे यह 
व्यवस्था की गई कि जो सदस्य उपस्थित न होना चाहे उहहं सम्पूण या आशिक सन के लिए 
अनुपस्थित रहने वी आना दे दी जाय । परन्तु 9]] के कानून क॑ प्रावकथन को कार्यावित करने 
कीं दिशा म प्रथम पग 958 के पीयरेज कानून द्वारा उठाया गया, जिसने पुरुषा और स्त्रियां 
को आजीवन पींयर बनाने के लिए व्यवस्था की (यह काय प्रधानम नी की सिफारिश पर क्या 
जाता है, किन्तु वह इस बारे म विरोधी पक्ष के नेता स॑ म त्रणा करता है) ) 964 तक 58 
भाजीवन' पीयर बनाय जा चुके थे / 963 के पीयरेज कानून ने अपने अधिकार से बनने वाले 
पीयरो को यह अधिकार प्रदान किया कि वे चाहे तो अपन अधिकार को जीवन भर के लिए 
त्याग सकते है और कॉमन सभा की सदस्यता के लिए खडे हो सकते है । 

लाड सदन की कायप्रणाली मं भी कई दोष हैं | इसमे सदस्या की सरया इतनी अधिक है 
कि ग्रदि उनमे से अधिक्तर इसकी कायवाही म॑ भाग लेने लगें तो इसका काय संचालन सुगम न 
रहे | कि तु इतनी बडी सरया होते हुए भी व्यवहार म॑ अधिकतर सदस्य इसकी वठको में अनुपस्थित 
रहते है। लाड सभा मे लगभग 730 सदस्य हैं जिनमे से औसतन 650 प्रतिदिन अनुपस्थित रहते 
है। उपस्थित होने वाले सदस्यो म से बहुत ही कम वाद विवाद म॑ भाग लेते है | वास्तव में अब 
स्थिति यह है कि इसकी कायवाही म सक्रिय भाग लेने वाले या तो वतमान अथवा पुराने सजी 
होते है या वे सदस्य जो अपने आधथिक हितो का सरभण करन म विशेष दिलचस्पी रखते हैं । 
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समझा जाता था कि यदि किसी प्रश्न पर लाड सभा म मन्ध्रिमण्डल की पराजय भी हा जाये तो 
त्याय-पत्र देना आवश्यक न था। दूसरें, बहुत समय स यह भी समझा जाता था कि लाड सभा 
किसी ॥ी वित्तीय विधेयक को कॉमन सभा की इच्छा के विरुद्ध सशोधित अथवा अस्वीकृत ने कर 
सकती थी। 

9(4 मे दोना सदना के बीच लॉयड जाज के वजट पर तीब्र मतभेद पैदा हुआ, जिसके 
परिणामस्वरूप 94| का पालियामद एक्ट बना | उस बप के दित्तीय विधेयक अर्थात्‌ बजद में 
तत्काल्लीन चित्त म्री लॉयड जाज ने कुछ नये करो के प्रस्ताव रखे थे, उनम कुछ कर भूमि पर 
थे | चूँकि इन करो का बडे भूमिपतियों पर बुरा प्रभाव पडने को था, अतएवं लाड सभा मे उस 
विधेयक को अय विधेयका वी भाँति द्वी अस्वीट्त कर दिया। कामत सभा ने लाड सभा के 
इस कार्य पर नाराजगी प्रकट करने के हतु एक प्रस्ताव मे लाड सभा क॑ वाय वो संविधान का 
उल्लंघन भोर कॉमन सभा के विशेषाधिकार पर आघात बताया। इस पर भो लाड सभा ने 
अपना रुख नहीं बदला, फलत्त प्रधानमन्त्री ने सगे चुनाव कराते का निणय किया । तदनुसार 
घुनाव हुय और चुनाव अभियान मे यह एक महत्त्वपूण प्रश्न रहा कि लाड सभा की शवितया 
कम की जायें | उदार दल, जिंसवा मन्निमण्दल था, चुनावों म॑ विजयी हुआ जौर मजिमण्डल 
न वित्त विधेयक को फिर से कॉमन सभा म पास कराकर दूसरी बार ऊपर वाल सदन म भेजा | 
इस बार उच्च सदन ने जनता के निणय को स्वीकार किया भौर वित्त विधेयक पर अपनी सहमति 

प्रदान की । परन्तु उदार दल ने फिर भी निश्चय किया कि दोनों सदना के पारस्परिक सम्ब'धों 
को इस प्रकार स्पष्ट किया जाये कि फिर ऐसा अवसर ने आये । 

9] का पाज्तियामेट एंकट-उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के हेतु मानिमण्डल ने एक विधेयक 
बॉमने सना में पास्त कराया । इस विधेयक से लड़ सभा की शबवितय' पर महत््वपूण सोमाएँ 
लगाने के प्रस्ताव थे। माविमण्डल ने लाड सभा को यहू घमवी दी कि उस प्रश्न पर फिर से 
चुनाव कराये जायेंगे यदि लाड सभा ने विधेयक को स्वीकार न किया | लाइ सभा से धमकी की 
परवाह न की और फिर से चुनाव हुआ । इस बार भी जनता ने कॉमन सभा के निणय अर्थात्‌ 
मश्रिमण्डल को नीति झा समथन किया ६ इस बार भी लाड सभा विरोध करन पर जडी थी, परतु 
सदन की इस घमकी से कॉमन सभा की बात स्वीकार करनी पडो कि यदि लाड सभा न मानी 
तो विधेयक को पास कराने के लिए आवश्यक संख्या म तय पीयर वनाने पड़ेंगे । अत मे लाड 
सभा ने कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयक का पास कर दिया । इसके मुख्य प्राविधान ये है 
() बॉमन सभा द्वारा पारित घन विधेयक कॉमन सभा में पास होने की तारीख से एक माह के 
बाद कानुन वर जायेगे, चाहे लाड सभा उहं स्वीकार न करं। (2) इसमे घन विधेयक की 
परिभाषा दी गयी है और यह भी व्यवस्था है कि जब कभी इस बात पर मतभेद उठे कि कोई 
विधेयक इस परिभाषा के अनुसार घन विधेयक है या नहीं तो कामन सभा वा अध्यक्ष इस प्रश्न 
पर आई तम निणय देगा । (3) कोई भी भय सावजनिक विधेयक, जिसे कामन सभा ने एक के 
वाद दूसरे कौर तोसरे, तीन लगातार सनरो म॑ इस प्रकार से प्राप्त किया हा कि इसके प्रथम और 
तीसरी बार पास किय जाने के वीच मे दो वपष वी अवधि बीत चुकी हो तो वह ताज की अनुमति 
मिल जाने पर कानून बड़ जायेगा, चाहे लाड सभा न इस स्वीकार न क्या हो | आगे से 
पालियामेट वी अवधि अधिक से अधिक पाँच बप होगी, परन्तु पालियामंट, यदि दाना ही सदन 
सहमत हो और उस पर शाही अनुमति भी मिल जाए तो आपातकाल म अपन अस्तित्व को आये 
बढा सकती है ) दोनो हो विश्व-युद्धो के दोरान ऐसा हुआ वयोकि ऐसे आपातुकाल मे चुनाव 
नहीं कराये जा सकते थे । 


4949 का कानून--947 मे लाड सभा वी शवितयों का और नधिव प्रविर्वा धत्र करने 
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विभिन्न समूहों द्वारा निर्वाचन विधि का जोरदार समयन किया, विल्तु शइसम भी कई दाप स्वीतार 
किये गये । 
सम्मेलन द्वास प्रस्तावित योजना मे बाद वी दो विधियां वा मिश्रण था--पहल, आयरिश 
पीयरो के प्रतिनिधियों का छोड़कर, सदन की सदस्यता आधे से कम की जानी थी, जा 327 रसी 
गयी थी । इनमे से लगभग 3/4 अर्थात्‌ 246 वा गुप्त मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
पंडति के अनुसार कॉमन सभा वे सदस्या द्वारा चुनाव होता, जि ह तरह प्रादशिव' समूहा मे बॉँठा 
जाता | इन सदस्यों मे से ।/3 से अधिक सदस्यों का चुनाव एवं ही कॉमन सभा द्वारा ने होना 
ओर लाड सभा के सदस्यों के लिए कोई विशप अहृताय न रहती । दूसरे, दप 8॥ सदस्या को 
पालियामंट की सयुक्त स्थायी समिति द्वारा पीयरा मस छाटा जाता । तीसर, शक्तिया के विपय मं 
सम्मेलन की सिफारिश यह थी--नदूसरे सदन थी शक्तियों कॉमन सभा वे दरावर न होती, न ही 
बहू बॉमन सभा का प्रतिद् द्वी बन सकता था जौर विशपकर इस मा म्मण्डल के घचनान व विगाडन 
तथा धन विधेयका पर मतदान की शक्तियाँ प्राप्त न होती । 7922 मे लॉयड जाज की सरकार मे 
लाइ सभा म पाँच प्रस्ताव रखे, जिनमे उपयुक्त योजना की कई दातें सम्मिलित थीं | इन प्रस्तावा 
में अग्रलिपित बातें दी गयी थी--(4) लाड सभा क॑ लगभग 350 सदस्य हा, (2) राज पराने 
के ट्रीयरो, नाध्यात्मिक ला्डों और वानूनी लाडों को पदेन सदस्य (८६ ०ह्टा०) रूप में जारी 
रखा जाये, (3) कुछ सदस्यों का खुनाव हो और कुछ को कानून द्वारा निर्धारित अवधि के लिए 
नियुक्त किया जाये, (4) कोई विधेयक धन विध॑यक है या नहीं इसका निणय करने की शाक्ति 
कॉमन सभा के अध्यक्ष से लेकर दोनो सदनां की एक सयुक्त स्थायी समिति का सौपी जाये, और 
(5) ऐसे सभी विधेयको को जिनका उद्देश्य लाड सभर की रचना व दाक्तिया म परिवतन करना 
हो, पारलियामेट एक्ट के प्राविधाना से अलग रखा जाये जिनके अनुस्तार कोई भी विधेयक प्रालिया 
मद की अर्वाध में ही दुसरे सदत की सहमति के बिना पाम कराया जा सकता है ६ 
924 में वाल्डविन माँ त्रमण्डल ने लाड सभा के सुधार का निश्चय किया, किन्तु बुछु 
ही दिन बाद मजदूर दलीय मा त्रमण्दल सत्तारूढ़ हुआ, जिसने इस कठित समस्या को सुलझाने का 
प्रयास नहीं किया) 93॥ प्र सेवडोनल्ड के नेतृत्व मे बने राष्ट्रीय मीनरमण्डल के सामने आय 
महत्त्वपुण प्रष्न रहे और उसके बाद बने कई मा त्रमण्डलो ने भी इस प्रश्न को नहीं उठाया। 
दूसर विश्व ग्रुद्ध के उपरात मेजर एटली के नेतृत्व म॑ मजदूर दल दी सरकार बनी, जिसने राष्ट्रीय 
करण और साम्राजिक कल्याण सम्द धी बहुत से विधेयकी को पास करान का कार्यक्रम अपनाया 
इन वर्षों मे यह भय बना रहा कि सत्तारूढ दल और लाड सभा से सघप होगा, कि तु लाड सभा ने 
आम घुनाव के निर्णय को घ्यान मे रखकर सरकार के प्रस्तावों मे अधिक रुकावदे नहीं डाली । 
कुछ विधेयवा! मे लाड सभा ने ऐसे सशोधन किये जि हे मा त्रमण्डल ने देरी से बचने के उद्देश्य से 
स्वीकार कर लिया | फलत दोनों सदनों के वीच कोई गम्भीर मतभेद न उठा, फिर भी 947 मे 
सत्ताल्ड दल ने यह घोषणा की कि लाड सभा के दरी करत के अधिकार की अवधि घटा दी 
जाये । यह प्रस्ताव कॉमन सजा में दूसरे वाचन के चरण को पार कर चुदा था। इसी बीच से 
लाड सलिसवरी की अध्यक्षता मे जनुदार दल ने भी लाड सभा के सुधार हेतु एक समिति नियुक्त 
की । इस समस्या के ऊपर विचार करने क॑, लिए तीनो दलो के नेताओं का सम्मेलन हुआ, उसमे 
लाड सभा की रचना क॑ प्रश्न पर वाफी सहमति रही, किंतु शक्तियों के बारे मं वह किसी तिणय 
पर न पहुंच सवा । सम्मेलन ने अग्नलिखित सिद्धा तो का प्रस्ताव रखा--(!) दूसरा सदन कामन 
सभा का प्रतिदद्ी न होकर उसका पुरक रह, (2) सशोधित सविधान मे यह व्यवस्था की जाय कि 
लाड सभा से किसी एक दल का स्थायी वहुमत न रह, (3) आनुवशिक आधार पर आधारित 
संदन मे उपस्यित हाने और मत देने के अधिकार को सदस्यता के लिए योग्य न समझा जाये, 
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लाड सभा की आलोचना बहुत समय पूव से हुई है । गत शताब्दी के पूर्वाद्ध मे 832 के 
सुधार कानून के पूव ही जान स्टुअट मिल ने लाड सभा को एक परेशान करने वाला कण्टक 
बत्ताया । इसमे कोई स देह की बात नही कि उसमे उस समय के उदारवादियां के मत को अभि 
व्यक्त क्या। लाड सभा की दूसरी सदन के रूप मे आवश्यक्ता को कुछ लेखक स्वीकार नहीं 
करत । इस विषय म ग्रीव्ज ने लिखा है कि इसके उत्तर म॑ तीन वाते कही जा सकती है--पहली, 
अब व्यवहार मे कामन सभा स्वय विधि निर्माण काय के लिए एक दूसरा सदन है, केबिनेठ और 
प्रशासन पहला सदन है, जो कि विधेयको को प्राय उनका अत्तिम रूप ही देते हैं। दूसरे, शासन 
काय में समय का बड़ा महत्त्व है और ससहीय पद्धति मे बहुधा वैसे ही किसी प्रश्न या प्रस्ताव 
पर विचार करने म॑ बहुत समय लगता है । लाड सभा विशेष रूप स॑ एक दल (आजकल मजदूर 
/दल) द्वारा प्रस्तुत्त प्रस्तावों को पारित कराने म॑ देरी लगाती है। तीसरे, विधेयकों को दोहरान 
वाले विधेयकों का प्रारूप बनान वाले और कानून के विश्येपज्ञो की एक समिति लाड सभा जैसे 
बड़े सदन से अधिक प्रभावी सिद्ध होगी । लाड सभा की सबस अधिक तीव्र आलोचना तथा निदा' 
इस आधार पर की ग्रयी है कि यह आज के प्रजात त्री युय म॑ अतीत की एक बहुत ही 
अलोक्त भी सस्था है। ऑग ने इसे एक राजतीतिक रूप मे सभय के विरुद्ध सस्था बताया है और 
लास्की ने लिखा है कि यह समय के विरुद्ध एक ऐसी सस्था है जिसका पक्ष नहीं लिया जा 
सकता 7 

लाड श्रभा के सुधार हेतु रखे गये प्रस्ताव--9 के पार्लियामेंट एक्ट के विकल्प रूप 
में ले सडाउन योजना थी, जिसमे ये प्रस्ताव सम्मिलित थे--लार्ड सभा के सदस्यों की कुल सरया 
325 हो और बे इस प्रकार चुने या नामजद किये जायें--(7) 00 सदस्यों का चुनाव पीयरा 
द्वारा क्या जाये, (2) 00 सदस्या को ताज पियरो अथवा अय व्यक्तियों मे से नियुक्त करे, 
(3) 420 सदस्यों का चुनाव कॉमन सभा के सदस्य विभिन प्रादेशिक समूहों में बैठकर करें, और 
(4) समस्त पादरी पाच पादरियों को नियुक्त करे । इस योजना को उदारवादी दल ने स्वीकार ने 
क्या और उहोने पालियामेंट एवंट का निर्माण किया । 

9[7 में लाड ब्राइस के सभापतित्व म 30 सदस्यों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, 
इन सदस्यों मे सभी मतो के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। सम्मेलन ने दूसरे सदन की रचना और 
शक्तियों के प्रश्न पर गम्भीर विचार क्या और इसकी रिपोट 9व8 मे प्रकाशित हुई। रिपोट मे 
इस प्रश्न की कठिनाइया पर बल दिया गया और द्वितीय सदन वी रचना के लिए विभिनत्र विधियों 
पर विचार किया गया। मा नयो के परामश से ताज द्वारा सदस्या की नामजदगी की विधि को 
सम्मेलन ने इन आधारो पर अस्वीकृत कर दिया कि इस विधि के अतगत इस बात की कोई 
प्रत्याभूति नहीं कि जिन सदस्यों को नामजद किया जायेगा वे योग्य ही होगे तथा इस प्रकार की 
नामजदगी अधिकाशत दल के लिए की गयी सेवाजा का फल होगी । साधारण निर्वाचको द्वारा 
प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि को इस कारण से अस्वीकृत किया गया कि इस प्रकार से चुना गया दुधवरा 
सदन पहल ही सदन की नकल होगा और उसका प्रतिद्वाद्दी भी। स्थानीय सस्थाआ द्वारा चुनाव 
की विधि के पक्ष मे कई बातें होते हुए भी इस कारण से स्वीकार नहीं किया गया कि इसके 
परिणामस्वरूप स्थानीय सस्थाओ के निर्वाचनो मे भी दलीय राजनीति का प्रवेश हो जायगा, जो 
उस समय तक निर्दलीय आधार पर होते थे। सम्मेलन ने दूसरे सदन के सदस्यों का कॉमन सभा 
के संदस्यो--या तो सभी का सम्पूण सदन द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार या उत्तके 
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दिया जाता | इसके अधिकतर सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिहे सदन की सदस्यता की इच्छा नहीं 
होती । इसके सदस्मो की सख्या बहुत चडी है, कि तु इसकी काग्रवाही में भाग लेने वाले सदस्यों 
की तुलना मे यह कहना कठिद होगा कि कामन सभा के सदस्य उनसे बुद्धिमत्ता, उच्च चरित और 
सावजनिक भावना में बढ़कर होते हैं। इसमे उद्योगा, कृषि, वित्त, विज्ञान, साहिप्य और धम सभी 
का प्रतिनिधित्व है। लाड सभा के अनेक सक्रिय सदस्य कॉमन सभा के अनुभवी सदस्य हांते है । 
चूक़ि यह जीवित है और राप्टीय जीवन के तान वाने मे इतनी गहराई से बुता हुआ है, अतएवं 
सबसे बुद्धिपूण भाग तो यही होगा कि इसका अत न करके इसकी 948 की रिपोट के आधार 
पर पुनरचना की जाये । लाड सभा के अधिकतर सक्रिय सदस्या को वडा अनुभव होता है, जो 
विशेष विपया पर विचार तथा वाद विवाद मे महत्त्वपूण योगदान करते है। 
इस रूप में लाड सभा पहले सदन की पूरक है और यह तथ्य कि इसम अनुदारदलोय 
सदस्यों की प्रधानता है, अधिक जथमय नहीं है, बयोकि इसमे हुए वाद विवाद से मा नमण्डल को 
कोई खतरा नहीं पहुँचता । लास्की ते भी लिखा है, 'यदि जनत त्रीय राज्य मे दूसरा सदन रखना 
हो, तो लाड सभा, जवकि अनुदारदलीय सरकार हो, विश्व म॑ सबसे अच्छा दूसरा सदन है। उसम 
विचार करने का स्तर ऊँचा होता है | वह अस्थायी भावनाओं की लहरा की ओर ध्यान नहीं देता 
जिससे निर्वाचकों का ध्रोखा दिया जा सकता है। उसके पास उन सभी प्रकार के विपयो पर विचार 
करने के लिए समय होता है जिनके लिए काफी समय की आवश्यकता होती है और भार से दबी 
कॉमन सभा उन पर कठिनाई से विचार कर सकती है। वह वास्तविक विवाद वाली सम्रस्याएँ 
केवल उस समय उपस्थित करता है जब प्रगतिशील दल की सरकार होती है ॥7 
अन्त मे, लाड सभा का सुधार क्नि सिद्धातो के अनुसार किया जाये ? इस सम्बाध में 

ब्राइस रिपोट के अतिरिक्त निम्नलिसित सुझाव विचारणीय हैं--948 के तिदलीय भेताआ के 

सम्मेत्ञन द्वारा इसके पुनमठन हेतु ये सिद्धात स्वीकृत हुए थे--() दूसरा सदन पहल सदन का 

पूरक हो, प्रतिद्द दी नही । (2) दूसरे सदन की रचना इस प्रकार से हो कि जहाँ तक व्यावहारिक 

हो सके, इसमे किसी एक स्थायी दल का बहुमत न रहे । (3) इसकी सदस्यता के लिए पक 
अधिकार ही काफी न हो | (4) इसके सदस्या को पालियामे'ट के लाड ([.ण0$ ण॑ एशथ्याध्या) 

कहा जाये । (5) स्त्रियों को भी इसकी सदस्यता प्रदान की जाये । (6) राज-वशजो, आध्यात्मिक 
और क्तुनी ला्डों को भी इसमे सम्मिलित दिया जाये । (7) जिससे कि साधारण आय वाले 

व्यक्तियों को भी इसकी सदस्यता मिल सके, इसके सदस्यों को पारिश्रमिक दिया जाये । (8) ऐस 

पीयरो को जो दूसरे सदन के सदस्य न हा कॉमन सभा के चुनावों मे मतदान व खड़े होने का 

अधिकार दिया जाय। (9) इसके सदस्यो को निर्योग्यताओं के आधार पर जलग किय जाने वी 

व्यवस्था हो । 

(2) फॉमन सभा--यह निचला या लोक प्रिय सदन है । इसम वयस्क मताधिकार के आधार 
पर निर्वाचित जन प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। बतमान कॉमन सभा वी सदस्य सस्या 630 है। इसका 
साधारण कायकाल पाँच वर्ष है। विभिन्न दर्पों म कामन सभा की रचना मे देश के विभिन्न भागों 
का प्रतिनिधित्व रहा है । 956 म कॉमन सभा में 625 सदस्य थे जिनमे इश्लेण्ड, वेल्स, स्काटलण्ड, 
उत्तर आयरलण्ड के क्रमश 506, 36, 7, १2 प्रतिनिधि थे । 

ब्रिडिश पालियामे ट के महत्त्वपूण कार्यो का सक्षिप्त विवेचन भग्रलिखित है--पहला, यह 
प्रकार अर्थात्‌ माँ श्रमण्डल को कायम रखती है और बहुमत प्राप्त दल को जपना मा तमण्डल 
बनाने का अवस्तर दती है। कॉमन सभा का मुख्य काय ही मात्रिमण्डलोी को बनाना, उनका समथन 
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(4) सदस्या को 'पालियामट का लाड' कहा जाम बौर उह वयक्तिक तथा प्रतिप्ठामय वार्य व 
सावजनिक सेवा के आधार पर नियुक्त किया जाय, तथा (5) स्त्रियां को भी पुरुषा की भाँति 
पालियामट का छाड' नियुक्त किया जाना चाहिए । 
कॉमन सभा द्वारा पास किसे गये विधेयक को लार्ड सभा ने नस्वीकृत कर दिया, परुछे 
949 मे मजदूर दलोय सरकार का विधेयक पास हो गया । 
क्या दूखरा सदन आवश्यक है ? अधिकतर लेखक दूसरे सदन को आवश्यक बताते हैं। 
अधिकतर राज्यो मे अब द्वितदनीय विधायिकायें हैं और दूसरे सदन की आवश्यकता तथा उपयोगिता 
पर अधिक बाद विवाद नही होता है । एकात्मक राज्य मे दूसरा सदन इसलिए आवश्यक समझा 
जाता है कि वह दूसरे सदन द्वारा शीघ्रता से पारित किये गये विधेयको पर रोक लगाने अथवा 
उसके पास होने म॑ देरी लगाने का साधन होता है ।! अत उसको रचना ओर शक्तियाँ अवश्य ही 
विधारणीय प्रश्त है। जनिस्स ने दुसरे सदन की आवश्यकता' धीपक के अतगत विसा है--इंश्त 
तक का कि लाड सभा में अनुदार दल का स्थायी बहुमत न हो,यहू अर्थ नहीं कि लाड सभा ही 
नही होनी चाहिए । यह प्रश्न कि ऐसा सदन वाछ्दनीय है या नहो इस वात पर निभर करेया कि 
लाड सभा के क्या कार्य हैं अथवा होने चाहियें ।* द्राइस रिपोट म इसकी आवश्यकता को स्वीकार 
किया गया है और यह भी वताया गया है कि इसके काय क्या होन चाहियें ?े भय सभी योजनाओं 
मे तथा विभिन्न दलों द्वारा इसके सुधार की वात कही गयी है, किन्तु इसके उमूलन पर बल नही 
दिया ग्रया है । हम जनिम्स के इस मत से पृणतया सहमत है--गत 50 वष से इस बात पर काफी 
सहमति है कि लार्ड सभा का होना वाछनीय है, जिसमे सावजनिक महत्त्व के प्रश्नों पर (किन्तु 
राजनीतिक प्रवादो पर नही) वाद विवाद हो सके, जहाँ प्रशासन के ससदीय तिय नण सम्बंधी 
ऐसे पहलुआ पर ध्याव दिया जा सके जो तकवीकी अधिक हा भौर विवादग्रस्त कम । 
रेज्जे म्यूर ने भी दूसरे सदन की आवश्यकता को दो आधारो पर “यायोचित बताया है । 
पहले, यह एसे काय के विरुद्ध सरक्षण रूप म आवश्यक है जिस पर पहला सदन कम विचार करे, 
जो सम्भवत क्ा तकारी हो और जिस पर राष्ट्र का मत न जाना गया हो तथा जो राष्दू की 
वास्तविक इच्छा क॑ विरुद्ध हो । दूसरे, विधि निर्माण तथा अय कार्यों की मात्रा इतनी अधिक है 
कि अकेला पहला सदन उसे नहीं कर सकता। अतएव दूसरा सदत पहले सदन के पूरक रूप में 
आवश्यक है जौर वडी तज्रुटियों को सुधारने क लिए भी जो कि अनुचित जल्दबाजी और अपर्याप्त 
वाद विवाद से उत्पन ही सकती है ।* ऑग और जि क लिखते है--वास्तव में, ब्रिटेत मे कोई 
ऐसा सरक्षण न होन के आधार पर जैसा कि दुष्परिवर्तनीय सविधान का होता है या जैसा कि 
लोक निणय की प्रक्रिया का स्विटजरलैण्ड मे है, यह तक दिया जाता है कि ब्रिटेन को भय बहुत 
से राज्यो से भी अधिक दुसरे सदत की आवश्यकता है, जिसे दोहराने और मनन करने की पूरी 
शक्तियाँ प्राप्त हो ।४ 
दूसरा सदन क्यो कायम है ? इस प्रश्त के उत्तर म इसकी आवश्यकता के अतिरिक्त वो 
बातें ओर कही जाती है. पहली, हैरिसन के अनुसार ब्रिटेन मे द्वितीय सदन कायम है, क्योकि वह 
सद्य ही रहा है भर्थात्‌ ब्रिटिश जाति की रूढिवादिता के कारण इसका उपमूलन सम्भव नहीं है। 
इंसरे, लाड सभा जैसी भी रही है यह काफी उपयोगी सिद्ध हुई है। लाड सभा का काय अधिकाशत 
बहुत ही अनुभवी व योग्य व्यक्तियों द्वारा सचालित होता है ओर इसके सदस्यो को कोई वेतन नही 
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की नीति का स्पष्टीकरण करते हैं और सरकार के पक्ष म बहुमत का समथन पाने के प्रयत्त करते 
हैं। वास्तव म॑ सरकारी नीति और कायक्रम की आलोचना के लिए यह मुख्य अवसर प्रदान करती 
है । पालियामे ट के सदस्य सरकारी कार्या की खुलकर आलोचना कर सकते हैं तथा निर्वाचिको 
की शिकायतों को भी खोलकर रख सकते है। पाँचवे, पालियामेट के आय काय भी हैं, जिमका 
सक्षिप्त विवेचन देना आवश्यक प्रतीत होता है । 

(।) बाचिकार्यें पेश करना--आजकल इसका प्रयोग 'वहीं' के समान होता है अतएव 
इसका महत्त्व सबसे कम है। याचिकाएँ बहुत्त ही कम पेश की जाती हैँ ओर उनके पेश करने पर 
साधारणतया कोई बाद विवाद नही होता । उनकी जाच करने के लिए एक समिति होती है । 

(2) प्रइन--प्रश्त पूछने का अत्यधिक महत्त्व है। सदस्य सभी सरकारी कार्यों के वारे मे 
प्रश्न पूछने का नोटिस दे सकते है । यदि वे उनका सदन में मौखिक उत्तर चाहते है तो वे उन पर 
चद्ग वि दु (88९80.) लगाते हैं। कोई भी सदस्य एक दिन म॑ तीन से अधिक प्रश्न नही पूछ 
सकता । ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर उस समय न दिया जा सके, पालियामें ८ के वाद विवाद की 
सरकारी रिपोर्टो में छपे रूप में दिया जाता है। जब किसी प्रश्न का मौखिक उत्तर दे दिया जाता 
है तो उस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसका पहले स कोई नोटिस नही देना होता और उह 
कोई भी सदस्य पूछ सकता है । साधारणतया प्रश्न पूछन का उद्देश्य विभिन प्रकार की सूचना 
प्राप्त करना है और इसके लिए प्रशन पुछने स कोई और झ्मधिक अच्छा अथवा प्रभावी उपाय नहीं 
है। पर तु बहुत से प्रश्न जनता की ख्चिकायतो की अभिव्यक्ति करने तथा व्यक्तियों को परेशान 
करने के उद्देश्यों से भी पूछे जाते है। मीजिगण कुछ प्रश्ना का उत्तर यह कह कर नही देते कि 
उनमे विपय मे गोपनीयता आवश्यक है अथवा चल रही वार्ता पर अनुचित प्रभाव पडेगा | अध्यक्ष 
अपने विवेक मे कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रश्न पूछन की आज्ञा देने से मद्ा कर सकता है जैसे सम्प्रभु 
अथवा मित्र-राष्ट्रो के सम्व ध में पूछे गय अशिप्ट प्रश्न । 

(3) प्रस्ताव--पालियामेटटरी प्रक्रिया में इनका बडा महत्त्व है, वयोकि सदन मे किसी 
प्रस्ताव के पेश होने पर ही वाद विवाद हो सकता है और इनके द्वारा उसे समाप्त भी कराया जा 
सकता है। सदन के नियमों में दिया हुआ है कि प्रस्ताव क्व और किन विपया पर पेश किये जा 

सकते हैं। कुछ प्रस्तावों का सम्बाप् तो विधेयकों पर विचार करते समय उनके लिए विहित 
प्रक्रिया के अतगत विभिन्न चरणा से होता है । इनके अतिरिक्त विरोधी पक्ष नि दा का प्रस्ताव, 
अविश्वास का प्रस्ताव अथवा काम-रोको प्रस्ताव पंच्च कर सकता है, जिन पर खुलकर वाद विवाद 
होता है और यदि व बहुमत द्वारा पास्त हो जाएँ तो माज़िमण्डल को त्यागपत्र देना पडे | वाद 
घिवाद के अय जवसरा में राजगदुदी से भाषण (59८९०॥ ॥07 (॥6 (770॥0) प्रमुख है जिस 
पर लगभग एक सप्ताह तक सदन म॑ वाद विवाद चलता है। वित्तीय प्रस्ताव पर सम्पूण सदन 
की समितियों म काफी दिन तक वाद विवाद होता है और अय विधेयकां पर समिति की रिपोट 
पेश होने पर दूसरे वाचन के दोरान विस्तृत वाद विवाद होता है । 

(4) बाद विवाद--पालियामट (विशेष रूप से कॉमन सभा) मे हुए वाद विवाद जनता 
की राजनीतिक शिक्षा के बहुत ही महत्त्वपूण साधन हैं। पालियामेंट की कायवाहो की रिपोट 
सभी समाचार-पत्रो मे प्रकातित होती हैं और वे अधिकाञ् जनता को आकर्पित करतो हैं । चाह 
उनके पढन वाली की सख्या कम ही हो, किन्तु देश की बहुत बडी जनसस्या उनके बारे मे 
जानकारी पाने की इच्छुक रहती है। कामन सभा का दूसरा महत्त्वूण काय राजनीतिक नेताओं 
का चयन करना है। यह राजनीतिक ख्याति व ऊँचा नाम पाने का प्रमुख माय है। सदन मे ही 
स्यातियाँ खोई जाती हैं तथा प्राप्त वी जाती हैं ॥ सदन में दिया गया पहला भाषण ही, यदि वह 
बहुत ही उच्च कोटि का हो, मंत्री पद पाने क॑ साग का प्रयम पय होता है । प्रायः सभी केविनेट 
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करना और पदच्युत करना है। सिद्धा त रूप म॑ भा भ्रमण्डल कामन सभा के प्रति उत्तरदायी होता 
है अर्थात्‌ सदस्या के बहुमत का समथन खो जाने पर माँ तमण्डल को या तो त्यागपत्र देना पडता है 
अथवा वह पालियामे ट का विघटन करा सकता है । सत्तारूढ मब्न्रिमण्डल को सदव ही यह ध्यान 
रहता है कि विरोधी दल आवश्यकता पडने पर अपना मा त्रमण्डल बना सकता है ।! हेरिसन के 
मतानुसार कॉमन सभा का आवश्यक काय यह हे कि केविनेठ को, जो दिन प्रतिदिन के कार्यों में 
सवशक्तिश्ाली होती है, देश के जनमत से सम्बन्धित बनाये रखे, क्योकि ब्रिदेन में जनमत कही 
अधिक शक्तिशाली है जो बेविनेट को बनाता और भग करता है| कॉमन सभा के कार्यो द्वारा 
जनता को यह पता रहता है कि केविनेट क्या कर रही है और केविनेट यह जान पाती है कि जनता 
उसके बारे मे क्या सोचती है। पालियामेंट झासन और शासितो के बीच होने वाली क्रिया 
प्रतिक्रिया का वे'द्र विदु है, जिसके द्वारा वे एक दूसरे को प्रभावित करते है । है 
दूसरे, पालियामेठ का मुख्य काय विधि निर्माण का है। सभी प्रकार के कानून पालियामे ट 
में पास होते है और इसके द्वारा पारित सभी विधेयकों पर ताज की अनुमति मिल जाती है। नये 
कानूना को बनाना, पुराने कानुनो मं सशोधन करना तथा अधीनस्थ अथवा प्रदत्त विधि निर्माण 
पालियामेंठ के महत्त्वपूण काय है । इस क्षेत्र म पालियामें 2 और कंबिनेट का वास्तविक भाग क्या 
है, इस भ्श्न का विवेचन चौथे विभाग मे क्या जायगा। यहा यह बताना आवश्यक प्रतीत हाता 
है कि कामूनी दृष्टि से पालियामे ट सर्वोच्च है अर्थात्‌ यह किसी भी प्रकार का कानून बना सकती 
है। इसके घनाये कानुनो को न्यायालय अवैध घोषित नही कर सकते जैसा कि सपुक्त राज्य 
अमरीका या भारत मे है। एक अय दृष्टि से भी पालियामे ट विधि निर्माण काय में सम्प्रभु 
(50:थाथह्ट॥) है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित तथा एकात्मक है, अर्थात्‌ पालियामेन्द जब चाहे 
भौर जंसा चाहे साधारण कामून बनाने की प्रक्रिया द्वारा ही साविधानिक कानून बना सकती है । 
ज़िदेन मे सविधान सर्वोपरि नही है, सर्वोपरिता पालियामे-ट को ही प्राप्त है। 
सर एडवड कोक के अनुसार पालियामेट की झक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोगरि 
तथा हण है कि उसको सीमाये नही बाधी जा सकती । ब्लेकस्टोन लिखता है 'पालियामठ को 
धार्मिक या लोफिक, नागरिक, सैनिक, समुद्रे अथवा फौजदारी आदि सव तरह के विपया पर 
कानून बनाने, उनकी पुष्टि करते, उहे बढाने तथा व्याख्या करने की सर्वोच्च तथा अतिर्याश्रत 
सत्ता प्राप्त है ।। ऑँग और जिंक के अनुसार पालियामे ट को सामाय वानून के किसी थी नियम 
क्यो सशोधित करन या समाप्त बरन, यायालय के किसी भी निणय को अतिक्रात करन ओर 
किसी भी परम्परागत अभिसमय को अवब बनाने का अधिकार है | सच तो यह है कि यधथपि 
पालियामेग्ट अनेक व्यावहारिक प्रतिवत्धा, नतिक रुकावटा जनमत, अन्तर्राष्ट्रीय वानुन जोर 
अतर्राष्ट्रीय समझौतो के अ त्गव काय करती है--फिर भी यह कानूनी दृष्टि से अप्नतिर्वा पत है 
और इसके कोई अथवा सभी काय भय किसी के द्वाया संशोधित नहीं हा सब ऐे, वही उनम सपापुन 
कर सकती है। सलेप मे, क्यिनटिन हाग के शब्दा म पालियामाद व।ई थी काय कर सवती है जौर 
कोई एसा परिणाम प्राप्त कर सकती है जिस मनुष्य निर्मित कानूना द्वारा भराप्त किया जा सरता 
है । तीसरे, पालियामट वा राष्ट्र वी बाय तथा व्यय पर नियत्रण है। सना वायनलद सम्द पा 
प्रस्ताव तथा च्यय वो मर्दे इसी व द्वारा स्वोड़त री जाती हैं। इस विषय का विस्तृव विययय कप 
अध्याय मे किया जायेगा । चौथे, पालियाम ट राष्ट्र का मुख्य प्वटपाम है जदाँ पर मरना ऋाइलद 
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का अत कर दिया गया और सभी निवर्चिन-क्षेत्रा को एक सदस्य वाला बनाया गया अर्थात्‌ अब 
आरक्षित स्थानों के लिए एक सदस्य वाले ही निर्वाचन क्षेत्र हैं। दसवें सयोपन अधिनियम, 96॥ 
के अनुसार दादरा व नगर हवली का प्रशासन राष्ट्रपति के अघीन छिया गया, बारहवें सशोपन 
अधिनियम से गोजा, डामन व डयू को भारतीय सघ मे एकीउूत कर आठवाँ संघीय क्षेत्र बनाया 
गया। राज्यो के पुनगठन के समय बने सविधान के सातवें सशोधन अधिनियम के मतगत लोक- 
सभा की रचना इस प्रकार होगी--() विभित्र राज्या से भूमिगत निर्वाचन-स्षेत्रा द्वारा मिवाचित 
प्रतिनिधियों की सख्या 500 से अधिक न होगी, (2) संघीय क्षेत्रा के प्रतिनिधिया पी सख्या 30 
से अधिक न होगी और उनके चुनाव की पद्धति ससद के कानून द्वारा विहिंत की जायगी । बतमान 
(चोथे आम चुनाव के बाद बनी) लोकसभा म कुल सदस्या की सख्या 524 है, जिसम से विभिन्न 
राज्यो व सधीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित सदस्या वी सख्या 58 तथा राष्ट्रपति द्वारा नामजद 
सदस्यों की सख्या तोन है। नामजद सदस्या मे आग्ल भारतीय समुदाय तथा असम के जनजाति 
क्षेत्रो के प्रतिनिधियो की सख्याक्र मश दो और एक है । लोवसभा के सदस्या का चुनाव प्रध्यक्ष रीति 
द्वारा भोर वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत जैस विशाल देश म यह सच्चे 
जनत'त की स्थापना की ओर उठाया गया एक अत्यन्त ही साहसपरू्ण पग था जो सफल पिद्ध 
हुआ है । 
ससद के सदनो की पश्रवधि--राज्य सभा एक स्थायी सदन है। इसके लगभग 3 सदस्य 
प्रति दूसरे वष अपने स्थान खाली करते है। इसी प्रकार को व्यवस्था सयुक्त राज्य अमरीका की 
सीनेट के लिए है ओर अन्य कई देशा मं भी उच्च सदन स््यायी होता है अयवा सदस्यो की अवधि 
निम्न सदन के सदस्यों से लम्बी होती है । साधारणत लोकसभा की अवधि ब्रिटन की कॉमन सभा 
की भाँति पांच वप होगी और इसकी गणना लोकसभा की प्रथम बठक की तिथि से की जायेगी । 
किन्तु आपातकालीन उद्घोषणा के दोरान लोकसभा की अवधि को ससद के प्रस्ताव द्वारा एक 
बार मे एक धप के लिए बढाया जा सकता है ओर आवश्यकतानुसार इसकी पुनरावत्ति की जा 
सकती है। परन्तु उद्घोषणा के समाप्त होन के उपरात यह अवधि छ माह से अधिक नही 
बढाई जा सकती । ब्रिटेन मं कॉमन सभा को अपनी अवधि मे कानुन द्वारा कोई भी प्रिवतन 
करने का अधिकार है। वहाँ पर व्यवहार भे सत्तारूढ़ माँ तमण्डल ही यह विश्चय करता है कि 
कॉमन सभा का विघटन कब किया जाये, क्योकि उसके उपरात शीघ्र ही नये चुनाव किये जावे 
हैं। ऐसा निश्चय मात्रमण्डल अपने दलगंत हित में चुवाव के लिए सुअवसर पामे अथवा विरोधी 
दल व जनमत के जोर दिये जाने पर ही करता है । 
सदस्यों फो श्रहतायें--ससद के लिए उम्मीदवारों को () भारत का नागरिक होना 
आवश्यक है, (2) लोकसभा ओर राज्य सभा; के लिए उम्मीदवारा की आयु क्रमश 25 और 30 
वष होनी चाहिए, (3) उम्मीदवारों मवे सब योग्यतायें भी होनी चाहियें जो ससद उनके लिए 
कानून द्वारा निर्धारित करे | कोई भी व्यक्ति ससद के दोनों संदना अथवा ससद के किसी सदन व 
राज्य विधानमण्डल का एक साथ सदस्य नही रह सकता । उपर्युक्त अहताओ के होते हुए उम्मीद 
बारे मे इनम से कोई अनहता न होनी चाहिए--() मात्री पद तथा ससद के किसी कानुन द्वारा 
मुक्त (जिनमे अब अय श्रेणिया के माजियों के पद भी मुक्त हो गय हैं) पदो को छोडकर भारत 
अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर आसीन होना, (2) किसी भी अधिकारपूण 
न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया जाना, (3) दिवालिया (॥50४८४४) होना, (4) ससद के 
द्वारा बनाये गये किसी कानूत के अतगत अयोग्य ठहराया जाना, जैस चुनाव के सम्बंध में 
भ्रप्टाचार व अवैध कायवाहियो के लिए दोषी होने पर होता है । वास्तव मे, ससद द्वारा पारित 
किये गये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अतगत उम्मीदवारों के लिए कोई विशेष योग्यता विहित 
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मरी ऐसे व्यक्ति होते है जिं्े ससदीय जीवन का काफी अनुभव प्राप्त होता है। इस विषय में 
“यूमेन ने सच ही कहा है कि सयुक्त राज्य अमरीका में राजनीतिक नेतृत्व पाने के लिए अनेक मार्ग 
है, परन्तु ब्रिठेन म एक ही है अर्थात्‌ कॉमन सभा के द्वारा ।' पालियामेट और केविनेट के सम्व घ 
का विवेचन अध्याय छ म किया जा चुका है । + 


2 भारत मे सघीय ससद 


भारत के सविधान मे लिखा है 'सघ के लिए एक ससद होगी जो राष्ट्रपति और दो. 
सदनो को मिलाकर बनेगी, जिनके नाम क्रमश राज्य सभा ओर लोकसभा (0०फाणा ०0 84068 
था प्रृ०7५० ० ॥॥6 ९९०७८) होगे ।/ अब दोनो सदनो के नाम हि दी में ही राज्य सभा व 
लोकसभा स्वीकृत हो गये है । राष्ट्रपति ससद के किसी भी सदन का सदस्य नही होता, किन्तु 
वह उनका वसे ही अनिवाय अग है जैसे ब्रिटेन मे ताज ((४०५७श॥) होता है । 

राज्य सभा को रचना--सविधान के अनुसार इसम अधिक से अधिक 250 सदस्य हो 
सकते है, जिनमे से 2 सदस्य, जिह कि साहित्य, विज्ञान कला, सामाजिक सेवा आदि मे विशेष 
ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो, राष्ट्रपति द्वारा नामजद किये जाते है, शेष सदस्थों को 
चुना जाता है। प्रथम राज्य सभा मे कुल सदस्यो की सख्या 205 निर्वाचित और 2 नामजद 
थी। 956 मे राज्यो का पुनर्गेंठन होने के बाद सविधान के सातवें सशोधन' अधिनियम के 
अनुसार राज्य सभा के कुल सदस्यों की सख्या 220 हो गई थी और वतमान राज्य सभा मं 
42 नामजद सदस्यों के अतिरिक्त अय सदस्यो की कुल सख्या 226 है। निर्वाचित प्रतितिधिया 
का चुनाव विभिन राज्यो की विधान सभायें अप्रत्यक्ष प्रणाली से करती हैं। सघीय क्षेत्रा के 
प्रतिनिधि क्षेत्रीय परिपदा द्वारा चुने जाते है। राज्य सभा के प्रतिनिधिया का चुनाव भानुपातिक 
प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सक्मणीय मत द्वारा होता है। राज्य सभा के सदस्यों का 
कायकाल छ वष है ओर प्रति दो वपष बाद उसके /3 सदस्या का निर्वाचन होता है । जतएव 
राज्य सभा एक स्थायी सदन है । इससे एक बात स्पष्ट है कि विभिन राज्या को राज्य सना में 
समान प्रतिनिषित्व प्राप्त नही है। हमारे सविधान निमाताओ ने प्रतिनिधित्व का आवार क्षेत्र, 
जनसस्या और सामा-य महत्त्व को माना है। 

लोकसभा फी रचना--मोलिक सविधान मे लोकसभा की रचना के सम्बंध मे य बातें 
दी हुई हैं--() कुल सदस्य सख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती, (2) विभिन्न राज्यो के 
प्रतिनिधिया का अनुपात गत जनगणना के आधार पर एकरूप होना चाहिए, (3) सघीय क्षेत्रा 
से प्रतिनिधित्त के लिए ससद कानून बना सकती है, और (4) यदि राष्ट्रपति यह समझे कि 
आग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा म॑ पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही हुआ है तो वह उनके दो 
प्रतिनिधिया को नामजद कर सकता है। निर्वाचन के हेतु विभिन राज्या को अनेक भूमिगत 
निर्वाचन क्षेत्रा म वाँटा जाता है| इस सम्बध म भारत का सविधान कहता है कि “निवर्चिन लेता 
का परिसीमन इस प्रकार किया जाये कि प्रति 73 लाख जनसख्या के लिए कम से वम एक तथा 
प्रति पाँच लाख जनसख्या के लिए अधिक से अधिक एक सदस्य चुना जाये ।* 

लोकसभा को रचना-सम्ब'घो हुए सशोधन प्लोर वतमान लोकसभा फो रचना--सविधान 
के दूसरे सघोपषन अधिनियम, 4952 के द्वारा जनुच्छेट 88 के सबपन () (व मे यह परिवतन 
हुआ है-- जनसस्था के प्रति 7,50 000 के लिए एक सदस्य से कम नहीं हब्दा को हटा दिया 
गया है। सविधान के बाठवें सयोपन अधिनियम, 959 से अनुच्छेद 334 को सशाधित दिया 
गया है और अनुसूचित वर्गों, जनजातिया ठवा जाग्ल भारतीया क लिए जारसित स्थाना वी ब्यवस्थ 
जागामी दस वर्षों क लिए वढा दी गयी । इस सघ्याधन के बाद ही दा सदस्या वाद निदाचन 
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अथवा प्रस्तुत विधेयक पारित नही होता अथवा लोकसभा मा त्रमण्डल के विरुद्ध निदा का प्रस्ताव 
(२०६४ ० <शा5००) पास कर देती है, या चोकसभा मा त्रियों द्वाद्य पश्च की गई अबुदाना की 
माँगो में से किसी को स्वीकार कर दती है या पोई काम रोको श्रस्ताव (30]0प्रणाालया 
ए्गञ0(0॥) पास कर देती है तो मां त्रमण्डल को त्याग्रपश्न देना पडता है। सदना वी अ्रत्यक बठक 
के आरम्भ भ सामान्यत पहला घण्टा प्रश्नों के उत्तर दन म॑ व्यतीत होता है। प्रश्ना के द्वारा 
सदस्य मा त्रयो के कार्या की कडी जाँच व आलोचना फ्रत हैं ) इन विभिन्न उपायो द्वारा मात्र 
मण्डल की खुलो आलोचना होती है और सच्ची अथवा कल्पित शिवायता को भी सदना में खोलकर 
रखा जाता है। 
प्राय फाय--ससद को सविधाद म संशोधन करने की महत्त्वपुण शक्ति प्राप्त है। यह 
राष्ट्रपति पर महाभियोग की कायवाही चला सबती है तथा बुद्ध विशेष सीमाबा के अधीन 
सर्वाच्चि और उच्च यायावयों के ययायाधीक्षा को पदच्युत करने क लिए राष्ट्रपति को सम्बाधद 
पेश कर सकती है। ससद के दोनो सदन सयुक्त बठक म उप राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं और 
उसे बहुमत द्वारा पास किये गये प्रस्तावों के आधार पर पदच्युत भी कर सकत हैं। ससद के सभी 
निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मण्डल (80002 0०॥०४०) के 
सदस्य भी होते हैं । 
लोकसभा झोर राज्य सभा को दाक्षियों से प्रातर--इस अतर को समझने से यूब हमे 
घन व वित्त विधेयकों (|(०४८५ था गाभाशाक 8॥/5) तथा अगय विधेयकों के बीच अन्तर को 
जानना चाहिए । कोई भी विधेयक घन विवेयक होता है, यदि उसम अग्रलिखित मे से एक भी 
बात पायी जाय. () कोई नया कर लगाना, कोई कर खत्म करना, किसी भी कर मे परिवतन 
करना अथवा उसका विनियमत्र करता । (2) ऋण लगा । (3) सचित निधि व आकस्मिक निधि 
की देख-रेख तथा उसमे से घन निवालनां या उसमे धन जमा कराना । (4) भारत की सचित 
निधि म से धन का विनियोग (99970.7/ध०४) कराना । (5) विसी व्यय को सचित निधि पर 
भारित व्यय घोषित करना तथा ऐसे व्यय की राशि को बढाना, इत्यादि । यदि किसी विधेयक 
के सम्व घ मे मतभेद पदा हो जाय कि वह घन विधेयक है या नही तो इस सम्बंध में लोकसभा 
के अध्यक्ष का निषय अततिम होगा । विनियोग विधेयक (27ए77०ए2॥०० 5०) तथा वित्तीय 
विधेयक (कर सम्बधी विधेयक) वित्तीय विधेयकों की श्रेणी मं जाते हैं । 
सभी ऐसे विध्ेयका का आरम्भ लोकसभा मं ही हो सकता है । लोकसभा को ही 
अनुदानों बी मागा पर मतदान करने अर्थात्‌ स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त है। वित्तीय मामलों 
में राज्य सभा की शक्तियां अति सीमित हैं, जिनकी विस्तृत विद्रेचना अ-य अध्याय मे वी गई है। 
घन और वित्तीय विधेयको को छोडकर कोई भी अ य विधेयक ससद के किसी भी सदन में प्रारम्भ 
हो सकता है ! यदि कोई ऐसा विधेयक जिस एक सदव ने पास कर दिया हो और दूबरे सदत के 
पास भेजा गया हो, (अ) दूसरे सदन छारा अस्वीक्षत कर दिया जाता है या (जा) दोनों संइन उस 
विधेयक मे किये जाने वाल सक्षोघन के बारे म अन्तिम रूप से सहमत न हो सके या (६) दूसरे 
सदन को विधेयक मिले छ माह से अधिक दीत गये हो और विधेयक पास ने हुआ हा, वो उनके 
मतभेद को दूर करने के हेतु राष्ट्रपति दोनो सदनो की सयुक्त बेठक बुला सकता है। छ माह का 
समय मिनते समय चार या उससे अधिक दित तक लग्रातार सदनो के स्थगित होने या सजावसान 
होने के काल को उसम नही गिना जायया । सयुक्त बैठक मे भी विधेयक वहुमत द्वारा पास होता 
है, अतएवं यहू कहा जा सकता है कि उसम जनश्रिय सदन के सदस्यों की इच्छानुसार निगय होया, 
बयोकि उसमे उनकी सख्या दूसरे सदन के सदस्यो से लगभग दो ग्रुनी होती है । ऐसा विधेयक 
दोनो सदनों द्वारा एक ही रूप मे पारित होने पर राष्ट्रपति वी अनुमति के लिए भेजा जाता है । 
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नही की गई है, केवल कुछ निर्योग्यताओ को उसमे बताया गया है । 
जन प्रतिनिधित्त अधिनियम 95! में दी गयी कुछ निर्योग्यतायें इस प्रकार है-- 
() भारतीय दण्ड विधान की धारा 77 (ई) और (एफ) के अतगत किये गये अपराधों के 
लिए कारागार दण्ड प्राप्त व्यक्ति पर छ बष के लिए निर्योग्यता लागू होती है। (2) चुनाव 
सम्बन्धी भ्रष्टाचार के अपराध मे दण्डित व्यक्ति पर छ वष के लिए निर्योग्यत्ता लागू होती है । 
ऐस व्यक्तियों को चुनाव में ऐजेट भी नहीं बनाया जा सकता परन्तु ऐसी तवियोग्यिताओं को 
लिखित कारण के आधार पर निर्वाचन आयोग हटा सकता है। भ्रष्ट प्रथाओ (०णाए्फा 
ए740०0८७) में ये अपराध सम्मिलित है--(अ) किसी भी उम्मीदवार अथवा उसके समयक द्वारा 
किसी मतदाता अथवा दूसरे उम्मीदवार को घूस दना, (आ) स्वतात मतदान मे हस्तक्षेप के लिए 
अनुचित प्रभाव (७घ००७ 770०॥०८) डालना, (३) मूल जाति, जाति, सम्प्रदाय, धम आदि के नाम 
पर मत मागते के लिए अपील करता अथवा घामिक चिहा का प्रयोग करना, (ई) भ ये उम्मीद 
वारो के विषय मे झूठी बातो को प्रकाशित करना, (उ) मतदान केन्द्र तक या वहाँ से मतदाताओं 
फो वापस ले जाने के लिए सवारी का प्रव घ करेना, (ऊ) चुनाव पर नियत राशि से अधिक व्यय 
करना, और (ए) सरकारी अधिकारियों या कमचारियों से सहायता पाना । 
ससद के काय धोर शक्तियाँ--ससद के कार्या और झक्तियों का विवेचन निम्नलिखित 
शीपको के अ तगत किया जा रहा है-- 
बिधायी शक्तिया--ससद को उन सभी विपयो पर कामून बनाने की शक्ति प्राप्त है जिनका 
प्रगणन सघ और समवर्ती (०००८प०7:०॥।) सूचियों मे किया गया है तथा अवशिष्ट विपयो पर भी । 
राज्यों के लिए राज्य सूची में दिये ग्रेय विषयो पर भी ससद आपावृकालीन उद्घोषणाआ के 
दौरान कानून बना सकती है | इसके अतिरिक्त दो अन्य विशेष प्रक्रियाओं द्वारा भी ऐसा किया 
जा सकता है। पहले, जब कभी दो था अधिक राज्यो के विधानमण्डल सकल्‍्प पारित करके ससद 
से किसी विपय विशेष के बारे में कानुन बनाने की प्राथना करे । दूसरे, जब कभी राज्य सभा 
2/3 के बहुमत स यह सकत्प पारित करे कि राष्ट्रीय हित में ससद को कोई कानून बनाना 
चाहिए । इस सम्ब॒ब में एक विज्येप उल्लेखनीय बात यह है कि हमारी ससद प्रिटेन की ससद की 
भाति प्रभुतापूर्ण नही है । इसका कारण स्पष्ट है। भारत का संविधान सघात्मक है और उसके 
द्वारा सघ व राज्यो क॑ विधानमण्डलो के बीच शेक्तिया का विभाजन हुआ है । इसका यह अथ 
हुआ कि भारत का सविधान संबॉपरि है और यदि कभी ससद कोई ऐसा कानून बना दे जो 
सविधान का अतिक्रमण करने वाला हो तो सर्वोच्च यायालय उस प्रुनरवलोकन की कायवाही 
हारा अवैध घीषित कर सकता है । इस दृष्टि स भारत की ससद सयुक्त राज्य अमरीका की काग्रेस 
से मिलती है । हे 
राष्ट्रीय वित्त पर निय'नर--ससद का दूसरा मुख्य वाय सघीय वित्त पर परूण नियात्रण 
रखना है। सभी कर सम्बधी प्रस्ताव तथा अनुदानो की मांगें ससद (लोकसभा) द्वारा स्वीकृत 
होने पर प्रभावी होती है, क्योकि सविधान के अनुसार विधि के अधिकार के सिवाय ने तो कर 
लगाया जायगा और न इकटठा किया जायगा तथा सघ की सचित तिथि से कोई धन विधि के 
अनुकूल तथा सविधान में दिये गये प्रयोजनों और रोति से अयथा विनियुक्त नहीं किया जायगा | 
ससद ही अनुमान और सावजनिक लेखा समिति को नियुक्त करती है तथा नियञरण व महालखा 
परीक्षक की रिपोट परे भी विचार कर उचित कायवाही करती है । 
कायपालिका पर नियत्रण--सविधान के अनुसार सघीय कायपालिका अर्थात्‌ मा त्रमण्डल 
ससद (व्यवहार में लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी होता है लोकसभा क॑ बहुमत का विश्वास सा 
देने पर मात्रिमण्डल पदासीन नहीं रह सकता। यदि लोकसभा म माजिमण्डल द्वारा समधित 
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की समितियां ने ऐसे मामला वी जाँच व छानबीन वी है--सरकार म भ्रष्टाचार और सरकारी 
अभिकरणो के काय । 
इस परिच्छेद तथा पूवगामी परिच्छेद म ब्शित डायट के विभिन्न कार्यों भौर उनके सम्बाघ 
मे डायट की शक्तिया पर विचार करन पर हम परह सकते हैं कि डायट की दवितयाँ विस्तृत भौर 
वास्तविक है। सक्षेप मं, अब सम्राट नही वरव्‌ डायट प्रधानमंत्री को चुनती है। डायट सम्पूण 
केबिनेट या किसी म त्री को उत्तन॑ विरुद्ध अविश्वास वा प्रस्ताव पारित कर, त्यागपत्र दने के लिए 
विवश कर सकती है । वतमान डायट को राष्ट्रीय वित्त पर निय-त्रण शक्ित प्राप्त है, वयोति 
केब्िनेट द्वारा प्रस्तुत वजट पर डायट की स्वीह्गति आवश्यक है ।! डायट वदेशिक मामला पर भी 
नियत्रण रखती है, क्योकि उसे कंविनट द्वारा भय राज्यो स की गयी साधियों पर सम्पुप्टीक रण 
की शतक्तित प्राप्त है। डायट के सदस्य मा त्रियो से प्रश्न पूछ सकत हैं और डायट कायपालिका के 
कार्यों म जाँच व छानबीन करा सकती है। डायट का स्यायाघीशा के विरुद्ध महाभियाग की 
कायवाही सुतन की झवित भी प्राप्त है। डायट वी सवस महृत्त्पूण णोर विस्तृत शवित सभी 
प्रकार वे! आवश्यक कानुन बनाने की है। वाड ने डायट क॑ महत्त्व के वार म लिखा है--वतमान 
सविधान ने प्रभुता को जनता मे निहित किया है और डायट को जनता की प्रभुता का सर्वोच्च 
अग तथा कानुन का एकमात्र स्रोत बनाया है, जापानी राज्य की कानूनी एवं द्बित सरचनां के 
लिए ये परिवतन आधारभूत हैं । इस प्रकार शासन सम्राट के द्रत होत व स्थान पर ससद-कंद्वित 
हो गया है और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि अत्यधिक शवितशाली हो गय हैं ।* 
जापान मे विधायिका-कायपालिका सम्बाध बहुत ही धनि८्ठ हैं, कपोकि वहाँ ससदीय उप- 
माीत्रयों (९थ्र80वय879. ४7०6 )व॥॥5८७) का व्यापक प्रयोग होता है। प्रत्यक सदन से 
प्रत्येक मनालय के लिए एक उप मी नियुवत किया जाता है। नये सविधान से पूव उप मात्रियो 
के सम्बव में यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक मत्रालय मे ससद स केवल एक मजी नियुक्त किया 
जाता था और दूसरा उप म त्री नागरिक संवाआं से लिया जाता था। नये सविधान से पूव नीति 
का निर्धारण डायट मे न होकर, उच्च सेय कमान, सयुकत सनिक अभिकरणो, प्रिवी कौसिल और 
सेवा म तालया मे होता था परन्तु अब ससद के सदस्या को वे शक्तियाँ वास्तव म प्राप्त हो गयी 
है, जो उ ह पहले नाममात्र को भ्राप्त थां। अब व प्रजात-त्र को सफल बना सकते है, यदि उनमे 
चरिन हो भौर वे बुद्धिमानी से काम करें । 
सिद्धान्त रूप म तो डायट राज्य शवित का सर्वाच्चि अगर है, परतु व्यवहार म उसकी 
स्थिति भिन है| केबिनेट प्रतिनिधि सदन का विघटन कर सकती है, वजट पर केविनंट की प्राय 
पूण अधिकार प्राप्त है, केविनेट को सीघ करने म प्रशासकीय नेतत्व भी प्राप्त है, सर्वोच्च यायालय 
डायट द्वारा पारित विधेयकों पर यायिक युनरवलोक्न की शक्ति रखता है केविनेट को प्रश्रम 
(9०07982०) शक्ति भी भ्राप्त है । ऐसी दह्यओो मे डायट को राज्य द्वव्िति का सर्वोच्च अग नही 
माना जा सकता । यह तो यथाथ म॑ वाद विवाद का अखाडा मात्र है और यह एक अथ में काय 
पालिका के समथन हेतु सुविधा प्रदान करती है ।* थ्योडोर मक्नेली के मतानुसार जब से (8955) 
जापान में बहुदलीय पद्धति का स्थान ट्वि दलीय पद्धति ने लिया है, तब से डायट क॑ प्रति केविनेट 
|| 
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3 जापान में डायद 
बतमान सविधान के अतयत डायट की रचना--वतमान सविधान के अतमत भी दो 
सदन वाली विधायिका--डायट की व्यवस्था है ! परतु जबकि मिम्न सदन का नाम पुराना ही 
है उच्च सदन का नाम कौसिल्रर सदन (प्र07४४ ० (०४॥०॥०$) हो गया है । वास्तव मे, नाम 
मे परिवतन के साथ उच्च सदन की रचना व शक्तियो म महत्त्वपूण अतर हो गया है। सविधान- 
निर्माताओं ने डायट को शासन का सबसे महत्त्वपूण अग्र बनाया है। सविधान की धारा 4! में 
कहा गया है कि 'डायट राज्य की झक्ति का सर्वोच्च तथा राज्य की एकमान विधि निर्माण करने 
वाली अग होगी ।” धारा 43 के अनुसार जब दोनों सदनो के सदस्य निर्वाचित है जो जनता 
का प्रतिनिधित्व करते है। दोनो सदनो के सदस्यो की सख्या कानुन द्वारा भियत की गयी है। 
प्रतिनिधि सदन मे 467 सदस्य हैं, जो ![8 चुनाव जिलो से चुने जाते है और प्रत्येक चुनाव जिले 
के 3 से 5 तक प्रतिनिधि है, यद्यपि प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत देने का अधिकार है । 
चुनाव हेतु प्रत्येक प्रीफेक्चर (प्रा त) एक से लेकर चार तक जिलो मे बंँटा है, परन्तु टोकियों के 
प्रीफेक्चर मे सात चुनाव जिले है। तुलना की दृष्टि से यहा यह बताना उचित होगा कि सयुक्त 
राज्य अमरीका, ब्रिटेब व भारत के निम्न सदना के कुल सदस्यों की सख्या क्रमश 435, 625 
और 504 है | कौसिलर सदन आकार मे, जैसा कि होना चाहिए, छोटा है। उसके कुल सदस्यों 
की सख्या 250 है जो भारत की राज्य सभा के लगभग बराबर है। 
कौसिलर सदन के 250 सदस्यों का चुनाव भूमिगत आधार पर प्रीफेक्चरों मे होता है 
और प्रत्येक प्रीफेक्चर को दी से आठ तक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। शेष 00 प्रतिनिधि 
सम्पूण राष्ट्र द्वारा चुने जाते है । जापान मे संयुक्त राज्य अमरीका की भाति पदासीन मा नमण्डल 
निर्वाचन क्षेत्रा के निर्माण म॑ समय समय पर ऐसे परिवतन करने का प्रयत्न करते है कि जिनसे 
उनके समथकों को आगामी चुनावों मे अधिक स्थान मिल जाये । इस प्रकार के प्रयत्न कानुनों मे 
परिवतन करके तथा दोनो सदनो के लिए चुनाव क्षेत्रों के सम्व ध में किये जाते है । अस्तु, जापान 
में भी एक प्रकार से जेरीमंडरिंग की प्रथा है थ्योडोर मेवनेली के मतानुसार चुनाव के ठीक 
पहले अथवा बाद में बहुमत दल (अथवा मिला-जुला दल) चुनाव पद्धति के नियमों में अपने हित 
को आगे बढाने के लिए परिवतन करते है । 956 मे तत्कालीन प्रधानम'नी ने एक विधेयक पेश 
किया जिसका उद्देश्य छोटे निर्वाचन लेत बनाना था । उसका मत था कि मध्यम आकार वाले 
निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था द्विनदलीय पद्धति के विकास को रोकती है, परतु विरोधी पक्ष ने मन्त्रि 
मण्डल पर यह आरोप लगाया कि उसका वास्तविक इरादा समाजवादी शक्ति को कम करना था, चूकि 
समाजवादी तत्त्व बड़े निर्वाचन-क्षेत्रो के पक्ष मे थे | इसी प्रकार की प्रवृत्ति उच्च सदन के सम्बंध 
मे भी पायी जाती है। जबकि अनुदारवादी राष्ट्रीय निर्वाचन केता का उ'मूलन चाहते हैं, समाज 
बादी सभी स्थानों के लिए राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्रा के पक्ष में है। प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का 
चुनाव चार वप की अवधि क॑ लिए होता है, परतु उसकी अवधि समाप्त हाने से पृव विघटन हो 
सकता है । ऐसा होने पर सदन के लिए चुनाव पहल ही हांगें। कौसिलर सदन के सदस्यों का 
कायकाल छ वप है । उसके आधे सदस्या का चुनाव प्रति तीन वप पश्चात्‌ होता है, अतएवं यह 
एक स्थायी सदन है। सयुक्त राज्य अमरीका की सीनेट व भारत की राज्य सभा के सदस्या का 
कायकाल भी छ वप है। परन्तु सयुक्त राज्य अमरीका व भारत म प्रति दो वष बाद /3 सदस्यों 
का चुनाव होता है । हे 
डायट के काय भौर उसकी झवितियाँ--डायड के सबसे महत्त्ववूण काय तो विधि निर्माश 
और बजट स्वीकार करना है । दोना के सम्बघ म आवश्यक भ्रक्रिया आय अध्याय म दी पड है | 
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हक! सीनेट में सभी रिक्त स्थानों को बरवा था। 948 के राष्ट्रम्डल वि्वाचन काबुत 
और सीनेट चुनाव कानूव के नतमत सीनट के स्थाना को एक ब्रकार के विऊ प्रति दे 
से भरा जाता है, हौर बीच प्र लम्द बाज के लिए सालो हुए स्थान न फ रे नरक 200 
नियुक्ति करके भरा जाता है जो गत चुनाव म हारे हुए उसम्मीददारा मं कप मा 5 ३६ 
वाला रहा हो । बास्ट्रेलिया की सीनेट की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये स आ 
के द्वितीय सदतो की अपेक्षा अधिक लोकत-त्रात्मक है ! इसक निर्वाचन मे अतड कक हि | 
को भाव लेने का अधिकार है और कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो प्रतिनिधि सदन को सदस्य बनने 
पोग्य हो, के के निर्वाचन म खड़ा हो सकठा ) कद 
प्रतिनिधि सदन--सधीय सवियान के गर प्रतिनिधि सदन के 
तक सम्भव हो सके सीनेट के सदस्या से हु होती चाहिए ) 948 मे डे 520 
संख्या ॥2( नियत हुईं थी, जो कि 954 भ॑ बढ़ाकर !22 कर दी गई और उसम उत्तरी क्षेत्र व 
आस्ट्रेलिया के राजधानी क्षेत्र के वे सदस्य सम्मिलित नही थे जि हू कि मतदान का अधिकार नही 
है। 922 से सदन म उत्तरी क्षेत्र का एक प्रतिनिधि रहा है और 949 से राजधानी क्षत्र का 
भी एक प्रतिनिधि रहा है। इन क्षेत्रा के सदस्य वाद विवाद मे नाव ले सकते हैं। परन्तु सिवाय 
उन कानूता या प्रस्ताव आदि के, जिनका सम्बन्ध क्रमश उनके क्षेत्रों से हो, उन्हे अन्य विधेयकरो 
या प्रस्तावा पर मतदान का अधिकार नहीं है। सदव म विभिन्न राज्यो का प्रतिनिधित्व उनकी 
सख्या के जनुपात मे है। प्रतिनिधि सदन की अवधि तीन वष है, जो चुनाव के बाद प्रथय बैठक से 
मिनी जाती है, परन्तु गवनर-जनरल अवधि से यूव भी सदन का विघटन कर सकता है । 
संविधान के सक्‍शाय 44 व राष्ट्रमण्डज़ निर्वाचन कानुन 98-9 द्वारा राप्ट्रमण्डल के 
मताधिकार की विहित किया गया है । सीनेट व सदन का प्रत्यक सदस्य ब्रिडिश नागरिक होना 
चाहिए । वह वयस्क हो औौर उसमे निर्वाचक बी सभी बहतायें ह तथा वह तीन व से आस्ट्रेलिया 
मे निवाह्ती हो ५ चोदा छदन३ के लिए पएताणिकार एक हो है और उशरुर अप्वएए सबब्यज़ी वयस्क 
मताधिकार है। 925 मे अतिवाय मतदान पद्धति लागू वो गई । चुनाव एक-सदस्ययी निवर्चिन-क्षेत्र 
मरे होते हैं और मतदान मे सरल पश्चढ़ को पद्धति प्रयुक्त होती है । प्रत्यक राज्य का लिर्वाचचन क्षेत्रो 
में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र (विभाग) से, एक सदस्य चुना जाता है। राज्यों को 
विभिन्न निर्वाचन सता मे विभाजन का काय तीन बध्युक्तो ढास किया जाता है। 
स्रसद की शर्वितया---आस्ट्रेलियय की ससद अभुत्ववृण विधायिका नहीं है, यह एक मधा 
>म्रक संविधान से बंधी है, जिसे ब्रिडिय पालियामेट न बनाया और जो स्पष्ट रूप में इसकी शक्तियों 
को प्रमणित करता दै तथा उनके प्रयोग के लिए प्रक्रियाआ और दक्शाआं को भी विहित करता है । 
इस प्रकार से प्रभणित शक्तियाँ राज्य विधायिकाओं मे निद्दित हैं ॥ राष्ट्रमण्डल व राज़्या की 
मससदो के ऊपर सधीय उच्च “यायालय है और कुछ मामलों में अपीज्ञें प्रिवी परिषद्‌ की न्यायिक 
समिति मे भी जा सकती हैं, यथा टाक्तियों के अधिवास ओर विस्तार के, सम्व घ में उठते बाले 
विधाद जिनका वह पथ निणय करेगी | यदि राज्य का कोई कानून रा्ट्रमण्डल के कलून से असगत 
ही तो बाद का ही कानुन माना जायेगा । राष्ट्रमण्डल की ससद को देश की शान्ति, व्यवस्था और 
सुशासन के लिए प्रगणित दिपमो के बारे मे कादुन बनान की दाक्ति भाष्त है। 
इस विययो से से मुख्य में हैं--() व्यापार और वाणिज्य, अय देगा के साथ तथा 
विभिन्न राज्यों के बीच , (2) कर लगाता, किन्तु इस प्रकार से कि विभिन्न राज्यो या उनके भागों 
के दीच किसी प्रकार का भेदमाव न हो, (3) इस्घुओ के उत्तादन व निर्यात पर अधिदान 
(#००४७७) , (4) ऋण लेना , (5) डाक, दर व टेलीफोन तथा अय समान सवाएँ ; (5) 
माविक तथा समिक प्रतिरक्षा , (7) आस्ट्रेलिया के समुद्दी भाग मे मछलो उद्योग , (8) मुद्रा बार 
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की अधौनता लुप्त होना आरम्भ हो गयी । अब कठोर दलीय अनुशासन के कारण बहुसख्यक दल 
अपने ही मा त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास नही होने देता ।! इस प्रकार जापान 
में ब्विटेन को भाँति केविनेट का प्रभुत्व डायट पर स्थापित होने लगा है । पर 


4 श्रास्टू लिया मे राष्ट्रमण्डलीय पालियामेन्ट 


दाष्ट्रम्डल की ससद (पालियामंट) के तीन अग हैं--रानी, जित्का प्रतिनिधित्व गवनर- 
जनरल करता है, सीनेट और प्रतिनिधि-सदन । कोई भी विधेयक ससद क॑ दोना सदना मे पारित 
हो जाने पर गवनर-जनरल की अनुमति के लिए भेजा जाता है। अनुमति मिल जाने पर ही वह 
अधिनियम बनता है, कुछ विधेयकों को वह्‌ रानी की अनुमति के लिए रोके रखने की विवंकीय 
शक्ति रखता है । गवनर जनरल की अनुमति का अथ भी रानी की ही अनुमति से है, क्योकि वह 
उसका प्रतिनिधि है । 

सीनेट--स्ोनेट के सदस्यों का चुनाव छ वप की अवधि के लिए होता है, जिनमे से आधे 
प्रति तीन वष में पद से निवत्त होते हैं। पराठु यदि सीनेट व प्रतिनिधि सदन के बीच मत भेद 
काफी लम्बे समय तक चले तो सीनेट व प्रतिनिधि-सदन दोनो को ही विधटित किया जा सकता है 
ओर ऐसी परिस्थिति म॑ पूणतया नई सीनेट का चुनाव होगा ॥ सीमेट के सदस्यों का पुननिर्वाचन 
हो सकता है । 99 तक सीनेट के सदस्यों की कुल सख्या 36 थी, परतु 949 के भाम चुनाव 
के समय से उसके सदस्या की सख्या 60 हो गयी है भौर अब प्रत्येक सघातरित राज्य से 0 
प्रतिनिधि सीनेट में भाते हैं । सीनेट के चुनावों म॑ सम्पूण राज्य से मिलकर एक निर्वाचक मण्डल 
बनता है। सीनेट म॑ रिवत स्थाना को खाली होने के एक वप के भीतर चुनाव द्वारा भरा जाता 
है। जब कभी सीनेट के सदस्यों की सख्या बढ या घट जाती है, तो ससद उसके स्थानों को भरने 
या उनके खाली होने के लिए आवश्यकतानुसार व्यवस्था करती है, जिससे चक्रगति की नियमितता 
न बिगड़े । सीनेट के सदस्यो के चुनाव सम्बबी अ ये साविधानिक उपव घ, सक्षेप मे, अग्रलिखित 
हैं--() सदस्यो का चुनाव'प्रत्यक्ष विधि द्वारा होना चाहिए। (2) उनका चुनाव इस प्रकार 
से हो कि प्रत्येक राज्य एक पूण इकाई के रूप मे मतदान करे, सिवाय विव सलण्ड के जिसमे 
कि राज्य की ससद राज्य को विभिष्न निर्वाचननक्षेत्रों में विभाजित कर सकती है, जब तक कि 
राष्ट्रमण्डल की ससद कोई दूसरी व्यवस्था न करे । (3) राष्ट्रमण्डल के मौलिक राज्यो का प्रति 
निधित्व सम रहे ओर किसी राज्य के सीनेट मे सदस्यो की सख्या छ से कम न हो । राज्यो का 
सीनेट मे प्रतिनिधित्व सम बनाय॑ रखने के उद्देश्य से यह्‌ नियम बनाया गया है कि सीमेट का 
प्रधान अपना मनवात्मक (१७॥०ध४४४४८) मत डाल सकता है, कितु निर्णायक मत नही डाल 
सकता ।' के न + 

सीनेट के लिए निर्वाचका की अहतायें वे ही है जो प्रतिनिधि सदन के लिए है । जब कभी 
सीनेट म॑ कोई स्थान अवधि से पूृव रिक्त हो जाता है तो उस राज्य की ससद' जिसके प्रतिनिधि 
का स्थान रिक्त होता है, उसे भरती है, ऐसा करते समय उसकी ससद के दोनो सदन मिलकर 
मतदान करते हैं। इस प्रकार नियुक्त सीनेट का सदस्य अपने पद पर सीनठ या प्रतिनिधि सदन 
के आगामी निर्वाचन तक रहता है, जबकि उत्तराधिकारी चुना जाता है। राष्ट्रमण्डल की ससंद 
को अधिकार प्राप्त है कि वह सीनेट के सदस्यो के चुने जाने की विधि विहित करे, परन्तु यह 
विधि सभी राज्यो के लिए एकरूप होनी चाहिए । 946 से पूव सीनेट के लिए मतदान विधि 
पसाद पद्धति (छएाथ्थिव्या8॥] 5ए४थ॥) थी, जिसके अत्तगत वह दल जो राज्य में बहुमत प्राप्त 
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विधेयक या प्रस्ताव पर आक्रमण कर सकता है, उसके काय मे वाघा डाल सकता है और रियायत 
पाने के लिए दरी लगा सकता है। राष्ट्रमण्डलीय के इतिहास मे जब कभी भी सीनेट किसी धन 
विधेयक को सशोधन करने के विषय में सदन से की गई अपनी प्राथनाआं पर अड गई और सदन 
द्वारा उनके पहली बार अस्वीकृत होने पर भी उसने उहे दोहराया है, तो प्रतिनिधि सदन ने, इस 
प्रकार के हूठ की साविधानिकता को न मानते हुए भी तत्कालीन आतग्रस्त प्रश्द को मान लिया 
है । 4908-09 तक द्वि दलीय पद्धति के विकास ने सविधान में समाविष्ट इस आश्या को भग कर 
दिया है कि सीमेट नाभमात्र का राज्यो का सदन रहे ॥7? 


5 कनाडा मे पालियामेल्ट 


पालियासेट कौ रचना--कनाडा के सघ की विधायी सत्ता पालियामट म॑ निहित है, जिसके 
अग रानी, सीनेट और कॉमन सभा हैं। सघ के निर्माण के समय सीनेट वे' सदस्यो की सख्या 72 
थी, जो नये प्रातो के जुडने के बाद अब 02 हो गई है । सीनटरो का विभिन प्राःतो के विधाव- 
मण्डलो द्वारा चुनाव नहीं होता । उनकी नियुक्ति सपरियद्‌ गवनर जनरल द्वारा की जाती है और 
वे जाजीवन सदस्य रहते हैं । व्यूवेक को छोडकर ग्रवनर-जनरल प्रत्येक प्रात के प्रतिनिधि रूप से 
उसके निवासियों की नियुक्ति करता है। क्यूबेक ऐसा प्रात है जिसे सीनेट मे प्रतिनिधित्व के लिए 
एक इकाई नही माना जाता, प्रत्यक सीनटर उसके एक उप विभाग के लिए नियुक्त किया जाता 
है। परन्तु यहा पर यह बता देना उचित होगा कि यद्यपि सीनेटरो की नियुक्ति प्रातो का प्रति- 
निषित्व करने के हेतु हांती है कि तु वे प्रात्तीय सरकार अथवा निर्वाचकमण्डल के प्रवक्ता के रूप 
मे काय नही करते । इस दृष्टि से वे आय संघीय राज्यो के सीनेटरो से भिन्र है। हर 

सीनेटरी के लिए अग्रलिखित योग्यताएँ विहित है. (4) उसकी आयु 30 बंप होनी चाहिए। 
(2) वह या तो (अ) वहाँ का जमजात नागरिक हो, (आ) या देशीकृत नागरिक हां । (3) उसकी 
वास्तविक तथा वेयक्तिक सम्पत्ति ऋण ओर देनदारी काटकर 4,000 डालर से अधिक हो । 
(4) वह उस प्रा त का निवासी हो जिसके लिए उसकी नियुत्ति की जाय । सीनेटर स्त्री या पुरुष 
कोई भी हो सकता है । अपना स्थान ग्रहण करने से पूव एक शपथ लेनी होती है । वहू अपने पद पर 
आजीवन रह सकता है, किन्तु यदि वह चाहे तो गवनर जनरल को सम्बाधित त्यागपत्र द्वारा अपना 
पद छोड सकता है । उसका पद अग्रलिखित दशाओ म॑ भी खाली हो सकता है--(अ) यदि बह 
पालियामेट क॑ लगातार दो सनो मे अनुपरियत रहे, (आ) यदि वह किसी विदेश के प्रति निष्ठा की 
शपथ खाये, (इ) यदि वह दिवालिया हो जाय, (ई) यदि उसे गम्भीर आरोप के लिए दण्डित किया 
जाय, थोर (उ) यदि सम्पत्ति अथवा निवास के आधार पर उसकी योग्यता का अत हो जाय । 

867 के ब्रिटिश नॉथ अमरीका कानून के अनुसार उसमे 8] सदस्य थे । कानुत में यह 
भी व्यवस्था थी कि 87] की जनग्रणना और भ्रति दस वय बाद होने वाली जनगणना के बाद 
कानून के अतगत विहित नियमों के अनुसार चारो प्रमुख प्रात्ो के प्रतिनिधित्त म॑ आवश्यक 
परिवतन किये जायें। “यूफाउण्डलण्ड के सघ म॑ प्रविष्ट हाने पर उसके लिए सात प्रतिनिधि रखे 
गये । 952 मे बने कानून से पालियामंद ने विभिन्न प्रा'तो के प्रतिनिधित्व मं परिवतन किया । 
अब उसके सदस्यो की कुल सख्या 265 है, जो विभिन्न प्राता, म इस प्रकार विभाजित है 
आटरियो 85, क्यूबेक 74, सोवास्कोटिया 2, -यूब्राजविक 20, मेनीटोबा 24, ब्रि० कोलम्विया 
2, व्रिस एडवड द्वीप 4, सस्केचवान 7, अल्वर्टा 47, सयूफाउण्डलण्ड 7, यूकिन प्रदेश , नॉय 
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सिक्‍के बनाना , (9) स्टेट बेक से अतिरिक्त वैक्गि , (0) राजकीय वीमे स अतिरिक्त बीमा 
व्यवस्था , () नाप और तोल , (2) बाह्य मामले , (3) बुढापे व रोग से अयोग्यता की 
पशन तथा अय सामाजिक सेवायें, (4) रलो का निर्माण तथा किसी भी राज्य म॑ राज्य की 
सहमति से उनका विस्तार , (5) ऐस मामले जिनके विषय मे सविधान न व्यवस्था की है, जब 
तक कि ससद कोई अय व्यवस्था म करे , (6) राज्या की ससदो द्वारा सघीय ससद को भेजे 
गये मामले, आदि । इनके अतिरिक्त सघीय ससद को अग्रलिखित मामला के बारे मे कानुन बनाने 
की अनय श्षक्ति प्राप्त है--(अ) राष्ट्रमण्डलीय सरकार वी राजधानी और भय स्थान, जिह 
राष्ट्रमण्डल ने सवजनिक प्रयोजन क॑ लिए अजित किया हो, (भा) किसी भी सावजनिक सेवा के 
विभाग स॑ सर्म्वा घत मामल, यदि उस सावजनिक सेवा का नियत्रण सविधान द्वारा राष्ट्रमण्डलीय 
सरकार को हस्तान्तरित क्या गया हो, और (६) अन्य मामले, जिःह संविधान न सधीय ससद 
की अन य ध्क्ति के भीतर घोषित किया हो। सविवान के अधीन रहते हुए, सघीय ससद प्रतिनिधि 
सदन के सदस्या की सख्या को घटान व बढाते वाले कानून भी बना सकती है । 
दोनो सदनो फो शक्तियों में तुलना--ऐस विधयक जिनका उद्देश्य कर लगाना हो या 
धन का किसी सावजनिक संवा के लिए विनियोग हां, केवल प्रतिनिधि सदन मे॑ ही आरम्भ हो 
सकते हैं, पर तु सीनंट उह अस्वीकार कर सकती है, उनमे सशाधन नही कर सकती है, यथपि 
यह उह भ्रतिनिधि सदन के द्वारा विचार हेतु सुझावा सहित वापिस कर सकती है और करती भी 
है । यदि प्रतिनिधि सदन ठीक समझे, तो वह उसमे कोई भी परिवतन कर सकता है। यदि सदन 
किसी प्रस्तावित कानुन को पारित कर दता है और सीनेट उसे अस्वीकार कर दती है या ऐसे 
सशोधनो के विना पास नही करती जिससे प्रतिनिधि सदन सहमत न हो और यदि तीन माह के 
अवकाश्य के बाद, प्रतिनिधि सदन उसी या अगले सत्र मे, प्रस्तावित कानून को उन सशोधना के 
साथ या बिना, फिर से पास कर देता है जो कि सीनेट द्वारा किये गये हा या सुझाय गये हो या 
जिनसे वह सहमत हो और सीनट उसे अस्वीकार करती है या पास नही करती या ऐसे सशोधना 
के साथ पास करती हे जिनसे प्रतिनिधि सदव सहमत न हो, तो गवनर जनरल व सदन दोनो को 
एक साथ विधटित कर सकता है। यदि ऐसे विघटन के वाद सदन प्रस्तावित कानून को उन सशाबनों 
के साथ या विना, जाकि सीनेट द्वारा क्ये गये हो, या सुझाये गय हो या जिनसे सीनेट सहमति 
प्रकट कर चुकी हो भौर सीनेट उस्ते अस्वीकार कर दे या पास न करे या ऐस सशोधना के साथ 
पास करे, जिनसे सदन सहमत न हो, तो गवनर जनरल दोना सदनो की सयुक्त बठक' बुला सकता 
है। उस बठक म॑ उपस्थित सदस्य उस विधेयक क॑ उस रूप प्र जिसे कि सदत ने आतम बार 
प्रस्तावित किया हा, विचार करेंगे ओर मतदान करेंगे । यदि प्रस्तावित कानून पूण बहुमत द्वारा 
पास हो जाये तो उसे ससद द्वारा पास समझा जायेगा । 
सीनेट सघातरित राज्यो की प्रभुता की द्योतक नही है । ब्राइस का कथन है--सीनेट से 
जो आश्ञा की जाती थी वह पूरी नही हुई । उसने सघातरित राज्या के हितो की रक्षा नही की 
है, क्याकि उन हितो के बारे मे कोई प्रश्व ही नहीं उठा , न सीनेट नावी श्यक्तियों का ही 
सदन रहा, वयाकि कुशल राजबीतिज्ञ प्रतिनिधि सदन मे चले जाते है जहाँ सघप के बाद मा वि 
पद मिलता है । वदेशिक नीति या उच्च पदाधिकारियो की नियुक्ति पर निय जण जैसा कोई विज्येप 
काय का अधिकार प्राप्त न होने के कारण, जिनस सयुक्त राज्य अमरीका की सीनेट को कुछ 
शक्ति प्राप्त है, आस्ट्रेलिया की सीनेट प्रतिनिधि सदन की एक निम्न श्रेणी की प्रतिलिपि-मान है 7! 
इस विषय में क्रिप्स ने लिखा है--- सीनेट का बहुमत ऐसी स्थिति म॑ है कि वह सरकार के प्रत्येक 
के 5 ४ ६ 
3 छाएएड व. 7/ग्बंधका ऐटकण्टबटाश8 परण ॥ क 204 
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श्रीलका पर पड़े, और (व) संविधान आदेश वापस लेने, उप्तम॑ कोई प्राविधान जोडने, उसे 
निलम्वित अथवा सशोधित करने की श्षक्ति का स्वतन्नता परिषद्‌ आदेश के लागू हाने पर अत 
के गया। इसके भागे, 946 के सविधान परिषद्‌ आदेश मे सशोधन करने वाला कोई भी 
यक शाही अनुमति के लिए तब तक नही भेजा जा सकता जब तक कि उसे प्रतिनिधि सदन 
की कुल सदस्य सस्या 2/3 ने पास न किया हो । इन सामा य सीमाओ तथा विधायी व वित्तीय 
प्रक्रिया सम्बधी अय सीमाओं के अधीन थ्रीलका की पालियामेट सभी प्रकार के कामुन बना 
सकती है ॥१ 
वित्तीप--श्रीलका की पालियामे:ट का राष्ट्रीय निधि पर निय-श्रण है, परन्तु यह नियत्रण 
मुख्यत प्रतिनिधि सदन द्वारा ही प्रयुक्त होता है । वत्तमान वित्तीय पद्धति का आधार (00750॥0 
या८०० फग70) है । संविधान आदशय के सकशन 66 में लिखा है () द्वीप की सभी निधियाँ, 
जिहे कानूम द्वारा किसी विश्वेप प्रयोजन के लिए निर्धारित न किया हो, मिलकर एक सचित 
निधि बनायेंगी जिसमे सभी करो, महसूलो तथा अय स्रोतो से होने वाली आय एकत्रित होगी। 
(2) सावजनिक ऋण पर सूद, ऋण चुकाने के लिए रखा घन (8078 सिएया/ 99७77०75), 
सचित निधि का धन इकट्ठा करने और उसका प्रवाघ करने सम्बधी व्यय तथा ऐसा व्यय जो 
पालियामे-ट निर्धारित करे सचित निधि पर भारित होगे । आय विभिन सेक्शना के जतगत 
अग्रलिखित सेवाओ पर व्यय भी सचित निधि पर भारित है--() गवनर जनरल या श्वासन करने 
वाले अधिकारी (068 4गरशा&ध्याह सरल 60थ7गणवला।) का वेतव, (2) सर्वोच्च 
"न्यायालय के “्यायधीशा का वेतन, (3) लोक सेवा आयोग के सदस्यो का वेतत (4) महालेखा 
परीक्षक का वेतन, और (5) कुछ श्रेणियों के सरकारी सेवको को दी जाने वाली पेशनें व 
अनुग्रहधन (87400069) । ४ के 
सचित निधि मे कोई भी धनराशि वित्त मी के हस्ताक्षर से जारी किये गये वारंट के 
द्वारा ही निकाली जा सकती है । परतु ऐसा वार॒टठ तब तक जारी नही किया जा सकता जब 
तक उस उद्देश्य के लिए चालू वित्तीय वष म प्रतिनिधि सदन के सकल्प (7९50]000॥) द्वारा उस 
हेतु व्यय को स्वीकृति न ली पई हो अथवा वह व्यय सचित निधि पर भारित न हो। जब कभी 
शवनेर जनरल पालियामेट को उस वष के विनियोग विधेयक (&9ए970०772॥07 7) पर धाही 
अनुमति मिलने से पृब विघटित कर दे, तो वह्‌ सचित निधि से नये प्रतिनिधि सदन को आहूत की 
पाने वालो तारीख से तीव माह वाद तक के लिए व्यय हेतु घन निकालने का अधिकार दे सकता 
है। सक्षेप म, कर लगाने तथा व्यय सम्बधी सभी प्रस्तावों पर पालियामे-ठ की स्वीकृति आवश्यक 
है | सेक्शन 68 के अ तगत अविलम्ब व अदृश्य व्यय के व्यवस्था करने क॑ उद्देश्य से पालियामे-ट 
आकस्मिक निधि! की रचना कर सकती है । हम 
प्रशासनिक--इस क्षेत्र मे सबसे महत्त्वपूण दाक्ति कायपालिका पर निय-त्रण की है । 
सविधान न मात्रिमण्डल को पालियामेट के प्रति उत्तरदायी बनाया है । कोई भी मा त्रमण्डल 
प्रतिनिधि सदन के बहुमत के समथन बिना नही चल सकता । यदि सदन माजिमण्डल के विरुद्ध 
अविश्वास अथवा निदा का प्रस्ताव (६०० ० ८शा«्प्ा०) पास कर दे तो भाीत्रमण्डल को 
त्याग पत्र देना पडेंगा | मात्रमण्डल को तव भी त्याग-पत्र देना पडता है जवकि उसके द्वारा पेश 
किया गया विधेयक पादित न हो या ऐसा विधेयक अथवा प्रस्ताव पारित हो जाये जिसका मात्र 
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वेस्ट प्रदेश का भेके जी जिला |॥ 

पालियामेट की झक्तिया श्रौर उसके काय--साधारण रूप में पालियामेट की विधायी 
शक्तियों को ब्रिटिश नॉय अमरीका कानून, 2867 के सक्‍्शन 9 में परिभाषित किया गया है। 
पालियामेट ऐसे सभी विषयो पर, जि हू अय रूप से प्रातीय विधानमण्डलो को न सौपा गया हो, 
शा तन्य्यवस्था और कनाडा के अच्छे शासन के लिए कानून वता सकती है । प्रालियामेट की अनन्य 
विधायी शक्तियां मे इत विषयो को स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया गया है--केनाडा के संविधान 
में सशोधन, उन विपयो को छोडकर जो प्रा-तीय विधानमण्डलो के अधिकार क्षेत्र म आते हैं, जो 
ये है सावजनिक ऋण और सम्पत्ति, व्यापार और वाणिज्य का विनिमय, वेकारी का बीमा, कर 
लगाना, ऋछण लेना, डाक सेवा, जनगणना और आँकडे, सावजनिक अधिकारिया के वेतन व भत्ते 
भादि नियत करना और उसके लिए व्यवस्था करवा, वर्किग, नाप और तोल, कानूनी मुद्रा, पढेण्ट 
और कापीराइट, इण्डियन भौर उनके लिए आरक्षित भूमि, देशीकरण और विदेशी, विवाह और 
तलाक, फौजदारी कामून और न्यायालय । इनके अतिरिक्त सैक्‍्शन 95 के अतमत पालियामेट कृषि 
और आप्रवास के लिए भी कानून बनता सकती है। वास्तव मे ये विषय सध व प्रातों के समवर्ती 
अधिकार क्षेत्र मं आते है, परवु यदि प्रातीय और सघीय कानून में विरोध हो तो सधीय कानुन 
ही लागू होता है । 

6 दिसम्बर 949 को ब्रिटिश पालियामंट ने कवाडा की पालियामेट का सविवान में 
सोधन का अधिकार दे दिया कितु अग्रलिखित अपवादो के अवीन () वे मामले जो 867 के 
कानून से अनय रूप मे प्रातीय विधानमण्डलो को सोपे गये ह, (2) किसी प्रातीय विधानमण्डल 
को 867 के कानून अथवा अय किसी साविधानिक कानून द्वारा प्रदान किये गये अधिकार या 
विशेषाधिकार, (3) स्कूलों के बारे मे किसी भी वग के व्यक्तियों को प्रदान किये गये अधिकार और 
विशेषाधिकार, (4) अग्रेजी व फ्रासीसी भापाओ का प्रयोग, और (5) पालियामंठ का वष में कम 
से कम एक सन होगा और कामन सभा की अवधि पाँच वय रहेगी, किन्तु थुद्ध अथवा उसके भय 
आक्रमण या विद्रोह की स्थिति में पालियामंट अपनी अवधि जारी रख सकेगी यदि इस तरह के 
प्रस्ताव को सदन के 2/3 सदस्य अपनी सहमति प्रकट करें। इस बणन से पालियामेट की ये 
झक्तिया स्पष्ट हो जाती है--(अ) अनेक विषया पर विधि निर्माण, (भआ) वजद तयार करना, कर 
व महसूल भादि लगाना तथा सरकारी विभागों के लिए व्यय की स्वीकृति दना, (इ) मानिमण्डल 
पर निय त्रण, तथा (ई) सविधान का सशोधन । 

फामन सभा व सोनेट को सापेक्ष शक्तिया--कनाडा की सीनेढ सयुक्त राज्य अमरीका 
की सीनेट को भांति प्रातो का प्रतिनिधित्व नही करती । केविनेट में सीनेट स बहुत ही कम मी 
लिए जाते है। यद्यपि ब्रिटिश नॉथ अमरीका कानून ने सीनेट का कॉमन सभा के बरावर ही शक्ति 
प्रदाव की है फिर भी यथाथ मे यह किसी विधेयक के पास होने मे केवल दरी कर सकती है! 
सावारणतया यह अपनी भ्रतिषेष शक्ति का प्रयोग नहीं करती । आय समान सविधान वाले राज्या 
के द्वितीय सदनां के विपरीत कनाडा की सीनेट को घन विधेयका मे भी सशोघन करने की श्वक्ति 
प्राप्त है। परतु लाड सभा की भाँति सीनेद का सबसे अधिक उपयोगी काय कॉमत सभा से पारित 
होकर आये विधेयका को दोहराना व सशोधित करना है। इसकी स्थायी तथा विश्वेप समितियाँ 
छानबीन का मूल्यवाव काय भी करती हैं । धन विधेयका के सम्व थ में श्रावियान यह है हिंये 
कामन सभा में ही आरम्भ हो सकते हैं, किःतु इसस सीनेट की श्वक्ति पर कोई प्रभाव नही पडता; 
क्योकि गवनर जनरल के पास भेजे जान से पूव विधेयक दोनो ही सदना में पारित होना चाहिएं। 
इस प्रकार प्राय सभी विधेयको के बारे म दोनो सदना की शक्तियाँ बरावर हैं। सविधान मे दोना 
के बीच उत्पन मतभेद को दूर करने सम्ब"घी कोई आ्राविधात नही दै। एस अवसर आय हैं जि 


छ 


ग्यारहवाँ अध्याय 


अन्य राज्यो मे विधायिकाएँ 


। सयुक्त राज्य अमरीका मे काग्रेत 


सयुक्त राज्य अमरीका की विधायिका दो सदन वाली है। निचला भागार प्रतिनिधि 
सदन ([०५६० ०/ [९९७7८५९१(४0४८४) कहलाता है और ऊपर वाला आगार सीनेद (5७॥46) 
कहलाता है । प्रतिनिधि-सदन की रचना का आधार जनसख्या है, जबकि सीनेट विभिन्न सघा तरित 
राज्यो का प्रतिनिधित्व करती है। काग्रेस की रचना के विपय में सविधान मे ये उपवाध दिये गये 
है-- मौलिक सविधान म कहा गया है कि प्रतिनिधि सदन के सदस्यो का चुनाव विभिन्न राज्या 
की जनता द्वारा क्या जायेगा ।/ सविधान का मत्तरहवाँ सश्ोधघन, जा 9]3 में पारित हुआ, यही 
व्यवस्था करता है कि सीनेट के सदस्या का चुनाव भी जनता द्वारा हो, जबकि मौलिक सविधान 
में उनका चुनाव राज्यो की विधायिकाओ द्वारा की जाने की व्यवस्था थी। सविधान में यह भी 
उपब थ है कि सीनेट के /3 सदस्य प्रति दो वष बाद से निवृत्त ह|। इस उपब ध के अतगत 
एसी व्यवस्था की गयी है कि छ व के प्रत्ति दो वप बाद होन वाल तीन चुनावों म॑ से दो मे एक 
एक सीनटर का चुनाव हो । प्रतिनिधि सदन के बारे भ यह उपव घ भी दिया गया है कि प्रति 
निधियों की कुल सस्या को विभिन्न राज्यो म जनसख्या के आधार पर बाटदा जाय । सविधान में 
प्रतिनिधि सदत के सदस्यो की कुल सख्या भी नियत नही की है, किन्तु 490 से यह सख्या 435 
चली आ रही है | चुनावा की व्यवस्था के बारे म॑ मवसे महत्त्वपुण उपब व पारा | सक्‍शन 4 मे 
इस प्रकार है प्रतिनिधिया और सीनढरो के चुनाव के समय, स्थाव गौर विधि प्रत्यक राज्य में 
उसवी विधापिका द्वारा विहित किये जायेग्रे, पर तु काग्रेस इस सम्व ध म॑ बने विनियमों को 
कातुन द्वारा वदल सकती है अथवा उनके सम्ब ध में विनियम वना सकती है । इसी के आधार 
पर चुनावों का सचालन राज्यो द्वारा किया जाता है। अत मे, सविवान की धारा | के सकशन 
5 मे लिखा है 'प्रत्यक सदन चुनावो, उनके परिणामा और अपन सदस्यो वी योग्यता का निणय 
करेगा ।/ 

सोनेद को रचना--प्रत्येक राज्य स सोनट म दो सदस्य चुनकर जाते हैँ, चाह राज्य वी 
जनसख्या कितनी भी हो । इस समय कुल सीनंटर 00 हैं। फ्लत नवादा और यूयाक्त के दो दो 
प्रतिनिधि सीनेट मे है, यद्यपि उनकी जनसख्या क्रमण | लाख 60 हजार और ॥| कराड 50 
लाख है। इसी आधार पर कुछ लखको के मतानुसार सीनेट म॑ सम प्रतिनिषित्व नही है, क्योकि 
प्रतिनिधित्त का आधार भौगोलिक इकाई न होकर जनसख्या हानी चाहिए | परन्तु यहाँ यह 
ध्यान रखना आवश्यर है कि यह उपवाध छाटे राज्या का आश्वासन रूप मे रखा गया था, वस 
भो जनरूख्या क॑ आधार पर प्रतिनिधि सदन के सदस्य चुन जाते हैँ ॥ सीनेटरो की अहृताओं के 
विपय मे सविधान मे कहा गया है कि उनकी आायु 30 वष से वम नहीं होनी चाहिए । सीनंटर 
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मण्डल ने विरोध किया हो । परन्तु ऐसी स्थिति उत्पन होने की दशा में प्रधानमात्री गंवनर- 
जनरल को प्रतिनिधि सदन विघटित करने का परामश दे सकता है | मीनमण्डल और प्रशासन 
पर प्रतिनिधि सदन दिन प्रतिदिन के नियत्रण का अ य देशो में प्रचलित सामाय तशीको द्वारा 
प्रयोग करता है यथा प्रश्नोत्त, काम रोको भ्रस्ताव, मन्त्रियां के वेतन मे कटौती का 
प्रस्ताव आदि । 
झय--अपने सभापतियों का चुनाव करन के अतिरिक्त प्रतिनिधि सदन सीनेट के 
]5 सदस्यों का चुनाव करता है | प्रतिनिधि-सदन ही सविधान में 2/3 के बहुमत से सशोधन कर 
सकता है । 
दोनों सदनों की सापेक्ष शक्तियाँ--प्रतिनिधि सदन की शक्तियाँ दूसरे सदन से अधिक है, 
क्योकि वह लोकप्रिय सदन है । धन विधेयको को छोडकर जय कोई विधेयक किसी भी सदन म 
आरम्भ हो सकता है, परतु घन विधेयक कैवल प्रतिनिधि सदन मं ही पेश किया जा सकता है। 
कोई भी विधेयक तब तक पास नहीं समझा जाता जब कि वह एक ही रूप में दानों सदनों द्वारा 
पास न किया गया हो । यदि कोई ऐसा विधेयक, जी धन विधेयक न हो, प्रतिनिधि सदन के दो 
लगातार सनो (उसी पालियामेन्ट अथवा चालू और बाद की पालियामे-ट) मे पारित ही गया हो 
और (अ) प्रथम सत्र के अत से एक माह पूव सीनेट मे भेज दिये जाते पर सीमेट द्वारा उस सन 
में पारित न किया गया हो, और (व) दूसरे सत्र मे सीनेट मे भेजे जाने पर उसके भेजने वी 
तिथि से एक माह अथवा उस सत्र के आरम्भ से छ माह के भीतर (जो भी वाद मे हो) सीनेट 
द्वारा पास न किया जाय, तो वह विधेयक बावजूद इसके कि सीनेट ने उसे पास नही किया, 
गवनर जनरल के पास अनुमति के लिए भेजा जायेगा और शाही अनुमति मिलने पर पारलियामेट 
के कानून के रूप में ही प्रभावी होगा । 
धन विधेयको के सम्बंध मे सक्शन 33 मे कहा गया है ([) यदि कोई धत विधेयक 
प्रतिनिधि-मदन में पारित हो जाने पर सत्र के अ त होने से कम से कम एक माह पूव सीनेट उसे 
भेजने की तिथि से एक माह के भीतर पारित न करे तो वह विधेयक्र बावजूद इसके कि सीनेट 
ने उसे पारित नहीं किया, सीनेट द्वारा किये गये सशोधनो सहित अथवा रहित जि हू सदन ते 
स्वीकार कर लिया हो, गवनर जनरल के पास भेजा जायगा और उस पर याही अनुमति मिल 
जाने पर वह पालियामेठ के कानून के छूप मे प्रभावी होगा । (2) प्रत्येक घन विधेयक पर सीनेट 
में भेजे जाने से पूव ही सदन के अध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवश्यक है कि वह घन विधेयक है। 
अपना प्रमाण पन देने से पूव अध्यक्ष एटॉर्नी जनरल से मानणा करेगा। 
उपयुक्त प्राविधानों स ही स्पष्ट है कि प्रतिनिधि सदन की श्क्तियाँ घन तथा अगय विधेयको 
के सम्व घ में सीनेट से अधिक है | यहाँ पर यह भी कहना उचित होगा कि मा जमण्डल यथाथ 
में प्रतिनिधि सदन के ही प्रति उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त सविधान म॑ समयोधन करने की 
शक्ति केवल प्रतिनिधि सदन को ही प्राप्त है। अत मे, प्रतिनिधि सदन 5 सीनेटरों का भी चुनाव 
करता है और अधिकतर मत्री भी प्रतिनिधि सदन के सदस्य होते हैं। लोकसदन की सर्वोपरिता 
ब्रिठेन व भारत में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही हैं। यह उचित ही है कि सीनेट की शक्तियाँ 
सीमित रह, जिससे कि वह लोकसदन की प्रतिद्वद्वी न बने ॥ सीनेठ की रचना का प्रयोजन 
(अ) विधायी भ्रस्तावी को दोहराना, (ब) जल्दबाजी मे पास हुए विधेयका पर रोक लगाना और 
(स) कावुनो के पास होने मे कुछ देरी लगाना है । 
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हैं-- (१) वेक और अय कार्पोरेशन स्थापित्त करना, जा कर लगाने, ऋण लेने और वाणिज्य 
करने की शक्तियां में निहित हैं। (2) मार्गों, स्कूलो ओर स्वास्थ्य व बीमे आदि पर व्यय करना, 
जा डाक माग स्थापित करने तथा सामाय कल्याण के लिए व्यवस्था करने वी शक्तियों में 
निहित हैं। (3) कृषि मं सहायता देना तथा उस विनियमित करना, जो कर लगान, वाशिज्य 
की विनियमित करने तथा सामाय कल्याण के लिए व्यय करने की शक्तियां मे निद्ित है। (4) 
सनिक और नाविक शिक्षालय खोलना, जा सेना व ताविक सेना के रखने की शाक्तियो मम 
निहित हैं । 
समवर्ती शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैँ जिनका प्रयोग कांग्रेस और राज्यो की विधायिकाएँ साथ- 
साथ करती है! इनम धमुख ये हैं--कर लगाना, ऋण लेना, बैंको तथा अय कार्पोरेशना को 
चार्टर दना, यायालय स्थापित करना, कानून बनाना और लागू करना (अपने अपने क्षेत्र म), 
सावजनिक प्रयोजनो के लिए सम्पत्ति लेना, सामा-य कल्याण के लिए व्यय की व्यवस्था करना । 
इन शक्तिया के प्रगणन के साथ साथ यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि काग्रेस को अग्रलिखित 
शक्तियों के प्रयोग की मनाही की गयी है--() निर्यात पर कर लगाना, (2) राज्यों की जनसख्या 
के अनुपात के अतिरिक्त प्रत्यक्ष कर लगाना, (3) एकरूपता के आधार के अतिरिक्त भप्रत्यक्ष कर 
लगाता, (4) अधिकार पन्न म॑ दी गई प्रतिभूतियों को. कम करना, (5) वाणिज्य के क्षेत्र स एक 
राज्य को दूसरे के ऊपर कोई विशेष सुविधा (छथ्यधा८००४) दना, (6) सर्म्बाधत राज्यों की 
सहमति के बिना राज्यों की सीमाओं में परिवतत करता, (7) नय॑ राज्यो को मौलिक राज्यो के 
समान पद देना, (8) दासता वी आज्ञा देना, और (9) उपाधियाँ (७0८६ ०6 70०१॥0 ) प्रदान 
करना ६ 
यहाँ यह भी स्मरणीय है कि सयुक्त राज्य अमरीका का संविधान सघात्मक है, अतएव 
संविधान द्वारा बाग्रेस और राज्यो की विधायिकाओं के बीच शक्तिया का वितरण किया गया है । 
दूसरे अर्थों मे, वाग्रेस और राज्य की विधायिकाएँ केवल अपन अपने क्षेत्र मे सर्वोपरि हैं । वास्तव 
मे, संविधान की सर्वोपरिता है, जिसकी रक्षा सघीय “यायालयों द्वारा का जाती है ४ दूसरे शब्दों 
मे, अमेरीबी काग्रेस की स्थ्ति भारतीय संसद जेपी है और यह ब्रिटिश पालियामट से भिन्न है। 
ऊपर वर्णित झक्तियो के आधार पर काग्रेस सघ सरकार की नीति निर्धारित करती है । काग्रेस 
को समुक्त राज्य अमरीका के सघीय शासन के सुचाद सचालन के हेतु कर लगाने व ऋख देव की 
शक्तियाँ प्राप्त हैं। काग्रेम ही प्रशासन को कर लगात का अ्रधिकार देतो है और सभी प्रकार के 
प्रशासन्र व्यय वी स्वीकृति दता है। कांग्रेस राज्यो को विभिन कार्यों के जिए अनुदान रूप में 
सहायता देती है तथा संयुक्त राज्य अमरीका के मित्र दशा व अविकप्तित देशों के विकास भर 
आर्थिक सहायता क॑ लिए अनुलन व ऋण स्वीकार करती है ( सघ शासन की आय तथा व्यय की 
स्वीकृति के लिए कांग्रेस प्रतिवष बजट स्वीकार करती है । बजट भ्रक्रिया का वणन इस विषय से 
सर्म्वा घत अध्याय मे दिया गया है। वित्तीय शवितयों द्वारा ही कांग्रेस राष्ट्रीय कोष पर अपना 
निय गण रखती है | 
कांग्रेस को राष्ट्रपति तथा सघीय “यायालया के यावाधीशों के विषद्ध महाभियोग की 
कायवाही करने तथा उ ह उसके परिणामस्वरूप पद स हटाने की श्षित प्राप्त है। महानियोग 
की कॉयवाही प्रतिनिधि सदन द्वारा आरम्भ की जाती है और सीनेट उसकी सुनवाई करके निणय 
करती है। जब महाभियाग की कायवाहदी राष्ट्रपति क विरुद्ध को जाती है और उसवी सुनवाई 
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जिम्त राज्य के लिए चुना जाये उसी का निवासी होना चाहिए और कम से कप्त नो वष की अवधि 
से सयुक्त राज्य का नागरिक होना चाहिए | इनके अतिरिक्त सीमेट ने ऐसा नियम बनाया है कि 
यदि कोई सीमेंटर एक नियत सीमा से अधिक धन चुनाव म॑ खच करता है तो सीनेट उसे अपना 
स्थान ग्रहण करने से वचित कर देगी । 93 के सत्तरहवें सशोधन के अतगत सीनेटर उही 
मतदाताओ द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य विधायिका के बडी सख्या वाले सदन को चुनते है। इस 
प्रकार के सीनैटरों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है और उसका आधार लोकप्रिय है। सीमेटरों का 
कायकाल 6 वप है, परन्तु सीमेटर बहुधा फिर से दूसरी तीसरी वार चुने जाते है। साधारणतया 
सीमेटर [2, 8 या 24 वष तक सीनेट के सदस्य रहते है। /3 सदस्या का चुनाव प्रति दो 
वप म होता है, इस प्रकार सीनेट एक स्थायी सदन है । 
प्रतिनिधि सदन की रचना--सदन के सदस्या की कुल सख्या 435 है। प्रत्यक राज्य के 
प्रतिनिधियों की सख्या राज्य की जनसख्या के अनुपात में है। प्रति 0 वष बाद होने वाली 
जनगणना क॑ आधार पर कुल सख्या को विभिन्न राज्या मे वाँट दिया जाता है। इसके निर्वाचन 
क्षेत्रो का निर्माण राज्यों की विधायिकाए करती है और ऐसा करते समय प्रभुत्वशाली दल यह 
प्रयत्वन करता है कि निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बनाये जाएँ कि उस दल के अधिक से अधिक सदस्य 
चुने जा सक । इस अवाछनीय प्रथा को जेरीमेडरिंय (9लश्रारक्ातथएढ्) कहते है. क्योकि 
इसका आरम्भ करने वाला जैरी नाम का गवनर था | इसके अनुसार तिर्वाचन क्षेत्रों की सीमाए 
इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि बहुमत दल के समथको को अधिक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र 
में रखा जाय जिसस उहे भावी चुनावा में अधिक स्थान प्राप्त हो सके । इसके विपरीत विरोबी 
दल के समथकों को कुछ थोडे से निर्वाचन-क्षेत्रा मे केद्रीभूत कर दिया जाता है। बीयड के 
अनुसार इस प्रथा के परिणामस्वरूप विचित राजनीतिक भूगोल की रचना होती है । उदाहरण 
के लिए, जूते क॑ फीते जसा निर्वाचन क्षेत्र जो एक दक्षिणी राज्य क॑ लम्बे प्रदेश म॑ फैला हुआ था 
और काठी के थेले (६809० ७४8) जेसा निर्वाचन क्षेत्र जो इलिनोइस राज्य मं था इस प्रथा के 
कारण प्रतिनिधि सदन निर्वाचन के समय व्यक्त मतो का सही रूप म प्रतिनिधित्व नही कर पाता । 
प्रतिनिधि मे अग्रलिखित अहतायें होनी आवश्यक हैं. () वह सयुक्त राज्य का कम से 
कम सात वष की अवधि का नागरिक हो, (2) कमर से कव् उसकी आयु 25 वप हो, और (3) 
उसी राज्य का रहन वाला हो जिसके द्वारा वह चुना जाये ।॥ इनके अतिरिक्त वह संघ सरकार 
का सनिक अथवा नागरिक अधिकारी नही होना चाहिए । प्राय सभी राज्यों मे यह नियम भी 
बनाया है कि राज्य सरकार के अधिकारी भी सघीय सरकार म॑ कोई उत्तरदायी स्थाव न ग्रहण 
करे । प्रत्येक सदन दो वप के लिए चुना जाता है | यह काय काल इतना कमर है कि इस व्यवस्था 
की व्यापक आलोचना की गयी है। एक वए म तो सदस्य को सदन के काय भौर कायवाही का 
कुछ ज्ञान व अतुभव हो पाता है और अगरल ही वप उसे नये चुनाव की तयारी करनी पड 
जाती है । 
कांग्रेस की शक्तिया झौर उसके काय--काग्रेस की झक्तिया और उसके कार्यो को एक 
आधार पर हम दो समूहो मे रख सकते हैं--प्रथम, विघायी और अय । सविधान ने काग्रेस की 
ये शक्तियाँ स्पष्ट रूप से प्रदान की हैं--कर लगाता, ऋण लेना और पिक्‍के बनाता, डाकखाने 
और डाक माय स्थापित करना, पेटे 2 और कापीराइट देना, अतर्राज्यिक औौर व॑देशिक वारिज्य 
को विनियमित करना, अधीन संघीय यायालय स्थापित करना स्थल-सना व जल संना 
रखवा, प्रदशा और सम्पत्ति का शासन करना, नाप और तोल आदि के स्तर नियत करना, वदंशिक 
सम्बधधो का सचात्षन और युद्ध की घोषणा आदि] स्पष्ट रूप स प्रदान की मयी शतक्तिया के 
अतिरिक्त कांग्रेस को बहुत सो निहित श्क्तियाँ भी प्राप्त हो गयी हैं. जिनम से मुख्य अग्रलिखित 
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आागारो मे सबस शक्तिशाली सदय कहलाता है। 
सीनेट क शक्तिशाली होने क प्रमुख वारणा का सक्षिप्त विवचन इस प्रकार है- () सीनेट 
एक स्थायी संदन' है वास्तव मे राष्ट्रपति, उसझी केबिनट और प्रतिनिधि सदन आदि सभी वा 
कायकाल नियत है, सीमेट एक ही स्थायी विकाय है । इसके /3 सदस्य प्रति दो बप मे पदस 
निवत होते है । इस कारण से सीनठ को विशेष प्रतिप्ठा प्राप्त हो गई है। (2) इसके सदस्यों का 
कायकाल छ व है, जबकि प्रतिनिधि सदन के सदस्य दो बप के लिए घुने जात हैं। सीनट के 
अधिकत्तर सदस्य दो तीन अवधियों तह रहते हैं ॥ अतएुद उनकर्र सावजनिक जीवन और शासत 
के क्षेत्रों म बडा सम्मानित स्थान रहता है । व राजनीति मे विशप झुप से याग्य और अनुभवी भी 
होते हैं। (3) सीनेट का जाकार बहुत छोटा है, इसका प्रत्यक सदस्य सख्या की दृष्टि स प्रति 
निधि की अपक्षा चार गुनी जनता का प्रतिनिधि हांता है और उसका भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप स 
होता है । इसी कारण सीनेट के सदस्य साधारणतया दो-तीन समितिया क॑ सदस्य रहत हैं. जबकि 
सदन वा सदस्य एक ही समिति में रहता है। सम्मलन तथा संयुक्त समितियों मे भी सीनेटर के 
मत का मान सदन के सत्स्या की थपेक्षा अधिक हांठा है। (4) सीनेट मे भापण की पृण 
स्वदबता है और बहुमत के प्रभुत्व के स्थान पर सीनद मे अल्पमत की अभिव्यक्ति वे लिए व्यापक 
अवसर रहता है। यह सब कुछ इसलिए सम्भव है कि' सीनेट का आकार बहुत छोटा है, यह एक 
प्रकार से क्लब जैसा है जहाँ कायवाही का सचालन दलीय आधार पर नहीं होता । (5) सीनटर 
अपने को राज्य का दूत समझते थे और उह ऐसा समया भी जाता था। उनका नेधिक लम्बा 
काय काल और यह तथ्य कि सीनेट एक स्थायी सदन है, आदि वाता मे भी उसका महत्त्व बढान 
में योग दिया है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था हो जान से यह दोष भी दूर हो गया 
है कि सीनेट प्रजात+्त्रास्मक सदन नहीं है । 
रचना के अतिरिक्त सीनट की शक्तियाँ ययाथ में भी प्रतिनिधि सदन से अधिक महत्त्वपूण 
हैं । ब्रिदेव, भारत तथा अ“य देशो में उच्च सदन की शक्तियों लोकप्रिय सदन की तुलना मे बहुत 
ही सीमित हैं, कितु सयुक्त राज्य अमरीका म सीनेट वी शर्तियाँ सा्िधानिक दृष्टि से प्रतिनिधि 
सदन के वरावर, परतु व्यवहार से अधिव विस्तृत और दास्तविक है। प्रथम, सीनेट ही एक एऐुसा 
द्वितीय सदन है जिसे वित्तीय क्षेत्र मे भी प्रतिनिधि सदन के प्राय बराबर शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह 
वित्तीय विधेयको म॑ सभी प्रकार के सशोधन कर सकती है। दितीय, यह सघ के उच्च भ्रधिकारिया 
की नियुक्ति में महत्त्वपूण भाग लेती है। इसी कारण इसका कायपालिका और प्रशासन के क्षेत्र मं 
सदन की अपक्षा कही अधिक प्रभाव है। तृतीय यह सा धय) की स्वीकृति मे भी महत्त्ववृण भाग 
लेती हैं, जिस कारण से इसका वेदेशिक मामलो के क्षेत्र म भी व्यापक प्रभाव रहता है । इसकी 
शर्त्तिया और प्रभाव का वणन एक लखक ते इस प्रकार किया है--कायपालिका म राजनीतिक 
झत्तिया के घारण करन वालो और विवायिका की एक शाखा क॑ बीच मे एक प्रकार की विभिन्न 
सालेदारी है, सीनेट नियुक्तियों के सम्द घ में किसी क॑ नाम का सुझाव तो नही दे सकती, वितु 
राष्ट्रपति द्वारा नामजद व्यक्ति के नाम का अस्वोकार कर सकती है। दूतर, लेखक के अनुसार 'कुछ 
ऐसी बातें है जिद राष्ट्रपति और सीनेट प्रतिनिधि सदत की सम्मति के बिना कर सकते है, किःत्तु 
दे बाते अपक्षाइ्त्त बहुत कम हैं. जिड्ढे राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सदन विना सीनेट की स्म्मति के 
कर सकते है / जत्एवं सयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रीय शासत् म॑ सीनेट का स्थान केद्रीय तथा 
प्रमुख है । सीवट एक ओर प्रत्रिनिधि सदन की भ्रजातावात्मक स्वच्छ देता और दूसरी आर 
राष्ट्रपति की राजात्मक आकाक्षातर पर रांक लगाती है । 
जबकि सयुक्त राज्य अमरीका की सीनेट क्रसार के द्वितीय सदनो म॑ सबंध अधिक शक्ति 

शाली है, वहा का प्रतिनिधि सदन जाय दया के लोकप्रिय सदनो को अपक्षा बहुत विनर है। 
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सीमेट करती है, उस समय सर्वोच्च -यायालय का मुरय प्यायाधिपति उसका अध्यक्ष रहता है । 
जिसके विरुद्ध महाभियोग की कायवाही की जाती है, उस अधिकारी को उपस्थित होने और अपने 
बचाव में गवाही पेश करने का अधिकार है । किसी अधिकारी को दण्डित करने के लिए सीनेट 
में निणय 2/3 के बहुमत से होना आवश्यक है । अब तक बारह महाभियोग के मुकदमे चले है, 
जिनम नौ न्यायाधीशों के विरुद्ध थे, और उनमे से चार को दण्ड दिया गया । सविधान में यह 
व्यवस्था है कि राष्ट्रपति पद के किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचको का बहुमत प्राप्त न हो 
तो प्रतिनिधि सदन सबसे अधिक मत पाने वाले तीन उम्मीदवारों मं से किसी एक को राष्ट्रपति 
चुनेगा । अब तक ऐसे दो अवसर आय हैं। राष्ट्रपति का चुनाव करते समय प्रत्येक राज्य के 
प्रतितिधियो का केवल एक मत होता है। इसी प्रकार यदि उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में 
से किसी को भी निर्वाचका के मता का बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट सबसे अधिक मत पाते वाले 
दो उम्मीदवारों मे से एक को उप राष्ट्रपति चुनेगी । संविधान मे सश्ोधन का प्रस्ताव कांग्रेस के 
दोनो सदनो मे 2/3 के बहुमत से पास होना चाहिए | प्रस्तावित सश्ोधनों की सम्पुष्ठि 3/4 
राज्यों की विधायिकाआ अथवा उनके सम्मेलनो द्वारा होनी आवश्यक है । इस प्रकार काग्रेस को 
सविधान म॑ सशाधन प्रस्ताव रखने का अधिकार प्राप्त है, उसकी सम्पुष्टि कांग्रेस स्वय नहीं कर 
सकती । 
सयुक्त राज्य अमरीका के प्रशासन के सभी प्रमुख प्रशासनिक विभागों की रचना समय- 
समय पर काग्रेस ने ही की। इनके अतिरिक्त काग्रेंस त अनेक स्वतन रेगुलेटरी आयोगा (7700- 
एथा0था६ ९6६7४०9/ ए०गणाबध््रणा5) और आय भभिकरणो (98०70८5) की स्थापना भी की 
है। इनम से प्रमुख अतर्राज्यिक वाणिज्य आयोग (76: 50808 0०णा॥४४०7) और सिविल 
सबिस आयोग है। काग्रेस ऐसे आयोगो व अभिकरणो की रचना के सम्बंध में आवश्यक कानून 
बनाती है और उनके कार्यों की देख-रेख आदि के लिए उचित व्यवस्था करती है। काग्रेस ने ही 
92] के वजट और लेखा कानून (87080 थारएं 8०००ण०ा7॥४ 5०) द्वारा ब्यूरो ऑफ दी 
बजट की रचना की और राष्ट्रपति को सघीय शासन का एकीकृत बजट बनवाने का अधिकार 
दिया । इसी प्रकार काग्रेस न कानूनों द्वारा नागरिक सेवाओं में लूट की व्यवस्था (590॥5 
598७7) का अ त॑ करने, योग्यत्ता के आधार पर भर्ती करने, सेवाओं मे वर्गीकरण व उनके वतन 
जादि के सम्बंध मे समय समय पर आवश्यक कानून वनाये है। इनके अतिरिक्त काग्रेस को प्रशासन 
क॑ कार्यों मे छानबीन (ए७५४४७7०॥) कराने की महत्त्वपृण शक्ति प्राप्त है। वास्तव में कानून 
बनाना और छानबीन कराना काग्रेस की शक्तियों के प्रयोग के प्रमुख विधायी साधन ([688/970० 
+005) है। काग्रेस द्वारा छानबीन की प्रथा काफी पुरानी है और यह काग्रेस की विभिन्न काय 
वाहियो मे सावजनिक ध्यान व अभिरुचि की व्यापक रूप से खीचने वाली है । 
सीनेद भ्रौर सदन की शक्षितयों की तुलना--साधारण रूप में काग्रेस के दोना सदता को 

शक्तियाँ सम हैं, कुछ बातो मे सीनेट को विशेष शक्तियाँ अथवा अधिकार प्राप्त हैं और एक दा 
बातो मे प्रतिनिधि सदन को विद्येप अधिकार हैं। कोई भी विधेयक तभी कानून का रूप धारण 
करता है जब वह दोना सदनो मे एक ही रूप मे पास हो जाता है। वित्तीय क्षेत्र मे भी दाना 
सदनो की वास्तविक शक्तिया बराबर है, यद्यपि वित्तीय विधेयको को भारम्भ प्रतिनिधि सदन मे 
ही किया जाता है । सदन ही महाभियोग की कायवाही आरम्भ करता है। सीनेट की दो विशेष 
शक्तियाँ ये है--() अनेक उच्च सघीय अधिकारियो की नियुक्तिया राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, 
किन्तु उसके द्वारा सुसाये गये नामो पर सीतैठ का अनुसमथन आवश्यक है । (2) विदज्ञो के साथ 
सा घयो मे पहल राष्ट्रपति और विदेश विभाग करते है, कि तु वे सीनेट के परामश और सहमति 
से ही स्वोकार की जाती है। अपनी श्वक्तियो तथा रचना के कारण सीनेट ससार के सभी उच्च 
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का सहयोग पाने का प्रयल करता है। इसी से लॉग रोलिंग ([08 7०778) नाम वी प्रया उल्लन्र 
हुई है । यह दोषपृण प्रथा भी उन पुराने दिना की याद दिलाती है, जबकि सयुक्त राज्य मं आकर 
बसने वाले निवासी अपने अपने मकान बनाने के लिए लकडी ज्राटत थे और एक दूुसर के सहयोग 
से भारी लटठो को ऊपर उठाते थे | अतएव इस प्रथा का अथ है अपने लाभ के लिए मिलकर काय 
करना । यह आवश्यक और उचित ही है कि जब बोई प्रतिनिधि अपन क्षेत्र के लिए बोई घनराधि 
स्वीज्ृत करना चाहता है अथवा अपने निर्वाचका क॑ हिट मं कोई विधेयक पास करना चाहता है 
तो उस दूसरे सदस्या की सहायता लेनी पडती है । एक लेखव के अनुसार दलीय निय त्रण के अभाव 
में सयुक्त राज्य अमरीका म कानून लॉग रोलिग द्वारा पास होते हैं।? कांग्रेस द्वारा विधि निर्माण 
पर विभिन्न दवाव समूहो (छा८४६प्र० 87077$) ओर लॉवबियो का बहुत प्रभाव पडता है। देश मे 
अनेक आवधिक तथा वर्थीय हिंतो के प्रभावशाली सगठन हैं, जो कांग्रेस पर अपन अपन हित साधन 
से बहुत प्रभाव डालते रहते हैं ॥ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये संगठन थाशिगंटन में अपन 
कार्यालय रखते हैं और उनके भ्रतिनिधि काग्रेस के सदस्या को प्रभावित बरते रहते हैं। ऐसा 
लॉबीइग की प्रथा द्वारा किया जाता है। इस आधार पर भी कुछ आलोचका ने वाग्रेस की काय 
प्रणाली को दोपयुक्त बनाता है ।? 

प्रत्येक काग्रेस अपनी दो वप की अवधि म लगभग ,000 कानून बनाती है। उदाहरण के 
के लिए, 82वी काग्रेस ने ।95-52 मे ,67 कानून पास किये, इनमे 00 से ऊपर निजी 
कानून थे । इससे स्पप्ट है कि काग्रेस द्वारा पास किये गये कानुना की सख्या बहुत अधिक है। 
परतु दोनां सदनो द्वारा पास किये गये कानूना में बहुत बडी सख्या ऐसे कानूनों की होती है 
जिनका सम्बंध अत्यःत महत्त्वहीन विपया से होता है, जि है प्रशासन विभाग तथा अभिकरण 
सौपे हुए विधि निर्माण के रूप मे अधिक अच्छी प्रकार से विनियमो व नियमो द्वारा निर्मित कर 
सकते हैं । इसी प्रकार निजी दावो पर यायालयों द्वारा निणयो की व्यवस्था कीजा सकती है। 
इन महत्त्वहीन कानूनों के पास करने म॑ काग्रेस का बहुत सा समय बेकार जाता है । कुछ ज़ेखको 
के मतानुसार कांग्रेस भ कानुन बनाने की प्रक्रिया बहुत ही पेचीदा ओर कठिन (००गराफ़ाव गाप॑ 
0।900॥) है साधारणतया विधेयक को समाप्त करना उसे कानूनी रूप देने से अधिक सरल है । 
महत्त्वपृूण विषय पर भी काग्रेस मं कायवाही करना काफी सघपमय होता है। ऐसे विषय पर 
भी--जिनके सम्बंध म॑ राष्ट्रपति सदेश भेजे, जिनका काग्रेस मे बहुमत समथन करे और जिनके 
पक्ष मे जनमत भी हो--कानुन पास कराने में | या | वप लग जाना साधारण बात है | कानून 
में देरी लगाने का कारण विधि निर्माण प्रक्रिया का पेचीदा व कठिन होना है । 

शक्ति पृथककरण सिद्धात के दो परिणाम स्पष्ट हैं--() काग्रेस और कायपालिका के बीच 
सम्ब'घ सामजस्यपूण नही रहते, वास्तव मे दोनो ही शाखाएँ अपनी अपनी शक्तियों मे वद्धि करने 
करने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं और कभी कभी उनके बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा, गम्भीर मतभेद 
और सघष भी होते हैं (2) कांग्रेस म॑ प्रभावशाली नेतृत्व की कमी को सभी ने अनुभव किया है । 
मैक्स बेलाफ के मतानुसार अय राज्या की विधायिकाओ की भांति अमरीकी काग्रेस म॑ राजनीति 
के वास्तविक भाटक का दृश्य वहुत कम देखने को मिलता है । जहाँ तक ध्यान के के द्र का सम्बंध 
है काग्रेस राष्ट्रपति से प्रतियोगिता नही कर सकती । विवायी शक्ति म॑ साझीदार की हैसियत से 
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प्रतिनिधि सदन की ऐसी स्थिति के लिए ये कारण उत्तरदायों हैं--() सीनेट का प्रतिनिधि सदन 
के बरावर हो नही, व्यवहार म॑ अधिक श्षत्तियाँ प्राप्त है और रचना, आकार तथा काय प्रणाली 
की दृष्टियों से उसका स्थान अत्यधिक महत्त्ववूण ओर प्रभावश्ञाली है । इसी कारण प्रतिनिधि सदन 
सीनेट की तुलना मे कम शक्तिशाली है । (2) प्रतिनिधि सदन की अवधि कैबल दो बप है, जबकि 
सोमेट एक स्थायी सदन है । प्रतिनिधि सदन के सदस्य पहल बष में कुछ चान वे अनुभव अ्रप्त 
करते है, किन्तु दूसरे वष उ ह्‌ फिर से अग॒ल चुनाव की चिता और तयारी घेर लेती है। सीतेटरो 
की तुलना में सदन के वहुसख्यक सदस्य योग्यता व अनुभव में कम होते हैं । इसके अतिरिक्त सीनेट 
के दो ही सदस्य एक सम्पूण राज्य का प्रतिनिधित्व करत हैं। (3) प्रतिनिधि सदन साविधानिक 
दप्टि से तो लोकप्रिय सदन है, कितु व्यवहार में वह विभित निवर्चिन खेठो के प्रतिनिधियों का' 
समूह है। य॑ प्रतिनिधि राष्ट्रीय हिंता के स्थान पर स्थानीय हितो को अधिक महत्त्व देते है | 
स्थानीय नियम (0९409 700) के कारण इतका दृष्टिकोण बहुत हो सकीण रहता है। (4) 
प्रतिनिधि सदन मे हुए बाद विवाद का महत्व सीवट की अपक्षा कम रहता है. समाचार पत्रा मे 
भी प्रत्तिनिधिया के थापए्ठी का महत्त्वपूण स्थान नहीं मिल पाता, कक्‍्याकि एक तो उनकी सझया 
बहुत्त अधिक, दूसरे, उनके नापणा का प्रयोजन भुख्यत अपने निर्वाचका को सन्तुप्ट करना 
होता है । 
उपर्युक्त कारणा से प्रतिनिधि सदव सीनेट की भपेक्षा कम् शक्तिशाली है। सीनेट की 
भपेक्षा प्रतितिधि सदन की काय प्रणाली प्रतिवाँ वत है । अय दक्यों के लोकप्रिय सदनों की तुलना 
मे इस उनके समान कुछ महत्त्वपूण शक्तियाँ प्राप्त नही हैं--प्रथम, इसका कायपालिका पर नियलण 
नहीं है । ब्रिटेन व भारत की तरह सायुक्त राज्य अमरीदा की कैविनेट प्रतिनिधि सदन के प्रति 
उत्तरदायी नही है। दूसरे, प्रतिनिधि सदन का ब्रिटन और भारत को ससदा के लोकप्रिय सदनों 
की तरह वित्त पर नियवण की अन-य श्चक्ति प्राप्त नही है ! तीसरे, विधायी क्षेत्र मे भी इसे कोई 
विशेष धरक्ति नही मिली है, जबकि प्रिठिश कामन सभा की लाड सभा की तुलना में और भारतीय 
लोव सभा की राज्य सभा की तुलता मे विधायी '्क्तियाँ अधिक महृत्त्वपूण है । 
कांग्रेस वी काय प्रणाली मं आलाचका ने कई दोष बताये हैं, जिनका सक्षिप्त विवेचन इस 
प्रकार है--इसकी कायवाही मे स्थानीय पश्रथवा वर्गोय हिंता को अनुचित महत्त्व प्राप्त है, तीनेट 
व प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के लिए निवास सम्बाबी अहता (7०भ०९४०४ ५१४४॥॥ह९७४०7) 
भावश्यक है । प्रतिनिधि सदन के सदस्य विशेष रूप से अपने अपने निर्वाचन लेतो के स्थातीय अथवा 
वर्गीय हिंता को बहुत अधिक महत्त्व दत है। वक क॑ झब्दा में ये वास्तविक प्रतिनिधि की भात्ति 
काय नही करते वरन्‌ अपने निवाचकों के डेलीगेट की तरह होते हैं ॥ विधेयक्रा को पेश करने और 
उन पर विचार करन मे उनका दष्टिकांण राष्ट्रीय नही होता । इसी कारण काग्रेत म पोकबेरल 
कानुन और लॉग रोलिय जमे दोप प्रचलित हैं। सदस्यों को प्रति दो वप मे चुनाव लड़ने पड़ते 
हैं, अतएवं व॑ं अपने निवाचका को सन्तुप्ट रखने का प्रथत्व करते रहते है । स्दस्थगण मिलकर ऐशों 
प्रयत्त करत हैं कि राष्ट्रीय धन की बडी से बड़ी धनराशि उनके निर्वाचन क्षेत्र मे व्यय के लिए 
स्वीकार की जाये । ऐस विधेयका को परास्त कराने का उद्देश्य मुख्यतः राजनीतिक श्रयोजन होते 
हैं, जिह इस प्रथा के विरीधी पाकवेरल कानून (०7827 ]68028०7) कहते हैं। बोक 
वैरल कानून उस पुराने समय वी याद दिलाता है जबकि स्वामी अपने दासों मे किसी दिन प्रोक 
(सुअर के गोश्त) स भरे ढोल वौटता था। प्रत्येक प्रतिनिधि अपने अपने तिर्वाचन क्षेत्र को अधिक 
से अधिक लाभ पहुँचान का प्रथल करता है अर्थात्‌ सभी श्रतिनिधि राष्ट्रीय आय को अपने स्थानीय 
हितो के लिए वाँटने का प्रयत्त करते हैं और राष्ट्रीय हिंतो का उचित ध्यान नहीं रखते । मे 
उपयुक्त उद्देश्य की प्राप्ति कोई भी प्रतिनिधि अकेले नही कर सकता, वह अन्य प्रतिनिधियों 
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सम्ब ध मही राष्ट्रपति को परामथ दना तथा काग्रेस के ममुय कायपालिका के हृष्टिकाण को 
रखना हो । इन भ्रस्तावा का विश्लपण करन पर पता चलता है. कि इनम गहर सामिपानिक प्रश्न 
अततग्रस्त हैं। यदि इनको किसी रूप मे भी स्वीकार किया जाय तो उसय्रा परिणाम यहू हवागा कि 
राष्ट्रपति एसे सदस्यो वो वेबिनेट मे रखे जो वाग्रेस मे प्रभावश्ञाली सिद्ध हा। परातु व जितनो 
अधिक कांग्रेस मे सफलता पायेंगे उतना ही अधिज़ वे राष्ट्रपति के प्रति स्वत त्र हान वा प्रयल 
बरेंगे। इस प्रकार उनका भौर राष्ट्रपति का पारस्परिक सम्व थ बदल जाएगा । इसके अपिखित 
राष्ट्रपति अपनी केगिनिट के सदस्या को बदलो म॑ बड़ी कठिनाई अनुभव परेगा | इसी कारण 
राष्ट्रपति और उसकी कंबविनेट म एक ओर तथा कायपालिका एवं विधायित्रा क॑ आपसी सम्बन्धा 
मे दूसरी ओर बतमान शासन प्रणाली के अ तगत महृत्त्वपूण परिवतन सम्भव नहों हैं । 

अस्तु, कुछ लेखव ने यह सुझाव दिया है कि सयुक्त राज्य अमरीपा मे भी ब्विटेन जी 
सासद प्रणाली अपनाली जाय | ऐसा करन के लिए सविधान म आधारभूत सशोधन करन पड़ेंगे, 
जो काय अत्यत कठिन हागा | इस सुझाव के विरोधी वतमान पासन-पद्धति को ही सयुक्त राज्य 
के लिए अधिक उपयुक्त मानते हैं । उनके मतानुसार जेस सासद पद्धति ब्रिटन की प्रमुख विशेषता 
ओर देन है ऐसे ही ध्वित पृथव॒करण सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक वायपालिका समुक्त राज्य 
की अनोखी देन है, जिसम परिवतन करने की आवश्यकता नहीं है। इसम कोई स-दहू नही है कि 
ग्रद्यपि बतमान शासन पद्धति मे ऊपर वर्शित कुछ दोप हैं, फिर भी यह सफल रही है । अत मं, एक 
अमरीकी लेखक का यह कथन उल्लेखनीय है सयुवत राज्य अमरीका की काग्रेस प्रतिनिधि शासन 
के लिए विश्व म सवश्ेष्द आशा है। उसके भवनों म किये गये निणय केवल अपने राष्ट्र को ही 
नही वरन्‌ सम्पूण स्वतत्र ससार को भी खण्डित करने की सम्भावना रखते हैं । ये विणय प्रजातत्र 
को जीवित रखने के लिए जारी सघप मे अत्य त महत्त्वपृण अस्त्र हैं।” 


2 फ्रांस में पालियामेन्ट 


फ्रास मे भी अय देशो की तरह दो सदन बाली पालियामेद है । चौथे गणत तर के सविधान 
क॑ अनुसार पहले और दूसरे सदनो के नाम 'नेशवल एसेम्बली/ और “कौ सिल आफ दी रिपब्लिक 
थे। वतमान सविधान के अनुसार पहले अथवा लोकप्रिय सदन का नाम अब भी नेशनल एसम्बली' 
हो है, किन्तु दूसरे सदब का नाम अब 'सीनेठ” है। तीसरे गणतत्र के संविधान वें अन्तगत भो 
दूसरे सदन का नाम सीनेट ही था । सविधान के अनुसार व्यवस्था यह है कि नेशनल एसम्बली का 
चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो और सीनेट का अप्रत्यक्ष रूप से, परतु दोना ही सदनों के लिए मतदान 
संवव्यापी सम और गुप्त है । निचले सदन का उद्देश्य सवसाधारण जनता का श्रतिनिधित्व करना 
है भौर सीनेट स्थानीय समुदायों तथा फ्रासस बाहर रहने वाले फ्रासोत्तियों का प्रतिनिधित्व 
करती है । तीसरे और चोथे गणत-न के सविधाना के अन्तगत पुराने उपनिवेशा का पालियामद के 
दोनों सदनो म प्रतिनिधित्व था, पर तु अब ऐसा नही है, केवल समुद्र पार प्रदेशों ([०7700765) 
अथवा डिपाटमंटो (0०9270767॥3) का पद प्राप्त क्षेत्रों वो ही पालियामंट मे प्रतिनिधित्व का 
अधिकार है । नेशनल एसंम्बली के कुल सदस्यों की सस्या 552 है, जिनका चुनाव पाँच वप की 
अवधि के लिए होता है । फ्रास (१४८०००ा४४॥ ए797०6) और अय प्रदेश्ञा के प्रतिनिधियों की 
सख्या इस प्रकार है--फ्रास 465, अल्जीरिया 67, सहारा 4, समुद्रपार डिपाटमेढ 0, समुद्रपार 
प्रदेश 6 । सीनेट के कुल सदस्यो की सख्या 307 है। सीनेट म॑ विभिन प्रदेशो का प्रतिनिधित्व इस 
प्रकार है--फ्रास 225, अल्जीरिया 32, सहारा 2, समुद्रपार डिपाटमंद 7, समुद्रपार प्रदेश 5 और 
विदेशों म॑ रहने वाले फ्रासीसियों के 6 प्रतिनिधि ॥ 

पालियामेट के काय झौर उसको शब्तियाँ--नेशनल एसेम्वली के कार्यों और उनसे 


पानिक भूमिका गो राजनीतिक नैतृत्व के पाधन रूप कार राजनीतिक 

पैमिका क गीच एक स्पष्ट है लिए रह कफ सहयोग आवश्य: है और इसरे 
रण फैयवालिका के प्रति प्र की प्रवृत्ति पद होती. है। 
6्के विधा उनयठनः केनून 0 ९8०:४७5 75460: 4०) $ 

कप्रेस क| >श्रणात्री क्यि गबे-..( ) स्थायं गे कम की गयी, 
के कार चोट डर रहा, (2) काग्रेक के का प्रह्मयता ए आ्रविधिक 
स्टाफ ( कक 985) बाय गये, चदस्को के वतन गैर कांग्रेस से छोटे 
दावों पर कायम लकर उ; काय भा हेल्‍का ॥ परतु कालू- 
रा किये पार अपना, सिद्ध हुए | अभी तक मित्तियों क पतियों की. नियुक्ति पा 
के नियम पार होती है भौर सीनेट वाद विवाद प्मात्ति के ए वतमान 5 स्था 


ग्यः 
व्यवहार के अभावी नहीं रही है ,कॉयच के. अनुार के घुधार होने चाहिए जिह बिका कठिनाई के 
वागू किया जा सकता है--अथम, दोनो सदनो मे भतेगरना के लिए विजली, की मतदान मशीनें 
लग जाने २ सेदनों का बहुत्त का मुल्यवानः समय क्चेगा ड्ेसरे, कोलम्क्या जिले को गह झासन दिया 
जाय, जिससे का्रेक उसके सम पे मे काय भार के » ओर तीसरे अतिनिधियों को अपना काय 
करने की अधिक सितबता और समय भिल्ले | 

भभावी नेतृत्व ओर दत्नीय अनुश्यासत के) डील के कारण ही काग्रेत़ ३३ काय अराली दोष 
भैष वे धीमी है और इसमे पोकवे रत पैथा लॉबीइग जैसे दोप जाते है | कि 
मे राजनीतिक दब भय देश। की पुलना भे बहुत ही कम महत्त्वपुण भाग कक्े है, यद्यक्ि के काग्रेज 
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स्वक्षप बिनियात्मम होगा िक्वाश5 ०फेश खा 056 प्रष गि। प्राय फ ऐग्रागा 
9 आक्मी ४६ ०३ वल्ट्णवाग) लीजयशाल ) । उन विपया के सम्यस्ध में जो थी गानूत 
(०88905० (०:03) हैं, उनम राज्य परिपद्‌ ((०्मार्ता ० 5040) की मंत्र के बाद 
आशप्तियों द्वारा सत्तांधव क्या जा सकता है। परतु उत कानूना मे जा सविधान लागू दान के 
चाद बन या बनेंगे, आापप्तियों द्वारा तभी सश्ोपन विया जा सकता है जबबि' साविधानिव' परियद्‌ 
यह कह दे वि उनका स्वरूप विनियात्मक है । धारा 38 के अनुसार सरकार अपने कायक्रम का 
वर्याँ वत करते फे लिए कानून के क्षेत्र म आन वाल विपयाक बारे म सीमित अदधि के लिए 
अध्यादश द्वारा काय कर सरती है और उस पर प्रलियामट के अधियार को माँग गर सबती है । 
अय ददाघ की पालियामेट की तरह फ्रास की पातियामद बी विधायी प्षक्तियाँ परिमित 
हैं। प्रिडिक्ष पालियामंट किस्ती भो विषय में कानून बना सकती है और भारत की पालियामट सघ 
दे समवर्ती सूचियों में दिये यय सभी विषया के बारे मे कानून बना सप्रती है। पाँचवें गशतात्र ने 
सविधान की यह एवं विशेषता है. दि उसने विषायी क्षेत्र, जिसके बारे से पालियमट कानुन बना 
सवती है और विनियात्मष क्षेत्र, शिक्तर बार भ॑ फायपालिशा वितियम द्वारा काम करा सकती 
है, क॑ वीच अतर किया है । लापो से के मठानुसार इस प्रकार के पृथवकरण से उसक लागू करन 
और उसका निवर्चित करने वी अनेक बठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं । डॉरोयी पितिल्स का यहू मत्त 
सच है कि विधायी क्षेत्र म सम्मिलित किये गये विषयो की सूची का विस्तार पालियामट द्वारा की 
जाने वाली वायवाही के लिए कापी वडा है, परन्तु इसके परिणामस्वरूप विधायिता तथा काबे- 
पालिका के क्षेत्री के चीच साधारण रूप म॑ तथा दूसरे क्षेत्र म आन बाल सामाय घिद्धातो, जिवका 
निर्धारण पालियामद करगी और उतको विस्तारपूवक लागू करने में, जो कायपालिका करेगी, तके 
के लिए वाफ़ी क्षत्र रहेगा, अर्थात्‌ इत विष्यो पर अनेक विवाद खड़े हो सकेंगे ।) 
पर तु पालियामेट द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों पर अ्तिवाधा को दो आधारा पर 
नयायीचित ठहराया गया है--प्रथम, इतके झरा सरकार पर एसेम्बली के अत्यधिक नियंत्रण को 
रोका जा सकेगा । चौथे गशत्त त्र के दोराव एसेम्बली का एक वहुमत नहीं रहा, अर्थात्‌ अधिकतर 
प्रश्वी पर इसका मत विभाजित रहा, फलत सरकार को पय प्य पर जीवित रहने के लिए उससे 
सच करना पडा और वहुधा इसी कारण सरकार कुछ न कर सकी । दूसरा, आज के युग में जब 
कि सरकारें जीवन मे सामाजिक और आ्िक क्षेत्रों मे सभी प्रकार का हस्तक्षेप करने लगी है, 
कुछ मचा मे अदत्त विधि निर्माण आवश्यक है और बहुत समय से फास की प्रालियासत्द इस 
प्रवत्ति के विकास मे बाधा डालती रही है। वतमाव सविधान द्वारा पालियामाद की प्रमुता पर 
एक सीमा ओर जयी है । अब तक च्यवह्ार मे, परातियामेट ही अपने वायों की साविधानिकता 
की निणसिक रही है। चौव गणतात्र मे जब किसी विषय पर दोनो सदन एकमत होते थे, तो 
उसकी साविधानिकता को चुनौती देने के लिए कोई व्यवस्था ने थी । परन्तु वतमाव संविधान से 
यह काय साविधातिक परिषद्‌ व) सौंपा गया है । इसके अतिरिक्त अब पालियामे'ट विवादब्रस्त 
चुनावी का विजय स्वयं नहीं कर सकती, वयाकि यह काय भी साविधानिक परिषद्‌ को दिया गया 
है। अतएूव यह नी प्राधियामे् की प्रभुता पर एक सीमा है + इन दोनो ही सीमाओ का लगता 
सर्दधा तक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है । 
सीनेट के निर्वाचन सम्ब वी काय थी नेशनल एसेम्बली के समान हैं। उसका सभापति 
साविधानिक परियदु के तीव सदस्यों को चुनता है, वह उच्च यायालय के आपे याषाघीजो और 
समुदाय की सीनेट के आधे सदस्यो का चुनाव करती है। परतु सौनेट की विधायी शक्तियाँ सीमित 
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सम्बाघत उसकी शक्तियो को तीन मुख्य समूहो म॑ रखा जा सकता है--(!) निर्वाचन-सम्बधी, 
(2) विघायी, और (3) नियात्रण-सम्बाधी । प्रथम समूह म उसके ये कृत्य सम्मिलित हैं--(भ) 
यह अपने सदस्यों में से समुदाय की सीनेट (5९86 ० (6 (ण्यायप्याह) के बाषे फ्रासीसी 
प्रतिनिधियों को चुनती है, (आ) उच्च “यायालय के आधे ययायाघीशा को चुनती है, ओर (६) 
यूरोपीय एसेम्वलियो म॑ आधे फ्रासीसी प्रतिनिधिया का चुनाव करती है । यह पहले ही बताया 
जा चुका है कि एसम्वली का प्रधान साविधानिक परिषद्‌ के तीन सदस्यो को घुनता है। इस प्रकार 
एसेम्बली को कई साविधानिक अगो के सदस्या का आशिक चुनाव करने का भो अधिकार है परन्तु 
पूष की भांति अब एसेम्बली प्रधानमण्री का चुनाव तही करती । 
संविधान की धाराएँ 34, 35, 36, 47 ओर 53 विधायी क्षेत्र की परिभाषा करती हैं । 
ग़रा 53 के अनुसार शान्ति और वाणिज्य की सा धर्यां, अतर्राष्ट्रीय सगठना से सम्बाधित 
उ॒न्धियाँ या समझोत, ऐसी सन्थियाँ जिनमे राज्य का वित्त अतग्रस्त ही, कानून का सशोघन करने 
।ली साधियाँ और ऐसी सा धर्यां जिनका परिणाम प्रदेश का छोडना, विलय या जुडना हो, बिना 
हलियामेट के अधिकार दिये हुए सम्पुष्ट अथवा स्वीकृत नही हो सकती । धारा 47 के अन्तगत 
[परलियामट को वजट पास करते का अधिकार है जिसका वणन ऊपर किया जा चुका है। यहाँ पर 
7ह स्पष्ट करना काफी होगा कि पालियामट के इस अधिकार पर दो महत््वपूण सीमायें लगी हैं-- 
() पालियामेट के सदस्य वजट म केवल इन उद्देश्यों से सथोधन प्रस्ताव रख सकते हैं--व्यय 
ते कमी करता, आय मे वृद्धि करता, सावजनिक व्यय पर तिय त्रण को सुरशित करता , (2) 
प्रदि पालियामेट बजट को पेश किय गये दित स 70 दिन के भीतर पास न करे तो उसे अध्यादेशा 
कै द्वारा जारी क्या जा सकता है। धाराएँ 34, 35 ओर 36 उन मामला की परिभाषा देती 
हैं जो सा धयो के अतिरिक्त विधायी क्षेत्र मं भाते हैं। धारा 34 दो प्रकार क॑ कानुना में भातर 
ए्ष्ट करती है--व॑ कानून जो नियम निर्धारित करते हो, और वे कानून जो मूलभूत सिद्धा त 
निर्धारित करते हो । 
पहले समूह म अग्रलिसित आठ प्रकार के विपया स सर्म्बा घत कानून आते हैं. () ताग- 

रिंक अधिकार, सावजनिक स्वतश्रताएँ, (2) याष्ट्रीयता, विवाह कानून, उत्तराधिरार थाई, 
(3) अपराधां और विभिन्न प्रकार के कदाचारो की परिभाषा, दण्ड का निमाण, फौजदारी 
प्रक्रि। , (4) सभी प्रकार के करा से सर्म्वा धत , (5) स्थानीय निकायों और पालियामंद व लिए 
निवर्चिन पद्धति , (6) सावजनिक नियमों की रचना , (7) नागरिक सवको और सना ब' सदस्यों 
का प्रदात वी गई मूल गारटियाँ, और (8) उद्योगा का राष्ट्रीयकरण, इत्मादि । दूसरे समूह मे 
व यानून आते है जो वेवल मूलभूत सिद्धातत्त निर्धारित करते हैं और उनके आधार पर शाय 
पात्तिका पो नियम बनाने का अधिकार देते हैं। एस वानूवा मं ये पाँच पीपक सम्मिसित हैं-- 
(!) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा या समठन, (2) शिक्षा, (3) सम्पत्ति के अधिवार और सम्पत्ति व्यवस्पा, 
(4) श्रमिक, उनके सगठन व सामाजिक सुरक्षा, ओर (5) स्थानीय निराया (०८४ ८एॉल्ला 
%॥९5) षा स्वत म प्रशासन, उनके हृत्य और सापन । 

। पारा 34 मे दी गई आय जानने योग्य बातें व हैं--वित्तीय रानुन राज्य रे सापनां मोर 
(थित्वो का निर्धारण करते हैं। राष्ट्रीय नियोजन से सर्म्या मत सात रास्य के सामाजिद ये 
(आाधित क्ाय के उद्देश्यों शा विपरिण फरत है। इस पारा मे दिय गए उपराधा वा जाधिर 
पाजून द्वारा विस्तृत तपा विउच्तित हिया जा सर्ता है। इस सम्बप में पारारे ७ रो उ6म 
दी गयी ये दायें थी उस्दनोय हैं--पुद्ध की पोषधा का अधिरार प्राध्तियामंड दमा संनिह 
पानुस की आशभ्प्ति मीज एरिपद री बटर में जारी री जारगाो 7 संरिपान हो बारा उए से बरय 
ँगिया है कि बिपायी क्षत मं सम्मिलित (ऊर बिठ) मामत्रा के जठिरिश अर सना मासता वा 


। 
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कायक्रम के विषय म जपन मत रख सकते हैं तथा सरकार की आलोचना कर सबते हैं। दूसरे, 
जब विधेयक समिति मे जाता है तो प्रमिति के सदस्य उसके सम्बंध म जानकारी व स्पष्टीकरण 
प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारियों व मात्रिया को नी बुच्ा सबत हैं! सम्मितियां में समी 
ससदीय समूहा के सदस्य रहते हैं। यह बात स्थायी व तदथ अयवा विश्ञेप दोना ही प्रकार वी 
समितियों के बारे म॑ लागू होती है | इसबे' अतिरिक्त पालियामट छानबीन समितियाँ भी नियुक्त 
कर सकती है । तीसरे, पालियामंट के सदस्य लिखित अयवा मौसिक प्रश्वा द्वारा सा जिया से सूचता 
प्राप्त कर सकते हैं। सामाय नीति के सम्बंध म प्रश्न प्रधानमत्रों स पूछे जाते हैं। लिखित प्रश्न 
सरकारी जनरल म छपत हैं और मा त्रियों को उवका उत्तर एक माह के भीतर देना होता है । 
ये उत्तर भी जनरल में छप जाते हैं। मौसिक प्रश्नों के साथ वाद विवाद हो सकता है और नहीं 
भी । मश्री उनका उत्तर प्रति सप्ताह एक नियत दिन देते हैं॥ बिना वाद विवाद के प्रश्न प्रधान 
द्वारा बोले जाते हैं ओर पूछन वाला सदस्य मत्री के उत्तर के बाद उस पर पाँच मिनट तक बोल 
सकता है। मत्री चाहे तो उसका भी उत्तर दे सकता है। 
सरकार का पालियामेट पर नियप्रण--यह वात फिर से दोहराना अनुचित न हांगा कि 
वत्तमान सविधान का मुख्य प्रयोजन कायपालिका को अधिक शक्तिशाली और स्थायी बनाता रहा 
है। इस प्रयोजन से सविधान म दो प्रकार के उपवाधा की व्यवस्था है--पहले, व॑ उपवध जिनके 
द्वारा पालियामेट की कायवाहियो के क्षेत्र को सोमित किया गया है, जिससे कि सरकार ओर 
एसेम्बली के वीच सघप के लिए कम से कम प्रइन उठें अथवा आयें। दूसरे, उन दक्षाओं को सोच- 
समझकर परिभाषित व सीमित किया गया है जिनमे कि सरकार को पराजित किया जा सकता 
है। इन बातो का विवेचन इसी अध्याय मे यथास्थान किया जा चुका है। परवु यह बात नही 
भूलनी चाहिए कि इन उपबधो के द्वारा सरकार को अधिक शक्तिशाली व स्थायी बनाने का 
प्रयत्त किया गया है, जिसके होते हुए भी सरकार का पारलियामट के भ्रति उत्तरदायित्व कायम है । 
कायपालिका को अधिक शक्तिशाली और स्थायी बनाने के उद्देश्य स कायपालिका के दोनों 
अगा--राष्ट्रपति और मात्र परिपदु-को बहुत से अधिकार व शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। 
राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कायपालिका अध्यक्ष अथवा राज्य का अध्यक्ष नही है । वह एक 
प्रकार का राष्ट्रीय पच्र है, जिसे प्रधानमानी का चुनाव करने और आपातकाल मे असाधारण 
शक्तियों के प्रयोग के अधिकार प्राप्त हैं। वह एसम्बली का विघटन भी कर सकता है। माीच- 
परिषद्‌ के सदस्य प्रालियामंठ के सदस्य नहीं रहते, यद्यपि वे उसकी कायवाही मे भांग ले सकते है ! 
सरकार को पालियामट क असाधारण सत्र बुलाने व उसकी कायवाही पर नियत्रण के अधिकार 
प्राप्त है। सरकार अनेक विषयो के बारे मे विभिमय बना सकती है और सीमित अबधि के लिए 
अध्यादेश भी जारी कर सकती है | सरकार को बजट तथा वित्तीय क्षेत्र मं विस्तृत शक्तियाँ आप्त 
हैं। वतमान सविधान के अतयत पालियामट वित्तीय भ्रक्रिया के दौरान देरी करने वाली चालो 
को नही चल सकती, क्योकि यदि पालियामट नियत अवधि के भीतर बजट को पास नही करती तो 
सरकार उसके उपवधों को आज्ञाव्तियों द्वारा लायू कर सकतो है । 
डारोथी पिकिल्स के अनुसार कायपालिका को एसेम्बली के विरुद्ध तीन अस्त्र प्राप्त है। 
उनमे से पहला यह है मात्र परिषद्‌ के सदस्य पालियामट के सदस्य नही रह सकते (0० 
2धणग।0/ ए००) । दूसरा, एसेम्बली का विभदन है जो राष्ट्रपति द्वारा क्या जा सकता है। 
तीसरा जब निणय जो तीन प्रकार के विपयो के बारे मे कराया जा सकता है--सावजनिक 
अधिकारियों के सगठन, समुदाय के साथ समझौते की स्वीकृति और सस्थाओ क- काय सचालन को... 
प्रभावित करने वाली साध की पुष्टि का अधिकार देना ) जन निणय कराने के लिए पहल ग्रधाव 
मजी करता है और उसकी प्राथना पर जन निणय कराने का भादेश राष्ट्रपति जारी करता है । 
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हैं। सीनेटर पालियामेटट के असाधारण सत्र नही बुलवा सकते । बजठ और वित्तीय कानून पहले 
एसम्बली म॑ ही जाते है और सोनेंट को बजट के अध्ययन व उस पर मतदान करन के लिए पद्धह 
दिन से अधिक नही मिलते । इनसे भी अधिक महत्त्वपूण वात यह है कि ऐसे कानूना के बारे मे 
जिहे निचता सदन पास करना चाहे, परन्तु जिन पर सीनेट ने एक प्रकार का प्रतिपेष लगा दिया 
हा, सरकार एसेम्वली वो ही आ तम निणय का अधिकार दे सकती है । इसका अथ यह हुआ कि 
जब एसेम्बली आर सीमेट के बीच मतभेद पैदा हो तो सीवंट को झुकना पडता है, परन्तु ऐसा 
तभी सम्भव है जबकि सरकार नेशनल एसेम्बली के निणय के पक्ष में हो जयथा दोता सदनो की 
शक्ति बराबर रहेगी । काफी माना मे सीनेट का पद और उसके अधिकार वसे ही हैं ज॑स कि वे 
तीसरे गणत त्र मे थे। सीनेट के प्रथान का दर्जा राज्य म॑ तीसरे स्थान पर है, अर्थाव्‌ उसका स्थान 
राष्ट्रपति और प्रधानम-त्री के बाद ही आता है । सीनेट को एसम्बली दारा पारित विधेयकों पर 
एक प्रकार के प्रतिपेध का अधिकार है । सभी विधेयका पर आ तम निणम का अधिकार एसेम्बली 
को अब नही है भौर अब सीनेट को विघटन की धमकी भी नहीं दी जा सकती । वतमान स्थिति 
यह है कि काई भी विधेयक तब पास होता है जवकि उसे दोना सदन एक ही रूप म स्वीकार कर 
लें। ऐसा न होने पर यदि उस प्रस्ताव पर गरातन का राष्ट्रपति जन मिणय न कराये, भतिम 
निणय दोनो सदना की काग्रेम करती है, जिसके लिए उसका 3/5 बहुमत आवश्यक है | सीनेट की 
शक्तियाँ बढ जान पर भी उसे वे झषक्तिया प्राप्त नही है जो कि तीसरे गणत त्र म॑ सीनेट को प्राप्त 
थी | उसे अब किसी प्रकार से गिरान का अधिकार नही है ॥! 
पालियामेट का मा न परिषद पर निय तरा--सविधान वी घारा 49 म कहा गया है कि 
'प्रधानमन्जी, मात परिषद्‌ द्वारा मनन के बाद, सरकार के कार्यक्रम नथवा सामाय नीति बी 
घोषणा के बारे में नेशनल एसेम्बली के प्रति सरकार क॑ उत्तरदायित्व की शपथ ले सकता है । 
लैज्ञनल एसेम्बली सरकार के उत्तरदायित्व के प्रश्व पर विदा का प्रस्ताव रख सकती है। ऐसा 
प्रस्ताव केवल तभी पेश हो सकता है जबकि उस पर कम से कम एसेम्बलो के | स्देस्थ हस्ताशर 
करें। प्रस्ताव पर मतदान उसके पेश करने के केवल 48 घण्ट बाद हो सकता है भीर प्रस्ताव 
एसेम्बली क॑ कुल सदस्यो के बहुमत से ही पास हो सकता है | यदि ऐसा प्रस्ताव अत्वीश्त ही 
जाये तो उस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य उसी सत्र के दौरान केवल विशेष दमा को छोड 
कर दूसरा नि दा वा प्रस्ताव नही ला सकते । घारा 50 म स्पप्ट रूप से कहा गया है दि जब 
नेशनल एसम्वली निदां का प्रस्ताव पास कर द अथवा जब बह सरकार के कायक्रम या सामाम 
नीति को घोषणा को अस्वीकृत कर दे तो प्रधानमञी को सरवार का त्याय-पत्र राष्ट्रपति के 
से मुख पेज करना पड़ेगा । इसस स्पष्ट है कि मा त्रि-परिपद्‌ प्रालियामंट, व्यवहार मं नंगनल 
एसेम्पली, के प्रति उत्तरदायी है, कितु जेसा कि इससे पूव बताया जा चुका है, प्रवानमत्री की 
नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जौर उसकी नियुक्ति पर नश्वनल एसम्वली वी स्वीड्ेति किसी रूप मे भी 
आवश्यक नही है। नेशनल एसेस्बली धारा 49 और 50 के अनुसार दो प्रयार स मजिननरिपद्‌ 
को पद त्याग करने के लिए बाघ्य कर सकती है । निन्‍्दा के प्रस्ताव द्वारा विधि पंचीटा है, वियु 
सरकार के कायक्रम नथवा उत्तकी सामाय नीति वी अस्वीकृति सरल विधि है । 
पलियासद सरकार पर बय सीन प्रवार से नियन्रण कर सबती है अथवा राव पालिरा 
पर देख रेख के अधिकार। का प्रयाग कर सकती है । पहल, पालतियामट # सपा झे दौरान पिनिष्त 
विधेयकोीं पर हाने वाल वाद विवाद के द्वारा पालियामट के सदस्य सरकार वी नीति व उसे 
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अमरीशा से यई बाता मे निप्न है। सपुक्त राज्य अमरीरा (ओर भारत) मे दूसरे सदन के सदस्यों 
वी निर्वाचन प्रणाली और उनता पाय-राल सपीय सविधात तथा पायुन हारा विनियमित हैं । 
संविधान थी घारा 92 के अनुसार प्रत्यरु पौ सल (संदव) की बढ अलग हवीवी हैं, 
परतु फंडरल कौ सक्ष ओर पेडरस ट्विब्यूल के रादस्‍्या, चांमतर ये सनापति के चुनार हतु तया 
संघीय सत्ताथारिया ये बीच अधिकार क्षेत्र सम्दाधी विवादा पर निणय करने व लिए दाता सडना 
वी समुक्त बठक होतो है। संयुक्त उठक या सभापति मरनल को सल हा प्रधान रहता है नौर 
उसम भी निणय बहुमत से होता है । दाना ही सदना और उनके सदस्या है विधि निर्माण मे पहल 
(008॥६6) या अधियार है। फेडरल एसम्बलो ये दाना सदना वी हातियाँ पूणतया बराबर हैं। 
अतर बकेवल यह है विजब दाना सदना वी समुक्त बेंठफ होती है ता, व वड सदन के भवन मं 
एव च्रित होत हैं ओर नेशनल फौ सल हा सभाषति सयुक्त बठक यो सबापतित्व बरता है। कोई 
भी कानून अथवा प्रस्ताव तब तय पास नहीं होता ,जब तब कि दोनों सदन उस स्वीक्वार ने कर 
ले। दोना सदना मे से विसी एक यो दूसरे पर किसी भी बात मे परायमिवता प्राप्त नही है, बजट 
सम्ब घी मामतो मे भी दोना वी शक्तियाँ पूणत सम हैं। 
प्रत्येक सत्र के आरम्भ भ दोनो सदना के सभापति सहमति के लाधार पर काय विभाजन 
कर लेते हैं। उदाहरण क॑ लिए, प्रधानुतार जब साधारण बजट पर नगनल को सल मे वाद 
विवाद होता है तो कौ सल ऑफ सस्‍्टट मे॑ संघीय रेला के बजट पर वाद वियाद होता है। गदि 
किसी विचाराधीन विपय पर दोनों सदना के बीच मतभेद उत्पन्न हा जाय, तो उस प्रश्न को दानो 
सदनो के वराबर सदर्स्या वी पच समिति के सुपुद कर दिया जाता है। यदि फिर भी काई 
सहमति-पुण समयौता नही हो पाता तो उस प्रश्न को समाप्त कर दिया जाता है। गत्तिरोध बहुत 
ही कम होते हैं और जब कभी भी मतभेद उत्पन्न हुआ है दोना सदना को माय समयौता सम्भव 
हुआ । एसे अवसर आये है जब कौ सिल आफ स्टेट ने नेशवल को सल की वात्ध मान ली है और 
उससे बढक्र राष्ट्रीयता का परिचय दिया है। वास्तव म॑ अधिकतर राफ्या के दूसरे सदना से 
कौ सल ऑफ स्टंट एक बात म भिन्न है। यह उनकी तरह प्रथम सदन से अनुदारवादी नही है । 
कोई भी उसे प्रतिक्रिया का गढ़ या उनति के पहियो पर ब्रेक नही कह सकता 0 
फरेडरल एसेम्बली फी शक्तियाँ--धारा 7 के अनुसार फेडरल एसेम्बली, जनता भौर 
केटनों के अधिकारों के अधीन, सघ की सर्वोच्च सता का प्रयोग करती है। दोनो सदनो को उन 
सभी विपया पर मननात्मक ओर विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं जो सघ के अधिकार क्षेत्र म भात हैं 
और जि हे विशेष रूप से अय क्सी सघीय प्राधिकारी (८4८० &ए४४०:५) का नही स्ौपा 
गया है । इत विपषयो मे ये सम्मिलित हैं--सघीय अधिकारियां क॑ चुनाव, वेतन और काय काल से 
सम्बन्धित मामले, सधीय सस्थाओ का सगठन , विदेशी राज्या से समझोत और सा धय्यां, दश की 
प्रतिरक्षा, सघीय संविधान को लागू करना, सघीय; सेना, रलें, आय और व्यय आदि । इस प्रकार 
संघीय एसेम्बली का मुख्य कृत सघीय विपयो पर कानून बनाना, प्रशासन के बारे म रिपरोद लेना 
व उसको आलोचना करना ओर साविधानिक प्रश्नो का निणय करना है। रेपड के अनुसार 
फेडरल एसेम्वली सभी सघीय कानूनों और अध्यादेशों को पास करती है, इनेम वे कातून भी 
सम्मिलित हैं जिनका सम्बघ वाधिवः वजद ओर लखो से हो । इसके अतिरिवत फेडरल एसेम्वली 
सभी साँधियों और साविधानिक सशोधना पर भी मतदान करती है । अतएवं उसकी विधायी 
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माइकेल स्टीवाट ने लिखा है--ससद के सन छोटे होते है, इसकी शक्तियों पर विनियमा और 
अध्यादेशो के प्रतिबध लगे हैं | गंर सरकारी सदस्य वित्तीय प्रस्ताव पेश नही कर सकता । इसके 
अतिरिक्त निदा प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया ऐसी है कि वे सदस्य जो सरकार का विरोध 
करते हैं, प्रबाश म॑ भा जाते है । ये सब बातें सरकार के विरुद्ध अनुत्तरदायित्वपूण और गुप्त बातो 
को रोकने क॑ लिए अपनायी गयी है। हो सकता है कि ससदात्मक सरकार को उतना अधिक 
सुधारा न गया हो जितना कि उसे नष्ट करने का यप्न हुआ हो ॥? 


3 स्विदूजरलण्ड मे फेडरल एप्ेम्बली 


फेडरल एसेम्बली सघ सरकार की विधायिका है और इसके दो सदन है--नेशनल कौ सल 
जनता का प्रतिनिधित्व करती है और कौ सल ऑफ स्टेट के टनो का। 495! के सल्नोधन के 
अनुसार नेशनल कौ सिल के कुल सदस्यों की सख्या 496 है ओर साधारणतया एक सदस्य 22 
हजार से लेकर 24 हजार तक जनसख्या का प्रतिनिधित्व करता है । प्रतिनिधियों का चुनाव पुरप 
मताधिकार के आधार पर होता है। मतदाता अपने प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष रीति से ग्रुप्त मतदान 
द्वारा चुनते है। प्रत्यक पुरुष स्विस नागरिक, जिसकी आयु कम्र सं कम बीस वपष हो और जिसे 
के'टन के मताधिकार से वचित न किया गया हो, मेशनल कौ सल के चुनाव भें भाग ले सकता 
है । प्रत्येक के टन और भर्द्ध के टन एक निर्वाचन जिला होता है । के टना को 24,000 जनसख्या 
के पीछे एक प्रतिनिधि के हिसाब से स्थान मिल है, किन्तु जिनकी सरया इससे भी कम है, उहें 
एक एक स्थान मिला है। चुनावों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व (ए०फ्णधण्राक्ष उल्छा०इशा 
4007) पद्धति का प्रयोग होता है । जिन के'टना को केवल एक स्थान प्राप्त है वहा आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रालन नहीं किया जा सकता | शेप केन्टनो में सूची पद्धति के अनुसार 
खुनाव होता है । नेशनल कौ सल की सदस्यता के लिए कोई विद्येष अहता आवश्यक नही है, 
उम्मीदवार मतदाता होना चाहिए । परन्तु सविधान के अनुसार चच्‌ पादरी अथवा चच अधिकारी 
उसकी सदस्यता क॑ लिए नही खडे हो सकते । कौत्सिल आफ स्टेट की सदस्यता के लिए विभिन 
के टनो के अपने अपने कानून है, इही के अनुसार चच पादरियो और के-टन अधिकारियों को कही 
सदस्य बनने का अधिकार है या कही सदस्य बनने की मनाही है । कोई एक व्यकित एक समय से 
दोना सदना का सदस्य नही रह सकता, यद्यपि कौस्तिल ऑफ स्टेट के सदस्य कैन्टनो की सरकार में 
पदाधिकारी हो सकते है । 
को सल शाफ स्टेट--प्रत्येक के टन दो और भ्रत्येक अद्ध के टन एक प्रतिनिधि भेजता है । 
अद्ध केटटन वह होता है जिस दूसरे सदन म॑ एक प्रतिनिधि भेजन तथा सघीय सबिघान के सशोधन 
पर हुए जन निणयो मे केवल आधा मत प्राप्त होता है । केवल तीन केटन दो दो भद्ध केन्टनो मं 
विभाजित हू । विभित के टना में प्रतिनिधियां का चुनाव भिनर भिन प्रकार से हांता हैं। कुछ 
के टनो में इन प्रतिनिधियों का चुनाव उनकी वडी कौ सज्न (7«850०5) करती हैं अति 
चुनाव अप्रत्यक्ष ढगग से होता है । आय के टनो मे ये प्रतिनिधि मतदाताओ द्वारा चुने जाते हैं भौर 
लेडसजमीडे वाल के टनो मे प्रतिनिधिया का चुनाव लेड्सजमीडें करती हैं। कौन व्यक्ति प्रतिनिधि 
बन सकते हैं, इस बारे म॑ भी केटनों के अपने-अपने कानून है । इसके अतिरिक्त सदस्यों का काय- 
काल भी केटना के कानूना द्वारा विनियमित होता है। अधिकतर केटनो में प्रतिनिधियां का 
कायकाल चार वष है, कुछ दूसरो मे तीद बपष और कुछ मे केवल एक ही वप है । इन बातो से 
यह स्पष्ठ है कि स्विटज्रलण्ड मे कौ-सिल आफ स्टेट के सदस्या की निर्वाचन प्रणाली सयुक्त राज्य 
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राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस (जिसके सत्र बहुत कम होत हैं) के स्थायी निशाय वा रूप मे स्थायी 
समिति को विधायी, कायपालिका, यायिक तथा प्रशासनित्त मामला मे उाफी रक्तियाँ प्राप्त हैं। 
यह कानून जसी शक्तिशाली आज्ञप्तियाँ (0९८०८०७) जारी +१र सकती है कानुनां का निवचन बर 
सकती है और मसब्निमण्डल तथा स्थानीय जन परिषिदां के निणया शो, यदि वे संविधान अथवा 
कानूनों के विरुद्ध हो, राष्ट्रीय काग्रेस अवध घोषित कर सकती है ॥? 
धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस की स्थायी समिति अग्रलिज़ित काय करती 
है भौर अधिकारों का उपयोग बरती है --(१) राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के लिए प्रतिनिधिया का 
चुनाव करती है, (2) राष्ट्रीय जनवादी वा ग्रेस बे अधिवशनो वा बुलाती है, (3) वानुना की व्याख्या 
करती है, (4) आनप्तियाँ (0००:८०८५) जारी करती है, (5) मा श्रमण्डस, सर्वोच्च जन यायालय और 
सर्वोच्चि जन प्रोव्यूरेटर के कार्यालय के कामो वी दस भाल करती है, (6) मा त्रमण्डल के निणय और 
आदेश जब शासन विधान, कानूनों या आएप्तिया के विरुद्ध हात है तो उनका रह क रती है, (7) प्राता, 
स्वशासित क्षेत्रा या सीधे केद्रीय सत्ता क अधीन म्थुनिसिपलिदी वी राजकीय समितिया के अनुचित 
निणयो में सप्रोधन करती है या उनको रद करती है, (8) जब राष्ट्रीय जनवाटी वा प्रेस को बठक 
न हो रही हो तब उपाध्यक्ष, मंत्री, समिति के अध्यक्ष या माँ अ्मण्डल के सचिवालय के प्रधान वी 
जियुक्ति या पदच्युति के बारे भ निणय करती है, (9) सर्वोच्च जन 'यायाज़य के उपाध्यक्ष, जजा 
ओर यायिक सम्तिति के सदस्या को नियुक्त करती है या हटाती है. (0) उप प्रधान, प्रोक्यूरटरा 
के कार्यालय की स्रमिति के सदस्यों को नियुक्त करती है या हटाती है, (।) विदशी राज्या क॑ 
लिए विशेष अधिवार प्राप्त प्रतिनिधिया की नियुक्ति या वापसी के वारे म निणय करती है, (2) 
विदेशी राज्यों के साथ सा घयो को स्वीकार करन या अस्वीसार करने के घारे म निणय करती है, 
(3) सनिक, राजनीतिक और अय विशेष उपाधिया तथा पशो की व्यवस्था करती है, (4) राज्य 
की उपाधिया तथा पद को और सम्मान सूचक उपाधिया की व्यवस्था करती है और उनका प्रदान 
करते का मिणय करती है, (5) क्षमादान का निणय करती है (6) जब राष्ट्रीय जनवादी 
कांग्रेस की वठक न हो रही हो तब राज्य पर सनिक आक्रमण हांव की दशा में या जब आक्रमण 
के विरुद्ध पारस्परिक रक्षा से सर्म्बाधत अन्तर्राप्ट्रीय सा धयो की शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता 
होने पर लडाई की स्थिति की घोषणा करने का निणय करती है, (7) पूण या आशिक सनिक 
भर्ता का निणय करती है, (8) समस्त देश मया कुछ क्षेत्रों मं सनिक कानून लागू करने का 
निणय करती है, तथा (9) ऐसे अय कार्यों को करती है और अधिकारा का उपयोग करती है 
जिहे राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस उसक हाथा मे सौप दे । 
स्थायी समिति, जैसा कि इसका नाम है, राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस की स्थायी समिति है । 
इसके काय विधायी, कायकारी, “यायिक ओर प्रशासनिक सभी प्रकार क॑ है। इसी कारण इसका 
अस्तित्व शक्तियों के पृथकक्रण सिद्धान्त का स्पष्ट अतिक्रमण करता है। यह साधारण रूप मं 
सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के सह है, परतु स्थायी समिति की औपचारिक 
वक्तिया प्रेसीडियम जसी नही है। जबकि प्रेसीडियम का जध्यक्ष राज्य का भी अध्यक्ष होता है, 
चीन मे इस पद के काय को जनवादी गणत जे का सभापति करता है, जिसके लिए यह आवश्यक 
नहीं कि वह स्थायी समिति का सभापति हो, आजकण भी ऐसा नही है। सोवियत सध को 
प्रेसीडियम की सशस्त सनाआ के उच्च कमान की नियुक्ति और उहे अपदस्थ करने की शक्ति भी 
प्राप्त है । यह शक्ति स्पप्ट रूप से स्थायी सभिति को प्रदान नही वी गयी है, यद्यपि व्यवहार में 
उसने इस शक्ति का प्रयोग किया है। स्थायी समिति के पद और शक्तिया मे गणत त्र के चयरमन 
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अ ये राज्यों मं विधायिकाए कु 
सशोधन पर दृष्टि डाले तो पता 


शक्तिया असाधारश रूप से पूण है ॥! हो गया है, यहाँ तक कि स्विटजर 

इस विषय में घोष ने लिखा है--'यदि साविधानिकतीवा राज्य ने स्थान ले लिया है! 
लगेगा कि समय बीतने क॑ साथ सधीय काय क्षेत्र वहुत विस्तृ० सरकार की शक्तिया संयुक्त राज्य 
लण्ड मे एक पुलिस राज्य का उच्च केद्वीक्त सामाजिक रक्के कायपालिका और प्रशासनिक क्षेत्र 
विधायी क्षेत्र म॒ब्रुक्‍स कहत्ता है, स्विटजरलैंण्ड की, सघीयकौसिल के सदस्या, फेडरल द्िब्यूनल 
अमरीका की सरकार से अधिक व्यापक है । फेडरल एसेम्वलीक्ष और युद्ध की दशा अथवा युद्ध के 
में भी कुछ महत्त्वपृण काय हैं । इनम से मुन्य ये है--फेडरल ; करना, सामूहिक क्षमादान घोषित 
के यायाधीज्ो, नागरिक सवा के चा सलर अथवा स्थायी अध्यनो के सविधानों की प्रत्याभूति देना, 
खतरे म सर्वोच्च संनापति का निवर्चिन करना, युद्ध वी घोषणव्यूनल की देख रेख करना, फेडरल 
वरना, सघीय कानुना के विरुद्ध अपराधों को क्षमा करना, के ट्तीय हैं--यह जनता की याविकाओ 
संघीय सेना का भत करना और नागरिक सेवा एवं सधीय टिक्रेडरल कौसिल के निणय के विरुद्ध 
एसम्बली वी कुछ यायिक शक्तिया भी है, उतम स ये उल्लेखतत सम्ब धी विवादों म निणय देती 
पर निणय करती है दुच प्रकार के प्रशासनिक विवादा मे यह है। 
अपीले सुतती है और सघीय अधिकारिया के वीच अधिकार क्षोस्िल द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोट पर 
है | इसके अतिरिक्त यह यायिक कार्यों की दख रेस भी करती पर वाद विवाद करना है। उसके 

विधि निर्माण क अतिरिक्त एसेम्बली प्रति व॒प फेडरल कंतिवप फेडरल कौसिल सावजनिक 
भी विचार करती है, जिसका अथ एक प्रकार से राष्ट्रीय वीति क सदन की एक वित्त समिति होती 
आधार पर ही फेडरल कातिल अपना कायक्रम वनाती है। प्रसदनों के सामने अपनी रिपांठ पेश 
व्यय और करा के सम्ब थ में वजट प्रस्ताव भी रखती है। प्रत्येशोधन सहित या रहित सदन उसी 
है, वोनो समितियों के प्रतिनिधि वजठ की परोक्षा करते है जोर। वित्तीय समितिया ब्रिटेन व भारत 
करते है । उसके बाद वजठ पर बाद विवाद होता है ओर उस स स्वीकृत मंदो पर ही व्यम किया 
प्रकार स्वीकार करते है जस कि किसी कानून या आचाप्ति को 
की लोक लेखा समिति की भाँति यह भी देखती है कि धन 
गया है । 
4 सोवियत सध मे सर्वोच्च सोवियत है। सविधान म॑ कहां गया है-- 

प्‌ | है ।! सोवियत सघ की सम्पूण 

सिद्धातत सोवियत सघ क॑ झासन का रूप ससदीय सोवियत--और उसके अभिकरणा 
प्तोवियत सघ मे राज्य सत्ता का सर्वोक्षच अग्र सर्वोच्च सोवियत्पदु-को नियुक्त करती है और 
दक्तियाँ साविधानिक हृष्टि से सर्वोच्च विधायी निकाय--सर्वोच्चररी प्रेसीडियम को भी चुनती है । 
मे निहित है। वही सोवियत सघ की कायपालिका--माज परिप्सद कह सकते हैं, दो सदन वाली 
मा न परिषद्‌ उसी क॑ प्रति उत्तरदायी है। सर्वोच्च सोवियत 6) कहते है. जिसके सदस्य सम्पूण 
सर्वोच्च सोवियत, जिसे सोवियत सघ की प्राधियाम ८ अथवा ,000 व्यक्तियों के पीछे एक प्रति- 
है। प्रथम सदन को सघ की सोवियत (5०शल्ल ० ध० एगाग्पत! (50श6 07 घ४॥०74॥025) 
राज्य क्षेत्र मे भूमियत निर्वाचन क्षेत्रां स चुन जात हैं (प्रति 3,0तैय जिलो के श्रतिनिधि आते है, 
निधि चुना जाता है। दूसरे सदन में जिस “राप्ट्रीययाआ की साविरध । दानो सदनां का चुनाव प्रति 
कहते हैं विभिन्न सघीय गणराज्या, स्वाघीन प्रदशा और राष्ट्र 
जिनकी सख्या क्रमश इस प्रकार होती है--25, ॥, 5 और 2 
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केवल फेडरल चेम्बर के ही सदस्य अप्रत्यक्ष घुनाव द्वारा छुने जाते हैं, आय चेम्बरा वे सदस्य 
अप्रत्यक्ष ढग से सामुदायिक एसेम्यलियों द्वारा चुने जाते हैं। जब सघीय यानून द्वारा मिधारित 
निर्वाचक मण्डल की बहुसस्या किसी प्रतिनिधि के प्रत्यावतन का निणय करे तो उस प्रतिनिधि को 
वापिस बुलाया जा सकता है,। नये प्रतिनिधियों के लिए चुनाव उनकी अवधि पूण हाने से पद्रह 
दिन पूव किये जाते हैं। एसेम्बलो का प्रधान ही प्रतिनिधियों के चुनावा को बरवाता है, यदि 
एसेम्बली के किसी चेम्वर को विघटित कर दिया जाता है, तो उसके लिए घुनाव विघटन के 
दिन से पद्रह दिन के भीतर किये जाते हैं। इस प्रकार स नये निर्वाचित चेम्बर की अवधि तब 
तक रहेगी जब तक कि विघटित चेम्बर थी अवधि रहती है। विशेष परिस्थितियां म॑ एसेम्बली 
संघीय प्रतिनिधियों वी अवधि को उन परिस्थितिया के अत होने तक बढा सकती है और उन 
परिस्थितिया के समाप्त होने पर शीघ्र नये चुनाव होगे । 
फेडरल एसेम्बली फा भ्रधिकार क्षेत्र और उसफी दक्तियाँ--जसा कि स्वाभाविक ही है 
फेडरल एस्रेम्बली वा अधिकार क्षेत्र सघ के अधिकार-क्षेत्र तक विस्तृत है। सघ का अधिवार क्षेत्र 
इस प्रकार है। सघ के अनाय अधिकार क्षेत्र (७५८४४४७ ]075070007) मये बातें आती हैं-- 
(१) युगोस्लाविया की स्वतत्रता ओर भूमिगत अखण्डता की रक्षा, (2) साविधानिक व्यवस्था 
अथवा राज्य की सुरक्षा, (3) युगोसलाविया की नागरिकता, (4) सध का सगठन तथा उन कार्यों व 
मामलो को कार्या वत करना जिसके लिए सविधान के अनुसार केवल सघ ही सक्षम है । विधायी 
क्षेत्र (०8/82॥96 9०0) में सघ के अधिवार क्षेत्र म॑ अग्रलिखित विषय और उनम सर्म्वाधत 
कानुन सम्मिलित हैं-- (अ) सामाजिक स्वामित्व, स्वामित्व के अधिकार, साख और बैंकिंग, नाप और 
तोल, नागरिकता, मताधिकार, सार्वजनिक सुरक्षा, शस्त्र और विस्फोटबः पदाथ (&59]099४8»), 
यायिक प्रक्रिया के वारे मे सम्पूण कानून और वे सम्ब ध जि'ह कानूनों द्वारा विनियमित करना हो, 
(आ) भाथिक सगठन व्यवसायिक भामलो आय करा, राजस्व (72४०॥०८७), बजट और निधियाँ, 
प्राकृतिक साधना का उपयोग, सामाजिक नियत्रण, समाचार पत्र और सूचना के अय माध्यम, 
सामाजिक सुरक्षा, विवाह, काउूनी व्यवसाय आदि के बारे मं आधारभूत कानुन, और (5) सामाय 
कानून (8७7७४०] 89७) ॥ 
उपरोक्त के अतिरिक्त सविधान की धारा 62 के अ तगत सघ के अधिकार क्षेत्र में 
अग्नलिखित वातें भी सम्मिलित हैं--(क) सघीय कानूना और सघीय एसेम्बली के अ य कार्यों क॑ 
लिए नीति का निर्धारण, उनके लागु किये जाने व कार्यान्वित पर तथा संघ के अधिकारों व 
कत्तब्यो के ढाचे के भीतर अय राजनीतिक कायकारी व प्रशासनिक मामलो पर भी ध्यान देना 
इन विनियमों और आय कार्यों की प्रत्यक्ष कार्याविति मे प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र मे, जबकि 
ऐसा सधीय कानून के अनुसार सम्पूण देश से सर्म्बाधत मामलों के लिए किया गया हो, 
अतर्साप्ट्रीय समझौतो को कार्यावित कराना, (ख) सघीय कानुनों को एक रूप ढग से लागू करने 
की व्यवस्था और “यायिक क्षेत्र म एक रूप दण्डाप्मक नीति, (ग) आकडे और सम्पूण देश से 
सर्म्वा घत मामलो का परिवीक्षण (४7४४7५07), (घ) सध के अधिकारों की प्राप्ति व उसके 
कत्त यो के पालन के लिये आवद्यक अय पग व बाय, (च) सामाजिक लेखा सेवा का संगठन 
और उसके कार्य का परिवीक्षण, (छ) अय मामले जो सविधान द्वारा निर्धारित किये जायें। 
सघोय एसेस्बलो--सघ के अधिकारो व कत्तायो के ढाँचे के भीतर शक्ति का सर्वोच्च 
और सामाजिक स्वशासन का अंग है। परतु सघीय एसेम्बली अपने अधिकारा व कत्तव्या का 
पालन सविधान व कानूनों के आधार पर तथा उनके अनुसार ही कर सकती है । चूकि एसेम्बली 
हो सघ के अधिकारो व कत्तव्यो को धारण करने वाली आधारभूत सस्या है अत यह प्रत्यक्ष तथा 
अनय रूप मे अग्रलिखित काय कर सकती है () सविधान मे परिवतन का निणय, (2) सघीय 
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और सर्वोच्च राज्य सम्मेलन भी भाग लेते है सोवियत सघ में सर्वोच्च राज्य सम्मेलन जसी 
कोई सम्था नहीं है। फिर भी टग का यह मत ठीक है कि स्थायी समिति, सोवियत संघ की 
प्रेसीडियम की तरह, एक छोदा और प्रय घनीय समृह है, जो राज्य के वार्या को वैध रूप गौर 
सत्ता प्रदान करना है यद्यपि उन कार्यो के वारे मं यथाथ निणय दल की उच्च परिषदा द्वारा 
किये जाते हूँ । यह हम पहले ही बता चुके है कि राप्टीय जनवादी कांग्रेस एक बहुत बडे जाबार 
वाली विधायिका है, जिसमे वास्तविक विधायी काय और नीति का निधारण नही हो सकता । 
यथाथ में ये काय दल की राजनीतिक ब्यूरो करती है, कितु उसके निर्णया को कानूनी रूप 
स्थायी समित्ति देती है । 

चीन की स्थायी समिति सोवियत सघ की प्रेसीडियम से भी कुछ अग्रलिखित बालो मे 
भागे है. (!) जबबि सोवियत सविधान के अनुसार मा त्र परिषद्‌ के सभापति (प्रधानम नी) की 
सिफारिश पर और वाद मर सर्वोच्च सोवियत के अनुसमथव के अधीन प्रेसीडियम के मीजिया को 
पद से अलग क्रव तथा नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है स्थायी समिति द्वारा इन काया को करने 
के लिए प्रधानम त्री की सिफारिश तथा बाद मे राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस के अनुसमथन की 
आवश्यकता नही है । (2) राष्ट्रीय जनवादी काग्रस की उप राष्ट्रपति समिति तथा विधेयक समिति 
स्थायी समिति के निदेशन पर अधीन रहती है, जबकि राष्ट्रीय जनवादी बाग्रेस का सन नही हो रहा 
होता सोवियत प्रसीडियम का ऐसी कोई टाक्ति प्राप्त नहीं है। (3) राष्टीय जेनवादी कांग्रेस 
सबिधान मे प्रगणित अ य शक्तियों और कार्यो को स्थायी समिति को सौंप सकती है। इस जैसा 
प्राविधान सावियत सविधान मे नही है । (4) जब राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का सत्र नही हो रहा 
होता, स्थायी सम्रिति विशिष्ट प्रश्तो की छानबीन करने के लिए आयोगो की नियुक्ति कर सकती 
है, परतु इस प्रषार दो शक्ति सोवियत सघ वी प्रेमीडियम यो नही सौंपी णपी है। अस्तु 'यद्मपि 
यह जपने जनक निकाय क प्रति उत्तरदायी है और उतम रिपोट प्रस्तुत करती है, किंतु स्थायी 
समिति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्वामी बन सकती है जौर उनका प्रयोग रबड़ की एक मुहर 
के समान कर सकती है तथा अपन निणयो व नीतियो का अनुमादन करा सकती है / 


6 यरुगोस्लाविया में फेडरल एसेम्वली 


संघीय विधानमण्डल का नाम 'फ्रेडरल एसेम्बली' («पृ #&क्षा0५) है जो पाच 
आगारो से मिलकर बनती है । इसके कुल सदस्य 670 है। इसके पाच आगारी के नाम य है--- 
() संघीय चेम्वर, (2) आथिक चेस्वर, (3) शक्षिक सास्कृतिक चेस्वर, (4) सावजनिक 
स्वास्थ्य और सामाजिक बल्याण का चेम्बर, और (5) सगठतात्मक राजनीतिक चेम्बर । पत्येक 
चेम्बर भ 20 सदस्य है, परतु सघीय चेम्बर का एक भ्रग जौर है जिसे राष्ट्रीयहाओ लंत्रवा 
उप राष्द्रा का चम्बर कहते है । उप राष्ट्रो के वेम्वर म॑ 70 प्रतिनिधि हैं--प्रत्यक गणराज्य के [0 
(6 गशराज्यो के 6 // 05-60) और 5--5 दो स्वायत्तता प्राप्त प्राततो के। ये प्रतिनिधि 
उनको एसेम्बलियों द्वारा चुन जात हैं । इस प्रवार पाँच चेम्बरा के सदस्या अयवा प्रतिनिधियां की 
संख्या 20 ५८ 5:- 600 हैं आर उप राष्ट्रो के चेस्वर सहित संघीय एसेम्बली के ठुल स्दस्या की 
सख्या 600+ 70 --670 है । 

प्रत्येक नागरिक, जिसे मताधिकार प्राप्त है फेडरल चेम्बर का निवाचन द्वारा सदस्य बन 
सकता है किन्तु अ य चेम्बरों के केवल व ही पागरिक सदस्य वन सकते दै जा कि उनम स प्रत्येक 
के अलग अलग क्षेत्र म आने वाल वायोँ म लगे हैं । उदाहरण के लिये, ऐस नागरिक ही जो 
सामाजिक कल्याश भौर सावजनिक स्वास्थ्य की सस्याजा या इस क्षेत्र के श्रमिवर सपा के 
जधिकारी हा सामाजिक कल्याण और सावजनिक स्वास्थ्य के चेम्वर के सदस्य बन सरत हैं । 


(एत्सव्हको- ब्रजाता ली राज्य 
बरी द प्ठ होती हैँ ४ 
रः 


मन 
ऋषणवबीदी की. स्वद मे 
कायवादी नहीं की जापेगी ९ सदस्यों क्के 
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कानून को पास करना, (3) सामाजिक योजनाओं, सघीय वजट और सघ के वायिक वित्तीय 
विवरण को अगीकार करना, (4) राजनीतिक मामलों पर ॒ निणय करता और आतरिक तथा 
वदेशिक नीति का निर्धारण, (5) गणराज्य के राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति का निर्वाचन, (6) संघीय 
कायकारिणी परिपद्‌ («वशवों 85००४४० 00प्राथा) के प्रवान व सदत्यों को चुनना और 
उह पद से हटाना, (7) सघ के राजनीतिक कार्यकारी (६:८००॥४०) और प्रशासतिक श्रगो के: 
कार्यों पर राजनीतिक परिवीक्षण करना, (8) युगोस्ताविया के समाजवादी सधात्मक गणराज्य 
की सीमाओों म॑ परिवतनों का निणय करना, (9) युद्ध और शा ति के प्रश्ना पर निणय करना, 
अन्तर्राष्ट्रीय समझौता की सम्पुष्ठि करना, (40) संघीय कानूनों के लागू किये जाने और न्याय 
पालिका की साधारण प्तमस्याआ के बारे मे सघीय यायालयो व सघ के सावजनिक अभियोजको 
की रिपोर्टों पर बाद विवाद करना, स्वायत्तता प्राप्त तथा संघ के भय अग्रो की रिपोर्टा पर बाद 
विवाद करना, () सविधान द्वारा निर्धारित अय मामलो के बारे मं आवश्यक कायवाही करता । 
फ्रेडरल एसेम्वली घोषणायें और सकतप पास कर सकती है और राजकीय अगो वे स्वायतता 
प्राप्त सगठनां से, सामाय महत्त्व के मामलों पर अपना मत देते हुए, प्रिफारिश कर सकती है । 

युमोस्लाबिया के सघीय विधानमण्डल के वार॑ मे सवप्रमुख विशेषता, जेंसा कि पहले भी 
बताया जा चुका है, यह है कि यह अपनी रचना भर कायप्रणाली दानो में ही भय सभी देशो 
के विधानमण्डलो से, जिनके बारे मे पाठकों ने पढा है भित्र है। यह कथन भत्युक्तिपूण न होगा 
कि यह एक सवा नया और अनोखा विधानमण्डल है | यह कहने को पाँच चेम्बरों से मिलकर 
बना है, वास्तव मे इसमे छ चेम्वर हैं। अत यह संवविदित एक या दो सदन वाला विधानमण्डल 
नही है। इसी कारण इसके चेम्वरो के ऊपर वाले या नीचे वाले, अथवा प्रथम व द्वितीय सदन 
नहीं कह सकते ) उप राष्ट्रो के चेम्बर का स्थाव एक हृप्टि से वडा ही महत्त्वपुण है, यद्यपि इसका 
स्वत-न अस्तित्व भी नही है। यह तो यथाथ म॑ फेडरल चेम्बर का ही एक अग है, परतु सविधान 
में कोई भी परिवतन इसकी सहमति से ही किया जा सकता है। चूँकि यह विभित गणतत्रों व 
स्वायत्तता प्राप्त प्रातों के प्रतिनिधियों से सघातरित इकाइयो की समता के आधार पर निर्मित 
है, अत संविधान मे परिवत्तन आदि के बारे मे इसका भाग अत्य त महत्त्वपृण होने के साथ साथ 
अय सधात्मक सविधाना मे दुसरे सदन के समान है । श्ुगोस्लाविया का सविधान भी सघात्मक 
है, अत उसमे कोई भी परिवतन उपनराष्ट्रो अथवा सघातरित गण॒तानों के प्रतिनिधिया की 
सहमति के बिना नही हो सकता | यह उपब घ सविधान के सघात्मक रूप को बनाये रखने के 
लिए अति आवश्यक और सवया 'यायोचित है । 


३ विधायी सगठन और प्रक्रियं 
ज्यों घानमण्डलों की स्व॑नी और शर्फ्तिये का तुलना अध्ययन 
के सभथ उनके संगर्णन रे दत्तीय ब्रक्रियानों का अध्यर्यन नी आवश्यक है 
ईदी क्या की ठो। अगले *े क््य अत इस अध्याम सवधायिकाओं 
घी क्वयाओं की तुलनाप्मर्क यन दिया जी रहा हैं विधायिका क्के 
अति सक्षिप्त उल्लेख यहाँ शिया जायेगा और ईसे 
प्रो. के सगठते की उनकी द्वधायी 


वश 
ही वणन किया गयीं 
(रणुतय दघानमण्डल के 5९६४०7») दो प्रकार 
६ प्रत्येक द्दधार्पिका का वर्ष 
६ भारत क्के 
झ्व अधिक 


को मार्सिक बतन, देतिए 
को संदतो मे आञापण की स्वत त्रता+ 
(६ ३५ मद्यपि आजवर्ल बाद विवाद की 
: दम भी दीपकालीक हैं. क्के बाद हैई  ! 89 के 4 
मर मे बहा गया है-+ नाप बाद विवाद की स्वेंत अंपवा 
बगयवादी स्वत तरती के विश्ठ कसी भी न्यायालय में यवा घालियारमेंट 
दी] नदी बी जायेगी ५! सदस्यों के विदयोपाधिवारों के अति के अपने ह्दिपार्धिकी 
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थी द्वाव हैं, जो व्यक्ति (सदस्य या पराहर फे) उनका उल्लंघन वरते है सदन उहह दण्ड दे सकत 
हैं, जिसम बन्दीपन वा दण्ड भी सम्मिलित है। 
प्रधिफारीगण ये फमघारीबृन्द--अ्रत्यक लोकप्रिय सदन का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
होता है, जिह स्पीवर व डिप्टी स्पीरर बहते हूँ । दूसरे सदन के सभापतिमों के लिए कही कही 
सेयरमन शब्द वा प्रयोग होता है। बुछ विधायिकाओ म॑ निर्वाचित अथवा पदेन अध्यक्ष व 
सनापति के बतिरिक्त सभापतिया को एक नामिका (एथ्ालं ण (धाधगरथ) भी होती है, भारत 
में ऐसी ही व्यवस्या है । जब कभी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित हांते हैं तो उनका स्थान उस 
नामिया के सदस्य क्रम से लेत हैं। जबकि लोकप्रिय सदन के अध्यक्ष सभी राज्या म॑ निर्वाचित 
होते हैं, दूसर॑ सदन के सभापति बही-कही पदन होते हैं, जैसा कि संयुक्त राज्य अमरीका की सीनेट 
ओर भारत थी राज्य सभा क॑ लिए व्यवस्था है । इस समूह मे सदन का नेता विरोधी दल का 
नेता, समुक्त राज्य अमरीका में बहुसस्यर दल का नेता सदन का वलाक, सेक्रेटरी (सचिव, उप 
सचिव), चपलेंन, दलीय सचेतक (७॥॥०) आदि भी सम्मिलित हैं। कुछ विधायिकाआा मे कोई 
समिति या ब्यूरो होती है, फ्रां्त क प्रत्येक सदन की एक ब्यूरो होती है, जमनी मे ब्यूरो के स्थान 
पर ज्येप्ठ सदस्यो वी कौसिल (0०ण०7०। ० 842:$) होती है । प्रजाता-त्रिक विधाधिकाओं की 
यह विशेषता है किः उनके व्मचारीवद व सहायक सग्रठना पर कायपालिका का नियभ्रण नहीं 
होता , वे विधायिका अधिवारिया के ही अधीन द्वोते हैं । कुछ राज्या की विधामिकाओ मे दलीय 
सगठमो के अधिकारी या उनक॑ विश्विष्ट समठन भी होत है। सयुक्त राज्य अमरीका मे कॉकस व 
काफ्रेस ऐसे ही समठन हैं । अय राज्यो म भ्रत्यक दल का नेता व उपनेता आदि होते हैं । 
सदना के आतरिक' संगठन का एक महत्त्वपृण पहलू उनके भवन, और भवन में सरकारी 
तथा विरोधी पक्ष के बठन वा ढंग (॥9झ०५ हधधाड़ ० |ध्ट्ाओधरांपा०) भी है । जिस प्रकार 
कि बँठन की व्यवस्था वा पढ़ाई के कमरे पर प्रभाव पडता है, उसी प्रकार सदन में भी सीटो की 
व्यवस्था वा. अपना महत्त्व है। ब्रिटिश कॉमन सभा ते जनेक ससंदो के लिए इस प्रकार की 
व्यवस्था करने मे नमूने या आादश का काम किया है, क्योकि उस व्यवस्था की एक विशेष प्रकार के 
वाद विवाद और विचार विमश मे उपयोगिता है। 'विघायिका के भवन और उसम बठने की 
व्यवस्था से उसम विधि निर्माण सम्बधी नाटक का बहुत काफी पता लग सकता है ।” यह बडी 
ही रोचक वात है कि ब्रिटिश कामन सभा के सदन में केवल 346 सदस्यां के लिए बेठने का 
स्थान है, जबकि उसके कुल सदस्या की सख्या 630 है| जिन सदस्यों को बैठने को सीट नहीं मिल 
पाती वे या तो खडे रहते हैं या गलरियों में वठ जाते है । इस प्रकार प्रधानमत्री चचिल ने कहा 
था यदि सदन इतना वडा हो जाय कि सभी सदस्य इसमे बैठ सक वो 9/0 बाद विवाद प्राय 
खाली या आधे खाली सदन के उदास वातावरण मे हुआ करगी । बातचीत के ढंग के लिए जिससे 
कि हमारा अधिकाश काय किया जाता है काफी थोडे स्थान की आवश्यकता है, भौर कुछ महत्त्व- 
पूण अवसरो पर भीड का होना अविलम्बता की भावना आवश्यक होती है, यह भावना कि बडे 
मामलों पर तिणय किया जा रहा है । कॉमन सभा का सदव चौकोर है ओर उसम होने वाली 
व्यवस्था को निम्न चाट द्वारा स्पष्ट किया गया है-- 
इसके विपरीत फ़रास की नशनल एसंम्बली के भवत और उसमे बैठने की व्यवस्था सवधा 
भिन है। यह देखने मे अद्ध चक्र ध्येटर है, जिसम बची के स्तर ऊपर उठते चले गये है । सामने 
की प्रमुख बैच पर कंविनंट के सदस्य और समितियां के वे प्रतिनिधि बठते है जो विप्ेयका को 
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बाद विवाद के लिए भ्रस्तुत करते हैं। वे सभी अध्यक्ष के सामने बँठते हैं, जिसका उठा हुआ स्थान 
अद्ध चक्र के बीच मे है ओर जिसके दोनो ओर सबिव बैठते हैं। उसमे ब्रिदिश कॉमन सभा की 
भाति सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष आमने सामने नही बैठते , वरव्‌ विभिन्न देल अतिवादी 
वामप थी से लेकर अतिवादी दक्षिण प थी तक क्रम से बेठते हैं । इसका चाद नीचे दिया गया है $ 





ससेम्नलीका अध्यक्ष 


विधांयी संगठव और प्रक्रिया का एक गति महत्वपूर्ण पहलू समित्रिया वा प्रयाग है । एक 
और समितियाँ विधायिका के आतंरिके सर्गठन का आवश्यक अग हूँ, दूसर्री ओर विधायी प्रक्रिया 
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नी द्वात हैं, जा व्यक्ति (स्रदम्य या बाहर वे) उनव्रा उल्लंघन बरते है सदन उह दण्ड दे सकत 
हैं, जिसमे बन्दीपन या दण्ड भी सम्मिलित है। 
झधिकारोगएण व फकम्रघारीवब--प्रत्येक लोक प्रिय सदन का एवं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
हाता है, जिह स्पीरर व डिप्टी स्पीकर बहते हैं ॥ दूसरे सदव के सभापतियां के लिए कही कही 
सेयरमन दाब्द का प्रयोग हांता है। बुछ विधायिकाआ मे निर्वाचित अयवा पदेन अध्यक्ष व 
सनापति के बतिरिक्त सभापतियों को एफ नामिका (ऐशालं ० (धागा) भी होती है, भारत 
मे एसी ही व्यवस्था है । जब कभी नध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो उनका स्थान उस 
नामिया के सदस्य क्रम में लेत हैँ। जबबि' लोव प्रिय सदन के अध्यक्ष सभी राज्या मे निर्वाचित 
हाते हैं, दूसर सदन के सभापति बह्ी-कही पदन हांत हैं, जसा ऊि सयुक्त राज्य अमरीका की सीवंट 
ओर भारत वी राज्य सभा मे लिए व्यवस्था है। इस समूह म सदन का नेता विरोधी दल का 
नता, सयुक्त राज्य अमरीका मे बटुसख्यय दल का नंता सदन का बलाक, सेक्रेटरी (सचिव, उप 
सचिव), चपर्लेन, दलीय सचेतना (७)॥०) आदि भी सम्मिलित हैं। कुछ विधायिकाआं में कोई 
समिति या ब्यूरो होती है, फ्ास ये' प्रत्यक॒ सदन वी एक ब्यूरों होती है, जमनी म॑ ब्यूरो के स्थान 
पर ज्यप्ठ सदस्या वी कौंसिल (0007०॥ ०। 8|6९:9) होती है । प्रजाता-त्रिक विधायिकाभा वी 
यह विशेषता है कि उनके बमचारीवृद व सहायक सग्ठना पर कायपालिका का निमत्रण नहीं 
होता , व विघायिका अधिवारिया के ही अधीन होते हैं । कुछ राज्या की विधायिकाआ म॑ दलीय 
सगठनो के अधिकारी या उनके विश्विप्ट सगठन भी होते हैं। सयुक्त राज्य अमरीका मं कॉकस व 
काफ्रेस एसे ही समठन हैं । जाय राज्या म॑ प्रत्यक दल का नत्ता व उपनेता आदि होते हैं । 
सदना के आतरिक सगठन का एक महत्त्वपूण पहलू उनके भवन, और भवन मे सरकारी 
तथा विरोधी पक्ष के बठन का ढग (798०० $७॥78 ०0 68४ 4०:०5) भी है। जिस प्रकार 
कि बैठन की व्यवस्था का पढ़ाई के कमरे पर प्रभाव पडता है, उसी प्रकार सदन मे भी सीटो वी 
व्यवस्था का अपना महत्त्व है। प्रिटिश कॉमन सभा ने अनंव' ससदा के लिए इस प्रकार की 
व्यवस्था परमे में नमूने या आादश का काम क्या हैं, कयांवि उस व्यवस्था की एक विशेष प्रकार के 
वाद विवाद और विचार विमश म उपयोगिता है। “'विधायिका के भवन और उसमे बैठने की 
न्यवस्था से उसम विधि निर्माण सम्बधी नाटक का वहुत काफी पता लग सकता है ।? यह बडी 
ही रोचक वात है कि ब्रिटिश कामन सभा क॑ सदन म॑ केवल 346 सदस्यों के लिए बेठने का 
स्थान है, जबकि उसके कुल सदस्या की सख्या 630 है। जिन सदस्यो को बठने को सीट नहीं मिल 
पाती व या तो खडे रहत॑ है या गेलरिया म॑ बैठ जाते है। इस प्रकार प्रधानम श्री च्चिल ने कहा 
था यदि सदन इतना बडा हो जाय कि सभी सदस्य इसम बैठ सके तो 9/0 बाद विवाद प्राय 
खाली या आये खाली सदन के उदास वातावरण मे हुआ करेगी । बातचीत के ढंग के लिए जिससे 
कि हमारा अधिकाश काय किया जाता है काफो थोडे स्थान की आवश्यकता है, और कुछ महत्त्व 
पूण अवसरा पर भीड का होना अविलम्बता को भावना आवश्यक होती है, यह भावना कि बड़े 
मामलो पर निणय किया जा रहा है। कॉमन सभा का सदन चौकोर है और उसम होने वाली 
व्यवस्था को भिम्न चाट द्वारा स्पप्ट किया गया है-- 
इसके विपरीत फ्रास की मंशनल एसेम्बली के भवन और उसमे बढठने की व्यवस्था सवधा 
भिन्न है। यह देखने म अद्ध चक्र थ्येटर है, जिसम॑ बचो के स्तर ऊपर उठते चले गये है। सामने 
की प्रमुख वच पर केविनेट के सदस्य ओर समितियो के वे प्रतिनिधि बठते है जो विधेयको को 
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2 प्रेट ब्रिटेन का विधायी समठन और प्रक्रिया 


लार्ड सभा का सगठत--लाड सभा के प्राय सभी अधिकारी नियुक्त क्ये जाते हैं, उनका 
चुनाव नही होता । सबसे प्रमुप अधिकारी इसका सभापति लाड चासलर होता है। लाड सभा के 
अय बधिकारी, जि हे सरकार ही नियुक्त करती है, ये हैं--रेकाड रखने के लिए सा्जेण्ट एट- 
आम्स ओर जे दलमेन अशर आफ दी ब्लेक रॉड (0कगक्षाया ए॥० ० ७४ 88०६ ९००), 
एक शान वाला अधिकारी, जिसका वॉमन सभा के सदस्या को, जब सदन से उनकी उपस्थिति 
आवश्यक हो, घुलाना तथा समारोह के अवसरों पर कुछ अय फाय करना है। सदल प्रत्यक 
सत्र के आरम्भ होने पर एक अधिकारी का निर्वाचन भी वरता है, जिसे समितिया का लाड- 
सभापति वहा जाता है और जो पूण सदन की समिति, प्राइवट विधेयक की समितियों तथा ऐसी 
समितियों का सभापति रहता है, जिनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था नही की जाती । 
लाड सभा वेस्टर्भिस्टर स्थित अपने भवन म एकत्रित होतो है। यह एक बडाही प्रभावो- 
त्यादक भवन है जिसे ससार का सबसे सुदर विधायी भवन कहा जाता है। यहाँ पर अवकाश 
ओर विलास का वातावरण रहता है। लाड सभा और कॉमन सभा के सत्र साय-साथ होते हैं । 
लाड सभा की बँठकें साधारणतया मगल, बुध और वृहस्पतिवार को होती हैं, कभी कभी इसकी 
बेठके सोमवार को भी हो जञातो है । इसकी बठकें साधारणतया -2 घण्ट चलती हैं और उनम 
भी उपस्थिति चहुत कम रहती है | इसकी बठका के लिए गणपति (पुण७ाणया) केवल तीन सदस्या 
की उपस्थिति है, कि'तु किसी विधेयक को पास करने के लिए कम से कम 30 सदस्य अवेश्य ही 
रहने चाहियें। इसकी बंठको म॑ बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ अवसरों को छोडकर जबकि 
इनम दिलचस्प तथा ऊँचे स्तर का वाद विवाद होता है साधारणतया इसकी कायवाही अभिरुचिपूण 
नही द्ोती 
लाड सभा की समितियाँ--इसकी समित्ति पद्धति बहुत कुछ कॉमन सभा की पद्धति के ही 
समान हैं। लाड सभा सम्पूर्ण सदव की समिति के अतिरिक्त सन्न व प्रवर समितियों का बडा 
प्रयोग करती है औौर इसकी एक स्थायी समिति भी होती है, जो कॉमन सभा से आये विधेयकों की 
भाषा दोहराती है। इसका भी निर्माण प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ मे ही होता है। सत्र समितियों म 
ये मुख्य हैं--() विशेषाधिकार समिति, (2) अपील समिति, (3) स्थायी आदेश समिति, (4) 
चयन समिति ((०घ०७॥॥6७ 0 $00००॥), (5) लाड सन्तना द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं की 
समित्ति इत्यादि । प्रवर समितियों के सदस्थो के नाम सदन ही तय करता है भोर साधारणतया 
वे अपने अध्यक्ष स्वय नियुक्त करने की श्वक्ति पाता है । 
सदन की फायवाही के नियम झ्रादि--लार्ड सभा के बहुत से स्थायी आदेश (#शावाएड 
07065) हैं, किन्तु बाद विवाद को नियमित करने के लिए कंबल दा ही है । प्रथम, एक सदस्य 
किसी भी प्रस्ताव पर एक बार से अधिक नहीं बोल सकता, केवल प्रस्तावक को उत्तर देने का 
अधिकार और है। दूसरा, वाद विवाद विचारणीय प्रश्न से सर्म्बा घत होना चाहिए। सभापत्ति 
को वाद विवाद के सम्बाध मे नियलण के अधिकार प्राप्त नही हैं, उसका मुख्य काय तो प्रस्तावों 
पर मतदान कराना तथा उनके परिणाम्र की घोषणा करना है । वह वाद विवाद म॒भश्रपने क्थान 
से (07 5 56४६ 45 & 9०७7) भाग भी ले सकता है । ऐसा होने पर भी ज्ञाड सभा म॑ कभी 
अनुशासनहीनता अथवा बव्यवस्था नहां होती । लाड सभा ही घतार का ऐसा सदन' है जहा सदस्य- 
गण ही सामूहिक रूप से सदव की कायवाही चलाते हैं और इस काय को भली प्रकार करते 
हैं। लार्ड सभा के संदस्य सभापति को सम्बोधित न करके अय ला्डों को 'माई लाडस' सम्बोधित 
करते हैं । 
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मे समिति स्टेज का स्थान बहुत महत्त्वपृण है । प्रजातात्रिक विधायिकाओं में समितियों की सख्या 
बाफी वडी होती है । वास्तव मे, विधि-निर्माए का अधिक महत्त्वपूर्ण अश समितियों म॑ ही प्रृण 
होता है । उनके निर्माण और काय करने मे दो सिद्धातों को ज्ञामूं किया जाता है--विशेषीकरण 
का सिद्धांत तथा श्रम विभाजन का सिद्धांत । उनके प्रयोग से विधायिकाओों का बहुत सा मुल्य 
वान समय बच जाता है । सोवियत सघ व चीन आदि साम्यवादी राज्यो की विधायिकाओं मे 
समितियों की सख्या कम है ओर उनका महत्त्व भी प्रजातातत्रिक राज्या की तुलना में बहुत कम 
है । साधारणतया समितियाँ दो प्रकार की होती हैं--स्थायी (४370778) और तदथ या प्रवर 
(36 ॥00 ०7 5७००८), जिह विशेष प्रकार की समितियाँ भी कह सकते है | विभिन राज्या की 
समिति पद्धतियो वा विवेचन आगे के सेबंशनों मं यधास्थान किया गया है । 
विधायी प्रक्षिया--ससदीय प्रक्रिया के नियमो को प्रजात-नत्र के व्यवहार में बडा महत्त्व 
है। प्रजातानिक विधायिका की एक विशेषता यह है कि वह अपनी अ्रक्रिया के निर्धारण में 
स्वतत्र हो | प्रक्रिया सम्बाधी स्वतनता के अनुसार ससद, साविधानिक कार्यों और प्राविधानों के 
भीतर रहते हुए, अपनी कायवाही या काय प्रणाली पर पूण नियनण का प्रयोग करती है। 
विधायिका में होने वाले वाद विवाद ओर निणयो म प्रक्रिया नियमो का भाग बहुत ही महत्त्वपृण 
रहता है । प्रजात तर का आधार वहुसल्या (बहुमत) का झासन है, परतु सच्चे प्रजातन में अल्प 
सख्या के मत का उचित ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है। इस उक्ति में सत्य का बडा अश्ञ 
है कि 'ससदीय प्रक्रिया का मुरय प्रयोजत अल्पमत वी रक्षा करना है बहुमत तो स्वय अपनी रक्षा 
कर ही सकता है ॥? 
परन्तु यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि विवायी प्रक्रिया ससदीय प्रक्रिया का एक भ्रग है । 
संसदीय प्रक्रिया मे वित्तीय प्रक्रिया भी सम्मिलित है जिसका विस्तारपुण विवेचन आगामी अध्याय मे 
क्या गया है। किसी भी विधायिका की विधायी प्रक्रिया उसकी सरचना ($0०४प्र०) साबि- 
धानिक स्थिति और कार्यो पर निभर करती है । यदि विधायिका दो सदन वाली है तो दोना सदना 
की शक्तिया सम या भिनर हो सकती है, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र मे दूसरे सदन की शक्तियाँ 
सीमित होती हैं। दोनो सदनो के बीच सम्ब घो को विनियमित करने तथा उनके बीच मतभेद या 
गतिरोध उत्पन्न हो जाने पर उसे दूर करने के लिए नियमों का होना आवश्यक है । विधेयक के 
तीन बाचन, प्रश्न प्रस्ताव (7250[00075), सकलप, याचिका और अय कार्यों के बारे मं विधासिका 
के अनेक नियम होते है। किसी किसी विधायिका म तो उनकी सख्या बहुत बडी होती है, उन्‍हें 
कुछ राज्यों में स्थायी आदेश (»4704778 ०7027$) कहते है और दूसरो मे केवल प्रक्रिया नियम 
(7७३ ० 970९९०॥७) । विधेयक भी--सावजनिक, व्यक्तिगत या निजी होते है भौर उनके बारे 
मे प्रक्रि] नियम भी भिन्र भिन होते है। वाद विवाद को सीमित रखने के लिए प्रत्येफ़ विधायिका 
में उस अन्त करने की विधियाँ (एाक्‍८[005 ०६ ०050०) भी अलग अज्ग हैं । 
उपरोक्त के अतिरिक्त प्रक्रिया मे कई समस्याएँ अतग्रस्त हैँ. () दोना सदनो म॑ किसी 
विधेयक पर साथ साथ विचार किया जाना अथवा एक क बाद दुसरे से, (2) सरकारी काय और 
गैर-सरकारी कार्यों के बीच प्राथमिकता, (3) घत पिधेयक्रों को आरम्भ करना, (+) समितियों 
का भाग, (5) विभिन मजिलें जिनम से होकर कोई विधेयक अधिनियम बनने से पूर्न॑ पा 
(6) प्रदत्त भथयवा जधीनस्थ विधि निर्माण, (7) वाद विवाद का अच्व करो रो डिएिनी 
(8) मतदान की विधियाँ आदि । 
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है ओर वेस्टमिस्टर महल मे निवास स्थान भी । पद से निवृत्ति के बाद उसे 4,000 पौंड वापिक 
पेशन दी जाती है और पीयर बना दिया जाता है । 
उसके कार्यों का महत्त्व बहुत अधिक है | वह अल्पसख्यक दला की रक्षा करता है, वयोकि 
वाद विवाद की समाप्ति पर उसकी स्वीकृति आवश्यक है। अध्यक्ष अपन कत्तव्या के पालन मं 
निष्पक्ष रहता है। 945 मे डगलस विलप्टन प्राउन ने कहा था--अध्यक्ष रूप मं म ने सवार 
का आदमी हूँ ओर न विरोधी दल का, में कॉमन सभा का आदमी हूँ भर मरा विश्वास है कि 
म पीछे की वेंचों पर बैठने वाले सदस्या का आदमी हूँ । चूंकि अब कायपालिका अधिकाधिक 
शक्तियालरी होती जा रही है, अध्यक्ष ने सदन के अधिकारा वी रक्षा का भहृत्त्वपूण प्रयत्व किया 
है। वह सदस्यों को अनुचित शब्दा के प्रयोग से रोकता है तथा उह उसके लिए दण्ड भी दे 
सकता है । 
नध्यक्ष के मुख्य काय जग्नलिखित हैं--() वाद विवाद की देख-रेस करना, व्यवस्था बनाये 
रुपना, अनुचित रूप से देरी उत्पन्न करने वाले प्रस्तावा पर आना न देना और सदन के नियमों 
के सम्बंध मे उत्पन हुए विवाटा पर, निणय देना । (2) सदस्थो को बोलने की आता देना 
(९००धणढ 0० 5व८८/४ ०५८०) और यह देखना कि उसके भाषण विचारणीय विपय से 
सम्बद्ध (70९५४००/) और नियमा के अनुसार है। जल्पसख्यक दल के सदस्यों को अपनी वात 
कहने का उचित अवसर देता । (3) धन विधेयक का निणय करना । (4) ऐस सदस्या की पनल 
(?शाथ्) नियुक्त करना, जिनमे से स्थायी समितियों के सभापति छाँटे जाते हैं। (5) अमुक विधेयक 
किस समिति के विचारायथ भेजा जायेगा, यह निणय करना। (6) जब कभी आवश्यकता पड 
जाये निर्णायक मत देना । (7) यह निणय करना कि “अविलम्व सावजनिक भहृत्त्व का प्रस्ताव 
उचित है या नही । (8) बाहरी व्यक्तियो के सम्ब ध म॑ सदन के प्रतिनिधि रूप मे काय करना 
तथा सदन की ओर से राजा के स मुख बोलना । (9) सदस्यों को निलम्बित करना तथा अय 
प्रकार से दण्ड देना । (40) यह देखना कि मतदान काय ठीक प्रकार से होता है और मतदान का 
फल घोषित करना । 
ब्रिटिश कामन सभा का अध्यक्ष निर्वाचन के उपरात दल से सभी प्रकार का सम्बंध 
विच्छेद्र कर देता है ५ सदन को कायवाही से सचालन मे वह पूण निष्पक्षता बरतता है जोर सभी 
काय समस्त सदस्यो के हित का ध्यान रखते हुए करता है। प्रक्रिया सम्बाघी प्रश्नों तथा विवादा 
पर उसके निणयो को स्वत स्वीकार कर लिया जाता है, क्योकि मिनत्रा को आम-अण देते समय 
या सदस्या को सदन मे बोलने का अवसर देते समय या “व्यवस्था! सम्बधी नियम भग के प्रश्न 
पर अपना निणय देते समय यह न्यायाधीश की निष्पक्षता से काय करता है। उससे यह आशद्या 
की जाती है कि वह इतना निःपक्ष रहे जित्तना कि कोई व्यक्ति हो सकता है। साधारणतया इस 
पद पर निर्वाचित होने वाला सदस्य असाधारण राजनीतिक महत्त्व का व्यक्ति नही होता, परतु 
चह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने राजनीतिक आकाक्षाएँ त्याग दी ह भौर जो दलीय राजनीति व 
प्रवादों से अलग रहना चाहता हो। यहा तक कि वह अपने पुननिर्वाचन के लिए भी चुनाव 
अभियान सगठित नही करता । ब्निठिश अध्यक्ष के विपरीत सयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधि 
सदन का अध्यक्ष दलीय व्यक्ति होता है । 
सदन के भ्रधिकारी-- 942 तक प्रधानम-जी ही (यदि वह पियर होने के कारण लाड 
सभा का सदस्य न होता था) साधारणतया कॉमन सभा का नेता होता था, परन्तु 942 की 
फरवरी के वाद मि० चचिल और उसके वाद उसके उत्तराधिकारी मेजर एठली ने इस प्रथा वो 
तोड दिया भर्थावु वे स्वय सदन के नेता न रहे । केविनेट के अधीन रहते हुए सदन के नेता का 
सदत के काय व सरकारी कायक्रम के बारे म॑ सर्वोच्च उत्तरदायित्व होता है। उसका यह एक 
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फॉसन सभा फा सगठन--पालियामट के सदस्य अपने कत्तव्या का अच्छी तरह से पालव 
कर सके, इस उद्देश्य से कॉमन सभा ने अतीत म कुछ पविशेषाधिकारा (शाध्यां5०5) का दावा 
किया और उसे वे विशेषाधिकार प्राप्त हुए। लगभग सोलहवी शताब्दी के मध्य से यह प्रथा चली 
था रही है कि सभा का अध्यक्ष प्रत्येक पालियामेट की ओर से उनके प्राचीन विशेषाधिकार, विशेष 
रूप से बदी न बनाये जाने की स्वतातता व भाषण की स्वतवता आदि का दावा करता है और 
लाड चासलर, राजा अयवा रानी की ओर से उन सबकी स्वीकृति का अनुसमंथन करता है। 
सदस्यों के मुख्य विशेषाधिरार इस प्रकार है. () कॉमन सभा को (व्यक्तिगत सदस्यों को नहीं) 
राजा या रानी के पास पहुँच की स्वतात्रता है। (2) बदी बनाये जान से स्वत तता। इसका 
उद्देश्य “याय की साथारण प्रक्रियाओं को निरथक बनाना भही है। आजकल यह माना जाता है 
कि दीवानी कायवाही के सम्बंध भे पालियामंट के सदस्य की गिरफ्तारी विशेषाधिकार का 
उल्लघन नही है । भाषण की स्वतत्॒ता--इस विशेषाधिकार का बड़ा ऐतिहासिक महत्त्व है, 
जिसके मनवाने के लिए वहुत से सदस्था को कप्ठ सहना पडा और कुछ को जान भी दंनी पडी । 
इनके अतिरिक्त कॉमन सभा के सदस्यों को 957 मे वाषिक देतन व भत्ते के रूप में 
क्रमश ,000 व 750 पौड मिलते थे, परन्तु 964 से उ हे 3,250 पोंड वाधिक मिलते लगे हैं, 
क्स्तु उनकी यह आय कर स॑ मुक्त नहीं है। यह वेतन तथा भत्ता उनके काय के ऊपर नहीं 
मिलता भर्थात्‌ सदस्य तिवाचित होन पर भी वे इसके अधिकारी हो जाते हैं, चाहे वे कॉमन सभा 
की बैठकी मे भी उपस्थित ने हो, क्योकि ब्विटेन मे कोई ऐसी कानुनी व्यवस्था नही जो निवाचित 
सदस्य को कॉमन सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए बाध्य करे, क्रितु ऐसे सदस्या को अगली 
बार न तो कोई दल खडा करेगा ओर न ही उसे मतदाता चुनेंगे । 
फामन सभा का प्रध्यक्ष--कॉमन सभा के अध्यक्ष का पद बहुत ही प्रतिष्ठित, सम्मानित 
व शक्तिशाली है। अध्यक्ष को सदन का प्रवक्ता होने क नाते 'स्पीकर' की उपाधि मिली थी, परल्तु 
अब स्पीकर का सदन में बोलने का काय 'नही' के समान रह गया है। उसका पद अत््यधिक 
प्रतिष्ठा का है । कॉमन सभा के सभी सदस्य उसका समापतित्व करने चाल देवता के रूप मं भादर 
करते हैं। डिजरायली के शब्दा मे 'उसकी पोशाक की खडखडाहुट ही ग्रड़बड़ को शा-त करने के 
लिए पर्याप्त होती थी । पालियामेट के बाहर समारोह के सभी अवसरा के लिए अध्यक्ष ही कॉमन 
सभा होता है !! सदन के लिए यह एक महृत्त्पूण विजय थी, जब उस अपना अध्यक्ष चुनने का 
अधिकार मिला । अभी तक सदन द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष के नाम पर ताज की अनुमति ली जाती 
है, यद्यपि ताज की अनुमति केवल औपचारिक वात रह गई है। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक नई 
पालियामे द के कार्यारम्भ पर होता है और वह अपने पद पर तब तक रहता है जब तक कि 
पालियामट विघटित हो । चूकि ब्रिटिश अध्यक्ष निष्पक्ष होता है, इसलिए यहाँ यह प्रथा पड गई 
है कि जब तक पूवगरामी सदन का अध्यक्ष सदन का सदस्य रहता है (और उसका चुनाव निविरोध 
होता है) तो उसी का फिर से निर्वाचन हा जाता है । सदन द्वारा चुनाव केवल एक भौपचारिक 
कायवाही होती है, वास्तव मे प्रध्यक्ष का चुनाव, जब कभी स्थास रिक्त होता है, प्रधातमनी और 
अय नेता सहमति से करते है, कितु वे इस बात का ध्यान रखते है कि उसका चुनाव सदस्यों 
की बहुश्नस्या को स्वीकार होया । 4950 मे मजदूर दल ने पूवगामी अध्यक्ष के विरुद्ध अपना 
अधिकृत उम्मीदवार तो नहीं खडा किया, कितु एक स्वत त्र मजदूर दलीय उम्मीदवार ने उसका 
चुनाव में विरोध॑ किया जो बुरी तरह से पराजित हुआ ) बध्यक्ष फो 5,000 पौड वापिक मिलता 
3 090/556 धोढ एड्शशागयशा। का 598 (7$ 408 ०थरए०्छाव। फछ्ा0०5८६४ श6 परत्पइढ ठ 
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भी मध्यकाल से चला आ रहा है। अध्यक्ष के दाहिनी आर सरवारी सदस्या की बेंच (प7०35079 
एछथाणा८$) हैं जौर सामने विरोधी पक्ष वी । सदन म॑ मिसी भी वक्ता के भाषण की सराहना 
इन दशब्दो के प्रयोग से की जाती है--सुनिय सुनिय । अध्यक्ष के निवाचन स पूव कॉमन सभा के 
सदस्या को एवत्रित होन पर लाड सभा का एक दूत, जो हाथ मे एक काला डण्डा लिए रहता 
है (06शगध्यवा एञ्ञाए/ ० ॥0 98]30५ २००), उह बुलारर लाड सना व सदन म लाता है, 
वहाँ पर लाड कमिश्नर उह निदेश दत हैं कि व अध्यक्ष का चुनाव करें। सदस्यगरण फिर अपन 
सदन म॑ लौटकर भाते है और अध्यक्ष का चुनाव करत हैं। उसके वाट काल ढण्डे वाला दूत उठे 
फिर एक बार राजा (या रानी) वा भाषण (5फ6८०७॥ [0 7 ४॥० [॥707०) सुनते के लिए जाड 
सभा के भवन म बुलाकर लाता है । भाषण म कहा जाता है कि उसकी सरत्रार के प्रस्तात आदि 
वया हैं। यह सभी जानते हैं कि यह भाषण केविनट द्वारा तयार किया जाता है, फिर भी कॉमन 
सभा क॑ सदस्य अपने भवन मे लौटकर आते हैं और राजा के भापण के लिए ध-यवाद प्रस्ताव 
पर बडी गम्भीरतापृवक बाद विवाद करते हैं। सदन की कायवाही मे पूण शिप्टाचार का पालन 
ह्वोता है । 
सदन फे सत्र, बैठकों प्लौर दनिक फायक्रम प्रादि--प्रति वप कॉमन सभा का कम से कम 
एक सन (5८507) होना आवश्यक है, वयोकि दो सभ्नो कं बौच 2 माह से अधिक नहीं बीतने 
चाहिएँ । साधारणतया एक प्तत्र 5-7 माह तक चलता है। वाधिक सत्र वहुधा नवम्बर के गुरू 
मे आरम्भ होता है और जून या जुलाई तक चलता है, किन्तु क्रिसमस के पृव से लेकर जनवरी के 
अ त तक सदन स्थगित रहता है । केविनट व परामश पर ताज पालियामेट का सनावसान करता 
है--सनावसान पर सभी प्रस्ताव तथा लम्बित काय (?०४॥08 8097०55) का अत हो जाता 
है और आगामी सन म उहं नये सिरे स पेश किया जाता है । पाँच वप वाद या उसके पूव ही 
(यदि सदन वी अवधि वढाई न जाये) केविनेट के परामश से उसका विघटन किया जाता है । 
सदन में प्रक्रिपा सम्बधी नियम ($897078 079७5)--वाद विवाद पालियामे“ट के 
कार्यों मे सवप्रमुख छुत्य है। लाड सभा के सदस्य अपने सहयोगी लाडों को और कॉमन सभा के 
सभी सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित १रके भाषण देते हैं। सदस्य बोलते समय किसी अय सदस्य 
का नाम नही लेते वरन्‌ आवश्यकतानुसार कहते है “अमुक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आदरणीय 
सदस्य” । भाषण विचाराथ विपय से ही सर्म्वा घत होने जरूरी है। अपमानसूचक तथा दूसरो को 
बुरे लगने वाले वाक्याश का प्रयोग निपिद्ध है। यदि कोई सदस्य नियमों का उल्लघन करता है, 
तो अ य सदस्य तुरुत ही 'ब्यवस्था व्यवस्था” को आवाज लगाते हैं और अध्यक्ष बोलने वाल सदस्य 
से नियम पालन कराता है। यदि सदस्य अध्यक्ष का कहना न मान तो अध्यक्ष उसका साभ नेता 
है और सदन का नेता यह प्रस्ताव पश करता है कि उस सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित 
कर दिया जाय । सदन म॑ प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर सदस्य यो सदन छोडना पडता है । 
सदत में भाषणों पर समय सीमा नहां है, पर तु सदन का रुख लम्बे भाषणों के विरुद्ध है। 
यदि सदत से उपस्थित सदस्यो की सरया गणपूर्ति से कम होती है, तो गिनती करान के लिए माग 
की जा सकती है जौर सख्या 40 से कम होने पर सदन की कायवाही समाप्त हा जाती है | सदन 
में बैठने के स्थान के बगल में मतदान क॑ स्थान (0ए907 00065) है । जब किसी प्रश्न पर 
बाद विवाद समाप्त हो जाता है तो अध्यक्ष प्रश्व का रखता है और प्रश्न के पक्ष मे सदस्य हा 
या 'ना' कहलाता है, तब वह घोषित करता है कि प्रश्त का निणय किस पक्ष में हुआ, परतु यदि 
कभी विशेष रूप से विरोधी दल के सदस्य माँग करें तो मतगणना की जाती है आर्थात्‌ सदस्वगरा 
घण्दी बजन पर “हाँ तथा 'ना' वाली लावी म॑ जाते है और उनकी गिनती की जाती है । 
बाद विवाद को सम्राप्ति के रूप (70775 ० (]0$0०) --इनके तीन रूप है-- 
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विशेष उत्तरदायित्व है कि वह प्रक्रिया सम्ब थी कठिनाइयो, विशेधाधिकार के मामला, आतरिक 
मामलो और समारोहो क॑ अवसरो पर सदन का माग दशन करे | विरोधी पक्ष के नता [[.धव0ा' 
० 097०भ४६०॥) के महत्त्व का अनुमान इसी बात से लगाया जा सक्तता है कि उसे सचित निधि 
से 3,000 पौड वापिक वेतन दिया जाता है । विरोबी पक्ष का नेता सम्भावित प्रधानम नी होता 
है। वह सदन का ऐसा सदस्य होता है जो विरोधी पक्ष मे अधिक सरया वाल दल का नेता होता 
है । यदि इस सम्ब व में कोई मतभेद उठे तो उसका आतिम निणय कामन सभा का अध्यक्ष ही 
कर सकता है । 

कॉमन सभा के वंतनिक अधिकारियों म एक सदन का कक्‍लक होता है जौर उसके दो 
सहायक होते है। थे अधिकारी सदन की कायवाही का रिकाड रखते है। सदन में आवश्यकता 
पडन पर पुलिस काय करने के लिए एक सशस्त्र सार्जेट ($श2607॥ ॥६ 275) और उसके अधीन 
अधिवारी चपलेन (0097!»7) होता है जो समारोहा पर धामिक कृत्य कराता है। क्लक और 
साजेंट की नियुक्ति प्रधानमानी वी नामजदगी पर जीवन भर के लिए राजा द्वारा की जाती है 
पर तु चैपलेन को अध्यक्ष ही नियुक्त करता है। सदन का क्लक और दो सहायक सदन के महत्त्व 
पृण अधिकारी है और वे निष्पक्ष हाते है, इसलिए उनकी स्थिति सदन म॑ स्वत्त न अधिकारियों की 
होती है। उसके सहायकी की नियुक्ति कानून के अनुसार होती है। अध्यक्ष के निर्देशानुसार वे 
सदन का कायक्रम (06५ 9०7०7) तेयार करत है और सदन में हुए मतदानों एवं कायवाही क 
रिकाड रखत हैं । व्यवस्था और प्रक्रिया के विपय मे सदमे क॑ सदस्यों को और आवश्यकता पड़ने 
पर वे अध्यक्ष की भी परामश व सहायता दते है। इनके अतिरिक्त मार्गापाय समिति (000॥706 
0 ५४०५६ 270 ?४९४॥5) के सभापति व उप सनापषति होते है जिहे जब सामा यतया 
समितियों के सभापति व उप सभापत्ति कहा जाता है। इनका चुनाव भी सदन द्वारा अध्यक्ष वी 
भाति पालियामे ट की अवधि के लिए होता है। समितियां का सभापति (उसकी अनुपस्थिति में 
उप सभापति) सदन की कायवाही का सभापतित्व करता है, जवकि सदन सम्पुण सदन की समिति 
के रूप में थेंठता है और अ य बवसरो पर भी जबकि अध्यक्ष उनस इस टेतु प्राथना करे । 

सासद पद्धति का प्रभावी होना बहुत सीमा तक दलीय सचेतको (?क्षा(/-४0॥७95) पर 
निभर करता है, जी अपन अपने दल के सदस्थो मे अनुशासन बनाये रखते है। प्रत्येक दल के 
सचेतको का यह कत्तव्य है कि वह दल के सदस्थों से सम्पक बनाये रखें, उह सूचित करते रहे 
कि सदन के विचाराथ क्या प्रश्व आने वाले है तथा कब मतदान होना है और यह देखता भी कि 
सदस्यगण मतदान के समय उपस्थित रह | वे अपने अपने दल वे' सदस्यों का उनकी उपस्थिति के 
सम्ब थ भे आवश्यक आदेझ्य दत है--विचारणीय भ्रश्नो के महत्व के अनुसार उन पर एक दो या 
तीन रेखाएँ भ्रकित हांती है | तीन रखाओ वाल आदश (७४9) का अथ यह होता है कि सदस्य 
का जवश्य ही सदन मे उपस्थित होना है॥ बे वाद विवाद के भाषणों को सगठित करते है और 
अध्यक्ष का सूचित करत है कि कि हे बोलने के लिए कहा जाय । दोनो दलो के सचेतक मिलकर 
सदन की कायवाही के सम्बंध मे योजना बनाते हैं। सत्तारूढ दल का मुरय सचेतक ट्रेजरी का 
ससदीय सचिव होता है और उसे सरकारी वेतन मिलता है। अय दल के सचेतका का कोई वेतन 
नही मिलता । वह प्रधानम त्री के निकट सम्पक मे रहता है और उसे परामगश्व दता रहता है कि 
किह पदोनति व सम्मानित पद मिलन चाहिएं। उस प्रवानम ती का वाजू आख व कान कहा 
जाता है । 

सदन की काम प्रसाल्ली--सदन की दनिक बैठक का काय स्पीकर के जलूस के आगे के 
बाद प्राथना से आरम्भ होता है। प्राथना के बाद दरबान चिल्लाकर कहता है कि हा 
ने स्थान ग्रहण कर लिया है । मेज पर अध्यक्ष की मस (244०८) रखी जाती है। मंस 
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मे ही विचार किया जाता है, यद्यपि उसका नाम बदल जाता है । जब इसम अनुमाना (509०3) 
पर विचार होता है तो इस क्मटी आफ सप्लाई (एणाग्रा॥०९ ० 5099॥9) वहते है | विनियाग 
कर व घन निकालने के लिए प्रस्तावा पर विचार करत समय यह मार्गोपाय समिति ((0॥70/0० 
० १४३५५ थय0 )८७॥$) कहलाती है । 

(2) स्थायी समितियाँ (8(शापता8 (०॥7४॥९८७)--945 सपूव उनवी सस्या पाँच 
तक सीमित थी क्तु अब कोई प्रतिव घ नहीं है, यद्यपि किसी भी समय दनवी ससयाछ्ध स 
नही प्रढ़ी है। इन समितिया के नाम वर्णाक्षर परञ ब, स, द, ई, (8, 9, 0, 0 8) हैं। 
प्रत्यक समिति मे लगभग 20 स्थायी सदस्य हत हूं और प्रत्यक विधयक पर विचार उरन के समय 
लगभग 25-30 अस्थायी सदस्या यो जोड लिया जाता है| प्रत्यपा समिति म सदरय विभिन्न दत्ता 
के सदन म अनुपात के अनुसार रहत है, यद्यपि सदस्या के चयन सदस्या वी व्यक्तिगत अभिरुचियां 
योग्यताजा और भौगोलिक प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रसा जाता है। सदस्या वी नामजदगी “चयन 
समित्ति! (2०॥॥7८९ ० 500९८॥०॥) द्वारा की जाती है। स्थायी समितियां क॑ सभापतिया को 
लगभग एक दजन सदस्या के पनल (जिसे अध्यक्ष मियुक्त करता है) म से लिया जाता है| सभापति 
की नियुक्ति एक विधेयक के ऊपर विचार करने के लिए होती है और वह काय समाप्त होन पर 
हट जाता है । इन समितियों क काय क्षेत्र विशेष रूप से विभाजित नहीं हैं, अथात्‌ वे किसी विपय 
विशेष स॑ सर्म्बा धत नही होती, वरन्‌ व कसी भी विधेयक पर विचार कर सकती हैं। दूसरे 
वाचन के बाद सभी विधेयकों को छोडकर जिह सम्पूण सदन की समिति का सौंपा जाये, इन 
समितियों का भेज जात हैँ। अध्यक्ष यह्‌ निणय करता है कि कौन-सा विधेयक किस समिति को 
भेजा जाय और उसका सभापति भी वही छाँदता है। समितियां की बढठफ साधारणतया दोपहर 
से पूव होती है । समिति प्रत्येक विधेयक की विस्तारपूवक परीक्षा करती है, अर्थात्‌ उसकी प्रव्यक 
धारा पर विचार करती है और सशोधव पर भी वाद विवाद करती है । 

(3) प्रवर समितियाँ (50८९६ ८०0॥रा77॥/6०9)--इन समितिया का आकार छोटा हांता 
है, वयोजि इनके सदस्या की अधिकतम सख्या 5 होती है | इन समितियों का सम्व ध साधारणतया 
क्सी समस्या विशेष की छानवीन करना होता है। प्रवर समिति व्यक्तियों को गवाही दने के 
लिये बुला सकती है और आवश्यक प्रो व रेकार्डों को भी मगा सकती है, परन्तु इस किसी प्रकार 
के निर्देश दन वी उाक्ति नद्दों होती / सौप॑ गये विषय की छाववीन और परीक्षा करके यह अपनी 
रिपोट सदम को देती है जो इसवी सिफारिशो को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है । प्रवर 
समिति स्थायी समिति की अपक्षा जविक स्वत न होती है, क्याकि इसक सदस्य अधिक प्रभावशाली 
होते है और दलीय सचेतका को उनके कार्यों मे हस्तक्षेप करन का अवसर कम मिलता है। 
समिति का सभापति सदस्यों द्वारा चुना जाता है । 

(4) झय समितिया--बहुत सी प्रवर समितियाँ, जिद्ठे उप समितियाँ (865०० 
(०7०८७) भी कहते हैं। प्रतिवप सत्र के जारम्भ होने पर नियुक्त की जाती हैं, इन समितियां 
मे ये उल्लखनीय हु-विशेषाधिकार समिति, चयन समिति, सावजनिक लंखा समिति, अनुमान 
समिति स्थायी आदेश समिति, व्यक्तिगत विधेयको की समितिया । यक्तिभ्त विधेयक दो प्रकार के 
होते है--() वे, जिनका विरोध हाता है और (2) वे, जिनका विरोध नहीं होता । इन दोना 
प्रकार के विधेयको के लिय 4-5 सदस्यो की अलग-अलग समितिया होती है। पहले प्रकार के 
विधेयका की समिति म॑ सभापति को निर्णायक मत का अविकार होता है । कभी कभी समय बचाने 
के उद्देश्य से दोनो सदनों की सयुक्त समिति किसी विपय विशप की छानवीन करके रिपोट देने 
के लिए बैठा दी जाती है । इसका सभापति साधारणतया काई पीयर होता है ओर उसकी रिपोट 
दोनों सदना मे पश की जाती है । 
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अतएव वे कसी मी द्वारा पेश किये जाते है। सावजनिक विधेयक का राज्य की आय अथवा 
व्यय पर क्या प्रभाव पडेगा इस सम्बंध मे एक स्मृति पत्र वितरित किया जाता है और इसके 
ऊपर एक रिपोट तैयार की जाती है, जो केविनेट के सामने रखी जाती है। केविनेट विधेयक पर 
आतिम स्वीकृति देती है और यह भी निणय करती है कि विधेयक कौन से सदन मे और किस 
तारीख को पेश किया जायेगा। तव ट्रेजनी के अधीन ससदीय परामशदाता के कार्यालय द्वारा 
विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाता है। विधेयक को पेश फ़िये जाने के लिए नियत दिन के 
कायक्रम की सूचि (0707 ० ४४6 099) में सम्मिलित किया जाता है। नियत दिन समय आने 
पर विधेयक के शीपक को सदव का वलक जोर से पढ़कर सुनाता है। सदन के क्लक द्वारा शीपक 
को पढे जाने पर विधेयक पर प्रथम वाचन (ह8६ 7९७०७) की कायवाही पूण हो जाती है । 
इस समय विधेयक पर ने तो कोई वाद विवाद होता है और न कोई मतदान ही । विधेयक को 
छप्वाकर सदस्यों में वादा जाता है जौर उस पर पालियामेट के बाहर चर्चा तथा बाद विवाद होने 
लगता है । 
दूसरे वाचन के लिए नियत दिन विधेयक को पश करने वाला मी प्रस्ताव रखता है कि 
विधेयक का दूसरा वाचन हो । दूसरे वाचन म॑ जिन विधेयको पर बाद विवाद क्या जाता है वे 
अधिकाशत सरकारी विधेयक होते है, वयोकि सरकारी पक्ष के समथन बिना कोई विधेयक इस 
वाचन को पार नही कर सकता । पेश करने वाला म नी विधेयक की धाराओ का स्पष्टीवरण 
करता है और उसके आधारभूत सिद्धातो के पक्ष में तक देता है । इस प्रकार विधेयक पर वाद- 
विवाद आरम्भ होता है। इस समय हाने वाला वाद विवाद अत्यधिक महृत्त्वपृूण हाता है औौर 
नियमा के अनुसार सदन के अनेक सदस्य भाग लेते है । सदस्यों के बोलने के बाद विरोधी पक्ष का 
कोई नेता उस विधेयक के विरुद्ध पेश किय गये तकों को साराझ्य म रखता है और अन्त मे मनी 
आलोचनाजी का उत्तर देता है । यदि किसी विधेयक का अत्यधिक विरोब होता है तो सरवार 
कभी कभी एस विधेयक को वापिस ले लेती है, कितु सावारणतया बहुसर्यक सदस्या के समथन 
से विधेयक पर मतदान का फल सरकार के पक्ष में होता है । यदि किसी विधेयक पर सरकारी पक्ष 
की हार हो जाय तो माजिमण्डल को त्याग पत्र देना पडेगा, क्योकि मतदान का फत मा त्रमण्डल मे 
सदन के अविश्वास का सूचक माना जाता है । 
दुसरे वाचन के वाद विधेयक किसी स्थायी समिति की रिपोट के लिए भेजा जाता है या 
प्रवर समिति नियुक्त कर दी जाती है । अति महत्त्वपूण विधेयकों पर सम्पूण सदन की समिति में 
भी विचार किया जा सकता है । कमेटी स्टेज म अर्थात्‌ जब समिति म विचार होता है, तो उसके 
प्रत्यक अनुच्छेद की परीक्षा की जाती हैं और उनसे सम्बी वत सभी सरोधन पर भी विचार किया 
जाता है। समिति म विचार हाने के बाद विधेयक समिति की रिपोट के साथ फिर से सदन के 
सामने लाया जाता है। रिपोट स्टेज पर सदन समिति द्वारा किये भय सशोघना पर विचार कर 
उह स्वीकार अयवा अस्वीकार करता है । सदन के लिए विधेयक म किसी प्रकार वा सशोधन 
करने वा यह आतिम अवसर हांता है । 
विप्रेयक पर तीसरा बाचन रिपोट स्टेज ब॑ झीघ्र वाद ही हो सकता है, जिसके लिए पेश 
क्रन याला म त्री प्रस्ताव रखता है कि विधेयक पर तीसरा वाचन जिया जाय। इस अवसर पर 
नी बाद विवाद हो सकता है, परतु कंवल्त भाषा सम्बधी अथवा जवानी सशाधन ही पैश् किये 
जा सपत हैं । इस समय सदि वाद विवाद होना नी है तो बहुत ही प्रतिर्बा धत हाता है । एक 
सदन भ तीसरा वाचन हां जाने पर विधेयक दूसरे सदन म जाता है, जहाँ पर इसी प्रकार विधेगक 
दर विचार किया जाता है | जब दोन सदना द्वारा विधेयक पास कर दिया जाता है ता उस त्ताज 
की अनुमति क लिए भेजा जाता है। 
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समिति-पद्धति पर कुछ विचार--स्वायी समितियां की बैठके बहुबा एक ही समय मे हो 
जाती हैं और सदन की कायवाही के समय मे॑ भी यदि सदन के विचाराधीन कोई महत्त्वपुण प्रश्त 
ने हो। इस प्रकार य॑ बहुत सा कार्ये कम समय मे बर लेती हैं । सयुक्त राज्य अमरीका की 
समितियां की तुलना म दामन सभा की समितियां का सम्बव कि ही विषय विशेष--जैस वित्त, 
श्रम अथवा वदेशिक मामलो से नहीं होता ॥! यथवि प्रत्येक विधेयक पर विचार करने के लिए 
25-30 अस्थाई रूप स जोडे गये सदस्यों के चयन में इस बात का कुछ ध्याव रखा जाता है । 
जाग और जिम्क के अनुसार इत समितियां के सगठन में इस प्रकार के सुधार होने चाहिए--पहला, 
विश्विष्ट विषयो पर विचार करने के लिए जोडे गय सदस्यों की सरया 25-30 से घटाकर 0 कर 
दनी चाहिए, जिससे इनम अधिक नच्छी प्रकार से मननात्मक काय किया जा सके । दुसरे, समितियों 
के सदस्या मे विशेषज्ञों की छांट और उहू सरकारी सेवका व अय व्यक्तियों से अधिक जानकारी 
युक्त परामश मिलने वे साधना द्वारा समितिया को अधिक विशेष ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए। 
तीसरे, अस्थायी समितियों की सख्या वढाकर 0-]2 कर देती चाहिए और वे इस प्रकार से बनाई 
जायें कि प्रत्यक समिति का प्रशासन के एक या अधिक विभागों से सम्बंध रहे । 
विभिन प्रकार के विधेयक--मोटे रूप में सभी विधेयक को एक महत्त्वूण आधार पर 
सावजनिक त्तथा व्यक्तिगत विधेयको वी श्रेणी मे रखा जा सकता है। सावजनिक विधेयक्र तीन 
प्रवार के है! सकते है--(7) घन विधेयक, (2) सरकारी ब्िवेयक और (3) गर सरकारी सदस्यो 
द्वारा पंथ क्यि गयें विधेयक । ब्रिटिश पालियामद सावजनिक ओर व्यक्तियत विधेयक्र में बहुत 
समय से जतर मानती है । क्षावंजनिक विधेयक वह होता है जिसका प्रभाव सवसाधारण हित पर 
पडता हा नोर जो या तो सम्पूण जनता जयथवा उसके बडे भाग से सम्ब व रखता है । इसके 
विपरीत व्यक्तिगत विधेयक्र (27५४० 87) वह होता है जिसका सम्बंध किसी स्थानीय क्षेत्र, 
विगम या स्थुनितिवलिटों अथवा किसी हिंत बिश्येप स होता है। 49!7 के पालियामट एक्ट के 
अतगत्त, घन विधेयक (7०7०४ 87॥॥) वह होता है जिसका सम्ब ध केवल कर, ऋण चुकाने, 
सावजमिक लखा तथा ऋण लने भादि से होता है । धन विधेयक पर कामन सभा के अध्यक्ष का 
प्रमाण पत्र भी होता है । धन विधेयक कामन सभा में ही आरम्भ होते है, लाडइ सभा उनमे न 
सशोधन कर सकती है आर न उनऊे पारित होने मे देरी ही । जब सावजमिक विधेयकों को मा नि 
मण्डल के सदस्य पथ करते है तो उ ह॑ सरकारी विधेयक कहते है। सभी धन विधेयक इसी श्रेणी 
मे आते है। पर तु इनके अतिरिक्त अब सावजनिक विधेयको को गर सरकारी सदस्य (अर्थातु जो 
माती अथवा सरकार का अग नही है) भी पेश कर सकते है। ऐस सावजनिक विवेयकों को भर 
सरकारी सदस्यों के विधेयक कहत है। सभी घन विधेयक, सरकार! विधेयक तथा गर सरकारी 
सदस्यों के विषयक सावजनिक विधेयक होते है। व्यक्तिगत विधेयका का सम्ब ध क्नि विषया से 
हाठा है यह ऊपर बताया जा चुका है । 
सावजनिक सरकारी विधेयकों के सम्बंध में--इन विधेयकों को लाने के लिए प्रेरणा 
कसी भी ज्रात से मिल सकती है। प्रत्येक विधेयक पालियामट के सदस्य द्वारा ही पेश किया जाता 
है। चूकि इस थ्रेणी म आने वाल विधेयको में बहुत वडी सस्या सरकारी विधेयका की द्वाती है, 
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शीघ्र सम्भव हो सदन ही करता है। उप सभापति का पद खाली हो जाता है यदि (अ) उसकी 
सभा की सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाय, (आ) वह स्वय त्यागपत्र द्वारा पद-त्याग कर दे, 
तथा (३) सभा के तत्कालीन सदस्यों के वहुमत से पास किये गये प्रस्ताव द्वारा उसे परदच्युत किया 
जाय । परतु ऐसा प्रस्ताव पेश होने से पहले चोदह दिन की पूव सूचना देनी आवश्यक है। जब 
कभी सभापति व उप सभापति दीना के ही पद खाली हा जायें तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा 
नियुक्त सभा का कोई भी सदस्य सभापति का पद ग्रहर्य करेगा । परतु यदि किसी बठक मे 
सभापति व उप सभापति दोनो ही अनुपस्थित हो तो कोई ऐसा व्यक्ति जो ,ससद की प्रक्रिया द्वारा 
निश्चित किया गया हो, सभापति के रूप म काय करता है । 
लोकसभा--एकत्रित होने क वाद यथाशञ्ीघ्र अपने दो सदस्यो को अध्यक्ष (50०) 

ओर उपाध्यक्ष पदो के लिए चुनता है । उनके पद त्याग व पदच्युति के सम्व ध मे वही नियम है 
जो कि राज्य सभा के उप-सभापति के वारे म । पर तु एक विश्येपता यह है कि पुरानी लोकसभा 
के विधटन के वाद और नयी लोकसभा की पहली वैठक के ठीक पहले तक वह्‌ अपने पद को खाली 
नही करेगा। साथ ही जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो 
तो उसे उस कायवाही में भाग लेने, वीलने या मत देने का अधिकार नही है । जब कभी दोना ही 
अध्यक्ष पद खाली हो जाये तो सदन का कोई भी ऐसा सदस्य अध्यक्ष पद पर काय करेगा, जिसे 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त क्या जाय। सभापति नामिका (भार ० (007) का सदस्य 
क़मानुसार पद पर बेठेगा । लोकसभा द्वारा 4956 म॑ स्वीकृत भ्रक्रिया नियम () के अनुसार 

यथास्थिति लोक्सभा के प्रारम्भ पर या समय समय पर अध्यक्ष सदस्यों मे से अधिक से अधिक 

छ सभापतियों की एक नामिका को नाम निदंशित करेगा जिनम से कोई एक अध्यक्ष तथा 

उपाध्यक्ष की थनुपस्थिति मे, उनके कहने पर सभा में पीठासीन होता है । ऐसा उचित ही है, 

क्योकि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सर्देंव ही और सभी वठका मे अधिकाश समय के लिए उपस्थित नहीं 

रह सकते ॥ 
श्रष्यक्ष के काय भौर उप्तकी शक्तियाँ--उसके काय व उसकी शक्तियाँ सामायत वही हैं 
जो अ-य देशा में सभा पदाधिकारी की होती हैं । ब्रिटेन वी कामन सभा के अध्यक्ष की भाँति 
लाक्सभा क॑ अध्यक्ष को सविधघान से एक विशेष शक्ति मिली है। आवश्यकता पडन पर वहू यह 
निणय करता है कि विधेयक विशेष धन विधेयक है या नही । श्रिदेन की लोकसभा के अध्यक्ष पद 
के सम्बंध मे सवस अधिक महत्त्वपुण परम्परा उसकी निष्पक्षता (॥7]227॥0॥9) है । इस पद 
पर चुन जान के बाद थव्यक्ष राजनोति से पृथतया अलग हो जाता है । इसी कारण वहाँ के 
अध्यक्ष को अधिक जादर प्राप्त है और वह नाम ही “गौरव और निष्पक्षता' का पर्यायवाची बन 
गया है | हरमन फाइनर के अनुसार इसके सवथा विपरीत सयुत्त राज्य अमरीका क॑ प्रतिनिधि 
सदन या अध्यक्ष निष्पक्ष नहां होता । आजवल भी वह बहुमत दल के नेताआ मे से एक हांता है । 
वह वाद विवाद मे भाग लेता है पहू मतटान करता है भौर उसके स्थान के लिए चुनाव सपप 
हाता है, वहू बहुमत दल का माना हुआ प्रतिनिधि होता है, और बहुधा वह दलीय मन्‍्रणाला मे 
भाग लेता है ।' 

भारत म अध्यक्ष वी स्थिति प्रिटेन और सयुवत राज्य अमरीका के अब्य ? के कुझ बीच 

मे है। भारत मे अभी तऊः यही परम्परा पडी है वि अध्यक्ष सम्भावना क अदर पृणतया निष्पक्ष 
रह, जहाँ तक हा सक दल व विचार विनिमया और विश्चया से बतग रहे, कितु वह अपन दल से 
अध्यक्ष बनने पर भी सम्बघ विच्छेद नहीं करता। फिर थी चुनाय के बाद लोउसभा वा 
अध्यल दल वी वठया से भाग नही लता भौर न ही वह पुस्तकालय बयया लाँबी में संदस्यास 

मिलता है। उपाध्यक्ष थपने दल की राजनोति मे नागर सेता है उिन्‍्तु दोना ही सक्रिय दलगत 
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गर सरकारी सदस्यो के विधेयको के सम्ब ध में विधायी प्रक्रिया--इनके पंश किये जाने 
के लिए दो तरीके है--() प्रत्यक सत्र के पूव ऐस विधेयक पेश करने वाले सदस्या के लिए बैलद 
होता है जर्वाव्‌ बैलट द्वारा उनमे छाट होती है । वेलट मं तफ़त हुआ सदस्य अपना विधेयक या 
दल द्वारा सुझाया हुआ विधेयक पेश कर सक्ता है। (2) दस मिन्रट वाले नियम के अ तगत 
सप्ताह मे सावजनिक कार्यो के लिए नियत दो दिन 3-45 बजे साय अ य काय बारम्भ होने से 
पूव पैश करन वाला सदस्य अपने विधेयक के पक्ष मे दस मिनट तक बोल सकता है, जिसका कोई 
दूसरा सदस्य विरोध कर सकता है और उसे भी दस मिनट मिलते हैं। हो सकता है कि सदन 
बिना मतदान के ही सहमति प्रकट कर दे, इस प्रकार विधेयक का पहला वाचन पूण हो जाता है । 
ऐसा तभी सम्भव होता है जबकि विधेयक का विरोध न हो या उसे सरकार ल ले । पहला तरीका 
अधिक महत्त्वपृण है, परतु अत्य त कठिन भी, क्यांकि शुक्रवार का सदन में गणपूर्ति (0९५०७) 
पूरी करना भी बडा कठिन काय है । इसके अतिरिक्त पेश करने वाले सदस्य को विधेयक के पक्ष 
में बहुमत पाने थौर उसे समिति स्टेज से सफलतापुवक निकलवाने के भी कठिन काय करने होत 
हैं। इसी कारण ऐसे बहुमत ही कम विधेयक दूसरे वाचन तक पहुँच पाते है । परतु इन 
कठिनाइयों के होते हुए भी कभी कभी ऐसे विधेयक पास होते ही है । 
व्यक्तिगत विधयक के सम्बाध में प्रक्रिया--इनम से अधिकतर विधेयक स्थानीय निक्राया 
व निगमो द्वारा प्रस्तावित किय जाते है। बुछ व्यक्तिगत विधेयक जिनका स वध देशीकरण व 
तलाक भादि से होता है, लाड सभा मे पेश किये जात॑ है। व्यक्तिगत विधेय्ों के सम्बंध मे 
प्रक्रिया इस प्रकार है--प्रस्तावको की ओर से पालियामेट के सामने एक याचिका पेश की जानी 
चाहिए । याचिका की परीक्षा किये जाने से धृव विधेयक से प्रभावित होने वाल व्यक्तियो को उसके 
बारे म॑ सूचित किया जाता है और उछ्े एतराज करने का अवसर दिया जाता है। प्रत्येक 
पालियामेट याचिकाओो की परीक्षा के लिए “याचिकाभो के परीक्षक नियुक्त करती है और 
प्रस्तावक उनके सामने विधेयक के पक्ष म॑ सामग्री रखते है। यदि परीक्षकों का समाधान हा जाता 
है तो वे दोनों सदवा क सामने रिपोट रखते है और तब यह निणय होता है कि विधेयक कौन से 
सदन म पथ किया जाय॑ंगा। 
विधेयक का पहला वाचन कवल एक औपचारिक काय हांता है, विधेयक को सदन की 
मैज पर रत दिया जाता है। विधेयक पर दूसरा वाचन, यदि इसका विराध न हां, व्यक्तिगत 
काय के दौरान लिया जाता है अर्थात्‌ इस पर 7-30 बजे साय बाद विवाद होता है। इस पर 
कमेटी स्टेज सबसे महृत्त्वपूण होती है । यदि विधेयक का विरोध होता है ता इस चार सदस्या की 
व्यक्तिगत विधेयक समिति (छश36 8॥॥ ए०्गागरा(८०) मे भेजा जाता है | यह समिति विधेयक 
वे पक्ष औौर विपक्ष मे पेश किये जात वाले तकों वा घुनती है भौर इस विधयक का अस्वीद्वत तया 
सशाधित करने का अधिकार है | यदि विधेयक का विरोध नही हावा तो दस निविराध विवयश 
समित्ति [एा09005०0 9] (0979॥77॥26) जिसम्र पांच सदस्य हात हैं, वो भेजा जाता है । 
समितियाँ अपनी रिपोट सदन फ॑ सामने रखती है जौर सदन साधारणतया उाह हिना साया 
क्य ही स्वीकार कर लेता है | यद्यपि उस इन पिपेयका को अस्वीशत व साधित बरन का अय 
विधेयका वी तरह पूण अधिकार है। जब सलन समिति की रिपोट वा सवार कर लता है तव 
उस पर जाये उसी प्रकार से कायवाही होतो है जस सावजनिक विधेयक पर । 


3 भारत में विधायी संगठन झौर प्रकिया 


राज्य सभा--राज्य सभा क काय-सचालन के लिए एच सभापति जौर एक उयन्‍्सनापति 
होता है। भारत का उप राष्ट्रपति इसका पदेन सनापति हाता है उप-सभाषति का चुनाव जितना 
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अनुसार 'ययास्थिति! लोकसभा के प्रारम्भ पर या समय समय पर अध्यक्ष एक विशेषाधिकार 
समिति को नाम तिदेशित करता है, जिसमे पद्ल्‍रह से अधिक सदस्य नही हो सकते । इस समिति का 
मुख्य काय यह है कि वह अपने सामने आये प्रश्नो पर विचार करके यह निणय करे कि उनमे से 
किसी भी मामले में सदन के विशेषाधिकारा का अतिक्रमण हुआ है अयवा महीं । अपने निणय की 
रिपोट और वया कायवाही की जाये इस आशय की सिफारिशें यह समिति सदन को पंश करती है। 
आवश्यकता पड़ने पर सदन विशेष या तदथ समिति [$छ९०थं 07 80 ॥00 00णग्रा(6०) नी 
किसी सदस्य के आचरण की जाच करने के लिए नियुक्त कर सकता है और सदन को उसकी 
सिफारिश पर उस सदस्य के विरुद्ध कायवाही का भी अधिकार है। 
ससद फे सत्न व उसकी बठकें--ससद के वप म॑ कम से कम दो सत्र होने आवश्यक हैं, 
वयोकि ससद के बीच सत्र की जातम वेठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच छ माह 
से अधिक का अतर नही होना चाहिए ।। राष्ट्रपति जहाँ और जिस समय उचित समझे ससद अथवा 
उसके एक सदन को आहूत कर सकता है | दोनो सदन अपनी वठकें जब चाहे स्थग्रित कर सकते हैं, 
ओऔर अगली वठक की तिथि निश्चित कर सकते है । परन्तु ससद का सनावसान (]7००४०४०४) 
सर्व सन्न के अत में केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही होता है । राष्ट्रपति ही ससद अर्थात्‌ लोक- 
सभा का विघटन कर सकता है। प्रत्येक नये सदस्य को सदन म॑ स्थान ग्रहण करने स पुव संविधान 
के प्रत्ति मिप्ठा की शपथ लेनी होती है । सभी प्रश्वा पर, उनको छोडकर जिनके विपय से संविधान 
में अय व्यवस्था है, ससद के दोनो सदनो अथवा उनकी सयुक्त बेठक मे अध्यक्ष के अतिरिक्त 
उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यो के बहुमत से निश्चय होता है। किसी प्रश्न के पक्ष और 
विपक्ष में समान मतदान की अवस्था में अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। दोनो सदना की 
कायवाही के सचालन के लिए यह आवश्यक है कि उसकी बठक मे कुल सदस्यों की सख्या का /0 
उपस्थिति हो । यदि बठक के दौरान गणपूर्ति न हो तो अध्यक्ष बैठक का स्थगित अथवा निश्रम्बित 
कर सकता है । साधारणतया ससद का काय हिंदी या अग्रेजी मं किया जा सकता है परन्तु यदि 
कोई सदस्य इन दोना भाषाओं में अपने विचार व्यक्त न कर सके तो सदन का अध्यक्ष उस अपनी 
मातृमापा में बोलने की अनुमति द सकता है । 
राष्ट्रपति फा विशेष प्रभिभाषण--निर्वाचन के पश्चात सन की पहली बढक में तथा वप 
के पहले सभ्न की पहली बठक म॑ राष्ट्रपति दोना सदना की सयुक्त बैठक को सम्बोधित करता है । 
परन्तु अनुच्छेद 87 (2) के भ तगत मूल प्राविधान जिसमे जब सशोधन हो चुका है, इस प्रकार 
था प्रत्येक सन्न के आरम्भ पर राष्ट्रपति दोनों सदना की सयुक्त बठक म॑ सम्बोधन करेगा ओर 
ससद को उसम आहूत किये जाने का कारण वतायेगा । इस अभिभाषण की रचना मात्रिमण्डल के 
द्वारा की जाती है और इसमे उसकी नीति का ही वणन होता है। प्रत्येक सदन की श्रक्रिया के 
नियमा मे ऐस अभिभाषण पर सवस पहल वाद विवाद करने की व्यवस्था की जानी आवश्यक है । 
बाद विवाद मात्रमण्डल की ओर से किसी सदस्य के इस प्रस्ताव पर, कि राष्ट्रपति को भाषण के 
लिए घयवाद दिया जाय, होता है । विरोधी दल के प्रतिनिधि उस पर सश्योधन पंश कर सकते हैं 
और उसकी आलोचना भी करते हैं । माश्रिमण्डल के समथक उसका उत्तर देते हैं। साधारणतया 
यह प्रस्ताव पास हो जाता है। यदि कभो यह पास न हो तो इसका अय यह होगा कि सदन को 
माँ श्रमण्डल मे विश्वास नहा है। यह प्रक्रिया ब्रिटेन में प्रचलित ताज के भाषण ($9८७णी गए 
(06 प्रध्ा०००) के ही अनुरूप है। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह जब उचित समके 
सदनों वी सयुक्त अथवा अलग-अलग बैठकों म भाषण द सकता है और सदस्या को इस प्रयोजन 
क॑ लिए उपस्थित होने का आदर भी दे सकता है। राष्ट्रपति ससद को अपने संदेश भी भेज 
सकता है। जब वभी इस प्रवार का स देश ससद को प्राप्त होगा तो जहाँ तक सम्भव होगा 
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राजनीति से दूर रहते है। यही परम्परा राज्यो म चल रही है। उत्तर प्रदेश वी विधान सभा के 
अध्यक्ष स्वर्गीय पुरुषोत्तमदास टण्डन ने उस समय अपन पद के सम्व ध मे अपना मत इन शब्दा में 
व्यक्त किया था, 'म कॉमन सभा के आचारो मे विश्वास नही करता | में फ्रास, सयुकत राज्य 
भर उन भ्रय राज्यो के आचारो म विश्वास करता हूँ जो अध्यक्ष को राजनीति म॑ भाग लेने की 
अनुमति देते है । यदि वह ऐसा नही करता तो आप एक तीसरी कोटि के व्यक्ति या एक काम 
चलाऊ व्यक्ति अथवा एक “यायकर्त्ता को पा सकते है, कि तु एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ को नहीं ।' 
यदि स्वर्गीय पुरुषोत्तमदास टण्डन और स्वर्गीय मावलकर जैस महान्‌ पुरुष ऐसा करने मे सफल 
भी हो सके तो भी यह्‌ बात अय साधारण व्यक्तियों के बारे मे सच नही हो सकती । इसके 
अतिरिक्त विरोधी दल वाला को ऐसे अध्यक्षा की पूण निष्पक्षता म॑ विश्वास होना कठिन है । 
95] मे भारतीय विधानमण्डलो मे अध्यक्षा के एक सम्मेलन म॑ यह प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया था कि ब्रिठेत की भाति उनका निर्वाचन निविरोध हो । परतु परिस्थितियों के अनुसार 
यह अनिवाय रूप से न हो सका । इस प्रश्न को स्वय मावलकर ने काग्रेस कायसमिति के विचाराथ 
रखा, जिसने अप्रल 954 मे यह प्रस्ताव पास क्या---'कायसमिति ने श्री जी० वी० मावलकर के 
इस आशय के पत्र पर कि अध्यक्ष पदों का चुनाव निर्विरोध हो ऐसी परम्परा डाली जाय, विचार 
किया और अनुभव किया कि वर्तमान मे इस प्रश्न मं अय दलो के अ तग्रस्त होने क॑ कारण यह 
परम्परा डालना सम्भव नही ।' हमे आशा यही करनी चाहिए कि ऐसी परम्पराएँ पडे । जब तक 
ऐसा हो अध्यक्षो को डा० राघाकृष्णन्‌ की इस उक्ति का अक्षरश पालन करना चाहिए 'म॑ किसी 
दल का नहीं हूँ भर्थात्‌ मैं सभी दला का हूँ । मेरा प्रयास ससदीय जनत न की उच्च परम्पराओ का 
निर्वाह करना और प्रत्यक दल के प्रति याय और निष्पक्षता बरतना होगा जिसमे किसी के प्रति 
दुर्भाव न हो और सभी के प्रति सदुभाव रह।' 
ससद व सदस्यों के विशषाधिकतार इत्यादि--भ्रत्येके सदस्य को ससद द्वारा बनाये ग्रये 
कानूनों के अनुसार वेतन व भत्ता मिलता है। आजकल दोनो सदनो के प्रत्येक सदस्य का वेतव 
500 रुपये प्रति मास है ओर प्रत्येक वठक के लिए जिसम॑ वह उपस्थित रहता है 4! रुपये 
दनिक भत्ता मिलता है। हाल ही म॑ उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त 
सदस्या को रेलवे का फ्री पास मिलता है, जिससे वे देश के किसी भी भाग म जा सकते है। ससद 
के सदस्यो को सविधान के उपबाधो और प्रक्रिया सस्व थी नियमा व स्थायी आदेशा के अधीन 
भाषण की स्वताजता का महत्त्वपूण विशेषाधिकार प्राप्त है। इसका अथ यह है कि ससद के सदन 
अथवा उसकी समित्ति मे कोई भी सदस्य जो कुछ उचित समझे कह सकता है। इस प्रकार अपना 
मत देने के लिए उसके विरुद्ध काई -यायिक कायवाही नही की जा सकती, परन्तु यह सम्भव है कि 
यदि उनमे से कुछ बातें सदन के बाहर दोहरायी जाये तो उनके विरुद्ध कानुनी कायवाही की जा 
सके । ससद को प्रसारण (9प॥०ा9) का विशेषाधिकार प्राप्त है । इसके अनुसार ससद का प्रत्येक 
सदन जपने तथा अपनी समितियां के वाद विवाद और कायवाहियो को प्रकाशित कर सकता है । 
इसके कारण सदन या कसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कायवाही नहीं की जा सकती । साथ 
ही सदन की विश्वप जनुज्ञा (धप्राएण्गा9) से बय व्यक्तियों को भी प्रकाशन का अधिकार मिल 
सकता है । सदस्यो के आय अधिकार व है जो सविधान के प्रारम्भ पर ब्रिटिश कामन सभा के 
सदस्यों को प्राप्त थे । 
लोकसभा की प्रक्रिया के नियम 244 के अनुसार 'कोई भी सदस्य अध्यश की सहमति से 
कोई ऐसा प्रश्न उठा सकता है जिसम था तो किसी सदस्य या सदन के या उसकी किसी 7 
के विशेषाधिकार का भग अतग्रस्त हो ।' अनुमति आप्त विश्येपाधिकार प्रश्त पर सदन स्वय | 
क्र सकता हैं अथवा उसे विशेषाधिकार समिति को सोप सकता है। प्रक्रिया वियम ? 
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इसकी रिपोट भी सदन क॑ विचाराध रसी जाती है । 

तोक लेखा समिति (एछग्रा॥0० 0 एपफऐ॥८ ८००७४/६)--इसम युल्त 22 धदस्य 
होते हैं-25 लाक्सभा और 7 राज्य सभा के । यह्‌ प्रतिवण ससद के प्रथम सम के आरम्भ मे 
नियुक्त वी जाती है। लोकसभा की प्रक्रिया नियम 244 (() के अनुसार यह समिति बारत 
सरकार के व्यय क॑ लिए लोकप्तभा द्वारा अनुदत्त राध्षिया का विनियोग दिसाने वात लेसा, भारत 
सरकार के वापिक वित्त लेखा और लोकसभा के सामने रखे गये ऐसे अय लेसा को जाँच करती 
है। छातरीनत करते समय इसे इन बातों के विषय में समाधान ($2॥४4८४०४) करना होता है 
कि-- (क) लेखों मं व्यय के रूप में दिखाया यया धन उस सेवा प्रयोजना के लिए विधिवत 
उपलब्ध और लगाये जाने योग्य था जिसम वह लगाया गयां है या भारित किया गया है, 
(ख्र) व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है जितक वह जधीन है, (ग) प्रत्येक पुतविनियोग सक्षम 
अधिवारी दास निर्मित वियमों के झातप्रत्त इस सम्बाध मे किय गये उपयधो के अनुसार किया 
गया है (घ) राज नियमो, व्यापार तथा निर्माण योजनाआ और परियोजनाओं की आय तथा 
व्यय दिखाने वाल लेखा विवरणी की तथा सातुलत पत्रा (88/9708 5९०45) अथवि लाभ हावि 
के लखा के ऐसे विवरण को जांच करें। नियंत्रक व महालखा परीक्षक के प्रतिवदत पर ससद 
की समिति द्वारा इस प्रकार की जाँच किया जाता कायपालिका के उपर एक रोक का काम 
करता है। इसकी रिपोट म राष्ट्रीय व्यय में हुई अनिममिततानों का उल्लेख होता है यथपि 
उनम सुधार नही हो पाता, क्योकि ये सब वातें हो चुकने के बाद होती है, फिर भी यह्‌ एक बडा 
उपयोगी काय है, क्योकि इन सब बाता से सरकारी विभागीं को एक प्रकार की चेतावनी मिल 
जाठी है, जिसके फरस्वरूप दे भविष्य मे सुधार का प्रयर्न कर सकते हैं । इसकी रिपोद सदन के 
स्ाममे विचाराध आती है और इस प्रकार सावजनिक लेखों सम्बधी कमियाँ सबके सामत आती 


हैं । 
नियम समिति--सभा की प्रक्रिमा और काय-सचालन के विपयो पर विचार करने और 
इन नियमों में ऐस सशोवनों तथा वृद्धिया की सिफारिश करने के लिए जो आवश्यक समझी जायें, 
एक नियम समिति हीती है । इसमे सभापति सहित पद्धह सदस्य होते हैं जिःहे लोकसभा का 
अध्यक्ष नामजद करता है और वह स्वय इसका पदेन सभापति होता है ।! इस प्रकार की समिति 
संयुक्त राज्य अमरीका में भी होती है । 
काय मम्रणा समिलि-- लोकसभा के प्रारम्भ पर यर समय समय पर अध्यक्ष इस समित्ति 
का नियुक्त करता है। इसके धदस्यों की संख्या पद्रह से अधिक नही हो सकती और वह स्वयं ही 
इसका भी सभापति होता है । इसके मुख्य इृत्य ये है--(भ) ऐस धरकारी विधेयको के प्रक्तर मा 
प्रक्रतो तथा आय सरकारी कार्यों पर विचार क॑ लिए समय के पटवारे की सिफारिश करे जिह 
अध्यक्ष सदव नता के परामश से समिति को सौपे जाने का निदेश दे, (आ) इसे प्रस्थापित समय- 
सूची मे दर्शाते की शक्ति है कि विधेयक्र क विभिन अक्रम तथा जय सरकारी काय किस किस 
समय पूरे होंगे, (इ) यह ऐसे अन्‍य कृत्य भी करती है जो अध्यक्ष द्वारा समय समय पर इसे सौप 
जाये । 
गर सरकारी सदस्यों के विधेयषका तथा सकल्पो सम्बधी समिति--इसमे पद्रहु सदस्य 
से अधिक नही होते । इसके सदस्या को अध्यक्ष नामजद करता है ओर वे एक वय तक पद धारण 
करते है । इसका सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्या म स ही नामजद हाता है । इसके मुख्य 
कृत्य ये है--- (ओ गर सरकारी सदस्यों के सव विधेयका की उनके पुन स्थापित किये जाने के बाद 
तथा सभा में उत पर विचार किये जाने स् पृव जाँच करना भौर 3 है उनके स्वरूप जविलम्बनीयता 
तथा भहत्त्व के मनुसार दो वर्या क', 'ख मे रखना, (आ) यह सिफारिश्ष करना कि गैर-सरकारी 
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शीघ्र ही ससद उस स देश पर अथवा स देश द्वारा जिस विषय की ओर सकेत किया ग्रया हो 
उस विपय पर विचार करेगी । 

काय सचालन--प्रत्येक सदन मे सदस्यो की उपस्थित का एक रजिस्टर रहता है, जिसमे 
सदस्य गण अपना स्थान ग्रहण करने से पूव हस्ताक्षर करते हैं ॥ पहला घण्टा प्रश्नोत्तर को दिया 
जाता है। उसके बाद सदन के लिए नियत काय सूचि के विभिन्न विषयो को क्रमवार विचार के 
लिए लेता है। इनका क्रम साधारणतया यह रहता है--काम रोको प्रस्ताव, सकल्प, अविश्वास का 
प्रस्ताव, वाद विवाद के लिए अय प्रस्ताव, विधायी तथा वित्तीय काय । भय कार्यों मे समय समय 
पर मा नया द्वारा नीति सम्ब धी वक्तव्य देना तथा सदन की मेज पर पत्रों और आलेखो को रखना 
सम्मिलित हैं। काम रोको प्रस्ताव, सकलप ओर प्रश्नों के सम्व घ मं आवश्यक विवेचन आगे के 
पृष्ठो मे दिया गया है। अतएव यहा पर वाद विवाद वाद करने की विधियों के विषय में कुछ 
बताना उचित होगा । किसी भी विचाराधीन विषय पर चल रहे वाद विवाद का अत कराने के 
लिए प्रस्ताव (०७०४०४८ 770007) पश्ञ किया जा सकता है । ऐसा प्रस्ताव कोई भी सदस्य पेश कर 
सकता है और यदि सदन उसे स्वीकार कर ले तो वाद विवाद का अत हां जाता है बोर उस 
विपय पर मतदान करा लिया जाता है। कभी कभी कसी विपय पर वाद-विवाद के लिए समय 
की सीमा पहले से निर्धारित कर दी जाती है । अतएवं जब विचाराधीन विपय पर हो रहे वाद 
विवाद के लिए नियत समय समाप्ति प्र होता है तो चाहे उस विषय के कुछ या अधिक पहलुओं 
पर वाद विवाद हो पाया हो, मियत समय पर उस भ्रस्ताव पर सदन मतदान करता है। इसे 
(2०]00॥०) कहते हैं ॥ इस समय लोकसभा की कायवाही सचालित करने के लिए 389 नियम 
हैं । इनके अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा दिये गये 23 निर्देश भी हैं। ये सब मिलाकर ससदीय प्रक्रिया 
की आधार शिला कहला सकते है | पर/तु इनके अतिरिक्त बहुत मे रूलिग, हृष्टा त (9720८0७॥5) 
और अभिसमय (००॥४८०४०॥७) भी हैं । 


ससद की समितियाँ 


याचिका समिति (000777॥86 ०2 ?८४४४075)--लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के 
अनुसार सदन जनता द्वारा प्रेषित याचिकाओं पर भी विचार करती है । ये--(अ) लोकसभा के 
सामने लम्बित (7८707॥78) कार्य अथवा (आ) सामाय हित के किसी विपय से सम्बाबित हो 
सकती है, कितु सामा-य हित का विषय ऐसा नही होना चाहिए जिसका सम्द घ॒ राज्य विधान 
मण्डल से हो । प्रत्येक याचिका सदन को सम्बोधित की जानी चाहिए, परततु उसे कोई भी सदस्य 
पदश्च करता है या सचिव सदन को प्रतिवेदित करता है। इन पर विचार करने के हेतु एक याचिका 
समिति की भी व्यवस्था है। यह समिति प्रत्येक ऐसी याचिका वी जाच करेगी जो इसे सौंपी 
जाय । समिति इस सम्व ध में अपनी रिपोट सदन को देगी जिसमे याचिका के विषय सम्बधी 
तथ्य, उस पर हस्ताक्षर करने वालो की सख्या और यह भी बठाया जायग्रा कि वह नियमो के 
अनुसार है या नही तथा उसे प्रसारित (का०ए४४४) किया गया है या नही । 

प्रावकलन समिति--इस समित्ति मे लोकसभा के 25 सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति भी 
प्रति वष पहले सत्र के प्रारम्भ में को जाती है । इस समिति के छृष्य ये हैं--(क) प्रावक्लनो से 
सर्म्वा घत नीति से सगत क्‍या मितव्ययिताएँ, सघटन मे सुधार, काय-पदुता या प्रशासनिक सुधार 
किये जा सकते हैं--इस सम्बंध के प्रतिवेदन करना | (ख) प्रद्यासन मे काय पटुता और मित्तव्ययिता 
लाने के लिए वृंकल्पिक नीतियो का सुझाव देना । (ग) प्राककलना म अन्तनिहित नीति की सीमा 
में रहते हुए धन ठीक ढग से लगाया यया है या नही, इसकी जाँच करना । (घ) प्राकालन किस 
रूप मे ससद में उपस्थित किये जायेंगे इसका सुझाव देवा । इसका काय नी वडा महत्त्वपूण है और 
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विधेयको के प्रत्येक विधेयक के भ्रक्रम या प्रक्रमो पर चर्चा के लिए कितना समय बाटा जाना 
चाहिए, (इ) गेर सरकारी सदस्यों के सकलपी और सहायक विषयो की चर्चा के लिए समय सीमा 
की सिफारिश करना । 

सरकारी श्राववासनों सम्बन्धी समित्ति (855एक्0०8 (0ए्रत्मा००)--मन्नियों द्वारा 
समय समय पर सभा के अदर दिये गये आश्वासनो, प्रतिशञाओ, वचनों आदि की छानबीन करने 
के लिए और इन वाता पर प्रतिवदन दने के लिए यह समिति है-- (क) ऐसे आश्वासनो, प्रतिज्ञाओं, 
बचनो आदि का कहां तक परिपालन क्या गया है, तथा (ख) जहा परिपालन किया गया है तो 
ऐसा परिपालन उस प्रयोजन के लिए आवश्यक -यूनतम समय के भीतर हुआ है था नही । इस 
समिति में भी प द्रह से भी अधिक सदस्य नहीं हो सकते । इन सदस्यां को अध्यश्थ एक बष की 
अवधि के लिए नामजद करता है । 

समिति व्यवस्था पर कुछ विचार--उपर वर्णित अनेक समितिया (प्रवर समितियों की 
छोडकर) एक वप की अवधि के लिए ब्रिटेन की सत्र-कालीन समितियां के समान है । एक विशेष 
विचारणीय बात यह है कि यद्यपि भारत ने पश्चिमी देशो की ससदात्मक पद्धति को अपनाया है, 
कितु लोकसभा ने उन देशो की भाति स्थायी समितिया की व्यवस्था नही की है, जबकि ब्रिठेन मे 
छ, सयुक्त राज्य अमरीका म॑ उन्नीस, और फ्रा स में अठारह्‌ स्थायी समितियों है। लोकसभा ने 
ऐसी समितियों के प्रयोग को आवश्यक नही समझा है | लोकसभी की समितियों की श्क्तिया बहुत 
ही कम हैं। इस हृष्ठि स लोकसभा की समितिया ब्रिटेन की समितियों से अधिक मिलती जुलती 


है । 

.. प्रक्रिया सम्बाधो भ्थ कुछ उल्लेखनोय बारतें--सविधान के उपब था के अधीन प्रत्येक 
सन को अपनी प्रक्रिया और काय सचालन के विषय मे मियम बनाने की पूण स्वत-जता है । 
दोनो सदना की सयुक्त बैठक तथा उनके बीच सचार के हेतु राष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति व 
लोकसभा के अध्यक्ष के परामश से नियम बनाने का अधिकार रखता है। सयुक्त बठक का सभापति 
लोकसभा वा अध्यक्ष होता है, उसकी अनुपस्थिति म॑ राष्ट्रपति द्वारा बनाये नियमों क अनुसार 
जिस व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो वह सभापतित्व करता है । वित्तीय कार्यवाही समय के भीतर 
पूरी हो जाये, इस सम्व ध में मियम तथा ससद के दोनो सदनों की प्रक्रिया व काय संचालन के 
नियमन का अधिकार राष्ट्रपति को है और इस सम्बव में बनाया गया कोई भी नियम, यदि वह 
सामाय प्रक्तिया के नियमो के भी विरुद्ध हो, कायम रहंगा। सामान्य प्रक्रिया के कुछ उल्लेखनीय 
नियम अग्नलिखित है--(!) जबकि सदन की बंठक हो रही हो सदन मे उपस्थित सदस्या के बारे 
मं ये नियम है--(अ) प्रत्येक सदस्य सदत मे भीतर आते व सदन से बाहर जाते समय शिप्ट 
व्यवहार रखेगा, (आ) अनियमित ढग से सदन मे एक ओर से दूसरी ओर नही जायेगा, (इ) सदन 
के काय से सर्म्वा धत कांगजों को छाडकर अ्राय पुस्तक, समाचार पत्र, जादि न पढेगा, (इ) शाीत 
रखेगा, (उ) दूसरे सदस्यों के बोलते समय झोर तथा बेढगे तरीके से उनके भाषण मे झुकाबट ते 
डालेगा। ण 

: (2) बोलने के सम्ब॒घ मं नियम--जव कोई सदस्य बोलसे के लिए खड़ा द्वोता है हो 
अध्यक्ष उसका नाम लेकर पुकारेगा। यदि एक साथ एक से अधिक सदस्य बोलते है (ए धहे 
हा त्तो जिस सदस्य का नाम पहले लिया जाय वह बोलेगा | (3) सम्बोधित बरने कई र्स्ष 5 कक ज 
सदस्य अपने स्थान से ही अपन विचार प्रगट करेगा, खडा होकर वोलेगा जोर १६४स ऐ प्री 
करके भाषण देगा, परन्तु वीमारी अथवा कमजोरी की दया में अध्यक्ष किची शो बडे हो १ 
की आाज्ना दे सकता है। (4) प्रश्न अध्यक्ष क द्वारा पूछे जा सकते है ६ ( 880 हल री 
भादि--(५) जब थ्रस्ताव का प्रस्तावक बोल चुके तो अन्य सदस्च उप ६६ अक्त रो अ 


तश्मोपित की एक रा स्तारपु: विचार होता है । इतत सम: 
विचार, घिदे का उस+ जिण्ड वर चढ़ पने सच्योषक पैध् करत हद सच्चोषता १९ 
वाद दि ता भौः पर मत्त हि जाता है व स्ोषि 
जाता है 

अत वेधेयक के) जिस निश्चि दिन सदन के प वाया 

जाता है पुस्यत 4! रिक हो हक है, क्या पर विश्ेगक गई 
ह्त्त्व रि नही क्या । क्क्‍्त्त विधेयक के भब्द। की) बिक स्पृ 
तथा उ; भाषा से; भी यु कि प्क्ते रेण पर का अत फ़िर स्त 
त्तिया ता है सके उपरान्त काअ ते ॥पित्त + यह पारित ढ्वो 
गया है दसरे सदन 7 है। ३, चामा यत अक्रिया उ प्रम्ब्घ 
मेन फी जाती है । ड् कार 4, पैदना मे का; पर उत्त वि तिक्ल 
लिए जाता है, । के वी: मतभेद है) को गवस्या मे तया राष्ट्रपति अनुमति 
मिलने वर क्या हे » ये बाते चुकी है | 


प्र “-प्रत्यक चित पतिनिधि सदन 
काय करने के एव, किसी) सदस्य को जैपना अध्यक्ष चुनता है ओर जब कभी भी अध्यक्ष कक प्र 
चली होता है, सदन नेया अध्यक्ष जनता है ; अष्यक्ष अपने पद से उसी पमय हर जाता है 
जेवकि बह सदन का पैदस्य के रह। उस्ते पैदेन क भरत झरा भी उसके +द २ हराया जा सकता है 
पद दे 


अथवा जनरल क) प्रम्बोधि दार। अपने द्से त्यागपत्र गैथवा सदन 
की सदस्य; पकता है ; बध्यक्ष के मिव से पक गौर जसकी स्थिति 
अतिनिधि सदः पदस्थ को से ति का काय करने लिए चुन सकक्‍त। है । आ्ड्रेलि: 
भें साधार पतया अध्यक्ष परकार के ५ के साय जाता है गैर 3 नवचित 
निविरोध नही हो कि ब्रिटिश कैमन सभा यक्ष केक ही देवा है 
अस्ट्रलिया मे उँच बच्यक्षो मे सदन के विभाजन + भाग विया है । अतिनिधि सदन 
भांति सीमे> भी भय काय से पृव, किसी ए: द्स्य मधान चुनती) है, 
गौर जब भीभी मे का बढ २ है, सीनेट व्यक्ष चुनती है । वह पद 
तभी 7 है जवकि नह सीनेट को पे अलग हो जे डा नेट भतरान 
डरा हट सक। गी । वह पद या से /स जनरल म्वोषितत त्य 
हेंट जाता है। प्रधान के निर्वाचित बैवे या उसकी. स्थिति २ पीनेट किस) गी 

अथान के के पालन हैतु चुन | ग है। 

अत्येक सर ग्रलिल्षित बातो के (ः 47002 
एएथड वह विधि ६ के द्वार; इसकी २ पशेपाधिकारो 
प मुक्तियो का पेय कि रउ्ह मनकाया जाय, तब (9 चालन और 
कायवाहो, य पैदन के साथ मिलकर । रफष्ट्रमष्ड्ज् की सत्द ब्रा 
स्थायी पालियामेटट के बने पर है । उस » स्थयत बजट व्यय 

अनुमान ( कर सम्क्धी भस्ताव, द्राद पद किया जाना; 
गर मतदा इत्यादि । विधेयक पर प्रत्येक सदन कीन वचन हो डैस विषय मे 

मर क्य फेथन है... या मे सस्ती: मुल्यत की) है है ब्रेटिश कामन 
प्रेभा मे । अस्किन क) के उनके लिए बे ही ध्य उस्तक क्निद्रि। प्रथा के 
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भाग सभा की ग्रोपनीय बैठक के लिए नियत कर सकता है। जब ऐसी बैठक होती है तो बाहरी 
व्यक्ति को सभानभवत्र, सभा कक्ष या दीर्घाओं में रहने की अनुज्ञा नहीं होती । 

सदस्पो का बाहुर चला जाना तथा निल्लस्वन--अ्रध्यक्ष क्सी सदस्य को, जिम्तका व्यवहार 
उसकी राय में घोर अव्यवस्थापूण हो, तत्काल सभा भवन से बाहर चले जाने का निर्देश दे सकता 
है और ऐसे सदस्य को तुरुूत बाहर जाना होता है। यदि अध्यक्ष जावश्यक समये तो वह उस 
सदस्य का साम ले सकता है, जो अध्यक्ष पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करे या जो हठपूृवक और 
जान-वूझकर सभा के काय से बाधा डालकर सभा के नियमो का दुरुपयोग कर । यदि किसी सदस्य 
का इस प्रकार नाम लिया जाय तो वह छुर त प्रश्न रखेगा कि उस सदस्य को सत्र के अवश्निष्द 
काल तक सभा की सवा से निलम्वित क्या जाय । परल्तु सभा किसी थी समय, प्रस्ताव किये 
जाने पर, सकल्प कर सकती है कि एसा निलस्वन समाप्त किया जाय । कोई सदस्य अध्यक्ष की 
सम्मति से प्रस्ताव कर सकता है कि सभा के समक्ष किसी प्रस्ताव विशेष पर किसी नियम का 
लागू होना तिलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये ता वह प्रासमिक नियम 
उस पमय के लिए नितम्बित कर दिया जायगा। 


ससद की प्रक्रिया 


विधायी प्रक्रिया के विभिन चरण श्रीर तोन बाचन विधेयक का पुरस्थापन--कुछ विपयो 
से सर्म्बा पंत विधेयक राष्ट्रपति की यूव सहमति के बाद ही पेश किये जा सकते है यथा राज्यो 
की सीमाओं में परिवतन करने वाले विधेयक । साथारणतया किसी विधेयक को पेक्ष करने की 
आज्ञा प्राप्म करते के लिए एक माह की सूचना देनी चाहिए । यदि कोई सदस्य किसी विधेयक को 
पर्ष फरना चाहता है ता उसे सदन की आज्ञा लगी हाती है। आज्ञा मिलन पर विधेयक पंश 
करन बाला सदस्य, यदि विधेयक्र महत्वपूण हुना, ता उसकी सुख्य बातो के सम्द व्‌ में एक भाषण 
भी दे सकता है। इसी चरण पर कोई विरोधी सदस्य 4्ी अपन कुछ विचार व्यक्त कर मकता है। 
यही विधयक का पहला वाचन कहलाता है और इसके बाद उसे घरकारी गजद में प्रकाशित किया 
जाता है । पर तु जब कभी अध्यक्ष किसी विधेयर को पेश करने वी भाज्ञा प्राप्त करने के यूब ही 
प्रवाद्धित बरने की आज्ञा दे दे तो उस प्रवार के प्रस्ताव वी आवश्यकता नही रह जाती । 

द्वितीय वाचन--इसके बाद एक निश्चित दिय विधेयक का दूसरा वाचन आरम्भ होता है । 
उस दिन विधेयक का भ्रस्तावक इन तीन मे से काईं भी एक प्रस्ताव रखता है--()) विधेयक 
प्रवर समिति को विचाराथ सौप दिया जाये, (2) उस पर जनमत जानने के लिए उसे प्रसारित 
फिया जाये, (3) उस पर तद्वात ही विचार किया जाय । साधारणतया अति आवश्यक सरकारी 
अथवा विप्राद रहित विधेयकों को छोडकर अ य विधेमको पर तत्काल विचार नहीं किया जाता । 
समाज सुधार सम्बंधी विधेयक चहुधा जनमत जानते के लिए प्रसारित किय जाते है, कि तु 
अधिवततर विधयकों पर विचार करने के हेतु प्रवर समितियाँ बवा दी जाती हैं। इनम से कोइ 
सा भी अस्ताव पर हाते पर सदन में विधेयक के मूल सिद्धान्तों पर बाद विवाद हांवा है। इस 
समय विस्तार वी बातो पर विवाद नहीं होता और न ही कोई सप्ाधन पेध किया जाठा है । 
इसके उपरान्त विधेयक तीसरे चरण म आता है, जिसे समिति-स्टज बहते हैं। प्रवर सेमित्ति से 
विधेयक का प्रध्तावक तथा बुछ अय सदस्य होते है । कभी कभी जतमत के लिए प्रस्तादित विमे 
जाने के उपशा्त भी विधेयको को प्रवर समितियों को सौपा जाता है! अवर समिति विशेयक की 
पत्यक धारा पर कत्य त सूद्षम रूप से विचार करती हैं मोर आवश्यकतानुसार उसमे सपरोधत 
करती है । इसके उपरान्त निश्चित दिन विधेयक्र का प्रस्तावक सदन के सामने अवर समिति 
रिपाट पर विचार क्ये जाने का अस्ताव प॑श् करता है / उसके स्वीकार हा जाने पर सदन 


322 राजनीतिक सल्थायें और तुलनात्मक झायत 


5 कनाडा में विधायी संगठन और प्रक्रिया 


कॉमत सभा का समठन--कॉमन सभा का अध्यक्ष प्रमुख अधिकारी है, आय नधिकारी य॑ 
है->समितिया का सभापत्ति; जो कि उपाध्यक्ष भी रहता है और समितियों का उप सभापति ६ 
आम चुनाव के वाद सदन की पहली वेठक मे अध्यक्ष का चुनाव होता है । परतु प्रत्येक सदन में 
सदि अध्यक्ष अग्रेजी भाषा वायी है तो उपाध्यक्ष फ्रेंच भाषा भाषों होता है, कितु दोनों के लिए 
दोनों ही भाषा का साधारण ज्ञान आवश्यक है) कामत सभा का जध्यक्ष सदन द्वारा चुदा 
जाता है कि तु चुने जान के बाद सदस्या सहित वह सीनेट क॑ सदन में जाता है और ग्रवर्तर जनरत 
की सूचित करता है कि वह चुना गया है, मद्यपि इग्लैण्ड को भाँति उसके चुनाव पर ग्रवनर- 
जनरत की स्वीकृति आवश्यक नही है। अध्यश्ल के कत्तव्यों का सदन के स्वायी आदेश प्रधाओं व 
अंग्रेजी हप्टाल्ता द्वारा विहित किया गया है । अध्यक्ष के अतिरिक्त सदन समित्तियां के सभापति और 
बप समावत्ति का भी चुनाव करतर है। सदत का कलक कर्मएएन हरा नियुक्त किया उत्ए है ६ 
वही संदस्थो को निप्ठा की शपथ दिलाता है और उसका पद उप मनी के समान होता है । सदन 
के सभी पन्रो और रेकार्डा को सुरज्षित रखना उसका मुस्य काय है । सहायक क्लक प्रतिदित की 
कायवाटी सम्ब भी भादेश पढ़ता है ओर सदन मे पढ़े जाने वाले आय पत्र, अलिख तथा समितियां 
की रिपोर्ट भी वही पढ़ता है । दुसरे, सहायक क्लक का यह काये है कि सभी आवश्यक विधयक, 
प्रस्ताव और जे ये आलेख जादि संदन की मेज पर रखे जाएँ तथा सदस्पो को भी उपलब्ध हा । सदन 
का अशासनलिव' सयठन कई भाषाओं में है, जिनके साम इस अकार ई--समिति और व्यक्तिगत विधि 
निर्माएं कानुव, जनरल, रिपोर्टिग, साजट, रेफैरे स, ससमदीय पत्र । 
समितियाँ--सदन के स्थायी आदेशा में अग्रलिसित समितियों के लिए व्यवस्था है--- 
विशेषाधिकार जौर चुनाव, रले, नहर और तार विविध व्यक्तिगत विधेयक वबकिय थौर वाशिण्य, 
उमुंद्र व मछती, कृषि स्वायी आटश, खतिज, वन और जल, जोचयोगित पसम्द घ, बाद गिवाद और 
पर राध्टू मामल । बुछ वियया पर दौनो सदनो की सयुक्त स्थायी समितियां भी हैं, यथा मुद्रण, 
संसदीय प्रुस्तकालय । इतके बतिरिक्त प्रत्येक सत म॑ विशेष समितियाँ नियुक्त की जाती हैं. उनम से 
कोइ कई सयुक्त भी होती है। प्रति बंप सरवारी रेला व जहाजरामी के विपय में एक समिति 
वियुक्त वी जाती है । हाल ही म॑ जनुमान समिति नियुक्त होने लगी है । 
सीनेट का सगठन--सीनेद का अध्यक्ष गवनर जनरल हारा नियुक्त क्या जाता है । पीने 
का क्‍्लक दूसरा मुर्य मविकारी होता है। सहायक क्लक भी होता है । कानुनी बलक भौर सरदीय 
परामशदाता, सीनेट, सीनेट समितिया और सीनेटरो का विधि निर्माण धम्बधी सभी मामलों मं 
परामश दत हू । जे दलमन अश्चर आफ दी ब्लक्त राई (0व्यॉीव्खल्य एशीटए 00 ॥॥8 840 
8209) सौनेट में रानी के' प्रतिनिधि का वयक्तिक सबक होता है । वह पलियामंट के उदघाटन 
सम्ब थी विस्तार की बाता का देख रेस, अध्यक्ष जौर सदस्यथा की यदुदी से भाषण सुनने के लिए 
बुलान, शाही ननुमति अबबा सवावसान का सदेग आदि देने के लिए उत्तरदायी है। सीवद् का 
पशासमिक सगठन भी कई झालाओ मे बेटा है यथा समिति, वाद विवाद गीर रिपोर्टिंग जतरल 
इत्यादि । 
सदन फी प्रक्रियायें व पयारये--साधारण रूप म कॉमन सभा की श्रक्रियायें और प्रवायें 
लजिदिश कामन सभा की प्रक्रियाआ व प्रथाआ से मिलती है, परदु दुछ वाता मे अतर है। अध्यक्ष 
और वलक विग (४78) नहीं पहनत, बनुमानों (८॥४4०9) पर विचार बरने के दिन नियत 
सही किये जात, कनाडा मे व गिलोदीन है और ने कयारू । मंते विभाजन वी पद्धति भी भिन्न हैं। 
जब मत पिभाजन होता है तो मण्टी वजतोी है और सदस्यो को सदत मे प्रवश के लिये तग्रभय 40 
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लिए, पर तु कुछ बाता म महत्त्वपूण अतर भी है । इन अ तरो का कारण यह है कि आस्ट्रेलिया 
की ससद का प्रत्येक सदन कामन सभा से आकार मे छोटा है। ससद का स्वरूप अधिक प्रादेशिक 
या स्थानीय है (अर्थात्‌ राष्ट्रीय कम) और वे प्रशासन पर अधिक ध्यान्र देती है। आस्ट्रेलिया की 
ससद मे अध्यक्ष दलगत मीति स पृथक नही रहता । आस्ट्रेलिया की ससद मे कमेटी स्टेज सम्पूण 
सदन की समिति मे पूरी होती है, सम्पूण सदन की समिति मे अध्यक्ष का स्थान समिति का 
सभापति ग्रहण करता है। 
समितिया--लोक लेखा समिति अधिनियम, !93 के !920 म सशोधन द्वारा ससद में 
एक 0 सदस्यों की स्थायी समिति के लिए व्यवस्था की गयी थी, जिसमे 7 प्रतिनिधि सदव और 
3 सीनेट के सदस्य हो | राष्ट्रमण्डलीय ससद के दानो सदनो की स्थायी समितियौं--प्रृथक्‌ या 
सयुक्त बहुत ही कम है और जो हैं भी उनमे से अधिकतर समितिया का सम्बाध पुस्तकालय, 
मुद्रण और स्थायी नियमो आदि से है । 95] मं, सघीय ससद ने एक वैदेशिक मामलो की 
समिति स्थापित की थी, जिसमे 9 सदस्य होते हैं । यह केवल उही मामलो पर विचार करती 
है णजिहे मनी इसे सौपता है। इन स्थायी और विश्येप समितियों के अतिरिक्त कभी कभी प्रवर 
समितिया भी नियुक्त की जाती है, जिहे किसी विशेष मामले अथवा राजनीतिक प्रश्न की छानबीन 
करने के लिए नियुक्त किया जाता है। आस्ट्रेलिया की ससद मे ब्रिटिश कॉमन सभा की 5 स्थायी 
समितियों के समान कोई समितिया नही है। राष्ट्रमण्डल की ससद मे सभी विधेयक सम्पूण सदन 
की समिति मे से उसी प्रकार गुजरते है जसे कि ब्रिटेन म धन विधेयको क॑ सम्ब घ में परम्परा है । 
विधि निर्माण--गर सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने का अधिकार है, परतु अब 
तक सभी धन विधेयका और अधिकतर साधारण विधेयकों को सरकार वी ओर से ही पश किया 
गया है, यथ्पि सरकारी और व्यक्तिगत सदस्य के विधेयको के बीच अ तर है साथ ही साधारण 
ओर वित्तीय विधेयका के बीच भी अतर है | ऐसे प्रस्तावित कानून जिनका उद्देश्य धन या आय 
का विनियोग या कर लगाना हो सीनेट मे प्रारम्भ नही हो सकते । सीनेट ऐसे प्रस्तावित कानूनों 
में सशोचन नहीं कर सकती, जिनका उद्देश्य कर लगाना या सरकार की साधारण सेवाआ के 
लिए धन विनियोग कराना तथा जनता पर प्रस्तावित भार म॑ वृद्धि करना हा । परतु जिन 
प्रस्तावित कानुना में सीनेट सशोधन नहीं कर सकती वह उ ह प्रतिनिधि सदन को किसी भी स्टेज 
पर लौठा सकती है । 
ब्रिटेन और भारत की भाति आस्ट्रेलिया की ससद में भी कोई विनियोग विधेयक या 
सकलल्‍प ताज की सिफारिश पर ही पेश किये जा सकते हैं! साथ ही, प्रतिनिधि सदन प्रस्तावित 
विनियोग की धनराशि मे वृद्धि नही कर सकता | सरकार को विभिनर करो या ख्रोता से होने 
वाली आय एक ही निधि मे रखी जाती है जिसे सचित निधि कहते है । उसमें से सरकारी सेवाओं 
पर व्यय के लिए घनराशि केवल तभी निकाली जा सकती है जबकि उसके लिए कानुन हारा 
विनियोग्र हो गया हो । वित्तीय व प्रथम जुलाई से 30 जून तक चलता है | वजट भथवा अनुमान 
प्रतिनिधि सदन मे अगस्त या सितम्बर म॑ पेश किये जाते है। प्रथम जुलाई से लेक्र उस समय 
तक का व्यय जब तक कि बजट और विनियोग अधिनियम पास हो एक विशेष विधेयक (50एफ्ञार 
8॥) के पास होने से किया जाता है। वजट कोपाध्यक्ष, (एक प्रकार से वित्त मात्री) द्वारा पेश 
क्या जाता है, जो वजट भाषण पढता है जौर लेखो, अनुमाना से सर्म्वा धत पत्र भी श्रस्तुत करता 
है। बजठ और अनुमानो के ऊपर सम्पुण सदन की समिति म विचार होता है । आवश्यकता पड़ने पर 
जकस्मात्‌ व्यय की स्वीकृति के लिए बजट पास हो जाने के वाद पूरक वजट और विनियोग 
अधिनियम भी पास किये जा सकते हैं । 
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मिनट का समय दिया जाता है। अध्यक्ष के कहने पर सदस्य अपने स्थाना पर खड़े हो जाते है, 
उनके नाम बोले जाते है और सहायक क्लक छुपी सूची पर उनका मत रिकाड करता है। जब 
प्रस्ताव के पक्ष वाले मत दे चुकते है तो उसके वाद विपक्ष म॑ मत लिये जात हैं । क्‍्लक दोना 
भाषाओ में मत विभाजन का फ्ल घोषित करता है भौर अध्यक्ष प्रस्ताव के पास होने या गिरने की 
घोषणा करता है| सदन में वित्तीय कायवाही ब्रिटिश कॉमन सभा की भाति ही होती है, किन्तु 
व्यय की उतनी कठोर परीक्षा नहीं की जाती जितनी कि ब्रिटिश कामन सभा म॑ हाती है । 
पॉलियामट की समितियाँ भी प्निटिश पालियामंट की समितियों की भाति काय करती है । 

ब्रिटिश नॉथ अमरीका कानुन म पालियामेंट को आहूत करन के विषय में केवल यह 
प्राधिधान है कि गवनर जनरल रानी के नाम में कॉमन सभा को आहूत कर सकता है | जब नये 
सदन का चुनाव पूण हो जाता है तो नियत दिन सदस्य अपने भवन म एकत्रित होते है और मियत 
समय पर शपथ लेते है उसके बएद सदन अपने अध्यक्ष का चुनाव करता है। चुनाव के वाद 
सदस्य सीनट भवन मे जाते हैं और वहाँ गवनर-जनरल के भाषण को सुनते है। भाषण के वाद वे 
अपने सदन म आते है। अध्यक्ष यह घोपणा करता है कि सदन को गवनर जनरल ने साधारण 
विशेषाधिकार प्रदान कर दिये है, ब्रिटिश कॉमन सभा की प्रथा के जनुसार कनाडा की कामन 
सभा में भी कसी विधेयक का जौपचारिक पहला वाचन किया जाता है । उसके वाद दूसरा 
वाचन, समित्ति म विचार, रिपांट, तीसरा वाचन और आई तम रूप म॑ पारित होगा । दोनो सदना 
के स्थायी आदेशो के अनुसार तीनो वाचन अलग अलग दिन मे होत है, कि तु अविलम्ब कायवाही 
वाले विधेयको के विषय म अपवाद हो सकता है । 

समितियां--कनाडा की पालियामेट ने चार प्रकार की समितिया स्थापित की है-- 
() सम्पूण सदन की समिति, (2) विशेष या प्रवर समित्ति, (3) रथायी समिति और (4) सयुक्त 
समिति | ब्रिटेन की भाति धन विधेयको पर सम्पूण सदन की समिति म विचार होता है, जि हूं 
समिति भ ही सकलल्‍्प रुप म पंश किया जाता है । कुछ विधेयको पर विचार करने के लिए विशेष 
समितियाँ नियुक्त की जाती है, कॉम सभा की विशेष समितियों म॑ सदस्यो की सरया पर 5 की 
सीमा है। कामन सभा प्रत्येक सत्र म 7 स्थायी समितिया नियुक्त करती हूँ जिनमे से तीम 
सयुक्त समितिया है । उसकी सदस्य सरया 22 और 60 के बीच में रहती है। इन सप्तितियां मे 
विभिन दला का प्रतिनिधित्व उनकी सदन में सरयथा के अनुपात म होता है। सभापति सदा ही 
वहुमत दल का सदस्य रहता है । सयुक्त समितिया दोनो सदन मिलकर बनाते है। 


6 जापान में विवायी सगठन और प्रक्रिया 


डायट का उदघाठन और सन झ्रादि--सम्राठ के आदेश द्वारा डायट के सन की तारीख 
घोषित वी जाती है। साधारण सत्र प्रति वप साधारणतया दिसम्बर माह मे बुलाया जाता है 
और यह 50 दिन तक चलता है। साधारण सन के साथ साथ विश्लेप सन भी बुलाया जा 
सकता है । जिस तारीख से दोनो सदनो के सदस्यों का कायकाल आरम्भ होगा उसके तीस दिन 
क भीतर डायद का विज्येप सन्त बुलाया जायेगा । इसके अतिरिक्त किसी भी सदन के कम से कम 
१/4 सदस्यों के लिखित प्रायना-पत्र को सदन का अध्यक्ष केविनिट के पास भेजकर--असाधारण 
सत्र की माग कर सकता है और सरकार के लिए एसा सन बुलाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 
आपातकालीन मामलो पर विचार करने के लिए भी सरकार असाधारण सज वूलाती है। कौसिबर 
सदन का असाधारण सन बुलाने के लिए प्रधानम-ती को सदन के अध्यक्ष से प्राथना करनी पडती है, 
जिसमे एकलत्रित होने की तारीख और उन मासलो या विधेयको का सकेत भी होता है जिन पर 
विचार होना हो । सम्राट के आदेश मे दी गयी तारीख पर डायट के सदस्य अपने-अपने त्ब्च 7 


सर 
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मछली, (9) वाणिज्य और उद्योग, (0) परिवहन, () सचार, (2) निर्माण, (43) ऑडिट, 
(!4) सदन का प्रवध और (5) अनुशासन । यनाग्रा के अनुसार सितम्बर 953 मे प्रत्येक 
सदन की 22 स्थायी समितियाँ थी | स्थायी समितियों के सदस्यों की नियुक्ति प्रत्येक सदन द्वारा 
सन्न के आरम्भ म॑ होती हे और सदस्य उन समितियों मं अपनी सदस्यता की अवधि तक रहते हैं । 
नियमा के अनुसार भत्येक सदस्य कम से कम किसी एक समिति का सदस्य अवश्य रहता है और 
कोई भी सदस्य तीच समितियों से अधिक का सदस्य नही हो सकता । 
विशेष समितियाँ--स्थायी समितिया के अतिरिक्त प्रत्यके सदन विशेष समितियाँ भी 
नियुक्त कर सकता है । विशेष रूप से ऐसे मामलो पर विचार करने के लिए जो किसी स्थायी 
समितियों के सदस्य भी सदन द्वारा नियुक्त किये जाते है और वे तब तक सदस्य रहते है जब तक 
विशेष समिति का काय समाप्त न हो । समिति के सदस्यों को विभित दलो से उनकी संख्या के 
अनुपात म लिया जाता है । समितियों के सभापतियो का चुनाव राजनीति के दलीय पश्रपात के 
आधार पर किया जाता है। वहाँ पर सयुक्त राज्य अमरीका की भाति ज्येष्ठता की पद्धति 
(5६४079 8५5४८॥) को नहीं अपनाया गया है ॥ 
समितियों के काय--स्थायी भौर विशेष समितिया उन मामलो कौ परीक्षा करती हैं, 
जो उससे सुपुद क्यि जाते है अपना काय साधारणतया डायट के सप्न क॑ दौरान करती है। जब 
डायट का सत्र न हो रहा हो, ये समितिया उन्‍्ह सदन द्वारा विशेष रूप से सौप॑ हुए मामलों पर 
विचार करती है। कसी भी समिति मे तव तक कोई काय नही किया जा सकता जब तक कि कम से 
कम उसके आधे सदस्य बैठक मे उपस्थित न हो | समिति म॑ सभी प्रशतो पर बहुमत स निणय होते है 
और किसी प्रश्न पर दोनो पक्ष म॑ बराबर मत आने पर सभापति को निर्णायक मत देने का 
अधिकार है। समितियों को अपने अधिकार क्षेत्र मे आने वाले मामलों के बार मे विधेयकों का 
प्रस्ताव रखने का भी अधिकार है । ऐसे विधेयका का प्रस्ताव समिति के सभापति द्वारा रखा जाता 
है । समितियों को सावजनिक हित अथवा जनता से सर्म्वा घत महत्त्वपूण मामलो पर सावजनिक 
सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे अवसरा पर वे विचाराधीन विपयो म॑ से सम्बधित 
पक्षो, विद्वान और अनुभवी व्यक्तियों के मतो को सुनती है। समितिया चाहे तो भ्रुध्त बठकें कर 
सकती है । समितियों की कायवाही में दशक रूप मे केवल डायट के सदस्य ही सम्मिलित हो 
सकते है । समितियों के निणयो और कायवाही की रिपां० सदन के सामने सभापतियो द्वारा रखी 
जाती है। भ्रत्येक समिति को योग्य अथवा विशेष ज्ञान प्राप्त सहायक अधिकारी और रि्रच 
सेक्रेटरी भी नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है । 
समालोचना--समितियों का गठन झासन के विभित पहलुओ के आधार पर हाता है 
जैसा कि सयूक्त राज्य अमरीका म॑ हे । अतएवं उहे विशेष ज्ञान प्राप्त समितिया कह सकते है। 
इनके सदस्य अपनी अवधि के अ त तक रहते है, उनकी नियुक्ति प्रति वप नही हाती | समितियों 
की शक्तिया और उनके कार्य महत्वपूण है । व अपनी ओर स विघायी भ्रस्ताव भी पेश कर सकती 
हैं और उह सयुक्त राज्य अमरीका की समितियों की तरह सावजनिक सुनवाई का अधिकार भी है, 
परतु उहे विधेयको के सम्व घ में वह शक्ति प्राप्त नही है जो कि सयुक्त राज्य अमरीका में काग्रेस 
की समितियों को है | यनाग्रा का मत है कि समितिया की सख्या वहुत अधिक है, जिसके परिणाम 
स्वरूप राष्ट्रीय मामल छोटे छोटे खण्डो म विभाजित हो जाते है । इसके कारण राणप्ट्रीय समस्याओं 
के बारे म॒ एकीकृत्त तथा बृहत्‌ दृष्टिकोण के विकास म गम्भीर बाघा पैदा होती है। विभिन्न 
प्रशासनिक विभागा के लिये अलग अलग्र समितिया है, जिसके कारण समितिया प्रशासनिक विभागा 
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विपय में यह आवश्यक है कि यदि दोनो सदनों में मतभेद उत्तर हो तो पहले उसे दूर करते के 
लिए सम्मेलन समिति अवश्य बैंठाई जायेगी । इसके विफल रहते पर प्रतिनिधि संदत का दूसरी 
बार 2/3 के बहुमत से क्या हुआ निणय आधतिम रहेगा । (4) जैसा कि भ य अनेक राज्यों म 
व्यवस्था है जापात में सो बजट सम्ब'यी विधेयकों का आरम्भ प्रतिनिधि सदन में ही हो सकता 
है उयाकि यह माना है कि उसे राष्ट्रीय वित्त पर ॒निय-त्रण भक्ति प्राप्त है । 

यदि कोसिलर सदन किसी एसे विवायी अ्रस्ताव को अस्वीकार कर दे जिसे प्रतिमिधि- 
संदन ने पास कर दिया हो अथवा उस प्रस्ताव पर (विश्वाम काल को छोड कर) 60 दिन के 
भीतर काथवाही ते कर, तो प्रतिनिधि सदन कीसिलर सदन के पतिपेध को 2/3 के बहुमत से 
मिरा सकता है। दानो सदनों के बीच मतभेद पैदा होने की दमा से प्रतिनिधि सदम दाना सदनों 
की संयुक्त समिति की बठक उस अस्ताव पर विचार करने के लिए बुला सकता है । वजद और 
सा धयो पर स्वीकृति दने की प्रक्रिया जय विधायी प्रस्तावा से मित्र है। बजद या सी का 
पहल प्रतिनिधि सदद में पेश करना और उस पर उसकी स्वीकृत्ति मिलना आवश्यक है । प्रतिनिधि- 
सदन का निणय ही डायट का निगय समया जाता टै--(4) जबकि कौसिलर सदन प्रतिनिधि 
सदन से विनर निणय करता हैं और जब दोनो सदनी की समुक्त समिति के द्वारा भी सहमति आप्स 
नही हो सकती या (2) कौसिलर सदन (विश्वास काल का छोडकर) 30 दिन के भीतर बजट या 
साध पर (प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित किये जाने पर नी) कोई कायवाही नहीं करता ता एंसे 
विधेयकों पर, जिनका सम्व थे केवल किसी एक स्थानीय सस्था (॥08० 40०4] ०४४9) से हो, उत्त 
स्थानीय क्षीत्र की जनता के बहुमत की स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। डायट सविधात के 
सशोधनो पर तभी पहुछ कर सकती है जबकि पत्येक सदन की कुल सदस्य सख्या के 2/3 सदस्य 
उसके पक्ष मे मतदान करें। उस सभोधन प्रस्ताव पर उसके बाद जनता के बहुमत द्वारा सम्पुष्टि 
करण होना आवश्यक है। जब प्रतिनिधि सदन का विघटन होता है, तभी कौत्तितर सदन भी 
ब द हो जाता है। परन्तु राष्टीय आपात्‌ काल में केविनेद कौंसिलर सदन का बापादुकालीद सत्र 
बुला सकती है । 
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सदस्यों के विशवाधिकार--सविधात के अनुसार पा्ियाम'ट से सदस्यों को तीस प्रकार के 
विशेषाधिकार (गरधांट2०5) अथवा विमुक्तियाँ (एगाध्य25) श्राप्त हैं। प्रथम, किसी भी सदस्य 
द्वारा अपने कत्तव्य पालन में दिय यये मत्तो लथवां मत की अभिव्यक्ति के लिए उसके विएद्ध कानूवोी 
कीयवाही नहीं हो सकती और उसे बादी नहीं वतागा जा सकता । यह विभुक्ति पास्तिमामेट मे 
दिये गये भाषणों व मतो वे लिए है. जिससे कि वे अपना काय रवतत्त्तायवका कर धर्के, परन्तु 
पालियामेट से वाहर कमी भी वात के रहने या प्रकाशित करते का उ'ह उत्तरदामित्व भरता 
होता है। दूसरी, परावियामे ट के सता के दोरान परा्तियामंट के किसी सदस्य को कानून वा 
यम्भीर अतिक्रमण करने के सिदा [विना संदत द्वारा अधिकार दिये गय) थय अपराधों व कदाचार 
के लिए न तो वजखन्‍्द किया जा सकता है और ने उसके विरुद्ध कानुनी कार्यवाही ही की जा 
सकती है । तीसरी, पालियामट के सदस्य के विरुद्ध गम्भीर अतिक्रमण के लिए को गई कावुनी 
कायबाही ([705£००४०४०) अथवा तजरवन्दी निन्रम्दित रहेगी, यदि उसका सदन ऐसी प्राथवा 
करे । पार्तियाम/ठ के सदस्यों का वेतन सबसे उच्च वतन प्राप्त नायरिव जधिकारिया क॑ वेतन से 
समता रफता है। सदस्यों को एक आधारयूत वतव (2400 ब्येशए) मित्रता है जौर उसके 
अतिरिक्त उपत्विति के अनुसार वावस । संतोपजनक उपस्थिति ने रहने पर बोनस बट जाता हैं; 
सदस्य ही यह निश्चित करते हैं. कि सदस्या को अनुपस्थित रहने के लिए क्या दण्ड दिया जाये । 
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न हो सके कि विधेयक किस समिति के सुपुद किया जाये तो अध्यक्ष उसे सदन के निणय के अनुतार 
स्थायी समिति को सुपुद करता है। यदि किसी विधेयक अथवा मामले पर विचार करने के लिए 
कोई विश्वेष समिति वँठाई जाये तो अध्यक्ष उसके अधिकार-क्षेत्र म आने वाले विधेयक था मामले 
को उसी समिति के सुपुद करेगा । समितियां को उप समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है । 
जब कोई विधेयक या मामला किसी समिति को विचार करने के लिए पेश कर दिया जाता है तो 
समिति सवप्रथम उसके आद्यय ओर सार के वारे म स्पष्टीकरण सुनती है और तब उसकी परीक्षा 
आरम्भ करती है । परीक्षा के दौरान समिति सदन के सदस्य को गवाही दने के लिए बुला सकती 
है या कोई सदस्य ऐसा करने के लिए स्वय प्राथना कर सकता है । समिति का कोई भी सदस्य 
विधेयक के वारे मे सक्कयोधन पेश कर सकता है, पर तु लिखित रूप म सश्लोधन की पूव सूचना 
सभापति को देनी आवश्यक है, समित्ति सदन के अध्यक्ष द्वारा किसी गवाह को बुला सकती है, 
भौर के विमेट तथा सरकारी अथवा सावजनिक कार्योलयो स आवश्यक रिपोट व रिकाड भी मगवा 
सकती है । 
जव समिति किसी विचाराधीन मामले पर विचार अथवा उम्तकी परीक्षा पूण कर लेती है, 
तो वह कसी निणय पर पहुँचती है । समिति उसके सम्ब ध में सभापति के द्वारा सदन के अध्यश 
को रिपोट देती है। जब बहू विधेयक या मामला सदन की काय-सूची म' सम्मिलित हो जाता है, 
तो समित्ति का सभापति समिति की कायवाही और परिणामा के विपय में सदन के सामने रिपोट 
रखता है । यदि किसी विपय पर अल्प मत रिपोट भी हा तो यह भी सदन के सामने आती है। 
विधेयक पर कोई भी सझोधपत सम्ब थी प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा रखा जा सकता है । इस प्रकार 
एक सदन में विधेयक पास होता है । 
जब केविनेट कसी विधेयक को एक सदन में पेश कर देती है, तो उसके पाच दिन के 
भीतर वह्‌ उस विधेयक की दूसरे सदन म॑ उसकी प्रारम्भिक परीक्षा के लिए भेजती है। काई भी 
विधेयक डायट द्वारा तभी पारित समयझा जाता है जवकि वह विधेयक एक ही रूप में दोनो सदनो 
द्वारा स्वीकृत किया जाय । किसी विधेयक पर सदना के बीच मतभेद को दूर करने के लिए 
सम्मेलन समित्ति नियुक्त वी जाती है । जिस विधेयक या मामले पर दोनो ही संदनां का निणय 
आवश्यक हो या जिसमे उस पर आ तम निणय हुआ हो उसका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि सदन 
का अध्यक्ष, जबकि प्रतिनिधि मण्डल का निणय ही डायट का निणय हो, उस केबिनेट के द्वारा 
सम्राठ की सेवा म॑ पेश करेगा यदि उसे लागू किया जाता है और जय मामलों म॑ केबिनेट को 
ही सम्राठ की सेवा मे भेजे जाने के 30 दिन के भीतर कानून लागू कर दिया जायेगा । अ य देशो 
की तरह जापान की डायट का निम्न सदत भी, जो लीकप्रिय सदन है, दुसरे सदन से अधिक 
शक्तिशाली है । 
प्रतिनिधि सदन की दत्तिया कौसिलर सदन से कई बातो से बढी हुई है, जिनका सक्षिग्त 
विषचन अग्नलिखित है--(!) सवारण विधेयको के सम्व व मे व्यवस्था इस प्रकार है--जब कोई 
विधेयक प्रतिनिधि सदव म॑ पास हाने के वाद कौसिलर सदन मे जाता है और कौसिलर सदन 
उसभ सश्योधन कर देता है तो साधारणतया दोना सदनो के बीच मतभेद को दूर करने के लिए 
सम्मेलन समिति बिठाई जाती है । परन्तु सविधान क॑ अनुसार (सम्मेलन समिति के असफल होने 
पर अथवा विना उसके नियुक्त किय हुए) यदि प्रतिनिधि संदन उसे दुसरी बार सदन मे उपस्थित 
सदस्यों के 2/3 क॑ बहुमत से पारित कर द॑ तो वह विधेयक कानून बन जायेगा। (2) जिन 
विधेयको का प्रतिनिधि सदन जन्त कर देता है, उन पर कौसिलर सदन को फिर स विचार करने 
की वाक्ति प्राप्त नही है। (3) इसी प्रकार वजठ व सा धियो की स्वीकृति तथा प्रधानमजी के 
नाम तय करने के सम्ब ध म॑ प्रतिनिधि सदन की शक्तिया वढी हुईं है, पर तु इनम से प्रत्येक 
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समितिया--सभापतिया के सम्मेलन भोर ब्यूरो से बहुत सहायता मिलती है । 
फ्रांस की एसेम्बली के श्रधान की सत्ता को उतना उच्च और निष्यसल नही समझा जाता 
जितना कि ब्रिटिश वॉमन सभा के अध्यक्ष की सत्ता का समया जाता है। इसवा कारण यह है 
फ्रांस मे प्रधान अपने दल का सक्रिय सदस्य बना रहता है । परल्तु फ्रास के संविधान के अनुसार 
प्रधाव के कुछ अय महत्त्वपूण काय भग्रलिसित हैं--() वह साविधानिक परिषद्‌ के तो सदत्या 
मे से तीन को चुनता है, (2) सीनेट के प्रधान और प्रधानमान्री के साथ उस इस परिषद्‌ के सामने 
अपील करने का अधिकार है, वह किसी निजी सदस्य द्वारा पश्च किये यय विधेयक अबवा सशोपन 
को, जिसे वहू साविधाविक समके, परन्तु जिस सरदार न माने, साविधातिव परियद्‌ वो सामते 
पश्ञ कर सकता है, ओर (3) सविधान की घारा 6 वे आतगत जब राष्ट्रपति आपायृकालीन 
घोषणा करनी चाहे तो उसे एसेम्बली (व सीनेट) के प्रधान से मागणा करनी होती है । घारा 32 
के अनुप्तार सीनेट क॑ प्रधान का चुनाव प्रति तीन वप बाद होता है, जबकि उसके 2/3 सदस्य 
चुमकर आते है। सीनेद के प्रधान के इत्य भी बहुत सीमा तक सभापतित्व करने के सम्ब'ध मं 
कस ही हैं जसे कि एसंम्बली के प्रधान के । उसे भी साविधानिक परिपद्‌ के त्तीन सदस्यों का 
चुनाव करने का अधिकार है और बापावुकालीन घोषणा करने स पूर्व राष्ट्रपति उससे भी मत्तणा 
करता है । 
सदनों फा समठन--दोनों सदनों का आतरिक सगठन प्राय एक समान है । अक्तूबर सभ 
के आरम्भ म प्रत्येक सदन एक ब्यूरो का चुनाव करता है, जिसमे प्रधान, उप-प्रधाव (जिनकी 
सख्या एसम्वली मे 6 और सीनेट मे 4 है), सेक्रेटरी (एसेम्वली में 72 और स्तीनेट में 3), जिनका 
काय सरकारी रिकाड तयार करना और मती को चैंक करना है और क्वेसच्यस ((०४९४४०१०७), 
जिनकी प्रत्येक सदव मे सस्या 3 है और णो शअ्रश्वासनिक और वित्तीय व्यवस्था क॑ लिए उत्तरदायी 
हाते हैं, सम्मिलित हात्त है । ब्यूरो के कृत्य सामूहिक रूप से एसम्बली में विभिन्न सेवाआ को 
सग्रठित करने व उनकी देखे रेख करने और यदि आवश्यकता पडे तो बहुत सी बातों में (विशेषकर 
अनुशासनात्मक मामला और विधेयको व भ्रस्तावा का पश्ञ किया जा सकता है या नही, इस प्रश्न 
पर) परामश देना है । श्रत्येक सदन सभापतियों के सम्मेलन को सस्दीय और विधायी काय सौंप 
देता है । 
सत्तवीय समूह (ए०॥शाशादा/ 570795)--प्रत्येक सदव के सदस्य विभिन्न समूह में 
बेंद जाते हैं। मेशनल॑ एसेम्बली म॑ ससदीय समूह के रूप मे मायता पाने के लिए मह जावश्यक 
है कि उसम कम से कम 30 सदस्य हा / ससदीय समूहो के लिए एक सभापति चुनवा होता है, 
जा उतके सदस्या की सूचियों का ब्यूरो म रजिस्टर कराता है । और उनक राजनीतिक सिद्ध ततो 
की घोषणा को प्रकोशित कराता है। अभय वातों मे सस्ंदीय ध्मूहों को जसा व चाहे सगठन 
बनाने की स्वव-त्वा है। काक्स भर्थात्‌ ससदीय समूद्द तीन प्रकार क होते हैं---रवड की मौहर 
जमे, बनव जैमे (०५०४७ ]0:6) तथा समदात्मक ढंग (ऐश //7०) के । पहले श्रकार का 
उदाहरण साम्यवादी कॉकस है, जिसे पहल करने का अधिकार नही के समान है और जिसवी सभी 
कार्यों का विय-नण दलीय सचिवालय करता है। दूसरे प्रकार के काकस का उदाहरण उम्र दल 
(72004) है, जिसके संदस्य महत्वपूण अ्श्ना पर विचार करने के लिए बठक करते हैं, कितु 
जो सदन में मतदान आदि के विपय में किसी अनुशासन से नही बेंघत । तीस़र॑ प्रकार के काकस 
समाजवादी, यू० एन० भार० और एम० बार० परी० है। इतके सदस्य काकत्त की वठका में अपना 
मत देने के लिए स्वतन है, परातु सदन में काकस के आदेशों के अनुसार काय करते हैं, वे दल के 
आदेश के प्तामत अपनी अन्तरात्मा की भी परवाह नही करते ! 
सदनों की बठके झ्रादि--पालियामे ठ की वठको का समय-क्रम अति सप्ताह एसेम्बली के 
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960 में एक सदस्य को प्रति माह कुल मिलाकर लगभग 800 डालर मिलते थे । 

, सविधान की धारा 27 के अनुसार पालियामे ठ के सदस्यो को वाघने वाली सभी हिंदायतें 
अवैध है। पालियामे ८ के सदस्यो का मत देने का अधिकार व्यक्तिगत है । असावारण परिस्थि 
तियो के अतगत आगिक कानुन (0०847 ]4ज्) द्वारा कोई सदस्य अपना मत देने का अधिकार 
किसी अ य सदस्य को स्रौप सकता है, क्तु कसी भी सदस्य को एक से अधिक मत देने का 
अधिकार नही दिया जा सकता | सदस्या के कुछ महत्त्वपुण कत्तन्य भी हैं। पालियामे-ट के सनो 
के दौरान सदस्य से यह आश्या की जाती है कि वह सभी बँठकों मे उपस्थित रहे । यदि उसे किसी 
उचित कारण के लिए वेठक मे अनुपस्थित रहने वी आज्ञा न मिले तो बैठकों से अनुपस्थित रहने 
पुर उसकी घेतच मे कटौती होती है। 958 में बनाये गये एक कानून के अनुसार पालियामे 5 
के सदस्य कोई दूसरा व्यवसाय नही कर सकते और बे कोई ऐसा सावजनिक पद ग्रहण नही कर 
सकते जिसके लिए चुनाव न होता हो” आर्यात्‌ वे कम्यूनो की कौसिलो मे मयर व कौसिलर आदि 
रह सकते है | पालियामे ट के वे सदस्य जो वकील हो या स्वय या अपने सहयोगिया के द्वारा ऐसे 
फौजदारी मामलो मे भाग नही ले सकते जिनका राज्य पर प्रभाव पडता हो। पालियामे'ट के 
सदस्यों के लिए यह भी मनाही है कि वे वित्त, वाणिज्य और उद्योग से सर्म्बा वेत्त किसी भी 
कारखाने के विज्ञापनो पर अपने नाम के आगे पालियामे ट की सदस्यता के सूचक वाक्याश आदि 
का प्रयोग करें । 

पालियामे ठ के सत्र--सविधान की धारा 28 के अनुसार वप मे पालियामट के दो 
साधारण सन होने आवश्यक है--प्रथम सत अक्तूबर के प्रथम मगलवार को आरम्भ होकर 
दिसम्बर के तीसरे शुक्रवार तक चलता है । दूसरा सत्र अप्रेल के आतम मगलवार को आरम्भ 
होता है, जो तीन माह से अधिक समय तक नही चल सकता । धारा 29 के अनुमार पालियामे 2 
के असाधारण सन की व्यवस्था भी है। एंसा सन प्रधानम नी या नेशनल एसेम्वली वे! सदस्या 
क बहुमत की प्राथना पर किसी विशेष कायक्रम पर विचार करने के लिए बुलाया जा सकता है । 
जब ऐसा सन्न सदस्या की प्राथना पर बुलाया जायेगा तो जस काय ममाप्त होगा या अधिक से 
अधिक वारह दिन के भीतर सत्र का अत होना आवश्यक है । घारा 30 के अनुसार वप मं दो 
साधारण सना को छोडकर, जबकि पालियामे-ट अपने अधिकार में एकत्रित होती है, असाधारण 
सता का आरम्भ और अत राष्ट्रपति की भाज्ञप्ति (4४०८०) द्वारा होता है। सबिधान की धारा 
3 के अनुसार सदनो की कायवाही म॑ सरकार (मात्र परिषद्‌) के सदस्या का भाग लेने वा 
अधिकार है। वे उनमे भाषण कर सकते है परन्तु मतदान म॑ भाग नही ले सकते, क्योकि व 
पालियामे ट के सदस्य नही रहत । 

सदनो के प्रधान--सविधान की घारा 32 क॑ अनुसार नशनल एसेम्बली का प्रधान उसकी 
पूरी अवधि के लिए चुना जाता हे, इससे पूव उसके वापिक चुनाव की व्यवस्था थी । प्रधान वा 
चुनाव एसेम्बली के प्रथम सत्र की पहली ही वठक म होता है, उस बेठवः म एसेम्वबली का सबसे 
वद्ध सदस्य सभापति रहता है। सविधान म चुनाव पद्धति का कोई उल्लेख नही है, बहू पृपवतर्‌ 
जारी है। चुनाव गुप्त मत-पत्र द्वारा होता है। पहले ओर दूसरे मतदान मे सदन के बुल मदस्या 
का पूण बहुमत आवश्यक है, पर तु तीसरे मतदान म केवल सापेल बहुमद काफी है। प्रधान वा 
सबस भहृत्त्वपूण कत्तव्य तो सदन की बठऊा का सभापतित्व करना जोर उसके स्थायी जादणों 

(४(970778 ०९७) को लागू करना है। वाद विवाद का कायक्रम पहले स हा समापततिया के 

सम्मेलन द्वारा निर्धारित कर लिया जाता है और सम्मेलन पर सरकार व दवा के नताना 
नियश्रण रहता है । एसेम्बली के स्थायी आद भी प्रधान का अपने विवक के प्रयाग व लिए 
ही कम अवसर देत हैं। नियमों अथवा आदया के लागू करन मे श्रपात को दो « 


व 
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समिति पद्धति मे क्नात्तिवारी परिवत्तन अत्यधिक महत्त्वपुण हैं। पुरानी एसम्बली मे 9 विशिष्ट 
समितियाँ थो । उतम से कुछ के पास इतना काम था कि वे स्ारहीन विधेयकों वी सश्या बढ़ाने म 
लगी रहती थी जिसस वि व अपने अस्तित्व को य्रायोचित ठटद्दरा प्राती) अय समितियाँ महत्त् 
पूण समूहा के हित साधन मे लगी रहती थी 7 
विधेयक पर सदन से विचार--सरकारी विधेयक पर समिति वी रिपॉट का जान पर 
सदन में विचार म त्री द्वारा वी जाने वाली घांपणा के बाद होता है। पृवगाभी व्यवस्थाव 
अनुसार एसेम्वली के वाद विवाद सधारणतया समिति द्वारा दी गई रिप्रोट के आधार पर हाता था 
और वियेयक वा सचालन मरी के स्थान पर समिति वा सभापति करता था। सरकार वां 
अपनी भोर से सशोधन प्रस्ताव पश करना भी क्रठिन था । वतमान पद्धति के अनुसार विधेयक का 
संचालन म त्री स्वय करता है जोर वह उत्तम सशोघन पद्म कर सकता है। एसम्बली मे पहल 
विधेयक के सामाय सिद्धा ता पर, जिःह सरकार और समिति का प्रवक्ता पश् करत हैं, वाद विवाद 
होता है। उसके बाद सदन उसकी एक एक धारा पर मतदान बरता है और अत्त म॑ उसके 
सशोघन रूप मे पूण विधेयक पर मतदान होता है । एसम्बली स पास होन के बाद विधेयक सीन 
(था सीनेट से एसेम्बली) मे जाता है, जहाँ उस पर समान भ्रक्रिया के अनुसार विचार होता है । 
दोना सदना द्वारा एक ही रूप म पारित किये जाने पर उसे राष्ट्रपति लागू करता है और वह 
कानून बनता है । 
यदि क्सी सरकारी नथवा ससदीय विधेयक पर दोनो सदनो मे मतभेद हो ता उसे दूर 
करमे के लिये सविधान की धारा 45 के अनुसार प्रधानम जी को अधिकार है कि वह दोनो सदना 
के बराबर सदस्यो की एक सयुक्त समिति की वठक कराये, जिसका काय वाद विवाद होने वाल 
शेष मामलों पर नये रूप का अस्ताव रखना है। सयुक्त समिति द्वारा तथार किये गये रूप को 
सरकार दोनो सदनो की स्वीकृति के लिए पश् करेगी। यदि सयुक्त समिति सहमति पर आधारित 
रूप स्वीकार न कर सके लो सरकार उस पर एसेम्वली व सीनेठ द्वारा एक नया वाचन हाने के 
बाद, नेशनल एसेम्बली से उस पर अत्तिम मिणय के लिए कह सकती है। इस प्रकार विधि- 
निर्माण के मामलो भें एसम्बली था तम अधिकार रखती है और सीनेट का भाग गौण है । वाद- 
विवाद के दौरान मात्री ओर समितियों के सभापति किसी भी समय हस्तक्षेप कर सकते हैं । 
बाद विवाद क॑ दो रूप हो सकते है--खुला और सग्रठित । प्रथम दशा में बोलने वाले सदस्य प्रधान 
को पहले से सूचता देते हैं और प्रधान उनके घोलने का क्रम निर्धारित करता है । दूसरी दया मे 
वाद विवाद के लिए कुल समय और उसमे से प्रत्येक ससदीय समूह को मिलने वाला भाग पहले से 
ही कठोरतापुवक नियत कर लिया जाता है | अब एक स्थायी आदेश के अनुसार सदस्यों को अपने 
लिखित भाषण पढने की मनाही है | कसी भी विधेयक पर मतदान होने से पूव विभिन् समूहों के 
प्रवक्ताओ को अपना रुख समझाने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है । 
झागिक फानून (078070 [80४5)--उन कानूनों का जिह्टे सविधान ने यह सास दिया है, 
धारा 46 के अनुसार, भग्रलिखित दशाओ के अातगत पारित व सशोधित किया जायेगा | सरकारी 
नथवा ससदीय विधेयक को जिस सदन में वह पेश क्या गया हो उस सदन द्वारा विचार तथा 
भतदाम के लिए उनके पेश करने के केवल 5 दिन वाद लाया जायेगा | उसके सम्बाब मं आय 
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प्रधान, उप प्रधानों, ससटीय समूह के अध्यक्षो, समितियों के प्रधानों और वित्त समिति के रिपोटर की 
सभा मे विर्धारित क्या जाता है। वतमान संविधान के अ तगत सरकार कहो समय क्रम पर प्रभावी 
नियन्त्रण प्राप्त है भौर वह सरकारी विधेयको तथा ऐसे निजी विध्यको को प्राथमिकता दे सकती 
है जो उसे स्वीकाय हो । पालियप्मे ४ का प्रथम सत्र लगभग 74 दिन चलता है, जिसमे मुख्यत 
बजद पर विचार होता है। दूसरा सत्र तीन माह से कम चलता है और उप्तम मुरयत विधायी 
कायक्रम पुरा किया जाता है। एसेम्त्रली सप्ताह मे चार दिन अपराह्म मे बैठती है और सबरे 
समितियों की बठके होती है । शुक्रवार की बैठक साधारणतया प्रश्नों क॑ लिए हाती है। संविधान 
की धारा 33 के अनुसार दोनो सदनों की वेंठकें खुले रूप से हांनी है और सरकारी जरनल में 
उनके वाद विवाद की विस्तृत रिपोट प्रकाशित होती है । प्रधानमस्ती अथवा /0 सदस्यों की 
प्राथना पर किसी भी सदन की युप्त बैठक बुलाई जा सकती है । 
दिधायी प्रक्रिय--प्रधानमात्री और पालियामेस्ट के सदस्यों को विधि निर्माण मे पहल 
करने का अधिकार है। मरकारी विधेयका (00एण्८्य 9॥/5) पर पहले मात परिपद्‌ मे 
विचार होता है और उन्हे पालियामेट के किसी भी सदन के सचिवालय स्‌ जमा कर दिया जाता 
है, परन्तु वित्तीय विधेयको को नेशनल एसेम्बली में ही आरम्भ किया जा सकता है, नर्थात्‌ उन 
पर प्रथम विचार एसेम्बली में होता है । निजी सदस्या के विधेयक (ि9६0९ ०70९: 9705) 
के नियमानुसार नही माने जाते, यदि उनके द्वारा जाय मे क्मो ओर व्यय मे वृद्धि हो । यदि 
विधेयव अथवा सझोधन कानून की सीमा के बाहर अथवा धारा 38 के अ तगत सौपो गई सत्ता 
के विश्द्ध लगे तो सरवार घोषित कर सकती है कि उसे पश् नहीं किया जा सकता, परतु यदि 
इसे प्रश्न पर सरकार और मम्बीघत सदन के प्रधान के बीच मत भेद हो, तो प्रश्न को किसी भी 
पक्ष की प्राथना पर स्लाविघानिक परिपदु के सामने पेश किया जायेगा ओर परिपद्‌ उत्त पर आठ 
दिन के भीतर अपना निणय देगी । 
पेश हो जाने के दाद विधेयकों को छ में से किसी भी एक नियमन समिति ्थवा सरकार 
यथा एसेम्बली की प्राथना पर किसी त्दथ (90 ॥0००) समिति को सुपुद कर दिया जाता हैं। तदथ 
समिति के सदस्यों की सख्या 90 से ऊपर नहीं हा सकती ) 959 मर एसेम्बली की छ समितियाँ 
ये थी--(१) ध्ास्कृतिक, पारिवारिक ओर सामाजिक भामलो की समिति जिसका अधिकार क्षेत्र 
शिक्षा, कलामों, खेल, संस्कृति, जनसब्या, परिवार, सावजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा औौर 
सूचना भादि तक विस्तृत है। (2) वैदेशिक मामलो की समिति । (3) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा जौर 
सशस्त्र सेनाओं की समित्ति। (4) वित्त, अथव्यवस्था, और आ्थिव नियोजन की समिति । (5) 
संविधान, विधि निर्माण ओर सामान्य प्रशासन को समिति । (6) उत्पादद और व्यापार की 
समिति। प्रथम और अततिम समितियों भे से प्रत्येक के सदस्यो की सख्या 420 है। तीसरी और 
पाँचरी समितियों मे से प्रत्येक के सदस्यो वो सथ्या 90 है और शेप दो मे से प्रत्येक के सदस्यों की 
संख्या 60 है । स्थायी समितियों के सदस्यों का चुपाव मसदीय समूहो द्वारा किया जाता है, जिरहू उनमे 
अपने सदस्यों को सस्या के अनुपात म॑ स्थान मिलते है । प्रत्येक स्थायी समिति एक सभापति चुनती 
है औन तीन था चार उप सभापति तथा दो से चार तक सेक्केटरी थी । इनके अतिरिक्त वित समिति 
एबं रिपोटर चुनती है । 
समितियों वी सस्या से कमी करन के दा उद्देश्य रहे है--पहला, समितिया की सत्ता को 
कम करना, जिनके सभापत्ति जबकि उनका काय क्षेत्र माचालयों के समानातर था, एक प्रकार से 
दाया मात्री वन जात थे । बूसरा, समय की वचत करना, क्योकि पहले यदि बिसी विवेयक का 
संम्बाध एक से अधिक मत्रालयों से होता था तो उस पर अय सम्बंधित समितियों का मद भी 
प्राप्स किया जाता था, जिसमे वहुत समय व्यथ हो व्यय होता था। कुछ लेखकों के बनुसार 
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दूसरी, तीसरी कांग्रेस कहा जाता था | 933 मे हुए वीसवें सशाधन के अनुसार बाप्रेस वा सत्र प्रति 
बप 3 जनवरी से "ुरू हाता है, जय तक व वायून ढारा दूसरी तारीफ तय ने बरें | नियमित जथवा 
वापिक सत्रा के अतिरिक्त राष्ट्रपति ग्राग्रेस वा विशप सत्र थी आदत वर सवता है। साधारणत 
काग्रेस का सत्र जुलाई म॑ समाप्त होता है, वि तु युद्ध या आपातृवाल मे पुर वष चल सउता है । 
प्रतिनिधि-छदन फे झधिफारो--सदन कया सबसे मह॒त्तपुण अधिकारी इसका अध्यक्ष 
(५0५2०) होता है। सदन के अध्यक्ष या युवाव प्रत्यया नई यांग्रेस कः पहले सभ्र के आरम्भ मे 
होता है । सविधान मं बोई ऐसा उपयाय नहीं है, जि तु प्रथा उ अनुसार अष्यक सदन का सदस्य 
होता है। अ”यक्ष का चुनाव बहुमत दल अपन संसदीय समूह (०७४८०४) मं फर लता है, फिर नी 
सदन मे उसके चुनाव वी ओऔपचारिव बानूनी कायवाही की जाती है । अध्यक्ष साधारणत कोई 
अनुभवी और ज्यप्ठ सदस्य होता है; वितु व्यक्तिगत लाकप्रियता नी उसके चुनाव मे सहायक 
होती है । अपर यह प्रा पडती जा रही है कि यदि यह दल अगली वांग्रेस में बहुमत प्राप्त करता 
है तो पूवगामी अध्यक्ष को ही नया अध्यक्ष बनाया जाता है | अध्यक्ष को वापिक वतन, भय भत्ते 
व सुविधायें मिलती हैं। 
अध्यक्ष के मुख्य काय इस प्रवार हैं () वह सदन की बठसा मे सभापति रहता है। 
(2) सदन की कायवाही को शा त ओर व्यवस्था के साथ चलाता है। (3) सदन की प्रक्रिया के 
नियमा का आवश्यकता पड़ने पर निवचन करता है। साधारणतया नियमों को लागू करत समय 
वह निष्पक्ष रहता है, कितु उतके निवचन में कभी-कभी वह अपने दल का लाभ पहुचान का प्रयत्त 
करता है। (4) सदस्यों को पहचानने अर्थात्‌ बोलन वी आता दने की शक्ति ) कोई भी सदस्य 
तब तक किसी विषय पर भाषण नही कर सकता ,जब तक कि अध्यक्ष उसे ऐसा करने की थाना 
न दे । (5) प्रिधेयको को समितियों के सुपुद करना--अध्यक्ष ही विधेयका को, जो समितिया द्वारा 
पेश किय जाते हैं, समितियां को उनके द्वारा विचार ओर कायबाही के लिए सुषुद करता है । 
(6) अध्यक्ष को विश्वेप समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति--वहुधा सदन अध्यक्ष को जाँच करने 
वाली समितियाँ नियुक्त करने का अधिकार देता है। (7) वह सदन का सदस्य होसे के रूप मे 
किसी भी विषय पर बोल सकता है ओर मतदान भी कर सकता है। कभी कभी वह बाद विवाद 
मे भी भाग लेता है । यदि वह किसी विषय पर मतदान कर चुकता है तो फिर उसे निषयिक मत 
का अधिकार नही रहता ६ 
प्रतिनिधि सदन के भ्रध्यक्ष की ब्रिटिश कामन सभा के प्रध्यक्ष से तुलना-यह एक सव- 
विदित बात है कि ब्विटिय् कॉमन सभा का अध्यक्ष पुणरूप स निष्पक्ष होता है। उसकी निष्पक्षता 
इस सीमा त्तक मानी जाती है कि आगामी चुनाव भे उसका विरोध नहीं किया जाता और यदि 
विरोधी पक्षो का बहुमत होता है तो भी उसे ही अध्यक्ष बनाया जाता है। इसक॑ विपरीत सयुक्त 
राज्य के प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष अपने दल से सम्ब ध विच्छेद नही करता वरव्‌ वह तो दल का 
सदन में महत्त्वपूण नेता होता है। वह अपने काय म॑ भी पूण निष्पक्षता का पालन नहीं करता । 
अवसर पान पर वह वहुमत दल के पक्ष के समथन का प्रयत्न करता है । इसके अतिरिक्त वह वाद- 
विवाद म॑ भी भाग लेता है, जबकि कॉमन सभा का अध्यक्ष किसी विचारणीय विपय प्रर अपने 
विचार कभी भी प्रकट नहीं करता। आग ओर रे ने लिखा है कि सयुक्त राज्य अमरीका मे 
अध्यक्ष पद का विकास त़िटेन से बहुत भिन आधार पर हुआ है ओर वह खुले रूप मे दलीय व्यक्ति 
रहता है | रीड और केनन के समय मे तो वह राष्ट्रपति क॑ दूसरे स्थान पर ही दल का नेता होता 
था । फाइनर के अनुसार जबकि ब्रिटिश कामन सभा का अ्यक्ष केवल नियमो का उल्लेख करता है 
(अर्थाव्‌ उ ह पूण निष्पक्षता से लागू करता है) प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष उनके निवचन में अपनी 
व्यापक विवेकीय शक्ति के द्वारा उनके निर्माण में भी भाग लेता है । प्रतिनिधि सदन का अध्यल 
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विधेयको जैसी प्रक्रिया का ही पालन होगा, परन्तु यदि दोना सदनो के बीच मतभेद रहे तो 
नेशनल एसेम्वली उसके भा तम वाचन में अपने सदस्यों के पूण बहुमत से उसे स्वीकार करेगी । 
सीमेट के सम्ब ध में भी आगिक कानून दोनो के द्वारा इसी प्रकार पारित किये जायेगे । ऐसे 
कानूनों को उनकी साविवानिक्ता पर साविधातिक परिपदद द्वारा घोषणा किये जाने के वाद ही 
लागू किया जायेगा । आग्रिक कानून वे कानुन है जो सविधान के कुछ उपब थो का स्पष्टीकरण 
करते है तथा अ य कुछ बातो के सम्ब ध में संविधान के पूरक है । उनमे से अधिकतर अध्यादेशी 
तथा सरकारी जनरलो मे मिलत है | कुछ महत्त्वपृण आगिक कानुन इन विषयो के बारे में है-- 
राष्ट्रपति की अवधि और उसको फिर से चुने जाने के लिए योग्यता, तिर्वाचक मण्डल की रचना, 
नेशनल एसेम्वली के लिए चुनाव और उम्मीदवारा की योग्याएँ, सीमेट के चुनाव, पालियामेट की 
रचना, आथिक व सामाजिक परिपदु की रचना, यायपालिका की उच्च परिपद्‌, समुदाय की 
सीमैट रचना आदि। 
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४ पश्चिमी जमनी के लोकप्रिय सदन (80॥065088) मे विधि निर्माण प्रक्रिया मुरय वाता मं 
958 से पृवकालीन फ्रासीसी लोकप्रिय सदन के समान है। ब डस्टेग की कायसूची उसका प्रधान विभिन्न 
मा थता प्राप्त समूहों के नेताओं के साथ बैठकर बनाता है । विधेयक के तीन वाचन भी फ्रासीसी 
नमूने पर है । समितिया छोटी है, परन्तु फ्रास मे उनकी सरया बडी थी। समितियों की कायवाही 
साधारणतया वद बेठको में होती है, यद्यपि सगठित हिंता को समितिया के सदस्या से सम्पक 
के काफी अवसर मिलते हैं। विधेयक पर सदन म॑ बाद विवाद के दौरान रिपोटियर और रिपोट 
देन वाली समित्ति के सभापति का कुछ अधिक महत्त्वपूण भाग रहता है, पर वु उतना नहीं जितना 
कि कभी फ्रास से था। बोलने वाले सदस्या को प्रधान की सूची म॑ नाम लिखना होता है। म त्री, 
रिपोटियर और ऊपर वाले सदन के सदस्य किसी भी समय बोल सकते है, जब भी वे चाह । ब'डस्टेग 
का प्रधात उसकी कायवाही पर सभापतित्व करता है ओर ऐसे सदस्या को चुप कर सकता है या 
सदन से बाहर निकाल सकता है, जो कि विपय से हकर बोले या अव्यवस्था पदा करें । 
पश्चिमी जमनी का दूसरा सदा व डस्रेट (8074०थ०/) इस बात मे सभी पाश्चात्य 

राज्यो के असमान है कि इसका सन निरतर चलता है। इसके सदस्य राज्य सरकारा के 
प्रतिनिधि, (और वहुधा केविनेट के मानी) होते है , ओर उह अपनी राज्य सरकार के अनुदेशा 
के अनुसार ही मतदान करता होता है । उसमे राज्या के विभिन्न मं जालयो के तदनुरूप समितियाँ 
हैं, जो कि दोनो ही स्तरां पर कायपालिका शाखाओं की विधायी कायवाहियो म सम वय स्थापित 

करती हैं। प्रत्येक राज्य सरकार का प्रत्येक समिति म एक प्रतिनिधि रहता है । सघीय विधि- 

निमाण में बाडस्टेट की भूमिका दूसरे सदन के सम नहीं है। दोनो सदनों के बीच मतभेद वी 

दक्षा मे, एक मध्यस्थ समिति की रचना की जाती है, जिसम प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि मण्डल का 

प्रतिनिधि रहता है और लोकप्रिय सदन के सदस्य भी वरावर सख्या में रहते हैं। उसका काय ऐसा 

समझौता पूण रूप तंयार करना होता है कि जो दीनो सदनो को स्वीकाय हो । अधिकतर महत्त्वपूण 

विधेयको पर बाडस्रेद की सहमति आवश्यक है । परतु अन्य विपयो पर सप्रतिव ध बहुमत के 

साथ लोकप्रिय सदन दूसरे सदन के प्रतिपेध के विरुद्ध निणय कर सकता है। पास हो जाने पर कानून 

को सधीय राष्ट्रपति चातलर और उपयुक्त मात्री के प्रति हस्ताक्षर के साथ प्रस्थापित होता है। 


9 सयुक्त राज्य अमरीका से विधायी सग्रठन और प्रक्रिया 
काप्रेस के सन--जब से कांग्रेस को स्थापना हुई है प्रति दो पर्ष रे पाप हे 


चलन 
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सके । इस प्रकार सीनेट मे वाद विवाद की समाप्ति (०!०5४7०) क॑ लिए पाई व्यवस्था न थी और 
सीनेट के सदस्यों को बोलने वी पूण स्वत-त्रता थी | उदाहरण के लिए, अगस्त 954 मे नागरिक 
अधिकार विधेयक (०0 7205 97॥) पर विचार करन के दोरान मे मरोलिना राज्य वा एक 
सीनेटर उस विधेयक के विरोध भ लगातार 24 घण्टे और 9 मिनट तक' बोला । 
वाक स्वात ध्य का इससे वढकर दुरुपयोग नहीं हो सकता । इसी कारण भूतपूव राष्ट्रपति 
विल्सन ने लिखा था कि सयुक्त राज्य अमरीका वी सीनेट ही एक ऐसी वेधानिक सस्था है. जिसमे 
अल्पमत बहुमत के कार्यों को रोक सकता है। इस दोप को दूर करने क॑ लिए 97 म एक नियम 
स्वीकार हुआ । इस नियम के अनुसार कोई भी 6 सदस्य विचाराधीन विपय पर बाद विवाद का 
अत कराने के लिए प्राथना कर सकते हैं। यदि एंसी प्राथना को सीनेट के 2/3 मता से स्वीकार 
कर लिया जाय तो उसके बाद कोई भी सीनेटर उस विपय तथा उसक श्षेप सशोधना पर एक 
घण्टे से अधिक नही बोल सकता । व्यवहार में इस नियम का पालन करा सकता अधिक उपयोगी 
सिद्ध नही हुआ है । 797 से !98 तक इस प्रकार की 22 वार प्राथनायें की गयी, जिसमे से 
केवल चार स्वीकृत हुईं और 927 के बाद एक बार भी ऐसी स्वीकृति न मिल सकी । परन्तु नव 
एक अय प्रकार से वाद-विवाद की समाप्ति कराई जाती है । यह कसी भी महृत्त्वपृण विषय पर 
संवसम्मति की सहमति के समयौते द्वारा हांता है जिसके अनुसार पहले ही यह समयौता कर 
लिया जाता है कि विचाराधीन विपय पर एक नियत समय पर मतदान करा लिया जायगा । 
समिति पद्धति--सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान म समितियों का उल्लेख नहीं है । 
आरम्भ म॑ समितियों की आवश्यकता बहुत कम थी भोर सख्या भी कम थी। उनीसबी शत्ताबदी 
के आरम्भ मे प्रतिनिधि सदन मे केवल 5 स्थायी समितियाँ और सीनट मे एक भी न थी, कितु 
समय वीतमने के साथ साथ आवश्यक्तानुस्सार समितियों की सख्या बढती गयी । बतमान समिति 
पद्धति का जाधार 946 का विधायिका पुन समठन कानुन! है। इसके पूव सदन और सीनेट की 
स्थायी समितियां की सख्या क्रमश 48 भोर 33 थी, जो अब 22 और 6 रह गई है । दोनो 
सदनों में अधिकतर समितिया के नाम और काय ध्राय समान है। उदाहरण के लिए दोनों ही 
सदनो में इन विषयो से सर्म्बा धत समितिया है--ह#पि, विनियोग, सरस्त सेनायें, बक थौर मुद्रा, 
नागरिक सेवा, सावजनिक निर्माण-काय, श्रम, विदेश सम्व ध, न्यायपालिका, अतरराज्यीय और 
वदेशिक वाणिज्य, इत्यादि। काग्रेस के दोनो सदेनो मे स्थायी समितियों के अतिरिक्त विभित 
प्रकार की समितियाँ भी हैं | विभिन प्रकार की समितियों का सक्षिप्त विवेचन निम्नेलिखित है-- 
स्थायी समितिया--इनकी सरया और प्रमुख समितियों के काय क्षेत्र का वणन ऊपर दिया 
जा चुका है। इनका निर्वाचन सदन द्वारा होता है और इनमे दोनो ही दलो के सदस्य सम्मिलित 
किये जाते है और उनकी सरया दला को सख्या क॑ अनुपात में रहती है। साधारणतया प्रत्येक 
सीनेटर दो समितिया का सदस्य रहता है और प्रतिनिधि किसी एक समित्ति का । समितियों क॑ 
सभापतियों को ज्येप्ठता के नियम (5७४०779 7००) के आधार पर नियुक्त किया जाता है अर्थात्‌ 
प्रत्यक समिति में बहुसझ्यक दल का वह सदस्य सभाषति बनता है जिसकी समिति की सदस्यता 
सबसे अधिक हो । सभापत्ति समितियों की कार्यवाही का सचालन करते है, वाद विवाद का नेतृत्व 
करत है और सदन म॑ समितियों की रिपोट भी पेश करते हैं। ये काय बहुत महत्त्वपूण हैं । 
सदन मे प्रस्तुत किये गये प्राय सभी विधेयक उनके विपयो स सम्बधित समितियों क॑ 
सुपुद कर दिये जाते है। राष्ट्रपति का सभ्र॒ क॑ आरम्भ मे भेजा गया 'सघ की स्थिति सम्ब घी 
सन्देश” भी ख़ण्डो म विभाजित करक॑ विभिन समितियां को विचाराथ भेज दिया जाता है प्रथा 
के अनुसार समितियों को विधेयको के स्वरूप तथा विषय पर सभी प्रकार के निणय करने का 
अधिकार है । उनका सबसे महृत्त्ववूण अधिकार तो यह है कि जिन विधेयको को समाप्त करना 
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कायक्रम के निर्धारण आदि म नी भाग लेता है ।! 
प्रतिनिधि-सदन के पश्न-य प्रधिकारी--सदन मे दला के नता (#]007 !०४०८४) भी होते हैं, 
वयाकि सयुक्त राज्य अमरीका के सदन में सदन का नेता और विरोधी पक्ष वा नता होते वही । 
बहुमत तथा अल्पमत दोना ही दल अपने अपने नताआ की दलीय कॉक्स या सम्मेलन मे छाँट करते 
हैं। जिस प्रकार अपने देश म तथा टिटन मे दलीय मीटिय अथवा सगठन होता है, सपमृक्त राज्य मे 
डेमोफ्नेटिक दल ओर रिपब्तितन दल का क्रमश कॉक्स और वाफ्रेंस ((न्‍000५ क्वाएं एणाटि 
था८०) होते हैं। उनका काम अपने सदन की कायवाही की देस रेख करना अथवा उस पर 
निय प्रण रखना है | दल का नेता सदस्यो से सम्पक रखता है और उहू दल वी इच्छा क अनुसार 
मत देन के लिए कहता हैं जोर दलीय सचेतका के कार्यों का भी निदेशन करता है। दलीय 
सचेतको का काय सदस्या से दल के निणयों क॑ अनुसार मतदान कराना होता है ओर यह दसना 
भी कि सदस्य महृत्त्वपृण प्रश्ना पर मतदान के समय उपस्थित भी रहें ॥ सदन म॑ सम्पूण समिति 
का सभापति उपाध्यक्ष का काय करता है । 
सीनेट के भधिकारी--सविधान के अनुसार सयुक्त राज्य का उप राष्ट्रपति सीमट का 
सभापति होता है । सभापति के काय और अधिकार लगभग वसे ही हैं जसे कि सदन के अध्यश के, 
परन्तु सदन की कायवाही मे उसका स्थान प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष के समान महत्त्वपूण नही 
होता । उसका महत्त्व बहुत सीमा तय उप राष्ट्रपति क व्यक्तित्व और इस बात पर निभर करता 
है कि सीनट भ उसवे' दल का बहुमत है या नही । सीनेट का उप सभापति भी हाता है जिसे एक 
प्रकार का अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं । उसका निर्वाचन सदस्या द्वारा दलीय आधार पर होता है 
और उसवा काय उप राष्ट्रपति की अनुपस्थिति म सीमेट की बैठकों का सभापतित्व करना है । 
घाद विवाद सम्बंधी नियम--प्रतिनिधि सदन में विचाराधीम विपय पर नियमो के अतगत 
प्रत्येक सदस्य एक घण्टे तक बोल सकता है | पर तु सनी को बालन के लिए इतना समय नही 
मिल पाता । जब किसी विपय पर विचार अथवा वाद विवाद जारी रहता है, किसी भी सदस्य को 
उस समाप्त क्‍रान के लिए इस उद्दश्य स प्रस्ताव पश्च करन (भर्थात्‌ पूव प्रश्न पर मत- 
दान करा लिया जाय) का अधिकार है। जब एंसा भ्रस्ताव पण हा जाता है तो उस पर तुरन्त ही 
मतदान कराया जाता है भोर यदि इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत हांता है तो वाद विवाद का 
अन्त हो जाता है जोर विधेयक अथवा विचाराघीन विपय पर मतदान कराया जाता है । इसमे 
नतिरिक्त प्राय सभी महत्त्ववृण विपया पर म्रम्युष सदव की समिति मे विचार ह्ावाता है। इसम 
चाद विवाद दो भागा म होता है--पहत सम्पृष्त विधयक पर सायारण वाद विवाद हाता है और 
बाद मे उसके प्रत्यक संक्यन पर वाद विवाद द्वाता है ठया सथायन पर विचार भी | साधारण 
वाद विवाद मे साधारणतया दा मदन्य एक पल मे जोर दूसरा विपल में नाग जेत हैं और विस्तृत 
बाद विवाद मे सदस्या का ५-५ मिनट के विए प्रस्थावित संधघाधन पर यालने या अवच्चर 
मिलठा है । 
सीनेट म॑ किसी थी दिचाराधीन विपय पर वाद विवाद को समाप्त करन के लिए न्‍सट्झ 
पेश करने का नियम नहीं है। इसी कारण सौनट में फिनियस्टरिव (#॥9॥अध्या०ठ) चर" 
प्रथा जारी है जिसका अच है कि अल्प मत वाले सदस्य डिसी विधेयक या प्रस्ठाव के करे 
चाहे जितने समय तक वाले जा सकते हैं, जिससे कि बहुमत विचारावीन वियर८ छो यार 
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हो । ये समितियाँ स्थायी तथा प्रवर दोना ही प्रकार की हो सकती हैं। स्थायी समित्तियाँ काग्रय 
के कानून के अनुसार बनती हैं और प्रवर समितियाँ दोना सदना के प्रस्ताव पर । ऐसी समितियों 
में उल्लेसनीय ये हैं---मुद्रण, वाग्रेस क पुस्तकालय, अणु शक्ति और आ तरिक आय कर विपयो से 
सर्म्बा घत समितियाँ ॥ 
सम्पूण सदन समरिति--इस समिति का उद्दश्य महत्त्वपूण कार्यों को क्षीध्न कराना है । 
यह समिति यूनियन क्‍्लेण्डर पर आय सभी विशध्वेयफो पर सघ की स्थिति पर सम्पूण सदन के रूप 
में विचार करती है। निजी विधेयका को कक्‍लण्डर पर आये विधेयका पर नी सम्पूण सदन वी 
समिति म विचार होता है। साघारणतया कसी सदन के प्रस्ताव पर सम्पूण सदन समिति वा 
रूप धारण वर लेता है। इसका सभापति बध्यक्ष के स्थान पर बोई अ य सदस्य होता है, जिसे 
अध्यक्ष नियुक्त करता है। इस समिति का मुस्य लान यह है कि इसमे कई सचालन सम्व घी 
नियमा का कठोरता से पालन नहीं होता, अतएव बाय झीघ्रता स हो जाता है। इसकी बठक के 
लिए गरापूरति (१००:७गा) केवल 00 है जबबि सदन वी वठकों में कम से कम बहुमत उपस्थित 
होना आवश्यक है। इसमे प्रत्येक सदस्य को बोलो वी स्वत भरता होती है, पर तु वेवल पाँच-पाँच 
मिनट के लिए ही । जिन विधेयका पर यह समिति विचार तथा निणय कर लती है, वे पास होन 
से पूव संदन मं भाते है । यह समिति केवल प्रतिनिधि सदन ही नियुक्त करता है । 
सम्मेलन समित्तियाँ--जद कभी दोनो सदना के बीच किसी विधेयक पर मतभेद उत्पन्न 
हो जाता है, तो उस दूर करते के लिए दोतां सदन इस प्रकार वी समितियाँ नियुक्त करत हैं। ये 
समितियाँ जिनम दोनो ही सदनो के सदस्य होते हैं, मतभेद को दूर करने और सहमति अथवा 
समथोते के आधार पर विधेयक को स्वीकार करती है। ये समितियाँ भी एक प्रकार की सयुक्त 
समितियाँ होती हैं, किन्तु स्थायी सम्मलन समितियों के सदस्यो को सदन का अध्यक्ष और उप- 
राष्ट्रपति (जो सीनेट का सभाषति होता है) नियुक्त करते हैं। यदि सम्मलन समिति सहमति के 
आधार पर विध्यक तथार करने मे सफल हो जाती है, तो इसकी रिपोट दोना सदना मे रखी 
जाती है। यदि दोनो सदन उस स्वीकार कर लेते हैं तो विधेयक कानुन वन जाता है, भयपघा या 
तो विधेयक का अत हो जाता है अथवा उस पर फिर से सम्मेलन समिति वैठाई जाती है । 
सदन फी स्टीमरिंग समिति-दोनो ही सदन इस प्रकार की समितियाँ नियुक्त करते हैं । 
ये समितियाँ सदन व सीनेठ में कायक्रम (०4 ०१ 9997०55) तिर्धारित करतो हैं | ये ही 
समितियाँ दल की नीति ओर कायवाही पर साधारण नियात्रण रखती हैं जिस कारण इह नीति 
समितियाँ भी कहा जाता है। इस समिति का सभापति बहुमत दल के क्ॉकस द्वारा नियुक्त होता 
है । इस समिति के दो काय मुख्य हैं--() सदन के क्लेण्डरा पर बहुत बडी सख्या मे जाये 
विधेयका मे से उहे छाँटवा जिहे बहुसरयक दल शौघ्र ही पास कराना चाहता है। (2) ऐसे 
विधेयको पर विचार क्ये जाते के माग म आते वाली रुकावटो को दूर करना । 
समिति पद्धति पर विचार--क्ाग्रेस की विधि निर्माण भ्रक्रिया मे समितियों का अ य देशो 
की तुलना म कही अधिक महत्त्व है। इसी कारण जैसा पहले बताया गया है, स्थायो समितियाँ 
एक प्रकार की लघु विधायिकाएँ है। काग्रेस की समितियां द्वारा जिन विधेयकों की प्रिकारिश की 
जाती है उसम से बहुत वडी सख्या में कानुन बन जाते हैं ओर कानूनो का सार समितियों में ही 
अधिकाशत निर्धारित होता है। परन्तु सयुक्त राज्य अमरीका की समिति पद्धति में कुछ दोष 
उल्लेखनीय है, जिनका अति सक्षिप्त विवेचन यहा दिया जाता है--948 से पूव स्थायी समितिया 
वी सख्या वहुत वडी थी, जो अब घटा दी गयी हैं? कि तु इन समितियों या जाकार अभी तक 
पहुले की भाति छोटा है। सीनेट व सदन की अधिकवर समितिया के संदस्यो की सख्या क्रमश 
5 और 25 है। यद्यपि इन समितियों के सदस्यो म॑ दोना ही प्रमुख दलो के प्रतिविधि रहते है, 
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चाह, विचार करके अथवा गिना विचार किये ही उद पर सदन म॑ रिपोट नही दती । इस प्रकार 
प्रतिवष हजारों विपेयक समितियों म ही समाप्त हो जाते है। समितियों में सभी प्रकार के 
महत्वपूण परिवतन व सशाधन भी पेश क्ये जाते हैं। इही कारणो से कुछ लेखका ने सयुक्त 
राज्य की समितियों को लघु विधायिकाए कहा है ! कुछ लेखको ने इहे सदन की आंखें, कान और 
हाथ बताया है । इस कथन से इन समितियों क॑ महत्त्व का पता चलता है ( ये समितियाँ पमी 
विधेयको की पूण रूप से परीक्षा करती है, व्यक्तिया की गवाहिया लेती है और खूब छानवीन के बाद 
उनके ऊपर सदन म॑ रिपोट पेश करती है। सक्षेप मे, काग्रस की समितिया उसके वास्तविक काय 
भार को सम्भालने वाली निकाय है । उनक चान, सब्र और निणय पर ही विधायी कायक्रम की पूण 
दिशा और सार मुख्यत मिभर करते है । यद्यपि वे राष्ट्रीय कानूनो के प्रारम्भिक स्रोत नहीं है, 
किन्तु वे अवश्य ही वह माग हैं जिनके द्वारा विधायी भ्रस्ताव कानून बनाने से पुब होकर जाते है। 
नियम समिति--यह सदन की अत्य त महत्त्वपूर्ण समिति है। प्रत्येक काग्रेस मे 20-30 
हजार विधेयक पेश हांते हैं ॥ उनम से बहुत बडी सस्या की काट छाट तो विभिन समितिया ही 
कर देती है, परन्तु फिर भी महत्त्वपृण विधेयकों पर विचार करने के लिए सदन को काफी समय 
नहीं मिल पाता । इस उद्देश्य की प्राप्ति मे नियम समिति द्वारा वनाय गये विज्वेष नियम अथवा 
भादेश बहुत सहायक होते है। अब इसके सदस्यों की सख्या बारह है ओर इसके सदस्य दोनो 
प्रमुख दलो से लिए जाते है। अब जध्यक्ष इसका सभापति नही होता, कितु इसके सभापति का 
स्थान अब भी वडा महत्त्वपूण है, महत्त्व मं वह अध्यक्ष और बहुमत दल के नेता के बाद ही आता 
है । नियम समिति के मुख्य अधिकार इस समय इस प्रकार है--(!) प्रत्येक नयी काग्रेस के आरम्भ 
मे प्रक्रिया सम्व धी नये नियमों और उन पर जाये सक्योधना पर विचार करना ) (2) वाद विवाद 
समाप्त करने ओर पेश फ़रिये जाने वाले विधेयको सथा प्रस्तावों के सम्ब॒ध म प्रक्रिया वियास के 
लिए नियम बनाना । (3) जब चाहे कोई विधेयक तैयार करके, जो कि उससे भित्र हो सकता है, 
सदन क॑ विचाराथ पथ्च कर सकती है, और (4) विज्लेप अवसरों पर विशेष नियम बना सकती है 
अथवा ऐसे निश्चय कर सकती है--विचाराधीन विधेयको म॑ से कौन सा पहले या बाद म प्रस्तुत 
किया जाये और कितने तथा किस प्रकार के सशोधन उस पर रखे जा सकते हैं। इसी कारण 
सदन का अल्पसंख्यक दल सदा ही इसके द्वारा बनाये गये प्रतिबव नियमों (828 7०7०७) के 
विरुद्ध आवाज उठाता रहता है। 
प्रवर सम्रतिया--इनकी नियुक्ति समय समय पर विश्वेप उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए की 
जाती है। ये समितिया एक प्रकार से अस्थायी होती है और इनका काम की समाप्ति पर अत 
हो जाता है। प्रतिनिधि सदन की प्रवर समितियां के सदस्या की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती 
है और इनकी रचना सदन के सावारण प्रस्ताव पर की जाती है । साथारणतया किसी प्रवर 
समिति को विशेष समस्या के अध्ययन अथवा उसके विषय मे छानवीस करने के लिए निश्चित 
समय के लिए नियुक्त क्या जाता है। ऐसी समितियों को काग्रेस के स्थगन के वाद भी अपना 
काय जारी रखने का अधिकार दिया जाता है। इही समितिया को विशेष समितियाँ भी कहा 
जाता है । दोनों ही सदन इस प्रकार की समितियों का प्रयोग करते है । 
सयूबत समितियाँं--कभी कभी काग्रेस के दोनां सदन सयुक्त समितियाँ भी नियुक्त कर देते 
हैं। इनका मुख्य रूप मे ऐस विपयो से सम्व ध होता है जिन पर सदना का समवर्ती अधिकार क्षेत्र 
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वेदेशिक वीति के किसी पहलू क॑ सम्य ध मं अपने मत की अभिव्यक्ति अयवा सदन सम्ब'"बी नियमा 
में परिवतन एस प्रस्ताव द्वारा कर सकता है। किसी भी विधेयय्र के सम्बंध म प्रक्रिया के मुख्य 
चरणों (गा 598०8) और सर्म्वा घत बातो या सक्षिप्त वणन निम्न प्रकार है 
विधेयक का प्रारूप तयार फरना झौर उसे पेश फरना--समुक्त राज्य अमरीका म सरकारी 
विधेयक तो नहीं हात, कितु अधिकतर महत्त्ववूण विधेयका को कायपालिका धासा मे तयार 
क्या जाता है, बहुत स विधेयक प्रभावशाली समूहा द्वारा तयार किये जात हैं और अधिकतर 
विधेयकों की उत्पत्ति मार्गोपाय समिति म द्वोती हैं। महत्त्वपृण विधेयका की भापा और उनके 
प्रारूप तैयार करन में सदस्य और विशेषता वा हाथ रहता है। कोई नी एक या अधिक सदस्य 
कसी विधेयक अथवा प्रस्ताव को प्रतिनिधि सदन अथवा सीनट में पथ कर सक्‍त हैं। विधेयक पर 
करने के लिए पश्ञ करन वालो को विधेयक सदन के वलक के डेस्कः तक भेजना हांता है। विधेयका 
को जिस सदन म वे आरम्भ होते हैं, उसके अनुसार 'एच० आर०* अथवा 'एस' से जक्ति कर दिया 
जाता है। इस प्रकार की कोई सीमा न लगी है कि एक सदस्य क्तिन॑ विधेयव' पश्च कर सकता 
है। पद्म क्ये जाने वाल विधेयकों फी सस्या बहुत वडी होती है आर उनमे से दसवाँ या बारहवाँ 
भाग कठिनाई से कानून का रूप पाता है । शेप विधेयवा का याग्रेस के अत के साथ ही अत हो 
जाता है, अर्थात्‌ नई बाग्रेस म नये सिरे से विधेयक पेश जिये जाते है । 
समिति मे विचार--प्रत्येक विधेयक को पंश होने के वाद ही सदन का अध्यक्ष सम्बाघत 
समिति (»797०%79/७ ००गाश।८०) के सुपुद कर दता है। विधेयक के सम्बंध म॑ समित्ति 
विचार करती है ओर इनमे से किसी एक निर्णय पर पहुंचती है--(अ) विधेयक के पक्ष मे सदन 
को रिपाट दे उसके पारित करने के लिए सिफारिश करे, ओर सदन म॑ उसक॑ ऊपर विचार के 
दौरान उसका समथन करे, (आ) उसके विरुद्ध रिपोट दे और उसका सदन मे भी विरोध कर, 
यदि अ य सदस्य उसे पारित कराने का प्रयत्न करें, या (इ) उस पर कोई कायवाही न करे और 
विधेयक को समिति के फाइला मे ही समाप्त हो जाने दे । जब किसी विधेयक पर समिति विचार 
कर लेती है और अपनी रिपोट तैयार कर लेती है तो वियेयक उसी सदन म॑ विचार के लिए 
वापस भेजा जाता है, जिसम वह आरम्भ हुआ हो । परतु ऐसा प्रत्येक विधेयक सदन मे विचार 
हेतु पहुचने से पूव तीन मुख्य सूचियो (02०॥0८४$) मे से किसो एक मे सम्मिलित किया जाता 
है । आय कर, धन या सम्पत्ति के विनियोग से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप मे सम्बघित विधेयक संघ 
कलेण्डर' म॑ रखे जाते है। अय सभी सावजनिक विधेयक, जिनका स्वरूप वित्तीय नही होता, 
सदन कलेण्डर” म॑ सम्मिलित किये जाते है और सभी निजी विधेयक निजी कलण्डर' (शाएथ6 
८शथा१८०) मे सम्मिलित किये जात हैं। सघ व सदन कलेण्डरों से ऐसे विधेयकों को, जिनके बारे 
में प्रवाद न हो सहमत्ति कलेण्डर' सम स्थाना तरित क्या जा सकता है । एस विधेयक जिह 
समितियों स वापस लिया गया हो सदन के सामने 'डिस्चाज कलेण्डर' पर रखे जाते है। प्रतिनिधि 
सदतत के एक नियम क॑ अनुसार विधेयकों का सदन मे विचार के लिए उसी क्रम म लिया जाता है 
जो क़म उनका क्लेण्डरो में होता है, किन्तु अधिक महृत्त्वपृण विधयको के सम्व घ मं बहुवा 
अपवाद कर दिया जाता है । 
सदतल में पिधेयकों पर विचार--जब विधेयक सदन के सामन आता है तो उस पर बाद- 
विवाद होता है। सदन के नियमा के अनुसार प्रत्येक विधेयक के तीन वाचन होते है | पहले ' वाचत 
तो तभी पूण हो जाता है जब विधेयक पेश होने के बाद उनका शीपक सदन के रिकाड और 
जरनल छप जाता है दूसरा बाचन, जो वास्तव म॑ पूण होता है, तब किया जाता है जब विधेयक 
समिति से सदन के सामने आता है या उस पर सम्पूण सदन की समित्ति म॑ विचार किया जाता 
है। दूसर वाचन के दोरान मे पहल साधारण वाद विवाद होता है और जब विवेयक के खण्डा 
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फिर भी इनके बारे मे यह नही कहा जा सकता कि इनमे सीनेट व सदन के सभी वर्गा व हितों 
का प्रतिनिधित्व रहता है। राष्ट्र का उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए ये बहुत ही छोटी है। 
इन समितियों का दूसरा दोष इनके सभापतियों की नियुक्ति का ढग--ज्येष्ठता का नियम 
है। उसमे योग्यता पर घ्यान नही दिया जाता, जिसके कारण परिश्रमी और योग्य व्यक्तियों को 
अपने काय म उत्साह नही रहता । तीसरे, यद्यपि इन समितियां को विशेषज्ञा व सहायका की 
सुविधाएं प्राप्त हैं, कितु ऐसी सुविधाएँ अपर्याप्त है। चौथे, यद्यपि समितियों का प्रयोग काय 
को शीघ्रता से सचालित करना है, कि तु वहुत सी समितिया के कारण काग्रेस के काय मे घीमापन 
भाता है और दर लगती है अन्त मे, कुछ आलोचको के अनुसार इनकी शक्तिया बहुत विस्तृत है । 
समितियों का आतिम दोष यह है कि उनकी कुछ विशेषताएँ है जिनके कारण निणय करने मे 
देरी व कठिनाई होती है। एक तो वहाँ यह प्रथा है कि समितिया अपने काय उप समितियों को 
सौप देती है । इससे भी बढ़कर महत्त्वपृण तथ्य यह है कि उनकी रचना का आधार दोनो सदना 
में उसका दलगत सतुलन है । 949 म॑ सदन ने नियम समिति की शक्तियों को कम कर दिया 
और यह व्यवस्था वी कि यदि समिति क्सी विधेयक पर 2 दिन तक कोई कार्यवाही न कर 
तो समिति का सभापति उस विधेयक को बिना किसी विशेष नियम के निश्चित तिथि को सदन 
में प्रस्तुत कर सकता है। यद्यपि नियम समिति की उस आधार पर बडी आलोचना की गयी है 
और वह उदारवादी विधेयको के माग में वाधा डालती है, कितु यह कुछ अवाछनीय विधेयको को 
सदन में अवश्य ही जाने से रोफती है। 950 में समिति की शक्तियो को फिर से प्रदान करने की 
चेप्ठा की गयी, परतु उसमे सफलता नही मिली । 
विधि निर्माण ओर वित्तीय प्रक्रिया--काग्रेस म॑ प्रस्तुत विधेयक दो प्रकार के होते है-- 
सावजनिक (979॥०) और निजी (ए7ए४०) । सावजनिक विधेयको और सकल्पो का सम्ब व 
सामा-य विषयो अथवा सवसाधारण जनता से होता है । इसके विपरीत निजी विधेयकों का रूप 
विशेष विधि-निर्माण का होता है । बहुत से निजी विप्रेयकों को इस उद्देश्य से पेश किया जाता 
है कि जिन व्यक्तियो को सरकारी काय से हाँनि पहुँची है, उहे उसके लिए प्रतिकर की व्यवस्था 
की जा सके, जबकि प्रचलित कानून के अतगत उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्था न हो । निजी 
विधेयको की कानून बनाने की सम्भावना प्राय कम होती है, यदि उनके पक्ष मं सभी की सहमति 
नहो। 
कांग्रेस के दोनो सदनों में सम्पूण विधि निर्माण के चार रूप अथवा प्रकार है, जिनको 
सक्षिप्त वणन अग्रलिखित है () विवेयक (97!)--इनका प्रयोग अधिकाश विधि निर्माण के 
लिए किया जाता है, चाहे वे सावजनिक हो या निजी । (2) सयुक्त सक्‍ल्‍प (70 7€8०ंप 
५०॥)--इनके कानून वनन के लिए, विधेयकों की तरह, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक है । 
विधेयको और सयुक्‍त प्रस्तावा म॑ कोई महत्त्वपूण अ तर नही है, विवेयक स्थायी होते हैं और 
सयुकत प्रस्ताव अस्थायी । (3) समवर्ती सकल्‍्प (ए०7८प्रा७7६ 7850]000)--इनका स्वरूप 
साधारणुत्तया विधायी नही होता, परतु इनका सम्बंध केवल काग्रेस से होता है या ये मत्तो 
प्रयोजनो अथवा सिद्धा तो की अभिव्यक्ति करते है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ऐसा 
समवर्ती प्रस्ताव होगा कि काग्रेस के मतानुस्तार साम्यवादी चीन को सयुकत राष्ट्र सघ का सदस्य 
न बनाया जाय । (4) साधारण सकल्‍्प ($एएछा० 7८5०ए७॥0०5)--इसका प्रभाव बहुत ही 
सीमित होता है, क्योकि इसका सम्व ध काग्रेस के केवल एक ही सदन से होता है । कोई नी सदन 
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नददों परते। (4) प्रत्या राप्रेस में पच द्वान बास विधेयक की सरपा बडुत बढ़ा (। 2-4) दृजार 
तक होती ऐ, हि तु पास है बात सायूतों री सह्या समभग ,000 हवता है। (5) कापयाविशा 
भें सदस्य और अपधियारी-नांग्रेश दाथ वियुक्त हथाया तथा अस्पायो समितियां जे सागने गयादी 
दते हैं और समितियाँ प्रपासा सम्व थी सभी सूचना प्राप्त रे सकता है, पि व सन्‍्यगंय सदन 
में कायपालिया स्‌ प्रश्य पही परदे सके । हैं, कयाति कायपालिा विपायिता से अउग है । 
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सदनों का समदा-द्ोोना हा सदा एक पूरे सभापती जौर उपसनापति चुनत हैं। 
सर जापतिया ग। संयुक्त राज्य अमरोता ॥ प्रतिनिधि सहय व अध्यक्ष ([व्य८) नो तरदू पाई 
विशेष अधियार अथवा श्तियाँ प्राप्त यद्ध है, व सदा को बढया को सभापवितर कर। हैं जोर 
जावश्यक ता पढ़ा पर निर्षायता मत दे सतत हैं, फिर थी उनतया पद सम्मानित है । साधारण वियम 
यह है रि रानापति विभिन्न दसा वे बटनों से समय समय पर क्रपपरार घुन जा। हैं। पारा 324 
प्रमुसार कौध्ित आफ स्टेट मे” सभापति और उप सनापती का घुयाय सदस्या में से प्रत्यक्त सत्र के 
लिए होता है, परततु यह अभिसमय पड़ गया है हि व एए यप सात अप पदा पर रू । वशनल 
यौसिलस के सभापति और उप>्यभापति के लिए व्ययस्या दस प्रयार दै--प।ई सनापति अगल वप 
सभापति जयथवा उप सभाषति नहीं घुतरा जा गरता । सबिधात के जनुसार ता इस सदत के सनाप्रति 
और उप सभापति या घुनाय भी प्रत्पक सप ये लिए द्वाना चादिएं, पराजु लथ्िसमिय के अनुपार 
उतका चुनाव भी एवं यप की अवधि के तिए होता है । 
सत्र प्रादि--स्पिटुजरसण्ड पी पेडरल एसम्बती श्रतिवष, लिया के अनुसार नियत दिन, 
साधारण सभ के लिए एफ्त्रित हाती है। नप्ननल वौधिल के | सदस्यों अपवा 5 बटना की 
प्राथना पर फ़ेडरल कौसिल उसका असापारण सत्र बुला सही है , परन्तु एसा सत्र बहुत ही कम 
होता है । दोना सदना या सप्रावेसान और विघटन उनके समवर्तोी प्रस्तावा स हाता है न वि 
कायपालिया ने आदंश से, जसा वि' भारत ओर ब्रिटन में होता है। होना सदना में गणपूत्ति के 
लिए वहुसख्या की उपस्थिति आवश्यक है जौर निणय मतदान मे भाग लम वाल सदस्यों के बहुमत 
से होते हैं । सपीय एसम्बली क॑ प्रति वप साथारणतया चार सत्र होत हैं और एसम्यती' बुल मिला 
कर बप में 0-2 सप्ताह बाय करती है। सदस्या को विभिप्न भाषाणा मे बोलने यो अधिकार 
है , परतु सरकारी आलेस बेवल तीनो राज भापाओ (जमन, फ्रेंच नौर इटलियत) म ही प्रताशित 
होते हैं, बयायि' रोमाच्स चौथी राष्ट्रीय भापा है, किंतु राज नापा नहीं है। सदस्य अपने अपने 
स्थान से खड़े होकर बोलत हैं। सदना में सदस्यगणशा दवीय नाधार पर अथवा सरकारी और विरांधी 
पक्ष में नही बठते, व निवचिन ज्लो अथवा के टनो मे जगुसार बठते हैं। सदस्या को भ्रश्न पूछते 
का अधिकार है, किन्तु फेडरल एसंम्बली मे फ्रास वी तरह प्रश्ना स उत्पन्त वाद विवाद क आधार 
पर मा त्रमण्डल मे विश्वास और अविश्वा्त का प्रस्ताव नही उठता । 
दोनों सदनो के बीच सम्ब ध--फेडरल एसेम्बली के दोना सदना की टाक्तियाँ पूणतया 
बरावर हैं। अंतर केवल यह है कि जब दोनो सदना को सयुक्त वठक होती है, तो व बड़े सदन के 
भवन म॑ एकत्रित होते हैं और नेशनल कौसिल का सभापति सयुक्त वठक का सभापतित्व करता है। 
कोई भी कानून अथवा प्रस्ताव तब तक पास नही होता जब तक कि दोना सदन उसे स्वीकार न 
कर लें । दाना सदनां में से किसी एक को दूसरे पर किसी भी बात मे प्राथमिकता प्राप्त नही है , 
बजजद सम्बधी मामलो मे भी दोनो की झक्तियाँ पूणषत सम है। प्रत्यक सत के आरम्भ मे दोना 
सदनों के सभापति सहमति के आधार पर काय विभाजन कर लेते है । उदाहरण के लिए, प्रयानुसार 
जब साधारण बजट पर नेशनल कौंसिल मे वाद विवाद होता है तो कौसिल ऑफ स्टेट मे सघीय 
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(5८०४०75) पर एक एक करके विचार होता है तभी उनसे सर्म्बा धत सशोधनो पर भी विचार 
_ किया जाता है । पूण विधेयक पर विचार और वाद विवाद हो चुकने के वाद अध्यक्ष कहता है-- 
प्रश्न तीस रे वाचन के लिए प्रस्तुत है । यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो विधेयक पर 
तीसरा वाचन आरम्भ हो जाता है और सदन उसमे लग जाता है। तीसरे वांचन अथवा विचार 
के बाद अध्यक्ष कहता है--प्रश्न, विधेयक को भर तम रूप से पारित कराते का है! जब विधेयक 
सदन म पास ही जाता है तो उसे सीनेट म विचार के लिए भेज दिया जाता है 
सदन में मतदान फी पद्धतिया--सदन में मतदान के लिए चार पद्धतियो का प्रयोग क्या 
जाता है. (क) साधारणतया सबसे पहले आवाज द्वारा मत लिया जाता है। यदि यह अनिर्णीत 
हो अथवा गणपूर्ति का /5 ऐसी प्राथना करे तो दूसरी पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है । 
(ख) मत विभाजन (0।५४५०7) अर्थात्‌ सदस्य खडे हो जाते है और अध्यक्ष उनकी गिनती करता 
है। (ग) गणको (7८॥६५) द्वारा मता की ग्रिनती का अथ यह है कि सदस्य खडे होकर किसी एक 
मियत॒ स्थान से गणको के सामने से क़मवार निकलते है। (घ) हा या "ना द्वारा अर्थात्‌ सदन 
का क्‍्लक सदस्या के नाम पुकारता है और ये एक एक करके 'हा! या 'ता' कहते है । 
दूसरे सदन से विधेयक पर विचार--उसी काग्रेस मं, शीघ्र ही अथवा कुछ समय बाद 
वही या यूनाधिक अश मे वैसा ही विधेयक दूसरे सदन के सामम्रे आता है और उसके सम्ब-व' मे 
प्राय वसी ही प्रक्रिया का पालन होता है जसी कि ऊपर वरणित है । सीनेट म॑ विधेयक पेश करने 
की कायवाही इस धांपणा के साथ पूरी हो जाती है कि अमुक सीनेटर विधेयक को पेश करता है । 
विधेयक का शीपक पढ़कर सुना दिया जाता है और इस प्रकार विधेयक का प्रथम वाचन पूण हो 
जाता है । इसके उपरात विधेयक पर समिति म॑ विचार होता है जौर समिति की रिपोद पक्ष में 
होने पर विधेयक को सीनेट मे कलेण्डर म सम्मिलित कर लिया जाता है । इसके बाद विधेयक पर 
सीनेट म॑ विचार होता है । 
सम्मेलन समिति--यदि एक ही सदन पर दोना सदनो द्वारा पारित किये गये विवेयको के 
रूप विस्तार की बाती म॑ एक दूसरे से भिन्न हो, तो उनम मतभेद की बातों पर विचार करने के 
लिए दोनो सदनो के अध्यक्ष सम्मेलन समिति में भाग लेने वाले सदस्यो को नियुक्त कर देते है और 
ये प्रतिनिधि मतभेद दूर करने अथवा समझौते का श्रयत्न करते है । जब समझौता हो जाता है और 
सहमति के जाधार पर तैयार किया गया विधेयक दोनो सदना म एक ही रूप में पास हो जाता है 
तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति अथवा उसके हस्ताक्षर के लिए श्रेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 
होने पर विधेयक कानुन वन जाता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसको अपने सुझावों सहित वापस 
लौटा सकता है । यदि काग्रेस उस विधेयक को दूसरी बार $ के बहुमत से पारित कर देती है तो 
वह कानून वन जाता है | जो विधेयक काग्रेस के सत्र के समाप्त होने के दस दिन के भीतर राष्ट्रपति 
के पास भाते है, राष्ट्रपति उन पर कोई कार्यवाही न करके उनका अत कर सकता है। सदन और 
सीनेट के कलण्डरो पर आये हुए विधेयको को दूसरे वाचन के लिए सदन की नियम समिति (अथवा 
विनियोग या मार्मोपाय समिति) या सीनेट के बहुसख्यक नेता द्वारा सीनेट समितिया की मजणा 
से छोडा जाता है । 
निष्कषं--काग्रेस म॑ विधायी तथा वित्तीय प्रक्रिया के सम्बाध मे ये बातें ध्यान न देने योग्य 
हैं--() सयुक्त राज्य अमरीका की विधि निर्माण प्रक्रिया में सरमितिया का महत्त्व आय देझो की 
तुलना म॑ बहुत ही विस्तृत और वास्तविक है । समितिया एक प्रकार की लघु विधायिकायें बताई गयी 
है। (2) काग्रेस की कायवाही म केबिनेट के सदस्य भाग नही ले सकते । अतएवं सदनों म प्रभावी 
नेतृत्व का अभाव है। (3) दोनो सदनो म दल है, किन्तु उनका सगठन ब्रिटेन जसा सुहृढ़ भौर सदस्यो 
के ऊपर अनुशासन कडा नही है। सदयो मं दल, सरकारी पक्ष जथवा विरोधी पक्ष की भाति काय 
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पहल वी घक्ति याद जहाँ विहित हो, परायपरातलिका ये हो सयास में वि्यवं के प्रारूप तमार 
बरने और उ हू फ़ेडरल एसम्वली मे पथ तर ॥ थियाधियार या एजापियार प्राण दे 

समितियों का प्रयोग-->ग। ही सदी मे कायप्रम 4 अधिततर प्रश्ता का परदव संमरिहिया 
बे मुषुद पर दिया जाता है । समितिया में सनी दत्ता वा प्रतितिषित्त रहता है । जब ये समितियां 
एकमत निणय पर पहुघती हूँ तो य एप रिपाटर चुपी हैं, जा दी रष्टिफाण वी सम्पूण सदन 
के सामने रसता है। महत्त्वपूण प्रशां + सम्द घ में दा रिपाटर तिमुक्त तय जाते हैं। उपम 
एप जमत और दूसरा फ्रासोसी आापा बाला या हू है । जब कोई मामला महृत्त्वपूण द्वान के 
साध साथ प्रयादमय थी हाता है, तो समितियाँ बदुमत और अल्यमा रिपार्टे दती है, जियय विए 
अलग अतग रिपोटर हात हैं। चूति क्रौमिल आफ स्टट में सदस्या वी सम्या बटुत उम है, प्रत्यका 
सदस्य + पास दूसरे रादय कफ सदस्य थी सुलयां मे अधिक सीमित जाय हाता है । वित्त समितियां 
के विषय मे पहल द्वी लिसा जा घुा है। 

दाना सदना में बाद बिवाद मे समय पूण ब्यवस्था फायम रदतो है । सदस्या था व्यवहार 
बड़ा पिप्ट भौर एफ दूसर य॑ प्रत्ति सम्मायप्रुण द्वाता है। दायों सदन घात वातावरण मे कुधतता 
पूथर काय बरत हू। मुनरों और जयरट के अनुपार फ्डरल एसम्बली म प्रक्रिया यी चार विषपताएँ 
य है--() दोना सदना मं अपिरतर विधयक एंग साथ पर हांत है । (2) विधेयया के प्रारप तैयार 
परन भौर पर बरा मे प्रपान प्रभाय फडरल बोसिल या रहता है। (3) दाना सदन अपना बहुत्तन्सा 
बाय समितियां गरा बरत है। (4) दाना सदना में विधायों मतभेद बहुत फम हते हैं । 


0 सोवियत संघ में विधायी समठन और प्रक्रिया 
सर्वोच्च सोवियत फी प्रक्रिपान्सम्बधी बरातें--सर्वोच्च सोवियत वी बाय सूची मे वानून 
बनाने के प्रस्ताव बहुत फम होते हैँ, उसनी बाय सूची म॑ अधिवतर विपय सरकारी कार्यों को 
रिपोर्ट मुलुन स सम्बीधिव हाव हैं ॥ साधारणतया रिपोट को कोई मी प्रस्तुत करता है, उसके 
बाद काई सदस्य राडा होकर उसके कुछ पहलुआ की प्रशंसा करता है भौर प्रस्ताव पण करता है 
कि उस स्वीयार कर लिया जाय । यह प्रस्ताव साघारणतया सवसम्मति स स्वीट्त हो जाता है । 
सर्वोच्च सोवियत इतने कम पानून पास करतो है कि इस विधि निमाण सम्बाधी काय जत्य/त 
महत्त्वहीन होता है। उदाहरणाय, वतमान सर्वोच्च सोवियत न 958 मे अपने प्रथम सत्र मं कंबल 
पाँच वानून पास किये । सर्वोच्च सोवियत मात्रि-्परिपद्‌ व प्रेसीडियम द्वारा वी गई आपप्तियां 
पर औपचारिक स्वीडृति प्रदाव करती है । विधेयको के श्रस्ताव पेश करने का अधिकार दोना 
सदना, उनकी स्थायी समितियां, सर्वोच्च सोवियत वे सदस्या, मात्र परिषद्‌ के सदस्यों और सभी 
संघीय गणराज्यो को है। वानूनी प्रस्तावों पर दोना सदना मे थोडा सा बाद विवाद दह्वोता है और 
उसके बाद उन पर मतदान कराया जावा है। मतदान पहले प्रत्यक घारा पर होता है और अन्त 
में सम्पूण कानून पर । साधारण वाद विवाद के दोरान 50 सदस्यों के प्रत्येक समूह को एक 
रिपोडर चुनने का अधिकार है, जो वाद विवाद म॑ भाग लेता है । इन रिपोटरो को आरम्भ मे एक 
एक घण्टे तक भाषण देने ओर वाद विवाद के बाद जाघे आधे घण्ट तक साराञ्य दने के लिए समय 
मिलता है । कुछ ज्यप्ठ सदस्यो की एक समिति कांय सूची त्तेयार बराती है। प्रश्नों की सस्या 
बहुत कम होती है और उनका उद्देश्य केवल साधारण का पाना होता है । यद्यपि अग्नेजी मं 
इस अधिकार को फ्रास की तरह 'इण्टरपलेशन' कहा गया है, कितु सर्वोच्च सोवियत मे फ्रास की 
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रेलो के वजट पर वाद विवाद होता है। यदि किसी विचाराधीन विषय पर दोनो सदनो के वीच 
मतभेद उत्पन्न हो जाय, तो उस प्रश्न को दोनो सदना के वरावर सदस्यों की पच समिति को सुपुंद 
कर दिया जाता है। यदि फिर भी कोई सहमतिप्रूण समझौता नही हो पाता तो उस प्रश्न को 
समाप्त कर दिया जाता है। गतिरोध बहुत ही कम हांते है और जब कभी भी मतभेद उत्पन हुआ 
है दोनो सदनी को माय समझौता सम्भव हुआ । ऐसे अवसर आये है जब कौसिल जॉफ स्टेट में 
नेशनल कौसिल वी बात मान ली है और उससे बढकर राष्ट्रीयता का परिचय दिया है । वास्तव 
मे अधिकतर राज्यों के द्ितीय सदनों से कौसिल ऑफ स्टेट एक बात मे भिन है । यह उनकी तरह 
प्रथम सदन से जधिक अनुदारवादी नही है | 
काय प्रणाली--अग्रलिखित कार्यो को करने के लिए सधीय एसेम्बली एकात्मक निकाय की 
तरह काय करती है भर्यात्‌ दोनो सदन सयुक्त वँठक में ये काय करते है--() कायपालिका, 
न्यायिक और सघ के अय अधिकारिया को चुनने की शक्ति का प्रयोग करते समय, (2) सामूहिक 
क्षमा दान तथा साधारण क्षमा दान जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते समय, जोर (3) अधिकार 
क्षेत्र सम्व धी विवादों का निर्माण करते समय । आय सभी कार्या को करने के लिए दोनो सदन 
अलग अलग बैठत हे । दोना सदनो के सामने अधिकाश काय फेडरल कौसिल से आता है, क्योकि 
उसका यह कत्तव्य है कि वह प्रशासन के बारे मे अनेक रिपोट एसेम्वली के सामने प्रस्तुत करे और 
उसका यह विज्येपाधिकार भी है कि वह विधि निर्माण मे पहल करे । विधि निमाण मैं पहल करने 
में विशेषाधिकार दोनो संदना और उतके सदस्यों को भी प्राप्त है। सिद्धा-त रूप में केटठनो को भी 
यह विशेषाधिकार प्राप्त है । 
साधारणतया फेडरल एसेम्बली फेडरल कीसिल से प्राथना करती है कि वह प्रस्ताव पर 
अपनी रिपोट दे । दोनो सदन आपस मे यह समझौता कर लेते हैं कि कौन सा प्रस्ताव पहले किस 
सदन में पेश किया जायेगा जौर पेश हो जाने पर वह प्रस्ताव उस सदन की समिति की सौप दिया 
जाता है । यह समिति उस प्रस्ताव की परीक्षा करती है, बहुधा फेडरल कौसिल के सदस्या, नागरिक 
सेवकों और अ य गवाहो के साथ, जिह वह बुलाना ठीक समझे और उसके बाद कातून का प्रारूप 
(मसविदा) तयार क्या जाता है, सदन उस पर पहल साधारण रूप मे विचार करता है और बाद 
में प्रत्येक अनुच्छेद पर । यदि इस प्रकार विचार किये जाने पर प्रारूप स्वीकृत हो जाता है तो उसे 
दूसरे सदन में समान कायवाही के लिए भेजा जाता है । किन्तु दोनो सदनो मे स्वीकृत हो जाने पर 
यह आवश्यक नही कि विधि निर्माण प्रक्रिया का अब हो जाय, क्योकि सविधान के अनुस्तार कानून 
में सारमय परिवतना पर सभी नागश्को का मत प्राप्त किया जा सकता है। सबवियान ने कानून 
ओर आज्ञप्ति म॑ं नाम का अन्तर किया है, परन्तु दोनो को एसेम्वली मे एक ही प्रकार से पारित 
किया जाता है और दोनो की कानूनी शक्ति सम होती है । कानूनों पर लोक निणय कराया जा 
सकता है और सवब्यापी प्रभाव की आज्ञप्ति पर भी । 
किसी निजी सदस्य द्वारा अस्तुत किसे गय अस्ताव के दो रूप हो सकते हैं--पोस्टयूलिट (?08/7- 
8/0) अथवा मोशन (१(०॥०7)  पास्ट्यूलेट की स्वीकृति के लिए पश्य किये जाने वाले सदन है 
बहुमत ही आवश्यक है और यह एक प्रकार की फेडरल कौसिल से प्राथना हाती है कि वह टेणआए कह 
विधायी प्रस्ताव का प्ररूप तैयार करे, किन्तु फेडरल कौंसिल को यह विवकरीय वर्क 
ऐसा करे या न करे । परन्तु मोशन के पास होने के लिए दोनो सदना वा बहाव अदु्मर घ््र्बि 
आवश्यक है जौर उसके पास होने पर फ़ेडरल कौंधिल के लिए आवश्यय है हि हक दबा के सिंध फो 
का प्राख्प तैयार करके सघीय एस्ेम्बली मं लाय ।? दसस यद्द राप्ट है हा 
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सदस्यों फे विशप प्रधिफार प्लौर फत्तस्य--सावियत सप + स्विधान ये अतगत सदस्यों 
वी जुद्ध बिशवापिद्ार अथवा चियुत्तियाँ (राण्णा॥ा८5) श्राप्त हैं। सर्वोच्च शोबियय ना बाड़ 
सदस्य जिन दितो उसया सत्र होता है, उसरी सहमति के बिता ने तो बेदी बनाया जा सबता हैं 
और न ही उसये विद भय यानूती रासयादी मी जा सरती है। जिय दिया सर्वोच्यि सारियत 
को सप्र नदी होता, सदस्या रा य दी यनाने तथा उपर जिशद पाययादी करन के जिए प्रेमीडियम 
शी पहमत्ति भावश्या है। सदस्पां ये उुछ विशय वत्तस्य ना हैं। प्रयम, प्रत्यय सदस्य या चुन 
जाये पर उसवे वियचिय उस आदेश वी दे मत हूँ अर्थात्‌ उत्त यया याय उरन हैं, इस सम्ब घ 
मे निवरचिव गुप्ताव द सवत हूँ और उसपा यह पत्तव्य है ति यह उ् पूरा परन या छिए प्रयले 
पर। दूसरे, सदस्यगण अपने तथा सर्योच्य सावियत वे कार्यों के बार मे मियमित रूप स रिपाट 
दते है। संविधान ये अतगत निर्याचय अपन प्रतितधि था, यदि उसने उस आहयानुसार वाय 
नहीं किया है, उमरी अवधि के समाप्त होने से पूव वापस भी बुता सरत हैं । इस प्रत्यावतन 
(7९००) बहूते हैं 


]। साम्यवादी चोन में विधायी संगठन प्रौर प्रत्रिया 


इस सम्बंध मे उल्दसनीय बातें य हैं--() राष्ट्रीय जनवादी बाग्रस वो बंप में एक सत्र 
होता दे, जिस इसकी स्थायी समिति आहुत परत्ती है। मदि स्पायी समिति आवश्यक समके या 
]/$ प्रत्तिनिधि एसा प्रस्ताव रे तो इसका और भी सत्र थुलाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय 
जनवादी वांप्रस एकत्रित होती है ता यदू अपने सत्र का सचासन बरन वे हतु एव प्रेसीडिमम 
जुनती है । (2) राष्ट्रीय ज़नवादी याग्रेस समितिया का प्रयोग बरती है । सविधान के अनुसार 
यह एक राष्ट्रीयताओं की समिति, एक विधेयक समिति, एप चजद समिति बौर अय आवश्यक 
समितिया नियुक्त कर सकती है। जिन दिना राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का सत्र नही चलता, 
राष्ट्रीयताआं की समिति तथा विधेयक समिति राष्ट्रीय ाप्रेस वी स्थायी समिति के निर्देशन के 
अधीन रहती हैं। राष्ट्रीय काग्रेस विशिष्ट प्रश्ना वी जाँच करत के लिए या जिने दिना उसका सत्र 
न॑ हो तो स्थायी समिति भावश्यव ता पडने पर जाँच समितियां भी तियुक्त दर सपयी हैं। जब ये 
ममितियां जाँच करती है, राज्य क सभी जगा, जनता वै सघो और सर्म्वाघत नागरिकों को 
आवश्यक सूचना दती द्वात्ती है । 

राष्ट्रीय जनवादो फाग्रेस ते सदस्य, राज्यन्यरिपद्‌ उसके मजी या भाषोष ले प्रश्न पूछ 
सबते है, जिनका उत्तर दिया जाना आवश्यक है । जिय टिना राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का सश्न 
चल रहा हो तो उसकी आना के विया राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का योई सदस्य बदी बनाया जा 
सबता है और न ही उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सबता है। जिन दिनो राष्ट्रीय वाप्रेत का 
सम्र न चल रहा हो, सदस्पो बी गिरफ्तारी आदि के लिए स्थायी समिति की आना जरूरी है । 
अत मे, एक उल्लेखनीय बात यह है. कि राष्ट्रीय जनवादी कापग्रेस के सदस्य अपने निर्वाचका वी 
देख रेख के अधीन है । काय प्रणाली का वणन अयम स्थान पर क्या जा चुका है । 


2 युगोस्लाविया में विधायी सगठन और प्रक्रिया 

एसेम्वली का एक अध्यक्ष और एक या अधिक उपाध्यक्ष होते हैं और वे फेडरल चेम्दर 
के ध्षदस्यों म से चुने जाते हैं। प्रत्येक चम्बर का, उपराष्ट्रा के चेम्बर का भी, अपना एक अध्यक्ष 
होता है | इनका कायकाल चार वप होता है और यह उ ही पदो के लिए फिर से लगातार दूसरी 
अवधि के लिए नही चुना जा सकता है । एसेम्वली का एक सैक्रेटरी भी होता है, जिसको नियुक्ति 
फेडरल चेम्वर करता है और वही उसे उसके पद से भी हटा सकता है। एसेम्वली का अध्यक्ष एसेम्बली 
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पालियामेट की तरह प्रश्न पूछने का परिणाम कभो भी वाद विवाद अयवा म तो का अपदस्थ 
होना नही होता । 
नयी सर्वोच्च सोवियत क॑ प्रथम सन मे साधारणतया इस कायक्रम का पालन होता है । 
सर्वोच्च सोवियत के चुनाव के बाद पहले दोनो सदनो की बठके अलग अलग होती है जिनमे व अपने 
अधिकारियो का चुनाव करते है, काय सूची अथवा समय क्रम को स्वीकार करते हैं औौर समितियों 
का चुनाव करते हैं । अगली बैठक मे दोना सदनो की सयुक्त बैठक होती है जिसम बजढ पर रिपोट 
सुनी जाती है । इस दौरान सदस्य अपने सुझाव दंते है और वजट प्रस्तावों को सावारण आलोचना 
भी करते है। इसके बाद वित्त मनी आलोचना का उत्तर देता है और सुझावो के सम्व व में कुछ 
आश्वासन भी । अत में दोना सदनो की अलग अलग बैठके होती है, जिनम बजद स्वीकार कर 
लिया जाता है। इसके बाद दोनो सदनो की प्रृथक बठको म॑ प्रेसीडियम द्वारा जारी वी गयी 
आज्ञप्तियो पर स्वीकृति दी जाती है और बुछ कानून भी पास किये जाते है। सत्र की ऑआतिम 
बैठक में सर्वोच्च सोवियत प्रेसीडियम के सदस्यों के नामो की सूची पर स्वीकृति प्रदान करती है 
और इसी प्रकार मात्र परिषद्‌ के सदस्या के नाम भी स्वीकार कर लिए जाते है। कभी कभी 
महत्त्वपूण थ तर्राष्ट्रीय प्रश्वो के सम्ब घ मे भी सर्वीच्च सोवियत प्रस्ताव स्वीकार करती है । 
सर्वोच्च सोदियत की स्थायी समितिया--अ-य राज्यों की विधायिकाओ की तरह सोवियत 
सघ मे सर्वोच्च सोवियत भी समितियों का प्रयोग करती है। सर्वोच्च सोवियत के सनो के अतरकाल 
मे भी ये समितिया अपने काय करती रहती है । दोना सदन जपनी अपनी स्थायी समितिया नियुक्त 
करते हैं, उनमे से मुरप समितिया ये है--विधायी प्रस्ताव समिति, बजठ समिति, प्रमाणीकरणा 
समिति, वदेशिक मामला की समिति । य॑ प्रश्ता पर प्रारम्भिक विचार करती है और उह सदन 
के समक्ष पेश करने के लिए तैयार करती हैं। सदन ही उन पर आई तम निणय करत है। इस 
प्रकार समितियां को विधायी प्रस्तावों को आरम्भ करने का अधिकार प्राप्त है। समितियाँ प्रशास 
निक विभागों तथा अधिकारियों से विधायों प्रस्तावों के सम्बाव में सरकारी आलेख व सामग्री 
और लिखित सूचना माँग सकती है। इसी बीच मे व सरकार और विभिन वज्ञानिक तथा साव 
जनिक संगठनो के प्रतिनिधियों की रिपोर्ट भी सुनती है। समितियां म सभी विपयो पर निणय 
बहुमत से किये जाते है। प्रत्येक समिति अपने कार्यो के लिए सर्म्बा घत सदन ऊे प्रति उत्तरदायी 
हाती है भौर सत्रो के अवरकाल में सदन के सभापति के प्रति । 
विधापी प्रस्ताव समितिया--य॑ स्वय॑ विधायी प्रस्ताव तैयार करती है जौर अय अगा 
द्वारा पेश किये गय प्रस्तावों पर भी विचार करती है। ये विचारहीन प्रस्तावों के सम्बंध मं 
नागरिका द्वारा भेज गये पत्रो पर भी ध्यान देती है। दोनां दस दस सदस्यो की विवायी प्रस्ताव 
समितियाँ नियुक्त करते हैं । वजट समितियों के काय का बड़ा महत्त्व है। प्रतिवव य॑ सरकार द्वारा 
तैयार किये गये वजट की जाच करती हैं, गत वप के वजट की क्रियाविति की रिपोर्टो पर विचार 
करती हैं और नये बजट की आय तथा व्यय की मदा पर भी विचार करती हैं। समितियां अपने 
निष्कर्षों के बारे म॒॑ सम्बाधित सदन को रिपोट देती है। प्र॒त्यक सदन की बजट समिति मं 3 
सदस्य होते हैं। वदशिक मामला की समितियाँ नीति सम्बधी सभी प्रश्नो पर प्रारम्भिक विचार 
करती हैं। उनके पम्बध मे कभी कभी जावश्यक कानून ओर प्रस्ताव भी ये समितियाँ पश कर 
सकती हैं। सघ की सोवियत और राष्ट्रीयताआं मे क्रमर ] जोर 0 सदस्य हांत हैं । प्रमाणी- 
करण समितियाँ प्रथम सत्र के आरम्भ म प्रत्यक सदन इस प्रकार की एक समित्ति नियुक्त करता 
है, जिसमे एक सभापति और कुछ सदस्य हांते हैं ये समितियाँ अपने अपन सदन के नव निवाचित 
सदस्या के प्रमाण पतन्नो की परीक्षा करती हैं, इनके अतिरिक्त प्रत्यक सदन छान-वीन मर्मितियां जी 
नियुक्त कर सकता है। 


348 राजनीतिव सस्यायें और तुतवात्मक शासन 


मामसा पर उचित भर आवश्यव कायवाही फेडरव अम्बर द्वारा की जाती है, परतु एसा बरते 
मे वह बाय सक्षम चम्बरा के साथ मिलरर ही समता के आधार पर ऐस बाय वर्ता है। परत 
कुछ भय मामला पर जो अय जेम्बरा के ही अधिवार सच मे जात हू, उचित थौर आवश्यय' 
कायवाही सर्म्य घत चम्वर ह्दी स्वत प्र रूप स बरत हैं। फेडरल उम्बर औौर आधियी चम्बर 
जायिवे क्षेत्र भ वास बरने याले समुटाया से सम्बन पत मामला तथा अथव्यवस्था और वित्त के 
क्षेत्र हे जाने बाज मामला पर वियार बरते हैं। बइन क्षेत्राम बानुून पास गरत हैं और 
सामाजिय योजनाएँ भी पारित परत हैं। इसी प्रवार पेडरल चेम्बर शिक्षा व सस्दति वे उम्बर 
या सावजनिक स्वास्थ्य व सामाजिय कल्याण के चाम्वर के! साथ मिलयर उनके क्षेत्र मं आन वाल 
मामला पर विचार परता है भौर सम्बाधित चम्बर वा साथ मिलकर उनसे विपयो कब बारेम 
आवश्यव कानून पारित बरता है। पेडरल चम्बर सगठनात्मक व राजनीतिय' चम्बर के साथ मिल 
बर फेडरल बजट ओर वापिक वित्तीय विवरण पास परत हैं। 
पर तु फेडरल चेम्बर स्वत श्र रूप म उन मामला पर विचार फरता है जो वदसिक नीति, 
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, राज्य की युरक्षा के क्षेत्र मं भात हैं और यह सामाय जा तरिक नीतिक 
मामला पर भी विचार वबरता है तथा आवश्यक यानून बनाता है। यही भतर्राष्ट्रीय समझौतो 
की सम्पुष्टि 7रता है। यही चेम्थर सघीय कायकारिणी १रिपद्‌ के प्रधान व सदस्या या चुनाव 
करता है भोर उ'ह उनके पदा में हटाता भी है। ऐस ही यह सर्वोच्च तथा साविधानिक “यायालया 
के प्रधान व यायाधीशों को नियुक्त बरता है और उह उनके पदो से हटा भी सकता है। यही 
चेम्बर राज्य सचिवां तथा उपन्सनापति का नियुक्त बरता है तथा पद से हृटाता है। संघीय 
एसेम्बली के सदस्या का प्रतिकर अथवा पारिश्रमिक दिय जाने स बारे म॑ वही निणय करता है। 
ऐसे ही उन अधिकारिया के परारिश्रमिक भी यही नियत करता है जि!हू यह नियुक्त करता है। 
यह एसे काय भी करता है जो एसेम्वली व अधिकार क्षेत्र म आत हैं, कितु आय वेम्बरा के 
अथवा अ ये किसी एक चम्बर के अधिकार क्षेत्र भ स्वृतान्न रूप से नहीं आते 
काम करने वाले समुदाया का प्रत्यक चम्बर जस जाथिक चेम्वर या शलिक व सास्इ तिक 
चेम्बर अपने अपन अधिकार क्षेत्र म ऐस मामलो पर विचार कर सकता है जिनका सम्बंध संघीय 
एसम्बली के भर य निणयो से हो तथा अ य ऐसे मामलो पर भी जो उनवे सामाय वाय संचालन 
से सम्बाधत हो और उनके काय क्षेत्र म आय स्वायत्तता प्राप्त संगठनों व काम करते वाल 
वाले समुदायों से सर्म्वा घत हो, जिसस कि उनक सम्ब थो मे समावय कायम किया जा सके जौर 
पारस्परिक सहयोग का विकास कया जा सके । चेम्बरों को इन मामला के बारे म॑ उपयुक्त या 
संगत स्वायत्तता प्राप्त संगठनों, काम करने वाल सगठनां और राजकीय झगा से सिफारिशें करवे 
का अधिकार है | इनम से प्रत्येक चेम्वर, अपगे अधिकार क्षेत्र मं, फ्रेडरल कायकारिणी परिपद 
स॑ रिपोर्ट माँग सकता है और उसे प्रश्न सम्बोधित कर सकता है 
एसेम्बली के सभी चेम्वरो के सयुक्त अधिवशन मे गणराज्य के राष्ट्रपति जौर उप 
राष्ट्रपति तथा एसेम्बली के प्रधान व उप प्रधान के चुनाव होते है और यही प्रतिनिधिया वी 
अवधि के विस्तृत करने का नी निणय करता है । प्रत्येक चेम्वर मे वध निणय चेम्बर म॑ उपस्थित 
बहुमत से किये जाते है, परतु उसकी बेठक मं कम से कम बहुसख्या उपस्थित होनी चाहिए । 
फिर भी कुछ एसे निणय होत हैं जिनक लिए सवियान के अनुसार विशेष बहुमत की जावश्यकत्ता 
होती है । संयुक्त अधिवेशन में भी एसेम्बली के निणय उपस्थित सदस्या के बहुमत से हाते हैं, जब 
तक कि कि ही विपयो पर निणय के लिए संविधान द्वारा विशेष बहुमत की आवष्यक्ता न हो । 
पर तु सयुक्त अधिवेशन म भी प्रत्यंक चेम्बर के सदस्यों की बहुसस्या उपस्थित होनी चाहिए। 
प्रत्येक प्रतिनिधि को अपने चेम्वर मं, सघीय कायकारिणी परिषद्‌ और चेम्बर की किसी नी 
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का प्रतिनिधत्व बरता है, वही चेम्वरा वे संयुक्त अधिवश्नन दचुला सकता है, वही उनका सवापतित्व 
करता है और वही एसेम्बली के प्रक्रिया नियमा को लागू करता है। प्रत्येक चेम्बर का अध्यक्ष 
चेम्बर के निणय के अनुसार अथवा अपने आप जब समझे अपने अपने चेम्बर का अधिवेशन 
बुलाता है । 
प्रतिनिधियां के प्रधिफार भौर कत्तव्य--प्रत्येक प्रतिनिधि को उस चेम्बर म॑ जिसका वह 
सदस्प होता है, विधेयको, सिफारिशा, घोषणाओ ओर प्रस्तावा तथा चेम्वर व अधिकार क्षेत्र मं 
आते वाल अन्य प्रश्नों को भी पश करने का अधिकार है । इसक साथ ही उसे सधीय कायवारिणी 
परिपद्‌ के काय व नीति से सर्म्बा घत मामला, कानूना के लागू किये जान अबवा संघीय प्रश्मासकीय 
अंग के फार्यों की परीक्षा करने का प्रस्ताव पेश करने का भी अधिकार है । प्रतिनिधियों की एक 
पिर्धारित सख्या को, प्रक्रिया नियमों के अनुसार, एसेम्वली के अधिकारिया के चुनाव, नामजदगी, 
पद से हटाये जान के बारे म प्रस्ताव पश करन का अधिकार है, जय तक कि इन विपया के बारे 
मे सविधान द्वारा अय व्यवस्था न की गई हो । उह सघीय वायकारिणी परिपद्‌ के सदस्यो या 
संघीय प्रशासनिक झगा क॑ अधिकारियों से उनके कार्यों तथा सर्म्वाघत अगो के अधिकार क्षेत्र मं 
आन वाले मामलो के बारे म॒प्रश्व पूछझ का अधिकार है ओर सर्म्बा घत अधिकारी जपेक्षित 
सूचना दंगा | 
प्रत्येक प्रतिनिधि अपने निर्वाचत्रा के प्रति उत्तरदायी है जोर उसे अपने तथा अपने चेम्बर 
के काय के बारे म॑ अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वचिकों को सूचित रखना चाहिए । प्रत्येक सघोय 
प्रतिनिधि को उस क्भ्यून की एसेम्बली के काय मे भाग जेन का अधिकार हैं, जिसम कि वह चुना 
जाता है। यदि कम्यून की एसम्वली माँग करे तो प्रतिनिधि को अपने तथा अपने चम्बर के काय 
के बारे म उसे सूचता देनी चाहिए। फेडरल चेम्दर वा कोई भी सदस्य उसी समय किसी 
राजबीय अग का अधिकारों या कमचारी नही रह सकता प्रत्येक प्रतिनिधि को एसेम्नली के 
भीतर व वाहर मसदीय उ मुक्ति के उपभोग का अधिकार है । उ'ह एसेम्बली म॑ दिये गय॑ मत या 
मत की अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता, बन्दी नही बनाया जा सकता या 
दण्डित नहीं किया जा सकता | 
समितियाँ पश्रोर प्रायोग--अग्रलिखित विपयो पर विचार करन के लिए. स्थायी समित्तिया 
नियुक्त को जाती है। नीति के सामाय मामले, उतर मामलों के वारे म॑ एसेम्बली मे प्रस्ताव पेश 
करन, विधेषयकों ओर एसंभ्वली के जय कार्यो तथा फेडरल चेम्यर के अधिकार क्षेत्र म आने वाले 
अय मामले, इन समितियां को नियुक्ति और उनके अधिकार क्षेत्रों का निर्माण फेडरल चेम्बर के 
निणया द्वारा होते हैं। फेडरल चेम्बर की स्थायी समितियाँ, अपने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर, 
सामाजिक जीवन के चिभिन क्षेत्रों मं मामला की स्थिति पर विचार करती है, सघीय अधिकारियों 
के कार्यो, कानुनो व एसेस्वली के आय निणयो को लागू करने के वारे म॒ विचार करती है और 
विधेयको, कानुतो, मसविदा व एसेम्बली के अधिकार क्षेत्र मे आने वाले आय भामला का अध्ययन 
करती है तथा अपने निष्कर्पों व प्रस्तावों को फेडरल चेम्वर के सामन पेश करतो है। आ्िक 
चेम्बर, शक्षिक सास्कृतिक चेम्बर, सावजनिक स्वास्थ्य सामाजिक कल्याण का चेम्वर और 
सगठनात्मक राजनीतिक चेम्वर अपनो अपनी समितियाँ नियुक्त कर सकते है, जो विधेयको और 
अय कानूनी ससविदो तथा अपने अधिकार क्षेत्र मे जाने वाले अय मामलो की परीक्षा कर सकती 
हैं। एसेम्वली के लिए चुनावा तथा नामजदगियो से सम्बा घत मामलो के लिए एक आयोग नियुक्त 
करना आवश्यक है। उस आयोग का सभापति तथा सदस्यों की वहुसख्या का चुनाव फेडरल 
चेम्बर और अय चेम्वर अपने सदस्यो म स॑ करते हैं । ७५ 
फेडरल एसेस्वलो से काय प्रशालो--सघीय एसेम्वली के अधिकार क्षेत्र म॑ आान॑ है 


त्तेरहवां प्रध्याय 


चजट और वित्तीय प्रक्रिया 


] सार्वजनिक वित्त और वजट 


सावजनिक वित्त--सावजनिया वित्त सामायत विस्तृत एवं वहूतू अर्थों म॑ परिभाषित 
किया जाता है, वितु मुरय रूप से इसका सम्बंध सरयार की उन सभी क्रियाओं से है जा 'अय' 
से सर्म्बाघत है। 'सावजनिय वित्त! लोक प्रशासन के अधिवारिया (कंद्रीय तथा स्थानोय 
प्रशासन) की ऐसी क्रियाआ से सर्म्बा धत है जिसने आधार पर व अपने कार्यों को वित्त के माध्यम 
से पूरा बरते हैं। साथ ही राज्य वी आय व निर्धारण एवं व्यय को किस प्रकार संतुलित किया 
जाय इसका भी इसम समावश होता है। मुख्य रूप स दुसम हम दो क्रियाओ बा अध्ययन बरते 
हैं। कर निर्धारण एवं व्यय, वितु ऐसी क्रियाएँ जते आय के अनुमान लगाना तथा कर वसूल 
करना, धन को सरक्षण देना, लोक ऋण की व्यवस्था करना, आय एवं व्यय के सभी अनुमानो 
को तंयार करना, वजट को भ्रस्तुत करके स्वीकृत कराना, आय व्यय का लेखा, उसकी निर्धारित 
समय पर जाँच तथा वित्तीय रिपोट आदि सभी बातें सावजनिक वित्त म सन्निहिंत है। वित्त 
बथवा “अथ' प्रत्येक व्यक्तिगत परिवार, समुदाय एवं व्यापारिक सस्थान की उन महत्त्वपुण क्रियाओो 
को प्रभावित करता है जिनमे उनवी आय तया व्यय की समस्त क्रियाएँ अतग्रस्त होती हैं । यही 
सावजतिक वित्त के लिए भी पू्णरूपेण सही है । जद हम सहज रूप म यह कह सकत हैं कि वित्तीय 
प्रशासन लोक प्रशासन का एके महृत्त्वपूण अग है। एक लेखक के शब्दा मे यह सरकार का जीवन 
तत्त्व (6 ०॥0०१) है 7 एक महान्‌ राजनीतिज्ञ ने यह कह है कि वित्त ही सरकार है | वित्त 
की सुहृढ स्थिति किसी राष्ट्र के राजनीतिक स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम महत्त्व रखती है । 
सावजनिक विज् का सुहृढ होना निश्चित और उस नीति के साथ साथ सगठव पर भी निभर 
करता है, क्तु अन्य क्सि की अपेक्षा सयठन पर यह अधिक आश्रित है ॥? 
विलोबी के अनुसार, लोक प्रशासन की विशिष्ट समस्याआ मे से आय कोई इतनी महत्त्व 
पूण नहीं है जितनी कि सरकार की वित्तीय क्रियाआ का सही सचालच एवं उसकी सुदृढ 
व्यवस्था ।* इसके महत्त्व को इस तथ्य से भी आका जा सकता है कि प्रत्येक विधायिका का आधे 
पे अधिक समय केवल वित्तीय मामला पर विचार के लिए दिया जाता है । हमारे अपने ही देश 
में ससद तथा राज्यो के विधानमण्डल अपना पूरा एक सत्र, जिसे बजद सत्र कहते है और जो 
कई माह तक चलता है केवल इसी काय के सम्पादन हेतु करते हैं । उसी अवसर पर प्रशासन को 
भी अपनी वित्तीय क्रियाओ की विस्तृत एवं सही रूप (आय व्यय की दृष्टि) से व्यवस्था करनी 
होती है, इस प्रकार सरकार का प्रत्येक काय वित्तीय रेकार्डों मे प्रतिबिम्बित होता है। वित्तीय 
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समिति को चेम्बर म॑ विधेयक व कानूनों के मसविदे प्रस्तुत करने का अधिकार है। कोई भी 
चेम्बर ऐस विधेयक व कानूनों के मसविदे प्रस्तुत कर सकता है । जो कि किसी दूसरे चेम्वर के 
अधिकार क्षेत्र मे नाते हो । कसी विधेयक के प्रस्तुत करने का प्रस्ताव स्वायत्तता-प्राप्त संगठनों, 
सामाजिक राजनीतिक सग्रठनो व सघा ओर नागरिकों से आ सकता है । 
प्रत्येक चेम्बर को किसो भी विधेयक, सामाजिक योजना के मसबिदे और बजठ पर 
विचार विमश करने का अधिकार है तथा किसी अ य ऐसे मामले पर भी जोकि दूसरे चेम्बर के 
अधिकार क्षेत्र म आता हो और चेम्वर उस विधेयक या मामले के बारे म॑ अपने मत सक्षम चेम्बर 
के सामने रख सकता है, यदि सर्म्बा धत विधेयक या विचाराधीन प्रश्न किसी ऐसे क्षेत्र से सर्म्बा घत 
हो जो उसके अपने अधिकार क्षेत मे भी आता हो । सक्षम चेम्वर भर य चेम्बरा से किसी विधेयक, 
सामाजिक योजना के मसविदे, बजट या अय मामला के वारे में उनका मत माग्र सकता है। 
सक्षम चेम्वर दूसरे चेम्वरों के मतो पर वाद विवाद कर सकता है और उन पर अपनी स्थिति 
को निर्धारित कर सकता है। प्रत्येक चेम्बर का पृथक से अपना अपना अधिवंशन हांता है, 
जिसमे वह विचार-विमश करता है , पर तु चेम्वर चाहे तो सयुक्त अधिवेशन करके उनमे निणय 
कर सकते है। कसी कानून के बनाने या किसी और काय के लिए दो चेम्बर मिलकर समस्त 
अधिवेशन क्र सकते है और समता के आधार पर कानून पास कर सकते है। ऐसे ही दो या 
अधिक चेम्बर सयुक्त अधिवेशन में सामा य महत्त्व के विषय पर वाद विवाद कर सकते हैं । यदि 
व चेम्बर सयुक्त अधिवेशन मे मतदान करने का निणय करे, तो प्रत्येक चेम्बर के सदस्य पृथक 
रूप में मतदान करते है ॥ 
चेम्बरो के सम्बध-कोई कानून या आय काय जिसके निर्माण मे दो चेम्बर समता के 
आधार पर भाग लेते है, तब पारित समझा जाता है जबकि वह दोनो चेम्बरो द्वारा एक ही रूप 
में पास हो जाता है। पर तु यदि किसी विचाराधीन विपय पर मतभेद पैदा हो जाय और वे 
उसके बारे में कानून के मसविद पर लगातार अधिवेशनों म॑ विचार विमश करने के बाद भी 
एकमत न हो, तो दोता चेम्वर एक सयुक्त जायोग बनाते हैं जिसम॑ दोनो चेम्बरो के बराबर सदस्य 
रहते है और उस आयोग को यह काय सोपा जाता है कि वह उस विवाद का निणय करने के 
लिए अपनी सिफारिश कर। परतु यदि सयुक्त आयोग भी एकमत पर न पहुँच सके अथवा 
भायोग द्वारा की गई सिफारिश को कोई भी एक चेम्बर स्वीकार न करे तो वह विधेयक या 
मसविदा दोनो चेम्बरों के सयुक्त अधिवेशन के सामने रसा जाता है और यदि दोनो चेम्बर भी 
सयुक्त अधिवेशन द्वारा एकरूप निणय पर न पहुचे तो प्रवादमय विधेयक एसेम्बल्री के एजेण्डा से 
हटा दिया जाता है । 
उपराष्ट्रो का चेम्बर--इसका अधिवेशन तब अनिवाय रूप से होता है जबकि फेडरल 
चेम्बर के एजेण्डा पर सविधान में परिवतन करने का कोई प्रस्ताव हो । इसकी वैठकी तब भी 
हो सकती हैं जबकि कोई ऐसा विधेयक कानूनी मसविदा या भ्रय मामला जिनका सम्बन्ध उप 
राप्ट्रो या गणतात्रो की समता से हो या सविधान द्वारा स्थापित गणत-जा के अधिकारों से हो 
ओर वे फेडरल चेम्बर के एजेण्डा पर हो । यदि फेडरल चेम्बर उपराष्ट्रा के चेम्बर का प्रस्ताव 
स्वीकार न करे तो उपराप्ट्रो का चेम्बर उस पर फिर से वाद विवाद कर सकता है। यदि यह 
अपनी मौलिक स्थिति पर ही अडा रहे और विवादग्रस्त मामले पर फेडरल चेम्वर से फिर सदहम दि 
के आधार पर समझौता न हो, तो दोना चेम्वर मिलकर एक सयुक्त आयोग बगायेये जिधरग पो्भां 
चेम्ब॒रा के बरायर सदस्य होगे और उस आयोग को ऐसी सिफारिश विमिय परे का का पीव 
जायगा कि उसस विवाद वा अत हो जाय । 


3352 राजनीतिक सस्यायें और तुलनात्मक घासव 


यह एक प्रतिवेदन है और एक प्रस्ताव भी है। यह वह आलस है जिसवे दास मुख्य वायपाल, 
सरकारी वारयों के यथाथ सम्पादन व लिए उत्तरदायी प्राधिकारी से रूप मं, पर लगाने तथा व्यय 
की स्वीकठति देने वाले प्राधिकारी (विधायित्र) + सामने भाता है और इस बात वी पूरी रिपांट 
दता है कि उसने तथा अधीन अधिकारिया ने गत वित्तीय वष मे वित्तीय मामला या विस प्रवार 
प्रशासन किया है जिसम कि बह फ्ोप की वतमान स्थिति वा प्रदर्शित करता है, इह्ी मूचनामा 
के भाधार पर आगामी वष के कायक्रमा वी रूप रेसा तयार करता है त़वा उस दंग का व्यवस्था 
का सुमाव भी देता है जिसके आधार पर काय को सचालित करन व लिए घन प्राप्त हो और बह 
पूरा हो सके । बजट एय' ऐसी रिपाट है जो सवस नधियः महत्त्व रखती है, वयात्रि यही सरकार 
के वित्तीय वायों का आधार है| इसे विधायिका के समुस रसा जाना आवश्यय' है। वस्तुत यह उन 
महत्त्वपूण सचार साधना म॑ से है जिह कायपालिया विधायिका के माध्यम से जनता तक पहुँचाती 
है। यह एक प्रस्ताव है, उसम सरकार के थावी कायक्रमा वी भार सकत होता है तथा नविष्य 
की भिनर भिन्र योजनाओ बे' लिए वित्त वी व्यवस्था वा विवरण भी होता है । इसी दृष्टि से राष्ट्रीय 
बजट का निर्माण होता है तथा उसे प्रस्तुत भी किया जाता है। इस प्रकार वजट राम्प के 
विवरण पत्र के प्रयोजन को पूरा करता है। इसका उद्दश्य सरकारी नीति को निर्धारित करने 
के लिए आवश्यक तथ्यो को सक्षेप म प्रस्तुत करना और साथ ही वित्तीय साधना क॑ लिए व्यवस्था 
करना है । 
बजट के प्रकारों मं हम तीन बहुचचित रूपा का अध्ययन करते हैं--स तुलित वजट, बचत 
का बजट एवं घाटे का बजट । सातुलित वजट म॑ पूव अनुमानित आाय तथा पूव अनुमानित व्यय 
समान होते हैं| साधारणत सरकारी वजट ऐसा ही होना चाहिए, लक्नि कठिनाई से ही ऐसा 
हो पाता है। बचत के दिखाने वाले बजट के अनुसार अनुमानित व्यय से आय अधिक होनी 
चाहिए | एक अच्छे वजट को कुछ न कुछ बचत सुरक्षित रूप से दिसानी चाहिए। वचत वाला 
बजट सवथा स्वागत योग्य है । कि तु यह भी कठिनाई से ही देखने को मित्रता है । घादे का बजट 
ऐसा बजट होता है जिसमे अनुमानित व्यय अनुमानित आय से अधिक होता है। ऐसा बजढ 
आवश्यकता का सूचक होने के साथ साथ विकासशील देश्ा की अथव्यवस्था का एक सामायय 
लक्षण है । असन्तुलित अथवा घाटे का वजट सावजनिक ऋणग्रस्तता के साथ साथ सभी सम्बस धत 
लोगो मे चिता पदा करता है । 
परम्परागत बजटो में व्यय की मदा को कार्या, परियोजनाओं या कायवाहिया की अपंक्षा 
लक्ष्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है । इस व्यवस्था के जतगत किसी विश्विप्ट कायक्रम से 
सर्म्बा धत “्यय की मर्दे विभित शीपको के अतगत इधर उधर बिखरी हुई हो सकती है । पर तु 'यय 
का कार्यों के अनुसार विभाजन जिसम प्रत्येक पर किया गया व्यय भी दिया हो, उपलब्ध साधवा 
का सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिए विश्वसनीय आधार, उत्तरदायित्वा के उपयुक्त वितरण, प्रभावी 
कायपालिका और प्रव धात्मक नियावरण को सुनिश्चित बनाने, रिपोट दने और मूल्याकन की स्वस्थ 
पद्धति की स्थापना करने, अथमय विधायी नियात्रण और परिवीक्षय तथा सुधरे हुए सावजनिक 
सम्बधो (सम्पक) की व्यवस्था करता है॥ कायक्रम और निप्पत्ति बजठ मं या तो वर्भमीकरणों 
अथवा निष्पादन (एथर्टणाए2४) पर बल दिया जा सकता है। आधुनिक प्रवृत्ति बाद वाले के 
पक्ष मे है, जिसम॑ परियोजनार्यें और उनकी प्राप्ति अथवा पूर्ति का वणन स्पष्ट रूप मं दिया रहता 
है, अधहीन और असर्म्वा व विस्तार की असरय बाता के रूप में नहीं। संयुक्त राज्य अमरीकी 
सरकार की कायपालिका शाखा के सगठन पर बैठाये गये आयोग ने अपनी रिपोट मे कहा है, हम 
सिफारिश करते हैं कि कार्यों व परियोजनाआ के आधार पर सधीय बजठ को पुनगठित करना 
चाहिए ।' बजट के इस नवीय रूप का सामाय अथ यही है कि यह केवल प्राप्य लक्ष्यों का आधार 
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प्रशासन पहने बी अपक्षा नाधुनिक युग में अधिव महृत्त्व रपता है । उसया मुख्य मारण यह हे थि' 
प्रशासन द्वारा लगाये यये बरा, घुगी बर, घुल्ता, बपदण्ड आदि द्वारा हो। वाली आय पूवपिक्षा 
बहुत अधिय बढ़ी है और राजगीय उद्योगा सनी आय बढ़ी है । इसबः अतिरिक्त राज्य वायों 
तथा भय सामाजि संवाओं पर व्यय होने वाल घन में प्रूवपिक्षा वृद्धि हुई है। इस ध्याव मे 
रसत हुए अवुशल तथा बपन्ययों वित्तीय प्रक्रियाओं यो सहन नही प्रिया जा सस्ता | जो सरवार 
वित्तोय प्रशासन शी सतोपजनव व्यवस्था वरती है निश्चय ही उसझ्री सभी क्रियायें सुहद और 
कुशल आधार पर सचालित होती हैं। वित्तीय प्रशासत म॑ कार्यप्रालिता एवं विधायिका के उन 
कार्यों का समावेश हाता है जिसके आधार पर दोना ही भग वित्तीय नीतियां के निर्धारण मे योग 
दत हैं और उन नीतियो को पूरा करत वा मुख्य दायित्व भी पूरा करत हैं जिनम आय तथा व्यय 
सम्बधी सुझाव भाते हैं । 
सक्षेप भ, वित्तीय प्रशासन क॑ मुख्य उप विभाजन इस प्रसार हैं. () भाय के अनुमाना 
को तेयार करना--वजट का निर्माण । (2) बजट अथवा अनुमाना को विधायिवा द्वारा पास 
करना (या विसी अन्य जधिवारी द्वारा जो उस पास बरने के लिए सक्षम हा) । (3) बजट को 
क्रियावित करना, जसे करो को एकत्र करना और अय सभी प्रकार के आय-व्यय पर नियनजण 
रखता। (4) कोप प्रव ध (77०98प79 गाथाठ8थाथा') अर्थात्‌ राजकीय कोप गृह में धन को 
सुरक्षित रसने और व्यय के लिए इसी धन वी देनदारी बरने की व्यवस्था है। (5) लेखा तथा 
लेखा परीक्षण (४४०॥) वी व्यवस्था रखना, जिसमे लेखा परीक्षण वी रिपोट भी आती हैं, बह 
भी बहुत आवश्यक है कि हम पित्तीय प्रशासनिक संगठन पर भी थोडा ध्यान दें । विकासशील 
दशों म॑ वित्तीय सगठन क॑ मुग्य अगरा मं हम इनका अध्ययन करते हैं. () विधायिका, (2) वित्त 
विभाग, अतिरिक्त वजठ का तैयार बरने वाला एक मुस्य संगठन भी इसका अध्ययन विपय है 
जस सयुक्त राज्य अमरीका म “ब्यूरो ऑफ दी बजट' का सगठव, (3) वित्तम-श्री और मुख्य वित्तीय 
नधिकारी, (4) तिय-त्रक के अधीन लेसा परीक्षण विभाग जसे भारत मे महालेखा परीक्षक, 
(5) विधायिका की वित्तीय समितियाँ जैसे भारत मे प्रावकलन समिति (£आाशद्वाट8 ए०॥- 
7००) भौर लोक लेखा परीक्षण समिति (200॥6 ०००७॥॥$ ९०गागर०८) है। 
बजट--साधारण शब्दा म 'वजट' एक ऐसा आलंख है जिसम भूतकालीत़ आय, व्यय और 
राजकीय कोप का वणन होता है तथा इसके सांथ ही भविष्य की आय व्यय सम्व धी आवश्यकताओं 
के अनुमानो का उल्लेख होता है। यह आलेख बजठ सूचना के साथ अमरीका म तथा वित्तम नी 
के भाषण के साथ भारत मे प्रसारित होता है । बहुत से लेखको ने बजठ' की परिभाषाएँ विभित 
रूपा म॑ वी है । मुख्य परिभाषाये तथा विचार इस प्रकार है--सामायत 'बजद' एक ऐसा 
निर्धारित एवं निश्चित अनुमानो का आलेख है जिसमे एक निश्चित अवधि के आय और व्यय 
के भॉक्डी का उल्लेख रहता है । प्रशासक के हाथ मे बजट एक ऐसा रेकाड है जिसमे भूतकालीन 
सफलताआं, वतमान निय त्रण एवं नियमन के साधनों तथा भावी योजनाओ का चित्र अकित 
रहता है ॥? 
मुनरो के अनुसार, 'वजठ एक प्रकार से आगामी वित्तीय वष की वित्तीय योजनाओं का 
लेखा है जिसम एक तरफ होने वाली अनुमानित आय का और दूसरी तरफ सम्पूण व्यय का वणन 
होता है ।? बजट एक संगठित योजना तथा वित्तीय प्रशासन की केद्वीय धुरी है। विलोबी ने 
सत्य ही कहा है कि बजट कंवलमात्र अनुमानो का सकलन ही नही है, वरन्‌ इससे कुछ अधिक है, 
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करने की दाक्ति के द्वारा पूरा नियजण रसता है। यह इसी आधार पर होता है कि कायपालिता 
अपने सम्पूर्ण कार्यक्रम के लिए विधाबिवास पहल ही स्वीकृति लिए होती है। समुक्त राज्य 
अमरीका में 92] के बजट एवं एकार्जाटय एवंट के बाद से यह कायपरालिया प्रउाध का एक 
साधन ही वन गया है । अत आजकल वजट को कायपालिका प्रवघ में आधारभूत साधन के रूप 
मे देखा जाता है। 

प्राथिक नीति के साधन रूप मे--वतमान समय मे वजट ही वास्तव में सरकार कौ प्रयोग 
में लायी जा रही आधिक नीतिया का एक निश्चित सकेत है। बजट हो सरकार वे हाथ मे ऐमे 
शक्तिशाली साधन के रूप में है जिसके आधार पर वह अपनी नीतिया को क्रियाजवित करती है। 
बजट में नये करो के सुझाव एवं नये ऋण प्राप्त करने के अस्तव भी दिये हाते हैं। नये कर 
प्रस्तावों अथवा ऋण के आधार पर ही कोई भी सरकार अपनी आधिऊ नीतिया को क्रियान्वित 
करती है। यातायात, खाना, उद्योग क राष्ट्रीयकरण एवं मृत्यु शुल्क, पूजीकर की प्रतिस्थापना, 
वेतन क्रमो का उच्च स्तरो पर कम करके तथा छाट स्वरा पर बढ़ाकर, मुद्रा-स्फीति को रोक कर 
मूल्य स्तर को स्थिर करना आदि की व्यवस्था समाजवाद की आर भुकाव का एक स्पष्ट सकंत 
है। हमारे अपने ही देश मे वजट सरकार की आधिक नीतियों को प्रूरा करने का साधन बन 
गया है । 
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ससदीय निय-तण का विकात्त--इग्लण्ड का साविधानिक इतिहास, बहुत सीमा तक, 
जनता के कोप (77०25ए9) पर वियत्रण और सामाय इच्छा को सर्वोपरिता पाने के लिए 
सधप का इतिहास है । कामन सभा द्वारा प्रयुक्त वित्तीय तिय नए कानुन, ससदीय अधिकारों और 
प्रथाआ पर आधारित है । मध्ययुय और ट्यूडर काल मे जस जसे सश्ृद की शक्ति बढी वसे ही 
क्रमिक रूप म इस सिद्धा त का विकास हुआ कि ताज द्वारा कर लगाने पर ससद की सहमति 
आवदयक है । 689 में अविकार पत्र (87॥॥ ० ।र809) द्वारा स्टुअट काल के सधर्पों के उपरात्त 
यह सिद्धान्त स्थापित हो गया था। अठारहवी शताब्दी मं, कॉमन सभा ने क्रमिक रूप से विनियोग 
की विधि द्वारा व्यय पर नियात्रण वी आधुलिक पद्धति को विकसित किया, जिसे 866 के 
कानुन (&००एणछ० आ6 8५8 /02एव्यपा०ा/ 8०४) में समाविष्द किया गया । इस कातुत 
के अ-तगत उन सभी विभागों के लिए जिद ससद की स्वीकृति स धन मिलता है, मह आवश्यक 
बना दिया गया कि वे प्रतिवप ससद के सामने विनियोग लेखों (6#7णशाका०0 2०00प5) 
को प्रस्तुत करेंगे । इन लेखों पर ट्रेजरी द्वारा नियुक्त विभागों के एकार्जाटय अधिकारियां के 
हस्ताक्षर हीते ये । कानून म यह व्यवस्था की गयी कि महालेखा निय-त्रक व परीक्षक समय समय 
पर उन प्राथनाओ पर सचित निधि से ट्रेजनी को धन निकालने की आज्ञा देगा, यदि उसे यह 
समाधान ही जाय कि बे प्राथनायें ठीक हैं । 

ससद के अति आरम्भिक काल मे ही यह्‌ सिद्धात स्थापित हो गया था कि ससद के 
वित्तीय निय-त्रण सम्बधी अधिकारों का प्रयोग कॉमन सभा ारा किया जायगा। कामन सभा 
न परम्परानुसार यह दावा किया है कि लाड सभा को वित्तीय प्राविधाना मे सथोधन करने की 
कोई शक्ति प्राप्त नही है, यद्यपि लाड सभा ऐसे प्राविधाना को अस्वीकृत कर सकती है । 2944 
के ससदीय कानून के पारित होने के बाद स अध्यक्ष ढ्वारा प्रमाणित घन विधेयका पर लाड सभा 
की अनुमति आवश्यक नहीं रही। वित्त विधेयक, जो कर लगाने का अधिकार दंता है और 
वितियाग विधेयक जो सचित निधि से पूति सेवाआ (50779 5धशा००७) पर व्यय का अधिकार 
दता है, केवल कॉमन सभा में ही सम्पूण सदन की समिति के सकल्‍्पो पर केवल ताज के कसी 
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हो अपेक्षाकृत उन वर्गीकरणो के जा कि सामाय रूप से वजट मे दिये होते है । इस प्रकार सबसे 
महत्त्पपुण तथ्य यह है कि बजट के निर्माण से लद्य क्या है और उसकी प्राप्ति पर क्तिना व्यय 
होना है । डा० रॉबट एप्० हुमन के पढ्दां में, निष्पादव वजट' सरकार की आवश्यकताओं के 
महत्व पर अधिक प्रदाश डालता है, भपेक्षाकृत अय किसी आवश्यकताओं के (| दूसरे शब्दा मे, 
'यहु आवश्यकता से अविक वल लक्ष्य की पूर्ति पर देता है ।' वास्तव मे निष्पादन बजट का प्रयोग 
स्थानीय निकाया मे ही हांता है। अमरीका में यह स्थानीय निकाया से ही आरम्व हुला, क्योकि 
उनकी सेवाआ को अधिक सरलता के साथ आका जा सकता है । 

बजठ के सस्वाघ से सरकार की सामाय कायविधि यही है कि वह सभी प्रशायनिव 
विभागों का एक ही वजट रखती है । कितु यह देखा गया है कि कुछ दाओ मे यह लाभदायक 
है कि कुछ महत्त्वपूण आय करते वाले विभायों के बजट पृथक्‌ हा । हमारे अपन ही देश मे 
सामात्य बजट के साथ 924 के वाद से रेलवे के पृथक्‌ वजट की व्यवस्था है। इस प्रकार 
यहु कहा जा सकता है कि भारत मे बहुल वजठ की व्यवस्था है । जहाँ तक्क जाय राजकीय उद्यमो 
(886 ७॥0०:8):7785) के वजटो का प्रश्व है. उनके अपने वजद हीते हुं। उन उद्यम के लिए 
केवल राज्य निधि से दी जाने वाली वनराशियां और उनकी आय मे से ऐसी धनराशियो वो जिह 
राज्य तिवि में हस्तातरित किया जाता है, राज्य के सामाय वजट में दिखाया जाता है । 

बज की तीन ब्रवस्थायें->विनोयी के अनुसार बजट की तीन अवस्थाये है---() निर्माण 
की अवस्था--वनिर्माण की समस्या को इन तत्त्वों मे रखा जा सकता है. (अ) उस अधिवारी 
को तमर करना जो कि निर्माण के लिए उत्तरदायी होगा। (ब) उस साथन अथवा समिति 
की व्यवस्था करता जो कि तिर्माण करने वाले अधिकारी का सहयोग देगी, उदाहुरणाथ, 
अमरीका में ब्यूरो आफ दी बजट । (से) काय की पूरा करते के लिए किस तरीके 
अथवा ढंग वा श्रमोग हंगा । (द) वजद का रूप । बजट तीन भागा मे विभाजित होना चाहिए--- 
(क) वजट भाषण , (ख) सामा य॑ वित्तीय सूचतायें, (ग्) विभियोगा (गुक्ाणुशाआा०5) के 
अनुमाव । (2) बजट पर विधामिका की कायवाही--अमरीका अजिटेन और भारत की पद्धति को 
लेकर इसके सम्व ध मे सविस्तार आगामी अध्यायों में विवेचन दिया यया हे । (3) चजद की 
क्रिया विति--विनियोग एवं भाय कानूवा को कायछूप देता इसके विस्तृत वणन जौर मुख्य मुस्य 

शो के सन्‍्दर्भों के लिए जागागी पृुष्ठा का अवलोकन सहायक होगा । 

विधायी नियात्स के साधन रूप से--बजट वास्तव मे प्रशासन पर विवायिका के निय/नण 
का सबसे सरल एवं महत्त्वपृण साधन है । वजठ के माध्यम से जिसे कि क्ायक्ारिणी प्रस्तुत करती 
है, विधायिका विस्तृत रूप में निय तरस, परिवीक्षण एवं निदेशन की झक्तिया एवं अधिकारों का 
प्रयाग प्रशासन यी विभिनर क्रियाओं का दंखने में करती है । यह सिद्धात् स्वीकार कर लिया गया 
है कि विधामिका की स्वीकृति के विना न तो काई तया कर लगाया जा सकता है नौर ने कर म॑ 
किसी भी प्रकार का परिक्‍तन किया जा सकता है, यहां तक कि घन की योटी से छोटी माचा भा 
विधामिका की स्परीकृति के बिना खच नहीं फ्री जा सकती । वजद पर बहस के समय विवायित्ा 
के सदस्य सभी प्रकार के सामा य और विद्येष प्रश्वा को उठाद है और बपने सतनेद व साथ साथ 
ल्षिकाय्ें भी प्रकट करत हैं । ससदात्मक प्रणाली वाले देशा में बजठ पर निम्त सदन के बहुमत 
का समयन प्राप्त करने मं अस्तमय रहता है तो उसे त्याग पत्र देवा पडता है । 

फायपालिका प्रबाय के साधव रूप स--व्रिठेत तवा जय ससटात्मवा पद्धति बाल दवा में 
बजट वास्तव में फायपालिका प्रव घ का अति महत्त्वपुष साधन है बस्तुत विनर जिन विभागा जी 
सभी क्रियायें वजट के माध्यम मे रहती हैं तथा एक ही योजना एवं सूत्र म भाउद्ध रहती हैं । 
मां अमण्डल संवच्चि कायय्रातिका की शक्ति के रूप मे अग्मासत के सनी विभागा पर धन प्रदान 
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आरम्भ होता है । जबकि वित्तीय भ्रस्तावा वो भा तम रूप से जुलाई के अत तय पास किया 
जाता है। जिससे इस वाल म प्रशासन जारी रह जथातु विभिन्न विनागरा यो अपने वार्यों के लिए 
घन्र उपलब्ध हो सके, अनुमान्रा वा वाफी बडा भाग अप्रल स पहल ही पेश्न बर दिया जाता है 
और उस पर स्वीकृति ल ली जाती है । 
कर-सम्ब'धी प्रस्ताव--अप्रल मे वित्त म त्री सदन वी मार्योपाय समिति मे सरशार या 
वाधिक बजट पेश्ष परता है। वास्तव में यह वित्त मात्री बा नायण होता है, जिसम वित्तीय 
स्थिति और वरा म परियतना भम्बी प्रस्तावा वा विवरण होता है। वजट पर वाद विवाद बई 
दिन तक चलता है भौर इस बीच म सरवारी-मीति व उसके सम्पूण वित्तीय कायक्रम पर सबसे 
अधिक पूण और व्यापक वाद विवाद वा अवसर मिलता है। वित्तीय प्रस्तावा पर मार्गोपाय 
समिति म॑ सकल्पा के रूप मे विचार शिया जाता है। झुछ प्रस्तावा पर जिनका सम्बंध आय-कर, 
भायात निर्यात गुल्व, उत्पादन भुल्क आदि स होता है, धीघ्र ही विचार किया जाता है और शप 
पर थाने वाल समय म किन्तु अगस्त स पूव ही । ये सवल्प पास हा जान पर समित्रि की रिपोड 
रूप से सदन के सामने रखे जाते हैं और वहाँ उन पर फिर एक बार वाद विवाद हाता है तथा 
उ'हे वित्त विधेयक मे सम्मिलित किया जाता है । कॉमन सभा की दो प्रमुख वित्तीय समितियाँ 
निम्नलिखित हैं-- 
श्रनुमाना पर प्रवर समिति--इस समिति म॑ कॉमन सभा के 26 सदस्य हाते हैं। समिति 
मे सदस्या का प्रतिनिधित्व प्रमुख दला की सदन म॑ सख्या के अनुपात मे होता है, परन्तु समिति के 
काय दलीय हृष्टिकाण से नहीं बिये जात । समिति का काय सरकारी नोति पर विचार अयवा 
बाद विवाद करना नहीं है। इसका सम्बंध तो प्रशासन व्यय मे बचत के लिए सुझाव देना है । 
यह समिति उप समितिया द्वारा वाय करती है, प्रत्येक उप समिति का कई कई अनुमाना की 
परीक्षा करनी होती है । ये उप समितियाँ व्यय के कारणा की परीक्षा करती है, विभागो के कार्या 
वी जाच करती है और यह देखती हैं कि कही अकुशल प्रशासन या बुढिहीन व्यय ता नही हुआ । 
सावजनिक लेसा सपम्तति--इस समिति म॑ केवल 5 सदस्य होते है, जिह प्रतिवष 
नियुक्त किया जाता हे । इस समिति का सभापति विरावी पक्ष का कोई ज्यप्ठ सदस्य होता है। 
यह समिति विभागों के लखो की जाच करती है | यह देखती है कि य सही तरीक॑ स रखे गये है 
और यह पता लगाने का प्रयत्न करती है कि धन पालियामेट के इरादे के अनुसार व्यय किया 
गया है। इस यह देखने की भी विवकीय झक्ति मिली है कि कोई अपव्यय नहीं हुआ है और यह 
भी कि ठेक आदि ठीक तरीके से किय गय हैं । यह गवाहा को बुलाकर गवाही ले सकती है और 
साधारणतया विभागा के स्थायी अध्यक्ष इस समिति के सामने लेखा जधिकारिया के रूप मे 
आते है । 
ब्रिटिश और भ्रमरोकी पद्धतियों को तुलना--ब्रिटिश पद्धति का सबस बडा गुण यह है कि 
इसके भ तगत सम्पूण वित्तीय कायक्रम एक इकाई के रूप मे त्तयार किया जाता है और यह काय 
एक ही प्राधिकरण आर्थातु केबिनेट द्वारा किया जाता है। सयुक्त राज्य अमरीका म 92] के 
बजट व एकार्डाट्ग कानून! के अत्तगत जब यह काय बजट व निदेशक द्वारा किया जाने लगा 
है, पर तु इस योजना के तयार हो जाने पर काग्रेस के दोना सदन इसम चाहे जैसे परिवतन कर 
सकते है। दुसरे, जबकि ब्रिटेन म मा त्रगण वित्तीय प्रस्तावो का स्पृष्ठीकरण करते है तथा उनके 
पक्ष म॑ तक दते हैं, कायपालिका को अमरीका म॒ स देश भेजने तथा सम्मेलना के अतिरिक्त इस 
प्रकार के अवसर नही मिलते । इस सम्ब व में एक ही प्रश्न महत्त्वपृण है--ब्या वित्त पर ससदीय 
मिय नण प्रभावी है ? इस प्रश्न के उत्तर पर ही वित्तीय पद्धति की अच्छाई और बुराई निभर 
करती है। सिद्धात रूप म॑ पालियामठ का जाय जौर व्यय दोनो पर ही नियजण है, कितु 
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म भी द्वारा प्रारम्भ किये जा सकते है । इन मामलों मे लाड सभा की ब्क्तियाँ बहुत ही प्रतिवी धत 
हैं। अनुमानो पर तो उच्च सदन मे बाद विवाद भी नही हो सकता ओर घन विधेयक के पास 
हाने मे बंबत एक माह की देरी वी जा सकती है । 
व्यय के सुस्य प्रनुमात--कुछ व्यय की मदे कानून द्वारा नियत हैं और उसमे तभी 
परिवतन हा सकता है जब सर्स्वा यत कानूत मे परिवततन हो । इस श्रेणी म॑ ये व्यय आते हैं 
शाही परिवार के लिए घन, राष्ट्रीय ऋण पर सूद, “यायाघीक्षा, नियाजक व महालसा परीखक 
और विरोबी पक्ष के नेता आदि के बेतत । ये सचित निधि पर भारित व्यय हैं अथाव्‌ इस पर 
प्रतिवण पराजियामेट की स्वीकृति प्राप्त नही की जाती । अजय सरकारी विभागां पर होवे वाल 
व्यय के अनुमाना के विवरण प्रतिवष तैयार किये जाते है, जिचम आगामी व के लिए उतकी 
आवश्ययताआ को दिया जाता है ओर यह भी कि कितती घवराश्नि क्नि प्रयोजन के रिए. रसी 
जानी है । ये अनुमान विभागों द्वारा द्वेजरी की सहायता मे तैयार किये जात है अर एप्हे उँ चदही 
में विभाजित क्या जाता है--सेना, दभनसेता, नो सेता, नागरिक अनुमाव जोर ए४इ:डइ फिझाय 
नागरिक अनुमाना को विभिन विभागो के अनुसार कई उप विभाग मे इंणि जा चेबाए है, बन 
केद्रीय शासन ओर वित्त, राष्ट्रमण्डल और विदेश, गह विभाग, बलतूद ओर स्यझ॑ण पश्ा व 
ब्राइकाम्टिंग, स्थानीय शासन, गृह निर्माण, स्वास्थ्य बौर थम, ब्यचर शरेग्हव और वथाया 
आदि । इनमे से प्रत्येक! उप विभाग की कई 'बोटो” (४०७) में ढौय जूझ है और इपक बाद 
उप शीपको मे बंदी रहती है । 
इन अनुमानों को पालियामेन्ट क॑ सामने प्रत्येक उन के ऋरन्त में उत्तर रिया जाता है । 
सैनिक सनुपानों को उतके मात्री पेश करते हैं बौर तापरिह बन॒चाव ट्रड॒ज हे वित्तीय सेक्रेदस 
द्वारा पेश किये जाते है। ये सभी अनुमान मम्पुष बदव का उप्काईं इिवे हे प्रेस डिय जात हैं 
ओर यह समिति अनुमानों पर विभिन्न वोदो' मे विद्र इसी है । स्यवकत देख काय के लिए 
संगभग 20 दिन (६7797 ५395) वियत हैं, दाबाररउदा डरइसे छोर जपस्व ऊ बीच प्ररद् 
यूहस्पतिवार । प्रथा के अनुसार वाद विवाद के लिए दिफयों अा धांट दिश्ेप्रों दक्ष द्वाप हा 
जाती है परन्तु चूकि सभी अतुमानों पर बार विद्यट $ लिए उतव डाखा म्रमप उपवाल हादा 
है, अतएवं उनमे से बहुत पर वाद विवाद भी नए या पं $ उच्चतर दिन 
विभिन्न वोदो के सम्बंध में पास किये गंदे उद्रोयं छा नइव ड झाउने 
होता है और सदन को उह एक ही दिद में छोर 
स्वीकृति ही काफी नहीं हांती । सच्रित दिक्वि 
लेती पडती हैं। विभित प्रयोजना के विए पतउ जे 
जो आवश्यक घन विवालन की वी ब्या उ है. इनउस्डगें दर मदव महाहडि 
उह विनियोग कानून मं सम्मितित क्िानय $ शाजलाई सन्त थे 5 
ईप कानून द्वारा विभिन्न वारों ह लिए सन नाच ऊंट जाय 2 ॥ मी 
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हाता है। स्यय मे पापिर अवुमात साउ समा ते सामा जयु्शा। के निए मार्मा के झयगे में रखे 
जात हैं। मांगें सापारपतयां में वालमंवार तयार वो जात है और प्रस्य5 माँग के वा स्यये 
सम्य पी विस्तार की थाई विभिव ीपकी मे जपीय रखो जाठी है अंग जिषिदारियां व 
फमघारियां व बताये, बाय बर', धीर्मति पाये! आदि । 

स्यय 4 आुात दो भागा म॑ बंद रही हैं--प्रगम आग में नियय दा स्थाया बार हिंद 
जात हैं पौर दुसरे मे पय अयथया प्रस्तावित श्यये दिय जा है । राजवीय उदामां वे विए भाउम्यऊ 
धनराहियां को फ्म्भनी को लिये गये पूँजी जा (ऑल टापाओं) के झूय में “साया जाया है 
और पम्पतियोँ अप व्यय मो राय विनियम्ित बरसों हैं। प्रयायरोप में प्राय भय अपान 
कायलिया को मोगा मे आायश्यां ब्रटोत़ी ररता है जोर उद्ध एफ तरद दिए मजासय वा 
मेजता है। विछ मामासय शी यय प्रस्तावों अयया प्रत्यक्ष बड़े हुए स्यय यो बड़े प्याद से परी व 
परता है। इस व्यय सम्य थी छ प्रभाग (008०5) विशिन म्रासर्या अपर उन मुद्रा 
से सम्ब्पित हैं और सर्म्या पत प्रभाग छा माजासर्गा # प्रस्तायो की घ्यायूवर जॉयिवर। हैं। 
प्रत्यणा मं वालय र साथ एक वित्तीपष परामाथता सगा हुआ है और पूँफि बहू दिल मे त्राखय 
का प्ररर अपियारो हाता है इसलिए यहू सम्योषिस प्रयासतीय मात्रालय के अधि निकट सम्सक 
में रहार प्राय परता है। निय त्रए एय महालसा पराक्षा थी, आारा सरातार या महालाया 
अधियारी द्वा। # रूप में बजेद लमुमातो | यार में महृध्यपूष बाग रसाा है । उसर तीर कोटोर 
राजस्य वे लिए एव महातसातार (#८८०एश्ाउ॥१ ठथालाजो) होता है और एस हा प्रत्पक राज्य 
बे लिए भी एफ महातसाकार हांता है । यप मे लिए राजस्यथ अयुमायं यी तथारी चित्त मप्ालय 
का हो उत्तरदापित्य है । तथ्य तो यह है कि महत्त्यपूण राजस्य एक्जित करन बाल अधिगरण 
वित्त मम्ालय मे ही स्थित हैं। उनमे जआपकर विभाग, बद्धीय उत्पाटन पुल्क विनाग नौर 
आपात निर्यात पुल्श विभाग आत है । बाविर पित्तोप विवरण अनुहाना के लिए माँगें भौर कर 
सम्बधी विधेयक लोचसभना थे सामने वित्त म परी द्वारा उसी दिन रस जात हैं जिस दिन कि वह 
बजट प्रस्तुत परता है ओर चजट नापण दता है । 

पन पिधेयकों के सम्याघ मे बिदप प्रक्रिया--घन विधेयर' राज्य सथा मे पत् नहीं किया 
जा सकता । कोई नी एसा विधेयय लोकसना मे पास हा जाने पर राज्य समा मे उसती स्तिफारिय 
के लिए भेजा जाता है। राज्य सभा या एसा विश्येया अपनी घ्तिपारियां के साथ चौदह दिन के 
भीतर वापस भेज दना चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर राज्य सभा एसा नही करती ता वह 
विधेयक लोग सभा द्वारा पास हुए रूप मे ही दोना सदन द्वारा पास हुआ समझा जाता है। परन्तु 
यदि राज्य राभा इस दीच मे विधेयक को अपनी सिफारिया सहित लाकसभा को लोटा दी है तो 
उन सिफारिश वो स्वीकार या अस्वीकार करना लोकसभा की इच्छा पर निभर करता है । इसक 
बाद वह विधेयक दोना संदना द्वारा पास समझता जाता है और उस राष्ट्रपति की अनुमति क लिए 
भेजा जाता है, जो उस देनी हो होती है। राज्य सभा को उसम कोई सचोपन बरने का भी 
अधिकार नही, चह तो वेवल उसके सम्बाध म बुछ सिफारियें ही कर सकती है, जिनको मानना 
लोकसभा वी इच्छा पर निभर है । इस सम्बंध म राष्ट्रपति वी शक्ति भी नही के बरावर है। 
अतएुव इन विधेयका पर लोकसभा के निणय एक प्रकार से भ तम हो होत हैं। 

वाविक वित्तीय विवरण--प्रत्यक व राष्ट्रपति ससद मं संघ सरकार का थाय व्यय 
सम्यधी विवरण अर्थात्‌ आय व्ययक (3००४०) रखवाता है । इसम वप वी अनुमानित आय व्यय 
का विवरण होता है। अनुमानित व्यय में दो प्रकार के व्यय की रकम अलग जलग दिसाई जाती 
हैं--व्यय की व रकम जो सचित निधि पर भारित होती है तथा जाय व्यय की रकम । पहली 
श्रेणी मं अग्नलिखित खर्चे सम्मिलित होते हैं () राष्ट्रपति का वतन, उसके भत्ते तथा उसके 
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जता इस विपय के आरम्भ मे ही बताया जा चुका है पालियामेट (अथवि कॉमन सभा) की 
वास्तविक शर््तियाँ केबिनेट के हाथा म आ गयी हैं भीर शर्तियामाद तो शंवत केविनेट द्वारा पैश 
किये यय वित्तीय प्रस्तावो--ब्यय के अनुमानां तथा कर सम्ब थी पस्तावा पर वाद विवाद करती 
है तथा सरकार की आलोचना करती है) प्रथा ऐसी पड़ गई है कि पालियामेट उनमे कोई भी 
परिवतन नहीं करा सकती, जब तक कि केविनंट उसके लिए सहमत थे हां जाये । इससे यह 
स्पष्ट निष्क्य निकलता हे वि पालियामेट का नियत्रण केवल औपचारिक है, वास्तविक नही है । 

इस बारे में ऑग ने लिपा है यदि हम वित्तीय स्थिति का निकट से विश्लेषण करें तो 
ये कठिनाइयाँ सामने नाती हैं-- (।) वित 4 सम्बंध मे पालियामट शा सूचना दी जाती है, 
पद्यपि वह भायार मे बहुत बडी होती है, वास्तव मे बहुत ही सीमित ओर अपर्याप्त हाती हैं 
(2) कॉमन सभा से बजट सम्वधी मामला पर विचार के लिए मिलने वाला समय, विशेष रूप से 
व्यय के सम्बघ मे बहुत ही अपयाध्त होता है । इसी कारण से प्रतियय वरोडो रुपयो की “बोदे 
विन्रा वाद विवाद के पास हो जाती हैँ । (3) वित्तीय मामला पर विचार के लिए जो भी समय 
मिलता है, उसका प्रयोग वास्तव से वित्तीय श्रस्तावा के गुण और दोदा पर विचार कश्व के लिए 
नही होता वरद्‌ सरकार की नीति की आलोचना पर हाता है। य सभी प्रस्ताव सरकार द्वारा 
परत किय जाते है ओर उसके समर्थका का यह कत्तव्य समझा जाता है कि वे उन सभी का समथन 
करें। दूसरी थोर विरोधी पक्ष इन प्रस्तावा का इस हृप्टि स दक़ता है विः उस स्षिकायतो को 
रखने और सरवार की राजनीतिक मीति को आलाचना का अवसर मिलता है। परिणामस्वरूप 
यदि किसी 'बोद' में कमी या अस्वीकार करने दा अस्ताव आता है वो उसे सरकार मे विशास 
कय प्रश्न बना लिया जाता है जोर वाद विवाद इसी आधार पर चलता है। अतएुवं वित्तीय 
प्रस्तावा की निष्पक्ष, सीधी भर रचनात्मक आलोचना बहुत ही कम होती है। फत्र यह होता है 
कि जिसी एक्नद्रों अवप्तरा का छोडकर ससदीय नियात्रण केवल भोपचारिक रहता है। कुछ 
प्रेक्षणों ने सुनाव दिया है कि वित्तीय समस्याभो पर विचार करने के लिए कई समितियां हनी 
चाहिएँ। इसके अतिरिक्त सदस्या म वित्तीय उत्तरदायित्व को बुछ माना मे प्रोत्साहित करने के 
लिए यह अच्छा हो कि प्रत्यक व्यय प्म्ब'घी प्रस्ताव के साथ एक वक्तव्य इस बारे में भी तगा 
हो कि उसका कर पर क्या प्रभाव पडेगा ।? 


3 भारत मे वित्तीय प्रक्रिया 


राष्ट्रपत्ति को प्रत्येक वित्तीय वप के बारे मं सन्तद के दोनों सदता के सामने भारत सरकार 
के अनुभानित्त आय और व्यय का विवरण रखना होता है। इसी को वजट कहते हैं, तकनीकी 
भाषा में, यही वाधिक वित्तीय विवरण होता है। सम्पूण वजट प्रक्रिया को दो भागा में वा 
सकते हैं--एहुला, अनुमाना क्वा त्यार किया थाना, और दूसरा; विधानसण्डल में बजट । हम यहाँ 
पर इह्ी दा भागी का ही अति सक्षिप्त विवचत दगे। अनुमानों की तैयारी मे भाग लेब वाले 
चार अभिकरण ये है--(/) वित्त मजालय, (2) प्रशासकीय मनालय, (3) नियोजन बायोय, 
और (4) निय जक एवं महालेखा परीक्षक । अनुमानों की तथारी पुवमामी वप के जुलाई था 
अगस्त माह से आरघ्म हो जाती है जब कि वित्त मात्रालय प्रशासकीय मनालया और विभागों 
के अध्यक्षा को अपनी अपनी नावश्यकताओ वा अनुमान लगाने व लिए फाम (अप्टलए शिया) 
भेजता है । विभागीय अधिकारी आगामी वित्तीय वप के लिए अनुमान को चालू वप के स्योधित 
लतुमानों के आधार पर तयार करते है और उनका काय चालू वप के जक्तुवर माह तक पथ 
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में ससद के सामने पेश क्या जाता है। यही विधेयक वास्तव मे आय विधेयक होता है । जबकि 
विनियाग अधितियम में व्यय सम्पर धी रकमा को सम्मिलित जिया जाता है, सभी नये कर सम्बधी 
प्रस्तावों को वित्तीय विधेयक म सामूहिव रूप म ससद के विचाराय रखा जाता है। उसके पास 
होने पर ही नये कर सम्ब घी प्रस्ताव प्रभावी होते हैं ॥ नय कर सम्प-धी प्रस्ताव बृष मे थौर 
किसी समय भी लाये जा सकते हैं, उह भी वित्तीय विवेयक के रूप म पास क्ये जाने पर ताग 
022 है । उसके पास होने पर नय कर आरोपित (7705८) तथा सम्रहित (००॥६०) किये 
जाते है । 
भारतोय बजट प्रक्रिया फो क्रिडिश प्रक्रिया से तुलवा--पह एक सुविदित तथ्य है कि 
हमारे देश को बजट प्रक्रिया, शासन के रूप और प्रशासन के अनक पहलुआ की भांति, बहुत वुछ 
ब्रिटेन की बजट प्रक्रिया के समाप्र है। यह ठीक ही कहा गया है कि “वित्त म भारतीय ससद की 
प्रक्रिया ब्रिटिश नमूने का दोष-रहित रूप है ।” तीन मूलभूत सिद्धा त--थन विधेयकों के सम्बंध 
में प्रक्रिया, वित्तीय पहल का नियम ओर भारित तथा मतदान द्वारा स्वीकृत मदा म अतर ब्रिटन 
के दायदान (]९४४०९७) है । ब्रिटेन मे कामन सभा और भारत मे लोकसभा को अनुमानों पर 
विचार करने ओर अनुदाना की मांग को स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा कम करन की पूण शत्तियाँ 
प्राप्त हैं। दोनो देशो मे यह व्यवस्था है कि यदि किसी विधेयक के विषय म यह प्रश्न उठे कि 
बह धन विधेयक है या नही तो भ्रध्यक्ष का निणय श्रन्तिम होता है | दोनो ही देशो भ सदवा को 
वित्तीय मामला म॑ बहुत्त कम शक्तियाँ प्राप्त हैं । 
परन्तु उपयुक्त समानताआ के बावजूद दोनो देशा को बजट प्रक्रियाणों के बीच जतर की 

मुख्य बाते अग्नलिखित है. () प्रिठेन म आगामी वप के लिए मुख्य अनुमानों को पूर्ति समिति 
में पे किया जाता है ओर बित्त मात्री द्वारा वजट मार्योपाय समिति भ भध्रस्तुत किया जाता 
है । भारत म इस प्रवार की सम्पृण सदन की समितिया ही नही हैं । (2) भारत में वजट संसद 
के सामने पश होता है और उस पर दो भाभो में विचार क्या जाता हैं--भप्रथम का सम्ब थ रेला से 
है और दूसर का असनिक व प्रतिरक्षा विभागा से | (3) भारतीय पद्धति मे ब्रिटेन वी तरह धन 
सकतपो के प्रास्त करने की व्यवस्था नहीं है । (4) भारत मे सचित निधि विप्रेयक की व्यवस्था भी 
नही है, बेवल विनियोग अधिनियम के पास होने पर ही सचित विधि से घन्र निकालने का अधिकार 
मित्र जाता है। (5) ब्रविदेन मे वित्त विधेयक को कामन सभा मे किसो भी अ ये विधेयक की 
भाँति पास क्या जाता है। भारत में जब अलुदाना की माणा पर मतदान हो चुकता है और 
वितियोग अधिनियम पास हो जाता है, तव सदन वित्त विधेयक पर विचार करता है । पहले उस 
पर दो दिन तक व्यापक वाद विवाद होता है। उसके बाद विधेयक को प्रवर समिति को सौप 
दिया जाता है, जो कॉमन सभा की एक स्थायी समिति के समान है। यह सम्रिति विधेयक पर 
विस्तारपूवक विचार करती है और अपनी रिपोट लोकसभा को देती है। लोकसभा म॑ उस पर दो 
दिन तक विचार होता है और वाद विवाद तीन भायो मे बेटता है--समिति की रिपोट पर 
साधारण वाद विवाद, विधेयक पर खण्डवार (03५5७ 9५ ०४75४) विचार गौर तीसरा वाचन | 
अध्यक्ष की शक्ति प्राप्त है कि वह विधेयक के वारे मे सभी ऐसी वाता को जिन पर विचार हाना रह 
गया हो, दो दिन के बाद सदन के स्ामन जा तम मतदान के लिए रख दे। 


4 संयुक्त राज्य भ्रमरीका में वित्तीय प्रक्रिया 

बजढ़ निर्माण--वजट को तैयार करना जोर उसे भ्रस्तुत करना अब राष्ट्रपति का 
उत्तरदायित्व है । सयुक्त राज्य का बजट जागामी वष म सरकार क लिए राष्ट्रपति के कायक्रम 
वी वित्तीय अभिव्यक्ति है। वानून क॑ अनुसार यहे आवश्यक है कि बजट प्रतिवष कांग्रेस का सत्र 
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पद से सम्बंध रखते वले अय खर्चे, (2) ससद के दोनो सदना के अव्यक्ष व उपाध्यक्षा के वेतन 
और भत्ते, (3) ऋण चुकाने के सम्ब॒व मे व्यवस्था, (4) सर्वोच्च -यायालय के “यायावीशों के 
वेतन, उनके भत्ते व पंशन इत्यादि (5) कोई भी वह व्यय जिसे सविधान अथवा ससद कानून 
द्वारा ऐसा घोषित कर दे यथा सर्वोच्च यायालय के सगठन का पूरा व्यय, रियासतो के राजाओं 
को दी जाते वाली निजी धलिया (977५9 9०८७७) और सघीय लोक सेवा आयोग का पूरा व्यय । 
इस श्रेणी मे सम्मिलित ख्चों के ऊपर सदन में मतदान नही होता, किन्तु उस पर बाद विवाद हो 
सकता है। अनुदानों की मांग व अय खर्चा की अनुमानित मांगे अनुदानों की मारो के रूप मे 
लोकसभा मे रखी जाती है । लोकसभा को इनमे से किसी भी माग को घटाने या अस्वीकार करने 
की शक्ति प्राप्त है विन्‍्तु उसमे वृद्धि नही की जा सकती । यह व्यवस्था ब्रिटेन में प्रचलित प्रथा 
के अनुबूल है। अनुदान की माय केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा मे रखी जा 
सकती है । 
बजट पर साधारण वाद विवाद-वार्पिक वित्त विवरण (बजठ) पेश किये जाने के कुछ 
ही समय बाद ससद के दानो सदनो में आय ब्यय के प्रस्तावा पर साधारण वाद विवाद होता है । 
इसके लिए दो-तीन दिन दिये जाते है। इत दिनो वाद विवाद आय सम्बधी प्रस्तावों के मूल 
सिद्धा तो अथवा उनकी नीति पर होता है। इस दोरान में आय व्यय सम्बवी घिस्तार की बातो 
पर विचार नही होता और न किसी प्रकार का कटौती प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। यदि 
कोई सदस्य कसी माग को अपर्याप्त अथवा आवश्यक्ता से अधिक समझता है तो वह उस पर 
बाद विवाद करने के उद्देश्य से ही ऐसा प्रस्ताव रखता है । साधारणतया ऐसे प्रस्तावों पर वाद 
विवाद के उपरा त मतदान नही होता क्योकि यदि स्वीकार भी कर लिया जाय उससे माग पर 
विशेष प्रभाव नही पडता । वास्तव मे कटौती प्रस्तावा द्वारा विरोत्री सदस्य उस मांग से सम्बाबित 
विभाग के प्रशासन की क्मियो को खालकर तीब्र आलोचना करते है। पर तु कभी कभी ऐसे 
प्रस्ताव बडी सस्या म पंश किये जाते है, तब अध्यक्ष उनमे से कुछ को वाद विवाद के लिए चुनता 
है और शेप पर वाद विवाद नहीं किया जाता । जब तक लोकसभा मे सभी मांगा पर मतदान 
हो जाता है तब उन मांग्रो को सचित निधि पर भारित व्यय की राशध्ियो सहित एक विधेयक के 
रूप में सदन के सामने प्रेश्च किया जाता है । यही विधेयक विवियोग विधेयक अर्थात्‌ व्यय विधेयक 
कहलाता है । 
श्राय श्रनुदान--प्रतिवप' जा साधारण अनुदान होते है उनके अतिरिक्त आवश्यक्ता पडन 
पर राष्ट्रपति पूरक अथवा अधिक अनुदान की मागे थी सामने रखबाता है। उनके सम्बंध मे भी 
इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है । इस प्रकार की लोकसभा को पेशगी अनुदान और अपवाद 
अनुदाम देने का भी अधिकार है। इसमे लेखासुदान महत्त्वपूण है जिसे ब्रिटेन की प्रक्रिया से 
अपनाया गया है । इसका तात्यय यह है कि उपर्युक्त अनुदान की माय तथा आय व्यय के ऊपर 
ससद द्वारा विचार पृण होने से पूव ही सरकार के आवश्यक खर्चों के हतु वित्तीय वप क॑ प्रारम्भिक 
कुछ काल के लिए एक बडी धनराशि पशगी अनुदान क रूप मे स्वीकार कर दी जाती है | फलस्वरूप 
जाय व्यय भ्रक्रिया को 3] माच से पूव पूण करना आवश्यक नही रहा । 
फरों की स्वीकृति श्रौर वित्त विधेयक--विनियोग-अधिनियम के पास होने के बाद वजठ 
के दूसरे भाग अर्थात आय अथवा कर सम्बावी प्रस्तावों पर सदन विचार करता है। कुछ कर 
स्थायी होते है जिन पर ससद प्रति वष विचार नहीं करती । जिन कानुनो द्वारा कर लगाय जाते 
है उनके अतगत कायपालिका उनकी दरा को घटाने अयवा बढाने सम्ब'बी कायवाही करती है । 
अय करो जैसे आयकर, आयात नियात कर, उत्पादन शुल्क की दरें प्रतिवर्ष ससद द्वारा ही 
निर्ारित वी जाती है। अमल व के लिए सभी कर सम्बधी प्रस्तावों को एक विधेयक के रूप 
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तो उसके ऊपर उसी प्रकार की कायवाही होती है जसी क्रि अन्‍य किसी विधेयक पर । वियमित 
विनियोग विधेयकों पर विहित वाचन तथा वाद विवाद सम्पूण सदन की समिति में होते हैं। सदन 
को अधिकार है कि वह्‌ क्रपमे विवेक भे विसी भी मद को निकाल दे, नया मद जोड दे, और किसी 
में कमी कर दे या वद्धि कर दे। सदन हारा पारित हो जाने पर कर सम्बधी तथा विनियोग 
विधेयक सीनेट म जाते हैं। वहाँ पर भी उह वित्त तथा विनियोग समितियों के सुपुद कर दिया 
जाता है। इनमे से भी प्रत्येक समिति उप समिति द्वारा काय करती है । उप समितिया मे विचार 
हो जाने के बाद विधेयकों पर सम्पुण समितिया मे विचार होता है । सीनेट भी विचार करत 
समय विधेयको मे परिवतन कर सकती है और करती है । उसके बाद विधेयक सदन को उसकी 
सम्मति के लिए भेजे जाते है ओर यदि सदन सीनेट के द्वारा क्यि गये परिवतना से सहमत न हो 
तो वे सम्मेलन समिति को सुपुद क्ये जाते है, जिस्म सीनेट व सदन के छेंटे हुए सदस्य होते हैं । 
इस समिति का काय है कि वह विभिन्न मदा मे ऐसे परिवतन करे और विधेयक को ऐसा रूप दे 
कि वह दोनो सदनो द्वारा स्वीकृत हो जाये । जब कोई विनियोग विधेयक काग्रेस ढारा पारित कर 
दिया जाता है, राष्ट्रपति के सामने उसे स्वीकार करने के सिवाय कोई दुसरा विकल्प नही होता । 
वह सम्पूण विधेयक पर प्रतिपेघ (४८०) के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, कितु वह इसम 
किसी एक या दो मदो के विरुद्ध प्रतिपेध का प्रयोग नहीं कर सकता । जव नये वित्तीय वय के 
लिए कुछ माह बीत्त जाते है तो राष्ट्रपति कांग्रेस को 'पूरक विनियोग को स्वीकार करने के लिए 
कह सकता है । 
मे सफील्ड और मावस के अनुसार वतमान पद्धति के दोप ये हैं--(!) साधारणतया 
विभनियोग समिति (प्रत्येक सदन मे) विया किसी प्रकार के प्रारम्मिक तीक्षण विश्लेषण के ही 
सम्पूण बजट के खण्डो को विभिन्न उप समितियों मे बांट देती है, और प्रत्येक उप समिति स्वत 
रूप से विचार करती है, जिस्तका परिणाम यह होता है कि काग्रेस सघीय वित्त के अधिक महत्त्वपूण 
प्रश्नों पर पर्याप्त घ्यान नही दे पाती । (2) कायपालिका वजट +पर खण्डित दृष्टिकोण से विचार 
होने के कारण एक ओर उप समितियों मे और दूसरी ओर उनसे सर्म्या घतत विभागों तथा दबाव 
समूहो में एक प्रकार का गठबघन हो जाता है । (3) ऐसा ही महत्त्वपूण परिणाम कर सम्बधी 
और विनियोग समितियों के बीच सस्थागत पृथवकरण का है ।१ मुनरो के मतातुसार--भभी तक 
राष्ट्रीय बजट पद्धति सभी बातो मे बसी नही है जैसी कि यह होनी चाहिए, परन्तु इसकी स्थापना 
ने आगे की दिशा म॑ एक अधि महत्त्वपृण पग उठाया । फिर भी सयुक्त राज्य अमरीका मे राष्ट्रीय 
व्यय पर नियतण अभी तक क्ठार नहीं हैं । बजट ब्यूरो के निदेशक को विनियोगो की सिफारिश 
करने मे पहल का अधिकार दिया गया है ! परन्तु दे तो उसे ही और ने राष्ट्रपति को पहल करने 
का एकमात्र (पूण) अधिकार मिला है। काग्रेस यह नही मानती कि राष्ट्रीय बजद पद्धति ने उसके 
आत्तिम प्राघिकार पर विनियोगो के प्रस्तावित करने या उह स्वीकार करने म कोई सीमा लगाई 
है । परिणाम यह है कि पूण उत्तरदायित्व न तो कायपालिका पर है और न विधामिका पर ही । 
यह दोना के बीच विभाजित है। राष्ट्रपति -यय में बचत का आश्वासन दे सकता है, परतु जब 
तक उसे काग्रेस का सहयोग नही मिलता वह अपने भाश्वासन को पूरा नद्दी कर सकता 02 


5 फ्रास में वित्तीय प्रक्रिया 
बजट झौर वित्त--वजद दो भागो म॑ बेटा होता है--भाव (एवएथ॥ए०४8) गौर व्यय 
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बजट और विधायी प्रक्रिया 36] 


प्रारम्भ होने के पद्रह दिन के भीतर भेज दिया जाये। 92 के कानून मे व्यवस्था है कि चजट 
साराश में तथा विस्तारपुवक अुग्रलिखित बातो को सम्मिलित करेगा (अ) व्यय के अनुमान और 
सरकार के लिए आवश्यक विनियोग, (व) आय के अनुमान, और (स) अय अनेक वित्तीय विवरण 
आदि । राष्ट्रपति की ओर से बजट ब्यूरो द्वारा बनाये गये वजट मे दो भाग होते हैं । पहले भाग 
में राष्ट्रपति का स देश और ट्रेजरी की दशा दिखाने वाले सामा य वित्तीय विवरण, गत वप की 
आय ओर व्यय तथा चालू वप की आय और व्यय सम्बधी विवरण होते है। दूसरे भाग में 
सरकार की विभिन्न सगठन इकाइयो के विस्तृत व्यय के अनुमान दिये रहते है । 
डर इस' काय म प्रथम पग राष्ट्रपति द्वारा अपनी वित्तीय नीति का अगीकार किया जाता है । 
दूसरा पग ब्यूरो के निदेशक द्वारा आय और ब्यय के अनुमानों का निर्धारण है | इस बारे मे 
तैयारियाँ बजट के प्रभावी होने के लगभग एक बप पूव से आरम्भ हो जाती है ) भ्रीष्म में ब्यूरो 
विभिन व्यय करने वाली सेवाओ से आगामी वप के लिए व्यय के अनुमान तयार करने की प्राथना 
करती है और ट्रेजती से आय के अनुमानों तथा राष्ट्रीय ऋण पर सूद आदि के विषय म॑ सूचना 
देने की प्राथना की जाती है। उपर्युक्त अभिकरणो द्वारा इन अनुमानो के बनने के बाद, वे शरद्‌ 
ऋतु के आरम्भ म ही ब्यूरो के पास भेज दिये जाते है और वे इसके द्वारा बजट चनाने के काय का 
जाधार बनते है । तीसरा पग ब्यूरों द्वारा उठाया जाता है, जो विभिन्न मदो के बारे मे विचार 
करने के लिए सम्मेलनों व सुनवाइयो (॥६७778$) की व्यवस्था करती है । ब्यूरो को प्राधिकार 
प्राप्त है कि वह विभिन विभागों के अनुमानों को एकत्रित करे, सशोधित करे और उनमे कमी या 
वद्धि करे । अत मे, विभागों की स्वीकृत प्राथनाएँ, आय के अनुमान और घाटे के सम्बंध मे की 
गयी सिफारिशे बजट मे एकत्रित की जाती हैं ओर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया 
जाता है । उसके' वाद बजट आलेख को सरकारी मुद्रणालय म मुद्रित किया जाता है, जिससे कि 
उसे राष्ट्रपति द्वारा जनवरी के प्रथम सप्ताह मे काग्रेस के पास भेजा जा सके । 
राष्ट्रपति का बजट सददेश प्रमुख सदेशा मे से एक होता है, इसम सम्पुण बजद का साराश्म 
दिया जाता है, बजठ को राष्ट्र की आवश्यकताओ से सर्म्बा घत किया जाता है, विनियोग और 
कर सम्बन्धी प्राथनाओं के पीछे के तर्कों का स्पष्टीकरण किया जाता है और इसमे बजठ के साथ 
भेजे गये विधायी प्रस्तावों का साराश भी दिया जाता है। स देश प्रत्येक वापिक सन के आरम्भ 
मे काग्रेस को भेजा जाता है। इसके वाद राष्ट्रपति 946 के रोजगार अधिनियम के अतगत 
अपनी आशिक रिपोर्ट भेजता हैं। कायपालिका बजट' के सिद्धांत से हटकर विनियांग समितियों 
में राष्ट्रपति के अनुमाना का पक्ष समथन विभिन्न सम्बोधित अभिकरणों के प्रतिनिधियों द्वारा 
किया जाता है। एक सतक पयवक्षक और कंभी-कभी समितियों की प्राथनाओं पद अतिरिक्त 
सूचना देने मे स्रोत के अलावा बजट ब्यूरो का विधायी प्रक्रिया म कोई अधिकारपुण भाग नही है । 
काग्रेस के सदन वजट पर जनवरी के आरम्भ से जुलाई तक विचार करते हैं । तव भी हो 
सकता है कि यह सभी विनियोग विधेयकों पर अपनी कायवाही पूण मर कर पाय, ऐसी दशा मे यह 
अस्थायी विनियोग पारित करती है जिससे कि सरकारी अभिकरण नियमित वितियोग पारित 
होने तक अपने काय जारी रखें ॥ सविधान के अनुसार सभी घन विधेयक प्रतिनिधि सदन म॑ ही 
आरम्भ होने चाहिएँ और यही सदन वजट पर प्रथम और विस्तृत विचार करता है। कर सम्बाधी 
सिफारिशें 25 सदस्या वाली मार्गोपाय समिति के सुपुद कर दी जाती 'है और व्यय सम्ब धी प्रस्ताव 
50 सदस्यों वाली विनियोग समिति का सौंप दिय जाते है। इनम स श्रत्येक समिति अनेक उप- 
समितियां द्वारा काय करती है | उप-समितिया की सिफारिशों पर सम्पूण समिति पुनविचार करती 
है और तभी उन विधेयकों पर रिपोट दी जाती है । 
जब कोई कर सम्बंधी या विनियोग विधेयक समिति क॑ बाहर रिपोड कर दिया जाता है 


दूवार 


चौदहवाँ ग्रध्याय..' 


कानूनी पद्धतियाँ और न्यायपालिका 


] कानूनी पद्धतिया 


प्रारम्भिक समाजो की कानूनी पद्धतियो की तुलना मे आधुनिक राज्या की कानूनी 
पद्धतियाँ बहुत ही विस्तृत और पचीदा हैं। विधि के विकास म॑ रोम का स्थान अति महत्त्वपूण 
रहा, और पाश्चात्य यूरोप मे रोमन कानूनी पद्धति का महत्त्व अयय सभी पद्धतियां से बढ़कर है । 
जबकि महाद्वीपीय यूरोप मे कानूनी पद्धति ($५४७॥ ० ००॥)शा०7 9७) विकसित हुई, अग्रेजी 
भाषा भाषी--सयुक्त राज्य अमरीका व राष्ट्रमण्डलीय देशा मे सामायय कानून की पद्धति को 
अपनाया गया । सोवियत सघ, साम्यवादी चीन आदि साम्यवादी राज्या म॑ एक नयी प्रकार की 
कानूनी पद्धति का विकास हो रहा है । अतएवं हम इस परिच्छेद म इन तीनो प्रमुख पद्धतियों का 
सक्षिप्त परिचय देंगे । 
रोमन विधि--रोमन कानूनो का आधार मुख्यतः यायिक निणय और सुस्थाप्रित कितु 
अलिखित कानूनी प्रथायें थी । रोम का व्यवहार कानुन (]05$ ०श|०) थौर अतर्राष्ट्रीय कानुन 
(]५४ 8०४४७०॥)) के विचार कानूनी जमत को रोम को महानतम देन है । रोमन कानूनो का प्रसिद्ध 
सम्रह जस्टीनियन कोड (533 & 70) है। रोमन कानून को मानने वाले वतमान राज्यों की 
विधायी प्रथाबा और व्यवहारों मे उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण काफी भिन्नतायें हैं। 
पर तु कुछ बातो में वे 200 वप पूव से कही अधिक समान हैं, क्योकि नेपोलियन प्रथम ने फ्रासीसी 
व्यवहार सहिता को 804 मे जारी किया ओर इसके वाद कई व्यवहार सहिताएँ आयी । फ्रासीसी 
व्यवहार सहिता पुतगाल, स्पेद, लटिन अमरीकी गरणततरो, स्विट्जरलैण्ड, आस्ट्रिया, वेल्जियम, 
नीदरलण्ड्स, इटली, तुर्की व जापान आदि देशो की कानूनी पद्धतियों के लिए नमूना बन गयी । 
तुर्की और जापान ने इस पद्धति को आधुनिकीकरण की खोज म॑ अगरीकार करना पस्द किया 
तथा साम्राज्यवादी देशो व उपनिवेद्यों के लिए भी। 
रोमन विधि की मुण्य बातें, सक्षेप मं, ये हैं--इसने रोमन जगवु के सभी कानूनी नियमों 
को एक क्रमबद्ध और मानक रूप देने का प्रयत्व किया । इसका स्वरूप औचित्यपूण होने की अपेक्षा 
ओपचा रिक अधिक था, क्योकि रोमन विधि ने वणित नियमों और सिद्धाता के कठार पालन पर 
अधिक बल दिया । इनकी दूसरी विशेषता वर्गीकरण पर बल था। उसने व्यवस्था, एकरूपता, 
निश्चितता और दुष्परिवतनीयवा पर जोर दिया तथा तक व अनुभव के आवश्यक तत्त्वो को 
मिलाया । इसने मानव व्यवहार को व्यवस्थित बनाने तथा शा त बनाये रखने में सफलता पायी | 
इसका मुख्य दाप परिवतनशील दशाओ के सामने न बदलने मे वास्तविकता का अभाव है। 
सामा-य विधि--अग्रेजी सामा य विधि की उत्पत्ति भी लगभग उस समय हुई जबकि 
मध्य युग म॑ रोमन विधि की पुन खोज हुई। यह्‌ अग्रेजी शासको, जंसे देवरी द्वितीय (१33-89) 
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(७एथावाण८) और उसे वित्त-मन्त्री तैयार करता है। वजट का प्रारूप नशनल एसेम्बली के 
स-मुख अक्टूबर के पहले मंगलवार तक अवश्य पहुच जाना चाहिए । उसके तुरःत बाद समिति को 
भेज दिया जाता है, परन्तु सदन मे उस पर पद्वह दित बाद ही वाद विवाद आरम्भ हो सकता है । 
इस प्रकार पालियामेट के सदस्यों को बजठ का अध्ययन करने के लिए दो सप्ताह मिलते है । 
सविघान की धारा 47 के अनुसार वित्तीय विधेयको को आगिक कानूनो के लिए विहित दशाओ 
के अतगत पारित किया जायेगा । यदि नेशनल एसेम्वली विधेयक के पेश किये जाने के 40 दिन 
के भीतर उस पहले वाचन में निणय करने मे असफल रहे, तो सरकार उस सीनेट म पेश करेगी 
और सीनेट को उस पर पद्रहू दिन के भीतर निणय देना होगा। उसके बाद विधेयक के सम्ब ध में 
धारा 45 में दी गयी प्रक्रिया (साधारण प्रक्रिया जिसका ऊपर वणन किया गया है) के अनुसार 
कायवाही की जायेगी । यदि विधेयक पर पालियामंट 70 दिन के भीतर निणय न कर पायंगी तो 
विधेयक को अध्यादेश द्वारा लागू किया जा सकता है । यदि किसी वित्तीय वष के सम्ब ध म॑ आय 
और व्यय की स्वीकृति दने वाला विधेयक वित्तीय वष के आरम्भ होने से पूव लागू न हो सके तो 
सरकार पालियामेद से तुरत यह प्राथना करेगी कि उसे कर एकत्रित करने का अधिकार दे ओर 
सरकार स्वीकृत व्यय करने के लिए आशज्ञप्ति द्वारा कोप उपलब्ध कर सकेगी | जिन दिना 
पालियामेद का सत्र न हो रहा हो इस सम्व ध मु दी गयी समय सीमाओ को निलम्बित रखा 
जायेगा । आडिद कार्यालय पालियामेट और सरकार को वित्तीय कानूनों के कार्या वित रूप की 
देख रेख करने म॑ सहायता देगा । 
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है ॥! यह स्वय म॑ कोई पूण कानुनी पद्धति नही है, वरन्‌ ऐसे विविध कानूनी सिद्धातों का समूह है 
जो सामाय विधि से होने दाले अनुचति याय को रोकने मं साधक हैं । 
रोमन विधि श्रौर सामाय विधि फो तुलना--दोनो के वीच वास्तविक अतरो को 
संविधियो, 'यायिक निवचन ओर मुकदमों से निकले कानून के शब्दा मे वणन करना बहुत कठिन 
है । सामा य विधि वाले देशो मे अनेक सविधियो और कुछ कानून सग्रह भी है, उनके अपने महाव्‌ 
विशेषज्ञ और कानूनी टीकाएँ भी हैं। रोमन विधि वाले देश भी अपनी सविधियों को |क्सी प्रकार 
के “यायिक निवचन के बिना लागू नही कर सकते और वहाँ पर दृष्टात्त का एक नियम भी है जो 
अघीन “यायालयो को उच्चतर “यायालया के निणयो से बाँधता है। वास्तव में दोनो के बीच 
वास्तविक अतर न्यायाधीशा, वकीला और साधारण व्यक्तियों की पहुंच मे उनके तत्त्वों व स्रोता 
से अधिक है। यह बात एक उदाहरण से अधिक स्पष्ट हो जायगी । यदि कभी कोई ऐसा मामला 
भाये जहा कि सविधि कुछ न कहे या अस्पष्ठ ओर अपर्याप्त हो, तो सामाय विधि बाला यायाधीश 
साहसपुवक कसी नये नियम को विहित करेगा, जिसका किसी बहुत पुराने और अस्पप्ट 
हृष्टात से सम्बंध हो सकता है । इसके विरुद्ध रोमन विधि का यायाधीश तये नियम की रचना 
करने में हिचकता है, वह तो अपना निणय किसो वतमान नियम (कानून) पर आधारित करके 
देगा । यद्यपि रोमन विधि की पद्धति वाले देशा मे राष्ट्रीय अतर हैं, फिर भी उनका बल कानूनी 
निश्चितता या ओपचारिकता पर है तथा उनकी आधारभूत धारणा यह है कि कानुन अधिकाशत 
तक सगत है । रोमन विधि के यायश्ञास्त्र वेत्ता उसे लिखित तक, पृणतया तकमय, सामजस्यपुण 
स्वाभाविक और सु दर मानते है । उसमे सामाय कानुन की विशेषताआ अनुभव और व्यवहारवाद 
पर बल अथवा “यायिक व्यवहार के कठोर तथ्यो के लिये आदर का अभाव है । जबकि सामाय 
कानुन यायाधीक्ञो द्वारा निमित मुकदमा से उत्पन्न और वकीलों का कानुन है, रोमन कातुम 
प्रोफेतरो का बानून तथा महान सग्रहो का कानून है ।? च्य 
सोवियत सघ व साम्यवादी चीन को कानुन पद्धति--सोवियत सघ मे शासन के अय प्रगो 
की तरह, याय पद्धति भी भय राज्यो से भित्र है । सोवियत सघ की 'याय पद्धति भी साम्यवादी 
सिद्धा तो से प्रभावित हैं। माक्सवाद लनिनवाद में कानून की स्पष्ट परिभाषा दी गई है । यह 
बताता है कि कानूनी सम्ब धो की जड जीवन की भौतिक दक्षाओं म॑ होती है और कानून केवल 
प्रभुत्वपुण वय की इच्छा होती है ॥१ अतएवं 'यूमेव के अगुसार सोवियत “याय थास्प्र स्वत तर 'कानुन 
के विचार! को अस्वीकृत करता है अर्थात्‌ कानुन की आध्िक व्यवस्था और वर्गोय रचना से अलग 
कोई स्वत श्र धारणा नही हो सकती । कानून राज्य की अभिव्यक्ति अर्थात्‌ प्रभुत्वपूण वगर की इच्छा 
और अभिव्यक्ति होता है ।* सार भ, सोवियत कानून वह है जो साम्यवादी क्रातति के लक्ष्या को 
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के प्रथा का परिणाम था, जि होने “यायिक सत्ता को भ्रमणशील यायाधीशो के द्वारा 
केद्वीकृत किया | वे भ्रमणगीच यायाधीश एक स्थानीय न्यायालय से दूसरे स्थानीय यायालय मे 
जावर मुकदमो की सुनवाई करत थे । उ हान विभिन्न प्रदेशा की भिन्न भिन कानूनी प्रथाआं को 
एक 'सामाय विधि! वा रूप दिया | 'यायालया के रिकार्डों की सहायता से, हेनरी प्रेक्टन जसे 
उच्च “यायविदा में सामाय विधि को हृष्ठाता के नियम के आधार पर एक पूण ओर स्थायी 
पद्धति का रूप दिया।! सामरा-्य कानून मे अभी तक काफी कठोरता और उपचारो की कमी रही, 
जिसमे सामा ये विधि को जाम दिया ब्रिटिश (कानुनी) पद्धति का आधारभूत तत्त्व अभी तक 
सामाय कानुन है और ब्रिटिश नागरिक की विभिक्न स्वतत्रताओ की रक्षा ऐसे ही कानूनों द्वारा 
होती है। सामान्य विधि को “यायाधीश्यो द्वारा निर्मित कानून कहा जाता है। इस प्रकार के 
कानून का विकास न्यायाधीश द्वारा दिये गये निणया और उनके रिकार्डों से हुआ है, उहे सविधियो 
की तरह पालियामंट ने नही बनाया है। एसे कानूनो को सविधियों के विएद्ध अलिखित कानून 
कहां जाता है, परतु वास्तव म॑ भव ये भी अलिखित नहीं रहे हैं, वयोकि इनके नियमों और 
चलनो को यायविदों ने लिखित रूप प्रदान कर दिया है । ये कानून चलमो पर आधारित होने के 
कारण प्रथागत कहलाते हैं।- अनेक सामा-य कानुना को पालियामेट ने सविवियों का रूप दे दिया 
है, अतएवं जस्ते जसं सविधिया की सख्या बढती है वैसे ही सामाय कानुना की परिधि छोटी होती 
जा रही है । 
पदद्वहवी शंताव्दी के आस पास ऐसा समय आया कि जब सामाय कानून बदलते हुए समय 
व परिस्थिति के अनुसार विस्तृत न हो सका और “यायाधीशों ने सामाय कानूनों को समाज की 
वदलती हुई आवश्यकता के अनुसार ढालना प्राय वाद सा कर दिया, तव ऐसी परिस्थितियों मे 
साम्य विधि' का आरम्भ हुआ । कानूनी दृष्टि से राजा को सदा ही 'याय का निशझ्नर या स्रोत” 
माना गया है और “यायालय राजा के यायालय रह है। उस समय साम्य विधि शासक की इच्छा 
पर आधारित थी । “याय के लिये प्रस्तुत अपील आदि को राजा अपनी परिपद्‌ के कानूनी सदस्य 
चासलर को विचाराथ सौप देता है । जस जंसे यह व्यवहार वढा, कुछ ऐसे सिद्धा वो का प्रतिपादन 
हुआ जिनवे अनुसार अठारहवी शताब्दी में साम्य विधि इच्छा पर आधारित न रही, यथाथ में 
इसक॑ सिद्धात सामा-य विधि की भाँति निश्चित होते चले गये । इसका परिणाम यहू निकला कि 
चा सलर ने एक यायाधीश् का रूप पाया और उसका प्रशासनिक कार्यालय एक यायालय बन 
गया । इस प्रकार इग्लण्ड में दो प्रकार के -्यायालय (जो एक दूसरे से स्वत त थे) चलते रहे और 
वे दो प्रकार के पृथक कानूना को लागू करते रहे । ऐसी स्थ्रिति 873 तक चली, क्योकि उस 
बंप के यायपालिका कानुन ने एक ही प्रकार की यायालय पद्धति को स्थापित क्या । इसने 
साम्य विधि को सामाय विधि से नही मिलाया, किन्तु उसके आपसी सम्बधो को निश्चित कर 
दिया भौर इस सिद्धा त को कानूनी रूप दे दिया कि जहाँ दोनो म॑ विरोव हो, साम्य विधि का 
पालन हो । अतएव दोनो प्रकार के कानुनो मे अभी तक अन्तर है। यदि हम सामाय कानुन को 
एक पुस्तक मानें जो अधिक पुरानी हो गयी है, तो साम्य विधि को हम उसका परिशिष्ट कह सकते 
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और राजनीति का प्रभाव पडे बिना नही रह सकता । सोवियत सघ मे न्‍्यायाघोद शासन से अलग 
नही होते, इसके अतिरिक्त सर्वोच्च “यायालय के साथ प्रोक्यूरेटर जनरल औौर सघीय “याय मत्री 
का निकट सम्पक रहता है । इससे यह स्पष्ट है कि कायपालिका यायालया के कार्यों पर पर्याप्त 
प्रभाव डालती है । वास्तव मं, सोवियत स्यायपालिका सवहारा वर्ग बी अधिनायक्शाही के हाथों 
में सशक्त अस्त्र है। इसलिए सोवियत सध के सर्वोच्च “यायालय को शासन वा एक सहायक जग 
समझा जाता है न कि शासन के उच्चतर अथवा श्ञासन के प्रभाव स स्वत-त्र अग । सोवियत न्याय 
पद्धति की अक्षय प्रमुख विशेषताओं का सक्षिप्त विवेचन अग्रलिखित है--(4) "याव-यद्धढ़ि 
साम्रा य प्रशासन की एक शाखा के रूप मे है। उस पर प्रशासतरिक देस रेस की व्यवस्था है और 
यह अधिकार सोवियत सघ के प्रोवयूरेटर जबरल मे निहित है, जिसके अधीन सभी स्तरों पर 
प्रोक्यूरेटर हैँ । (2) सोवियत सघ के “यायालय नागरिका के अधिकारों की वहाँ तवः तो रक्षा करते 
हैं जहाँ तक कि कोई नागरिक दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, परन्तु उनका यह कत्तव्य 
नही है कि वे सरकार हारा हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिक के अधिकारा की रक्षा करे । (3) सविधाय 
के अनुसार मुकदमो की सुनवाई खुले अर्थात सावजनिक रूप से होती है, यदि कानुन द्वारा बिही 
मुकदमो के लिए विश्वेप व्यवस्था न हो । बहुधा मुकदमो की सुनवाई मिला, कारखाना और कोल- 
खाजो में होती है जिससे सरम्वा धत मामलो के निणय मे रुचि रखने वाले नागरिक अधिकतम सख्या 
में उपस्थित हा सके । प्राय सभी यायालया मे, साधारणतया मुकदमो की सुनवाई में जनता द्वारा 
निर्वाचित असेसर भाग लेते हैं, जो कानून के विशेपत्त नही होते । 
!) (4) सोवियत सघ का प्रत्येक नागरिक जिसको साधारण मताधिकार प्राप्त हो, किसी भी 
यायालय का “यायाघीश या असेसर निर्वाचित हो सकता है । वहाँ पर यायाधीशों के लिए कोई 
विशेष योग्यता का होना आवश्यक नही है । 

(5) प्रत्येक 'यायालय मे कई यायाधीश अथवा असेसर होत हैं। निम्न स्तर के छोद 
“यायालयों को छोडकर ऊपर के सभी स्तरों के -यायातया के “यायाघीशो की नियुक्ति कायपालिका 
द्वारा होती है। यायाधीश अपनी ग्ियत अवधि तक यायालयों के नियमित सदस्य रहते हैं परतु 
असेसर प्रतिवष केवल 0 दिन ही काय करते हैं। उन दिना उह वही भत्ता मिलता है जो वे 
अपने पेशे मे कमाते हैं। (6) “यायाधीशो या असेसरो को निर्वाचक वापस बुलाकर उनके पदा से 
हुटा सकते हैं। यायावीशों और असेसरा के विरुद्ध फ़ोजदारी कानून की कायवाही केवल 
उपयुक्त प्रोक्युरेटरों द्वारा (वह भी ग्रेसीडियम की अनुमति से) आरम्भ की जा सकती है। (?) 
938 के याथपालिका कानुन द्वारा सोवियत सघ की याय व्यवस्था मे जो सुधार किये गये हैं 
थे इस प्रकार हैं-- (अ) कानून की दष्टि से सब नागरिक वराबर हैं, (आ) यायाधीक्षा की 
स्वत श्रता--भब यायाधीश केवल कानूनों के पावद है (इ) “यायालयां में स्थानीय भाषाओं का 
प्रयोग किया जाता है, (ई) प्रतिवादी (१७(७॥०थ॥) को साधारणत अपने बचाव के लिए वकील 
करने का अधिकार है, और (उ) यायालया की कायवाही प्रकाशित की जाती है ) [8) सोवियत 
सघ या सर्वोच्च यायालय वहाँ की सर्वोच्च सोवियत द्वारा पास किये गये कानुनो को अवध 
घोषित करन का अधिकार नहीं रखता अर्थाव्‌ वहा के सर्वोच्च यामालय को 'यायिक पुमरवलोकन 
की शक्ति प्राप्त नेही है । यह शक्ति तो प्रेसीडियम को प्राप्त है। (9) सोवियत “याय-ब्यवस्था मे 
भी उच्च मात्रा का केद्वीकरण है । सावियत सघ के सर्वोच्च “यायालय को उच्च श्रेणी के सभी 

यायालयों की दंख रेख का अधिकार है । प्रोक्यूरेटरो की व्यवस्था भी इसी दिल्ञा की ओर सवेत 

करती है। 
(70) एक बडी ही रोचक वात यह है कि सिद्धांत रूप मे साम्यवादी वकीलों को बहुत 
उपयोगी नही मानते, क्योकि उतके विचार मं वे पूजीवादी पद्धति से सम्बाीधित है। फिर भी, 
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आगे बंढाये । “यायपालिका कानून की दूसरी धारा में यायपालिकां के मुख्य काय निम्नलिखित 
हैं--() प्रत्येक प्रकार के हस्तक्षेप के विरुद् सोवियत सथध के सामाजिक और राजकीय संगठन, 
साम्यवादी सम्पत्ति और समाजवादी आधिक पद्धति की रक्षा करना, (2) 225 हिंतो जोर 
अधिकार की रक्षा करना, और (3) राजकीय सस्थाओं व उद्योगो, सामूहिक फार्मो भादि की 
रक्षा करना । सीवियत सघ में यायालयों की आवश्यकता दो प्रयोजनो के लिए है--पहला, 
सोवियत शासन के शतुओ से सघप करना और दूसरे, नई सोवियत पद्धति की सुहृद बनाना । 
साम्यवादी सर्वाधिकारदादी राजनीतिक पद्धतिया म॑ शक्ति परथयकरण सिद्धा त्॒ को नही 
माना जाता। वहां पर दल जनता की इच्छा का समाविष्द करता है और न्यायालय जनता के 
सेवक है, अत यायालय दलीय निदेशो के अधीन हैं। उदारवादी भौर सर्वाधिकारवादी कानूनी 
पद्धतियों के बीच हष्टकोणा के इस अतर का उनकी शास्न-पद्धत्तियों मे यायालयों की भुमिका 
पर महत्त्वपूण प्रभाव पडता है । विशिस्की के अनुसार समाजवाद के अन्तर्गत राज्य के हितों भौर 
सब साधारण के हिता में जैसा कि शोपक देश। में है, कोई पारस्परिक विरोध नहीं है। समाजवाद 
व्यक्तिगत हितो को मना नहीं करता, साधारणतया यह उहे सामूहिक हिंतो से मिला देता है । 
निष्पक्षता, कानुन की उचित भ्रक्रिया भोर ऐसे ही पूजीवादी कानूनी पद्धतियों के सु दर वाकयाश 
सोवियत कानूनी पद्धति मे महत्त्व की दृष्टि से दुसरे स्थान पर आत है। कानून, लेनिन के कथना- 
नुसार, एक राजनीतिक साधन है अथवा कानून राजनीति है। सोवियत सघ की बतमान न्याय- 
पद्धति 936 के सविधान और 938 में बने “यायपालिका कानून” के अ-तगत सगठित 
है । सोवियत सघ म न्यायाधीश स्वतन नही हाते और उ है सरलता से हटाया जा सकता है । 
यथाथ मे, यायाधीश भी अधिकतर साम्यवादी दल के सदस्थ होते है चाह वे दल के सदस्य हो या 
न हो, उन सभी का लक्ष्य समाजवाद को आगे बढाना है । न्यायपालिका राज्य-सत्ता का एक अग 
है, अतएवं वह राजनीति से बाहर नहीं हो सकती । 

“पयायपरालिका को कायपालिका तथा विधायिका से स्वत त्र॒ नही माना जाता, इससे भी 
बढ़कर बात महू है कि यायपालिका साम्यवादी दल के प्रभाव से स्वत-त्र नहीं है। न्यायाधीशों की 
नियुक्ति साधारणतथा कायपालिकाओ द्वारा की जाती है ओर उनके कायकाल कुछ ही वर्षों तक 
क॑ लिए सीमित है । सबसे नीचे के धरातल पर -यायाधीशो को जनता चुनती है और उ'ह वापस 
भी बुला सकती है| सम्पूण “यायपालिका पर प्रोक्‍्यूरटर जनरल के विभाग की देख रेख रहती है । 
सोवियत संघ में सघात्मक सविधान होते हुए भी यायप्रालिका को विशेष रूप से उच्च और स्वत ते 
स्थान प्राप्त नहीं है। यागपालिका सविधान का निवचन नहीं करती, इसे कानुनो को अवैध 
घापित करन को शक्ति प्राप्त नही है और व ही यह नागरिको के अधिकारों की रक्षा करती है । 
परन्तु नीचे के स्तरो पर याया्रया के काय म॑ स्थानीय नेताओ का हस्तक्षेप नहीं होता, यद्यपि 
सर्वोच्च यायालय पर सर्वोच्च नीति निर्धारण करने वाले ,निकाय--सर्वोच्च सोवियत का बहुत 
निय त्रण रहता है और सर्वोच्च सोवियत म॑ 80 प्रतिशत सदस्य साम्यवादी दल के होते है ६“ 

सोवियत सघ की “यायपालिका राज्य सत्ता का एक अग है, इसलिए उस पर देश के शासन 
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जिभका आधार यह प्विद्धात था--राजा कोई भूल नहीं करता | परतु 947 के 'दी क्राउन 
प्रोसीडिय एक्ट” क अतगत अब सरकारी कमचारियो के विरुद्ध मुकदम चलाये जा सकते हैं और 
अब एक सरल व सीधी प्रक्रिया द्वारा अ सरकारी व्यक्ति श्रधिकारियों के विरुद्ध कत्तव्यपालन में 
हुई हाति के लिए हर्जाने के लिए कानूनी कायवाहो कर सकते है । प्रत्येक ज्यादती के लिए कानुन 
के अ तगत उपचार की व्यवस्था है और इस प्रकार त्रागरिक के अधिकारों की रक्षा होती है। 
अवध रूप से वदी बनाये जाने के विरुद्ध 'ब दी प्रत्यक्षीकरण” के लेख (जत्ा/ जे म80९88 
(०79४७) का प्रयोग क्या जा सकता है। आय सामाय कानूनों के अ तग्रत नागरिको 
के स्वतजता सम्प्रवी अधिकारों की रक्षा होती है। इस हृष्टि से ब्रिटेन मे कानुनों का 
शासन है, व्यक्तियों का स्वेच्छाचारी शासन नहीं। यह “विधि के शासन” का दुसरा महत्त्वपुण 
पहलू है। 
डायसी के भ्रनुसार इस सिद्वा'त फो लोन मुख्य बातें इस प्रकार हैं--() विसी व्यक्ति 
को कानून के विरुद्ध दण्ड नही दिया जा सकता अथवा किसी व्यक्ति को शारीरिक दण्ड या सम्पत्ति 
की हानि केवल कानून के अनुसार ही, कानुन का उल्लंघन करने पर जो साधारण “यायालय मे 
साधारण कानूनी प्रक्रिया द्वारा सिद्ध होनी चाहिए, दीं जा सकती है। (2) केवल यही नहीं कि 
कोई व्यक्ति, कानून के ऊपर है, वरव्‌ यह है कि प्रत्येक "्यक्ति, उसका पद अथवा स्थिति कुछ भी 
हो, राज्य के साधारण कानूनो के अधीन है और उस पर साधारण यायालयो में ही मुकदमा 
चलाया जाता है । इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियो के लिए ब्रिटेन म एक ही प्रकार के 
कानून और एक ही प्रकार के यायालय है । इसके विपरीत, फ्रास मे विधि के शासन” की पद्धति 
के स्थान पर*प्रशासनिक कानुन” (097/7800॥06 .300) की पद्धत्ति है, जिसके भ तगत वहाँ 
साधारण नागरिकों ओर सरकारी कमचारियो के लिए दो प्रकार के कानूनो के समूह और दो ही 
प्रकार के पृथक्‌ यायालय हैं। कि तु आजकल विभिन प्रकार के मुकदमा की सुनवाई साधारण 
यायालयों मं भी होती है। ऐस “यायालयों के उदाहरण है--भूमि “मायाधिकरण ([.शावे 
पृष्ाएप०७)), परिवहच यायाधिकरण, बिक्री कर यायाधिक्रण आदि । 
प्रशासनिर्क कानून की पद्धति--फ्रास (त्तथा बेल्जियम आदि देशो) मे साधारण यायालयो 
के साथ साथ प्रशासनिक कानूनों (&077504006 ॥.3७) के अनुसार याय किया जाता है। 
प्रशासनिक कानून ऐसे नियमो का सग्रह है जो प्रशासन अधिकारियों के नागरिका के प्रति सम्ब घो 
को विनियमित करते है, और जिनक॑ अनुसार सरकारी अधिकारियों को स्थिति, तागरिका के इन 
अधिकारियों से सम्व ध दया व्यवहार के बारे मे अधिकारा व दायित्वा को निर्धारित किया 
जाता है । सक्षेपर मं, हम कह सकते हैं कि साधारण यायालय ऐसे मुकदमा की सुनवाई नहीं कर 
सकते जोकि सरकार के कायपालिका (अथवा प्रशासनिक) विभाग द्वारा किय गये कार्यों से पदा 
होत हैं, चाह उनका सम्ब व्‌ सरकारी अधिकारियो के अधिकारों व दायित्वों स हो अथवा उनके 
सम्बंध म॑ नागरिकों के अधिकारों व दायित्वों से हो । इस पद्धति के विकास वे! लिए दो कारण 
उत्तरदायी रहे हैं--प्रथम, फ्रास मे एकात्मक शासन प्रणाली के साथ-साथ अत्य घिक मात्रा म 
शक्तियों का केद्रीकरण है, जिसके कारण अधिकारिया के हाथो म वडी शरक्तियाँ हैं। प्रशासनिक 
यायालय यह देखते है कि सरकारी अधिकारी अपनी श्षक्तियो का दुष्पयोग न करें । दूसरे फ्रास स 
ही टाक्तियो के पृथयकरण का सिद्धात निवला, जिसके अनुसार य्यायपालिका का विधायिवा व 
कायपालिका के कार्यों म हस््तसेप नहीं करता चाहिए । फ्रास मं पृथक प्रशासनिक यायालयां वी 
पद्धति के अतगत व्यक्ति को प्रशासका क॑ स्वेच्छाचारी कार्या के विर्द्ध प्राय पूण रक्षण प्राप्त है । 
एक अमरीकी विद्वान भी कुछ वष पूव इस निष्कप पर पहुँचा कि विश्व क भय बिसी देध मे 
तागरिका के अधिकारों की प्रतासतिक ज्यादतिया के विरुद्ध इतनी अच्छी तरद्द से रक्षा नही होती 
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व्यवहार मे, उह उनकी आवश्यकता को स्वीकार करना पडा है, यद्यपि उनकी सख्या सीमित 
कर दी गयी है और उनके कार्यों का क्षेत्र भी बहुत कम कर दिया गया है । उनके लिए निम्नतम 
प्रशिक्षण और अनुभव निर्धारित कर दिया गया है । इससे भी वढकर दिलचस्प बात यह है कि 
वकीलो की फीस मुवविकला की देने की क्षमत्ता के अनुसार नियमित कर दी गयी है । () यह 
बात भी ध्यान देन योग्य है कि सोवियत सघ में अपराध दो प्रकार के हाते हैँं--किसी व्यक्ति की 
जान या माल लेने के सम्बन्ध मे किये गये अपराध अथवा क्रातति द्वारा स्थापित समाजवादी 
व्यवस्था को पलटने-सम्ब'धी अपराध । प्रथम प्रकार के अपराधा के लिए दूसरे प्रकार के अपराधों 
की अपेक्षा अधिक नरम दण्ड की व्यवस्था है। सरकारी सम्पत्ति की चोरी, घन के ग्रबन या 
ह॒त्याओ के लिए साधारण॒त मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाता । 

(2) ल्यायालयों का सगठन ऊपर से नीचे तक एक पिरामिड के समान है । सकसे ऊपर 
सोवियत सघ का सर्वोच्च यायात्य है, उसके नीचे संघीय गणराज्यो के 'यायालय तथा विभिन 
स्तरा पर अधीन “यायालय है । इसके अतिरिक्त कुछ विश्वेप यायालय भी है। 

चीन मे भी, सोवियत सघ की भाति, -यायालय को वर्गोय 'याय और राजदीतिक नीति 
का साधन समझ्ना जाता है । इसे दो व्यक्तिया (अथवा पक्षो) के बीच उठने वाली कानूनी विवादों 
का निणय करने वाला स्वतत 'यायिक श्रग नहीं माना जाता । इस बात को दूसरे झब्दों में 
इस प्रकार रखा जा सकता है, “याय की धारणा का, सत्य की धारणा की तरह से, चीनी साम्य 
वादी दल के लिए प्तिवाय इसके कोई अथ नहीं कि उसे दल के उद्देश्यों की प्रूत्ति करनी चाहिए। 
वहाँ पर सिद्धातत रूप में आदश याय के प्रशासन की बात कही भी नहीं जाती, यायालयों और 
कामुना को इस दृष्टि से बनाया गया है कि वे जनता की सेवा कर सकें और जनता के लिए उसके 
हिता की परिभाषा चीनी साम्यवादी दल करता है ॥/* 


2 विधि का शासन और प्रशासतिक कानून 


विधि का चरासन (०७ ०६ 7.4७)--ब्रिटेन मे 'विधि के शासन! की पद्धति है, न कि 
प्रशासनिक कानून (8977570५6 |9७४) की, जसा कि फ्रास व अय महाद्वीपीय देशो में पायी 
जाती है। इस सदभ म विधि के झासन का अथ यह है कि वहा पर सरकारी अधिकारियां व 
कमचारियो तथा अ सरकारी व्यक्तिया के लिए एक ही प्रकार के कानुन तथा यायालय है ।* 
प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद कितना ही ऊँचा हो एक ही प्रकार के कानूनों के अधीन है और 
देश के साधारण यायालयों के अधिकार क्षेत्र म है. भर्थाव्‌ सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे 
की सुनवाई के लिए पृथक कानूनों का सग्रह तथा प्रशासतिक “यायालय होते है। मजिगण भी 
अपने कार्यों तथा अपराधों के लिए साधारण “यायालया के सामने उत्तरदायी होत है । 

इस 'विधि के शासन' के अतगत पहले राजा और सरकारों अधिकारी अपवाद माने जाने ये, 


म+ पृपए४ ॥5 (.0703 385 ॥09 हिए५४॥७ & ७०७४६ $ ६00988067९0 89 ४50589609६ छह 0355 )४5४४८९ 
बण्पे एण0४॥ एगाए४.. [8 ॥5$ 7०: 509905८6. ६0 ४86 दा ॥4९92४१0९०६ )प009व 07897 707 $०80078 
4682॥  85%0065. ०८४४६८०.. ॥00९0035 ->न.वरा्बराइटा €६ | मद्वा दद्/श देश शगफ्राशाक बाव॑ 
अणगा#दत एकााब ब्राच उ०>ब्क 9 248 

३ पा एग०९७६ ०4पच८०९ ॥).6 (03६0 ० पं 83$ 00 गा€३008 0 6 ९! 0 ए #ब्टए: 25 
80 शिए 39 ॥0 5१९5 ४० 795 ० पा एडा7.. [२० छाद।९घ९6 (5 7806 0 2प॥086708 40536 
7एच्चञाए८.. पी ०0075 400 4७५ 28 ए९५छक्‍८0 0 5६१६९. धी6 फट0908.. ४४056 ॥प्राला९४5 का6 पशीयव्प 
एणए फ्रष्0 9५ 0४ ९० (' ए --._ करत, 5 ख्य (८१) 3777 ठग टरफास्यात थी 4डाब 99 86-87 

3 869 णीलभ प्रिया एढ शञाप्राढ ॥॥0587 6057 00 ०ण5बए8 ण 8. ९णटटए छी 97565 
48 घापेदा ऐड 76 7९59075079 #07 #टा> 2० 6076 फऋ्रा०प्रा ८84 )37599९3007 3६ 479 ०87 
दापरद0 ०9०८१ 


372 राजनीतिक सस्यायें और तुलनात्मक शांसन 


करते है। कुछ विचारको का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून सच्चे अथ म॑ कानून नही होते । 
उनका तक इस प्रकार है--कानून राज्य का आदेश होता है, राज्य ही इसे बमाता व लागू करता 
है। यदि हम अतर्राष्ट्रीय नियमो को कानुन मानें तो उनके वनाने व लागू करने के लिए एक 
विश्व राज्य होता आवश्यक है । यदि हम श्रथाओ, चलनो, सांघिया या अ-य आधारो पर बने 
अन्तर्राष्ट्रीय नियमो को ही कानून मान लें तो भी उनके लागू करने के लिए राज्य शक्ति होनी 
जरूरी है। इस मत के मानने वाले मुख्य लेखको मे वेथम, ऑस्टिन और हालैण्ड है। उनके 
विचार में अर तर्राष्ट्रीय कामून नतिक नियमों के समान हैं। जिस कारण से अधिकतर लेखक 
अंतर्राष्ट्रीय नियमो को कानून नही मानते, यह सच है कि कानुनी रूप में अतर्राष्ट्रीय कानुन 
राष्ट्रीय कानून से भिन्न है। अतर्राष्ट्रीय कानुन के निर्माण, निवचन और लागू किये जाने का ढग 
राष्ट्रीय कानून के ढग से भिन है। राष्ट्रीय कानूनो के निर्माण का तरीका अधिकाशत विधायन 
है या वे प्रभु के आदेश है, यद्यपि उनका कुछ अश्य प्रथाओ से मिलकर भी बना है। जहा तक 
अ तर्राष्ट्रीय कानुन वा सम्ब घ है, वह सारा ही प्रथाओ और सा धयो पर आधारित है, क्योकि 
अभी तक कोई विश्व प्रभु अथवा विधानमण्डल नही है। दूसरा अतर यह है कि जब राज्य मे 
रहने वाले कुछ व्यक्तियों के बीच कानूनी विवाद उठते हैं, तो उदका निणय करने के लिए “यायालय 
होते हैं । ऐसे मुक्दभों मे 'यायालयो के निणय दोना पक्षो के लिए मानने जरूरी होते हैं। परन्तु 
इस प्रकार के अनिवाय अधिकार क्षेत्र वाला कोई अ तर्राप्ट्रीय 'यायालय नही है । तीसरे, राष्ट्रीय 
कानुनो को लागू कराने के लिए राज्य की कायपालिका और उसके अधीन पुलिस आदि होती है, 
किन्तु अ तर्राप्ट्रीय कानूना को लागू करने वाली कोई अतर्राष्ट्रीय कायपालिका अथवा पुलिस नही 
है। सयुक्त राष्ट्र सघ के होते हुए भी कोई ऐसी झक्ति नही है जो तथाकथित अतर्राप्ट्रीय कानूनों 
को लागू कर सके । 
इसके विपरीत, कुछ लेखक अ तर्राप्ट्रीय नियमा को कानून ही मानत है। वेस्दलेक यह्‌ 

तक देता है कि विभिन्न राज्य सम्य ससार म उसी प्रकार साथ साथ रहत हैं, जसे कि राज्य मं 
भायरिक । इस अकार राज्या का ए[द समान है और उत्त समाज के नियम अतर्राप्ट्रीय कामुत 
कहलाते है। साधारण भाषा म अतर्राप्ट्रीय कानून उन नियमा का सग्रह है जिनका पालन सभ्य 
राज्य आापसी सम्व वो को नियमित करने के लिए करते है। प्रसिद्ध लेखका, ओपनहीम और 
फ्री विक! ने तो अतर्राष्ट्रीय तियमा को कानून के रूप मे ही माना है। इन नियमां का पालन 
प्रत्येक राज्य अपने नतिक स्तर या सुविधा के अनुसार करता है। कुछ राज्य इनका पालन उतनी 

ही अच्छी तरह से करते हैं जितना कि बहुत से नागरिक राज्य के कानूना का करते हैँ । वास्तव 

मे, अ तर्राप्ट्रीय नियम कानुन का रूप पाते जा रहे है। अतर्राष्ट्रीय कानून मे हम अग्रलिखित 

अभिसमया को सम्मिलित कर सक्‍त हैं 

907 मे हेग सम्मेलन पर स्वीकृत अनेक अभिसमया यथा (अ) स्थल पर युद्ध के 

सम्व ध में कानुनो और प्रथाओ के सम्बंध मे, (आ) स्थलीय यगरुद्धबाल मे तटस्थ देगो और 

व्यक्तियों के सम्ब थे मे, (इ) युद्धकाल में नाविक सेनाओं पर वम् गिरान के बारे म, (ई) शत्रुता 

के आरम्भ पर शझत्रु के व्यापारिक जहाजा के पद के बारे म) सक्षेप्र म, अत्तर्राष्ट्रीय कानुता का 

सम्व घ इन विपया से होता है--राज्यो के आपसी सम्ब घ, बतर्राष्ट्रीय विवादा को तय करना, 


युद्ध, तठस्थता, इत्यादि । 
सावजनिक कानून वे कानून होते हैं जो व्यक्तियों के राज्य से सम्ब ध॑ को विनियमित करते 


नी मन टनिनी--हननन- नमन 
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हे 


जैसी कि फ्रास मे । 
प्रशाससिक “यायालया का साधारण संगठन भी सीधा और सरल है। इस क्षेत्र मं सबसे 
नीचे के स्तर पर प्रीकेकचरो की अ तरप्रातीय कौसिले है और शेप सभी प्रातों को 22 समूहों 
मे रखा गया है तथा प्रत्येक के लिए एक कौसिल है । प्रत्येक कांसिल मे एक प्रधाव और 5 या 4 
कौसिलर होते है । इनक अत्तिरिक्त इसी श्रेणी म अनंक विश्वेप प्रशासनिक यायालय भी रखे जा 
सकते है, जसे कोट ऑफ एकाउप्ट्स, कौसिल ऑफ पब्लिक इ स्टूक्शन, कौसिल आफ मिलिटरी 
रिव्यू इत्यादि । इन यायालया का अधिकार-लेत्र उनके नाम से ही स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, 
शिक्षा विभाग से सम्बाधित कानुना के उल्लंघन से उत्पत हुए अपराबों का निणय कौसिल आफ 
पब्लिक इस्ट्रक्शन करती है । अ तरप्रात्तीय कौसिला के सभी निणय जीतिम नही होते और उनके 
निणयो के विरुद्ध प्रादेशिक प्रशासनिक प्यायालयो मे अपीलें की जा सकती है । प्रशासनिक याय 
व्यवस्था का सर्वोच्च यायालय कौप्तिल ऑफ स्टेट है। इसके यायालय के अतिरिक्त अय काय 
भी है। चौथ गणत-न में इसके स्थायी कौसिलर अधिकारी इस प्रकार थे--() एक उप प्रधान 
पाँच विभागों के प्रधान, (2) 42 नियमित सेवा पर, (3) 45 मास्टर आफ पटीश से (4) 44 
आडीटर | याय मनी इसका ताममान का प्रधान होता था यथाथ म प्रधान का काय उप प्रधान 
ही करता था। इसके सभी सदस्यो की भरती बाहर के 42 सदस्यो और यायमजी को 
छोडकर प्रतियोगी परीक्षाओ के आधार पर की जाती थी। वतमान संविधान के जतगत कौसिल 
के सभी सदस्या की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । 
चूकि फ्रास में दो प्रकार के यायात्या की व्यवस्था है, अतएवं यह आवश्यक है कि कोई 
ऐसा अभिकरण हो जो एक क्षेत्रम कोट बॉफ केसेशन (80एाश्याढ8 0077६ 0 89०७ ॥॥ 
(07धावा५ स्‍.49) और दूसरे क्षेत्र म॒ वीसिल ऑफ स्टेट (साइठी०७६ (००४४ मा [२९5७८०४ 0 
4077/78॥४९ [.&७४) के बीच अधिकार क्षेत्र सम्व पी उठने वाले विवादा का आतम निणय 
कर सके । यदि कभी किसी प्रश्न पर यह मतभेद उत्पन्न हो जाये कि वह कौत से यायालयों के 
अधिकार क्षेत में आता है तो उसके निणय के लिए उच्चतर “यायालय हो। इसी उद्देश्य स 
]872 मे एक काट आफ का फ्लव्ट! की स्थापना की गई थी । चौथ ग्रणत ते में इस यायालय 
में 'याय मनी पदेन प्रधान था, काट जाफ केसेशन व कौसिल आफ स्टेट के 3 3 सदस्य थे और 
उनके द्वारा छाटे गये दो अ य सदस्य ये । इस “यायालय के सामने आने वाले मामलों वी सरवा 
प्रतिवप छ या आठ से अधिक नही रही 


3 विभिन्न प्रकार के कानून 


कानूना का वर्गीकरण विभिन्न हृष्टिकोशा से अथवा आधारों पर किया जा सकता है। 
विलोबी ने कानूना को चार प्रकार स॒ बताया है--जनुविहिंत कानून था सविधि (अक्राप्रॉ६5), 
प्रथागत कानून, साविधानिक कानून और अ तर्राष्ट्रीय कातुन । मैंकाइवर ने विभिन प्रकार के 
सम्ब थो के निय तण के आधार पर कानूना को कई प्रकार से बॉटा है. कानून (विधि)--राष्ट्रीय 
और अ तर्राष्ट्रीय । राष्ट्रीय कानुन--साविधानिक और सामाय । सामा य कानुन--सावजनिक 
और निजी । सावजनिक कानुन--पश्रश्नासनात्मक और सवसाधारण । 

फानूनो का स्वरूप व क्षेत्र के ब्लाधार पर वर्मोकरश--इस हृष्टिकोण स हम कानुनों को 
अतर्राष्ट्रीय, सावजनिक ओर व्यक्तिगत तीन समूहो म॑ बाढ सकते हैं। अ तर्राष्ट्रीय कानून ये है, 
जो एक राज्य का अ य राज्यो से सम्य घ अथवा विभिन राज्यों के आपसी सम्ब वो तो बिीयसित 


७०, 
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है 


उ74 राजनीतिक सस्थायें और तुलनात्मक शासन 


लिए जारी करता है। प्रिटिश काल मे भारत वे गवनर जनरल व गवनरों फो अनक प्रकार के 
अध्यादेश निकालने क॑ अधिकार प्राप्त थे । अब थी राष्ट्रपति व गवनर अपन अपने अधिकार क्षत्र 
मे अध्यादेश निकाल सकते हू, त्रिःतु ऐसा उस समय होता है जयकि संसद या सम्बा वत्त राज्य क 
विधानमण्डल का सप्त न हो रहा होता | साथ ही विधानमण्डल या सत्र गुरू हाते ही प्रत्यक 
अध्यादेश उसके सामने रखा जाता है और उसकी स्वीकृति पर वह कानन या रूप पा लता है, अयथा 
उसकी निश्चित अवधि पृण होने पर प्रभाव नही रहता । क्ययपालिका द्वारा बिसी सामाय बानूल 
के अ तगत जारी क्ये गये आदेश, जो विसी विशेष समय पर या परिस्थितियों म लागू हाते हैं 
प्रादेश कहलाते है। उदाहरण के लिए, कसी देश म ससद की जवधि व चुनाव भादि के विषय 
में सामाय कानून होता है, उसी के अतगत राज्य का नध्यक्ष ससद के विपटन या नये चुनावा 
का आदेश देता है । 

फोजदारी (या दण्ड) झोर दीघानो (व्यवहार) कानून--फौजदारी कानून समाज की 
व्यवस्था को तोडन से सम्बस धत होत है। इस समूह म॑ चोरी, डकती, दग, हत्या बादि बातो से 
सर्म्वा धत कानून आते हैं। दीवानी कानूनों का सम्व ध व्यक्तियो या समूहा क॑ बीच उठने वाल 
कानूनी विवादों से होता है। य कानून सम्पत्ति, उत्तराधिकार, साकेदारी, इकरार, व्यवसाय, 
व्यापार आदि बातों के विषय मे उठने वाले विवादा स सम्व घ रखते है। भारत म यायपालिका 
का सगठन ही इस भेद पर भाधारित है कि कुछ यायालय भौर यायाधीश वेवल दीवानी मुकदमे 
द्था का फौजदारी मुकदमे सुनते है । प्रत्येक जिले म॑ विभिन्न स्तरा की फौजदारी व दीवानी 
भदालते हैं । 


4 सभ्यायपालिका का महत्व और उनके कार्य 

महत्त्व--शासन के प्रधान अगा मे तीसरा अगर यायपालिका का है| क्सी देश के शासन 
की अच्छाई की पहचान उसकी यायपालिका की स्वत त्रता, निष्पक्षता और उसके सम्मानित 
स्थान से की जाती है । साधारण नागरिक को यदि यह विश्वास रह कि आवश्यकता पड़ने पर 
वह्‌ यायालयों की शरण ले सकता है, जहाँ उसको वास्तव म कानूना के अनुसार “ययाय मिलगा, 
तो उसे बड़ी मानसिक शातिति रहती है। ब्राइस ने सत्य ही कहा है कि कुशल न्यायपालिका का 
होना अच्छे शासन के लिए आवश्यक ही नही है, वरन्‌ यह्‌ तो शासन की अच्छाई की पहचान है । 
बाकर के अनुसार राज्य का सार इस बात म॑ है कि यह प्रभावी कानूनो व नियमों की” जीवित 
व्यवस्था है, इस अथ मे राज्य कानून हैं। यायपालिका अर्थात्‌ यायालयों का प्रधान काय याय 
का प्रशासन जथवा याय करना है। वास्तव मे मानवीय सम्बधो की सगठित व्यवस्था के लिए 
विभिन मूल्यो को आवश्यक समझा जाता है, यथा स्वत तता समता और श्रातृत्व । प्रत्येक कानूनी 
व्यवस्था में ये मुल्य विद्यमान रहते है। याथालय को स्वत-जता व समता के दावो क बीच उचित 
सम्बंध कायम करना पडता है । इस हृष्टि से याय विभिन्न राजनीतिक मूल्यों मं उचित सम्ब ध 
स्थापित करने की व्यवस्था है। याय के विचार के विभित स्रोत माने जाते हैं । कुछ विद्वानां क 
विचार म याय का स्रोत घम है। मध्य युग म ईसाई धम गुरूुआ का विश्वास था कि याय का 
स्रोत ईश्वर है और चच उसका साधन है ॥ स्टाइक दाशनिको का यह विश्वास था कि याय का 
स्रोत प्रकृति का कानुन (ए्रशाण्प्रण [49७) है, जिसके अनुसार सब श्यक्ति समता के अधिकारी हैं । 
कुछ विचारक आचार झास्त अथवा नतिक नियमों को “याय का आधार मानते है। ग्रेद ब्रिटेन 
में राजा को -याय का स्रोत माना जाता था। कहन का तात्पय यह है कि याय शब्द का अथ 
विभिन्न हृष्टियो से किया जाता है और ऐसा किया जाना सवथा उचित माना जाता है । 

आजकल यह माना हुआ राजनीतिक आदश है कि व्यक्तिया को राजनीतिक क्षेत्र के 
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है | इनके विपरीत व्यक्तिगत कानून वे कानून होते है जो व्यक्तिया के आपसी सम्ब धो को विनिय- 
मित्त करते हैं। सावजनिक कानूनो का सम्बध राज्य के संगठन और कृत्यो तथा नागरिकों व 
राज्य के बीच सम्व धो से है। इनमे नागरिकों के सभी राजनीतिक अधिकार आते है और वे 
नागरिक अधिकार भी, जिनका व्यक्ति राज्य के विरुद्ध उपयोग करता है। इनके तीन मुख्य 
विभाग--साविधानिक कानुन, प्रशासनिक कानून और फौजदारी कानून व प्रक्रिया है। व्यक्तिगत 
कानून का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की दूसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप से रक्षा करना है । 
राज्य व्यक्तियों के समस्त सम्ब घो के स्थान पर केवल उसी सम्बनधा के विनियमित करने की 
चेप्टा करता है जो उसकी राय मे सावजमिक महत्त्व के है और जिनके लिए कातुनी वितियमन 
आवश्यक है । व्यक्तिगत कानूनों के प्रमुख विभागो मे हम इ/ह गिन सकते है--सम्पत्ति इकरार, 
निगमो, आपसी सम्ब घो (विवाह, तलाक इत्यादि) और व्यवहार प्रक्रिया मम्व घी कानून । इन 
सावजनिक और व्यक्तिगत कानूनो के समूह को ही म्थुनिसिपिल या राष्ट्रीय कानून कहते हैं । 
निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर कानूना को साविधानिक, सविधि प्रशासनिक, काय 
पालिका के आदेश (आज्ञप्ति, (८०८७), अध्यादेश, यायालयां के बनाये कानून थादि विभिन 
प्रकारों का बताया जाता है। साविधानिक कानून वे मौलिक कानून है जो राज्य के सविधान से 
सम्बाधित होते है तथा राज्य का सगठन अर्थात्‌ सरकार के तीन प्रमुख अमग्रो--कायपालिका, 
विधानमण्डल और य्रायपालिका की रचना, उनकी शक्तियो और आपसी सम्बघो, नागरिकों के 
मूल अधिकारो आदि विषयो से सम्बीधत है । इन कानूनों और सामा य कासूनो मे साधारणतया 
उनके निर्माण की प्रक्रिया मे भेद होता है। साविधानिक कानून राज्य व सरकार के लिए आधार 
भूत होते है, इसी कारण इनका विशेष महत्त्व होता है। विधानमण्डल द्वारा पारित किये गये तथा 
राज्य के अध्यक्ष ते अनुमति प्राप्त सभी कानुना को सविधि (४४765) कहते हैं । 
आगिक कानून (0780॥0 7.398)--फ्रास के सविवान म॑ ऐसे अनेक प्राविधान हैं. जो 
स्वय मे पूण नहीं कह जा सकते, अत उनमे उल्लिखित कुछ बाता का स्पष्टीकरण व निर्धारण 
करन के लिए आगिक कानूनों का निर्माण करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, हम कुछ 
प्राविधानां को लते है। सविधान म राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निवर्चिक मण्डल की रचना दी गई 
है और उसे कार्या-वत करने की प्रक्रिया के लिए आग्रिक कानून बनाये जाने की बात भी कही 
गई है। सविधान के अनुसार एक आमिक कानून यह निधारित करने के लिए बदेगा कि मां भ- 
परिषद्‌ की वठकों मं कौनसे अन्य पदो पर नियुक्तियाँ की जायेगी तथा उन दशाओ का निर्धारण 
करने के लिए भी जिनके अन्तगत राष्ट्रपति विभित्र पदों पर नियुक्तियों के करन के अपने अधिकार 
का प्रतिनिधान (4९६४०४०॥) कर सकेगा । इसके साथ ही आगिक कानून ससद क प्रत्यकत सदन 
को अवधि, उसके सदस्यो की सख्या, उनकी उपलब्धियाँ व जह॒ता की दश्ाएँ आदि भी निर्धारित 
करेगा । आगिक कानून किस्र प्रकार बनता है, इस विषय में सविधान की घारा 46 मे बताया 
गया है कि इस उद्देश्य से सरकार या ससद द्वारा विधेयक प्रथम सदन के सामने विचार तथा 
मत व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत किया जायेगा । विचार उसके प्रस्थापित करने के 5 दिन के 
बाद ही हो सकता है । यदि दोनो सदनो के वीच सहमति का अभाव हो, तो विध॑यव उस रूप मे 
अग्रीकृत होगा जिसम कि नशनल एसेम्वली उसे अपन सदस्या के पूण बहुमत से जातिम वाचन मं 
स्वीकार करे। सीनट के सम्बंध मं भी आमिक कानून दोना सदना द्वारा इसी प्रकार मे पास होने 
जरूरी हैं। जागिक कानूना को साविधानिक परिपद्‌ द्वारा उतकी साविधानिकता कौ घोषणा हो 
जाने पर प्रख्यापित किया जायेगा । 
पध्यादेश, प्रादेश (प्राज्प्ति) प्रौर प्रशासनात्मक कानून--जध्यादश एक प्रकार वा 
सामयिक अथवा अस्थायी कानून होता है, जिसे आपातकाल मे राज्य का अध्यक्ष कम जवधि क॑ 
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5 संविधान का निवचन श्रौर न्यायिक पुनरवलोकन 


सविधान के निवचन (॥/ध]'॥००॥००) या काय बहुत महत्त्वपुण होता है, जो राज्य के 
सर्वाच्चि यायालय ही कर सफ़्ते हैं।मिवचन की भावश्यवता सभी लिसित सविधान वाले राज्यो 
मे पडती है। परतु सघात्मवा राज्या म सविधान क॑ निवचन का काय कही अधिक महृत्त्पपुण 
होता है, क्योकि ऐसे सविधान का रूप सघ व राज्या के बीच साध अथवा अनुबाघ जसा हांता 
है । सघात्मक सविधान द्वारा सघीय सरकार व सघातरित राज्या की सरकारें केवल अपने अपन 
अधिकार क्षेत्र म ही कानुन बना सकती हैं। अस्तु, कभी भी किसी विषय के वार म॑ यह प्रश्न 
अथवा विवाद उठ सकता है कि उस पर कानुन बनान की झक्ति सघीय अथवा राज्य सरकारों मं 
से क्सि को मिली है। यह काय किसी सर्वोच्च स्थान प्राप्त व पुणतया निष्पक्ष ययायालय द्वारा 
ही क्या जा सकता है । ऐसे -यायालय निवचन करते समय सविघान के प्राविधाना म॑ कभी कभी 
नये जथ निकाल देते हैं ॥ सविधान के निवचन के महत्व वा एक यायाधिपतति के अग्रलिखित 
कथन से भली प्रकार अनुमाव लगाया जा सकता है. 'हम सविधान के अतगत हैं, किन्तु सविधान 
वया है यह हम बताते है । भारत म॑ सविधान की धाराओं का निवचन उच्च तथा सर्वोच्च 
न्यायालयों द्वारा क्या जाता है । 
सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान का सघीय न्‍्यायालया, विशेषकर सर्वोच्च 'यायालय, 
में समय समय पर निवचन किया है और उसकी धाराओ की अनेक अधिक्त व्यास्यायें वी है । 
मुख्य “यायाधिपति माशल ने उन्नीसवी शताब्दी के आरम्भ मं ही इन सिद्धांतों को अभिव्यक्त 
किया था-- यह ऐसा सविधान है जिसकी हम व्याख्या करते हैं तथा 'विधायिका कामून बनाती है 
और यायपालिका उनका अथ लगाती है ।” चूकि सर्वोच्च ययायालय ने सविधान की अनेक 
घाराओं का निवचन क्या है और ऐसा क्रते समय अनेक वाक्याशों त्तया घाराभो की बहुत सी 
ब्याख्याएँ की हैं, इसलिए कुछ लेखको ने सर्वोच्च यायालय को “यायालय के अतिरिक्त एक अथ 
मे अनवरत साविधानिक सम्मेलन कहा है, जो निवचन द्वारा फिलडेलफिया सम्मेलन का काय 
जारी रखे हुए हैं।? सविधान की विभिन्न धाराआ की व्याख्या करने में सर्वोच्च “्यायाल्य न 
बहुधा उनका उदार अथवा विस्तृत अथ लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप सविधान द्वारा काग्रेस 
को स्पष्ट रूप से दी गई चक्तियों में निहित शक्तिया का सिद्धांत निकला है। इसी कारण कांग्रेस 
की वत्तमान ज्षक्तिया काफी विस्तृत हो गई है । सर्वोच्च यायालय ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
इस प्रकार क्या है. 'सविधान के सही अच मे राष्ट्रीय विधायिका को सविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
को क्रिया वत करने के लिए साधना के बारे मं वह विवेक प्राप्त हांना चाहिए जिससे कि यह 
निकाय अपने उच्च कत्तव्या का इस प्रकार पालन कर सक॑ कि जनता का सर्वाधिक हित पावन 
हो, यदि उद्देश्य उचित और वव हो, यह सविधान' की सीमाओ म हो, तो वे सभी साधन जो उसकी 
भ्राप्ति के लिए उचित हो और जि हे सविधान ने मना न किया हो साविधानिक है । 
न्यायिक पुनरवलोकन क्या है ? इस प्रकार की शक्ति का सर्वोच्च यायालय को श्रदान 
किया जाना सधात्मक सविधान की तीन अति आवश्यक शर्तों मे से एक है । इसी आधार पर यह 
कहा जाता है कि जिन सघात्मक सविधानो मे सर्वोच्च यायालय को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त 
नही होती वे सच्चे अथ मे सवात्मक नहीं कहला सकते । यायिक पुनरवलोकन की पद्धति का 
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अतिरिक्त सामाजिक और आधिक क्षेत्र मे भी “याय की प्राप्ति होनी चाहिए । यहाँ पर हम ययाम- 
प्रशासन का अथ केवल कानूना के लागू करने और यायालया के कार्या से ही लेंगे । विधायिका 
कानून बनाती है, कायपालिका कानूनों को लागू करती है भौर न्यायपालिका उनके अनुसार कानुन 
तोडने वालो को उचित दण्ड देती है और आवश्यकता पड़ने पर उन कानूना का निवचन 
(77थ9ए८४॥०॥) भी करती हैं। इसका अथ यह हुमा कि यायपालिफा अत्याचार को रोक्ती 
है, क्योकि “्यायाधी्ा स॒ यह भाशा की जाती है कि वे अपना काय निर्भीकता और निष्पक्षता- 
पूवक करेगे। इस प्रकार य्यायपालिका नाग्रिका के बीच होने वाल झगडो मे ही “याय नहीं 
करती वरन्‌ उन झगडो मे भी याय करती है जो नागरिको भर सरकार के बीच उठे । इस अथ 
में "यायपालिका वैयक्तिक स्वत-ञ्रता की सबसे महत्त्वपूण रक्षक है । जिन देशी के सविधान में 
नागरिका के मूलभूत अधिकारो का बणन होता है, वहाँ ता नागरिक अपने अधिकारों से किसी भी 
प्रकार के हस्तक्षेप के विरद्ध यायालया म॑ उपचार के हेतु जा सकते हैं। संघात्मक राज्या मे 
यायपालिका का महत्त्व और भी अधिक होता है, क्योकि उनमे सर्वोच्च यायालय को संविधान 
का अधिकारपूण निवचन करना होता है और यदि कोई भी सघीय अथवा उप राज्य की विधायिका 
कोई ऐसा कानून बना देती है जो उसक अधिकार क्षेत से बाहर हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे 
अवघ घोषित करने की शक्ति रखता है । 
यापालिका के कार्यों को सक्षेप म अग्नलिखित प्रकार से रख सकते हैं--(/) कानूनों और 
सविधान का निवचन करता--सवसे प्रमुख काय तो न्यायपालिका का यही है कि वह कानूनों 
और स्विधात का निवचन कर । (2) दीवानी मुकदमा मे याय करना--विभित्र नागरिकों के 
बीच अथवा नागरिकी और राज्य के वीच सम्पत्ति व अधिकारों से सम्बाधित दीवानी मुकदमा मे 
याय करना । (3) फोजदारी मुक्दमों का याय करना--घोरी, डकैती, हंत्या आदि मुकदमो मे 
याय करना भी न्‍्यायालयी का महत्त्वपूण कार्य है। ऐस अपराधो के अभियुक्तों के विरुद्ध यायिक 
कायवाही राज्य की ओर से की जाती है भर्थाव्‌ पुलिस और सरकारी वकील इन मुकदमो को 
चलाते है। (4) सविवान का सरक्षण--सघात्मक राज्य मे “्यायपालिका सविधान की सरक्षक 
(80&709॥ 04 96 ००॥४४0०(07) होती है । कहने का अभिप्राय यह है कि यदि संविधान की 
घाराओ के विरुद्ध सघया राज्य की विधायिकाएँ कोई भी कानून बना दें तो उसे सर्वोच्च 
प्यायालय अवेष घोषित कर देता है। (5) नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षक--जिन 
राज्यां के सविधानों मे नागरिको के अधिकारो का प्रगमणन कर दिया जाता है, उहे नागरिको के 
मूलभूत अधिकार कह देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अथवा सरकारी अधिकारी उन अधिकारों में 
किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करते है, तो नागरिक अपने अधिकार की रक्षा के लिए 'यायालयो 
मे मुकदमा ले जा सकत हैं। (6) कानून का निर्माण--मुरयत बरायालया का कार्य काननो के 
अनुसार याय करना है । कितु कभी कभी यायावीश्ष कानूनों का निवचन करते समय : अपने 
निणयो द्वारा कानूनो का सवथा नया अथ लगाते है । उनके निणय भविष्य मे कानूनो जसा ही 
प्रभाव रखते हैं। उनके द्वारा निर्मित कानून 'केस ला (०७४९ ]4७) या यायाधीशों द्वारा बनाये 
कानून (]0086 77906 !49) कहलाते है। (7) परामश देना--कुछ राज्या म उच्च न्यायालयों 
जन अथवा विधायिका की प्राथना पर महत्त्वपूर्ण कानूती प्रश्नो पर परामश्न देने का 
वीक 3268 अतग्त यदि कभी भी राष्ट्रपति को देसा प्रतीत हा कि 
गूः कह वोच्च यायालय की सम्मृति ली जानी आवश्यक है, तो व 
उस भ्रश्व पर सर्वाच्च यायालय की सम्मृति माँग सकता है और सर्वोच्च यायालय बम के: सम्ब पे 
में आवश्यक सुनवाई के बाद अपनी सम्मति या अतिवदन राष्ट्रपति को देगा 





य॑ कानुना वी रचना नहीं कर सकेगा । परन्तु कुछ विवारको न भारतीय स्थिति की आलाचना 
हुए वहा है कि भारत मे विधायी अध््याचार की पर्याप्त सम्भावना है । 
आस्ट्रेलिया म॒ सबिधान की पाराआ वा निवचन उच्च यायालय करता है तथा बुद्ध 
; में प्रीवि परिपद्‌ वी याग्रिक समिति भी कर सकती है ! जहाँ तर राष्ट्रमण्डल थौर राज्य 
धरा वो ज्षत्तियों से समम्बा पघतत किसी वियाद का प्रश्न है, उच्च यायानय ही एस विवादा 
निगय कर सत्ता है। सक्षेप मे, आस्ट्रेलिया म यायिक पुनरवताक्न की व्यवस्था है। 
;जरलण्ड मे पेडरल द्विब्यूनत की व टना के विधानमण्डला द्वारा पारित कानुना पर पुतर 
कन वी शक्ति प्राप्त है । कि तु सघ सरपार द्वारा पारित कानुना पर ऐसा अधिकार नहीं है, 
व्‌ स्विटजरलैण्ड म॑ यागिक पुनरबलोक्त वी सीमित व्यवस्था है। सोवियत सघ मे सध दे 
ज्य यायालय का इस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योकि वहाँ पर सर्वोच्च यायातय 
श्रान की धाराआ का निवचन नही कर सकता । यद्थवि सोवियत्त सघ का पविधान संघात्मक 
सके सर्वोच्च 'यायालय का सविधान के निवचन व सर्वोच्च सावियत द्वारा बनाये गय कानूनों की 
धानिकता पर निणय करते का अधिकार नहीं है। यदि इस प्रजार की झक्ति सोवियत संघ 
हित है तो उसकी प्रेसीडियम मे है।? बनाडा का संविधान ब्रिटिय पालियामट द्वारा निर्मित 
है, भत्त वहाँ पर साविवानिक प्रश्तो का निणय प्रीवि परिवद्‌ की यायिक समित्ति करती 
त्रध वे प्राज्तो वी सरकारे सविधान का अतिक्रमण करने वाले कातुन नहीं बता सकती । ऐस 
॥ को 'मायपाणलिका द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है । इस प्रकार कमाडामे भी 
कक पुनरवलोकन की व्यवस्था है । 
फ्रास में चौथे सणताज के अतग्रत यायिक पुमरवलोम्न की व्यवस्था तो न थी, किन्‍्धु 
साविधातिक समिति उसकी साविवानिक्ता वी परीक्षा करती थी। पाचवें गणवल के 
नस ने उस समित्ति के स्थान पर एक साविधानिक परिषद्‌ की स्थापना की हे, शिसके अनेक 
से से एक महर्वपुण काय कानुनो की साविधानिकता पर निणय देता है, जिनका प्रभाव 
लिका तथा विधायिका के बीच शक्तियों के सन्तुलन प्रर पड़ता है ।? परिषद्‌ के सामने आने 
प्रमल दो प्रकार क हाते है--(7) व जिःह परिषद्‌ के सामने पंश विया जाना जावश्यक हैं 
2) ब जि ह पेश किया जा सकता है। पहली श्रेणी में ये जाते है--परालियामट के स्थायी 
(8भा008 ०7०2०), आगिक काबुन, और व॑ काुन जिवमे सरकार आनप्तिया द्वारा 
ने करना चाहती है । इस प्रकार पुवगामी स्ाविधानिक समिति स भित्र रूप मं, वतमान 
[ का कुछ विषयों पर अनिवाय अधिकार क्षेत्र है । पर तु अय मामलो मे॑ परिषद्‌ स्वय कीई 
उह्ी कर सकती, अर्थात यह उन पर तनी निषय कर सकती है। जबकि उसे परिषद्‌ के 
लाया जाये । एसी बपील राप्ट्रपति, श्रधानमत्री नथवा नेशनल असेम्बली द सीनट के प्रधान 
- के सामने ले जा सकत हैं। इस प्रकार की अपीर्ले विधायी प्रक्रिया के दोरान दो स्टेजो 
जा सकती है । विधेयक पर मतदान हाव से पुव सम्ब धत सदन का प्रधाव और प्रधान- 
परिषद्‌ के सामने अपील कर सकते है | ऐसा किया जाते पर परिपद्‌ को 8 दिन के भीतर 
विणय दना हीया । पालियामेट द्वारा विधेयक पास होने पर, पर तु उस राष्ट्रपति द्वारा लागू 
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उदय और विशास सयुक्त राज्य अमरीका मे हुना और यह उस दद वी विश्व वो एवं महान्‌ देन 
हूं । समुक्त राज्य अमरीका मयायिक पुनरवलोसन अधिक्तम मात्रा म पाया जाता है। भारत 
मे भी सघात्मक सविधान है, सर्वोच्च नर उच्च “यायालयां वो ससद व राज्य विवानमण्डला 
द्वारा बनाये गय वानूना पर पुनरवलोयन वी शक्ति प्राप्त है। परतु सयुक्त राज्य अमरीका व 
भारत मे पुनरवलायन वी मात्रा म बुछ अतर है । जबबि सयुक्त राज्य अमरीका म कानून की 
उचित प्रक्रिया” वाक्‍्याण प्रयुक्त हुआ है, भारत क॑ सविधान म उसके स्थान पर सिवाय उस प्रक्रिया 
बा अनुसार जिस वानुन द्वारा स्थापित क्या गया हो” वाक्याश या प्रयाग हुला है। फलत जबकि 
सयुक्त राज्य अमरीका म सर्वोच्च “यायालय कांग्रेस द्वारा निमित शिसी वानूव वो इस आधार पर 
भी अवैध घोषित वर सकता है विः उसम ओऔचित्य वा अभाव है । भारत म सर्वोच्च यायालय 
समसद या राज्या के विधानमण्डला द्वारा निर्मित वानून वी इस हृष्टि स जाँच नहीं वर सकते, वे 
ता किमी कानून को क्‍्वल तभी जवध पापित कर सकते हैं जबकि उसकी धारायें सविधान के 
प्राविधाना वा अतिक्रमण करतो हा । जसा कि गापालन बनाम मद्रास राज्य नामक मुकदमे मे 
जस्टिस दास न कहा था । 
भारत मे यायपालिया की स्थिति इग्लण्ड और सयुक्त राज्य अमरीसा के “यायातया क॑ 
बीच वी है | हमारा संविधान अग्रेजी संविधान क॑ विरुद्ध विधायी जधियारियां पर '"बायालय की 
सर्वोपरिता वा मानता है, परन्तु यह सर्वोपरिता अति सीमित है, क्याकि यह उसी क्षेत्र तक 
परिमित है जहाँ पर कि विघानमण्डलो की विधायी शक्तियों पर वैधानिक सीमायें लगी हैं। 
पर तु सयुक्त राज्य बमरीका के स्विधान क॑ प्रतिबूल विधायी अधिकारिया पर सभी बाता म 
हमारा सविधान यायालयों वी सर्वोपरिता को स्वीकार नही करता, क्याकि साविधानिक सीमाओं 
क प्रतिर्या धत क्षेत्र के बाहर ससद और राज्य विधानमण्डल अपने अपन विधायी क्षेत्र म सर्मोवरि 
हैं और उस अधिक व्यापक क्षेत्र म अमरीकी सर्वोच्च 'यायालय की भाँति महत्त्वपुण भाग प्राप्त 
नही है ।? 
इसके अतिरिक्त किसी सविधि (कानून) को कवल इस जाधार पर अवध घोषित नहीं 
किया जा सकता वि वह 'यायालय की सम्मति म॑ स्वतत्रता या संविधान की भावना म॑ से किसी 
सिद्धा त का अतिक्रमण करता है जब तक कि वे सिद्धांत सवियान मे समाविष्ट ने हो! किसी 
सविधि की साविधानिक्ता पर निणय देत हुए, “यायालय को कानून की बुद्धिमत्ता या बुद्धिहीनता 
उसके “याय और बयाय स काई सम्ब व नहीं ।? इस विपय पर हम एक और हृष्टि से भी विचार 
कर सकते है । कुछ वखका ने अमरीकी सर्वोच्च यायालय की इस आधार पर जालोचना की है 
कि बह एक प्रकार का तीसरा विधायी सदन बन गया है । हमारा सविवान सर्वोच्च यायलय को 
इस प्रकार क॑ विस्तृत अधिकार प्रदान नही +रता, जतएवं हमारा सर्वोच्च यायालय इस दांप से 
रहित रहगा | यह उचित ही है कि सर्वोच्च यायालय सविधान की धाराआ के निवचन के रूप 
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किये जाने से पूव, क्सी भी सदन का प्रवान, प्रयानमत्री या राष्टपति परिषद्‌ के सामन अपील 
कर सकता है | परिषद्‌ को अपना निणय एक माह के भीतर देना आवश्यक है, पर तु यदि सरकार 
ने विधेयक को अविलम्ब कायवाही वाला घोषित कर दिया हो तो निणय 8 दिन के भीतर दिया 
जायेगा जिस विधेयक को सविधान के विरुद्ध घोषित किया जाता है उस लागू नही किया जाता 
परिषद्‌ यह भी सिणय करती है कि वह पूण विधेयक अथवा उसके अज्ञी को अवैध घोषित 
करती है । 
यद्यपि जापान में भी सघात्मक संविधान नहीं है, फिर भी सर्वोच्च यायालय को सयुक्त 
राज्य अमरीका व भारत के सर्वोच्च यायालयो की भाति “यायिक पुनरवलोकन की महृत्त्वपूण 
शक्ति प्राप्त है। इसके भ तभ्रत सर्वोच्च “यायालय ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है 
जो संविधान का अतिक्रमण करते हा । यह बात विशेष रूप से उल्‍लेसनीय है कि जापान के 
सर्वोच्च यायालय को यह शक्ति एकात्मक सविधान के अतगत मिली है, जबकि भारत व सयुक्त 
राज्य अमरीका के सविधान सघात्मक है। यह वात भी उल्नेसनीय है कि जापान मे सर्वोच्च 
यायालय को यह शक्ति सविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की गयी है, जबकि सयुक्त राज्य 
अमरीका में इसका आवार स्थापित प्रथा है ।! 
एक महत्त्वपूणा उदाहरण--भारत के सर्वोच्च यायालय ने माच 967 म॑ एक अति 
महत्त्वपूण निणय म॑ घोषित किया कि सविधान में समाविष्ट मूल अधिकारों मे ससद में कानुन 
द्वारा कोई कमी नहीं की जा सकती, दूमरे शब्दों म, मूल अविकारो मे परिवतन या सशोधन करने 
की द्क्ति ससद को प्राप्त नही है । इस सम्बंध मे सविधान के निम्नलिखित दो अनुच्छेदो के 
निधचन के वारे म॑ विभिन मत है। अनुच्छेद 3 (2)--राज्य ऐसी कोई विधि नही बनायेगा जो 
इस भाग (3) द्वारा दिये गये अधिकारों को छीनती या यून करती हो और इस खण्ड के उल्लघन 
में बनी प्रत्यक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शूय होगी। अनुच्छेद 368--इस सविधान के 
सभोपन का सूनपात उस प्रयोजन के लिए विधेयक को सप्तद के किसी सदन म पुन स्थापित 
करके ही किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य सख्या के 
बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यो के दो तिहाई के अय्ून 
बहुमत से वह विधेयक पारित हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए 
रखा जायगा ओर विधेयक को ऐसी अनुभति दी जाने के पश्चात्‌ विधेयक क॑ निबबना के अनुसार 
सबविधान सशोधित हो जायया । 
सर्वोच्च -यायालय के निणय क॑ हित मे निहित बातो का प्रभाव बडा ही दूरगामी सिद्ध 
होगा । इस निणय के परिणामस्वरूप कई प्रश्न उठत है। वया ससद सविधान में सशीवन करने क॑ 
लिए प्रभुत्वपूण ($0५८:ह्ट7) नदी है ? क्या यह निणय संविधान को इतना दुस्सशो“य बना देगा 
कि जन इच्छा द्वारा कोई भी सुगम परिवतन ने किया जा सके ? इन प्रश्नों क॑ उत्तर दो विरोधी 
मता के अनुसार दिय गये है। श्री के० एम० मु शी ने, जो कि सविधान सभा के भी सदस्य थे, 
कहा है कि व यह न सोचते थे कि मूल अधिकार ससद की दया पर निभर रहेगे। परतु एन० 
सी० चटर्जी (एक प्रतिष्ठित वकील) न राष्ट्रपति सं अपील की कि ससद की प्रभुता के मामल को 
से देह से ऊपर उठाया जाय । जबकि अधिक्तर विचारवान्‌ व्यक्ति इस बात से प्रसन हुए कि 
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वक्ता ने कटा कि राष्ट्र के जीवन में वह स्थिति उत्पन हो सकती है जबकि देश 
' (भर्थात्‌ सशोधन सम्बघी उपब थो) का समझ्ांधव आपश्यक हो । त्व ससद की 
पना कोजिये जबकि वह यह देखेगी कि उसे सशांवद करने की शक्ति प्राप्त 
ने भागे यह तक भी दिया कि अगुच्छेद 73 (2) से 'कानून' दब्द मे साविधानिक 
ही है । थत्त सविवान में सशोधन करने की शक्ति सीमित नहीं है । 
नरप्लीकन की समरातोचना--इसी चक्ति के प्रयोग द्वारा यायपरातिका संविधान 
उ् ्ञक्ति का अ्रधानत प्रयोग सर्वोक्ष यायालय करता है, जिसे वेक ने संविधान 
889706 ५९०३) बत्ताया है । उप्ती लेखक के अनुसार संविधान ने सर्वोच्च 
न की झक्तियो के सम्पर थे मे राष्ट्र की ऑतिम अ तरात्मा बताया है! परन्तु 
अनुसार 'यायिक पुनरववांकन के प्रिद्धात में भी दोप है--पहला, यह सम्भव है 
लय काग्रेस हारा तयार किय गये कायक्रम को जिसके पक्ष मे जनमत का भी 
वी बना सकता है। ऐसा होने का परिणाम यह होगा कि प्रजात ये झासतव एक 
[॥ पायिक पुतरवल्योक्त की संस्था ने जतता क॑ निर्वाचित प्रतिनिधिया के निर्णय 
कृभी भी किसी साविधानिक प्राविधान वे पुण अथ के बार मे स देह उत्पन हुआ 
निणय को रखा है 
[ साविधानिक प्राविधानों का निवचत करते समय “यायाधीश साधारणतया यह 
विधान मिर्माताजों का अभिप्राय यह था । पर तु जहा उप्त समय के बाद विवाद 
फ्रोई सकेत वे मिलता हो, इस प्रकार का तक स देह पैदा करता है। समझ में 
डा वस्धी' युय मे संविधान के विर्भाताआ) का ज त्तर्राज्य वाशिज्य के सम्बाध में 
सकता था, जैसा कि रेलो, जहाजी, मोटरी और हवाई जहाज क॑ युय म॑ इसका 
दूधर, न्यायाधीश सभी प्रश्वो को केवल कणजुनी हृष्टि से ही दखत है, जो 
रिवितनश्ीन हाती है और वदलती हुई सामाजिक व आधथिक जावश्यकता के 
पाती । तीसरे यह स्िद्धा त शक्ति पृथककरण सिद्ध) त के विरुद्ध है, क्याकि इसके 
का को कायपालिका और विधायिका के ऊपर सर्वोपरिता मिली है। पब्रोगन नें 
।क पुमरवलाकन के दो राजनीतिक परिणाम हैं, जो इसके हारा हते वाली भलाई 
ते है--() यह अनुत्तरदायी विधि तिर्माथ को प्रोत्याहन दंता है, गौर (2) इसके 
' उद्देश्या की प्राप्ति बडी दूर जौर अनिश्चित हो गयी है । परन्तु अब अधिकतर 
देशी इस सिद्धा त की आवश्यकता भर महत्त्व को स्वीकार करते है । 
क्य पर तियनण--कुछ व्यक्ति प्यायप्रालिका को स्वततता” सिद्धांत की 
/ विशेषकर इस्त वात की कि 'यायाधीशा का दिगूवियास (०0०७(४७७॥) कभी- 
रोधी होता है। परतु यायपालिका पर निय तर के कुछ सस्थागत रूप है । 
कि ही काबूवो का उनकी अवैबता के आधार पर विरोध करे तो विधायिका तय 
7 विरोध से प्चने का माय निकाल सकती है, जौर यायाधीशा के पद से हटाये 
। में भाग रख सकती है। सविधान को भी संशोधित किया जा सकता है । 
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प्रणाली सवस अच्छी मानी जाती है और लगभग सभी प्रगतिशील राज्या म इसी का अनुकरण 
किया जाता है । सयुक्त राज्य अमरीका म॑ सर्वोच्च ययायालय के यायाधीजञा की नियुक्ति जोवद 
पय त होती है । भारत म सर्वोच्च प्यायालय और उच्च यायालयों के यायाधीशा के लिए पद से 
निवत्ति की आयु सीमा क्रमश 65 और 62 वप रसी गयी है । 

“यायाधोशों को पद से हृदाना--सदाचरण पद-अवधि के रहते हुए यह आवश्यक है कि 
प्रत्यक एस राज्य मे -यायाधीजो का विश्येप, किन्ठु कठिन विधि द्वारा हठाया भी जा सके यदि 
ऐसा काय राष्ट्र हित मे हो । इस विधि का प्रयोग भ्रप्टता अथवा बयोग्यता के भाधार पर विंती 

यायाधीश को हटान के लिय क्या जाना उचित है, परन्तु किसी न्‍्यायाधीक्ष को हटाने को विधि 
मे अत्यधिक विचार का समावद्य होना चाहिए और उसे एक व्यक्ति की इच्छा पर नही छोड़ना 
चाहिए । दसीलिए प्रिटन मे किसी यायाधीश्व वो पालियामट क सयुक्त जावंदन पर जिसमे उसक* 
ऊपर भ्रप्ट या अयोग्य हान अथवा नतिक पतन का आरोप लगाया गया हो, ताज द्वारा हटाया जा 
सबता है। सयुक्त राज्य नमरीका मे ्यायाधीशा को काग्रेस महाभियोग वी कायवाही द्वारा हटा 
सकती है । इस प्रकार की कायवाही का प्रारम्भ प्रतिनिधि सदन द्वारा हांता है और सीनेट मद्दा 
भियाग की सुनवाई करती है। ग्रेट त्रिट्व मे ्यायाधीश्या को पालियामंट के दोना सदना द्वारा 
सम्बाधन पश करने पर हटाया जा सकता है । सयुक्त राज्य अमरीका के कुछ सघा तरित राज्या मे 
प्रत्यावतम द्वारा यायाथीरा का हटान की विधि अपनायी गयी है, कितु “यायविद्‌ इस विधियों 
निदनीय समयत हु। भारत के सविधान के बतगत इस सम्बंध म व्यवस्था इस प्रकार है-- 
बोइ भी यायाधीश त्यागपत्न द्वारा पद त्याग बर सकता है। कसी भी यायाधी कौ इस प्रयार 
पदच्युत किया जा सकता है--सर्वोच्च तथा उच्च यायालय का कोई नी यायाधीक्ष तब तह 
पदच्युठ न बिया जायगा जब सब कि राष्ट्रपति एसा आदेश ॥ निवाल, तिलु ऐसा आदण राष्ट्रपति 
तनी देगा जयबि ससद या प्रत्यर सतन उुल ससया व 2/3 बहुमत से यह पारित कर कि 
अमुय मरायाधीय का कदाचार या अयाग्यता थे ब्राधार पर हटाया जाय और इस उद्देश्य ये 
राष्ट्रपति + पास सम्बाधन भेजा जाय । इसप यह स्पष्ट है वि सस्द एसा प्रस्ताय पारित परा ले 
बूथ उसके बार॑ म॑ जाँच परायमी साथ दी यह आायश्यत नहा हि राष्ट्रपति उसके प्रस्ताव था 
मान ही त । 

पायाधोतशा फो स्वत प्रता--रायपरालिया द्वारा नियुक्त याबाघीणा गो यदि परापपातिया 
जामसानी से ने हटा सर और उसी नियमाजुसार पदाक्नति द्वाती रह तो स्वताप्र रद सरेगे। 
साथ हो विधायियरां या उनकी बता और भत्ता म॑ उपर वायरल में उमी सर की शक्ति उद्दा 
मिनी ग्राहिए। एसा द्वान पर यायापीशय स्वत भ्र औौर निप्पल रह सवत हूँ। एस सम्य पसे 
एऐ बात जोर नी रे, पह यहू हि यटि वाबप्रातिरां अथवा रिधायिया जिसी ला प्रवार से उाब 
कार्यों में दर तप बर या उठ पर अनुवित दराड दान का प्रयध्य उरे ता समगादार वागरिया को 


उनके अनुजित नार्मों वो खुलपर आलायना व रनी वारिए । 
यायागाा यो स्वत पत्ता की सुरभा के विए अग्रविधित बाय आउच्यर ह--(ल) उाता 


नियुति कायवातिका जष्यव बबय्रा तार सवा आयाग द्वारा जी जाये; (आ) एर बार नियुर्द्ध 
होते पर पर से वित्त द्वान को जउ॒धि तर उ हू सिराय दुराघार मायसित हति था शारीरि/ 
अयाम्यता ने जाधार वे पद ये ने इटाया बाय, (६) उतकी पयच्छि थाने छोर न जाहि दिये ढाप 
जिससे ५ पवाढाय जे र॑रु जोर थे अप्टाघार से बढ र८ जोर (३) कायवातिता अबवा 
है दिया जय बर जिसा थी प्रद्ार वो अनुतित ह याद से डाल मे्र । 

मदु रह से वे जमरात में मंबध परयाकयां को चुनाउ उड़ा रात; बरबे उद राष्ट्र 
सावट के परामय नोर सहु्माठ से नियु ह हरा है। वायाथाता हो अयत पड़ी पर सह दरगा 
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स्वत थ्॒ नहीं रह सकते । इन कारणों स इस विधि को जाजउल प्रसाद नही किया जाता । 

(2) जनता द्वारा चुनाय--ग्त शताब्दी क पूर्याद्ध मे लोउप्रिय राजसत्ता क॑ सिद्धान्त के 
अनुसार यायाधीक्ञा क लाऊप्रिय चुनाव यो पसन्द क्या जाता था । इस विधि को कुछ समय के 
लिए फ्रास में अपनाया गया, परन्तु इसके परिणाम निरायाजनक रहू। फिर भी सोुक्त राज्य 
अनमरीवा ये वई सघातरित राज्या मं इस विधि का प्रयोग जारी है। स्विटजरलण्ड में अवीन 
नयायालया के ययावाधीक्या की नियुक्ति के लिए तथा सायियत सघ मे बुछ सीमा ता इस विधि का 
प्रयोग हाता है । इस विधि मे ये वई दाप है. (क) आधुनिव प्रजात-परीय राज्या म लोकप्रिय 
चुनाव वा अथ भी दला द्वारा चुनाव स है। इस प्रयार से नियुक्त यायाधीक्षा का दलों के 
प्रभावाधीन रहना स्वाभाविक है। (स) इस प्रय्ार से कम योग्यता वाल तथा कमजार व्यक्तियों 
या चुनाव होता है वयाक्रि मतदाताओं की बडी सम्या याग्यत्तम व्यक्तिया को चुनने मे ययेप्ट 
सावधानी नही रख सकती, वस भी योग्यतम “यक्ति चुनाव वी विधि यो पस द न करने के कारण 
इसस दूर रहगे । (ग) यदि प्यायाधीरा वी अवधि पुनर्तिवाचिन पर मिभर करे तो यह स्वाभाविक 
है कि यायाधीश अपन वाय म जनमत का ध्यान रखेंगे और एसे निणय देंगे जो लोगप्रिय हो, 
चाह उनम पानूनी दृष्टि स कमी रह । सक्षेप म, एस प्रकार से नियुक्त विय गये “यायाधीश अपना 
काय स्वतज्रता व निष्पक्षता के साथ नही कर सकते । सयुक्त राज्य अमरीवा में इस प्रकार के 
जनेक उदाहरण मिलते हैं विः चुनावा म अच्छे नौर योग्य उम्मीदवारा वी हार हुई । 

(3) कायपालिका द्वारा नियुवित--आजकल इसी विधि को अधिक्तर राज्या न अपनाया हुआ 

है। इसके अनुसार बध्यक्षात्मक शासन पद्धति वाल देशो मे “्यायाधीज्ञा जी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 
ओर ग्रेट प्रिटन जसे ससदात्मक पद्धति वाल देशा में 'याय मंत्री द्वारा की जाती है। भारत के 
सविधान के अन्तगत सर्वोच्च और उच्च 'यायालयों क 'यायाघीशा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की 
जाती है । राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है और उस दलगत राजनीति से ऊपर माना जाता है। इसके 
अतिरिक्त यायाधीज्ञा वी नियुक्ति म राष्ट्रपति याय माजी के स्थान पर सर्म्बा धत यायालयों के 
यायाधिपतिया अबवा यायाधीक्षों स परामश लता है। अधीन “यायालय के 'यायाधीशा की नियुक्ति 
राज्यों क॑ लोक-सवा आयागा द्वारा की जाती है । हमारे मत मे यह विधि सवश्नेष्ठ है, क्योकि 
पयायाधीश अपना काय स्वत जता व निष्पक्षता से कर सकते है । उन पर कायपालिका अर्थात्‌ 
मात्रिया व विधायिकाओ के सदस्या का बोई अनुचित प्रभाव नहीं पड सकता। ग्रेट ब्रिटेन तथा 
अय कई यूरोपीय दशो मे भारत की भाति निम्नस्तरीय प्यायालयो के “्यायाधीशां की नियुक्ति 
प्रतियोगी परीक्षाआ के आधार पर ही होती हैं । वहुत से राजनीतिक विचारको को यह विधि 
अधिक पसद है कि यायाधीशञा की नियुक्ति कायपालिका द्वारा हा, कितु उ्े यायाधीश्ों द्वारा 
तैयार की गयी सुयोग्य ध्यक्तिया की सूची मे से ही यायावीश मियुक्त करने का अधिकार हो। इस 
प्रकार की सूची उस यायालय के यायाधीशो द्वारा जिसमे कि रिक्त स्थान है, या उच्चतर श्रेणी 
के यायावीज्ञा द्वारा बनायी जा सकती है। लास्‍्की ने लिखा है, इस विपय में सब बाता को 
देखत हुए यायाधीशा की कायपालिका द्वाद नियुक्ति के परिणाम सवसे भच्छे रहे है । 

“यायाधीज्ञों की पदावधि-- यायाधीशो की स्वत त्रत्ता जौर निष्पक्षता के लिए उनकी 
प्रदावधि भी उतनी ही महत्त्वपृण है जितनी कि उनकी नियुक्ति की प्रणाली | सयुक्त राज्य अमरीका, 
स्विटजरलेण्ड, सोवियत सघ के सघातरित राज्यों मे प्यायाधीशो का जनता द्वारा निर्वाचन होता 
है, इसी कारण उनके पद वी अवधि कुछ ही वप होती है। अल्प अवधि क॑ लिए नियुक्त यायावीश 
अपनी स्थिति का दुए्पयोग कर सकत हैं। वे याय की सभी रीतिया और यहाँ तक कि औचित्य के 
सिद्धा ता को उपक्षा करत हुए अपनी अवधि मे अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करेगे। 
अत पद से निवत्त होन की जायु तक सदाचरण (वंध्यागाड़ 80००4 एथ्ा्श०णा) पदावधि की 
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उसके विषय में कुछ साधारण बातें इस प्रकार रखी जा सकती हैं--(!) प्राय प्रत्येक देश मे 
विभिन स्तरों अथवा श्रेणियों के यायालयो को एक पिरामिड के रूप मे रखते हैं। उदाहरण के 
लिए, भारतीय यायपालिका म सबसे ऊपर सर्वोच्च यायालय है, उसके नीचे प्रत्येक राज्य में एक 
उच्च यायालय है और उसके नीचे जिले के तथा अधीन “यायालय है। (2) सभी देशो मे 
प्यायपालिका के दो प्रमुख अग होते है--दीवानी यायालय और फोजदारी “यायालय | इनके 
अतिरिक्त विभिन्र राज्यों मे भिनभिन्‍न प्रकार के यायालय भी होते हैं। भारत म॑ भूमिकर 
सम्ब वी मुकदमो के लिए माल के -यायालय है । ग्रेट ब्रिटेन, सयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत सर 
आदि राज्यो मे कई प्रकार के विद्येप -यायालय हैं। फ्रास म॑ प्रशासनिक 'यायालयों वी प्रथक 
व्यवस्था है । (3) साधारणतया सघात्मक राज्या म॑ सघीय कानूना और राज्य कानूनों के प्रशासन 
हेतु दो प्रकार के यायालया के समूह होते हैं। सयुक्त राज्य अमरीका मे ऐसी ही व्यवस्था है, 
कु भारत मे सभी ययायालया को एक ही सघटित व्यवस्था मे रखा गया है। (4) कुछ 
यायालयों म एक ही यायाधीश्व होता है और कुछ म॑ यायाधीशो की वेच होती है। प्रेट ब्रिटेन 
मे एक “यायाधीश वाले “यायालयो मे ज्यूरी का प्रयोग होता है ओर भारत म॑ भी ज्यूरी पढ़ति 
अपनायी गयी है । 
“यायालयो का क्षेत्राधिकार--साधारणतया यायालया का क्षेत्राधिकार दो प्रकार का 
होता है--प्राथमिक (०7877) और अपील सम्ब धी (9770०) । जिन मुकदमो का जिस 
यायालय म आरम्भ होता है, उस यायालय का उन मुकदमा के ऊपर प्राथमिक क्षेत्राधिकार 
होता है। जिन मुकदमा को अपीले उच्चतर श्रेणी के यायालयो मे सुनी जाती हैं उन यायालयों को 
उन मुकदभो के सम्ब'्घ म अपीलीय क्षेत्राथिकार प्राप्त होता है। उदाहरण क॑ लिए, भारत मे 
छोद छोठे दीवानी और कम गम्भीर मुकदमे जिले के छोटे न्यायालया मे सुने जात हैं, उन 
यायालया का उन पर प्राथमिक क्षेत्राधिकार है । इन मुकदमा की अपीले उच्च यायालया मं 
जाती है, अत उह अपीलीय क्षेत्राषिकार प्राप्त है। उच्चस्तरीय न्यायालयों को नीचे के 
यायालया म॑ सुने गये मुकदमों की अपीले सुनन के अधिकार के साथ साथ बडी मालियत के दीवानी 
मुक्दस थुनने का प्रायमिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। जिन यायालया को परामश देने वा 
अधिकार है, वह उनका परामशदात्री क्षेत्राधिकार कहलाता है। भारत के सर्वोच्च यायालय भर 
उच्च यायालयों को कुद्ध प्रकार के मुकदमो म समवर्ती (००॥०परााषा१) क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है । 
“यायपालिका फा कायपालिका से सस्बध--5ुछ बाता मे कायपालिका “यागपालिका पर 
मनिय त्रण के अधिकार रखती है, और कुछ म यायपालिका कायपालिका पर निम त्रण के अधिकार 
रखती है । कायपालिका के “यायपालिका पर नियत्रण के तीन मुख्य रूप हैं--(!) कायपालिका 
यायाधीज्ञो की नियुक्ति, उनक पद से हटाय जाने और स्थानावरण आदि क॑ सम्बंध म कमया 
अधिक अधिकार रखती है। (2) यायालया के निणया वा कायरूप बायपालिका द्वी दती है । 
एसा करने मे कायपालिका दील अयवा दरी वर सकती है । (3) दुछयामिव काय अभी तक 
कायपालिका द्वारा विय जात हैं । उदाहरण के लिए 'यायालया द्वारा दण्डित ब्यर्फ्ति क॑ दण्ड का 
कम करना, उस नित्म्बित करना तथा क्षमादान करया। इसके अतिरिक्त सनिक वे वागरिय 
सेवाजा मे अनुगासन रखना और अनुश्चासन नगर करन वाल व्यक्तियों का विभागीय दण्ड दना 
आदि नो एक प्रकार के यायिक काय हैं, जिह कायपालिका करती है। यायपालिया याय 
पालिका पर इन बाता म नियात्रण टक्ति रखती है। वायपालिका के सभी अधिवारी, राज्य थे 
अध्यक्ष का छोड़कर जिस कुछ उमुक्तियाँ प्राप्त हाती हैं अवप कार्यों के लिए यायालया वे बघीन 
द्वात हैं, चाह व प्रशासनिक ययायाज्य ही हा । यायातय से थी जधिवारिया को कानून का उल्लपन 
या अतिकमण फरन पर उचित दष्ड दत हैं तया उनर विदद्ध लख (४7) जारी कर सकते हैं । 
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काल मे आसीन रहने का भविकार है, सर्वोच्च 'यायालय के “यायाबीशो का कार्यकाल तो आजीवन 
है। उह काफी ऊँचे वेतन मिलते है और किसी भी यायाधीश का वेतन उसके कायकाल में 
पढाया नहीं जा सकता । उ है उनके पद से केवल महामियोग की कठिव कायवाही के पश्चात्‌ ही 
हटाया जा सकता है । कायपालिका तथा विधायिका यायपालिका के ऊपर किसी भी प्रकार का 
दबाव नहीं डाल सकती । यायपालिका उतनी ही स्वततत्र है जितनी कि संविधान के अऋतगत हो 
सकती थी, कितु न्यायाधीजो की नियुक्ति की विधि अवश्य पक्षपातपु्ण होती है । राष्ट्रपति सदा 
ही यह प्रयत्न करते रह है कि जब हें सर्वोच्च यायालय में किसी यायाधीश की नियुक्ति करनी 
होती है तो वे अपने दल के समथको को नियुक्त करते है। निम्नस्तरीय 'यायालयों के यायाबीशों 
की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ओर वह सभी रिक्त स्थानों मं अपने दल के सदस्यो को 
नियुक्त करता है। इस श्रकार यायाधीशा की नियुक्ति राजनीतिक बाधार पर होती है कि तु उाह 
दलीय तियुरत्तियो के रूप मे नही समझा जाता | 
ग्रेट ब्रिटेन के न्यायाधीश अपने काय में निष्पक्ष व स्वत तन हैं। उनकी स्वत तत्ता की रक्षा 
कई प्रकार से की गयी है । 'यायाधीशो की नियुक्ति ताज द्वारा लाड चासलर अथवा प्रधानमात्री 
की सिफारिश पर की जाती है ओर “यायाधीशों की छाट अनुभवी वरिस्टरी म से की जाती है । 
न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा श्राप्त है, उनकी नियुक्ति जीवन भर के लिए होती है और वे अपने 
पदों पर संदाचरणा काल तक रहते है । उह्े कवल ताज ही उनके पद से हटा सबता है और वह 
भी तब जबकि पालियामंट के दोनो संदन इस उद्देश्य से ताज की सेवा मे सम्बोधन प्रस्तुत करें । 
इस प्रक्रिया का 200 बप से भी अधिक काल में कभी प्रयोग नही हुआ है । सिद्धांत रूप भ ताज 
निम्नस्तरीय यायालयों के यायाधीशो को उनके पद से हटा सकता है, परतु वास्तव मे उ हे भी 
पद की सुरुखा वा पूण अधिकार प्राप्त है। न्यायाधीशों के वेतन इतने पयाप्त है कि वे घू्त आदि 
के भआाक्पण से बचे रहे । मुल्य न्यायाविषति (#.णव एकल 2057००) को 77,000 पोण्ड 
वापिक वेतन मिलता है, उससे नीचे के स्तर के “यायाधीशों को 8 000 पौण्ड तथा निम्न स्तरीय 
मायालयों के यायाधीशों को 2,000 से लेकर 2,800 पौण्ड तक । न्‍यायाघ्रीशों के लिए पद से 
निवृत्ति की आयु नियत नही है । अत्त उ हूं पद निवृत्ति के बाद अय प्रद की तलाश नहीं करती 
पड़ती । थह उनकी स्वत त्त्ता को सुहढ बनाने का महृत्ववुण तरीका है। इसके अतिरिक्त 
न्यायाधीशों के वतन का व्यय राज्य की सचित निप्नि पर भारित होता है, अर्थात्‌ उत्त पर मतदान 
नही होता और उस्ते साघारण रूप से कमी या वृद्धि नही की जा सकती । भर त में, न्यायाधीश 
अपने कत्तव्य पालन म॑ जो कुछ करते है उसके लिए उनके विरुद्ध कोई बायवाही नहीं की जा सकती । 
ग्यायाधीशञा के कार्या की पालियामेश से अथवा वाहुर कोई आलोचना नही की जा सकती, व्याकि 
ऐसा करन वालो के विरुद्ध 'यायालय के अपमान! की कायवाही की जा सकती है। भारतीय 
यायपालिका भी ग्रेट ब्रिटेन व समुक्त राज्य अमरीका की यायपालिकाओं के समान स्वत है। 
"यायपालिका को बथासम्भव कायपालिका तथा विधायिकाआ के प्रभाव से स्वत्त न रखा है । *+ 
प्यायपालिका की स्वत तता हेतु सविधान में अग्रलिखित उपय ध हैं--(3) सर्वोच्च 
औौर उच्च यायालयां के यायाधीदो की नियुक्ति यप्ट्रपति द्वारा यायाघीदा के परामश से की 
जाती है । (2) किसी भी ऐसे यायाधीश्न को राष्ट्रपति एक कठोर विधि द्वारा ही हटा सवता है । 
(3) “यायाघीशो के बेतनों और भत्तो आदि म॑ उतके कायकाल में कोई कमी नहीं -को जा सकती 
और साथ ही उनके ऊपर होने वाला व्यय, सघ या राज्यों की सचित निधियां पर भारित है। 
(4) उनकी स्वतजता बनी रहे इस उद्देश्य से यह भी व्यवस्था है कि उनके अधीन अधिकारिया 
भौर कर्मचारिया की नियुक्ति व सेवा की शर्ता पर निमव्रण “यायाधीशों का ही रह । 
स्यायालयों का सगठन--वाजकल 'यायालयों का गठन काफी जटिल होता है, फिर थी 


5४ के शा 


पतन्‍्द्रहवा अध्याय 


विमिन्न राज्यों मे न्यायपालिका का संगठन 


2 ग्रढ् ब्रिटेन में न्यायालय 


इग्लेण्ड और वेल्स के व्यवहार अथवा दीवानी यायालयों म॑ सबसे महत्त्ववृूण. यायालयों 
का समठन अग्रलिखित है--काउ टी “यायालयो का सग्रठन इस प्रकार किया गया है कि देश का 
कोई भी भाग उनसे अधिक दूर न रहे । उनका सम्व व अधिकाश दीवानी मुकदमा से है, उनमे 
अतिवष लगभग दस लाख मुकदमे दायर होते है। इन यायालयो के अध्यक्ष वेतनिक “यायाधीश 
होते हैं, वे साधारणतया अकेले ही मुकदमो की सुनवाई करते है, यद्यपि वे जूरी का प्रयोग भी कर 
सकते है। ऐसे यायाधीशो की वतमान सख्या 74 है, यय्यपि यायालयो की सब्या लगभग 400 
है। वास्तव मे एक ही यायाधीज्य कई यायालयो मे समय समय पर वठता है। इनका साधारण 
अधिकार क्षेत्र इस प्रकार है--सभी मुकदमे जिनमे अतग्रस्त धनराशि 400 पोड़ से कम हो या 
भूमि सम्ब धी मामले जिनमे, भूमि का लगान 00 पौड से अधिक न हो । इनसे ऊपर की 
मालियत के मुकदमा की सुनवाई दोनो पक्षो की सहमति से या तो इह्दी न्यायालयों म या उच्च 
यायालय में होती है । इन साधारण काउ-टी यायालयो के अतिरिक्त इही के स्तर के कुछ 
स्थानों में पुराने यायालय अभी तक चले आ रहे हैं, जसे ल दन शहर का यायालय तथा मेयर 
का पयायालय । 
उच्च यायालय (स्रा8॥ 0०४४ ० 7087००) सर्वोच्च यायालय (5प्रछशश6 0०: 
0० उण्ठाण्थाणा०) का अग है और इसके दो भाग है--उच्च यायालय तथा अपील का 
यायालय । उच्च “यायालय तीन विभागों मे बैठता है--() कक्‍्वी सत वे च डिवीजन, (2) चासरी 
डिवीजन और (3) प्रोवेट, डाइवोस व एडमिरलटी डिवीजन । पहले डिथवीजन में लाड चीफ 
जस्टिस तथा अय 27 यायाघीक्य बैठते है। इसम हर्जाने, छण वाणिज्य, भ्रूमि कर सम्ब धी 
मुकदमे आते है । चासरी डिवीजन मे नाम का अध्यक्ष लाड चासलर होता है, परन्तु इसका काय 
छ. यायाधीश करते है,जो वप-भर लादन म॑ ही रहत हैं। इसके अधिकार क्षेत्र का सम्बंध 
साम्य विधि से है और इसम बडी जायदादा, सायेदारी यासर भर बनामे, कुछ प्रकार के करो, 
कम्पनिया वे दिवालियेपन से स्व धत मुकदमों की सुनवाई होती है । तीसरे, डिवीजन में जसा 
कि नाम से ही पता लगता है, वसीयतो के सबूत, तलाक, समुद्री व जहाजरानी सम्बाधी मुकदमे 
सुच जात है । 
दीवानी कानून के सम्बंध म अपीलें सुनन के लिए दो यायालय हैं--पहला, अपील का 
न्यायालय जो सर्वोच्च यायालय का अम है ओर दूसरा, लाड सभा। अपील के “यायालय 
का अध्यक्ष एक यायाधीघ्व होता है, जिसे “मास्टर ऑफ दी रोल्स' कहते हैं ओर उसकी सहायता 
के लिए आठ अपीलीय लाड यायाधीश हूं। इसम काउटी यायालया तथा अय समान प्यायालयो 
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न्यायपालिका झौर विधायिका--कुछ वातो मे एक का दूसरे पर नियन्त्रण होता है। 
साधारणतया प्रत्येक राज्य में न्यायपालिका के समठन, यायाघीशा की योग्यता, उनकी नियुक्ति 
और उनके वेतन व भत्ता आदि के सम्बंध म आवश्यक कानुन विधायिका द्वारा बनाये जाते है । 
ग्रेट ब्रिटेन मे लाड सभा सर्वोच्च अपीलीय यायालय है। सपयुक्त राज्य अमरीका में सर्वाच्चि 
न्यायालयों के ययायाधीशयों के विरुद्ध महाभियोग की कायवाही काग्रेस द्वारा की जाती है। 
भारतीय ससद भी विहित विधि के अनुसार सर्वोच्च व उच्च यायालयी के “यायाधीशो के विरुद्ध 
पदच्युति के लिए कायवाही कर सकती है । यायपालिका भी विधायिका के ऊपर मियत्रण की 
शक्ति रखती है । इसम सबसे महत्त्वपुण झक्ति यायिक पुनरवलोकन की है। इस प्रकार याय 
पालिका सविधान के सरक्षण का महत्त्वपुण काय करती है 

सुब्यवस्थित न्यायपालिका के सम्बंध म॑ जहाँ तक सम्भव हो सके सभी नागरिकों के 
लिए एक ही प्रकार के कानूच ओर एक ही प्रकार के “यायालय होने चाहिएँ तभी कानुनो की 
हृष्टि में सभी नागरिकों को समान समझा जायेगा । किन्तु इसका अथ यह नही है कि प्रश्ासमिक 
कानून की व्यवस्था अवाछनीय है । दूसरे, यायाधीश योग्य, स्वततन और निष्पक्ष हा इस आदेश 
नीति के लिए सभी प्रकार की उचित व्यवस्था या साविधानिक उपब ध होने चाहिएँ । “यायावीशा 
के काय मे कायपालिका अथवा विवायिका द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप तही 
होना चाहिए और याय्राधीशों को राजनीति से दूर रहना चाहिए । तीसरे, “याय व्यवस्था सीधी 
और कानून सरल भाषा मे होने चाहिएँ। चौथे, यायपालिका पूणतया कायपालिका से पृथक्‌ 
रहनी चाहिए । पाचवें, -याय शीघ्र ओर सस्ता अथातु साधारण नागरिकों की पहुँच क भीतर 
होना चाहिए याय मे देरी का अथ अयाय हो सकता है । 


399 राजतोतिक सस्वायें और तुलनात्मक गातव 


विरुद्ध एप्ताइन यायातय में कायवाही के लिए भेजा जाता है । इसके साथ ही यदि किसी स्पान 
पर साने या चाँदी की छिपी हुई वस्तुएँ पायी जाती है, तो कौरावर उनकी नी छानवोब करता 
है और उसके असली स्वासी अथवा पता सगाने वाले का निमय करता है । इत “मामालयां को 
कौरोनस “यायालय कहते है । 


2 सयुकत राज्य अमरीका मे न्यायालय 


सर्वोच्च व्यापालय--सर्वोच्च 'यायालय के “यायावीशो की सख्या में कांग्रेस ने समय समय 
पर परिवतन किये हैं--789 मे यायाधीशों की सल्या 6 थी, !837 में वह संख्या 9 रही, 
863 में 30 भर 4869 में 9 कर दी गई, कितु तब से इस सरया में परिवतन नहीं हुआ है! 
न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के परामश और सहमति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । 897 
से केवल एक यायाधीश का नाम सीनेट ने अस्वीकृत किया है, अर्थात्‌ सीनेट राष्ट्रपति द्वारा 
नामजद ब्यवितेयों को साधारणतया अपनी सहमत्ति श्रदाव कर दती है। सर्वोच्च यायालय के 
यायाबीक्षों के लिए सारत की तरह कोई योग्यताए निर्धारित नहीं हैं, पर तु नियुक्ति करत समय 
राष्ट्रपति कई बातो पर ध्यान देता है--जैंसे “यायालय की वर्गीय और घामिक रचना, नियुक्त 
किये जाने वाले व्यवितयों के मत ओर विचार, उनकी पद के लिए योग्यता जादि । साधारणतवा 
राष्ट्रपति इस पद पर अपने दल के समथर्का को नियुक्त करते हैं, मतएव 'यायाघीश्ष के पद पर 
नियुवित को दल के लिए राजनीतिक सेवा फल समझा जाता है। परन्तु सर्वोच्च “यायालय के 
चयायाधीज्य अधिक्तर स्पाति प्राप्त व ननुभवी वकील व 'मायविद्‌ होत॑ हैं। जिन व्यक्तिया को 
सर्वोच्च यायालय का यायाधीश बनाया जाता है, उनवी औसतन आयु लगभग 50 वष होती है 
और वे अपने पदो पर 20 से लेकर 40 व तक काय करते है। केवल सर्वोच्च यायालयी के 
यायाधीयों को हो जस्टिस! कहा जाता है। अय सभी यायाधीश जज कहलाते हैं! सर्वोच्च 
न्यायालय के “यायावीश को 25,000 डालर प्रतिवष मिलता है और मुख्य न्यायाधिपति का वापिक 
वेतन 25,500 डालर है। उनका कायकाल नाणीवत है, किसी यायाधीश का केवल महानियोग कौ 
कायवाही द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, जो एक कठिन काय है। अब तब सर्वोच्च यामालय 
का केवल एक न्यायाधीश इस प्रकार हटाया गया है । 
सर्वोच्च “यायालय के कत्तव्यों के बारे मे संविधान स तो बहुत कम लिखा है। संविधान 
ने उसे प्रारम्भिव अधिकार क्षेत्र श्रदात किया है, परन्तु यह अन-य नहीं है। इसमें तथा निम्नस्तरीय 
सधीय 'यायालया में ऐसे सभी मामला की सुरवाई होती है जिसका सम्बाब राजदूता, अन्य 
सावजनिक माँ नया, वाणिज्य दूता से हो या ऐसे मामले जिनमे कोई नी राज्य एक पक्ष हो, अर्थात्‌ 
जहाँ तक संविधान का सम्बघ है, ऐसे मुकदमो की सुनवाई आरम्भ में ही सर्वोच्च “यायालय मे 
भी हो सकती है (अथवा नीचे के यायात्यों म) परतु भय सभी सामलो मे सर्वोच्च यायालय 
वा अधिकार क्षत्र अपीलोय है । कांग्रस के कानुना के आतग्रत आजकल निम्नस्तरीय संघीय त्तथा 
राज्य यायात्षमां के जिन मुकदमो की अपीलें सर्वोच्चि यायालय में ने जाई जा सकती हैं. उनका 
सम्बंध मुख्यत ऐसे मासलो से होता है जिसम सघीय अयवा राज्य कानूनों की साविधानिक्ता 
तथा आध्िक उधोगो के विनिमय का प्रश्न आतग्रस्त हा । सर्वोच्च पयातय की विवकीय शक्ति 
बहुन ही विस्तृत है । इसे उल्पेपण लख (छाप ० ४४००४) की प्राथनाएँ घुनत वी व्यापक 
शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च यायालय के सामने आने वाले अधिकतर मुकदमा का सम्बंध सावजनिक 
नौति के महत्त्वपूण प्रश्यो या तकवीकी सामला से हाता है। न्यायालय के निवचन सम्बयी साय 
म॑ वडी वृद्धि हुई है। सघ बोर राज्या द्वारा यासा, रेलो, श्रम और आधिक मामला के नियामण 
सम्बघी कानूनों के निवचत हेतु अनेक मुकदमे सर्वोच्च यायात्य मे आते हैं । इसमे साधारण मा 
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गौर उच्च यायालय के सभी डिवीजनों स जावे वाली अपीलें सुनी जाती है । अपील के “यायालय 
मे आगे नपीलें लाड सभा जयवा जपील यायालय की आज्ञा स लाड सभा मे सुनी जा सकती हैं। 
ऐसी अपोलो वी सुनवाई का साधारण अपीलीय लाडां मं से कि ही पाँच द्वारा सुनी जाती है । 
ये साधारएा अपीसीय लाइ वँतनिक होते हैं और भाजीवन पीयर भी । इस प्रकार सभी दीवानी 
मुउदमो के लिए लाड सभा सर्वच्चि अपीलीय 'यायालय है । 
इंशलेण्ड और बेल्स मे दण्ड या फौजदारी यायालय--पैठी सशन ये दण्डाधीशा के 
यायावय सबसे नीचे के 'यायातय हैं, जहाँ पर सभी प्रकार के छोट मुकदमा वी सुनवाई होती 
है । य ही यायालय अधिक गम्भीर मुकदमा की प्रारम्भिक सुनवाई करके उ हू उच्चतर यायालयों 
मे भेजते है । इन 'यायातया मे साधारणतया दो से लेकर सात्त तक अवत्िक दण्डाधीक्ष या 
शीत के "यावाघीश' होते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रत्यक्ष काउ टी मे और प्रत्येक बरो के लिए 
लाड चासतर द्वारा की जाती है। के द्रीय लदन में अधिकतर यायालया में वंतनिक दण्डाघीश 
निषुक्त है और ऐसे दण्डाधोशो वी वर्तमान संख्या 29 है । प्रत्यत यायालय मे एक दण्डावीश ही 
मुकदमे सुनता है। ववाटर सदन के यायालय भी दो प्रशार के है--काउ टी सशन व वरो संशन । 
दोनो ही साधारणतया वप मे चार बार बैठते हैं । इन यायालया मे अत्यधिक गम्भीर मुकदमा 
को छाडकर जय सभी मुरदमे सुन जात हैं । 65 कार्ठा व्यो में प्रत्येक फाउ'ठी सेशन यायालय 
में एक योग्य सभापति या उपसभापति अध्यक्ष वे रूप में काय करता है! यह अध्यक्ष वैतनिक 
मेथवा भर्वेतनिव हा सबता है) उसके साथ काउण्टी दष्डाधीशा में अध्यक्ष रेकाइर होता है, जो 
एक वतनिक य्राय अधिकारी होता है जौर अकेल ही सुतयाइ करता है । काउ'दी तथा बरो के 
सेशन “यायालयों मे जुरी का व्यापक प्रयोग होता है 
झच्च यायानक्षय की ही एक शाखा एसाइज न्यायालय (००५ ०0 &5522$) है । ये 
का टी नगरा तथा बड़े धहरो म वर्ष मं तीव बार बैठते है भौर इतम कक्‍्वी भ व च का कोई “याया- 
धीध अथवा एप्राइज कमिश्नर अध्यक्ष रहता है। एप्तादज 'पायाधीश विशिन्न वयरो म--एक 
नगर से दुसरे और दूसरे से तीसरे म--भुकदमो की सुनवाई करते हैं और व सभी अकार के 
दण्दनीय मुक्दमी की सुववाई करत हैं । लिवरपुत्र और माचेस्टर मे ताजे के यायालय (700 
(०७॥$) हैं, य एमाइज 'यायालया के समान हैं। के द्वीय फौजदारी यायालय जो ओल्ड बेला 
का प्रसिद यायालय है लदन जौर अन्य प्रदेशा के लिए एसाइज यायालय है । मुकदमा चलाने 
बाला बथवा वचाव पक्ष की ओर से कातुन के प्रश्व पर दण्डाधीशा के यायालयों से अपीले 
सीधी उच्च “यायालय में लाई जा सकती हूं, पर तु साधारणतया दण्छित व्यक्तियों की जपीलें ही 
बवाठर सैजशञन यायालया से इसम आती है। य अपीले दण्ड नपील के “यायातय ((०या णी 
एप्प 09762) मे सुनी जावी है। इसम लाड चीफ अध्यक्ष रहता है और उसके साथ तीन 
या पाच क्वीस ब च के अय यायाधीश बैठते हैं । 960 के याय प्रशासव कानून के जतगत 
अपील क्रो के विषयों के विरुद्ध लाई सभा मे अपी्ले जा सकती हैं । 
उत्तरी आयरलैण्ड के दीवानी व फौजदारी यायालय इस्लैण्ड और वल्स के 'यायालयों के 
समान ही हूँ, उनम केवल साधारण बाता से अतर है । स्कॉटलण्ड मे “यायालयो का संगठन कुछ 
लिन्र है । इनक अतिरिक्त ब्विटन में कई प्रकार के विशेष “यायालय भी है जिनका सक्षिप्त परिचय 
देवा ही काफ़ी होगा। वच्चा के लिए यायात्रय (उग्रशव्यां० 0०ण्ा3) भी दण्डावीझों के 
यायालय है, जिनमर सत्तर वष त्तक की आयु के प्राय सभी प्रकार के मुकदमा की सुनवाई हांती 
है। जब किसी व्यक्ति ही मृत्यु हिसात्मक काय या असामयिक रूप से होती हैं, ता ऐसी मृत्यु 
कैसे हुई, कर हुई थौर कहा हुई आदि बात[ की छानबीन कौरोनर करता है। कु मासलो मे 
जूरी की भी सहायता ली जाती है । यदि मत्यु का कारण हत्या होता है तो अभियुक्त का उप्तके 
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पूतर वशित तियधित रथायालपों को स्यद्म्या के अविखिय दि व ब्रद्ार # मुइझसा डी 
सुयाद वे जिए मं बिय मायावया वो जी स्यपर्पा है। दावा का. वायापम ((०जर्ण 
(आफ) में सपीय सरकार $ दिर्द्ध तगरिक $ चा३ गु। जा। है । इस दायापव को उयाजता 
8353 में हुई थी जोर जब इसमे 5 दरायापा । है, इंसठ़ा सुझ्य समाज मो मरने है। आया 
तिपति मत्यूत रे स्यापासम  (एण्णा ७ एफाण्या) मे आाबात तयाव महूमू। एडटविय ऋग्न 
बात अधिवारियों के तियमो क दिद्ध जो । सूती जाता हैं ॥ इसे वादासय थे 9 वायापाय 
हैं जोर इसका सुस्य रपाद यूथाद है। सस्टम जोर पट डे अआावीय दामावय में 5 यायापाव है 
भोर महू उररम हमां पद 2 जाहिंस के विद्म डे जिरेठ आयार्ये मु हैं। मे परायासय में 5 
ग्रायाधारा है। इससे सर सस्द थी मुतन्‍्मा को सुनवाइ द्वाता हैं। इन अतिखित राइस ने 
पोसम्धिया डिस्ट्रियट सपा सदा राज्य डारा ।य अपिशादि। ब्रव्या के हित भा मायालमा को 
स्ययत्पा की है । 
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सर्पेब्धि “पापासप--मद भारत था उच्पतम संप्राय 'सापथासर है। यहु एज अप मे 
संपिपात पा सरखतप है, वयारि इसका सदस मदत्वपूण शाय यह है नि यह संप अथया राज्या की 
सरवारा के सदिपात वो अविरमण यू नर। दे । सर्वोच्च यायासय यो भारत के सभी य्रायात्तमा 
ये ऊपर अधीदण गो सामा ये वरिष्याँ द्राप्त है थौर जहाँ आापरपयक हो महू उारा स्पाज्या भी कर 
सता है। उस प्रायमित, अपीक्षीप और पराम"णशत्री तोता द्वी प्रतार रा अधिकार रोंत्र भ्राप्त है । 
भारत बे सर्योक्षष यायालय में एर मुझ्य यायाधिपरति और जब एक सर अधिर 'यायापार्णा के 
लिए व्यवस्था ते कर 7 यायाघीश रहग, अर्यत्‌ सम३ इस सक्ष्या मं वृद्धि पर सकती है । ॥962 
ये जारम्भ मे मुस्य यायाधिपति के अतिरिक्त सर्वोच्च यायालय मे ॥3 “यायापीश और एक 
अस्यायी यायापीश घ। सनी 'यायापीया पी नियुविय राष्ट्रपति मरता है। इस सम्बंध म 
राष्ट्रपति सर्वाच्च तथा उच्च यायासयां | दिस यायाधीया को उपयुनत समझ उनसे परामंस 
बरता है, जि तु मुस्य यायाधिपति यो छाड़फर अय यायाषीशा की तिसूज्ित के विषय मे मुस्य 
"्यायापिपति से प्रामश गरना आवश्यक है। ये सभी पायापो 65 वष की आयु तर अपने पद 
पर आसीम रहते हैं। इस यायालय या यायाधीण नियुक्त हान वाल ब्यक्तियां मे मे याग्यताएँ 
होनी चाहिएँ--() वह भारत का नागरिक हो, (2) वह $ बप तय किसी उच्च 'यायालय या 
नयायापीश रह चुवा हा या पम से पर 0 वध सका उिसी एक या अधिक उच्च यायालया मं 
एडवोव द रह घुवा हा या राष्ट्रपति शो सम्मति मे वेह कानून चास्त्र अपवा यायथवास्‍्र का प्रस्यात 
विद्वाद हो । मुझ्य यायाघधीशा वा 5 000 रुपये तथा प्रत्यप आय सायाधीय को 4,000 रपय 
सासिक वतन मिलता है। प्रस्यक यायाघीश को बिना बिराय का सरवारी निवास स्थान तथा 
भारत म यात्रा मरने का मायोचित्र भत्ता नी मिलता है। प्रत्यक ययायाधीश को पद ग्रहण पर 
विह्ित “पथ सनी होती दे । पदच्युति क॑ सम्दे थ मं साविधानिन व्यवस्था इस प्रकार है--कोई 
भी यायाघीश त्यागपन् द्वारा पद-तयाग कर सकता है । किसी नी यायाघधीक्ष को इस प्रकार से 
पदच्युत किया जा सकता है--सर्वोच्च (तथा उच्च) यायालय का कोई नी ययायाधीश तव तक 
पदच्युत नही विया जायगा जब तक कि राष्ट्रपति एसा आदेश न निकाल किलतु एसा बादेश 
राष्ट्रपति तभी देगा जबकि ससद का प्रत्यद सदन कुल सख््या के 2/3 के बहुमत स यह पास करे 
कि अमुक 'यायाधीश को सिद्ध क्दाचार या अयोग्यता के जाघार पर हटाया जाय और इस 
उदुदश्य स राष्ट्रपति के पात्त सम्बोधन भेजा जाय ) 
इससे यह स्पष्ट है कि ससद ऐसा प्रस्ताव पास करने से पूव उसक बारे म जाँच करायेगी, 
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सामाय कानूनों से सरम्बा बत मुकदमा की सुनवाई बहुत कम होती है । 
सर्वोच्च स्थायालय के सामने पश होने वाले सुकदमें का सम्बंध सम्पत्ति, वैयक्तिक 
अधिकारों, या राज्य व संघ के किसी कानून की वेधता के बारे में दो पक्षो के बीच कानूनी काय 
वही से होता है। मुकदमे का तथ्यों के वितरण और विवाद के प्रश्न में अन्तग्रस्त काबुन के रूपए 
में पेश किया जाता है। सर्वोच्च न्यययालय म॑ मुकदमे की सुनवाई (0०७7778) सावारण “यायालयो 
मे अभियुक्ता के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई (0795) से भिन होती है। इसमे गवाहा को नही 
बुलाया जाता । यायालयो के सामने अटॉर्नी अपने अपने पक्षा में युवितमा पेश करते है । न्यायाचीश 
उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं | मुकदमे की पेशी के बाद प्रत्यक यायाधोश उठने वाले अश्नो तथा उनके 
सम्ब ध से लागू होने वाले कानूनों के बारे म॑ विचार करता है। जव प्रत्येक “यायाधीश स्वतस्न 
रूप से विचार कर लेता है, यायाधीशो का सम्मेलन होता है, जिसम विभिन्न बातो पर वाद विवाद 
होता है और निणय पर पहुँचा जाता है । यदि आवश्यक हो तो निगय बहुमत से होते हैं ॥ उसके 
बाद मुख्य पयायाधिपति तथा आय कोई यायाघीश यायालय की सम्मति तैयार करता है। इत्त 
प्रकार स॒ दी भयी सभी सम्मतियाँ सयुकत राष्ट्र की रिपार्टों म प्रकाशित होती हैं । 
सर्वोच्च “यायालय क्य महत्त्वपुण काय दो ऊपर वर्णित मुकदमो मे सम्मतियाँ देना ही है । 
दूमरा काय लेखा (७ए5) सम्बवी प्राथनाओ को सुनना और उनमे निगय देना है। “यायालय 
के काय का महत्व अत्यधिक है। एक ओर यह सविधान का सरक्षक है भौर विभित्र संघीय व 
राज्यो के कानूनो का निवचन कर उनकी बेघता पर निणय देता है दूसरी ओर यह नागरिकों के 
अविकारों का भी सरक्षक है । इनके अतिरिक्त सर्वोच्च यायालय निम्नस्तरीय सघीय यायालयों 
के प्रशासन पर देख रेख भी करता है। सर्वोच्च यायालय के नीचे सधीय “यायालय मे तीन प्रकार 
के “यायालयी का सक्षिप्त विवचन अग्नलिखित है--जिला यायालय सघीय “यायालयों में सबसे 
नीचे के स्तर पर हैं, किन्तु इ ही मे अधिकाश मुकदमो की सुनवाई होती है। अतएवं इ है सघीय 
याय पद्धति की 'रीढ की अस्थि! कहा गया है। इन न्यायालया की सस्या 84 है और इनमे लगभग 
200 ययाघधीश काय कश्त है। इन यायाधीद्यो की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा सीनेठ के परामश 
व सहमति से होती है। ये अपने पदो पर सदाचरण काल तक अर्थाव्‌ आजीवन रहते हैं, परन्तु 
इहे यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वे 70 बप की आयु पर पद से निवत्त हो सकते है और उसके 
बाद भी उहे पूरा वेतन पे शव के रूप मे मिलता है । इन न्यायाधीश/ को 5,000 डालर अतिवप 
वेतन मिलता है । ये यायालय सघीय कानुनो के अधिकार क्षेत्र म दोनो ही प्रकार कौ दीवानी व 
फौजदारी मुकदमे सुनते हैं। 20 डालर से कम मालियत के दीवानी मुकदमो को छोड़कर सभी 
अय मुकदमा की सुनवाई ये जूरी की सहायता स करते है। फौजदारी मुकदमे जो सघीय कानूनो 
कै उल्लंघन के परिणामस्वरूप चलाये जाते है--जसे मूल्य निय-तण, महसूली माल को चोरी से 
मेंगाना या बाहर भेजना, मनुष्या के अपहरण आदि को रोकन सम्व घी कानुनो के विरुद्ध अपराध । 
सभी प्रकार के मुकदमों का अधिकार क्षेत्र प्राथमिक है। 
अपीचीय सकिट यायालय जिला “यायालयों के ऊपर वाले स्तर के यायालय है। इनका 
सम्पूण काय अपील सुनने का है और इनमे जिला यायालयो मे जपीले आती है। इनका मुर्य काम 
५2 हज प्रश्न पर निणय करना है । नियम यह है कि अपीलीय न्यायालय मे 3 जजों 
हज होती है । अधिकतर मामला मे इनके निणय बततिम होते हैं, इसी प्रकार ये बहुत बढी 
ग में थपीला को सर्वोच्च य्यायालयो मे जाने स रोकते है इनमे आये हुए अत्यधिक 
मुकदमा को हो सर्वोच्च यायालय जपने सामने आन देता है । सम्पुण राज्य क्षेत्र [0 ७। 
वेंढा है और प्रत्येक भे एक सॉक्ट न्यायालय है। इन न्‍्यायालया के -यायाघीश नी ६-६ 
सीबैट के परामश और सहमति से नियुक्त किय॑ जाते हैं। 5 
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उपस्थित होने का आदेश, किसी भी आलेख वी सोज या पश्मी करने या छात्रवीन करने का आदेश 
देन की भी शक्ति श्राप्त है । 
यदि विसी भी राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि कसी कानून या तथ्य के प्रश्त पर 
सर्वोच्च "यायालय की सम्मति ली जानी आवश्यक है तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च “यायालय की 
सम्मति मात सकता है और सर्वोच्च यायालय उसके सम्बंध म॑ आवश्यक सुनवाइ के उपरात 
अपनी सम्मत्ति का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा, क्तु यायालय ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं 
है ओर इसकी सम्मति को अय यायालय भी कानूती रूप भ स्वीकार करने को वाध्य नहीं हैं । 
सर्वोच्च “यायालय को अपनी वाय प्रणाली तथा व्यवह्वार के विनियमन के लिए व्यापक श्षक्तियाँ 
प्राप्त है। परतु किसी भी ऐसे प्रश्य का निणय करने के लिए, जिस्तम संविधान के निवचन से 
सर्म्बा घत कानुन का कोई महत्त्वपुण प्रश्व आतग्रस्त हो, कम से कम पाँच यायाधीशा की बच 
बठेगी । अय मामलों की सुनवाई एक या अधिक यायाधीश वरेंगे, जैसा नियमा द्वारा विहिंत 
किया जायगे । “यायालय के सभी निणय “यायाधीशा के बहुमत से किये जाते हैं, किन्तु कोई भी 
यायाधीक्ष यदि वह बहुमत तिणय से सहमत न हो, अपना पृथक अथवा असहमतिषुण निणय द॑ 
सकता है | सभी निणयो और समितियों को छुले प्यायालय म दिया जाता है। इन वाता स एक 
बात स्पष्ट है, वह यह है कि भारत के सविघान में सर्वोच्च 'यायालय से सम्बा धत उपबाध अय 
किसी भी देश के सविधान की अपेक्षा अधिक विस्तृत हैं । 
राज्यो मे उच्च यायालय--प्रत्येक स्वायत्तप्रुण राज्या म एक उच्च यायालय है, जो 
अभिलेख “यायालय है और उसे यायालय करे अपमान के लिए दण्ड देने का भी आधिकार प्राप्त 
है । प्रत्येक पायालय मे एक मुख्य यायाधिपत्ति तथा उतने यायाव्रीश रहत हैं जितनी कि सख्या 
राष्ट्रपति समय-समय पर आवश्यक समझकर नियत करे। उच्च यायालय के श्रत्येक यायावीश 
की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य यायाधिपति, राज्य के गवनर तथा (मुख्य 'यायाधिपति 
को छोडकर अय॑ “यायावीशो की नियुक्ति क॑ समय) राज्य के मुख्य “यायाविपति के परामश से 
की जाती है । प्रत्येक यायाधीश अपने पद पर 60 वपष की आयु तक आसीन रहता था, पद्वहवें 
सशोधन अधिनियम, 4963 के द्वारा यह आयु सीमा 62 चप कर दी गई है। पर ठु कोई भी 
यायाधोश (!) त्याग पत्र द्वारा अपना पद अवधि से पुव ही त्याय सकता है, (2) उस राष्ट्रपति 
सर्वोच्च -यायालय के “यायाधीश की तरह पदच्युत भी किया जा सकता है, अथवा (3) वहू अपना पद 
सर्वोच्च “याथालय का “यायाधीश नियुक्त होने पर या किसी दूसरे उच्च न्यायालम में स्थाना-तरित 
होने पर खाली कर सकता है। कोई व्यक्ति उच्च “यायालय का “यायाघीश नियुक्त हो प्तकता है, 
यदि वह (!) भारत का तागरिक हो, (2) भारत के राज्य क्षेत्र की सीमा स 0 वय तक न्यायिक 
पद पर आसीन रहा हो या राज्य के उच्च 'यायालय अथवा अय उच्च 'यायालयो म॑ 0 व 
तक एडवोकेट रहा हो । प्रत्येक यायाधीश को अपना पद ग्रहण करने से पूव विहित शपथ लगी 
आवश्यक है। प्रत्येक यायाधीशञ को 3,500 रुपय मासिक बेतत व भत्ते सिलते है कि तु मुख्य 
न्यायाधिपति का मासिक वेतन 4,000 रुपये है। जब कभी मुख्य "यायाधिपति का पद किसी 
कारण से रिक्त हो जाये तो उसके कत्तव्यो का पालन कोई भी ऐसा अय यायाधीझन करेगा जिसे 
राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे। किसी भी राज्य के उच्च यायालय का मुख्य 
-यायाधिपति राष्ट्रपति वी पूव स्वीकृति से किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जो क्सी उच्च पयायालय 
का “पायाधीज्ष रह चुका हो, उस राज्य के उच्च यायालय के “यायाधीश के रूप म॑ काय करने 
की प्राथना कर सकता है और ऐसे -यायाघीश को वही उपलब्धियाँ प्राप्त होगी जो कि राष्ट्रपति 


उसके लिए निर्धारित करे । 
साधारणत प्रत्यक उच्च “यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमा उस राज्य की सीमा है; 
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अपील उससे उच्च रत्तर के यायात्य में की जाती है। ऐसे मजिस्ट्रेट को छोटे बपराथा से 
सर्म्बा गा फौजदारी मुकदम सुनने का भी अधिकार है । एसे दण्डाधीशो की सरया लगभग 3000 
है । प्राथमिक 'यायानय सुवारात्मऊ “यायालय कहलाते हैं) ऐस “यायासय प्राय श्रत््येक काउण्डी 
के मुख्य गा पर होते हू । इनकी सरया 350 के लगभग है । दीवानी मुक्दमों में इन मायातया 
का अधिकार लेत्न प्रारम्भिक भौर अपीलोय दोनो ही प्रकार का रहता है। प्रत्येक मुवदमे 
की सुनवाई तीन पयायाधीक्ष करते है। दीवानी मुकदमा मे उन “यायालया के निणयां के विरुद्ध 
अपील 'काद ऑफ जपील' मे की जाती है, जिनके विर्णय तथ्या और कानून के सम्बंध मे बाँतम 
होते है। फौजदारी मुकदमो मे इन यायालया से जपीें 'एंप्ताइज कोट” मे जाती है। इन 
यायालयों का अधिकार क्षेत्र अपीलीय होने के साथ साथ प्रारम्भिक होता है। इनम प्रारम्भ हान 
वाले मुकदमा की सुनवाई तीन से पाँच तक यायाघधीश करत॑ है $ 
उपयुक्त साधारण यायालयां का संगठन पाचवें गणत/न के आरम्भ तक चला । उनीसवी 
शताब्दी के भारम्भ से फ़ास मं भी शहरो की सख्या और उनमे रहने वाली जनसख्या वढ़ी, मिसके 
फलस्वरूप शहरो “बायालयों पर काय भार बढ़ा । इस दोष को दूर करने क॑ लिए अ्रधातम नी 
डेवरे की सरकार ने दीवानी 'यायालया का अधिक जनसस्या वाल क्षेत्रा म॑ स्थामात्रित किया । 
इस प्रकार लगभग 3000 “जस्टित ऑफ दी पीस' अर्थाद्‌ दण्डाधीश्वो के स्थान पर छोटे मामला 
पर अधिकार-क्षेत्र वाले 455 प्राथमिक 'यायालय स्थापित किये गये और 35 प्रारम्भिक 
“यायालयो के स्थान पर 72 अधिक महत्त्वपूण मामलों पर अधिकार क्षेत्र वाले उच्चतर यायालय 
स्थापित्त गये । 
साधारण “यायालयों म॑ उच्चतम यायालय 'कोट ऑफ केसेशन होता है जा सर्वोच्च 
अपीलीय स्थायालय है । चौमे गशातन मे, इस याम्रालय में एक प्रथम प्रधान (मुख्य 'यामावीश), 
चार अधीन विभागा के प्रवान और 60 अन्य न्यायाघोश थे । इसी यायालय से मुख्य अभियीक्ता 
(९४८ 7/05०८४४०८) और उसके अधीन अधिकारी सम्बद्ध है । इसका प्रथम विभाग (5ण०७५॥ 
माह (४2700) मुकदमो की प्रारम्भिक जाच करता है और ऐसी अपीला की रह कर देता है 
जिसमे काई सार नही होता । यह “यायालय वास्तव मे किसी मुक्दम का विषय नहीं करता, 
वरवु उसका अ ते कर देता है। चोबे गणत न के सविधान म उपयुक्त 'यायालयों के अतिरिक्त, 
एक उच्च “यायालय की व्यवस्था भी थी । इसमे ) प्रधान, 2 उप प्रयान, 30 यायापीश बौर 
30 आल्टरनेट (#(८:४०४०) होते थे, जिनम से 20 “यायाधीक्ष। व आस्टरनेटा की नियुन्ति नंसवल 
एसम्बली अपन सदस्यों मे स भर थेष को बाहर से जनुपाती प्रतिनिधित्व के अनुसार करती थी । 
इस “यायालय का एक जाच आयोग भी था । यह यायालय महाभियोगों की सुनवाई करता था 
ओर ऐसी वायवाही राष्ट्रपति, मॉतया और उनके साथिया के विरुद्ध की जा सकती थां। चघूर्कि 
उनके विरद्ध ऐसी कायवाही नंशनल एसेम्वली के अस्ताव पर ही की जा सकती थी, अत ऐसी 
कायवाही किसी के विरुद्ध न की गई । 
कतमान सविधान के अतगत भी ' याय के उच्च "यायालय' की स्थापना की गई है । यह 
एक प्रकार का विशुद्ध राजनीत्तिक यरायाविकरण है । इस “यायालय मे सीवंट ३ नेशनल एप्रेम्बलों 
द्वारा प्रत्येक चुनाव के वाद निर्वाचित 72 सीबटर और 2 प्रतिनिधि रहते है । यायालेय अपने 
सभापति और दी उप समापतियां का चुनाव करता है । राष्ट्रपति के विरुद्ध कैवल गम्भीर राज्य- 
विरोधी अपराधों के लिए इस्त यायालय में कामवाही की जा सकती है। उसके विरुद्ध महाभियोग 
की कायवाही पालियासद के दोनों सदता म॑ खुल सतदाव द्वारा कुल सदस्या के पुण बहुमत से एक 
रूप निणय के अनुसार ही हा सकती है । मीनयां और उनके साथिया क विरुद्ध भी इसी प्रकार से 
उनके हारा राज्य की सुरक्षा के विहुद्ध किये गये कार्यों क॑ लिए मह्ाभियोग की कायवाही हो 
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जिममें कि वह स्पित है, परन्तु सत॒द ऋानूत द्वारा छिसी उच्च न्यायालय हे बधिकार-तत के विस्तार 
म वृद्धि कर छकती है। वर्तमान न्यायालयों का जधिकार-सेत्र तया न्‍्यायाधीया की झत्तियाँ वही हूँ 
जो उच्च न्यायालयों को सविधान के प्रारम्भ के समय प्राप्त घी । एक महत््तपूण जतर वयत् 
यह हुआ है कि जब उच्च न्‍्यायालया का अधिकार-सेत्र सूमि-कर व उसकी वसूली से सम्बन्धित 
माल के मामलों तक विस्तृत हो पया है। अर्थात इस सम्बंध मे स्विधान लागू हाने के पुव जा 
प्रतिवघ उच्च न्यायालया के अपिकार तेम्र पर या, वह अब हटा दिया पया है। उच्च यायालय 
को दीवानी व फौजदारी दोना ही प्रकार क मामला म॑ विद्वप रूप से अपन स्थानीय शत्र 4 विए 
प्राथमिक अधिकार-सत प्राप्त हैं। व सभी दीवानी मामल जा खफ़ीफा बदावत नहीं खुत सती, 
उच्च “यायालय म ही प्रारम्भ होत हैं। इसी प्रकार से फ़ोजटारी के व स्मी मुतदम विती 
सुनवाई अय स्थानों पर संयास्त कोट म होतो है, उच्च यावाउय द्वारा सुन जाते हैं। उनता 
अपीलीय अधिकार सेत्र भी दोना ही प्रकार के मुग्दमा तह विस्तृत है। दीवानी मुउत्मा री 
अपीले, यदि उनम कम स कम 5000 मरपय की मासिवत्त का प्रक्ल जत्वग्रस्त द्वा, उच्य मायाजय 
म की जा सकती हैं। फौजदारी मुकदमा की अप्रीजें उच्च वायातय मे तमा सुना जा सहती है 
जबकि उनम कानून का काई महत्त्वपूग प्रश्व जउन्वयस्त द्वा। प्रयद्त एप मुकदर्सा मे दिय दुए दण्ड 
का अनुसमथन उच्च “य्यायातय द्वारा हाना आवश्यक हे, जिसमे दि राघस ड्ोट ने अनियक या 
मत्यु-दण्ड दिया हा ॥ द 
प्रत्यक उच्च न्यायालय का वपन क्षत्र में निदव, जाहएक लेख जारा करते का था 
अधिकार प्राप्त है। प्रत्यक उच्च यावाट का यम स्वत या अवान वरायासयां 7४ 
अधीक्षण की शाक्तियाँ प्राप्त हैं। बट (7) इस छातरयत्ा क ट्रिक डा लेखा मद 3 /2| 
न 
हिस्ताव व थय रिकराड रखें जात हैं, परनु हद के ४ जल. ४ 6242 6/7 68 
द्वारा अबवा इलस सम्बावित आया छ ग रे अर्फ शा ५ झते शनि का विश्दार मे स्‍स्ज यताओ 
विस्तृत नही निकल शद्दा £ जतमद बटाप्र झा. राशदतर वे आवाधिब्शक देह 
स्वृद नही है। यह नी व्यवम्धा हू दि बढ़ उच्च पाप्राजप झा २ द्रिस्ल्यि 
अवीन यायालय मे कोई एसा मुकदमा लम्विद 5 क्िम्द रब हक बज के हे 
का काइ सारमय परत्न उदयस्ठ 5 ् यठ का मन हैं अमन सदिया'द के दिववन थे ये 4 पल डा! 
| हद <झिकादालजन्ड्ा स्वरा लिजवय करगा या उस कॉटूटलाटनीी 
की सिषय करके उस बप्रीन याउि चप्र ढ अखिल /अ्र 5 ६. ह पर 
के अधिकारियों व कमकांयज अं रिलिक 46५ 8: 07% डीॉडा 7वा 242 जज रे 
यायाबीय या प्रयविक्रस डस्ण * 22 इब फसिदि बबक कक दया 7 
की इन पढ़ा पर विश फिल्म क्रस्न्दु अलदूर श्व्ग ठ बट महल है. हि “मम 
चल हू फ््न्न्प प्रा <9 | जज _्क 
जायाय के प्मक्ज व झी जड़ ४ 2० अप््द्रि 30026 7770 /६+ 2 77क 


जि >बज्िदा हा क्र मे *, 
बल बाव अपविद्यरी झण् >> हि 9 स्द श्रम बर्पियां दा उठा कई 5 >्ही 
जन 8, दरम्ट्र 3 र:तत न्‍िरालनाईओ झपडल आय 
में दबाय ऋबुन $ उन्ख्पट रच | ५ हरल्ट ठ ये विश दर 
>प्य 
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यागयालया मे मुख्य रूप से मुतदम हात हूँ । इपता अधितार-कत्र प्राय व्यवद्वार के सभी मुकदमा 
पर है। स्ाधारणतया मुरदमा की सुनयाई एप ही न्यायायीण द्वारा होती है, परतु गम्भीर 
मुकदमा वी सुनवाई तीन जजा वी बेच द्वारा की जाती है। सभी प्ररार के गम्बीर अपराया से 
सर्म्बा धत मुकदमे भी इही यायालगा द्वारा सुने जात हैँ। समक्त नीच के क्‍्तर पर 'समरी 
“न्यायालय हैं। इनकी सख्या 500 स ऊपर है। इनसे अधिकार-वेत्र मे साधारण पोजदारी क 
मुकदमे और एस दीवानी मुग्दम आत हैं, जिनम अतर्ग्रस्त मालियत 5,000 यन से कम'हा । 

उपयुक्त 7 अतिरिक्त जिला गग्रायालया वी श्वासा रूप मे पारिवारितत सम्ब घा के 
न्यायात्य ((०घा। ० 7007050० ॥२९८७॥०॥5) थी हैं। इनका उद्देश्य परिवार के सदस्या और 
सर्म्या धयो मे सामजस्यपूर्ण सम्बंध बनाये रसन मे सहायक होना है । इस प्रतार के यायालय 
240 है । उनम यायाघीशा के साथ साथ अव्यावसायिर व्यक्ति भी वठते हैं। व वसीयत, तार, 
वायदा भग, उत्तराधिकार, सम्पत्ति वा बेंटवारा, गोद लना, सरशण आदि घरेलू सम्ब'घा से उत्पन्न 
होने वाले मुकदमा बा निणय यसत हैं। प्रत्यक स्तर पर प्रत्यक यायालय के तत्सम्ब'्यी 
सावजनिक प्रोव्यूरेटर हैं, जो फोजदारी मुकदमा मे राज्य का प्रतिनिषित्त करत हैं। इस प्रवार 
सर्वोच्च, उच्च, जिला और स्थानीय प्रोवयूरेटरा के पद हैं । प्रोगयूरेटर नागरिक सवक हैं, जिन पर 
“याय म्री दस रेस और नियत्रण के अधिकार रखता है । जापान मे कानून ओर 'यायालया का 
महत्त्व अ य देशो वी तुलना मे कमर है। वहाँ पर कुल जनसक्या लगभग नो करोड है, परन्तु 
वकीला वी सख्या कंबल 6,000 है जोर सब यामालया के यायाधीशयवा की सख्या 800 से 
कम है । 


6 स्विदूजरलेण्ड मे न्यायपालिका 

फेडरत ट्रिम्यूनत में इस समय 25-28 “यायाघीघ्य रहते हैं। इव यायाधीशा का चुनाव 
छ. वप की अवधि के लिए फेडरल एसेम्वली द्वारा किया जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति यायाधीरश 
चुना जा सकता है, जो नेशनल कौमिल वी सदस्यता के लिए योग्य हो | व्यवहार में अनुभवी 
वकील हो चुने जाते हैं और उह दूसरी अवधि के लिए भी चुन लिया जाता है । इस प्रकार व 
अपने पदा पर तब तक रह सक्त हैं जब तक वे चाह । इसलिए यथाथ म “यायाधीज्ञों वी 
स्वतजता के लिए पूण व्यवस्था है । संविधान के अनुसार फेडरल एसेम्वली के लिए यह आवश्यक 
है कि "यायाधीशवा मं तीना ही राज भाषाआ का अश्रतिनिवित्व हो। प्रथा के अनुसार यायाधीणा 
में कै टयो और राजनीतिक समूहां का भी प्रतिनिधित्व होता है | फंडरल ट्विब्यूनल का मुख्य स्थान 
लासन है । 

बहुत ही कम अवसरा पर देद्ष द्रोह या राज्य क॑ विरुद्ध गम्भीर अपराधों के मुकदमे सुनते 
समय टिब्यूनल ज्यूरी के साथ बैठता है, पर तु साधारणतया ज्यूरी का श्रयोग वही किया जाता। 
ट्रिब्युनल विभिन प्रकार के कार्या की करने के लिए अपने को कइ यायालयो भ॑ विभाजित कर 
लेती है । इसका फौजदारी ययायालय फेडरल कानुनो के विरुद्ध साधारण अपराधा की सुनवाई 
करता है। इसका कोट जाफ कंसशन ऐसे यक्तिया की अपीले सुनता है जिह कटठनो के 

पायालया ने कदना के कानूनो क विरुद्ध अपराध के लिए दण्डित क्या हो ओर जो यह दावा 
करे कि उह दिया गया दण्ड सघीय कानून के विरुद्ध है । ट्रिब्युनल का तीसरा प्रग प्रशासनिक 
यायालय सावजनिक अविकारियां द्वारा किय गय अपराधों सम्ब धी मुकदमे सुनता है। टिब्यूनल 

व्यवह्ार (दीवानी) मुकदमे भी सुनवी है । न्‍ के 

एक आधार पर फेडरल ट्रियूलल को मौलिक अथवा प्रायमिक और अपीलीय अधिकार 
क्षैत प्राप्त है । सघीय सहिताओ मे सम्मिलित अधिकाश साधारण दीवानी व फौजदारी वानूना 
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ही सौंपा हुआ है। प्रत्यक सधीय क्षेत्र म अपनी पृथय मगरायपालिया दै। सघक यायातया वी 
इस पद्धति के ऊपर ल दन म स्थित प्रिपी कौसिल वी. य्रायिक्त समिति म॑ अपील जा सकती हैं, 
परतु बुच्ध महत्त्वपूर्ण साविधानिक प्रश्ता के सम्य ध में अगरीलें उच्च यायालय व प्रमाण पत्र द्ारा 
दी जा सकती हैं। एस मामला मे जिन पर राज्य का अनाय जधिवार सेत्र हां, राज्य क 
सवच्चि प्यायालय के निर्णया के विरुद्ध अपीले सीधी प्रिवो फौसिल मं की जा सबती हैं। उच्च 
यायालय तथा संघीय ससद द्वारा स्थापित अय न्यायालया क “यायाधीओशा को [ ) सपरिषद्‌ 
गवर्नर जनरल नियुक्त बरता हे, (2) उह सपरिपद्‌ गवर्नर जनरल के अतिरिक्त काई पद स नहां 
हटा सकता और वह भी कवल तव ही हटा सरता है जवबि ससद के दाना सदन एफ ही सत्र म 
प्रिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर उह हटाने लिए सम्बावन अ्रस्तुत कर, और (3) 
उाह ससद द्वारा नियत पारिश्रमिकः मिलता है, जिसम उनवा वायवाल में ऊमी नहीं की जा 
सकती । 
इस समय उच्च “यायालय म मख्य “यायाधिपति के अतिरिक्त छ आय यायाधौद्न हैं। 
उनकी नियुक्ति आजीवन कायकाल के लिए वी जाती है और उह सपरिपद्‌ गवनर-जनरल ही पद 
से हटा सकता हे, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। उच्च पयायात्य वा मुख्य स्थान सलवोन 
शहर म है, परतु अवसर के थनुसार “यायालय ब-य राज्या वी राजधानिया मभ॑ भी बैठ सकता 
है । सधीय यायपालिवा कानून मे यह प्राविवान है कि उस दिन से जिसकी कि उद्घोषणी की 
जायगी उच्च यायालय का मुख्य स्थान सघ की राजधानी कैनवरा हो जायंगा | उच्च “यायालय 
का अधिकारु्षेत्र दो प्रकार का है--अपीलीय और प्राथमिक । अपीलीय यायालय के रूप मे 
सविधान ने उच्च यायालय का अग्नलिखित के निणया के विरुद्ध अपीलें सुनन और उनका निणय 
करने वी शक्ति प्रदान को है जो कुछ अपवादा और विनिमयो के अधीन है---() उच्च “्यायालय 
के प्राथमिक अधिकार क्षेत्र में किसी -यायाधीश द्वारा दिय गये निणय, (2) किसी अय सघीय 
यायालय के निणय, (3) किसी राज्य “्यायालय के निणय, यदि राष्ट्रमण्डल की स्थापना के समय 
उस “यायालय के निणयो के विरुद्ध अपील सीधी प्रिवी कौसिल म जाती थी। इस प्रकार उच्च 
पायालय राज्या के उच्चतम यायालया के ऊपर यायपालिका अधिनियम के प्राविधानों के अवीन, 
जो कम महत्त्व के मामले म अपील ऊपर जाने स रोकते हैं, साधारण रूप मं अपील “यायालय है । 
जहाँ तक प्राथमिक अधिकार क्षेत्र का सम्व थर है, सविधान के सेक्शन 75 के अनुसार 
उच्च “यायालय वो ऐसा अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित मामला मे प्राप्त है--() जो क़िसी साध 
से उत्पन हो, (2) अय देशो के दूता व प्रतिनिधियां पर प्रभाव डालने वाले, (3) जिसम राष्ट्र 
मण्डल या कोई व्यक्ति जो राष्ट्रमण्डल के विरुद्ध मुकदमा चलाये या जित्के विरुद्ध राप्ट्रमण्डल 
की ओर से मुकदमा चलाया जाय, एक पक्ष हो, (4) राज्यों या विभिन॑ राज्यों मे रहने वाले 
निवासिया के वीच या एक राज्य और कसी अय राज्य के निवासिया के बीच जो विवाद उठें 
और (5) जिनमे राष्ट्रमण्डल के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई पक्ष परमादेश (ग्रभा०क्ा॥05) 
या निषेष (फ़णात्ञणा ०८ 7एण7८७०४) की रिट प्राप्त क्रे। 
इनके अतिरिक्त संक्शन 76 के अ तगत सघ की ससंद उच्च यायालय का कानुन वनाकर 
अग्रलिखित मामली के विषय मे प्राथमिक अधिकार क्षेत्र सौप सकती है--(भ) जो सविधान के 
अतगत उठ या जिनमे सविधान के निवचन का प्रश्न अ तग्रस्त हो (आ) जा किसी ऐसे कानून के 
अन्तगत उठे, जिसे ससद ने बनाया हो, (इ) जो समुद्रीय अधिकार क्षेत मे थाते हो, (ई) उस एक 
ही विपय स॑ सर्म्वा घत हो जिसके वार म विभिन्न राज्यो के कानूनों के अआतगत मुकदमा दायर 
किया जाय | -यायपालिका कानून ने उच्च यायालय को इन मामलो के बारे मे प्राथमिक 
अधिकार क्षेत्र प्रदान किया है--[) सविधान के अत्ृगत उठते वालेव ऐस मामले जिनमे 


विभिन राज्यो मे न्यायपालिका का सगठन 399 


का प्रशासत केटनो और अद्ध केटनो के ययायालयो द्वारा किया जाता है । इन यायालयों के 
ऊपर फेडरल ट्विब्यूवल को पुनरवलोकन का केवल सीमित अधिकार प्राप्त है, क्याकि के ४नो के 
न्यायालया से ऐसे दीवानी मुकदमा की अपीले फेडरल ट्रिब्यूनल म था सकती हू जिनमे ऊँची 
मालियत के प्रश्न अतग्रस्त हो । अय सभी मामलो मे फेडरल ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र मौलिक 
अथवा प्राथमिक है। इसके सामने ऐसे सभी दीवानी मुकदमे आते हैं जिनका सम्बाध सध और 
केटनो तथा विभिन के ठनो के बीच उठने वाले विवादों से हो | इसम ऐसे भी मुकदमे भाते हैं 
जिह कोई व्यक्ति सघ अथवा किसी के टन की सरकार के विरुद्ध दायर करे और उसमे अतग्रस्त 
मालियत 4,000 फ्रेऊ से जधिक हो। फौजदारी मुकदमो म इसका अधिकार क्षेत्र ऐसे सभी 
मुकदमो तक विस्तृत है जिनका सम्बध देश द्रोह, सघीय अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह और हिंसा 
तथा राष्ट्रों के कानून के विरुद्ध दण्डनीय अपराधों से हो । ऐसे मुकदमो की सुनवाई ज्यूरी की 
सहायता से वी जाती है। फौजदारी के मुकदमे सुनने के लिए ट्रिब्यूनल समय समय पर 
देश के पाँच विभिन के द्रो म॑ं वैठती है। एसाइज “यायालय मे ट्रिब्यूनल के तीन यायाधीशय ज्यूरी 
के वारह सदस्यों के साथ मुकदमों की सुनवाई करते है। 4942 से राजनीतिक अपराधों तथा 
सामाय कानूतो के विरुद्ध अपराधो के लिए मृत्यु दण्ड का अत हो गया है, पर तु युद्ध-काल में 
सनिक कातूनो के अतर्गत अब भी मत्यु-दण्ड दिया जा सकता है । 

स्विट्जरलैण्ड की फेडरल ट्विब्यूनल को सघीय कानूनों के ऊपर “याय्रिक पुनरवलोकन का 
अधिकार प्राप्त नही है। इसी कारण जसा कि रेपर्ड ने कहा है, स्विठटजरलण्ड की ट्रिब्युनल को 
अमरीका की सर्वोच्च “यायालय जैसी प्रतिष्ठा और स्वत जता प्राप्त नही है ।! स्टिवट के शब्दा में 
“स्विटजरलैण्ड में, यायालय का प्रभाव निम्नतम है, क्योंकि वहा साविधानिक एवं साधारण विधि 
निर्माण पर जन तिणय द्वारा जनता से परामश करने की प्रथा सुस्थापित है। जहाँ पर आ तम 
पच (तिर्णायक) जनता किसी भी प्रश्न पर शीघ्रता और सुविधा से अपना निणय द सकती हो 
वहा 'यायालय का महत्त्व कम हो जाता है। परतु स्विटजरलण्ड म सघात्मक शासन पद्धति, 
फेडरल ट्रिब्यूनल का साविवानिक अधिकार क्षेत्र सीमित होते हुए भी सफल रही है। यह तथ्य 
इस सिद्धान्त का खण्डन बरता है कि जब तक कानूनी साविधानिकता अथवा नागरिकों व केण्टनो 
के अधिकारों की रभा के लिए सर्वोच्च यायालय न हो सघात्मक शासन सुचारु रूप से नहीं 
चल सकता ॥ 


7 श्रास्ट्रेलिया में न्यायालय 


वहाँ सघीय सर्वोच्च “यायालय (पाइ॥ (०फ) की व्यवस्था है जो सब यायालया के 
ऊपर है । इस यायालय की स्थापना स्वयं सविधान द्वारा की गयी है । इस प्यायालय को सघ व 
राज्यों के 'यायालयो के उपर अपीले सुनने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है और इसकी स्थिति ऐसे 
मुकदमो के सम्बंध मं जिनमे कि सविधान के निवचन का प्रश्न अ तम्रस्त हो, विशेष महत्त्व की 
है। आस्ट्रेलिया को ससद मे सम्पूण सघ के राज्य क्षेत्र के लिए दो अय सघीय यायालयों की 
रचना की है। उन यायालयो क॑ नाम ये हैं--दिवालियेपन (887र०७४०४) का सघीय यायालय 
और राष्ट्रमण्डलीय औद्योगिक -्यायालय । कितु इन “यायालयो का अधिकार क्षेत्र बहुत ही 
सीमित है यद्यपि सघीय ससद को शक्ति प्राप्त है, फिर भी उसने अभी तक सघीय “्यायालयों के 
सोपान की रचना नही को है, इसने तो सघीय मामला के अधिकार क्षेत्र राज्यो के “्यायालयो को 
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कीसिल की प्यायिक समिति थी और उसके ठौवः नीच पताड़ा वा सर्वोच्च यायात्रय था । 
का एक अय महत्त्वपूण प्यायालय 'एय्सचवर कोट है। सघीय यायालया के नौचे पान 
'कोंद ऑफ अपील' या सर्वोच्च यायालय है और उसके मीच अधीन अबवा निम्नस्तरीय -याय 
हैं। इस बात मे कनाडा वी. सघोय यायपालिका भारत वी -यायपालिदा क समान है, व 
सघ व प्रातो क “्यायालय एक ही पद्धति म समरठित हैं ।? परन्तु आय बाता मे उनके; 
महत्वपूण अ तर है। प्रथम, जवफ़ि भारतीय सघ के राज्या मे एक्रूप यायपालिका हैं, बन 
के प्रा ता मे यायालया का सगठन भिन्न भिम्न है। द्वितीय, जबबि भारत मे सर्वोच्च और 3 
यायालया बे! समठन सम्प थी प्राविधान भारत के स्विधान मे दिय गय हैं, कनाडा के प्रात! 
श्राय पृूण याय व्यवस्था श्रा तीय शासन क अधिकार क्षेत्र मं है। कनाडा मे “यायपरालिका 
एक जोर विश्येपता है, यह स्वतभ् है और संविधान म उसकी स्वतञ्रता वे लिए कई प्रा 
धान है । 

इसकी स्थापना उनाडा की पालियामट के काएून द्वारा 4875 मे की गई थी । इसमे ए 
मुख्य “यायाधिपति रहता है, जो कनाडा का मुरय पयायाधिपति कहलाता है और 8 -यायाधी 
हूँ। ये सभी यायाधीश सपरिपद्‌ गवनर जनरल द्वारा नियुक्त क्ये जाते हैं। इसका यायाधी' 
कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त क्रिया जा सकता है जो कनाडा के किसी प्रात के उच्च यायालय वे 
यायाधीश है या रहा है अथवा जो क्सी भ्रा त की वार का 0 वर्ष पुराना सदस्य है। कम १ 
कम 3 यायाधीर क्यूवक स लिए जात हैं। यायाघीश्य अपने पदा पर 75 वष की जायु तब 
रहते है। वे अपने पदो पर स्दाचरण काल तक रहने है अर्थाव्‌ जब तक वे जीवित रह अथवा 
पद से निवृत्ति श्री आयु तक पहुँचे । उ ह गवनर जबरल सीनेट व कॉमन सभा द्वारा सम्बोधन पेश 
करने पर है उनके स्थान से हदा सकती है। यायालय का केद्रीय स्थान जोटावा है और 
प्यायालय को सम्पूण कनाडा म॑ दीवानी व फौजदारी अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। यह 
यायालय सपरिपद्‌ गवनर जनरल को कानूनी श्रश्ना पर परामश दे सकता है, यदि बिश्ली प्रश्न 
पर उसका परामश माँगा जाय और यदि सीनेट या कॉमन सभा अपन नियमों के अनुसार इस 
"यायालय से किसी व्यक्तिगत विधेयक के विपय मे परामश मांगे तो यायालय परामश दे 

है 

2 हित भी प्रा त के उच्चतम यायालय द्वारा क्ये गय निणय के विरुद्ध इस यायालय मे 
अपील सुनी जा सकती है जवकि उस मामल में अतग्रस्त घनराशि 2 000 डालर हो । अय कसी 
भी प्रकार के मुकदमों म प्रात के उच्चतम 'यायालय द्वारा दिये गये निणय के विरुद्ध उस 
यायालय की भाज्ञा से इस यायालय म॑ अपील आ सकती है, यदि ऐसा यायालय अपील करने की 
आता न दे तो सर्वोच्च यायालय स्वय अपील करने की स्वीकृति प्रदान कर सकता । दण्डनीय 
अभियोगो मे अपीलें दण्ड विधान सम्रह द्वारा विनियमित होती हैं। सघीय यायालयो के निणया 
के विरुद्ध अपीलो वी व्यवस्था सघीय कानूनों द्वारा विनियमित है। सभी मामला में सर्वोच्च 
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विधान प्रात तग्रत्त ग्रेर (2) सपीव कानूना के विः व अपराधा की 
7६। प्राय अपियर के पा महत्त्यवूण भय यह ६ | च्च ये वि; 
अपाय्निक याप; कर्क मर उनरवलो+ पात्त थो गान पत्ती गला का भनिण; 
रना । कार क्ष अपीलीय है कि पु सावि प्टिमयह 
आपमि> +द् भेत्र का ही 
एप साविधालि श्ना के में, जिन पम्प नया और |; वी 
पोपिक्त के गविय ३) बह बडी महत्त्वयृ है । यदि स। सज्य 
यायात्य पि बन्तगत्त बाल ममता शयवा उसके निः । घत्त मामला 
पा वार नहित है ग्सीभी एस माम्तत कप "यायात्रय 
सम्पित , उच्च पायाक्षय कू डरा उच पायातय मे मर 7 ॥ राष्ट्र 
मण्डत और जया + बीज वित्त झत्ति सीमा, उैतत करत बाल मामला क 
र। पायासया को पोई रथ हे है। फ्तत निषय 
महत्त्पूष वक्ति उछ याक्य २) है । एस मामला गयालय के माण कत्र 
घना प्रिवी कीमत गी हे की जा सकती | का प्रमाग 
बेवच एहे बार दिया 
मतानु गीय संविधान भगातत स्म्रय को अवश्य ही 
तक थाम और से बनाने पडता / संविधान के तिवचन 
पम्बघ मे उच्च _पायातय दस अयुक्त भ्षक्ति आयम्रिक तथा अपोलीय दा ही क्षेत्र भ है. और 
जिस चित की भत्र ते हथा है सविः प्राविधाना भौर 
सपीय आानुका पर अभाव पच्च है पड सकता 
यायात्या भें निययो $ _> पक और द्वरयार्म सम जिक्‍ते है 
याधीन प्राविधान। को) फ्रिक्े तिबते रह 8 जह बोहराते रहे है, ३ 
पक विधान नई त्तहैँ का ज्ह इधर-उधर तोडते मोडते है र भी कहता 
है कि *य हा ज्ब्च यायाल्य क प्रकार क) सरकार है--यदि ह के सी: 
पस> या राज 5 ढारा प्रा ६ या गया अजुक कानून या सधीय अधि ) द्वार। किया 
गया कोइ ये इसका निषक माय होता है। आस्ट्रे। सर्वोपरिता 
नही है कोइ + विरो+ मे मन नहीं बे चाहे को 
नया सधीय लय र सकती है पे उसके यायाषीजोे गे आजी) कायक्यल 
मतता चाह रे है बन सः जोन है पज्यीव, और 
न ही ऐसा का ॥धिकर। (ध76 04 !) कक है नेणय। जच 'यायालय 
भपीव ने की) क्र है अपी + अधिकार को क्ी। न 
कनाडा मे याया; 
( यः ति वेग्मुस् चंपता है कि यालय विकात 
पिरामिल के रूप मे भेगठित है नीचे ऊ आयातया # दिये ये चिणया के विर्द्ध 
स्थित वयालयों के त्र्की क्ती है।। वा लिका +) च।दी पर (३ 
०० ६; ०७७९३ चा8 4] कक धर छह 4६006, शा ४ 4 2 
40०० ६ फ् इ, 0 हम 2 ०४९०: ०/ ५५, +९4०/% १ 
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“यायालयो के -यायाधीश तथा असेसर क्रमश उनकी सोबियतों के द्वारा चुने जाते हैं। इनकी 
अवधि पाँच वप की होती है। इनके प्राथमिक अधिकार क्षेत्र मं कुछ अधिक ग्रम्भोर अपराध वाले 
मुकदमे जसे समाजवादी व्यवस्था के विरुद्ध की गई कायवाहिया, समाजवादी शासन की सम्पत्ति 
की चोरी और वे दीवानी मुकदमे जिनमे राज्य या सावजनिक सस्थाये वादी या श्रतिवादी हो, 
भाते हैं। ये याथालय अपने-अपने क्षेत्रों के जन यायालयों के लिए पुनरवलोकन का भी काय 
करते है। ऐसे -यायालयो म॑ एक अव्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, कई न्यायाधीश अथवा असेसर होते हैं। 
स्वाधीन गणराज्या और सधीय गणराज्यो म से प्रत्येक मे अपना जपना सर्वोच्च यायालय है। 
इनके यायाधीशों का निर्वाचन वहा की सर्बोच्च सोवियतें करती है। इनकी अवधि पाच वष है। 
ये यायालय भारत के विभिन राज्यो म॒ स्थित उच्च “यायालयों की तरह है। इनके अधिकार 
क्षेत्र के भ तगत दीवानी तथा फौजदारी दोना ही प्रकार के विश्येप महत्त्व के मुकदमे आते हैं। 
इन प्यायालया की अपने अपने क्षेत्रम नीचे के सभी यायालया के निणयां को रदृद करने के 
अधिकार के साथ साथ उनके याय वितरण के कार्यों के निरीक्षण का भी अधिकार है । 
सोवियत सघ का उच्चतम यायालय है । इसके यायाधीश्ञो का निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत 
करती है और उनकी अवधि पाँच वयष होती है । इसमे एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कई यायाघीश 
होते है । 946 में सर्वोच्च यायालय मे 66 यायाघीश तथा 5 असेसर थे । सर्वोच्च यायालय 
के अधिकार क्षेत्र के भतगत गणराज्यो के बीच के झगड़े तथा विश्वेष महत्त्व के गम्भीर मुकदम 
भाते है। इनके अतिरिक्त इसे सभी प्रकार की अपील घुनने का भी अधिकार है । सर्वोच्च “यायालयो 
को नीचे के सभी “यायालयों के निणय पर पुनरवलोकन (7०७०७) का भी अधिकार है, परन्तु 
सर्वोच्च यायालय सर्वोच्च सावियत के बनाये कानूनो को साविधानिक दृष्टि से अवध घोषित 
करने का अधिकार नही है । यह यायालय मौज परिषद्‌ के निणयो और आज्ञप्तिया को भी रदुद 
नही कर सकता है। इस कारण सोवियत सघ के सर्वाच्च “यायालय का महत्त्व समुक्त राज्य 
अमरीका के सर्वोच्च -यायालय की अपेक्षा बहुत कम है । सोवियत संघ मे सर्वोच्च “यायालय की 
सघीय थ्ासन की रचना से गुथा हुआ है और साधारणत सपयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च 
पयायालय से कम स्वतन है 0 सर्वोच्च यायालय के ऊपर सभी गणराज्या क॑ यायालय द्वारा 
यायवितरण सम्ब धी कार्यों क निरीक्षण की भी जिम्मदारी है। यह अपन नीचे के बायालया 
को भारत के सर्वोच्च 'यायालय की तरह से उनकी काय प्रणाली के सम्बंधी में जावश्यक निदेश 
भी दे सकता है। 
सोवियत सविधान के अतगत प्रोक्‍्यूरेटर जवरल सोवियत संघ का अत्यधिक महत्त्वपुण 
अधिकारी है । सर्वोच्च सोवियत सघ के प्रोक्यूरंटर जनरल को सात वप वी अवधि के लिए नियुक्त 
करती है । उसके विभाग का काय पूणतया ऊेद्रीकृत है, बमोकि वही गणराज्यो व प्रदक्षा जादि ये 
प्रावयूरेटरो को नियुक्त करता है और नीचे क स्तरा पर आर्थाव जिला, क्षेत्रा शहरो आदि के 
प्रोक्यूरंटरा को सर्म्बाघत गखत त्रा के प्रोक्यूरेटर नियुक्त करत हैं, किन्तु उनवी नियुक्ति पर 
प्रोक्यूरेटर-जनरल की स्वीज्धति आवश्यक है। उसके विभाग को यह देसने वी शक्ति प्राप्त है कि 
सभी अधिवारी, सस्‍्थाएँ और नागरिक सोवियत कानूना का ठीक ठीक' पालन करते है। भय 
राज्या म॑यहे काय यायालया का होता है। प्राक्यूरेटर सरकारी अधिकारिया के विरुद्ध भी 
अभियोग लगा सकत हैं यदि उह यह सदेह हो जाये कि ऊिसी अधिकारी तय कानून के विरुद्ध 
आचरण बिया है । उनका यह भी कत्तव्य है कि वे प्रशासनिक विनियमा जौर जादगा पर भी 
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गो गड्ढे थी, परन्तु जब 4952 के बानूत थे अं तगत यह एश पृथक यायादय हे । इस यायाजय 
में एव प्रपात और 4 वयायाघी”श रहते है, जि हू सपरिपर्‌ गयनेंर जनरल नियुततत बरता है। ये सभी 
सदाचरण कात तक अपन पद पर रहा है परातु उह सीनट वे कॉमन सना के सम्बावन पर 
पर पयनर-जनरल उनडे पद स हूटा सदता है । उनते लिए री पद से नियत्ति प्री आयु 75 बप 
है । यायालय जाटावा मे स्थित है, तिन्‍्तु यह मनाइा मे वही यो बेंठ सत्ता है। यायालय वा 
अधिवार-वप्र उन सदी मामला तर विस्तृत है जिनमे बनाड़ा री सरकार द्वारा अथवा उसके 
विरुद्ध दाव प्रिय जायें । ताज हे विरद्ध थ्रायवाही याजिका द्वारा री जा सकती है । यह मरायालय 
समुद्रीप मुश्दमा मे नी अधियार खत्न रसता है। इस थायालय थ। जन ये और समवर्ती दोना ही 
प्रतार या अधियार क्षेत्र प्राप्त है । 

इपब अनाय वधिवार लेप्र मे बग्नलिसित वातें आती हैं. (!) कनाझ वी सरकार के 
सम्बाप मे जिन मामला मे ताज + विरद समाधान (परष्ट से मुक्ति) की प्राथना वी जाती है 
(2) सावजनिय प्रधाजन के लिए सम्पत्ति लो जान पर ताज ये विरुद्ध दाय, (3) सम्पत्ति यो हाति 
पहुँचन पर ताय के विरद्ध दाव, (4) विसी ही सावजनिय जाय से, विसी भी सावजनिक्र अधियारी 
या क्मचारी वी लापरवाही स किसी व्यक्ति परी मृत्यु होने जथवा घारीरया सम्पत्ति वा हानि 
पहुचन पर ताज वे विरुद्ध दाये, (5) बनाड़ा ये उिसी वयनुन अथवा सपरिपदु गवनर द्वारा बनाव 
गये दियी थी विनियम ये अतगत ताज ॥ विरुद्ध दाव, भौर (6) ताज को आर से कसी भी 
स्यक्ति के पिशद्ध दावा । 

अप्रतिपित बाता मे यायालय यो समयर्ती अधियार क्षेत्र धराप्त है. () भूमि-यर सम्बधी 
सनी मामते, (2) पटट सम्यधी अभियाग, (3) जिन मामला मे ताज के किसी अधिकारी के 
पिरद्ध बा॥ भी अवध याम क्यि जान अथवा कत्तव्य पूरा न क्रय जान के लिए समाधान वी 
प्राथना वी जाय । एय्सचेपर यायातय मे अपील वी जा सबती है, यदि उनमे 500 डालर स 
अधिक मात्रियत का प्रएन अततप्रस्त हा, पर-तु जिन मामला मे बम मालियत या प्रश्न बतग्रस्त 
हा उनम अपील तव वी जा सकती है जबयि (अ) उनम कनाडा या प्राप्त के किसी कानून की 
वधानिकता या प्रश्न नतग्रस्त हो, (आ) ज्निवा सम्व ध पद वी पीस, महमूल विराये, भूमिकर 
ताज वो दो जान वात्ली धनराडि स है अथवा जिनम भूमि या मकान आदि पर अधिकार का 
प्रश्म थ तप्रस्त हो । 


9 सोवियत संघ में न्यायालय 


सबस ऊपर सघ का सर्वोच्च 'यायालय तथा स्धीय विद्यप “यायालय है और सबसे नीचे के 
स्तर पर जन-स्यायालय हैं। इनके बीच म विभिन प्रशासनिक इकाइया के अपने जपतन “यायालय है । 
पायपालिया के सगठन को नलो प्रतार से समझने के लिए नीचे स ऊपर की जोर चलना उचित 
हांगा । थत सबसे पहने जन यायालयो वा समठन दिया जाता, जो कि प्रारस्मिक ययायालय हैं। 
इनके यायाधीश जिले (70०7) वे मतदाताओं द्वारा सीधे चुनाव व गुप्त मतदान की प्रणाली से 
पाँच वष वी अबधि के लिए निर्वाचित होते है। इनके “यायाघीशज्ञा तथा अससरो की सरया 
गणराज्या (0०ग६0८वा हि८७४७॥०) की मात्र परिपद्‌ वहाँ के याय म त्रालय के परामण से' 
नियत करती है। इनका अधिकार क्षेत्र दीवानी तथा फौजदारी दोनो ही प्रकार के मुकदमा पर 
है। पहली प्रफ़ार म॑ मामूली चोरी डकती, झारीरिक हमला, अधिकारियां द्वारा शक्ति का दुस्पयोग 
अथवा कत्तव्य-पालन न करना आादि है। दूसरे प्रकार के मुकदमे सम्पत्ति के अधिकार, श्रम नियम 
का उल्लंघन आदि से सर्म्या घत होते हूँ 

जन यायालयो के ऊपर क्षेत्रीय, प्रादेशिक और स्वाधीन प्रदेशों के यायालय है 
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जन यायालवां में यह सबसे ऊपर है । सर्वोच्च “यायालय सर्वोच्च यायिक्र अय है। 
सर्चोच्चि न्यायाजय स्थानीय जप यायालय और विशेष जन ययायालया के काय की देख रख फरता 
है। सर्वोच्च “यायालय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस वे प्रति उत्तरदायी है जौर अपने काय के बारे म 
उसे रिपाद देता है। जिन लिनो राष्ट्रीय जन काग्रस का अधिवेशन नही होता, यह उसकी रघायी 
समिति क॑ प्रति उत्तरदायी रहता है । 
वि इनमें काउण्दी स्वाबीम काउप्टी, स्यूनिभिपेलिदी व जिले के “यायालय सम्मिलित है। 
कसी भी स्तर पर उच्त स्तर की कौसिल की स्वीकृति से उच्चतर स्तर के याधिक विभाग की 
आयना पर इन न्यायालयी को स्वापित क्या जा सकता है। मध्य श्रेणी के जन याप्रालम उच्च 
स्तर के प्रशासतिक विभागों प्रा तो के उप विभाग मे स्थापित है । इस प्रकार एक प्रात जथवा 
स्वाधीन प्रदेश के भीतर के द्रीय सरवार के जधीन स्युनिसिपलिटिया, आय बडा म्युनिस्िपैलविडिया 
भर स्वाबीन प्रीफक्चरा म॑ मध्य श्रेशों के कई न्यायालय हा सकते है । परतु प्रत्यक प्रात व 
स्वाधोन प्रदेश आदि मे उच्च श्रेणी का केवल एक ही 'यायालय होता है। आधारभूत यामालया 
का अधिकार क्षेत्र प्रारम्भिक है, वे दीवानी तथा फौजदारी दोज़ा ही प्रकार के मुकदमो का सुनवाई 
करते हैं। दीवानी व साधारण फौजदारी मुंकदमो में वे प्रीच-बचाव द्वारा निणय के प्रयल फरते 
हैं। बुछ गम्भीर प्रकार क भुक्ट्मो की सुनवाई का प्रारम्भ हो उच्च स्तर के "यायालय म होता 
हैं। इसके अत्तिरिक्त यदि कोई जावारभुल यपयलय यह अनुभव करे कि भुकदमा ऐसा महत्त्वपूण 
है कि उसकी सुनवाई उच्चतर यायालय मे प्रारम्भ हो तो वह उसे सुनने से इनकार कर सकता 
है । भध्य और उच्च स्तर के गायालया म उनसे नीचे के स्तर के न्यायालया दारा दिय्रे गय 
निणयो के विरुद्ध अपीलें सुनी जा सकती हैं। इसी प्रकार सर्वाच्च 'यायालय मे उच्च यायालयों 
के निषयो के विरुद्ध अपीले की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त राज्य परिषद्‌ के अतगत शिशेप 
जन-स्यायालय स्थापित किये जा सकते है, जिनमे ये उत्लेखनीय हैँ---सनिक यायालय, रेल परि- 
बहन यायालय, जल परिवहन यायालय । सभी साधारण तथा विशेष “यायालयों के उपर 
सर्वाच्च यायालय सत्र ऊँचा “यायिक्र अग है, आर्थाद्‌ मह उदम सुने गये मुकदमो की चायवादी 
की दख रेख करता है। 
प्रत्यक न्यायालय में एवं प्रवान, एक या एक से अधिक उप प्रधान ओर कई बाय याया 
घीश होते है। आधारभूत यायालय दीवानी और फौजदारी के लिए अलग अलग विभाष बना 
सकते है और उच्च स्तर के यायालयों मे इनके अतिरिक्त भी विभाग बनाये जा सकते है । 
प्रत्येक विभाग के मुख्य और उप मुरय हाते हैं। प्रत्येक यायालय का प्रधान प्रत्येक स्तर पर 
निर्वाचित होता है और उसे उम्री स्तर की जनवादी कांग्रेस पद से हटा सकती है । भय 
जेधिकारियों औौर पामालपा के सदघ्यो यो नियुक्त दिया जाता है भौर उ ह सम्बाभधत स्तर की 
जनवादी परिपदें उनवे पदा से हुढा भी सकती हैं । सर्वोच्च यायालय के “यायाघीरी की नियुक्ति 
भर उह पद से हदाते की शक्तियाँ राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस वी स्थायी समिति को प्राप्त है 
च्यायाधीशो के लिए विहित योग्यदाओ भर उनकी नियुक्ति तथा उतव पद सर हटाय जान के 
तरीर। से स्पष्ट है कि ये अपना काय स्वत त्रतापुवक नेही कर सदते । कोई वी नागरिक जिसवी 
आयु बस से कम 23 वप हो जीर जिसे निर्वाचन के राजनीतिक अधिकार से वचित ने शिया गया 
हो, यामालय का प्रधान घुना जा सकता है। अय यायाघीशों जौर जसमरा के लिए नी गही 
योग्यता है। दस प्रकार यापालया से अव्यावसाधिक व्यक्तिया वा बद्य प्रतिशत हो सकता हैः 
जिह न्यायिक बाय वी विश्षप चाने व प्रशिक्षण ने हो । अतएवं उत पर एक ओर प्ोपयूरेटरा 
और दूसरी ओर जनता के भाग लन दा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है 4 
न्यागिक कायवाहो मे 'सवसाधारण के बाग या अय व्यवहार मे यह हाथा कि जनता 
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नजर रगोें जिसस प्रशासन द्वारा यानुना का उल्लघन ने हो। उनता यह देखना भी कत्तब्य है 
कि यायातय यानुना वा ठीक अच लगात हैं था नही । यदि किसी नागरिक को अयायपूण ढंग 
से नजरब दी मे रखा गया है एस मामल म प्रोक्यूरेटर हस्तक्षेप करते है। यदि व एसा अनुभव 
करें वि किसी अनियुक्त वा अत्यधिय' कठोर अथवा जपर्याप्त दण्ड दिया गया है ता व एस निणया 
का पुनरवलोरन वरा सयत हैं । 

प्राकयूरेटर विशेष रूप से क्रा लत विरोधी अपराधा के प्रति सजग रहत हैं। कारपिस्की 
के अनुसार प्रोययूरटर फौजदारी के मुकदम चलाता है । एस मामला की छानवीन कराता है और 
नपराधियों थ उनव साथिया वा पता लगाता है। प्रास्यूरंटर यायालयो म राज्य की आर से 
प्राभियोक्ता + रूप मे काय करता है । जब यायालय निणय देता है तो बह यह भी देखता है कि 
निणय याय के जनुसार है या नही । प्रावयुरटर ही निणया 4 अधीन दण्ड को व्यवस्था कराता है 
अथवा निणय या क्रियान्वित बराता हैं। यदि वह समझे कि निणय अनुचित है ता वह उसके 
विरुद्ध अपील दायर करता है । इस प्रकार प्रोक्यूरटर-जनरल सम्पूण यायपालिका पर प्रशासनिक 
दस रेस करता है। याय पद्धति वी एफरूपता बनाय रखने म॑ उसवा विश्येप यांग रहता है। 
विनिस्की के मतानुसार 'सोवियत प्राभियोक्ता सावियत समाजवादी वधता का प्रहरी है साम्यवादी 
दल और सावियत सत्ता का नता है और समाजवाद का वीर योद्धा है। 


0 चीन में न्यायालय 


सायियत सघ की तरह चीन मे भी 'यायपालिका क॑ दा भंग हैं- यायालय और जन« 
प्रोवयूरंटर । एक आर नीचे स लकर ऊपर तक जन-न्‍्यायालय हैं जिनम सबसे ऊपर सर्वोच्च जन 
न्यायालय ($0७४7०7॥० ?८०७०७०$ 0०णा) है। दूसरी आर प्रशासन के विभिन्न स्तरा के लिए 
नोच से ऊपर त्व जन प्रोक्यूरेटरा की व्यवस्था है । य॑ दोना अग एक दूसर स॑ गुये हुए है, पृथक 
नहीं हैं । भतिम रूप से दाना ही राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति 
उत्तरदायी है, यद्यपि उनके ऊपर ययाय मान्री है जो राज्य-परिपद्‌ का सदस्य है । साबियत सघ की 
तरह, चीन म भी शक्तियों के पृथवक्रण का सिद्धा त नही अपनाया गया है । इसी कारण “याय 
पालिका स्वत-त्र नहा है । यह वात इससे और भी स्पष्ट है कि निम्नस्तरीय कांग्रेसा क॑ कार्यों के 
ओचित्य औोर साविवानित्ता पर यायिक पुनरवलोकन की शक्ति उच्चतर कांग्रेसो और भीतम 
रूप म राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को दी गई है न ति यायपालिका थो। इसी प्रकार निम्नस्तरीय 
कौसिलो के निणया और आदंगो तथा कांग्रेस के कार्यो का पुनरवलोकन उच्चस्तरीय कौसिलें 
करती है। 

495] के विनियमो के अधीन यायालया के तीन स्तर ये--वाउण्टी, प्रा त ओर राष्ट्र 
मुकदमे वी शुनवाई अधिक स अधिक दा स्तर के ययायालया मे हा सकती थी, अर्थात्‌ एक स्तर 
के यायालय म मुनवाई हान पर निणय दिया जाना था, जिसके विरुद्ध अभियुक्त उच्च स्तर के 
न्यायालय म अपील कर सकता था । “यायालया का यह नी वाय था कि व मुकदम लड़ने बाली 
तथा सवसाधारण जनता म राज्य-्वानूना क पालन के बार मे प्रचार और शिक्षा का बाग 
कर । 954 के कानूना व अनुसार जन प्यायालया के मुख्य वाय इस प्रवाद हैं कद दी३एचो 
और फोजदारी मुकदमा की सुनयाइ वरना तथा सभी अपराधिया यो दग्ड : ति हो ष्ण 
मुकदमा म अततग्रस्त विवादा वा ठय वरना, जिससे हि जनवादी प्रभातामा और शथाए ९ रु 
की जा सक॑, सावजनिक व्यवस्था बनी रद, सावजतित परवति हटे ही ददिदि्र रे 
कानूनी अधिकार व हित भी सुररवत रद) (2) रास्ते 4 दबे मे रापदा चेक ९६ 
रखना तथा समाजवादा रचना तो शफलसापुवक त्रिमाह/र 
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म्पि यह “यायालय सर्वोच्च कहलाता है, फिर भी इसे यामिरः पुनरवलोबन वो भक्ति प्राप्त 
नही है । इस काय के लिए वहाँ पर एक साविधानिक यायालय है । 
युगोस्लाबिया का सर्वोच्च यायालय अग्रलिसित काय करता है--(!) महत्त्वूण मामलों 
में सधीय कातुन को साधारण तथा विशेष अधिकार क्षेत्र वाले यायालया द्वारा एवं रूप स लागू 
किये जाने के लिए जाधारभूत नियय और “यायिक निणय दता है, (2) गणत जा के सर्वोच्च 
यायालयो द्वारा दिय गये निणया के विरुद्ध जवकि सधीय कानून द्वारा एसी व्यवस्था की गई हो, 
नियमित कानूनी उपाया का निणय करता है, (3) ऐसे मुकदमा मे, जिनकी वातून द्वारा व्यवस्था 
की गयी हो, यायालया के वैध निर्णया क विरुद्ध विद्येप कानूनी उपाया का निणय करता है, 
(4) संघीय अ्रगो द्वारा दिये गय प्रशासनिक निणया अथवा युगास्लाविया के राज्य क्षेत्र म सावजनिर 
शक्तियों का उचित और आवश्यक पालत करन वाल सगठना के विरुद्ध प्रशासनिक मुकदमा वा 
निणय करता है, (5) विभिन गणतता के राज्य क्षेत्रो म स्थित यायालया के बीच अधिकार क्षेत्र 
सम्ब'धी विवादों को हल करता है, और (6) सघ के अधिकारा व कत्तव्यां के क्षेत्र के भीतर 
संघीय कानून द्वारा की गयी व्यवस्था के आतगत आय आवश्यक काय करता है। सर्वोच्च 
यायालय का अधिकार क्षेत्र और सगठन संघीय कामुन द्वारा निर्धारित क्रिय॑ गये है । 
युगोस्लाविया के साविधानिक 'यायालय को 963 मे सविधान के प्रारम्भ क॑ बाद ही 
स्थापित किया गया था। इसम एक प्रधान और अय यायाधीको को आठ वप की अवधि के 
लिए चुना जाता है और उहू अधिक से अधिक दूसरी अवधि के लिए भी चुना जा सकता है । 
यायालय के चार यायाधीज्ञा को प्रति चार वप बाद चुना जाता है। 'यायालय के सदस्या 
अर्थात्‌ यायाधीशों को उनके कायकाल के अत होने से पूव उनकी प्राथना पर ही पद से अलग 
किया जा सकता है, अथवा यदि उहू कसी फौजदारी अपराध के लिए व दीपन का दण्ड दिया 
जाय, अथवा यदि उ हाने कानूनी क्षमता (योग्यता) खो दी हो, अथवा वे स्थायी रूप से शारीरिक 
दृष्टि से अक्षम हो गये हो और अपने कत्तव्य करन योग्य न रहे हा | यायालय के प्रधान तथा 
जाय यायाधीश्ञा को सघीय प्रतिनिधियों की भांति उ मुवित प्राप्त है। 
यह यायालय अग्नलिखित काय कर सकता है--(।) यह निणय करना कि कानून 
सविधान से समत अर्थात्‌ उत्तके विरद्ध नही है, (2) यह निणय करना कि ग्रणतजीय कानून 
संघीय कानून से सग्त है, (3) यह निणय करना कि ज ये विनिमय और अग्रो व सगठनों के अन्य 
सामाय निणय, थरुगोस्‍्लाविया के सविधान, सघीय कानून और सघीय विनियमा स सगत है 
(4) सघ और किसी गणतान, गणत ता और दा या अधिक गणत नो क॑ राज्य सत्र में स्थित 
सामाजिक, राजनीतिक समुदाया के वीच उनके अधिकारों व कत्तव्यों के बारे मं उठने वाले विवादा 
पर निणय देना, यदि उन विवादा के निणय हेतु कानून द्वारा किसी आय यायालय की व्यवस्था न 
की गयी हो, गणत मो के बीच सीमा-विवादों पर निणय देना, (5) यायालया और संघीय अगा 
तथा यायालया और दो या अधिक गणत ना म॑ स्थित राजकीय जगा के बीच जधिकार क्षेत्र 
सम्ब॒ थी विवादों पर निणय करना, और (6) सविधान या सघीय कानून द्वारा अपने अधिकार- 
क्षेत्र में सौपे गये जाय कार्यों को करना, किलु सघ क॑ साविधामिक अधिकारा व कत्तब्यों के 
अनुसार । इनके अतिरिक्त साविधानिक यायालय सविधान द्वाय स्थापित स्वयासव के अधिकारों 
तथा अ य जाधारभूत स्वत नताओ व अधिकारो की रक्षा के बारे मं भी निणय या सघीय अगा के 
काय द्वारा अतिक्रमण हुआ हो और अय मामलो म भी जो सघीय कानून द्वारा निर्धारित हा 
और जिनके लिए किसी भय यायालय द्वादा रक्षा की व्यवस्था न की गयी हो । 
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“यायिक कायवाही के दोरान अपनी टिप्पणिया और शार कर सकती है। बहुधा जनता अभियुक्त 
की कटु नि दा करती है ओर नारे लगाती है । इसस भी बढकर उन पर थ्रोक्यूरेटरो का प्रभाव 
रहता है । उनका यह दायित्व है कि शासन के विभिन जगा के कानूनो, भिणयो वे आदेशो जादि 
का ठीक प्रकार से पालन हा । यदि काई प्राव्यूरेटर, किसी भी स्तर पर किसी अग के निणय या 
आदेश या पग को कानून के विरुद्ध पाये तो वह उसके सुधार क लिए प्राथना कर सकता है। यदि 
उसकी प्राथना स्वीकृत न हो तो बहू उसऊ बारे मे उच्यतर प्राक्यूरेटर को उसकी रिपोट देगा। 
प्रोवयूरेटरो को स्वय यह्‌ शकित प्राप्त नही है क्रि वे ऐसे निणया या आदेशो को रदृद कर सके या 
उह निलम्बित रखे, पर/तु उनकी रिपोर्टो का अवश्य ही बहुत मान होता होगा । 
चीन में स्तरीय न्यायालय है, परन्तु मुकदमा की सुनवाई दो स्तरो पर ही हो सकती है। 
साधारणतया एक ही अपील की व्यवस्था है। नाधारभूत न्यायालय (04570 ००४८४) पहले स्तर के' 
“यायालय हैं और प्रान्तीय स्तर के यायालय अपील अथवा मुकदमो की दूसरी सुनवाई के “यायालय 
हैं। अधिक महत्त्वपूण मामला में पहली सुनवाई प्रा तीय यायालया मं होती है और उनके 
निणया के विरुद्ध अपील सर्वाच्च यायालय मं की जा सकती है। असाधारण परिस्थितियो म ही 
किही मुक्दमो की सुपवाई तीसरी बार जथवा केवल एक वार हो सकती है । यायिक कायवाही 
अथवा मुकदमे की सुनवाई की प्रक्रिया वटी नमनीय है । यायालयों द्वारा औपचारिक सुनवाई के 
अतिरिक्त जनवादी यायालय घटना स्थान पर ही छान बीन तथा मुकदमो वी सुनवाई करने की 
शक्ति रखते है। इनके अतिरिक्त वे भ्रमणशील सुनवाई (००णा (80) भी कर सकक्‍त है। ऐसे 
सुक्दमो मे से बहुत स मामलो मे जनसाधारण अभियुक्तो क॑ काय को नि दतीय ठहराने मे भाग 
लता है, जिसे “यायालयो द्वारा प्रचार शिक्षण! कहा जाता है। आधारभूत “यायालयों मे 
साधारणतया सुनवाई एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है । यद्यपि अधिक महत्त्वपूृष मुकदमों की 
सुनवाइ तीन न्यायापीक्षो की वे च द्वारा की जाती है। 
प्रशासन के विभि न स्तरों पर यायालयों की तरह प्रोक्‍्यूरेटरा की व्यवस्था है। सर्योच्च 
जनवादी प्रोवयूरेटर (5 9 ?) के प्रोवयूरेटर जनरल का निर्वाचन चार वप वी अवधि के लिए 
राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस करती है । उनके अधीन अयय प्रोक्यूरेटरों को प्रा त, स्वाधीन प्रदेश और 
प्रत्यक्ष रूप से निर्या अत म्युनिसिपलदियो के स्वर पर प्रोक्‍्यूरेटर जनरल नामजद करता है और 
उनकी नियुक्ति तथा उह पदा से हटाने की शक्तिया स्थायी समिति म निहित है । नीचे क॑ रतरो 
पर प्राक्यूरेटरो वी नामजदगी के अधिकार प्रा तीय स्तर के प्रोक्यूरटरा को है, कि तू उनकी नियुक्ति 
आदि पर सर्वोच्च प्राक्यूरेटर की स्वीकृति आवश्यक है। प्रत्येक स्तर पर प्रोक्‍्युरेटर जनरल, उप 
प्रोक्यूरेटर जनरल और अय प्रोक्‍्यूरेटर होते है। जहा तक प्रोक्यूरेटरो के उत्तरदायित्व का 
सम्ब ध है, नीच के स्तरा पर वे अपना काय सर्म्बा घत स्तरों के झासनिक जगा के स्वत त रूप मे 
करते है। वास्तव मे वे उच्च स्वर के प्रोक्‍्यूरेटरा के निदेशन मे काय करत है । सम्पूण प्रोवयूरटर 
व्यवस्था पर सर्वोच्च प्रोक्‍्युरेटर का निरीक्षण व निदेशन रहता है । इस प्रकार जहा तक उत्वी 
रचना का सम्धध है प्राक्यूरेटर व्यवस्था पर शासन के अय अग्रो का निय नण नहीं है । अभि" 
युक्तो के विरुद्ध मुकदमे चलाने म उह जनता क॑ प्रजातान्त्रिक नेधिकारों का ध्यान रखना होता है, 
परतु वे भी यायालयो और अय सावजनिक सुरक्षा अग्रो की तरह शासन के उद्देश्यो और 
नीतियो से प्रभावित हाते है । 


] युगोस्लाविया मे न्यायालय 


युगोस्लाविया का सविधान सघात्मक है, प्रत्यक राज्य म अपना सर्वोच्च यायालय है । 
का सर्वोच्च यायालय अलग है, जो सघीय काजूना के विरुद्ध मुददमा की सुनवाई कर 
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की दुनिया म ही अस्तित्व व महत्त्व है 7? 
व्यक्तिगत झ्धिफारों झोर स्वतप्रताप्रों का विफास--आधुनिक सविधानवाद को एक 
मुख्य विशपता व्यक्तिगत अधिकारों ओर स्ववाश्॒ताआ या विकास रही है, यह एक एसी प्रवृत्ति है 
जिसक फलस्वरूप विगत दो शलाब्दियों म॑ मनुष्य को वद्धिपुण मात्रा मे स्वत्रता प्राप्त हुई है । 
व्यक्तिगत अधिकारा और स्वत-त्रताओ का विकास भुख्यत दो दिशा म हुआ है--पहली, प्रक्षिया 
सम्ब घी सरक्षण, विशेष रूप से सम्पत्ति के अधिकारों ओर दण्ड (फौजदारी) के मुर्दमा मं 
अभियुक्त के अधिकारों फे बारे म। दूसरे, सरकारी हस्तक्षेप के विरद्ध सारमय मानव अधिकारां 
भौर स्वत त्ताओं के बारे मे । 
जहाँ तक प्रक्रिया सम्बधी सरक्षणों का सम्बन्ध है। कुछ देशा (विशेषकर सयुक्त राज्य 
अमरीका) म उह “कानून की उचित प्रक्रिया' म समाविष्ठ किया गया है, जिसके विमा किसी 
व्यक्ति को उसके जीवन, स्वत-म्ता, सम्पत्ति अथवा सुख की खोज के लिए प्रयत्न से बचित नहीं 
किया जा सकता । राज्य की पुलिस शक्तियों के विरुद्ध महृत्त्पूण सरक्षणा में य उल्लखनीय हैं-- 
अनुचित तलाशी और जब्ती से स्वतत्रता, अत्यधिक जमानत स स्वत-श्रता, अत्याचारी भौर 
असाधारण दण्डा से स्वत-ञ्रता, जूरी द्वारा सुनाई का अधिकार, बदी प्रत्यक्षीकरणा का लेख, 
बकील करमे का अधिकार और अपने बचाव के लिए उचित अवसर का मिलना इत्यादि । 
परन्तु सम्पूण पाश्चात्य जगत म॑ इस प्रकार के प्रक्रिया सम्व घी रक्षण वी जठिल पद्धति 
नही पायी जाती । उदाहरण के लिए, फ्रास म॑ बदी प्रत्यक्षीकरण को मायता प्राप्त नहीं है 
ओऔर कभी कभी वर्गीय अतरो का यायालयो व पुलिस के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है । इस 
सिद्धांत को कि अभियुक्त को तब तक दोपी नहीं समझा जायेग्रा जब तक कि वह अपराधी सिद्ध 
न हो जाय, जमनी मे हाल ही में मा यता मिली है, यद्यपि यह सिद्धात रामन विधि म॑ निहित 
रहा है। अधिकारों व स्वततताओ की भत्याभुतियों को आधुनिक सविधानवाद का के द्रीय विचार 
समझा जाता है | इनम से कुछ मुख्य ये हैं (4) शरीर की स्वत तता नर्थावु जव दासता, $पि 
दासत्व, जबरन श्रम तथा अय प्रकार की अनिच्छापूण दासतायें जो अतीत मे व्यापक रूप से 
प्रचलित सस्थायें थी, साधारणतया लुप्त हो गयी है। शरीर की स्वतातता को अब नये रूपो में 
विकसित किया गया है, यथा काम अथवा व्यवसाय का स्वतन चुनाव, पति पत्नी का स्वतत 
चुनाव, देश भर में स्वत॒भ्॒ रूप से चिचरण आदि । (2) मन और अततरात्मा की स्वता-यता इसमे 
मुख्यत धामिक स्वतजत्ता व ईश्वर म॑ विश्वास भ्ादि की स्वरततता तथा विधारा की स्वत जता 
सम्मिलित है । (3) अवसर की समता--इसम॑ काम पाने का अधिकार, काम न मिलने की दशा 
में आथिक सुरक्षा आदि के अधिकार सम्मिलित है। (4) राजनीतिक कार्या की स्वतत्रता-- 
इसमे सभी राजनीतिक अधिकार आ जाते है ॥ 
उपयुक्त चार प्रकार की स्वत-त्रतायें और प्रक्रिया सम्बधी सरक्षण आधुनिक सविधानवाद 
का सारभूत तत्त्व है, जेसा कि उसका इतिहास के मागचिह्ना--मेग्ना कार्टा सामा य विधि, 
]628 की अधिकार याचना, 679 का बदी प्रत्यक्षीकरण कानून, 2689 का बिल आफ राइटस 
और मानव अधिकारो की अनेक घोषणाओ के द्वारा विकास हुआ है। आज किसी भी राष्ट्र 
(राज्य) का सम्मानित सविधान ऐसा नही है जिसमे विभिन्न प्रकार के ज्ञागरिक अधिकारों और 
स्वत-त्रताओ की गारटी न दी गयी हो । सब वाता से बढकर गार टी वह है जो उदारवादी प्रजा 
त॑ त्र और सर्वाधिकारवादी शासन्रो व बीसदी शताब्दी के अधिनायक्त तो तथा अतीत के परम्परागत 
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सोलहवा अध्याय 


विभिन्न राज्यो में नागरिको के अधिकार 


। अधिकार क्या है और क्यो ? 


सरल द्ब्दो मे, हम कह सकते है कि किसी ०«यक्ति के अधिकारों का अभिप्राय उन्त बातो 
की स्वतन्नता तथा दक्शाओं से है जो उसके पूण विकास के लिए आवश्यक हंं। वाइल्डे के अनुसार 
किसी व्यक्ति के लिए अपने कार्यों को करने की उचित स्वत तता की माग का नाम अधिकार है । 
वास्तव मे, अधिकार अच्छे जीवन के आधार ह॑ | ससार म सभी प्राणी अपने अधिकारा को समझत 
है और उनमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप खुशी से सहन नहीं करते । अधिकार प्रत्येक दशा और 
काल मे रहे है। इस ससार मे आरम्भ से लेकर आज तक जितने बडे बड़े युद्ध, बलिदान, हव्याएँ 
राज्य क्रान्तिया, विद्रोह और परस्पर राष्ट्रा के आक्रमण हुए है वे सब अधिकारों के लिए ही हुए 
है, या वो दूसरो के अधिकारों को छीनने या अपने अधिकारा की रक्षा करने के लिए ही सब 
घटनाये हुई है । स्वेच्छाचारी शासन अथवा तिरकुश राजत त्र प्रणाली म॑ भ्रजा के कोई मूल 
जलधिकार नही माने जाते थे, वे सव राजा की इच्छा पर निभर रहते थे । पर तु आधुनिक युग में 
जनत नीय झासन प्रणाली के विकास के साथ साथ अधिकारो का महत्त्व बहुत बढा है। फ्रासीसी 
क्रा तकारिया ने भीख नही मागी, वरत्‌ अधिकारों के लिए क्राति की। फ्रास की दलित जनता 
ने अपने राजा के विरुद्ध अधिकारों क॑ लिए युद्ध क्या । उसके उपरान्त सयुक्त राज्य अमरीका 
तथा अगय देशो के सविधाना में उसका समावेश किया गया ! 

विभिन लेखको ने अपने अपने मतानुसार अधिकार' शब्द की परिभाषायें की हैं। मकक्‍्कन 
क शब्दों मे, अधिकार सामाजिक हित के लिए कुछ लाभकारी परिस्थितियाँ है, जो कि नागरिक 
के समुचित विकास के लिए आवश्यक हैं ।” वास्तव मे, अधिकतर विद्वान इस मत से सहमत है वि 
अधिकार उन सामाजिक दशाओं से कम और अधिक वुछ नही जो कि मनुष्य के विकास के लिए 
आवश्यक है ।? हॉलण्ड के मतानुस्तार अधिकार 'समाज के मत और शक्ति क॑ द्वारा किसी मनुष्य 
की दूसरो के कार्या को प्रभावित करने की सामथ्य है। हमारे विचार म अधिकार किसी व्यक्ति 
के अच्छे जीवन को उन दशाओ के लिए दावे है जि'ह कि समाज सामा-य हित के लिए आवश्यक 
समझ कर माने | अधिकारा की सप्टि न राज्य द्वारा होती है न राजकीय कानून द्वारा । उनवा 
अस्तित्व समाज म॑ पहले,से ही होता है । राज्य उहे स्वीकार करके अपने कानूनों द्वारा उनवी 
रक्षा का प्रव घ करता है । अधिकार मनुष्य के आधारभूत स्वत्व हैं । चूंकि अधिवार कुछ प्रकार 
के कार्यों के करने की स्वतात्रता क॑ लिए उचित दावे अथवा श्क्तियाँ हैं अत उनका केवल कत्तव्या 


3 [रा्डग5 वध विए आर 056 ०007090795 ०३०८ शादि ध्वात00॥ फल घ० वाधय द्त.| 
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का ऐसा घोषणा पत्न तयार करना आसान काम नहीं था, जिस जि सभी स्वीकार कर सके तथा 
समझ सके ) इसके महत्त्व का कम नहीं मरना चाहिए। जब से यह स्वीकार विया गया है, तब 
से अब तक इसका हर जगह प्रचार हुआ है। ससार वी सभी प्रमुपत नापाआ मे इसका अनुवाद 
किया गया है। 948 मे जनरल एसम्बली न 0 दिसम्बर का, जिस दिन कि यह घापणा पत्र 
स्वीकार किया गया था मानव नधिवार दिवस! घोषित क्रिया । यह दिवस लगभय सभी दा मं 
प्रतिवप मनाया जाता है । 

मूल भ्रधिकार (एफ्रातशाशाधां रिट्ठ॥5)--य व अधियार हांत हैं जिनका किसी राज्य 
के आधारपभूत वानुद अर्थात्‌ सविधान मे समावश्च या प्रगथन किया जाय, किंतु वायरिक या 
व्यक्ति के अधिकारों का सविधान म प्रमणन ही उ ह मूल बनान वे लिए काफी नही है । इसके 
लिए यह भो आवश्यक है विः इन अधिकारा को मनवाने क॑ लिए प्रभावी व्यवस्था हो अवात 
उनका उल्लघन करन अथवा, उनम हस्तक्षेप करन के विरुद्ध सरक्षण हो। दूसरे झब्दा मं, विधायिका 
व कायपालिवा द्वारा मूल अधिकारों या विसी भी प्रवार स अतिक्रमण किय जान के विरुद्ध 
साविधानिक उपचार यी व्यवस्था हांती चाहिए । यह काय राज्यो के सर्वोच्च या उच्च यायालय 
करते है, इसीलिए उ हु अधिकारा का सरक्षक कहा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था समुक्त 
राज्य अमरीका व भारत आदि राज्या म है । 

दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यह प्रवृत्ति बढ़ी है कि मूल अधिकारा का संविधान मं 
सम्मिलित किया जाय । सयुक्त राज्य अमरीका के उदाहरण स प्रभावित राज्यों मं फिलीपाइन 
ओर कई लटिन अमरीकी राज्य है, जहाँ पर इस प्रकार वी प्रथा नई नही है। परन्तु राष्ट्रमण्डलीय 
देशों में इसका अपनाया जाना नई बात है, क्योकि यह ब्रिटिश प्रथा के विरुद्ध है। भारत, 
पाकिस्तान, वर्मा, माइजीरिया आदि राज्यों ने अपने सविधाना मं मानव अधिकारा को 
समाविष्ट किया है । व्यावहारिक दृष्टि स इ हू सविधान म सम्मिलित करने के पक्ष म॑ सबसे अधिक 
महत्त्वपृण बात यह है कि इस प्रकार से अल्पसख्यको के भया को दूर अथवा काफी कम किया जा 
सकता है| अल्पसख्यक समूहो ने राजनीतिक सघो म॑ मिलने के लिए लिखित और साविधानिक 
प्रत्या भूतियो की मागे की हैं, जि.ह सर्म्बा बत सविधानों के निर्माताओं न स्वीकार करना ही 
यायोचित समझा है । 


2 सयुवत राज्य ग्रमरीका मे नागरिको के अधिकार 

केवल दो वातो को छोडकर सभी अमरीकी नागरिको का पद, चाहे वे किसी प्रकार 
के नागरिक हो समान है। दो अपवाद ये है--() कोई भी देशीकृत नागरिक सयुक्त राज्य 
अमरीका का राष्ट्रपति अथवा उप राष्ट्रपति नही बन सकता | (2) कोई भी देशीकृत नागरिक 
सनिक सेवा जैसे सावजनिक कत्तन्‍्या क॑ विरुद्ध अमरीकी रक्षा का अधिकारी नही है, यदि उसका 
पुराना देश उसके वहाँ जाने पर उससे ऐसी सेवा की माँग कर । सभी नागरिकों को सम्पूण सुक्त 
राज्य के क्षेत्र मं कानुता की सम रक्षा पाने का अधिकार है, बहुत से राज्यों में तो. यह अधिकार 
विदेशियों का भी प्राप्त है । 

नागरिक भ्रधिकार--सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान निर्माताजो का आरम्भ से ही यह 
विश्वास रहा क्ि व्यक्तियों के कुछ अधिकार अनपहरणीय (7ए7भ/0॥40०) होते है। मौलिक 
साविधानिक जालेख मे नागरिकों के अधिकारों का प्रगणन न किया गया था, अतएव इस कमी 
को पहले दस सशोधनों द्वारा पूरा किया गया । इसी कारण इन दसो सशोघनों को नागरिकों के 
अधिकारों का अधिकार पत्र कहते है। नागरिकों को बहुत से अधिकार सविधान अथवा सघ 
सरकार से प्राप्त है, साथ ही राज्यों के सविधान भी नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करते हैं। 


धाषारी पासना के के बीच भतर बताता है ।? 
भपिकार प्रौर स्क एं पक वक्त अं राइट तथा 
समान अप रफ्पा लआंद 'लित मृत अधिकार) की इस आधार चना की 
जाती ह अत्यि व्यक्तिवादी हैं; पर्नृही की आवड जे से उनका स भल्प 
है । कहने का कात्पय यह है ।# पे भाषण बता अधवाः मनचाही तनराश्ी के 
री के विरद्ध रेक्षण आदि क्‍्फ़ वेकार नुप्यो त्रिए पवि बहुत कम है । यह 
पंच है (# प्ने के पर, काम लि चित परिश्रम: घिकार, 
'जिक सुरक्षा व शिक्षा के अधिकार 7 महत्त्व ईैंते बढ़ गया है । नई भ्वाधीनता 
प्राप्त राज धान विश्लेपरर है। अधिक) गया है । 4२ पु पुराने 
व्यक्तिगत अधि रो अताओं धिक अधि श्प्त हो जा; भी कम 
नही चाहि। पक्ारवादी) पाषादी स; रे के नाग। रैंन अधिकारो के महत्व 
को सहज ही प्रमन्न ते &। तर मे आ। नि परिस्थितियों के कारण 


$ | स्वतः 
उच परिवतन ह््भा है | आज के सवसाधारण पैमाज मे बल राजनीतिक परम्परागत अधिकारों ह 
हटकर ऐसे अधिकासे पर दिया जाने बज है जिनका प्रभाव वेयक्तिक विकातत और परास्कृतिक 
अभिव्यक्ति प्है यथा केल्ाओ, साहित्य और भनोरजनक के क्षेत्र म २. त्मिक | 
अत्यधिक झोर और इपित परयविरण्त # विरुद्ध रेक्षण, अपने ही देश भ नही परन विश्व भर मे 
संत बतापकक विचरण का अधिकार आदि ॥ 

यो 


राष्ट्र पक क देदश यह भी है जता ि /टर + तिसा है-- 
जाति, बिग भाषा के भेद विना लोगो क मानव अ, बफारो एक 
आधा: पेजताआ के! बढाव। दक! राष्ट्र स्का एक लक्ष्य रहेगा । इक उद्दश्य 
की पक्त लए | ? 7948 को जनरल एसेम्वली मानव अ/ि रोकी पवेलोकिक 
पोषण” स्वीक्षत्ति 2 जिससे # अत्येक ग्यक्ति जि का ध्यान मे रखे 
गौर अधिकारों क देर भाव बढ़े। इस पोषण + सम्मिलित | हैं--मनुष्य 
को जी; एरक्षा एक सर के अधिक, रासता के है अत्याचार, अमानवीय 
अपन दण्ड से स्वत- 7, कान के मुख व्य| का अधिकार, 
अभावश्ाती पाये पकार, परत की के; घुरक्षा किन क्र 
रफ्तार करने थवा देश से स्वत जता प्रथा विष्पक्ष 
टिब्युनत दास चित सुनवा ;ई का अधिकार, दोष प्िद्ध होने पी माने जाने 
अधिकार, यतता, परिक्र, घर उधर व्यवहार नमाने स्तेक्षेप से मुक्ति 
बमने फ़िरमे की , पा कक कार, मकान, सम्पत्ति रखने का प्रकार, क् ने 
7रने तथा: पम ग्रता, 7 अम्निव्यक्ति की स्वत्न्त पा, आपस में मित्रने जुलने 
प्रथा सभा भायो 7र, क्षरक। भाग ले उसे घिक्पर, री नौकरियों 
मान अवतते २, समाधि का अधिकार, आम करने का विकार, विधाम 
का भधिकार; समाज के तिक जो का अधिका: 7 एसोमियदरन हि 
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है। इसके अतिरिक्त संविधान म॑ यह भी प्राविधान है दि सघ वे राज्य सखारें इकरार के दायित्ता 
को कम नहीं कर सकती । 

नागरिफों फे दापित्व- इनकी सूची बनाना कठिन काय है | सविधान में सोवियत सघ के 
सविधान की तरह से नागरिका के कत्तव्या वा बणन नही है। परन्तु प्रजाद त्र म नागरिका को 
अपने दायित्वा का पालन करना होता है । उनके बुछ दायित्व स्पप्ट हैं, यथा कर दना, राष्ट्रीय 
प्रतिरक्षा में सहयोग देवा और कानूनो का पालन करना । अय अस्पष्ट दायित्व भी हैं जस वागरिका 
को भाषण, लेसन, घमपालन को स्वतात्रता के अधिकार प्राप्त हैं, उनका यह कत्तव्य है कि व 
दुसरे के भी इन अधिकारों का पुरा ध्यान रखें तथा स्वय इनका उचित उपभाग बरें। 


3 ब्रिटन में नागरिकों के प्धिकार 


वहाँ साविधानिक कानून नागरिक के अधिकारों का स्रोत नहीं वरन्‌ परिणाम हैं, जिह 
यायाल्यों ने परिभाषित किया है और पयायालय ही लागू करते हैं। इस प्रकार “विधि का 
कानून नागरिकां की स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध रक्षा और कानून को सर्वोवरिता स्थापित 
करता है। नागरिको के मुख्य अधिकारा का अति सक्षिप्त उल्लख इस प्रकार है। !689 के 
अधिकार-पत्र द्वारा इत अधिवारो की घोषणा को गयी--() नागरिको को द्ास्त्र धारण करत 
की स्वत त्रत्ता होगी । (2) उनसे अत्यधिक जमानत नही माँग्री जायगी। (3) उह अमानवीय व 
असाधारण दण्ड नहीं दिये जायेंगे । (4) उहढे पालियामट को अपनी शिकायतों का प्राथना-पत्र 
भेजने का अधिकार होगा । (5) पालियाम द के सदस्यो को भाषण की स्वतञ्ता का पूण 
अधिकार होगा। (6) राजा नये “यायालय स्थापित नही कर सकता और न पार्लियामेट की 
सहमति के बिना सेना ही रख सकता है । (7) नये कर पालियामे ट की अनुमति के बिना नहीं 
लगाये जायेंगे । इनके अतिरिक्त अ-य प्रमुख नागरिक अधिकार निम्नलिखित हैं-- 

[प्र) भाषण को स्वतात्ता--ब्रिटिश नाग्रिका को अपने विचार अभिव्यक्त करने और 
उ हे प्रकाशित करने का अधिवार है, कितु ये बातें अपमानकारी एवं अश्लील नही होनी चाहिएं। 

(झा) धार्मिक स्वत त्रता-- विभिन्न कानूनो के परिणामस्वरूप ब्रिटेव म॑ सभी नागरिका 
को धा्िक स्वत तत्ता का अधिकार है और वहाँ पर किसी भी धम के मानने वालों पर न कोई 
प्रतिबंध है और न हो किसी के लिए विशेष रियायतें । केवल राज्य का अध्यक्ष 'अग्रेजी चच' 
का मानने वाला होना चाहिए । 

(इ) सभा और सम्मेलन करने की स्वत न्रता--परतु इस अधिकार पर आवश्यक 
मर्यादाएँ हैं--- सम्राट को प्रजाजना को दृष्टि मे गिराना, अस'तोप व रोप उत्पन करना, जनता 
को अशा ते, हिंसा और अध्यवस्था के लिए उत्तेजित करना, झ्ासव और सावधान के विरुद्ध 
घृणा पदा करना या शारीरिक शक्ति द्वारा कानुन म परिवतन करना राजद्रोह है ।! इसक अतिरिक्त 
भाषणों और सभाओ पर पुलिस का व्यापक नियञण रहता है । 

(६) सघ बनाने को स्वत-त्रता---इस पर कवल एक सीमा है और वह यह कि सघो के 
उद्देश्य और साधन वधानिक होने चाहिएँ । 

[उ) प्राश रक्षा व शारीरिक स्वतञता--किसी भी व्यक्ति को विन कानुनी कायवाही 
के प्राण अथवा शारीरिक स्वत अञता से वचित नही किया जा सकता। ये स्वतज्ताएँ विधि के 
शासन पर आधारित हैं । 

भागरिक स्वत-त्ताएँं--ये अधिकार व स्वत-त्ताएँ किसी एक आलेख मे सग्रहित नही है । 
विभिन्न सविधियो के आधार पर ब्रिठिश्ञ नागरिको को ब दी प्रत्यक्षीकरण के लेख, शस्ब धारण 
करने का अधिकार, याचिका देवे का अधिकार आदि प्राप्त हैं । इनम से कुछ “अधिकार पत्र [छ॥ 
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उदाहरण के लिए, यूरी शाश मुतदमे की खुतवाई या संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार समीय 
मायातया में ही सागू हो गदता है, विस्यु अधिततर राज्या के यविधाना ने अपने-जपने क्षेत्र मं 
अरपातु राज्य बानुना ये लिए नो इप जपियार वो प्रद्मा किया है । यहाँ पर यह वात उल्तसनीय 
हैं कि गविषा। द्वारा प्रदत्त अधिवार पूण नहा है बयति उनसे दुरुपयोग को रोसने के उद्देश्य से 
उन पर प्रतियघ लगाय जा सतत हैं विशय रूप से मुद्धनायाल में । नागरिव जधिकारों को अध्ययन 
वी सुविधा के लिए निम्न समुद्दा म॑ रखा जा सकता है-- 
बपदितक प्रभिकार-- इस समूहू में सम्मितित सुस्य अधितार, जि हे सामूहिता रूप से 
जीवन कोर स्वत्तन्तता के अधिवार बह सउत हैं, इस प्रवार है--घम वी स्वत'गता, भाषण वे 
सन मी स्वततञ्रत्ता, शर्ग तपुष ओर व सथा करा और याचिका दन वी स्वतायता, जिससे 
सारजनिय युरक्षा वो खतरा न हो, शस्त रसत का अधिवार, तथा दासता वी मनाहीं के साथ 
ही स्मावता बनाये रसने के उद्देश्य थे राष्ट्रीय तथा राज्य सरवारें व्यक्तिया व उच्चता की 
उपाधियाँ प्रदान ते करेंगी, किन्तु जमरीवी वायरित्र विदेशी उपाधियाँ स्वीकार कर सवत्त हैं । 
विक्षा का समान प्रधिफार--हाल में स्पीय यायातया ने चौदहयें सशोधन व भन्तयत 
नीग्रो जाति के लोगा के! लिए समान शिक्षा के अधियार वो स्वीकार किया है । नीग्रो जाति के 
लोगा वो सी उच्च विद्यालया में विधा बदभाव वे शिक्षा पात को अधियार प्राप्त हो गया है । 
कामूर्ता व फानूनी प्रक्रिया फे सम्बंध से प्रधिफार--सवप्रथम, चौदहवें सपोधन के 
नातगत सयुक्त राग्य नमरीया व सभी नागरिक्रा को चाह व स्वदेश में रहु या संयुक्त राज्य के 
राज्य क्षेत्र मे कह्दी थी जायें, बानुना का स्तम रक्षण ध्राप्त है। दूसरा नागरिक्रा को बित्र भाफ 
अंटेंडर ओर एक्स पोस्ट फ्यठो कानुना से स्वतन्थ॒ता प्रदाव की ययी है। बिल ऑफ अटेंडर ऐसा 
कानून हाता है जो परिस्ती अपराधी यो पिना कानुनी बायवाही के दण्डित करते का अधिकार दे । 
राष्ट्रीय या राज्य सरवारें अपराधिया को अदालत में कायवाही क बाद ही दण्ड द॑ सकती हैं भ्ौर 
यह दण्ड अपराबी व सम्ब'धी तब विस्तृत नहीं दो समता । एक्स पोस्ट पेपटों काठुन बाद में 
बना द्ोता है जो पिसी वाय को अपराध टहराय जबकि वह कार्य करते समय अपराध वे था या 
अपराध वा पहले वी जपैशारत अधिव ग्रम्भीर घांपित करे और अपराधी वो अधिक कठोर दण्ड 
दस के लिए बना हो । तीसरा, बदी प्रत्यक्षीक रण का लेख राष्ट्रीय संविधान न राष्ट्रीय सरकार 
दा विद्रोह या आक़मणु के सिवाय, जवरि सावजनिव सुरक्षा के लिए ऐसा कस्ता जावश्यक हो, 
इस लेख के विशपाधिकार को निलम्बित करन की माही करता है । इस अधिकार के बिना सेना 
या परुत्तिस चाहे जिस व्यक्ति को वादी बनाकर उसे अनिश्चित काल तक बिना मुकदमा चलाये 
बदी-गृह में बंद रख सकते हैं । चौथा, अपराधियों को झ्ीध्र एवं सावजतिक सुकदमा, की 
सुनवाई का अधिकार है। पांचवें, अभियुक्ता को अपन बचाव के लिए गवाही पंदा करने, बकील 
करने, जूरी द्वारा मुवदम वी सुनवाई क्रात के अधिकार भी प्राप्त है । 
बत मे, सवस महत्वपुण अधिकार उचित कामूती प्रक्रिया का है। पाँचवें सशाधन में 
क्ह्ठा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वत्तत्रता व सम्प्ति से बिना उचित बयनूनी 
प्रक्रिया के कचित ने किया जायग्रा । उचित वानूनी प्रक्रिया मे स्ाधारणतया ये बातें आती है 
(अ) मुकदमे की अच्छी प्रकार से सुनवाई (जा) यायालय या मुकदमा सुतने बाते अधिकारी को 
कामुन द्वारा उसकी सुनवाई का अधिकार हा, (६) अभियुक्त को अपना बचाव पक्ष पेश करने का 
अवस्तर दिया जाय, ओर (६) उस गवाहो तथा बकीला आदि से सहायता पाते का अधिकार हो १ 
सम्पत्ति सस्वन्धो प्रधिकार--सयुक्त राज्य अमरीका मे सिजी सम्पत्ति का अधिकार 
सुरक्षित है, संविधान कहता है वि किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति सावजनिक प्रयोग के लिए 
उचित प्रतिकर दिय बिना सघ सरकार नही ले सकता । ऐसा अधिकार राज्या के संविधान 
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के अनुसार दण्डनीय होगा। यह अछूत कह जान वाल नागरिकों वी सामाजिक अयोग्यताओ को 
दूर करता है, तथा इसके अनुसार अपराधी को 500 रुपये जुमनि अथवा 6 माह प्री कारागार या 
दोना दण्ड दिये जा सकते हैं । 

पाँचवें, सनिक अथवा विद्या सम्ब वी उपाधिया को छोडवर अय बाई उप्राधि राज्य द्वारा 
प्रदान ने वी जायगी । इसके अतिरिक्त (अ) भारत का याई नागरिक किसी विदेशी राज्य से काई 
उपाधि स्वीकार नही बरेगा, (भा) फोई ऐसा व्यक्ति जा भारत वा नागरिक नही है, किन्तु राज्य 
के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण किय हैं, किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि 
राष्ट्रपति वी सहमति से बिना स्वीवार न करेगा, जौर (इ) राज्य के अवीन लाने या विश्वास के 
पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति विदक्षी राज्य स क्सी रूप मे कोई भेंट, उपलब्धि क॑ पद राष्ट्रपति 
की सहमति के बिना स्वीकार न करंगा। 

समता के अधिकार से भारत के सभी नागरिका फो विधि क॑ समक्ष समता का अधिकार 
मिला है। सरकारी नौकरियाँ पाने के लिए सभी को समान अवसर मिला है और पिछड़े हुए वर्गों 
के लिए कुछ आवश्यक तथा वाउनीय जिशेष सुविधाओं की व्यवस्था नी की गई है ! इसी अधिकार 
के अतगत अस्पृश्यता जैसे भयकर कलक व अभिशाप को दुर किया गया है। वास्तव मे इस 
उपब ध द्वारा भारत की छ कराड जनता को सामाजिक -“याय को प्राप्ति हुई है। कितु इस 
उपबध को यथाथ रूप देने के लिए केवल कालूनों व्यवस्था ही पर्याप्त न होगी। अतएवं सभी 
विचारणशील व्यक्तियों के लिए यह उचित है कि वे इस उपब 4 को क्रियात्मक रूप दें और राज्य 
को अस्पृश्यता मिठान॑ मं पुण सहयोग प्रदान करें । उपाधियों की श्रथा का भरत बरने की व्यवस्था 
आधुमिक प्रजात व्ात्मक विचारधारा के अनुबूल है। यहाँ पर यह भी उल्लखनीय है कि भारत 
रत्म , 'पदूम विभूषण' इत्यादि विभिन्न प्रकार के पदक है जो देश संवका का उनकी विभिन्न क्षेत्रों 
मे की गई सेवाणा के उपनक्ष मे दिए जाते है । ये पूवका दीन उपाधियों से सर्वथा भिन्न हैं, क्याकि 
सर, रागबहादुर, खान वहादुर आदि उपाधियाँ तो नाम के पूव अनिवाय रुप से प्रयुक्त की 
जाती थी हे 
स्वात-ज्य ध्धिकार--भनुच्छेद 9 से 22 तक नागरिका की विभिन प्रकार की स्वत-जतावें 
प्रदान करते हैँ । इनमे सबस अधिक महत्त्वपूण भनुच्छेद 9 है, जिसके द्वारा नागरिकों को अग्र 
लिसित स्वत-जतायें प्रदान की गई है--() वाक्‌ स्वात व्य जौर अभि यक्ति स्वात”्य, (2) 
शा तपूण और निरागुध सम्मेलन, (3) सस्‍्या या सघ बनाना, (4) भारत राज्य क्षेत्र के कसी 
भाग मे निवास करने और वस जाने की स्वत-त्ता, (5) सम्पत्ति के अजन, धारण व ध्यय की 
स्वत-जता, और (6) काई वृत्ति, उपजीविका या, कारोबार करने की स्वत त्रता । इस अधिकार 
हारा दी गयी स्वत तताओं को सविधान (प्रथम मशोधन) अधिनियम, 957 द्वारा इस अकार से 
सीमित किया ग्रया है--वाक्‌ स्वातत्य व अभिव्यक्ति स्वात*य की काई बात वतमान कानून पर 
कोई प्रभाव नही डालेगी अथवा राज्य द्वारा किसी ऐसे कानून के वनाने मं बाधा नहीं डालेगी 
जो कि इस अधिकार पर उचित प्रतिव घ लगाता हो, ओर जो प्रतिब॒थ राज्य की सुरक्षा, विदशा 
से मनीपूण सम्ब'व, सावजनिक व्यवस्था और नैतिकता के हित मे, हो अथवा यायालयों के अपमान 
या बदनामी से सम्व ध रखता हो या अपराध वो प्रोत्साहन देत से सम्व घ रखता हो। हु 

यहाँ यह वात विशेष रूप स उल्लेखनीय है कि अभिव्यक्ति स्वातन्य मं हे प्रेस की 
स्वत-तता सम्मिलित है। इसका उल्लेख पृथक रूप स नही किया गया है । इसकी भांति शाततिपूण 
और तिरायुंध सम्मेलन के आवार की कोई बात इस अधिकार के प्रयोग पर सावजनिक व्यवस्था 


गर82ा रच 0] 776 (0/एछाप्शा लू .बीद 9 462 


विभिन्न राज्यों में नागरिकों के अधिकार 45 


० पाष्ट/8) मे समाविष्ट है । इन सभी के पीछे 'विधि के झासन” का सिद्धात है । इन अधिकारों 
या स्वत-नताआ पर पालियामेट जब चाहे सीमाएँ लगा सकती है या उह निलम्बित कर सकती 
है, बयोकि वह सर्वोपरि है । पर तु हम यह ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारो व स्वतजताओं 
का सबसे बडा सरक्षक जनमत है और जनमत के विरुद्ध पालिमामेट भी काय नही कर सकती । 
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भारत के सविधान मे सभी नागरिकों को सम मूल अधिकार प्रदान किये गये है। इन 
अधिकारों में ही एक अधिकार साविधानिक उपचार का है। इसीलिए यह कहा जाता है कि 
नागरिकों के अधिकार यायालयो द्वारा समथनीय हैं| सविधान म॑ समाविष्ट मूल अधिकारों का 
आलोचनात्मक विवेचन निम्न प्रकार है--- 

समता का भ्रधिकार--इस श्रेणी म पाँच प्रकार से समता के अधिकार प्रदान किये गये 
है । पहले, विधि के समक्ष समता है। राज्य कोई ऐसा अधिनियम नहीं बता सकता जो किसी 
व्यक्ति को विधि के समक्ष समता के अधिकार की मनाही करे अथवा भारत राज्य-क्षेत्र मे नागरिकों 
को कानुन के समान रक्षण से वबचित करे । आजकल यह अनुभव किया जाने लगा है कि यह 
अधिकार तब तक अपूण है जब तक कि समाज के निधन सदस्यों को भी दीवानी और फोजदारी 
कायवाही के सम्ब थ में दूसरा के समान कानूनी परामश पाने की सुविधाएँ प्राप्त न हो । बतमान 
काल में भारत में कानूनी परामश बिना व्यय किये हुए उन फौजदारी मुकदमों मे प्राप्य है जिनमे 
कि मत्यु दण्ड दिया जा सके, यहूं भी जबकि यायालय इस बात से स तुप्ट हो जाय कि अभियुक्त 
के पास वकील करने के लिए साधन नही है। ऐसे मुकदमा मे न्यायालय राज्य की ओर से 
अभियुक्त के बचाव के लिए वकील की व्यवस्था करता है । 

दूसरे, धम, मूलवश, जाति, लिग, ज म-स्थान आदि के आधार १र भेदभाव करने की 
मनाही है अर्थाद्‌ राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल घम, मुलवश, जाति, जम स्थान अथवा 
इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा तथा इसमे से किसी के भाधार पर कोई 
नागरिक (अ) दुकानों, भोजनालयो, सावजनिक मनोरजन के स्थानों में प्रवेश से अथवा 
(आ) सार्वजनिक कुओ, तालावो, स्तान घाठो, सडको व सावजनमिक स्थानों के उपयोग के बारे में 
किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निव घ अथवा शत के अधीन न होगा | साथ ही इस अनुच्छेद की 
किसी बात से राज्य को सामाजिक ओर शिक्षा की दृष्टि से पिछडे हुए वर्मो अथवा अनुसूचित 
जातियो व जनजातियो की उनति के लिए कोई विशेष उपब व बनाने मे किसी प्रकार की बाघा 
न होगी । 95] के सविघान [प्रथम सशोवन) अधिनियम ने राज्य के लिए यह साविधानिक 
घोषित किया है कि चह सावजनिक शिक्षा सस्थाआं में नागरिको क॑ पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित 
जातियो व जनजातियो के लिए सुरक्षित स्थानों ([०४ए९८० 5८७७) की व्यवस्था कर सके और 
उनकी उनति के लिए अय आवश्यक उपब थ भी बना सके । 

तीसरे, सावजनिक पदो की प्राप्ति के लिए अवसर की समता प्रदान की गयी है । धम, 
मूलवश, जाति, लिग, उद्भव, जम-स्थान अथवा इनमे से किसी के आधार पर किसी नागरिक के 
लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय मे किसी प्रकार की न तो अपानता होगी और ने 
किसी प्रकार का विभेद क्या जायगा । परन्तु उपर्युक्त अनुच्छेद के रहते हुए भी राज्य को नागरिको 
के उन पिछड़े हुए वर्गों के पक्ष म जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय मे राज्याधीन सेवाओ में 
पर्याप्त नही है, नियुक्तियों या पदो के आरक्षण के लिए व्यवस्था करने मे कोई बाधा न होगी । 

चौथ, अस्पृश्यता का अत किया गया है और उसका किसी भी रूप म जाचरण निषिद्ध 
ठहराया गया है । अस्पृश्यता स उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराव॑ हूं हु 
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'उचित' शब्द वा जथ यायालया वी सम्मति म न्‍्यायाचित प्रक्रिया स है। इस अतर का सक्षप 
भें अणाय यह हे हि भारतीय “घायालय किसी कानून थे औवित्य पर अपना निणय दन से बचित 
फर दिये गय हैं। जत इस सम्बंध म जा तिम निणय यायालया कान होकर विवानमण्डलो वा 
ही रहगा । ए० क० गोपालन वनाव मद्रास राज्य नाम के प्रध्चिद्ध मुज़दम मे सर्वोच्च यावातय 
ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यो छाडबर' शब्रे को अवियारपुण व्यास्या इस प्रदार की इस 
श़ब्दा का जथ यह होता है कि जय विधानमण्डल जीवन तथा व्यक्तिगत स्वत-श्रत्ता के अपहरण के 
सम्ब घ में कोई फानून बना दते हैं तो यायालय उह अयय नहीं घापित कर सफ्ते । 
दूसरे, निवारक निराप के सम्ब व से एक महत्त्वपृण वात्त यह है कि भारतीय संविधान 
वो अनुसार नागरिका यो साधारण व अद्चाधारण सभी परिस्थितिया मे नजरब-द बनाया जा 
सकता है ) अय प्रजात-प्रीय देझ्ा के सविधाना मे ऐसी धारायें उही है । ब्रिटिश समद अवश्य 
ही एसे कानून बनाय की शक्ति रखती है, कितु उसने युद्धफाल क अतिरिक्त कभी एस कानत नहीं 
बनाय ६ भारतीय सविदान के अलगत निवारक निराव युद्ध वच्चाति दोना ही काल मे प्रयुक्त हो 
सकता है। इस हृष्टिस इन प्राविधाना को यायाचित ठहराना अत्यधिक कठिन है । परन्तु इमवे 
पक्ष म यह युक्तिदी जा सकती है कि राज्य की सुरक्षा व सावजनिक व्यवस्था क हित मे ऐसे 
प्राविधाना का होना भारत की वतमात्र परिस्थितिया मं उचित है । साथ ही इस वात पर विशप 
झूप से ध्यात दना चाहिए कि विधानमण्डलो की इस सम्ब वे में कानून बनाव की शक्ति की 
घंठोरता को फम वरने के लिए अनेक सरक्षणा की व्यवस्था की गयी है। 
शोपश के विरुद्ध अधिकार--सविधान के अनुमार मानव का पण्य (पधि० आग कष्याशथा 
७७॥॥९५४) भौर वेगार तथा इसी प्रकार के जबरदस्ती से कराये गये श्रम को निपिद्ध ठहराया गया 
है । इस प्राविधान का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा । 
परतु इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को सवप्रथम प्रयोजन के लिए वाध्य सवा लागू करन 
में बाधा न पडेगी | कितु ऐसी बाध्य सेवा लागू करने मं केवल धम, मूल वश जाति या वग या 
इनम से किसी एक क॑ आवरार पर राज्य कोई विभेद त करंगा। 4 वप से कम आयु वाल किसी 
बालक का किसी कारखान जथवा खान मे नौकर न रखा जायग्रा और ने किसी अय सक्टमय 
नौकरी में लगाया जायेगा । इसका महृत्त्व यह है कि भारत म॑ वेगार की प्रथा बडी पुरानी थी, 
जिसका संविधान ने ज तु कर दिया है । अब किसी भी प्रवार की बेगार लेता अपराध है जिसके 
जिए कासूत द्वारा अपराधिया को दप्ड दिय जाते की व्यवस्था की जानी चाहिए। अनक देशो में 
दास प्रथा का प्रचलन था। यह विभिन रूपा मे भारत म भी प्रचलित थी। क्तु आबुनिक युग 
में दास प्रथां की निदनीय समझा गया और उसका अं ते भी हुआं। परतु राज्य सावजनिक 
प्रयोजन के लिए बिना किसी प्रकार का भेदभाव किये बाध्य सवा लागू कर सकता है । 
घार्मिक स्वत जता का अधिकार --सावजनिक यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस 
भाग के दूसरे ध्राविधानों के अधीन रहते हुए भ्रत्यक व्यक्त जो अत करण की स्वत त्रता का तथा 
धम के अवाधरूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने तथा घामिक सस्याओ की स्थापना 
का सम अधिकार है । पर तु इस अधिकार स किसी ऐसे वतमान कानून के प्रवतन पर प्रभाव 
ने पड़ेगा अथवा राज्य द्वारा ऐसा कानुन बनाने मे बाधा न होगी--जो धार्मिक आचरण स सम्बद्ध 
किसी आधथिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौक्कि क्रियाओं का वितियमन 
या मिव वन करती हो, अथवा हि दुआं की सावजनिक धामिक सस्थाजा को हिन्दुओ के सभी 
वर्गों ओर विभागां के लिए खांलती हो । इस के अतिरिवत कसी भी व्यक्ति को ऐसे कर दे के 
लिए बाध्य पही किया जा सकता, जिसकी आय किसी विशेष घम अयवा धाभिक सम्प्रदाय की 
सज्ति या पोषण मे व्यय करने के लिए विशिष्ट रूप से तय कर दी गयी हो। राज्य निधि से 
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व द्वित मे उचित प्रतिर ध, जहाँ तक वाई वतमान कानून लगाता हा, वहाँ तक उसके प्रवतन 
अपवा वंस प्रतिव प्‌ लगान वाला कोई कानून बनाने मे राज्य क॑ लिए कोई बाधा नही डालगी । 
अनुच्छेद 20 के अनुमार काई व्यक्ति तब तक दण्डित नहीं किया जा सकता जब तब कि अपराध 
करन क॑ समय उसने किसी काननू का नतिक्रमण न क्या द्वो और न उसस जधिक दण्ड वा पात्र 
होगा जो उस जनपराघ के करन के समय उस चालू कानून क॑ अधीन दिया जा सकता था। इसका 
प्रभाव यह होगा कि राज्य ऐसा कानून नहीं बना सता जो किसी बीती हुई घटना पर लागू 
हो सके । 
निवारक निरोध--किसी व्यक्ति को अपन प्राण अथवा दहिब' स्वाधीनता से विधि द्वारा 
स्थापित प्रक्रिया को छाडकर” बाय प्रवार से वचित न फ़रिया जायंगा। कोई व्यक्ति जो ब दी 
बनाया गया है एसे वदोक्रण क॑ कारणा से यथाशक्ति शीघ्र अवगत कराये बिना हवालात में 
बाद नही किया जायंगा ओर न अपनो रुचि के वकील स परामश करन तथा बचाव करने के 
अधिकार स वचित क्या जायगा । परन्तु प्रत्येक व्यक्ति जो बादी बनाया गया है या हवालात मं 
रखा गया व वदीकरणु व स्थान स दण्डाधीश के “यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय 
को छोडकर एसे वदीकरण से 24 घण्ट के भीतर निकटतम दण्डाधीश के सामन पंद्ध क्या जायेगा 
भौर एसा व्यक्ति उक्त कालावधि स जाग दण्डाधीश्व के प्राधिकार के बिना हवालात मे न रखा 
जायगा । विन्तु य उपब-घ तत्समय कसी विदेशीय शत्रु व निवारक निरोध सम्द धी अधिनियम 
के अधीन बादी बनाय गय व्यक्तियां पर लागू न होभ । स्पष्ट है कि व्यक्तिगत स्वात व्य वे' सम्द घ 
मे महत्त्वपूण सरक्षणा वी व्यवस्था की गयी है। जा न्यक्ति नजरबन्द किय जायेंगे उ हू शीघ्राति 
शीघ्र दण्डघीण के सामन पेश किये जाने, नजरब दी के कारणों स अवगत करान और वकीलों वी 
राय लन तथा पैरवी करान वी आवश्यक सुविधायें दी गयी हैं । 
समालोचना--स्वत श्रता सम्बधी उपर्युक्त अधिकार मूल अधिकार हैं और उनरा सविधान 
मे प्रगणित्त क्या जाना व्यक्तिगत स्वतञ्नता की प्रत्याभूति है । पर तु यह सवविदित तथ्य है कि 
कोई भी अधिकार पूण अथवा असीमित नहीं होता । यह बात विशेष रूप से स्वात्तज्य अधिकार 
के बारे मे अधिक सत्य है । अतएव स्वात *य अधिकार पर प्रतिव ध हाते है तथा होने चाहिये । 
इस प्रश्न पर तो मतभेद नही हा सकता, विन्तु देखना यह है कि प्रतिव ध किस सीमा तक उचित 
एवं वाछनीय है । राज्य वी सुरक्षा, सावजनिक नतिकता आदि के हित म॑ जावष््यक प्रतिब घ 
लगाये जा सकते है । वेयड! तथा ऑग और रे आदि प्रसिद्ध विद्वानु लेखकों के क्थना से हमारे 
मत्त का समथन हांता है । बक के सुदर शब्टा मे स्वतत्रता पाने के लिए उसका सीमित होना 
आवश्यक है, क्योकि स्वत-त्रता का अथ कभी स्वच्छदता नहीं हो सकता । 
परन्तु भारतीय सविधान द्वारा दिय गय स्वात व्य अधिकार के विभिन्न पहलुआ, उसके 
अपवादो व प्रतिव थो के ऊपर ध्यानपूवक विचार करने से कुछ बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय 
प्रतीत होती है । प्रथम, हमारे सविघान मे 'विवि द्वारा स्थापित्त प्रक्रिया को छोडकर' वाक्योश 
का प्रयाग किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अथ यह है कि किसी व्यक्ति की 
स्वत्तञता विधानमण्डल द्वारा बनाये कानुन के अनुसार छीनो जा सकती है चाहे विधानमण्डल 
द्वारा बताया गया कानून उचित अथवा अनुचित हो । इसके विपरीत विधि की उचित प्रक्रिया मे 
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ऐसा अजन (कब्जा) करते जा प्रायियार दता है तर तक अजित नही की जा सकती जब तक कि 
बह वानून अजित वी जान बाली सम्पत्ति के लिए प्रतितर या उपब घ ने करे या उन छिद्धाठा 
और रीतिया या उल्नस न करे जिनस प्रतिवर निर्धारित हाना तथा दिया जाना है। इसक 
अतिरिक्त किसी राज्य के विधानमण्डल द्वारा पास किया गया ऐसा कामून जो राष्ट्रपति के विचार 
के लिए रोज रा गया हा और जिस पर राष्ट्रपति थी अनुमति मिल गयी हां तो संविधान मे इस 
अनुच्छेद के होते हुए भी इस प्रवार अनुमत कानून ये विरुद्ध किसी यायालय मे इस आधार पर 
आपत्ति नयी जा सकेगी वह प्रतिकर सम्बधी उपबधा या उल्लघन यरता या । 
सविधान वी मूलधारा मे सविधान के (प्रथम सश्ोघन) कानून 95 के द्वारा अग्रलिखित 
दो अनुच्छेद और जोड़े गय हैं--3 (क) अनुच्छद 38 क रहत हुए थी राज्य द्वारा निमित 
सम्पत्ति या तत्सम्ब'धी अधिकार प्राप्त यरन वाला या उह घटान वाला काई थी कानुन इस 
आधार पर अवध नही ठहराया जा सकता कि वह इसम दी गयी धाराआ वा उल्लंघन करता है 
अथवा अपहरण करता है या उ ह सीमित करता है । 3) (सर) बुछु कानुना और नियमां की वधता 
(५वातगागा ती व्यागा दैल$ड 90 7९8०/७४०75) -- साधारणत 3 (क) मे दी गई बाता 
का विरोध किये बिना अनुसूची 9 मे दिय हुए कोई भी कानून जौर नियम अवध नही समके गये । 
उह इस आधार पर अवध नही ठहराया जा सका कि इस भाग म दी हुई घाराआ और नियमा 
का व उल्लघन करते थे। सक्षेप म, अनुच्छेद 3] (+) और (ख) का उद्देश्य यह था कि जमांदारी 
उ मूलन या भूमि सुधार सम्ब धी जा भी कानून विभिन्न राज्या क॑ विधानमण्डला ने बनाय उह इस 
आधार पर कि वे कुछ मूल अधिकारा का अतिक्रमण करत थे अवैध घोषित नही क्या जा सका। 
झालोचघना--सावजनिक प्रयोजन के लिए प्रतिकर देकर सम्पत्ति के अजन सम्ब धी धाराएँ 
काफी उसी हुई हैं परतु एक अच्छी बात यह है कि प्रतिकर व्यवस्था के विरुद्ध कोई कानूनी 
कायवाही नही की जा सकती । वास्तव मे, प्रतिकर की राध्ि या मात्रा यायात्या के विधाराधीन 
नही रखी गयी । दूसरे शब्ठो मं, यायालय यह विचार करने से वचित कर दिय गय है कि प्रतिकर 
उचित है या नही ।! सयुक्त राज्य अमरीका और आस्ट्रेलिया के सविधानों मं 'यायोचित श्रतिकर 
की व्यवस्था है । इसमे यह स्पष्ट है कि हमारा सविधान सम्पत्ति के अजन हंतु विधानमण्डल कि 
ही आतिम अधिकार प्रदान करता है, किन्तु ्यायालय इस वात की जाँच अवश्य ही कर सकत हैं 
कि वही प्रतिकर सम्ब धी उपव ध सविधान पर धोखा माञ्न तो नही है अर्थाव्‌ जो प्रतिकर दिखाया 
गया है वह वास्तव मे प्रतिकर है या केवल दिखावा ) इस सम्बंध मे महत्त्वपुण वात तो यह है प्रतिकर 
क्तिना हो इसका आतिम निणय जनता क॑ निर्वाचित प्रतिनिधियों कं हाथ म॑ छोडा गया है ! 
साविधानिक उपचार का अ्रधिकार--अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारा को लागू 
करने के लिए सर्वोच्च “यायालय द्वारा समुचित कायवाही करने के अधिकार की यार टी मिली 
है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वोच्च यायालय को ऐसे निदेश, आदेश या लेख जो भी 
समुचित हो, जारी करने की द्क्ति दी गयी है। सर्वोच्च यायालय की इन थक्तिया पर बिना 
प्रतिकूल प्रभाव डाले ससद कानून द्वारा क्सी दूसरे को अपने क्षआधिकार की सीमाओ के भीतर 
सर्वोच्च यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी सब अथवा कसी झक्ति का प्रयाग करत का 
अधिकार दे सकती है। साथ ही सविधान मे अ यथा उपर्बा घत बावश्यक्ता का छोडकर इस 
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पूरी तरह से पोषित ज़िसी शिक्षा सस्था में कोई धामिक शिक्षा न दी जायेगी | पर तु यह बात 
एसी शिक्षा सस्थाओ पर लागू न होगी, जिनका प्रशासन ता राज्य करता हो, क्तु जो किसी ऐस 
घमस्व या याय के अबीन स्थापित हुई हा, जिसके अनुसार उस सस्था म॑ बामिक शिक्षा देना, 
आवश्यफ हो । इसके अतिरिक्त राज्य स अभिचात जथवा राज्य से आथिक सहायता पान वाली 
शिक्षा सस्था म पढने वाल क्सी व्यक्ति को ऐसी सस्‍्था म॑ दी जाने वाली धामिक शिसता म॑ भाग 
लेने के लिए अथवा उसमे या उसमे लगे स्थान में वी जान वाली घामिकर उपासना मं 
उपस्थित होने के लिए बाध्य न फ़िया जायंगा, जब तक कि वह व्यक्ति स्थय, यदि बह वयस्क है, 
अ यथा उसका सरक्षक इसक लिए अपनी सहमति न दे दे । 

यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि हमारे सविवान निर्माताओं ने वमनिरपक्ष राज्य 
क आदश को, जा आधुनिक प्रगतिशील विचारधारा के अनुकूल है अपनाया है। वार्भिक स्वत-तता 
का महत्त्व भारत म जय देझ्ञा से वढकर ही है, क्योकि यहा पर विभिन्न धर्मों के अनुयायी बडी 
सरया मे रहत है ओर सभी धर्मावलम्वी घम का अपने वेयक्तिक तथा सामाजिक जीवन म बहुत 
महत्त्व देते है । जहा तक धम का सम्ब ध है राज्य कसी विशेष घमर को फाई महत्त्व न देगा और 
राज्य की नीति सभी वर्मो क॑ प्रति तटस्थता की रहंगी, कितु इसका यह अथ कदापि नही कि राज्य 
नास्तिकता को प्रोत्साहन देगा । इसका आधार यह है कि धम का सम्बंध व्यक्ति के व्यक्तिगत 
जीवन से है, जिसस राज्य का कोई विशेष सम्य थ नही है ! दूसरे शब्दा म, राज्य का एक राज 
नीतिक समुदाय के रूप मे, व्यक्तिया के सामाजिक सम्य घो से सम्ब व है न कि व्यक्ति और उसके 
इश्बर के वीच सम्व व । थे त ऊरण की स्वत जता का यही आशय है । अतएवं धमनिरपक्ष राज्य वह 
राज्य है जिसका जपना कोई धम न हा और जो नागरिकों के वीच धामिक आधार पर कार्न विभेद 
न करे । ऐसे राज्य स कसी धम को कोई विशेष जधिकार प्राप्त नही हो सकता और न ही किसी 
व्यक्ति को किसी धम विशेष को मानने या न मानने के लिए कोई प्रोत्साहन दिया जा सकता । 

सास्क्ृतिक तथा शिक्षा सम्य घी प्रधिकार--भारत क॑ राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग 
के निवासी नागरिकों के कसी समूह को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या सरकृति है उसे 
बनाये रखन का अधिकार है। पर तु राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य कोष स सहायता पान वाली 
किसी शिक्षा सस्था में कसी भी नागरिक को केवल धरम मूलवश् जाति, भाषा तथा इनम से 
किसी के आंवार पर प्रवेश से वचित नही ज्िया जा सकता । इसके अतिरिक्त थिक्षा सस्थाआओं का 
सहायता देने म॑ राज्य किसी शिक्षालय के विरुद्ध इस बावार पर विभेद नही कर सकता कि वह 
धम या भाषा पर आधारित किसी अल्पसख्यक वर के प्रव व में है। सभी जल्पसग्यकों को जो धम 
सम्प्रदाय या भापा आदि पर बाबारित हा सकत है, जपनी सस्क्ृति के सम्वध मे स्वत्त जता मिली 
है । वे अपवी विशेष भाषा या लिपि या सस्क्षोत्ति को थनाय रख सकत हूं। कि तु अन॑ंक राष्टवादी 
घम, सम्प्रदाय अबवा भाषा आदि पर जावारित सस्थाओ का जत करने अयवा कम से कम उ ह 
राज्य हारा आथिक सहायता प्रदान न बरन के पक्ष म है। परातु हम यह न भूलना चाहिए कि 
भारत एक विश्ञाल देश है, जिसम विविव भाषाएँ, लिपिया व सस्क्ृति के विभित्र रूप पाय जात 
है। वास्तव मं, भारत की विश्लेपता ही विविवता म एकता है। अतएवं इन सभी के विकास क 
लिए सविधान म पयाप्त गार टी देना उचित ही है। अत जहा एक ओर विभिन जल्पसख्यक वर्गों 
को अपनी रूचि की शिक्षा सस्याएँ स्थापित करने व उनका प्रद्यासन करने का जपिकार मिला ह॑ 
दूसरी ओर क्सी भी राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य कोष स सहायतान्प्राप्त सस्था म जाय वर्गों 
के विद्याथिया के प्रवेश पर कोई रोक नही लगायी जा सकती । 

सम्पत्ति का भ्रधिकार --क़िसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति स कानून क॑ प्राधिकार के बिना | 
वचित नही किया जा सकता । साथ ही कोई स्थावर या जगम सम्पत्ति ऐसे कापून के 


422 राजनीतिक सस्थायें जौर तुलनात्मक शासन 


इस आशेप मे सत्य का अधिक अश नही है, वयोकि स्वात जय अधिकार को केवल वाह्म युद्ध अथवा 
व्यापक आन्तरिक अशा6त से उत्पन्न होने वाले आपातुकाल के दोरान ही स्थग्रित क्रिया जा सझता 
है। ऐसे काल मे व्यक्ति वी स्वत प्रता से राज्य क्री सुरक्षा का मदत््व कही अधिक बढ़ा हुजा 
मानना उचित है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा इस सम्बव में निकाले गये आंदश फो यथा 
शीघ्र ससद के दोनो सदनो में स्वीकृति के लिए रखा जाना भावश्यक है जर्थाव्‌ उस पर निवाचित 
प्रतिनिधियों की स्वीकृति मिलनी चाहिए । अनुच्छेद 4, 9, 2। और 3] पर यदि हम एक साथ 
विचार करें तो यह निष्कर्प निकलेगा ह्रि थारत मं बव विधि का झाम्तन (१08 ए 49) स्थापित 
हो गया है। जब हम जपने सम्रिधान म॑ प्रगणित मूल अधिकारों की तुलना सोवियत सध के 
संविधान म दिये गये अधिकारों से करते है तो हमे निम्नलिखित तीन बातो में आतर मिलता है-- 

प्रथम तो यह ऊ्ि कुछ महत्त्वपूण जधिकारां जैसे काम पाने का अधिकार, आराम जौर 
बवकाश का अधिकार, भौतिक सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का जविकार आदि का हमारे सविधान 
में अभाव है, जबकि इहे सोवियत सघ के सविधान म महत्त्वपृण स्थान दिया गया है । आज की 
आर्थिक कठिनाइयो के काल में काम पाने आदि अधिकारों का अभाव चहुत ही खलता है, कितु 
इस सम्बंध मे हमे यह वात ध्यान म रखनी चाहिए कि हमारे सविधान निमाता देश की बत्तमान 
परिस्तितियों में तथा प्रजाताजात्मक प्रणाली को अपनात हुए ऐसी व्यवस्था नही कर सकते थे। फिर 
भी इनमे से कुछ अधिकारा की पूर्ति करने की व्यवस्था उ होने राज्य नीति के निदेशवा सिद्धा त्ता 
में सम्मिलित करक॑ की है । दूसरे सोवियत सघ में स्वात -य अधिकार को छोडकर जा यवहार में 
अत्यधिक सीमित है जाय अधिकारों के समुचित उपभाग के लिए राज्य की भार से व्यवस्था की 
जाती है। अभी हमारे देश म एसी व्यवस्था करने का कोई बडा प्रयत्न नही हा सका है। तीसरे, 
सोवियत सघ के सविधान मे अधिकारों के समान उनसे अधिक महतत्त्ववृण स्थान नागरिका के 
कत्तया का है, कितु हमारे सविधान मे उत्का कोई उल्लेख नही है यद्यपि वे अधिकारों म ही 
निहित कहे जा सकत है, क्याकि अविकार जोर कत्तव्य एक ही वरतु के दा पहलू है । 


5 फ्राप्त मे नागरिकों के अधिकार 

वतमान संविवान की प्रस्तावना मे यह कहा गया है कि फ्रास की जनता ]789 मे घोषित 
मानव अविकारा तथा 946 के सविधान की प्रस्तावना में प्रगणित अधिकारा थ कत्त यो को 
स्वीकार करती है । अतएवं यहा पर 948 के सविधान की श्रस्तावना में ग्रगणित अधिकारा वे 
कत्तव्यो का दिया जाना आवश्यक और उपयुक्त प्रतीत होता है, जो अग्रलिखित है. (!) स्नियो 
को पुरुषा के समान ही अधिवारा की प्रत्याभूति (002०27०४) कानून द्वारा की गई है। (2) 
ग्रदि किस्ती विटेश मे किसी व्यक्ति को स्वत जता स॒सर्म्बा घत गतिविधिया के कारण सताया जाय 
तो फ्रास ऐस व्यक्तियों को धारण का अधिकार देता है। (3) प्रत्यक व्यक्ति का कत्तय हैकि 
वह काम करे और उसे काम पाने का अधिफार है। झिसी थी व्यक्ति को प्रप काम या नौकरी 
में अपन उद्भव (णाष्टाए), लपने मत या विश्वास के कारण वाई हानि नहीं पहुँचाई जायेगी । 
(4) प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और हिंतो की रक्षा का अधिकार है और उनकी रक्षाय 
वह ट्रेंड यूनियना म॑ सम्मिलित हो सकता है। (5) हडताल बरने का अधिकार (ग8॥ 0 
809८) का प्रयोग कानूना की सीमाओ के भीतर किया जा सकता है । (6) प्रत्यव श्रमिक अपन 
प्रतिनिधिया के द्वारा व्यवसाय के प्रव घ और काम करन पी दक्याजा 7 मिवारण मे सामूहिक 
सौदे (०णा४णयरण० 9अ.्टठणगागह) म॑ भाग ले सकता है। (7) राष्ट्र प्रत्यव व्यक्ति और परिवार 
को उनके थियास हेतु आवश्यक दक्षाभा की उचित व्यवस्था वा विश्वास दिलाता है। (8) यह 
सभी को विश्येप रूप से वालका, माताणा ओर बूढ़ो क स्वास्थ्य वी रक्षा, भौतिक सुरक्षा, जाराम 
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द द्वारा दी गयी गारण्ी को विलम्यित (575ए०॥4) नहीं किया जा सकता । अतएब मूल 
रो की रक्षा के लिए सर्वोच्च यायालय म प्राथना पत्र दिये जा सकते है और यायातय 
प्रत्यक्षीकरण, परमादंश्, प्रतिपेध, अधिकार पृच्छा और उपर आदि लेख जारी कर सकता 
प्त प्रकार के अधिकार उच्च “यायालया को भी दिये गय है। 
इस अधिकार का विश्येप महत्त्व है। ऐसा किया जाना अति आवश्यक और उचित ही था, 
साविधानिक उपचार का अधिकार तो अय बधिकारों की बात्मा है। सर्वोच्च यायालय 
चिरणीलाल वाले मुकदमे में दिये गये निणय की इन बातो से इस अनुच्छेद का महत्व स्पष्ट 
ना चाहिए--(अ) इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य सविधान द्वारा प्रत्याभुत मूल अधिकारा 
गू करना है, (भा) इसका उद्देश्य मूल अधिकारा को लागू करना है, जिसकी आवश्यकता 
मण्डल अथबा कायपालिवा किसी के भी काय के कारण उत्पन हो सकती है, और (३) कोई 
क्ति जिसे सविधान द्वारा प्रत्याभूत कसी भी मूल अधिकार मे हस्तक्षेप की शिकायत हो, इस 
के लिए स्वतत है कि वह सर्वाज्च “यायालय म उपचार हेतु जाय । 
अनुच्छेद 33 के भातगत ससंद को श्रक्ति प्राप्त है कि वह कानून से यह निर्धारित कर 
के इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारी में से किसी का संशस्ज सेनाओ के सदस्यों वे लिए 
होने की अवस्था म उसका किस सीमा तक निव ध आदि लगाकर सुधार क्या जाय, जिससे 
तके कत्तव्या का उचित पालन हो सके तथा उनमे अनुशासन सुनिश्चित रूप से बना रहे । 
अतिरिक्त सप्योधित अनुच्छेद 34 के अनुसार ससद को यह भी अधिकार है कि जिन क्षेत्रो मे 
शासन लागू हा उनम क्ये गय कार्यों तथा दिये ग्रये दण्ड को वह कानून द्वारा उचित 
सकती है । इसका प्रभाव यह होगा कि ऐसे क्षेत्रा म सनिक्त शासन के दौरान मूल अधिकार 
निलम्बित रहगे। अनुच्छेद 35 मे उन कानूनी के लिए व्यवस्था का वणन है, जिनका उद्देश्य 
[ल अधिकारी के प्राविधाना की काय रूप देना हो । इसक़् अ तगत ससदो को इन विपय के 
4 कानून बनाने की अन-य थ्रक्ति प्राप्त है--साविधानिक उपचार का अधिकार, सावजनिक 
) के हेतु निवास सम्ब धी योग्यताआ को विधिंत करना, सायस्त्र सेनाएँ और सलनिक कानून । 
की यह भी भन थ शक्ति प्राप्त है कि वह मूल अविकारों के अ तगत वने कानुनों का उल्लंघन 
वाले अपराधों के लिए दण्ड विहित करे | सविवानों के अनुसार इन सभी विपया से सम्बावित 
के लिए राज्यो को किप्ली प्रकार के भी ढातुन बनामे की मनाही की गयी है। इन प्राविधाना 
योजन स्पपष्टत इन विपया के बारे में सम्पूण देश के लिए सामा य स्तरों की स्थापना करना 
प्रोकि यदि राज्या को इन विपयो के बारे में कानून बनाने क॑ कुछ भी अधिकार प्रदान किये 
तो व॑ इकहरी नागरिकता और टाप्ट्रीय एकता की स्थापना में बावक सिद्ध होते । 
मूल भ्रधिकारों का निलम्बित किया जाना--जब देश में बाह्य जाक्ममण थाआ तरिक 
>त के कारण राष्ट्रपति द्वारा आयातकालीन धोपणा का प्रवतन हो तो राष्ट्रपति के आदेश 
करने पर अनुच्छेद 9 द्वारा प्रदान किये गये स्वत-तता सम्ब वी सभी जधिकार नितम्बित 
जा सकते हैं। साथ ही राष्ट्रपति मूल अधिकारो की प्राप्ति या रक्षा के लिए ययायालय 
ए्यना करने का अधिकार भी स्थगित कर सकता है। ऐसा आरेश राण्ट्राति द्वारा 
7 भारत अथवा उसके किसी भाग के लिए जारी क्या जा सकता है, परतु जितना शीघ्र 
व हो सकेगा ऐसा आदेश ससद के दोनो सदनो के सामने रखा जायंगा ! ऐसी आपातकालीन 
पणा क॑ दौरान म अनुच्छेद 9 मे दी गयी कोई झक्ति पर सीमा न लगायेगी परन्तु उद्दघोषणा 
की सप्ताष्ति पर ऐसा कोई भो कामून विरोध की सीमा तक अप्रभावी हो जायेगा ! 
समालोचना--कुछ आलोचको का यह क्यन है कि स्वात ज्य अधिकार को स्थगित करना 
गे जड़ को काटना है तथा ऐसा करने से राज्य का रूप सर्वाधिकारवादी हो जायगा। परन्तु 
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7 जापान में नागरिकों के भ्रधिकार 
संविधान + तौसर जष्याय मे तागरितरा 4 जधियारा व उत्तस्या या प्रगणन रिया गया 
है ५ सागरिया यो प्राप्त प्रमुण अधितार इस प्रतार हैं--'जतता यो उन मूल मानय् अधिवारों मं 
से हिसी एव + थी उपयोग से नही रोरा जायगा, जि दूं उमर स्देश कै लिए अनतिफ्रमणीय अधियारां 
वे रूव में प्रशान दिया गया है | सभी लागा या ब्यक्तिया क रूप में मान हागा। विधि निमाण 
और जय सरागारी मामला मे उनने जीवन, स्यत-प्रता व सुस की प्राप्ति के प्रयत्ता के अधिकार 
बा इस सीमा तर स्वोगार रिया जायगा जहां तक हि वह सायजनिय, उत्पाण मे हृस्तसप ने 
कर। कातूत की जातगंत, सभो नागरिक सम हैं और मूलवर, धामिक विश्वास, लिंग अथवा 
सामाजिय पद के कारण उनके बोच राजनीतिए, आधित और सामाजिक थे थना में कोइ 
भेदभाव न दिया जायगा । पीयरा वा मयता अ्राप्त न होगी । जनता यो अपने सावजनिर 
अधिव।रियों यो चुनन और उ हू अपदस्य करन या अनपहरणीय अधिकार है। सभी सावजनिक 
अधिकारी जनता क॑ संवप्र हैं। सावजनिय अधिवारिया के चुनाव में गुप्त मतदान का जतिक्रमण 
ने पिया जायगा । इसई अतिरिक्त सभी प्रशार पी स्वत प्रतायें--विचार और धार्मिय विश्वास, 
सभा करने और सप बनान, यिश्वास, शिक्षा, विवाह आदि की प्रत्याशूृतियाँ दी गई हैं । 
सभी व्यक्तिया गो स्पस्थ औौर सुसर्टत जीवन के निम्मतम स्तरों वा बनाय रसन का 
अधियार रहगा । जीयम वे सभो क्षेत्रा म राज्य सामाजिक पल्याण व सुरक्षा और जन स्वास्थ्य 
के विस्तार दे प्रोश्साहय के लिए प्रयत्न +रगा । अपनी योग्यता के अनुसार सभी व्यक्तियां को सम 
शिक्षा ये फराम पान का अधियार है। वेतन, काम वे घण्टा, आराभ जौर फाम वी दाओआ के स्तरा 
को वानुन द्वारा नियत किया जायेगा ) बच्चा वा शोपण न होगा । श्रमिकों को सगठित होत और 
सामूहिक रूप म वतन आदि के लिए वाय परन की प्रत्याभूति है। सम्पत्ति रखने अथवा उसके 
स्वामित्य के अधिकार का अतिक़मण ने किया जायगा। प्रतिकर दकर निजी सम्पत्ति को 
सावजनिक प्रयोग के लिए प्राप्त किया जा सकता है । 
सिधान मे केवल दो कत्नब्यो का सम्तावश किया गया है। काम पान के अधिकार के 
साथ यह भी कहा गया है कि काम करना सभी व्यक्तियों का कत्तव्य है। इस प्रकार सोवियत 
सघ के संविधान की भांति जापान का स्विधान भी नागरिकोंकों काम्त करने वा अधिकार 
वे कत्तव्य प्रदान करता है। संविधान मे कहा मंया है कि कानुन के अनुसार सभी व्यक्तियों स 
बर लिया जा सकता है। संविधान म कत्तब्यो कु उल्लख महत्वपूण है, परन्तु सविधाद के 
अध्ययन से यह पता नही लगता कि काम पाने के अधिकार को वास्तविक बनाने के लिए राज्य 
बंया करेगा। विभिन्न प्रकार की स्वततत्॒ताओं की प्रत्याभूति दी गयी है और उनके सववाने के 
लिए पीडित व्यक्ति यायालयों की शरण भो ले सकते हैं, परन्तु यह स्पप्ट नही है. कि वहाँ 
व्यायालयों को विभिन्न प्रकार के लेख (कपरा$) जारी करने का अधिकार दिया गया है जयवा 
नही । 
यहाँ पर हम नागरिक! के स्वात-ज्य अधिकारा और उनकी रक्षा का सक्षिप्त विवेचन देता 
आवश्यक समझते है । 'यदि किसी व्यक्ति को किसी सरकारी अधिकारी के अवध काय से हानि 
पहुँचे तो बहू कामून की व्यवस्था के अनुसार राज्य अथवा सावजनिक सस्था (छप०॥० का) 
क॑ विरुद्ध क्षतिपूतति के लिए य्यायिक कायवाही कर सकता है विचार और अतरात्मा की 
स्वतत्नता का अतिक्नम्ण नहीं क्रिया जा सकता। सभी व्यक्तियों को घामिक स्पताअता की 
प्रत्याभूति दी गयी है। राज्य किसी भी धामिक सगठन को कोई विशेषाबिकार प्रदान न क्रेगा। 
सभा करने, संघ बनाने, भाषण, प्रेस व अय प्रकार की अभिव्यक्तियो की स्वतजता प्रदाव की गयी 
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और अंवबाश की प्रत्याभूति देता है | (9) राष्ट्र सभी बालकों और शऔ्ढो को शिला, व्यावसायिक 
प्रशिक्षण और सल्कृति के समान लाना की यारण्टी अ्रदान करता है। सभी श्रेणिया को निशुल्क, 
घमनिरपंक्ष और सावजनिक शिक्षा की स्थापना करना राज्य का वक्तव्य है। (0) अधिकाश 
और कत्तव्या की समता के जाधार पर जाति और घम्र क॑ भेदभाव बिना फ्रास अपने उपनिवेज्ञो 
की जनता के साथ मिलकर फ्रेंच सघ का निर्माण करता है । 

झधिकारा का महत्त्व--वास्‍्तय म फ्राप्त ही प्रथम देश है जिसते !789 को महाव क्रातीत के 
उपरा त मानव जधिका रो वी प्रसिद्ध धोपएणा की थी । इसके सभी गणत नीय सविधानों मं ब्रायरिक 
अधिकारों के प्रयशन को महत्त्वपूण स्थान दिया गया है। परातु वतमान सविधान के निमाताना ने 
अधिकारा की धीपणा के विधय मे यह काफी समया कि उ8हं सविधान को प्रस्तावना मे भ्रगणित कर 
दिया जाय ॥ यह स्पष्ट है कि कानूनी दृष्टि से उनका महत्त्व उतना नहीं है जितना कि संविधान मे 
वणित मूब अधिकारा का होता है और जता कि समुक्त राज्य भमरीका या भारत भ है । ऊपर वर्णित 
विभिन्न अधिकार तो केवल सिद्धांतों का विवरण है, कानुनी उपब ध नही है। सयुक्त राज्य अमरीका 
और भारत मे यदि कोई व्यक्ति सरवारी अधिकारी, कायपालिका अथवा बिवायिका किसी अधिकार 
का उल्लंघन करते है तो पीडित व्यक्तियों के लिए साविधानिक उपचार की व्यवस्था है , पर तु 
फ्रास मे एसी बात नही है । क्रास के नागरिक अधिकारों को तुलना समरुक्त राज्य अमरीका के 
अधिकार पत्र (ज॥ ० 7राह्टा/5) से न की जाकर स्वत जता के घापणा पन्र भ की जानी उचित 
है । फ्रास मे नागरिकों के अधिकारा की रक्षा के लिए कोई साविवानिक व्यवस्था नही है । 


6 स्विट्जरलैण्ड में नागरिकों के अधिकार 


उस्त संविधान म॑ विश्लेप रूप से अधिकार पत्र का अभाव है। किन्तु सघ थे केठनों के 
सविधानों मं इबर उधर बिखरी हुई विभिन्न धाराओं के अतंगत सागरिको को वे सभी सामाय 
अधिकार व स्वत़तायें प्राप्त है, जोकि साधारणतया अय प्रजातनो के नागरिका को श्राष्त 
द्ोती हैं । नागरिकों के प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार व स्वत नताएँ इस 
प्रकार है। सभो नागरिकों को अ तरात्मा और घामिक स्वततजता का अधिकार है, पर तु इस 
स्वततता के हाते हुए भी नागरिकों को आवश्यक नागरिक कत्तव्यो, जैसें--सनिक सका का 
पालन करना पडता है तथा सभी स्विस नागरिका को कानून के समक्ष समता का विकार प्राप्त 
है तथा पन्रा की स्वत तता की प्रत्याभूमि दी गई है । अ य महृत्त्वपूण अधिवार ये है--भाषण की 
स्वत नता, सध बनाने की स्वत्तायता, विवाह की स्वतव॒तता, व्यापार व उद्योग की स्वत जता, 
बेयक्तिक और पारिवारिक स्वत्तन्रता । उतका एक महत्त्वपूण अधिकार यह है कि वे के टयो के 
सावजनिक स्कूलों म॑ नि शुल्क एवं असाम्प्रदायिक प्रारम्भिक जझिक्षा प्राप्त कर सक्त है । हे व हा वर 
के मतानुसार स्विट्जरलण्ड ही यूरोप महाद्वीप मं शायद अकेला देश है, जिसमे व्यक्ति की घामिक, 
वादिक और जाथिक स्ववानता की ययुक्त राज्य अमरीका के वरावर रक्षा की जाती है. औौर 
जिसकी कानूनी पद्धत्ति, जहा तक स्वत-त्ता का सम्व ध है, सवुक्त राज्य अमरीका से बहुत मिलती 
है। यदि कसी नधिकाडु का अतिक्रमण हो तो प्रत्येक मागरिकः स्वा्व “यायातय--सघीय 
ट्रिब्यूनल मे झ्चिकायत ले जा सकता है और यदि उसकी शिकायत का आधार उचित हो तो यह 
भी सम्भव है कि जनता द्वारा स्वीकृत कानुन भी गिरा दिया जाय । 
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देश की प्रतिरक्षा प्रत्यक नागरिक का अधिकार तथा सर्वाच्च कत्त य भौर सम्मान वी 
वात है । प्रत्येक नागरिक को जो कोई भी सावजमिक या सामाजिक पद दिया जाये, उसक दायित्व 
को ईमानदारी से पूरा बरना होगा और वह उह पुरा करन के लिए व्यवितगत रूप से उत्तरदायी 
होगा। प्रत्येक नागरिक को संविधान और कानूनों का पालन करना होगा । सविधान द्वारा 
प्रत्याभुत स्वताततायें और अधिकार अनपहरणीय हूँ और उ ह किसी कानून द्वारा प्रतिवन्धित नही 
किया जायेगा । इन स्वत त्रताआ और अधिकारा का स्वय सविधान के आधार पर प्राप्त किया 
जायेगा । केवल उनके प्राप्त क्ये जाने के ढंग को ही कानून द्वारा विहित किया जा सकता है। 
सविधान द्वारा प्रत्याभूत स्वतातताआ और अधिकारा के लिए य्यायिक रक्षण की व्यवस्था वी 
जायेगी । 

उपर्युक्त अधिकारा ओर कत्तव्या की सूची काफी विस्तृत है, उसम प्राय सभी प्रकार के 
सामाजिक, राजनीतिक एवं जाथिक अविकारों को स्थान दिया गया है। इन अधिकारों कीअय 
प्रजात तात्मक सविधानों में सम्मिल्नित अधिकार) से तुलवा करत पर इनमे काई विश्वेय कमी नहीं 
दिखाई देती । इनकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि इह अनपहरणीय बनाया गया है और इह 
कानुन द्वारा प्रतिर्वा बत नहीं कया जा सक्रता। साथ मे यह भी कहा गया है कि विभिन 
स्वत तताआ और अधिकारा के लिए प्यायिक रक्षण प्राप्त होगा । इस दृष्टि से युगोसलाविया का 
सविधान सोवियत सघ के सविधान से अवश्य ही भागे वढा है, परतु वह उनकी पुर्ति के लिए 
आवश्यक दशाजा का वणन नहीं करता, जैसा कि सोवियत संघ के संविधान म॑ किया गया है । 
चूकि युगोस्लाविया मे एक ही राजनीतिक दल है, अत यह नही कहा जा सकता कि वहाँ के 
नागरिकों को प्राप्द राजनीतिक स्वत त्रताये कहाँ दक वाह्तविक हैं । 


9 कनाडा में नागरिकों के प्रधिकार 
ब्रिटिश नाथ अमरीका कानुन मे सयुबत राज्य अमरीका की भाँति अधिकार पत्र नहीं दिया 
गया है ) ब्रिटेन की भाँति कनाडा मे भी नागरिक स्वत जताये उपयुक्त विधानमण्डल की दया पर 
निभर करती है। “मोद रूप म॑ आधारभूत नागरिक स्वतमत्रतायें जिनस हमारा यहाँ सम्बंध है, 
सार मे वही है जो प्रिटेन मे है। जिन बातो के लिए कान्‌न मवाही नही करता उनको करने की 
कानुन आता देता है ।! क्यूवक को छोडकर कनाडा के सभी प्रातो मे सामा य कानून (एणाशाणया 
]990) ही कनाडा के कानून हैं। परतु इस सम्ब ध मे दो बातें ध्यान देन की हैं--प्रथम, कुछ ऐस 
मामलो की, जिनका नागरिक स्वत त्रताआ पर महत्त्वपूण प्रभाव पडता है, ब्रिटिश नाथ अमरीका 
कानून से गारण्टी दी गई है और उ हू सधीय तथा ग्रा तीय विवानमण्डलो की पहुच से बाहर 
रखा गया है। सेक्शन 93 ने कुद घामिक समूहो को पृथक स्कूल खोलने के अधिकार की गार टी 
दी है। सक्‍्शन 33 बुछ सावजनिक कायवाहिया मअग्रजी व फ्रासीसी भाषाओं के प्रयोग के 
अधिकार की गार टी देता है । इसम यह भी कहा यया है कि कताडा की प्रालियामंद और बयुबक 
के विधाममण्डल के कानून उन दोनो ही भाषाआ मे छाप और प्रकाशित किय जायेंगे । ये प्राविधान 
ऐस़ अपवाद है जिनम केवल ब्रिटिश पालियामट के कानून द्वारा ही परिवतन किया जा सकता है। 
दूसर, हाल म॑ ऐसी भ्रवृत्ति का उदय हुआ है जो ब्रिटिश नाथ अमरीका कानून मे अधिकार-पत्र को 
समाविष्ट करने के पक्ष म है | इस प्रवृत्ति को सयुक्त राष्ट्र सथ वी जनरल एसेम्बली द्वारा 948 
मे घोषित 'जधिकारा के सवब्यापी घोषणा पत्र! को समथन मिला है, इस घोषणा ने कनाडा पर 
भी इसकी शर्तों के पालन हेतु एक प्रकार का दायित्व डाला है । उही बाता का ध्यान रखत हुए 
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है प्रत्येक व्यक्ति को अपना निवास स्थान छाटने, उसे बदलने और अपने व्यवसाय को छाटन की 
स्वत-मता है, परतु शत यह है कि उससे सावजनिक कल्याण मे हस्तक्षेप न हो। शशणिक 
स्वत अता की भरत्यातूति दी गयी है। विवाह का बाघार केवल दोना के वीच आपसी सहमति 
होगी। किसी भी व्यक्तित को उसके जीवन अथवा स्वतन्नता से वचितन किया जायेगा और न 
ही उस पर सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के कोई दण्ड लागू क्या जायगा। अत कहा 
जा सकता है कि जापान की कानूनी पद्धति में ब दी प्रत्यक्षीकरण वे सामाय कामून के सिद्धा तो को 
स्वीकार किया गया है। व्यक्ति के स्वत न पद का मायता मिली है भौर जापान मे विधि के शासत 
की व्यवस्था स्थापित हो गई है । सविधान मे प्रगणित अधिकारी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 
नागरिकों के अधिकारा और प्राय सभी प्रकार वी नागरिक स्वत/नताजो पर बल दिया गया है। 


8 सुगोस्लाविया भें नागरिकी के अधिकार 


मनुष्य और नागरिक की स्वततताआं व उनके अधिकारा को अनपहरणीय तथा संविधान 
मे रक्षित समाजवादी व प्रजाताननिक सम्ब था की अभिव्यक्ति बताया गया है जिनके द्वारा मनुष्य 
को सभी प्रकार के शोपण और स्वच्छाचारिता स मुक्ति दिलायी जा रही है । अधिकार और 
कतव्यों सम सभी नागरिक, उपराष्ट्र, मुलवश, धम लिंग, भाषा, झिक्षा अववा सामाजिक पद मं 
बतर होते हुए भी सम है। सभी कानून के समक्ष सम रहेंगे । नागरिक के सामाजिक स्वशासत 
के आधार का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता । सामाजिक स्वशासन वो प्राप्त करने के लिए 
नागरिक को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त रहेगे--- 

(7) निर्वाचक मण्डल और काम करन वालो की सभाओं मे सामाजिक मामला के ऊपर 
प्रत्यक्ष रूप में तियय. करने का अधिकार, (2) उद्यम व कारखाते आदि से श्रव ध श्रगा के लिए 
चुनाव मे भाग लेने तथा उनके पदो के लिए खडे होने का अधिकार, (3) राज्य के अ्रगो और 
सामाजिक स्वशासन भादि के जगो के कार्यों की परीक्षा करने का अधिकार । 

प्रत्येक ऐसे नागरिक का जिसकी आयु 8 वष को हा गई हां, मताधिकार प्राप्त होगा ! 
इस अधिकार को प्राप्त करने मे नागरिक उम्मीदवारों को नामजद कर सकगा और प्रतिनिधिक 
तिकायो के लिए प्रतिनिधियों को चुन सकंगा और वह स्वयं उन पदों के लिए सडा हो सकेगा । 
काम करने का अधिकार ओर काम करने की स्वततता के अधिकार को प्रत्याभूति दी गई है। 
काम करने वाले व्यक्ति को काम के सीमित घण्टों तक ही काम करने का अधिकार है। 
पारस्परिकता और संगठन के सिद्धा त के अनुतार सघीय काबुन द्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा 
की एकरूप पद्धति के भीतर काम करने वादे का बीमा क्रिया जायेगा । 

विचार प्रकट करन की स्वत/तता की प्रत्याभूति दी गई है। प्रेस और सूचना के भय 
माध्यमों की स्वत उता, सघ बनाने की स्वतव'नता, भाषण व सावजनिक अभिव्यक्तित की स्वत जता, 
सभा करने की स्ववतता आदि की प्रत्याभूति दी ययी है । नागरिक को अपनी उप राष्ट्रीयता और 
संस्कृति को बभिव्यक्त करन तथा अपनी नापा बोलने की स्वतत्रता प्रदान की गई है 
युगोस्लाविया की विभिन् जातियों [उप राष्ट्रो) की भापाएँ और उनकी लिपियाँ सम रहगी। 
घारमिक विश्वास श्रत्धिवाँ वत न होगा ओर वह व्यक्ति का निजी मामला रहेगा । किसी व्यवित को 
ऐसे काय के लिए दण्डित न किया जायेगा जो किये जाने के समय कानून दादा दण्डनीय न था 
अथवा जिसके लिए कातूत म किसी श्रकार के दण्ड की व्यवस्था न थी ॥ वायरिको को एक स्थान 

से दूसर स्थान पर जाने तथा दसते की स्वत बता होगी ॥ किसी सागरिक के मकान का अतिक्रमण 
नही किया जायेगा । उत्तराधिकार की प्रत्याभूति दी गयी है। प्रत्यक्ष नायरिक को अपने स्वास्थ्य 
की रक्षा का अधिकार है। 
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काम पाने का श्रधिकार--आज की आधिक कठिताइयो के युग में यह अकेला अधिकार 
अय सभी के बराबर महत्त्व का है। इसके अनुसार सोवियत सघ के प्रत्येक नागरिक की काम 
पाने का अधिकार प्राप्त है अर्थात सवको काम दंचे और काम के परिमाण तथा गुण (पृणकावा) 
26 (एथधा9 ० 9०.) के अनुसार काम के वेतन दने की जिम्मेदारी राज्य की है। राष्ट्रीय 
अथ सम्व धी समाजवादी व्यवस्था, सोवियत समाज के बढत हुए उत्पादन, आयिक सकटा के अभाव 
और बंकारी के मिट जाने क कारण प्रत्येक नागरिक के लिए काम पाने का अधिकार सुरक्षित है। 
विश्वाम का भ्रधिकार--इस अधिकार को सबसे पहले तो इस वात से सुरक्षित बना दिया 
गया है कि सोवियत सघ में क्सी भी व्यक्ति को सप्ताह-भर मे 46 घण्टा से अधिक काम नहां 
करना पडता । सोवियत मजदूरों को, भ्रत्यक सप्ताह मे कम स कम एक पूरी छुट्टी, और शनिवार 
तथा छूटिटयो के पहल दिन कम काम के घण्टा के अतिरिक्त, कानूनी रूप म॑ सवेतन बापिक छुटटी 
भी मिलती है। वापिक छुटटी की कम से कम अवधि दो सप्ताह की है, लकिन बहुत स मजदुरा 
को तीन सप्ताह या पूरे एक महीने की भी छुटटी मिलती है, खनिज, लोहा और इस्पात के 
कारखानो के मजदूरो, कपडे की मिलो के मजदूरो, रेलवे कमचारियो भौर अ य मजदूरों को एक 
महीने की छुट्टी मिलती है । अध्यापको और वेज्ञानिक काय करन वाला को दो महीने की छुट्टी 
दी जाती है । इनके भतिरिक्त प्रतिवप करोडो मजदूर आरोग्यालयो या छुटिठयो की सरगाहो मे 
अपनी छुट्टिया बिताते है। आराग्यालयो या छुटिटयो की सरगाहा म॑ स्थान जुटाने का खच राज्य 
की सामाजिक बीमा निधि से दिया जाता है | श्रमिको के लिए इन स्थाना में या तो 70 प्रतिशत 
रियायत कर दी जाती है या फिर बिल्कुल मुफ्त श्रव ध होता है। सोवियत यूनियन भर मे क्रीमिया 
और काकेशस म लगभग 4,000 आरोग्यालय और छुट्टियो की सैरगाह तथा य वक के पानी के 
स्रोत है, जहा कडा परिश्रम करने वाल लोग स्वास्थ्य लाभ करत है और विश्राम करके अपने रोगा 
को दूर करते है। 
सामाजिक सुरक्षा श्रौर शिक्षा पाने का श्रधिकार--सावियत सघ के प्रत्येक नागरिक को 
बुढापे या बीमारी मे या काम करने के लिए अयोग्य हो जाने पर राज्य की ओर से पोषण पाने का 
अधिकार है | राप्ट्र के न्‍्यय मे सामाजिक बीमे की व्यवस्था, मुफ्त इलाज और देश भर म स्वास्थ्य 
सुधार के लिए स्थानों का प्रव घ करक राज्य न इस अधिकार को सुरक्षित बनाया है। सभी 
नागरिको को शिक्षा पाने का अधिकार है। शिक्षा का अनिवाय और सातवी ग्रेड तक नि शुल्क 
बनाकर उच्च शिक्षा पाने वाले विद्याथियो के लिए सरकारी छात्र वत्तियों का प्रबंध स्कूलो।म उसी 
प्रदेश वी भाषा म॑ शिक्षा देने की व्यवस्था और कारखाना, सरकारी खेता, मशीनों ओर ट्रक्‍्टर के 
स्टेशनां तथा सामूहिक खेता मे औद्योगिक और कृपि शिक्षा सम्व थी प्रब ध द्वारा नागरिकों के इस 
अधिकार को सुरक्षित किया गया है । 
सभी नागरिको के लिए बिना किसो भेद भाव के सम श्रधिकार--सभी मूल जातियो वे 
उप राष्ट्रा के नागरिको को समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। किसी भी जाति के सोवियत 
नागरिक को इस बात का,अधिकार है कि वह शासन की किसी भी सस्‍्या के लिए चुनाव मे खडा 
हो सके और क्सी भी सरकारी पद पर नियुक्त हो सक॑ | सभी सोवियत नायरिकों को समान काय 
के लिए समान वेतन मिलता है। उह विसी भी भ्रकार की शिक्षण सस्थाओ म प्रवेश और कोई 
ध-धा अपनाने की समात स्वत तता है। सघ म॑ बसन वाली सभी राष्ट्रीयवाआ के सभी लोगा म 
सोवियत सविधान पूण समता की प्रतिष्ठा करता है। सभी नागरिका को सभी क्षेत्रा मं समान 
अधिकार प्राप्त है। स्त्रियों के इस अधिकार को सुरक्षित बनाने के लिए राज्य की ओर से यह 
व्यवस्था की गयी है. राज्य की ओर से माँ और बच्चे की रक्षा, वतन के साथ प्रसृति-गहो, बाल- 
घरो और किडरगाटना की सुविधाएँ तथा बडे परिवार वाली माताओ के लिए राज्य की ओर से 
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सस्केच्चान के विधानमण्डल ने [947 भें एक अधिकार-पत्र को स्वीकार किया | 2960 मे कताडा 
की पालियामट ने भी सविधान म एक अधिकार पत्र को सम्मिलित करने के लिए कानून बनाया । 

960 का प्रधिकार पन्च--मानव अधिकारो को मायता प्रदान करा और उनके रक्षण 
के लिए 960 मे एक वानुत बना । कानून के दो भाग हैं--प्रथम भाग मे अधिकार पत्र दिया 
गया है और दूसरे म॒ युद्ध, भ्राक्रमण, विद्रोह अथवा उनकी धमकी की दक्या में अधिकारों व 
स्वत-ञ्ताओ मे पद का स्विस्तार वणन क्या गया है । प्रथम भाग में अग्नलिखित प्राविधान है-- 
4 (अ) व्यक्ति का जीवन, स्वताप्नता, शारीरिक सुरक्षा, सम्पत्ति क उपभोग और यह अधिकार 
भी कि किसी व्यक्ति को इतम से किसी से थी बिना कानूनी काॉयवाह्दी क वचित नहीं किया 
जायगा, (आ) व्यक्ति को कानुन के समद्दा समता ओर कानून की रक्षा का अधिकार, (इ) धम की 
स्वतात्रता, (ई) भाषण की स्वतश्रता, (उ) सभा करने व सघ बनाने की स्वत श्रता, और (ऊ) 
समाचार पत्री की स्वतश्वता । 2 कनाडा का प्रत्येक कानून, जब तक कि कनाडा की पालियामट 
स्पष्ट रूप से यह घोषित न करे कि वह अधिकार-पत्र के वावजूद भी काय मे परिणत जिया जायगा, 
इस प्रकार लागू क्या जायगा ओर उप्तका ऐसा अथ लिया जायगा कि वह कसी भी अधिकार व 
स्वतजता को रह न करेगा अथवा उनम कोई हस्तवोेप ने करेगा। कानून के दूसर भाग मे 
भ्ग्रलिखित प्राविधान मुख्य है--(!) प्रथम भाग से दिया गया कोई भी प्राविधान तिसी भी ऐस 
मानव अधिकार या स्वत्तश्रता को रद्द अथवा कम नहीं करंगा जो कि वानून के प्रारम्भ पर 
व्यक्तियों को प्राप्त रह हा, चाह उ ह भाग ॥ में खोलकर प्रगणित न विया गया हो । (2) युद्ध के 
दौरान युद्ध सम्बंधी कानून के प्रभावी सकशन तब तक लागू न हाग जय तक कि सपरिषद्‌ गवनरन 
जनरल यह घोपणा न कर॑ कि युद्ध, जाक्रमण या विद्वांह वास्तव म जारी है बथवा उसका सतरा 
है । (3) एसी घांपणा झीझ्न ही पालियामट के सामन रखी जायगी भौर यदि पालियामट का सत्र 
न हो रहा हा ता उसक वाद 5 दिन के भीतर 
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936 के सविधान क॑ दसवें अध्याय में सागरिया क मूउभूत अधियारों जीर उत्तस्यों यो 
दिया "या है , इससे पर्व के सविधाना मे इस प्रज़ार वी कोई व्यवस्था ने वी । साविया रप्टियाण 
से उसके नागरिका के अधिकारा सम्यवी प्राविधाना और पराश्चात्य राज्यां बे समात प्रायिधाता से 
अग्रलिखित पाँच वाता मे अन्तर है. (4) सोयियत संघ मे विश्निश्न अधिवारा या पूत्र भाव यह है 
कि व श्रमिका क॑ हिंतो के अनुकूल हाय और उनका उद्देश्य समातवादा पद हा सुर ड़ प्वाना 
है । (2) यद्यपि इनम पाश्चात्म दग की भाँति वायरिद्ध जद्रिकार भी सम्मितित है । कि 4 हें 
नये साम्राजिक व आयिक अधिकारा, बथा कास ऋरते का उप्रिद्वार, > नीय दूंगा स्थान दिया 
गया है (3) इन सामाजिक और धविर अपिझय मे रा डा प्राय व 7 ॥प बदसव हे 
ओर वास्तव में व राज्य की सवाबं वा रप यारप हि टू हैं। (4) [हि स्यियव अदिल 
एक साथ ही राज्य द्वारा की जात बाजी मय्ाएँ हूँ, जदाव प्रयद्र जयिडार 4 समस्दाह हम 
सद्धातक वणन ही नही दिया पया हू वरस्‌ उन साथना का जी इंगित किया रया है. हे 
उसे मनवाया जा सकगा। (5) अपिझारा के वाय ऊन था उय दू7 दूं । सावियव ते ह न्‍ 
मे प्रसशित अधिकार का माट र्प मे निम्न समुदा के अतगत रखा जो यहदा है? 


3 एध४6 ठफ्रेटाड व: उ395 कह, । 8 
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विशेष महत्त्व है क्योकि वहाँ वेकारी का अत हो गया है, श्रमिका के लिए काम के घण्टे कम हुए 
हैं और काम करने की दक्षाआं म सुधार हुआ है । आलोचका मत सत्य कहा है कि व्यवहार मे 
व्यक्तिगत स्वता-त्ता सम्ब धी अविकार वास्तविक नहीं है। सोवियत सघ में साम्यवादी दल के 
अतिरिक्त किसी अय दल को समठित न होने देना संगठन की स्वत-जता के अधिकार को अवास्तविक 
बना देता है। ऐसे ही वहाँ पर भाषण व समाचार पन्ो की स्वतजताएँ भी दिखावटी हैं, वयाकि 
कोई भी व्यक्ति शासन की आलोचना नही कर सकता और समाचार पतन शासन की नीति क॑ विरोध 
में कोई बात प्रकाशित नही कर सकते । व्यवहार मं, सरकारी अधिकारियों के काय बहुत ही 
मनचाहे होते है और सभी प्रकार की स्वत-जताओ पर विभिन्न प्रकार वी रोक लगी है तथा अन 
गिनेत अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा मे गुप्त यायिक कायवाही होती है । 
सविधान में यह भी स्वीकार क्या गया है कि विभिन्न प्रकार की स्वत जताओो का प्रयोग 
समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने ओर परिजरम करने वालो के हित के अनुसार ही हो सकता है। 
हमे इस सम्बंध म॑ दो-तीन बात कहनी है पहलो, सोवियत शासन पद्धति और साम्यवाट के 
समथको के अनुसार साम्यवाद विरोधी बाता के प्रचार और तत्त्वो को विभिन् प्रकार वी स्वत जताए 
नही दी जा सकती, वयोकि ऐसा करन से क्रासति के परिणामों पर उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। 
इस मत में सत्य का काफी अश है। दूसरी, कि तु व्यवहार म इन सब वातो का अथ केवल 
साम्यवादी व्यवस्था को सुहृढ बनाना ही नहीं है वरन्‌ ज्यासनारूढ दल के नेता के कायक्रम का 
समथन करना है, जिसे उचित नहीं माना जा सकता । तीसरी, सोवियत सघ म॑ इन अधिकारा की 
रक्षा के लिए भारत तथा पाश्चात्य दशो की तरह यायपालिका को शक्ति प्राप्त नही है, याय- 
पालिका स्वय स्वतान नही है और उसे बी प्रत्यक्षीकरण आदि महृत्त्वपूण लख जारी करने की 
शक्ति प्राप्त नही है । 
फत्तव्य--सोवियत सघ के सविधान (अनुच्छेद 30, 3], 32, 33) मे सोवियत 

संघ के नागरिको के लिए अग्रलिखित कत्तव्य निर्धारित किये गये है () सोवियत सध॑ क प्रत्येक 
नागरिक का कत्तथ्य है कि वह सोवियत समाजवादी प्रजातत्रीय सघ के सबिधान के अनुकूल चले, 
कानुनो का पालन कर श्रम सम्ब धी अनुशासन को माने ईमानदारी के साथ अपने सावजनिक कत्तव्यो 
को पूरा करे और समाजवादी आचार व्यवहार के नियमा का सम्मान कर । (2) सोवियत व्यवस्था 
के पवित्र और अनुल्लघनीय आधार के रूप मं, सभी श्रमिकों की समद्धि और ससस्‍्कृति के स्रोत के 
रूप भे, सावजनिक' तथा समाजवादी सम्पत्ति की रक्षा करना भौर उसे सुहढ बनाना, सोवियत सघ 
के प्रेत्यक नागरिक का कत्तव्य है। (3) सावजनिक, समाजवादी सम्पत्ति को हानि पहुचाव वाले 
व्यक्ति जनता के शनु है। (4) सावजनिक सनिक सेवा कानून द्वारा अनिवाय है। (5) सोवियत 
सघ की सत्य शक्ति मे फौजो सेवा करना सोवियत सघ के नागरिकों का सम्मानजनक करत य है। 
(6) देश की रक्षा करवा सोचियत सघ क॑ प्रत्यक नागरिक का पवित्र वत्त य है। मातृश्ूमि के 
साथ गद्मारी करना, वफादारी की शपथ को भग करना झूत्रु से मिल जाना राज्य वी स य शक्ति 
को हानि पहुंचाना, जामूसी करना सवस घृणित अपराध हैं और इनके लिए कातून मे कडी से बडी 
सजा दी जाती है । 


] चीन में नांगरिको के अधिकार 

चीनी साम्यवादियो ने दश म॑ “'जनवादी गणत त्रात्मक अविनायकशाहो” (९०३ 
एछ600०८४४० 00"4व०७॥9) स्थापित की है। चीन का साम्यवादी शासन भी सोवियत रासन 
पद्धति की तरह सर्वाधिकारवादी अधिनायक्गाही है पर तु दोना ही दगा मे शासन-पद्धति को 
प्रजात-भात्मक बताया जाता है । जय प्रजातभीय राज्यों वी तरह उनके सविधान मं भी नागरिका 
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आधिक सहायता । राष्ट्रीय अथव्यवस्था की किसी भी झाखा मे भाग लेने के जो विस्तृत अधिकार 
सोवियत स्तियो को प्राप्त हुए, उनके आधार पर वे देश के आथिव',, सामाजिक व राजनीतिक 
जीवन म॑ पुरुषा के बरावर अशभागी वन सकी | समाजवादी निमाण की प्रक्रिया मे सावियत सघ 
को स्नियो ने अपनी समता के अधिकार सुदृढ कर लिए और पुरुष उह अपने साथी और सहयोगी 
मानने लगे। पुरुषों के कंधे से क था लगाकर उ हाने शहरो और कारखाना का निर्माण किया । 
उद्याग, विज्ञान और सस्कृति का विकास किया और युद्ध-काल मे अपन देश की प्रतिरक्षा की । 
उहोने समाज मं उचित स्थान प्राप्त कर लिया | सोवियत स्तिया अपने काम करने के अधिकार 
का प्रयोग करते हुए आधुनिक उद्योग की प्रमुख शाखाआ के भौतिक मुल्यो को ऊँचा उठाने म॑ हाथ 
बेंटा रही है । उद्योगो में लगे हुए कामगारो म॑ 45 5 प्रतिशत स्तिया है। 
श्रत करण, शरीर, घर व पत्र व्यवहार को स्वतानता--अ त करण की स्वत तता के 
अधिकार की रक्षा के लिए सोवियत सघ में धम का राज्य व स्कूल से कोई सम्बंध नही रखा गया 
है। साथ ही सभी नागरिका को धामिक उपासना या थम विरोधी प्रचार की स्वत तता भी मिली 
है। शरीर, घर और पतन व्यवहार की स्वत नता के अनुसार कोई भी नागरिक यायालय के निगय 
अथवा प्रोक्‍्यूरेटर की अनुमति क॑ बिना गिरफ्तार नही क्रिया जा सकता । किसी भी नागरिक के 
घर मे क्सी को जबरदस्ती घुसने का अधिकार नही है। नागरिको की चिंट्ठी-पत्री नहीं खोली 
जा सकती । 
भाषण, प्रेस, सभा प्लौर प्रदर्शन, जलूस श्रादि की स्वत तता--सोवियत संघ के प्रत्येक 
!गरिक को राज्य त्ता की किसी भी सस्था के लिए प्रतिनिधि चुनने और प्रतिनिधि चुन जाने का 
अधिकार है। श्ोवियत सघ के सभी नागरिकों को भाषण देने और पत्रो म॒ अपने विचार व्यक्त 
करने, लोगा को एकत्रित करने और श्रमिकों को सभाये करने, जलूस निकालने तथा प्रदशन करने 
की आजादी दी गयी है। इन अधिकारो को व्यावहारिक रूप देने के लिए सोवियत सघ के श्रमिक- 
जनो का सभी भौतिक और राजनीतिक स्वत जताए प्राप्त है। सोवियत सध मे लिखकर अपने 
विचार व्यक्त करने की आजादी को सुनिश्चित बनाने के लिए श्रमिको और उनके सगठना को 
छापखाने भौर कागज के स्टॉक दे दिये गये है , जिससे कि बे पुस्तकें, पनिकायं और समाचार पत्र 
छाप सके । प्रत्यक नागरिक को इस बात का अवसर दिया जाता है कि वह इन पन्ना में लिखे और 
किसी भी सरकारी अफसर की आलोचना कर सके  सावियत यूनियन में भाषण, सगठन, सभाआ, 
जलूसां और प्रदशनो की आजादी इसलिए सुनिश्चित है कि सभी सावजनिक भवन, परिवहन के 
साधन आदि जनता वी सम्पत्ति हैं और वे श्रमिको को प्राप्य है। सोवियत नागरिका का सावजनिक 
सगठना मं--जैसे ट्रेड यूनियतो, सहकारी सस्थाओ, नवयुवको के 'सगठनो, सास्ट्वतिक सस्थाजा, 
खेल-कूद की सस्थाओ, तकनीकी जौर वेज्ञाविक सस्थाओ म सगठित होने की स्वत-जता है। अन्त 
मे, श्रमजीवियो के हितो की रक्षा करने या राष्ट्रीय आजादी के युद्ध म भाग लेने के कारण पीडित 
किसी भी विदेशी नागरिक को सोवियत सघ म॑ आश्रय पाने का अधिकार है । 
समालोचना--सविधान के श्रारूप पर बोलते हुए स्टालिन ने नागरिकों को दिये जाने वाले 
अधिकारा के विषय म कहा था कि नागरिको को केवल अप्रिकार नही, वरन्‌ उनके समुचित उपभोग 
की दशायें और आश्वासन भी प्रदान किये जा रहे है । इस कथन म सत्य का अश्न है, क्याकि काम 
पाने और विश्वास आदि अधिकारों के उपयोग के लिए समुचित व्यवस्था की गयी है ।” विशिस्की 
ने भी इन अधिकारो को सच्चा अधिकार-पत्र बताया है। इन अधिकारा म आर्थिक अधिकारों का 
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किया जा सकता। प्रत्येक नागरिक का यह कत्तव्य है कि वह सावजनिक सम्पत्ति की रक्षा और 
उसका आदर करे । (3) कानून के अनुसार कर देना मागरिकां का कर्त्तव्य है। (4) स्वदेश की 
प्रतिरक्षा करना श्रत्येक नागरिक का पवित्र कत्तव्य है। कानून के अनुसार सनिक सेवा करना प्रत्येक 
नागरिक का सम्मानित कत्तव्य है। 
समालोचना--अभिकारो और कत्तव्यो को ध्यानप्रुवक देखने से कुछ बातें स्पष्ट हाती है-- 

(१) अभिकारो की सूची विस्तृत है। उसमे नागरिक के स्वत जता सम्बंधी सामाजिक, और नाज 
के युग मे अधिक महत्त्वपूण आथिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। (2) अधिकारा को 
वास्तविक बनाने के उद्देश्य से उत्के उचित उपभोग की व्यवस्था भी की गई है तथा की जा रही 
है । (3) सभी नागरिको के अधिकार बिना किसी भेदभाव के सम हैं । (4) तागरिको के आवश्यक 
ओर उच्नित कत्तव्यो को सविधान म॑ प्रगणित करके उनके महत्त्व पर बल दिया गया है। (5) 
अधिकारो व कत्तव्या की सूची सोवियत सघ के संविधान म दिये गये अधिकारी व कत्तव्यां से 
बहुत मिलती जुलती है । परन्तु विदेशी आलोचको ने अधिकारों के व्यावहारिक रूप की आलोचना 
का प्रघान आधार यह है कि अय॑ साम्यवादी राज्या की तरह चीन भी एक सर्वाधिकारवादी राज्य 
है । बहा स्वत त्रता को एक विशेष अथ म ही समझा जाता है अर्थात्‌ नागरिकों को भाषण, खेखन आदि 
की सच्ची स्वत जता प्राप्त सही है । व्यवहार, मे, भाषण की स्वत जता का अथ साम्यवादी दल की 
नीति के समथन अथवा पक्ष म ही व्यक्त करमे तक सीमित है । दल के मुख पत्र 'जनवादी दनिव 
के अनुसार मत की अभिव्यक्ति तक ही नागरिकों की स्वतत्रता सीमित है । यदि कोई व्यक्ति दल 
की नीति से मतभेद प्रकट करता है तो उसे दक्षिणपथी, प्रतिक्रियावादी अथवा क्राति विरोधी 
कहा जाता है और उसके विरुद्ध उसी समय अथवा बाद म दण्डात्मक कायवाही की जाती है। 
धम की स्वत-नता के विपय म॑ भी कुछ ऐसी ही वात है । साम्यवादी छुज़े रूप मं त्तो यह नहीं 
कहते कि मे धम का अत करना चाहते हैं, परन्तु सभी धर्मों को दल के नेता और कायकर्त्ता बुरी 

दृष्टि से देखते है । वहुत सं धम पादरियों को क्राति-विरोधी कहकर व दी बनाया गया है और 

उसे कठोर भ्रम का दण्ड दिया गया है । 

वैयक्तिक स्वत-ञ्रता के अधिकार भी वास्तविक नही हैं । बहुत से व्यक्तियों को बिना वारंट 

बादी बनाया गया है। नागरिकों के घरा का बहुधा अतिक्रमण क्या जाता है । पुलिस बिना 
उचित कारणों या कानूनी आधार के घरो म॑ घुस जाती है । जासूसी व्यवस्था को बहुत व्यापक 

बनाया हुआ है। पत्र व्यवहार के मिजीपन मे बहुधा हस्तक्षेप किया जाता है। यथाथ मे, नागरिक 

स्वत-त्रतायें तब तक वास्तविक नहीं हो सकती जब तक “यायालय स्वतात्र नहा और उह 

नागरिक अधिकारा की रक्षा की शक्ति प्रदान न की गई हो । चीन में यायालय स्वतत्र नहीं हैं 

और उ'हू नागरिकों की स्वत जताआं की रक्षा के लिए आवश्यक शक्तियाँ भी प्राप्त नही हैं । अत 

मं, यह वात अति महत्त्वपूण है कि साम्यवादी चीन म॑ सत्ताधारी साम्यवादी देख किसी भी प्रकार 

के वाह्य अधवा आतरिक विरोध को सहन नहीं करता है यहाँ तक कि नई क़ात्ति के समथक तो 

केवल माओ के विचारों को ही सवमा-य समयते है और माओ विरोधी साम्मवादी नेताओं को भी 


दल से निकाल रह है । 
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के विभिन सामा य. अधिकारों और कत्तव्यां का प्रणशन किया गया है। तागरिकां के अधिकार 
और कत्तव्य सविधान के तीसरे अध्याय मे दिये गये है। महत्त्वपूण अधिकारों और कत्तव्या का सार 
निम्नलिखित है -- 
मताधिकार झौर स्वातन्थ्य अ्धिकार--सभी नागरिक कानून के स मुख सम है। सभी 
नागरिका का जो 8 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो, चाहे व॑ किसी राष्ट्रीयता, मूल-जाति, 
लिंग, व्यवसाय, सामाजिक उद्भव, धामिक विश्वास, शिक्षा, सम्पत्ति, पद अथवा विवास में हो 
(सिवाय ऐसे व्यक्तियो के जी पागल हो अववा जिह कानून द्वारा मताधिकार तथा चुनाव में खडे 
होने क॑ अधिकार से वचित कर दिया हो) मताधिकार व चुनाव में खडे होने का अधिकार है। 
नागरिकों को प्रदान वी गयी विभिन्न स्वत-जताएँ ये है--भापणा, प्रेस, सभा करने, संघ बनाने, 
जलूस निकालते और प्रदशन आदि । राज्य ने इन स्वततताओ के उपभोग के लिए जावश्यक 
सुविधाओं की व्यवस्था करके नागरिकों को उनके उपभोग की प्रत्याभूति दी है। नागरिका को 
धामिक विश्वांस की स्व॒तत्रता नागरिकों का शरीर की स्वतन्त्रता भी प्राप्त है और किसी 
नागरिक को किसी जन- यायालय के निणय अथवा जन प्रोक्यूरटर की सहमति के विना बी 
नहीं बनाया जा सकता । नागरिका के घरा का अतिक्रमण नही किया जा सकता जौर उनके 
पतन व्यवहार का निजीपन कानून द्वारा सुरक्षित है । नागरिकों को निवास तथा उसके परिवतन की 
स्वत-नता प्राप्त है । 
आविक प्रथवा सामाजिक सुरक्षा सम्व धो श्रधिकार--तागरिकों को काम पाने का 
अधिकार है, जिसके उपभोग के लिए राष्ट्रीय आधिक व्यवस्था के नियीजित विकास द्वारा प्रयत्त 
किये जा रहे है । श्रमिक जना का आराम जौर अवकाश पान का अधिकार है। इसके उपभोग हेतु 
राज्य ने काम के घण्टे नियत किये है । नागरिका को बुढ़ापे, बीमारी, और झारीरिक अयोग्यता मं 
भौतिक सुरक्षा का अधिकार है | इस अधिकार के उपभोग की प्रत्याभूति सामाजिक बीमे, सामाजिक 
सहायता और जन स्वास्थ्य सेवाओं की बढती हुई सुविवाआ द्वारा दी गयी है | नागरिकों को शिक्षा 
पाने का अधिकार है । इस अधिकार क उपभोग का प्रत्याभूति दने के लिए राज्य विभिन्र प्रकार के 
शिक्षालयो, सास्क्ृतिक और शिक्षा सस्थाआ का विस्तार कर रहा है। तागरिका की वेज्ञातिक 
अनुस पान साहित्यिक और कलात्मक रचनाओ की स्वत त्रता सुरक्षित है। राज्य एस कार्यो म॑ 
नागरिकों को सभी प्रकार का उत्साह और सहायता प्रदान करता है। स्तियां को जीवन के सभी 
क्षेत्रा--राजनीतिक, आर्थिक, सास्ट्ोतिक सामाजिक और घरेलू--मे पुछपो के सम अधिकार हैं । 
राज्य विवाह, परिवार, माता और स तान की रक्षा करता है । 
श्राय श्रधिकार-- नागरिकों को यह अधिकार है कि वे शासन के किस्ली श्रग म॑ काय करने 
वाले व्यक्ति क विरुद्ध कानूना का उल्लंघन करने अथवा कत्तव्य का पालन न करने के लिए किसी 
भी स्तर के शासनिक अग के सामने लिखित रूप म॑ अथवा मौखिक वक्‍तन्य हारा शिकायत कर 
सकते है। राज्य के भ्रगा। मं काम करने वालो क द्वारा नागरिकों के अधिकारा का अतिक्रमण होने 
पर क्षति उठान वाले व्यक्ति प्रतिकर का अधिकार रखते हैं। समुद्र पार वसे चीनी नायरिकों के 
उचित अधिकारों व हिंतो की जनवादी गणत-र रक्षा करता है। क्सी उचित उद्दश्य के लिए 
भा दालन, शा ति था दोलन जथवा वैज्ञानिक कामवाही मे भाग लेने पर पीडित किसी भी विदेशी 
नागरिक को चीन में शरण पाने का अधिकार है । 
कत्तव्य--सविधान की 00 धारा से लेबर 03 तक नागरिकों के मुख्य कत्तव्या का 
प्रणणन इस प्रकार है. () सविवान और कानूना का पालन करना, काम में अनुआासन रखना, 
सावजनिक व्यवस्था रखता और सामाजिक नैतिकता का आदर करना सभी वागरिका के लिए 
आवश्यक है। (2) जनवादी चीन की सावजनिक सम्पत्ति पवित्र है और उसका लतिक्रमण नही 
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शासन पद्धति अय नगर राज्या म भी प्रचलित थी और भारत म भी छोटे-छाटे गणराज्य थे । 
परन्तु विशालवाय बड़े देशीय राज्या म प्रत्यक्ष प्रजात त्र सम्भव और व्यावहारिक नही, अत मध्य 
युग मे प्रतिनिधि सस्थायें बनी और आधुनिक युग मे उनका व्यापत विकास हुआ है। मध्य युग म 
प्रतिनिधि मस्थाआओ का जम विभिन्न यूरापीय दक्शा मे भिन्न भिन्न नाम स हुआ | इस्लण्ड की 
पालियामट, फ्रास मं एस्टेट जनरल (४4० 0ल्‍याधा॥)), स्पन मे कॉर्टेस (0009) और जमनी 
में डॉयट (0) आदि सस्थाआ का तरहवी तथा चौदहवी शताब्दिया म उदय हुआ । ये सस्यायें 
प्रजात त्रात्मक न थी, वे जनता क॑ वेवल कुछ वर्गों, भूमिपतिया, धनी व्यापारियां और उच्च चच 
अधिकारियों का ही प्रतिनिधित्व करती थी। उन्नीसवी शताब्दी म प्रतिनिधि सस्याओ का विशप 
रूप से विकास हुआ | ग्रेट ब्रिटन मं विभिन्न सुधार कानूना द्वारा मताधिकार का क्रमिक विस्तार 
होता रहा और ससद, विशेष रूप से ज्रामन सभा, अधिकाधिक प्रतिनिष्यात्मक होती गई । अगय 
दशों मे भी ससदीय सस्यायें स्थापित हुई ओर उनके निर्मारा का आधार विस्तृत होता गया । 
जाजवल प्राय सभी प्रगतिशील देशा मे जनप्रिय प्रतिनिधि सस्थायें बन गइ हैं। मताधिकार पर 
आरम्भ म॑ सम्पत्ति, शिक्षा तथा अय प्रकार की सीमायें थी, जो क्रमश हटा दी गई और 
मताबिकार सवब्यापक (७॥४८४५७) अथवा वयस्क आधार पर विस्तृत हो गया । 
झखिल श्रथवा वयस्फ मताधिकार के पक्ष पोपको का यह अभिप्राय है कि मतदान का 
अधिकार राज्य की सीमा के अदर रहन वाल प्रत्यक वयस्क स्त्री और पुरुष को प्राप्त होना 
चाहिए । बालका को यह अधिकार नही दिया जा सकता, क्याकि उनम इतना विवेक नहीं होता 
कि वे मतन्‍ान करते समय यह निणय कर सकें कि क्से मत देना चाहिये । इसी प्रकार पागन्न 
ओर अपराधी वत्ति के मनुप्यो को भी यह अधिकार नही दिया जाता, क्योकि वे भी अपन नतिक 
पतन के कारण उचित ओर अनुचित म भेद नही कर सकते | यह अधिकार विदंशियों का भी 
नहीं, दिया जाता, क्योंकि उनकी राज-मक्ति दूसरे देश के प्रति होती है। गरानर के शब्दों भ, 
मताधिकार के विपय में आधुनिक काल में यह दृष्टिकोण अपनाया जाता हे. यह एक कक्तव्य है 
जो राज्य द्वारा उन व्यक्तियो का प्रदान क्या जाता है जिनके विपय में यह समझा जाता है कि 
वे इसका प्रयोग राष्ट्रीय हित मे करने की आवश्यक योग्यता रखते है। यह एक नसगिक अधिकार 
नही है जा प्रत्येक नागरिक को बिना क्सी भेद-भाव के प्राप्त होता है।' 
वयस्क मताधिकार के पक्ष मे अग्रलिखित तक दिय जाते है. () प्रजात-त का सिद्धा त॑ 
यह है कि सभी व्यक्ति सम है। अत “याय की यह माग है कि सभी को मताधिकार मिल | इसक 
अतिरिक्त जनता ही मर्वोच्च शक्ति का स्रोत हैअत मताधिकार एक मूलभूत अधिकार है। 
(2) राज्य की नीति और निणयो का प्रभाव सभी यक्तिया पर पडता है, इसलिए राज्य की नीति 
के निर्धारण में सब लोगों का हाथ रहना चाहिये । यह तभी सम्भव है जब सभी वयस्का को मत 
देन का अधिकार भ्राप्त हो । (3) मताधिकार प्राप्त होन स व्यक्ति मे आत्म सम्माव की भावना 
बढती है और समाज म उसका महत्त्व भी वढता है । यह बात उसके व्यक्तित्व क॑ विकास मे बहुच 
सहायक होती है । (4) जिन लोगा को मताधिकार प्राप्त नही होता, उनकी ओर से शासके वय 
उदासीन हो जाता है। जिनके पास मत की शक्ति नही होती सरकार उनके हितों की चिता नही 
करती । (5) मताधिकार मिलन से नागरिका मे राजनीतिक जागति पदा होती है और सावजनिक 
कार्यों म उसकी रुचि बढती है। इससे नागरिका मे सन्‍्तोष और उत्तरदायित्व की भावना भी 
पदा होती है । अत मताधिकार एक मूलभूत अधिकार तो है ही, जिससे किसी व्यक्ति को चचित 
नही करना चाहिये । साथ ही उसका उचित उपभोग मतदाव के द्वारा सामुदायिक जीवन मे एक 


प्रकार का उचित मोगदान भी है । 
उपयुक्त मत के विरोध म ये तक दिय जाते हैं--() लकी ओर मेन के अनुतार 
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महिला मताधिकार के विरोध में दी जान वाली युक्तिया का अस्त होता जा रहा है, फिर भी अनेक 
राज्यों को अभी तक मताधिकार नही मिला है। स्त्री मताधिकार के पक्ष और विपक्ष म विस 
लिखित तक दिय जात हैं-- 

(१) यदि स्त्रियाँ राजनीति म भाग लेंगी तो उहह इसकी कठोरता व अश्विष्टताआ को 
सहन करना पडगा, जिससे उनके स्वाभाविक स्त्री गुणा का नाश हो जायगा और विश्व वी सस्कृति 
को हानि पहुंचेगी । पर तु यह कहना कि सावजनिक जीवन म भाग लेने से स्थ्रियोचित गुणा वा 
हास हांता है, ठीक नही है । कुछ विद्वाना का तो यह मत है कि स्त्रियां के सावजनिक क्षेत्र भ 
आने से सावजनिक जीवन वी बहुत सी वुराइयाँ दूर द्वो जायेंगी । 

(2) चहुत से व्यक्ति यह समझते हें कि स्त्री का उचित स्थान घर के भीतर है, न कि 
पालियामेंद भवन या सावजनिक सभाएँ। उनके विचार म यदि स्थियाँ सावजनिक जीवन मे भाग 
लेंगी तो वे बच्चा का उचित ध्यान नही रख सकती । परतु यह तक मानवीय नहीं है | यदि 
अपढ मजदूर को मताधिकार मिलव से कोई घोर अनिष्ट नहीं हुआ है तो शिक्षित्त स्त्रियो को 
मताधिकार मिलन से कौन से अनिष्ट की आशका है। वास्तव म ौ्त्रियां को मताधिकार मित्र 
जाने पर, राष्ट्रीय समस्याणा के सुलझाने मे स्त्रियाँ भी अपना योग दे सकेगी, वयोकि उनको घरेलू 
जीवन का अधिक नान और व्यावहारिक अनुभव होता है। पारिवारिक जीवन मे अद्या त की 
आशका केवल काल्पनिक है। सच तो यह है कि आज उनकी क्षुद्र और सकुचित मनावत्ति के 
कारण जो छोटी छोटी बातों पर अनेक झगडे होत हैं, उनका बहुत सीमा तक अत हो जायेगा, 
वयाकि जब उनका हृष्टिकोश विस्तृत हो जायेगा ता वे छोटी मोटी बाता पर ध्यान देने के बजाय 
देश की वडी समस्याआ पर घ्यान देने लगेगी । 

(3) कुछ व्यक्तियों का मत है कि शारीरिक दृष्टि से स्निया पुरुषो की थपेक्षा दुवन होती हैं 
और वे राज्य की रक्षा के हेतु शस्त्र धारण नही कर सकती । भत उह मताधिकार कया दिया जाय ? 
यह बात सवथा सत्य नही है, आज हमारे देश मे तथा विदेशों म॑ स्तिया सनिक शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, 
यदि उहे कमजोर भी मान लिया जाय तो भी उ'ह अपनी रक्षा के हेतु विशेष रूप से मताधिकार दिया 
जाना चाहिये। यह सभी मानते हैं कि स्त्रियाँ बुद्धि मे पुरुषा से कम नही होती । जहाँ जहाँ उाह 
पुरुषों के समात्र सुविधाएँ और अवसर मिले है, वे उनसे किसी भी कायक्षेत्र म पीछे नही रही हैं । 

(4) यह भी कहा जाता है कि स्तिया स्वय मताधिकार की माँग नही करती । नारिया 
अब जागत हो गयी है और आजकल सभी भ्रगतिशील देशा म वे सम राजनीतिक अधिकारो के 
लिए माग कर रही हैं। अत उहे इस अधिकार से वचित रखना अन्याय है। 

(5) कुछ व्यक्ति यह कहते है कि स्त्रियाँ अपने हितों के लिए पहले पिता और बाद मं 
पति पर निभर रहती हैं और वे अपने राजनीतिक विचारों के लिए पुरुषों पर ही आश्रित हैं । 
इसलिए उ-ह मताधिकार देने से क्या लाभ ? वास्तव में इस विभरता के कारण तथा राजनीतिक 
अधिकारों के ने मिलने से तो उहह पुरुष हीच अथवा दासी के समान समयत्ते हैं । 

(6) प्रजात'त्र सभी व्यक्तियों की समता पर आधारित है/ इसलिए लिंग के आधार पर 
मताधिकार अथवा दूसरे अधिकारो' के प्रदान करने में किसी भी 2 का भेद भाव 4 हाना 
चाहिए । अपने व्यक्तित्व के विकास, नागरिक चेतना ओर राजनोतिक जागति के लिए यह्‌ अधिकार 
नारियो के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना पुरुषों के लिए। अत मे, इतिहास ओर अनेक 

शाज्यो के उदाहरण यह बताते है कि स्त्रियाँ राज्य कर सकती हैं। 


मे 


2 विभिन्‍न राज्यो मे मताधिकार ,, | 
(]) प्लेट ब्रिटेन--ब्रिटिश' कॉमन सभा के लिए मताधिकार के विकात्त का इतिहास वास्तव 
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मताधिकार लोगो का जम सिद्ध अधिकार नहीं है। यह राज्य द्वारा दिया हुआ अधिवार है 
जिसया उपभोग वे ही व्यवित कर सकते हैं जो इसके प्रयाग की योग्यता व क्षमता रखते हो । 
(2) अधिकाश व्यक्ति अपठ, अचानी मूख और मिधन होते है। ते ता उनमे पर्याप्त समझ ही होती 
है और न 3 हे पर्याप्त अवकाश ही मिलता है, जिससे कि वे अपन सावजनिक कत्तव्यां का उचित 
ढग से पालन कर सके । मिल का कथन है कि मताधिकार को सावजनिक बनाने से पहने शिला 
को अतिवाय करना निताच्त आवश्यक है ।? (3) मताधिकार एश सामाजिव उत्तरदायित्य है, 
गत उसका प्रयोग बहुत सावधानी और सोच विचार के साथ होना चाहिय । राजनीतिक प्रश्त 
जाजक्ल इतने जटिल होते जा रहे है कि जनसाधारण के लिए उन्हें समझना या उनके विषय में 
मिर्णय करना सम्भव नही है । वयस्क मताधिकार के दोष कुछ भी हा, यह स्वीकार करना पड़ता 
है कि यह पद्धति अब व्यापक रूप मे माय हो गई है। हम गानर के इस विचार से सहमत है कि 
हम जॉन स्टुअट मिल के उस कथन का उचित श्यात रखता चाहिये वि' सावजतिक सताधिकार क॑ 
पूव सावजतिक श्षिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये । 
सीमित भ्रधिकार-- वयस्क मताधिकार के पक्ष नौर विपक्ष मं तक ममझ जने के बाद यह 
प्रश्व उठता है कि यदि मताधिकार सीमित भी हो तो उसका आधार क्‍या रहू ? इस सम्ब व मे 
दो आपार शिक्षा और सम्पत्ति मुस्य माने यये है। यह तो सवा उचित है कि प्रणातत्र था 
सफल बनाते के लिए नागरिक शिक्षित हा। परवतु श्षिक्षित होता ओर योग्य होना दो भिन्त भिन 
बाते हैं। एक अधिक्षित व्यक्ति साप्राय बाता में एक शिसित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक योग्य हा 
सकता है। साथ ही मताधिकार स्वयं टिक्षा का सावन है । इसके जतिरिकत आजकत शिक्षा भी 
अधिक से अधिक व्यक्तियों को दी जान की सुविधायें बढ रही है । जो विद्वात्‌ सम्पत्ति को 
मताधिकार का आधार बनाने के पक्ष में है, उनका बहना है कि जिन जागो के पास वैयकितिक 
सम्पत्ति हाती है ओर जा राज्य को कर देते है, उनको शा ते और व्यवल्था अधिक प्रिय होती है! 
मिल के अनुसार यदि उन मनुष्या के हाथ में शासन सूत्र दे दिया जाय जो सम्पत्तिहीन हा ता 
निश्चय ही व॑ राष्ट्रीय धन का अपव्यय बरेंगे और मित्तव्ययिता से काम नहीं करेंगे, बयोंकि इसस 
उनती काई हानि नहीं हांती ) परतु ये युक्तियाँ सारहीव है क्याकि इनके आधार पर शासन शक्ति 
सम्पत्तिश्ात्िया पा एकाधिकार बत जायेगा ओर दीन मनुष्यों का सदा ही उनके द्वारा भापण 
हाता रहेगा ) दूसरे, प्रजाताय का एक यह भी माना हुआ सिद्धा त हे कि राज्य वो मताधिकार या 
प्रतिनिधित्व का अधिकार दिये विदा कर लगाने का अधिकार नही है | इसी आधार पर जमरीबी 
उपनियेश्ञा ने इस्लेण्ड से स्वत'तता के लिए युद्ध किया । जाजक्ल कोई भी विचारबानु व्यक्ति यह 
मानने को तयार नही होगा कि मताधिकार का जाधार सम्पत्ति अथवा कर देने को वनाया जाम, 
वयो कि राज्य काई 'जाइ ढ स्टाक कम्पनी नहीं है।* 
सती मताधिकार--अत म, मताविकार से सम्बा पंत एक भति महत्त्वपृण प्रश्त स्मिया को 
मत देने के जधिकार का है । कुछ समय पुव तक समय एव समुम्नत देशा में भी स्थिया को मत दते 
का अधिकार प्राप्त नहों था । इग्लण्ड में 7928 मे स्विया को पुरुषा के समान ही मताधिकार 
प्राप्त हुआ । संयुक्त राज्य अमरीका मे त्विया को मताधिकार 920 में मिला और फ्रास मे द्वितीय 
विश्व युद्ध के बाद । स्विटजरलैंए्ड मे हिया को अबी तक मताधिकार नही मिला है। मद्यवि 


3 9 ६20 4 95 ४+0॥9 पाक्वंताइप्रपांछ एड ढा9 क्लाइजा ह00/0 फ्स9366 7॥ ॥ बधीय/6 
की आम ए0 उदय ध्रधाधट. जाता दा इबो 7९४०३98 795॥ ए720४४८- 554 पवियए/॥5फ 
बलार +> ४ 


$ छा 0 गात्ा,2 सिडाव९४ व दृछब#024ए ईए7 १०याड २४ ग08 मष्म्पाध्या 7णीएणड 59 4. (06 
१३5५ 79399 प्रथ्शागिी(३॥99. प्र6 जक्वा6 ६ ॥08 4 [006 50066 6079309 39 धोशवा 4495९ ७0 दखाए 
सर न कआ आए 28:०0 3 एथ्ापठ बच 5 0छ्लारधणाई.. +" जगह हें. रे. 27#/्खा उशसार 
एए 3 


का 


438 राजनीत्तिक सस्थायें भौर तुलवात्मक घाउन 


किया गया जितमे जनसश्या की वृद्धि हा गयी थी । कानून द्वारा सगरों में रहने वाल अधिकाश 
श्रमिकी को भी मताधिकार प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप निर्वाचकों की सख्या लगभग देस लाख 
बढ ययी । 872 मे गुप्त मतदान प्रणाली जारी को गयी और 7883 मे अ्प्ठ प्रथाओ का 
रोकने का कामुन पास किया गया | पर तु अभी तक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रो मं रहने वाले खेतिहर 
श्रमिका और खाना मे काम करने वाले मजदूरो को मताधिकार प्राप्त न हुआ था। 885 के 
पुनवित्तरण कानून द्वारा प्रतितिधित्व को एक नियत स्तर के अनुसार सम्पूण देश के लिए फिर स 
वितरित किया गया। 2885 और 948 के बीच चुनाव सम्बधी महत्त्वपुण प्रश्न य॑ रहे-- 
पहला, अभी तक मताधिकार का जाघार सम्पत्ति था। दूसरे, झब्दो मे, विसी व्यक्ति को सतदाता 
तभी बनाया जाता था जबकि वह किसी मकान, भुमि या दुकान आदि का स्वामी, अधिकारी या 
प्रयोग करने वाला होता था | 4970 मे लगभग दस लाख व्यक्ति ऐसे थे जी इनम से किसी भी 
श्रेषी म न आते थे । दूसरे, वहु मतदान का दोष अभी तक शेप था । चूकि मताधिकार वा आधार 
सम्पत्ति था, इसलिए एक ही व्यक्ति एक चुनाव में एक से अधिक मत दे सकता था । उदाहरण क॑ 
लिए, एक व्यक्ति एक नगर के चुनाव क्षेत्र मे निवासी होने के कारण, दूसरे मे दुकान या दफपतर 
का स्वामी होने के नाते और किसी ग्रामीरा क्षेत्र मे आरमीण मकान का स्वामी होने के मात तीन 
मत्त दे सकता था| यदि वह एक से अधिक काजीव्यों में भर स्वामी होता था ता वह उन सभी 
मे मतदान कर सकता था । 98 से पुत्र आम निर्वोचच लगभग दो सप्ताह तक चलता था । 
अतएव एक व्यक्ति कई स्थाना पर मतदान कर सकता था ) तीसरे, वतमान शताब्दी के आरम्भ 
से ही स्नी-मताधिकार का प्रश्न महत्त्ववूण हो यया था । 

4948 का जन प्रतिनिधित्व कानून (396 ६६६7९३कांवए० ० ९८००० 0०, 94 8)-- 
जब 94 म॑ यूरोपीय युद्ध आरम्भ हो गया तो मताधिकार के विस्तार के लिए चलन रहा 
आन्दोलन स्थगित हा गया और स्त्रियों ने युद्ध सचालन में विभित प्रकार से योग दिया । 97 
में लॉयड जाज ने स्तियो क॑ लिए मताधिकार को विस्तृत करन का प्रस्ताव रखा। 98 के 
कानून ते तीस बए से ऊपर की स्निया को पहली बार मताधिकार प्रदात किया, यदि वे विश्व 
विद्यालय की स्नातिकार्यें हो या गह-स्वामिनिया हा । मताधिकार सभी वयस्क पुरुष के लिए भी 
विस्तृत किया गया, सिवाय पीयरो, अपराधियों व पायला के ! इस कानून के परिणामस्वरूप 
लगभग बीस लाख पुरुषो और साठ लाख स्त्रियो को मताधिकार प्राप्त हुआ, पर तु स्थ्रिया वी 
यहुत बडी संख्या अभी तक मताधिकार से वचित रह गयी । वयस्क मताधिकार की दिया मे 
आतिम प्र 928 मे उठाया यया जबकि सम मताधिकार कानून (47्रश स्िआानंा$6 8०) द्वारा 
24 और 30 वष के वीच आयु वाली स्त्रियों तथा 30 वष स ऊपर आयु वाली ऐसी स्थ्रिया को भी 
मताधिकार प्रदात क्या गया जो गृह स्वामिनी अथवा गह स्वामियों की पत्नियाँ नल थी | इस 
कानून ने बहु मतदान ([|ए४० ४०७०४) को दो निवचिन क्षेत्रों के लिए सीमित किया अबवि 
उन निर्वाचन क्षेत्रो म जहाँ मतदाताआ का निवास-स्थान हो तथा व्यवसाय का स्थान हो ! 970 
के आम चुनावों से पूव ब्रिदेत मे अठारह वष की आयु वाल युवकों ओर युवतियों को भी 


मताधिकार प्रदान क्या गया। 

(2) सयुक्‍त राज्य भमरीका--सयुक्त राज्य अमरोका मे मताधिकार की एक्स्पता नही है, 
नयाकि वहां पर भारत की तरह सब नागरिका को संविधान से मताधिकार नहीं मिला है। 
वास्तव में जब सयुक्त राज्य अमरीका का सविधान बना था, उस समय वयस्क मताधिकार, नीयग्रा 
बे स्त्रियां के लिए समान मताधिकार के विचार भी निर्माताआ के ध्यान मं च 4। सविधान ने ता 
मताधिकार पर तियश्रण राज्या को सौपा हुला है ! यहां यह भी उल्लसनीय है कि संयुक्त राज्य 


अमरीका में नागरिव व मतदाता द्वोना एक ही बात नही है भर्थातु बहुत स व्यक्ति नागरिक हैं 
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मे ब्रिटिश झासन पद्धति का इतिहास है । शायरो के वीर पुरुषों ((7780/$ 0/ 897०) को, जि'हे 
काउडी काट के भूमिपतियो के प्रतिनिधि छाँटते ये, तेरहवी शताब्दी मे बडी परिषद्‌ (0 
(०प्पाथ) में भाग लेन के लिए बुलाया जाता था| इसके अतिरिक्त बरो (8907805) को भी 
पालियामंट में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था। झायरो के वीर पुरुषों और बरो के 
प्रतिनिधियों से मिलकर कॉमन सभा का निर्माण हुआ । हेनरी छठे के शासन-काल में [429 
मे) प्राविधान बना कि कार्जा टया के चुनाव में केवल वे ही भूमिपति मतदान कर सकेंगे जो इतनी 
भूमि के स्वामी हो कि जिसके किराय॑ का मूल्य कम से कम 40 शिलिंग हो। प द्रह्वी शताब्दी 
से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक नगरो में मताधिकार विभिनर प्रकार से अधिक प्रति वत होता 
गया, क्याकि राजा कॉमन सभा पर अपना तियजण बनाये रखना चाहते थे । 

832 से पूर्व मताधिकार सम्बधी नियमा मे बडी कमिया थी। कॉमन सभा के 
प्रतिनिधिया का चुनाव जनसरया के अनुपात मे ने होता था, श्रत्यक बरो भर काउ'टी से, उसके 
आकार का ध्यान मे रखते हुए, दो दो प्रतिनिधि चुने जाते थे । उस समय प्रिटिश शासन का सबसे 
गम्भीर दोप मताधिकार का सीमित होना नही वरद्र असमान प्रतिनिधित्व था। इसके फलस्वरूप 
अनेक कम जमसख्या वाले बरो (रि०४४॥ छ07008॥5) का पहले की तरह प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार बना रहा | उदाहरण के लिए, प्राचीन सेरम नगर मे कोई आवाद घर न रहा था, फिर 
भी अय स्थानों मे निवासी इसके सात भूमिपतियां को पालियामेठ के दो सदस्य चुनमें का अधिकार 
चलता रहा । इस प्रकार 832 के सुधार कानून के पृव ब्रिठेन' मे वास्तविक प्रजातन न था। 
सक्षेप मे, ऑग के अनुसार 832 से परृव निर्वाचन पद्धति के मुख्य दोष ये थे--() मताधिकार 
धनवान्‌ तथा ऊँचा कर देने वाले व्यक्तियो को ही प्राप्त था, (2) प्रतिनिधित्व का वितरण 
जनसख्या के जनुपात में ने था, और (3) चुनाव में गम्भीर अनियमितताओं (5000 थाह8 
गरर०8प्रॉध/॥2$) का प्रयोग होता था | उन्तीसवी द्ताब्दी के प्रारम्भिक काल में ब्रिटेन मे मिश्चित 
रूप से उच्च व धनी वर्गों का शासन था । 

2832 के सुधार कानून मे दो प्राविधान प्रमुख थे । पहले, निर्वाचन सेनो का पुनवितरण--- 
इस कानून द्वारा सभी तिर्वाचन क्षेत्रों का पुनवितरण नहीं हुआ और न ही उनका वितरण मत- 
दाताआं के अनुपात में हुआ, परल्तु इसमे प्रचलित ग्रम्भीर दोपों को दूर किया । उजडे हुए बरो 
और पाक्टि बरो को निर्वाचन क्षेत्र की सूची से निकाल दिया गया और इस प्रकार से घढे लगभग 
50 स्थान नये घने आबाद नंगरा मे वितरित कर दिये गये । दूसरे, मताधिकार का विस्तार 
कार्डा टया और बरों के बीच प्रतिनिविप्व सम्बंधी पुराना अतर कायम रहा, कितु मताधिकार 
का विस्तृत किया गया । काउटियो मे 40 झिलिंग वाले भूमिषतियों के अतिरिक्त कुंध ऊँचे मूल्य 
वाली भूमि को जातने वाले किसानो को भी मतदाता बनाया गया । नगरो म विविध प्रकार के 
मताबिकार के स्थान पर एकरूप मताधिकार जारी किया गया, वयोकि इस काबून द्वारा उन सभी 
मकान कर दने वाले निवासियों को मताधिकार दिया गया, जो ऐस मकाना म॑ रहते थे जिनकी 
किराये की वापिक जाय दस पोण्ड या अधिक थी / 2832 के सुधार कानून द्वारा केवल दो ही 
बडें सुधार हुए ये । अतएव अय सुधारो के लिए आदोलन जारी रहा । उग्र सुधारवादियो ने, 
जिह चाब्स्टि (८॥४:0४५$) कहा जाता था, छ बातो की माँग की और उनके लिए जोरदार 
आन्दोलन चलाया । उनकी छ माँगरे अग्नरलिखित थी--(#) सव यापी पुरुष मताधिकार, (2) सम 
निर्वाचन क्षेत्र, (3) गुप्त मतदान, (4) कॉमन सभा की सदस्यता के लिए सम्पत्ति की योग्यता का 
उम्लन, (5) सरकारी कोप से सदस्यो को वेतन दिया जाय, नौर (6) पालियामट के वापिक सन । 

इस आन्दोलन के फलस्वरूप 2867 मे दूसरा बडा सुधार कानून बना । इस कानुन द्वारा 
उन बरो से अतिनिधित्व छीनकर जिह्े आवश्यकता स कही अधिक प्राप्त था उन क्षेत्रा को प्रदात 
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किसी अपराध के लिए दण्डित नही किया गया, उसे पोलिंग अधिकारी डरात व घमकाते हैं, या 
उसे मतदान है से पूव घमकी दी जाती है कि वह मतदान में भाग म ले । पर तु अब ये चाल 
प्रभावशाली सिद्ध नही हो रही है, क्योकि नीग्रो जाति में भी चेतना उत्तन हो गयी है । अब 
सयुक्त राज्य अमरीका मे प्राय सवव्यापी मताधिकार स्थापित हो गया है । परन्तु मतदाता बनने 
के लिए नागरिक को अग्नलिखित शर्तें पुरी करनी पड़ती है--(।) सयुक्त राज्य अमरीका का 
नागरिक होना, (2) कम से कम इक्कीस वप की आयु हो (सयुक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस ने 
अठारह बप की आयु वाले व्यक्तिया को मताधिकार देने का कानुन पास कर दिया है), (3) किसी 
राज्य अथवा स्थानीय क्षेत्र मे विहित समय के लिए निवास की शर्तें पुरी करना, (4) जिन राज्या 
मे साक्षरता की शत है, पढने और लिखने की शत रखना, (5) जिन राज्यों मे आवश्यक हो, 
करदाता होना, (6) किसी अय आधार पर अयोग्य न ठहराया जाना, और (7) नियत समय के 
भीतर अपना नाम रजिस्टर कराना । 

(3) भारत से वयस्क सताधिकार--भारतीय निवाचन पद्धति की सवप्रथम विशेषता “वयस्क 
मताधिकार” है । भारतीय सविवान के निर्माताशो ने प्रजात तन के आवार को जधिक से अधिक 
व्यापक बनाने के उद्देश्य से वयस्क मताधिकार के आदश को व्यावहारिक रूप प्रदान किया है । 
अब लोकसभा ओर राज्य वी विवान सभाओ के लिए सभी 2 वष की आयु वाले व्यक्ति मतदाता 
बन गये हैं । प्रथम आम चुनाव के अवसर पर कुल मतदाताओ की सख्या लगभग 7 2 करोड थी, 
जो दूसरे चुनाव म बढ कर लगभग 9 3 करोड हो गई और अब मतदाताओं की सझया 24 
करोड से ऊपर है । भारत मे साक्षरता का प्रतिशत अभी 20 भी नही है, इस आधार पर कुछ 
भआलोचकी ने वयस्क मताधिकार दिये जाने की वुद्धिमत्ता म॑ सदेह प्रकट किया है | भशिक्षिता को 
मताधिकार मिलने से प्रजातन की सफलता म उनका विश्वास नही है । 

परन्तु हमे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि अब भी सम्पत्ति या शिक्षा आदि को 
जाथार मानकर मताधिकार प्रदान किया जाता तो वयस्क मताबविकार का जादश भावी 0-5 
बप मे भी व्यावहारिक बनना कठिन होता और प्रजातत की दिल्या मे प्रगति बहुत धीमी होती । 
जनसाधारण के हिंता की रक्षा और उनके व्यक्तित्व के पूण विकास के लिए मताधिकार का 
मिलना अति आवश्यक है। मताधिकार प्राप्ति से जदसाधारणं की सावजनिक मामलों में 
अभिरुचि बढती है, अत मताधिकार राजनीतिक शिक्षा का एक अनुपम साधन भी है। डावटर 
राजेद्र प्रसाद ने सविधान सभा मे सत्य ही कहा था--' हमारे देशवासियों मे वुद्धिमत्ता है। उतकी 
सस्कृति भी ठोस है, चाहे वतमान समय का भ्रष्ट शिक्षित वर्ग उसका मान न करे। व॑ साक्षर 
नही है, परन्तु इसमे काई सददेह नही है कि वे अपने तथा देश के हित भ॑ उचित पग उठाने की 
समझ रखते है, यदि उह आवश्यक वारतें समझा दी जायें ।* 

(4) जापान--प्रथम निर्वाचन कानून (४००४००] 39७), जो 879 मे पास हुआ था, 
अत्यधिक सीमित मताधिकार के सिद्धा त पर आधारित था । मताधिकार केवल 25 वप या अधिक 
भायु वाले पुरुषों को कर देने के आधार पर दिया गया था । जो व्यक्तिगत रूप मे [5 येन या अधिक 
भूमिकर अथवा आय कर देते ये, व ही मतदाता बन सकते थे । इतना ही नही मताधिकार के लिए 
वह भी आवश्यक था कि भूमिकर कम से कम 7 वष के लिए और आय वर 3 वय के लिए दिया 
जाय । अत म, मतदाता के लिए यह भी आवश्यक था कि वह चुनाव जिले मे कम स कम  वय 

तक निवासी रहा हो । इन शर्तों के परिणामस्वरूप, व्यवहार म अधिकतर मतदाता भूमिपति दुछ 
व्यवसायी तथा कुछ उच्च अधिकारी हांत थे, बुद्धिजीवी और शदहदरा की वडी सझया मताधिकार 
से वचित थी । 890 म कुल जनसंख्या 4 करोड थी, जिसम मतदाताजा की कुल सख्या केवल 
4 लाख अर्थात्‌ 0 प्रतिशत थी। मताधिकार का कर दवे वी सीमा को क्रमिक रूप स नीचे 
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किन्तु मतदाता नही हैं। 2। वप से कम आयु वाले व्यक्तियों को तो मताविकार प्राप्त है ही 
नही, फिर भी मतदाता केवल वे ही नागरिक हैं जिह यह अधिकार प्राप्त हो गया है। मत 
दाताआं के अनुपात मे क्रमिक रूप से विकास हुआ है ओर अब प्राय सभी वयस्क मतदाता हैं। 
मताधिकार की वतमान स्थिति और शर्तों को भली प्रकार से समझने क॑ लिए उसके विकास पर 
एक विहृगम हृष्टि डालना उचित होगा । 

787 म बहुत से प्रतिनिधि वहत्‌ मताधिकार के विरुद्ध थ, इसी कारण सम्मेलन ने इस 
सम्बंध में संविधान म कोई प्राविधान सम्मिलित नही क्या था। उसमे केवल यह प्राविधान है 
कि राष्ट्रीय चुनावों मे मतदान के लिए योग्यतायें राज्य स्वय निर्धारित करें । 789 से लेकर 
920 तक मताधिकार का पूण विकास हुआ । पर तु अठारहवी शताब्दी के अत से पूव ही चार 
पुरान राज्यों ने मताधिकार के सम्वध मे सम्पत्ति की छर्तों का अत कर दिया था, उसके स्थान 
पर उ हाने कर देने वी शत कायम रसी । सघ म प्रवेश करने वाले अधिकतर नये राज्या ने कर 
देने की शत रखी, कि तु तीन राज्यो न सभी वयस्क पुरुषों का मताविकार प्रदान किया | ज॑स 
जसे पश्चिम के अय राज्य सघ मे सम्मिलित हुए, प्राय सभी ने पुरुष मताधिकार की स्वीकार 
क्या । 820 तक केवल सात राज्या मे पुरप मताधिकार पर सम्पत्ति या कर देने की शर्तें लगी 
रही । 845 तक उत्तरी केरोलिना को छोडकर प्राय सभी राज्यो ने सम्पत्ति व कर दने की 
शर्ते भी पुरप मताधिकार से हटा दी। 856 तक गोरे लोगा के लिए पुरुष मताधिकार का 
सिद्धात सभी राज्या म स्वीकार कर लिया गया । स्त्री मताधिकार वडी धीमी चाल से आया । 
स्विया को मताधिकार सबसे पहल 869 मे केवल एक प्रदेश म प्राप्त हुआ। 49]7 तक भय 
राज्यो न भी स्त्री मताधिकार स्वीकार कर लिया | 99 मे काग्रेस ने राज्या की सम्पुष्टि के 
लिए उनीसवाँ सशाधन प्रस्तुत किया जो 920 म स्वीकार हो गया | इस सशोधन म यह प्राविधान 
है कि मताधिकार से किसी भी नागरिक को लिग भेद के आधार पर बचित न किया जाय । 

गृह युद्ध के बाद पद्धहवाँ और सोलहवा सशोधन पास किये गये, जि होने नीग्रो जाति के 
लिए मताधिकार का मार्ग खोला। काग्रेस ने 867 क॑ पुननिर्माण काबुन द्वारा दक्षिणी राज्यों 
पर नीग्रो मताधिकार लागू क्या, और 870 मे पद्धहव सशोधन ने राज्यो को मूल जाति, रग 
अथवा दासता की पुव दशा के आधार पर किसी नागरिक को मताबिकार स वचित करने की 
मनाही कर दी । फिर भी नीग्रो मताधिकार का विकास बहुत धीमे हुआ, क्योकि विभिनर राज्यो 
ने इस सम्ब ध मे कई प्रकार के प्रतिव घ लगाय । 

बुछ राज्यो ने निवास व पोल टस्स के सम्व व मे कठोर तियम बनाये । दो तीन बष के 

निवास की श्वत्र सीग्रो जाति के अधिक्तर धूमने फिरने वाले व्यक्ति पूरा न कर सके । ऐस ही 
मीग्रो जाति के बडे भाग ने पोल टैक्स समय पर जमा न किया, विशेष रूप से इस कारण भी कि 
गोरे कर एकत्रित करने वालो ने इसे जमा करने मे दवाव न डाला, यहां तक कि नोटिस भी न 
भेजा | यद्यपि नीग्रो जाति के नागरिकों के नाम मतदाता सूची म लिख लिये जाते है, फिर भी 
उहं निर्वाचनो म॑ भाग लेने से वचित रखा जाता है । यह काय दलीय संगठन द्वारा किया जाता 
है । दक्षिण के अधिकतर राज्य डेमोक्रेटिक दल क॑ समथक है, जो उम्मीदवार उस दस के 
प्राइमरी चुनाव मं नामणदगी कराने म सफ्ल हो जाते है, वे चुनाव मे भी जीत जाते है । सर्रोच्च 
न्यायालय ने इस प्राविधान को इस आधार पर अवैध ठहराया कि यह नीग्रो जाति के सरस्णे की 
कानूना का सम रक्षण प्रदान न करता था | 

अत म, यद्यपि नीग्रो जाति के सदस्यो वा नाम मतदाता सूची मे लिख किया जाता है 

ओर उ हू प्राइमरी मे भी भाग लने से वचित नही किया जाता, फिर भी उन्हें सतशार से श एए 
रखने का प्रयत्न किया जाता है। उसे यह सिद्ध करन कै लिए कहा जाता दे कि उसे १४ी 
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सूचियाँ उचित ढंग से बनाई जायें। निर्वाचन जश्ा का उचित परिसीमन हो जिससे समुदाय के 
प्रत्येक वग को ससद म उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके । साथ ही यह थी आवश्यक है कि 
मतदाताओ के सामने अमभ्यधिया (उम्मीदवारा) और कायक्रमा की वास्तविक छाँद का अवसर 
रह । चुनाव वहुधा हो और जनता को राजनीतिवः शिक्षा प्राप्त हा । 
जहाँ तक ससद म॑ बाद विवाद और निणय का सम्ब ध है, इसके लिए भी बई बातें 
आवश्यक हैं। प्रथम, ससदीय विशेषाधिकार (फवााशाल-शए ए79५॥८१०), जिसका क्षय एसी 
जात कहना है जिसम साधारणतया कानूनी परिणाम (किसी प्रकार का दण्ड) अतग्रर्त हो । सनी 
ससदा को सरकार या मात्रिया की आलोचना करनी पडती है, यह उनके अति महत्त्वपूण कार्यों 
में से एक है। ये अपना काय उचित रीति स॑ नही कर सकती, यदि ससद क सदस्त्या को बोलन 
से पृव (कानूनी परिणामों के वारे म) सोचना पडे। आजकल प़िटन मे ससदीय विश्वेपाधिकार 
को बडी सावधानीपूवक कायम रखा जाता है । समाचार पत्र सदन की कायवाही का वणन छापते 
हैं, परतु उह्‌ उस्त पर टिप्पणी करन मे बडी सावधानी वरतनी पढती है । कॉमन सभा की एक 
विशेषाधिकार-सम्प घी स्थायी समिति है जिसके पास समाचार-पत्रा द्वारा विज्येपाधिकारा के 
उल्लघन सम्बधी समाचार (या मामले) भेजे जात हैं। सदन को वदीपन का दण्ड भादि देने की 
शक्तिया प्राप्त है । 
दूसरी आवश्यकता पर्याप्त सूचना पाने को है। यह आवश्यक है कि ससद के सदस्या को 
सरकार की आलाचना करने के लिए अपेक्षित तथ्यो और ऑक्डो की सूचना मिल ) सासद झासन 
का प्रभावी होना बहुत सीमा तक इस बात पर निभर करता है कि सरकार अपने समथका तथा 
विपक्षियो को अपेक्षित सूचना देने पर किस भ्रकार सहयोग करती है। मा जियो से पूछे गए प्रश्नों 
का क्षेत्र अत्यात विस्तृत होता है और जिस प्रकार की सूचना सदस्यगण माँगते है, वहू कभी कभी 
बडी विस्तारयूण होती है । ब्विटेन (भारत और अय कई देशो) मे तो सदन फी कायवाही भश्नोत्तर 
काल से ही आरम्भ होती है । तीसरी आवश्यक्रता इस बात की है कि मसद अपनी कायवाही 
(प्रक्रिया) में सरकारी हस्दशेप से स्वत जे रहे । प्रजाता वरेक ससद की यह एक पहचान है, जिसके 
आधार पर उसके तथा जधिनायक्शाही विधानमण्डल (जसा कि सोवियत सघ म॑ है) के वीच 
अतत्तर किया जाता है। अत मे, इस बारे मे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार 
(कायपालिका) को ससद के तिणय मानने जरूरी हैं । सबसे कायकुशल और राजनीतिज्ञतापूण 
सम्तद भी अपने काय मे विफ़ल रहेगी, यदि सरकार उसके निणयो वी परवाह न करें, अत यह 
बहुत आवश्यक है कि ऐसे उपाय ढूढ़े जायें कि सरकार ससद के निणयो का आदर करे। इनमे 
से एक यह है कि सरकारी आय और व्यय पर ससद (यवहार म लोकप्रिय सदन) का नियत्रण 
रहे । दूसरा उपाय यह है कि मा जमण्डल के सदस्य ससद ( यवहार मे लोक सदन) के प्रति 
उत्तरदायी हो । 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रतिनिधित्व उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए 
एक आवश्यक साधन है । प्रतिनिधित्व की सभी योजनाओ का केद्रीय लक्ष्य ही है कि सरकार 
किसी के प्रति उत्तरदायी हो । प्रजात त्र मं तो सरकार, स्पष्टत परोक्ष रूप मे जनता के श्रति 
ओर भत्यक्ष रूप म जनता द्वारा निवाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। किसी भी 
प्रकार के प्रतिनिधित्व की योजना को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि सविधान द्वारा 
प्रतिनिधित्व के रूप, निर्वाचन-क्षेत्रो व निर्वाचनो के सचालन आदि की समुचित व्यवस्था की जाय। 
अत्त यह कहता उचित होगा कि प्रतिनिधित्व और साविधानिक झासन में घनिष्ठ सम्बध है। 
शासन की वैधता इस बात पर निभर करती है कि जनता उसे स्वीकार करे अथवा उसका समथन 
करें। प्रतिनिधियों की छाँट निर्वाचच दादा होती है, अत प्रतिनिधित्त और निर्वाचच में अधि 
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गिरान से विस्तार किया मया । 4900 मे यह सीमा 45 येत से 40 येच की गयी और 949 
में 3 बेच । उसके परिशामस्वरूप मतदाताओं की संख्या 20 जाख ही गई । 4925 में कानुन 
द्वारा सवव्यापी पुरप मताधिझार का सिद्धान्त अपनाया गया और मतदाताओं की सख्या मे बडी 
वृद्धि हुई । मतलाताबो की सत्या ! करोड 20 लाख हो गयी । 

दूसरे विश्वयुद्ध के उपरात 2947 मे स्त्िया को भी सम मताधिकार प्राप्त हुआ क्र्यान्‌ 
सवब्यापी वयस्क मताधिकार का सिद्धाल स्वीहृत हुआ और जापान पश्चिम के प्रजात नी देशों 
के तमान हो गया । सवब्यापी सत्ताधिकार का सिद्धात 947 में तय संविधान से पूव ही लागू 
हा गया। अब सभी वयस्कों को मताधिकार मिल गया है। 20 वष की आयु के सभी व्यक्ति 
मतदाता हो सकते हैं। चुनाव जिल मे 3 महीने के निवास वी रात अध्वश्यक है। अव शिक्षा 
अथवा साक्षरता सम्बन्धी योग्यता आवश्यक नही है, क्योकि वहाँ प्रायः शत-प्रतिशत साक्षरता है, 
जी कि'ही बारणा के आधार पर जयोग्य ठहराय जायें जिह वदीपन की भारी सजा मिली हो 
या जो चुनाव सम्बंधी अपराधा के लिए दण्ड भोग रहे है, हहे महाधिकार से वबित किया 
गया है । 

(5) सोवियत सघ---936 के सविधान मे क्रासतिकारी परिवतन हुए, क्यांकि इसके अतगत 
पूच सविधान के विशेष समूहा यो मताधिकार से वचित करने वाले, अप्रत्यक्ष निवाचन भौर 
ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रा क लिए अधिक प्रतिनिधि सम्पर धी प्राविधानों का अत कर 
दिया गया । अब प्रत्येक नायरिक को जिसकी आयु !8 वष हो चुकी हो, लिये, मूल जाति 
राष्ट्रीयता, धम, शिक्षा, निवास, सामाजिक उद्भव, सम्पत्ति और पुवकालीन गतिविधियों का कोई 
घ्यात ने रखते हुए मताधिकार प्रदान किया गया है। केवल पायल वे दण्ड भोगन वाले व्यक्तियों 
को मताधिकार से व्चित क्या गया है। नीचे से लेकर ऊपर तक विनिन सावियतों क सदस्या 
को सर्चव्यापी, सम और प्रत्यक्ष मताविकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है । 
संश्नसत्र सवाओ के सदस्यों को मताधिकार भ्राप्त है भर व पदा पर निर्वाचित भी किये जा सकते 
है । मताधिकार की हष्टि से सोवियत सघ के श्राविधान सयुक्त राज्य अमदीका की तुलना मे भागे 
है। वेयोकि सयुक्त राज्य अमरीका म॑ अभी तक सवन्‍्यापी मताधिकार पर व्यवहार मे कई प्रकार 
के प्रतिवाय हैं जौर नोग्रो जाति यधायप मे मतदान के अधिकार सीमित रूप मे ही प्रयोग कर 
पाती है । 

(6) घोच--ध नी नापरिका को जो !8 व की आयु प्राप्त कर चुके है, मताधिकार और 
चुनाव में खडे होने का अधिकार है, चाहे व किसी राष्ट्रीयता, मूल जाति, लिय, व्यवसाय, सामाजिक 
उद्भव, धामिक विश्वास, शिक्षा, सम्पत्ति, पद अथवा निवास काल के हो, सिवाम ऐसे व्यक्तियों 
के जो पायत्त हा अथवा जिह वातुन द्वारा मताधिकार तथा चुनाव म॑ खडे होने के अधिकार से 


वचित कर दिया गया हो । स्थ्रिया को पुरुष के सम ही मताधिकार व चुनाव मे खड़े होने का 
अधिकार है । 


3 प्रतिनिषित्व 


प्रतिनिधि शा (रध्जाब5००६धएढ 00: श्रधाधा)--दूसक॑ सफल संचालन के लिए 
तीन शर्तों की पृत्ति होना आवश्यक है और प्रत्यंक की पूर्ति के लिए कई प्रकार वी सावधानियों का 
प्रयोग होता आवश्यक है । प्रथम, ससद का जनता के सभी वर्गों का सच्चे अर्थ में प्रतिनिधि होना 
चाहिए। दुसरे, ससद क॑ सदस्यों को विभिन विपयो (सामलो) के बारे मे खुल कर बाद विवाद 
करने दिया जाना चाहिए । तीसरे, सरकार को ससद के निषय को जवश्य ही मानना चाहिए । 
इनके अतिरिक सच्ची प्रतिविधिक संसद के लिए यह आवश्यक है कि चुनाव स्वताय हां । निवाचित 
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पतिनिधित्व का अभिप्राय यह है कि राज्य को अनेक निर्वाचन क्षेत्रे मं भूमि अथवा भूगोल के 
आधार पर बाँटा जाता है, निर्वाचन क्षेत्रों से एक या अधिक सदस्या का चुनाव किया जाता है। 
इस विधि का सबसे अधिक सुविधाजनक माना गया है। इसके पक्ष म॑ यह भी तक दिया जाता 
है कि जो व्यक्ति एक स्थान या क्षेत्र म रहते हैं, उनके हित समान होत हैं । परतु कुछ समय से 
इस विधि की आलोचना की जाने लगी है । इसम दो दोष बताये जाते हैँ। प्रथम तो यह है कि 
भूमियत सीमाएँ यथाथ नहीं, कृत्रिम होती हैं, व एक समूह या वग के हिता को दूसर वय या ह्िता 
से अलग नहीं कर सकती । केवल एक स्थान पर रहने से व्यक्तियों के हप्टिकोण अथवा हिता मे 
एकरूपत्ता नही आ सकती । दूसरे, यह इस युक्तिहीव सिद्धात पर भाधारित है कि कोई एक 
च्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है । वास्तव म प्रतिनिधित्व व्यक्तियों का नहीं 
वरन्‌ हितो का होता है। अत सच्चा प्रतिनिधित्व सामाय हितों का ही होता है। प्रतिनिधित्व 
का आधार व्यवसाय, वय अथवा काय होने चाहिएँ। जी० डी० एच० कोल ने इस विधि का 
जोरदार समथन किया है । 

दूसरी विधि के अतर्गत कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय के व्यक्तियों के साथ मत दंगा, मे कि 
अपने क्षत्र के निवासी मतदाताओं के साथ । इसके फलस्वरूप विधायिका म॑ विभिन हितो के प्रति 
निधि पहुँचेंगे । इस विधि के समथको का विश्वास है कि जो व्यक्ति एक ही प्रकार का काय 
अथवा व्यवत्ताय करते है, उनके हित भ्रपेक्षाकत अधिक समान होते हैं ॥ विधाधिकाओ भें विभिन 
हिंतो का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, विज्येप रूप से आजकल क्योंकि अधिकाश्ष राजनीतिक प्रश्न 
आधिक होते हैं। इस विधि का विभिन्न विचारघाराआ के समाजवादी अधिक समथन करते हैं! 
परन्तु इस विधि के विरुद्ध कई व्यावहारिक तक दिये जाते है । उतम से सवप्रथम यह है कि इसके 
फलस्वरूप राष्ट्रीय विधायिका वर्गीय और विश्येप हितों की सभा बन जायेगी और ये अ्तिनिधि 
राष्ट्रीय हिंता का उचित ध्यान न रखेंगे। दूसरे, प्रतिरक्षा, श्ागीत और व्यवस्था, वदेशिक सम्ब ध, 
कर आदि जसे सामा य हितो के प्रतिनिधित्व के लिए यह विधि अवनुपयुक्त है। इसके लागू करने में 
बहुत सी व्यावहारिक कठिताइसाँ भी आती है, इसी कारण इस विधि को अधिकतर राज्यों ने नही 
अपनाया है । 
प्रतिनिधित्व के मुख्य सिद्धात (7720705 0/ उ२००४८5८०/४४४०॥)--यहां पर हम दो मुख्य 
घिद्धान्ता का सक्षेप म॑ विवेचन करेंगे । श्रथम, उदार प्रजाताजिक (॥79672 ०0४॥००४॥४०), 
जिसका बल व्यक्ति के अधिकारों के महत्त्व पर है। इसके अनुसार सभी वयस्कों को मताधिकार 
मिलना चाहिए और मताधिकार सम होना चाहिए । इसका आधार यह भी है कि जनता प्रभु है 
(5०५थ०87५ ० ॥6 9००७०), जिस सवध्यापी मताधिकार द्वारा ही अभिव्यक्त किया जा 
सकता है । दूसर, प्रतिनिधित्व के समुहवादी (००॥४०ध775) सिद्धा त है, जिनका विकास उन्तीसवी 
शताब्दी में समाजवादियों न क्या । उहान पुबवर्णित सिद्धातां के अ्यक्तिवाद को अस्वीकार क्या 
और समाज के भीतर वय सघप के पहलू पर बल दिया । अतएवं विधायिका व्यक्तियों और मता 
की प्रतिनिधि न होकर बहुसरयक वंग की प्रतिनिधि होनी चाहिए। इस लोगो ने व्यावसायिक 
और कार्यात्मक (५०८३००4। 400 ए7०४०7४७।) प्रतिनिधित्व पर बल दिया। सोवियत सध 
के पूवयामी सविधान मे इस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, परतु 3936 मे बने 
वर्तमान सविधान में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को त्याग दिया गया । सोवियत पिद्धातकार अब 
भी अपनी प्रतिनिधि सस्यात्रो को श्रेष्ठतर बताते हैं। उतका कथव है कि उनके यहाँ जनता का 
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यदि जच किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उध निर्वाचित घोषित कर दिया 
जाता है, अयवा किर सबसे कम मत वाले उम्मीदवार का सलाम हटाकर उन मता को तीसरी 
पमद के अनुसार शेप उम्मीदवारा म॑ वाँट दिया जाता है। इस प्रकार जिस्त उम्मीदवार को 
पूण बहुमत प्राप्त होता है, वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यह प्रयाली बआनुपरातिक 
प्रतिनिधित्व-पद्धति से मित्रती जुलतो है । इसम क्षेत्र एक सदस्य वाले होते हैं, जबकि आनुपातिक 
पद्धति मे बहुसदस्य वाले क्षेत्र होते है । इसके गुणा और दोप दूसरे मत वी प्रथा क समान ही हैं, 
परतु इसम दूसरी बार चुनाव की आवश्यकता नही पडती । 
श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति--अल्पत्स्यको को पर्याप्त प्रतिनिधित दिलान के लिए 
अनेक विधियों सं यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है ओर इसका चलन लगभग सभी प्रयतिशील साज्यो 
में कुछ प्रकार के चुनावों के लिए होता दै। इस पद्धति के भी दो मुख्य रूप हैं. प्रथम एकल 
सक़मणीय मत पद्धति (5॥086 ((शय/०७०/० ५४०६४ ४/#५॥) थौर दूसरी सूची-पद्धति । 
आनुपातिक पद्धति का प्रथम रूप अधिक महत्त्वपृण व प्रचलित है | इसके लिए अप्नलिखित बातें 
आवश्यक हैं. (2) बहुसदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र जिनमे कम से कम तीन प्रतिनिधि चुने जाने 
चाहिये । (2) किन्तु मतदाता को केवल एक ही मत का लधिकार होता है। (3) मतदाता अपनी 
प्राद (ाथथाध१००) को विभिन्न उम्मीदवारा के माम के आगे /, 2, 3, 4 आदि सख्या 
लिखकर बता देता है। (4) मता का सक्रमण, गौर अत मे (5) निर्वाचन के लिए आवश्यक 
कोटा (मिलती) । कोटा निकालने के लिए य फामूल प्रयोग मे लाये जाते है-- 
(ब) कुल' मतों की संख्या 
चुने जाने वाले संदस्यां वी संख्या 
_ कुल मता की सख्या 
(आ) चुने जाते बाने सदस्यों को सस्या+व की 
उपर्युक्त फार्मूलो मे प्रथम अधिक सरल है, कि तु दूसरा अधिक ठीक और अधिक ही 
प्रचलित है। इस प्रकार यदि कसा निर्वाचन क्षेत्र से 8 उम्मीदवार हो और तीन सदस्य चुने 
जाने हो तो मतदाता तीन नामी के सामने अपनी पहली, दूसरी तथा तीसरी पंत द दिखायेगा । 
मतदाता का मत पहली पसाद के उम्मीदवार को पड़ेगा परतु यदि गणता का यह परिणाम 
निकले कि उसकी पहली पसन्द वाला उम्मीदवार कोटा पूरा हाने पर निर्वाचित घोषित कर टिया 
अग्रा है जयब] उस उभ्मीदवार के मत इतने कम आये है कि उसके चुने जाते की काई सम्भावना 
ने हो दो उसका मत दूसरी एस द वाले उम्मीदवार के पल मे पढ़ जायेगा । यदि दूसरी पस दे का 
उम्मीदवार भी चुना जा चुका हैं, वो उसका मत तोसरी पसन्द के उम्मीदवार के पन्‍्ष मे गिना 
जायगा । आवश्यकतानुसार यही क्रम जारी रहया । 
एक उदाहरख---मान लीजिए कि एक निर्वाचन-त्रेत से पाष्‌ श्रतिनिधि चुन जान है नौर 
डाले गये कुछ मतो की सख्या 24000 है। इत्र दशा म किसी अतिनिधि के चुने जाने के लिए 
बांटा इस प्रकार तिकाला जायेगा--- 
व ++2<-400, अर्थाव्‌ जिस उम्मीदवार का पहलो पस्तद के इतने मत मिल 
|] + 
जायेंगे, या गुजाइश होने पर दूसरी, तीसरी त्तथा चौथी पत्ताद के इतने मत मिल जायेगे उस 
निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा । 
यह पद्धति उन निर्वाषकों के लिए व्यापक रूप से अपनायी जाने लगी है जहाँ निवर्चिकां 
की सख्या अत्यधिक ऊम ही। भारत के राज्यों की विधान सभायें विधान परियदां व राज्य सभा 
के लिए अपने द्वारा चुने जाने वात सदस्या का चुनाव इस पद्धति के जबुसार करती हैं । 
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प्रतितिधित्व पति बल्जियम वी है। यह पर मतदाता यो अनेत्र दलीय सूचिया मं एस का 
छाँदया हाता है, परतु इस साथ द्वी पह यूगी क॑ भोवर भपती पद # सकता 4 यतता है । 
यह बात उल्लरानीय है हि बहुत समय तय एए ही दल यो सुरढ़ और स्थायी बदुमत प्राप्त हाठा 
रहा, पर तु हाज़ का अनुभय यह बताता दे नि बलिजियम 3 थी सा व्रिमण्डसा भी अस्विरता का 
भनुभव विया है, जिध हू शारए अब यहाँ 4 विवासिया वा इस पद्धति मे धताप बम हा गया 
है। वल्जियम भी पद्धति स ही कापी मिलतो-जुलती उच्च याजवा थो, जिस बहाँ पर 977 मे 
अग्रीइृत प्रिया गया था । परन्तु पीदरसण्ड में सम्पूण देश को एक ही निवचिन»ोत्र बनाया गया, 
उस पे से भी सुरड़ दत्तीय माँ श्रमण्डल था, लत जनमत उस सन्तुष्ट रहा । महाँ यद बाह 
उल्लसनीय हे हि बेल्जियम भोर हातण्ड दाना ही दया मे सांसद चासन पति है. एसा प्रतीत 
होता है मि यहाँ पर दला यी सझ््या म॑ यृद्धि नहा हुई, कदाचित्‌ इसी कारण हि इस प्यार री 
शासन-पद्धति छाट दला यो अप्रभावी बना देती है । 
स्वेडिनविया के तीना राजतात्रा स्वोडन, यावें और उेनमाय' में भी सांसद पद्धति के साथ 
भानुपातिय' प्रतिनिधित्व पद्धति यो अपनाया हुआ है । उनकी पठतियाँ एक दुमर स भिन्न हैं, 
परन्तु मावें भौर स्वीडय मे सूची पद्धति है, जयदि उनमाक मे एड-संदस्थीय नियत क्षेत्रा के 
साथ नानुपातिक प्रतिनिधित्य को मिलारर एवं पेचोदा याजना को सागर मरने का प्रयले किया 
गया है। स्वीडन भर नायवें म तो मतदाता को सूचिया मे दिये गये उम्मीदवारा वी छांट मे पूरी 
आवाज प्राप्त है । बुछ समय से स्वीडन की निर्वाचनद्ति की ब्राफी आलोचना हो रही है भौर 
एक-सदस्योय तिवचिन शेत्रा की पद्धति यो फिर से अपनाय जाने की माँय की जा रही है| परन्तु 
इन तीनो दशा में स विसी मे भी ऐसी सम्भावना नहीं है कि आानुपरातिक पद्धति को हटाकर कोइ 
अय पद्धति अपनायी जायेगी । 
स्विटजरलण्ड म॑ सघात्मयः सविधान है, भौर वहूं पर सासद वायपालिवा भी नहीं है। 
99 मे ही सघीय विधानमण्डल के निचले सदन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया 
गया, अत वहाँ इस पद्धति या अनुभव अधिक लम्बे काल का नहीं है । स्विस पद्धति मूची का ही 
एक भिन्न रूप है, जिस मतदाता को अपनी सूची बनाने म॑ पूण स्वतात्ता देकर अधिक लचीला 
बनाया गया है। वहां पर यह भी अवसर प्रदान किया गया है कि मतदाता उद्ची उम्मीदवार के 
लिए दो बार मत्न दे सकता है । स्विस पद्धति के परिणामस्वरूप विधायी निकाय में समुदाय के 
विभिन मतो का प्राय ठीक ठीक प्रतिनिधित्व हो जाता है। यद्यपि वहाँ दलो की सख्या काफी 
बडी है, बिन्‍तु उसका वहाँ की कायपालिका की स्थिरता पर कोई कुप्रभाव नहीं पडता । जबकि 
स्विट्जरलैण्ड एक ऐसा देश है जो राजनीति म अतिवाद से दूर है, आयरलण्ड अपनी राजनीतिक 
दल बाददियो के हिंसापूण स्वरूप क॑ लिए विख्यात है। आयरलण्ड क गणतात्र ने आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व की एकल सक्रमणीय मतदान-पद्धति को अपनाया हुआ है। प्रत्येक मतदाता का केवल 
एक ही मत होता है, परन्तु यदि किसी उम्मीदवार को अपने कांटे से अधिक प्रथम पसद के मत 
मिल जाते हैं, तो उसके अतिरिक्त मत-पत्रा को दूसरी पस द के अनुसार अय उम्मीदवारों भें वाँट 
दिया जाता है । यद्यपि राजनीतिक दल अपने समथकी को अनुदेश दते हैं कि वे किस उम्मीदवार 
को प्रथम स्थान दें, फिर भी साथारणतया वे इसी बात पर बल देते हैं कि सतदाता उनकी सूचियो 
में सम्मिलित उम्मीदवारों के लिए ही मतदान करें । काफी समय तक वहाँ भी मा त्रमण्डल स्थिर 
रहे, कितु 948 के चुनाव मे आयरलंण्ड की अल्पमत प्राप्त दल ओर मिल जुले दला के मात्र 
मण्डल के बीच चुनाव करना पडा | 
निष्कष--आनुपातिक प्रतिनिधित्व के कुछ भी गुण हो, जहाँ तक उस आनुपातिक योजना 
का सम्बंध है जोकि सम्यूण देश को एक ही निर्वाचन क्लेत बनाती है और अपने अनुवात का 
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सूची पद्धति- इसमे निर्वाचन क्षेत्र बहुत बडे आकार के होते है। चुनाव म भाग लेने 
वाले उम्मीदवारा को विभिन दला की सूचिया म रखा जाता है, प्रत्येक दल के उम्मीदवारा की 
एक सूची होती है । श्रत्येक मतदाता को यह अधिकार होता है कि जितने प्रतिनिधि उस क्षेत्र में 
चुने जाने है, उतने मत दे सके, कितु किसी भी उम्मीदवार को यह एक से अधिक मत नही दे 
सकता । निर्वाचन का परिणाम निकालने के लिए पहले कोटा निश्चित किया जाता है, कोटा 
निकालने का ढग वही होता है, जैसा फ़ि उपयुक्त प्रणाली मे। मान लीजिए, किसी निर्वाचन क्षेत्र 
से भाठ प्रतिनिधि चुने जान हैं, कुल डाले गये मतो की की सख्या 72,000 है, तो कोटा 800] 
हुआ । उम्मीदवारा की विभिन्न सूचिया के पक्ष म मान लीजिए मत इस प्रकार आय है-- 


काग्रेस 34,000 
प्रजासमाजवादी दल 7,000 
साम्यवादी दल 0,000 
जनसघ 4,000 

72,000 


अत विभिन दलो के निर्वाचित सदस्यो की स्या क्रमानुसार 4, 2, !), । होगी | किसी 
दल की सूची म॑ से किन उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाये, इसका निर्णय इस आधार पर 
होगा कि उस सूची म॑ किन उम्मीदवारों को सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रणाली का 
चलन फ्रासत तथा कुछ अय यूरोपियन देशा में पाया जाता है। इस पद्धति के अं तगत मतदाता 
को दलो द्वारा प्रस्तुत उम्मीदवारा की सूचियो के बीच छाँट करनी होती है । पश्चिम जमनी के 
व डेस्टेग मे, जहाँ एक मिश्चित प्रणाली का श्रयोग होता है, आधे सदस्य एक सदस्यीय निर्वाचन 
क्षेत्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शेप आधे दला द्वारा नामजद व्यक्ति होते है। सूची पद्धति 
के दो रूप हो सकते हैं () वधी सूची--मतदाता को अपने दल द्वारा छाटे गये उम्मीदवारों के 
बीच किसी प्रकार की पस द करने का अधिकार नही होता । (2) स्वतन सूची--अपने दल द्वारा 
मामजद उम्मीदवारों के बीच मतदाता अपनी पद को दिखा सकता है । बुछ राज्यो में तो वह 
अतिरिक्त ताम भी लिख सकता है । 

आनुपातिक पद्धति के मुख्य गुण अग्रलिखित है. () इसमे प्रतिनिधित्व यायपूण होता 
है, वंयाकि बहुसख्यक व अल्पसख्यक मंता अथवा दला को उचित भ्रतिनितित्व प्राप्त होता है । 
(2) इसमे कोई मत व्यर्थ नही जाता अत प्रतिनिधित्व अधिक यथाथ और जनत-नात्मक होता 
है, क्योकि भ्रत्येक मतदाता के मत की गणना का निर्वाचन फल पर प्रभाव पडता है। (3) इसके 
फलस्वरूप विधान सभा जनमत का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है, क्योकि इसमे सभी दलों को 
झासन काय में अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। (4) यह मतदाता को छाट की पूण 
स्वत जता प्रदाव करता है। उसे अपनी पस॒ द दिखाने मे खुब अच्छी तरह सोचना पडता है, अतएव 
यह राजनीत्तिक शिक्षा का एक उत्तम सावन है। पर तु प्रत्येक विधि में गुण जौर दोष दोना 
ही होते है। इस पद्धति के मुरय दोष ये हैं--() कुछ व्यक्तियों का कथन है कि यह पद्धति 
अत्यधिक पचीदा है, अत मतदाता दलों के एजेण्टो के हाथ म॑ फेस जाते है । इस पद्धति बे सफन्न 
बनाने के लिए मतदाता शिक्षित होने चाहियें। (2) विधायिका म॑ विभिन दला का पतिनिधित्व 
होता है, फलस्वरूप स्थायी मात्रिमण्डल का निर्माण जौर स्थायी रहना बहुत कठिन हो जाता है। 
(3) अति विस्तृत निर्वाचन क्षेत्रो के कारए प्रतिनिधियों और मतदाताजों के बीच निकद सम्पक 
नही रहता । 

झआानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवहार मे--राष्ट्रीय निर्वाचन के लिए सबसे पुरानी आनुपातिक 
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यह भी कहना उचित होगा कि वढोर दलीय अनुशासत्र के कारण जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि 
स्वत्तत्न रूप स अपत मत का प्रयोग नहीं कर सक्‍ते। इन कारणा से तथा प्रत्यक्ष प्रजातस्त्र के 
सिद्धांत को ययासम्भव क्रियात्मक रूप दने के लिए आजकल प्रत्यक्ष विधि निर्माण वा समयव 
किया जाता रे । प्रणक्ष विधि निर्माण की प्रमुख विधिया वा सक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित है-- 
जन निर्णय (४८००0७॥)--जन निणय अथवा लोक निर्णय का तात्पय उस साधन से 
है जिसके द्वारा उन विधेयका बयवा साविघानिक सशाधना पर जनता की निर्णायक सम्मति वी 
जाती है जिन पर विधायिका म वाद विवाद हो चुका होता है। यदि निवाचक्गण एक निश्चित 
बहुमत द्वारा उसको स्वीकार कर लेते है तो वह कानून बन जाता है, अ यथा मही । इसका 
आधारभूत विचार यह है कि वानून जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, इसलिय विधायिवा 
द्वारा पारित कानून पर जनता की निर्णायक स्व्रीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। जन तिणय दो 
प्रकार का होता है--अनियाय और ऐच्छिक (वंकल्पिक)। अनिवाय जन निणय के अतगत 
विधामिका द्वारा पारित प्रत्येक कानून जनता वी सम्मति जानने के लिए उसके सामने अनिवाय 
रूप से पश किया जाता है। ऐच्छिक जन निणय मे प्रत्यक कानून को जनता के सामने पेश नही 
किया जाता, वरन्‌ वे ही वागुन जनता के निणय हतु उसके सागन रखे जात॑ हैं जिनके लिए निर्वाचक 
एक निश्चित सख्या में मतदाताओं के हस्ताक्षरा के साथ प्राथना करते हैं। यह सख्या संविधान म॑ 
दी हुई होती है । 
जन निणय का प्रयोग साविधानिक सशोधनो के सम्ब'ध म आस्ट्रेलिया, इनमाक, आयरलण्ड, 
फ्रास, इटली व स्विटजेरलण्ड तथा अमरीकी सघ क राज्यो म किया जाता है । जमनी के वमर 
गणतत्र मे भी इसके लिए व्यवस्था थी, परन्तु जमन संघात्मक गणतत्र के आधारभूत कानुन 
(828० .0७ 0 949) मे इसका एकमात्र हवाला घारा 29 म दिया गया है, जिसेका सम्ब घ 
प्रदेशों की सीमाओं से परिवतन से है । आजकल साधारण विघायन के सम्ब घ में जन निणय का 
प्रयोग अनेक राज्यो के साविधानिक व्यवहार का अग है । इटली मे जन निणय का प्रयोग सवप्रथम 
946 में राजताल को रखने था न रखने के प्रश्न पर किया गया, जिसके फलस्वरूप वहाँ गण- 
तजात्मक सविधान बना । इटली के गणतात्र मे 4947 के सविधान की धारा 75 के अनुसार 
यदि पाच लाख मतदाता या पाँच प्रादेशिक परिपदें माँग करें तो वित्तीय कानूनी और सधिया को 
छोडकर किसी कानून के पूण अथवा आशिक निरसन के लिए जन निर्णय किया जाता है। फ्रास 
मे ]958 के संविधान के अतगत, जन निणय निम्न रूप म स्वीकार किया गया है-< 
ससदीय सन्ो क दौरान सरकार के भ्रस्ताव था दोनो एसेम्बलियो के सयुक्ते अस्ताव पर 
(जिसे सरकारी गजट म॑ प्रकाशित कर दिया गया हो) गणत तर का राष्ट्रपति किसी भी ऐस विधेयक 
को जन निणय के लिए प्रस्तुत कर सकता है जिसका सम्व ध सरकारी प्राधिकर्णो के सगठन से 
हो और जिसके लिए समुदाय के समझोते की आवश्यकता हो या किसी एसो साथ के पुप्टीकरण 
के लिए अधिकार देने की व्यवस्था करता हो, जो कि संविधान क॑ विरुद्ध न होते हुए भी, वतमान 
सस्थाओं के काय सम्पांदत को प्रभावित करता हो । 
स्विटजरलण्ड के सधीय शासन तथा के टनो के शासन म॑ इसका व्यापक रूप से प्रयोग 
होता है और इसके दो प्रमुख रूप है--ऐच्छिक तथा अनिवाय । अनिवाय जन निणय को व्यवस्था 
948 के सघीय संविधान मे ही सभी साविधानिक परिवतना क लिए थी, इस न्यवस्था को 874 
के संविधान में जारी रखा ग्या। जनिवाय जन निणय एसे सशोधनो अथवा पूण परिवतनों के 
लिए लागू है जिनका प्रस्ताव फेंडरल एसम्वली रखती है । कोई भी सशोधन तभी वध और प्रभावी 
होता है जबकि सम्पूर्ण सघ के भाग लेने वाले मतदाताना तथा क॑ टनो का बहुमत उसके पक्ष से 
हो । कैटन और बद्ध के टन का मत उसके मतदाताआ के बहुमत से जाना जाता है (जो मतदाता 
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जनता को वापूनी प्रस्तावा मं पहल करन का अधिकार दता है। यह माना जाता है वि नागरिका 
को अपनी इच्छा के काजुना के लिए विधायिका म॒प्रस्ताव रसन का अधिकार थी हाना चाहिए । 
इसके आतगत सविधान द्वारा निश्चित ससख्या में नागरिया वो चाह कानून व लिए प्रावना करन 
या स्वय उसका मसविदा तयार बरक उस पर कानून वनान की प्राथना करने का अधिकार हांता 
है । जब विधायिका उस कानुन को पास वर देती है तो यह कासूत पुन एवं बार जनता को 
निणय जानने के लिए नागरिका वे सामने रखा जाता है । 
सपुक्त राज्य अमरीका म, प्रस्तावाधिकार का प्रयोग बहुत कम सघा तरित राज्य करते हैं। 
कुछ राज्या म प्रस्तावाधिकार का प्रयोग साधारण विधायन वे लिए किया जाता है और कुछ 
दूसरों में साविधानिक सशाधना के लिए | प्रस्तायउ रखन के लिए नागरिका की सख्या राज्या मं 
भिन्न भिन है, जो पूण निर्वाचक मण्डल वे 5 से लकर [5 प्रतिशत तक है, जबकि कुछ राज्या भ 
इस भ्रकार पी सख्या नियत कर दी गयी है। जिन राज्या म प्रस्तावाधिकार का प्रयोग किया 
जाता है, वहाँ पर साविधानिव अयवा साधाररा कानूना क॑ लिए प्रक्रिया म जतर नही है। वमर 
ग़णत न के अतंगत जमनी मे एक दिलचस्प अनुच्छेद द्वारा पस्तावाधिकार क सिद्धात्त की व्यवस्था 
की गयी थी । उसम बहा गया था कि' यदि मताधिकार प्राप्त व्यवितिया की /0 सरया किसी 
ऐसे विधेयक को पश्ञ करन की प्राथना करे जिसका कि पूण प्रारूप दिया गया हो, तो सरकार के 
लिए यह आवश्यक होगा कि वह उसे लोकप्रिय सदन मर श्रस्तुत करे । इटली के संविधान मे भी 
प्रस्तावाधिकार हृतु एक समान घारा की व्यवस्था की गयी है। कोई भी 50,000. निवरच्चिक 
प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप तैयार कर, विधायिका वे विचाराय प्रस्तुत कर सकते हैं । 
स्विदूजरलण्ड मं 50,000 मतदाताओं के हस्ताक्षर से संविधान में पुण परिवतन का 
प्रस्ताव किया जाय तो उस पर वही कायवाही होती है जो कि तब होती है जबकि फेडरल 
एसेम्वली का एक सदन पूण परिवतन का प्रस्ताव रखे और दूसरा उसका विरोध कर | यदि 
विधायिका मे किसी विशिष्ट सशांचन की साग की जाये तो थग्रे कि कायवाही इस पर निभर 
करेगी क्रि प्रस्तावित सशावन को कानूनी रूप म प्रस्तुत किया गया है अयया साधारण शब्दों मे । 
यदि कानूनी रूप मे प्रस्ताव पंथ किया गया है और फेडरल एसेम्बली या उसका एक सदन उम्र 
स्वीकार कर लता है तो उस पर शीघ्र ही जब निणय कराया जाता है जौर मतदाताजां तथा 
के टना का बहुमत पक्ष मे होने पर वह प्रभावी हो जाता है। पर तु यदि फेडरल एसेम्बली उस 
अस्वीकार करे ता वह जनता से उसे गिरान की माँग कर सकती है या उसके साथ अपनी ओर से 
वैकल्पिक प्रस्ताव जन निणय के लिए प्रस्तुत कर सकती है जौर जन निणय के अनुसार काय होता 
है । जब जनता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव साधारण भाषा म होता है तो एसेम्वली उसके सम्बंध में 
भी दो प्रकार से कायवाह कर सकती है । यदि बह प्रस्ताविक सशोधन की नीति स सहमत है तो 
उसके अनुसार सशोधन का प्रारूप तंयार कर उस पर जनता व के टना का निणय प्राप्त करना 
पडता है। यदि एसेम्बली प्रस्तावित सशाधन से सहमत नही तो उसे जनता का इस प्रश्न पर 
निणय प्राप्त करना होता है कि प्रस्तावित सशोधन के बारे म॑ आगे कायवाही की जाय या नही । 
यदि जनता का निणय उसक पक्ष मे होता है तो एसेम्बली को उसके अनुसार सशोधन तयार कर 
उस पर जनता व केटना का मत भ्राप्त करना आवश्यक है। 
प्रतिनिधि प्रत्यावततन (?८८४॥)---प्रत्यावतन के द्वारा एक निश्चित सरया म॑ मतदाता किसी 
निर्वाचित कमचारी या ऐस प्रतिनिधि को पदच्युत कराने की प्राथना करते है जिनके काय से उनको 
सततोप प्राप्त न हा। प्राथना पर मतदान होता है, यदि बहुमत प्राथना को स्वीकार करता है तो वह 
कमचारी या प्रतिनिधि पदच्युत हो जाता है और शेप अवधि क॑ लिए रिक्त पद को भरने के हैतु नया 
चुनाव कराया जाता है । इसका प्रयोग कुछ अमरीकी राज्यो व सोवियत सघ म किया जाता है। * 


प्र प्रधएल5(व,, फ् 
'ग उधाल्त, 'धा 6. ् (००४॥(७४००७ प 
हक एफ, 


ग़रा 
सभी कानुना के अस्तावा के लिए भी 
निणय की न्यवस्था है | 

सभी सपरीय कानूनों और ऐस प्र 
और जिनके अतग म्व कायवाही आब: 
ऐसा तभी बकि कु; 


अवस्था 
,, नाग 8 ने ऐसी माय करे । 
सात के-टना में नागरिक की वि| किये जा; पर कननों 


फमापद ०7३ अफडाल 
76 $७ पंत्यावदत स2कण णाल प्फ्ग्य 'धघघ० 3, 
० पबकात्याक 4६७५ ?२27 


454 राजनीतिक ससस्‍्थायें ओर तुलनात्मक शासन 


(3) स्विटजरलेण्ड और अमरीकी राज्या वे अनुभव से पता चलता है कि अधिकतर 
मनुष्य जन निणय और प्रस्तायाधिकार में दिलचस्पी नहीं लत । इसका परिणाम यह होता है वि 
बहुधा कानून अल्पमत के द्वारा पास हो जाते हैं और इसलिए कानुन में जनता की वास्तविक 
इच्छा प्रतिरिम्बित नही हा पाती । मतदाताओं वी इस उदासीनता वा कारण यह है कि प्रतिटिन 
की मतदान सम्बंधी परेशानी स व तग आ जाते हैं । इसके अतिरिक्त राजनीति जनसाधारण के 
लिए विश्येप रूप से आकपक भी नहीं होती तथा साधारण मनुध्या का अधिकाश समय जीविरो 
पाजन म व्यय हो जाता है और इसलिए राजनीतिक विपयो पर विचार करन वे लिए उनक पात्त 
बहुत कम अवसर रहता है। (ऊ) इस क्यन मे भी अधिक सत्य नही है कि प्रत्यक्ष विधि मिर्माण 
के साधना द्वारा जनसाथारण को अच्छी राजनीतिक शिक्षा मिल जाती है। जो वात साधारण 
निवचिन के विषय मे सत्य है, वही जन निणय या प्रस्तावाधिफार के विषय में भी कही जा सकती 
है । इनके द्वारा उत्तेजना एवं भ्रप्टाचार फलाने वाल लागा को जनसाधारण के अचान और 
भोलपन से अनुचित लाभ उठान का अवसर श्राप्त होता है। (ए) जन निणय और ध्रस्तावाघिकार 
का प्रयोग विशालकाय देशा मे नही किया जा सकता, कक्‍्यांकि वहाँ पर इनके द्वारा कानून के 
निर्माण मे अवाछनीय विलम्ब होगा । 

निप्फप--यदि जन विणय का बहुथा प्रयोग किया जाय, दो उसका परिणाम वानूना के 
लागू बरने में ऐसी देरी करना होगा जो समाज को उनसे होन वाले लाभा स ही वचित कर दे । 
दूसरा आरोप यह है कि घने औद्योगिक समुदाय म जिन विभिन्न आवाजो को यह उठने का अवसर 
देगा, सम्भवतया वे एक दूसरे के विरुद्ध प्रभावहीत हो जायेंगी और इसका परिणाम प्रयविगीत 
विधायन वो पूणतया रदृद करना होगा। इनके अतिरिक्त आधुनिक दशाआ मे विधायन इतना 
विशेषीकृत हो गया है कि अच्छी प्रकार से सूचना पाने वाला नागरिक भी सब विधेयका में 
विस्तार की वातों को कठिनाई से ही समझ सकता है। यह बात नी ध्यान दने की है कि संविधान 
एक ऐसा आधारभूत कामून होता है जिसमे बहुत सोच समझ कर ही परिवतन क्या जाना चाहिए । 
यदि उसम ऐसे कानूनों को भर दिया जाय जिनके प्रारूप जनता द्वारा तयार किये गये हो और 
जिन पर जनता का मत लिया गया हो तो उसका आवश्यक स्वरूप खो जायेगा और वह ऐसे 

प्राविधानों का समूहू बन जायगा कि जि है क्ायरूप ने दिया जा सके ।7 

जहा तक प्रत्यावतन का सम्ब घ है, ऐसे उदाहरण है कि सयुक्त राज्य अमरीजा के कुछ राज्यां 

में इसका सफलतापूबक प्रयोग किया गया है | परन्तु इसके विरोधी यह कहते हैं कि यह सरकारी 
अधिकारियों मे एक भय और दासता की भाववा को पदा करने वाला है । यदि इसका प्रयोग विधायकों 
के लिए किया जाय तो यह उ है सच्चे जथ में प्रतिनिधि से बेवल डेलीगेट मं बदलेगा और उसे भ्रष्ट 
व चालांक गुट के अनुचित आक्रमणों का शिकार बना देगा, जिसके परिणामस्वरूप सावजनिक 
आवना से प्रेरित व्यक्ति सावजनिक जोवन से निकल जायेंगे । यदि इसे कायपालिका अधिकारिया 
के बारे मे लागू किया जाय, तो इसकी प्रवृत्ति स्पप्टत उनकी सत्ता को क्षीण बनाने की रहेगी और 
यह श्रेष्ठ व्यक्तियों को सावजनिक पदो पर आने से रोकेगा । यदि इसे प्यायाधीश के लिए लागू 
क्या जाय तो यह उह जनता की सनक का शिकार बनायेगा और उनके लिए कायकाल की सुरक्षा 
को नष्ट करेगा, जो कि राज्य के हित्त मे आवश्यक है ॥ भविष्य में कुछ भी हो, अतीत मे रिकाड 
सराहनीय रहा है । इस रिकाड से निर्वाचक मण्डल की स्थिर अभिरुचि, मतदान मे भाग लेने वालो 
की बुद्धि और सावधानी व साधारण समझ पर आधारित निणया का पता लगता है ।* 
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प्रत्यक्ष विधि निर्माण के गुए--ये अग्रलिखित है--() इसके द्वारा लोकप्रिय राजसत्ता 
के विचार को व्यावहारिक रूप दिया जाता है। भ्रस्तावाधिकार के द्वारा जनता स्वय चाहे कानून 
का प्रस्ताव रखती है और जन निणय के द्वारा विधायिका द्वारा पास किये गये कानून पर अपनी 
स्वीकृति देती है। इस प्रकार अनुचित विधेयक्रों को कानुन बनाने से रोका जाता है और उचित 
एवं चाहे विधेयकों को कानुन का रूप दिया जाता है। (2) प्रत्यक्ष विधि निर्माण द्वारा जो कानुन 
पास होते है उन पर जनता की स्वीकृति होती है । अत उतका इच्छापूबक पालन किया जाता है । 
इस प्रकार इन कानुनो के पालन द्वारा देश-भक्ति की भावना को प्रोत्साहन एवं बल मिलता है। 
(3) इन साधना के द्वारा जनता की राजनीतिक शिक्षा होती हे । इनके अभाव में नागरिकों को 
चार या पाच बप के पश्चात्‌ केवल निवाचन काल मे हो देश की महत्त्वपृष तथा राजनीतिक 
समसस्‍्याजों पर विचार करने का अवसर प्राप्त होता है। (4) विधायिका के सदस्य साधारण 
निर्वाचन समाप्त होने के कुछ समय पश्चात्‌ लोकमत से दूर तथा उदासीन हो जाते हं । जन निणय 
और प्रस्तावाधिकार बिधायिका को सदा लोकमत के घनिष्ठ सम्पक में रखते है। (5) साधारण 
निर्वाचन के समय मतदाता लुभावने नारो के प्रवाह मं वह जात है ओर नीति विषयक मामलो पर 
गम्भी रतापुवक विचार नही कर पाते । इसके अतिरिक्त साधारण निर्वाचन के समय एक साथ 
अनेक समस्‍यायें तथा विषय एक दूसरे स मिले जुले रहते है, इस कारण से भी साथारण नागरिक 
उनको पूणतया मही समझ पाते | परतु जन निणय और भ्रस्तावाधिकार का प्रयोग करत समय 
उनके सामने कैवल एक विशेष विपय होता है । अत उन पर वे लोग गम्भीरतापूवक विचार कर 
सकते है । (6) विधायिका के सदस्यो को घूस आदि देकर पूजीपति तथा अभय लोग भ्रष्ट कर 
सकते हैं और सावजनिक हित की अवहेलना करके व्यक्तिगत अथवा वर्गीय हिंतो को पूरा कर 
सकते है पर तु प्रत्यक्ष विधि निर्माण की व्यवस्था मं ऐसा करना सम्भव नही है। (7) प्रत्यक्ष 
विधि निर्माण के ये साधन विधायिका के दोना सदनी के बीच गतिरोध को दूर करने मे सफल 
सिद्ध हुए है। आस्ट्रेलिया इसका उदाहरण है। (8) दुष्परिवतनीय सविधान वाले देशो मं 
प्रस्तावाधिकार का एक महत््वपूण लाभ यह होता है फ्रि इसके द्वारा संविधान का सश्योधन सरलता 
से हो जाता है जबकि विधायिका को ऐसा करने मे अनेक कठिताइयो का सामना करना 
पडता है । 
दोष--पअरत्यक्ष विधि निर्माण भी दोपरहित नही है, इसक मुरय दोप इस प्रकार है (अ) 
इसके कारण विधायिका का मौरव नष्ट हो जाता है भौर परिणामस्वरूप वह भनुत्तरदायी हो 
जाती है, क्योकि उसे यह ध्यान रहता है कि कापून का पास होना या न होना आततिम रूप में 
नागरिको की ही इच्छा पर निभर करता है। इस प्रकार विधायिका अपने मुएय काय विधि निर्माण 
के प्रति उदासीन हो जाती है। (आ) कानून का निमाण करना विशेषज्ञों का काय होता है । 
साधारण मनुष्यो म ऐसी योग्यता नहीं होती कि व॑ आधुनिक काल की जटिल, आथिक एवं 
राजनीतिक समस्याओं का समझ सके। अनेक पर राष्ट्र नीति ओर वित्तीय नीति सम्बाबी 
समस्‍यायें ऐसी होती है जिनको शिक्षित मनुप्य भी भली प्रकार नहीं समय पाते तो फिर साधारण 
मनुष्यी का तो कहना ही क्या । इसलिए प्रत्यक्ष विधि निर्माण के द्वारा बहुधा दोपपु्ण वानुन, 
जिस पर यथोचित विचार नही किया जाता, पास हो जाते है। (इ) जन निणय और प्रस्तावा 
घिकार म मतदाताओं का केवल हा या नही कहने स काय पूरा नही हो जाता । (ई) यह वघय 
भी अधिक सारपूण नही है कि प्रत्यक्ष विधि निर्माण द्वारा पास क्यि गय वानूनों वा भपेक्षाकृत 
अच्छी तरह पालन किया जाता है । यदि जन निणय म॑ मतदाता 5 प्रतिशत बहुमत से विसी का यूत् 
को पास कर देदे है तो 49 प्रतिशत मतदाता उस कानून के उस समय स अधिव विरोधी बप जाते 
है जबकि वही कानून केवल प्रतिनिधि विधायिका क द्वारा ही पास किया यया द्वोता है । 
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अधिकतर विदेशी लेखको ने, जिनका प्रजात त्र मे विश्वास रहा है, प्रत्यक्ष विधि निर्माण 
पद्धति की स्विट्जरलेण्ड मे सफलता को स्वीकार किया है। घोष के अनुसार तो भ्रस्तावाधिकार 
व लोक निणय वह चूल है जिसके चारो ओर सम्पूण स्विस शासन पद्धति धूमती है।? स्विटजरलण्ड 
की वहुसस्यक जनता इस पद्धति से सतुष्ट है। ब्राइस और ब्रुक्‍्स (९ ( 8700!.5) जैसे 
अमरीकी लेखको न॑ यह माना है कि इस पद्धति के लाभ हानियों स कही अधिक है। पर तु हे स 
हृबर के अनुसार लाड ब्राइस ने स्विट्जरलंण्ड मे अपनी ऑतिम यात्रा के अवसर पर मत प्रकढ 
किया था कि आशिक सघर्षों के युग मे जन निणय व प्रस्तावाधिकार अधिक अनिश्चित अथवा शका 
के योग्य हो गये हैं। यह सच है कि स्विदूजरलैंण्ड मे इन सस्थाजी की सफलता के लिए उपयुक्त 
दशाएँ विद्यमान रही है। ये सस्थाएँ छोटे आकार व कम जनसरया वात राज्यों के लिए विशेष 
रूप से उपयुक्त है और स्विटजरलैण्ड इस दृष्टि से एक आदश राज्य है। साथ ही स्विटजरलेण्ड 
एक ऐसा राज्य है जहा दलीय भावना की प्रधानता नही है । इन सस्थाजोी की सफलता के लिए 
स्विट्जरलैण्ड मे अय ऐतिहासिक दशाएं ओर जनता का चरित्र भी उत्तरदायी है। स्विस जाति 
को प्रत्यक्ष प्रजात-त्र व स्वशासन की समस्यथाजो का सबसे अधिक व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। 
उसमे सामाजिक समता, दंक्ष-भक्ति ओर सावजनिक कत्तव्य पालन की भावनाएँ भी सुदृढ है। अय 
राज्या म॑ इन सस्थाओं का कार्या|वत करने के अवश्य ही भिन्र परिणाम होते । वास्तव मे, जसा 
ब्राइस ने कहा है, स्विटजरलैण्ड मे इन सस्थाओ का विकास स्वाभाविक है ।* ब्युएल का भी यह मत 
है कि स्विटजरलंण्ड की शासन पद्धति म समझोता और सहनशीलता आवश्यक तत्त्व है। ऐसे 
राष्ट्र म जहा जनता पूण सिद्धातो मे अधिक विश्वास करती हो अथवा जहा जनता का झुकाव 
सिद्धा ता पर अतिवादी बाद विवाद की ओर हो वहाँ स्विस-पद्धति सुचार रूप स॑ नहीं चल 
सकती ।५ स्विस सविधान म॑ दलों क॑ नाटकीय सघर्पा के लिए स्थान नही है, जैसा कि अय टेशो 
में पाया जाता है और न ही वहाँ जनता के लिए किसी दूरगामी सुवार के पक्ष मे था दोलन के 
लिए अवसर है कितु इसमे स्थायी प्रशासन के लिए व्यवस्था है। 
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458 राजनीतिक सस्वायें और हुलनात्मा 
चुनाव-ध्यप मुक्त राग्य अमरोर। चुनावा परे बहुत अधिय ये विया जाता हैं 
१952 के राष्ट्रपति मे लगभग 3 रोड सऊार वी दोना दला ब्यूय रिया भार 
बुल ध्यय १0 बरोड डालर बे पहुंचा । तु इस सम्ब घ [तें ध्यात देने वी हैं मद 
नाव अंभिय। मे प्रत्यव यो बंबल दोस्टवाड ज्जा जाय वा उसमा डॉ सच ही 
0 लास डाल होता हैं सयुक्त राज ]6 बराइड जनता रहती कौर दो की 
विस्तार बहुत घक हैं * अतिरि्फ मुक्त ज्य अमरीरा ससा यः बरी दें और 
पी ऊँचा ध्यय हाता हैं । ही घुनाव मी दोलन स॒॑वुतदिन 
त्‌ हूँ । दल है घन वी बड़ी राशि ५ 
ग्बाघ में बन गये हैं 
नव ॥| 
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नवम्बर मास के पहले सोमवार के वाद आने वाले मगलवार को हो (अर्थात्‌ उस वष जबकि 
राष्ट्रपति का चुनाव होता है) । पर तु जहाँ तक उनके चुनाव के ढंग का प्रश्न है, इस सम्ब व में 
कोई राष्ट्रव्यापी नियम नही बना है, क्योकि यह अधिवार प्रत्येक राज्य की विधायिका को प्राप्त 
है । 792 मे निर्वाचकों का 9 राज्यों मे विधायिकाजा द्वारा चुनाव हुआ और केवल < राज्या 
मे जनता द्वारा परन्तु एक के बाद दूसरे राज्य मे इनका चुनाव लोकप्रिय आधार पर होने लगा । 
अब सभी राज्यो मे निर्वाचक्रो का चुनाव जनता द्वारा होता है | जनता निर्वाचको का चुनाव करते 
समय दलो के प्रतिनिधिया को मत्न देती है और दलीय आधार पर चुने गये निर्वाचक्त अपना मत 
दल के आदेशानुसार देते हैं। कहने का तात्पयें यह है कि यद्यपि अब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन 
भप्रत्यक्ष रूप से 535 निर्वाचको द्वारा होता है, कितु अब वह वास्तव मे जनता द्वारा निवाचित्त 
कायपालिका वा अध्यक्ष (0605०८3879 ०६०००४७४०) है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की वतमान 
पद्धति के दो मुख्य चरण है--पहते, वामजदगी, और दूसरे, निर्वाचको का चुनाव तथा निर्वाचका 
द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव | इन दोना चरणा तथा अय ज्ञातब्य बातो वा सक्षिप्त वणन यहाँ पर 
दिया जाता है । 
राष्ट्रपति (व उप राष्ट्रपति) फी नामजदगी--इन महत्त्पूण पदो के लिए अपने अपने 
उम्मीदवारों की मामजदगी दाना प्रमुख दल राष्ट्रीय सम्मेलनों मे करते है। प्रम्मेलन के लिए 
प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, जिसके लिये दलो में आवश्यक नियम बनाये हुए है । राज्या मे 
प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष प्राइमरी द्वारा होता है और कुछ मे क्षेत्रीय अथवा राज्य सम्मेलना 
द्वारा 
राष्ट्रीय सम्मेलव--सिवाय इसके कि राज्य कानून सम्मेलन के लिए प्रतिनिधिया की 
निर्वाचन पद्धति को विनियमित करते है, प्रत्येक दल यह्‌ निर्धारित करता है कि सम्मेलन की 
रचना क्सि प्रकार की होगी। सम्मेलन में दल के मेता, पदाधिकारी, न्यापारी, वकील, पत्रकार, 
राज्यों के गवनर, वतमान तथा भूतकालीन सीतेटर, प्रतिनिधि सदन के सदस्य आदि भाग लेते है । 
सम्मेलन किसी बड़े नगर के बडे हाल मे होता है, जिसे खूब सजाया जाता है। सम्मेलन की 
कायवाही का आरम्भ चार वष पूव हुए सम्मेलन के नियमानुसार प्रारम्भ होता है और प्षम्मेलन 
चार मुस्य समितिया नियुक्त करता है--() प्रमाणीकरण (०४००९४(०॥७), (2) स्थायी संगठन, 
(3) नियम और कायक्रम, तथा (4) प्रस्ताव जथवा प्लेटफाम (79077) । य समितियाँ अपनी 
रिपोट देती है और उ ह सम्मेलन के सामने पेश किया जाता है। भत मे उम्मीदवारों के माम 
घोषित होते है | दोना ही दलो के सम्मेलना मे राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति पट के उम्मीदवारों की 
नामजदगी की प्रणाली प्राय एक समान है । 
चुनाव अभियान--नामजदगी की कायवाही के बाद झ्ञीत्र ही प्रत्येक दल की नई 
राष्ट्रीय समिति की बठक होती है ओर एक प्रभाषति चुना जाता है। यही सभापति चुमाव 
अभियान का प्रब॒बक हांता है, उसके निदेशन के अनुसार ही उप समितियाँ, सहायक समिततियाँ 
नियुक्त की जाती है और एक कोपाध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है । दल की ओर स घन एकप्रित 
किया जात्ता है और पूव तथा पश्चिम क॑ दो बडे नगरा म॑ दो मुरय कार्यालय खोल जाते है | दल 
की ओर से चुनाव पुस्तिका प्रकाशित की जाती है इसमे दल कया कायक्रम, उम्मीदवारों वा 
जीवन परिचय, उनके भाषणों के अश, दल के पक्ष म युक्तिया व आकडे दिये रहते है । यह पुस्तिका 
व्यापक रूप से वितरित की जाती है, और मता क॑ लिए जपील की जाती है । इस भ्रकार भियाव 
आरम्भ होता है जो दिन वीतने पर जोरदार होता चला जाता है । साथ ही अय अधिकारिया ने' 
चुनाव के लिए भी अभियान चलता है। चुनाव अभियान मे छपे साहित्य, भाषणा, रेडियो 
ब्राड़कास्ट व टेलीविजन आदि आधुनिक साधनों का खुब प्रयोग क्रिया जाता है । 


है रे हे 
60 राजनोति३ सस्थायें और तुखनात्मक शासन 


के प्रतिनिधिया म॑ समुद्रपार प्रदेशों क प्रतिनिधि आते हैं, जिममर एप प्रतिनिधि सम्मितित हैं-- 
स्थानीय एसम्वलिया के सभी सदस्य, सभी सीयटर, प्रादेशिक अयया प्रा तीय पॉमियां के यटत्य, 
म्युनिसिपल कौसिला के सदस्य और समुदाय के परत प्र राज्या + प्रतिनिधि । 958 क चुनाव 
मे समुद्रपार प्रदेशा के निर्वाचपा थी बुल संख्या 2,553 थी, जा युल पिर्वाबा) वी स्पा 
(8,76]) का कयल 4 प्रतिशत थी । 
यदि पहली बार हुए मतदान मे विश्ली उम्मोदवार या उुल डाले गये मता का पृण बहुमत 
प्राप्त व हो, तो दूसरी बार मतदान होगा । दूसरी बार + मतदान में कंयत्न साधारण बहुमत 
प्राप्त हावा आयश्यक हे। दूसरी वार मतदान के समय (जाड़ि प्रथम बार के एक सप्ताह वोट 
होता है) बोई नया उम्मीदवार तव तक नहीं सडा हो सवृता जब तड़ कि पहल मतदान में खड़े 
हुए दो उम्मीदवार स्वय चुनाव स निव्लरर उिसी नये उम्मीदवार को समरझोते के उम्मीदवार के 
रूप मे खड़ा बरें। राष्ट्रपति के चुनाय म नाग लन वाल निर्वाच्चार अपन अपन डिपाटम'ड 
(प्रा त) की राजधानी अथवा समुद्रपार राज्या मे चुन हुए स्थाता म॑ मतदान करत हैं। जो 
निर्वाचक' मतदान म भाग लेवर अपना यत्तवब्य-पालन करता है. उस ब्यय के लिए नत्ता मिलता है 
भौर जो निर्वाचक चुनाव में नाग नहीं लता उस पर छ डालर के बराप्र जुमता लगता है। 
958 म चुनाव ये समय कुल निर्वाचरता फ्री सस्या 8,76] थी, जिनमे से 8,290 ने मतदान 
किया । डि गॉन यो कुल मता का 77 प्रतिशत भाग मिला । 
उस्मीदयार झौर चुनाव प्रभियान--सविधान अयवा बानुन द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीद- 
बारा के लिए काई विशेष प्रतिवन्‍्ध लागू नहीं किय गये हैं। एफ आवश्यक रत यह है कि 
उम्मीदवार का समथन निर्वाचत् मण्डल ये कम से कम 50 सदस्य करें। अब 884 से लागू इस 
प्रतिव ध वा भी अत हो गया है जिसवे' अनुसार फ्रास के भ्ृतपूव शासफ-वशा के सदस्य तथा 
बोनापाट 4 वशज राष्ट्रपति के चुनाव म भाग नले सकत थे। सविधान मे ऐसा भी कोई 
प्राविधान नही है कि बोई व्यक्ति एक से अधिक बार न घुना जा सक॑। कानून द्वारा चुनाव 
अभियान केवल निर्वाचक मण्डल तक ही सीमित होता है। उम्मीदवार निर्वाचका के पास प्रचार 
साहित्य भेज सकते हैं तथा उनके साम्रत भाषण दे सकक्‍त हैं। वे रेडियो अयवा टलीविजन आदि को 
प्रयोग नही कर सकते । कहने का तात्यय यह है कि अभियान का साथारण जनता से कोइ सम्ब ध 
नही होता । चुनाव म राजनीततिव दल भाग ले सकते हैं | 
निवर्चित प्रक्रिया को समालोचना--इस आधार पर की ययी आलोचना का कि राष्ट्रपति 
के निर्वाचको म ग्रामीण क्षेत्रों की प्रधानता रखी गयी है, प्रधानमात्री डेबरे ने यह उत्तर दिया कि 
फ्रास छोठे गावो का देश है। डुबरगर न इस प्रक्रिया की इस आधार पर भी भालोचना की है 
कि राष्ट्रपति के चुनाव म अधिकतर उच्च पद प्राप्त व्यक्ति भाग लेत हैं, परन्तु आजकल यह 
मानना कठिन है कि गाँवो के मेयर इस श्रेणी के व्यक्तियों म॒ रखे जा सकते है | डारोथी पिकिल्स 
के अनुसार इस प्रक्रिया म दो दोप हैं. पहला, यदि खुनाव मे भाग लेने वाले दो या तीन से अधिक 
उम्मीदवार हो तो दुसरी वार मतदान के होने पर भी यह सम्भव है कि निर्वाचित व्यक्ति को कुल 
मतो का बहुमत प्राप्त न हो | ऐसा होने पर इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य जिसके अनुसार राष्ट्रपति 
राष्ट्र का प्रतिनिधि हो, पराजित हो सकेगा। दूसरा दोप यह है कि इस पद्धति म सरलता से 
परिवत॒न नही किया जा सकता, क्योकि इस पद्धति का समावेश सविधान म॑ किया गया है। इसकी 
अपक्षा एसेम्वली और सीनेट को चुनाव पद्धतियो मे सरलता से परिवतन किया जा सकता है। 
यह सच है कि राष्ट्रपति के चुनाव का आधार इतवा बहत रखा गया है कि चुना जाने वाला 
व्यक्ति राष्ट्र का प्रतिनिधि कहला सके और उसकी स्थिति पालियामे-ट तथा माँ त्रमण्डल के प्रति 


काफी सत्तापूण रहे | 


विभिन्त राज्यों म॑ निर्वाचन पद्धतिया 459 


वतमान नियम के अतग्रत ज॑ को यूयाक के और ब को पे सलवेनिया के सभी निर्वाचक 
मत प्राप्त होते है। सलेप मे, गत निर्वाचनों के रिकाड से पता लगता है कि निर्वाचक के मत का 
जनता की छाट से बहुत ही अप्रत्यक्ष सम्व व है । उदाहरण के लिए 956 के चुनावों को लीजिए, 
जिससे स्पष्द होगा कि जनता के मती और निर्वाचकों के मत म॑ कितना अतर है-- 











उम्मोदवार निर्वाचको का सत प्रतिशत जनता का मत प्रतिशत 
आइजनहावर 457 86 35,582 235 572 
स्टीवे सन 73 437 26,028,887 4[ 9 
जौस ॥ 02 कर ५5८ 








सविधान मे कोई ऐसा प्राविधान नही है जो निर्वाचकों को जनता के मत के अनुसार मत 
देते पर बाध्य करे । इस पद्धति का दूसरा दोष यह है कि यदि किसी उम्मीदवार को निर्वाचका के 
कुल मतों का बहुमत पही मिलता तो उसका चुनाव प्रतिनिधि सदन को करना होता है । राष्ट्रपति 
पद के लिए उम्मीदवार को अग्रलिखित शर्ते पूरी करनी आवश्यक है-- () उसकी आयु कम से 
कम 35 वष हो, (2) वह सयुक्त राज्य अमरीका का कम से कम 74 वप से निवासी रहा हो, 
और (3) वह सयुक्त राज्य अमरीका का जन्मजात नागरिक हो । 


2 फ्रास मे राष्ट्रपति का निर्वाचन 


राष्ट्रपति का चुताव सात वप की अवधि के लिए होता है। राष्ट्रपति के पुननिर्वाचन के 
विपय में सविधान में कुछ नही कहा गया है | यह देखना है कि इस विषय में वया अभिसमय या 
परम्परा पडेंगी । राष्ट्रपति का मिर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा होता है जिसम तीन प्रकार के 
सदस्य अथवा निर्वाचक होते हे--राष्ट्रीय, स्थानीय और समुद्रपार प्रदशा के प्रतिनिधि । प्रथम प्रकार 
के प्रतिनिधियों म॑ नेशनल एसेम्वली के 465 सदस्य (0०70४८७) और सीनेट के 230 सदस्य 
रहते है । सबस बडा समूह स्थानीय निर्वाचकों का होता है, जिसमे 958 के चुनाव म॑ 3,40व 
मेयर 3,49 साधारण कौसिलर, मध्यम आकार वन्‍ल तथा वडे कम्यूना के 32, 524 उप मंयर 
व कौसिलर और भविक बडे कम्यूना के 8,543 अतिरिक्त श्रतिनिधि सम्मिलित थे | राष्ट्रपति के 
निर्वाचन में भाग लेन वाले म्युनिसिपल कौसित के प्रतिनिधियों का आधार सविधान की घारा 6 
के अनुसार निम्त प्रकार है-- 

,000 से कम जनसख्या वाले कम्यूनों के मेयर, !,000 स 2,000 तक जनसंख्या वाल 
कम्यूनों के मेयर, शौर उप मेयर 2,000 से 2,500 तक जनसस्या वाले कम्यूना क मेयर, उप मेयर और 
एक एक निर्वाचित कौसिलर, 2,504 से 3,000 तक जनसस्या वाले कम्यूना के मेयर ओर दो प्रथम 
उप मेयर । इस प्रकार जनसख्या बढने के साथ साथ प्रतिनिधियां की सख्या भी बढती चली जाती है 
परतु निर्वाचक मण्डल की रचना पर ध्यान देने से पता लगता है कि छोट कस्वा और ग्रामीण 
क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की सख्या आय बडे कम्यूना की जपक्षा अधिक है । ,000 स कम जनसस्या 
वाले कम्यून क॑ गत निर्वाचक मण्डल मे 38 प्रतिशत प्रतितिधि थे और परित्त क्षत के जिसम फ्रांस 
की लगभग /8 जनसख्या रहती है, निर्वात्रक मण्डल म केवल 7 प्रतिशत प्रतिनिधि थ। कुछ 
राजनीतिक विश्लेषणकर््ताआ को भय है कि निर्वाचक मण्डल म ग्रामीण फ्रांस दी प्रधानतां है 
अन ग्रामीण फ्रास जद्यायिक फ्रास पर अपनी छांट वा राष्ट्रपति लाद सबेगा । तीसर प्रशार 
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जलस, 


462 राजनीति ससस्‍्यायें और तुलनात्मर शासन 


हजार व्यक्तिया या प्रतिविधित उरता है । अत उसझ मता के मृत्त मं एयरूपता खाने के लिए 
पहला सूत्र रसा गया है। साथ ही विभिन्न राज्यों डी परिधान सभाया के जुत सदस्य एव आर 
और ससद के सदस्य दूसरी जोर अपने अपन गे से देय थी सम्पूण जनसद्ष्या वा प्रतिनिधित्व 
करत हैं, अत उनके कुल मता के योग या मूल्य सम रराना उयित है । इनव अतिरिक्त राष्ट्रपति 
का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा आयुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति री एल सक्रमणीय मंतदान 
प्रणाली के अनुमार होता है अर्थात्‌ प्रत्यः मतदाता मत-पत्र पर ॥, 2, 3, 4 लिसरर अपनी 
पंत द वो व्यक्त 7र सकता है। यदि अम्यर्थी कल दो हो हा त्तो एम था स्पष्द बहुमत प्राप्त 
होगा, ऐसी अवस्था में जिवाचिन पल साधारण पद्धति के समान ही निर्धारित होगा, फ़िलु यदि 
अम्यधिया पी सस्या दो स अधिर हो तो सम्भय है हि किसी था स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हा, तो 
निवाचिन फल निरालने के लिए उुल़ वध मता के याग मे दा का भाग दशर और फल में एक एव 
जोडवर चुनाव ऐोटा नि लिया जायगा अर्थात्‌ निर्वाचित हान पे लिए. अन्यर्थों का कुल वध 
मता वी सम्या का स्पष्ट बहुमत प्राप्त होना याहिए । 
यदि बुल अभ्यर्थी चार हैं ओर शिसी यो थी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही होता है. तो सवस 
कम मत पाय वाले अम्यर्थी शो पराजित घापित बर दिया जायंगा और उसव मत्ता को रेप 
अम्यधिया मे उन पर लिखी दूसरी पसाद के जनुसार वितरित कर दिया जायगा। यदि एमा 
करने पर भी पिसी एव अम्यर्थों यो स्पष्ट बहुमत प्राप्त नं हो तो फिर कम से कम मत प्राप्त 
करने वाले अम्पर्थी को पराजित पापित यर दिया जायंगा भौर उसके! मता को उस पर लिखी 
दूसरी पसद के अनुसार रोप दो अम्यधिया मे बाँट दिया जायगा और अत मे वोट स अधिक मत 
प्राप्त करने वाला अभ्पर्षी निर्वाचित होगा । इस प्रवार इस पं्धति के अतगत बही ब्यक्ति निर्दा 
चित हो सकेगा जिस उुल मता वा पृण बहुमत प्राप्त हु! न कि साधारण बहुमत, जसा कि एकल 
बहुमत पद्धति (॥॥89 79]09 59४2॥) मे हाता है। साथ ही इसम ससद के छाट दला तथा 
प्रादेशिक दलो को चुनाव में अपनी आवाज रखन वा जबसर मिलता है। यदि निर्वाचक मण्डल 
में किसी एक दल का बहुमत न हो तो उस अय दला का महयोग प्राप्त करना पडेगा । 
केवल एक अधिकारी के चुनाव के लिए, कुछ आलोचको की हृष्टि म, आनुपातिक पद्धति 
का अपनाया जाता च्यथ है। इस पद्धति की आलोचना करते हुए डा० एम० पी० छर्मा न लिया 
है. 'इस पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद॒ति म वाह्य लक्षणों वी समानता नवश्य 
प्रतीत होती है बयाकि दानो म॑ मता का हस्तान्तरण होता है, कितु इन दोना म उतना ही अतर 
है जितना खच्चर और घोडे म। यह पद्धति विकस्पाप्मक मत (3॥८790४७ ५०१४) के नाम से 
ससार भर म प्रसिद्ध है ओर सामा य या बहुमत प्रतिनिधित्व का ही थोडा परिप्डत रूप है । इस 
पद्धति के परिणामस्वरूप आनुपातिक प्रतिनिधित्व नही होता, बल्कि कंवल इतना हाता है कि 
स्पष्ट चहुमत मिले बिना कोई राष्ट्रपति भहदी चुना जा सकता, विजयी उम्मीदेवार का फसला प्रथम 
विकल्प के मतो द्वारा ही न हो, वरव्‌ बाद के विकल्पां द्वारा हो, ऐसा होने से सम्भव है अल्पसस्यक 
समूहों का चुनाव पर बुछ प्रभाव पड सके, कितु ऐसा सदव पही होता है । 
अकि भारत के सविधान के अन्तगत मा भ्रमण्डलात्मक शासन पद्धति अपनाई गई है और 
राष्ट्रपति ज्ैवल एक साविधानिक अष्यभ रहेगा, अतएवं सयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति की 
अति उसका सम्पू्ण निर्वाचक मण्डल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव करना आवश्यक ओर हितकारी नही 
समझा गया ऐ परतु फिर भी यह बाछनीय समया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव का आधार 
3 इधपर्िए8 6 ॥रथा€० लेल्दाणा 5 फऐढ एछब्छाठेधा उ39थ्नावा॥] फिल्ताए 40 005ढ06१ 
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बिक 
किसी राज्य की) विधान प्रभा के पवस्य क मत के मुल्य 
3 किक क्प् कम की जन की जैनसल्या --4000 
विध्षन् सभा के निर्योश्ित पदस्थ के जन २२ के कुछ सल्या 
उदाहरण के लिए, 'जिए /# उत्तर अदेश की जनसरया & करोड $ योर विवान 
उतत सदस्यों क पो प्रत्वक पदस्थ का मत कैपरर होगा; 
774000-- । 25 


400 
मुल्य --_राज्या कद के लत जी गम के कहता विधान तभाआ के पदस्यों के उता का योग 
“तप ता के मत हर पद के लेने उक्त के निमचित "दस्यो की कुक त्तय्या 
मान चीजिए विधान प्रभाव के पदस्या के भत्ते का योग 2,50 000 है और पेसद के 
की है तो अत्येक पैदेस्य का मत 


निर्वाचित पेदस्यों प्त्या 750 


<<.250, 4८ की 7000 
7 


उपयुक्त से फिष्ठ है ॥- राष्ट्रपति का जुनाव एक पेचीदा ढेय से लेता है और वह एक 

प्रकार से जनता जा प्रत्यक्ष पक चुना या प्तिनियि होवा है | रैच्त पद्धति को अपनाने के 

ष्ट सेज्या की हेष्टि छू उछे राज्यों थे विवरच्चिन क्षेत्र थे राज्यों 4] अपक्षा बडे 
अत्येक 6 


का है । जन; 
है यर्थाव्‌ किसी राज्य मं ५ ये पैदत्य 50 हजार व्यक्तिया का पथा इच्चर राज्य +# 66 या 75 


464 राजनीतिक सस्थायें और तुलनात्मक शासन 


अवश्य होने चाहिएं, पर तु पालियामठ जब चाहे अपनी अवधि को वढा सकती है। ब्रिदेन मे 
चुनाव कभी बहुत शीघक्ष और कभी बहुत देर से होते है, वहाँ पर संयुक्त राज्य अमरीका की तरह 
कोई निश्चित अवधि नही है। इसका कारण यह है कि प्रवानम-म्री जब उचित समझे ताज को 
कामने सभा के विघटन हेतु परामश दे सकता है । कोई व्यक्ति यह कह नही सकता कि आम चुनाव 
कब होने वाले है। सरकारी घोषणा हो जाने पर ही कॉमन सभा का विधटन होता है और 
घोषणा द्वारा ही चुनावी के लिए नामजदगी व मतदान की तिथियाँ नियत को जाती हैं। ऐसी घोषणा 
व नामजदगी की सारीस के वीच मे कम समय रहता है, साधारणतया दो तीन तप्ताह 7? 
निर्वाचन क्षेत्र--ब्रिटेत म एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। पालियामट के कानुन के अनुसार 
समय समय पर निवर्चिन क्षेत्रों का पुन वितरण हुआ है, परतु 944 म॑ स्थायी सीमा आयोग 
बेठाये गये थे, जिनकी सिफारिशो क॑ फलस्वरूप 948 मे निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण किया गया 
था। इग्लण्ड, स्कॉटलेण्ड, उत्तरी आयरलँण्ड तथा वेल्स के लिए स्थापित स्थायी आयोगो को अपने 
अपने क्षेत्र मे जनसरया के परिवतनो पर ध्यान रखना होता है और उनका काम निर्वाचन क्षेत्रो के 
बितरण मे उचित उलट फेर के लिए सिफारिश करना है । 
परामजदगी--नामजदगी की प्रक्रिया वडी सरल है। उम्मीदवार को अपना नामजदगी 
पत्र दाखिल करने से पूव उस पर निर्वाचन क्षेत्र कं कम से कम 0 अह मतदाताओ के हस्ताक्षर 
कराने पड़ते हैं। नामजदगी पत्र 'रिटतिंग आफोसर' को इसके लिए नियत दिच उम्मीदवार अथवा 
उसके एजे ट द्वारा देना होता है । इस प्रयोजन के लिए एक घण्टे का समय मिलता है । नामजदगी 
पत्र के साथ उम्मीदवार को 50 पौण्ड स्टलिग जमा करने होते हैं। यह जमानत का रुपया 
उम्मीदवार की चुनाव के बाद लौटा दिया जाता है, यदि वह कुल मतो का 7/8 से अधिक आआप्त 
करता है। भधिक्तर निर्वाचन सेनो में दो तीन उम्मीदवार खडे हाते है । 
उम्मीदवार की प्रहताएँ--कोई भी श्रिटिश प्रजाजन, जो मतदाता हो, उम्मीदवार हो 
सकता है और स्त्रियाँ भी उम्मीदवार वन सकती है। परन्तु दिवालिये या ऐसे व्यक्ति जो कुछ पदा 
पर आसीन हां, उम्मीदवार नही बत सकते । नागरिक सेवक, सशस्त्र सेनाओ, पुलिस और चच 
अधिकारी वग के सदस्य चुनाव मे खडे नहों हो सकते । अधिकतर उम्मीदवार राजप्रीतिक दला 
द्वारा खडे किये जाते हैं। कानुन अथवा प्रथा के अनुसार यह आवश्यक नहा है कि 3म्मीदवार 
जिस निर्वाचन लेन से खडा हो, वह उसी का निवासी हो | 
चुनाव प्रभियान श्रौर समतदान--प्रत्येक दल का एक के द्वीय या राष्ट्रीय सगठन होता है 
और प्रत्यक निर्वाचन पेत्र मे उसकी शाखा होती है । स्थानीय सघ या शाखाएँ अपने उम्मीदवार 
चुनते हैं| चुनाव काय घोषणा के पूर्व ही आरम्भ हो जाता है। भावी उम्मीदवार सभी सावजनिक 
समारोहो मे भाग लते है और सभी अच्छे कार्यों म॒ योगदान करते हैं। यही निवर्चिन क्षेत्र की 
सुभूपा करता (गणाआ/8) कहलाता है। प्रथा के अनुसार जिनकी आधिक स्थिति भच्छी 
होती है, वे उम्मीदवार हाथ खोलकर निर्वाचन क्षेत्र की सुभूपा करते है। विजयी उम्मीदवार 
निर्वाचन के उपरात भी ऐसा करता रहता है। जम ही आम चुनाव की तारीख घोषित होती है, 
प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन भेत्र के मतददाताजा के नाम एक सम्बोधन या घोषणा-पत्न जारी करता 
है । इसम वह अपनी दलीय निष्ठा या स्वताव विचारो पर बल दता है। कामून के अन्तगत प्रत्यक 
उम्मीदवार को डाक व्यय से एक ऐसा घोषणा पत्र सभी मतदाताआ के पाप्त भेजने की सुविधा 
प्राप्त है। उसके वाद सावजनिक भवना तथा सडको क॑ काना पर सभाएं की जाती है। ठुछ 
सीमा तक उम्मीदवार मतदाताआ से समाचार पत्रा म प्रकाशित इश्तिहारो द्वारा भी अपील करते 
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विभिन्न राज्यों मे निर्वाचन पद्धतिया 463 


यथासम्भव लोकद्रिय रहे + वत्तमान पद्धति के अ तगत दोनो ही प्रयोजना की प्राप्ति हो सकेगी । 
राष्ट्रपति के चुनाव म ससद के जतिरिक्त राज्यो की विधान सभाआ के सदस्यो को भाग लेन का 
अधिकार इस दृष्टि से भी महत्त्वपृण है कि यदि केवल सस्तद के सदस्य ही उसक निर्वाचन मे भाग 
लेते तो साधारणतया वही व्यक्ति चुना जाता जिसे ससद म॑ बहुमत प्राप्त दल चाहता । 

भूतपूव राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसन की मृत्यु के बाद !969 मे बतमान राष्ट्रपति श्री 
बी० वी० गिरि का चुनाव हुआ । उस चुनाव में 7 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिनम से 9 को 
कोई मत प्राप्त त हुए । श्री गिरि और उसके मुरय प्रतिद्व द्वी श्री रेडडी के बीच वास्तविक सघप 
रहा । तीसरे उल्लेखनीय उम्मीदवार डा० सी० डी० देशमुख थे, जिन्हे जनसघ, भारतीय क्रा्ति 
दल और स्वतत्न पार्टी ने सयुक्त रूप से खडा किया था। उ हू केवल 54,593 भत प्राप्त हुए । 
श्री ग्िरि ने अपने निकटतम प्रतिद्व द्वी श्री सजीव रेडडी को 4,650 मता से पराजित क्या । 
दोना प्रभुख उम्म्रीदवारा को इस प्रकार मत मिले--क्षी गिरि 4,20,677 और श्री सजीव रेडडी 
4 05,427 । श्री गिरि, श्री रेडडी, श्री दशमुस और अ य को ससद में क्रमश 359, 268, 0 
और 6 मत मिले जिनका मूल्य 2 06,784, ,54 368, 58,।76 और 3,456 रहा। वास्तव 
में श्री गिरि की विजय का श्रेय उत्तर प्रदेश को है। प्रथम गिनती के मतों में श्री गिरि अपने 
प्रतिद्द द्वी श्री रेडडी से बहुत पीछे थे, उत्तर प्रदेश ने उ ह विजय पथ पर रखा आंर उत्तर प्रदेश 
से दूसरी पस“द के 8,76 मत मिलने पर ही वह विजयी हुए। 


4 ग्रेट तिठेन मे कॉमन सभा का निर्वाचित 


मतदाता--किसी व्यक्ति को तब तक मतदाता नहीं बनाया जा सकता जब तक कि वह 
ज म था देशीकरण से ब्रिटिश प्रजाजन न हो । ब्रिटिश प्रजाजन म वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जा 
राजा के प्रति निष्ठा रखते हो चाहे वे ब्रिटिश द्वीपसभूह के निवासी हो या कनाडा, आस्ट्रेलिया 
या दक्षिणी अफ्रीका आदि के निवासी हो । मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतटावाओ को अपने 
निवास स्थान के निर्वाचन क्षेत्र वाल “निर्वाचको के रजिस्टर में विहित तारीख (ग्रेट ब्रिटेन म !0 
अक्टूबर) तक अपना नाम लिखा लेना चाहिए। एसे मतटाता जो सशस्त्र सेना या अय सेवाजा 
में विदेशा मे नियुक्त हो (और उनकी पत्लिया भी) अपने अपने निबचिन क्षेत्रो में सेवा घोषणा! का 
फाम भेजकर अपना नाम निर्वाचकों की सूची म॑ लिखा सकते है। 

साधारणतया प्रत्येक 2। वप स॑ ऊपर आयु वाला ब्रिटिश नागरिक कामन सभा के लिए 
मतदाता है फिर भी अग्रलिखित म॑ से किसी भी अनहता क॑ कारण बहुत स॒व्यक्तिया को मता 
घिकार से वचित क्या जाता है () सावजनिक सस्थाओ मे रखे गये अपराधिया और मानसिक 
दोप से पीडित व्यक्तियां को मतदान का अधिकार नही है। (2) कामन सभा के चुनावों मे 
पीयरो को मतदान का अधिकार नही है, क्योकि उच्च सदन में उनका प्रभुत्वपुण प्रतिनिधित्व 
है। वे स्थानीय सस्यथाओ के चुनावों मं भाग ले सकते है। (3) पहले ऐसे सभी व्यक्तियों को 
मताधिकार प्राप्त न था जि'ह सावजनिक निधन सहायता निधिया स सहायता मिलती थी । इस 
अनह॒ता का 98 के कानुन द्वारा जात कर दिया गया, कितु ऐसे निधन व्यक्तियों को जउ भी 
मताधिकार प्राप्त नही हुआ है, जि़े सावजनिक सस्थाओं म॑ रखा जाता है, क्याकि व निवास सम्प थी 
शत को पूरा नही करते । (4) जिन व्यक्तियों को चुनाव सम्बधी भ्रप्टाचारी अपराधा के लिए 
उपयुक्त 'यायालयो द्वारा दण्डित किया जाता है । 

कामन सभा को पश्रवधि--कानून के अनुसार प्रति पाँच वप म॑ एक धार आम चुनाव 
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होती है । इस पद्धति से वडे दता को लाभ हाता है, नौर यह एक महत्त्वपुण तथ्य है कि दूमरे विश्व 
युद्ध के बाद प्रत्येक चुनाव मं, शासक दल को पेण बहुमत प्राप्त हुआ हूं, यद्यावि उसे प्राप्त कु 
मत्तो की सल्‍्या हर बार 50 अतिशत से कम रही है 

दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए चुनावा मे॑ विभित्र दलो को प्राप्त हुए मता द स्थाता के 
प्रतिशत निम्न सारणी म दक्शित हैं-- 








35.33५-4- कक + कक. ७+३ के कनन+ १५५33» ५५»4न++३»७3>मकऊ33 ५७९७७ ५+३+५;५४फाक+३५३७७५पानन७नककव५७)७०५७७५५०७+०३०००-ा०% कक -४०३०0० कक, 
हे 
|. प्नुदार | मजबूर __पअददार | सजबूर | उदारबादी उदारवादी 
ब्ष । 
। मत्त । स्थान । मत्त | स्थाव | सतत __ ॒॒___€ | ते स्थान | खत | स्थान | सतत | स्थान स्वाव 
945 402 | 332 | 484 | 62 40 89 
4950 435 | 477| 464 | 50 94 बेब 
7954 480 | 53 | 488 | 473| 235 49 
4955 497 | 545 | 464 | 440 | 27[| 30 
3959 49 4 | 579 | 438 | 409 58 309 
964 434 | 483 444 | 503 | 42 हि 
]966 47 9 | 402 | 479 | 576 85 9 








3 भारत मरे निर्वाचन 

चयस्क मताधिकार--नारतीय निर्वाचन पद्धति की समप्रथम विशेषता वयस्क मताधिकार! 
है। थारत के सविधान निर्माताओ ने प्रजात-त्र के जाधार को जधिक से अधिक व्यापक बनाने के 
उद्देश्य से वयस्क मताधिकार के आदश को व्यावहारिक रूप प्रदान किया है। भव लोकसभा 
और राज्य की विधान सभाओ के लिए सभी 2 वप की आयु बाते व्यक्ति मतदाता बने गये है 
और मतदाताओं वी सख्या 2। कराड से ऊपर है। भारत में साक्षरता का प्रतिशत अभी 20 भी 
नहीं है, इस आवार पर कुछ थालोचर्का न वयस्क मताधिकार दिये जाने की बुद्धिमत्ता में स देह 
प्रकट किया है। अशिक्षिता को मताधिकार मिलने से प्रजावन की सफ्वता में उसका विश्वास 
नहीं है । परतु हम यह स्वीकार करना पडेगा कि यदि भब भी सम्पत्ति या शिक्षा आदि को 
आधार सानकर मताधिकार प्रदान किया जाता ता दयस्क मताधिकार का आदश भावी दस पद्रह 
बप मे भी व्यावहारिक बनना कठित हाता और अजातात्र की दिश्वा मे प्रगति बहुत धीमी होती! 
जनसाधारण के हिता की रक्षा और उनक॑ व्यक्तित्व के पूण विकास के लिए मताधिकार वा मिलना 
अति आवश्यक है । 

संयुक्त निर्वाचन पद्धति-- भारतीय निर्वाचन पद्धति की दुसरी मुख्य विश्वेपता समुक्त निर्वाचन 
प्रणाली है । अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक द्वी निर्वाचक सूची हांती है, जिम सभी 
धर्मों ब. सम्प्रदायो के मतदाताओं के माम हांते हैं बौर वे सभी मिलकर एक प्रतिनिधि का चुनाव 
करत हैं। यह प्रणाली सभी विधानमण्डलो के लिए अपनाई गई है । इसके अतिरिक्त प्वकालीव 
पृयकू निर्वाचन प्रखाल्री के जय सभी दोपो को भी दूर कर दिया यया है बर्याते भव विसी सम्प्रदाय 
के लिए. जनसख्या के अनुपात स अधिक प्रतिनिधित्व जैसा दोष मिटा गया है। वैवल अनुसूचित 
वर्गों व पिछड़े हुए लोगो के लिए एक विश्लेप सुविधा प्रदाव की गयी है । उनके लिए राज्य विधान 
सभाओं व लोकसभा मे उनकी जनसस्या के आधार पर जारक्षित स्थानों की व्यवस्था है। इस 
प्रकार की व्यवस्था को प्रजातव विरोधी कहना बड़ी भूल होगी । 
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है । मतदाताओं क॑ पास उम्मीदवार व उसके समयक व्यक्तिगत रूप से जाते है। कानुन द्वारा 
चुनाव पर ध्यय फी सीमा लगी है। यह स्तीमा 450 पौण्ड तवा काउ टी वे बरा निर्वाचन तेत्रा 
मे क्रमछ 2य !7 पेंस प्रति मतदाता के हिसाव स व्यय का जपिवार दती है। चुनाव अभियात्र 
एप' अधिकृत एजे ट द्वारा किया जाता है। वामन सभा के चुनावा मे छाठे और सरल मत प्रा 
का प्रयाग हाता है जिन पर उम्मीदवारा के दलों को नही दिया जाता । मतदान कंद्र साधारणतया 
सावजनिव बवना म रखे जाते हूँ । मतदान वी विधि गुप्त व सरन है । 
निर्याचन पद्धति फे प्रमुस॒ गुण व दोष--प्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली सीधी भौर बहुत सरल 
है, जिस थे ये अनक दशा से जपनाया है। यद्यपि ड्रेटिन मं जनिवाय मतदान की व्यवस्था नही है 
फिर भी मतदान 8] प्रतिशत से ऊपर रहता है, जा प्रिदिश जाति की राजनीतिक जमिरुचि व 
जागसूयता और नागरिक उत्तरदायित्व वी भावना का प्रतीय है । 950 के चुनाव मे मत देने वाल 
वाटरा की सम्या 84 प्रतिशत थी, 95] मे यह 323 प्रतिगत थी और 2999 मे 768 
प्रतिशत । वतमान निर्वाचन-पद्धति वा (जिसता आवार एक सदस्पीय निर्वाचन क्षेत्र है) सवस बडा 
लान यह है कि एसक परिणामस्वरूप ब्रिटन म॑ दा प्रमुस राजनीतिक दल रह है, जिनम स एक 
सत्तारुढ हांता है और दूसरा विरोधी दल । इसी कारणा ब्रिटिश्य मा प्रमण्डल स्थायी रहता है । 
उसम फ्रास वी तरह स जलती जल्दी उलट फेर व परिवतन नही होते । बतमान प्रणाली क॑ भ तगत 
प्रत्यक निवाचन क्षेत्र स वह उम्मीदवार चुना जाता है िस सबस अधिक मत प्राप्त हा चाह भय 
उम्मीदवारा वा प्राप्त मता वा जोड निर्वाचित सदस्य वो प्राप्त मता स॑ काफी वडा हो । इस 
कारण स इस पद्धति म य॑ कठिनादयाँ अथवा दाप उत्पन हांते ह--(4) कॉमन सभा मे राजनीतिक 
दला का श्रतिनिधित्व उनके उम्मीदवारा को प्राप्त कुल मता के अनुपात म नहीं हाता, विशेष 
रूप से अल्पसस्यव दर का बहुत कम प्रतिनिधित्व हा पाता है। इस पद्धति वे परिणामस्वरूप बडे 
दल सुहृढ हुए है और छोट क्षीण हुए हैं वयावि कुल निवर्चिन क्षेत्रा से एक बडे दल के और कुछ 
दूमरे बडे दल वें उम्मीदवार चुन जात है । इस बात की बहुत सम्भाववा रहती है जौर बहुधा 
ऐसा होता है कि य्याप छोटे दल के समथक्रों वी सस्या काफी हो कितु विभिन्न निवाचन-वेता 
म पिखरी हुई हो तो उस बहुत ही कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इस दष्टि से अनुदार दल को 
बटी हामि रहती है। (2) कॉमन सभा के सदस्य राष्ट्र कं जनमत का ठीक से प्रतिनिवित्व नही 
ब्रत 
इस पद्धति के दाप इस वात से और भी अधिक प्रकट हाते हैं कि इसका कामन सभा में 

दला का रचना पर बडा भ्रभाव पडता है। चुनावा म॑ कसी दस की सफलता केवल इस वात पर 
निभर नहीं करती कि उसे कितने मतदाताजो के मत मिले, वरच्‌ इस बात पर थी कि उसके 
समथक मतदाताओं का विभिनर निर्वाचन लेता म॑ वितरण किस प्रकार हुआ है । छोटे दला को 
बडी हामि रहती है क्योकि उनके समयक मतदाता निर्वाचन क्षेत्रों म इतनी बडी सरया मे॑ नहीं 
होत कि व जीत सके, सिवाय दो चार निर्वाचन क्षेत्रा के जहाँ कि वे बडी सख्या मे केद्रीभूत हो । 
यदि हम उदारवादी पार्टी द्वारा विगत चुनावा सम प्राप्त मतो आर स्थानों की तुलना करे वो यहें 
बात स्पप्ट हा जायगी । 964 के चुनाव में एक उदारवादी सदस्य को जीतने के लिए 3 लाख 
43 हजार से अधिक मत प्राप्त करने पडे, जबकि अनुदार और मजदूर दल के प्रत्येक सदस्य वा 
चुनाव जीसतन 40 हजार मत पाने पर हा गया । छोटे दलो के विरुद्ध पक्षपात॒ के कारण ये फंपत 
थाडे से ही स्थानों से ही चुनाव जड पाते है, फलत जधिकतर निर्वाचन क्षेत्रों में विवतिको भी 
छाद बहुत सीमित रह जाती है और कुछ मतदाताओो म॑ मतदान वे प्रति उदासीयता भी उध्व्ष 
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गया है, उयावि इसके फ़्लस्यस्प स्थायी मव्रिमण्डल के निर्माण उी सम्भावना कापी बढ़ जाती है । 
बारत के संविधान में यह भी व्यवस्था है कि प्रध्या जनगरना फे उपरात्त परिसीमन आयोग 
[लाताज्0॥ (०गञग्राध्डाणा) ससद के आारदेशानुस्ार विभिन्न निवाचत क्षेत्रा के प्रतिनिधित्व मे 
आवश्यक परिवतन वरेगा कि तु एस परिवतना वा प्रवाव बतमान दोक्सभा पर नहीं पढेगा । 
इस प्रकार की व्यवस्था तिटेंस क सविधान मे नही है परन्तु ऐसी ही व्यवस्था सयुक्त राज्य जमरीता 
में है, कितु वहीँ पर उसके साथ एन दाप सम्बद्ध है। सयुक्त राज्य अमदीया व प्रत्यक राज्य मे 
निवाचन हीपा का विश्वाजन उस समय व सत्तारूढ़ दल इस प्रकार से करता है हि आगामी बुनाव 
में उसक सदस्म अधिक चुने जा सके और विरोधी दत का अपेसाइृत कम स्वाब मिर्लें । इसी दाय 
को जेरीमडरिंग कहते हैं। भारत मे ऐसा दोप उत्पन नहीं हा सकता, वयाक्रि निवर्चित श्षेत्रा वा 
परसीमन निवाचन आयोग वी देस रस मे जौर ससद की आई तम स्वीज्वति के अधीन किया 
जाता है । 


4 फ्रांस में निर्वाचन पद्धति 


मुद्ध के वाद थाड़े से समय को छोड़कर जिसमे कि आनुपरातिक श्रतिविधिल्र लागू किया 
गया था, निवर्चिना या प्रयोजन डाले गय संता भौर स्थाना के बीच वुछ मात्रा तवः अनुपात 
विद्वत करना रहा है । उपका उद्देश्य या तो छांटे और बनुशातनहीत दला की सरया कम करता 
है अथवा उनके रहते हुए ऐसी एस्रेम्दती का निर्माश करता रहा है जिसमे दि सामजस्थपुण 
बहुमत रहे या कभी कभी क्शिप रूप से साम्यवादिया अथवा डि गाव के स्रमथवा की सर्या कम 
रह। 299, 3924 और 395] के निर्षाचनो में ऐसा ही किया गया । दूसरी बात यह है जि 
युद्ध के बाद से फ्रास की निर्वाचन पद्धति के सुधार हतु जा भी प्रस्ताव रखे गये हैं, उस यह पता 
लगता है कि अविकतर राजनीतिक नेता पंचीदा निवर्चित पद्धति को अधिक पस/6 करते हैं। तीसरी 
बात यह है कि फ्रात्तीसी ऐसी पद्धति चाहते हैं जिससे एसेम्वलिया ऐसी बने जो स्थिर, अनुझासित 
और उत्तरदायी निवाचका व दतो के विभागा की ठीक प्रकार से प्रतिविस्व हू । पर तु अनुभव 
यह बत्ताता है कि क्रास मे निवर्चित पद्धति विवाचकों का प्रतिब्रिम्थ तो कर सकती है फिन्‍्तु दूधरा 
परिणाम प्राप्त नहीं हो सक्‍ता।? फ्रास में निर्वाचन पद्धतियाँ सविवानों स भी अधिक बार 
परिवर्तित हुई है । गत 00 वर्षों मे या वी निवर्चित क्षेत्र का ढंग, मतदान की स़या, अथवा 
स्थानों के वितरण की पद्धति !5 बार सश्ोधित हो चुकों है। विभिन विरवोचन पद्धतियों मे से 
जिनका प्रयोग हुआ है, तीन प्रमुख हैं । उनका सक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है । 
एक बार मतवान और बहुमत मढ्ति--इस पद्धति का आयोग हुबरे गएतात के दौरान 
लौर तीसरे के आरम्भ म॑ किया गया । इसका प्रयोग फ्रांस में, इग्तण्ड के व्यवहार के विरुद्ध, एक 
सदस्य वाले क्षेत्रों मे नहीं वरद्‌ बहु सदस्यीय विवाचित पेंच के साथ किया यया | इसक॑ पश्ष में यह 
दावा किया गया है. कि इत्त पद्धति के परिणामस्वरूप राजनोतिक दलों की सदया बस होगी । 
तिस टहू प्रत्यक स्थान के लिए चुनाव म॑ भाग लग वाले दला का सद््या कम हुईं हैं, हे क्ति 
पालियामट में प्रतिनिधित्व पाने वाले दलों की सरया कम वहीं हुई है । प्रत्यक निर्वाचन क्षेत्र में 
प्रतिद्दी दता दो दलों के बीच रहती है ॥ “ ६ 
दो बार रतदान के साथ बहुमत पद्धति---इस पद्धति का सवस अधिक सम्बे कोल तक 
प्रयोग हुआ है ! तीसरे गणवाव में कुछ समय की छोडकर इसी का प्रयोग हुआ । इसे 2943 मे 
त्यागा गया, किंतु फिर 958 मे पाँचवें पणत ने के त्रतंगत अपनाया गया । इसका अयोग एक 
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स्वतप्र चुनाव और तिवर्चिन श्रायोग--भारतीय निर्वाचन पद्धति की तीसरी मुख्य विशेषता 
स्वत-न्र चुनाव” है। यह एक निविवाद सत्य है कि प्रजातात मे निवचिन स्वतान और निष्पक्ष 
होने चाहिएँ | जिस सीमा तक जनता को चुनाव की निष्पक्षता और स्वृततता में विश्वास कम हो 
उसी सीमा तक चुनावों को असफल समझना चाहिए । इसी विचार से भारत के सविधान निर्माताआ 
से चुनावों को स्वतन्त्र और तिष्पक्ष बतामे की वडो ही सराहनीय व्यवस्था साविधानिक उपबत्धो 
द्वारा की है। भारत के सविधान म एक निवाचन आयांग की व्यवस्था है। इस भायोग को ससद, 
राज्य विधानमण्डला व राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के चुनावों के जधीक्षण, निदेशन व निय तण, 
निर्वाचित सूचिया के तयार कराने और निर्वाचित सम्यवी विवादों के निणय कराने आदि क॑ 
महत्त्वपूण कार्य सौपे गये हैं। निवरचिन आायोग को वरामश देने का काय भी मिला है । अनुच्छेद 
03 के अनुसार यह राष्ट्रपति तथा गवनरा को क्रमश ससद व राज्य विधानमण्डली का 
वियग्यिताआ से सर्म्बा घत किसी भी श्रश्व पर अपनी सम्मति देगा, क्योकि अनुच्छेद 324 (5) 
के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त का वेवल उसी प्रकार से उसके पद से हटाया जा सकता है जसे 
कि सर्वोच्च “यायालय के किसी यायाधीश को। परतु जबकि 'यायाधीश 64 वष की आयु तक 
पदासीम रहते है, मुख्य आयुक्त की मियुक्ति किसी भी सीमित अवधि के लिए की जा सकती है । 
निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के एक स्वत्तन अभिकरण है, इसके महत्त्व के विपय में दो राय 
नही हो सकती । इस वात का विश्वप ध्यान रखा जाना उचित ही था कि सत्तारूढ़ दल अपन हित 
मे निर्वाचनतज पर विसी प्रकार का प्रभाव न डाल सके । इस हृष्टि से भारत का सविधात अये 
अनक दक्शा के सविधानों से एक पग जागे ही है । 
निर्वाचन आयोग मे एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जो उसका सभापति होता है, तथा अय 
आयुक्त होते है, जिनकी सरया समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जायेगी । इनकी नियुक्ति 
राष्ट्रपत्ति ससद ढ्वारा विहित नियमों के अधीन करता है । राज्य विधानमण्डलो के तिर्वाचना में 
आयोग की सहायता करने के लिए निर्वाचन जायोग के परामश से राष्ट्रपति प्रादशिक आयुक्त भी 
नियुक्त वर सकता है । इन भआायुक्तो वी अवधि ओर सेवा की झर्तें भी राष्ट्रपति नियम बनाकर 
निर्धारित करता है, किन्तु वे इस सम्ब ध मे ससद द्वारा बनाये गये कानून के ही अनुसार होन 
आवश्यक है, मुण्य आयुक्त के सम्व व में सविधान में यह व्यवस्था भी हैं! कि मुर्थ आयुक्त को 
नियुक्ति क उपरात कैवल उहो कारणो भोर उसी ढंग से पदच्युत किया जा सकता हैँ जिन 
कारणों और जिस ढंग से सर्वोच्च यायालय के किसी यायाधीश को। कितु अय निर्वाचित 
आयुक्तों को मुख्य आयुक्त की सिफारिश पर हो पदच्युत किया जा सकता है । 
निर्वाचन के विषय से सधद की श्षक्तियाँ--सविधान के अनुसार तिर्वाचन सम्ब ची भय 
भावेश्यक उपव व बनाने की झक्ति ससद को मिली है। इन विधानमण्डलो के निर्वाचस के लिए 
निर्वाचन सूचियाँ तयार करवा, निर्वाचन क्षेत्रो का परिसीमन जौर अयय सभी आवश्यक उपब घ 
भत्ते हैं। इसी हेतु ससद ने 7950 व 7957 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (उ२०ए०९॥(8007 
०/ ९६०७४ /०४5) पास किये थे और समय समय पर उनमे आवश्यक सझांधन किये हैं । किसी 
भी प्यायालय मे उपयुक्त उपबधो के अधीन निर्वाचन क्षेर/ जयवा स्थान के वितरण के सम्बंध मं 
जो कानून बनेंगे उस पर किसी प्रकार की ग्रायिक कायवाही नहीं की जा सकती | सस्तद अबवा 
विधानमण्डल के लिए हुए चुनावों के सम्बंध में कमी भी श्रकार की चुनाव-नयाचिका कानून द्वारा 
निर्वारित ढंग से ही उपयुक्त अधिकारी को दी जायगी । भारत ससार में सवसे जधिक मतदाताआ 
वाला देश्व है, जिसमे साक्षरों की सल्या अभी बहुत कम है । फिर भी गत चारा ही आम चुनाव 
शान्तिपूवक हुए और देशवासिया तथा विदेशियों ने उनकी सराहुना की । 
भारत क॑ सविधान में प्रत्यक निर्वाचन क्षेत्र स एक प्रतिनिधि वाली पद्धति को अबनाया 


पका राजनोतिक पत्यायं और वैसेनात्मक शासन 


चाह तो मतदाता एक से अधिक उम्मीदवासे के मत पत्र लेकर उुनाव स्थान पर उसे एक तलिफाफे 
डाब देता 8 | 


“संविधान मे स्पष्ट कहा गया है कि सीनेटरा उनाव सवब्यापी 
की 


क; 
मताधिकार दर जैप्रत्यक्ष रूप से होगा । ये: चुनाव पद्धति हारा निर्धारित ग्रयी 
हि उम्मीदवार) की. आयु कम से कम होनी । उनका चुनाव 3 बंप 


लिः 
की अवधि के लिए होता है ओर प्रति तीन बंप मे 4/3 सदस्य चुने जाते है । फ्ास सीनेट 
/म एक स्थायी निकाय है। सीनेट के उम्मीदवारों के लए अब 
ण्ह वापपन्न का नाम भी 


ँ त्ः 
देना होता कस, सहारा और अय बार सेमनद्रवार फ्रातो मे गनेटरो उनाव तिर्वाचक 


मण्डलो द्वरा द्ोवा है । 
ते थे पे सम किया जाता है 


य्रः त के निवच्िक गण्डल में अग्रस्तिस्ि या का 
(7) डिपाटमट के प्रतिनिधि । (2) डिप्राटमंट के प्रतिनिधित्व करने वा छ्िलर 8) ग्युनिश्तिपल 
कोसिलर, जिनकी पैस्या जनसस्या कू अजुसार इस पका: होती है-... ( पे लेकर 
30 000 तक जनसस्या बाते म्ुनो तथा सीच आत्त के सभी मे भ्युनिश्चिपकत 
कोम्रिल्र, (था) 30,000 पते ऊपर जनसस्या वाल ऊम्बूना मे अत्वेक 4,000 अधि जनतस्या के 
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सदस्य वाले तथा वहु सदस्योय क्षेत्रों के साथ हुआ है 

आ्रानुपातिक प्रतिनिधित्व--इसे 945 मे लागू किया गया था । चुनाव-क्षेत्र बहु-सदस्यीय 

थे और चुनाव उम्मीदवारों की सूचियों के लिए होते थे । अधिक बडे दलो को कुछ अधिक 
प्रतिनिधित्व मिलता था, परन्तु उन दलो द्वारा प्राप्त स्थानों को उतके वीच आनुपातिक आावार पर 
विभाजित क्षिया जाता था। उदाहरण के लिए, एम० आर० पी० को 24 9 प्रतिशत मता के 
मिलने पर 27 प्रतिशत स्थान मिले जौर दक्षिण पथी दलो को 3 3 प्रतिशत मता के मिलने पर 
49 प्रतिशत स्थान मिले । अतएवं इस पद्धति ने वडे और संगठित दलो को लाभ पहुचाया और 
प्रतिनिधियों पर दला का अनुशासन भी बढा, परन्ठु इसका मुख्य दोप यह रहा कि पालियामेट 
मे प्रधान तत्त्वो के प्रतिनिधित्व के स्थान पर निर्वाचकों के सभी विभागों का' प्रतिनिधित्व प्राप्त 
हुआ । 

958 में लागू हुई चुनाव पद्धति--वतमान चुनाव-पद्धति 3 अक्दूबर 958 को नये 
शासन द्वारा जारी अध्यादेशा पर आधारित है । अभी वक्त 2958 मे अपनायी गयी पद्धति ही 
जारी है जबकि पालियामट को निवाचन पद्धति के विषय भ कानुन बनाने का अधिकार प्राप्त है । 
वर्तमान निर्वाचन-पद्धति 'दा वार मतदान के साथ एक सदस्य वाली” है, जो फ्रास की पद्धतियां 
मे सबते अधि+ सरव और सवसे अधिक वार अपनायी गयी है । पर तु नेशनल एसेम्बली के सभी 
552 प्रतिनिधिया का चुनाव इसी एक पद्धति के द्वारा नहीं होता वरव्‌ उस्तम कुछ अन्तर भी है । 
वास्तव में इस समय फ्रास मे तीन पद्धतियों का प्रयोग होता है, जिसका सक्षिप्त वणन अग्नलिखित 
है. () फ्रास जौर कामिका के 93 पातों (0०97[70०05) के 465 प्रतिनिधियों तथा समुद्रपार 
चार प्राता के प्रतिनिधियों का चुनाव 'दो वार मतदान के साथ एक सदस्य वाली” पद्धति के 
अनुसार होता है | इसके अनुसार प्रथम मतदान म॑ वह उम्मीदवार विजयी घोपित होता है जिसे 
कम से कम डाले गये मतो का “50 प्रतिशत--' मत मिलें नौर एक सप्ताह वाद होन वाले 
मतदान म जिसे वुलल मतदाताओं की सस्या का /4 अथवा सबसे अधिक मत्त मिर्लें, वह उम्मीदवार 
विजयी होता है ॥ निर्वाचन के लिए सम्पूण फ्रास 465 चुनाव क्षेत्रा मे बेटा है। (2) पाच समुद्र- 
पार प्रदेशा को छ प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। चार का चुनाव एक सदस्य वाले क्षेत्रों और 
सेप दा का एक दो सदस्य वाले चुनाव क्षेत्र से होता है और उनमे केवल एक ही वार मतदान हांता 
है | (3) सहारा क दो प्राता वो चार प्रतिनिधि चुनने होत हैँ। एक प्रात केवल एक ही प्रतिनिधि 
चुनता है जोर दूसरा तीन । दूसरे प्रात्त मं तीन उम्मीदवारा की सूचियों के लिए मतदान होता 
है । दोना ही प्रात म उम्मीदवार यूरोपीय या मुसलमान हा सकते है । 

उम्मोदयार भौर स्थानापन्च--उम्मीदवारों के लिए कोई विज्ेप जहता आवश्यक नहीं है । 
उमक नाम निवचिका के रजिस्टर म लिखे होने चाहिए जौर 5,000 से अधिक जमसस्या वाले 
उम्बूनी में उह अपनी पहचान का सरकारी अधिकारियों का सातोपजनक प्रमाण दना होता है । 
00 एक से थविक निवर्चिन क्षेत्रा म मतदान नहीं कर सकते | उम्मीदवारा की आयु कम से 
बम 23 वप हनी जरूरी है । उम्मीदवारों का चुनाव पाँच वप की अवधि के लिए होता है । 
बतमान सविधान के अन्तगत पुरुषा और टिव्रिया को समान दर्तों पर ही मतदाता व उम्मीदबार 
बनने वा। अधिकार मिला है। वतमान प्रणतत्र मं सबसे महत्त्वपूण नई बात यह है दि सभी 
उम्मीदवारा, और जहाँ सूचिया के जनुसार चुनाव होता है, वहाँ मूचियों के स्थानापत उम्मीदवारा 
की नामजदगो थी हानो थावश्यव है । य॑ स्थानापन्न उम्मीदवार चुनाव के बाद चुने पये प्रतिनिधि 
का रिक्त स्थाव भरत हैं जो चाह उनकी मृत्यु के कारण सालो हा अचवा वे मात्रिपरिपद का 
सदस्य बनने पर प्रालियामट की सदस्यता के लिए बयोग्य ठहराय जायें। ऐसी दाना में प्रतिनिधि 
का रिक्त स्थान स्थानापन्त का मिलता है, परन्नु यदि कोई प्रतिनिधि त्याग पत्र दै द या जय किधो 
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विभिन राज्यों मे निर्वाचन पद्धतियाँ 47] 


लिए एक क्षतिरिक्त प्रतिनिधि। (4) 9,000 से कम जनसरया वाले कम्यूनां के म्युनितिपल 
कौसिलर अपने म से जनसस्या के अनुसार ! से 5 तक प्रतिमिधि चुनते हैँ। (5) समुद्रपार 
प्रदेशा मे भी, जिनमे से प्रत्येक एक सीनेटर चुनता है, तिवाचक मण्डल इसी प्रकार बने है, परल्तु 
जिन कम्यूनो मे अभी तक पृणत निर्वाचक कौसिलें नहीं है, उनके लिए विशेष व्यवस्था है । 
307 सीनेटरों का चुनाव भी निम्नलिखित चार विपिन पद्धतियों के अनुसार होता है. (क) फ्रास 
के 90 प्रा तो म से केवल 7 को छोडकर सभी प्राती में, जिहू । स 4 तक सीनेटर भेजने का 
अधिकार प्राप्त है, समुद्रपार प्रातो व प्रदेशों मे सीनेटरों का चुनाव दो मतदान के साथ बहुमत 
पद्धति से होता है । चुने जाने के लिए उम्मीदवार को प्रथम मतदान म॑ कुल डाले गये मता का 
पूण बहुमत भर कुल मतदाताआ की /4 सख्या के बरावर मत प्राप्त हाते चाहियें, परतु दूसरे 
मतदान म केवल सापक्ष बहुमत (72[805७ 78]079) आवश्यक है। (ख) फ्रास मं क्षवित्र घने 
प्राता को 5 या अधिक सीनेटर चुनने का मधिकार है । वे अपने 60 सीनेटरों का घुनाव आनु- 
पातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार करते हैं। (ग) अल्जीरिया के 8 निर्वाचन क्षेत्रास 32 सीनटरा 
का चुनाव भी दो बार मतदान के साथ बहुमत पद्धति से हुआ । परतु मतदान नियत अनुपात 
के अनुसार यूरोपियन ओर मुस्लिम उम्मीदवारा वी सूचिया के लिए हुआ। इस प्रकार 40 
यूरापियन और 22 मुस्लिम चुने गये । (घ) विदेशों मे बसे फ्रासीसी नागरिका का प्रतिनिधित् 
करने वाले 6 सीनेटरों का चुनाव पहने विदशा म॑ रहने वाले फ्रास्ीसिया की उच्च परिपद्‌ करती 
है, भर परिषद्‌ के चुनाव को सीनेट स्वीकृत करती है ॥ 
कुछ दिचार--जैसा कि उपर दिय गये वणन से ही स्पप्ट हैं, फ्रास मं पारलियामठ वी दाना 
सदता के लिए निर्वाचन-पद्धति काफी पचीदा है। सभी निर्वाचन लेश्न एक प्रकार के नहा हैं और 
विभिन प्रकार के निवर्चिन-क्षेत्रे के लिए विभिन निर्वाचन पद्धतिया का प्रयोग होता है । मद्यपि 
चुनाव अभियान के सम्बंध म्‌ रेडियो व टलीविजन तथा मुद्रित साहित्य क द्वारा प्रचार भादि पर 
कठोर सीमायें हैं, फिर भी एक कमी यह है कि कानून के अतगत राजनीतिक दवा व उम्मीदवारा 
को अपनी आय क॑ स्रावा तथा व्यय क॑ मठ का प्रकाशित करना आवश्यक नहीं है। पुत्र वर्धित 
प्रचार साथना के अतिरिक्त आय साधना के प्रयोग पर कारई बानूनी प्रतियाथ नह है । ट्रेढ 
यूनियनों तया बय ब्यावसाबिक सथा दारा दिय जान यावे अपृदाना--चदो--अर भी कोई 
प्रतिवध नहीं है । दस्त प्रकार क प्रतिवधा का न हांना एक दाप है । वतमान निर्वाचन-पद्धति 
वी एक कब उलखर्तीय दाय बह है कि विभिन दला के लिए टाव गये सता ती संख्या भौर 
उनको पालियामट मे किठ स्वाना बयानु प्रतिनिधित्व म॒ उद्यम अतर है। परिणामस्वसष्प 958 
में बनी एम्रम्बती ऋद्रकू इतिहास हास मे सम्नवत संवत उम्र प्रतितिध्यात्मक वी। 70 सारा 
अतदाताओा का, जिड्ठोंने उ्रजवादी व साम्यवादा उम्मीदवारा क पते में मतवात विया हक 
70 सदस्य प्रतिनिपित्व करत हैं, उनद्नि दु० एन० आर० का मत देने वात शगगर्ग ही हाल 
मतदाताआ कि एकम्बली मे 200 प्रतिनिति हू । 


| सवुक्त राज्य ब्रमर्रछा में नियाचन-्यद्धति दत्ठथ- भर क६ 

मोतिक द्विध्ान |: दार्या (4 जे रे १ 
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भोर पीनटरा के घना क समय, ब्यान कौर 


474 राजनीतिक सत्यायें और तुलनात्मव' धामन 


देहात्त हो जाये या वह त्याय पत्र द दे तो उसम्क्े रिक्त स्थान पर नया चुनाय नही कराया जाता, 
वरन्‌ उससे कम मत प्राप्त करने वाल अगन उम्मीदवार को उस स्थान पर निर्वाधित घोषित कर 
दिया जाता है । 


चुनाव में धन का बडा महत्वपुण भाग रहता है। व्यय को सीमित रखने के लिए एक 
कानून (7॥6 ?0्रात्यां शिया १९8एैं४ध78 7.79) बना है, जी अ्रप्ट प्रथाआ को भी रोज़ता 
है। 952 में हुए आम चुनाव मे चुनाव अभियान की सीमा 3 और 4 लाख यन के बीच रखी 
गयी थी, परन्तु थथाय मे चुनाव व्यय उससे दुगुना या तिगुना हुआ था । चुनाव अभियान के लिए 
राजनीतिय' दला को व्यावसायिक फर्मा से बडी घनराशि, दाव व चद के रूप मे मिलती है। ऊपर 
वर्णित कानुन के अनुसार किसी भी व्यक्ति तथा संगठन द्वारा क्रमश 500 नौर ,000 येव या 
अधिक चद म॑ दी जाने वाली राशि का प्रत्येक दल का हिसाव रखना पड़ता है और दल के 
कापाध्यक्ष का इस प्रकार की सूचना वय में 3 वार प्रकाशित करनी होती है । 
दूसरे विश्व युद्ध के बाद के चुनावा मे मत दन वाला का प्रतिशत 75 के लगभग रहा है। 
यह कुछ आश्चयजनक वात है कि शहरी क्षत्रा को अपक्षा ग्रामीण क्षेत्री म मतदान का प्रतिशत 
ऊँचा रहता है, जिनकी आध्थिक स्थिति खराप है, उनम मतदान ने बरते वाला की सख्या अधिक 
है । ऐसे व्यक्ति उम्मीदवारों व चुवाब प्रश्नों से अपेजाइत्त, अपरिचित होते हैं और वे चुनाव मे भाग 
लेत के लिए समय थी नहीं निकाल पाते । परतु ऐस हो व्यक्ति बाह्य दवाव तथा भ्रष्टाचार के 
शिकार भी अधिक हात हैं। जापाने मे यनागा के मतानुस्तार, भय प्रजात-त्रीय देशो जसी 
राजनीतिक शिक्षा मतदाताओं को नहीं मित्र पायी है। अभी तक मतदाता भय प्रभावा व सम्ब'घो 
के अधीन मतदान करते है ॥ यदि मतदाता का अपना काई राजनीतिक विश्वास भी हाता है तव 
भी वह उसके अतुस्तार मतदान नहीं करता । 
मतदान करते समय मतदाता पर उम्मीदवार के सामाजिक पद, आय, परिवार, पेशा, 
घामिक सम्बन्ध, भोगोलिक स्थिति आदि बाता का विशेष प्रभाव पढ़ता है, भर्थाद्‌ राजनीतिक प्रश्नों 
मा दलांय काप्रक्रम का प्रभाव कम रहता है ) नोचुटाका आइक के मतानुस्तार चुनावो के सम्बंध में 
तीन 'बन! (939) का विशेष महत्व है, जो इस प्रकार हैं--कमवत (8377930) अथवि साइन बोड, 
जिवन (30थ0) अर्थात भाधार, भोर कबत (६9049), अर्थात्‌ थी ॥! 'कमबर्न' का सम्ब घ 
समुदाय स उम्मीदवार के नाम और पद (०एफ४ध०॥ थाएं #0708) से है। जित उम्मीदवारों 
का समुदाय मे किही कारणी से वाम ऊँचा होता है या जो विख्यात होते हैं, उहूं भधिक मत 
आप्त होते हैं। यह बात स्थानीय चुनावों के लिए विशेष रूप मे सच है, परन्तु राष्ट्रीय चुवावा के 
बारे म॑ भी लायू होती है ! 'जिवता का अभिप्राय यह है कि उम्मीददार का निर्वाचन क्षेत्र में कया 
आधार है। भाधार बचाने के लिए उम्मीदवार निवर्चिन क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियां और साधारण 
मतदाताओं से सम्पक स्थापित करता है । उम्मीदवार वहुधा विशय अवसरा पर मतदाताओं के 
सामते आता है और वह उस क्षत्र के संगठनों व सघो को चादा जादि दंता है। वह अय अकार से 
जनता की सेवा व सहायता कर उनका सबक बनने का अयल करता है। 'कमबन! का तात्पर्य 
बडा सरल और सीधा है । जो उम्मीदवार अधिक व्यय करता है, उसे स्ाधारणतया अधिक मत 
आप्त होते है। आत म, जसा आय देखी में भी होता है; जापानी मतदाता अपने मत को खोला 
नहीं चाहते अर्थात्‌ थे उत्त उम्मीदवार के पक्ष में मवदान करते हैं जिसके जीतने की उहे अधिक 
आशा हाती है । साथ ही, यदि उरहे यह अनुभव हांता है कि कोई उम्मीदवार बहुत वडी बहुसख्या 
पे अवश्य जीवेगा तो वे भपना मत उसे देकर खोना पस्ाद नहीं करते । 


ग]६8, | >व्क़ददलार सत्य कक 492-93 
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7 स्विद्जरलेण्ड में निर्वाचन पद्धतियाँ 


नेशनल कौसिल के सदस्थां की सस्या 496 है और एक सदस्य 22 से 24 हजार तक 
जनसस्या वा प्रतिनिधित्व करता है । प्रतिनिधियों का चुनाव पुरुष मताधिकार के आपार पर होता 
है। मतदाता अपने प्रतिनिधियों को भत्यक्ष रीति से युप्त मतदान द्वारा चुनत हैं । प्रत्येक पुरुष स्विस 
नागरिक, जिसकी आयु कम से कम 20 वप हो और जिसे के टन के मताधिकार से वचित न किया 
गया हो, नेशनल कौसित के चुनाव मे नाग ले सकता है । प्रत्येक केटन और अद्ध-केटत एक निर्वाचन 
जिला होता है । के'टनो को 23,000 जनसबख्या के पीछे एक प्रतिनिधि के हिसाब से स्थान मिले हैं, 
फिन्तु जिनकी सख्या इससे भी कम है, उह एक एक स्थान मिला है । चुनावो के लिए जानुपातिक 
प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है । जिन के ठवा को केवल एक स्थान प्राप्त है वहाँ सानुपातिक 
प्रतिनिधित्व पद्धति वार पासन नही किया जा सकता । शेप के टना मे सूची वद्धति के अनुसार चुनाव 
हीता है । प्रत्येक बडा केन्डन 2, 3, 4 या अधिक प्रतिनिधि चुनता है । बन और ज्यूरिच दो बहुत 
बडी जनसख्या वाल कैटन हैं और उन दोतां को कुल स्थाना के लगनग हू स्थान प्राप्त है । प्रत्येक 
के'दन में विभित दला को डाले गये मता के अनुपात मे स्थान मिसते है। अत्यंक मतदाता को उतने 
ही मत भाष्त होते हैं जितने उस विवरचिन क्षेत्र स प्रतिनिधि चुने जाने हो । विभिन्न सूचियां म॑ से 
परह किसी एक सूची के प्ष भे मत देता है। सूची मे सभी या कम स्थानों वे लिए उम्मीदवार के 
नाम दिये जा सकते है । चुनाव प्रति घार वए में अवतूबर माह के आिस रविवार को होते है । 
यदि अपने काय-काल के बीच में नेधनल कौसिल का कोई सदस्य व्याग-पत्र दे दे या किसी सदस्य 
की मृत्यु हो जाय, तो उस्ती वे न से में चुना गया वह उम्मीदवार, जा उस सूची में अयले स्याव 
पर हो, रिक्त स्थाव को भरता है। अत स्विद्टजरलैप्ड मे उप चुनाव की आवश्यकता नहीं पडतील 
कौसिलस ऑफ स्टंट में, प्रत्येफ वेन्टन दो और प्रत्येक मद्ध कैटन एक प्रतिनिधि भेजता है । 
अद्ध के टन वह होता है जिसे द्वितीय सदत में एक प्रतितिधि भेजन तथा सधीय संविधान के सशोधन 
पर हुए लोव' निणयो में केवल आधा मत प्राप्त हाता है। केवल तीन के'टन दो-दा अद्ध कं टनों मं 
विभाजित हैं। विजिन के दना मे प्रतिनिधियों का चुनाव लिन भिन्न प्रकार से होता है। कुछ 
के'टना में इन प्रतिनिधियों का चुनाव उतकी बडी कोसिल (छ/640 ए०फराथोइ--ं.०हाधदवापा०8) 
फरती है बर्थात बप्रत्यक्ष ढग से होता है। अन्य के टना में ये प्रतितिधि मतदाताओ द्वारा चुने जाते 
है और ले इसजमीडें वाले केन्टना में प्रतिनिधियों का चुनाव ले डसजमीडें करती है । कौत व्यक्ति 
प्रतिनिधि वन सकते है, इस बारे में भी कैटनों के अपने-अपने कानून हैं । इसके अतिरिक्त संदस्यो 
का कायनवाल भी केटनों के कानूनों द्वारा विनियमित होता है। अधिकतर हे दनो मे प्रतिनिधियों 
का काय काल 4 बष है कुछ दूसरों मे 3 वप और कुछ में केवल एक ही वय है। नेशनल कौसिल 
वी सदस्यता के लिए कोई विशेष अहता आवश्यक नहीं है, उम्मीदवार मतदाता होना चाहिए । 
परतु सविधान के अनुसार चच प्रादरी अथवा चच अधिकारी उसकी सदस्यता के लिए सही खडे 
ही मकत । कौपसिल जऑॉफ स्टेट की सदस्यता के लिए विभिन्न केटनो के अपने अपने कानुत है, इही 
के अनुसार चच पादरियों और के ठव अधिकारियों को सदस्य बतने का अधिकार या ने बनने की 
मनाही है। कोई एक व्यक्ति एक समय से दोवों सदनो का सदस्य वही रह सकता । फ्रेडरल एमेम्वली 
का कोई सदस्य सघ सरकार का वधिकारी नहीं रह सकता, यध्पि कौसिल आफ स्टेट के सदस्य 
के टनो की सरकार मे पदाधिकारी हो सकते हैं। 


8 सोवियत सघ में निर्वाचन-पद्धनि्याँ 
4936 के भादगत 8 वय से ऊपर आयु कादे सभी शागरिको को मताधिकार दान 
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राजनीतिक इकाई के रूप मे सरकार पर निय त्रण क्रना चाहते हो ।” लीकॉक के कथनानुसार, 
“राजनीतिक दल से हमारा तात्यय नागरिकों के उस सगठित समूह से होता है जो एक राजनीतिक 
इकाई के रूप में काय करता है । इन परिभाषाओ पर हृष्टिपात करने से राजनीतिक दल के 
निम्न तत्त्वों पर प्रकाश पडता है 

() राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों का एक समरठित समूह होता है। जब तक समान विचार- 
धारा वाले व्यक्ति मिलकर एक नही होते, वे राजनीतिक दल का रूप धारण नहीं कर सकते। 
दल के निर्माण के लिए यह जावश्यक है कि उसके सदस्य सगठित हो, सगठन का कोई विवान 
हो और उसका अपुशासन हो, जिसके पालन के लिए सब तेयार हो, क्यांकि इसी कारण दल के 
सदस्यों मं वहु भावना आ सकती है जिसका होना एक राजनीतिक दल के अस्तित्व के लिए 
नितान्त आवश्यक है। 

(2) क्तिपय मौलिक सिंद्धा तो पर राजनीतिक दल के सदस्य एक दूसरे से सहमत होते 
है । व्यक्तिगत रूप से दल के सदस्यो में चाहे कितने ही मतभेद हो, दल में एक होने पर दल के 
सिद्धांत तथा साधन उनके सिद्धान्त तथा साधन हो जाते है । राजनीतिक दल के सदस्या के एक- 
से पघ्िद्धा त होते है तथा समस्याओं पर विचार विमश के उपरा त॑ सबका एक सा निष्कप निकलता 
है, जिसका वे पालन करते हैं । दल ने सामा य नीति एवं सिद्धा तो के आधार पर यदि सरकार 
बनाने की शक्ति प्राप्त कर ली, तो निश्चित नीति व घ्येय की पूर्चि मे दल के सदस्य समान रूप से 
काय करते है । यदि वह सरकार न बना सका तो सरकार के बाहर वे अपने मत का प्रचार करते 
है सरकार का विरोध करते है, जनता की इच्छा सरकार तक पहुँचात॑ है तथा जनमत को अपने दल 
की नीति और सिद्धातो के पक्ष म॑ करने का प्रयास करते है | वास्तव मं, जब तक दल के सदस्यो 
की विचारपारा मे साम्य या मतंक्‍्य नहीं है तब तक उसका सगठन सुहृढ नही हो सकता । 

(3) अपन उद्देश्य--जनहित--को प्राप्त करने के लिए वैधानिक विधि का जाश्रय लेना 
पडता है । दल के सुचारु मचालन के लिए यह अति आवश्यक है कि उसके सदस्य वेधानिक तथा 
लोकता# त्रक साधनों के माध्यम से राजनीतिक तत्ता प्राप्त करने का प्रयास करें। उ हूं अपने 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलोक्ता त्रक साथनो जंस क्रा ते, तोड फोड, सनिक शक्ति का उपयोग 
नही करना चाहिए क्योकि ऐसी दशा म॑ दल का स्वरूप विकृत हो जाता है। दल के सदस्यो को 
चाहिए कि वे मतदान की शक्ति में विश्वास रखे ओर जन-समयन प्राप्त करन के लिए शा तिपूण 
भौर वैधानिक ढगो को काम मे लाये । 

(4) राजनीतिक दल विभागीय अथवा सामुदायिक हिंता को हृष्टि म रखते हुए राष्ट्रीय 
हित को ही अपना उद्देश्य मानते हैं। दलो के लिए यह आवश्यक है कि जो उद्दश्य वे अपने 
स मुख रखें, उनका आधार सकीणता, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, प्रादेशिक्ता अववा व्यक्तिगत स्वाथ 
न होकर राष्ट्रीय हिंत हो । यदि कोई राजवीतिक दल राष्ट्रहित को प्राथमिकता देत के स्थान पर 
साम्प्रदायिक्ता या सकीण गुटवादिता का प्रश्नय लेता है तो उसका स्वरूप साम्प्रदायिक दल का 
हो जाता है। अत लोफ़त त्र म राजनीतिक दल का उद्देश्य सावजनिक हित होना चाहिए । 

(5) प्रत्येक राजनीतिक दल सरकार पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। क्याकि बसा 
करने से ही वह जनहित का सम्पादन कर सकता है । यह सत्य है कि राजनीतिक दल का उद्देश्य 
राजनीतिक सत्ता को हस्तगत करके सरकार का सचालन करना हांता है, लेकिन ऐसा करन के 
लिए दल के सदस्यों को अनुशासनबद्ध हाकर समान नीति एवं कायक्रम के जाघार पर जनमत का 
समथन प्राप्त करने की चेष्ठा करनी चाहिए । 

राजनीतिक दलो की उत्पत्ति--आज प्रजातजात्मक राज्यो मे ही नही वरचु प्राय भय 
सभी राज्यो म॑ राजनीतिक दल पाय॑ जाते है । राजनीतिक दल की उत्पत्ति प्रजातत की स्थापना 
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क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तरो पर इस सगठन की शाखाएँ होती हैं, जो च दा इकटठा करती है और दल 
का प्रचार काय भी करती है । राजनीतिक दल का सगठन जटिल होता है, दल राज्य की मीति 
और कायक्रम का निर्धारण करता है। इस प्रकार संगठित दल एक अथ मे राज्य के अवीन राज्य 
होता है। भारत मे काग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी ही है। फासिस्ट तथा साम्यवादी अधिनायकशाही 
वाले राज्यो म तो दल ही वास्तव में सरकार का सचालन करता है, राजनीतिक सस्थायें तो बहुत 
सीमा तक दिखाने के लिए बनायी जाती है । 
राजनीतिक दलों के काय--राजनीतिक दल लोकत न के आधार होते है क्योकि वे जनमत 
का निर्माण, उसका प्रकाशन व उचित दशाओ म॑ उसका विकास करत है। मतदान व निर्वाचन 
के समय वे नागरिको को राजनीतिक साहित्य प्रदान करते है, शासन की समस्याओ के प्रति उनमे 
जागरूकता उत्तर करते है, उनको उनके राजनीतिक दायित्वों का बोध कराते है और भाषण 
प्रचार आदि के द्वारा स्वस्थ एवं प्रबुद्ध लोकमत का निर्माण करते है। पँंटरसन के मतानुसार 
राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता को पल्‍लवित करने व उसे वनाये रखने में सहायक होते है, जहा 
शासन ज्ञक्ति का पृथककरण है, वहा शासन के विविध अगो मे सामजस्यथ स्थापित करते है, आथिक 
हिंतो के सघर्षों को कम करते है, क्योकि विभिन्न आथिक समुदायों की मागे दल के माध्यम से 
व्यक्त की जा सकती है। अमरीकी दल प्रणाली पर लिखते हुए डा० मेरियम ने राजनीतिक दलो 
के अग्नलिखित काय बताये हैं--(7) सरकारी अधिकारियों का निर्वाचन, (7) सावजनिक नीतिया 
का निर्माण, (॥) सरकार का सचालन करना अथवा उसकी आजोचना करना, (7५) राजनीतिक 
शिक्षा अ्दान करना, तथा (५) व्यक्ति और सरकार मे मध्यस्थता का काय करना | 
मनरो के अनुसार राजनीतिक दलो का मुख्य काय लोगो के राजनीतिक विचारों को 
बनाना, प्रत्याशियों का चयन करना, सामूहिक और निर तर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थापना 
करना, नागरिक शिक्षा के साधन रूप म॑ काय करना तथा जनता की आकाक्षाओं को सही रूप मं 
अभिव्यक्त करना है। फाइनर ने लिखा है “राजनीतिक दल सम्पूण राष्ट्र को व धुत्व के रूप मं 
सगठित करते हैं तथा प्रत्येक नागरिक के स मुख सम्पूण राष्ट्र का चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो इनके 
विना इतिहास मे तथा भविष्य मे सम्भव नहीं है ।” पश्चिम मे राजनीतिक दलो को प्रथमत 
प्रतिनिधिक साधन समझा जाता है, सावजनिक पदो पर नेताओ के उत्तराधिकार के द्वारा वैकल्पिक 
सरकारो के शा तपूण और नियमित रूप से आने जाने का साधन दला का रूप कुछ भी हो । 
वे राजनीतिक शिक्षण और समाजीकरण के साधन रूप मे भी | प्रतिनिधित्व, पदा पर शान्तिपूण 
ढग से उत्तराबविकारियां का आना और प्रजातात क॑ लिए आवश्यक मूल्यों का समाजीकरण दला 
के काय हैं, पर तु ये सब एक ध्येय. के साधन है ।! इन विचारों के आघार पर हम कह सकते है 
कि राजनीतिक दला के मुख्य काय निम्नलिखित है-- 
() उस्म्ोदवारों का चयन--दलो का अस्तित्व चुनाव लडने के लिए है अत इनका प्रथम 
काय उचित उम्मीदवारा का चुनाव करना है जो दल की नीतियो और सिद्धान्तां को व्यावहारिव 
रूप प्रदान कर सकें और शासन सत्ता प्राप्त होने पर प्रशासन का कुशल सचालन कर सके । इस 
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जी तिके दि के हो तो चोकप्रिय एव पेमनकार) पेरकार के बदलने के त्तिए 
कफ अवलम्बन चेन प््ताह, मकाइवर क मत मे दतीय च्यवस्था 
ही सातन मे परिवतन चाया जा पका है । 


दाधारिता पर निययर-.. देस व्यवस्था चातन क) | रेकुश्ता पर समुचित विय्ञर 

है। तधी दा) बारा प्रकार # फायवाहिय। क्री जा पात्र सरकार ग्रे 
सतह है और उसकी स्वेच्चाच/रत; पर बकुच पयाती ३ सॉविच 7र वर्यात्त 
पैनमत पर ध से युक्त एक विरोधी दल कप पित्क + कक्‍छ ९% स्वच्दाचारी 
सासके भत्याचार। के विः एक व्यावहारिक पहुमत आत्त राजनीतिक के गे 
विरुद्ध पका क। करता न्तुतत दल के जनता के प्रकार पर नियत 
लगाने अव्तर /| है । विरोधी प्रकार) कार्यों ॥) गे इघरर, 
अविश्वास व, स्थग्क व तथा कि अस्ताव परित ररके पिकायत। को 
प्रकार के गपस्थित करके स्वेच्छाचार) पवन से रोकते नि: पता है $ 


राजनीति; जिक्षा का साधन- ) ग्रतिति बयां क्षिक्षा गति 
विधिय हैं। | वमिन्त राजनी, 'तिक दस देश ज्व्क््त चार प्रो, गे, 
गे पट , लेखों ढियो आदि के रा पमक्ष रसते बंका को उ; 
पर अपना देने का रे अदान करते | तर अचार-काय दर; 
जदासीनता 4) हर करके आसन की). ॥ओ के प्रति जनमत के सयठित 
करते है और उचित देश; ज्सः विकास करते ह | श्राइक कक कथन की किसे 
गतिविधिय शिक्षा श्र / रखने काले व्यक्तियों को चिक्षा देती भे उत्ताही 
तथा कम विचारशीक चोगो मे ऊच पि पैथा दिलचस्पी हूँ ॥' देश हूपी 
भागर के बुल्ि रैपी जत्त को >वार भादे रूपी. 7र चढाव के हारा सदक 
नैतिक गुणों के विका; प्रह्ययक...... अगली अनुशासन पर आधारित होती है। दा 
के सभी सः को अनुयात वे होकर दलीय नीतियों का एकसत ते करना होता है। 
फैलत उनमे अनुयासनर् विचिता का विकास होवा है। से: गितिक द्ल्रो मे पम्मिलित होकर व्यक्ति 
अपने पराये ग्रेण हेप्टिकोण क्के देप्टिकोस देखन। 
सीसते है | पस्तुत दलीय अनुशासन व्यत्त यो की स्वाथपरक सकुचित 5 फ़िवादी अवत्तियों 
को दवाकर हैं साव: हि को भर, वर्गीय और: क्षत्रीय 
र्थों का प पद्धति व्यक्ति के गेस को व्यापक 7र बनाती 
विभिन्न वर्गों, जातियो) के व्यक्तियो एकता के पत्र मे पॉपकर 4 एकता का 
वे री: में अने: हैं कथा चेक ने नि: गे 
देलीय पद्ध गी है-- 
प्रध्राकृतिक रस तिक पेटना--वह मानना सत्य नही है विक दो की उत्पात 
स्वाभाविक में दलों की उत्पत्ति का मुल्य ता परचना तथा राज्य 
व्यवस्था जे प्रच हैं यो व्यक्तियों को अपनी स्वाथ प्ररणा कर दल के रूप 
पे संगठित होते के 8, हैं। अधिकतर दत्त मनुष्य के गिकत्ति के प्रिचायक 
ने होकर प्रम्प्रदायवाद, जातिवाद कौर आदेशिकताबाद मी शुद्ध अवत्तियों के पनपते है 
बोर राजनीकि करते है ; 
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जनता की धुरी के समान होते है, कमोकि उद्ली पर जनतातन्र के पहियो का भार होता है। 
जनत घीय शासन जनमत के आधार पर चलता है बौर राजनीतिक दल ही वे साधन हैं जो जनमत 
का निर्माण करते है थोर उसे अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं) मेकाइवर ने लिखा है, 'बिना दलीय 
सगठन क॑ किसी पघिद्धाव का एक होकर प्रकाशन नहीं हो सकता, शिसी भी नीति का क्रमबद्ध 
विकास नहीं हो सकता, ससंदीय चुनावों पी वेधानिक व्यवस्था नही हो सकती और न ऐसी माप 
सस्याओ की व्यवस्था ही हो सकती है, जिनके द्वारा कोई भी दल शक्ति प्राप्त करता है ।? दलीय 
पद्धति के गुण निम्न प्रकार हैं-- 

मानव स्वभाव के भ्रनुकूल--यदि मनोवज्ञानिक हृष्टिकोण से देखा जाये तो दला की 
उत्पत्ति मनुष्य के स्वभाव मे निहित प्रधृत्तिया तथा उससे उत्पन विचार-भेद के आधार पर हुई 
है । कुछ लोग स्वभाव से ही रूढिवादी होते हैं और पुरानी परम्पराना को बनाये रखना चाहत 
हैं, जबकि दूसरे लोग स्वाभाविक तौर पर प्रमतिवादी होते है और सुधार, परिवत्तन तथा नवीनता 
क॑ समथक होत॑ हैं । वस्तुत समाज में दलों की उत्पत्ति मावव स्वभाव के अनुकूल प्रक्रिया है, 
मत इसे दवाना अप्राकृतिक एवं अवाछनीय होगा । दलीय भावना मातव को संगठित रूप से अपने 
विचारों को व्यक्त करने का अवसर देती है । यदि दल न हा ठी मनुष्य के विचार कुण्ठित हो 
जायेंगे और उ-ह समठित रूप म अभिव्यकत होने का अवस्तर नहीं मिलगा । 

विभिन्‍न मतो का संगठन--मनुष्यो मे मतभेदा का होना स्वाभाविक ही है । राजनीतिक 
दल ऐसे विभिन्न मताबलम्बी मनुप्यो को संगठित करते हैं भौर मता की विभिनता में से लोकमत 
की उत्त एक्ता का निर्माण करते हैं जिसके आधार पर शासव काय चलता है। इसके मतिरिफ्त 
जनमत्त के निमाण में जो बाद विवाद होता है, उससे मनुष्या में परस्पर विचारों का सहयांग, 
सहिष्णुता नौर सहवशीलता बढती है । 

जनत'न को प्राधारशिला--दब पद्धति जनतन के लिए रीढ की हडडी का काम करती 
है और इसी फी सफलता पर उसका भविष्य निभर है जनतान जनमत के आधार पर चलता है 
और भ्रवुद्ध तथा सचेत जनमत का निर्माण करना व उसे उचित अभिव्यक्ति प्रदान करना दलों का 
ही काय है । यह सत्य है कि जनताभ्र जनता का झासन होता है, विन्तु यदि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न 
विचारधारा के भआाधार पर शासन का सचालन करना चाहे तो महू सम्भव नहीं है । केवल दल 
प्रणाली के माध्यम से ही यह सम्मव होता है कि समाव विचारधारा वाले व्यक्ति दल के रूप में 
संगठित होकर शासन सत्ता प्राप्त करे और अपन विचारों को मूत रूप प्रदान करने में समथ हो । 
लीकाक के अनुप्तार 'जनत-त्रीय सरकार के सिद्धा-ता के साथ दल प्रणात्री का कोई विरोध मही 
है अपितु यह एक ऐसी चीज है जो जनत त्रीय सरकार को व्यावहारिक बनाती है । वस्नुत यह 
कहना समीचीन है कि प्रतिनिध्यात्मक जनत्तत्र दल्न-पद्धति पर ही आधारित है। दल उम्मीदवार 
खडे करते हैं, निवाचिन आंदोलन का संगठन करत है उसके लिए आवश्यक धन जुटाते है, जनता 
के ध्यान को कुछ विशिष्ट प्रश्तो पर के द्रत करत है, जनमत का सगठन करते हैं, उम्मीदवारों की 
सरया कम करते है और नीति से सम्ब व रखने वाले प्रश्तो को सीमित करते है। यदि दल ते 
हा तो निर्वाचन बिल्कुल अव्यवस्यित गौर जनवत दिशाहीन हो जायेगा। 

शासन मे शान्तिपूरा परिवतन--दल प्रणात्री को एक उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा 
जनता की मनोवत्तियों एवं उम्र प्रवत्तियों को एक सुनिश्चित दिशा मिलती है। मतदान एवं अय 
शा तपूण तथा साविधानिक उपाया द्वारा सरकार में परिवतन लाना सम्भव हांता है । यदि 
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अनुसार दल-भक्ति यदि सीमा से अधिक बढ जाय तो वह आसानी स॑ देश भक्ति की भावना का 
लोप कर देती है। मत्त प्राप्त करने के लक्ष्य पर कत्यधिक ध्यान देन स दलों के नेता और उनके 
सचालक देश की उच्चतम आवश्यकताओ का भूल जाते हैं । 
योग्य व्यक्तियों की भ्रवहेलवा--दलीय पद्धति के कारण शासन सत्ता पर बहुमत दल के 
कुछ अवस्तरवादी ओर स्वार्थी नेताआ का नाधिपत्य हो जाता है, आय दलो के सर्वोत्तम व्यक्तियाँ 
की घोर उपेक्षा की जाती है। फलत देश उनके ज्ञान, अनुभव और कौशल से वचित रह जाता 
है राजनीतिक दल चुनाव के लिए उत प्रत्याशियों का चयन करते हैं जो दल की नीनियो वा बाप 
समथन करते है और दलीय नेताओं की जी हुजूरी में लगे रहते हैं । ताधारणत याग्य और विद्या 
व्यक्ति दलीय सिद्धांतों का जाँख मूदकर समयन नहीं ॥र सकते । अंत उनका चुनाव नही किया 
जाता और प्रद्यासन ऐसे लोगो की कठपुत्तली वत जाता है जिनके लिए स्वाथ साधना ही अमुख 
ध्येय हांता है । योग्य व्यक्तिया को झासन में भाग लेने का अवसर ने मिलने से प्रशासन का स्तर 
गिर जाता है बोर पक्षपात॑, अप्ठाचार, अवतिकता तथा स्वाथ का वालवाला ह। जाता है ) 
अ्रहितिकर' फानूनो का निर्माण--विधायिका में जब किसी विधेयक पर वाद विवाद होता 
है तो बहुमत दल गौर विरोधी दल के सदस्य अपने अपने सकुचित हृष्टिकोण स उस पर विचार 
करते है । फलत अधिकतर वानुन दलीय हितो को हप्टि म॒ रखकर बनाये जात है और' जनता के 
हिंता को सवथा उपेक्षा की जाती है । दल प्रणाल्री में उपयोगी और हिंतकर कानूना का निर्माण 
सम्भव नही ही पाता, क्योंकि प्रत्येक दल काठूव पर निष्पक्ष विचार करने के स्थान पर इस हष्डि 
से विचार करता है कि उससे उसके दसीय हित की साधना कहां तक हागी । 
आपात्तकाल में निबल शासन--आलोचका की मायता है वि दलीय सरकार सकट काल 
का हृढतापूवक सामना करने में असमथ रहती है, कमोकि दतीय हिलो को राष्ट्रीय हितो स्॒ बढ़ 
कर भाना जाता है। भापावृकाल मे वाछ्वीय यह हैं. कि सभी दल प्रारस्परिक मतभेदा को भुला 
कर राष्ट्रीय हित मे शासन का सचालन करें, परतु व्यवहार मे अधिकाथत यह सम्भव नही हे 
बात बयोकि बहुमत दल विरोधी दलों क॑ उपयोगी सुझावा को भी शका की दृष्टि से देखता है 
और विरोधी दल भी शासन की स्वस्थ आलोचना करने के स्थान पर आलोचना के लिए 
आलोचना' करत हैं। राजभक्ति की कीमत पर दल के प्रति निष्ठा राज्य क लिए घातक सिद्ध 
हांती है और प्रशासन को निवल तथा शिथिल बनाती है। 
घत का भ्रपध्यय--दल प्रणाली के भ तयत घन का बहुत अप यय किया णाता है. जिव्स 
राष्ट्र की क्षति होती है | प्रत्येक दल को अपने सगठनाप्मक तथा प्रचार कार्यो के लिए एक विशाल 
धनराध्चि की आवश्यकता होती है और चुनाव मे करोडो रुपया पानी को तरह बहाया जाता है । 
वास्तव मे वह घन, जिसका उपयोग निर्मायकारी योजनाओं मे किया जाना चाहिए, लोगो की 
बोट खरीदन मे और अपत्य प्रचार करने मे व्यय किया जाता है। 

-. निष्कप--यह स्पष्ट है कि दल प्रणाली म अनेक दीप है। यह सम्पूष राष्ट्र का छाट छा 
उण्डा मं विभक्त कर देती है, सामाय देश भक्ति के स्थाव पर ईर्ष्या भर द्वेप को जम देती है, 
मनुष्यों के मस्तिप्क वो पक्षपात्ततृण बना दत्ती है जिसके कारण एव पक्ष दुमरे पक्ष के भस्तावा का 
सदिग्ध हृष्टि से दखता है, गुणा के आधार पर प्रत्यक समस्या का सही मूल्याक्त हाने मे बाघा 
उत्पन करती है । प्रतिनिधियों को दास बनाती है भर स्वत ने चितन को हतोत्साहित बरती है । 
इतना होते हुए भी हम यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अतिनिध्यात्मतक' लोकत न के सुचारु 
सचालन के लिए दलों का होता नितात आवश्यक है। दले प्रणाल् का समाप्त करने का अय 
हागा वानाशाही का निमात्रथ दवा, जिसम जनता की आवाज कछुचत दी जाती है और लोक 
ता-ब्रक परम्पराणा का गला घाट दिया जाता है । वच्छुत दल प्रणाली को समाप्त करने के ह्थान 
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पर चलने के लिए विवश्य करता है, अत सदस्यों की वयक्तिकता और स्वतान चितन की प्रवृत्ति 
कुष्ठित हो जाती है और वे दल रूपी मशीन के पुर्जे मात बनकर रह जाते है। प्रत्येक सदस्य को 
दल की एकत्ता के नाम पर उसकी नीतियो, उद्देश्यों जौर साधनों का आख मीचकर समथन 
करना पडता है; चाहे वह उनसे सहमत हो या नहीं। व्यक्तिगत घारणाओ और व्यक्तिगत 
स्वात ञ्य के लिए दल पद्धति म बहुत कम अवसर होता है । ल्ीकॉक ने मत व्यक्त किया है कि 
व्यक्तिगत विषय दल के साये मे सस्ती से जमकर रह जाता है। दल-पद्धति उसी व्यक्तिगत विचार 
और काय सम्ब धी स्वत नता का यला घोटती है जिसे प्रजात जात्मक सरकार का मुल मच्य समझा 
जाता है । 
गुटबदी की जनक--सामाजिक एकता का परिवधन करने के स्थात पर दल-व्यवस्था 
समाज में विभित वर्गों को जन्म दती है और सकीण प्रवृत्तियो को प्रोत्साहिंत करती है। सम्पूण 
देश परम्पर विरोधी कैम्पो मे विभक्त हो जाता है, जो कि जहाँ तक सम्भव हो सके एक दूसर को 
नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते है । गिलक्राइस्ट के शब्दा में "दल पद्धति का ध्येय राज- 
नोतिक जीवन को यतर की भाति कृत्रिम बनाना है। विराधी दल सदेव सत्तारूढ़ दल का शत्रु 
होता है /! दल पद्धति के दोपा की भार इग्रित करते हुए वाशिंगटन ने एक बार कहा था 'राज- 
नोतिक दल स्देव ही कुछ व कुछ घरारत करत रहूत है, अत प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का यह्‌ 
कत्तव्य हैं कि वह उह अनुध्साहित करे और रोके । दल प्रथा जनता को दूषित ईर््याआ व भूठे 
भयो से भर कर एक दल की दूसरे दल के विरुद्ध शत्रुता को उत्तजित करतो है और कभो-कभी 
महू उपद्रवों तथा राजद्रोहो के जालो को रचती है ॥/ 
खोखलेपन ग्रौर कुतघ्वता को प्रोत्साहन--दल-पद्धति राजनीति को दूपित कर देती है ओर 
समाज मे नेततिकता के स्तर को गिरा देती है। सत्ता प्राप्ति की लालसा में राजनीतिक दल भोली 
भाली जनता को हठे भुलावे देकर, स्वप्व जाल दिखाकर, धोखा देकर आर अ-य कृतध्त उपायो 
का सहारा सेकर प्रतोभन म फंप्ताते है ओर मत प्राप्त करके शासन मे अरनैतिकता भाई भतीजा 
बाद तथा अप्टाचार का प्रसार करते हैं । रचनात्मक आजवोचना के स्थान पर “विरोधी दल के 
के जिए विरोध' की प्रवृत्ति अपनाने के कारण समाज मे नेतिकता का स्तर गिर जाता है। ब्राइस 
का फ्सन है कि दल प्रथा ने राजनीति को पतित और कुत्सित बना दिया है । दल के सदस्यों का 
मर्वेक्य तथा अन्य मामनर रे उतकी एकता कृतिम ठथा जवास्तविक होती है, फलत दल मे 
सोखलावन और अस्थायोपव था जाता है। नेतागरिरी के मोह में दलो के अवसरवादी सदस्य दलीय 
नीतियां को तिलानलि देकर बहुधा एक देव को योडकर दूसरे म॑ झामिल हो जाते हैं ताकि 
उनके स्वाथ की परिषृ्ति हो सके । भारत मे चतुथ कम निर्वाचन के उपरा्व देस बदल की यह 
भवृत्ति बहुत विकराल रूप मे सामते आई है. और इससे भारत ने नव विकसित ससदीय अजातज 
की जडो पर गहरा कुठाराघात किया है। सत्ता प्राप्ति के मोह मे दल क॑ सदस्य कूठे वचनो ओर 
आकपक निवर्चित नारो का सहारा लकर जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। इसी कारण कुछ 
आलोचको ने दल प्रणाली को 'सगठित मक्‍्कारी” की सचा दी है । 
राष्ट्रीय हित्तो की उपेक्षा--राजनीतिक दल समाज म॑ सकुचित गरुटवादिवा, उम्प्रदायवाद, 
क्षेमरवाद ओर अआदेशिकतादाद जैसी क्लूपित प्रवुत्तियों को उत्तेजित कर राष्ट्रीय दविवो को द्वानि 
पहुँचाते हैं । दलवन्दी मे पडकर जनता राष्ट्रीय हित को भूल जातो है / अत्यधिक विचार 
सकुचितता के कारण राष्ट्रीयता की उपेक्षा होने लण्ती है और दल व्यक्तिगत या दलयन हितो के 
साभन मात्र बन जाते हैं। सकीण दलबादी का झिकार होकर दल के सदस्य राष्ट्रीय समस्थामा 
को सही परिप्रेदय मं जनता के सामने न रखकर तथ्या की तोड मरोड़ कर प्रस्तुत करत हैं और 
इस प्रकार दलीय हिता की वेदी पर राष्ट्रीय हिठा को उत्थय बर दिया जाता है। मेरियट र 
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वास्तव मे, स्पष्ट रूप में सांसद सस्थाओ का उन्मूलन नहीं करता । यह केवल उन्हें निष्किक बना 
देता है ।! साम्यवादी व फासिस्ट सभी एक-दलीय पद्धतियों की सामान्य विशेषताएँ अंग्रलिखित 
हैं. () ऐसा दल सरकारी दल होता, चूंकि उसे एकाधिकार प्राप्त होता है और तसका वेतूव 
व ही व्यक्ति करते हैं, जो कि राज्य पर पूर्ण सत्ता का प्रयोग करते हैं। (2) यह जनता यें शासड़ों 
की विधारधारा के प्रचार का काय करता है। (3) यह क्षासकों की सभी नीतियों को का्वयॉस्वित 
करता है। (4) यह एक प्रकार से नियन्त्रणतन्त्र का कार्य करता है इस उद्देश्य से सैनिक दस्तों 
व गुप्त पुलिस के सहायक सगठनों का विकास करता है। (5) इसकी सदस्यता सबके लिए खुली 
नही रहती, सदस्यों को छांटकर लिया जाता है। (6) इसका अपना सँनिक संगठन हो सकता है, 
जैसे हिटलर के स्टॉमटूपर ओर मुसोलिनी की मिलिशिया थे । 


3 एक-दलीय पद्धतियाँ 
अच्छी द्वि-दसीय पद्धति के कई लाभ हैं। यह सोचकर भाश्यय होता है कि कोई वेश 
उहे छोडकर एक-दलीय पद्धति को क्यो अपनाये । वतमान कालीन एक-दलीय पद्धति वाले राज्यों 
को दो समूहों मे रखा जा सकता है--() साम्यवादी राज्य, और (2) अफ्रीका तभा अन्य भागों 
में नई स्वतज्रता पाने वाले राज्य, जो यह अनुभव करते हैं कि वे दो दलो के परिणामस्वरूप होने 
वाले विभाजनों को सहन नही कर सकते । एक दलीय राज्य का आरम्भ सोवियत संघ से हुआ । 
वह प्रथम देश था जहाँ साम्यवादी शासन स्थापित हुआ था, उसके बाद नाजी जमनी (!933- 
45) और इटली य अन्य अधिनायकशाही बाले देशों मे एक-दलीय पद्धति अपनायी गयी । एक 
दलीय पद्धति वाले साम्यवादी राज्य की स्थापना का प्रमुख कारण यह था और है कि साम्यवादियो 
(भर उनके समान नाजियो) की दल के बारे मे घारणा पाश्चात्य देशो में राजतीतिक दल विषयक 
धारणा से भिन्न है। पश्चिम मे दलो के बीच इच्छित ध्येय (अभीष्ट) के बारे मे जधिकाशत सहमति 
होती है, किन्तु उसमे ध्येय की प्राप्ति के साधनों के बारे मे मतभेद होता है | सभी दल इस बात पर 
सहमत हैं कि वे प्रजातत्र चाहते हैं, अर्थात्‌ एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें पुरुष और स्त्रियाँ 
अपने हितों का विकास कर सकें, जिसमे सभी के लिए शिक्षा पाने के अवसरों की समता हो, और 
जिसमे व्यक्तियों को सम्पत्ति पर स्वामित्व, उनके अजन व उपभोग की स्वत-्रता हो । 
परन्तु साम्यवादी ऐसी कोई बात स्वीकार नही करते। उनका विश्वास तो माक्स द्वारा 
विहित नीति में है और जैसे ही वे सत्ता घारणा करते हैं वे उस नीति को कायरूप देते हैं। के 
पाश्चात्य जगत्‌ की सभी पूव धारणाओ को अस्वीकार करते हैं । वे एक क्रान्तिकारी दल के सदस्य 
हैं और पाएचात्य समाज को खण्डित कर उसके स्थान पर मार्क्सवादी आधार पर समाज का 
मिर्माण करना चाहते हैं। ऐसी पूण क्रा।ति तब तक नही हो सकती जब तक कि उसे लाने के 
लिए क्ा तकारियो का सुप्रशिक्षित ओर सुसगठित सभूह न बने | उनका यह विश्वास होना जरूरी 
है कि व्यक्ति का कोई महत्त्व नहीं है, दल ही सब कुछ है। अतएवं साम्यबादी या नाजी वादी राज्य 
की एक दलीय पद्धति पाश्चात्य देशो की दलीय पद्धतियों से सर्वथा भिन्न है। एक दलीय पद्धति 
क्राम्ति ला और सवक्षक्तिश्ञाली राज्य स्थापित कर सकती है, इसका और कोई प्रयोजन नही है । 
एश-दलोय भ्रजातस्त्र--यद्यपि उपर्युक्त विवेचन से यही निष्कष निकलता है कि जिन राज्यों 
में केवल एक दल होता है वहाँ शासन का रूप अधिनायकत त्री होता है, परन्तु इस नियम के कुछ 
अपवाद भी हैं, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि एक-दलीय प्रजातत्र भी हो सकते हैं और 
यथाथ मे हैं। इस प्रकार क शासन का एक महत्त्वूण उदाहरण टेग्रेनिका है। टेंगेनिका अफ्रीकन 
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नेशनल यूनियत मामक दल के स्तस्थापक और नेता जुलियस नरेरे (7णापड [ए३॥#८८) का मत 
है कि सभी व्यक्तियों का उसी एक जनसावारण दल (०785५ ए27/$) मे सम्मिलित होना जरूरी 
है, जिसने देश के स्वाधीनता प्राप्ति के सघर्ष मं सफल नेतृत्व किया और उस्ती दल को स्वत नता 
पा लेने के बाद शासन का सचालन करना चाहिए । 
सयुक्त राष्ट्र सघ के सेफ़ट्ररी जनरल श्री यूथा ने भी कहा है--यह विचार कि प्रजातज 
में समठित विरोधी पक्ष का होना आवश्यक है, सच नही है ।” डुवरगर का भी कथन है कि कुछ 
एक दलीय पद्धतियाँ अपने विचारों व सगठन में वास्तव मे, सर्वाधिकारवादी नहीं है। इसका 
सबसे अच्छा उदाहरण 923 से लेकर 946 तक तुर्की की 'पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी” रही, 
इसकी मौलिकता ही यह थी कि इसकी विचारधारा प्रजात नाध्मक थी। इसकी सदस्यता पर 
प्रतिव ध न थे और सदस्यों को दल से बाहुर निकालने आदि के त थ का इसमे जभाव था। तथ्य 
तो यह है कि दल के भीतर इसकी विश्येपता प्रजात त्रात्मक भावना थी।” इस विषय में काटर 
और हज ने लिखा है. यथपरि अधिकतर अफ्रीकी राज्या मे द्वि दलीय अथवा बहु दलीय पद्धति 
नही है, उनके नेता साधारणतया यह कहते है कि उनके राज्य न तो अधिनायकत नी है और न 
सर्वाधिकारवादी ही, वरन्‌ वे एक दलीय प्रजात-त है । इस नाम को दो आधारो पर यायोचित 
ठहराया जाता है--प्रथम, औपचारिक विरोधी पक्ष वतमान मतभेदों और विभाजनों को केवल 
तीब्र ही बनायेंगे, जबकि खिंचाव के इन शक्तिशाली स्रोतों को एक ही राजनीतिक समूह के भीतर 
अभिव्यक्ति का अवसर और उनमे मेल मिलाप पैदा करने का प्रयत्त किया जा सकता है। दूसरे, 
जबकि वतमान कुशलता और अनुभव अत्यधिक सीमित हैं तथा सभी प्रकार की शक्तियों और 
बौद्धिक गुणों की राष्ट्रीय विकास को बढाने के लिए आवश्यकता है, उन राज्यों में परम्परागत 
ससदीय सघप के लिए कोई स्थान नही है ।! 
हमने जिसे एक दलीय प्रजात त्र कहा है, वह्‌ आधारभूत बातो मे सोवियत सघ तथा फासिस्ट 
राज्य के एक दलीय सवाधिकारवाद से भित्र है। प्रथम बात तो यह्‌ है कि एक-दलीय प्रजातत्रो 
में एक दल का होता कोई कठोर विश्वास की बात नही है, वरन्‌ एक इप्टकर तरीका है। इसका 
लक्ष्य यह है कि देश के सभी यक्तिया को राष्ट्रीय विकास के काय मे स्वेच्छापूवक कार्य करने के 
लिये क्रियाशील वनाया जाये । दूसरे, एक-दलीय प्रजातान के भीतर जावोचना की सम्भाववाओां 
मे ही एक प्रकार से विरोधी पक्ष को व्यवस्था देखी जा सकती है। नये विक्ासभीस राज्या मे 
जनसाघाररण के दल एकात्मक (7070॥90) नही है । जिस प्रकार का विराब इन दययो में पाया 
जाता है, उसे किसी वग में रबना तथा नाम देना कठिन है, डिन्तु यह उंच है कि कीनिया व 
टेजेनिया में सरकार का विरोध अवश्य है जिसके कारय चरक्ारी मोतिया व कायक्रमा की 
कार्या बति धीमी है 
अफ्रीका के राज्यों म॒ एक दलीय पद्धति के लिए एक दूघध आराए यह है। प्रदावव # 
बारे ४ अफ्रीकी और यूरोपीय विचारो मे अन्तर है । उ्मी बछीओ चप्द्रा ने प्रवावाजिक ते रेशई 
का विकास नही किया था, पर तु उनमे से कुछ न एड उदिदात को विकसित क्लिया ध्ाजो 4 
अधिक मात्रा मे प्रजातजात्मक था। यदि 200 ब्यक्यो हय ओई बुरोरीय उद्ुड टिय 
से 5! व्यक्ति एक बात चाह तथा 49 व्यक्ति टुते बाज चाहें ठा बह उमृह बनना 
कोय करगा। अल्पमत के कुछ सदत्व उतर नियिर छा झानझए सहयोग अर सम ख है. 
उसके विरुद्ध शिकायत करते रहे । पस्लु बच में ऐसा उस्ेझ्य दल जन रे 
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प्रा दस सत्ता 
बहुत कम रह है, पथ सतदीय 
पहलुबा की २ देय पदक 3 गेय देख शेक्षत और चसव। 
नाक पित्त किया है । 
विटेन मे ३: 
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जरूरी नही है कि सभी आलोचना शजृतापूण हो, वह मित्रतापुण व सहायक भी हो सकती है । 
आलोचना को सुने बिना कोई यह नही कह सकता कि वह क्‍या और कसी हीगी। 


4 ढ्वि दलीय पद्धत्तियाँ 


जहा दो सुसगठित राजनीतिक दलो का अस्तित्व होता है वहाँ द्वि दलीय पद्धति होती है। 
द्वि दलीय पद्धति का दो मुरय कारणो से एक मानक पद्धति मानते है--प्रथम, यह विश्वास कि 
राजनीतिक प्रश्नो के बारे मे जनता वी प्रतिक्रिया स्वभावत दो विरोधी रूपो म॑ होती है, अर्थात्‌ 
यह विचार कि राजनीतिना और मतदाताआ के किसी नीति के पक्ष और विपक्ष मे दो समूह बन 
जाते है । अत यह स्वाधाविक प्रतीत होता है कि दो विरोधी मतो के समयको के अपने-अपने 
उम्मीदवार हो और मतदाता उनम से किसी एक को चुन ले । दूसरे, इस प्रकार की पद्धति को प्रभावी 
प्रजाता' नक शासल का सबसे अधिक सरल और सस्भव साय समझा जाता है। अशत ऐसा 
विचार बन गया है कि मतदाताओ को ऐसे दो दलो के बीच स्पृष्ठ छाट का अवसर मिले कि 
जिनम से एक शासक दल बने । इसके प्त में यह बात भी कही जा सकती है कि ऐसा शासन' 
अधिक स्थायी होता है । द्वि दलीय पद्धति से अनेक लाभ है-- 

() द्वि दल पद्धति में सुदृह और स्थायी सरकार का निर्माण होता है, फलत प्रशासन 
चुस्त और कुशल बना रहता है । निर्वाचनो मं जिस दल को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त हाता है वह 
सरकार का मिर्माण करता है और दूसरा दल उसकी रचनात्मक जालोचना करता है। दोनो ही 
दल सुदृढ और सगठित होते है, भत सरकार स्थायी बनती है । 

(2) प्तरकारों की स्थिरता प्रशासन को कुझलता तथा नीति को तिरातरता प्रदान करती 
है। सरकार स्थायी होती है अत विश्वासपृवक अपनी योजनाओं और नीतियो का निर्वारण 
करती है और उहं व्यावहारिक रूप प्रदान करने म भी सफल होती है । नीतियो मे जल्दी जल्दी 
अवाग्सति परिवतन नही होते और जनमत को घ्यान में रखकर ठोस नीतिया का निमाण सम्भव 
हो पाता है । 

(3) इस पद्धति मे यह निष्फप सुगमता से निकाला जा सकता है कि प्रशासन सम्बधी 

लता या अकुशलता का उत्तरदायित्व क्सि दल का है, वक्‍्योंक्रि बहुमत प्राप्त दल ही शासन के 
सभी कार्यो के लिए उत्तरदायी होता है। जहा कई दला की भिश्चित सरकार बनती है वहा 
उत्तरदायित्व भी बेंट जाता है और प्रशासन मे शियिलता आ जाती है, पर तु द्वि दल पद्धति के 
अतग्रत उत्तरदायित्व का निर्धारण आसानी से हां जाता है । 

(4) सगठित बिरोबी दल का अस्तित्व सरकार को निरकुश होने से रोकता है । सरकारी 
नीतिया की ठोस और रचनात्मक आलोचना सम्भव हो पाती है और सरकार भी जनमत' के प्रति 
जागरूक बनी रहती है, वयोकि उस्ते मालूम रहता है कि यदि उसन जनमत की उप॑क्षा की तो 
अगले निर्वाचना मे उसकी हार हो जायगी और विरोबी दल सत्ता पर जविकार कर लेगा। 

(5) द्वि दलीय व्यवस्था म सरकार जनता के मतो की सच्ची दपण होती है, वयाकि वही 
दल सरकार का निर्माण करता है जिसे जनता का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ हो, जबकि बहुदल 
पद्धति मे अवसरवादी गुट आपस मे मिलकर सरकार बनाते हू । लास्की ने मत व्यक्त दिया है कि 
यही एक ऐसी पद्धति है जिसमे मतदाताओ को प्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार का चुनाव करने का 
अवसर मिलता है। 

द्वि दलीय पद्धति मं वग्र विभेदा को अनावश्यक प्रोत्साह॒व नही मिलता और राष्ट्रीय एकता 
का सवधन होता है । चूकि दानो ही दल विधायिका म अपना बहुमत चाहते है इसलिए प्रत्येक दल 
दर के प्रत्यक वग को अपन पक्ष म करना चाहता है, चाह॑ वह किसी जाति का वग हो, आर्थिक 
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दायी रहे हैं--(7) अमरीकी उपनिवेश्ञों मे इग्लण्ड से द्वि दलीय पद्धति भी आई। (2) सुक्त 
राज्य अमरीका म॑ भी एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र है, जिनके कारण द्वि दल्ीय पद्धति का 
विकास होता है और छोटे दत्तो का अत हो जाता है। (3) ऐतिहासिक कारण--प्रारम्भिक काल 
मे ही दो प्रमुख दलो का विकास हुआ और उनका संगठन सुहृढ बना, जिसके परिणामस्वरूप 
तीसरे प्रमुख दल का विकास नही हो सका है । 
संयुक्त राज्य अमरीका के वतमान प्रमुख दलो के नाम डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकम हैं। 
ये दोनों ही दल अमरीकी राजनीति म॑ बहुत समय स महत्त्ववूण रहे है, परतु समय समय पर 
छोटे दलों का जम हुआ है भौर भत्र भी । वास्तव मे, रिपव्लिकन दल ही एक ऐसा दल है 
जिसने तीसरे दल के रूप म जम लिया और तत्कालीन एक प्रमुख दल का सफलतापृवक स्थान 
ले लिया | कई बार छोटे दलो के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को काफी मत्त मिले हैं, कितु 
उनमे से कोई विजयी नहीं हुआ है । एसे कुछ छोटे दलो का अस्तित्व कई वर्षों तक रहा, जसे 
नश्चावदी दल (शणाप्रण्गा707 ?क्ष/>) जौर समाजवादी दल । तीसरे दलो में नई नीति को 
अपनाया है, कितु एक या दूसरे प्रमुख दल ने उनके कार्यक्रम को अपना लिया और कभी भी 
तीसरे दल का राष्ट्रपति नही बना । 
विदेशियों के लिए अमरीकी दल्लीय पद्धति वडी रहस्यमय है और उसको समयना कठिन 
है। इसका कारण यह है कि सयुक्त राज्य अमरीका के दोना प्रमुख दला मे कोई वास्तविक भतर 
नहीं है । अमरीकी पद्धति म॑ जिस प्रकार एक दल मे उमग्रवादी और अनुदारवादी है, बस ही 
उग्रवादी भौर अनुदारवादी दूसरे दल मं भी है। दोनो प्रमुख दला के वीच मुख्य अ तर सगठन 
सस् धी है, संद्धा तक नही । 7888 म जेम्स ब्राइस ने लिखा था, किसी भी दल के कोई सिद्धा त 
नही हैं, दाना की परम्पराएँ है, दोना ही प्रवृत्तियों का दावा करते हैं, दोनो के युद्ध घोप भौर 
सगठन हैं, उनके समथन म॑ हिंत है।” उसी लेखक ने यह भी कहा था कि 'दोनी बड़े दल दो 
बोतलो के समान हैं । प्रत्यक पर लबिल लगा है, जो इस वात का सूचक है कि उसमे कौनसी 
शराब भरी है, कि तु दोना ही खाली है ।” वास्तव मे दाना ही प्रमुख दल अमरीकी समाज के प्राय 
सभी वर्गों और हिंतो का प्रतिनिधित्व करते हैं | अवएवं उन दोनो के कायक्रमा में बहुत कम 
भ तर रहता है और सिद्धातत्ता पर तो उनम कोई अतर नही है। इसी भावार पर फाइनर का 
यह कथन सत्य है कि (वास्तव मे सयुक्त राज्य अमरीका मे एक दल--रिप्पा लकन डेमोक्ते टिक 
है, जो आदतो जोर पदा के लिए सघप स॑ लगभग दो बराबर अद्ध भागा में बेंदा हुआ है, 
दल का एक आधा भाग रिपब्लिकन है और दूसरा आधा भाग डेमोक्रेट है ।! एक अमरीकी लेखक 
के दब्दो म “हमारे दोना दल किसी (प्विद्धा त) का प्रतिनिधित्व नही करत, दिखावा मात्र है, 
एक ही फली से निकले समान दाने हैं । अमरीकन सभी डेमोक़ेट ओर सभी रिपब्लिकन हैं।' 
संयुक्त राज्य अमरीका के दल समाज के विभिन वर्गों का प्रतिनिधित्व करत हैं । ब्रोगन के 
अनुसार अमरीकी दल विभिन्न वर्गों के बीच समझौते हैं और दलीय नेताआ का काम इस प्रकार 
के समझौते करना और कायम रसना है।! इस काम म सफलता पाना ही दल को सत्तारूढ़ 
बनाना है। इससे यह भी स्पष्ट है कि दला का आधार सैर््धा तक नहीं है। दल विभिन्न प्रकार 
के वर्गों से मिलकर बनत हैं--आधिऊ, प्रादद्धिक व धामिव आदि । घामिव आधार पर रोमन 
कैथोलिगो तथा आय ईसाइयो के वग हैं। प्रादेशिक आधार पर उत्तरी राज्या व द्िणी राज्या 
के वय हैं और रगभेद के आधार पर नीग्रो जाति का वग गोरा स अभी तक पृथक्‌ है। दोना ही 
त फ्राण्मा० ८१० एयर पौद्यद बाग प्राकाज जगाछूउ गा. धेटप्रल्या3 फाणी 00 ०0 29993 ग806 
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क्षेत्र, जिनके कारण छोटे दला का विकास नही हो सका है। निर्वाचन की अय पद्धतियों के 
परिणामस्वरूप कई दला का विकास होता है और उनम से कोई भी अकले मस्निमण्डल का निर्माण 
नही कर सकता । इस प्रकार द्वि दलीय पद्धति की जड़े दया की राजनीतिक पद्धति मे गहरी गडी 
हैं। इसी के परिणामस्वरूप राजनीति मे स्थिरता रहती है और चुनाव म सरवार वी छाट हांती 
है । (3) दलीय अमुशासन बहुत कठोर रहता है। एक दल के टिकट पर चुना हुआ सदस्य आसानी 
से दूसरे दल में सम्मिलित नहीं हो सकता। यदि सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्य विसी प्रश्न पर 
माश्रमण्डल का समथन न करें और विरोधी दल म॑ मिल जायें तो माँ त्रमण्डल की पराजय हो 
सकती है, किन्तु ऐसा हां पर केविनेट पारलियामंट का विघटन करा सकती है जिसके फलस्वरूप 
नये चुनाव होगे, विपक्षी दल वा मा मण्डल ने बन सकेगा । वास्तव मे यह द्वि दलीय पद्धति की 
स्थिरता का महत्त्पूण कारण है 
ब्रिटिश दलीय पद्धति की अ ये विद्येपतायें भी है। यह सच है कि मजदूर दल मुख्यत 
श्रमिको का और अनुदार दल धनिवा का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन्तु दोनों ही दत्तो मं प्राय 
सभी वर्गों के समथक मिलते हैं। इसी कारण ब्रिटिश दल अपना कायक्रम वर्गीय दृष्टिकोश से नहीं 
बनाते । वास्तव मे, प्रिटिंग जाति म एकरसता (!0708000॥9) अधिक है और विविधताये कम 
हैं । इसी कारण 924 तक सरकार चाहे अनुदार टल की रही अथवा उदार दल को, उनके 
बीच गहरे सद्धान्तिक मतभेद तही रहे और समाज की आधारभूत रचना के विषय में कभी कोई 
महत्त्वपूण प्रइन नहीं उठा । उसके बाद यद्यपि चुनावा के अवधर पर दला के नता एक दूसर दल 
की कटु आलोचना करते हैं, फिर भी उनके वायक्रम मे आधारभुन अतर नहीं होता | वास्तव 
मे मजदूर दल व अमुदार दल दोनां ही मध्यम वग का समथन पान का प्रयत्व करते हैं। दोनो 
दलो की नीतियो और कायक्रम म बहुत बडा आतर नही रहता | विदेश नीति के क्षेत्र में दोना 
हो दल समुक्त राष्ट्र सघ का समथन वरते है, राष्ट्रमण्डल के प्रति जबनी निष्ठा दक्षति हैं, संयुक्त 
राज्य अमरीका व पश्चिम यूरोप से सहयोग का समथन करते है ओर साम्राज्य के अधीन उपनिवेशा 
के विकास को स्वीकार करत हैं। आ तरिक नीति क॑ क्षत्र मे भी उनमे कई प्रश्नों पर सहमति है । 
 परतु उद्देश्यां के बारे मे सहमति के पीछे उनकी प्राप्ति के साथनां के बारे में दोना 
प्रमुख दला मे मतभेद रहा है॥ दोनो के दृष्टिकोण भिन राजनीतिफ सिद्धा तो मे विश्वास का 
परिणाम हैं | उनके बीच मतभेद रहता है और वह इतना व्यापक है कि मतदाता को वास्तविक 
ठाद का अवसर मिलता है। उनके मतभेद सद्धा तक है केवल दलीय नहीं । मतदाता को सदस्य 
छाँदने के साथ साथ कार्यक्रम की छाट करनी होती है। मजद्वूर दल समाजवाद मे विश्वाप्त करता 
है और जनुदार दल स्वत न तथा निजी उद्योग का समथक है। मजदूर दल का विश्वात्त राष्ट्रीय 
करण अथवा एकाधिकारी उद्योगां के समाजीकरण अर्थात्‌ उन पर राज्य के स्वामित्व की स्थापना 
मे है। मजदूर दल ने उद्योगा व मुल्यो पर नियतरा का समथन क्या है। अनुदार दल “राजकीय 
केदद्रीकर्णा अथवा समाजवादी नोक्रक्षाही का विरोधी रहा है | पर तु साधनो के सम्ब ध मे दोनो 
के बीच एक आधारभूत सहमति है, दोनो ही दल प्रजात नात्मक साधना में विश्वास रखते है। 
ब्रिटिश दलीय पद्धति का सबसे महृत्त्वूण गुण यह है. कि उसके अन्तयत॒मत्तिमण्डल सुहृद रहता 
है और विरोधी दल भी सुदृढ होद के कारण सरकार की तीद्र आलोचना कर सकता है | इस पद्धति 
के अतगत सभी वर्गों की बाते सुनी जाती है कि तु बहुमत की बात मान ली जाती है । इस दलीय 
पद्धति के रहते हुए सरकार मं शा तयूथ ढंग से परिवतन हो जाता है । 
संयुक्त राज्य श्रमरीका में दि दलीय पद्धति--ब्रिटेव की तरह संयुक्त राज्य. 
भी द्वि दत्तीय पद्धति है। वहाँ समय समय पर तीसरे अथवा कम महंत्त्पूण दल जमे है, 
प्रमुख दल दो ही रहे है। द्वि दतीय पद्धति के विकास के लिए मुख्यत अग्रलिखित कारण 
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कारए यह है कि कनाडा के अमुख दलो को वप्त से कम कनाडा के पाँच बडे प्रदेशा मे से तीन 
का समथन प्राप्त करना आवश्यक है। इसका अय यह विवला कि बड़े दस को इस विभिव 
प्रदेशो के दिरोधी हिता मं सामजस्प स्थापित करना पडता है । इस काय मे इस जितनी अधिक 
सफलता मिलती है, उत्तना ही इसका समयन बढ़ता है और उत्तत ही इसके सत्तारुढ़ हाने क 
अवसर भी बढत है ॥१ 

क्लोकी न लिखा है-- कनाडा में फ्रासीसी उद्भव के लोग सवम अधिक कषनुदारवादी हैं 
और वे साधारणतया अगुदार दल के ही समयक हो सपते हैं, परछु चूवि अनुदार दल को गुछ 
फ्रास विरोधी समसा जाता है, अत यह 'अनुदार समूह उदार दल समूह मे चला गया है। 
परिणाम यह निकला है कि उदार दल क्यूबफ़ के अनुदार सदस्या क योझ से दवा है। यदि इनके 
साथ किसानो को भी अनुदार मान लिया जाय, जसा रि अय देशा म उनको समया जाता है, 
तो फ्रा त्ीस्िया और किसानो के मल स उदार दल विश्व के सवबस अधिक अमुदार दला में से 
एक है । इस प्रकार अनुदार दल अनुदार तत्त्वा से रहित रहा है! इसन औद्यागिक्र व विसीय 
हिंतो की रक्षा का प्रयत्न किया है। दोनो बडे दल किन्‍्ही सिद्धा तो अथवा नीतियों पर नहीं बने 
हैं, वयाकि उनका आवार विभित प्रदेशों मं समयन प्राप्त करना रहा है 

कौरी और हाजदुस ने लिखा है-- जहाँ तक दोना दला के वायक्रमों का सम्बन्ध हैवे 
मयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रीय दलो के कायक्रमा से मिलत हैं, जिहें दशा के विधिन समूहा व 
हिंतो से अपील करन के उद्देश्य स बनाया जाता है ॥। परतु बलावी का मत है--स्थपि दोनी 
बड़े दलों में राजनीतिक सिद्धाता का अन्तर सदा हो निश्चित रूप से तही पाया जाता, फिर भी 
यह नही साचना चाहिए दि ये दल एक दूसर के इतन समान हैं कि राजनीतिक प्रतिमा द्वता 
अयथहीन है और व उन खाली बातलो वो भाँति है जिन पर भिन्न लेबिन लगे है, अत वे बेकार 
है जस्ना कि कभी कभी कहा गया है।' कनाडा भ दलोय-पद्धति वी चौथी विशेषता यह है कि 
उनका सगठन भुदढ़ नहीं है। कुछ लखका के अनुसार तो बडे दल भी प्रा तीय तथा छोटे दलो 
के सघ है । दूसर शब्दों से, विभिन्न रतरो पर सयठन की इकाइया एक दूसरे से अच्छी प्रकार 
गृथी हुई नही है। दोना हो बडे दलो की विशपताएँ ढीला-ढाला सगठन और स्थानीय इकाइया 
द्वारा स्वायत्तता पर चल रही है। चुनावो क वीच मे प्रगतिशील जनुदार दल तो इतने अकमपण्य 
रहते है कि इनका दल केवल उम्मीदवार छाँटव वाला जौर मत प्राप्त करने वाला है, ऐसा गेही 
जो दलीय नीतिया पर प्रभाव डालता है। 


$ पहुदल पद्तिया 

भरत, फ्रास, इटली, जापान और पश्चिम जमनी मे अनेक राजनीतिक दला का अस्विल 
कै, अत वहाँ बहुदल पद्धति है। इस पति के ये लाभ है. ()) इस पद्धति मं जनमत की पुद्ध 
प्रकाशन सम्भव हां पाता है और समाज के विभिन वर्गों तथा हिंतो को अपनी समस्याआंजी 
अभिव्यक्ति का समुचित जबसर मिलता है । विभित हितों को लेकर जो राजनीतिक दल बनते हैं 
चे अपनी समठित शक्ति के द्वारा अपनी आकाक्षाना दथा कठिनाइयों को प्रभावशाली ढग से व्यर्कत 
कर सबते हैं; इस प्रकार समाज के अल्पस्स्यक वर्गों का आवाज दबी रहने से बच पाती हैं कोर 
दलीय सगदनो के माध्यम स विधायिका म भी उहे समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है । 
(2) विध्ायिका मं अनक दलों वा अस्तित्व हाने स किसी भी एवं दल की तानादाही स्पापित 

प्‌ 
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दलीय पद्धतियाँ 
देतो मे के समथक जथवा विश्रिक्ष पत्त्त प्ये जाते है २ ऐ तत्व +) जिन 
मतभेद हो हैं । अमरीका के दल सच्चे अथ॑ हे राष्ट्रीय नही है देला के क, 
आदेधिक ने के कारण राष्ट्रीय रत कहना उचित नह) है द्लो 
राज्यों और नीय अथवा क्षेत्रीय ईैकाइयो क) पधानता है न ष्ट्रीः पैगठन की | चूकि 
निवचित का संचालन बोर लिय- नर मुर्य राज्य के: हाव है, इसलिए दलो के 
पज्यो क) रैका इय। का चत्ा का रह है प्रषानतया द्त्ो पे राज्यों क्‍ः 
क्षेत्रों $ निर्वाचन पदों के है चच्चफि के २; ष्ट्रपति तेय। उप त्तिपः के लिए 
मे भाग लेते है। अकार दतोे के बकायत राज्य, क्षेत्र वे स्थाक के म्बा बत प्रश्न' 
अधिक महत्तवपण रहते &॥7 दलो का आ| राष्ट्र गठन नही है । 
पथुक्त राज्य अमरीका राष्ट्रीय अश्नो का अधि त्व नही है, जहा पक विदेश वि 
7 सम्कक्‍्ध है, झेनो ही दलों के नीति समान होती है। ९ लेख: 
दल यह मानते ह | ज्नः आव्षारपृत्त अश्यो पर पाम्ाय से; 
उफ़े राज्य अमरीका + शीय' महत्त्व के प्स्नो का प्राय आ। 
कनाडा दि रलोय पदति-..0. 
है: दा रवादी भौ 
भी अ; 


भाव है | 
मे अभी तक 
ते और अनुदारवादी पल । 
पदारवादी (म् 
है और इस 


दो अगुक्ष दल रहे $ और अब | 
पल मे (943 मर अपना पाम प्रगति 
470०8765॥६, 3 ४ध३०॥४8) क्लर्क क्नाञझ मे दो बड़े जनीतिकः दल 
पैन छोटे द् भीहै। द्व उदारवादी गौर मेनुदारकादी, निर्माण 
पमय & रहे है, ७)३- रेल... ट्वि कॉमनवल्य चैन, सोचता फ्रेडिट परी 
पैनियक नेशनल्स प्रिद्दी कुच दैश्ञाब्दियों + जेभ्नेह। हैने देल। का स्थानीय, पर पीय के 
पधीय सतत पर प्रभाव मिन भिन्न है । ह्वि: पद्ति का एक महत्त्ववृथ- परिकाम 
ऊँद अल्पक, ने अपवाद। को छोड़ रे एक य रेल का स्थ।यी भासन रह है, 
पैथा कुछ थे बत्ो फनाडा क)| दैलीय पदक के सतदीय पद्ध 
पहा यह भी केह्ना जचित होगा कि कनाडा + द्वि दलीय पद्धति एक सः 
परिषात्र है । 
ये 


मत्त और उनकी नीतियां 
ह्घा परिवतन होते रहे 

में उनकी विश्वपताए 
0 38. 486 ००थ, 946६ 
758065 ख्प्य 45505 20० कट क 
साल डे ५७८ न 
है; क्फ्ण्या 4! 
भाव ए्ाधत्य 
०प्ध्त फछ गा 
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एवं साथ मतदान नही किया, वरन्‌ क्षासन वर समथन बरने वाले दला मे मतदान के समय फूट 
पड गयी । े 
पर तु फ्रास के पाँचवे बणुतत्र के ज तगत स्थिति बदल गई है । यू० एन० जार० (राह 
एगणा 06 ८७ रि०७४७॥०) निसदह्‌ एक कायक्रम वाला ससदीय दल रहा है जिसने 
राष्ट्रपति डि गाले हारा नियुक्त सरकारा का समथन जिया है। यह कहा जा सकता है कि एक 
प्रकार से यह दल (अपन समथतर सहित) बहुमत दल रहा है । परतु विरोधी पक्ष मं कम दल 
रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि पॉचव गणतत्र के जतगत फ्रास मे प्रियुद्ध रूप में सासद 
पद्धति को स्थापित नही किया गया है । यह बात निश्चित है कि राष्ट्रपति का वत्तमान संविधान 
हारा प्रदाव थी गयी शक्तियाँ सासद पद्धति के परम्परायत माग्य सिद्ध त से असगत है, फिर भी 
यह मानना उचित है कि वहाँ काफी बडी भात्रा में सासद पद्धति के धिद्धा-त को अयीदृत विया 
गया है। अत शासक दल के लिए सासद पद्धति के आतगत पाये जाने बाल एकीउ्रत कायक्रम के 
लिए वहाँ पर काफी प्रेरणा विद्यमान है 
यह बात निश्चित है कि जिस प्रकार फ्रासीसी शासव' दला मे नोति थ वायक्रम की एकता 
का अभाव रहा है, उस प्रकार वा उदाहरण साधारणतया अय यूरोपियन देशो म॑ नही मिलता । 
उदाहरण के लिए जमनी का अनुभव इसके विपरीत है, वमर गणताञ मे भी ससद मे मतदान 
दलीय आधार पर होता था । यह बात सोशल डेमोफ़ेटो के बारे में भी स्रच है, साम्यवादियों और 
नाजिया ने तो सदा ही एकीकृत शक्तियों के रूप म काय किया। क्रिश्चियन डेमोफ्रेट्स में भी 
काफी मात्रा मे एकता रही है। अतएवं पश्चिमी जमनी म॑ बावजूद कई दलो के प्राय दो दल 
जैसी प्रतिस्पर्धा रही है 966-67 मे मिले जुल मजिमण्डल के अन्तगत भी । वहाँ पर इस समय 
दो प्रमुख दल सोशल डेमोक्नेंट व क्रिश्चियन डेमोक्रेट है, जिनके बीच सत्ता के लिए चास्तविक 
सघप होता है और जो मतदाताआ के सामने वकल्पिक सरकारा के रूप म॑ अपने कायक्रम रखते 
है । फ्री डेमोफ्रेट, तीसरा मुख्य दल है, किन्तु वह क्रिश्वियन डेमोक्रेट का अवर साझी रहा है। 
भय महाद्वीपीय राज्यो का जहा सस्नदीय पद्धति है, बहु दलीय पद्धति के रहते हुए भी, अनुभव 
फ्रास की अपेक्षा जमनी से अधिक मिलता है ) उदाहरण के लिए, इटली के गणत-ज मे नियमित 
रूप से क्रिश्चियन डेमोक्रेट दल का बहुमत अथवा लगभग बहुमत रहा है । वल्जियम भौर 
नीदरलैण्ड्स दोना ही सुदद ससदीय दल के एकीकृत कायक्रम के उदाहरण है, यद्यपि वहा पर कई 
दल है, और कोई भो एक दल बहुमत म नही हैं ! परन्तु पश्चिमी यूरोप के वाहुर वाल देशो मं, 
जहाँ सासद पद्धति भी है, एकीहृत क्ायक्रम वाल दला के उदाहरण बहुत फेम है। 
फ्रास में बहुदलोय पद्धति के लिए उत्तरदायी कारण--फ्रास मे बहुदलीय पद्धति का विकास 
कई कारणों से हुआ है और अभी तक वही पद्धति प्रचलित है | ऐतिहासिक कारण यह है कि 
फ्रास म 789 तक राजतत चला और उस व क्रातति हुई। क्रा ति के उपरा तू भी दो बार 
साम्राज्यों की स्थापना हुई और बीच वीच म॑ गणतातीय सविधान लागू हुए । इससे स्पष्ट है कि 
क्रास में राजतान्त बनाम गंणत व (िणाभणाओ ॥5 ऐिष्ए४०॥०७४॥४) की समस्या का गत 
नही हुआ है । भैभी तक फ्रांस मे ऐसे व्यक्तिया की काफी सख्या है जो राजतान की पुन स्थापता 
का स्वागत करेगे और साथ ही राजत त्र के विरोधियों की सख्या बहुत वड़ी है, जो किसी भी रूप 
मे राजतत्र का जाना सहन नहीं कर सकते। दूसरा कारण घामिक भ्रश्व का है । परम्परा की 
हृष्टि से फ्रास प्रधानत एक कंथधोलिक दंश है । इसकी 4 2 करोड जनसंख्या म से 3 6 करोड़ इसी 
घम के अनुयायी हैं, झ्षेप प्रोटेस्टेंट अथवा यहूदी हे | पके कथोलिक गछुत त्रीय अथवा प्रजा 
तजात्मक सिद्धा तो का हृदय से सम्थन नहीं करते, व राजत श्र के समथक रहे है और उ द्नि 
स्‍त्री मताधिकार वा विरोध किया है। दूसरी ओर जधिकाश व्यक्ति प्जत्तत्र के प्रबल समपक 
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झनुदारबवादी दल--यह दल सिद्धान्त रूप मे तो यह विश्वास करता है कि राष्ट्र की 
राजनीतिक परम्पराओ के श्रेष्ठ तत््वा को कायम रखा जाये ओर प्रम्पराथों को बदलती हुई 
दशाआ के अनुसार ढाला जाये । प्राचीन काल से लेकर अभी तक अवुदारवादी राजत'त्र, चच 
और साम्राज्य के रक्षक है ओर उह किसी भी प्रकार के खतरा से बचाना चाहत हैं। परन्तु 
राजत न और चच के सम्बाध में अब कोई प्रभाव नही है, दल के सामने मुख्य समस्‍या समाजवाद 
का मुकाबला करने को है। इस प्रश्व पर दस के दक्षिषपथी तथा वामप्रथी भागों मे मतभेद है । 
दक्षिणपथी अभी तक स्थापित सामाजिक “यवस्था का बुद्धि और याय का सार मानते है, परन्तु 
दल म ऐसे भी सदस्य हैं जिनका विश्वास है कि देश जीवित नही रह सकता यदि समय की माँग 
के अनुसार सामाजिक भर आाथिक सुधार न किये गये | सिद्धान्त मं दल बभी तक व्यक्तिगत 
उद्योगा के पक्ष मं है व्यवहार में, यह विस्तृत सावजनिक स्वामित्व को आवश्यक बुराई के रूप 
मे मानने को तैयार है और सिवाय फौलाद उद्योगो के राष्ट्रीयकरण को स्वीकार करता है । 
सक्षेप मे, दल का हष्टिकोश अभी तक पुराने ही मतो पर आधारित है, जैसा कि इसके चच, 
आयरिश गृह शासन, लाड सभा, साम्राज्य के बारे मे आर्थिक नीति नादि के प्रति अपनाये गये 
रुखो तक सामाजिक व आधिक सुधारों के श्रति बहुत धीमे से और सोच विचार कर चलने से 
विदित होता है । 
दल ने अपने चुनाव प्रचार साहित्य म समाजवाद और नियोजन की बडी निददा की है 
पर/तु व्यवहार मं, उसने यह माना है कि--() ब्रिदेत की वतमान आर्थिक व्यवस्था इतनी बुरी 
है कि सरकारी निदेश बिना केवल निजी उद्योग द्वारा उसे सुधारा नहीं जा सकता, (2) मजदूर 
दलीय सरकार द्वारा लागू किये गये बहुत से सुधार जोर जारी की गयी सेवाएँ इतनी जनप्रिय हैं 
कि उनका पूरी तरह से अत नहीं किया जा सकता, (3) कोयले उद्योग के राष्ट्रीयकरण का 
बात॑ करना व्यथ है। वदशिक व राष्ट्रमण्डलीय मामलों मे अनुदार दल राष्ट्रवादी तथा 
साम्राज्यवादी है। 
यह दल अभी तक कुलीन वग, घनी वर्गों, बड़े व्यवतायिया तथा उन लोगा से जो कृपि व 
उदार पेगे म लगे हैं, समथन पाता है। इसके समयको में घती ओर साधारण आय वाले ऐसे 
व्यक्ति हैं जो समाजवाद की अपनी सुरक्षा के लिए खतरा समझते है। स्वियो को मताधिकार 
मिलने से अनुदारवादी दल के समथको की सल्या कुछ बड़ी है। 950 के चुनाव में अनुदारवादी 
दल को मिले मतों मे 53 प्रतिश्त स्नियों द्वारा मत डाले गये ये । आयु की दृष्टि स इसे मवथुवक 
मतदाताआ का कम समथन प्राप्त है, इससे पता चलता है कि आयु और साधन बढ़ाने के साथ 
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हैं । भतएव अभी तक धामिक प्रश्न फ्रास म॑ एक दीघकालीन और कु प्रवाद का विषय रहा है, 
जिसका फ्रास की राजनीति पर बुरा प्रभाव पडा है । 
टेलर का कथन है--तीसरे गणतज के अ तगत दलीय स्थिति के समान आज भी फ्रासीसी 
राजनीतिक दलों का उनके 4789 की क्राति के प्रति रूख के आधार पर वर्गीकरण क्या जा 
सकता है | अति वामपथी श्रेणी मे हम साम्यवादी दलो को रख सकते है। के'द्रीय वामप थी 
समूह में ऐसे प्रमतिशील समूह आते है जा माक्सवाद व समष्टिवाद के विरोवी है। एम० आर० 
पी० दक्षिएणपाथी दल है। इस प्रकार कई आय दल भी है // ने सी पियरसन के मतानुसार फ्रास 
के सभी दल एक ही युग (८४०) अथवा जाति (596८८७) क नही है । उनमे से कुछ पत्थर युग के 
है तो कुछ अणु युग के हैं. (अर्थात्‌ कुछ अति पुराने और कुछ सवथा नये है) । कुछ अति प्राचीन 
जानवरों के फॉसिलो की तरह निर्जीब है (#059260 ७९०॥४५४), कुछ विभिन्त प्रकार कं बय 
जीवो की तरह सभी परिस्थितियां म॑ जीवित रहन वाल है। 
स्वभाषगत कारण (उल्याएथाशाधाधवं &४००75)--इस श्रेणी म॑ हम राजवीतिक 
विचारधाराआ की शक्ति को गिन सकते है । राजनीति मे, अधिकाश फ्रास निवासी किसी एक या 
दूसरी राजनीतिक विचारधारा मे विश्वास करते है। यह फ्रास भे व्यापक आधार पर विभिन्न 
विचार समूह के व्यक्तियो मं कोई स्थायी मेल व सहयोग स्थापित होने मे बडी बाधक है, क्योकि 
इस प्रकार के मेल का आधार समझौता ही हो सकता है। बदलती हुईं परिस्थितियों के अनुसार 
राजनीतिक दल और कायक्रम बनते है और चले जाते है । पर तु दलीय चिनर की मुरय विशेषताएँ 
बे ही कायम हैं। उनकी जडे राष्ट्र के चरित्र मे गडी है, जिसके आधार है--फ्रासीसी व्यक्तिवाद 
और उनकी विश्लेषण के लिए विशेष रुचि । एक स्पेनिश लेखक के अनुसार औसत ग्रग्रेज अथवा 
अमरीकी के लिए राजनीति एक खेल है, जिसे साधारणतया दो विरोधी दल खेलते है। वे सहयोग की 
आवश्यकता को ध्यान मे रखकर अपने विश्वास और पस्द को सहप दलीय निणयो और अनुश्चासन 
के अधीन कर लेते हैं, कि तु फ्रास मे राजनीति एक प्रकार का युद्ध है और अधिकाश फ्रासीसी 
आपस म॑ सहयोग नहीं कर पाते और न ही वे दलीय अनुशासन और निणयो को महत्त्व देत हैं । 
भ्रय कारण--त्रिदेत की अपेक्षा फ्रास क्षेत्र मे बहुत विस्तृत है, इस कारण वहा अनेक 
दला का निर्माण भ्रादेशिकता के आधार पर भी होता है । कई प्रश्ना पर फ्रास मे पूरव और 
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के निवासियों और सदस्या म॑ मतभेद उत्पन होते रहते है | एसे ही फ्रास 
में ट्रेड यूनियनें भी कई है, जिनके आधार पर मजदूरों के भित्र दल बते है। द्वित्तीय विश्वयुद्ध के 
बाद फ्रास में एक ओर तो विरोधी तत्त्वो, जि होने देश को जमन अधीनता से स्वत न करत का 
प्रबल भा दोलन चलाया और दूसरी ओर विधि के शासन से सहयोग करने वाले तत्वों के विरोध 
से भी कुछ नये दलो की उत्पत्ति हुई। इनके अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे सहायक कारणों (०० 
9५078 80075) मे हम इन दो को ग्रिन सकते है--पहले, नशनल एसम्बली के सदस्य और 
उसके निर्वाचकों के बीच निकट और वैयक्तिक सम्बंध होता है, जिसके कारण सदक्ष्य अपने दल 
को अधिक महत्त्व नही देता और उस दल का अनुशासन अत्य'त ढीला हांता है। दूसरे फ्रास मे 
लोकप्रिय सदन के विधटन की प्रथा स्थापित नही हो सकी है । इस कारण से भी सदस्यों पर दलो 
का अनुशासन बहुत ढीला है । इन दोनो कारणों से दलो का सगठन सुदहृढ नही होता और सदस्य 
चाहे जब अपनी वफादारी को वदल लेते हैं। इनके फलस्वरूप दलो की सख्या कम नही हो पाती । 
आततिम क्तु अत्यधिक महत्त्वपृूथ कारण वहा की निवचिन पद्धति है। फ्रास ने अभी तक ब्रिटेन 
के ढग के एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्रों की पद्धति को नही अपनाया है | गत सविधान के अतगत 
तो फ्रास मे आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति रही । अय देशो और फ्रास का अनुभव यह सिद्ध 
करता है कि यह पद्धति दला की सख्या घटाने के बजाय वढाने मं अधिक सहायक होती है । 
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चादिज्म और समाजवाद से हुआ | उन्नीसवी शताब्दी के जात से पूव 'समाजवाटी प्रजात तात्मक 
सूघ (50०७ छेशा०टाथवा० #९त८०००) औौर फेतनरियन सोसाइटी की स्थापना हुई। 899 मे 
ट्रेड यूनियना, स० भ्र० सघ व जय समाजवादी सगटना के सम्मेलन ने एक मजदूर प्रतिनिधि 
समिति नियुक्त वी, जिसने 906 में मजदूर दस का नाम घारण किया । दल ये 9][ में 'डवी 
हेराल्ड” नाम का दंनिक पत्र निकाला । दल को 923 के चुनाव मे ही 9] स्थान प्राप्त हुए 4 
और 945 भर पूण बहुमत प्राप्त हुना था । गत 0-] वर्षों स यही दल प्रमुख॒ विरोधी दल है, 
पर तु परिस्थितिया के कारण इस उग्र समाजवादी वायक्रम म सशोधन करने पड़े हैं। यहू दल 
प्रजात'घात्मक तरीका द्वारा ही समाजवाद स्थापित करन म॑ विश्वास करता है 
समाजवादी ऐसे समाज की स्थापना का समथन करत हैं, जिसम घन उत्पादन के साथवा का 
स्वामित्व सम्पूण जनता म निहित हा ओर जिद सहमति के आधार पर तैयार की गयी योजना 
के अनुसार निर्यात्रत क्या जाये, अर्थात्‌ धन का वितरण व्यापक सामाजिक और आिक -याय 
पर आधारित हा अतएवं मजदूर दल के कायक्रम मय वातें सम्मिलित हैं--देश के बड़े उद्योगा 
को पमुदाय के स्वामित्व तथा तियज्रण में लाना अर्थात्‌ उनका राष्ट्रीयकरण करना भर कुछ 
सीमा तेव' भूमि का समाजीकरण भी । 946 मे 'बक ऑफ इश्लेण्ड' का राष्ट्रीयकरण करक॑ 
मजदूर दलीय सरकार ने वित्त और पूजी लगाने पर भी कुछ निय-त्रण स्थापित किया | कृषि क॑ 
क्षेत्र मे मजदूर दल आयात्त की जान वाली वस्तुआ और उनके वितरण पर इस प्रकार से निय-तण 
करना चाहता है कि उत्पादका को अपनी वस्तुभा के लिए एक निश्चित मुल्य प्राप्त हो सके। ऐसे 
तरीका से मजदूर दल देश के आथिक जीवन को काफी स्लीमा तक निर्या व्रत तथा विनियमित करना 
चाहता है । सामाजिक क्षेत्र म दल की नीति सवसाधारण के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा विस्तृत 
सामाजिक संवाआ की व्यवस्था करने म॑ विश्वास रखना है । दल साम्राज्यवाद का विरोधी है और 
राष्ट्रमण्डल व सयुक्त राष्ट्र सथ का वडा समथक है ।* ]945 क चुनाव घोपणा-पत्र मे मजदूर दव 
ने 'समाजवादी कॉमनवैल्‍थ' ($002॥5६ (0०॥॥४00५८७।४॥) की स्थापना का जिश्वास दिलाया था। 
दल को मजदूर वग के व्यापक समथन के अतिरिक्त मध्यम वग मे शिक्षकों तथा अय बुद्धिजीवियो 
का काफी समथन प्राप्त है । 
98 तक दल की सदस्यता केवल किसी सम्बद्ध संगठन की सदस्यता द्वारा ही प्राप्त हो 

सकती थी । आजकल दल का सगठन राष्ट्रन्यापी हो मया है और इसके सदस्यों की सरया 70 

लाख के लगभग है, पर तु यह अमी तक विभिन प्रकार के सगठनो का सघ ही है। इससे सम्बद्ध 
सग्रठना मे अग्नलिखित सम्मिलित है. () 600 से अधिक निवाचन क्षेत्रीय दल की इकाइया 

जिनके लगभग !0 लाख व्यक्ति सदस्य हैं। ये दल के वापिक सम्मेलन म॑ अपने प्रतिनिधि भेजत 
है । इन निवाचन क्षेतरा के 4 क्षेत्रीय समूह बनाये गय है । (2) 70 से ऊपर ट्रेंड यूनिययें, जिनके 
आकार म॑ घडी विभिनता है । एक ओर परिवहन और साधारण श्रप्तिकों का सघ (वरश्ाह्छुणा 
20१ उश्ाधव। ए/०८५ एा०0) है जिसमे लगभग 0 लाख सदस्य है और दूसरी ओर 00 

से कम सदस्यों वाली यूनियने भी है। बडी ट्रेड यूनियने अपना उम्मीदवार खडा करती है और 
उनके उम्मीदवारा की सफलता निश्चित सो रहती है । (3) सहकारी सोसाइटिया जो निवचित 

क्षेत्रा के सगठनो स सहयोग करती है और अपने कुछ उम्मीदवार भी खडे करती है। (4) समाज 


3 वृह०7.889ए7 7279 35 #6 7णापदव। #फ्राद5आ0] छा 3 5०णरोताढ़ 453 70050परथ्ा। है॥। 
द्ा०५ धगरए६ प्रा्ाड5४८व 5शॉ ॥0 ॥ा4बठ8 एज बाएं था (००:शावाक्ट 5०0265 270 7 ॥॥ हा दा: 
एकबा5६ 9शञांगाणा 007 ]गभ्रा पटएयप्राज़_ [80007 छ9070565 00 05४ तढ एंटया0टाब(ढ 595/थवा 
० 8०४छ7ाएढा। 50. 3$. 70.. शउच्चाठगिया, सिधा वीणा) व. एकडजांडाड। 40 502आ हवन ९०पया।/ 
+-जिव्छशा | 7४6 कधाओं 4ग्ापकवर्ता 4० 2065 9 46 

3 5080700 3 छ (८०३५) 776 उस्‍बक ल॑ एशाफ्रब्राबाधर 60 थडकराल्यां; 9 49 
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लोग अनुदारवादी हो जाते है। भाय स्तरों की हृष्टि से 4950 के चुनाव में ही दल को विभिन 
वर्गों स॑ मिले मंतो का प्रतिशत इस प्रकार था--संवसे अधिक धनिक व 9, मध्यम वंग 34, 
काम करने वाले 48 और निधन वग 2। मजदूर दल के तुलनात्मक आकडे 0, 9, 65 और 
6 प्रतिशत थे । 970 म हुए चुनावों में इसी दल को वहुमत भ्राप्त हुआ । 
832 के सुधार कानुन के बाद दल वो के द्वीय संगठन को आवश्यकता अनुभव हुई और 
867 में कजरवेटिवा तथा यूनियनिस्टी का राष्ट्रीय च्रथ [व्रक्षाणावी एगाणा ण एणाउइथ- 
४४४8 970 ए7970॥/9 ४५४००००/॥॥०॥५) स्थापित हुआ । डिजरेली ने 870 में दल का केन्द्रीय 
कार्यालय खोला और दल का एक प्रब पक नियुक्त किया । उसके बुछ वर्षों वाद ही दल क॑ केन्द्रीय 
संघ (]२४0008। (7०४) म आवश्यक परिवतन हुए और निर्वाचन क्षेत्रा मं भी शाखाएँ खोली 
गयी । क्व दल के संगठन मे प्रमुख जग नेशनल यूनियन, दलोय सगठन सभापति, समदीय दल 
ओर नेता, प्रान्तीय परिपदें, निर्वाचन क्षेत्र के सघ और अनेक प्रामशदात्री समिततियाँ हैं । नेशनल 
यूनियन अनेक निर्वाचन क्षेत्रीय सघा व बारह प्रा तीय क्षेत्रो वी परिषदो का सध है। यह सगठन 
को सहायता देने और निर्वाचन क्षेत्रीय सघो के विकास के लिए उत्तरदायी है। यह दब के नेता, 
सभी दलीय सगठना वे केद्रीय कार्यालय के वीच सम्व व स्थापित करतो है । 
दल का काय सुविधापूवक चलाने के लिए इस्नेण्ड और वेल्स मे 2 प्राततीय परिपदे तथा 
स्कॉटलैण्ड व्‌ उत्तरी क्रायरलण्ड से पृथक्‌ परिपद हैं) प्रत्येक निवाचन क्षेत्रीय सघ प्राय पू्तया 
स्वाधीन होता है, वह अपने पदाधिकारी चुनता है, व्यय के लिए स्वय धन एकत्रित करता है और 
यह लेजीय व के द्रीय परिपदा व बापिक दलीय सम्मेलन मे प्रतिनिधि भेजता है | नेशनल यूनियन 
का प्रव धक निकाय के द्रीय परिपद्‌ है, जिसमे नेता व भुख्य पदाधिकारियों के थतिरिक्त पारलियाम ट 
के सदस्य व उम्मीदवार और विभिन्न क्षेत्रीय परिषदो के कुछ प्रतिनिधि लिय जाते हैं । इसका 
निर्माण प्रतिवष होता है | और यह अपना एक प्रधान, नेशनल यूनियन का एक सभापति व तीन 
उप सभापत्ति चुनता है । इसका छोटा निकाय कायकारिणी सर्मिति है जिसके अधिकतर सदस्य 
निर्वाचित होत॑ हैं | इसे परामशदात्री समितिया नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है, इनम से मुझ का 
सम्ब ध इनमे है--साधारण प्रायोजनों, महिताओा, युवकों, ट्रेड युनियना, शिक्षकों, राजनीतिक 
शिक्षा, स्थानीय शासन आदि के“द्र सगठन से सम्बद्ध एक नीति समिति, वित्त समिति और ससदीय 
उम्मीदवारों की परामशदानी समिति भी हैं। वेद्रीय कार्यालय के भुख्य कृत्य इस प्रकार हैं--+ 
दल का कुल संगठन, नीति का प्रचार, पदाधिकारियों की नियुक्ति, फण्ड इस़ठठा फरना और 
निर्वाचन क्षेत्रीय सघा को उम्मीदवारों के सम्बघ मे आथिक सहायता देना है | 
प्रतिवष दल का सम्मेलन होता है जिम्मे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रीय सघ तीन प्रतिनिधि 
भेजता है । दलीय सगठन म॑ नेता का सर्वाधिक महत्व है । वह दल को नीति के लिए उत्तरदायी 
होता है और वही दल का सभापति नियुक्त करता है। उसका चुनाव करने वाल निकाय में 
“ससदीय दल, उम्मीदवार और नेशनल यूनियन को कायकारिणी समिति सम्मिलित रहते हैं । 
नीति निर्धारण काय म॑ नेता को नीति समिति से सहायता मिलती है ) सप्तदीय दल म पारलियामाद 
के सभी अनुदारवादी सदस्य होते हैं, जो दल क॑ भनुशासन को मानते हैं। इसका प्रव घर सुख्य 
सचेतक (९0०6 ५४४७) होता है, जिसकी नियुक्ति नता द्वारा की जाती है । संसदीय दल कई 
विश्वेष स्तितिया नियुक्त करता है, यथा विदेश मामल, राष्ट्रमण्डलीय मामल, प्रतिरक्षा, वित्त 
आदि विपया से सम्बाधित, जि ह दल के खोज विभाग की सवा प्राप्त होती है । 
मजदूर दल--मजदूर दल का आरम्भ पालियामे-द स बाहर देख (सपपव फुमाग्रात्यप) 
एश(9) वे रूप में हुआ और यह ट्रेड यूनियन आदोलन का परिणाम था। औदोगिक फ्ा त क 
फ्पस्वरूप ट्रेंड भूनियता का विकास 825 से हान लगा था। मजदूरों के ज्यदापव बा उः 
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538 आर दबा से बचे है, जतए्य उनता दल किसी वग विज्ञप के स्थान पर सल्ूण 
॥ इस दल दे सम्रथका में अधिरशात साधारण आय बाल व्यक्ति 

और कुछ घनी वे निधन व्यक्ति भी हैं। 

उदारबादी दल का विश्वास है वि यदि आनुवातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अपना ली जाय तो 
परालियामेद मे उनक दल को सदस्य सख्या काफी बढ़ जाय और उनके समयका वा उचित अनुपात 
मे प्रतिनिधित्व हो जाय । मवियोट के अनुसार इस दव का महत्व कम होने क जाय दो कारण 
निम्नसिसित है. (!) इसके बहुत से सिद्धा त आज मौलिक नही रहे हैं अथवा वे आधुनिक दशाना 
में उपयुक्त नही रह हैं, (2) इस दल के प्रयत्ता स हुए सुधारा द्वारा मताधिकार इतना विस्तृत हो 
गया कि राजनीतिक स'तुलत इसके विरद्ध हा गया है, अर्थात्‌ साधारण जनता व श्रमिक मजदुर 
दल हे समथक हो भय हैं और यह दल दोन! प्रमुख दलो के बीच म॑ रहन के कारण महत्त्वहीन हो 
गया है । 

साम्यवादी दल--इस दल का सगठन महत्त्वपूण नही है । 920-48 के बीच मं दल के 
सदस्या की सख्या 0 से लक्र 50 हजार तक रही । दल का मुख्य-पत्र 'डली वकर' है और दल 
अन्य प्रकाशन भी निशालता है, य सभी वही बातें कहते और प्रकाशित करते हैँ जो माली के 
दलीय अधिकारी चाहते हैं ॥ साम्पवादी दल का प्रभाव फिर भी संदस्यो की थोडी सख्या वी हृष्टि 
से अधिक है | कभी वभी औद्योगिक नगरो की स्थानीय सभाओ मे दल का कोई -2 प्रतिनिधि 
चुना जाता है। ॥945 के चुनावा मे दो प्रतिनिधि कामन सभा के लिए नी चुने गये पे । 
साम्यवादी दल के सदस्यों ने मजदूर दल में घुसकर आदर से उस पर प्रभुत्व जमाने का प्रयध्त 
किया है , किन्तु मजदूर दल न साम्यवादियों के ऐसे प्रयत्न सफल नहीं होने दिये हैं । 

फामिस्ट दल--फासतिस्टा वी दशा तो बौर भी बुरी है। इदली म मुसोलिनी के उत्बान के 
बाद ब्रिटन मे भी कुछ धनी घराना के सवयुवक फाप्तिस्ट वन थे और वे अव्यवस्था के समय पुलिस 
की सहायता करने की आशा करते थे। सर ओस्वाल्ड मास्ल न दूसरे विश्व युद्ध से पृव ब्रििश 
से यवादी फाप्तिस्टो का सघ (8 ४३४७४ 8708 एगाए7 ० 98289) बनाया, थे लोग 
काली कमीज वाले (9/90050069) थे और इहोने एक साप्ताहिक पत्र भी निराला घा। बाद मे 
मोस्ले का कुकाव हिल्लर की नाजां पार्टी के सगठन की और ग्या। दुसरे पिश्व युद्ध काब में देश- 


भक्त उससे अलग हो गये और मोल्ल का बादी बना लिया गया । छूटने पर उसने फिर से संगठन 
बनाया और एक पत्र भी निकाला) फास़िस्ट यहुदियों को नाराजगी का अवसर देते है और 


साम्यवादियों से लडते हैं । उ हे नपतर बार्य मं सफलता नहीं मिली है जौर उनका स्थानीय सस्वाओ 
तथा पालियामे ८ भें कोई प्रतिनिधित्व नही रहा है ) 


2 सदुक्त राज्य अमरीका में राजनीतिक दल 

रिपब्लिक्न और डेसोकट---856 मे दास प्रथा के विरोधियों ने, जि हू टासता के प्रश्त 
पर छ्विंग दल की असफलता से वडी निराशा हुई थी, एक नया दल बनाया जो रिपब्लिक्स दल 
कहलाया । यह उस समय का उद्यारवादी दल था, क्यांकि डेमोफ़रेटिक दल दक्षिणी राज्यों में 
बागबानों के नेतृत्व म॑ अनुदार बन गया था। वास्तव मे दक्षिणी राज्या द्वारा पथकू हान 
(३०८८५४०७), ग्रह युद्ध और उसरे उपरात्त पुर्नानर्माण के प्रश्वा का दलीय राजनीति पर गहरा 
प्रभाव पडा। सयुक्त राज्य अमरीका मे रिपव्लिक्न दल की विजय से दासता का थंत हुआ। 
880 तक सयुक्त राज्य अमरीका वी दलीय राजनीति का आधार भोगोलिक बन चुका था? 
पूवगामी दास्त प्रया वाले राज्या स बाहुर सघीय तथा राज्यर के चुनावों मे रिपब्लिवत दल का 


प्रभुत्व रहा । 860 के निर्वाचन मे रिपब्लिक्त दल पहली बार विजयी हुआ भौर 942 तक बहू] 
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बादी सोमाशटियोँ, जस पंवियन सोसाइटी, समाजवादी मंडियवल एसोसिएशन, नैनल तथा 
समाजवादी टिक्षता ये सघ । 

दल प्री नीति वा निर्धारण बरन बाला मुख्य अग वापिक सम्मलत है, जिसम प्रत्येक 
सम्बद्ध सपठन वो 5,000 संदस्या के पीछ एक प्रतिनिधि भेजन वा अधियार है, परातु पाल्रियामट 
के सदस्य भौर उम्मीदवार इसर पदव (०४ ०४०७०) सदस्य होत हैं। 953 के सम्मलप मे ट्रेड 
मूनियतां के हाथ मे लगभग 64 लास मता मे स 50 सास मत थे । दल थी निय त्रव व प्रशासव 
सत्ता राष्ट्रीय पायतररिणी समिति (००० 2:0०००७५७ (०77॥॥॥0०) म निहित है । इसका 
घुनाव चापिय सम्मतन द्वारा हांता है, इसक पुल 25 सदस्या मे से 2 ट्रेड यूनियना, 7 निवचचित- 
छेषीप सगयनो, एुर सहपररी सतितिया और $ महिलाएँ सप्यृण सम्मेजन द्वारा चुन जात हैं 
ससदीय दल के नता, उपन्‍ननता और दल यथा कोपाष्यक्ष इस समिति के पदन सदस्य रहते हैं। यही 
नियाय सम्मतयों क बीच में नोति सम्ब'धी प्रश्ना पर निमदय बरने नियमों वो लागू ररन और 
सपोपन प्म्बाधी प्रस्ताय पश्ष बरने बे लिए उत्तरदायी है। इस अनुशासन बनाय रफन के सम्बाध 
मे बड़े अधिवार प्राप्त हैं। राष्ट्रीय वाययारिणी समिति परातियामाठद व लिए निर्वायन छ्षेत्रा से 
समठने द्वारा उम्मीदवारा की छौँट मे भी महर््वपूण भाग लती है । 

दल व ससदोय जग (ऐजशोण्शध्य/आ9 ए279) मे सभी सदस्य सम्मिलित रहत हैं । 
इसव अधिकारिया में सभापति, उप सनापति, मुस्य सचेतर जौर सदस्या द्वारा निवादित एक 
समिति हैं) मजदूरा को राष्ट्रीय परिषद्‌ (4॥6 ३४७णा०) ए०णराए्ा ० .300४:) एक प्रकार 
या सम-यय स्पापित परते वाला निकाय है यह मजदूरा को प्रभावित करने बात सभी मामला के 
बारे म मामा-य नीति ये समुक्त वायवाही वा निर्धारण करता है । इसक संदस्था में 7-7 प्रति 
(निधि, ट्रेड यूनियन यापग्रेस, सहरएरी समितिया व सघ और समदीय दल व राष्ट्रीय कायकारिणी 
परिषद्‌ थे मिलावर तया इन नियाया के सभापति और हूराल्ड वा सम्पादक वे लवर प्रीयराों का 
एक प्रतिनिधि हवत हैं । 

उदारदादो दल--ऐतिहपिक हृप्टि से उदारपादी स्वच्छाचारी शापन के विरोध की परम्परा 
के समथक हैं, जिसने सत्तरहवी और अठारहवी शतादी मे दल के सदस्यों को प्रेरित क्या या । 
तदनुसार उ हान जायता की सत्ता पर चल दिया बोर उप्लोसदी शताब्दी म कुलीन (हुए प्रजातनत्री 
उदारबादी वन, जि होने मत्ताधिवार के विस्तार के लिए काय क्या। सरकारी प्रतिब धो के विरोधी 
हाव के कारण उहान आाविक क्षेत्र म स्वतश्र न्यापार और उद्योग (955८८ ०) का समयन 
विया, परतु जब उदारवादी दल में लाकप्रिय तत्त्वा न इस नीति के विरुद्ध सामाजिक सुधारो का 
समथन जिया है ।? आजकल उदारवादी, जबकि समाजवाद को स्वीकार करते हैं, पूजीवादी 
व्यवस्था मं बहुत से सुधार करना चाहते है। समाज की अच्छी व्यवस्था के लिए वे समाजीकरण 
को आवश्यक नही समयत, विल्तु यदि उससे औद्योगिक कुशलता म वृद्धि हो तो वे उसे स्वीकार 
कर सक्त हैं ) उनका यहू भी विचार है कि सामाजिक सवाओआ को उस सीमा से आगे बढाया 
जा सकता है जिस सीमा तक अनुदारवादी जाना चाहते है। उदारवादियो की हृष्ठि म एक ओर 
अनुदारबादिया पर धनिका का अधिक प्रभाव है, जिस कारण से वे सवसाधारण को सहायता करने 
मे तत्पर नहीं है, दूसरी ओोर दे मानत है कि मजदूर दल ट्रेड यूनियनों व समाजवादी सिद्धातों से 
अत्यधिक प्रभावित हैं, फलत वे व्यावहारिक सुधारा की आर उचित ध्याव नही दे पाते। उनका 
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.._ वास्तव मे, यदेशिक मामला मे दोनो की नीति एक समान (७ एक्ा5आ)) है । था तरिक 
क्षेत्र मे भी उनकी नीतिया में महत्त्पूण अतर नही है। दोनो ही दल हवाई और अलास्का को 
राज्य पद दिलाने के पक्ष में रहे हैं, दोना ही दल कम आय वालो के लिए गह निर्माण व शिक्षा मे 
सहायता देने का समथन करते है, दोना ही दल सृहढ सेना रखने और सयुक्त राष्ट्र को सहयोग 
देने का समथन करत हैं और दोनो ही दल कृषि उत्पादन में सहायता द॑ने म विश्वास बरते हैं, 
जिससे कि सेती की पदावार का मूल्य निर्धारित सीमा से नीचे न गिरे । मेकार्यी के अनुसार इस 
शताब्दी मे डमोक्रेटिबः दल ने आतरिक तथा विदेशी मामलो म॑ निणय किये हैं । इसने राष्ट्र सप 
का भस्ताव रखा ओर सयुक्त राष्ट्र सघ वी स्थापना म॑ भाग लिया । इसने सामाजिक सुरक्षा के 
कार्यक्रम को स्थापित तथा विकसित विया, टेनेसी वेली ऑयोरिटी एवं श्रमिक प्रवाघक सम्बधो 
के बारे मे आधारभूत कानून वनाये । इसके विपरीत, रिपब्लिक्न दल परिवतन तथा नई बाता को 
स्वीकार करने म धीमा रहा है। यह नई बातों को स देह की हृष्टि से देखता रहा है और 
अनिश्चित बातो के प्रति इसमे भय प्रकट किया है ।* 
दलीय समगठन---दोनो प्रमुख राजनीतिक दला का सगठन पिरामिड जसा है भौर शासन 
के विभिन स्तरा--राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तरो--पर प्रत्येक दल की इकाइयाँ है। सबसे 
नीचे के स्तर अर्थात्‌ धरातल पर लगभग ,25,000 निर्वाचन क्षेत्रीय संगठन है । इनका आकार 
जनसख्या के घनत्व और मतदाताओ की सख्या पर निभर करता है । साधारणतया क्षेत्रीय सीमा 
(77००००८) में 00 से 500 तक मतदाता सम्मिलित होते हैं ॥ प्रत्यक क्षेत्रीय सीमा के संगठन 
की एक समिति है जौर उसका एक सभापति अथवा कप्तान होता है जिसका मतदाताओं से 
निकट सम्पक रहता है । ये सभापति अथवा कप्तान नवयुवक होते हैं, जो राजनीति को जीवन- 
व्यवसाय बनाते है । शहरी समुदाय में इनके ऊपर वाड समितिया होती हैँ, वाड वह चुनाव पैन 
होता है, जिसस शहर की परिषद्‌ के सदस्य चुने जाते है । यह समिति क्षेत्रीय सीमा समितियों के 
कार्यों में समन्वय लाती है और स्थानीय समस्याओ अर्थात्‌ म्युनिसिपल राजनीति से सर्म्बा पत 
रहती है। वाड समितियों के ऊपर नगर समिति होती है। प्रामीण क्षेत्रों मं कस्या या ग्राम 
समितिया क्षेत्रीय सीमा समितियों के ऊपर होती हैं । 
काउ टी समितिया अभय सभी छोटी समितियां के काम में समावय कायम करती हैं 
काउटी शासन के मामलो से सम्बंध रखती है और महत्त्वूण मामला म राज्यो की के द्रीय 
समितियों से सम्बध रखती है! सम्पूण देश मे लगभग 3 000 कार्ठाटय्याँ हैं और प्राय सभी मे 
एक या दोना दलो के सगठन मिलते है। बहुत से राज्यो में राज्य तथा स्थानीय सगठनों के बीच 
जिला के दलीय सगठन भी है। उनकी स्थापना राज्यो में सीनेट, प्रतिनिधियों तथा कांग्रेस के 
चुनावो के लिए बन जिलो मे की जाती है । अत यह स्वाभाविक ही है कि इनका संगठन विभिन्न 
राज्यो तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों मे भिन है। राज्यो की के द्रीय समितिया राज्य मे सम्पुण 
दलीय सगठनो की देख रेख करती है, राज्य के निर्वाचित पदो और सयुक्त राज्य की सीनेट के 
लिए चुनाव अभियान का निर्देशन करती हैं। इन समितियों के सदस्या की ससया कुछ सदस्यो से 
लेकर सैकडो तक म॑ होतीं है और उनकी छाट की विभिन पद्धतियाँ हैं--निय्रुक्ति या जिलो व 
कार्ड टयो आदि का प्रतिनिधित्व । जहा समितियों के सदस्या की सख्या बडी होती है, वहा 
समितिया अपनी ज्ञक्तिया कायकारिसी समूहो को सौप देती है। वहुधा राज्यो वी समितियां के 


सभापति महत्त्वपूण राजनीतिक नेता होते है । 
प्रध्येक दल की राष्ट्रीय समिति दल के स्थायी संगठन म सबसे ऊपर हांती है॥ इसम 


३ (९एक्रधाए हे 3. सग्रापराऊ सा 4किलाट्ा 000०द4740 ए 86 


विभिन्न राज्या मे राजनीतिंद' दल 507 


राष्ट्रीय राजनीति म प्रदुत्वशाली बना रहा, पर तु 92 तक रिपब्लिफन अनुदारदादी हो गये थे, 
बंतएथ 933 से पूव डेम्रोक़ेटिक दल वो राज्य के अधिकारा और जाथिक क्षेत्र म स्वत जता का 
समपक समया जाता था। रिपब्लिकना को राष्ट्रीय शक्तियो मे वद्धि अर्थात सविधाप का उदार 
निवचन करान बालो का दल माना जाता था, पर तु 933 दे बाद से दोना दला को नीतियो ने 
पत्नठा खाया | डेमोफ़ेटिक और रिपब्लिकन दलो की नीतिया को क्रमश पदारवादी जौर अनुदार- 
दादी बडा गया है । इसका कारण यह है कि 932 से ही डेमोक्रेंटिक दल के राष्ट्रपति फ्रीड लिन 
झूजवेल्ट ने जाधिक क्षेत्र मं शासन द्वारा हस्तक्षेप की नीति को प्रारम्भ किया । “यू डील (0७७ 
«७) के प्रश्त पर रिपब्लिकन दल के उदारवादी डेमोक्रेटिक दल मे आ गये | 4933 स्त॒ कम 
जाय वाले नगरो का श्रमिक बग डेमाक्रेटिक दल का समथऊक रहा है और रिपब्लिकन दल को से 
मतदाताना का अधिक समथन मिला है । धामिक आधार पर अधिकतर वंधोलिक डेमोफ़ेटिक दल 
और प्रोटेस्टेटट रिपब्लिक्न दल के समथक रह है । )92 से लकर 96[ तक डेमोक्रेटिक दल क॑ 
राष्ट्रपति लगभग 2। वप तक रहे हैं जौर शेप काल मे रिपब्लिवन दल के । 
दलोय प्रश्न (९४79 557८५)--श्रयुक्त राज्य अमरीकी दलो के बीच कोई महत्त्वपूण 
सदा तक मतभेद नही है , अतएुव इनका कोई निश्चित ध्येय ओर कायक्रम नहीं रहा ! वास्तय मे, 
प्रजात भ्र और प्रतिनिधि शासन के बारे मं दोना का एक ही मत रहा है। दोना का ही इस प्रकार 
की शामन पद्धति और दण प्रेम मे विश्वास है। दोना ही दल देश की समद्धि और प्रगति को बढाने 
म प्रमत्तिशील रहे है । पर तु समय समय पर उनम झुछ महृत्त्वपूण प्रश्ना पर मतभेद पंदा हुआ है--+ 
यथा देश मे भ्रभुत्त झृषि का हो या उद्योग का, ना तरिक सुवार, दास प्रथा, गृह युद्ध के उपरात 
पुननिर्माण सम्ब'धी नीतियाँ, आयात निर्यात महमूल, पहले विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र सघ की सदस्यत्त 
और बेकारा को सीधे सघ सरकार द्वारा अथवा राज्या के प्रशासन द्वारा आधिक सहायता जादि | 
१936 मे रिपब्लिकल दल ने अपने कायक्रम में ये बाते सम्मिलित की थी--राष्ट्र सप और विश्व 
न्यायालय का सदस्य न बनना कितु मानवता के विकास हेतु राष्ट्र सघ के साथ सहयोग करना , 
व्यापारिक क्षेत्र म आतरिक उद्योग्रा की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हाफी सेना रन पर जोर, 
आदि । उस्री बध डेमोक्रेटिक दल ने यह कायक्रम अपनाया था--अय राष्ट्र के मामलों म॑ न 
पड़ना, भले पडोसी की नीति, अमरीका की रक्षा के लिए सुहृढ सेना रखना, अततर्राष्ट्रीय विवादों 
का पचो द्वारा निणय । 
कुछ समय से रिपब्लिकन दल का कायक्रम यह रहा है--अमरीका के सभी राज्यो के बीच 
सुदढ संगठन, सयुक्त राष्ट्र सघ का समथन, सोवियत भघ के विरुद्ध क्रियाश्वील प्र उठाना, राष्दू- 
वादी चीन को अधिक से जैविक सहायता देना, सतिक तैयारी, श्रमिका के लिए बीमा तथा 
सामाजिक दीमे की योजनायें, उत्पादका वे श्रमिका के हिंत मर आयात कर की नीति, सहकारी 
उद्योगा पर सरकारी निय जण का विरोध । दूसरी ओर डेमोक्तेटिक दल के कायक्रम मे ये बाते 
सम्मिलित रही है--निजी उद्यागों का समथव, राज्या में जाति भेद कू अत, सावजनिक करपाण 
हपु सरकार का उत्तरदापित्त्व, सयुक्त राष्ट्र सथ का समथन, साम्यवाद के समथकां को सरकारी 
पदों से हठाता, सोवियत संघ को प्रसज़ करने की त्तीनि का विरोष, उत्तरी एुदलादिक सन्धि का 
समथन, यूरोप तथा जय पिछड़े हुए प्रजात तो को आथिक सहायता । इससे स्पष्ट है कि दोना ही 
दल साम्यवाद के विरोधी व सपुक्त राष्ट्र सथ के समथक है। 
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50 राजनीतिक सस्थायें और तुलनात्मक इ 


पुस्तक के आठवे भाग के पहले अध्याय में नगर मशीन की कायशली का सु दर बणन दिया 
उसी लेखक ने छठ अध्याय म॑ 'ठम ने हॉल” की मशीन का वणन दिया है। टवीड नामक बाः 
निय त्रण मे उस मशीन ने राष्ट्रीय सस्था के रूप में नाम पाया ] टमस्ने और टवीड नगर मे 
और बॉस के सुददर प्रतीक बन गये और नाम के अतिरिक्त इसे चीते का चथि हूं भी मिला ।? 
किसी मक्तान में आग लग जाती है तो क्षेत्रीय समिति का कप्तान वहा जाकर तुरतपी 
व्यक्तियों को घन, कपडे तथा चिकित्सा से सहायता का प्रबघ करता है । 

इसी प्रकार के आय काय मतदाताओं अथवा जनता के लिए दलीय नेता करते है। इ 
उद्देश्य मानव सहायता और सेवा है, कितु इसके पीछे राजनीति निहित है । इन सभी कायों 
उद्देश्य मतदाताओं को अपने प्रभाव मे रखना और चुनाव में उनका समथन अ्राप्त करना है । 
क्यों के लिए धन, घनी समथको तथा अय अनुचित साधनों से एकत्रित क्या जाता है। 
घन की प्राप्ति ठेकी के देने, सरकारी धन व्यय करने मे वेईमानो से होती है | उदाहरण के हि 
नगर के प्रभावशाली नेता पहले ही यह पता लगा लेते है कि नगर की परिपदु किसी विश्वेप * 
मर सडक चौडी करने जा रही है या पाक बनायेगी जिससे आस पास की भूमि का मूल्य 
जायेगा, वह पहले ही बहुत सी भूमि खरीद लेता है भौर उसे वेचकर काफी धन कमा लेता | 
ऐसे ही कही कही जुआ खेलने की आज्ञा दी जाती है और उससे होने वाली आय मे प्रभावशा 
नेता कुछ भाग पाता है । पर तु अब बुछ समय से इस प्रकार के दूपित नेत्ताजा की सख्या घट २ 
है, इसका कारण यह है कि नागरिक स्वय सावजनिक मामलो मे वृद्धिपूण भाग लेने लगे है अं 
वे बहुत सी बातो में प्रभावशाली नेताओं पर निभर नही करते | मतदाताओं की राजनीति 
शिक्षा का भी इस बुरी प्रथा को कम करने में महत्त्ववृण भाग रहा है । 

बलीय वित्त--अमरीकी राजनीति में धन का केद्वीय महत्त्व है। सयुक्त राज्य म॑ अभेः 
पदा के ल्लिए चुनाव होते हैं, क्षेत्फत व जनसरया दोना मे॑ ही देश बहुत बडा है। करोड़ो मत 
दाताओ तक पहुच करने के लिए सचार व प्रचार के आवुनिक साधनो--रेडियो, समाचार पत्र। 
टेलीविजन और चुनाव साहित्य पर चुनाव अभियान मे बहुत धन व्यय होता है । 963 मे दोन॑ 
दलो ने लगभग 40 लाख डालर व्यय किया / 940 के एक कानून (प»०ा 8०) द्वार 
यह प्रतिबाघ लगाया गया कि कोई भी दल एक चुनाव अभियाव मे 30 लाख डालर से अधिव 
त््यय नहीं करेगा। इस कातूत से बचने के लिए अतिरिक्त व्यय को राज्या का आय सह्यायत 
निकायो पर किया हुआ व्यय बता दिया जाता है। आवश्यक कार्यों के लिए भी बहुत वडी धन 
राशि चाहिए । दल द्वारा नामजदगी कराने के लिए उम्मीदवार और उसके साथी काफी धन देते 
हैं। यह सच है कि बिना घन के कोई भी भागरिक महत्त्वपृण पद पाव की आशा नही कर 
सकता । साधारणुतया, इन कार्यों के लिए धन इन चार मुख्य स्रोतों स प्राप्त हांता है--धनी 
व्यक्ति, पद घारण करन वाल, पद पाने का प्रयल करने वाले और नागरिको से जी ऐसे आधिवय 
कार्यो मे लगे हो जि हू सरकार की नीति से लाभ हो सकता हो। सयुक्त राज्य अमरीका मे 
सदस्या से चादे द्वारा काफ़ी घन इकटठा नहीं हुआ , व्यक्तिगत चादा वी अपक्षा अय सख्रोता स 
प्राप्त घन की राखि बहुत बडी होती है । बडे च दे वे व्यक्ति अयवा फ्में दती हैं जिःह दल विशेष 
के जीतत पर सरकारी नीति व कायक्रम स कापी लाभ पहुँचने की थाशा होती है। कई जाँचा 
और छानवीन के द्वारा पता चलता है कि प्रारम्भिक चुनावा म॑ काफी धन व्यय किया जाता है 
और यह घन धनी दानकरत्ताआ से स्वाथ हित मे मिलता है । इसी कारण अधिउतर राज्या ने 
अभियान पर व्यय वो विनियमित करन के लिय बहुठ से कानून वराय हैं + 
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प्रद्शक राज्य ूपश प्रदाता में एज पुरुष और एक रप्री लिय जात हैं। नुल गदस्था की समस्या जो 
प्रध्4क दड़ मे 700 से ऊपर हाती है, जिनरो दत्त के राष्ट्रीय सम्मत्ता में भाग लेत यात प्रतिनिधि 
मष्डता द्वारा दॉट को जातो है पर यु बुद्ध राज्या मे एमी व्ययस्या भी है हहै उनकी दाद राज्या 
के पम्मयना अपबया ममितियां ड्रारा डी जाये। प्रत्यवा दल के राष्ट्रीय संगठन में सदसे अधिया 
महत्व राष्ट्रीय ममिति का है, बिगता मुस्य सास राष्दरगी शा चुताव सलड़या होता है। राष्ट्रीय 
समियि रे अय महत्यपूर राय थे है-राष्ट्रीय सम्मलय झू लिए समय ओोर स्पान शा विधय 
र्स्‍ना, प्रतिनिध्यित थे छुनाये के विए बादव विरालना, सम्मेलन था सिए प्रारम्मिर तथारियाँ 
करना, सम्नदन रा दाद एव राष्ट्रीय झापति यो चुनवा, जौएं उत नि िल अभियात के सवालन 
में सभो प्रसार पी महादता दना। द्रास्‍्तय में, राष्ट्रीय समिति व ऊपर राष्ट्रपति + भुताव 
अध्याय मे सभापति वो माय उयापति बा समान होता है। सतापति ही चुताव सम्द थो सभी 
दापित्यों भो मम्मालता है । उपर पाय सहादर अपधियारिया में एवं या अधिर उप सभाषति 
एश 3श्ढरी एक महापत्र सरप्टेटरो, एप योपाष्यक्ष आदि हा। हैं। राष्ट्रीय सभापति एए पाये 
बारिएी समिति भी नामजद परता है । एप समिति मे सदस्य घुताय जभियात में उसे सहायता 
शोर परशापादाताओं था प्राय बरत हैं। यह समिति दीप यप तब राय परती है। राष्ट्रीय 
सनापति मे वियनण में पे द्रीय वायलिय ४ पिविप्न अपियारी शोध प्रचार धनन्सथय और अजय 
प्ररार के घुतार आदि वाय मरते है। इगर अतिरिक्त सीनटरा और प्रतिनिषि-्यदत न सदस्या के 
घुनाय हपु पृषर अवियान रामितियाँ वी सगदित थी जाती हैं । 

अपने उच्य स्पात के बार राष्ट्रपति अप देस मा नेता होता है। जिस देख था तता 
राष्ट्रपति पा हाठा, यह दस थप) राष्ट्रपठि पद + उम्मीदवार के ही उता मानता है। प्रत्येव' 
दस य॑ी दुद प्रनापयावी सोनटर हया जय राजयीतिय यायपर्त्ता थी पता द्वाते है ! राप्दरीप 
नहूयं के जतिरिक्त बीच रे स्तर पर भी दल रे उत्ा होते हैं। द्तीप संगठया और वेताओआ थी 
साय जब अनुयाशिया जौर साथारस समुद्दा या सरस्य ह्ाते हैं! दस मी व ही व्यक्ति सदस्य होते 
हैं जिनर नाम दस री पू्िया मे रहते हूँ जोर जा इसके प्रारस्भितर तया बय॑ घुनावा मे भाग 
स्‌ सकते हैं। घुतावा म प्रत्येर दल यो मतदाताओं परी एसी बुत बड़ी सरया वा समयन प्राप्त 
हाता है जो उसब' उम्मीदवार के पक्ष म॑ मद दते हैं, वितु दल के सदस्य नद्ी होत । दल थी 
सदस्या भें से सगवय आपे सदस्य उसवी यतिविधिवां में सक्रिव भाग लंते है । वास्तव मे, दला 
की शक्ति या सयस महृत्त्यवूण स्लात विभिन्न स्तरा पर जनक अधिवारिया था निर्यापन होता है, 
अतएय दल का थाय मुस्यत एस व्यक्ति परत हैं जो राजनीति यो जीवन व्यवसाय बा उत्ते है 
भर जिहूँ राजनीतिय बला मा बड़ा अनुभव हांता है। अब ता समुक्ता राज्य अमरीबा वी 
सरवारी संवाआ म भरती वा आधार बन गया है, वि तु प्रारम्भिक याज़ में वहाँ छूट री पउति 
(5705 5) 827) को अपनाया गया था, जिसके अनुसार राष्ट्रपति ये चुनाव के वाद विजयी दल 
वे समथका और पायफर्त्ताओं को सरवारी नौवरियां दी जाती थीं । 

उपयुक्त वारणा स सयुक्त राज्य अमरीबा थे दल्लीय सगठना में जुशल तथा व्यावसायित 
राजनीतिव' नताआ या बाहुल्य है। सगठन वा याय मशीत वी तरह संचालित होता है, इसी 
वारण विभिष्न सगठनो वे! लिये दलोय मशीन, नगर मशीन एय ग्राम मशीन प्रचलित है। प्रत्येवा 
दल के संगठन मे विभिन्न इवाइया वे संगठन अबवबा मशीया पर मुछ प्रभावशाली तेताओं 
(0०$5८७) वा निय-त्रण रहता है और उनने साथिया के गुट (7785) वात जाते है । ब्रोगा पी 
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5]2 राजनीतिक सस्थायें और तुलनात्मक शार 


आधिक पुननिर्माण के लिए मिलकर काय करने की अपील की । 945 मे हुई साम्पवादी काई 
ने गणत जीय परम्परा से समस्बाोधत विचारों का समयन किया। यह कहता है प्रभुता यप्टू 
निहित है और उसका प्रयोग सबव्यापी मताधिकार पर आवारित निर्वाचित नेशनल एसम्बर 
द्वारा होता चाहिए । इसने मानव अधिकारा की घोषणा के सिद्धातो, पूजा की स्वतातत 
अभिव्यक्ति और सभा करन की स्वत जता, राज्य और चच के पृथकत्व, समान अधिकार आदि व 
भी समथन किया । 

सभी देशो के सास्यवादी दला की रचना, उनका संगठन व कायक्रम एक दूसरे से बहु 
मिलते है। पर-तु प्रत्येक देश के साम्यवादी दल पर उस देश वी विशिष्ट परिस्थितियों का प्रभा 
भी पडा है। फ्रास का साम्यवादी दल सम्पूण राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। वास्ता 
मे यह प्रजात-तात्मक सस्थाओ और प्रक्रियाआ का विरोधी है। ससदीय पद्धति को स्वीकार करन 
केवल इसवी एक चाल है । दल का वैध और अवैध दोनो ही प्रकार का सगठन रहता है । जब या 
बंध कायवाही को स्वीकर कर लेता है तव भी यह अवैध और गुप्त सगठन को बनाये रखता है 
अपने सिद्धातों और चालो से यह सवसाधारण का दल बना हुआ है और इस व्यापक लोकप्रियता 
प्राप्त है । इसका सासद पद्धति मे विश्वास नहीं है, क्ठु अपने प्रभाव को बनाये रखने और 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दल ससद में अधिक से थधिक प्रतिनिवित्व को आवश्यक समझता है। 
इसके दो मुख्य उद्देश्य, सक्षेप मं ये है--() विश्व क्रातति को सावियत विदेश नीति के समथन 
द्वारा आगे बढाना, ओर (2) देश में सम्पूण राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना । 

जहा तक दल के सदस्यो की सख्या का प्रश्न है, उनम दो थार बडी वृद्धि हुई--लोकश्रिय 
सोर्चे और फ्रास को स्वत न बनाने के समय पहले अवसर पर 934 और 937 के बीच सदस्या 
की सस्या 45,000 से बढकर तीन लाख से ऊपर हो गयी थी | दूसरे अवसर पर सदस्या की 
सख्या मे वृद्धि इस प्रकार हुई--944 मे यह चार लाख से कम थी, पर तु 943 तक ससख्या 
नौ लाख से ऊपर पहुँच गमी । तीन वष वाद ही सख्या 79 लाख रह गयी भौर 952 तक छ 
लाख से भी कम हो गयी थी | साम्यवादी दल की एक विशेषता यह रही है कि यह नवशुवको की 
भरती पर बहुत बल देता है। दल को जनता का भी व्यापक समथन मिलता रहा है । 936 
मे दल को पद्रह लाख अथवा 25% से कम मत प्राप्त हुए थे, परतु 945 मे उसको मिले मतों 
की सख्या 50 लाल और 2.6 प्रतिशत से अविक रही ५ ६946 के दएद उसके पक्ष मे डाले गये 
मतो की सख्या मे कमी आयी । 946 के कुछ महीनो को छोडकर, साम्यवादी दल को भय क्सिी 
भी दल से सदा हो अधिक मत प्राप्त हुए है; यहा तक कि 958 के चुनावों म॑ भी, जिनके 
परिणामस्वरूप नेशनल एसेम्बली म दल के प्रतिनिधिया की सख्या 742 से घटकर केवल 0 रह 
गयी, दल को प्रथम मतदान म॑ 38 लाख से ऊपर मत प्राप्त हुए । उसक सहायक संगठनों में सबम 
बडा मजदूरों का सगठन सी० जी० टी० (0 6 77) है । दल का सगठन श्रजात वात्मक नहीं है 
नीचे के स्तरा के सभी संगठनों को उच्चस्तरीय सगठन के निणयो को मानना पडता है। 

समाजवादी दल--वामपक्षी दला म॑ साम्यवादी दल के वाद दूसरा स्थान समाजवादी दल 
का है । इसकी स्थापना 905 मे हुई थी, जबकि बहुत स समाजवादी तत्त्व एक दल मे संगठित 
हुए । मद्यपि यह दल भी माकस के सिद्धातों में विश्वास करता है और अपने को वय-सघप व 
क्राति का दल बताता है, यह अधिनायकशाही और बातकवादी तरीकों को पस द नही करता । 
अत अपने स्वरूप मे यह दल विकासवादी है| त्तीसरे गणत त्र मे यह उच्च सदन (85046) के 
अन्त और स्त्रियों को मताधिकार दिलाने का पक्षप्राती था । साधारणतया यह श्रमिकों के हित में 
प्रगतिद्यौल कानून निर्माण, छोटे भूस्वामियों के हिंत म कृषि सम्बधी विधि निर्माण, और राज्य के 
एकाधिकार को विस्तृद कराने का समथक रहा है। समाजवादी दल्न काफी पुराना है, किन्तु इस 
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3 फ्रांस में राजनीतिक दल 


एक अग्रेज और अमरीकी के लिए फ्रासीसी दलो का चित्र भ्रम पैदा करने वाला है। 
वहाँ सुदढ दलीय सगठन का अभाव है, सिवाय साम्मवादिया के। ऐसे समृहा का उदय हुआ है 
जिनका ससद से बाहर दलोय समगठन ही नहीं है और सतद से बाहर कुछ दलीय संगठन ऐसे हैं 
जिनका सप्तद में कोई समूह प्रतिनिधित्व नही करते ।' प्रमुख दला का सक्षिप्त परिचय निम्त 
लिखित है--- 

साम्पयवादी दल--इस दल की स्थापना 920 में हुई थी । बेरन के अनुसार दल का 
आबारभूत ग्राय सोवियत सघ के साम्यवादी दल का इतिहास (प्राण) ० ॥6 ए०॥रणणा& 
एक्ा।9 ० ॥088 50५6. ए70॥) रहा है । प्राम्यवादी दन्न के सदस्य माकस और जलेनिन द्वारा 
प्रतिपादित विद्धा तो मे विश्वास करते है ) 7944 बक दल के सदस्य माल्को स्थित इंटरनेशनल 
के निर्देशों के अबीन काय करते थे । उनके कायक्रम म॑ मुख्य बातें ये है--क्रा/ तकारी उपायो 
द्वारा पूजीवादी व्यवस्था को उखाड फेंकना, सवह्ारा बंध का अधिनायकत्व, उत्पादन तथा वितरण 
भादि के साधना का समाजीकरण । साधारणतया दल का तरीका मास्को द्वारा स्वीकृत कायक्रमा 
को सीमाओ के भीतर अपने कायक्रम पर चलना रहा है । इसका फ्रेमलिन से ठीक सम्ब थे क्या 
है, यह तो बताना कठिन है, किंतु यह स्पप्ट है कि इसके कार्यों और अय ग्रूरोपीय देशो के 
साम्यवादी दलो के कार्यों मे समवय है और इसकी नीति सोबियत सघ की वदेशिक नीति से 
प्रभावित होती है, यद्यपि इसका कायक्रम फ्रास की परिस्थितियों के अनुसार ढला है। 

साम्यवादी दल का आधार अतिवादी वामप थ है भौर इसे 25 प्रतिशत से अधिक 
निर्वाचक मण्डल का समथन प्राप्त रहा है | साम्यवादी दल की जड़ें समाजवादी विचारधारा मे 
गडडी हैँ । प्रथम विश्व युद्ध के वाद फ्रास म, साथी देशो की विजय होने पर भी आध्िक स्थिति 
काफी बिगडी थी | उस समय समाजवादी दल भर ट्रेड यूनियनों के समथकों की सख्या बढी । 
पर तु समाजवाद के अधिकतर समथक्रों ने यह अनुभव किया कि सुवारवादी (7र्थणाणाक 07 
7०2970750) तथा अ य॑ दला से मिलकर चलने वाली पूवगामी नीति सफल सिद्ध ने होगी । उन 
पर रूस म॑ हुई वोल्शेविक क्रा/ति का भी प्रभाव पडा। उस समय तक समाजवादी और साम्य- 
वादी समूहो मे जो एकता रही थी, वह भग हो गई जौर साम्यवादी दल का संगठन समाजवादी 
दल से अधिक व्यापक बन गया । पर तु 933 मे जमनी में हिंलर के अम्युदय से साम्यवादी 
दल को बडा घकक्रा लगा । 934 की फरवरी म॒ साम्यवादी दल ने श्रमिक वर्मीय पेरिस के जिले 
मे फासिस्ट विरोबी प्रदशन संगठित किय । 

3939 तक साम्यवादी दल मे एक लाखसे अधिक सदस्य ये। उस समय तक यह 
फासिस्टवाद और जमन विदेश नीति का कट्टर विरोवी था । कि तु जस ही हिटलर और स्टालिन 
म॑ मल हुआ, साम्यवादी दल की नीति में भी परिवतन हो गया । साम्यवादी दल ने दांनो देशो के 
मेल को 'शा तमय काय” बताया । इस नीति से अनेक साम्यवादी कायक्र्त्ताआओं और समयको को 
घकका लगा । साम्यवादी दल ने जून 94 तक जबकि हिटलर ने रूस पर आक्रमण किया, जमनी 
के साथ तुरत साध करन का समवन किया। पर तु रूम पर जमनी के आक्रमण के वादों 
साम्यवादी दल ने जमनी और विची शासन! (५॥०४५ उव्8770०) के प्रति विरोध मी ती। 
अपनायी । फ़ास पर जमन आधिपत्य के दौरान साम्बवादियों ने 'डि यलि के नतृत्य गो पी 
किया और अय विरोबी समूही (०८5 0795) सर सहयोग किया । यू्ट 
साम्यवादी दल न अनेक सामाजिक व राजनीठिदह सुयारा का मात क्षी | गो है 
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भी इसके सदस्य हैँ । इसके नेता इसे अ ज्ञाम्प्रदायिय दल मानत हैं 7 

जबकि माक्सवादी कायक्रम लाधिय कारणों से विर्याश्रत वित्ास पर आधारित हैं एम 
आर० पी० के प्रजात भर में आयिफ तत्त्व मानव तत्व के अधीन रहंगा। इस दल क॑ समयका का 
विश्वास्त प्रजात श्र म है, ऐसा प्रजात-न्न जो सामाजिक और जायिक भी हो। यह उदारवाद पर 
आधारित पूजीवादी व्यवस्था वा विरावी है। साय ही यह सर्वाधिवारयादी राज्य का घार विरोगी 
है। इमने कई बाता मे आधुनित्त उदारयाद व सस अपनाया है। इसने राष्ट्रीयर रण और 
सामाजिक सुरभा के कई पियेयका के पक्ष म॑ मतदान विया। यह पूजीवादी शापण व बस उपए 
के अस्तित्व को मानता है । यह श्रमिक बर्ग वो शामस्याला मे प्रति जागहूक है और श्रमिका मे 
इसके समयय भी है। दफने मे, इसके कायक्रम की टाब्दावली समाजवादी कायक्रम सेक्म 
क्रा तिवारी है । एम० जार० पी० आदोलन उपनिवज्ञा मे फ्रास के अधिरारा और प्रतिष्ठा का 
बड़ा पकयो समथर रहा है। जब 'मड़ेस फ्रास्त! - इंडाचीत मे समप्रण किया तो एम० आर० 
पी७ ने समाजवादिया और उम्रवादियों से बढ़कर उस नीति वा डटकर विरोब किया । यह 
फ्रासीसो साम्राज्य के किसी भी भाग को स्वत-मता प्रदात क्रिय जाने वा विरोवी रहा है, यद्यपि 
यह सभी भागा व उपनिवेशा मे वहाँ वी जनता के लिए सामाजिक कल्पाण और व्यापक स्वश्ासन 
के विस्तार का समयक है । आरम्भ मं इस था दोलन का सधय 'डि योँल' के व्यक्तितत से अधिक 
निकट का रहा भर पिर्वाचका के बड़े समूह इस्त डि गाल का दल समझते थे। 4947 मे यह 
दल 'डि गाँले' स राजनीतिक कारणा व अपने हित मे अलग हो गया । 

945 मे एम० आर प्री० ने फ्रास के अय दला द्वारा माय संगठन आयनाया अर्थात 
उसने स्थानीय संकेशन, प्रादेशिक फेडरशन और राप्ट्रोय कांग्रेस तया कायकारिणी स्थापित की । 
सकशनों कप संगठन साधारणतया कम्युनों के लाबार पर भूमियत है । संक्शन मे कम से कम देख 
सदस्य होव जरूरी है ओर एक कायकारिणी भी जिसे सदस्य चुनत हैं ! एक डिप्राटम-ट के सवंशनो 
से मिलकर फेडरेशन वनतो है। केद्वीय सगठव से सर्म्वा वत होने के लिए एक फडरेशन में कम से 
कम दस सवशन और 200 सदस्य होने जरूरी हैं । विभिन्न फ़ेडरेशन अपना अपना सविधान बनाते 
है, जो मुख्य बाता में एक ही नमूने के होत हैं। प्रत्मेक फेडरेशन में एक कांग्रेस होती है और एक 
कायकारिणी समिति भी ) आदोलन का राष्ट्रीय समठन काफी प्रवीद/ है। उसके दो विधायी 
अग हैं--नेशनल कांग्रेत|त और नश्ननल कमेटी और कायपालिकाः के चार अगर हैं-अ्रवान, सेक्रेटरी 
जनरल, कांयपरालिका कमीशन और ब्यूरो । नेशनल काग्रेत म फेडरेचन का प्रतिनिधित्व रहता है 
और कांग्रेस का मुंड्य काय दल की नीति व कायक्रम का निर्धारण वया दलीय उेताओं का 
निर्वाचन करना है। नंशनल कमेटी एक भ्रकार से कांग्रेस के अवीन उसी का दूमरा रूप है । यह 
चार प्रकार के सदस्यो से मिलकर बनती है--पदेन सदस्य, पालियामंठ के प्रतिनिधि, फेडरेशनों के 
प्रतिनिधि और विनियुक्त सदस्य | कमी कांग्रेस से छोटा निकाय है जिसे दो वार्षिक कामग्रसो के 
बीच भे महतत्वपूण निणय करने के लिए बुलाया जा सकता है । नेशनल क्मटी की वंठकी के वीच मे 
कायकारी कमीशन को सभी अविलस्व कायवाही वाल तिशय करने होत हैं। ब्यूरो एक प्रकार 
से कामपालिका कमीशन सेक्रेटरी जनरल के वीच एक निकाय क रूप म॑ है। ; 

ईड गले फे समथक--आय सभी फ्रासीसी सुहृद शासन की आवश्यक्ता का भल्ी प्रकार 
अनुभव करते हैं। बहुत ही कम फ्रामीसी ऐसे हागे जिह जनरल डि गाते की बौद्धिक ईमानदारी 
मे स देह रहा हो । स्थायी शासन के दौरान सावजनिक सत्ता के सरक्षक के रूप मे उस बहुत बड़ी, 
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अभी तक ब्रिटेन के मजदूर दल की भाँति मजदूर वग का समधन नहीं मिल पाया है | दूसरे विश्व 
युद्ध के ठीक पहले समाजवादी दल (5 ए ॥ 0) सभी दला मे सबसे बडा था और इससे आशा 
की जाती थी कि स्वात "ये आ दोलन म॑ भाग लेने के बाद यह अधिक शक्तिशाली वन सकेगा, 
किन्तु ऐसा नही हुआ, क्योकि फ्रास म॑ (भारत की भाति) साम्यवादी दल का भी जोर है जो 
समाजवादी दल को बढने नही देता । युद्ध के बाद ही पूव की भांति समाजवादी दल के सिद्धातों 
> आग जन्य वर हि व्यवहार में विरो४-77 है । फ्रास के अधिकाश मजदूर मध्यम वग के नेतृत्व पर विश्वास 
ऐ; जबकि प्रिटेन स समाजवादी दल को मध्यम वग और श्रमिक वग दोना का ही समथन 
प्राप्त है। दल के भीतर भी सदस्यों के समृहा की भिन विचार प्रवत्तिया ((शंतश९८८४) और 
विशेष समूह है, जिनम आतरिक सघप रहता है। यद्यपि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद इस दल का 
लियो ब्लम के नेतृत्व में कुछ समय के लिए माजिमण्डल भी वना फिर भी यह दल व्यापक नही 
बन पाया है । 
इसका संगठन आरम्भ से अब तक एक ही समान रहा है, जो एक पिरामिड ज॑सा है। 
इसकी निम्नतम इकाइया सैव्शन कहलाती है जो कम्यूना के टना और एरो डाइजमंट मे संगठित 
हैं । सब्शनो से मिलकर प्रत्येक डिपाटम ट म एक फेडरेशन बनती है सेक्शनों के डेलीगेठ फेडरल 
कांग्रेस बनाते है। फेडरेशना के डेलीगेटा से मिलकर राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है । राष्ट्रीय कांग्रेस 
की एक राष्ट्रीय परिषद्‌ है। कामग्रेस एक निर्देश समिति चुनती है ओर यह समिति एक जनरल 
सेक्रेटरी को नियुक्त करती है। साधारणतया विभिन प्रतिनिध्यात्मक श्रगो की वनावठ का आधार 
भामुपातिक प्रतिनिधित्व है। दो वापिक काग्रेसो के बीच दल म निर्देशन का काय दो निकाय करते 
है--नेशनल कौसिल और कार्यकारिणी परिषद्‌ (&:०००ए७ 0०णएाणा) । नेशनल कौसिल 
साधारणतया ठीन भाह से एक बार एकत्रित होती है । इसम प्रत्येक फेडरेशन का एक अतिनिधि 
रहता है, उसकी बठवों म॑ कायकारिणी परिपदु और ससदीय दल के प्रतिनिधि भी सम्मिलित 
हो सकते हैं कितु मत नही दे सकते | दल की सत्ता का वास्तव में प्रयोग कायकारिणी परिषद्‌ 
द्वारा होता है । यह व्यवहार भे दलीय नीति ओर कायक्रम का निणय करती है तथा अनुशासन 
को लागू करती भौर पालियामंद के सदस्य भी इसके निय-तण म॑ रहते है। 937 मे॑ इसके 
सदस्यों की सख्या तीन लाख स कुछ ही कम थी और 2952 मे केवल एक लाख के लगभग 
रही । 
लोकप्रिय गणत-तोय श्रापदोतन [(श०एथाथा०ाआ। १८७ए००क्ा 20ए7॥०)--इस 
आदोलन की उत्पत्ति 7940-44 के बीच की घटनाओ से सर्म्बाधत है। इसका आधार जमन 
आक़ा त्ताआ ओर विची झासन के प्रति विरोधी आदोलन रहा। इसका सम्व ध क्रिश्चियन 
प्रजातश्र से है, यद्यपि यथाथ मे यह एक छोटे दल “जन प्रजातत्रात्मक दल है, (220965 
एथ॥०००॥० ९४0५) जिसकी स्थापना 924 मे हुई थी, वजश है। इस प्रकार के दल की 
स्थापना फ्रास के लिए कोई नयी बात नही है । वास्तव मं, जमनी, इटली व बेल्जियम आदि देशो म 
चल रहे क्रिश्चियन प्रजात व आन्दोलन से इसे अलग नही किया जा सकता । दल के सिद्धान्त 
क्रिश्चियन प्रजात न के मतानुसार हैं। यूरोप म विशेष रूप से उनीसवी शताब्दी म॑ चर्च एक 
अनुदार दलीय शक्ति था और फ्रास के कंधोलिक चच अयय दक्षिएणप्थी समूहा मे एकता स्थापित 
करने वाला तत्त्व था | एम० आर० पी० का विश्वास ईसाई प्रजात-ज की स्थापना में है। इसका 
मुख्य उद्देश्य मध्य का दल रहना है । चूकि यह ग्रणवानात्मक व श्रजात-बात्मक झासन का 
जोरदार समथन करता है, बतएवं यहू आददोलन परम्परागत दक्षिएपय स अलग है । एम० 
आर० पी० मे कंथोलिक ईसाइया की बडी सख्या सम्मिलित है परन्तु प्रोेस्टेट ईसाई व यहूदी 
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मई 958 में डि गले वे यह घोषणा वी फ़ि यह राष्ट्र को किर अपनी सेवाएँ प्रदात 
परेगा बोर गणतत वी शक्तिया वो धारण करंगा । यह घोपणा उसके राजवीति से अलग होने 
हे लगभग 5 बय बाद थी ययी थी | [955 से लकर 957 तक बन प्रत्वय' मजमण्डल के सामने 
अल्जीरिया रा ग्रुद्ध जोर राजबीय पित्त वी समस्याएँ महस्त्ववृण रहो। आविक कठिसाइयां क 
कारण अल्जीरिया मे राजनीतिर दस वी जविसम्द आवश्यकता यो सभी अनुभव फर रह ये ) एपी 
प्रिस्थितिया मे तत्कालीन राष्ट्रपति रैम वाडि 3 नशनल एसेम्बली मे यह घापित गिया कि यदि 
उसने डि गाल वी प्रधानम-त्री वे रूप से स्वीवार न झिया तो वह स्पय ध्यायपत्र दे देगा एपम्दवी 
ने डि गाल और उसकी झर्तों यो. बाफ़ो बहुमत से स्वीशार कर लिया और फिर स शास्त के 
अनधियार डि गाल को प्राप्त हुए | उमप्रके प्रभाव के अधीन फ्रास फा चतमात संविधान बना । 
रेशैफल समाजवादी धझौर प्ार० जी० प्रार०--बतमान शताब्दी के आरम्भ से 936 
तक यह एक प्रमुक्ष दल के झूप में नीज की मध्यम श्रेणी के वर्गों, छाट दूकानदारो, किसाना, छोटे 
व्यवसाया मे सदस्या का प्रतिनिधित्व करता रहा । चौदे गंणात प्र के आरम्भ पर यह छोट दल के 
रूप में रह गया, हिन्‍्तु छीध्र हो इसका जार बढ़ा । 4948 म गणठ हर परिषद्‌ के चुनाव मे आार० 
जी० आर० को समाजवादिया और डि गॉले के जार० परी० एफ० से जधिक स्थान मिले । आार० 
जी५ अआर० ((९२३॥५ ० 8८७७७॥८५७४ ०९ ४३५ ५६) वास्तव मे छोटे ससदीय समुहा का निर्वाचन 
के लिए एक समूह है, जिसम मुख्य झग रडीवल समाजवादी और ग्रू० डो० एस० आर० (776 
एशाआ०थ<06 शावे 500ग8 सेटआइ॥जए९७ ऐंशावा) हैं ॥ अप दला की भाँति रेदिकल समाज- 
चबादियां का सगठन है। इसकी राष्ट्रीय बाग्रेंस के मीचे डिपाटमंटों की फररेशनें हैं, जिहू बाफी 
स्वाधीनता प्राप्त है । राष्ट्रीय काग्रेस की एक वायवारिणों समिति और एक कायक्रारिणी कमीयत 
भी है, जिसमे बत्यकारिएी समिति और सतदीप समूह के सदस्प हैं और जो महृत्वपुण् प्रश्यो का 
जिर्घारण करता है। पर तु दल का अनुशासत चहुत ढीला है, यहाँ तव' कि दल के सदस्य ऐसे 
म्जिमण्डल का भी विरोध कर बँठते हैं जिसम कि दल के मनी सम्मिलित हो । 
भ्रनुदारबादी--आर० जी० आर० के दक्षिण मे बई छोट छोटे दल हैं, जिनके कायक्रम भी 
स्पप्ट नही हैं ; उन सभी को हम अनुदारबादी समुह से रुख सकते हैं । 946 के चुनावा मे इनम 
स्वत ते, किसान वे सामाजिक काय दल और पी० जार० एच्न० (क८७प०॥८आ॥ ९8०४ ०१४०९४५) 
सम्मिलित थे । इ'होने मिलकर 955 के चुनाव लड़े और इनके मिल जुले सगठन का वास चौयी 
आक्ति' एः००७/५ #ण००) पड़ा ५ साधारणतया अनुदास्वादी दल परूभपापठ सस्यओो, परिवार 
और चर्च के समथक हैं, वे राज्य द्वारा चच स्कूलों को सरकारी सहायता दिलाने के पक्ष मे हैं 
और राष्ट्रीयकरण तथा आथिक नियोजन का विराध करत है । 
मू० एन० भ्ार० (0 पर 8)--इसकी रचना 958 में आम चुनावा से दो माह पूव 
हुई ५ व(स्तद मं यह्‌ जार० पी० एफ० वी ही नये नाम से फिर से स्थापना रही । इतपा निर्माण 
डि गले के समयक तान बडे समूहा से मिलकर हुआ । उनके विलयन के समय सब भमुख नेता 
सूस्टले (809४०॥०) था, पर तु उसे नये सगठन का प्रधाव बनाया गया । अधान के स्थान पर 5 
संचालको का समूह नियुक्त किया गया, जिससे स्पष्ट है कि इसका वास्तविक नेता डि गाले था । 
दल नियभी के अनुसार आधारभूत इकाइयां सिर्वाचन क्षेत्रा के संगठन हैं, जिनसे मिलकर डिपाट 
मे टो म सघ बने है। राष्ट्रीय स्तर पर अय दला को तरह इसवी भी एक नेशनल कांग्रेस, एक 
लेशनल कौसिल, एक वे द्रीय समिति, एक राजनीतिर समिति ओर सचिवालय हैं। दल डि गाले 
के दी लक्ष्यो का सम्थक है--(!) फ्रास को राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करना, और (2) उसे 


(कर से विषद वी एक बडी शक्ति का पद दिखाना । 
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जनसस्या का विश्वास और निष्ठा प्राप्त रहे । वह झत्रु देशों के प्रति विरोप की भावना का 
व्यक्तिगत रूप था, वह फ्रास का ही प्रतीक था | डि गॉले, नि स देह उत सभी के प्रति धरा रखता 
या जिनका तृतीय ग्णताज वे आ तस व्ञी से सस्वव था | इसका कारण यह था कि व॑ ही नेता 
फ्रास जैसे शक्तिशाली राज्य को अश्यक्त और विभाज्य बनान॑ के लिए उत्तरदायी ये। जनरल डि 
गॉले द्वितीय विश्वयुद्ध से पुृबकालीन राजनीतिक नेताआ को उनकी गुटवदी और फलहीन राजनीति 
के लिए घणा की दृष्टि से देखते थे । साथ ही वह तृतीय गणतन वी साविधानिक पद्धति जथवा 
सासद शासन का भी विरोधी थे । 
डि गाले ने जमन आधिपत्य ओर विचि झासन के विरुद्ध सपप का सफलतापूवक नैतृत्व 
किया । उसके बाद वह अस्थायी झासन का सुस्य अधिकारी रह। उस रूप मे उत्तके हाथा म 
गणत त्र के राष्ट्रपति और प्रधानम त्री की शक्तियाँ निहित रही । अस्थायी शासन के काल म॑ फ्राप्त 
में कई सामाजिक व आर्थिक सुधार हुए, कोयले की खानो व वडे वैको का राष्ट्रीयकरण हुआ 
और मजदूर सधो को फिर से स्वत-नता प्रदाव की गयी। पर तु डि गाल के नतृत्व में स्थापित 
अस्थायी शासन उस समय उत्पन हुई गम्भीर आ तरिक समस्याओं को, जिनका सम्व ध वित्त 
खाद्य प्रशासन से था, हल न कर सका। साम्यवादियों ने डि गाले और उसके साथियों के विरुद्ध 
प्रचार किया । उहोने डि गॉले व साथियो को अतिवादी दक्षिणप थी (छापा 78॥॥50) व 
फाप्षिस्ट बताया | जब नयी एसेम्वली का चुनाव हो गया तो डि गाले की शक्तियों मे कमी आयी । 
पालियामंद म उसके समथन के लिए उसका अपना कोई समूह न था। उसका विरोध बढा और 
4946 म॑ उसने त्यागपन्र दे दिया । 
उसके त्यागपत्र के बाद फ्रास मं तीन दलो वी सरकार और साविधानिक झगडो के कारण 
सुचाए शासन चलाना कठिन हो गया । कुछ समय बाद डि ग्ॉल ने अपने सावजनिक भाषण में 
राजनीतिक दलो के आपसी झगडा के लिए तीघ् नि दा की । जिस सबिधान के कारण ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो रही थी, डि गाले ने उस सविघान का भी दोपषपूर्ण बताया। कुछ ही दिनो वाद उसने 
आर० पी० एफ० (रे 7 # ) नाम के दल की रचना की । इस सम्व ध मे की गयी घोषरा में 
कहा गया था अपने उचित ध्यया की प्राप्ति के लिए राष्ट्र पर ऐसा एक्रस (200000॥/), 
व्यवस्थित भर के द्वीभूत शासन हो जो सामा य जन कल्याण के लिए आवश्यक पगो का निणय 
कर सके और उहे लागू कर सके । वतमान व्यवस्था के स्थान पर, जिसमे कठोर जौर विरोधी 
दल शक्तियों म॑ साझीदार है, ऐसी पद्धति आये जिसम कायपालिका को शक्ति सीधी जनता स्‌ प्राप्त 
हो, दला से नही और जिसमे हल न होने वाले सघप स्वय जनता द्वारा हल किये जा सके । 
जनरल डि गाले सविधान मं सशोधन कराना चाहते थे । इसी उद्देश्य से उसने फिर से 
राजनीतिक क्षेत्र मं प्रवेश करने का निणय किया । उस निणय से कसी को आश्चय नही हुआ, 
पर तु एक महत्त्वूण विवाद उठ खड़ा हुआ । एक ओर अनक राजनीतिक नेताओ न सासंद शासन 
का पक्ष लिया । साम्यवादी दल को डि गाले' और उसके नये दल स बडा खतरा दीखा । अतएव 
साम्यवादी दल ने प्रचार किया कि डि ग्राले अधिनायक बनना चाहता है जौर गणतात्र की उससे 
खंतरा है, परन्तु आर० पी० एफ० का भ्रभाव तेजी से बढा । 95[ के चुनाव में जार० पी० 
एफ० को अय प्रत्यक दल से अधिक स्थान प्राप्त हुए। 952 के आरम्भ म॑ यह स्पष्ड प्रतीत 
हुआ कि फ्रास में दलो की शक्ति कम होनी चाहिए और सुहृढ कायपालिका स्थापित होनी चाहिए। 
सांसद पद्धति मे गतिरोध उत्पन् हुआ। 953 मे डि गॉले मे यह घोषणा की कि आर० पी० 
एफ० के नाम मे कोई ससद सदस्य काय न कर सकेगा, अत 2956 में नेशनल एसम्बली के चुनाव 
से आर० पी० एफ० ने अपने उम्मीदवार नही खडे किये । दल को भग तो नही किया गया किन्धु 
नेता की तरह दल की सक्रिय राजनीति से जलग रहा । 
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हर उदारवादी डेमोक्रद-- सस्तव मे जिन लागा न प्रतिक्रियावादी और सध विरोधी वथोलियो 
3008 किया तथा 848 के संविधान या समथन क्या! व सभी उदारवादी अथवा वैख्धवादी 
पर्टोी के सदस्य बहलाये परलु समय वीतन पर ऐसी अनक आधिक समस्याएँ उठी कि उह 
उदारदादी अहस्तक्षेप की नीति द्वारा हल ने किया जा सवा, बअतएय उदारादियों के दो दल बन 
गय । एक दल ते, जो उम्रवादी कहलान लगा, रेलो के राष्ट्रीयफरण और सरवार के अधिक विस्तृत 
कायक्षत्र का समथन विया। दूसरा दल, स्वतन्मता का भय, भारी वर से मुक्ति तथा राज्य के 
बढ़े हुए हस्तक्षेप का विरोध ही समझता है । उदारबादिया का दलिणपची जग [क्‍श80॥ फतह) 
एक प्रवार से समाजबाद विरोधी है । बतमान शताब्टी म उदारवादिया के दल का नाम 'लिबरत 
डेमोक़नेटिय पार्टी! पडा । यह दल समाजयाद और सघ द्वारा प्रत्यल कर लगाय जान का विरोधी 
है । यह स्वत्तन्र व्यापार और सामाजिव सुरक्षा हे क्षत्र म क्रमिता विधि निर्माण का समधव करता 
है। इस दल के समथवों म अधिकतर घनी प्राट्स्टाट भौर उच्चत्तर मध्यम यंग के व्यक्ति हैं । 
सोशल डेमोफ़ टस--वतमान समय मे यह सबसे बडा दल है। प्रथम विश्वमुद्ध के वाद 
इसने कुछ समय तक मावसवादी सिद्धा तो--वगयुद्ध और क्रातिति को अपनाया, विन्तु बहुत समय 
से इसने प्रजात'मी सिद्धा तो और एक प्रकार के विकासवादी समाजवाद को हो स्वीकार किया 
हुआ है। स्विटुजरलेष्ड में बडे उद्योगा और भुमिहीन सवहारा वंग के विकास तथा आशिक 
समस्याओं की तिर तर बद्धिपुण पंचीदगश्रियों व अविज्नस्व कायवाहो की आवश्यकताओं के वारण 
इस दल का प्रभाव बहुत्त बढ़ा है। इसका ट्रेंड यूनियनों से मिवट सम्पक है जो प्रजात-त्र की समथक 
रही हैं। आजकल स्विटजरलण्ड म॑ यही सबसे अधिक सुसगढित दल है और इसकी शाखाएँ सम्पुण 
देश मे फली हैं। इसके कायक्रम म॑ सम्मिलित मुख्य बातें ये हैं---उद्योगो और निजी एकाधिकारा 
(ए५श७ 70090॥६8) का राष्ट्रीयकरण, श्रमिका के लिए उच्च वेतन, वेजार व्यक्तियों वे 
लिए आधिक सहायता, काम पाते के अधिकार को मायता दिलाना, सामाणिक बीमे का विस्तार 
और स्थ्रियो के लिए मताधिकार । 
पोजे दस, भ्राथिज स व सिडिल क्लास पार्टी--यह किसाना, हस्त कलाकारों और मध्यम 
बग के सोगो का दल है। स्विटजरलण्ड मे किसानो और उनके दल का बडा भहृ््व है। स्विट्जरलेण्ड 
के किसानो का दल उग्रवादिष( की तुलना मे अधिक नबनुदारवादी है। इसका बल अधिक 
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, अधिक के'द्रीक रण, सघ से इकाइया को अविक आर्थिक सहायता, भन्न उत्पादन 
को प्रोत्साहन, कृषि की पदावार का मूल्य नियत करना आदि पर है । 
आय दस--मजदूरों का दल एक प्रकार से साम्यवादी दल है ६ सरकार भ इसे 940 मे 
अवध घोषित कर दिया था, परतु अब यह अवैध नही रहा है । इस दल का क्र तर्राष्ट्रीय नोति मे 
सोवियत संघ के हितो से मेल खाता है) दूसरे विश्वयुद्ध से पूव साम्यवाद के विरोध औौर जमती 
में नाजी दल के विकास के कारण स्विटजरलण्ड मे भी नाजी विचारधारा के समथको के छांट 
छोट दल वन थे अथवा आंदोलन चले थे जे यूनियन या फर्ठा कहलाये। नेशनल फ्द भौर 
स्विस नशनल मूचमठ को, जिनका स्वरूप विशेषतया नाजी था, 940 मे अवध घापित कर दिया 


गया था । 


5 भारत में राजनीतिक दल > 
भारत मे ब्रिदिश नमूने का सास्द प्रजात ने जपनाया है, कितु स्वतन्यवा प्राप्ति के बाद 
से ही भारत म कइ राजनीतिक दल रहे हैं। फिर भी 4967 के आम चुनावी के यूव तक सध 
राज्यो मे (एक-दो राज्यो को छोडकर) काग्रेस सत्तारूढ रही ओर कोई भी एक बधवा मिला 
जप लैसत 2ल चिछमित # हो सका ज्ञों घाग्रेस को हटाकर उसका स्थान ले पाता । वास्तव में; 
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4 स्विदूजरलेण्ड मे राजनीतिक दल 


चूकि स्विटजरलण्ड में भाषा, धम, के दना, के प्रति निष्ठा आदि के कारण बई प्रकार से 
विभाजनात्मय' प्रभाव शेष हैं, बतएवं बडे दलों के समथक प्राय सभी भागों मे पाये जाते हैं । 
जसा कि पहले बताया जा चुका है, दला का स्थानीय अयवा के ठनों मे संगठन अधिक महृत्त्वपूण 
है । सिवाय सोशल डेमोक्रेटिक दल के, जिसने के द्रीय संगठन को काफी विकसित कर लिया है 
और जिसका ययाथ मे राष्ट्रीय सयठन वन गया है, अ य॑ प्रमुख दल तो के'टनो में संगठित स्वापीन 
दला और समान राजनीतिक प्रवृत्तिया वाले व्यक्तिया के लिविल संगठन हैं । ये ही केन्टनो में समठित 
दल धन की व्यवस्था करते है जौर नेशनल कौमिल के चुनावों मे भाग लेत है। परतु जैसे 
जैसे सघ की शासन शक्तियों वा विस्तार हुआ है, इन क॑ टनो के दलो के भाधार पर राष्ट्रीय दलीय 
प्गठन की रचना भी हुईं है । उप्रवादियों न 878 मे प्रथम ससदीय समूह समठित किया था और 
जागे के वर्षों में कथोलिको, काजरवेदिवों तथा लिबरतो ने भी ऐसा ही फिया । इस समय उन 
सभी प्रमुख दला के राष्ट्रीय अथवा ससदीय सयठन बच यये है जिह्े फेडरल एपेम्बली म प्रति 
मिधित्व प्राप्त है। इनमे स प्रत्येक की एक वाविक डायट है और एक स्थायी के द्रीय समिति भी, 
जिसम डायट अथवा के ठटनो की इकाइयों अथवा दोनां तरीको द्वारा चुने हुए श्रदम्व रहते है 
वापिक डायट मे फडरल एसेम्वली व प्रशासन वे कार्यों पर विचार होता है और क्षागामी वय के 
लिए कापक्रम भी बनता है । छमय समय पर प्रत्येक राष्ट्रीय सगठन अपने नेनाजा व कायकर्ताओं 
के माग दशन हतु प्लिद्धान्ता बा विवरण निकलता है। दलो के संगठन का रूप प्रजातात्रात्मक हे 
और उनम से कुछ के मुख़पन भी हैं । 
रेडिफल डेमोफ़ेट्स--यह उमग्रवादी अथवा प्रगतिशील प्रजात त्रवादी दल है। 99 मे 
नेशनल कौसिल के चुनाव हेतु आतुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के लागू होने से पूव बहुत समय तक 
नदमल वीसिल मे इंस दल का बहुमत रहा । आज भी यह एक प्रमुख दल है, किन्तु यह मुख्यत 
केटमो का ही दल है | इसबे समयक देश के सभी भागों म॑ है और जनता के सभी वर्गों मे पाये 
जाते हैं। यह दल कंद्भ की वृद्धिपूण शक्तियों का समथक रहा है। इसी के प्रयत्ना से रेगो का 
राष्ट्रीयकरण हुआ । देश मे मुद्रा और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का एकीकरण हुआ और अनेक साव- 
जनिक उपयोगिता व सामाजिक सुरक्षा के बानुन पास हुए । यह दल अब भी सघ के केद्रोकरण 
अर्थात्‌ सुदृद सघीय शास्तद का समथक है। इस दल का अभी तक घमसनिरपेक्षता, व्यक्तिगत 
स्वत तताओ की प्रत्याभूत्ति और राजनीतिक प्रजात भर मे विश्वास है! उप्रवादी पर्याप्त राष्ट्रीय 
प्रतिरक्षा के लिए सनिक संगठन की स्थापना पर जोर देते है | 
फैथोलिक प्रनुदारदादी दल--इस दल म॑, जता कि नाम से हो पता चलता है, कैयोलिक 
सदस्य है और उपका दुष्दिकोण अनुदारवादी है | पर तु यह दल भी सघवाद का समथक है। यह 
दल कथोलिक चच के सामाजिक सिद्धाःतां का प्रतिनिधित्व करता है। इसने के'टनो की अधिक 
स्वत-तता, शराब पर कर और साधारण सामाजिक सुधारो का समथन किया है। इसकी दो मुख्य 
माँगे पारिवारिक जीवन तथा सम्पत्ति के लिए विशेष रक्षण की है । यह के द्रीकृत समाजवादी राज्य 
के विरुद्ध है परन्तु समाजवादियों की तरह यह स्त्री मताधिकार का समथन करती है। किन्तु 
इसका कारण यह है कि चच का स्तिया पर जधिक प्रभाव है, जत उहे मताधिकार मिलने से 
दल दो शक्ति बढेंगी | रेपड के मतानुसार यह दल न तो व्यक्तिवादी है और न उदारबादी, वरवु 
चामिक राजनीति मे विश्वास रखता है। पर तु इस दल में भी वामपथी (.० ४३०8) है, जो 
इसाई ट्रेड यूवियना से बना है । इन यूनियनों के सदस्य अब वृद्धिपूर्ण कल्याणकारी विधि निर्माण है. 
माँग कर रहे हैं । 


420 राजनीतिक सस्थायें ओर तुलनात्मक शासत 


दोहराई कि बाग्रेस का उद्देश्य सम्पूष भारत के लिए, जिनमे देसी रियास्र्तें भी सम्मिलित थो, 
वृष स्वाधीनता प्राप्त करता था। इस बार मे कोई मतभेद नही है कि कापग्रेस कुछ माना में एक 
राष्ट्रीय पालियामेठ का काय करती थी, जिसमे विरोधी दृष्टिकोण! और हितो के प्रतिनिधि 
एकत्रित होते थे और सामा य रूप म॑ भान्‍्य नीति को निर्धारित करते ये । महात्मा गाबी के नतुल् 
मे कांग्रेस ने धत्य और अधिसा पर आधारित सत्याग्रह आदोलन द्वारा देश की स्वताचता को प्राप्त 
कथा । उनका कहना था कि केवल स्व॒राज्य कांग्रेस का अन्तिम ध्येय नहीं है. बल्कि उमका ध्यय 
“राम राज्य अर्थात्‌ सुराज्य' की स्थापना है। 
स्वत अता प्राप्ति त्तव तो कांग्रेस संगठन प्रमुख रूप से सरकार विरोधी भोर्चा रहा, मिम्ममे 
सभी वर्गों और हृष्टिकोणों के व्यक्ति सम्मिलित थे । उसके उपरात कांग्रेस संगठन मे बडा 
परिवतत हुआ । 4948 मे काग्रेस मे घोषित किया कि कांग्रेस का लक्ष्य भारतवाधियां का कत्याण 
और उत्ति तथा शा तपूण एवं वध उपायो द्वारा सहकारी कॉमनर्वल्‍्थ की स्थापना है, जितके 
आधार जवसर वी समता और राजनीतिक, आधिक तथा सामाजिक अधिकार है! जनवरी 955 
के अधिवेशन पर कांग्रेस ने समाजवादी व्यवस्था के ध्येय को अपनाया । $964 के आरम्भ मे 
कार्ग्रेस ने भुवनेश्वर (उडीसा) अधिवेशन पर अपना ध्येय 'लोकत तरात्मक समाजवाद' (4७४० 
07७0 $०223890) घोषित किया । इस घ्येय की पूर्ति के लिए ही काग्रेस ने आधिक नियोजन 
को देश के बहुमुची विकास का आवश्यक साधन माना है। कांग्रेस दल के नेतृत्व में ही भारव सरकार 
और विभिन्न राज्यों की सरकारो ने तीन पचवर्षीय योजवाएं कार्या वत की है। स्वत'गता प्राप्ति 
से 967 तक सघ व सभी राज्यो में, दो तीन साधारणा अपवादा को छोड़कर, कांग्रेस दल की 
सरकारे पदासीन रही । इस प्रकार पाग्रेस ने देश को एक स्थायी सरवार दी। इस तथ्य का 
महत्त्व इस बात से अधिक थच्छी प्रकार समझा जा सकता है कि किसी भी अय नये स्वतवजता- 
प्राप्त राज्य में किसी भी दल भी सरकार इतने लम्बे काल तक स्थायी नही रह पाई | काप्रेस 
सरकार के ज तगत ही भारत म राज्यो के पुतगठन का काय पुण हुला औौर सामाजिक तथा 
आर्थिक जीवन के क्षेत्र मं अनव सुधार एवं परिवतन हुए है। गत वर्षा मे कांग्रेस ने प्रजातन्‍्भ को 
सुहृढ व सकल बलाने के प्रय॑त्त किये हें और दशा समाजवाद की दिशा में बढ़ा है । 
चुंकि वाग्रेस ।967 तक सत्तारूढ रही, उसम सभी प्रकार के अवस॒रवादी और लाइसेंस, 
परमिट व कोटा पाने वाले सावजनिक कायकर्ता घुस गये, जिनके कारण सम्पूष संगठात व्यावक 
रूप से वदनास हुआ | परिणामस्वरूप 7967 क॑ आम चुतावों में कांग्रेस को भारी पराजय वा मुद्दे 
देखना पडा । उसके बाद काग्रेस सयंठन और पदासीन नेताओ के बीच विवाद चल कि पराणय 
के लिए कौन अधिक उत्तरटायी रहृ। फिर भो किती प्रकार एकता बनी रही, परंतु 969 से 
वरकासीन राप्ट्रपति डा० जाविर हुसत की असामयिक मृत्यु के वाद कांग्रेस संगठन मे इस अश्त पर 
गहरा मतभेद उच्पन हुआ कि कांग्रेस वी और स्‌ राष्ट्रपति पद के लिए किस नामजद जिया जाये । 
केद्रीय संसदीय चोड ने बहुमत स भरी सजीव रेड्डी, तत्कालोन लीकसभा अध्यक्ष को बग्रेसी 
उम्मीदवार बनाने का निणय किया । प्रधानमंत्री भीमती दीदरा गाधी ने उनके साम का विरोध 
किया मा, किंतु बहुमत के विणय का समयन करने की घोषणा की । वाद मे चुनाव के दिनस 
कुछ ही दिन पूर्व ग्रधानस जी के सहयोगी श्री जगजीवन राम और श्री फलरुदुदीन बली अहमद ने 
चुनाव म॑ स्वतात्र मतदान के अधिकार वी माँग की, जिसे कांग्रेस के प्रधातन जस्वीहत कर 
दिपा। फिर भी प्रधानमंत्री जौर अय मल्त्रिया के विचार का अनेके वाग्नसी विधायका ते, 
कांग्रेसी उम्मीदवार के विदद्ध, श्री वी० बी० गिरि के पक्ष म मतदान कर समथन उिया और 


कांग्रेसी उम्मीदवार वी छुनाव म द्वार हुई। 
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4967 तक विरोबी प्॒ध कमजार और आपस मे विभाजित था, इसीलिए इतने लम्बे काल तक 
कांग्रेस का प्राधा य॑ बना रहा। 2967 के बाद से भी दलों की सरया कम नही हुई वरन्‌ बढी 
है । गत 2-3 वर्षो में तो काग्रेस, साम्यवादी दल तथा अय दलो में आपसी फूट के कारण नये 
दला अथवा ग्रुटो का ज म हुआ है । यद्यपि आशा यह की गई थी ओर इस दिशा मे प्रयत्न भी 
किये जा रहे है कि काग्रेस म 969 में हुई फूट के परिणामस्वरूप राजनीति अथवा राजनीतिक 
दलो में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कितु उसके विपरीत दलो में खण्डनकारी प्रवत्ति 
बढती दिखाई पड रही है । 

(!) भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस--क्राग्रेस की स्थापना राष्ट्रीयता के आधार पर हुई थी, जैसा 
कि इसके प्रारम्भिक उद्देश्य मे कहा गया था--व्यक्तिगत मित्रता और मेल-जोल के द्वारा देश्व प्रेमियों 
के बीच जातीयता, साम्प्रदायिक्रता तथा प्रा तीयता की सकीण भावनाओं का विनाश तया 
राष्ट्रीयता की भावनाजा का विकास करना // अपने ज म से लेकर आज 'तक काग्रेस की मीत्ति 
पूणतया राष्टीय रही है जोर उसने सदा ही वर्गीय हितों तथा साम्प्रदायिकता झा प्रत्येक रूप मं 
विरोध क्या है। यह तथ्य अनेक तर्को द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। काग्रेस के सभापतियां 
और नवाओ क॑ नामो पर ॒ विचार करन से यह भली-भाति स्पष्ठ हांता है कि कांग्रेस म॑ हि हू, 
मुसलमान, सिक्ख, पारसी, ईसाई भादि सभी धर्मा और सम्प्रदायों के व्यक्तियों मे शुरू से लेकर 
अब तक भाग लिया है । साथ ही काग्रेस सम्पूण राष्ट्र (सारे भारतवपष) की सस्था रही है और 
इसके समठन तथा कार्या म॑ सभी प्रा तो के निवासियों ते पूरा पूरा भाग लिया है। कांग्रेस के 
लिए यह नहीं कहा जा सकता कि यदि किसी विशेष वय, जाति हित, धम, सम्प्रदाय, आत,अथवा 
प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है। 93] में महात्मा गावी न॑ ग्रोलमेज सम्मलव मे कहां था-- 
“इस सभा से ज ये सभी दल अलग अलग वर्गो का प्रतिनिधित्व करते है । केवल काग्रेस ही सम्पूण 
भारत और सभी हितो का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। यह कोई साम्प्रदायिक सस्था 
नही है । यह तो साम्प्रदायिकता की किसी भी रूप में कट्टर दुश्मन है । 

कावप्रेस का राष्ट्र निमाण सम्बधी कायक्म--आरम्भ म॑ कांग्रेस उच्च मध्यम वग के 
शिक्षित वर्गों की सस्था थी, जिसका काम सभी प्रकार के शासन सुधार प्राप्त करता था, जैसा कि 
काग्रेस के प्रस्तावा तथा उसकी मागा से पता चलता है । 905 म॑ बंगाल का विभाजन होने के 

विरीध म जी आ दोलन' चला उमके द्वारा कांग्रेस ने विदेशी माल के बहिष्कार और स्वदेशी माल 
के प्रचार को अपने कायक्रम म॑ प्रमुख स्थान दिया । 92-22 के असहयोग आ'दोलन के द्वारा 
कांग्रेस ने खादी और स्वदेशी प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा, पचायता द्वारा याय आदि पर जोर दिया 
तथा देथवातत्तियो को स्वराज्य प्राप्ति के लिए आन्दालन का एक नया ढय प्रदान किया । गावी जी 
के नेतृत्व भे काप्रेस धीरे थीरे जनसाधारण की सस्था बनती चली गई। 930-32 के सत्याग्रह 
आा दोलद म कांग्रेस ते नमक कानून तोडते (जिसका गरीबा पर अधिक बोच था), शराब वदी 
तथा स्वदेशी के प्रचार का कायक्रम चलाया । इस बादोलन मे उद्योगपतियों तथा मजहूरा न भी 
भाग लिया । 

काग्रस के नताओ ने भावों मं किसानो तथा ”हरो मं मजदूरों के वीच अधिक काय करना 
शुरू किया । ग्रावी जी के नेतृत्व म॑ काग्रेस ने साम्प्रदायिक्षता का विरोव, हरिजनोद्धार, स्त्रियां का 
प्रद ऊचा केरने, सभी प्रकार के रचनात्मक काय करन, ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन दव दया 
बुनियादी शिक्षा (०4४० ४०ए८थ४०7) का प्रसार जादि को अपब कायक्रम का मुस्य ग्रग बनाया । 
साथ ही यह बात भो जान लनी चाहिए कि यद्यपि काग्रेस ने स्वतत्रता प्राप्ति स पूव देसी रियासता 
मे अपनी ओर से कोई आदोलन नहीं चलाया, फिर भी कांग्रेस ने वहाँ प्रजामण्डला द्वारा 
सचालित आ दालन को पूण सहयोग और श्रोत्साहन दिया तथा अपन अस्तावा मं कई बार यह बात 
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हिंता की रक्षा बरने की शपथ ली है । पमनिरपक्षता हमार सविधान वा एक नाधारनुद पिद्वात 
है । संविधान के इस जादेश के अनुसार याग्रेस़ का यह प्रयाग हामा कि सभी बल्मसह्यका को 
अपनी पक ओर अय संस्थाओं यी स्थापना, उन प्रब्राघ और सचालन की पृण स्वत पता 
को सुनिष्िततत बग़ायेगी | विदश नीति के क्षेत्र म, सभी दशा व साथ, विशेष रूप से पड़ोसी देगा 
के साथ मंत्रीपूण सम्य घा का घिकास बरेसी | हमार। यह भी प्रयात्त होगा दि पराविस्तान व 
चीन मे साथ हमारे सम्बन्ध फिर से साधारण रूप धारण करें। 
ऊपर वर्णित सम्पूर्ण कायक्रमा को काय रूप दन के लिए एक एसी सुहृढ़ और स्थायी 
सरकार वा होगा आवश्यफ है जिसने छग्र नोतिया का स्वीवार किया हो भौर जिसे लोकसभा 
में नियत बहुमत का समथन प्राप्त हो। अतएय कांग्रेस जनता स अपील करती है कि वह 
लोकसभा मे उसके उम्मीदवारा यो चुमक़र भेजे बोर उस अग्रतिखित के लिए आदग 
(ए्रक्षा44(०) दे. (अ] प्रजातवात्मक प्रक्रियाओं द्वारा समाजवाद की दिला में श्रगति जारी रखना, 
(भा) हिंसा और अध्यवस्था की सी क्षक्तिया का दवाना जिससे की सभी नागरिक शान्ति और 
सामजस्य मे जी सकें, (इ) घमनिरपक्षता थी प्रतिरक्षा कर औौर जल्पसस्यको व समुदाय के 
कमजार विभागों के द्विता की रक्षा परे, (ई) प्रिवी पर्सेज जम समय के विरुद्ध विशेषाधिकार 
का अत कर, (उ) वितान जोर वेयनीवी को लाभू बरके कृषि के विकास वा गतिशील कायक्रम 
संचालित करे, (ऊ) रोजगार के नय॑ मार्गों की व्यवस्था कर और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण कार्यो 
में नागरिका के भाग वो अधिक व्यापक बनाय, (ए) सावजनिक दोत्र को भूमिका वा विस्तार 
बढ़ाये और उसके काय सचालन को सुधारे, (ऐ) निजी क्षेत्र भो दशा की अयव्यवस्था मे अपनी 
उचित भूमिका अदा करे, (ओ) मूल्या पर निमन्त्रण करे और जनता के लिए बावश्यक वस्तुओं 
की पूर्ति उचित दरा पर कर, (ओ) बाल वल्याण का कायक्रम जारम्भ करे जिसमे शिशुओं के 
लिए पौष्टिक खुराक और प्रारम्भिक शिक्षा की सभी के लिए व्यवस्था की जाय, (श्र) इन भभी 
प्रमोजनो के लिए, संविधान मे आवश्यक सश|घन करे 
पुरातों (संगठन) फार्ये्त का चुनाव घोषणा-पन्, 97--इसकी मुख्य बाता का सारा 
इस प्रकार है. (।) शासक दल की राजनीति मुख्यत जीवित रहने थी रही है, उसने अपनी 
राजनीतिक व्यवस्था को प्रजात्तातात्मक रचना को ठोडने मोडने व क्षेति पहुंचाने की राजनीति 
कुए एक नया दंग निकाला है । उसने साम्यवादिय! और सम्प्रदायवादिया से खुला समथ३ पाने के 
लिए देश मे खण्डनकारी शक्तियों का सक्रिय उत्साहवद्धन किया है। (2) देश की अथव्यवस्था 
आज जैसी अव्यवस्थित और नाजुक कभी नही रही, यह शासक दल की भूठी उग्र नीतियों का 
परिणाम है | उत्तादन म वद्धि दक गई है, निबशों रा अभाव है, वचता मे कमी है, कीमतें बढी 
है, जीवन स्तर गिरा है जौर रोजगार के माग सदुचित हुए है, इन सभी न देश मे गम्भीर सकद 
को उत्पन किया है। (3) भारत को, जिसकी आतरिव *क्ति कमजोर पडी है, सोवियत संघ 
दर कुकना पड़ रहा है हमारे जा ठरिक सामलो म उसके हस्तक्षेप को पासक दल क॑ ध्येयो तथा 
प्रजात-न विरोधी शक्तियों वौ सदल बनाने के लिए आमात्रत किया जा रहा है । सावजनिक 
व्यवहार के मावदण्डा में पतन हुआ है। (4) हमार क्विधान निर्माताओं ने ठीक ही सुहृद के द्र 
को पसन्द क्या, परतु जाज सघ सरकार सविधान के कई प्राविधाना का प्रयोग देश की एकता 
व शक्ति को बनाने के लिए नहीं, वरद्‌ कुछ राज्यो के मीजिमण्डला वो क्मजार बनाने तथा दूसरे 
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पदाधिकारी अपन दलो को छोडकर नई काम्रेस म॑ं सम्मिलित हो गये । 
नई (शासक) काप्रेस का चुनाव घोषणा पत्र, 97/--(4) अतिवादी वामपथ और 
दक्षिणपथ की विचारधाराये देश के लिए ग्रम्भीर घमकी है। काग्रेस का यह पक्का विश्वास है 
कि बतमान राजनीतिक स्थिति द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का मुकावला केवल प्रजात तात्मक 
प्रक्रियाआ हारा सामाजिक और आधिक कायक्रम का उचित आर प्रभावी कार्या वयन है। (2) 
काग्रेस का विश्वास राज्य मीति के आशिक क्षेत्र म॑ नीति निदेशक सिद्धा तो को काय रूप देने मे 
है। पर तु हाल मे दिये गये कुछ यायिक नमिंगया न संविधान म निदिष्ट कुछ नीति निदेशक 
सिद्धा तो का प्रभावी कार्या वयन असम्भप्र बना दिया है । हमारे सविधान में पहले भी आधिक 
विकास के हिंत मे सशोधन ऊिये गये है। हमारा यह प्रयत्न होगा कि हम ऐसे साविधानिक उपचारी 
भऔर सशोधनी को कराये, जो कि सामाजिक याय के माग म बाधानो को जीतने के लिए 
आवश्यक हो । (3) कांग्रेस यह स्पष्ठ कर देना चाहती है कि उसका निजी सम्पत्ति की सस्था के 
उ मूलन करने का कोई इरादा नही है । पर तु काग्रेस की नीति यह है कि सम्पत्ति का अधिकार 
जनता की बडी से वडी सख्या के लिए वास्तविक बने । अंत काग्रेस ने शपथ ली है कि वह व्यक्ति 
गत जोता और सम्पत्ति के अधिकार को उचित सीमाओ से भागे बढ़ने को रोकेगी तथा आथिक 
झक्ति और घन के कुछ हाथो म के द्रीभूत होने को भी, चूकि यह प्रजात तन और सामाजिक याय 
की धारणा से असगत है । (4) चूकि भारत की निधन जनता की बड़ी बहुसरया भूमिहीन और 
छोटे किसाना की है अत दश की अथव्यवस्था के सुधार की कसी भी योजना म॑ के द्र ग्रामीरा 
कैत्र होने चाहिएँ। एस कायक्रम मे प्रथम स्थान हृपि का तेजी से विकास होगा । कँषि मे नयी 
वचानिक विधियों को लागू किया जायेगा । ऐस विकास के फलो को समता और याय के आवार 
पर विस्तृत किया जायेगा, जिसस कि भूमिहीनों और छोट किसाना को लाभ पहुँचाया जा सके । 
(5) औद्योगिक विकास में सावजमिक क्षेत्र की भुमिवा प्रधान होनी चाहिए। सावजनिक 
क्षेत्र के उद्योगा को इस प्रकार से सगठित और सचालित क्या जायेगा कि आगे निवेश के लिए 
आय साधनों को रचना हो सके । प्रबाध के आधुनिक तरीको को लागू करना जरूरी है, जिमम 
प्रवाब मे श्रमिकां के भाग लेने पर वल दिया जायगा | साथ ही श्रमिक! के लिए उचित मजदूरी 
की नीति को अपनाया जायगा जिससे कि उह उत्पादन बढाने की प्रेरणा मिल । पर तु हमारी 
अव-यवस्था में निजी क्षेत्र का एक महत्त्वपूण स्थान है। इसे इस प्रकार काय करना चाहिए कि 
वह हमारे सामाजिक लक्ष्या सं सगत हो । लघु उद्योग विक्रास के बि दु होगे । (6) शहरी सम्पत्ति 
पर सीमाएँ लगाई जायेगी । शहरी भूमि की खरीद और बिक्री मं असामाजिक ठगी (730७४९४ 
708) पर रोक लगाई जायगी । (7) काग्रेस को वतमान बेरोजगारी से उत्पन्न कठिनाइयो के दारे 
मे गम्भीर चि ता है। रोजगार दिलाने के लिए एक प्रभावी कायक्रम को जा पहले से ही ४* 
है, दशभर में लागू किया जायथा। (8) बालक देश का घन हैं और उनका कल्यरझ » *ईए 
सामाजिक और सास्ट्तिक विकास मे एक आवश्यक निवेश है। सवव्यापी प्रारम्भि* फेस कर 
प्रसार वाल कल्याण कायक्रम के साथ वेधा है। (9) राष्ट्रीय मुरता को इफेऑई पल 
औद्योगिक आधार को सुदृढ और विस्तृत बनान, ग्रामीण जवस्यवस्था को 


जनता के जीवन को सुधारव के लिए विचान औौर तकवीकी विकास रा 






भरमिहीन व्यक्तियों का मज़ान बढाव के दूत आ खिला 
(74) अपनी बतीठ की प्रस्खउत्ोें ठन्‍स्पयर के 
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हुईं, जिसम लगभग 300 सदस्यों ने भाग लिया और प्रधानम जी में अपने विश्वास को फिर में 
अक्ठ किया । फलत कांग्रेस संगठन के समयन करन वाने ससद सदस्यों की नया नेता चुनने वो 
कहा गया और उ होने श्री मोरारजी देसाई को अपना नेता चुना । 7 नवम्बर का संसद का 
सत्र आरम्भ हुआ, उत्त दित एक काम रोको! अस्ताव पर मतदान हुआ जिसका परिणाम प्रधान 
म त्री और मरकार के पक्ष म रहा ) तब से कांग्रेस के दो संगठन अथवा दल उन ये । 

... उुच दिनो म दोनो समुहो के बीच पडी फ़ूट स्थायी हा गई, दोना ही समूह चास्तविक 
कांग्रेत छोवे का दावा करते रहूं । व्यवहार मे शासक दल को नई काग्रेस और सगठनात्मक दव शो 
पुरानी कांग्रेस कहा जाने लगा। चूकि लोकसभा मे शासक दल्ल का पृण बढुमत ने रहा, उसे 
दूसरे दो का सहयोग प्राप्त करना पड़ा । साधारणतया उपका समयन भारतीय साम्यवादी दल 
और डी० एम० के० के सदस्यो मे क्या । सरवार की ओर स दो महत््वपुण विधेयक पंज्ञ किये 
गये । लोकसभा म॑ दोनों ही पास हो गये । 4 बडे बैको के राष्ट्रीयकरण का विधेयक जिसका 
विरोध पुराना कांग्रेस, जनसघ ओर स्वत पार्टी ने किया, राज्य सभा म भी पास हो गया। 
परन्तु उसे सर्वोच्च यायालय ने अवब घोषित किया । फलत मूल विधेयक म आवश्यक संशोधन 
करके भिधेयक का फिर से पेश क्या गया और पास हो गया । 970 के अत ते परुव सरवार 
न पुरान॑ नरेशों के विशेषाधिकारों और उनकी निजी यल्ियों ([7/५9 998९७) के उमुलन के लिए 
संविधान में जावश्यक सशोचन कराने के प्रयोजन से 24वा सक्ञोधन विधेयक पेश किया जो लोकसभा 
मे $ के बहुमत स पास हो गया, पर तु राज्य सभा मे आवश्यक बहुमत प्राप्त न होने रे कारण 
गिर गया । उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार के परामश से राष्ट्रपति मे एक कायपालिका 
आदंश तिबाला, जिसके विरुद्ध उससे प्रभावित हांने वाजे नरेश ने सर्वोच्च “्यायालय मे अपील की 
और सर्वोच्च यायालय ने आदेश को जवध घोषित कर दिया । 

इस बीच में कई राज्या स झासक दल की ओर से यह प्यत्त किया गया कि पुरानी 
कांग्रेस तथा जे व विरोदी दला की सरकारो का पतन हो । ऐसी परिस्थितियों म॑ समठने काग्रस 
जनसध, स्वतन्त्र पार्टी और नरेश्ो के प्रतिनिधि एक दूसरे क॑ अधिक निकट भाये । आगे चलवर 
जव उत्तर प्रदेश म नई काग्रेस ओर भारतीय क़ा ते दल के मित्र जुले मा त्रमण्डल या पतन हुआ 
तो भारतीय क्राशवि दल भी विरोधी दला मे सम्मिलित हा गया । जनवरी 97/ मे अधानम त्री 
के परामश पर राष्ट्रपति ने लाक्सभा को विघंटित कर दिया और माच के शुरू में नय॑ चुनावा 
के लिए तैयारी आरम्भ हो गई । शासक दल को भारतीय साम्यवादी दल वें डी० एम० के० वा 
पहले ही सहयाग और समथन ब्राप्त था । अब अखिल भारतीय मुह्लिम लीय और मुस्लिम 
मजलिस न भी उसवे उम्मीदवार कर समयत करने का निणय किया। दूसरी भोर पुरानी कांग्रेस के 
प्रधान तथा अ ये विरावी दल्तो के प्रतिनिधियों क बीच गठवावन (श॥॥0०) वे लिए प्रयत्त विय 
गये, जा आशिक रूप मे ही सफ्ल हुए। विरोधी दल कोई सामा य कायक्रम स्वीकार ये कर सके 
और जनेक निर्वाचन उप्रा म॑ उ होने अपन अपने उम्मीदवार खड़े किये । भारतीय क्रा्ति दल 
एलाय से में सम्मिलित न हुआ, ग्र्षि उनके बीच कुछ आपसी समझोता रदा। मात्र ! क््गा्के 
आरम्भ मे लोकसभा और चार राज्या की विधान सभाआ +# लिए निवर्चिन पूण हुए । निर्वाचन 
फ्ल घापित होने के पूव तत विरोधी दलो के नेता की बडी ऊँची आशायें रही, परन्तु निव्चिन 
कल ने यह ॒मिश्वित रूप से स्पष्ट कर दिया कि जनता मे भारी समवन प्रधानमंत्री के नेतृत्व 
बाली कांग्रेस तथा उसके समथक दला को दिया । शासक बाग्रेस को लोकसभा म 2/3 स्थान 
प्राप्त हुए और पुरानी बाग्रेस व भारतीय कराए व दल को बुरी तरह पराजय का मुंह दखना पडा । 
कलत भई वाग्रेस की आर से यह कद्ढा गया कि जनता ने उस ही वास्तविव वाग्रस माना। 
चुनावा के बाद पुरानी बाग्रेस बोर दुछ बाय विरोधी दला था अनक दिधायर जौर समठत वे 
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राष्ट्रपति के निर्वाचन के वाद काग्रेसत के दोनां गुटो के वीच जति गम्भीर मतभेद पदा हो 
गया, परतु अ त मे कुछ नंताओं के प्रयत्तों के फ़तस्वरूप काग्रेस कायसमिति ने 25 अगस्त को 
एकता प्रस्ताव पास किया, जिसके परिणामस्वरूप उस समय सकट टल गया, फिर भी कुछ दिनो के 
लिए ही ऐसा हुआ । दोनो गुटो के नताआ ने विभिन्न स्थाना व अवसरो पर अपन भाषणों में एकता 
की भावना का स्पष्ट रूप से अतिक्रमण किया ओर एक दूसरे के गुट पर दोषारोपण भी करना 
आरम्भ किया । अक्टूबर मे श्रीमती झदरा गाधी और उसके समथको ने काग्रेस के प्रधान 
श्री तिजलिगप्पा के स्थान पर दिसम्बर 969 के अ त हांने स प्रूव ही नये प्रधान का चुनाव कराने 
के लिए काग्रेस महासमिति (8 ॥ ९! 0) की वेठक बुलाने का निणय किया और इस उद्देश्य 
स महासमिति के सदस्या की ओर से एक प्राथना पत्र प्रस्तुत करने के लिए सदस्थो के हस्ताक्षर 
कराने आरम्भ किये। जैसा कि स्वाभाविक ही था, दूसरे गुट ने इस भ्रस्ताव के विरोध मे काय 
किया । प्राथना-पतर पर लगभग 400 (50%) स अधिक महासमिति के सदस्यों के हस्ताक्षर कराय 
गये । पहली नवम्बर को होने वाली कायप्तमिति की बैठक में इस प्राथना पत्र पर विचार होना 
था। उस बठक से दो दिन पृव श्री फखरुद्दीन अली अहमद को (जो प्रधान द्वारा नामजद सदस्य 
थे) कांग्रेस प्रधान ने अपना विध्वास खो दने के आधार पर कायप्षमिति की सदस्यता से पृथक 
कर दिया और श्री सी० सुत्रह्मण्यम को (जो कुछ दिन पूव तक तमिलनाडु काग्रेस समिति के 
प्रधान थे) प्रधान पद से त्याग पत्र दने क॑ कारण कायसमिति की सदस्यता से वचित कर 
दिया । इस प्रकार उ हान कायसमिति मे श्रीमती ईा दरा गाधी के बहुमत को अल्पमत में बदल 
दिया । 

काम्रेस प्रधान के उपयुक्त काय के विरोध मे श्रीमती ई दरा गाधी और उनके समथको ने 
कायसमिति की बठक म॑ भाग न लेकर प्रघानम तरी के निवास स्थान पर पृथक्‌ से बैठक करने का 
निणय किया । कायसमिति के दो समूहो की पृथक पृथक वठक॑ एक ही समय पर ] नवम्बर को 
हुईं। काग्रेस प्रधान की अध्यक्षता मे, कांग्रेस के मुरय कार्यालय मे हुई बैठक में 2 मे से 2 
सदस्यी ने भाग लिया ओर सवसमिति से यह भहत्त्वपूण निणय किया कि दिसम्बर म॑ ग्रुजरात 
में महासमिति का निममित अधिवेशन बुलाया जाय | इस भ्रकार कायसमिति ने महासमिति का 
विशेष अधिवेशन बुलान के लिए विरोधी समूह द्वारा प्रस्तुत प्राथना पत्र को अस्वीकार कर दिया । 
श्रीमत्ती इ। दरा गाधी और उनके समथकों की बेठक मे निणय किया गया कि 22 और 23 
नवम्बर को दिल्‍ली म॑ महासमिति का विशेष अधिवेशन किया जाये । कांग्रेस प्रधान ने महासमितति 
के दूसरे जनरल संक्रेटरी श्री शकरदयाल शर्मा को जनरल संक्रेटरी के पद से अलग कर दिया । 
इस कारण वह कायसमिति की सदस्यता से भी वचित हो गये । इस प्रकार काग्रेस म॑ ऐसी ग्रम्भीर 
पूट पडी कि उसका कोई हल निकालना सम्भव नही दिखाई पडा । फिर भी मसूर के मुख्य मजी 
श्री पाटिल और केरल ग्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री अनश्नाहम के प्रयतनों के फलस्वरूप 
श्री निजलिग्रप्पा और श्रीमती इीदरा गाघी के वीच श्रीमती ई दरा गाधी के निवास स्थान पर दोपहर 
के खाने पर एकता के लिए वार्ता हुई, जो पूणतया निष्फल रही । 4] नवम्बर को काग्रेस काय 
समिति की बठक से पूव कुछ मुख्य मस्निया ने एकता स्थापित करने के लिए एक श्रयास और किया 
कि तु वह भी विफल रहा । 

] नवम्बर की कांग्रेस कायसमिति की बठक हुई, जिसमे प्रधानम ती को काग्रेस की 
प्रारम्भिक सदस्यता से भी अलग करने और का ग्रेस ससदीय दल द्वारा नये मेता के चुन जाने का 
निणय क्या गया। प्रधानमात्री पर मुरय आरोप यह लगाया कि वह दलीय संगठन पर अपना 
अधिकार जमाना चाहती थी । उसी दिन काग्रेस समदीय दल के लगभग !90 ससद सदस्या ने 
प्रधानमंत्री के समयन म॑ प्रस्ताव पास क्या । व2 नवम्बर को कांग्रेस ससदीय दल की बैठक 
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20053 पा सकदक पुलिस, होम गार्डों ओर नेशनल क्ेडैंट कोर आदि मे 
2 पक रिया मे तोब्र अनुशासनहीनता द्वारा वे पश्चिमी बगाल से पूजीपतियोँ 
ने की बात सोचते थे। परतु वर्तमान स्वामियो की अचल लेवदारियां (एग00प४ण० 
स्व का फविड्रया, फार्मा और मिलो पर नया शासन जदरदस्ती अधिकार जमाता, यह 
खाने के लिए कि उत्पादन को हानि न पहुँचे, ये सब काय अपने सघात्मक सविधाव के अन्तगत 
राज्य की स्वायत्तता (व 0०79 ०6 06 ४(४(०) के नाम म किये जाते । यह योजना साम्यवाद 
की पुस्तक के अनुरूप थी । वास्तव में, घेराव एक प्रवार को संगठित अव्यवस्था भौर अराजकता 
है । जनता से कहा गया कि उनकी यातनाआ का तब तक अत ने होगा जब तक कि पूजोवादी 
व्यवस्था को पूण वाज्ञ न हो | यदि सयुक्त विधायवः मोर्चे (0 [, छ ) की सरकार बनी रहती 
तो क्दाबित ऐसी दशायें उत्तन हो जाती, कितु वगाल के गवनर ने मिली जुलो सरकार को 
इस आधार पर पदच्युत कर दिया कि उसे बहुमत का समथन प्राप्त न रहा था । 
उप्तके बाद प० बंगाल में डा० पी० सी० घोष के नतृत्व में वाग्रेत दल का समवन आत्त 
सरकार बनी, वह भी कुछ ही समय तक पदासीन रह सकी और गवर्भर ने राज्य पे राष्ट्रपति 
शातन लागू करते की सिफारिश की, जिसे स्वीकार क्या गया । माच 968 मे राष्ट्रपति शासन 
लागू किय जाने के बाद इस विपय पर लोकसभा में विचार के दोरान स्वत पार्दी के नेता 
श्री डन्डेकर मे गबनर को बधाई दते हुए कहां कि उसने और डा० घोष ने ५० बंगाल को एक 
राजनीतिक विध्वस से बचा लिया। इस बात से सहमति प्रकट करते हुए कि प्रजात'आत्मक 
प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय, वक्ता ने कहा कि उसे आश्चय है कि क्या मध्यावधि चुनावों से 
राज्य मे प्रजातत्र आगे बढेगा। उसने जाग कहां कि यदि साम्यवादिया को एक वार पढ़ प्राप्त 
हो गये ता वे पुशी से सत्ता न छोडेंगे | साम्यवादियों के साथ बने संयुक्त मोर्चे आात्मवात करने 
वाले हैं। काग्रेम सदस्य श्री के० के० चटर्जी ने कहा कि प० बंगाल मे कानून और व्यवस्था 
पूणतया अगर हो गये थे | नकसलवादिया की गतिविधियाँ पूवंगामी सयुक्त मोचें वी सरकार और 
कुछ बाह्य अभिकरणो के वीच पड़्य त्र का परिणाम ये । 
फरवरी 969 मे प० वाल व अय 4 राज्यो मे मध्यावधि चुनाव हुए। राज्य में 280 
सदस्यों वाली विधान सभा में सबसे अधिक स्थान (80) साम्यवादी दल (मावसवादी) की श्राप्त 
हुए । राज्य म फिर स समुक्त मोचें को सरकार बनी, जिसमें मुख्य मात्री श्री अजय घोष और 
उप मुख्य मंत्री श्री जजय वसु बने । श्री बसु ओर उनके दल ने अय दला पर अपना प्रमुत्त 
जमाव का प्रयप्त क्या । पुलिस विभाग उनके हाथ में था, राज्य मे कानुन और व्यवस्था व्यापर 
रूप से भग हुए । बंगला काग्रेस और साम्यवादी दल के बीच फिर स गम्भीर मतभेद पदा हुए 
और मत्रिमप'्डल को स्पॉग-पत्र देना वड़ा। वहाँ पर फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ । 
माच 97! के जारम्म म लोकसभा के लिए चुनावों के साथ साथ राज्य विधान सभा के लिए 
भी छुताव हुए। इन चुनांवा में स्ाध्यवादी दस (माउसबादी) सबसे वा दल रह, परन्तु उ्े 
बहुमत प्राप्त नही हुआ । उच्त राज्य मं बंगला कांग्रेस के श्री अजय मुकर्जी की अध्यक्षता में नई 
काग्रेंस ओर अप दला का मिलकर मसचरिमण्डल बना जो कुछ हो दिन चछ्ता । 
भआरतोय साम्यवादी दल (दक्षिएपथों) का चुनद पोषणा-पत्र, 497--इसमे धम्मिलित 
मुल्य बातें ये हैं. (2) वतमान उच्च सीमाआ मे भारी कमी करके धूमि के स्वामित्व पर सीमाएँ 
लगाना, इस प्रयार स आराप्त हुई तथा सभी प्रकार की सरकारी भूमिका खतिहर मजदूरा, निधन 
विसाना और नादिवाहिया मे बिम्ा मूल्य वितरित करता। विसाता वी परदावार के लिए 
साभयारी कीमतें और सस्त ःण की व्यवस्था । छेतिहर मजदूरा के लिए पर्याप्त मजदूरी ओर 
दिनर मूल्य मकान बनाने वे लिए स्थान? (2) उधाश के क्षेत्र में एकपियारी उद्यमा वा 
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कांग्रेस दल पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप यह दल सबसे महान राष्ट्रीय शक्ति से पृथक 
रहा और इसने वामपथी तत्त्वा के मेल को सम्भावनाओ को नप्ट किया | 942 मे, जबकि साथी 
देशा और सोवियत सघ ने घुरी शक्तियों (05 9०४८३) के विरुद्ध एकता स्थापित की ता 
भारत के साम्यवादी दल ने ब्रिटिश युद्ध-प्रयत्वा का समवन क्या, जिसके परिणामस्वरूप उसकी 
सम्पूण राष्ट्रवादी आ दोलन॑ ते नि दा की । दल ने ब्रिटिश शासको द्वारा उन समिक जधिकारियां 
का कोट माशल किये जाने के प्रयत्नों का थी समयन किया जि होने जापानियों की सहायता की 
थी । जब फरवरी 944 म ब्रिटिश शासका के विरुद्ध समुद्री बेडे के अधिकारियों ने विद्रोह किया 
तो भी साम्यवादी दल उससे अलग रहा। उसके आगे, सोवियत नीति के अनुसार स्वत-वत्ता 
सम्व थो समझौते के गम्भीर काल मे साम्यवाटी दल ने अपने को भारतीय स्वत जता की प्रमुख 
समस्याजा से अलग रखा, एक ओर कतर्राष्ट्रीय प्रश्ना पर ध्यान देकर और दूसरी और स्थानीय 
प्रश्नों पर ध्यान लगाकर। 948 में कलकत्ता म फरवरी मास म हुए सम्मेलन के दौराव 
साम्यवादी दल ने अन्तर्राष्ट्रीय मेतृत्त के कहने पर एक आतंकवादी अभियान आरम्भ किया और 
तीन वप तक इस बात पर झगडा होता रहा कि क्रासति की रूसी या चीनी कौनसी योजना का 
प्रयोग किया जाय । इस प्रकार एतिहासिक हृष्टि से यह स्पप्ठ है कि साम्यवादी दल की नीति व॑ 
कायक्रम भारतीय राष्ट्रवाद के विरोध म रहे । 
जब देझ्य मे राष्ट्रवादी सरकार का निर्माण हुआ तो इस दल के नताआ ने युद्धोपरान्त की 
तजी और आवश्यक पदार्थों की कमी के कारण मजदूरा को अधिक वतन के लिए आ दोलन व 
हडताल आदि करन पर उक्साया। दल की ओर से तेलगाना व पश्चिमी बगाल और मद्गास मे 
हिंसात्मक कायवाहियों का संचालन क्या गया। भारत का साम्यवादी दल अय द्यो के 
समाना तर दलो की भात्ति हिसात्मकः तरीका मे विश्वास करता है और इसन देश म राष्ट्रीय 
सरकार को उखाड फेकने के लिए विनाशकारी व हिंसात्मक कार्यों का सगठित किया, जिससे कि 
सरकार परिस्थितियों परनिय तण ने प्रावर असफल हांती और शासन पर दल अपना अविकार 
जमा पाता । यह दल प्रजाता त्रिक सिद्धा तो म॑ विश्वास पही करता । साम्यवादी तो जिसाना 
और मजदूरों अर्थात्‌ सवहारा वग की तानाथाही (9७2०9 ० ४6 0707०) की 
स्थापना में विश्वास रखते है। इनकी ऐसी ग्रतिविधिया के कारणं कई राज्यो मं इस दल के 
सगठन को अवध अथवा प्रतिर्बा घत किया गया पर तु 95-52 के आम निर्वाचनों के पूव दल 
ने पुरानी नीति के परित्याग की घोषणा की और साविधानिक तरीका पर चलन का निणय किया। 
दल ने चुनावा से भाग लिया और उस लोकसभा मे 23 स्थान मिले। यह सख्या अन्य सभी 
विरोधी दलो की पृथक्‌ पृथक सख्या से वडी थी, अतएवं इस ससद मे विरोधी दल का स्थान 
मित्रता । 
दूसरे आम चुनावा म साम्यवादी दल को केरल म वहुमत प्राप्त हुआ था भौर उसवा 
माजिमण्डल वना था, किन्तु कुछ समय बाद ही उस राज्य के सभी बिरोधी दला न एक सयुक्त 
मोर्चा बनाया और तत्कालीन मा जमण्डल कौ अपदस्थ करने की माँग बी ॥ उसक॑ परिणामस्वरूप 
राष्ट्रपति न कैरल म साविधानिक झासन विफ्ल होने की घापणा करके शासन जउन हाथ मे 
लिया । फरवरी 960 म उस राज्य मे फिर स चुनाव हुआ ओर प्रजातज्री मोर्चे (0८वा०७०॥० 
#वगा०८) को 726 मस॒94 स्थान प्राप्त हुए--कांग्रेस 63, प्रजा समाजयादी दल 20 और 
मुस्लिम लीग ] । साम्यवादी देख बे 25 और उसके द्वारा समथित स्वत भर उम्मीदवार 3 विजयी 
हुए शेष स्थान अय छाट छोटे दला का प्राप्त हुएं। उन चुनाया के बाद करल म काग्रेस और 
प्रजा समाजवादी दलो का मिलकर मा त्रमण्डल वना तथा मुस्लिम लीग के एक सदस्य को अध्यक्ष 
चुना गया, परतु कुछ ही दिना क बाद कांग्रेस न मुस्लिम लीग का सम्प्रदायवादी सगठन होन के 
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मा जिमण्डलो के प्रति अनुचित पक्षपात की व्यवस्था के लिए क्या जा रहा है। (5) कुछ समय 
से “यायपालिका को बदनाम करने के लिए जानबूझकर प्रयत्त किया गया हैं। यह अत्य त महत्त्व 
की वात है कि यायपालिका की स्वतजता की प्रभावी ढगय से सुरक्षा हो । (6) कांग्रेस का 
मुख्य लक्ष्य प्रजात वात्मक, समाजवादी और घमनिरपंक्ष समाज की रचना है। केवल यही 
सामाजिक व्याय, सभी के लिए अवसर की समता और व्यक्ति की स्वत जता को सुनिश्चित 
बनायेगा । 

(7) शासक दल के सकुचित राजनीतिक विचारा और ग्रतिशील नीतियी के अभाव के 

कारण आज अथव्यवस्था में प्रगति का रूक जाना सबसे अधिक उद्योगा के क्षेत्र में उल्लेखनीय 
है । कांग्रेस का विश्वास मिश्रित जथव्यवस्था में है; राष्ट्रीयक्त उद्यांयो का सचालन इस प्रकार 
किया जाना चाहिए कि वे वास्तव म॑ समाजवादी स्वरूप का श्राप्त करे और केवल मात्र राजकीय 
पूजीवाद के रूप मे न गिर जाये । उनका प्रबाध स्वायत्तता प्राप्त निम्रमो के द्वारा हो और वे 
अपने वाय आदश रूप म॑ करें। निजी क्षेत्र के उद्यमों से भी इसी प्रकार के ऊचे मानदण्ण्य की 
आशा की जाती है। देश में स'तुलित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और शहरी के द्वो के 
अत्यधिक विकास की रोकने क॑ थिए लाइसे स दने की पद्धति का प्रयोग किया जायगा । किंतु 
यह काय भी एक अद्ध स्वतत बोड पर छोडा जाना चाहिए । (8) यद्यपि देश की उन्‍नति के लिए 
प्रामीण भारत का विकास अति आवश्यक है, फिर भी शहरी विकास के कायक्रम में देरी करता 
उचित न होगा । मध्यम और निधन वर्गा के लिए गह निर्माण की आकर्षक योजनाओ की व्यवस्था 
की जायंगी । आरम्भ में हमारा लक्ष्य प्रति बपष 40 लाख रहने के सकानो का निर्माण रहेया । 
(9) देश की कर सरचना (885 $धए८०ा०) को सरल बनाने क॑ लिए कांग्रेस एक आयोग बैठ्ययेगी, 
साथ ही प्रशासन व्यय में बचत की जायेगी। काग्रस बढती हुई कीमतो को रोबने के लिए 
आवश्यक पग उठायेगी | कृषि के विकास के लिए य प्र उठाये जायेगे--(ज) किसानों के काम 
आने वाले विज्ञान और तकनीकी के नये औजारा को अग्रीकार करना, (आ) घसिचाई की सुविधाओो 
का विस्तार, (३) उबरको, पौधा की रक्षा सामग्री आर खेती की मशीनों की पूर्ति मे विस्तार 
(६) किसानो के लिए ऋण देने की सुविधाओों मं वडा विस्तार, और खेती के उत्पादन वी बस्तुओ 
के लिए बाजार वी सुविधाय वढाना । (0) खैतीहर मजदुरा के लिए यूनतम मजदूरी लागू की 
जायगी । भ्रमि सुधारो का तेजी के साथ कार्यावित किया जायया। सभी को काम देने के लिए 
व्यवस्था की जायगी । कुटीर और लघु उद्योगा के विकास पर बल दिया जायगा। कानून द्वारा 
लगनग 000 करांड की निधि पाच बप मे कायम की जायग्री, जिससे रोजगार के साधना को 
विकप्तित किया जायगा | ग्रामीण विद्युतीकरण में बडी वृद्धि की जायग्री । मवश्ियां और फसलो 
के लिए वीमे की व्यवस्था, पशु पालन और स्वास्थ्य कायक्रम को सभी के लिए विस्तृत किया 
जायगा । (!) मूल अधिकारा और अश्रजातावात्मक स्वत तताओ मे किसी भी प्रकार की कमी 
करने का विरोध किया जायगा। (2) हरिजना के उत्थान ओर अल्पसख्यको मे सुरक्षा की 
भावना उत्प'न करने के लिए पस्म उठाये जायेंगे । (!3) भारत की विदेश नीति मे फिर से 
संतुलन कायम किया जायगा और उसे सच्चाई म॑ ग्रतिशीलता के साथ गुटा से जलय रहने की 
नीति बनाया जायगा। दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी एशिया के सम्बधां पर विज्येप बल टिया 
जायगा । 

(2) भारत का साम्यवादी दल--इसको स्थापना 922 म हुई थी, किन्तु 924 तक अधिकाश 
समय के लिए वह अवध रहने के कारण अपन कार्यो को छुपकर करता रहा । इसके सविधात का 
प्रारूप 934 में बना था, जिसे 933 मे ही दलीय कांग्रेस के प्रथम खुले अधिवेशन पर स्वीकार 
किया गया । 928 से 935 तक, स्टालिव के कहन पर, साम्यवादी दल ने गाधी, नेहरू और 
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नीति, जिसका जनता की कमाई को लूटने के लिए जातवूप्न कर पालन किया जा रहा है, इक 
दीति के साथ चलने वाली ऊँची कीमतें और जीवन मान के सदव पढने वाले इलदेक्स ने केडरीय 
ने राज्य सरकारा के बमचारिया की वास्तविक आयो का लगातार कम किया है । 

(3) भारत पर बिदेशी ऋरा, जो 7000 कराड़ रुपये से भां अधिक हो गया है, इतना 
भागे भार हो गया है कि सरकार से विवद्ञ होकर उसकी अदायगी मं परिवतन वी माग की है 
ओर अव नये ऋणो का लगभग 30 40 श्तिशत तो पुराने ऋण चुकावे मे ही चलना जावा है। 
दिस कांग्रेस की सरकार ने एवाधिकारियों गौर विदेशी पूजोपतियो को निर्यात प्रोत्माहन के 
नाम में रियायनें दी है। उपभाक्ताओं को वस्तुआ के उद्योगो में विदेशी पूजी को लगने दिया जा 
रहा है | करा के द्वारा झीदरा सरकार ने लूट को अधिक तीज बता दिया है। गत 3 वर्षों म ही 
सरकार ते 600 करोड़ रुपये से अधिक का कर भार बढाया है । जनता को लूटने मे बढती हुई 
कौमते और मुद्रा स्फीति भुस्प है । (6) अब भूल अधिकारों का अय निजी सम्पत्ति की पविशता 
की रक्षा करना रह गया है। संगठनों की स्वत-तता वो दवाया जा रहा है। समाचार पत्नो की 
स्वत्तन्नत्ता का अथ वास्तव भे योयनकाजा, विरलाजा और टाटाआं की स्वततता है । (7) राज्या 
की स्वायत्तता कंचल नाम को रह गई है, सार जोर व्यवहार में सविधान एकात्मक बन गया है । 
राष्ट्रपति किस्ती भी राज्य का शासन अपने हाथो मे ले सकता है। (8) बंगाल म राष्ट्रपति शासव 
के अतग्रत आतक का शासव कायम हुआ है। हमारे भा दोलव पर पुलिम्त और गुण्डा के 
भाक्रमणों को उत्साहित क्रिया जा रहा है । फिर भी सयुक्त मोर्चे के मा तमण्डल जनता के प्रति 
बफादार रहे हैं। (9) विदेश नीति में श्ींदरा काग्रेस की सरकार बार बार प्रतिगामिया से 
समझौता करती है। (!0) सरकार वी नीतियों से राष्ट्रीय एकता पर जाक्रमण हो रहा है । 

(3) समाजवादी दल--भारत म प्रथम समाजजादी दल को उत्पत्ति, जिसे अब तक 
समाजवादी दल कहते हैं, !934 मे हुई थी, जबकि कुछ नवग्रुवक काग्रेसियों ने, जिनमे अधिकतर 
शिक्षित थे, यह सोचा कि ग्राधीजी की अहिंसा और सत्याग्रह की नीति पूणतव/ सफल नहीं हा 
रही है, अत स्वात्त व्यू संघप को सफल बनाने के लिए नया माड दंगा चाहिए । इस्च दल का जम 
नासिक जेल मे हुआ, जहां श्री जयप्रवाश नारायण ओर जय साथी व दी थे। आारम्व मे ही श्रमिकों 
और किसानो की समस्याभो पर उनका विशेष ध्यान गया । !937 के आरम्भ में जब कांग्रस ने अनेव' 
प्राती मे चुनाव जीते तो उ होन कांग्रेस द्वारा मत्री पदा वो स्वीकार किये जाने का विरोध 
किया, पर तु 3947 तक वे काग्रेस के भीतर ही बने रह 4 

उसी बप कानपुर क वे शन पर उ'होने अपने नाम स्‌ 'काग्रेस” शब्द हटा दिया, कयोवि' 
उनके विचार म स्वत-त्रता प्राप्ति के उपरात दलीय एकता की नपेक्षा समाजवाद पर अधिक बल 
देता उचित था । उस अवसर पर उद्दोन प्रजातानत्रिक समाजवाद और सर्वाधिकारवादी साम्यवाद 
के अतर का भी स्पप्ट क्या। गाप्तिक सम्मल्न के उपरात्त व कांग्रेस स अलग हो गय 
सविधान सभा मे उनके सदस्यों ने समाजवादी गणताज की स्थापना और बिना प्रतिकार जमीदारी 
के उभुलन पर जोर दिया । प्रथम जाम चुनावों के पृव आचाय कृपलानी ने अपने साथियों सहित 
किहान कांग्रेस को छाड दिया था 'इपक मजदूर प्रजापार्टी' सगदित की थी । समाजवादी दल 
और, कु७ स॒० प्र० पर० ने कांग्रेस के विर्द्ध मिलकर प्रथम आम चुनाव लड़ और उद्धान सोबसभा 
के लिए पढ़े कुल मता के !0 4 प्रतिश्वत प्राप्त क्यि, किन्तु उह स्थान क्वल 2 हो मिल । 

952 के सितम्बर मास मे दाता ही दल्लों ने मिलकर प्रजा समाजवादी दल बनाया जिसवा 
उद्देश्य इस प्रकार बताया गया---'श्ा तिपुण उपाय द्वारा प्रजातान्त्िर समाजवादी समाज वी 
स्थापना, जा सामाजिव, राजनीतिक, आधिक शापण स मुक्त हो 

कापग्रेस के समान इसकी भी स्थादीय, जिला थे प्रदेश समितियां हैं, जिनका चुनाव दल ने' 
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राष्ट्रीयररण, विदेशी तेल कम्पनियो और वक्ो आदि की विदेशी पूजी पर अधिकार, सावजनिक 
क्षेत्र का द्रूत गति से विस्तार जिससे कि उस राष्ट्रीय अथव्यवस्था म॒ निर्णायक स्थान प्राप्त हो 
सके, नये उद्योगा को आरम्भ करके रोजगार के नये अवसरो की रचना, वेरोजगारी के लिए 
सहायता की व्यवस्था, पिछड़े हुए प्रदेशों मे नये उद्योगो की स्थापना को प्रोत्साहन, जिससे कि 
प्रादेशिक अन्तरो को दूर क्या जा सके, मजदूरों के लिए आवश्यकता पर आधारित यूनतम 
मजदूरी, ट्रेड यूनियन अधिकारों वी पूण माययता । (3) कीमत रेखा को रोकने के लिए प्रभावी 
पगो को उठाना और दैनिक आवश्यकता की वस्तुओ का उचित मुल्य की दुकानों द्वारा वितरण 
कराना । (4) काले दमनकारी कानुना को हटाना । (5) साम्प्रदायिक शक्तिया को दबाने के 
लिए जोरदार पग उठाना, अल्पसस्यक समुदायों के लिए सभी प्रकार का आवश्यक रक्षण, 
साम्प्रदायिक प्रचार और गतिविधिया पर रोक, और अस्पृश्यता निवारण कानून को अधिक सुहृढ 
बनाना । (6) वतमान शिक्षा पद्धति मं पुण उलठ फेर, विचान ओर तकनीकी के विकास के लिए 
अधिक धन की व्यवस्था और वैज्ञानिक सस्थाओं म॑ भत्यतात का अत । (7) स्तियो के लिए 
अधिकार, जिनकी देश में आधी जनसरया है--(अ) सभी कानूनी अयोग्यताआ को दूर करना 
और उनके लिए पुरुषों के सम राजनीतिक, आधिक व सामाजिक अधिकारों को सुनिश्चित 
बनाना, सम काय के लिए सम वेतन, और देश के सामाजिक आधिक जीवन म॑ स्तियो को पूरी 
तरह से भाग लेने योग्य बनाना । (8) विदेश नीति के क्षेत्र म--(अ) भारत की शा ति व गुदा 
से जलग रहने की नीति को सुहृढ बनाना, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से सम्व घ विच्छेद और जाति विभेद 
नीति का अधिक प्रभावी विरोध, उत्तरी वियतनाम, पूर्वी जमनी और उत्तरी कोरिया के जनवादी 
गणतल्त्रा को मायता, चौन के जनवादी गण॒त नर के साथ भारत के सम्ब घा म॑ उत्लतन्न गतिरोध 
को दूर करने के लिए सभी सम्भावनाआ की खोज, जफ्रीकी एशियाई देशो के साथ अधिक घनिष्ठ 
सम्ब ध, उत्तरी वियतनाम व क्यूबा आदि देशो के साथ बिना रोक व्यापार, और नये साम्राज्य 
वादी प्रयासा व दबावा के विरुद्ध प्रभावी पगो का उठाना । 
भारतीय साम्पवादी दल (माक्सवादी) का चुनाव घोषणा पत्र, 97--इसकी मुख्य 
बातें इस प्रकार है () इस चुनाव मे दो गुट ((४० ००॥०॥7९४) एक दूसरे का मुकाबला कर रहे 
है । सिडीकेट जनसघ स्वत गुठ प्रतिगामी शक्तियो का मेल है जो निहित हिता की प्रतिरक्षा क 
लिए खड़ा है। ई दरा गाधी के नेतृत्व मं दलों का दूसरा मिला जुला सगठन है जो प्रथम का 
विरोध कर रहा है। पर तु यह भी उ ही वर्गीय हितो को प्राप्त करवा चाहता है और एकावि 
कारियो व भू स्वामियों के शासन को सुहृद बनाना चाहता है काग्रेस मे फूट, जिस आवारभूत 
नीतिया में अ तर का परिणाम बताया गया था, वास्तव में एक ही वग के जनसाधारण पर 
शासन को जारी रखने की दो चाले है | (2) इस चुनाव म जनता की मुख्य झक्तियो को, जिःहान 
4967 और 969 मे सयुक्त कांग्रेस का मुकावला किया था विभाजित कर दिया है। सयुक्त 
समाजवादी दल क॑ नेताओ ने खुलकर पिडीकेट जनसघ स्वत तर के गुट से मेल कर लिया है । 
दक्षिणप थी साम्यवादी दल और प्रजा समाजवादी दल ईा दरा काग्रेस के समूह से मिल गये है। 
हमारा दल ही जनसाधारण के हितो तथा प्रजात त्रवादी व समाजवादी आदोलन के लक्ष्या के प्रति 
सच्चाई से खड़ा है। पूव वश्शित दोना समूहा म से किसी के लिए भी मतदान करना भृत्यत-तात्मक 
पुलिस राज्य के लिए मतदान करना है। (3) काग्रेस शासन के गत चार वर्षा मे भारत में सबसे 
बुरा आथिक सकट पदा हुआ है । इीदरा गावी के प्रधानम-ती पद के काल म॑ जनता की दरिद्वता 
बढती चली गई है। दिसम्बर 969 के अत म शिक्षित बेकारा की सस्या 5 26 लाख घी 
और केवल वेकार इ जीनियरो की सख्या 6] हजार थी । यह है इीदरा के समाजवाद का वास्तविक 
रूप जिसकी दक्षिणप्थी साम्यवादी दल प्रशसा करते है। (4) मुद्रा स्फीति (ग्राशिथाण्य) की 
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व्यक्तित्व जथवा समूह के स्ववत्र अस्तित्व स सम्यीयत हैं। इन छोद छाटे दला या समुह्ठा का 
भविष्य पूणतया थ घकारमय है । सभी वामपक्षी दला को अपन उद्देश्य वी प्राप्ति के प्िय देश 
मे विरोधी दल को सुसगठित और सुदृढ़ बनाते तया दक्म दित मे सयुक्त हायर काय करता चाहिए। 
अच्छा हा यदि सनी दल प्रजा समाजवादी दल मे सम्मिलित हो जायें या सब मिलकर एक बडा 
दल सामाय वायक्रम के आधार पर बना लें। दिसम्बर 962 मे उत्तर प्रदेश विधानमण्डल के 
समाजवादी दल य॑ प्र० स० दल के बोच आपसी समझौता हुआ भौर उहान मिलकर सुक्त 
समाजवादी दल बनाया, जिसका अधियतर राजनीतिक नेताओं व समाचार पत्रा ने स्वागत जिया । 
उसके बाद दोना दला वी राष्ट्रीय कायकारिणियां मं दाना दला का विलय किस आधार पर हो 
उस पर बहुत समय तक कोई सहमति नहीं हा सकी । अत मे एक बार दोता दलों मे एकता 
स्थापित बरमने क॑ उद्देश्य स सहमति हुई | परतु वह एकता बहुत ही कम दिन रह पाई, क्याकि 
बुछ ही दिन बाद प्रजा समाजवादी सयुक्त समाजवादी दल से अलग हो गय । तव स॑ प्रजा समाजवादी 
दल् वा संगठन काफी क्षीण हो गया है । 
सयुक्त समाजवादी दल का चुनाव घोषणा पत्र, 4977--(!) श्रीमती इीदरा याधरी की 
वतमान सरकार और पूवगामी कांग्रेस सरकार वी नीतिया मं कोई अतर नही है । तथ्य तो यह 
है कि वतमान प्रधानम'त्री का शासत अधिक श्रप्ट है और उसकी नीतियाँ जन विरोधी हैं। अत 
दल का यह पक्का विश्वास है कि बंतमान सरवार को अपदस्थ करना प्रत्येक भारतीय का प्रुनीत 
कत्तव्य है। (2) दल दूसरी सविधान सभा के आहूृत किय जाने मे विश्वास करता है, जिसका 
आधार वयस्क मताधिकार हो और जो भारत के लिए नया सविधान बनाये । सम्पत्ति के अधिकार 
को मूल अधिकारा की सूची से तिकाला जाय | खाना, कपडा, मकान, शिक्षा, रोजयार और 
चिकित्सा सहायता को मूल अधिकारों म॑ं सम्मिलित किया जायंगा ! केद्ध औौर राज्या के सम्ब वा 
मे भी परिवतन किया जाएगा, राज्या को अधिक स्वायत्तता सौपी जाएगी । अत्यत महत्त्वपूण 
कामपालिका पदों के लिए नियुक्ति के स्थान पर निर्वाचन का सिद्धांत अपनाया जाएगा। (3) 
सभी भारी उद्योगा और विदेशी पूजी को समाजीकृत किया जाएगा । दल का विश्वास है कि स्थूल 
और समय सीमा म वाधि कायक्रम अपनाएं जायें जो एसे उग्र परिवतना का साधन बने जिनका 
परिणाम देश को समता व समूद्धि की ओर ले जाना हा । कृषि की सरचना मे उग्र परिवतनों के 
बिना देश म॑ समद्धि प्राप्त करना असम्भव होगा । बचतहीन जोतो पर भूमिकर का उमुलन किया 
जाएंगा। भूमि के स्वामित्व पर व्यक्तिगत सीमा की तिगुनी परिवार की सीमा होगी। एक राष्ट्रीय 
सिंचाइ नीति बनाई जाएगी जो 7 वप मे पुण की जाएगी । सारी बजर भूमि को खेती योग्य बनाने 
और सिंचाई की सुविधाये बढाने के लिए भूमि सेना गठित की जाएगी, जिसम बेरोजगार व्यक्तिया 
और खेतिहर मजदूरों को सम्मिलित क्या जाएगा । (4) बहुतु आधार वाली अथव्यवस्था के 
विकास हेतु शासक वर्गो के सुख सम्भोग की वस्तुआं पर न्यय सीमा लगाई जाएगी। व्यक्तिगत 
व्यय की सीमा ! 500 २० प्रति मास होनी चाहिए। अवसर की समता की प्रथम शत शिक्षा मं 
समता है । व्यय वेतन भवन ओर पुस्तकों आदि म॑ सभी प्राइमरी स्कूल सम होने चाहिएँं। ग्रेजी 
माध्यम का तुर त अ त क्या जाए । माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक शिक्षा अनिवाय होनी चाहिए । 
एक ही श्रेणी क शिक्षकों को सम वेतन मिलना चाहिए । 

(5) मजदूर वग को उद्योगों के प्रबंध में भाग प्रदान क्या जाएगा । सगठित हाते वी 
स्वत-जता जौर हडताल के जधिकार सरकारी कमचारियां को भी प्रदान किये जायेंगे। पिछड़े हुए 
वर्गों और हसरिजनों के लिए सेवाओ मे थधिक सुविधाये दी जायेगी, जिससे व अपने लिए आरक्षित 
स्थानों के प्रतिशतो को श्वीत्न ही प्राप्त कर सके ॥ स्त्रिया को स्वत्त जता को वास्तविक बनाने के 
लिए पग उठाये जायेय | परिवतन और पुननिर्माण के लिए दल युवा शक्ति को सबसे अधिक 
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सदस्यों द्वारा किया जाता है किसु इसफ़ो समितियां जौर सदस्या की संख्या शाप्रेस तो तुतना मं 
बहुत कम है। इस दल म राष्ट्रीय बायक्रारिणो (३७०० ६:६४८प७६८) सवच्चि और नियामवत 
समिति है दल वी सदस्यता कई जी व्यक्ति, जिसका दल ने उद्दश्या गौर तरीदा मे विश्यास हा, 
सरलता में पा सकता है । दस दल वा सगठन नजी तक सुटृढ नहीं है, ययपि इसमे अनंया अच्छ 
फायकर्सा हैं, किन्तु व व्यक्तिगत मतभेदा तथा अय कारणा स दल श्र उद्देश्या व सदस्यता वा 
व्यापक बनाने मे असमय रह हैं। भारत की परम्पराआ और परिस्थितियां व दस हुए अनबा 
समझदार व्यक्तिया न आशा की थी कि यही दल सगठित हाकर विरारी दल था स्पान बायगा 
और जभी तो ऐसी बाशा को जाती है, वितु अभी तरा फ्रारण कुछ थो रह हा पह देव उन 
जाशाओ को पूरा नही गर पाया । 

अधितराज्ष व्यक्तिया के विचार मे जब से वाग्रेम न समाजवादी व्यवस्था थे ध्यय पा 
अपनाया है, इन दोना दल्ता के राजनीतिक और आधिक उद्देश्या व कायक्रम से विभप अबबा 
आाषारभुत जतर नही रहा है । दोना ही दल देश म जपनी विशपताजा व ननुवूल प्रजातनाध्मर 
ढंग से समाजबाद थी स्थापना फरना चाहत है ) यहाँ पर एवं बाल उल्लसनीय है । ग्रामांण जय 
व्यवस्था के विषय मे प्र० स० दल था धापणानयत्र कहता है भूमि झा फिर से पितरण हांगां 
जिस्म उप्क स्वामित्व पर सीमा लगाई जायगी जौर दोट नुमिषतिया दय व्यक्तिगत रूप से हवि 
परन वी सुविषायें दी जायेंगी तवा गाव पचायता का भूमि सुधारा था लाग करत था सुस्य 
साधन बनाया जायगा । इसस यह स्पप्ट है कि प्र० स० दल कद्रीनृत नियाजिल विश्वास पर वम 
और धरातल से ऊपर की ओर विकेद्वीदृत विज्ञास पर अधिक बस दता है। जड़ी तर विश 
नीति बा सम्ब'्ध है वाग्रेंत और प्र० स० दल में माघारण जतर है । अतएुर बुद्ध व्यक्ति दाता 
दला क मिल जाने वा समपन बरत है, जिससे हि वे सथ्रुत्त मो्चें व रूप मे साम्ण्यादिया वे 
सम्प्रदापवादिया वा विरोध कर सकें । यह उचित ही है हि ये दल साम्यवार और सम्पदायवाह 
बा पिरोध बरें | 

भारत का समाजवादों दल्--इसवब यासस्‍्तविय सस्थापत्र डा० राममनाहुर साहिया थे । 
इसके सह््यापन राम्मेलन में, जा जनवरी 4956 मे हैदराबाद मे हुआ था यहूँ स्पष्ट रिया गया था 
कि यह वाग्रेती असमाजवादी, नूठे समाजवादी और सम्प्रदायवादी दवा स मिलकर सयु 6 सतार 
बनाने के विशद्ध धा। इस दस ने समाजवाद वे विम्नलिस्चित मुम्य सिद्धांत स्वावार डिय 
() राष्ट्र + भीतर जौर दाहुर सभी व्यक्ति मम हैं। राष्ट्रीय सीमाना में ही नही बरई सस्यूण 
संसार मे सभी ध्यक्तिया वा जोबा-स्वर बच्छा जोर यूनतम से ऊपर हा । (2) समाजयवादिया गा 
इस उद्ेश्या की प्राप्ति के लिए जहो सम्भय हो सारिधानिर हार्यों और जहाँ आवम्यता है पविलय 
विरोध (९)) ॥0:20003८9८८) के उपाया या प्रयोप ररना घादिए। (3) यहाँ तद सम्भप हा 
उत्पाद थी इबादर्या छादी रहे, रितु आवश्यरयानुमार बड़ों मयाना का प्रयाध विदा जावे + 
(4) प्राय सभी प्रशार थी सम्पत्ति का राष्ट्रीयरग हा ३ आय का उच्चसम बोर पूल सामार 
निर्षारित यो जायें, जिनम 40 गुन से जपिक बतर ने रहं॥ (5) अपमाद पदस्यो के अवरधाय 
संपदत भी ज्पान पर एउ संगठन बे लिए प्रयल रिया जाया जिप्म सनी गंदस्या ह। समय 
अधिरार प्राप्त ह॥ (6) बतर्राष्ट्रीय परियय मे जहाँ ता हुए सके बारां मधाधित्जार £ 
आधार पर घुने गये प्रतिनिधियों जा छाप उठ दिया जाय ॥ 

पुर परत सरप्ताजदादा एस, के अतिरिक्त दंगा मे इह दामप्रय् दढ हैं. ४7 
शापियारों समाजदादी दल, मास्मदाइ दर, फारदद सवार, प्रडश्टशय जोर बड॥ हार्डी 
इंपादि, दि पु उपरा जरने बरन भेषर मे हा कुछ प्रदाव है जौर दया # राम वा विस इसी थे इट 
सम्मिलित इस्ता उन महर्द का स्यूघ हो बड्माता है 8 शास्ठड थे दे द दिया नहा शि 
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पीति लेने भावना विकत्तित करने के ् विकार क | 
डे सीमा घट; जंगरह उप फर दी जाय । (8) सजा के हे नए राजबीतिक 
शक्ति का पायमन और का विके-्री बत्य नावश्यक है पार कर दूर 
करने के लिए दल चोकप्राक् के पढ़ कर अधिक अभाव पायेगा । (3) रत क्र विश्व, गतिश्ञीतत, 
जित + विदेश पीकि है, जो पैभी रच्ट्र की जात भोर पवित उता के फैयम रखते के पहावक 
हो । सच पैभी प्रकार के सैत्रिक गठब पन्ो /अविरक्षा क आामत्र + कक चाहता है | ) 
पेंच आत्प मिभर बने, केवल परम्पत्ायत पैसे के क्ष: ही नही परनू अप ३५ भेत 
भी। (॥ 0) जम्मू कश्मीर राज्य ऋरत के अखबछ भाग है और राज्य क य पं ; 
अवेश बीतिम तू; ने उल्टने काला परन्तु दच 'च्छेर 32, उर्पयोग को रोके 
कि ज्स राज्य का विश्लेष, हिक्तो क) रक्षा के. लिए नावश्यक है 
(4) भारतोय जन ६... नारतीय जनसष की) स्वापना 2/ /954 + भ्वर्गीय ज० 
श्यामरात्र; के अर नत्व # हैई थी | वात्तक रैक अधिक पगठनकत्ता राष्ट्रीय 
स्वेय सबक ये जो सब के. राजनीतिक किचारे $ गाषार पर एक राजनीतिक 
गठन बनाना भ्. » क्यो उचध थे; रैक राष्ट्रीय सेवक सघ जिनीकि क) घोड़: 
एक पार्क: का उद्देश्य कार ञ््यि था। यैनक्षक के प्रः के भ्िद्धार को पर 
पैगठित किया | किन्तु इसमे उसने राष्ट्रोक स्विय सेवक पके फैचाआ $) बहुसतस्या 
बनी रहे), जिहके तात्मक परीको कर व्यवहार # नही चलने दिया, परिषा: ढप अनक 
गैनसधियों 3 पंच से अलग हीने का निश्वय क्रियः । फ्रामर नह कथन सक्त है कि भारतीय 
पम्प्रदायिकता सबसे धिकः अवतत २२ विभाजनात्मक सक्तियो + पे एक है, 
; अभी तक क्स्ति भी पाम्प्रदायिक देल के राजनीति मे कोई सका नही मित्र है और 
उनमे पेहुत कम के राज्यीय स्थानीय स्तर पर म। हत््वपृण अभाव अक्ता है । हमारे 
विचार + 267 ब हुए पा चुनावों जनसघ, दल | रिपक्रिक ने पार्टी आदि का महत्् 
काफी बढ पामर के भतानुक्ार हि पाम्प्रराधिक देखा मे गतिऊ दि पवच्त अधिक 
भारतीय जन है ।? इस गि उनावो के सब; घिक मत्त हए । पहच 
आम चुनाव भे इसे जो । मे क्ीक स्थान डैए ५, इस: 7र और रेभम पहह। 
चौधे आम चुनाव अतिनिधिय) की सस्य 335 हो यई पु जंचवे उनाव मे इसके 
व भ्रय सर विरोध) दो के पनिधियों की पहुत घर) | 
हेले आम बुनावा के अवसर पर अकामित पोषर्ा १+ मर मे इन बातो पर 
विशेष बल दिया था: पेवप जुडे सदियों के. लम्बे सघफ बाद स्वकतत ह्ञ है, (# पे 
लखित जता की अ्रश्नभ्नतता व्यक्तिय। के. ढेदय। के गति मिटती जा है । पत्तारढ दत की 
पततत सी विय गैर प्ट्रीय पिमस्याआं कक ने जे अभारतीय बिक अयत्त- है) दे 
सी चिए रदायी पेषष विश्वात फर्क है | भारत का एक ह्ीका 
0228 जैनेतय उत्तक) श्रापि लए सभी उचित उपाया को नेपनायया । भारतीय 
पर््रीयता का आा। * सम्यूण भारत के अ्क्ि निष्ठा होता चाहिए “विविषता मे एकता! | 
संस्कृति विश्वेपता रही है, भारतीय भैस्कति एक गर अधि है । मिश्रित सस्काति 
(९००१०5;६ १0072) के कोई भी और राष्ट्रीय * लिए सतर से 
बैष होगी । पज्य है विक्का (6००३०) नही ब्रज विष 
शिकार माकपा ॥5ध7 45 ००९ ०/७॥५ 9050 ०५ ९] 2 दवा 6 
ग्यठ5 $०००८५६॥७] 2णधलव॥ज ० कह है / है है 7५ 
+>+३॥.७ ड़ (०१) ० ००० 


'एए4 
॥#००/+ ०/.३५.० क्‍म्फ़ 
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चक्तिशानी माध्यम समझता है। उह वेरोजगारी के पजो से बचाया जाय और देश के भविष्य 
लर्माण काय में उतका भाग प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मताधिकार की आयु सीसा घदकर 
8 बष की जायंगी । (6) साम्प्रदायिक सामजस्थ बनाये रखने के लिए आवश्यक पग उठाये 
जायेंगे । दल देश में धमनिरपेक्षता और जाति-व्यवस्था के विलोपन का समथक है। दल यहे 
समझता है कि मुस्लिम समुदाय के जीवन और मात्र की रक्षा करने के लिए हिंदुओ का उत्तर- 
दायित्व अधिक है। दल में मुसलमाना में पिछडे हुए विभागां को पिछडे हुए वर्गों के लिए 
सुविधाओं वाली श्रेणी मे रखा है। (7) विदेश नीति के क्षेत में दल चाहता है कि भारत राष्ट्र 
मण्डल की सदस्यता त्याग दे। राष्ट्रीय हित मया तो तिब्बत स्वतत्त बने अथवा कैलाश 
मानसरोवर और पूव मे ब्रह्मपुत नदी भारत और चीन के बीच मे सोमा रेखा हो। अपने देश की 
उत्तरी सीमाआ की प्रतिरक्षा को सुहृढ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि नेपाल, सिविकम, भूटान 
भादि मे प्रजात-जात्मक शक्तिया को सुहृ बनाया जाबे । सभी पडोसी देशों से निकट सम्ब था का 
विवास किया लाए । (8) दल का विश्वास है कि देश की एकता और प्रजातत्त्र को सुदृढ़ बनाने 
के लिए लोक शक्ति को विकसित किया जाय | जनता के प्रजातात्रिक अधिकारों की रा के लिए 
दल सग्रठित रूप मं सविनय अवचा आदोलन चलाता रहेगा। 
प्रजा समाजवादी दल का चुनाव घोषणा पत्र, 4977--() दल सदा ही राष्ट्रीय 
स्वतत्तता और प्रभुता के लिए सतक रहा है। यह सामाय व्यक्ति के अधियारा घौर दिंता पी 
रक्षा के लिए भी वडा उत्साही रहा है। जबकि वतमान स्थिति यो बनाये रखते वाल्ली शक्तियां मे 
“असीमित सम्पत्ति के मूल अधिकार! वी रता के लिए बडी चि ता व्यक्त वी है, प्रजा रागाजयायी 
दल यह प्रयत्व करता रहा है कि संविधान में सरोयन क्यि जायें, जियय कि मूत्र बधियाराए 
काम करने के अधिकार! को सम्मिलित किया जा सके । (2) दल एसी तीति या अवगासगा भिशग 
कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन वढे और उसता “यागपूर्ण वितरण दवा | उिसात थी उसती पैदाबाद 
के लिए लाभकारी कोमत वी व्यवस्या का सुनिश्चित बनावा जाएगा । राजगीस प्रयाग द्वारा मई 
तोडी गई भूमि पर खेतो करन के लिए भूमि सना मगठ्ति यी जाएगो। सागर पाल की सरीब 
सरकार अपने हाथ मे लेगी ओर झद्रा के लिए प्रभावी रादय व्ययस्था सागू 4ी ॥०४वी । (१) 
विभिन वस्तुओं के भुल्या के यारे मे एक एत्ीकड्झत्त 9027404 $7/00 #70॥८9) वीहि अवगाई 
जाएंगी । कीमतें नियत करते समय बस्तुआ वा उ पद व्यय औीर उलादाकर्ता कथित ऑफ 
लाभ को ध्यान में रखा जाएगा। (4) बढ़ारी ता दूर करते के लिए द्ुढ्गीर इका्गी पर अधिक अर 
दिया जायेगा । दल का विश्वास है कि सफल वियाजन के विए जगा का खा आते संगा अति 
आवश्यक है। समाजवादी याजना मे सायजनिक क्षत्र की उृद्धि वा विलिकी है, सह कड़ीयराण 
या एकाधिकारी स्थिति म राज्य के प्रतेध का उप समाजवाद नहीं श सददा । गत ववाद व श्र 
व्यक्तिगत पहल बार घाइस की मावता को मारना नही है॥ हमारी सवार 6 दि थे बरमाह 
तनावा का मुख्य ज्ाव विक्ाग्र प' प्रदिधिक अगदश्व 24 (5) #यितीकरत और ह्किक 
है3805 65:46 36 44 २५५ देठ मजदूर्य 2 हस्क्िद और वरिय यतवाव ठग 5 5 रा 
डर इ्थाइन समिडि्रद्वाय दद्ध्वा के वियादतन हर्ट 


ट्र 


अ्मिका का हाय प्राप्त किया आएगा । दर 
(6) वरमठा और छासडिद “दाता “शसलाल दी छर दाबदला 


कट हा 
खरा 


हैं। दंत चादवा है दि यदद डा सृद विदाय मे रख वे ढाठ ढी हि 
दल अप्रतिबापित सम्पनि 5 मिड है, >जरी मद दर हीखा अहम ह, 
लिए अस्त महाता वा निन्‍प्ए बला 20% 000//77 6 
कि वह वार ही ह्नप शाप गढ़ |) #्कन्‍ल्ट८ 2 

ढे खाद्य हा आम्पिक्लओड अर दस्तक द्धल्ल्ख्व 


पस्थाये 


+ हु इसका किसे 
मिलता है , 


ल्‍* हेससमा का उनाव पोषरा पल 
शव गया (4) भारत के 
राज्य शेपित कृः 
वि 
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का शासन है। कि तु जिस जर्य मे आज धमनिरपेक्षता को लिया जाता है वह तो मुसलमानों को 
प्र्नत्त करने की नीति है । जनसघ भारतीय सरक्ृति, भारत का भारतीय सस्कृृति ओर मर्यादा पर 
पुनरनिर्माण करने के लिए खडा हुआ है और राजनीतिक, आथिक व सामाजिक प्रजातन की 
अवसर की समत्ता व व्यक्ति की स्वत नता के आवार पर स्थापना करना चाहता है । यह व्यक्ति 
की स्वत-जता और विधि के शासन पर आधारित प्रजात न में विश्वास करता है, अतएव यह 
हिंसापूण उपायो के प्रयोग को पद नहीं करता । 
जनसघ की नीति व्यवहार मे एक शोर कुछ प्रतिक्रियावादी तत्त्तो को और दूसरी ओर 
साम्प्रदाथिक तत्त्वा को बढावा दने वाली प्रतीत होती है। भारत को अखण्ड बनाने की बात्त 
बतमात दशशाओं में अव्यावहारिक है। दल ने अपने घोषणा पत्र मे आथिक प्रजात 4 की स्थापना, 
प्रशासन के निम्नतम स्तरों पर विके द्रीकरण, शिक्षा पद्धति में क्रातिकारी परिवतनत, बेकारी को 
मिटाने तथा राष्टीय एकता का सुदढ बनाने इत्यादि सराहनीय राजनीतिक आदर्शों को सम्मिलित 
किया है, कि तु उसके अधिकतर कायकर्त्ताओ ओर सदस्या की प्रतिगामी व साम्प्रदायिक मनोवृत्ति 
के कारण व्यवहार मे यह दल उन आदर्शो की प्राप्ति के लिए प्रमत्न करेगा, इसमे स देह है । 
चीनी आक्रमण के विरुद्ध जनमत के सुदृढ़ बनाने ओर शत्रु का डटकर विरोब करने म जनसघ न 
महत्त्वपूण भाग लिया। भाच 97 मे लोकसभा के जाम चुनाव पर जनसघ द्वारा प्रकाशित 
घोपणा पत्र की मुरय बातो का साराश अग्रलिखित है (7) जनसघ भारत को एक राष्ट्र 
समझता है और सभी भारतीयों को एक ही जन समुदाय । जातिया, धामिक विश्वासो, भापाओ 
और प्रातती की विविधताये हमारे राष्ट्रीय जीवन की एकता को सुदरता और श्ात प्रदान करती 
है। जनसघ भारत के प्राचीन विचार--असाम्प्रदायिक राज्य--मे विश्वास करता है। पर तु 
जनसघ क्रूठे धम निरपक्षवाद को स्वीकार नही करता है, जिसम अघार्मिकता का प्रस'न करने की 
नीति से मेल है । (2) जनसध से देश म॑ समता पर आवारित समाज की रचना करने की शपथ 
ली है, जिसम किसी भी नागरिक के विरुद्ध जम, जीति, वेश या धार्मिक विश्वास के आधार पर 
कोई भेदभाव नहीं किया जामया। (3) जनसघ ने भरीदी के विरुद्ध युद्ध वी घोषणा की है । 
जनसध सभी व्यक्तियो के लिए पूण रोजगार की योजना बनायेगा | अणु कायक्रम मे सभी शिक्षित 
व्यक्तियों को काय मिलेगा । अनिवाय श्राथमिक स्वास्थ्य केद्रो स भावों मे वेकारी दूर होगी। 
(4) कृषि हमारा सबसे वडा उद्योग है। जनसंघ आगामी पाच वर्षो में खाद्य पदार्था में आत्म 
निभरता भ्राप्त करेगा | उसका यह भी विश्वास है कि भूमि पर अधिकार उसके जोतने वाले का 
है । (5) श्रत्यक परिवार के लिए मकान की व्यवस्था की जायगी । 

(6) जनसंघ समझता है कि उद्योगों के क्षेत्र म शिथिलता आ गईं है! यह उस क्षेत्र मे 
स्वास्थ्य और नवजीवन की फिर से प्राप्त करने ने लिए सभी आवश्यक प्र उठायंगा । जनसघ 
उपभोग की वस्तुआ के उद्योग में लघु ओर मध्यम दर्जे के उद्योगो को अधिक महत्त्व दंगा, जिसस 
एकाधिकारी का विकास रुकेगा | यह स्वदेशी की भावना को भी पुनर्जीवित करेगा, जिससे कि 
भारतीय अथव्यवस्था सुदृढ बने । जनसघ आथिक (भर राजनीतिक) दोना ही प्रकार की सत्ता के 
विकेद्रीकरण के पक्ष मे है। (7) यह राष्ट्रीयकृत बैंक उद्योग को एक स्वायत्तता-प्राप्त घन 
प्राधिकरण (37070गर005 ग्रंथ था।70709) मे॑ परिवर्तित करेगा, जो छीटे किसाना, 
दस्तकारो, शिक्षित वेकारो, इजीनियरा तकनीकियो और नये व छोटे उद्यम चलाने वालो को खण 
को उचित सुविधा प्रदान करेगी । यह कर-सम्बधी कातुनों को भी सरल बतायेगा और विक्री- 
कर के स्थान पर उत्पादन महसूल लग्रायेगा । (3) जनसघ पुणतया आत्म निभर अभव्यवस्था के 
लिए काय करेगा और सभी विदेशी सहायता का अत करेगा। यह विदेशी बैका का नी 
राष्ट्रीयकरण करेगा । (9) जनसघ सावजतिक उद्यमा को राजनोतिज्ञा और उच्च सरकारी 
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पताब्ली बाते ८ ढक उनर्नीवित 7 चाहत +ह सम्राजव 
रजीवाद की / जवाहरक्तात नेहरू के मतानुच्ार कप ज्चोग कर 
72१४९) $ भथकों के 'ऐजनीतिक क्षेत्र लिटफाम है 
स्वत्तत्र गली स्थापना पीरे जाम चुना: केक ढाई वप 
उन चुनावों मे इसने काग्रेक़त और प।म्यवादी) पक छू ड्कर सभी | टियो 
स्थान जीते गे प्राप्त स्थान! क्या इसके उम्मी है को पति मत ह्ष्य्यो 
ज्वित्तत पर के स्थान रत और जनतय, मजा समाजव) पादरी पमाजवादी पार्री 
हि्‌दु्‌ महात्भा उससे +)चे / राज्य प्रभाजो के जुनावा मे हैं को 202 स्थान 
हैए जबकि पग्यवाढी प्रटे को 20।, प्रज्ञा प्रयाजवाद) वर्ग क) 4, जनसष को (३2 भौर 
पमाजवादी का, ग यान भ्रितत। पके का पर्व के विद्यर, राजस्थान, जीता और 
जज झ् ०, 36 और 2 स्थानों के व विर्ोेक (०8०६ 027०॥६०७) 
का स्थान क्रिया भी अ्रक्र 4962 है ग्रट की उपलाडि अभावशाती रही । 
पष्ट्रीय हु रे आने के बैंक उत्तारूद पार्टी के विरुद्ध कैवल वा; है ग्रारं 
पे आती थी णः परिणाम बह रहा कि काग्रेज वामप्रथी पची गई । जब 
सवित ते कह की स्थापन, ) गई उसके ते जो का उद्देश्य 7चित काग्रेक पर पम्प ग्रट 
के विरोध मे देक्षिसक्थ) दवाव जअवना था; फ्ण्कु जुनावो # गद प्रटी नेताओं. 
की हच्टि ऊपर उठ गई | के चग्रे $ ३ काप्रेक $) अगले चुलको पर नि गम्भीर चुनेकी 
दे सकगे | गुजरात, राजस्थान ज्जीका आजा कुछ बरी हुई । चोय आम चुनावों 
मे पते के और अधिक स्थान अआप्त किये भा कि इक बाकि थ| हा लोकसभा गे 
42, आध अदेश 29 युनराव 64, भद्र, पा 49, राजस्थान 4 पु विहार मे 
इ्र प्रतिनिधिया की सरया भव कम हो गई परतु 492 हैए चु बरोधी दवा 
की भाक्ति स्वत क पट को भी बहुत कम पमयत मिला + 
पर्स का चुनाव घो, पत्र, 49 इसमे अग्रत्िक्चति पाती को हू महेत्त्ववृण 
स्थान (7) ज्वत्त पर्स का कि; है कि स्थायी अजात + सविषान की परविज्रता 
पर 7 चाहिए । बक्त उह आवश्यक कवि पविधान आवक्रत्िका को अदत्त 
महत्त्ववृण भैमिक कर संविधान + परमाविष्ट अधिकासे को बिना भत रे क्रिया जाय 
और पहकायम रेखा जाय । (2) यह दुर्भाग्य की बात के देश मे कातुन कर व्यवलत्या व्यापक 
जप के भय हो रहे है । स्वित बताओ की कातुन औ: व्यवस्था करे अभाव 
साली ढग के साग करके: रक्षा की जानी आवड (3) बेकार क) पमस्या को हँत करने # 
ए यक्रम पहायक हक (भ) देशभर + बडी जनसत्य; उत्पादक 
चगाया (गा) ग्रामीण क्षे: से बनी वस्तुमो चिए बाजार! पत्चार किया जाय 
(३) देश के मिन भागों के बीच रिवहन और उच्तार की चुद (३) ब्रामी: 
भतरा भे के; विकाय की बढाने के लिए अ। क्स्तुबा ग्ण्क्स्धि ९८०६, 20998) 
की पस्था की जाय, (3) उपभोग की व; पे गाडियो और यैय सम्ब| 
उधोगो के किए नये गैस बाजारों ३) 0 और (ऊ) जन जीवन स्तर को 
ऊचा उन (4) मुद्रा स्फ़ी (7०6900०:) भौर व हैई कीमतों को से त्रिए भावश्यक 
पेय उठाय जायेगे 5 आवारमु है और रहेगा; उचित 
गक फक्घा_-- ॥00/व्व पंध्यात्प 78: ,$ ग0 ' 0; 
84775 8 ला, भ्बछ कह 


पका छाछ ९्ट्ड, ली । 0 मन 
सडक “4:79: 226 बाबाबन 
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और (ई) राष्ट्रमण्डल वी सदस्यता को त्यागना जिसस कि भारत वास्तव मे स्वतज देश बन सके। 

(3) भारत को प्रतिरक्षा नीति वी अग्रलिखित बाता को सुनिश्चित बनाना चाहिय. (अ) 
भारतीय अस्त कानून के स्थान पर दूसरा कानून बनाना, (आ) 8 और 20 वष की आयु के 
चीच वाले सभी नवयुवका को अनिवाय सैनिक शिक्षा दंना, (इ) स्कूलों और कालिजा म विद्याधिया 
को अनिवाये एन० सी० सी० का प्रशिक्षण देना, (ई) अस्त और प्रतिरशा उद्योगां का निर्माण 
करना, (उ) अणुवम तथा भय अणु शस्त बनाना, और (ऊ) देश के सीमा प्रदेशा में पवततीय भौर 
गुरिल्ला युद्ध का प्रश्चिक्षण देना तथा पाकिस्तान सीमा के साथ 220 मील चौडे सुरक्षा जान की 
रचना करना । 

(4) भाषा सम्ब घी नीति ऐसे सभी प्रयत्ता का विराव करने की होगी जो जि हिंदी का 
स्विधान द्वारा प्रदत्त स्थानों स॒ हटाने के लिए किये जाये । (5) काश्मीर के बारे मे जनुच्छेट 
370 को रदद करना, जिसस उस राज्य को विशेष पद प्राप्त हुआ है । (6) विदेशी ईसाई धम 
प्रचारको तथा विदेशी धन के प्रवेश पर कानूनी प्रतिवव लगाना क्याक्ति धन ही उह अपन काय 
करने का अवसर' प्रदान करता है। (7) सभी बत्यात महत्त्वूण उद्योगों कोयला और लोहा, 
परिवहन और सचार क॑ साधन तथा ऐस उद्योगा का, जिनका सम्व ध युद्ध सामग्री ओर प्रतिरक्षा 
स्त्रा से है, राप्टीपकरण करना । (8) सभी के लिए सम अवसर, कमचारिया उद्योगपतिया व 
उपभोक्ताआ के वीच उद्योगो स होने वाले लाभा का सम वितरण जिसके लिए उचित निय-त्रण 
तात्र कायम किया जाय। (9) भूमि के जातने वाले के लिए परिश्रम के पूण फत सहकारी 
आदोलन को प्रोत्साहन देना, सस्ते तथा लम्बी जवधि वाल ऋणा की व्ययस्था । (40) करा मं 
कमी करना, विशेषकर निम्नतर और मध्यम वर्गों तथा छोटे उद्यांगपतिया पर । 

(6) स्वताप्र पार्टी--अगस्त 999 के आरम्भ म श्री चक्रवर्ती राजयापालाचारी श्री के० 
एम० मुणणी, श्री मसानी, श्री एन० जी० रगा आदि नतायो के नतृत्व के अतगत भारत म एव 
नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई । इस पार्टी का नाम स्वत-्र पार्टी है। इसक शूतपूव प्रवान 
पुराने कांग्रेसी श्री एन० जी० रगा हैं। इस पार्टी की नीति कांग्रेस समाजवादी एवं साम्यवराटी दल 
द्वारा समाजवाद के पक्ष समथन के विरोध की है। यह उद्योगा पर राज्य वा बम ये उमर निय त्रण 
चाहती है तथा सरकारी खेती और जोत की भूमि पर सीमा लगाने का विरोध 7र रही है । यह 
सक्षेप म, व्यक्ति के लिए अधिकतम स्वत जता का समयन करती है और यह राज्य द्वारा कम भ 
कम हस्तक्षेप चाहती है। यह महात्मा गाधी द्वारा प्रस्तावित ट्रस्टीनिप के सिद्धात को स्वीबार 
बरती है। पार्टी वे' मत म बाग्रेम का नागपुर अधिवेशन पर सहकारी एप प्रस्ताव सोवियत संघ 
मे अपनाये गये सामूहिक फार्मों से लिप्न नही है। यह्‌ प्रस्ताव किसान के थूमि पर स्वामि-्य वी 
भावना वा विरोधी है और पार्टी का विश्वास है वि सयुक्त कृषि ऐच्चिर आधार पर प्राउद्वारित 
नहीं है । स्वतात्न दल जोत वी भूमि पर सीमा (००॥॥॥४५) लगाए के विरुद्ध है। पार्टी के बता 
चतमान नियोजन प्रणाली के भी विरुद्ध हैं, उनक विचार म इसका परिणाम पूण नियाजन (वां 
एशागधगए) होगा । श्री मसानी के रब्दा म उदारवादी तरीक॑ जा जाधित स्वत भरता और 
आविक प्रजातत्र है, सामाजिक पयाय, समता, समद्धि और स्वताञता वी जार राजरीप पूँजावाट 
या राज्यवाद से अधिक तेजी स ल जात हैं। विश्य वी प्रवृत्ति जय साम्यया” और समाजयाट 
स दूर हटन और उदारवादी प्रजातत्र की ओोर है। यह फाद आश्चय की बात नहीं है प्याति घत 
मे मानव बुद्धि वी ही जीत होतो है।! आलोयबा के अनुसार स्वतश्र पार्टी किरय उन्नोपश 

+ [टरों घादा०५5 भग्माद्षी घर ९९००४०चा८० ॥६६ऐ०आ 00 ८0म्रणया> रैटाउज7२०३ ८३५ ४0 
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प्राथमिकता दी जायगी | पार्दी खेतो पर किसानों के स्वामित्व और पारिवारिक कृपि के पक्ष मे है। 
साथ ही भूमि सुधारो को तेजी के साथ पूरा तथा कार्या वत किया जाना आवश्यक है । (6) 
बैक़ारी और बढती हुई कीमतो की समस्या का हल उत्पादन म वृद्धि है। भारतीय अथव्यवस्था 
का विस्तार, कृषि व्यापार या उद्योग सभी क्षेत्रों मे तभी हो सकता है जब सरकारी नीतियो द्वारा 
कडे परिश्रम और साहस के लिए प्रेरणा की व्यवस्था हो, जिसका कि इस समय अभाव है। 
(7) भारत जैसे देश मं अल्पसरयका व पिछड़े हुए वर्गों के प्रति व्यवहार का बडा महत्त्व है। इस 
सम्बंध मे सविधान के प्राविधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जायगा । (8) तिष्कप--स्वत त्र 
पार्टी भारत की जनता से अपील करती है कि वह शासक काग्रेस को अस्वीकार और पराजित कर 
दें, क्योंकि (अ) उसने सविधान को समाप्त करने का प्रयतत किया है, (आ) वह साम्यवादियों से 
सहायता ले रही है, जिनकी निष्ठा विदेशों के प्रति है, (इ) वह देश म कानुन और व्यवस्था 
कायम करते मे असफल रही है, और (ई) उसन समय की दृष्टि से अनुपयुक्त और भात्मघातक 
आशिक नौतियो का पालन क्या है, जिनके कारण तेज उनति नही हो पाई है। 

(7) भारतीव करा त दल (8 7( 70)--967 में हुए आम चुनावों के बाद बनी यही 
एक महत्त्ववूण अखिल भारतीय पार्टी है। इसकी स्थापना 967 के मध्य में हुई, जबकि उत्तर 
प्रदेश, बिहार, प० बगाल और मध्य प्रदेश के पुराने कांग्रेसी नेताओं ने, जो कि कांग्रेस को चुनावा 
से पूव छोड गये थे या जिहोने चुनावों के बाद कांग्रेस से त्याग पत्र दिये, एक सयुक्त अखिल 
भारतीय राजनीतिक दल बनाने की निर्णय किया। इसके सस्थापकों में तत्कालीन बिहार क॑ 
मुण्य म जी श्री महामाया प्रसाद सि हा, प० वगाल के मुख्य मनी श्री अजय मुवर्जी, उत्तर प्रदेश 
के मुख्य म नी श्री चरण सिंह, श्री कुम्मा राम आय (राथस्थान), ला० जगत नारायण (पंजाब), 
प्रो० हुमायू कबीर (प० बंगाल) आदि उल्लेखनीय है । दल के चोटी के नेताजी ते, जिनकी बैठके 
अक्टूबर 967 में लखनऊ मे हुई, नई पार्टी का नाम भारतीय क्रान्ति दल” रखा | दल के जनरल 
सेक्रेटरी श्री डी० के कुटे (मध्य प्रदेश) ने दल के उद्देश्यों और लक्ष्या के विषय मे कहां कि 
यह प्रजात त्र, राष्ट्रवाद, धमनिरपेक्षता, समाजवाद और अ तर्राप्ट्रीय सहयोग के आधारभूत मुल्यो 
मे भारतीय जन के विश्वास को फिर से कायम करन का प्रयत्न करंगा । दल के प्रारूप सविधान 
को इंदौर मे 28 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया। उसमे कृषि के बारे म कहा गया कि दल 
बड़े फार्मों की अपक्षा छोटे फार्मा को श्रोत्ताहद जौर अधिमायता ([7८७४८००००) देगा और ऐसी 
कृषि अथवन्यवस्था को जिसमें स्वत ते किसान आपस में सहकारिता के सिद्धा त से सम्बाधित हो । 
कारखाना के उद्योगा के बारे मे कहा गया कि दल ऐसी अथव्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमे 
इस वात का ध्यान रखा जाय कि देश मे पूजी की कमी है, प्रति व्यक्ति आय बढाने की 
आवश्यक्ता है, वेकारी और अद्ध वेकारी को दूर करता, तथा मनुप्य क॑ मनुष्य द्वारा श्योपरा से 
बचना । 

फरवरी 97] म॑ प्रकाशित चुनाव घोषणा पत्र मे निम्नलिखित बाता को सम्मिलित किया 
गया है. (!) इसका उद्देश्य ईमानदार और कायकुशल प्रशासन है । (2) जबकि दल बह 
चाहता है कि सावजनिक सेवकों को अच्छे वेतन दिये जायें, यह उनम अनुशासन पर जोर देगा । 
(3) करो के वसूल करने के त त्र को अधिक शुद्ध और कायकुशल वनायेगा ओर प्रशासन व्यय मे 
बचत करेगा। (4) दल का प्रस्ताव है कि उच्च अधिकारिया में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 
विशिष्ट प्रक्रियायें निकाली जायेगी और विशेष अभिकरण स्वापित किय जायेंगे । (5) पूजीबाद 
से कोई समयौता नही किया जायगा। (6) कानून ओर व्यवस्था को वनाय रखा जायगा। (7) 

यायपालिका के संगठन मे सुधार क्या जायगा, किन्तु उसकी स्वतजत्ा को कायम रखा जायगा। 
(8) गवनरो की स्वतञता बनाये रखने के लिए उन पदा स चिवत्त होन क॑ बाद उहं कोइ बम 
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दिया था । उद्दोने मुस्लिम लीग के नमूने पर दक्षित वर्गों के लिए पृथक चुनाव पद्धति की माँग 
की थी, जिस साम्प्रदायिक पचाठ मे मायता मिली थी, विन्तु गांधीजी के आमरण अनशन ने 
उसे पूता पैंसट के रूप मे सश्ोधित बराने मे असफलता पाई थी । डा० अम्बंडकर न अस्पृश्यता- 
निवारण उपाया मे बसी विश्वास नहीं विया । अपन स्वगवास से पूव डा० अम्बंडकर ने बोद्ध घम 
स्वीयार पर लिया था जौर अपने अनुयायिया को थी ऐसा ही करने का परामश दिया था । 
राजनीतिक छ्षेत्र म इस सप का कांग्रेस विरोधी नीति मं सरकार से सभी प्रकार का प्रोत्साहन 
मिला, किस्तु फिर थी यह दलित वर्गों म जनप्रिय ने बन सका । 
स्वत-त्ता प्राप्ति के बाद डा० अम्बडकर नारत सरकार के कानून मंत्री बने और सविधान 
के निर्माण काय मे उनका महत्त्वपूण भाग रहा | उनती जीवन काल के जतिम वर्षों मे दलित वर्ग 
सध का महत्त्व यम हो गया जौर उसका संगठन नी क्षीण बन गया । अपनी मृत्यु से पूव डा० 
अम्बंडकर ने रिपब्लियन पार्टी की स्थापना की । इसवा ध्येय सासद प्रजातत्र (ऐक//वा0०॥८४५ 
70०७79०४०५) में है । यह राज्य के धमनिरपक्षीय स्वरूप की समवक दल की नीति उपयुक्त 
सिद्धान्तोी को कायरूप में बदलना हागी। उसवी नीति विसी विश्विप्ट सिद्धात या विचारधारा 
से बंधन की नही रहेगी । पार्टी सामाजिक और आधिक वियास की किसी भी एसी योजना को 
स्वीवार करन के लिए, जो कि इसक॑ सिद्धाता स मेल साती हो तयार रहगी । जीवन के बारे मे 
इसकी दृष्टि विशुद्धत बुद्धिवादी, आधुनिक, अनुभववादी और शक्षिक रहेंगी। पार्टी का कायक्रम 
967 के चुनाव घापणा-पत्र बे! आधार पर निम्नलिखित है 
() कृपि--शपि का विकास तथा दर या खाद्यान्ता वे उत्पादन में आत्म निभर बनाने के 
लिए ये पग उठाय॑ जायें--(अ) भूमि का राष्ट्रीयकरणा, (आ) गहन खेती (ग्रॉशाआए० ०परए2 
07), (३) सिचाई, (ई) बेकार पडी भूमि को क्ृृपि सोग्य बनाना, (उ) जिस भूमि पर इृषि ने 
हां सके वहाँ वन लगाना । (2) साथ समस्या--इसे हल करने के लिए अग्रलिखित पग उठाये 
जायें--(अ) खाय जीना का उमूलन, (था) प्रतिरोधक स्टॉक (0णीट ६४००८), (इ) अनाज 
एक्श्रित बरने का एकाधिकार (7007070]9 7००प्य०॥०॥) तथा थोक व्यापार का राषप्ट्रीय- 
करण, (ई) लाभकारी मूल्य, (उ) ऋण प्राप्त करने की सुविधायें, (ऊ) फसल का बीमा, और 
(ए) उचित मूल्य की दूकानें। (3) सावजनिक या निजी क्षेत्र--निधनता का उपचार अधिक 
उत्पादन है तन कि उत्पादन का ढंग । अत इस विपय मे दल किसी विशिष्ट सिद्धांत या ढय से 
नही बँधा है | जहाँ कही राष्ट्रीय उद्यम सम्भव और आवश्यक हो, दल उसका समथन करेगा और 
जहाँ कही निजी उद्यम सम्भव है तथा राष्ट्रीय उद्यम का हाना आवश्यक नही है वहाँ निजी उद्यम 
को जारी रहने दिया जायेगा । (4) जनसख्या की वद्धि को रोका जाये--पार्टी परिवार तियोजन 
कायक्रम को प्राथमिकता देगी जिससे कि आग्रामी !0 वर्षों मंज म-दर आधा रह जाये। 
(5) कमजोर समूहो का उत्पान--पार्टी विशेष रूप ऐसे समूहो के लिए चिन्तित है, अत्र वह 
उनके' लिए सभी मो्चों पर युद्ध करेगी तथा पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जातियो, अनुसूचित 
जनजातियो (7065) और वौद्ध बनने वाले लोगा को शिक्षा, सेवाओं व आधिक कल्याण के 
मामलो में ऊपर उठायेगी। (6) भाषावाद की समस्या--(अ) विभिन राज्यो के बीच सीमा 
विवादों को भाषा के आधार पर हल क्या जायेगा । (आ) विभिन्न भाषाओं के वीच सम्बंध 
भोडने वाली भाषा (॥7६ 98032०) के रूप मे श्रग्रेजी का स्थान हिंदी ही ले सकती है । 
(६) हिन्दी के साथ अय राष्ट्रीय भाषाओं का भी विकास किया जाये । (ई) उद्‌ का अश्त॒ केवल 
भाषा का प्रश्न है। उसके विकास के लिए श्रत्येक अवसर दिया जायेगा। (7) प्रशासन कीं 
शुद्धता--भ्रष्टाचार को रोकने तथा भ्रश्चासन के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए ये पग उठाये जाये 
(अ) भ्रष्ट लोगा के विरुद्ध कडी कायवाही, (आ) अनावश्यक कानूनो और प्रतिव घा को हृदाकर 


जिसके लिए उत्तरदायी ये, किन्तु है था 9३), नेता, ई० 
पी० राम सेकर छफ़ बता, $॥ बग का) अपन वृद्धावस्था प्राटे के एक 
> वर्षीय सद विवाह कर लिया या, जैसे तय इक गाने बातो क हित वापस € 
कया । इक गयी के औ ० के० को छोड दिया, ने क्रय ड की बहुत मी). नीतियां 
फायक्रम चेायये और: जह्ने 45 प्रितम्वर 4949 को चये दे की) स्थाव: नाक आरम्भ से 
4957 तक ० कै० के बाय है) |, ) आम चुनावों मे 
उयम बार भाग हि । 
डी० के० पिदस्या के नये स्तर की ६ ना के) ग, उनका जिनीतिक आदेश एक 
टथक इविज ये (2 7 56३९) को करना ३) हैं विश्वात था. कवि 
7र दि पत्ता है (मद्रास) नाप, केरल भौर मी उत्पत्ति 
ने सस्कृति मे अविड ह , डी० एम के० को कैम मे काफ़ी पैकतता भिद्ध » यहा तक 
पैरकार करे डी० एम कै० गतिविधियों ने के पान मे सश् पन क्रम 
पड तभी 2थयकतावाली काय; सका। ॥9&: में कीनी बाद ३)५ एम क्र, 
ने प्रचार को स्वग्रित २ दियि| गौर रे तथा सण्ज्ता 
किया । 6-7 क्यों एम० क्षे, शक्ति और चोकप्रिय: प्यधिक कि हई। 
7962 # 7 में 2) एम० के० के मद्रात्त बि त्तमा 0 स्थानों से से स्थान 
आप्त ये, यदि गिदवारा 30 पास मत / थे 0 बात मत 
मिल्ले के शव 7959 डी० एम० कै० कैवक 45 स्थः कैये के प्रकार 5 
पैप मे उसके ॥ सस्या पीन गुनी से अधिक हो थी । 
डी० एम० के० के कंता और सदस्य रत के है. 7 चाहते है, पुकय देशवातिय। 
को भी ५ है भारतीय सयता चाहिए व०् के गाहुराई क मवा; य म्भव हो 
सकेगा जबकि परकारी भ्रपा नीति के शगतया वाय / जाये । बाद हि्ीकोर, 
जाता है के वेक्षिण के लोग भाषा धनी है, उसे स्व का ॥ जनता 
य। है भापा का य6६ गउ4॥5६) राष्ट्रो एकीकर: 
के भाषा की बारत क्‌। कै क्राप्त मे हो सक्रेय, पेभी राज्य 
स्तर की भाषाओं को जिभाषा बनाने ऐसा ही च्कत्ा है; जहे सम ९; दर णव 
के शक हो श्रप्रेः री जाये । ७) ० के, विश्वाज् एकता पही 
(एक 0प८ घ6 पा) । |, मे एः (एफ | 40/०७७०) को शआप्त कि 
जास फा है भरने राज्यो परेस्केतियां को ॥ डी के० ज। है कि एक 
पेस्क्तति के चोया 34 49734 चोः क्त्ता। 3 * विवान सभा) 
जनाब हुए । को विजय क्र हुई तः ज्ित 
घोषरा पत्र के चम्मिलि बातें निम्नलि खत है 
(7) ७3७५ के० प्रमाजवादी स्वावना है पे निक बुस 
हो । यह त। मिलनाडु मे जपने सत्र, 7२ बत्ती सक्तियों हे सहयोग 
रेगी + साथ मेन भाषा और तेमि की रक्षा करेगी । जहा 
पके तमिल दु है, इसका गति ततेम्रितन 9 को र से साथ 
प्राय रखते कायक सिद्ध | बेसिल भारतीय 


रसने +) है।गी # $ उपयोगी आओ) | न्क् 
बाधार पर राज्यो के लिए च्वायत्तता आदोकचन के विए पेमथक प्रात क्रय । ६3) नीचोपिक 
क्षेत्र के ऊँच बडे और जध्यम ज्योगोे के लिए उयुक्त भेत्र (0५७ 560०) ३१ गड्ति को कार 
7 की विदतीय साकेशरी +३ रचना +) 


विभिन राज्यो मे राजनीतिक दल 543 


करे । चुनाव पद्धति में परिवतन की आवश्यकृता--वतमान एक सदस्यीय चुनाव पद्धति के स्थान 
पर थानुपातिक भ्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाया जाये । यह पद्धति विश्व के एक दजन से अधिक 
देशो में प्रचलित है जौर सफलतापूवक चल रही है । 

(4) वैयक्तिक कानून (८907० 7.3090) को सरक्षण--हमारे देश मे विभित धामिक समुदाय 
और मतावलम्बी समूह रहते हैं, भत्त यह बहुत ही महत्त्वपृण है कि उनके दँयक्तिक कानून को 
सरक्षण प्रदान किया जाये, यदि सविधान वा कोई अनुच्छेद उसमे बाघा डालता हो तो उसे 
सप्योधित किया जाये । मातृ-भाषा का परिरक्षण (]शर०्धाश्वधणा) किया जाय--यह एक मा ये 
सिद्धा त है कि मातृ भाषा ही श्षिक्षा का माध्यम हो । हमारा विश्वास है विहार, उत्तर प्रदेश, 
राजस्थान, मध्य प्रदेश, आध्र प्ररेश और मसूर मे जनसरया के काफी बडे भाग की मातृ भाषा 
उदूँ है, अत इन राज्यो म उर्दू को दूसरी भाषा का पद मिलवा चाहिए और उर्दू बोलने वालो को 
स्कूला म॑ उर्दू पढाये जाने की सुविधाये प्राप्त होनी चाहिएँ। अल्पसख्यक मण्डली ()थाधणा॥५9 
80274) --अल्पसस्यको की समस्याओं को हल करने के लिए तथा उनकी शिकायतों को दूर करने 
के लिए एक भल्पसख्यक मण्डली का गठन किया जाये, उसम अल्पसख्यको के विश्वास प्राप्त व्यक्ति 
सदस्य हो । शिक्षण सस्यायें--यह हमारा आधारभूत कत्तव्य है कि हम भारत के किसी समूह या 
समुदाय द्वारा अपने बालकों की शिक्षा के लिए स्थापित सस्था के मूल उद्ददेश्यो व लक्ष्या के परीक्षण 
की प्रतिरक्षा करे । ऐसी सस्थाओं में अलीगढ मुस्लिम युनिवर्धिटी, वनारस हि दू युनिवर्धिदी, 
शा्विनिकेतन, जामिया मिलिया और गुरुऊुल कागडी उल्लेखनीय है। भारत के मुसलमानों ने 
अलीगढ मुस्लिम युनिवर्सिदी के वारे मे भारत सरकार की नीति की खुने रूप मे नि दा की है । वे 
इस बात को फिर दोहराते है कि वे इस विश्वविद्यालय के अल्पसख्यक स्वल्प और परम्पराआ 
(ए07(५ था॥4०6: श्रात 780॥705) को बचाने के लिए अपना सघप जारी रखेये । 

(0) द्रविड मुनेत कजमस (70 ४ € )--द्रविड आ दोलन, वास्तव मे, हिं दूबाद के 
विरुद्ध एक सामाजिक धामिक विद्रोह है, यह उन शूदों की हीमता की मव्रोग्रसि (॥/0709 
७०॥]०2) को भाक्रामक और हिसापूण प्रकटन है, जिनमे पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव अधीन 
आत्मचेतता जग गई है और जो अपनी बहुसख्या की राजनीतिक सुध्त शक्ति को अनुभव करते है । 
द्रविड़ आ दोलन के समथको का विश्वास है कि वे द्वविड भर्थाव्‌ उत्तर के आरयों से मित्र मूलवश् 
के लोग है और उनकी अपनी सस्क्ृति है । उनके मतानुसार ब्राह्मण अ ब्राह्मण से भिन्न जाति के 
वशज है, अर्थात्‌ वे आय जाति के बशज है। पद दलित द्रविड़ अ-व्राह्मण और सताने वाल आयन- 
ब्राह्मण के बीच सास्क्ृतिक अ तरो को ही दो भ्रजातियो ((४० 74०६७) के सिद्धांत का रूप दे दिया 
गया है 

कुछ लोग डी० एम० के० का डी० के० समझते हैं, वास्तव मे, दूसरे सगठन का मुख्य 
कायक्रम इस समय सामाजिक पुनर्निर्माण है और जहा तक उसकी राजनीति का सम्बन्ध है, उसने 

4967 से पूव शासक दल काग्रेस से मेल कद लिया था। डी० एम० के० के वनन से परूव उसके 
अधिकतर सदस्य, मद्रास के वतमान मुख्य मनी सहित, ढी० के० के सदस्य ये परन्तु !249 मे 8१ 
उसका एक काफी बडा जय उससे अल्नग हो गया था ओर उन्हाने डी० एम० के० हो रे ५३ श्र 


परे ७५४ 
+ पह (/4श4ाब्० ग्राएशटशाध०६ 05 4 50च०-चट8/07572ए०६ 3डय्पाएे रच हु है ४ चे 
से पाए नाप 38 दह्यूप्रद5्दत5.. ॥६75 27 2886556 ठग राए॑ध्यां 4 शक रे ५ 5४९७ २६४४ 'ह 
'०गाएहक् ण शाह उदरद।७ स० एचटथ (6 20706708 ० छष्डाटाग-णा३ मजे रे प्र ६७ ४७ रेट 
506 ७०050075. 480 50 ३६३26 (है एणापव्ड। एगव्णप्रयाऊ जले 03 4 "६ ७६:९९. ६ की 
कि िपरधाड बह इवदाब9 तादिर+ ग0छ 008 खिवीणापड ब्योर पीर २७०७३ 5 १४ है 
वि कै 40 7808 -फगप्रा/ंबवाय 5 'ए. पफ्ठल फव्यशफपक को 
गा डाल कग[त तय फिवं4. (०००१ 0५ |व॒ण्या ऐच्डए्डाप कप पे 
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जायगी । (4) यह एंय शृषि उत्पादन परिषद्‌ स्थापित करता चाहता है। (5) समाजवादी समाज 
मे पिषड़े हुए वर्गों गौर दलित वर्गों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जायगी। 
(6) डी० एम० क० यह जनुभव करती है कि हिं दी के प्रभुत्व को रोकता जौर तमिल का विकास 
बरता इसके जम वा कारण ओर प्रयोजन ही है (7) जय पार्दो भारतीय एकीकरण और पडोसी 
राज्यों के साथ एवीवरण चाहती है, उसने 'हमवती' जस बाघा के निर्माण के विरोध करन वा 
पकाय सऊतप किया है, यदि वे तमिल्लनाडु के छितता पर वुप्रभाव डालन वाले हैं। (8) ढी० एम० 
क० में झपय लो है कि यह कुडा परिथम्र करन वाले किसानो, औद्योगिक श्रमिका, वाल बनाने 
बाली, पोवी का क्राम वरते वाला तथा सवहारावग के अय विभागा तथा समाज के निम्म स्तरा 
पर दरिद्रता के कप्ट भागत वाला और मध्यम वग के लागो को क्रसिक रूप से बद्धिपूर्ण सुविधाएँ 
प्रदान करन की व्यवस्था करेगी । (9) किसी भी वंग व आन्दोलन (थह्टाव0॥) के बारे मे पार्दी 
की नीति उसके उद्देश्य पर ध्यान दने तथा आदाजनकर्ताजा की उचित मांगा को पूरा करन 
को है । (0) दी० एम० के० समाज की सवक है जौर जनसाधारण के घरो वा प्रकाश है 
(44) प्रकाली दल--यह पजाव मं अकालियो का एक सगठित दल रहा । इसने भी सुस्विम लीग 
की भांति सिक्‍सों के हिता जौर अधिकारों के वार लगाय। इसहं प्रधान नेता मास्टर तारासिह 
रहू । मास्टर ताराविद ने जंग्रल्‍्त 3967 मे पंजाबी सू्ब के निमाण हुतु आमरण बतशन 
आरम्भ किया। प्रधानम त्री जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप मे कहा कि वह प्रजाब के और 
विनाजन के लिए तयार नहीं थ। उनके मतानुसार पजाव को प्रवात भाषा प्रजादी पहल से ही 
थी थौर यदि भाषा विवाद नहीं रहा तो पजाबी सूव की माँग साम्प्रदायिक ठुई | 40 दिन बाद 
मास्टर ताराधिह ने भी अनशन तोड दिया क्‍्याऊ़ि प्रधानम“त्री न उ हू यह विश्वास दिलाया कि 
भारत सरकार इस प्रए्त की जाँच के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त भ्रायोग नियुक्त करेगी कि क्‍या 
सिकखा के विरद्ध काई भेदभाव बरता जाता है। 3 अक्टूबर को भारत सरकार ने भारतीय 
सर्वोच्च यायालय के धूतपुव यायाधिप्रति श्री एस० आर० दास के सभापतित्व में तीन सदस्यों 
का जायोग नियुक्त किया, परतु अकाली दल ने फिर से उसका वहिप्कार किया । फिर भी 
आयोग ने अपना काय प्रूण क्या जोर वह इस निश्चय पर पहुँचा कि सिमखा के विरुद्ध भेदभाव 
चर्ने जाने की शिकायतें तिरावार है । 
उसके बाद सभी राज्यों की भाति पंजाब मे भी जाम चुताव के लिए तथारी चुरू हुई । 
अकाली दल ने पजावी सूबे की माँग पर चुनाव लडा ओर काग्रेस को हराने के उद्देश्य से विरोवी 
दलो ने आपस मे एक समझौता कया, जिसके अनुसार निर्वाचन क्षेत्रा मे कांग्रेस का किसी भी 
विरोधी दल के एक उम्मीदवार ते सीधा मुकाबला किया । चुनाव से कांग्रेस को फिर से पूण वहुमत 
प्राप्त हुआ, मद्यपि कांग्रेत्ती सदस्या की सख्या पहले स कुछ कम अवश्य हो गई । अकालों दल के 
लोकसभा में त्तीव और पजाब की विधाव सभा म॑ उप्नीस प्रतिनिधि चुने गये। कुछ समय के 
लिए मास्टर तारपसह ने राष्ट्रीय एकता व सगठन पर बल दिया, क्‍्योवि उतके विचार म देश 
गम्भीर स्थिति से गुजर रहा था। उस समय अकाली दल ने सूबे के लिए कोई आ दोलन नही 
चलाया । अगस्त अवटूबर 7962 में अकाली दल मे आपसी फ्ट हुईं आर दल दो वराबर के गुटों 
में बेंट गया । एक भुट के नेता फतहसिंह थे और उहे बहुमत का समयन प्राप्त या । दूसरे गुट 
के वता मास्टर त्तारासिह थे । दोनो ही गुटा ते चीन के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए 
सरकार को पूण सहयाय और समथन दिया। माच 97। को लोकसभा के लिए हुए चुनावों के 
अवसर पर दल द्वारा अकाश्चित घांपणा पतन में निम्नलिखित बातों को महत्त्वपूण स्थाव दिया “0७. 
गया[--- 
(7) कृषि के क्षेत्र मे भूमि सुधारा को तेजी से कार्या वत किया जायेगा जौर 
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द्वारा पुष्टोकरण के प्रशव पर दत मे फूट पड़ गयी । दक्षियपथिियों ने सीँघ का तो समन किया, 
कि तु उसके साथ लग संयुक्त राज्य अमरीका और जापान के बीच प्रतिरक्षा समझौते का विरोध 
किया । वामपथिया ने साध का विरोध फक्यि। तथा उन्होंने पश्चिदम को उसके विश्व साम्यवाद 
के विरुद्ध सघप में सहयोग देन का भी बढ़ा विरोध किया । उदहान॑ कोरिया बुद्ध में दक्षिण 
कौरिया को किसी भी प्रकार की सहायता दिये जान का विरोध किया और युद्ध के बाद इस बात 
पर बल दिया कि जाएन से सभी विदेशी संनायें हुट॥ साथ ही, उद्हीने जापान द्वारा फिर से 
सस्त्रीजरण की नीति का विरोध किया । जापान के बहुत से तटस्थवादी भी उनकी आर घिचे ! 
१95$ मे क्षमराका जोर मोवियत संघ क॑ बीच तनाव कुछ कम हुआ, जिसके प्रभाव से 
दोनो भागा के बीच मतभेद के प्रश्न क्षीण हो यये जौर उ'होने मिलकर जापान सोशलिस्ट दल 
सश्ठित क्या। वामपथी दल का नेता मोसाबुरों मुकुकी (१४059907 प्रा) दल का 
सभापति बना और दक्षिणप्ी नता इनेजिरी असानुमा (रद्शाए० 489) मुख्य मेक्रेंटरी 
हो गया । दल के युटो मं अभी तक मतमेद्द है, यद्यपि वे सब आन्वरिक क्षेत्र मे पूजीवादी कायक्रम 
भोर वैदेशिक क्षेत्र में बहुस॒र॒यक दल के अमरीकापक्षीय कायक्रम के विरोधी है। गुटवन्दी क कारण 
समाजवादी दल मतदाताआ के सामने स्पष्द और रचनात्मक कायक्रम नही रख पाता । यद्यपि 
द्वि दलीय पद्धत्त सं समाजवादी दल दूसरे स्थात का सुरढ दल है, फिर भी बतमाने योजना के 
थे तगत॒ वहु निम्न सदन के लिए आधे स्थानों से सी उम्मीदवार खडा नहीं करता जत समाश 
वादी कभी बहुमत प्राप्त व कर सके है। प्रतिनिधि सदन में सोशलिस्टो की 7/3 से कम स्थान 
आप्त है, पर तु उनके कायक्रम का मजदुर सघा और वुद्धिजीवियो से व्यापक समभन प्रप्त है । 
जापान के निर्वाचिका वी कुल सख्या के 7/3 भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले समराथवादी 
इस समय भरमुझ विरोडी दस है। साम्यवादी उह लोकप्रिय मोर्चे के नर पर अपने साथ मिलाने 
का प्रयत्व करत रहे हैं। 955 क॑ बात तक समाजवादी दो भागो--वामप्थी सभूहो में 4८ रहे, 
पर तु अब वे मिलकर काय कर रहें है। जबकि दक्षिएं प्रथी समाजवादी सत्य ही साम्यवाद के 
विरोधी रहे है वामपंथी समाजवादियां ने सम्रय समय पर स्ाम्यवादियों स मिलकर हाय करले 
का अयत्न' किया है । इस ससय समाजवादी दल के कायक्रम में कई माँगें जापानी साम्यवादी दल 
से मिलती है । दोनो ही दल संविधान व निवाचन कानून में परिवरना के विरोधी हैं, दोना ही 
पुन शस्त्रीकरण और अमरीकी सनक अड्‌डा के विदद्ध हैं, और दीनो ही दल स्वतायता, झंरीत 
और प्रजान त्र के नारे लगाते हैं। साम्यवादियों की भाँति समाजवादी भी पर्किय गासव को चीन 
का वध प्रतिनिधि मानते है और साम्यवादी दो के साथ व्यापार के पक्ष में है। दोनो दल अणु 
और उद्जन बमो पर प्रतिब था को माँग करते हैं। साम्यवादी भौर समाजवादी देखा मे सत्ता का 
शाीतपृण वे सासद प्रणाली बनाम हिस्ताप्मक क्रात दास पाने के प्रश्न पर यम्भीर सतमभेद है । 
लिबरल शोर डेमीफ्रेटिक दल--विश्व युद्ध के बाद जापाथ की डायट के निम्न संदन 
में पूण बहुमत प्राप्त करने बाला पहला दस 'लिवरल पार्टी था । 950 मे इसमें ढेमोक्रटिक 
दल के सदस्य भी मिल यये थे और मिल-जुल दल को 466 स्थानों मं 286 स्थान प्रास्त थे । 
डितीय सदन म॑ उसे केवल मामूली बहुमत श्राप्त था । अपन नाम के बावजूद लिवरल पार्टी 
अनुदारवादी तमूहो म भी दक्षिसपथों रही। उसे नये औद्योगिक ओर व्यावसायिद' हिला तया 
ग्रामीण जापान के अनुदारादिया का समपन प्राप्त है । डेमोक्रेडिक दल का नाम पहले ओप्रेविय 
दल था । अपनी भिनसीटो पृष्ठभूमि के कारण डेमोक्रेटिक दल ने दुछ समय तक समाजवादी 
और सहुकारी दला [3०७4४ छापे (००एथब॥४० एथ0०७) से मत्त रखा । अनुदारवादी 
दला मे डेमीफ्रेंटो पर ही समाजवाद क॑ उदय वा सबसे अधिव' प्रभाव पडा है। फिर थी डेमोकेटिक 
पार्दों लिवरल पार्टी से कुछ ही कम अनुदारबाटी है। इसक राजनीतिक पिद्धान्त झूछ नी हा। 
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इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि देश मर एक स्थामी और सुहदढ सरकार बनी, और प्राय 
सभी विरोधी दलों की बुरी हार हुई । 972 के भारम्भ मे कई राज्यो की विधान सभाआ के 
लिए थाम चुनाव हुए । उनमे भी शासक दल (कांग्रेस) को प्राय सभी राज्या मं आशा से बढ़कर 
जीत और स्थान प्राप्त हुए। बडे राज्यों मं केवल तमिलनाडु और उड़ीसा हो एसे राज्य रहे 
जहा कांग्रेस के मन्तिमण्डल ने बने, केरल के मिले-जुले मा जमण्डल मे कांग्रेस प्रमुख दल रहा । 
विशेष रूप से उल्लखनीय बात यह है कि काग्रेस ने दिल्‍ली महानगर परिपद्‌ और पश्चिमी बगाल 
की विधान सभा वे लिए हुए चुवावों में क्रमश जनसघ व साम्यवादी दल (माक्सवादी) को भी 
पराजित किया । 

3972 के प्रारम्भिक महीनों मं जनता का मनाबल काफी ऊँचा था और प्रधानम नी 
श्रीमती इीदरा गाषी के नेतृत्व म॑ उहोने पक्का विश्वास प्रकट क्या । उस समय वहुसस्यक जनत्ता 
अधिक अच्छे भविष्य के लिए कठिनाइया सहन करने को तथार थी। यदि उस समय वांग्रेस 
अवसर के अनुस्तार ऊँची उठ पाती तो अवश्य ही देश प्रगति पथ पर तेजी से बढ़ता । पर तु 
शासक दल में फिर से पुरानी कमिया उभरी, मेताओं मे महत्त्ववूण नीतिया के बारे म मतभेद पैदा 
हुए, यद्यपि प्रधानम-ती के शक्तिशाली नेतृत्व के प्रभावाधीन वे दबे रहे । दल के भीतर के द्रीय 
स्तर पर नह॒ुरू फारम और सोशलिस्ट फोरम के बीच खुला विवाद और सघप आर+्म हुला ! 
नहझू फोरम के समथको ने वहा मिः सोशलिस्ट फोरम साम्मवादी दल थी वाग्रेस के भा तरिक 
मामला म हस्तक्षेप करने वा अवसर दे रहा था। सोशलिस्ट फोरम की भोर से कहा गया कि 
यदि साम्यवादी दत्त कांग्रेस की आधिक नीतियां का समवन करता है तो उसका समयन पाने मे 
कोई ह्वानि नही । कांग्रेस सगठन वी उच्च सत्ता मे दोनो फोरसों को भय कर दिया, किंतु संगठन 
में एकता व सुदृढता की कमी बनी रही । 

973 के ग्रीष्म काल में सरकार ने गेहें का थोक व्यापार सरकारी तिय तण में लत का 
निणय क्या, कि तु उसक काया-वयन मे सरकारी त न्र जोर सगठन अधिकाशत असफल रहा । 
उसके बाद दश भर में अनाज और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक अ ये सभी वस्तुआ के मुल्या 
म असावारण वरद्धि हुई और दशश मे एक अभूतपूव आथिक सकट उत्पन हुआ | विहार, गुजरात 
व अय शज्या के माँ नमण्डलो में आलन्तरिक झगड़ा के कारण भारी उसट फेर हुए । अ ये राज्या 
पर भी उनका क्प्रभाव पडा, उत्तर प्रदेश मे कांग्रेसी मन्तिमण्डला को बहुमत का समथन प्राप्त 
होत हुए भी प्याग पत्र देना पढा और वहाँ राष्ट्रपत्ति का झासन लागू हुआ । एसी परिस्थितियां 
मे विरोधी दला में एकत्ता वे गठव घन के लिए प्रथल आरम्भ हुए । कांग्रेस की स्थिति काफी 

कमजोर हो गई किन्तु अभी तक विरोधी दलों में फूद के कारण भावी चुनावा के अवसर पर 
उसका कोई प्रवल विकल्प दिखाई नहीं देता। साथ ही शासक काग्रेस और सगठन कांग्रस के 
नेताओी के बीच फिर स मिलने हैतु कुछ वातचीत जारम्भ हुई है । 


6 जापान में राजनीतिक दल 


जापान सोशझलिस्ट दल (7४॥०॥ 58947 70)--- 945 से युव समाजवादी आदावन को 
दवाया गया था, जिसके कारण जापान के वामफपथिया मे एक्य स्थापित हा गया था, जा राजनीतिक 
कायवाही की स्वतत्रता मिलन पर कायम ने रह सका। सांग डेमोक्केटिक दल वी आारम्मिक 
वर्षों म एकत्ता के परिणामस्वरूप उस 2947 के चुनावा म अप्रत्याश्वित शक्ति प्राप्त हुई और याद 
मे बसते वाले दीसा मिल जुल माँ त्रमण्डला मे उसका स्थाव सुहढ रहा । परन्तु 4950 मं दत के 
अंतिवादिया और उदारवादिया के वीच मतभेद उत्पन हुए ओर अक्टूबर 295] म शा तिर्साध 
नो (जिसका आरूप तैयार करन मे सोवियत संघ और चीन ने कोइ नाग ने लिया था) ्ण्ऋ 


है. 


359 राजनीतिक पत्थायें 4१२ पुच्ननात्मक प्राषन 
दल का रप्ट्रीय स्वतपता के उद्देश्य सातिपृण तरीकों क ही प्राप्त हो उकता है, रु आपने 
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लिंवरल और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच केवल महत्त्वहीन वातो में अतर है। इसी कारण आगामी 
वर्षों मे लिबरत और डेमोक्रेटिक दलों से मिलकर एक दल बन ग्रया । लिबरल डेमोक्रेटिक दल 
जापान का वतमान बहुसरयक दल अनुदारवादी है और पश्चिम से मित्रता का समथक है। इस 
दल की उत्पत्ति नवम्बर 955 मे हुई, जबकि लिबरल और डेमोक़ेटिक दलो मे एकता कायम 
हुई। डेमोक्रेटिक दल मे पुराने प्रोग्रेसिव दल के सदस्य तथा कुछ ऐसे व्यक्ति सम्मिलित थे जो 
लिवरल दल से अलग हो गये थे। माच 4957 मे नोबुसुके किशी ()ँ००४४॥८४ ।(0॥) इस 
दल के अध्यक्ष बने जो पूवगामी फरवरी में जापान के प्रवानमजी बन गये थे | इस दल के 
संगठन का दोष यह है कि इसमे गुट हैं, इस कारण यह विरोधी पक्ष के विरुद्ध सयुक्त मोर्चा नही 
बना सकता है ।? 
श्योकयूपयुकाई भ्रथवा ग्रीन ब्रीज सोसायटी (२४०/एरच्चान्‍क 07 0ठा6शथा फ०्टटढ 
80००४५०)--इसकी स्थापना 947 मे कौप्तिलर सदन के कुछ सदस्यों ते की थी, जिचका झुकाव 
अनुदारवादी राजनीतिक दशन की भर था। जापान के राजनीतिक जीवन मे इस दल अथवा 
समूह का महत्त्व यह है कि इसके सदस्यों की सरया 30 के लगभग है और उनके रहते हुए कोई 
भी प्रमुख दल उस सदन में वहुमत प्राप्त नही कर सका है। परन्तु 956 के चुनाव म॑ इस समूह 
की बुरी हार हुई और सम्भव है कि इसका ज त हो जाये । कुछ लेखकों के मतानुसार यह कोई 
दल नहीं है यह तो कुछ स्वतरत सदस्यो का ढीला ढाला संगठन है, इस दल का मे तो कोई 
स्पष्ट कायक्रम है और मत दल मे अनुशासन ही है । 
जापान का साम्यवादों दल (९॥॥०7॥ #५०$४॥0)--साम्यवादी दल की ञाक्ति का ठीक 
से अनुमान डायट में उसके सदस्यों की सख्या से तही लगाया जा सकता । 949 के चुनावों में 
इसके डायट में 35 प्रतिनिधि थे, जबकि 958 म॑ केवल 4 रह गये। दल के कायकर्त्ताओं और 
सदस्थो में अनुशासन, इसको सोवियत सध से मिलने वाली गुप्त सहायता और सकट काल मे 
इसकी व्यापक अपील आदि की दृष्टि से साम्यवादी दल जापान का प्रमुख दल समझा जाना 
चाहिए। इसके लक्ष्य ये हैं--जापान से सयुक्त राज्य की सुरक्षा सेनाएँ तुर त हटे, जापान और 
सयुक्त राज्य के बीच हुए प्रतिरक्षा समझौते रदृद कर दिये जायें, नि शस्तीकरण की सीति पर 
चला जाये और सामाजिक सुधार हा) इसका अन्तिम उद्देश्य जापान को साम्यवादी गूट मं 
सम्मिलित करना है । साम्यवादी दल अप्रैल 952 से भय दला के समान वेध है। 950 तक 
द्वितीय विश्व युद्ध के वाद जापान साम्यवादी दल का नारा 'शातितिपूण क्रा त! था। दल को 
सवसाधारण जनता का सगठन बनाने के उद्देश्य से दल ने अपने नेता नोसाका के नेतृत्व में 
समाजवादियों के साथ मिलकर लोकप्रिय मोर्चे की नीति अपनायी थी। उन वर्षों म दल ने 
अमरीकी शासन अधिकारियो की खुलकर आलोचना नही की और सोवियत सध ने परम्परागत 
सम्बधो के महत्त्व पर बल नही दिया । परिणामस्वरूप 949 के चुनाव मे दल के 35 प्रतिनिधि 
डायठ मे चुने गये । कई वष से जापानी साम्यवादियों का मुख्य शत्रु अमरीकी साम्राज्यवाद' है । 
उस पर विजय पाने के लिए साम्यवादी दल का फार्मूला राष्ट्रीय स्वतत्रता के लिए जनता का 
सग्रठित मोर्चा है। मोर्चे मं अमरीकी साम्राज्यवाद का विरोध करने वाले सभी प्रगतिशील तत्त्व 
सम्मिलित होते हैं । 
4955 के अ त मे साम्यवादी दल के नेता, सोसाका ने कहा कि कुछ देशो म॑ साम्यवादी 
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का जा हे सामने उरमर उद्गर्याक् 55 व कहियाइ्गों माई है, उप इस 
थे हा है | इस 6त भे अआपुशरया३र 4) सापारणादा अतिरियागर ब्द्ठ 
जाता हे और इस एस दक़ क रिरोप में गम करा पड़ा है [पार बास्टयया धबर पाये ड) 
| ॥ बटी मादा में उशस्तार डो अमिम्धक फिया है । गे बात का काम रखते के विए इक 
प मा्योप ततिर्ध का जतुसरण क्रया पढहा है. जो उठ गीवा झकदूव जि उ्धाहै थि॥ँ 
वर थार्ही 4 आए्न डिपो 3 मिउर # चर्न्श प-- दिवस बार्दों वजन स्थामियां या 
स्यायमायियां ती राज हे जविम्बत्ति छी है । पढ़े देव उगध मिखइर बड़ा, डा सबर पार्टी रा 
राजनी।ध ओर उसके शिप्रा को एस ६ हरी बरह भोर जा महू अनुमय बरई है. कि वाखनिया 
की राजडाहि डे हा दभ थे रडताव उप्ाग और गिटिय धाप्माय्य के प्रति बाण के भाइयी पर 
बत दागी आगर्यरणा है।" सक्षत मे, उिररस पार्टी मामदोय शासन प्रखातो सा टिदिय 
परग्बराओ ये जारी रस र मात्रा ₹ पागर औि पर बच ही है । दे का सगदन दौसा ासा 
सगद़त है ओर उसके भातग़ शक्ति # रू 2 राग्प यगदन हूं ) 
फड़ों पर्दी--गग गैय की पार्दों को असस्म 7928 मे हुआ । ब्धयरि इसइ अनुवाडिया 
की शसम्या यहु।ई बड़ी पहों है रिन्‍्तु उस सररार वर हातों श्रभाय झा है। इस दत्त का 
नाधापे गना राज्यों में पही है। इस दस # रादीय रायठन और घरवादा, दिकाशा ? बागदाना 
(#0द९४७।5४७) के संधि यदि दि हू शव निश्ट सम्परा दे ६ श्गरा! जल मुश्यत 
ग्राभमीष रइशठाभ। के प्रढ़ि को जानी रही है नोर मद उस्मोशवार नी ग्रामीण निरशदनजेचा के 
लिए पामजद परती है । इसनी माया में मदृत्वपूष समान विई दोझूरस थे बाजारा पे उत्लुजो के 
मुल्या भी गारप्डी भारि को दिया गया है । याप्र में; इस दत करा उद्दग्प रपका के प्यया कते 
आग बढ़ाना है $ प्रारस्तित एस में इस दस ने एहरा नी व्यावशायरिक्त सस्याओ का विरोध किया, 
पर'तु अब जबकि रिसाना ते बाजार बाड़ों और मृल्या को गारण्टी आई क उददाया पो प्राप्त 
श्र लिया है पढ़ा पार्टी ट्रेंट मुनिमता ये सबर पार्टी पर आकमसा बरतनी है कम! रि एसा माता 
जाता है कि घास गिसानो के परिश्रम यो मोसत मड़ती है. और उतता अभाव बढता है। ताप 
दी यह दल मौग वरता है नि भिक्षा, एपि बोर जिसाना शी श्रवाआ फ क्षेत्र मे सदवारी प्रयला 
को बढ़ाया जाय। यद्यपि यह उिसाना, चरयादहों आदि मे सग्ठना से मिल्ररर दनी है, फिर नी 
यह अपने यो एए रर्गीय दल नर! मज्जदी $ 
श्रमिरण अस्टासन थी वचारिवा अतिया पर साम्ययदी और रोमन कपालिक हैं। 
सफ़्यवादी पार्टी तैदर पार्टी के इस बात ब' लिए बड़ों आजवोचता बरतो है हि उसने सुणघाखादी 
तरीके अपनाप हैं जोर समाजवाद मी फ्री तकारों नोति नही अपनाई । परतु राजनीतिक क्षत् म 
इस दत को नहीं था बराबर सपलतता भित्ती है। बास्ट्रेंलिया में जनप्तह्या का बहुत बड़ा बाग 
रोमत कथोजिक धर्म को मानता है । रोमन कयोलिर व उबर पार्टी मे एक सम्बंध रहा है। 
कथोलिक' समाजवाद मे ता विश्वास नहीं करते, उसके स्थान पर वे सामाजिक याग की माँग 
मरते हैं। मह पूण समाजवाद तथा पूजीवाद दोनो का ही विरोधी विचार है। बुछ समय उ देश 
वी राजनोति मे लेवर पार्टी सबते वडी एकल कारब बसे गई है, और इसके विरोधियों ने विदेश 
द्वाकर इसके संगठन का आलाचक होते हुए भी जनुकरण किया है। लबर पार्टी का लक्ष्य श्रमिक 
बंग का प्रजातत है और उसकी प्राप्ति क॑ दिए उसक साधन ये रहे हैं-- इतिशाती ट्रेड युनियन 
आधारभूत मजदूरी, मजदूरा नौर मालिकों के दीच विवादों म लनिवाय पचनिणय, सुहढ घुल्क 
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वर्गीय दल है, यह एक ऐसा तथ्य है, जिसका उसे गव है । जसा कि इसके नेता कहा करते ये, 
यह जनसाथारण के हितो के लिए, वर्गीय हिंतो के विरुद्ध लडती रही है| इसके सदस्यों में 
प्राधान्य श्रमिकों का है, यद्यपि इसे निर्वाचनों में अधिक व्यापक समथन मिलता है । श्रमिक दल 
के आदर्शवादियो का विश्वास है कि समाजवाद, अधिकतम माना मे, एक प्रजात नात्मक आ दोलन 
है, चुकि यह्‌ राजनीतिक क्षेत की भाति आविक क्षेत्र मे भी सभी व्यक्तियों की प्रभुत्तत्ता को 
संगठित करने चला है और यह नई व्यवस्था को व्यक्तियों के अधिकारों पर आधारित करेगा, 
वयोकि यह प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूण विकास के लिए साधन श्रदान करेगा। आस्ट्रेलिया में 
श्रमिक दल की योजनाओं व कल्पताआ में सामाजिक कायक्रमों जैसी निश्चितता नहीं है। दल 
की इच्छा यह है कि यह अनुभव के आधार पर आगे बढे और समता पर आधारित अधिक 
समद्धिशाली समाज की प्राप्ति के लिए पालियामेट के द्वारा सामाजिक निय नण की विधियों का 
प्रयोग करे ।? 

4905 के श्रमिक सम्मेलन न दल के उद्देश्य अपनाये---'एकाधिकारी उद्योगो का 
सामूहिक स्वामित्व और राज्य व स्युनिसिपेलिटिया के औद्योगिक व आथिक कार्यो का विस्तार । 
हाल के बीत वर्षों मे लबर पार्टी मे ससदीय तरीकों का अन्तरराज्यीय तथा विदेशी हवाई मार्गों 
समुद्रपार ठेली सचार पर सरकारी निय तण लागू करने जोर बैंको का राष्ट्रीयररण व भय 
क्षेत्रों म॑ राष्ट्रीयकरण करने के लिए प्रयोग किया । लेबर पार्टी बडी भू सम्पत्तियों को ठुकडो में 
वादना चाहती है, किन्तु यह नही चाहती कि आस्ट्रेलिया छोटे कडा परिश्रम करने वाले किसानों 
का राष्ट्र बन । यहाँ पर लेबर पार्टी के सगठन का, सक्षिप्त वणन देना भी उपयुक्त होगा। प्रत्येक 
राज्य मे सर्वोच्च अग राज्य सम्मेलन या क वे शन है। राज्य सम्मेलनो के ऊपर सधीय सम्मेलन 
है, जिसका अधिवेशन प्रति 3 बप म होता है । इस सम्मेलन म॑ प्रत्येक राज्य के 6 डेलीगेट भाग 
लेते है। दो सम्मेलनों के बीच में एक सघीय कायपालिका कार्य करती है, इसवी रचना 95 
में की गई थी। राज्यो म राज्य कायपालिकाआ की रचना भिन भिन प्रकार से होती है । 
कवे'शन (या काफ्रेंस) दल का संविधान और नियम बनाती है। यह दल के सिद्धात भी 
निर्धारित करती है और उसका कायक्रम बनाती है। राज्य सम्मेलन स नीचे निर्वाचको की 
कौसिले होती है । ये निर्वाचक कौसिले पालियामेट के लिए उम्मीदवार छाटती हैं, कितु उन पर 
आ तम स्वीशति पुण सत्तावान काफ्रेंस था कवेशन दती है । 

लिबरल पार्टो--यह उन समूहो का मिला-जुला सगठन है, जो 90 म एक होने से पूष 
लेबर पार्टी का विरोध करत थे । इसका मौलिक नाम उदारवादी दल था, जो 97 मे बदअकर 
नेशनल पार्टी हुआ ओर 93 मे युनाइटेड आस्ट्रेलिया पार्टी कहलाया, परन्तु दूसरे विश्व युद्ध मे 
वह भी खण्डित हो गया। 944 से लिवरल पार्टी नये सिर से फिर बनी, जिसमे युनाइटेड 
भास्‍्ट्रेलिया पार्टी के पुरक का काम किया । इस दल का सघीय संगठन है, जिसकी सभी राज्यां 
में जोरदार काम करने वाली शाखायें है। इस दल के महत्त्वपुण लक्ष्यों मे ये हैं--आस्ट्रेलिया मं 
बुद्धिमान, र्वतत्त और उदारवादी प्रजातन बनाये रखना, जिंसम पालियाम्ंट कायपालिका पर 
निय त्रए रखे और कानून सभी पर निय त्रण रखें, भाषण, धम और संगठन की स्वतत्रता, 
नागरिकों को अपने जीवन और जीवन शैली की स्वतजता, कि-तु दूसरा के अधिकारों को मानते 
हुए, शोपण के विरुद्ध जनता की रक्षा, और दश के विकास व उनति म व्यक्तिगत पहल तथा 
निजी उद्योगा को प्रोत्साहन । स्वाभाविक वात है कि इस दल ने व्यावसायिक समूहा मं काफी 


3८059 ६ कर. उकढ #क्कॉप्क्राश्यवर एम शाफाला थी #ट एशाफ्रशामर्दीय ० 4/07/ 
छए रव-ा5 


उठय राजनीतिए सस्यायें बोर तुतवात्मद' पा्षत 


तरीरे से बतमाव पूजीवादी व्यवस्था है स्थाउ पर संदरारी समाज की स्वापना मरता है, जिमम 
पुष्ष और स्पियाँ जपयी सामाय समस्याया को मिछरर हल करेंगे यह ताम्पवादी विचारधारा 
कय अस्वीक़ार करता है और बढ़ता है कि सहुरारी समाज वो स्थाउना सायिधानिए उपया दारा 
की जा सऊगी । अगस्त 96] में सी० सो० एक० और क्तडियन लेयर याग्रस्त से मिलकर एक 
तेय दल या निर्माण जिया, जो नया प्रजातायात्मा दच [४०७ ऐटथ०श०॥० सेश्प)) 
कहलाता है । 

हे प्राय वत--सोशल क्रडिद पार्टी एक छोटा दव है । 4940 जीर 949 मे कनाडा वी 
प्रालियामद में इस दस के क्रमण आठ और दम प्रतिनिधि थ । 953 मे उसती सझया पडह हो 
गयी और 957 मे उम्नीस | पर तु 4958 के आम घुलाव में इसे उनाड़ा वी वरालियामंद मे एक 
भी स्पान प्राप्त न हुआ । फिर थी अल्यर्सा वे ब्रिटिंटा कसम्यिया मे प्राताम यहू एवं महत्तपृण 
देव है। ३922 से जयबि साम्यवादिया ने अपना सयठत बनामा उसऊय ताम खबर प्राग्रेषिव 
(.400प7४ ए7०९7९६६६८) दल या । इसको कभी-दनी विसी प्रातीय पिघानमण्डल मे प्रतिनिधित्त 
प्राप्त हुआ । साम्मतालिया वा उद्देश्य एक छोटा रिखु प्रश्चिक्षि: और अनुपात्तित समूह स्थावित 
करना है जो कि क्वाई त करते अधिनायद 'आद्दी स्थावित कर सके । लब्र प्रोग्रसिव दल ने अवदूबर 
959 में अपना नाम वनाड़ा की कम्युनिस्ट पार्टी रखा । कनाडा मे चुनाव प्राय दलीय बायार 
पर द्वाते है औौर वई प्रषीं छ सत्ता के लिए मुख्य प्रतिद्व दी लिबरल और वजरवेटिव दल रहे हैं। 


9 सांवियत सघ में राजनीतिक दल 

साध्यवादो दल--सोवियत्त सप मे यह एकमात्र राजनीतिक दल तथा सोवियत शासव का 
संचालक है। 952 के दलीय सविषान के अनुसार, देख की परिभाषा इस प्रकार है--सावियत 
संघ वा साम्यवादी दल साम्यवादियों वा ऐच्छिक ब युद्ध मं लगा हुआ संघ है, जियक एक समान 
विचार हैं, जिसमे श्रमिव जत, क्सित और बुद्धिजीदी सम्मिलित हैं। इस समय दल्त क मुख्य 
इंत्य थे हैं-- समाजवाद से साम्यवाद री ओर क्रमिक विक्राप्त द्वारा समाजवादी समान का विर्माण 
करना, समाज थे जीवन-स्तरों जौर सास्ट्तिक स्तर को विरन्तर ऊँचा उठाना, समाज के सदस्यों 
वो अतर्राष्ट्रवाद म शिक्षित ववावा एवं सभी देशों के श्रमिक जनो से भ्रातृत्व के धम्बधध स्थापित 
करना और देश के शझ्रुआओं के विरुद्ध सोवियत सघ की सक्रिय अतिरक्षा की प्रत्यक दृष्टि से सुहृद 
बनाता । “यूमेस के अनुप्तार साम्यवादी दस सोवियत राज्य ओर उसके लोगो का माग देशक है, 
यह सभी सावजनिक कार्यों का स्पाक प्लय (5ए927%-/ 0०४) है । 

इसक मुख्य काय अग्लिखित है--() यह जनता वी साम्यवादी विचारघारा मे शिक्षा 
की व्यवस्थापव है । बस ता सभी प्रकार के प्रतासनों को जनता वा समथन पाना आवश्यके है; 
हि तु यह बात साम्यवाटी झासनव के लिए विद्ष रुप से सच है। चूकि साम्यवादी सिद्धा तो के 
अनुसार जीवन के सभी पहलुनो और प्रयला को वर्गोंय सभप वा ही सावव माना जाता है, अत 
राजनीतिक विचारों कला विधान, सगीत आदि सभी बातो को साम्यवादी दृष्टिकोण से विकतित 
फिया जाता है) इस कारण साम्पवादी दल के शिक्षा सष्मधी काय का बडा महत्व है | दास्तद 
में, साम्यवादी दल एक अर्य मे जनता का सरक्षक है । यह उद्दे शासन की अ्रक्रियाआ से शिक्षित 
बनाता है। (2) दल के दायरा घासत और ट्ल अपने कार्यों के बारे में जबता को सूचित करते 
रहते हैं। शासन ओर दल को सुचना के प्राय सभी साथवो का एकाधिकार प्राप्त है । सभी 
समाचार पर, रेडियो व भय सचार के साधन घासन अथवा दल के नियत्नण मे हैं। साम्यवादी 
दल का सुखन्‍न्पत्र अ्वदा' सूचना प्रखार का सबसे महत्वपुण साधन है। दस ही जनता को यह 
सूचित करता रहता है कि परासन क्या कर रहा है ? इस उद्देषय की पूछ्ति के लिए दल बडे पैमाने 
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दर की नीति जिससे उद्योगो मे मजदूरी की दरो की रक्षा की जा सके, भूमि के सम्बंध मे ऐसी 
नीति जिसका उद्देश्य बडी जमीदारियों के विकास को रोकना है, और बैंकिंग जल रक्षण 
डद्योग की अनेक झाखाओं म॑ सावजनिक उद्यम | आरम्भ म॑ लेबर पार्टी का विरोध तीज था, 
परतु खण्डित था, क्योकि कुछ राज्यो के शहरी मध्यम वग ओर दूसरे राज्या के अधिक घनी 
किसानों ने मिल जुले प्रभावी कायक्रम को बनाने मे कठिनाई का अनुभव किया। परातु हाल मे 
लिबरल और कट्री पाटियो मे मिला जुला कायक्रम स्वीकार किया है । 


8 कनाडा मे राजनीतिक दल 


प्रगतिशील श्रनुदार दल (27087०880६४ 0०5८४४७॥४० 787(9)--यह कवाडा का सबसे 
पुराना राजनीतिक दल है| अनुदार दल ने सदा ही रक्षण की नीति का समथन किया है। उनके 
नेताओ व सदस्यो मे साम्राज्यीय सम्व ध बनाये रखने और प्रवल सघवाद अथवा राष्ट्रीय नीति 
का समथन किया है। इस दल का कनाडा की राजनीति म॑ प्रमुख भाग रहा है. यह इस तथ्य से 
स्पष्ठ है कि इसते सघ निर्माण के बाद लगातार 30 वर्षा तक कनाडा म शासन किया । अल्पकाल 
को छोडकर फिर इस दल के हाथ म॑ सत्ता आई और बहुत काल तक यह दल सत्तारूढ़ रहा, 
परतु 934 से 957 तक यह विरोधी पक्ष मे रहा । 957 मे इस दल न उदार दल के विरुद्ध 
ऐतिहासिक विजय पाई | 962 के चुनाव मे भी दल की जीत हुई, पर तु अप्रल 963 में हुए 
आम चुनाव मे यह्‌ दल पराजित हुआ । 
उदार दल (7॥6 70०2 ?थ9)--सघ निर्माण के बाद यह वहुत समय त्तक विरोधी 
दल रहा, जिसका धीमे धीमे विकास हुआ । 869 मे लिबरल दल ने कमाड़ा के फ्रासीसियां को 
अपनी ओर करने मे विजय पाई । लिवरल दल ने क्यूबेक और प्रेरी प्रा तो के वीच गठबाधन को 
भागे बढाया । 935 से 957 तक कनाडा मे लिवरल दल तत्तारूढ़ रहा | अप्रैल 963 मे हुए 
आम चुनाव मे लिवरल दल ने फिर विजय पाई और उसके नय॑ नेता लेस्टर थी पीयरस्तन को 
प्रधानमत्री बनाया गया। उदारबवादियों न नीचे आयात व निर्यात शुल्क ([.०४७ शर्गणी) का 
पक्ष लिया है । जवकि अनुदारदली साम्राज्यीय सम्व व बनाये रखने में गबव अनुभव करत॑ हैं, 
उदारदली नेताओो न॑ अधिक राष्ट्रवादी नोतिया को अपनाया है| याह कनाडा के स्वद्ासन पर 
प्रतिबंध पस द नही है। साथ ही, उदारदली नंताओ ने प्रातीय स्वायत्तता पर बल दिया है । 
फोग्रापरेटिव फकामनवल्थ फेडरेशन (000.थशआाएड (ए०णण्मण5०॥४४ फ६०८०ध०१)-- 
इस दल की स्थापना 932 मे हुई, जबकि पाश्चात्य किसान आ दोलन के बुछ उम्र तत्वा न 
पश्चिम के शहरी श्रमिक सगठनां से मेल क्या। 940 के चुनाव म दल ने डोमीनियन पालियामंट 
मे थाठ स्थान प्राप्त किये और बाद म हुए उप चुनावो के परिणामस्वरूप इसके सदस्या वी सस्या 
ग्यारह तक पहुँच गयी । 943 के अत तक आटरियो मं सी० सी० एफ० दूसरे स्थान पर सबस 
बडा दल वना भौर अन्य चार प्रात्तो में भी यह मुख्य विरोधी दल रहा । 953 और 957 के 
चुनावों मे डामीनियन पालियामट मे सी० सी० एफ० को क्रमश 23 भौर 25 स्थान प्राप्त हुए । 
पर तु 958 मे इसकी सदस्य-सख्या गिरी नौर यह अब भी एुक छोटा दल है । 
इस दल का उद्देश्य कनाडा म॑ सहकारी कॉमनवल्थ स्थापित वरना है, जिसमे सभी 
कनाडावासिया को उपयोगी काम, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक व धामिक स्वतथता, स्वास्थ्य, 
शिक्षा, अच्छा मान, ऊँचा जीवन स्तर प्राप्त होग । सवको जोविका के साधन प्रदान किये 
जायेंगे । यह दल उद्यायो, बैंढा भौर वित्तीय सस्थाजा के समाजीकरण और उन पर प्रजातारीत्रव 
नियमण का समथक है। किसानो के लिए यह कीमतो की गारण्टी तपा बाजार बार्दों द्वारा 
व्यापार को प्रोत्साहन दना चाहता है। सी० सतो० एफ० वा विश्वास क्रमिक रूप तया प्रजाताविक 
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६ प्रारम्भिक समठत की इकाइया जिला सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि चुनती हैं । सम्मेलन 
एक समिति चुनता है और समिति एक ब्यूरो तथा संक्रैटरी का चुनाव करती है। ये दल के 
स्थानीय पदा के लिए सदस्यो की नियुक्ति करते हैं। इ'ही सगठना पर दल म॑ सदस्यां की भरती 
के लिए प्रस्ताव प्रारम्भिक इकाई का सेक्रेटरी ब्यूरो के सामने रखता है। शहर और जिले क॑ 
सगठन सदस्यों को निकाल भी सकते है और वे ऐस सदस्यों की अपीलें भी सुनते है जिहे अपने 
विरुद्ध की गयी कायवाही के लिए कोई शिकायत है । शहर और जिले के समठन दल के आधार 
भूत रेकाड कार्यालय का भी काम करते है । ये समठन अपने अपने क्षेत्र में आधिक, प्रशासनिक 
और सास्क्ृतिक कार्यों की देख रेख भी करते है, कि तु उनका यह अधिकार क्षेत्र अनाय नही है। 

शहर और जिलो के सगठना के ऊपर क्षेत्रों, प्रदेशों व ग्रणराज्यो के सगठन है। प्रत्यक 
संगठन की एक कायकारिणी अर्थात्‌ ब्यूरो और संक्रेट्री हीते है, जिनकी सख्या उच्चतर संगठनों 
में साधारणतया तीन होती है। एक स्तर का सग्रठन अपने ऊपर के स्तर वाले संगठन क॑ लिए 
प्रतिनिधि चुनता है और ऊपर वाला संगठन नीचे वाल समठन के कार्यों की देख रेख करता है। 
रूसी सोवियत गणराज्य सबसे बडा गणराज्य है, जो कई स्वाधीन गणराज्यो व प्रदेशों म॑ बेटा 
है | उनके अपने सगठन हैं, जि हे सर्व-सघीय काग्रेस के लिए सीधे प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
है। प्रत्येक सघीय गणराज्य की काग्रेस एक केद्रीय समिति चुनती है और यह समिति एक काय 
कारिणी निकाय अर्थात्‌ ब्यूरो चुनती हैं, जिसमे अधिक से अधिक ग्यारह सदस्य हो सकते हैं और 
उ ही म तीन सेक्रेटरी भी सम्मिलित है। सग्ठन के कार्यो के लिए पहल की शक्ति सेफ्रेटेरियट, 
विशेष रूप से प्रथम सेक्रेटरी के हाथो मे केद्रीभूत होती है । प्रथम संक्रेटरी साधारणतया केद्रीय 
सग्रठन द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है। सक्रेटरी के बाद ब्यूरो का स्थान प्रभावशाली होता है 
क्यांकि दसमे दल के सेक्रेटरी, गणराज्य की मात परिषद्‌ का सभापति, सर्वोच्च सोवियत का 
सभापति और आ-तरिक मामलो के मनी सम्मिलित रहते हैं। गणराज्या के दलीय सगठन का 
सबसे महत्त्वपूण दायित्व के द्वीय दल के निर्देशों व आज्ञप्तियों को कार्या वत करना है। यही 
दल के विभिन्न सगठना मे महत्त्वपूण पदा पर दलीयः अधिकारियों को नियुक्त करता है। यह 
दलीय समाचार पत्र प्रकाशित करता है और दल व शासन के सत्स्यां के लिए एक राजनीतिक 
शिक्षा हेतु स्‍कूल व प्रशिक्षणालय सगठित करता है। सर्वोच्च सगठन के नीचे के स्तरां पर विभिनर 
प्रकार के संगठनों की सख्या इस प्रकार है--गणराज्य 5, प्रादेशिक (!7«) 8, रीजनल 
(णश४ञ) 367, ओक्रग 36, शहर 544, राजान (72707) 4,886 ओर प्रारम्भिक 2,50,304 
विभित गणराज्यो के सगठन सव-सघीय काग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुनते है। सव-सघीय 
कांग्रेस का अधिवशन साधारणतया प्रति चार वप म॑ होता है । सव सघीय काग्रेस दल का सर्वोच्च 
सगठन है, इसके सदस्यो की सख्या बहुत बडी होती है, जिसके लिए नीति निर्धारण करना कठिन 
है। प्रति ,,000 सदस्यों के पीछे एक प्रतिनिधि चुना जाता है। 959 की संघीय कांग्रेस 
मे कुल प्रतिनिधि ,269 थे और उनके अतिरिक्त 06 उम्मीदवार सदस्य थे। दल के सर्वोच्च 
सगठन में कांग्रेस के अतिरिक्त तीन अय महत्त्वपूर्ण भय है, जिनका वणन सक्षेप मे यहाँ दिया 
जाता है। सिद्धांत मे केद्वीय समिति दल का सबसे महंत्त्वप्ूण अग है, यद्यपि प्रेसीडियम (जिस 
952 से पहले पोलिट ब्यूरो कहते थे) सबसे शक्तिशाली और नीति निर्धारित करने बाला अग 
है । इसके सदस्यों का चुनाव दलीय काग्रेस ही करती हे और इनमे सभी महत्त्वपूण व प्रभावशाली 
साम्यवादी नेता सम्मिलित रहते हैं। इसके नाम से अनेक आदेश जारी किये जात है, यद्यपि 
आलोचको के मतानुसार इसकी बठक॑ भी बहुत कम होती हैं ओर यथाथ म अधिकतर आदेश 
प्रेसीडियम अथवा संक्रेटेसियट द्वारा निकाल जाते हैं । दल के नियमा के अनुसार के द्वीय समिति 
(जिन दिनो कांग्रेस का अधिवेशन नही होता) दल के काय का निदेशन करती है, यह आय सगठनो 
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पर प्रचार, काय करता है। (3) दल के नेता विनिन क्षेत्रों मे काम करने वाले स्थानीय 
अतिनिधियो को ग्रोजनाओ की पूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराते है। इसलिए दलीय संगठन द्वारा 
दल के नेता सोवियत समाज के सभी महत्त्वपूण पटो अबवा स्थाना पर दल के सदस्यों को 
रखवाते है । (4) दल का यह भी महत्त्वपूण काय है कि बह अपने प्रभाव को उन सावियत 
मागरिको तक विस्तृत करें जो दल के सदस्य नही होते ॥! 
यद्यपि साम्यवादी दल सोवियत सघ का एकमान राजनीतिक दल है जौर एक अथ में 
सम्पूण शासन का सचालन करता है, फिर भी दल वी सदस्यता सीमित है। इसका मुण्य 
कारण यह है कि दल म सदस्यों की भरती बडे कठोर नियमो के अनुमार की जाती है और 
सदस्यों के लिए वफादारी के स्तर बहुत कडे है। साम्यवादी दल के सदस्य केवल वे ही व्यक्ति 
बन सकते है, जो साम्यवादी सिद्धा ती का अच्छा भान रखते है, उनम विश्वास रखते है और 
ओर उनके अनुसार काम करने को उत्सुक है और किसी दूसरे व्यक्ति के श्रम का झोपण न 
करते हो । दल के सदस्य साम्यवादी उद्देश्या की प्राप्ति म॑ लग हुए सनिका के समान हैं । 4959 
में सदस्यां और उम्मीदवारों की सस्या क्रमश 76 लाख और 6 लाख से कुछ ऊपर थी। सदस्यो 
के लगभग 22 प्रतिशत श्रमिक, !8 प्रतिशत किसान और 60 प्रतिशत हाथ से काम न करने 
वाले (707॥ 77702]) व्यक्ति थे । नियमो के अनुसार दल के सदस्यों के मुख्य काय मिस्‍्त प्रकार 
हैं. () हर प्रकार के दलीय एकता की रक्षा करना, (2) दल के निणयो की पूर्ति के लिए 
क्रियाशील सघप कर्त्ता बनना, (3) काम करने मे उदाहरण बनना, अपने काम की तकनीक पर 
पूण अधिकार पाकर काय कुशलता को बढाना ओर हर प्रकार स सावजनिक समाजवादी सम्पत्ति 
की रक्षा करना, (4) सवसाधारण स सम्पक को निर तर सुहढ बनामा, (5) अपनी राजनीतिक 
जानकारी का बंढाना और माक्सवाद-लनिनवाद के सिद्धान्त न्पर अधिकार प्राप्त करना, (6) 
दलीय और राज्यीय अनुशासन का पालन करना, (7) आत्म आलोचना को विकसित करना, 
(8) दल के निकायो के काम म॑ कमिया के बारे मे रिपोट देना, (9) दल के सामने सच बालना' 
और ईमानदार रहना, और (0) जिस स्थान परु भी - दल द्वारा रखा जाये, काम करने वालो 
की छाट मे दल के निदेशों के अनुसार काय करना अर्थात्‌ मित्रवा, व्यक्तिगत सम्ब थे आदि के 
आधार पर छाट न करना । 
दल के सगठन का रूप पिरेमिड ज॑सा है। सबसे नीचे के स्तर पर दल की प्रारम्भिक 
इकाइया हैं, जिह पहले सल' (८०]) कहा जाता था| जहाँ कही भी दल के तीन सदस्य 
बन जाये वहा ऐसी इकाई का निर्माण होता है। प्रत्येक प्रारम्भिक इकाई एक कायकारिणी 
समिति अथवा ब्यूरो छुनती है भौर एक सेक्रेटरी भी जो इकाई का सवस महत्त्ववूष अधिकारी 
व सभापति द्वोता है । ब्यूरो केवल अधिक सदस्यो वाली इकाई मे ही वनती है। प्रत्येक दशा 
में सेक्रेटरी ही उसका निदेशक अथवा सबसे महृत्त्वपृण अधिकारी होता है। दल के नियमो के 
अनुसार प्रारम्भिक इकाइयो के काय य है--() दल्न की अपीली और निणया को क्रियात्मक 
रूप दने के लिए सवसाधारण मे सगठनात्मक व आदोलनात्मक काय करना । इस काय के करन 
से उ हू स्थानीय समाचार पत्रा व दीवार समाचार-पत्रो का समथन मिलता है। (2) दल मे नय 
सदस्यो की भरती करना ओर उनके लिए राजबीतिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना । (3) दल के 
सदस्यो। और उम्मीदवारों की राजनीतिक शिक्षा का संगठन करना, जिससे कि वे माकसवाद- 
लेनिनवाद का आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सके । (4) राजनीतिक विभाग को उसके सभी क्रियात्मक 
काय में सहायता देना । 
3 सिश्णपरागाय हि. 0. छक्ककूरका बाग ८०कक्बाबात र पगटाबकाला। 97 5333-34 


558 राजनीतिक सस्थाये और तुलनात्मक शासने 


बिनियुक्त किया जाता है। जहा तक छोटे निक्रायो का वडे सगठन्‌ के प्रति उत्तरदायित्व का 
प्रश्त है, यह भी दिखावा माज है । वास्तव मे, सम्पुण दलीय सगठन को सर्वोच्च दल के प्रेसीडियम 
और सेक्रेटरी जनरल द्वारा निर्धारित नीति पर चलना पडता है। आलोचको के अनुसार साम्य 
वादी देल के संगठन मे बल लोकत न पर नही वरच्‌ केद्रीकरण पर है। पाश्चात्य आलोचक तो 
इसे सर्वाधिकारवाद का सूचक मानते है । ना सह 
दल की रचना इस प्रकार से की गई है. कि सारी शक्तिया इसी मे केद्धीकृत हैं और यह 
दल मोनोलिथिक है अर्थात्‌ ये एक ही पत्थर से काटे गये स्तम्भ की तरह है, क्योकि इसमे केवल 
पक्के साम्यवादी (जो दल के नेतृत्व को स्वीकार करते हो) ही रह सकते है। स्टालिन के कायकाल 
में तो विरोधी मत वाले साम्यवादी नेताआ को दल के बाहर ही नही निकाला जाता था वरद 
उ हू मरवा दिया जाता था। पर तु अब उह महत्वपूण पदो से हठा दिया जाता है और उनका 
सावजनिक हृष्टि स अपमान किया जाता है । सोवियत संघ की सेना म॑ भी दल का सगठन फला 
हुआ है, बहुत बडी सरया म प्रारम्भिक सगठन व कोम्सोमोल सेना के भीतर बने है । इन सग्8नो 
के ऊपर सोवियत सघ के श्रतिरक्षा म नालय का एक विभाग (वश एणाध०्ग 4ैवमगा३व4- 
007) पूरी तरह देख रेख करता है। यह विभाग उहह परामश् देता है और उनका निदेशन भी 
करता है। इस विभाग को सेना पर दल के निय नण का साधन कह सकते है । कला तथा विज्ञान जसे 
अराजनीतिक क्षेत्रों मं भी दल की नीति के अनुसार कार्य होता है, अर्थात्‌ जीवन के सभी क्षेत्रों मे 
साम्यवादी सिद्धा तो को लागू किया गया है अथवा उनका सचालन साम्यवाद के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए किया जाता है। शिक्षा साहित्य समाचार पत्र व घम पर भी शासक दल भौर 
नीति के अनुसार नियनरणा क्या जाता है। जो दश साम्यवादी समाज का निर्माण कर रहे है, 
बहा के साम्यवादी अपने सूजनात्मक काय सोवियत सघ की साम्यवादी पार्टी के आधार पर करते 
हैं। पूजीवादी देशो के साम्यवादी श्रमिक जनता के अधिकारा के लिए सधप मे इस अनुभव से 
लाभ उठाते है। यह सवहारावर्गीय अ तर्राप्ट्रीयया का एक निदेशन है। सोवियत सघ की 
साम्यवादी पार्टी, विदशो की साम्यवादी और श्रमिक पा्टियो के साथ निकट सम्बब बनाये रखती 
है | सम्ब ध सबथा स्वेच्छित ढंग पर, समानता, मेतीपूण आलोचना ओर विवादास्पद प्रश्नों के 
बारे मे सोहाद्र पूण विचार विनिमय पर आवारित है। एक-दूसरे के यहाँ प्रतिनिधि मण्डल भेजना 
ऐसे सम्ब ध बनाये रखने का एक प्रकार है।॥ 959 मे सोवियत सघ की साम्यवादी पार्टी की 
इक्कीसवी कांग्रेस में उपस्थित रहने के लिए 72 अ्रातृ साम्यवादी व श्रमिक परा्दियो के प्रतिनिधि 
भार्मा व्रत हुए थे । दूमरी ओर सोवियत सघ की साम्यवादी पार्टी के प्रतिनिधि विदेशों की साम्य- 
वादी और श्रमिक पादियों की कांग्रेस मं तथा समाजवादी देशो के राष्ट्रीय पर्वों व राजकीय 
समारोहो मे भाग लेते है । 


0 चीन में राजनीतिक दल 

साम्यवादी दल--इसका सग्रठन सोवियत सघ के दल जसा ही है। 956 म॑ स्वीकृत 
किये गये दलीय सविधान के अनुसार साम्यवादी चीनी श्रमिक वग का हरावल (५०४8०७70) और 
श्रमिक वग के संगठन का सर्वोच्च रूप है। दल का ध्येय चीन मं समाजवाद व साम्यवाद की 
प्राप्ति है । अपनी कायवाहियो के लिये दल माक्सवाद लनिनवाद को अपना मांग दशक मानता है । 
949 मे साम्यवादी दल तथा जनता ने साम्राज्यवाद , सामन्तवाद और नौकरशाही पूजीवाद क॑ 
शासन को उखाड़ फैंका और जनवादी गणतात्र की स्थापना की जो एक प्रकार से जनता की 
प्रजातञात्मक अधिनायकग्ाही है, जिसका नेतृत्व श्रमिक वग के हाथ म रहा और जो श्रमिकों 
व किसानो की मित्रता पर आधारित है। जनवादी शासन की स्थापना से साम्यवाद की स्थापना 
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व सस्थाओ से अपने सम्व धो मे दल का प्रतिनिधित्व करती है, यह दल की विभिन्न सस्थाओं को 
सगठित करती है और उनके कार्यों का निदेशन भी । दल के समाचार-पत्रो व साहित्य प्रकाशन 
के लिए सम्पादका की नियुक्ति भी यही करती है, और के द्वीय कोप का प्रशासन भी करती है । 
दलीय सगठन का यही अम के द्वीय समिति का सम्पूण काय करता है। प्रेमीडियम दल 
की मानव शक्ति और साधनो का वितरण करती है और यह केद्वीय सोवियत सघ सावजनिक 
संगठनों के काय का माय दशन करती है। सक्षेप मं, सोवियत शासन के सम्पूण राजनीतिक और 
प्रशासनिक तन का सचालन यही अग करता है और यह काय उनमे दल के सदस्यों के समूहों 
द्वारा किया जाता है । प्रेसीडियम दल के सगठन का सर्वोच्च भ्रग (37०५) है और दल के सर्वोच्च 
नेता इसके सदस्य हांते हैं । जिस प्रकार से नीचे के सगठनो म ब्यूरो होता है उसी प्रकार सर्वोच्च 
सग्रठन मे प्रेस्रीडियम है। 4960 मे सदस्यों क॑ उम्मीदवारों की सरया क्रमश चौदह और दस 
थी । फाइनर के अनुसार, प्रेसीडियम को एक दल का माजिमण्डल समझा जा सकता है। यह 
दलीय काग्रस अथवा के द्रीय समिति की साधारणतया परवाह नही करती । वास्तव म॑ इसने दल 
की अय सस्थाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। सचिवालय दल की सभी कायवाहियो का 
निदेशन करने वाला तथा उनमे सम वय स्थापित करने वाला य तन है । दल का जनरल सेक्रेटरी होने 
के नाते संगठन म स्टालिन का स्थान सबसे ऊँचा था। उसी के कायकाल म॑ सचिवालय ने नीति 
को क्रियात्मक रूप देने वाले भ्रग के स्थान पर कायकारिणी का रूप पाया था । 
दलीय निय जरा समिति--इसका चुनाव के द्वीय समिति करती है और इसके मुर्य कृत्य 
ये है--() दल के सदस्यो व उम्मीदवारो द्वारा दलीय अनुशासन की देख रेख करता जौर उसका 
अतिक्रमण करने वाले से स्पष्टीकरण मागना । (2) प्रादेशिक व गणराज्या की क॑ द्रीय समितियों 
द्वारा निकाले गय॑ सदस्यों की अपीलो की जाच करना। (3) गणत त्रीय, प्रादेशिक व रीजनल 
सगठनो म॑ सर्वोच्च सगठन के प्रतिनिधियों को नियुक्त करना। युवक संगठन के अतिरिक्त साम्यवादी 
दल में नवयुवकों के भी सगठन है । यग परायनियर उन स्कूलों क बच्चों को कहा जाता है, जो 
लैनिन यय पायनियस नामक सस्था के सदस्य होते है। यह सगठन किशोरा का जन सगठन है 
जिसमे नो और चौदह वप के बीच की भायु के बच्चे संगठित है । यग कम्युनिश्ट लीग का ही 
सक्षिप्त नाम 'कॉम्सोमोल (६075070) है । चौदह से छब्बीस वप तक की आयु के युवक और 
युवतियों इसके सदस्य बन सकते है । सदस्य बनने के लिए इसके नियमा और कायक्रमा को 
मानना और इसके किसी एक संगठन में काय करना आवश्यक है। ये संगठन फक्ट्रियों, राज्यीय 
तथा सामूहिक खेता, सस्थाआं, स्कूलों ओर उच्च शिक्षा के सस्‍्थापका म॑ स्थापित किय जाते है । 
इसका मुरय उद्देश्य युवका को देश के प्रति निष्ठापुण सेवा की भावना मे प्रशिक्षण देना है । यह 
सग्रठन देश के राजनीतिक जीवन व साम्यवादी समाज के निर्माण में सक्रिय हाथ बँटाता है और 
म्रुवको मे श्रम के प्रति प्रेम पदा करता है । इसके एक लाख से ऊपर सदस्य सोवियता के प्रतिनिधि 
चुने गये है ओर 7,000 सदस्य सोवियत वीर की उपाधि पा चुके है । 
लोकत जात्मक के द्रोकरण---यह दल के सगठन का अति महत्त्वपूण माय दशक सिद्धा त 
है। इसका अथ यह है (अ) नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी नायक निकाया का चुनाव होता 
है। (आ) दल के विभितर निकाय समय समय पर अपन दलीय सगठन को रिपोट देते है । (इ) 
दल में कडा अनुद्यसन और अल्पमत की बहुमत के प्रति अधीनता । (ई) उच्चवर निकायो के 
निणयो का निम्न स्तरा के निकायो के द्वारा पृण बाध्यता के साथ पालन । इस सिद्धांत के समथक 
यह दावा करते है कि दल के भीतर लोकत त्र है क्योकि दल के सभी निकायो का चुनाव होता 
है, प्रत्येक निकाय बड़े तिकाय क॑ प्रति उत्तरदायी है और दल में आत्म आलोचना का सिद्धान्त 
लागू है। आलोचका का कहना है कि दल में चुनाव वास्त॑विक नही होते, दल के अधिकारिया को 
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मोर्चे के नाम से साम्यवादी दल अय दलों को अपने घ्येय की प्राप्ति का साधन मात्र ही बनाता 
रहा है। भ य छोटे दलो को साम्यवादी इसलिए भी सहन करते है जिससे कि उनके द्वारा विदेशा 
को यह विश्वास हो जाये कि चीन मं आय दला को सहन क्या जाता है और यह भी कि चीन म 
मिली जुली सरकारे हैं । 
४ वास्तव मे, चो चिग्र वेन के अनुसार, भाय दला का समूह के सदस्या को सरकारी पदों पर 
केवल दिखावे के लिए रखा जाता है और उ'ह कोई महत्त्वपूण पद नहीं दिय जाते । विदेश मं 
प्रचार हेतु भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मण्डला म उनके सदस्यो को सम्मिलित किया जाता है और 
विज्येपकर विदेशों से आये दशका को ऐसे व्यक्तियो से मिलने के जवसर दिये जाते हैं। छाटे दला 
के वास्तविक पद के बारे म स्थिति इस प्रकार है. “साम्यवादी शासन की स्थापना से प्रूव चीम म 
सात छोटे राजनीतिक दल व समूह थे जिनके अपने ध्येय और सिद्धांत थे। दे अपने कायक्रम 
निर्धारित कर उनके अनुसार चलते थे । परतु साम्यवादी शासन मे सम्मिलित होने के उपरा त 
उने दला के अपने कायक्रमो का अत हो गया | प्रत्यक दल के सशोधित सविधान मे कहा गया है 
कि 'इस दल (अथवा लीग व संघ) का कायक्रम सामा य कायक्रम है और यह दल चीनी साम्य 
वादी दल के नंतृत्व को स्वीकार करता है ।* 

अत इन दो घाराओ के अनुमार छोटे दलो का पद निर्धारित होता है, जिसके परिणाम 
स्वरूप इनके अलग अलग नाम व सगठन है, पर तु वास्तव में वे अब अपने पुराने अस्तित्व के केवल 
खोल मात्र है। उहू किसी स्वत-त वाद अथवा सदन में मत विभाजन कराने की मनाही है | चीनी 
साम्यवादी दल ने ऐसे समूहां और दलो से सर्म्बा घत सामलो के लिए एक विभाय (छ॥76०१ 
एागा। ए०7७ 06७9भप्रधा।) की रचना की है, जो इन दलो व समूहो से निकट सम्पक बनाये 
रखता है। जब कभी कोई छोटा दल कोई सभा करना चाहता है तो उसे उससे कायवाही व 
भाषणों भादि के बारे म॑ अनुनाएँ प्राप्त करनी होती हैँ । ऐस ही उसके प्रस्तावों पर प्रवाशित होने 
से पूव इस विभाग की स्वीकृति लेनी आवश्यक है । वास्तव मे इन दलों को श्र साम्यवादी दल 
कहना उचित नही है, वयोकि उनके सदस्य साम्यवादी न होते हुए भी साम्यवाद के विरोधी नहीं 
है और उदे साम्यवाद के लक्ष्य व साम्यवादी दल के झासन का विरोध करने का भी अधिकार 
नही है । अतएव ये दल किसी प्रजात्तात्रीय देश म स्वत-व राजनीतिक दला के सहश नही हैं । 


3। थुगोस्लाविया मे राजनीतिक दल 

साम्यवादी दल--यग्रुगोस्लाविया म॑ साम्यवादी दल का सगठन सोवियत सघ या अय किसी 
भी देश के साम्यवादी दल से भिनर न था सभी दक्शो की भाँति युगोसलाव साम्यवादी दल का संगठन 
भी प्रजाता-तिक केद्रीकरण के आधार पर हुआ । जिसका अथ है कठोर दलीय अगो द्वारा सगठनों 
के सामने मियत काल पर अपने कार्यो की रिप्राट देना, निम्न स्तर के सयठनों द्वारा ऊपर के दल्ीय 
सगठनो के आदेशों व निणयो का पालन ओर सर्वोच्च से लेकर निम्न स्तर तक के दलीय प्रशासन 
अगो का चुनाव । सिद्धात्त तथा व्यवहार दोनो मं ही दलीय सरचना पिरामिड के श्रमान थी। 
निम्न स्तर पर छोटे छोटे समठन सल बे | इसी स्तर पर दलीय नीतियो को कार्यावित्त किया 
जाता है। ऐस संगठन सभी स्थाना पर पाये जाते थे, और इनके सदस्यो वी सस्या तीन से लेबर 
सैकडो तक हो सकती थी । उनके ऊपर स्तरा पर दलीय सगठन वी इकाईयाँ ये थी--कम्यून, 
टाउन, जिला ओर वाड, श्रात (वाजवोदीना) और प्रदेश (६050०६०-%००११७), जनेवादी 
गणतन्र और राष्ट्रीय $ 952 मे छठी काग्रेस के अवसर पर साम्यवादिया ने सगठन का नाम 
साम्यवादी दल के बजाय युगोस्लाविया के साम्यवादियो की बीग ([.६४8४०९ णी एण्ायरणयाईं5 
० ४ए४०४०५४०) रखा | विभिन्न स्तरों पर लीग के समठन की सरचना कुछ इस्त प्रकार है 
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तक के सक्रमण काल में दल का सबसे महत्त्वपृण काय पग प्रति पय कृषि, दस्तकारियों ओर पूजी- 
वादी उद्योग तथा वारशिज्य का समाजवादी परिवतन करना और देश का औद्यागीकरण करना है। 
अब जो भी पूजीवादी स्वामित्व शेप है उसे सम्पूण जनता के स्वामित्व मे बदलना है। इसी प्रकार 
जो कुछ भी व्यत्तिगत स्वामित्व बचा है उसे श्रमिक वर्गों के सामूहिक स्वामित्व मे बदलना है। 
समाजवादी समाज के निर्माण की प्रक्रिया मं इस सिद्धा त को क्रमिक रूप से का्यावित किया 
जायेगा 'प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार काम लेना प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम के 
अनुसार पारिश्रमिक देना ।” साथ ही पुराने श्ोपको को शातिपूण ढंग से सुधार कर अपने 
परिश्रम पर जीवित रहने वाले व्यक्ति बनाना है । 
स्ाम्यवादी दल का यह महत्त्वपूण काय है कि वह राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था को नियोजित 
ढंग से विकसित करे और जितना शीघ्र हो सके देव का औद्योगीकरण करे चूकि चीन एक बहु- 
राष्ट्रीय राज्य है, जतएवं साम्यवादी दल को विभिन्न राष्ट्रीयतानो क पद को उठाने के लिए विशेष 
प्रयथ्न करने हैं । अल्पसख्यक राष्ट्रीयताआं मे सामाजिक सुधार उाही के द्वारा उही की इच्छा के 
अनुसार होते है । साम्यवादी दल की चीन के जनवादी प्रजात जात्मक अधिनायकत"त को अथक 
प्रयत्नो द्वारा ठोस बनाना है। दल को श्रमिकों और किसानों की मित्रता का सुदढ़ करना सभो 
देशभक्त शक्तियों के सयुक्त मोर्चे को ठास बनाना तथा जय सभी राजनीतिक दलोी व प्रजात ज के 
समथका से स्थायी सहयोग को सुदृढ बनाना है। अ तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्यवादी दल, झातित, 
प्रजात ज॑ और समाजबाद के कम्प के अन्य सभी देशो से मित्रता को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न करेगा। 
दल विश्व के विभिन भागों मे चलाये जा रहे सघपों का समथन करता है। इसका नारा है-- 
“सभी देशो के सबहारा वग एक हा ।' 
संयुक्त मोर्चा--साम्यवाटी दल के संवप्रमुख नेता माओ ॑से तुग ने कई बार कहा था कि 
साम्यवादी दल ने चीन मे सत्ता पाने के लिए तीन शस्नां का प्रयोग क्यि--माक्सवाद लेनिनवाद 
सशस्त सेनाएँ और सयुक्त मोचा जिहे साम्यवादी दल के नता आवश्यक समझते रहे हैं। अतएव 
चीन मे सयुक्त मोर्चे का विशेष महत्त्व रहा है। 922 मे चीनी साम्यवादी दल ने अपनी घोषणा 
में अपने दल और राष्ट्रवादी दल कोमि'ताग--के साथ सबुक्त मोर्चा बनाने की बात पर बल 
दिया, जिसका उद्देश्य प्रजातत्तात्मक क्रा तकारी आ दोलन का सचालन था। /935 म॑ दल ने 
जापान तथा स्ाम्राज्यवाद विरोती मोर्चा बनाने का सुभाव रखा। 937 मे साम्यवादी दल की 
राजनीतिक ब्यूरो न सथुक्त मोर्चे का कायक्रम अपनाया | तीसरी बार साम्यवादी दल ने सत्ता पर 
अधिकार पाने के लिए अय भ्रजातजीय दलों स॑ मिलकर सयुक्त मोर्चा बनाया। । अक्टूउर 
949 को भाओो ने चीन में जनवादी गणत त्र की स्थापना की घोषणा की । जैसा स्वाभाविक था, 
केद्वीय जनवादी सरकार में जाय प्रजाजात्मक दलो व समूहो को भी भाग मिला | इसी कारण 
अभी तक साम्यवादी चीन में अन्य प्रजातजात्मक दलो का अस्तित्व झोष है । 
सरकारी दृष्टि से चीनी साम्यवादी दल उन अनेक दला ओर समूहो मे से एक हैं जो एक 
प्रकार से मिली-जुली सरकार बनाए हुए हैं, यद्यपि साम्यवादी दल खुलकर स्वीकार करता है कि 
बह मिली जुली सरकार का नतृत्व करता है । पर तु यह स्पष्ट है कि दलीय गठबधन म अन्तिम 
सत्ता का प्रयोग साम्यवादी दल ही करता है। इसके नेता राष्ट्रीय, प्रादेशिक ओर स्थानीय सरकारो 
म॑ सबसे भहत्त्वपूण स्थानों (पदा) पर आसीन है, इसका सशस्त्र सेनाआ पर कड़ा नियन्त्रण है, 
ओर यह उन जनसावारण के सगठनो के पीछे चालक शक्ति है जोकि सभी स्थानो मं ऊपर की आर 
अत्यधिक बडे राष्ट्रीय सघा तक विस्तृत है, जिनमे क्सिन, स्त्रियाँ, युवक व मुवतियाँ, विद्यार्थी 
शिक्षक और जीवन के अय क्षेत्रों म काम करने वाले चीनी सम्मिलित हैं। परन्तु कुछ बालोचका 
का मत है कि चीनी साम्यवादियों ने सयुक्त मोचें को एक जाल व साथन बनाया हुआ है। सयुक्त 
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केवल ऐसे साधना द्वारा किया जा सकता है जैस समाजवादी फाम और कृषि सहकारी संगठन, 
जोकि आर्थिक और प्रजाता नक सामाजिक विकास्त के परिणाम हो । एलाये से के विधान के 
अनुसार उसके संगठनों में सदस्या को भूमिगत आधार पर एकत्रित (संगठित) किया णाता है- 
बस्तिया, ग्रावो, कम्यूनो, कस्वा, जिला, प्रदेशों और प्रा ता मे । प्रत्येक गरणत न क॑ समस्त सदस्यों 
से मिलकर गणतातीयम एलायंस वनती है और देश की सोइलिस्ट एलायस म॑ सभी 
गणत ना के सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। एलाये स मे व्यक्तियों और सग्रठ्वा 
का ही सदस्य बनाया जाता है। संगठन की आधारभूत इकाइया स्थानीय झाखाए है 
जिनके ऊपर कम्मून, नगर, जिले व पश्रान्ता के संगठन है इमका सर्वोच्च जग कांग्रेत्त है 
और दो काग्रेस्तो के मध्यकाल मे फ़रेडडल बोड है जो इसके सगठना का नेतृत्व करती है। इनक 
लतिरिक्त फेडरल बोड विभिन जायोग भी बनाती है यथा अतर्राप्ट्रीय सम्बंधो, प्रेस थौर 
सामाजिक सगठनों के लिए आयोग आदि | दो काग्रेसो के बीच म॑ फेडरल बोड संवश्क्ति प्राप्त 
अधिवेशन बुलाती है, जिनमे विभिन्न झाखाजा से सर्म्वा धत ग्रश्नो तथा युगोस्लाविया की सामाय 
नीति पर विचार होता है । 958 में एलाय'स के कुल सदस्यो की सख्या लगभग 75 लाख थी । 
इसके अतिरिक्त इसके )0 सामाजिक राजनीतिक सग्रठत भी सदस्य थे, अत एलायेन्स के कुल 
संदस्या की अनुमानित सख्या उस समय लगभग एक करोड 20 लाख थी । 
साम्यवादियों की लीय भौर साशलिस्ट एलायेस के आपसी सम्ब घो का आधार घनिष्ठ 
पारस्परिक व वन व सहयाग है। यद्यपि उनके ध्येय. एक समान है, फिर भी व दो पृथक्‌ और 
स्वत न संगठन है । कार्डेल्ज के मतानुसार 'साम्यवादिया की लीग का मुर्य काय विचारधारा के 
क्षेत्र में सामा य नतृत्व तथा जनसाधारण मे राजनीतिक व शक्षिक काय करना है जबकि 
सोशलिस्ट एलाये स का सम्व घ विशिष्ट राजनीतिक और अ य सामाजिक प्रइनो से है। सक्षेप मं 
साम्यवादी लीग में बैठकर व्यापक और सामा य नीति का निर्वारख करते हैं और फिर बाद म॑ व्यक्तिन 
गत रूप में उस नीति को विशिष्ट स्थितियों मे लागू करने मं सोशलिस्ट एलाये स का नंतृत्व करते 
है। अत में, साम्यवादिया की लीग के नतृत्व करन वाली भूमिका क्रमश कम होगी और लुप्त हो 
जायेगी, यह बात श्रत््यक्ष समाजवादी प्रजात व और समाज म॑ विरोधों तथा सभी भ्रकार स, बल 
प्रयोग के, जाकि इन विराधों से उत्पन होते है, मुर्याने पर निभर करेगा |! इस प्रकार लीग मं 
केवल साम्पवादी ही सदस्य है और उसका काय सामाय नीति का निर्धारण करना है और 
साझलिस्ट एलाये स म साम्यवादी व अय व्यक्ति व सगठन सम्मिलित है, जो साम्यवाद के समथक 
है और साम्यवादियां से ही माग दशन ग्रहण करत हैं । सोशलिस्ट एलाये त पुराने साम्यवादी मोर्चे 
का ही नया खप है | 
साम्यवादी दल, लीग तथा समाजवादी एलाये स मं आरम्भ स ही माशल टीटो का स्थान 

सबप्रमुख रहा है। वह एक अधिवायक स कुछ कम परन्तु एक साविधानिक राष्ट्रपति से बहुत 
अधिक रहा है, अतएवं उसका स्थान अनोखा है। उसकी वास्तविक तथा विंवादहीन झक्ति का ल्ञांव 
उमका साम्यवादी दल म॑ प्रधान स्थान है, केद्रीय समिति व कायकारिणी समिति के कैवल 
सभापति ही नहीं वरन्‌ दल के नंता है। वास्तव म, युगास्‍लाविया म आरम्न से ही एक प्रकार का 
सामूहिक नेतृत्व स्थापित हुआ । उसम टीटो का स्थान प्रधान और जय किसी भी नता से कही 
अधिक महत्त्वपृण रहा | यहाँ यह भी उस्तखनीय है कि दीटो की श्षक्ति का स्नात बेवल उसके 
साम्यवादी अनुषायी ही नहीं, बरन्‌ उसवा राष्ट्रीय नदृत्व है । युयोस्लाविया के प्राय सभी वग और 
विभिन्न राष्ट्रीय समूह उसे देश का सवमा य नंता स्वीकार करत हैं । 
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(१) मुग्रोस्लाव सघ के सम्पूण क्षेत्र के लिए लीग की काग्रेस और लीग की के'द्रीय समिति, (2) इसी 
के समान गणतस्तरा के स्तर पर संगठन हैं, (3) प्रात और प्रदेश के स्तर पर प्रा तीय व प्रादशिक 
सम्मेलन तथा समितियाँ, (4) इसी प्रकार कस्दो, कम्यूनों ने लिए सम्मेलन व समितियाँ, और 
($) उद्यमो, प्रामो, संना की इबाइया जादि के लिए आधारभुत सगठन की सामाय सभा । 
लीग वा सर्वोच्च अग लीग की कांग्रेस है, जो चार वष वी अवधि के पश्चास एकत्रित 
होती है । कांग्रेस ही लीग के लिए कायक्रम और विधान पास करती है, दो काग्रेसों के दीच मे की 
गयी कायवाहियों की रिपोट पर विचार करती है, लीग फ्री नीति को निर्धारित करती है और 
केद्रीप समिति का चुनाव करती है। लीग की कांग्रेस के विषयो को के द्रीय समिति कायरूप में 
परिणत करती है, लोग वी नीति और अभिवृत्तियों को तैयार करती है, संगठन के विकास का 
अध्ययन करती है और महत्त्ववृण राजनीतिऊ, सामाजिक, आवित तथा विचाराधारा सम्ब घी 
समस्या का अध्ययन करती है। केद्रीय समिति अपनी प्रेसीडियम जोर लीग के प्रधान तथा 
अपनी कायकारिणी समिति, जिसका अध्यक्ष सेक्रेटरी होता है, और अपने आायोगा तथा उनके 
सभावतिया को चुनती है । लीग के प्रधान माशल टीटो है । 
लीग के सगठन, अय और मुरुय निकाय अपने अपने काम म स्वतम्न है, पर तु बहुमत 
के निणय अल्पसख्यक समूह के लिए भी मानने ननिवाय हैं। सभी बग और मुरय निकाय 
निर्वाचित है और अपा कार्यों के लिए उनके प्रति उत्तरदायी हैं जा उ-ह चुनते हैं। इन चुनावों में 
प्रत्यक उम्मीदवार का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है और प्रत्यक चुनाव पर कम से कम है 
सदस्य नये चुने जात हैं। कोई भी सदस्य किसी कायकारी पद पर दो वार चुना जा सकता है और 
लगातार दो बार से अधिक अवधि के लिए केवल जपवाद रूप मे ही चुना जा सकता है । लीग का 
काय सावजनिक है, स्वशासन वे जनगिनत निकायो और सामाजिक सगठतो, विशेषकर समाजवादी 
एलाये सर मे साम्यवादी सक्रिय सदस्य है। इद्दी निकायों मे, सास्यवादिया की राजनीतिक और 
विचारधारा सम्वधी कायवाहियो द्वारा साम्पवादिया की लीग के माग दशक भाष की धूरति की जा 
सकती है । अन्तर्राष्ट्रीय सम्ब थो के क्षत मे लोग समाजवादी ज तर्राष्ट्रवाद से माग दशन प्राप्त 
करती है । लीग अय साम्यवादियो, काम करने वाला और जय साम्राज्य विरोधी, प्रगतिशील व 
प्रजात वरात्मक दलो और आदोलना से सहयोग करती है तथा विश्व के सभी समाजवादी, स्वात-ञ्य 
और प्रगतिशील आदोलनों को अपना समथन प्रदान करती है । 
सोशलिस्ट एलाये स (86 $0०७था5. #ाकाएड 00 एत्रांफाह ९९०फराढ . णए 
५४७४०श०४१०)--यह युगास्लाविया मे सवसे अधिक व्यापक राजनीतिक समठन है जिसका निर्माण 
युगोस्लाविया के जनवादी मोचें की चौथी काग्रेस पर फरवरी 993 मे हुआ था। 8 व से अधिक 
आयु का प्रत्येक व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। समाजवादी एलाये से के सभी सुख्य निकाया 
का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है और वे उनके प्रति उत्तरदायी है जो. कि उह चुनत हैं। 
संविधान मे कहा गया है क्रि एलायेस मं नागरिक सामाजिव' गतिविधियों क॑ सभी क्षेत्रों मे उठे 
सामाजिक राजनीतिक प्रश्पो पर विचार विमश करते है, मता का समवय करते हैं और उन 
समस्याआ के हल के बारे मे प्रस्ताव पास करते है, समाजवादी एलाये स एक प्रकार का विशिष्ट 
प्लेटफाम है, जहाँ विरोवी विचारो का टकराव होता है ओर सामा य समाजवादो जाधार पर नीति 
की जाती है । इसम प्रत्येक नागरिक को अपने प्रस्तावों को रखने का और उस स्थानीय व राष्ट्रीय 
समुदाय से सर्स्वा धत मामलो के बारे सम अपनी आलोचना व्यक्त करन का भी जवसर मिलता है । 
समाजवादी एलाय॑न्स का मत है कि आतरिक क्षेत्र म बिना प्रजातान के समाजवाद नहीं 
भा सकता, जोकि उत्पादको के इस अधिकार से स्पष्ट होता है कि उह अब व्यवस्था का प्रवथ 
सौप दिया गया है। इसका यह भी मत है कि ग्रामीण प्रदशों मे समाजबाद का विकास 
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प्रान्त दंत ३ किक न देव सझ् वरना हांता है। राजनोतित दल क्षपन समख्य 3५ 
दान रजत जि आता जल बा क है अबातु यह दासपीय पदा पर अपने संदत्त्या को निर्वाचित 
हक 00000 रन तथा प्रत्यक्ष झा से झासत उ्रार्या मं बाग लेकर अउने लख्प 
हता दे, लिन दबाव गुट वा उद्देश्य चासत सत्याओआ पर प्रत्यव नियात्रण 
स्वापित प रना 309 ह।ता, महू ता गासनन्‍्मस्थाभा त्या राजनोतिकर संगठझता के ऊार दबाव 
डालकर अपन हिता यो पूण यरता चाहता दे । साइरव वीनर के अनुसार, “हित समूह बयवा 
दब्बाव गुट स अभिप्राय एप एस एच्छिक रूप स मगठित समुदाय स है, जा प्रशाप्तऱ्ीय ढौच छे 
बाहर पा सरकारी अधिकारियां क॑निर्याचन थ मनोनयन तथा सावजनिरः नीति के निर्माष 
और क्रियावयन को प्रभावित कराये या अयास्त उरत्ता है ।! फ्राहिस ऊस्तिल्व ने मत व्यक्त जिया है 
कि 'दयाव गुट उसे कहते हैं जा शासफ्रोय फाय कलापा द्वारा या उनके बिना ही राजवीतिक 
परिवतन लाने या प्रयत्त बर॑ जोर जो स्वयदिसो विधायिवा मे उस समय विशेष में अतिनियिल 
प्राप्य राजनीतिक दल के रूप मे ने हा ।! 
राजनीतिक दल भौर दयाव गुद मे भ्रतर--() राजनीतित दल दवाव गुद की अपक्षा 
अधिक विस्तृत संगठन है । इसके स मुख अनकः राजनीतिक कायक्रप रहते हैं । इस विपरीत 
दबाव गुट का मुख्य लक्ष्य अपने समूह बे हिता की रथा फरना हाता है । इसरा स्वहूप राजनीतिक 
नहीं हाता, इसका वायक्रम सीमित और प्रभाव का क्षेत्र भी सऊुचित होता है। (2) राजनीतिक दल 
निर्याचना में सक्रिय भाग लेते हैं जबकि दवाव गुट चुनावा म प्रध्यक्ष रूर स कोई महत्वपू्ण भाग 
नही लेते ) (3) राजनीतिक दल मुख्यत शासन के सचालन जौर नियात्रए के उद्देश्य से प्रेरित 
होता है ओर इसलिए निर्वाचित लडकर विजय वी अपक्षा रखता है । दवाव समूह केवल अपने 
सामाय हिंता स॑ सर्म्याघत सावजनिक नीति का अपा अनुरूप करवाने भर ही रुचि रखता है। 
(4) राजनीति दल विधानमण्डल म काय बरते हैं, जवकि दवाव गुट विधानमण्डल के बाहुर रहकर 
काय करते हैं॥ (5) दवाव समूह एकरस हिंता का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार पर प्रभाव 
डालते है । राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करके नीति निर्धारण कापय करना चाहले हैं! राजनीतिक 
दस मे अनेक हिंते समूह सम्मिलित होते है, इस प्रकार राजनीतिक दल समाज म एकीकरण का 
महत्त्वपूण काय करता है ४ 
आधुनिक काल में राज्यो का स्वरूप अधिकाधिक लोक वल्याणकारी होता जा रहा है, भत 
राज्य की गतिविधर्याँ अत्यत व्यापक हांती जा रही है। व्यक्ति के जीवन के विविव पहुलुआं के 
सम्यक चिकास हेतु आधिक, व्यापारिक तथा सामाजिक क्षेत्रा मं अनेक समूहों का विकाप्त हो 
रहा है क्योकि व्यक्ति यह अनुभव करने लगा है कि बह किसी संगठित समूह के माध्यम से ही 
अपने हित साधन वे लिए राज्य तथा शासन से लाम आप्त कर सकेगा । भव समाव हिंती में 
आस्था रखने बाते व्यक्ति दबाव गुटा की सरचगा करके अपने प्रतिनिधिया जयबा अभिकर्त्ताआ 
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इवक्कीसवा अध्याय 


दबाव अथवा हित समूह 


) दवाव सम्रुह सौर राजनीतिक दल के बीच अन्तर 


आधुनिक युग म सामाजिक जीवन की चढती हुई जटिलता जौर उग्र विपमतानों क कारण 
व्यक्ति की आवश्यकताओं और हितो म॑ निरतर वद्धि हो रही है। अपनी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई 
जावश्यक्ताओ की परिपू्ति के लिए व्यक्ति स्वय सक्षम नहीं है और मे ही वहू राज्य क साध्यम से 
उहं पूण करने वी आगा रख सकता है । जनत"त के विकास के कारण समाज से विभिन्न हितों 
और स्वार्थों का लक्र अनेक प्रकार के समूहो अथवा गुटा का निर्माण होने लगा है| व्यक्ति वी 
बहुविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु य समूह इतने महत्त्ववूण बन चुके है कि बहुवा व्यक्ति रज्य 
की अपक्षा इनके प्रति अधिक निष्ठा रखता है। इद्दी समुहां को हित समूह (॥876६8 80009) 
जबवा दबाव गुट (7०5506 87077») के नाम स अभिहित किया जाता है । जोडगाड ने लिखा 
है-- एक दबाव समूह ऐस लोगा का जौपचारिक संगठन है जिनके एक जयवा अधिक सामाय 
उद्देश्य या स्वाथ होते हैं औौर जो घटनाआ के क्रम का, विशप रूप से सावचजनिक नीति के निर्माण 
भौर शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयास करत हैं कि वे अपने हितो की रक्षा और बृद्धि 
कर सकें ।7 वह्तुत जब बौद्यागिक, व्यापारिक, व्यावसायिक अथवा समाज के अय भाग, व्यापार 
सघा या व्यावसायिब' समठनों आदि द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त करके किसी कानून या विधि 
व्यवस्थापन को बनाने यां हटाने आदि-की ह्टि से व्यवस्थापिका को प्रभावित करने का प्रयत्त 
करत है तो उहू दवाव समूह कहा जाता है। जबकि राजनीतिक दल का उद्देश्य जपनी जनप्रियता 
के प्रयाग द्वारा सरकार का नियत्रण करना और अपनी सामा ये नीतिया का संचालन करना 
होता है , दबाव गुट राजनीलिर सत्ता को हस्तगत करन के स्थान हूर सरकारी जधिकारिया को 
प्रभाजित करके अपने हितो वी परिपुतति करने का प्रयास करते है । 

दवाव समूहां फी गत्तिविधियां के महृत्त्वपूण पहलू य हैं कि थे राजनोतिक प्रक्रिया 
(0०४० 770५६55) के भाग हैं ओर वे सरवारी नीति को सुदृढ बनाने या उस बदलने का प्रयास 
करते है। किन्तु सरकार नहीं बनाना चाहते 7 एम० जी० गुप्ता न दबाव गुठ की व्यास्या वरत 
हुए लिखा है--यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समान हिंतो से युक्त जन समूह सावजनिक 
सामलो को गतिविधियों को प्रभावित करन का प्रयास करता है, इस हृ्टि से काई सामाजिक गुट 
जो औपचारिक रूप से शासन पर निय प्रण प्राप्त करने की कोशिश क्ये बिना ही प्रशासकीय 
एवं विधायिनी, दोना प्रकार के राजनोतिक पदाधिकारियों वे आचरण की प्रभावित करने का यत्ल 
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2222 के 27760 0007 
यम इस्तक या प्रा रा पिया पर भप रानी रगत हैं और सदप में उनरो रा 
अनतागपत वी कर आग, व््पु हट मे भभित्र्ता परप्ने मंगठक # ह्थार्यों रा 
हु मिछ्त उपाया 4) भी आप एव सगप थे छत, बईसाती, दुशयगा बनाम भा 
उु पे से बाज एढ़ी जात । सारा क्षत्रा नो प्रभावित रन था बब 
शप पा दें जिस बाप सॉरीदय (675४००७ (०७०) 08) गहन हैं । 
इसपा तापय बह है हह दिसी प्रद्या पर ससद-्सइम्य के पास उसके नियरविन क्षद्र से अगवित पर, 
तार टवोवान में इग, [प्ट मण्डल आदि भेज जायें और उसी प्रश्य पर असशरा में नो बाय 
लग प्रशाचित फिय जाये) 
प्रस्तुत अमरीशा मे राजातिक दसा या सगठप और अयुतासन अधिक सुल्डु नहीं है; 
यहाँ स्यवस्थापन माय सुस्यत बाग्रग + सहज ये ये द्वाइर समितिनरक्षा में हुता है और प्रत्यय 
विधायर को राई था विधेया अस्तुत परप था अधिरार है, अब वहाँ दबाव गुर री बुमिता 
अत्यात प्रभावयाती रहती है। सयु € राष्ट्र अभरीहा ने 946 मे एड गानूत [लैगाहास्शा 
॥९एचर्म रिव्ुपराआणा ० (.090)॥89 #ल) दताया जिसया उद्देश्य दवाव समझा यो सारीद्रप 
(०४७) धाह) पर रात सगाता है। इसब जातप्रा वि प्र दवाव समूह का रकिस्ट्रीशरण ह्ाता 
है उ है जपन बाय (फोप) के स्राठा यो परापित राग पहला है और यह नी गूचों दनी होतो है 
वि उ हाते कित विधेयवा वा समपन अथवा पिराध पिया ) इस पिपरोत्त प्रिटन मे म्रम्नस्‍्त विधि 
निर्माण ये लिए मा त्रमण्डज़ ही उत्तरदायी होता है अत यहू प्रणित सथा के बहुमत भी सहायता 
स्व अपया सारा व्यवस्थापन-्सम्य थी कायक्रम पूरा करता है, इसलिए ब्रिठेउ मे ससद भो लाविया 
के प्रभावा को कोई विशेष महर्त नहा लिया जाता। वहाँ ससठीय शासन प्रशाली के नतगत 
कठोर एवं अमुशासवचद्ध ि>ज्ीय व्यवस्था है, इससछिए नी चहाँ दवाव गुट राजनीतिय' दवा पर 
इतना अधिक प्रभाव नहीं डाल पाव जितना कि व अमरीका डी अध्यक्षात्मक पद्धति के अत्गत्त 
बाप्रेस मे सदस्या पर डालने मे समव ह्वात हैं) फ्रास की वहुरल पढ़ति के अततगत भी दबाव गुद 
अत्य त॑ सक्रिय रहन हैं । यहाँ दवाव गुटा के जातगत बचल आधिक हिता और द्रेंड यूनियना वा 
ही सम्मिलित नहा तरिया जाता वर पर्च, विश्वविद्यालया जस विधारधारा बाल समूहा 
(7060[0.॥०थ 87005) ता प्राविधिय, प्रशासनित समूह और प्रेस को भी सम्मिलित किया 
जाता है । सक्षेदर मं, दवाव डालने वाल समूह राजवीतिक दल की छोडक्र राजनीतिक जीवन को 
प्रभावित वरन पाली सभी द्वाक्तिया का प्रतिनिधित्व करत हैं 7 भारत तथा जापान में भी बडे 
बड़े उद्योगपतिया के दवयांव गुट हैं जा अपन व्यावसायिव हिंता की सुरक्षा क लिए सरकार पर 
प्रभाव डालत रहते हैं भोर राजनातिब' दला को उदारता के साथ दान दते हैं। 
दबाव मुटद॒ झ्रालोचनात्मफ मूल्यांकब---आरम्भ म॑ दबाव गुटों को शक्‍ायुक्त हष्टिस 

दखा जाता था और यह प्रतिनिध्यात्मक' प्रजात-त्र वी जडो पर कुठारंघात करन वाला, राजनीति 
मे अनीति और विपमता का प्रचारक तथा अप्टाचार, बेइसारी, घूसखोरी जौर धोखाधडी का 
वर्यायवाची समझा जाता था । परन्तु प्रजात त्र के विकास के साथ साथ उनकी महत्ता की स्वीकार 
किया जाने लगा और नाज उन केवल जनतात के नितात आवश्यक और अपरिहाय ही 
समझा जाता है वरन्‌ व्यक्ति के हिंता का सरशक भी माना जाता है। राज्य के व्यवस्यापन कार्यों 
पर इनका प्रभाव निरतर बढ़ता ही जा रहा है भौर निस दह उसे विधानमण्डल के पीछे विधान 
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(०8०7७) के द्वारा राजनीतिक दला, विधानमण्डलो तथा प्रशासन का संचालन करने वाले 
अधिकारियों के ऊपर दवाव डालते हैँ | दवाव गुटो के कार्य कलाप तथा प्रभाव विभिन प्रकार की 
शासन प्रणालिया मे विभिन्न प्रकार के होते हूं । 
यचपि नारत, ब्विटेलन, कनाडा, फ्रास, जापान तथा अय सभी देशा म॑ अनेक दबाव गुट 
काय कर रहे हैं तथापि सयुक्त राज्य अमरीका की राजनीति मे इनऊ़ा प्रभाव अत्यधिक व्यापक 
है। दबाव गुट ही जनमत तैयार करते है, वे ही सरकार की प्रशासनिक नीतिया को प्रभावित 
करते हैं तथा उ ही का सरकारी व्यवस्थापन रीति पर भी प्रभाव पड़ता है। वास्तव में, दबाव गुट 
ऐसे विशेष हिंतो वाल समुदाय है जो देश के व्यवस्थापन को जपने हिंता के अबुकूल प्रभावित करने 
का प्रयत्न +रते है औजौर जो सरकारी नीति पर भी अपना प्रभाव डालने की कोझिग करते है। ये 
संगठन देश के विधायका को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्त करत है और सरकारी अधिकारियों 
को भी प्रभावित करने का प्रयास करते है । 
दबाव समूहो के विभिन्न प्रकार--उनम कई प्रकार के भेद होते है। वे स्थायी तथा 
अस्थायी, आकार म बडे व छाटे, शक्तिशाली या कमजोर हो सकते हैं। जय आधार पर उन्हें 
आधिक तथा आय कई बड़े समूहा मे विभाजित किया जा सकता है । अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 
कांग्रेस, फेडरेशन जाफ चेम्बस आफ कामस, किसान सभा जादि आर्थिक हित समूह हैं। डाकटरा, 
शक्षको, बकीलो, विद्याथिया आदि के सघ अधिकाशत आयिक नही हैं। ब्विदेत व भारत में दबाव 
व हित समूहा की काफी बडी सग्या है कि तु सयुक्त राज्य अमरीका में उनकी सरपा तीन लाख 
से भी ऊपर है और वे इतने प्रकार के हू कि उनका वर्गीकरण करना भी कठिन है । ऐसे संकडो 
संगठन तो केवल वाशिगटन म हैं जो राष्ट्रीय नीति को जपने हित मे प्रभावित करने का यत्न 
क्या करते है। व ऐसे कानूनों को प्रोत्साहन देते हैं जा उनके लिये लाभकारी हां और अपने 
हिंतो के लिये हानिकारक कानूनों का भरसक विरोब बरते है। थे कांग्रेस के सदस्थो पर इस बात 
के लिए जोर डालते है कि व उनके हिंता से सम्बद्ध कानूनों का निर्माण करे । अपने हिंता के 
अनुकूल अववा प्रतिकूल प्रस्थापनाजा के प्रबल समवन अथवा विरोध का जो काय ये विशेष प्रकार 
के समूह बरते है, उसे लॉबीइग (!000908) कहा जाता है। उदाहरण क॑ लिए, सयुक्त राज्य 
अमरीका का चेस्वर ऑफ बामस अथवा अमरीका के उत्पादको का राष्ट्रीय समूह अथवा अमरीकी 
महाजनो (9भ७४) का सघ आदि ऐसे सगठन हैं जो उद्योगा अवबा अपने व्यापारों के हिंता का 
संरक्षण चाहते ई ) कुछ ऐसे सगठन भी है ज़िहे निजी विशेष उद्योग या व्यापार भ अभिरुचि 
होती है जसे राष्ट्रीय पेट्रोलियम सघ आदि । बमरीक्षन फाम ब्यूरो एसोसियेशन जादि कुछ ऐसे 
सभठन है जो क्सायो के हिता की रक्षा करते है। अमरीकी श्रमिक सघ के माध्यम से अमरीका 
के श्रमिक वग अपने हितों को देखभाल करत है । इनके अतिरिक्त कुछ इस प्रकार के दबाव गुद भी 
है जो नोग्रो लोगो के हिता का सरभण करते है। अमरीकन लीजन (#शाक्राए४0 76807), 
जमरीबा के वृद्ध सनिक्र की समिति (पकराढ क्ैशाशाप्था। पर ए०ए४/7००), रेलवे 
एब्जीक्यूटिग्ज का अमरीकी सघ और अमरीकन मेडिकल एसोसिएशन आदि ऐसे सग्रठन है जो 
अपने विशेष व्यापारों अथवा अपने विशिष्ट हिंतो की देखभाल करते है। 
दबाव गुटो को काय प्रणालो--दबाव गुट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हई उपाया 
का आश्रय लेते है । प्रथम, वे सुदद सगठन बनाते है, दूसरे, वे पुस्तका, समाचार पत्रा, विचापनों, 
रेडियो, भाषणो आदि के द्वारा जजमत को प्रभावित करते है, तीसरे, वे ससद अथवा कांग्रेस के 
सभावक्षो म जाबर काग्रेस के सदस्यो को प्रभावित करने को कोशिश करते हैं। प्रधय आर्थिक 
संगठत कांग्रेस की लॉबिया को प्रभावित करान के लिए चतुर वकीलों या एजेण्टो की नियुक्ति 
करते हैं जो कि अपने उद्देश्या के लिए कडा परिश्रम करते है। परन्तु लॉवी क्षेत्रों के अप्िकर्ता 
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नेशनल एसोसिएशन फॉर दी एडवासमेग्ट ऑफ वलड पीपल और वीमेस, क्रिश्वियन टम्परत्स 
एसोसिएशन तथा लीग ऑफ वीमेन वोदस । अमरीकी राजनीति मे अनक स्थानीय दयाव समूह भी 
हैं और एस दवाव समूह भी जियवा सम्बंध किसी एव राष्ट्रीय प्रइन से हा जिःह तदथ दवाव 
समूह (90 06 छ०४5४० 870०005) कह समत हैं, वयावि' ऐसे समूहा की सर्म्बा धत प्रश्न के हल 
अथवा अत हो जान पर आवश्यक्ता नही रहती और उनका अत हा जाता है । 

विभिन्न प्रवार के हित (दवाव) समूहा की उपयुक्त सूची अति सक्षिप्त है, वितु यह इस 

वात की स्पष्ट रूप मे सूचक है कि वहाँ पर रिस प्रतार के समठना म जनता के विभिन्न वग 
संगठित होकर अपने मता का अभिन्‍्यक्त करते हैं और सामाजिय व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालते 
रहते हैं। राजनीतिक गतिश्ञास्त्र (0)॥07॥05) वो समझन के लिए इनका महत्त्व यह है कि कोई 
भी हित समूह राजपीतिव समूह बन रावता है, जब भी वह अपने को सावजनिक भीति और 
राजनीतिक शक्ति सम्बधा की कार्या वति से सम्यध कर ल ॥ इस अथ में इन समूहा का शक्ति 
सरचना (90४७7 ॥70९(0०$) वहा जा सकता है । किसी भी ऐसी शक्ति सरचना की सदस्यता 
उसके ध्येय और मूल्य, सगठन, पद-सोपान, एकता, पद, प्रतिष्ठा, कायबुशलता हाती है, भौर 
साधन तकनीकी तथा भौतिक दोन। ही प्रकार के हाते हैं। अपन लक्ष्या की पूछति क॑ लिए प्रत्यंक 
शक्ति सरचना अपने साधना का प्रयोग करती है। व हिंत जो विसी समूह को जम दंते हैं आय 
समूहो के हिता से कभी भी अलग नही हात । हिता को तो केवल सहयोग और सघप की प्रक्तिया 
द्वारा ही आगे बढाया आ सक्ता है। इस काय का सबसे उपयुक्त माध्यम प्रचार काय है । इसीलिए 
हित समूह राजनीतिक प्रचार के प्रमुख निर्माताआ म हैं । अमरीकी दवाव समूहो वी एक विशेषता 
यह है कि उनम द्वि-्दलीय हान की प्रवत्ति पायी जाती है, अर्थात्‌ व स्थायी रूप से किसी एक दल 

का समथन नहीं करते अथवा एक ही दल से अपना सम्बाध नहीं वताये रखते | यथाथ मे, व तो 
एक दल वो दूसरे दल के विरुद्ध लड़ान का खेल खेलते रहते हैँ । दल स्वय म अच्छी प्रकार से 
अनुशासित नही है और दवाव समूहा की इस चाल से कि दोनो दला में अपना पैर रखा जाय-- 

दोनो दल्लो का चंदा देकर अथवा दोनो के वीच सावधानीपुण तठस्थता बनाये रखकर--उ हे 

काफी लाभ होता रहता है । 


3 ग्रेट ब्रिटेन में हित समूह 

ग्रेड ब्रिटेन मे राजनीति से प्रेरित समूहा का उदय कोई नयी बात नहीं है। उन्नीसवी 
शताब्दी के पूर्वा्द म॑ "एशाफ। श०एशाक्षा। थाव धर 670 एच [.4णछ 7.९48०० भति 
क्रियाशील दबाव समूह थे । परतु आजकल उनके प्रचुर माना में होने का कारण आधुनिक शासन 
का सामाजिक और आशिक क्षेत्रों मे विस्तृत हो जाना है। अतएवं विभिन प्रकार के समूह समठित 
हो गये है जो कि अपने हित म सरकार को प्रभावित करते रहत है। यद्यपि ऐस समूही और उपकी 
गतिविधियों को वर्गीकृत करना बडा कठिन है, फिर भी उनका सक्षिप्त वणन कुछ उदाहरणो द्वारा 
किया जा सकता है। सबसे वडी संख्या मे और राजनीतिक दृष्टि सं सबसे अधिक प्रभावशाली वे 
संगठन हैं. जिनका सम्व घ वर्गीय आधिक हिंतो स है, जिनमे ट्रेड यूनियने, ट्रेंड एसोसियेशन, चेम्वर 
ऑफ क्ामस तथा बड़े राष्ट्रीय सघ, यथा ट्रेड यूनियन कांग्रेस और के फेडरेशन आँफ ब्रिटिश 
इडस्ट्रीज हैं। 'एम्स थॉफ इडस्ट्री! और 'इकॉनामसिक लीग जैसे सगठन भी परोक्ष रूप में आ्थिक 
हिंतो का प्रतिनिधित्व करते है, क्याकि उन दोना का सुर्य काय स्वतान व्यापार और उद्यम की 
सावजनिक स्वामित्व क॑ विरुद्ध रक्षा करना है । 

अमेक सगठन विभित वर्गों के ऐसे हिंतो की रक्षा व प्रोत्साहन के लिए काय करते है जो 
बास्तव में आथिक नहीं है। उदाहरण के लिए, 'दी एसोसियेशन आफ स्युनिसिपल कार्पोरेश-स', 
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मण्डल ()९.858#00 0८॥॥५७ 4 [€ट्वा5 ॥ए८) तथा फाइनर के घब्दां मं 'एपं आयात साम्राज्य 
(0९ द07977005 ८गा9770) वी सता दी जा सकती है। वस्तुस्थिति यह है तरि' यदि दबाव सुट 
भ्रष्ट जौर अजनता। मार सापन अपना बर अपने क्षुद्र हिता की पूि करना चाह तो उत पर 
आवश्यव नियाप्र्ण अवश्य लगान चाहिएँ । पर तु यदि व जनता त्रक साधना से व्यक्ति के हिता 
का पूरा परें तो उ हू पपत्र की पूरी स्वत ब्रता प्रदान की जानी चाहिए वयावि व स्वस्थ और 
प्रयुद्ध ननमत वा निर्माण करन मे सहायता दते है, शासक के अधिकारिया वो जनता वी 
जावाक्षाजं से परिचत यरात हैं, आड़े और तथ्य आदि भ्रस्तुत करके विधायक को उनके 
व्यवस्थापन काम मे सहायता करत हैं तथा जनता और प्रयासन के वीच संचार के मुख्य 
साथन हैं ।? 


2 सयुक्त राज्य भ्रमरीशा में हित समुह 


सयुरत राज्य जमरीरा मे द्वित समूहा पी स8्या हजारा में है जौर उनके सदस्या वी सख्या 
लाखो मे है। प्रमुव॒ जायिव समूह का तीन वर्गों म रपा जा समता है--ब्यापार, हपि और 
प्रमिया । इन यर्माँ के प्रमुख सगठता के नाम य हँ--सयुक्त राज्य अमरीका का चेम्बर भाफ कामस, 
नेधनल एमासिएएन आफ मे यूफाचरस, दी जमरीकन फाम “यूरो फेडरेशन, नेशनल फामस यूनियन 
अमरीकन फ्रेडरंशन थाफ लव॒र और वाग्रेस आफ इडस्ट्रियल आार्गेनिनशन । प्राय सभी व्यवसाया 
4 भी राष्ट्रीय सघ हैं जो अपनन्भपन हिता को आगे बढ़त का बाय बरते हैं। उनके मुख्य 
उदाहरण ये ईँ--भमरीतवत मेडिकल एसोसिएशन, ननत एज्यूकेशन एसोसिएशन, नेशमल 
साप्ताइटी थाफ प्राफेशनल दजीनियस भौर अमरीउय बार एसोमिएशन । 

व्यावसायिक समूहा मं दो मुम्य प्रकार हैं--प्रथम, थे जो सम्पूण व्यवसाय वी और से 
बोलते और काय परत हैं। एस समूह यह्‌ प्रयत्न करत हैं जि सरकारी व्यय और कर कम रह 
सरवार का व्यवसाय पर विनियमन सीमित रहे और सरत्रार व्यवप्ताय वी अप्रतिर्वा धत प्रति 
योगिवा थे विरुद्ध रक्षा करे आादि | इसका सबसे अधिवा विख्यात उदाहरण "नेशनल एसोसिएशन 
आफ मगुफाचरस' है। दूसर समूह मे ऐस “यवस्ताय समूह आते है जा विश्विप्ट उद्योगा की ओर से 
बोलते हैं औौर जिनम बभी वभी पारस्पारिर सघप था हो जात है। ऐसे समहा मे 'जमेरिकन 
पट्रोलियम इन्स्टीट्यूट' भौर "एसोसिएशन आफ अमरीकन रेलरोड्स!” उल्लसीय है। कृषि उद्योग 
से सर्म्बा धत भी दो प्रकार के दवाय समूह हैं--एक प्रकार के समूह सम्पूृण कृषि के लिए बोलते 
हैं और एसी नीतियां को स्वीकार कराने के लिए प्रयत्व करते हैं जस स्रेता की पैदावार के लिए 
निम्नतम कीमतें, दश क॑ क्सिना वी विदेशी उत्पादका की प्रतियोगिता के विरुद्ध रक्षा । इसका 
सबसे अच्छा उदाहरण 'अमरीकन फाम ब्यूरो फेडरेशन! और 'नेशनल फामस यूनियन' है। दूसरे 
प्रकार के समूह विशिष्ट वस्तुआ स॑ सर्म्वा वत है जसे 'दी मशनल कोआपरेटिंव मिलकर श्रोडयूसस 
फेडरेशन” और “अमरीक्न सोयावीन एसोसिएशन' हैं । 

देशभक्त सोसाइटियाँ ओर पे शन प्राप्त सनिको के समूह (एशधाक8 8079) की सरया 
बहुत बडी है जोर व राजनीतिक क्षेत्र मं क्रियाशील भी अधिक हैं। उनमे से अधिक विस्यात्त ये 
हैं---अमरीक्न लजियन, दो बटर स ऑफ फारिन वास, डाटस ऑफ दी अमरीकन रिवोल्यूशन, 
घामिक, सामाजिक, मूलजातीय (4००) और सुधारवादी समूहो के उदाहरण ये है--फेडरल 
कौसिल आफ चर्चेज ऑफ क्राइस्ट इन अमरीका, दी नेशनल कथोलिक वलफेयर काफ़ेस, दी 
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3570 राजनीतिक सस्थायें जौर तुलवात्मक घामन 


ट्रेड यूनियनें--प्रवम श्रेणी मे सम्मिलित समूहा वी सख्या तजी स बढ रही है। उनमे थे 
अधिकतर पर बुद्धिवादिया के छाट समूह या नियबण है और उनका झुष्ाव राजनीति की आर 
है। हि से कुछ का तो राजनीतिक दला या जा दातना से घनिष्ठ सम्य थे है । एस समूहा के 
सुविदित उदाहरण ट्रेड यूनियन, किसान सगठप, विद्यार्वी समूह और सासक्तिक संत है 
ट्रेड गुनियना का नेतृत्व अभी सतत बुद्धितादिया के हाथा में है और उनहा दश के प्रमुख 
राजनीतिक दला स ऐसा सम्ब घ है कि उ है उनका सहायक संगठन वहा जा सकता है । अखिल 
भारतीय ट्रेड यूनियन फांग्रेस साम्यवादी दल से सम्य घत है, इण्डियन नंशनल ट्रेंड यूनियन का्रेत, 
या्रम हि ही श्रमिक सपठन है, हिंद मजदूर सना समाजवादी दस्त से पम्या चत है, औौर युवाइटेड 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सम्दघ छाट वामप थी दला से है और दसका कुऊाव साम्यवादियां की 
आर है। इस प्रफार भारत म मजदूरा के चार प्रमुख सगठन हैं । 
ट्रेड यूनियता वो शिक्षित व्यक्तिया न प्रथम विश्व युद्ध के पृुद सगठित दिया था । यह 
आश्चय जी बात है कि उनका नतृत्व अभी तक ऐम ही व्यक्तिया के हाथा म जारी रहा है । उसवा 
एक परिणाम यह रहा है कि 920 के बाद स ही ये राजनीतिक दला स सम्ब"ध रहो है. और 
उनके प्रति निप्ठा रखती है । अस्िल भारतीय ट्रेड यूमियन कांग्रेस का विभिश्न यूनियना ने सघ 
रूप मे 3929 मे ज॑ में हुआ था और उस समय वह ब्राग्रेस व प्रभावाधीन थी । यद्यपि गाघी जी 
ने सत्याग्रह के प्रथम प्रयाग भारत मे विह्यर मं नील के बग्रीचा म॑ काम करन वाले मजदूरों के 
नधिकार या मतवाने के लिए विय थ भौर उसक वा ग्रुजरात भर भारतीय बपड़ा मिला वे 
मालिका व मजदूर के वीच अच्छे सम्द व बनाय रखने के लिए प्रयत्व किये, उनका ट्रेड यूनियना 
से सर्म्वा घत मामला म प्रभाव और हित अहमदवबाद तक ही सीमित रहा, जहाँ उहोन टंवसटाइल 
लेबर एसोमियेशन को सगठित करन मे सहायता दी थी । परतु बाग्रेस क भीतर समाजवादियों 
ने सदंव ही यह प्रपत्न किया कि उनके नेता मजदूरों व किसानो मे काय करें। साम्यवादी दल के 
कायकर्त्ताओं ने ट्रेड यूनियना म॑ परिश्रम से काय किया और 929 मऊ होने अखिल भारतीय 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर जपना निय नण स्थापित वर लिया । 
ट्रेंड यूनियनों का देश वी राजनीति पर काफी प्रभाव रहा है, विशपकर ऐसे नगरो व क्षेत्र 
मे जहाँ संगठित मजदूरा की सख्या काफी बड़ी है । परन्तु उनके प्रभाव के परिमित रहवे का एक 
बडा कारण उनम्र आतरिक विभाजन तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्या हैं। उनके जापतसी सम्बंध अति 
कंट्ठु रह हैं और उहाव अनुशासन का कोई भाचरण निष्रम सप्रह विकृघ्तित नहीं किया है । उसके 
विपय मे ध्रा० मौरिस डेविड ने लिखा है , भारतीय ट्रेड यूनियनों का विकास उन रेखाओं पर 
नहीं हुआ है जो सयुक्त राज्य जपरीका और पाश्चात्य युरोप मे परिचित है, अतएवं राजनीतिक 
प्रक्रिया म उनकी भुभिका साघारण रूप में आय सासद लोवततों की ट्रेंड यूनियनों के समान मही 
है। भारत म ढ्रेड यूनियने न तो दयात समूहों के रूप मे ही काय करती हैं और न राजनीतिक 
दला के रूप म ही । उाह तो विभिन राजनीतिक दलो के वाणुओ के रूप मे मध्यम-वर्गीय नेतृत्व 
में संगठित किया है। ट्रेड यूनियन जादोलन के इस राजनीतिक प्रयोग ने कांग्रेस सरकारों को 
शाज्य की चक्तियो का प्रयोग मजदूरो को अनुशास्तित करने तथा उतके कल्याण को विनियमित 
करने का अवसर दिया है। राज्य की इस भूमिका न भारत मे ट्रेड यूनियनों वे स्वरूप जौर शक्ति 
को परिवर्तित किया है 
क्साल सगठत---भारत छुपि प्रथान देश है ओर देश की जनसंख्या म॑ बहुसर्या क्सानों 
की है , फिर भी मजदूर सघा की अपेक्षा किसानो के सगठत देर से अस्तित्व मं आये जौर इस समय 
उनके सगठा क्षीण अथवा शिधिलता की दक्य म है । व्यावसायिक समूह के रूप म किसानों के 
समठनो के सामने कठिनाइयाँ रही हैं। यह सच है कि गाघी जी और उनके अनुयाय्रियो ने 920 
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जो कि स्थानोय शासन मे बरो (0०7०एट2$) के पद की रक्षा करता है और दी ब्रिटिश लीजियन, 
जो कि भूतपूव सनिको के हितो का प्रतिनिधित्व करता है। अय अनेक समूह किसी विशेष हिंत 
का प्रतिनिधित्व नही करते, वरन्‌ कुछ परापकारी अथवा आदश लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य 
करते है और उ हू जनता के विभिन्न वर्गों से समथन प्राप्त होता है । इस श्रेणी के मुख्य समूहा 
के उदाहरण ये है--रॉयल सोसायटी फार दी प्रवी जन ऑफ क्रूएल्टी दू एनीमल्स, दी हावड लीग 
फॉर पीनल रिफॉम, प्रपोशनल रिप्रेजेटेशन सोसायटी । 
सेमुएल एच० बीयर ($2गएथ सर 8९2) के मतानुसार श्रमिक दल का ब्रिटिश समाजवाद 
के इतिहास म ही नही ब्रिटिश दबाव राजनीति के इतिहास मे भो महत्त्वपूण स्थान है। इस 
बात के कहन का तात्पय यह है कि श्रमिक दल का उदय भौर विकास यह बताता है कि उसमे 
विभिन दवाव समूहो का योग रहा है और दल मे एक नयी दबाव राजनीति को विकसित किया । 
[870 मे अपने आरम्भ से ही नेशनल यूनियन जॉफ टीचस ने, जो मुरयत प्रारम्भिक स्कूला के 
अध्यापका की प्रतिनिधि थी, दबाव राजनीति को अपनाया। ऐसे ही ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 
पालियामेटरी कमटी में सम्पूण सगठित मजदूरों की ओर से लॉबीइग की तकनीको द्वारा मा निया 
व पालियामट के सदस्यो को प्रभावित करने के प्रयत्न किय | इसी प्रकार जय सघो ने भी दबाव 
राजनीति का सहारा लिया । इस प्रकार के अनेक सधा से मिलकर ही लेवर पार्टी का उदय जौर 
विकास हुआ । इसलिए लेखक ने श्रमिक दल को अनक दबाव समूहो का मिला जुला सगठन कहा है । 
उसी लेखक के मतानुसार ग्रेट त्रिटेब की नयी समूह राजनीति (॥6७ 87०09 9०॥0०५) 
में अनेक उत्पादक समूहा और उपभोक्‍ता समूहों का महत्त्पूण भाग है। उत्पादक समूह 
जो वस्तु सरकार का दे सकते है, वह है परामश, जिसमे सभी प्रकार की उपयोगी सूचना 
भी सम्मिलित है। उदाहरण के लिए, साहल्यिकीय आँकडे जिसके बिना कसी व्यापार का 
विनिमय तथा सम्पुण अथव्यवस्था का प्रवभ करना सम्भव नहीं है। देश की प्रतिबीधित अथ 
व्यवस्था (798०0 ४६००॥०7५) मे, विशेष रूप से दूसरे विश्व युद्ध के वाद उपभोक्ता समूहो 
ने भी महत्त्वपूण भाग लिया है। सक्षेप मं, दतीय सरकार और समूह राजनीति में गहरा सम्बध 
स्थापित हो गया है | यहाँ पर ब्रिटन के विभिन क्षेत्रो म॑ मुख्य समूहा के नाम देना ही काफी 
होगा । व्यवसाय--फेडरेशन ऑफ प्रिटिश इ डस्ट्रीज, दी नेशनल यूनियन आफ मे युफैक्चरस, दी 
एसोसियेशन ऑफ ब्रिटिश चेम्बर ऑफ कामस, दी ब्रिटिश आयरन एण्ड स्टील फेडरेशन, दी ब्रिटिश 
भेडीकल एसोसियशन । श्रमिक--दी ब्रिटिश ट्रेड यूनियन काग्रेस । कृषि--नेशनल फॉमस यूनियन । 
पेशन प्राप्त सनिक--दी श्षिटिश लीजियन । सुधार--दी केवियन सोसायटी, दी सोसायटी फॉर 
दी प्रीवेशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनीमल्स तथा दी सोसायटी फॉर दी प्रीवेशन ऑफ फ्रूएल्टी टू चिल्डरन । 


4 भारत मे हित समूह 


भारत मे ऐसे समूह का महत्त्व अभा पाश्चात्य देशो की तुलनाम बहुत कम है और 
उनकी सर्या भी अभी तक थोडी ही है, यद्यपि उनके महत्व और सख्या दोनां मे ही निर तर वृद्धि 
हा रही है। अवेक दवाव या हित समूह का भारतीय राजनीति पर काफी समय से प्रभाव रहा है 
और जब वह बढता ही जा रहा हैं। भारत म॑ तीन मुख्य प्रकार के दवाव समूह है. (7) विशेष 
हिंत सगठन, जिनका विकास हाल मे ही हुआ है और पाश्चात्य पयवेक्षक के परिचित सामाजिक 
एवं आथिक सघो के आधुनिक आधारा का प्रतिनिधित्व करते है यथा ट्रेड यूनियनें, व्यावसायिक 
समूह, सामाजिक कल्याण अभिकररा अथवा युवा और महिला सगठन। (2) ऐसे संगठन जो 
परम्परागत सामाजिक सम्ब-्घा का प्रतिनिधित्व करते है, यथा जाति व घामिक समूह । (3) एसे 
संगठन जो गाधीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करत है | ्् 
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हि सांस्कृतिक समूह-- स्वतप्रता प्राप्ति क थाद से भारत के अयय देता से मन्रीपुण सम्व व 
स्वापित हुए। एग आर भारत तथा दूसरी आर समुक्त राज्य अमरीडा, ब्रिटन, सोवियत सघ वे 
पीने आदि बडे दया से बीच मिष्रता मो बढ़ाये वे दतु आर समठन घने और उनकी आर से 
विश्गा में प्रतिनिधि मण्डल गय तथा विददयों से आने बाल प्रतिनिधि मण्डला वा सम्बघत सगदना 
पे विशेष रूप से स्वागत ज्िया। जयति भारत ब्रिटिश ये भारत अमरीगी सगठन उन दया वी 
नीतिया वा यथासम्नव समपन +रत रह हैं, भारत सायियत और भारत-चीन मत्नी संगठन साम्म 
वादी नीति के समयप रह हैं। साम्यवादिया के प्रभुत्व अधीन विश्व शा ति आदोलन से सम्बषित 
असिल नारतोय परिषद्‌ यहुधा सोवियत सघ की अ तरॉप्ट्रीय नीति या समथन वरती रही है। इन 
समठता यो अप्रत्यक्ष रूप मं विदशा से सहायता मिलती है और य दा की राजनोति पर प्रभाव 
डालने या प्रयत्न करत रहे हैं । 

स्थायसायिक सम ह---भारत मे लिलित बग के प्रमुख व्यवसाय--सरपारी सेवा, वकालत, 
डायटरी, शिक्षण और इजोनिर्यारेग आदि हैं। थ य दक्षा वी भौति भारत मे नी इन सभी व्यवस्तामा 
मे लग्गे ब्यक्तिया ये अपन अपन व्यावसायिक सगठना का निर्माण दिया है। उनम से ये विशप रूप 
से उल्लेखनीय हैं--असिल भारतीय मंडिक्ल वौघिल, जसिल भारतीय बार एस।सियशन, अखिल 
भारतीय बद्रीय सरपार वे सबका के विभिन्न सप, तथा अखिल भारतोय रलव्मस एसोसियशन, 
अखिल भारतीय पोस्टल एण्ड ठेलीग्राफ वफस पुनियन, इत्यादि । भारत मं सावजनिक कमचारिया 
को मत देन तथा सघ ये समुदाय बनान का अधिकार है , परन्तु उनका अय राजनीतिक क्रियाआ 
में भाग लेना निपिद्ध है। 960 से पूव लाक वमचारिया की हडताल पर कोई प्रतिवघ न था । 
परन्तु जब जुलाई 960 म सधीय (केद्वीय) कमचारिया न एक देशव्यापी हडताल करन वा 
निणय किया ता सरकार के आवश्यक सेवाज। की व्यवस्था बनाये रखने सम्ब धी अध्यादेश के 
अतगत उस हडताल को गर-कानुनी घोषित क्या गया । सरकारी कमघारिया के विभिन्न संगठन, 
जहाँ कहो उनवे' सदस्यों की बड़ी सल्या हाती है, लोकसभा व राज्या की विधानसभाआं के चुनावा 
मे काफी दिलचस्पी लने लगे है ओर कुछ क्षेत्रा म तो थे फेडरेशन आफ ई डयन चंम्वस के लक्ष्य 
ये हैं जा तरिक और विदेशी व्यापार, परिवहन, उद्योग, कारखाना म बनी वस्तुआ, वित्त और 
भय आधिक विपया मे भारतीय व्यवसाय वा प्रोत्साहन देना , इन सभी विपयो के बारे मं सगठित 
कार्य परना , और पूर्वोक्त आयिक हिता को प्रभावित करने वाल विधायन या जाय काय को 
प्रोत्साहन देने उसका समथन अथवा विरोध करने के लिए सभी आवश्यक पग उठाना कितु चध 
उपायो द्वारा ही इण्डियन मर्चेटट्स चैम्बर ने अपने लक्ष्यां को और अधिक शब्दों म॑ इस प्रकार 
रसा है. भारतीय व्यावसायिक समुदाय के हिंतो से सरमम्बा धत सभी विपयो पर सगठित कायवाही 
करना , और सरकार द्वारा पूर्वोक्त हिंत को प्रभावित करने वाले प्रत्येक काय या विधायन को 
प्रोत्साहन दो, उसका समयन या विरोध करने के लिए भ्रत्येक आवश्यक पग उठाना ४ 

व्यापारियों के अन्य महत्त्वपूण राष्ट्रीय सगठना मे 6 छावा9 'क्षाएश्चि/एफ्टाड 
छ7ह2ण52/०7 और '855०0७॥९१ (धयाएश३ ए 0०ग्रप्राध्व०७ ए (09! हैं। इनम से प्रथम 
सयुक्त राज्य अमरीका के प्रिशाणाह ह500407 रण वक्मापरिणप्रधर३ के समानातर है 
और दूसरे सगठन म ब्रिटिश तथा अय विदेशी स्वामित्व अधीन फर्म विशेष रूप स॑ सक्तिय हैं। 
पराधीनता के काल मे वाणिज्यिक और ओद्योगिक हिंतो न कुछ सीमा तक कांग्रेस और राष्ट्रीय 
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के वाद किसाना के स्थानीय आन्दोलनां को सत्याग्रह के आधार पर सचालित किया , उनमे बिहार 
में चम्पारत के किसाना का आन्दोलन तथा गुजरात मे सरदार पदेल के नेतृत्व मं बारदोली सत्याग्रह 
जो कि भूमिकर म वृद्धि के विरोध मे किया गया था, सबसे अधिक सगठित और उल्लखनीय थे । 
उन आदोलनो के परिणामस्यरूप तथा भय कारण से देश के कुछ प्रदेशा में प्रारम्भिक किसान 
सगठनो का विकास हो गया था उसम काग्रेसी नताओ व कायकर्त्ताआ का योग महत्त्वपृण था । 
930 के वाद काग्रेस मे उग्रवादिता के उदय के बाद किसानो को व्यापक आधार पर स्वातत्य 
आन्दालन के भ्रग रूप म, सगठित करने के प्रयत्न किये गये, फलत असिल भारतीय विसाने सभा 
की स्थापना 936 मे हुई। परन्तु विभित कारणों से अखिल भारतीय किसान सभा के नेता कांग्रेसी 
सहयोगिया से पूणतया स तुप्ट न रहे, अत कुछ ही वर्षों म सगठन पर साम्यवादी दल के सदस्या 
व समयको का प्रभुत्व कायम हो गया । अखिल भारतीय क्सिान सभा विभिन राजकीय सगठनो के 
फेडरेशन के रूप में जारी है। समाजवादी नेतृत्व मे हिंद विसान पचायत सगठित की गयी और 
युनाइटड किसान सभा का सम्बंध छोटे वाम्पथी दलो से रहा है। कुछ समय से काग्रेमी और 
समाजवादी नेताओं न भू दान यज्ञ भादोलन को अपना समथन प्रदान किया है । विभिन्न कारणो 
से कई बप से किसान और खेतिहर मजदूरों के सगठन भारतीय राजनीति मं अधिक सक्रिय और 
प्रभावशाली नही रह हैं । इस विपय मे एक उल्लेखनीय बात यह है कि यद्यपि शहरी क्षेत्रो के हितो 
के विरोध म ग्रामीण क्षेत्रों के हिंत कुछ सीमा तक सामा य है फिर भी किसानों में कोई एक 
व्यावसायिक हित समूह दिखायो नही पडता । ग्रामीण भारत के सकीण गुदा ने, जो स्थान, जाति, 
आर्थिक पद आदि पर आधारित है, किसान सगठनो को खण्डो मे विभाजित किया हुआ है। 
विद्यार्यो सगठन--किसाना जोर मजदूरा की अपेक्षा भारतीय विद्यार्थी राजनीतिक चेतना 
में कही अधिक बढ़े हुए है । वस तो शिक्षित होने के कारण उनका ऐसा होना स्वाभाविक ही है । 
बिन्‍्तु उनम राजनीतिक जागृति का मुख्य कारण यह है कि भारत के विद्याथिया ने दश के 
स्वात श्य सघप मे एक महत्त्वपृण भाग लिया । उसी काल म साम्यवादी दल के प्रभाव मं अखिल 
भारतीय विद्यार्थी सघ का सगठन विकप्तित हुआ । आगे चलकर काग्रेस के प्रभाव से विद्याधिया की 
राष्ट्रीय सभा की स्थापना हुई । आजकल अखिल भारतीय विद्यार्थी सघ और काग्रेस द्वारा सचालित 
युवा कांग्रेस आदि विद्याथिया के कई सगठन वने हैं। यह एक अच्छी बात है कि भारत के 
विद्याथियों मे राजनीतिक जागृति काफी बडी माना में पायी जाती है पर तु यह बडी दु खपूण और 
दुर्भाग्यपूण वात है कि विद्याधियो के सयठन विभिन राजनीतिक दला की प्रतिस्पर्धी कायवाहियो 
के सक्रिय अखाड़े बने हुए हैं। प्रायः सभी राजनीतिक दल और नेता विद्याथियों के सगठनो में 
अनुचित दिलचस्पी लेते हैं। साथ ही विद्यार्थी और उनके सगठन भी राजनीतिक दलवादयों मं 
आवश्यकता से अधिक भाग लेते है। विद्याधियो के जय अनेक समूह--राष्ट्रीय, राज्यीय अथवा 
प्रादशिक और स्थानीय, जिनके साथ कल्याणकारी समूहो, विभित विषयो स सर्म्बा धत परिषदा व 
समितियो, वाद विवाद सघा आदि को भी सम्मिलित किया जा सकता है--राजनीतिक गतिविधियां 
मे भाग लेते है । 
सहिला सभमठन--महिलाओ के समठन भी अधिक सक्रिय रहे है / उत्म सबस महत्त्ववू 
ओर उल्लेखचीय अखिल भारतीय महिला सम्मेलन रहा है, जिसकी दश्श के प्राय सभी प्रदेशा य 
बडे नगरो मे झाखाएँ हैं। कुछ समय तक उत्त पर साम्यवादिया का प्रभाव रहा) परन्तु बाद मं बढ 
कांग्रेस स सम्बद्ध हो गया । इसका प्राथमिक उद्दश्य स्त्री समाज के कल्याण के लिए विभिष्न प्रवार 
के काय करना तथा उनके कानूनी व सामाजिक पद को सुधारना है। जब भारतोय ससद म हि 
कोड बिल के विभिन्न ग्रश्नो पर विचार हुआ तो इसन एक दबाव समुह व रूप मे बड़ा सक्रिय 
काय किया । परन्तु अब कुछ समय से उसका सगठन क्षीण तथा निष्क्रिय हो गया है । 
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जाट समा, त्यागी सभा, बंगाली समाज आदि सम्मिलित हैं। ये सभी संघ या सभायें अपनो 
अपनी जाति के हिता को रक्षा तथा उ हू आगे बढाने के लिए काय करते हैं। भारतीय राजनाति 
और चुनाव अभियाना में इनका भाग महृत्त्पूण रहता है । 
भारत की राजनीति मं अभी तक साम्प्रदायिक व जातीय समूहा अथवा संगठनों का 
महत्त्पूण भाग है । एक ओर मुस्लिम सगठन और विवायकों व नेताआ के समूह शासन, दल व 
सरकार पर अपन हितो को सवाआ।, शिक्षा सस्थाआ, राजभाषा मे उद्‌ के स्थान आदि वी सुरक्षित 
करन के लिए सम्मेलना, प्रतिददनो व आवेदन आदि क द्वारा प्रयलल करत रह हैं, दूसरी थार 
हिन्दू संगठन जस राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ (१ 8 5) तथा हिंदू समाज भारतीय (हिंदू) सस्टूति 
वे द्वित' और हिदी को उचित स्थान दिलान के लिए प्रयत्तगील रह हैं। इसी प्रकार अनुसूचित 
यर्गमों (हरिजना) के संगठन व समूह अपन हिता को सुरक्षित बनाय रखने क॑ लिए 'ासक दल व 
परवार पर दबाव डालते रह हैं । उसी के परिणामस्वरूप सविधान मे तइसवाँ सगोधन हुआ है, 
जिसये जातगत उनके लिए लोकसभा और राज्यों वो विधानसभाआ मे आरक्षित स्थान की 
व्यवस्था को फिर दस वष के लिए बढ़ा दिया गया है | इस समूह ने समय समय पर यह भी 
प्रयत्व किया है कि उनके नेता यथा जगजोवन राम (काद्र म), मिरधारी लाल (उत्तर प्रदेश म) 
प्रधान लथवां मुख्यम स्री बनें । 969 मे हुई काग्रेस की फूट क॑ परिणामस्थरूप एस साम्प्रदायिक 
सगठना व हित समूद्दा या पूथ की अपक्षा अधिक महत्त्व प्राप्त हुआ । इस श्रेणी मं भाषामी समूदा 
(!080/४॥० 870775) को भी सम्मिलित विया जा सकता है। स्वत-प्ता प्राप्ति व आरम्भ से 
नव तक हिंदी के समथका, हिंदी विरोधियों व अ य प्राददिव भाषाओं के समथवा के समूहा वा 
भारत यी राजनीति म महृत्ततपूण भाग रहा है। 
सापारणतया जातियाँ नये राजनीतिक दला वे पृथा निर्माण या आधार नहीं रही हैं। 
परतु उह बतमान राजनीतिक दला मे विगेष रूप से काग्रेस के भीतर ही महत्त्वपृण स्पान दिया 
गया है । परम्परागत समाज जौर राजनीतिक दला के बीच म जाति सपा ने एफ मध्यवर्ती स्टेज 
वा काम बिया है--जाति समूहा वा सगठन युछ याडें स गाँवों मं आधार से अधित' स्याप+ है 
और उनया प्रयोजन भय समूहा के मुसाबल मे अपनी अपगा जातिया मी स्थिति थी रक्षा गएना 
तथा उस सुपारना है ।* भारत में जातीयता व प्राटटिवता भारत मी एयता बे लिए बड़े पतर 
हैं। विक्षित यंग और उच्च अधिरारी इस प्रहार म विषय नी बुराई करा हूँ, पर तु मे दाप 
उनमे भी बाफी बड़ी मात्रा में पाय जाते हैं। 
ददाय समूह] की तीसरी श्रेणी मे गापीवाटी विधारपारा शा अपार तथा प्रतितिकित 
करत बाल संगठन बात हैं। ये भारतीय परिम्पितिया में एप प्रड्ार से अवासा बाय बरा हैं। 
इाझ कार्मा का श्र सिमी विदिष्द समुक्य ये प्रटण ता सामिद दद है। इसठा बाय सापाएण 
प्रामयागियां और प्राश्यायय दम र राजवीतिय तात। सभा को अप्रोस राग है। ये अधिकरण 
औपचारिक छ4 मे झापारण दराव समूदृ। छा सा राजशविदल्‍्म सध्पाजा को प्रभादि। हे पाला 
जाय नदी कर, ये ता सश्पागा सरवना के दाहुर आयब्द डे नॉविद पश्माह ण्क 
मूनभूत मिश्र प्रवार की परिवतन साता घादग हैं । कि थु उस बढ़ी द्रीष्टा 
की (तप सरझार से पतिष्ठ यपिर सम्पड़ द्वारा प्रवार डा 
तर हैम्सभ 9 ८8 ८ 35७ ७० ३८१६७ ॥<:१:५7 द्श्ड़ 
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आन्दोलन का समथन किया था, क्योकि उनसे स्वदेशी उद्योगो को प्रोत्साहन मिला था । चूकि 
स्वत जता के बाद शासन सत्ता काग्रेस के ही हाथ म॑ आई, अत व्यापारियों और काग्रेस के बीच 
पुराने सम्पक बने रह। उ होने काग्रेस को चुनाव लडने के लिए भी समय समय पर काफी च दे 
दिये । जब कांग्रेस सरकार ने प्रथम पचवर्षीय योजना बनाई और आर्थिक नियोजन जारी किया तब 
भी निजी उद्यमो के प्रतिनिधियों ने सरकार और सत्तारूढ़ दल का विरोध नही किया | 
पर तु जब काग्रेस ने समाजवादी समाज ($0०थ्ा एथाशा॥ ०। 80००५) की स्थापना 
का ध्येय अपनाया और अपनी नीतियो को समाजवादी दिशा प्रदान की तो, जैसा कि स्वाभाविक 
ही है, व्यापारी वय और उद्योगपतियों मं भय का सचार हुआ और 956 में अनेक भारतीय 
व्यापारिया ने स्वृत-त्र उच्चम के लिए फोरम (ए0्रप्राए 07 स्य०ढ शाक्ष्ता56) की स्थापना की, 
जिसका उद्देश्य निजी उद्यम के महत्त्व और उपलब्बियो के बारे मं जनमत को शिक्षित करना है । 
इस फोरम ने निश्चित अनुदारवादी नीति का अनुसरण किया है और इसके प्रयत्न मुरयत जनता 
को राजकीय पूजीवाद के खतरो के बारे मे जागत करने की दिशा दे रहे है। कुछ व्यापारिया ने 
959 मे स्थापित स्वत ज॑ पार्टी का खुले रूप म॑ं समथन किया , इसीलिये अनेक समाजवादी व 
कांग्रेसी नेताओं ने स्वरतज पार्टी को फोरम का प्रवक्ता बताया । परन्तु अधिकतर व्यापारिया तथा 
उद्योगपतियो ने सरकार स अच्छे सम्बाध बनाये रखने के लिए काग्रेस से पूववत्‌ सम्पक व सम्बाध 
जारी रखे । 
इस विपय में, मौरिस जोस मे लिखा है "निजी व्यापार और उद्योग, यह सच है, अति 
सरकारी नियानण के अधीन है, परतु व्यापारिक क्षेत्रों में प्रभाव के तरीको के प्रयोग करने का 
ज्ञान बहुत विकसित है और बडे लाभ कमाने के लिए अवसरो का अभाव नहीं रहा है। व्यापारिक 
समुदाय की ओर से स्वत न पार्टी द्वारा दिये गये तक ऐसा सकेत देते है कि कुछ निराश तत्त्व है, 
जिह भविष्य के बारे मे भय है। व्यापारियों के साथ काग्रेस के सम्बंध इसलिए खिचे हुए रहे है 
कि कुछ हितो ने करो से बचने की समाज विरोधी कायवाहियो को अपनाया । फिर भी इस वीच 
में काग्रेस को कम्पनियों और व्यक्तिगत व्यापारिया से भारी आथिक सहायता मिली है। जब 
(जीवन वीमा निमम वाले मामले मे) मूद्धा ने यह बताया कि उसन काग्रेस पार्टी को । लाख रुपये 
दिये थे, और जब के द्वीय सरकार के मनी श्री के० डी० मालवीया न स्वीकार किया कि उदहोने 
एक व्यापारी से काग्रेस चुनाव अभियान मे घन दने को कहा था, तो काग्रेस को घन प्राप्त होने 
चाले साधनों का भेद खुला । व्यापारी वग, सरकार और काग्रेस के वीच बहुधा पारस्परिक क्षोभ 
पैदा हो सकता है, पर तु समग्रत प्रत्यक का दूसरो की ऐसी आवश्यकता है कि त्रिकोण का अस्तित्व 
समद्धिपूण दशा में वता रहेगा ।”? 
दबाव समूहो की दूसरी मुख्य श्रेणी जातिय तथा घामिक समूहां की है। इसम ऐसे समठन 
सम्मिलित क्ये जा सकते है, जिहोने राजनीतिक दला व सघा दोनां ही रूप म किसी एक घामिक 
समूह या समुदाय के हितो को प्रोत्साहन देने का काय किया है ऑर अब भी कर रह हैं। इसम 
पामर के मतानुसार, ऐसे राजनीतिक दला को सम्मिलित किया जा सकता है जस कि रिपब्लिक्त 
पार्टी, बकाली दल और कुछ मात्रा म हिन्दू महासभा भी | एसे संगठनों म॑ जो विश्विष्ठ घामिक 
समूहा के हितों के लिए कार्य करते रहे है, भारतीय ईसाइयो के अखिल भारतीय सम्मेलन, 
पारसिया क॑ केद्वीय एसामसियशन और राजनीतिक लीग जौर आग्ल भारतीय एसोसियेशन, आय 
प्रतिनिधि सभा, सनावन घम्र रखिणी सभा आदि का सम्मिलित किया जा सकता है। जाति 
समूहा की सक्ष्या काफी बडी है । उनम मारवाडी एसोसियशनत, हरिजन सवक सभ, बैश्य महासभा, 
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ओर ले जान वाली हा । 
फ्रास-- आजकल फ्रांस म व्यापव अर्था मे, एस समूह मे केवल आधित हिंता और ट्रढ 
यूनियना का ही सम्मिलित नही किया जाता बरनू चर, विश्यविद्यालया जैंस विचारथारा वाल 
समूह तथा प्राविधिक, प्रशासनियः समूहा और प्रेस को भी सम्मिलित जिया जाता है। सक्षेप म, 
दवाव डालन वाले समूह राजनीतिय दला को छाडफर राजनीतिक जीवन को प्रभावित वरन वाली 
सभी शत्तिया वा प्रतिनिधित्व वरते हैं ।। इस समय फ्रास म॑ अनेक प्रकार के दयाव डालने वाले 
समूह है, जिनका अति सक्षिप्त परिचय यहाँ लिया जाता है। ट्रेड यूनियनें--फ्रास मे ट्रेड यूनियना 
का विकास प्रिटेव पी तुलना म दुछ बम हो पाया है, परतु फ्रास म दो बड़े संगठन सी० जी० 
टी० भौर सी० एफ० टी० सी० हैं । प्रथम, मुन्यत साम्यवादी दल का समवक है। दुसरा भी 
बग सघप की भावना से प्रेरित है। फ्रास की सभी ट्रेड यूनियन सगठना ने अपने को राजनीतिक 
दलो से अलग घोषित विया हुआ है परतु व किस्ली न किसी दल स सर्म्या पत हैं। 
आधिक हिता म॑ मुख्य मालिका व सगठवा और किस्ताना वे स्रगठन हैं, जो अपने-अपन 
हित मे सरकार वी नीति को प्रभावित करने के प्रयत्त करते रहत हैं। विचारधाराओं क॑ समूह 
(70९0008०० 87079$) म॑ क्थोतिकः चच, विश्वविद्यालय और सगठन हैं जा एक या दूसरी 
विचारधाराआ का समथन करत हैं ओर उसके द्वारा राजनीतिक जीवन यो भी प्रभावित करत हैं । 
इसी समूह म समाचार पत्र भो आते हैं। समाचार पत्र राष्ट्रीय, प्रादेशिक व स्थानीय हैं और व 
विभि'न स्तरा पर अपन सम्पादकीय लेखा व समाचारो द्वारा देश का जनमत बनाने तथा राज 
नीतिक जीवन को प्रभावित करने का सदा ही श्रयत्व करते रहते हैं। टेकनीवशियनों व सरकारी 
सेवको के सघ भी अपने हिता की रक्षा क॑ लिए प्रयत्नशील रहते है। उनक॑ कार्यों का भी राज- 
नीतिक जीवन पर प्रभाव पडता है । भरत म, प॑शन प्राप्त सनिका के संगठन भी हैं। उनके सगठन 
राजनीति से दूर हैं, कितु अय राजनीतिक दलो से सर्म्वा घत हैं। इस प्रकार वे भी दश की 
राजनीति को प्रभावित करते हैं । 
जापान--अय देशो की तरह से जापान मे भी विभित हिता मे अपने सगठन वनाय॑ हुए 
है। भुख्य हिंत जिनके अपने संगठन हैं और जो अदृश्य ढग स राजनीति पर प्रभाव डालत हैं, ये 
हैं---ब्यवसाय, श्रम, कृषि, स्त्रियाँ और पद्मन प्राप्त सनिक। कुछ अ य॑ महत्त्वपूण सगठना के नाम 
इस प्रकार है--वाणिज्य और उद्योग का चम्बर, प्रवधका का सघ, मालिका के सघो की फेडरेशन, 
जनरल कौसिल आफ ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जापान फामस यूनियन पत्नियों की फेडरेशन, इम्पीरियल 
रिजविस्ट एसोसियेशन । आधिक समूहा के हितो को आगे बढाने के लिए अनेक सगठन बने हैं । 
य संघ सरकार पर विभिन तरीको से प्रभाव अयवा दवाव डालते रहते हैं जिसस कि कानुन उनके 
हिंत मे बनें या कम से कम उनका अहित करन वाले न हो । साधारणतया ये सगठत विधायिका 
पर सगठित काय द्वारा दबाव डालत है । सर्म्बाधघत सगठन सभाएँ करता है प्रदशन कराता है 
सभाओ मे प्रस्ताव पास किये जात है ओर वह अपने प्रतिनिधि-मण्डल विवायकों से मिलने के लिए 
भेजता है । एक तरीका यह है कि एस संगठन सरकार में प्रभावशाली व्यक्तियों से सम्पक स्थापित 
करके उलहे प्रभावित करते है। बहुत से सगठन अपने पक्ष मं जनमत बनाने के उद्देश्य से छपा 
हुआ साहित्य बाँदते है । भरत मे, विभिन्‍्त संगठन अपने हित मे सरकार, विशेषकर माँ त्रया और 
विधेयको, पर प्रभाव डालने के लिए लॉबीइग सम्ब धी कायवाहिया का प्रयोग करते हैं। जापान 
की राजनीति पर विभिन्‍्त्र दबाव डालने वाले समूह अदश्य रूप से प्रभाव डालते हैँ । बहुधा 
राजनीतिक दल ओर नेता उतकी इच्छा के अनुसार काय करते है । 
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इनमे से अधिकतर समूहा का मूल भारतीय परम्परा और अभिवृत्तियों मे है। कई की 
स्थापना महात्मा गाची ने की थी अथवा वे उनकी शिक्षाओ की प्रेरणा और उदाहरण से अस्तित्व 
मे जाये । वे महात्मा जी के महायु ध्येय वग विहोन और जाति रहित स्वोदिय समाज को प्रात्साहन 
देना चाहत हैं, जिसके लिए व॑ व्यक्ति के नतिक पुनरत्थान और सभी के कल्याण पर बल दते है । 
भारत के राजनीतिक नेता गाधी जी की शिक्षाओ की भावना और व्यवहार से हटते जा रहे है, 
परलतु वे इन शिक्षा के गहरे महत्त्व तथा इनके देश में बड़े श्रभाव के प्रति चेतवनाथील हैं । वे 
राष्ट्रीय प्रयत्तो के ऐसे पहुचुओ जेसे कल्याण काय तथा सामुदायिक विकास परियोजनाओं मे 
गाधीवादी सधा व आदोलनो के सहयोग को उत्साह प्रदान कर रहे है। इत आ दोलनो में सबसे 
मह्वपूण आवाय विनोत्रा भावे का भूदान यज्ञ आन्दोलन है। इसका प्रयोजन गाधी जी की 
कल्पना के अनुसार अहिसक क्रा/त को प्राप्त करना है। सर्वोदिय आदोलन सामा-य रूप मं जौर 
शैदान भादोलन विश्वेप हूप मं काय और सगठन के अनुत्तरदायी रूपा की ओर महत्वपूण 
शुकाव का प्रतिनिधित्त करते है, जो भारत की राजनीतिक सस्थाओ के भावी विकास को प्रभावित 
कर सकते हैं । 
सर्वोदिय समाज, सव सेवा सघ, ग्रामीरा उद्योग सघ, गो सेवा सघ, हि दुस्तानी प्रचार सभा 
और तालिमी प्ध द्वारा काय करता है । आचाय विनोबा भावे के अतिरिक्त अनेक ग्राधीवादी 
कायकर्त्ता, जिनम सबसे प्रमुख जयप्रकाश नारायण हैं तथा ग्राधी आश्रम व ग्राम उद्योगों से 
संसद घत्त कायकत्ता सम्मिलित है, विभिन्र कार्या का सचालन कर रह है। विनोवा भावे की 
शान्ति सेना के सदस्य साम्प्रदाधिक दगो को शा त करो तथा डाकुओ पर नेतिक प्रभाव डालने का 
प्यत्त करते हैं। आधिक क्षेत्र म गाधीवादी सगठना व समूही न॑ सूती कपडे की मिलो की उत्पादन 
अमता को प्रभावित किया है, जिससे कि खादी और खडडी उद्योगों को ओ्रोत्साहन मिलता रहे । 
ड होने सामाजिक नीतियो के रूप मे मध्य निपेव (77०797007) और बेसिक शिक्षा पर बल दिया 
है। इन सभृह्ा का उद्दश्य राज्य शक्ति के महत्व को कम करके लोक शक्ति अथांद्‌ जनता की 
आत्म निर्भर शक्ति को बढ़ाना है। उतके साधत वयक्तिक उदाहरण और राजनीतिक देलो से 
जहर अत्यक्ष पहुच हैं | एक प्रकार से ये सभी समूह अपने प्रयोजनों म॑ राजनीतिक हैं, कितु उनके 
सदस्य राजनीतिक पदा से दूर रहकर अपना काय करना चाहते है 4 
3 कुछ भ्रन्य राज्यों मे हित समूह 
जमेनी--उच्च सरकारी, राजनयिक और सनिक अधिकारियों का एक बडा हो संगठित 
समुह हे । संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरों की सरकारों मं लगभग ग्यारह लाख व्यावसायिक 
नागरिक अधिकारी हैं, और उनके अतिरिक्त लगभग तेरह लाख क्‍्लक व अ य क्मचारी है। यह 
अधिकारी-वग एकमान्र सामाजिक समूह है जिसमे सत्ता मं सारपूण भाग अपने हाथ में रखा हुआ 
है, बावजूद दो विश्व-युद्धा और शासक वग मे तीन वार परिवतनी के अपने हितो के बचाव मं 
उनका समझने काफी सुदृढ है, उनके समूहा में हम इहू सम्मिलित कर सकते है--सेवा में काय- 
से की सुरक्षा, प्नें, वेतन, पद और प्रतिष्ठा । उनम से 84 श्रतिग्यत दो अमुख सगठना के 
पदस्य है--जमन फेडरेशन आफ सिविल सर्वेट्स 43 प्रतिशत जौर जमन के फैडरथन थाफ ट्रेंड 
पूनिय|स 4 प्रतिशत । उसके संगठन इतने सुहढ है. कि जब अलाईड प्राधिकारियों (#0॥स्‍०४ 
3४४४०४058) न उनमे नाजीवाद के अत और नागरिक सेवा में सुधार हेतु प्रयत्न हक तो 
डाहोने उनका पैफ्लतापूवक विरोध किया | अधिकारी बस और सँनिक अधिकारियां के राजनीतिक 
मत जनसाधारण के भत्त से बहुत भिन्न हैं, वे जमनी द्वारा पुम शस्त्रीकरण, पराश्वात्य सनिक संगठन 
भे जमनी की सत्स्पता ओर ऐसी जो पश्चिमी गूराप को एकीकरण की 
सी बडी सा घयो के पक्ष में हैं 
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मा त्रयो को अनुभव पर आधारित परामश, सभी प्रकार की सूचना जौर आकडे दत हैं। व ही 
विभिन्न वानुना के प्रारूप तेयार करते है। इस भ्रकार प्रशासन के उच्च अधिकारी मीवि निर्धारण 
बर्थात्‌ राजनीति म॑ भी भाग लेते हैं। साथ ही यह आवश्यक है कि प्रशासको का देश के सविधान 
और प्रशासनिक पद्धति का समुचित भान हां । 
लोक भ्रशाप्तन का झ्य--प्रशासन का अधथ शासन की नीति को कार्या वत्त करना अर्थात्‌ 
सभी प्रकार के शासन कार्यों का करना है। बुडरो विल्सन के शब्दा म॑ 'सावजनिक कानूना का 
विस्तार और व्यवस्थित रूप से क्रिया वत क्या जाना लोक प्रशासन है। साधारण कानूत को लागू 
करने के लिए किया गया प्रत्येक काय प्रशासन है ।? इमस यह स्पष्ट है कि लोक प्रशासन का 
सम्ब ध शासन की सम्पूण कायवाहिया स॑ है, किन्तु लोक प्रशासन के विद्वानु लखका मे इस बात 
पर सहमति है कि लोक प्रश्मासन का सम्बंध शासन की कायपालिका शाखा स है, जर्थाव्‌ इसके 
क्षेत्र में 'यायपालिका और विधायिका के कार्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता । इसक साथ ही 
यह भी बता देना उचित होगा कि लोक प्रशासन कै क्षेत्र मं केवल नागरिक प्रशासन को ही लिया 
जाता है । 
लोक प्रशाप्तन का महत्त्व--आधुनिक राज्य नागरिका के लिए अनेक प्रकार की सवाओ 
की व्यवस्था करते हैं, यथा आतरिक श्ञा/ति और व्यवस्था बनाय॑ रखना, बाह्य आक़मर स रक्षा 
करना, सचार व परिवहन के साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था करना, इत्यादि । 
अधिकतर प्रगतिशील राज्यो ने कल्याणकारी राज्य का घ्येय अपनाया है और वे अपने नागरिकों 
के सुख और कल्याण के लिए अमेक प्रकार के काय करत हैं । इन सभी कार्यों व सेवाओं को करने 
वाले वास्तव में असख्य प्रशासन अधिकारी और कमचारी होते है । इन कार्यो की पूति के लिए 
प्रगतिशील सरकारो के अधीन अनेक प्रशासनिक विभाग है और अनेक प्रकार की नयी प्रशासनिक 
सस्थाओो--यथा बोड, कमीशन, परामशदात्री समिति, निगम आदि की स्थापना हुई है। आज के 
देशीय राज्य म रहने वाले बडे जन समुदायों के लिए बडी सरकार की स्थापना हुई है। प्रत्येक 
उप्नतिश्ील राज्य मे विशाल प्रशासनिक त न पाया जाता है। आजकल प्रशासन का महत्त्व बहुत 
जधिक बढ़ गया है। जीन ब्लॉडेल के मतानुसार तो एक सीमा तक सभी आधुनिक राज्य 
अद्वासनिक राज्य है, क्योकि अनेक महत्त्वपूर्ण निगय प्द्यासका तथा प्रविज्ञियों द्वारा क्ये जाते 
है । आजक्ल राज्य ऐसे है जिनमे निणयो का बडा प्रतिशत प्रशासका द्वारा क्या जाता है और 
यह भी स्वीकार किया जाता है कि नीति के व्यापक क्षेत्र पर प्रशासको की सत्ता है।? सावजनिक 
प्रशासन नागरिक और समुदाय के जीवन को शारतिमय और सुखमय बनाता है। इस कथन म॑ सप्य 
का बडा अश्ञ है कि कोई राज्य विवायिक्रा या यायपालिका के बिना कुछ समय तक रह सकता है, 
कितु प्रशासन के विना ता अत्यधिक पिछडा हुआ राज्य भी नही रह सकता । 
प्रशासनिक अधिकारीगरणा जो राज्य के स्थायी कमचारी होते हैं वास्तव मे शाप्तन करते है 
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बाईसरवाँ ग्रध्याय 


लोक-प्रशासन और नागरिक सेवायें 


॥ लोक-प्रशासन 


कुछ लेखको ने प्रशासत को शासन की एक पृथक्‌ और स्वत व शाखा माना है। यह्‌ एक 
माना हुआ तथ्य है कि लाक प्रशासन पर काफी बड़ी माना में साहित्य उपलब्ध है, जो सरकार के 
संगठन और उसके ल्क्ष्यो को प्राप्त करने के लिए अपनायी जाने वाली अनेक अ्रक्रियाओं का 
अध्ययव करता है। कायपालिका झक्ति अथवा कायप्ालिका सम्पूण शासन का प्रतिनिधित्व करती 
है जौर यह देखती है कि सरकार के सभी कानूनों का विभिन्न अगो द्वारा उचित रूप मे पालन 
हांता है| प्रशासनिक काय का अब विधायी शाखा द्वारा घोषित तथा “्यायपालिका द्वारा 
निर्धारित कानुना का यथाथ म प्रशासन करना है 7 इस ज तर को साधारणवया इस प्रकार से 
व्यक्त किया जाता है-कायपालिका का काय प्रधानत अपने स्वरूप मे राजनीतिक है, अर्थाव्‌ 
ऐसा कि जिसके अ्रयाग मे निणय भ तग्रस्त हो, और प्रशासनिक काय नीतियों का काय रूप दंना 
तथा अगय अगा द्वारा दिये गये अथवा निर्धारित आदेशी को कार्या वित करना है । पर तु यह 
कहना ठीक ने हांगा कि कामप्रालिका का काय और राजनीतिक कायपालिका तथा प्रशासनिक 
काय और स्थायी नागरिक सेवा एक है । 
राजनीति झौर' प्रशासन--राजनीति और प्रश्मासन में बडा निकट सम्ब थ है । एक लेखक 
के मतानुसार तो राजनीति और प्रशात्न एक ही मुद्रा के दो पहलू है। पिझ्नर क॑ अनुसार 
राजनीति और प्रशासन एक दूसर से इतना मिले जुले है कि उनके बीच स्पष्ट असर बढ़ाना कठित 
है । फिर नी पुछ लेखकों ने राजनीतिक ओर प्रश्मासनिक क्षेत्रों को एक दुसर स अलग बताया है । 
उनका विश्वास है कि नीति निर्धारण और उस कार्यावित् करना जलग अलग क्षेत्र है, पहला क्षेत्र 
राजनीतिज्ञों का है और दूसरा श्रश्मासको का है। राजनीतिज्न और प्रशासक म मुख्य अतर इम 
प्रकार है--राजनीतित (मंत्री) झासन के काय म विशेषज्ञ नही होता उसका पद राजनीतिक 
होता है अथावु वह अपने पद पर कुछ समय के लिए रहता है, शासन करना उसका जीवन 
व्यवसाय नहीं है, उसका जनता स अधिक सम्पक रहता है, और वह कसी राजनीतिक दल वा 
सदस्य होता है । इसके विपरीत प्रशासनिक अधिकारी का पद स्वामी हांता है, प्रशासव उत्तका 
जीवन-व्यवसाय होता है और उसे अपन काय का विशष ज्ञान भी होता है । ग्रेट ब्रिटन तथा अय 
दशा मे इस वात को अधिक समझा जाता है कि प्रशासन स राजनीति का दूर रखा जाय तथा 
प्रशासनिक अधिकारियों व कमचारियां को राजनीति स अलग रहना चाहिए ! इसी कारण 
नागरिक सेवाओं के लिए राजनीतिक तटत्वता' एक माय आदश है। परन्तु इस तथ्य वा 
स्वीकार करना पडता है कि यद्यपि नीति का निर्धारण माँ जिया और विधायका वा मुख्य काय है 
फिर भी इस काय मे अ्रशासका का महत्त्ववृण भाग रहता है । विभिन्न विभागा ह उच्च अधिकारी 
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अनक अभिकरणा, स्वत ते नियामक आायोग आदि स्थापित किय हैं। राष्ट्रपति मुख्य प्रश्ासव है, 
परातु कांग्रेस भी प्रशासन कार्या की दस रेख वरती रहती है । 


] ग्रेट ब्रिटेन में राष्ट्रीय प्रशासन 


पालियामेद नीति का स्वीकार करती है गौर आवश्यक वान्नन बनाती है। 
नीति और कानूना को काय रूप दिलाने का उत्तरदायित्व मा त्रमण्डल पर है। माज्रिमण्डल सभी 
कार्या के लिए पालियामट अर्थात्‌ कॉमन सभा क॑ प्रति उत्तरदायी है। मजिया की सख्या व 
श्रेणिया मे समय समय पर परिवतन होते रहते है। प्रघानम-नरी के मीचे बहुत स विभागीय म॒ त्री 
है, इनमे सात प्रमुख सेक्रेटरी आफ स्टेट हैं, जिनके अधीन विदश, गृह, राष्ट्रमण्डल, स्कॉटलण्ड, 
उपनिवंश, युद्ध और नभ सेना विभाग है। हाल मे रचित विभागीय अध्यक्ष म नी कहलाते हैं जप 
कृपि मानी, शिक्षा मजी, स्वास्थ्य मत्री, प्रतिरक्षा म नो इत्यादि | कुछ ऐसे म-त्री है, जिनकू 
जधीन काई विभाग नही, पर तु जो कि ही परम्परागत पदो के अधिकारी हैं जैस लाड प्रीवि सील, 
लाड प्रेसीडेण्ड ऑफ दी फोसिल । इन मात्रिया के विभागीय कृत्य नही हैं। इन ज्यप्ठ मजिया के 
नीचे के स्तर पर राज्यम नी है, जो बडे विभागा मे उप म नी के समान हैं। इनक अतिरिक्त बहुत 
स जूनियर मनी भी होत हैं, जो ससदीय सचिव तथा अवर सचिव कहलाते हैं । 

शासन का काय अनक विभागा द्वारा किया जाता है। शासन के कार्यों म वृद्धि हो जाने 
पर विभागो वी सस्या म भी वृद्धि हुई है। कुछ विभागा का सम्बाध सम्पूण राज्य क्षेत्र अर्थात्‌ 
इग्लेण्ड, वेल्स, स्कॉटलण्ट और उत्तरो आयरलेण्ड से है, जसे पोस्ट आफिप्त और कसस्‍्टम्स व 
एवसाइज । अ य विभागो का सम्ब ध ग्रेट ब्रिटेन से है अर्थात्‌ उत्तरी आयरलण्ड उनके काय भेव 
के बाहर है, उदाहरण के लिए, श्रम म त्रालय भर राष्ट्रीय सेवा । परतु कुछ ऐस भी विभाग है 
जिनका काय क्षेत्र कवल इग्लण्ड और वल्स तक परिमित है, उन कार्यो के क्षेत्र म स्काटलण्ड के 
लिए पृथक्‌ विभाग है। विभागा क॑ आकार और उनके कार्यों की सस्या तथा काय विधि में अवर 
है । अधिकतर विभागो का नध्यक्ष कोई म जी होता है, कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिनके कार्यो के 
लिए कोई म जी पालियामे ट के भ्रति उत्तरदायी नही है। उदाहरण क॑ लिए, 'एक्सचेकर और 
आडिट विभाग + जा पालियामेठ के अधीन अधिकारी “नियत्रक व महालेखा परीक्षक! की 


अध्यक्षता म काय करता है । 
उपयुक्त बाता से रपष्ट है कि ग्रेद त्रिदेन में विभागीय व्यवस्था बडी पेचीदा है भीर 
परिवतनशील भी । इसके लिए कुछ एतिहासिक कारण तथा राज्य के कार्यों मे हुई वृद्धि उत्तर 
दायी है । ट्रेजनरी व एडमिरल्टी कुछ परम्परागत कार्यालया के वतमान जीवित रूप है। वतमान 
काल में जनेक बोड व अभिकरण स्थापित हुए है ।! एक आधार पर विभिन्‍न विभाग और 
प्रशासनिक सगठनो को तीन समूह म॑ रख सकते है--() ट्रेजती और आय करने वाल विभाग, 
(2) व्यय करन वाले विभाग, और (3) अद्ध सरकारी संगठन । इन सभी विभागों मे ट्रेजरी का 
महत्त्व सयसे अधिक है उसका सक्षिप्त परिचय अग्रलिखित है। महत्त्व की दृष्टि से इसका स्थान 
पालियामेट और कविनेठ के नीचे है। सम्पूण व्यय पर इसका नियात्रेण रहता है ॥ इसका एक 
अधिकारी ही स्थायी सवाओ का: अध्यक्ष है, इन सेबाओ के बारे म अनेक नियम ट्रेजरी द्वारा ही 
हैं, और अय सभी विभागा पर भी कम या अधिक निय बण रखती है। ट्रेजरी का 
ही ,नही वरन एक बोड हांता है, जिसम प्रधानम त्री, वित्त-म जी और 
है । वास्तव म यह बकंद्धीय विभाग है। इसके कार्यों को हम दो समूहा मे 


बनाये गये 
अध्यक्ष कोई एक मात्री 
पाँच अ ये ल्ाड सदस्य 
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यद्यपि सलाम को शासन ससद ब राष्ट्रपति के हाथो में होता है। मुख्य कायपाल--माजिमण्डल 
अथवा राष्ट्रपति--प्रशासनिक सेवाओ के अध्यक्ष तथा मुख्य प्रशासत्र होते है। जाजकल तो 
सावजनिक प्रशासन के द्वारा ही सामाजिक और जाथिक व्यवस्था सं परिवतन आा सकता है, अर्थात्‌ 
किसी भी प्रकार की उन्नति जौर विकास बहुत सीमा तक प्रशासन पर निमर करता है। अत 
प्रशासन कुशल होना चाहिए। कुशल प्रशासन के लिए योग्य, दक्ष और ईमाउदार जधिकारी व 
क्मचारी होने चाहिएँ तथा सुदारु प्रशासनिक संगठन आवश्यक है। प्रशासन के अष्यल का ध्येय 
शासन की नीति और कायक्रम को कार्या वत करना है। प्रशासन के न प उद्दश्यो में हम 
कायकुशलता और व्यय में बचत को सम्मिलित कर सकत है। प्रजातानात्मक राज्य मे प्रशामन 
का यहू उद्दृश्य होता है कि वह राज्य वी नीति जौर कायक्रम पर जपने जच्छे कार्यो ढारा 
जनता की स्वीकृति भी प्राप्त करे । जत प्रजात | में शासन शासितों के समयन पर ही निभर 
नही करता बरन्‌ प्रशासन द्वारा विभिन वार्या और सेवाओ के अच्छे और कुशल सचालत पर भी । 
सावजनिक प्रशासन के प्रमुख अगो हम दइहं सम्मिलित कर सकते हैं। ([) प्रशासनिक समंठन -- 
प्रशासन के विभाग, विविध बोड, कमीशन, परामशदानी समितिया, निगम आदि,(2) नागरिक 
सेवायें, (3) सार्वजनिक वित्त, (4) नियोजन, और (5) जन सम्पक इत्यादि । 
इनका अभत्ति सक्षिप्त विवेचन अग्रलिखित है-विभिन्न देशां म॑ प्रशासन का संगठत॑ 

साधारणतया विभागीय पद्धति वे अनुसार होता है अर्थात्‌ शासन के विविन कार्यों को अनेक 
विभागों मे विभाजित किया जाता है। प्राय सभी प्रगतिशील राज्या मं ये अथवा ऐसे ही विभाग॑ 
होते हैं--विदेश, प्रतिरक्षा (सेना), महू या जातरिव, वित्त, कृषि, याय, उद्योग और श्रम, सचार 
व परिवहन, वाणिज्य, शिशा, सावजनिक स्वास्थ्य इत्यादि, प्रत्येक विभाग उपविभागा ब्यूरा भौर 
संबशनों बादि में बेंदा होता है। एक या एक से अधिक विभागा का कोई राजनीतिक अध्यक्ष--- 
मात्री अथवा सयुक्त राज्य अमरीका मे सेक्रेटरी होता है । उसकी सहायता के लिए उप मवी, 
संसदीय सचिव अथवा सहायक संक्रेट्री होते हैं। उनके अधीन प्रत्यक विभाग से सचिव, उप 

सचिव, सयुक्त सचिव तथा सरकारी सचिव आदि अनेक स्थायी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और 
उनके नीचे विभिन श्रेशियो के कायकारी अधिकारी और बडी सख्या मे कार्यालिव नधीक्षव, 
बलक व टाइपिस्ट आदि कमचारी होते हैं, जो विभागा के दनिक कार्यों का सवालन करते है | 
अधिकतर विभागा से सलग्ग अथवा स्वतान्न अनज प्रशासनिव निकाय भी होते है, जप बाड़ 
(भारत मे रलेदे बोड), कमीशन (प्लानिंग कमीशन, पलक सविस कमीशन, टरिफ कमीशन, 
फाइनेंस कर्रोशन), सावजनिक निगम (जस जीवन बीमा निगम, एयर इण्डिया दापोरिशन, दामादर 
चैली कॉर्पोरेशन) और अनेक परामशदात्री समितियाँ (जस भारत वी राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ 

निर्यात परामशदात्री समिति, इस्पादि) ; संयुक्त राज्य अमरीका म दस प्रमुख विभागा के अतिरिक्त 
अनेक स्वत-न्न प्रशासनिक निकाय हैं, जिनकी स्थापना वाग्रेस ने की है। इनमे बहुत से स्वत प्र 

नियामक बसीशन जस फेडरल ट्रेड कमीशन, इण्टर स्टेट कामस कमीशन, स्वतत् प्रशासन, 

अभिकरण और सेवायें है 

ग्रेंट ब्रिटन व भारत में मामरमण्डल (या मीज-परियद्‌) की रदना मे बहुधा परियतन 

हांत रहते हैं । वभी बोई नया मजासय अयवा विभाग वनता है, कनी पुरान मंत्रालय या विभाय 

का जन्‍्त होता हैं और बंदी किही दो विभागा वा मिला दिया जाता है| एसी उल्तट फर के 

परिणामस्वरूप इन तथा ऐसी पद्धति दाल राज्या म प्रशासनिक मब्यालया और वियाय। मे बहुघा 

परिवतन होते रहते है, अर्थात्‌ उनझा संगठन बदलता रहता है। इसबः विपरोत मपुक्त राज्य 

अमरीका म॑ संविधान द्वारा मुख्य विनागा वी रचना करत की घक्ति काप्रेस (विघायिस्य) का 

सौपो गई है । इस समय यहाँ बारह प्रमुख प्रशासनिक वियाग हैं, परन्तु उनके अतिरिक्त झ्ाप्रव ने 
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अभिकरण जेसे--सिविल सविस कमीशन, बजट ब्यूरो | (3) विविध स्वत'त्र अभिवरणु--जत् 
नेशनल रिक्वरी एडमिनिस्ट्रेशन, वटरेस एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल मीडियरन बोड, इत्यादि । 

अय भ्रशासनिव अभिकरणा म स दा का सक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है--अ्रथम, 
सघीय झक्ति आयोग--इस आयोग मे पराच सदस्य हैं, जिनरी नियुक्ति राष्ट्रपति सीनट वी सहमति 
से करता है। इसका मुख्य काय सघ सरकार क॑ जल शक्ति कानून को लागू करना है। सभी 
आतरिक जल माग सघीय सरकार के अधीन हैं, अत इस आयोग का मुख्य काय एक ओर जल 
शक्ति सम्ब थी योजनाओ के वित्तीय स्थायित्व का बढ़ाना और दूसरी ओर उपभाक्ताजा के हिंता 
की रक्षा करना है। इन प्रयोजना की दष्टि से इस आयोग को जल शक्ति वी दरा और इन 
उद्योगा मे लगे कमचारिया की सवा सम्बधी दक्षाओं को विनियमित करना है। एस प्रकार इसके 
काय मिश्रित है--अश्त नियम बनाने ओर अश्बत उद लागू करने के सम्बव मं। यह एक 
स्थायी रेग्रुलेटरी कमीशन है । दूसरा, टेरिफ कमीशन-- यह एक स्थायी सवा अनिकरण है| 
इस आयोग मे एक सभापति, एक उप सभापति और चार सदस्य हैं । इसका मुख्य काय देरिफ 
अर्थात्‌ वस्तुआ पर महमूल, प्रश्नो की छानबीन कर उन पर रिपोद दना है। इसकी रिपोर्टों क 
आधार पर काग्रेस आवश्यक कानून वनाती है। सिविल सविस कमीशन का सक्षिप्त परिचय आग 
दिया जायंगा । 

पभालोचना--सयुक्त राज्य की प्रशासन पद़ति की आलोचना मुख्यत इन आधघारा पर वी 
जाती है--() यह एक अत्यधिक बडा और पचीदा तत्र है। इनम 2 बड़े विभागा के अतिरिक्त 
अनेक पृथक अभिकररा हैं, जिन सभी पर राष्ट्रपति को मुख्य प्रशासन होने के नाते निरीक्षण करना 
तथा उनके कार्यों मं सम वय रखना पडता है ॥ (2) बहुत से अभिकरणों के कार्यों मे बहुत कुछ 
समानता है एक ही समस्या के विभिन पहलुजो से सम्व ध रखने वाले 6-8 अभिकरणा पाय 
जाते हैं और कसी एक का भी पूण उत्तरदायित्व नही हैं।॥ उदाहरण के लिए सघीय चिकित्सा 
सेवाआ का काय 26 अभिकरण करते है। (3) लगभग एक दजन से अधिक स्वतत्र रेगुलटरी 
अभिकरणा ने, जिह काग्रेस ने वहुत सी बातो म राष्ट्रपति के निय त्रण स स्वतात रखा है, 
पेचीदगी को बहुत बढाया है। वे एक प्रकार की विना अध्यक्ष वाली शासन की चौथी शाखा है 
और सविधान के आधारभूत सिद्धा-त (कि शासन की तीन झाखायें हो) का अतिक्रमण करती है।? 


3 फ्रास मे राष्ट्रीय प्रशासन 

ब्रिटेन की तरह फ्रास म॑ भी राष्ट्रीय प्रशासन की आवारभूत इकाइया और शक्ति 
के केद्र विभिन मतालय हैं। मत्रालयो का सगठन विभागीय पद्धति के अनुसार है। प्रत्यक 
के'द्रीय विभाग म॑ बहुत से ब्यूरो होते है, जा प्रशासनिक सगठन के छोटे केद्ध है। साधारणतया 
किसी भी मत्रालय के सबसे बडे उप विभाग “डायरेक्शन' हैं, और भ्रत्येक उप विभाग का 
अध्यक्ष एक डायरेक्टर होता है। डायरेक्शन म॑ अनक ब्यूरो होते हैं और अनेक डायरेब्शनो मं 
दोना के बीच उप डायरेक्शन डिवीजब, सेवायें आदि है। कुछ मतालया मे उच्च स्थायी अधिकारी 
होते हैं, जिहे जनरल सेक्रेटरी कहते है। इस समय फ्रास मे मत्रालयों की सख्या लगभग उतनी ही 
है जितनी कि ब्रिटेन मं, जिसका अथ यह हुआ कि उनकी सख्या सयुक्त राज्य अमरीका के प्रमुख 
विभागों से कही वडी है। फ्रास के विभिन्र मन्नाउयों का मोटे रूप मे पाँच समूहों म रखाजा 
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रख सकते है--(।) वित्त तथा साधारण आथिक नियोजन पर नियजण, और (2) भ ये विभागों 
के कार्यों मे सम वय लाना तथा उनके व्यय और अधिकारी व पर निय नण रखना । यह प्रथम 
समूह के काय तो वित्त मजालय के रूप मे और दूसरे समूह के काय के द्रीय विभाग के रूप में 
करता है | 

मभतालयों का वर्गीकरण को केवल सुविधा की दृष्दि से अपवाया गया है, यह कोई 
सविधान का भाग नही है । केविनेट साधारणतया इसी आधार पर काय करती है कि उसके सभी 
सदस्य समरूप से उत्तरदायी हैं। समान काय करने वाल मात्रयां (म तालयो) के बीच सम्पक 
केबिनेट की समितियों ढारा रखा जाता है। कभी कभी अनुभव यह बताता है कि किसी काय 
विजेष को अधिक अच्छी प्रकार से किया अथवा कराया जा सकता है यदि उसे दूसरे म्नालय को 
हस्तात्तरित कर दिया जाप | इस प्रकार का हस्तातरण पालियामेट के अधितियम्र के अनुसार 
परिषद्‌ भादेश' द्वारा क्या जाता है। जबकि शासन के लिए पूण उत्तरदायित्व मात्रियो में 
निहित है मागरिक सेवका का उस पर वडा प्रभाव पड़ता है, जो कि अपने पदा पर कायम रहते 
है, चाहे शासक दल मे निर्वाचन के परिणामस्वरूप परिवतन हो जाय । 

मजी के अधीत विभाग म एक या अधिक ससदीय सचिव होत हैं॥ म त्री और ससदीय 
सचिव विभाग के राजनीतिक अ'यक्ष तथा सहायक अध्यक्ष होते है, उनका पदा पर रहता 
राजनीतिक कारणा से होता है। उनके नीचे प्रत्येक विभाग म॑ एक स्थायी सचिव हांता है, जो 
अपने विभाग के म.ती का मुख्य परामशदाता होता है। बडे विभाग में स्थायी सचिव क नीचे 
एक या अधिक सहायक अथवा उप सचिव होते है । विभाग कुछ डिवीजना में बेंटा होता है, जिसका 
मुख्य अधिकारी सहायक सचिव होता है। प्रत्येक डिवीजन कुछ सकशनों म॑ बेटा रहता है, और 
प्रत्मक सवशन का मुख्य अधिकारी प्रिसिपल कहलाता है। पिसिपल के नीचे सहायक पसिपल 
होते है । ये सभी विभाग के प्रशासनिक अधिकारी होते है। इनके नीचे कार्यालय मे काम करने 
वाले अनक क्लक, सहायक क्‍्लक व अय कमचारी होते हैं। 


2 समथुक्त राज्य भ्रमरीका मे राष्ट्रीय प्रशासन 


सयुक्त राज्य अमरीका के सधीय सविधान मे प्रशासन की शाखाओं के विषय में कोई 
प्राविधान नही है, इस कारण काग्रेस को सरकार के कृत्यां के सचालन के लिए आवश्यक विभागों 
अथवा अभिकरणा की रचना करन की स्वतजता है । वास्तव से सभी प्रमुख प्रशासनिक विभाग 
जिनकी वतमान सख्या 2 है, तथा अय महत्त्वपृण अभिकरण काग्रेस द्वारा स्थापित किये गये है 
क्ितु कुछ अभिकरणोी की रचना राष्ट्रपति ने भी की है । सविधान ने कानूवा के परिपालन अथवा 
कार्या वत्त करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति को स्रौपा है। उसके नीचे प्रशासन काय में सबसे 
महत्त्वपूण अधिकारी 2 विभागों के अध्यक्ष हैं, जिनस मिलकर राष्ट्रपति फी केबिनेट बनती है । 
कैबिनेट ही वह सबसे अधिक महत्त्वपूण अग है, जो प्रशासन कार्यों मं समावय कायम बरता है। 
जाज वाशिगटन ने प्रथम राष्ट्रपति पद की अवधि आरम्भ होते पर चार मात्रियों की पियुक्ति री 
थी। ज्यो ज्या सरकार के काय बढते गये, त्यो त्यो बाग्रेस ने तय नये विभाग पोल पा अपिरार 
दिया । इस समय सयुक्त राष्ट्र असरीका मे !2 प्रमुख विभाग है, जिनके वात ये है--() स्टेड 
अथवा विदेश, (2) वित्त, (3) राष्ट्रीय सेना, (4) न्याय, (5) डाफ, (6) आ तरिण, (7) एपि, 
(8) वारिज्य, (9) श्रम, (0) स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण, (4) गृह गिर्गाण और एह्री 
विकास, और (2) परिवहन । इन 22 प्रमुख अश्लासनिवः विभागा के अतिरिक्त प्रधाराय के भग्य 
अनेक महत्त्वपूण अग है जिनका वर्गीकरण इस प्रतयार जिया जा सकता हैै--([।) रपामी रेगुजेडेरी 
अभिक्रण जैसे--अतर्राज्यीय वाणिज्य बायोग और सपीय क्षक्ति आयोग, (2) रघागी 
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पर जोर दने और एस० आर० पी० द्वारा दूसर विधायी अग जिस्तता निर्माण वार्पोरेशना के 
आधार पर हो, के लिए सघप करन के बीच एक प्रकार का समझौता था । एम० आर० पी० 
आधिक परिषद्‌ को एक आधिक उप पालियामट वा रूप देना चाहती थी । परन्तु वहु परिपद्‌ 
प्रभावी रूप से काय करने के लिए अत्यधिक बडी थी, अतएय उम्वा यथाय प्रभाव बहुत अधिक 
नहीं रहा | आथिक नियोजन मे आधिक परिपदु स भी अधिक भहृत्त्वपूण भाग नियोजन परिषद्‌ 
का रहा। उपका अध्यक्ष प्रधानमणत्री था और सभी मात्री तथा उृपको, श्रमिकों, मालिका आदि 
के अठारह प्रतिनिधि उसके सदस्य ये | इसी निकाय ने अपने सविवालय और टक्विक्ल स्टाफ के 
द्वारा विस्यात 'मोने योजना! (१077० 9॥3॥) तंयार कराई थी। मालिकों, श्रमिका और 
साधारण जनता का प्रतिनिधित्व चरने वाले क्षदारह आयोगा को नियुक्त किया गया था, जिह 
आधिक जीवन के प्रमुख क्षेत्रा म नियोजन व आधिक पुननिर्माए का कार्य सौंपा गया था। उनके 
कार्यो सम सम वय स्थापित करने का दापित्व नियोजन परिपद्‌ पर था| ग्रेट प्रिठेव की तरह फ्रास 
ने भी विभिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया है । इनम से प्रमुख कोयला, गस, विजली व रल 
उद्योग है। इनके अतिरिक्त फ्रास की सरकार ने पैदल बैंक' को राष्ट्रीयहत किया है और साथ 
ही भय बडे बको के हिस्से भ्राप्त किये हैं। मोटर उद्योग का भी आशिक राष्ट्रीयकरण क्या 
गया है। अधिकतर राष्ट्रीयक्ृत उद्योगा का प्रशासन सीधे माजालया द्वारा तही किया जाता, वरव्‌ 
उसके लिए प्षावजनिक निगम बनाये गये है । 


4 सोधियत सघ मे राष्ट्रीय प्रशासन 


सोवियत सध में ते तो पूजीपति है और न व्यक्तिगत उद्यम ही | इसी कारण कोई व्यक्ति 
दूसरी को काम मे नहीं लगाता । वास्तव मे, निजी सम्पत्ति अत्यधिक सीमित और महत्वहीन है। 
सभी उत्पादन साधनों पर राज्य का स्वामित्व है। अतएव राष्ट्रीय प्रशासन के दो मुख्य क्षेत्री का 
सम्व घ उद्योगों व कृषि के प्रशासन से है और तीसरे का सरकारी प्रशासन के रूप स। इनका 
सक्षिप्त विवचन अग्रलिखित है--ओद्योगिक कारखाने, खाने आदि राज्य द्वारा सचालित हैं । दूसरे, 
सहकारी आधार पर उद्योगा का सचालन और तीसरे व्यक्तिगत हस्तकलाकार । सहकारी आधार 
पर छोट छोटे उद्योग चलते है जैसे फर्नीचर, चुने व चमडे की अय वस्तुएँ, कपडे का सामान 
आदि । रेस्तोराँ व होटल आदि भी सहकारी आधार पर चलाय॑ जाते है। ये सब भी सरकारी 
योजता के अनुसार काय करते हैं। व्यक्तिगत हस्तकलाकार सख्या म॑ वहुत कम है जौर आथिक 
यवस्था में उनके भाग का कोई महत्त्व नहीं है। अतएवं सबसे महत्त्वपुण और प्रचलित पद्धति 
सरकारी उद्योगो की है। सविधान की धारा ! क अनुसार प्रायः सम्पूण आधिक जीवन का 
निर्धारण व निदेशन राज्य द्वारा होता है। इसी कारण एक के बाद दूसरी थाच या सप्तवर्षीय 
योजनायें निरन्तर चल रही हैं। इसके उद्देश्य, सलेप मे, अग्रलिखित है. () सावजनिक धन 
की वृद्धि | (2) श्रमिक जनो के भौतिक व सास्कृतिक स्तरा को उठाना। (3) सोवियत सघ की 
स्वत-त्रत्ता को पुष्ट करता । (4) राज्य की प्रतिरक्षा क्षमता को सुहृढ बनाना | 
उद्योगों की विंभित शाखाओ से सर्म्वा वत अनेक मे त्ालय हैं, जस रसायन, निर्माण, 
इजीनियरिंग, परिवहन आदि उद्योगा के लिए अलग अलग म तालय । इन मलालया का संगठन 
प्रादेशिक आवार पर है अर्थात्‌ मजालय मे कई विभाग हाते है जिनका सम्ब व देश के विभिन्न 
प्रदेशों से होता है । म॑ विभाग अपने अपन प्रदेश मं उद्योग विशेप स॒सरम्बा धत लक्ष्या को पूरा 


करते हैं। इनमे सामाय सेवा कार्यालया के द्वारा समवय स्थापित क्या जाता है । इस प्रकार 


उ्ट्बादा € 2. 7॥6 60शपमाट्का 2 क्‍शब्मब्ट ए 485 


जोक प्रशासन और नागरिक सेवायें 583 


सकता है, जिनका सम्ब थे इन विपयो से है--भ्रतिरक्षा, पर राष्ट्र सम्ब घ, जा तरिक व्यवस्था, 
वित्त और आदिक व सामाजिक मामले | अधिकतर नये मतालयो का सम्ब घ जारथिक व सामाजिक 
मामलों से ही है। जहाँ तक मनालयां के भा तरिक सगठन का सम्बन्ध है, ब्रिटेन भौर फ्रास मे 
एक महत्त्वपूण आतर है। प्रेट ब्रिटेन म तो केद्वीय सरकार के अधिकतर विभाग--जैसे पुलिस 
व 'याय--प्रशासन के सामा-य स्तरी को निर्धारित करते है ओर अपने अधीन प्रादेशिक व स्थानीय 
अधिकारियों के कार्यों की देख रेख करते है, पर तु फ्रास मे अधिकतर मन्रालयों के कृत्य कंद्धीक्ृत 
है, भर्थात्‌ उनका सचालन राष्ट्रीय श्रशासन द्वारा किया जाता है जिसके फलल्वप शक्ति के द्रीभूत 
रहती है । इस प्रकार फास मे स्वराण्ट्र मतालय स्थानीय व प्रादेशिक स्तरों पर राष्ट्रीय तेवाआ 
का श्रीफक्टा तथा उप प्रीफ़ैक्टो के द्वारा निय तथ करता है । यह मनालय पुलिस व्यवस्था और 
चुनावों का विशेष रूप से मिय वर्य करता है । 
अधिकतर मनालया मे यह प्रथा पड गई है कि उनमे से प्रत्यक के विभिन डायरेबशनों के 
डायरेबटर सप्ताह में एक या अधिक वार बैठक मे एकजित होते हैं। इन वठको का प्रयोजन 
विभागीय काया में समावय लाना होता है। विभिन्र विभागों अथवा मनालयो के कार्यों के बीच 
सम-वय स्थापित करने के दो मुख्य साधन है । प्रथम, प्रधानमत्त्री का सचिवालय है, जो अब शासन 
के तात्र वा एक आवश्यक अग है। इसकी दा मुख्य सेवाये हैं-विधायी और वित्तीय व प्रश्नासनिक। 
सेक्नेटरी जनरल और उसके अधीन यह सचिवालय विभिन्न विभागा के बीच उत्पन्न मतभेदों को 
दूर करने का प्रयत्व करता है| दूसरा, ्विल सविस डायरेक्टोरेट है, जिसकी स्थापना 945 में 
की गई थी यह नागरिक सेवाओं मे॑ एकरूप नीतियों व मानों को प्रोत्साहन देता है| फ्रास के 
प्रशासनिक सगठन की विशेषता यहू है कि उसमे अनेक परामशदानी और मनणा देने वाले निकाय 
हैं।! विभिन्र मनासया के साथ ऐसी परिषद, समितियाँ, आयोग व कार्यालय लगे है, जिनसे 
सम्बी घत मनालयों को विश्वेपष ज्ञान प्राप्त होता है । आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र मे ऐसे निकायो 
की सरया काफी बडी है। राष्ट्रीय प्रशासन के सम्बंध म दो मुरय दोष बताये गये है। प्रथम, 
यद्यपि राष्ट्रीय सरकार के कार्या में अत्यधिक विस्तार हो ग्रया है, फिर भी राष्ट्रीय प्रशासन के 
सगठमन में उसके अनुसार सुधार नही हुआ है । इसी कारण पालियामेट्ट के सदस्यों ने इस प्रश्त 
पर बार बार ध्यात दिया है । दूसरा, फ्रास' में मा त्रमण्डल, जो जाय समान देशा की तुलना में 
बहुत ही अल्पकालीन और अस्थायी रहे हैं, राजनीतिक परिस्थितियों को जनुकूल बनाने के उद्देश्य 
से मत्रालयो और प्रशासनिक सवाओ में अय समान देशो की अपक्षा बहुत अधिक उलट फेर और 
परिवतन करते रह है । 
आधिक नियीजन के लिए फ्रास ने ग्रेट ब्रिटेन से भी अधिक विशेष निकायो की स्थापना 
की है | तीमरे गणत न के अतगत फ्रास में 925 में एक राष्ट्रीय आशिक परिपद्‌ की स्थापना 
हुई थी । उसकी स्थापना आधिक नियोजन मे प्रभावी सिद्ध न हुई। चौथे गणत त्र के अतगत 
उसके स्थान पर एक आशिक परियद्‌ स्थापित को गई थी। नेशनल एसेम्बली के लिए सभी 
सामाजिक और आशिक प्रस्तावों पर उस परिपद्‌ का परामश लना आवश्यक था। केबिनेट को 
भी आधिक नीतियां के सम्बन्ध म उससे अवश्य ही पराप्श लेना था। आधिक परिपदु मे 64 
सदस्य थ, जिनमे श्रमिकों, मालिको, किसाना, विभिन्न व्यवसाआ और महत्त्वपृष हिंत समूहों का 
प्रतिनिधित्व था। अतएवं वहू एक प्रकार की ज्ाधिक विपयो की पालियामेट थी। कादर और 
सहेयोगिया के मतानुस्ार वह परिषद्‌ वामप्रथी दला द्वारा एक सम्पुूण प्रभुता प्राप्त एसम्बली 
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समय सरकार के कई विभागों और म आलया का पुनगठन हुआ । सामाजिक सुरक्षा के नये विभाग 
को रचना की ग्रयी, ग्रामीण उद्योग (सादी व हस्तक्लाआ) के विकास और समवय को भी इसी 
विभाग को सोपा गया। अ तर्राष्ट्रीय व्यापार के म त्रालय का नाम वाशिज्य मात्रालय कर दिया 
गया | मागरिक उडडयन विभाग को परिवहन मज्रालय से पृथक करके एक पूण मजालय का 
दर्जा दे दिया गया । उद्योग मं नालय का नाम उद्योग व पूर्ति मआलय कर दिया गया और उसम 
ये तीन विभाग सम्मिलित किये गये--() भारी इ जीनियरिय विभाग, (2) उद्याय विभाग, और 
(3) पूर्ति और तकनीकी विभाग । 

चौथे आम चुनावों के बाद श्रीमती डा दिरा गाधी ने माच 967 मे नई मजि-्परियद्‌ 
बनाई और म तालयो तथा विभागो के गठन भ फिर कुछ परिवतन हुए । इस समय भारत सरकार 
के मुए्य म तालया के नाम इस भ्रकार हैं--() अपु शक्ति, (2) वित्त, (3) औद्योगिक विकास 
ओर कम्पनी मामले, (4) परराष्ट्र मामले, (5) गह मामले, (6) वाणिज्य, (7) श्रम और 
पुनर्वास, (8) खाद्य और कृषि, (9) पयटव और नागरिक उड्डयन, (0) नियोजन पेट्रोलियम 
रसायन और सामाजिक कल्याए, (7) विधि, (2) रेलवे, (3) ससदीय मामल और सचार, 
(4) परिवहन और जहाजरानी, (5) फौलाद, खनिज और धातुएँ, (6) सूचना व ब्राडकास्टिंग 
(7) प्रतिरक्षा । 


भारत सरकार के सगठन का चाट 


विधापिका श्रादि फायपालिका यायपालिका प्रादि 
ससद राष्ट्रपति 
राज्य सभा उपराष्ट्रपति सर्वोच्च यायालय 
लाक्सभा प्रधानमजी 
निय त्रक व केबिनट व नियोजन आयोग 
महालेखा परीक्षक मां ते परिषद्‌ निर्वाचन आयोग 
लोक सवा आयोग 
भारत का केबिनेट सचिवालय 
महा यायवादी 


विभिन म जोबप' और विभाग 

वित्त मात्नालय--यह म त्रालय इन विपया के लिए उत्तरदायी है--(।) सघ सरकार के 
वित्त का प्रशासन, (2) आवश्यक राजस्व की व्यवस्था करना, (3) मुद्रा व बकिग सम्व थी 
समस्याएँ, ओर (4) सरकार के सम्पूण व्यय पर निय त्रण । म त्रालय का अध्यक्ष एक केबिनेद 
मे त्री रहता है, जिसकी सहायता के लिए एक राज्य-मात्री व उप मरी होत है । इसका अपना पृथक 
सचिवालय, 7 सर्म्वा धत का्यलिय ओर अनेक अधीन कार्यालय है । सचिवालय चार विभागो मं 
समगठित है-() राजस्व विभाग, (2) व्यय विभाग, (3) आधिक मामला का विभाग, और (4) कम्पनी 
कानून प्रशासन का विभाग । प्रत्येक विभाग एक सचिव क॑ नियज्रण अधीन हैं, परन्तु सभी विभागा 
म नीति व निदेशन का समवय प्रमुख सचिव द्वारा क्या जाता है। राजस्व विभाग का सम्बाध 
अग्रलिखित विपयो से है--आय कर, व्यय कर, धन कर, सम्पत्ति धुल्क, उरपादन कर, जायात- 
निर्यात झुल्क भौर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तगत कंद्वीय काय | केद्धीय राजस्व बोड, 
जो इसी विभाग क॑ अन्तगत हैं, एक सविधिक निकाय है, जिनकी स्थापना 924 से हुई थी । 
यह बोड आयात निर्यात एवं केद्रीय उत्पादन करो के अतग्रत अपीलो की सुनवाई करता है जौर 
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के कार्यालय वित्त, खरीदारो और जय कार्यों के लिए होते है । कुछ उद्योगो को मिलाकर द्ृस्ट 
बनाये जाते है | उद्योगा व ट्रस्टो मे अधिकारियों की नियुक्ति मत्तालयो द्वारा की जाती है । उद्योग 
अथवा कारखाने के संचालक कमचारियो पर उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति का उत्तरदायित्व रहता 
है । इस काय की देख-रेख व श्रमिकों का सहयोग साम्यवादी दल के कायकर्त्ताओं द्वारा प्राप्त किया 
जाता है। किसी भी उद्योम के मजी की प्रशासनिक श्षक्तिया काफी विस्तृत होती है। वह जादेश 
और जाज्ञायें जारी करता है और इस वात को देखता है कि उनका ठीक से पालन होता है या 
नहीं । वह विभिन्न विभागो, उद्योगो व ट्रस्टो के प्रमुख अधिकारियों को नियुक्त करता है| मन्‍्त्री 
के नीचे एक बोड होता है, जिसमे उपमजी मुस्य कायकारी अधिकारी अथवा विशषत्र होत है । 
बडे और भारी उद्योगो का प्रशासन सघीय मात्रालय करते है और छोटे व हल्के उद्योग गणतातो 
के मन्रालय द्वारा सचालित होते है । प्रादेशिक सोबियतो के भी स्थानीय उद्योगों के लिए विभाग 
होते हैं, जिला सोवियतो के बोड और ग्राम सोवियतों मे उद्योगो के लिए समितियाँ होती है। 
सोवियत सघ म॑ बको पर भी सरकार का एकाधिकार है। इस काय के लिए राज्यीय बैक है जिसकी 
हणारो श्ाखराएँ सम्पुण देश म॑ फली हुई है । खुदरा व्यापार के लिए अधिक्रतर सरकारी स्टोर है। 
कृषि का प्रशासत---कृषि उत्पादन का सचालन सामूहिक फार्मों, राज्यीय फार्मों, कम्यूनों 
व सयुक्त कृषि द्वारा होता है। कृषि उत्पादन मे अधिक महत्त्व राज्यीय फार्मों और सामूहिक 
फार्मो का है। राज्यीय फार्मो का आरम्भ 928 मे जविकसित भूमि पर राज्य द्वारा खेती कराने 
स हुआ । अब इनकी संख्या काफी बडी है। प्रत्येक फाम का एक सचालक हांता है। फाम पर 
श्रमिकी से मजदूरी पर काम कराया जाता है। फार्मों का प्रशासन सीधे राज्यीय फार्मों के 
माजालयो द्वारा किया जाता है और सचालक अपने अपने फाम के वारे में मत्रालय को रिपोट 
देते है । इन फार्मों पर स्वामित्व राज्य का होता है। इंह रूसी भाषा मे सोयखोज कहते है । 
मिद्धा त रूप में यह एक किसानों का सहकारी सघ होता है सामूहिक फास ही आजकल कृषि 
उत्पादन के प्रधान साधन है | सामूहिक फार्मो के सचालन का जाधार 935 का जांदश अधिकार- 
पन्र है। फाम जिला सोवियत के भूमि विभाग के अवीन है और जिला सोवियतो करे ऊपर प्रादेशिक 
अथवा क्षेत्रीय सोवियते हैं। सामूहिक फाम वा सामाय रूप कुछ ऐसा सघ होता है, जिसमे कुछ 
वस्तुआ पर सम्पूण समुदाय का अधिकार होता है और कुछ व्यक्तिगत परिवारों का। व्यक्तिगत 
परिवार के अधिकार में साधारणतया अपना मकान, एक एक्ड भूमि पर बंगीचा, खेती के औजार, 
गाय व कुछ भेड व बकरियाँ इत्यादि जात है। स्ामूहिक फार्मों मे सवसावारण की आवश्यकताओं 
और दहरो के लिए खाद्य पदार्था का उत्पादन किया जाता है। फाम के काम करने वाले 
प्रत्येक सती और पुरुष के काम को नापते के लिए पेचीदा तरीके हैं ॥ एक ओसत दर्जे के सामूहिक 
फाम मे लगभग 2,700 एकड भूमि हांती है ओर उसम 200 परिवार सम्मिलित हाते हैं। 
लगभग 7,400 एकड सिंचाई वाल भाग म॑ अन आदि पा किये जाते है और शेप मे जगल व 
चरागाह रहते हैं। सामूहिक फार्मों का प्रशासत सोवियत सघ के कृषि-मत्रालय द्वारा शिया 
जाता है। यह मातालय अपना काय गणतानो क॑ अधीन प्रदेशा की सरकारा के द्वारा कराया है १ 
नियोजन भ्रनिकरण---नियोजन का मुल्य अभिकररणा राज्यीय नियोजन बायोः दे. (४ 
948 मे राज्यीय तियोजन समिति का नाम दिया गया। नियोजन का निदेशव तो "जे ४» 
करण करता है, किन्तु पास्वात्य लेखका के अनुसार वास्तव मे आविक नीति का विधररिए ३९४६ 
पेसोडियम करती है | यरासप्लात प्रचवर्षीय योजनाआ का बनाता है और उपके ६ ११ विश 
योजनायें भी । इन योजनाना का श्रादप्रिक खण्डा म बाँदा जाता दै जोर उप्दे * ५ "९ * भा कै 
चार्यान्वित करते हूँ । प्रत्यक आधिक उद्यम क लिए एक दुस्ट होता है रो ५९ हा 
से टुस्टा स मिलकर ढ्म्बाइन बने है. जिनके उपर म-आातय होता है वर ४६ ० 
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उन पर निर्णय भी देता है । बोर्ड के अतग्रत तीन निरीक्षण निदेशालय है--दी आयकर के जिए 
और तीसरा आयात निर्यात व सघीय उत्पादन करो के लिए। तीसरे निदेशालय म॑ 955 मे एक 
प्ृधक विजिल-स संगठन बनाया था, जिस अष्टाचार व श्रध्ट प्रथाआ पर कडी निगरानी रखने का 
काय सौपा गया । वाड़ के अन्तगत एक सास्यिकोय भाखा भी है । 

व्यय विभाग छ प्रभागा म विभाजित है--(2) स्तिबबदी (2) नागरिक व्यय, (3) विशेष 
पुनगठन इकाई, (4) श्तिरक्षा व्यय, (5) आधिक, और (6) वीसा। 955 मे कम्पनी कानुन 
प्रशासन के विभाग की रचना की गयी । यह विभाग सोलह सैक्शना मे संगठित है और इसके 
भन्‍्तगत चार प्रादेशिक निदेशालय है जो वम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्‍ली मे स्थित है। बित्त 
मायातम के बतगत कुछ महत्त्वपूर्ण सम्बा पत कार्यालय ये हं-राष्ट्रीय बचत आयुक्त का कार्यालय 
जिमला, भारतीय सुरक्षा प्रेस, नासिक, भारत सरकार की टकसालैं--वम्बई वे अलीपुर, निरीक्षण 
के निदेशालय भादि । इनक अतिरिक्त मतालय मे अनेक अधीन कार्यालय भी है जैसे कम्पतियों 
के प्रादशिक निदेशक, कम्पनिया के रजिस्ट्रार, आयात निर्यात गुल्क वसूली के उधिकारी । अत 
में, मजालय में दा परामश्दात्री निकाय ये हँ--(!) कानूनी परामशद्ात्री आयोग, जौर (2) 
राष्ट्रीय बचत परामशदात्री समिति । 


ह नागरिक सेवायें 


प्रशासन के विभिन्न विभागा का काय नागरिक सेवाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है । 
इस सेवाओं मे विभिन्न श्रेणिया के अधिकारी व कमचारी होत हैं । विभागों के उच्च अधिकारियों 
सैक्नेटरी, सहायक सेक्रेटरी से लकर नीचे क अधिकारिया और कमचारियों को मिलाकर सामूहिक 
हप से नागरिक सवामें कहते है। प्रशासन का अच्छा या बुरा होता बहुत कुछ इन संवाओ के 
परन्‍स्यों के ऊपर निभर करता है । यदि लाग योग्य, काय म दक्ष, ईमानदारी पक्षपात रहित तथा 
काम से तत्पर हते हैं तो प्रशासन का स्तर ऊँचा ही रहता है । इसके विपरीत यदि ये अयोग्य, 
अप्दाचारी आर आलसी हा ता प्रशासन म॑ अनेक दांप मिलेंगे । यह कथन पूणतया सत्य है कि 
किसी देश का सविधान क्तिना ही उत्तम क्यो न हो, वहा का प्रशासन तब तक उत्तम नही हो 
पक्ता जब तक कि वहाँ की सावजनिक सेवाये योग्य, निष्पक्ष तथा काय कुशल व हा । प्रजातजा- 
ध्मक शासन प्रणाली में मत्री लोग तो केवल नीति को निर्वारित करते है जौर कातृन बनाते हैं। 
प्रशासन के शेप सभी काय वो सावजनिक सवाआ के सदस्यों ढारा ही किये जाते है। अत देश 
पे प्रशासन का कुशलता तथा सुगमतापुवक चलान में सावजनिक सेवाजा का महत्त्व स्पष्ट है । 
जसा कि यायिक काय के लिए सच है, शासन का अच्छा या बुरा होना बहुत सीमा तक 
कामिक (एथ5०॥१०)) के गुणो पर निभर करता है। कोई भी सुस्थापित नागरिक सेवा एक 
विस्तारपुण पद्धति होती है, जिसमे विभिन्न स्तरों पर सरकारी सेवका की भर्ती होती है और जिद 
विभिन प्रकार के काय करने होते है ॥ एक नमूने की नागरिक सवा में कम से कम तीन स्वर के 
सैवक होते हैं--प्रशासनिक नेतृत्व, मध्यवर्गीय प्रबंध, नीचे के स्तरो प्र काम करने वाल असख्य 
मारी । प्रमुख कायकारी अधिकारियों मे राजनीतिक दृष्टि से नियुक्त उच्च अधिकारी सम्मिलित 
रहते हैं---ध-ती, विभागीय सबिव और उप-्सचिव (संयुक्त राज्य अमरीका मे) जिहे नियमित 
नागरिक सवा का अग कहना भी उचित नहीं है। ब्रिटेन व भारत आलि देशा म उच्च पदा पर 
नागरिक सवक--सचिव, उप सयुक्त मचिव आदि सम्मिलित है, जा मिलकर प्रशासनिक वग 
बनात है। भाज के विश्याल राष्ट्रीय राज्यो में मध्य प्रव ध और नीचे के स्तर पर कमचारिया की 
सस्था बहुत बडी होती है, जिनम के द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरों की सरकारा के सभी 
भधिकारी व कमचारी सम्मिलित किये जात है । 
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सरकारी दफतरों मे काम करने वाले असख्य प्रशासनिक अधिकारियों और कमचारियो को 
नोकरशाही या दफतरी हकूमत (छणध्वाथ३०५) कहते हैं । अनेक व्यक्ति इस झब्द का पुणा दी 
दृष्टि से देखते है, उनके मतानुसार ऐसे शासन म॑ कई दोप है--लालफीताशाही अर्थात्‌ नियमो वा 
कठोर पालन जिसके कारण प्रशासन काय म॑ अत्यधिक देरी, अधिकारियों मे अकड़ व वर्गीय भावगा 
भौर जनसम्पफ व जनता कै प्रति सहानुभूति का अभाव | ब्ला डेल स्ट्रॉस के मतानुत्तार सरवारा 
कमचारियों के इन दोषा को परिगणित किया जाता है। परृव दष्टातो के प्रति अति लगाव, समुदाय 
से दूरी पहल और कल्पना का अभाव अप्रभावी सगठन और मानव शक्ति का खोना, काम मे 
दाल करना और उत्तरदायित्व को लेने अथवा निणय देने म अनिच्छा ।! जब तक भारत मे उत्तरदायी 
शासन का विकास हुआ विद्युद्ध नौकरशाही का शासन था, परतु अब सभी प्रशासन अधिवारी व 
कमचारी जनता के निर्वाचित मानरियों के थघीन है। अत उनके प्रति पुरान दष्टिकीण को अब 
उचित नही समझा जाता । कुछ विचारको जैस रेमजे भ्यूर का मत है कि माँ नगण भी अधिकारी 
व के फरामश के अनुसार चलत हैं और म जी लोग ससद या विधामिका में प्रशासन अधिकारियों 
का बचाव करते है, अत नोकरथ्ाही का खतरा बढ़ रहा है, परतु हमारे विचार मे यह अ्युक्ति 
है। वास्तव मे, अब प्रजातस्त्रीय राज्या मे प्रशासन अ्धिकारिया व कमचारियों के लिए नौकर 
शाही शब्द का प्रयोग उचित नही है और यदि किया भी जाय ता इसके साथ किसी प्रकार की 
घृणा की भावना का लगाना अनुचित होगा । 
नियुक्तित श्रोर सेवा की शर्तें श्रादि--सावजनिक सेवाओ के सदस्यो के लिए सरवारी 
नौकरी जीवन का लक्ष्य हाता है । उसका वेतन ही उसको आय का मुझ्य साधन होता है । उनकी 
नियुक्ति योग्यता क भआाधार पर को जाती है। उनकी भर्ती के लिए प्रगतिशील राज्य मे प्रतियोगी 
परीक्षायें होती हैं। लिखित परीक्षाफल तथा इण्टरव्यू के आधार पर उनकी छाट की जाती है । 
भर्तों या छाट से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्यों को करन के लिए आजक्ल लोक सेवा आयोग 
होते हैं। इगके सदस्य योग्य, निष्पक्ष, स्वत न तथा अनुभवी होते है और उनकी नियुक्ति काय 
पालिका के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसी आयोग द्वारा उनकी पदोन्नति एक स्थान स॑ दूसरे 
स्थान पर तवादला और अनुशासन सम्ब धी कायवाही के बारे मे नियम बनाये जाते हैं। नागरिक 
सवाओआ के सदस्यो को पद की सुरक्षा पर्याप्त वेतव औौर उनति के भी पर्याप्त सावन भ्राप्त होन 
चाहियें एव विभिन्न प्रकार क॑ पक्षपात तथा बिता अपराध पद से हटाये जाने जसी बुराइयो वा 
अत होना चाहिए । 
मागरिक सेवाआ के सगठन के बारे म॑ अग्रलिसित सिद्धांत आवश्यक और उचित माने 
जाते हैं. () राजनीतिक कायपालिका को स्थायी अधिकारियां की नियुक्ति के ऊपर तिय रण 
नी शक्ति बहुत कम होनी चाहिए, बयाकि ऐसा न होने पर उसम कई भ्रकार व दोष भा 0९ हैँ 
जसे माँ च्रगण अपने दल के सदस्यों को अधिक पद दना चाहेंगे, फ्लस्वरूप पक्षपात, भाई भतीजा 
बाद में बद्धि होगी ओर सेवा वी सुरक्षा कमदोजायंगी। इन सबका परिणाम यह द्वोमा हि 
योग्य और सल्चरित् व्यक्ति सरकारी सवाजा मं आना पसाद ने बरेंग। (2) परदोप्नति का भापार 
सवा काल का आाधिवय या ज्यप्ठता का नियम और कायकुश्नलता होन चाहियें। (3) नागरिव 
सवाआ के सदस्था वो. दखगत राजनोति से अलग रहता उचित है जिससे वि व मात्रिया दर 
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निर्धारित नीति वफादारी के साथ कार्यावित कर सके । (4) अपने अधीन अधिकारियों के कार्यो 
के लिए उस विभाग का म नी उत्तरदायी समया जाता है । 

जब साधारण नागरिक सरकार के सम्पक म॑ आता है, तो उसका सम्पक बहुघा किसी 
नागरिक सेवक से ही होता है, जो उस्तके ऊपर कर निर्धारण करता है, उसे कोई परमिट देता है 
अथवा देने से इनकार करता है, उसके मकान निर्माण के नक्शे को स्वीकार करता है याअय 
किसी भी प्रकार का काय करता है। अद सरकार के कार्यों मे यह सुनिश्चित करना भावश्यक 
है कि सरकारी सेवक जनता को अपनी असावधानी था अकड से कोई हानि न पहुँचाये। इस 
उद्देश्य से कई तरीके निकाले गये है । प्रिटेन में तो यह काय पालियामंट के सदस्य करत हैं जो 
अपने निर्वाचकों वी शिकायतो को पार्लियामेट में रखते है और यदि सावजनिक संवकः कोई अवैध 
काय करते हैं, तो उनके विरुद्ध साधारण प्यायालयां म॑ कायवाही कीजा सकती है। कई 
यूरोपियन राज्यों मे सरकारी सेवको के विरुद्ध भभियोग चलाने के हेतु परथक “यायालयां वी 
व्यवस्था है, जैसा कि फ्रास मे । स्वीडन और डेसमाक में यह काय प्रोक्यूरेटरो व पारलियामटरी 
कमिश्तरो द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक सरकारी विभाग अथवा अग व अभिकरण 
अपने कार्यों को करने मे अ सरकारी सदस्यो का परामश पाने के उद्देश्य से परामश्रदात्री 
समितियों का प्रयोग करते हैं । 


ग्रेट ब्रिठेन मे सागरिक सेवाएँ 


प्रशासन को चलाने का सबसे अधिक महत्त्वपृण साधन नागरिक सेवायें हैं। राज्य के कृत्या 
मे अत्यधिक विस्तार हो जामे से नागरिक सेवका की सख्या मे वडी भारी वृद्धि हुई है। ब्रिटेत मं 
सामाजिक सेवाओं का उत्तरदायित्व राज्य में अपने ऊपर लिया है अथवा सरकार ने जन कल्याण 
का छ्येय अपनाया है, अतएवं नागरिक सेवाआ की सख्या तथा उनके कार्यों मे बडा विल्तार हुआ 
है | देश की नागरिक सेवाओ को प्रमुख शाखाओं म॑ बाटा गया है--ग्रह नागरिक्र सेवा और विदेश 
सेवा । विदेश सेवा मे॑ राजदूत, उच्चायुक्त, दुतालयों तथा व्यापारिक प्रतितिधिया के कायालय म 
काय करने वाले अधिकारी व कमचारी सम्मिलित है। ग्रह वागरिक सवा की उनके कत्तब्यो 
के भनुसार बहुत सी श्रेणियो म॒ विभाजित क्या गया है । विभिन श्रेणियों के नाम इस प्रकार 
हैं--ज्येप्ठ प्रशासक, वैज्ञानिक, प्राविधिक और व्यावसायिक, कायपालिका अधिकारी, क्लके ओर 
टाइपिस्ट, डाक व ठलीफोन आदि विभागों म॑ काय करने वाले स दशवाहक वे सफाई करा बाते 
और हाथ से काम करने वाल | 

नागरिक सेवाझ्रो को भर्तो व प्रशिक्षण श्रादि--साधारणतया ब्रिटेन म॑ नागरिक सेवाबा 
वी भर्ती खुलो प्रतियोगिता द्वारा होती है और दागरिक सेवा आयोग इस काय को वरता है भौर 
प्रतियोगी परीक्षाओं म॑ लिखित परीक्षा और इण्टरव्यू सम्मिलित रहते है। इस प्रकार नागटिक 
सेवक योग्यता के आधार पर लिए जाते हैं भोर यह काय एक निष्पक्ष व स्वतात्र भायोग द्वारा 
किया जाता है। इस सम्बन्ध में एक बात और उल्लेखनीय है। भरती के समय उम्मीदवारा का 
उनके सामाय भान के आधार पर लिया जाता है। कुछ वेचानिक, प्राविधिक ठपा स्यवध्ायितर 
सवाआ का छोड़कर प्राय सभी विभागा के लिए उम्मीदवारा क विधिप्ट तान का महत्व नही 
टिया जाता । बहन का तात्यय यह है. कि विभिन्न विभाया कू लिए. एक साथ नर्ती मरी जाती है 
और नर्ती के बाद अधिकारिया व सवका को विभागा मे बाँट दिया जाता है। विभिन्न विभागा 
मे काय के लिए जावश्यक प्रश्चिक्षण की व्यवस्था रहती है । अधिकाय प्रय्रक्षण विनाय में झाय 
करके ही प्राप्त होता है, किन्तु अब अपिकारिया व वमचारिया के प्रति के लिए वियप 
सस्यपायें खुलती हैं तथा पाठ्यक्रम विहित किय गये हैं । 
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नागरिक सेवकों की प्राधार-सहिला--तवागरिक सवती व्यावसायिक संप अथवा सरकार से 
मा यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के सदस्य बन सज्ते हैं । उनवे विभिन्न विवाया मे 'हटाफ एसोपियचन! 
है और उह उनका सदस्य बनने के लिए प्रोत्ताहन दिया जाता है। उनकी सवा की स्ामराय दातों 
वे दलाआ पर साधारणत्त ट्रेजरी ता नियत्रण रहता है। ब्रिडिए नागरिक सरायें अपनी काय 
कुणलता भनिप्पक्षता और ईमानदारी + गुणा के जिए प्रसिद्ध हैँ। इसी कारण दलीय शासन प्रणालों 
के अतगन स्थायी सवायें निदसीय तत्वों वी महत्यपूण व्यवस्था बरेती हैं। स्थायी अधिवारी 
अपने मी त्रिया की जावश्यक' सुचना व परामश दव हैं. कितु नौति का वि्घधरिस +रना मा त्रिया 
बा प्रमुप काव है। मजिमण्डल जो भी नीति वे वायक्रम विर्धारित करता है, नागरिक संवार्ये 
उस निष्पक्षता और व्यायारी के साथ वायरूप देती हैं। एर' दल के मामिमण्डल के बाद दूसर दल 
का मा प्रमण्दल आता है. इस परिवतनां या शागरिक सवाआ पर कोई प्रताव नहीं पढ़ता। 
नागरिक सेवक किसी राजनोतिक दल ये न रादस्य हात हैं ओर न किसी दल का! बाय करत्त हैं, 
अतएव ये राजनीतिक दतयदी के प्रत्ति तटस्थ रहते हैं। उनकी यह राजनीतिक तटत्यता एक 
आधारभूत विशेषता है और उनकी काय-जुणलता एवं निष्कक्षता का महत्त्वपूण आवार है। इसी 
कारण नागरिक संवका को सवा की प्रूण सुरक्षा का अधियार प्राप्त है, व अपना दाय निष्पक्षता 
व कुशलता क्ष करत हुए पद से निवत्त होन को आयु त्तक बिना विसी भय और पक्षपात के कर 
सकते है । इसी कारण उ'हू स्थायी सबर बहा जाता है । 
मात्री भौर स्थायी सेवायें--जयनि माजत्रिया या पद राजनीतिक होता है, नागरिक सेवको 
या स्पायी होता है) नीति और कायक्रम सम्बधी जत्तम निणय मंत्री करत हैं, शितु उाह इस 
काय क॑ लिए प्भी प्रवार री आवेश्यव सुचना, सहायता व परामश प्राासनिक अधिकारियां से 
मिलती है । इनके आपसी तम्बधा के विषय मे कुछ अन्य बातें इस अकार हैं--पालियामट के 
सदस्या को प्रशासत व सायरिक संवाआ को जालोचना करत का अधिकार प्राप्त है, विशु व 
बिसी नागरिक संवक वी नाम लक्र आजोचना नहीं करते, क्योकि स्थायी सबक के अच्छे और 
बुरे कार्यों वा उत्तरदायित्व मत्री पर है। मत्री का कत्तव्य है कि वह अपने विभाग के प्रशासन 
कार्यों और नागरिक सवबा की विराधिया तथा आलोचको से रक्षा करे अर्थात्‌ उनके बचाव स 
बोले । इसकी जावश्यकता इसलिए है कि नागरिक संवक पालियामट लथवा बाहर अपना वचाव 
नही कर सकते । इसी कारण ब्रिटेन मे यह युस्थापित परम्परा है कि स्थायी सेवक राजनीतिक 
दलव दी मे दर रहत हैं नर्थाव्‌ वे राजनीतिक रूपस चटस्थ हांते हैं। यदि हम मात्रियो व 
प्रशासका की तुलना करें तो यह कह सकत हैं कि मी को अपने कार्यों क बारे में बहुत कम 
ज्ञान व अनुभव प्राप्त होत हैं, अतएवं उाह प्रशासको की अपेक्षा नौसिखिया (१39ध०7) करते हैं, 
प्रशाासक अपने कार्यों का विशेष ज्ञान व अनुभव रखत हैं । इसी कारण निणय तो म ती करते हैं, 
किन्तु निणय पर पहुंचच क॑ लिए सभी प्रकार के आवश्यक आाँकडे, सूचता व परामण विशेष पान 
व अनुभव प्राप्त प्रशासक दंत है। पालियामेद मे मं श्री को जनैक प्रश्वो रा उत्तर दना होता है, 
परतु उनक लिखित उत्तर कार्यालय द्वारा तेयार किये जाते हैं ॥ मदि विभाग मे काई भूल होती 
है तो उसका उत्तरदायित्व म श्री पर रहता है, म त्री स्थायी सेवकी का पक्ष ग्रहण करता है भर 
बहुमत समथन के वल पर सरकार उनकी रक्षा करने भे सफल रहती है जिस कारण उनके कार्यों 
की जाँच भादि का प्रस्ताव पात्त नही हो पत्ता । अस्तु साजरियों के उत्तरदायित्व की आड़ मे 
नौकरक्ञाही खूब पनप रही है । इसका यह अथ नही है कि मातीगण स्थायी सबको के हाथी की 
कठपुत्तली है माँ मण्डल मे परिवतन से प्रशासन के हष्टिकोण ओर रुख मे परिवतन हांता है ! 
आधनिक प्रशासन का स्वरूप ऐसा है कि उत्तके जतपत सरकारी अधिकारियों को काफी 
शक्ति सौपनी पढ़ती है और माँ त्यो का भी चाग्रिक सबका के व्यावसायिक ज्ञान और अगुभव 
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निर्धारित नीति वफादारी के साथ कार्यावित कर सके । (4) अपने अधीन अधिकारियों के कार्यो 
के लिए उस विभाग का भन्‍्नी उत्तरदायी समझा जाता है । 

जब साधारण नागरिक सरकार के सम्पक मे आता है, दो उसका सम्पक बहुधा किसी 
नागरिक सेवक से ही हांता है, जो उसके ऊपर कर निर्धारण करता है, उसे कोई परमिट देता है 
अथवा देने से इनकार करता है, उसके मकान निर्माण के नक्शे को स्वीकार करता है या अय 
कसी भी प्रकार का काय करता है। अत सरकार के कार्यो म॑यह सुनिश्चित करना आवश्यक 
है कि सरकारी सेवक जनता को अपनी असावधानी या अकड से कोई हानि न पहुँचाये। इस 
उद्देश्य से कई तरीके निकाले गये है । ब्रिटन मे तो यह काय पालियामट के सदस्य करते है जो 
अपने निर्वावका की शिकायतों को पालियामेट म॑ रखते हैं और यदि सावजनिक संवक कोई अवध 
काय करते है, तो उनके विरुद्ध साधारण यायालयो में कायवाही की जा सकती है। कई 
युरोपियन राज्यो म॑ सरकारी सेवको के विरुद्ध अभियोग चलाने क॑ हेतु पृथक “यायालयों वी 
व्यवस्था है, जैसा कि फ्रास में । स्वीडन और डेनमाक मे यह काय प्रोक्‍्यूरेटरा व पालियामेटरी 
कृमिश्नरो द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त अनेक सरकारी विभाग अथवा अग व अभिकरण 
अपने कार्यों को करने में भ सरकारी सदस्यों का परामश पाने के उद्देश्य से परामशदात्री 
समितियों का प्रयोग करते है । 


ग्रेट ब्रिटेन मे नागरिक सेवाएँ 


प्रशासन को चलाने का सबसे अधिक महत्त्वपृण साधन नागरिक सेवाये है। राज्य के झत्या 
म॑ अत्यधिक विस्तार हो जाने से नागरिक सेवको की सख्या मे बडी भारी वद्धि हुई है। ब्रिटेन मे 
सामाजिक संवाओ का उत्तरदायित्व राज्य ने अपने ऊपर लिया है अथवा सरकार ने जन कल्याण 
का ध्येय अपनाया है, अतएव नागरिक सेवाओ की सरया तथा उनके कार्यो म॑ बडा विस्तार हुआा 
है । देश की नागरिक सेवाओ को प्रमुख शाखाओ से बाटा गया है--ग्रृह नागरिक सेवा और विदेश 
सेवा । विदेश सेवा मे राजदूत, उच्चायुक्त, दृतालयो तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों के कार्यालय मे 
काय करने वाले अधिकारी व कमचारी सम्मिलित हैं। गृह नागरिक सेवाओ को उनके कत्तब्या 
के अनुसार बहुत सी श्रेणियों मे विभाजित किया गया है । विभिन श्रेणियां के नाम इस प्रकार 
है--अ्येष्ठ प्रशासक, वैज्ञानिक, प्राविधिक और व्यावसायिक, कायपालिका जविकारी, कलक जोर 
टाइपिस्ट, डाक व टैलीफोन आदि विभाग्रो म॑ काय करने वाले स देशवाहक व सफाई करने वाले 
और हाथ स काम करने वाले । 

नागरिक सेवाप्नो को भर्ती व प्रशिक्षण झ्रादि--साधारणतया ब्रिटेन म॑ नागरिक सेवाआ 
की भर्ती खुली प्रतियांग्रिता द्वारा होती है और नागरिक सेवा आयोग इस काय को करता है भौर 
प्रतियोगी परीक्षाओं म लिखित परीक्षा और इण्टरव्यू सम्मिलित रहते हैं । इस प्रकार नागरिक 
सेवक योग्यता के आधार पर लिए जाते है और यह काय एक निष्पक्ष व स्वतात्र आयोग द्वारा 
क्या जाता है । इस सम्बंध मे एक बात और उल्लेखनीय है। भरती के समय उम्मीदवारा को 
उनके सामरा्य चान के आधार पर लिया जाता है। कुछ वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा व्यावसामिव 
सेवाओं को छोडकर प्राय सभी विभागा के लिए उम्मीदवारों के विश्विष्ट चान का महत्त्व नहीं 
दिया जाता। कहने का तात्यय यह है कि विभिन विभागा के लिए एक साथ भर्ती की जाती है 
और भर्ती के दाद अधिकारियां व सेवको को विभागा म वाँट दिया जाता है। विभिन्न विभागा 
में काय के लिए आवश्यक प्रश्चिक्षण की व्यवस्था रहती है । अधिकाश प्रशिक्षण विभाग में बाय 
करके ही प्राप्त होता है, किन्तु अब अधिकारिया व कमचारियो के प्रतिक्ष के लिए विशेष 
सस्यायें खुलो हैं तथा पाठ्यक्रम विहित किय गये हैं । 
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साधारण सिद्धान्ता का सवथा अभाव रहा । 

883 से आगे सयुक्त राज्य अमरीका की नागरिक सेवाआ के इतिहास की विशेषता 
योग्यता के सिद्धातत का विस्तृत रूप से अपनाया जाना है। 883 मे वाग्रस ने पा डल्टन कानून 
(एशा00000॥ ह०.) पास किया था, जिसम सिविल सविस कमीशन की स्थापना और योग्यता 
के सिद्धा त की व्यवस्था थी । सिविल सविस कमीशन को वर्गीद्वित सेवाआ मे सम्मिलित पदा के 
लिए परीक्षा द्वारा अर्थात्‌ योग्यता के आधार पर भर्ती करन का दायित्व सौपा गया था । आरम्भ 
मे वर्गीकृत संवाक्षों की विभिन्न श्रेणियों म कुल सवाआ क॑ लगभग 0% पद सम्मिलित किये गये 
थे, परन्तु अब 92%, नागरिक पदों पर, कुछ राजनीतिक पदो का छोडकर, इसी आधार पर 
नियुक्तियाँ की जाती हैं। अन्य दशा की त्तरह सयुक्त राज्य म भी गत 30 वर्षा म शासन के काय 
क्षेत्र म बहुत वद्धि हुई है। सयुक्त राज्य सरकार की नागरिक संवाधों म॑ 4954 मे प्रत्यक्ष रूप से 
23 लाख से ऊपर नागरिक अधिकारी व कमचारी लगे हुए थे और उन पर लगभग दो अरब 
डालर भ्रति बप व्यय होता था । सयुक्त राज्य अमरीका वी नागरिक सवाआ की कुछ अय 
महत्त्वपूण विशेषताओं का सक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित है-- 

(]) विज्ञेपज्ञो पर बल--सयुक्त राज्य अमरीका वालां का यह विश्वास रहा है कि सरकारी 
नौकरियों में भी व्यवसायो और उद्योगों की भांति, विश्येप प्रकार के ज्ञान व कुशलता की 
आवश्यकता है। अतएव जो व्यक्ति सरकारी नौकरियो म प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए सामाय 
शिक्षा पर्याप्त योग्यता नही है उह किसी विश्लेप प्रकार की व्यावसायिक अथवा प्राविधिक शिक्षा 
व प्रशिक्षण भी प्राप्त करना जावश्यक है । 

(2) क्रियात्मक परीक्षा्यें--उपयुक्त विश्वेषता के कारण ही सयुक्त राज्य अमरीका म॑ 
परीक्षाएँ विशेषतया प्रायोगिक होती हैं। इस क्षेत्र म अमरीकिया ने अनेक प्रकार की परीक्षाएं 
निकाली हैं, जिनके द्वारा कायकुशलता, वुद्धि और स्वाभाविक झुकांव की परीक्षा ली जाती है। 
पर-तु इसका मुख्य दोष यह है कि जो व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं, वे केवल विशिष्ट काय ही कर 
सकते है, अतएवं उनकी पदोन्नति व स्थाना तरण आदि म कठिनाई होती है । 

(3) सेवाप्रो मे प्रजात जु--सयुक्त राज्य अमरीका मे सेवाओ की भर्ती का आधार पूणतया 
प्रजात-त्रात्मक है, अर्थात्‌ कोई भी व्यक्ति, जिसम आवश्यक योग्यता हो, किसी भी पद पर नियुक्ति 
पा सकता है। इस सम्ब'व मं एक बात ओर है कि जवकि जिटेन मे विभिन संवाआ मे भर्ती के 
लिए नीची आयु सीमाएँ नियत है, सयुक्त राज्य अमरीका म अधिक आयु वाल व्यक्ति भी सरकारी 
सेवाओ मे प्रवेश कर सकते हैं । 

(4) सयुक्त राज्य अमरीका म॑ विभागा के अध्यक्षो के नीच अनेक पद अभो तक ऐसे है 
जिनका राजनीतिक कहा जाता है अर्थात्‌ जिन पर नियुक्ति सिबिल सविस कमीशन के द्वारा नहीं 
होती वरन्‌ राजनीतिक आधार पर होती है। इस कारण ये राजनीतिक आधार पर नियुक्त डिये 
गये पदाधिकारी--सेक्रेटरी, सहायक सेक्ेटरी आदि ब्रिटेन के उच्च स्थायी अधिकारियों के समान 

योग्य व अनुभवी नही होते । ब्रिटेन मं तो मानी के नीचे जूनियर मा त्रया के अतिरिक्त सभी उच्च 
पदाधिकारी स्थायी सरकारी सेवाओ के सदस्य हाते हैँ । 


3 भारत में नागरिक सेवाएं 


935 के भारतीय शासन अधिनियम के अतगत प्ालो म प्रा तीय स्वराज्य स्थापित 
हुआ, पर तु इम्पीरियल संवाओं के भारतीयकरण की दिशा म कोई विश्वेष प्रगति नही हुई और 
भारत मत्री द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के हिंता के सरक्षण का विद्ेषे उत्तरदायित्व गवनरा के 
ऊपर रहा । उन सेवाओ के सदस्या को बहुत ऊँचे वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त थे । उम 
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पर बडी मात्रा मे निभर रहना पडता है। इस प्रकार की निभरता सम्भवतया इसलिए और भी 
बढी है कि बहुधा मात्री अपने विभागीय मामलो म नौसिखिये होते है तथा समय-समय पर 
माजिमण्डल मे उलद फेर से इस प्रकार की कठिनाइयाँ बढ जाती हैं। इस सभी कारणो से यह 
विश्वास जन्मा है कि व्यवहार में मं ती अपने अधोन नागरिक सेवका के स्वामी होने के स्थान पर 
यन अधिक है। कितु यह कहना ठीक नही है कि मे नी स्थायी अधिकारियों के परामश को 
मानते हैं और उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर काम करते है। मी नीति का निर्धारण 
करते हैं, ऐसा करने में वे जनता की मायो व जनमव को काफी ध्यान रखते है। पालियामेट में 
उ है अपनी नीति स्वीकृत करानी पडती है और स्थायी अधिकारी भी माजियों की नीति को 
कार्या वत करने मे काफी तटस्थता से काम करते है । 
विधि निर्माण के क्षेत्र में जहा तक विनियमो, नियमो अर्थात्‌ विभागीय विधि निर्माण का 
सम्व ध है, उसके निर्माण के लिए उत्तरदायित्व प्राय पूण रूप से प्रशासको का है, यद्यपि मनी 
उसमे परिवतन कर सकता है और उस पर अपनी स्वीकृति देता है। गत वर्षा म॑ इस प्रकार के 
विधि निर्माण मे बहुत वद्धि हुई है। इन शक्तियों का श्रयोग मंत्री करता है और मतीही 
पालियामेट के प्रति उत्तरदायी समझा जाता है। पर तु वास्तव मे, रेम्ज म्यूर के मतानुसार, 
केबिनेट की अधिनायकशाही के अतगत नौकरशाही की शक्ति बहुत बढ गई है। इस विषय में 
ई० स्टॉस का मत है कि उच्च नागरिक सेवक एंक प्रकार क्रे स्थायी राजनीतिज्ञ होते है, जो 
मे नी के निर्देशानुसार नही, वरनु उसके साथ काय करते है और जिनका भाग इस सहकारी प्रयत्न 
में सरकार के काय क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हान के कारण अनिवायत बहुत बढ गया है । साथ 
ही वे प्रशासनत न के भ्रभावी स्वामी होते है और केवल अत्यधिक सुहृढ मनी ही उनको उनके 
क्षेत्र मे चुनौती दे सकता है। यह सच है कि आज स्थायी सेवको की सरया व कार्यों में बहुत 
वृद्धि हुई है, कि तु उनके ऊपर मा त्रियां का भी नियनण रहता है और मानी पालियामट के प्रति 
उत्तरदायी हैं । यदि यह माना भी जाये कि ब्रिटेन मे नौकरश्ञाही है तो यह कहना उचित होगा 
कि यह निर्या नत अथवा उत्तरदायी नौकरशाही है और इसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन है 
स्वेच्छाचारी अथवा अत्याचारी शासन नही है। 


2 सयुक्‍त राज्य अमरीका मे नागरिक सेवाये 


संयुक्त राज्य अमरीका की नागरिक सेवाओ पर विचार करत समय सबस पहले लूठ वी 
पद्धति (६४०॥६ 5980३) का प्रश्न सामन आता है। इस पद्धति का आरम्भ राष्ट्रपति जज्सन 
द्वारा 828 में हुआ था और लगभग 50 बष तक यह जोरो स प्रचलित रही । इसक अनुसार 
राष्ट्रीय, राज्यीय तथा स्थानीय प्रशासन की झाखाओ म प्राय सभी सरकारी नौकरियां को लूट 
की दृष्टि से देखा जाता था और राष्ट्रपति के चुनाव के साथ लाखा पदा को विजयी दल के 
समथको से भरा जाता था तथा पुराने सेवको को हटा दिया जाता था। इस पद्धति का आधार 
योग्यता न होकर राजनीतिक था, अर्थात्‌ जीतते वाले का सरकारी नौकरिया लूट के रूप मं दी 
जाती थी । दलो के लिए काम करने वाले व्यक्तिया क॑ सामने यही आक्पश रहता था और 
राष्ट्रीय सम्मलनो तथा अय अवसरो पर राजनीतिक कायकर्त्ता कहां करत ये कि व इसीलिए 
तो दल का काय करते है । इस दोपयुक्त प्रथा के परिणामस्वरूप सम्पुण सावजनिक सेवाएँ बौर 
सावजनिक जीवन अत्य ठ दूषित और निद्ृृष्ट हो गया था। राष्ट्रपति और कंबिनट क॑ सदस्यां 
का बहुत सा समय काग्रेस के सदस्यो के समथको के लिए तौकरियाँ दन सम्बंधी सिफारिश सुतन 
म ही बीतता था । सरकारी नौकरिया मे पदो क॑ लिए योग्यता, अनुभव, पदावधि की सुरक्षा 
आदि जैसी आवश्यक दश्शाओ और सरकारी सवको की स्वतंत्र व निष्पक्ष आयाग द्वारा भर्ती के 
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पद त्तक के सभी पद आते है। 948 की योजना के अ तगत इन सेवाओं को अग्रलिखित चार 
श्रेणियों मे पुननठित क्या गया है--अण्डर सक्रेटरी, सुपरिटेंडेंट, असिस्टट सुपरि टेंडेंट और 
असिस्टेंट । इम सेवाआ के लिए भर्ती लिखित परीक्षा अथवा इण्टरव्यू भथवा दोना प्रकार से 
संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है । 
राज्य सेवाएँ--यद्यपि भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को राज्य में 
उच्च प्रशासनिक व पुलिस पदा वी आवश्यक्ताओं के आधार पर सगठित किया भया है जौर इन 
सेवाभो के सदस्य विभिन्न विभागों व जिलो मे प्राय सभी उच्च स्थानों पर नियुक्त होते है, फिर 
भी प्रत्येक राज्य म राज्य की सेवाआ के लिए भी व्यवस्था है । राज्य की संवाए राज्य के अधीन 
विभिन्न विभागा तथा प्रशासन व पुलिस विभागों के अधीन स्थानों पर काय करती है। राज्य की 
सेवाओ म॑ भी सबसे महत्त्वपूण स्थान प्रशासन शाखा है। तहसीलो के अधिकारी, राज्य प्रशासन 
सेवा के सदस्य हैं। अय दो महृत्त्वपृण सेवाएँ पुलिस और -याय विभाग की है। इनके अतिरिक्त 
विभिन्न विभागा मे प्राविधिक तथा विद्येष ज्ञान प्राप्त व्यक्तिया की भर्ती की जाती है इन संवाओ के 
सदस्य को संविधान मे दिये गये सभी सरक्षण प्राप्त है, किन्तु उनकी सेवा सम्वधी शर्ते राज्य 
सरकार द्वारा बनाये गये कानुन और उनके अवीन वने विनियमा से विनियमित होती है । 
लोक सेवा आायोग--भारत के सविवान के अन्तगंत एक सधीय लाक सेवा आयोग तथा 
विभिन्न राज्या के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग बनाने की व्यवस्था है। सघीय लोक सवा 
आयोग के सभापति और सदस्थों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है | राज्य लोक सेवा आयोग के 
सभापति और सदस्या की नियुक्ति उप्र राज्य का राज्यपाल करता है। संविधान का यह भी 
आदेश है कि प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों मे जहाँ तक हो सके, आधे व्यक्ति ऐसे हामे 
चाहिएँ जो अपनी नियुक्ति के समय भारत या राज्य सरकार के अघीन कम से कम दस वप तक 
कोई पट धारण कर चुके हो। राज्य के लोक सवा आयोग का सदस्य पद भ्रहण स 6 बंप की 
अवधि तक अथवा 60 बष की आयु तक, जो भी इनम से पहले हो, अपना पद धारण करेगा। 
सधीय लोक सेवा आयोग का सदस्य राष्ट्रपति को सम्बोधित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे 
सकता है अथवा उसे इस प्रकार हटाया भी जा सकता है--किसी भी आयोग के सभापति या 
सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश्ञ द्वारा हटाया जा सकता है, हटाने का आधार कदाचार हागा 
और ऐसा तभी किया जा सकेगा, जबकि उस मामले का सर्वोच्च 'यायालय को सोपा जाय और 
वहू इस प्रकार की सिफारिश करे | इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति इनके सभापतियों अथवा सदस्यों 
को केवल अपने आदेश द्वारा अप्रलिखित आधारो पर हटा सकता है--(भ) यदि उसे अधिकार 
प्राप्त यायालय दिवालिया माने, (आ) वह अपने पद के अतिरिक्त किसी दूसरे लाभ के पद पर 
काय करने लगे, (इ) मस्तिष्क या शरीर की असमथता के कारण यदि वह राष्ट्रपति की सम्मति 
में अपन पद के अथोग्य हो गया हो । साथ ही काई भी सदस्य अपनी कार्यावधि परूण होने पर फिर 
स नियुक्त नही कया जा सकता । 
राष्ट्रपति तथा गवनरः को अपने अधीन आायोगो से सर्म्दा घत अग्रलिखित बातो के विषय 
में नियम निर्धारण के अधिकार प्राप्त हैं--(अ) सदस्या की सख्या और उनकी सेवा की शर्तें, 
(आ) उनके अधीन कमचारियो व उनकी सेवा की छा्तें। परतु आयोग के किसी सदस्य की सेवा 
की धर्प्तों म उनके कायकाल में कोई ऐसा परिवतन नहीं किया जा सकता जिसके परिणामस्वरूप 
उसे हामि पहुंचे । आयोग की सदस्यता समाप्त होन पर--() सघ लोक संवा आयोग का 
सभापति सरकार के अधीन कोई वतनिक पद प्राप्त नही कर सकता। (2) राज्य आयोग का 
सभापति केवल सघ लोक सेवा आयोग का सनापति अथवा सदस्य नियुक्त हो सवता है। (3) सघ 
लोक संवा आयोग्र का कोई सदस्य बवल सघ या राज्य के किसी लोक संबा आयोग का सभापति 
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से इण्डियन सिविल सविस के सदस्य के द्र तथा प्रादो के सभी प्रशासनिक विभागों म॑ ऊँचे पदो 
पर काय करत थे । वे योग्य व अनुभवी होते थे, परतु उनकी इस आधार पर कडी आलोचना वी 
जाती थी कि उनम से अधिकतर न तो इण्डियन (भारतीय) थे, न सिविल (विनीत) थे (क्योकि 
उनम तो बहुत अकड थी) और न सेवक ही थे (क्योकि वे अपने को जनता का सेवक न समझते 
थे) । अन्त मे, 5 अग्रस्त 947 को भारत के स्वत वे होने पर अधिकतर अग्रेज भारत सरकार 
की सेवा से अलग हो गये जौर समाज में उच्च पदाधिकारियो की एकदम बडी कमी अनुभव हुई । 
स्वत तता मिलने पर इण्डियन सिविल सविस के स्थान पर भारतीय प्रशासन सेवा ( & 8) 
की स्थापना हुई | इसमे प्रतियोगी परीक्षा द्वारा साधारण भर्ती के अतिरिक्त उच्च अधिकारियों की 
कमी पुरी करने के लिए विशेष भर्ती भी की गयी । 
भारत के सविधान में सावजनिक सेवाग्रो सम्बधी उपबध--प्रजात ते मे यह स्वीकार 
किया जाता है कि जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधिया द्वारा शासन चलाती है, अत यह स्पप्ट है 
कि थे अधिकारी और कर्मचारी जो प्रशासन कार्यो का सचालन करते है जनता अर्थात्‌ विधान 
मण्डल के अधीन होने चाहिएँ। इसीलिए सविधान मे कहा गया है कि सघ सरकार और राज्य 
सरकारो के अधीन सेवाओ मे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो की भर्ती और उनकी सेवा की 
शर्तें सघ या राज्य के विधानमण्डल ही कानून द्वारा निर्धारित करेगे। सभी अखिल भारतीय 
सेवाओ--सनिक तथा नागरिक-- के सदस्य अपने पदो पर राष्ट्रपति के प्रसाद पयत ही रह 
सकते है, ऐसे ही राज्य सरकारों के अधीन सेवाआ के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पय त रह सकते 
है । इसका व्यवहार में यही अथ है कि सरकारी सेवको को अपने पदों से केवल अपराध, अनुशासन 
भग अथवा कत्तव्य न पालन करने के ग्रम्भीर दोष के आधार पर ही पद निवृत्ति के पूव हटाया 
जा सकता है । सविधान में यह भी कहा गया है कि कोई नागरिक (सावजनिक) सेवा का सदस्य 
अपने पद से तव तक नही हटाया जायेग्रा अथवा उसके पद की अवनति नही की जायंगी जब तक 
कि उसके विरुद्ध की जान वाली कायवाही के सम्ब घ म॑ उसे अपने बचाव के लिए उचित जवसर 
न दिया जाय। इस प्रकार सरकारी सेवाओ के सदस्यों को उनके पदो की सुरक्षा का पूण 
आश्वासन दिया गया है। सविधान मे लोक सेवा की आधारभूत वातो--पटावधि, अधिकार, वेतन, 
विशेषाधिकार ओर भर्ती का ढंग आदि--के विषय मे यह ध्यान रखा गया है कि जन कल्याणकारी 
राज्य के प्रशासनतन वी ओर योग्य, ईमानदार और व्यापक हृष्टि सम्पन व्यक्ति आकृष्ट हा। 
घतमान सावजनिक सेवाझ्ो का वर्गोकरण-सविधान मे कहा गया है कि यदि राज्य 
सभा अपने प्रस्ताव द्वारा घोषित करे कि राष्ट्रीय हित मे एक या अधिक प्रकार की अखिल 
भारतीय संवाएँ सघ व राज्यो के लिए स्थापित की जायें, तो ससद कानून द्वारा उह स्थापित कर 
सकती है, पर तु इस सम्बंध मे राज्य सभा का प्रस्ताव कुल उपस्थित सदस्यो के दो तिहाई मतों 
से पास होना आवश्यक है। अब भारतीय सघ म॑ तीन प्रकार की सेवाएँ है--एक वे जो कंवल 
सघ सरकार के अधीन है, दूसरी वे जो राज्या के अधीन हैं और तीसरी वे जो सघ तथा राज्या 
दोनो के ही अधीन काय करेगी । अखिल भारतीय सेवाओ का उद्दश्य सप तथा राज्यों के अधीन 
सभी उच्च व महत्त्वपूण पदों के लिए अधिकारियों की व्यवस्था करना है । उनकी भर्ती अखिल 
भारतीय स्तर पर होती है ॥ अत उनसे आशा है कि व॑ प्रशासन म उच्च स्तर तथा कायबुशलता 
का परिचय देंगी । इस व्यवस्था का लाभ यह भी है कि इसस सघ की एकता सुदढ रहेंगी तथा 
राष्ट्रीयता की भावना मे वृद्धि होगी । अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रति वप सघीय लोक सदा 
आयोग एक सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा करता है। इन सेवाओ मे भारतीय प्रशासन सवा, 
भारतीय पुलिस सेवा भारतीय विदेश सेवा, भारतीय लखा तथा परीक्षण सेवा इत्यादि अ्रमुख हैं। 
केद्रीय सेक्रडेरियट को सेवाएँ--इन सेवाजा में सहायक पद स लेकर अण्डरससेक्रेटरी के 5 


लोक प्रशासव और नाग्ररिक सेवाये 597 


पद ग्रहएा कर सकता है । (4) किसी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य भी केवल सघ लाक 
सेवा आयोग या जय किसी राज्य लोक सेवा आयोग का सभापति अथवा सदस्य वन सकता है । 
इन दार्तों का सरल तात्यय यह है कि लोक सेवा आयोग के सदस्या को कसी अ-य प्रकार के 
सरकारी पद नही मिल सकते । पर तु पद निवृत्ति के बाद वे विधानमण्डलो के सदस्य अवश्य चुने 
जा सकते हैं । इस अनुच्छेद के अनुसार उनके सावजमिक जीवन का प्राय अत ही हो जाता है। 
वास्तव मे लोक सेवा आयोग की स्वत जता व निष्पक्षता को सुरक्षित बनाये रखने का यह एक प्रयत्त 
है । उनका व्यय भी सर्म्बा वत सरकारी की सचित निधियों पर भारित है । 
लोक सेवा श्रायोगो के काय--इनका प्रथम कत्तव्य अपने अधीन सेवाओ मे नियुक्तिया कराने 
के हेतु परीक्षाओ की व्यवस्था करना है। इन आयोगो से अग्रलिखित विपया में परामश लेना 
आवश्यक है--() नागरिक सेवाओ और पदा के लिए भर्ती से सम्बा धत सभी मामलो पर, (2) 
इन सेवाओ ओर पदा पर नियुक्तिया करन म॑ किन सिद्धांतों का पालन क्या जाय तथा पदोनति 
और त्तवादले के क्या सिद्धात हा, (3) सरकारी सेवकों में अनुशासन सम्ब घी सभी मास्तलों पर, 
(4) किसी भी सरकारी सेवक द्वारा या उसकी ओर स॑ किसी भी दावे पर, जैसे उसके विरुद्ध 
सरकारी अधिकारी वी हैसियत से किय ग्रये किसी काय के सम्बंध म चलायी गयी किसी भी 
यायिक कायवाही का व्यय सध अथवा राज्य सरकार के कोप से दिया जाय या नहीं, और 
(5) राष्ट्रपति अथवा गवमरो द्वारा जो मामला सर्म्बा घत जायोगो को भेजा जाय उसके विषय में 
परामश देना इन जायोगा का कत्तव्य है । 
परन्तु राष्ट्रपति और गवनरों को अपने अधीन आयोग! के विषय मे ऐसे नियम बनाने की 
शक्ति भी मिली है, जिसके अनुसार वे निर्धारित मामलो को सावारणतया अथवा विशेषत आयोगों 
के परामश की सीमा से वाहर रख सकते हैं ॥ साथ ही विधानमण्डलो को अपने अवीन सवाभो के 
विपय म सर्म्बा धतत आयोगो की अतिरिक्त कृत्य सौपन के लिए कानूनी व्यवस्था करने की शक्ति 
भी प्राप्त है। सविधान म॑ यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की 
वापिक रिपरोट राष्ट्रपति अथवा गवनर उन रिपोर्टो को अपनी ओर स स्मृति-पत्र सहित सर्म्बा वत 
विधानमण्डला के सामने रखवाये । स्मृति पत्र मे ऐसे मामलो का उल्लेख भी होता है जिसम सरकारो 
ने आयोग के प्रामश को न माना हो और साथ में न मानने क॑ कारण भी दिय जाते है। 
सेवा सम्ब थी शतों का विनियमत ओर मूल अ्रधिकार--स विधान द्वारा विधानमण्डलो को 
सावजनिक सेवाओ की शर्तों क॑ विषय मे नियम बनाने के अधिकार मिले है, किन्तु प्रश्न यह है कि 
वया सरकारी नौकर होने के कारण उतकी भाषण, लखन व सगठन की स्वत त्रता को सीमित क्या 
जा सकता है ? अय देशो मे भी उनके राजनीतिक कायवाहियो के भाग लेने के प्रश्न उठे है और 
उनके निणम हुए है। ब्रिटेब में सरकारी नौकरो को मतदान करमे का अधिकार है, कितु वे सक्रिय 
रूप से क्सी भी राजनीतिक कायवाही में भाग नही ले सकते । वही स सावजनिक सेवाजों की 
राजनीति के प्रति तटस्थता को प्रथा चल्ली जा ससदीय पद्धति मं आवश्यक और अति उपयोगी है। 
उसी प्रथा को हमारे देश मे माना गया है । अत जबकि प्रत्येक नागरिक को भाषण व लेखन की 
स्वत त्रता है, कोई भी सरकारी सेवक राजनीतिक भाषण नही दे सकता । इस मूल अधिकार का 
सीमित करना नही वरन्‌ सरकारी सेवा को नियमित करना समझा जाता है और यह उचित है। 
उन देशा की भाँति भारत मे भी सरकारी सदस्यों का अपने सगठन बनाने के अधिकार हैं, जो 
उनकी मागो को समय समय पर सरकार के सामन रखते है । नियमा के अनुमार नोटिस आदि 
देने पर वे हडताल करने का भी अधिकार रखते हैं। परन्तु आवश्यक सेवाओं के सदस्या क॑ एसे 
अधिकार (जैसा कि राज्य की सुरक्षा ओर जनहित मे आवश्यक है) अधिक सीमित कौर 
प्रतिबाधत है । 
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॥ प्रजातन्भ--राजनीतिक और झाथिक 


राजनीति और प्रजातत्र अर्थात्‌ शासन प्रशाली के रूप म प्रजात-त्र क विभिन्न पहुनुआ का 
विवेचन पूवगामी अध्यायो मं क्या जा चुवा है। उनके साथ म ही प्रजात-भ वे राजनीतिक संगठन 
का भी सबिस्तार विवेचन दिया गया है । परतु वतमान काल म प्रजातञ् के आाथिक पहलू का 
महत्त्व बहुत बढ गया है। ब्यक्तिवाद का युग बीते हुए काफी समय हो चुका है और अब तो समाज 
वाह का प्रसार वेग के साथ बढ़ रहा है। समाजबांद के विभिन्न रूप हैं, जिनके प्रभाव मे विभिव 
राज्या ने प्रजात-त्र क्ञासन प्रणाज़ी के साथ आथिक प्रजातन वी सस््याओ को अपनाया है । भाज के 
विश्व म प्रजातत्र का विकल्प सर्चाधित्रारवाटी राज्य अथवा अधिनायक्तत्र है और विभिन्न प्रकार के 
अधिनायकत भो म भिन्न भिन्न प्रवार के आथिक संगठना का स्थापित कया गया है। इस अध्याय 
मे हमारा प्रयाजन यह दिखाना है कि साविधानिक राज्यों म वास्तविक आधिक प्रजातात्र की 
स्थापना के लिए क्या प्रयत्न क्ये गये हैं और किय जा रहे हैं। हम यह भी देखने का प्रयल 
करेंगे कि साविधानिक राज्य आर्थिक समठन वी संस्थाओं पर किस प्रकार निय-त्रण करता है। 

राजनीतिक व प्राथिक शक्तियां --वत्तमान युग मे दोनों प्रकार की शक्तियां के बीच 
सम्बन्ध का प्रश्न बडा मह॒त्त्वपूण है। अत यहाँ पर हम इन शक्तियों के बीच चल रहें संधप की 
ओर सकेत करेंगे । सत्ता की प्राप्ति बे: लिए प्रत्यक युग म सधप चला है। उटाहरण के लिए, 
मध्य युग में सदियों तक आध्यात्मिक” ओर 'लौकिक' शक्तिया अर्थात्‌ घम गुरआ तथा शासकों के 
बीच सघप चला, परतु वतमान काल म॑ सत्ता के लिए सधप का रूप भिन्न है। वास्तव में 
जाजवल सधप राजनीतिक और आधिक श्षक्तिया के बीच म है। अतीत म॑ राजसत्ता (अर्थाव्‌ 
राजनीतिक शक्ति) को आ तम अथवा सर्वाच्च सत्ता माना जाता रहा, कितु कुछ विचारधाराओआ 
में समथक अब इस हावे को नहीं मानते । उदाहरण क लिए, श्रम-सघवादी राज्य की सत्ता को 
आशिक क्षेत्र में विसी भी प्रकार के हस्तलेप का अधिकार नही देत नर्थात उसे राजनीविक क्षेत्र 
तक ही सीमित करत म विश्वास करते हैं। जय समाजवादी व साम्यवादी भी मजदूर सघा वी 
शक्ति अर्थातु आधिक शक्ति क॑ महत्त्व पर वल देत है। यदि यह कहा जाये कि आजकल जाधिक 
शक्ति सर्वोच्चता का दावा करती है तो अत्युक्ति न होगी, यद्यपि कानूनी दृष्टि स अभी तक सर्वोच्चता 
राजनीतिक शक्ति की ही है | दोनो शक्तियो के सघप क॑ विपय म॑ मेकाइवर का कथन है--- राजनीतिक 
शक्ति की सीमाएँ निश्चित होती हैं, कितु आथिक शक्ति सीमाओ से नही बधी है। आध्िक शक्ति के 
पास बहुत से सशस्त्र है और राजवीतिक शक्ति के पास बहुत ही कम । राजनीतिक दाक्ति को खुल 
में युद्ध करता पडता है, जबकि आधिक शक्ति को गोपनीयता का लाभ है ।7 


5 
3 छ्ञाम्तार्त ए शा. यार अम्बेधक 5॥96, 99 294-303 


राज्य के बाधिक सगठन 599 


उपर्युक्त विचारों को हम, सरल श्ब्दा म, इस प्रकार रख सकते हैं। साम्यवादियां के 
अनुत्तार पाश्चात्य प्रजात भीय दक्यों मे सच्चा प्रजात-त्र नही वरन्‌ पूजीपति वय का शासन है अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष व परोक्ष साधनों द्वारा पूजीपति वय न शासन त श्र पर अपना निय तण कायम किया हुआ 
है। बहुधा यह भी बहा जाता है कि इन दक्या म चुनाव जीतने के लिए बहुत धन चाहिए, अतएव 
राजनीतिक दल धनिक वग क॑ अप्रत्यक्ष नियत्ररण अथवा अनुचित प्रभाव के अधीन है । इस कथन 
मे सत्य का काफी भश है कि धनो व्यक्ति जौर पूजीपति अपनी आर्थिक शक्ति के द्वारा राजनीतिक 
पव्ति पर बहुत प्रभाव डालत हैं। जनमत निर्माण के प्रमुख साधना मे से एक अत्य त महत्त्वपूर्ण 
साधन समाचार-पत्र नी धनी व्यक्तिया के नियतण मे रहते है। इस प्रकार वनिक व सम्पत्तिशाली 
वेग शासनत भर पर जपना प्रभुत्व जमाते हैं ओर उस अपन लाभ का साधन बनाने का प्रयत्न करते 
है। दूसरी ओर सगठित मजदूर सघ भी राज्य पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयल्त करते है और 
साम्यवादी देशो में राज्य शवित पर उनके दला का निय त्रण है। 
सम्पत्ति फा महत्त्त--सामाजिक जीवन में धन व सम्पत्ति का सदा ही वडा महत्त्व रहा है 
कौर आज का युग तो इसी कारण पूजीवादी युग कहलाता है, जिसका साम्यवादी अत करना 
चाहत हैं। सम्पत्ति का प्रश्न एक आधारभूत प्रश्न है, जिसका कोई सरल उत्तर नही है। 
मवावचानिका के अनुसार मनुष्या वी अनेक आधारजूृत प्रवृत्तियों में से एक अत्यधिक महत्त्वपूण 
प्रवत्ति सम्पत्ति के अजन की है और इसका आधार सुरक्षा की मूल प्रवृत्ति है। यह सच है कि सम्पत्ति 
से सुरक्षा प्राप्त होती है, वयाकि घनी व सम्पत्तिशाली व्यक्तियों को भूखे मरने का भय नही रहता । 
इसी प्रवृत्ति के कारण प्राय सभी मनुष्य सम्पत्ति का अजन करते है और उसके स्वामी बने रहना 
चाहते हैं। सम्पत्ति वी सस्था सभी दक्को व समाजा म॑ किसी न किसी रूप मे प्राचीन काल से चली 
भा रही है। किसी वस्तु पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह का अन य निय“त्रण और स्वामित्व 
ही सम्पत्ति कहलाता है । यह मकान मरा है, वह श्रूमि उसकी है, मकान और भूमि विभिनर प्रकार 
की सम्पत्ति है। रूसो का यह कथन सच है कि सम्पत्ति के उदय के साथ साथ ही "मेरा' और 
तरा' की उत्पत्ति और विकास हुआ । 
कुछ विचारक यह मानते हैं कि धन या सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रत्यनो का फल है, अत शाह 
उसके उपयोग का अधिकार होना चाहिए और राज्य को उस अधिकार म हस्ततेप नही करना 
चाहिए | परतु अब इस विचार को स्वीकार नही किया जाता । वास्तव मे, बहुत सीमा तक धन 
समाज की रचना है। जमीदार व भूमिपति भूमि पर भी कुछ भी नही करत, किंतु स्वामित्व 
उनका माना जाता है। शहर मे मकानों और भूमि की कीमत बढने का कारण शहरो में बढती 
हुई जनसरया तथा आय सामाजिक दशाएँ है, अतएवं इनके स्वामिया को बढती हुई कीमतो पर 
नया अधिकार है ? ऐसे ही उद्योगो म अधिकाश उत्पादन का श्रेय श्रमिका को है, जि ह॑ पेट भर 
गजदूरी भी कठिताई स मिलती है और जिन पूजीपतिया ने शोषण द्वारा धन कमाकर कारखाना 
मे लगाया है, वे सम्पूण अतिरिक्त अथ (57790$ ४ववए८) के अधिकारी हो जाते है। इसी आवार 
पर काल भावस ने अतिरिक्त अथ के सिद्धा त का प्रतिपादन क्या । 
कुछ आय विचारका के अनुसार, सम्पत्ति परिश्रम और योग्यता का फल्न है। अत यहाँ पर 
इस सिद्धा त स सम्बन्धित पहलुआ पर भी विचार करना उपयुक्त होगा । इस विषय म कुछ मता 
का सक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। कुछ जादशवादियों के अनुसार सबको समान परारिश्रमिव 
मिलना चाहिए। यह मत “यायोचित नही ठहराया जा सकता, क्याकि कम परिश्रम करने वाल 
को अधिक परिश्रम करने वाल के समान समझा जायगा। इससे समाज मे आलस्य फैतेया और 
प्रगति रुक जायगी, किन्तु हम यह कहेंगे कि परारिश्रमिक म अन्तर कम से कम से होना चाहिए 
भौर उसका निर्धारण कई आधारा पर होना चाहिए । कुछ विचारको के जनुत्तार परारिश्रमिक 
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बाजार की सौदेवाजी पर निभर होना चाहिए । यदि ऐसा हाने लगे तो अनेक उच्च वेतन वाल 
पदा के लिए बहुत कम वतन पर व्यक्ति मिल जायें। साथ ही जिन श्रमिक के हिंत में सरकार 
निम्नतम वेतन सम्बधी कानुन बना रही हे वह सय व्यव हो जायगा । नैतिक दृष्टि स भी यह 
सिद्धात माय नही है, क्योकि जिनके पास अपन परिश्रम के अतिरिक्त वचन या खाने को दुछ 
नही उह भूखा मरना पड़ेगा या विवश्न हांकर अत्यधिक परम वेतन स्त्रीकार करना होगा । 
वास्तव मे, आदेश सिद्धांत तो यह है कि प्रत्यक व्यक्ति अपनी योग्यत्तानु्तार समाज हित 
में श्रम करे और उसे उसकी आवश्यक्ताआ की पूर्ति के लिए परारिश्रमितर दिया जाय | परातु यह 
सिद्धान्त आदश समाज मे ही क्रिया वत हो सऊ्रेया । इस विषय म लास्की का मत माय है| वह 
कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करने पर एक निर्धारित निम्ततम पारिथ्रमिक तो मिलना ही 
चाहिए । पारिश्रमिक निर्धारण मे योग्यता, कायवुशलता और उसकी उपयोगिता पर भी ध्याव 
दिया जाना चाहिए। स्वस्थ आथिक व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि सम्पत्ति के अधिकार 
पर राज्य का नियप्रण हो । 
लास्की के मतानुसार निजी सम्पत्ति वा विचार पूणतया अमाय नहीं है। सम्पत्ति का 
हाना व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और विकास के लिए आवश्यक है, परन्तु सम्पत्ति अपने परिथ्रम 
द्वारा अजित हानी चाहिए और व्यक्तिगत प्रयलल इस प्रकार से संगठित हांने चाहिए कि उनके 
द्वारा समाज का हित हो । यह मात्रा मं इतनी अधिक हानी चाहिए कि इसबा स्वामी केवल उसी 
के आधार पर समाज म शक्ति और मान पाय और साथ ही यह इतनी कम भी न हो कि इसका 
स्वामी अपने व्यक्तित्व का पूण विकास कर सकने मं अपन का असमथ पाये । इस प्रकार अनुचित 
उपायो द्वारा तथा उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति पर व्यक्तिया के स्वामित्व का अधिकार उचित 
नही, इस पर भी लास्की विधवा स्त्री के जीवन-यापत और बच्चों की शिक्षा आदि के लिए 
उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त सम्पत्ति को बुरा नही बताता और हम भी उसके मत से सहमत हैं, तब 
तक कि राज्य या समाज उन सबके लिए पूर्ण उत्तरदायित्व लकर समुचित व्यवस्था न करें| 
आज सभी विचारवान्‌ व्यक्ति यह स्वीकार करत है कि राज्य को समाज के हित मे सम्पत्ति 
के अजन, स्वामित्व और क्रय-विक्रय पर आवश्यक प्रतिब॒ध लगाने चाहिएँ अर्थात्‌ मे सभी बाते 
राज्य द्वारा विनियमित और नियाजत्रत होनी चाहिएँ । बिना मेहनत के प्राप्त आय जंसे किराये व 
सूद की आमदनी पर कडे प्रतिबध लगाने उचित है । इसी उद्देश्य स जमीदारी व जागीरदारी 
प्रथा का अत किया जा रहा है और क्साना एवं निधना को कम सूद पर ऋण देने की सुविधाएं 
सभी प्रगतिशील सरकारें बढा रही है। गावां की जमीदारी की तरह झहरो की सम्पत्ति अर्थाव्‌ 
रहने के मकान से अधिक मकानो पर क्सी व्यक्ति का अधिकार नही रहना चाहिए। साथ ही 
प्राकृतिक साथनो और भूमि पर राज्य का स्वामित्व हीना चाहिए ॥? इस विपय में फाइवर का 
कथन है--'उन सभी देझ्ो मे जिनकी राजनीतिक पद्धतिया का हमने विवचन किया है, राजनीतिक 
सस्थाये, उद्याग और आ्थिक वितरण के ऊपर अपना नियानण स्थापित करने म पहले स ही कापी 
भागे बढ चुकी है। इस प्रकार के निय त्रण की मात्रा और उसके रूप म॑ अनेक विभिनताये है। 
वास्तव म॑ इनसे सर्म्वा धत प्रइन ही आज के राजनीतिक जीवन के ऐसे प्रश्त है जिनके बारे मे 
विभिन विरोधी मत व्यक्त किये गये है। नियोजित अथव्यवस्था, राज्यवाद (अर्थात्‌ सर्वाधिकार- 
वादी राज्य), श्रम सघवाद, श्रेणी समाजवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि उन राज्यो स (जहा 
उनका जम हुआ तथा देशो मं) विभिन प्रकार के हल है जिनकी अनेक समूह मॉग कर रहे हैं 
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उपयुक्त विधारों वो हम, सरल द्ाब्दा मं, इस प्रकार रख सजते हैं। साम्यवादियों के 
अनुवार पाश्चात्य प्रजात श्रीय देशों में सच्चा प्रजात-ञ्र नही वरद्‌ पूजीपति वय का झासन है अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष व परोक्ष साधनों द्वारा पूजीपति वग न झासन त त्र पर अपना निय जरा कायम किया हुआ 
है। बहुधा यह भी कहा जाता है कि इन दशो मं चुनाव जीतन के लिए बहुत घन चाहिए, अतएव 
राजनीतिक दल धनिक वग के अप्रत्यक्ष नियज्रण अथवा अनुचित प्रभाव क॑ अधीन है । इस कथन 
में हत्य का काफी ग्रद्ग है कि धनी व्यक्ति और पूजीपति अपनी आथिक शक्ति के द्वारा राजनीतिक 
शक्ति पर बहुब प्रभाव डालते है । जनमत तिर्माण के अ्रमुख साधना में स एक अत्य त महत्त्वपूर्ण 
साधन समाचार-पत्र नी धनी व्यक्तिया के नियस्तथण मे रहते हैं। इस प्रकार धनिक व सम्पत्तिश्ञाली 
वेग शासनतत्र पर अपना प्रभुत्व जमाते हैं मौर उसे अपने लाभ का सावन बनाने का प्रयप्त करते 
है। दूचरी ओर सगठित मजदूर सघ भी राज्य पर अपना भ्रवुत्व जमाने का अप्त करते है जौर 
साम्यवादी देशो मे राज्य शवित पर उनके दला का निय त्रण है । 
सम्पत्ति फा महृत्त्त--सामाजिव जीवन में घन व सम्पत्ति का सदा ही बड़ा महत्त्व रह है 
ओर आज का युग तो इसी कारण पूजीवादी युग कहलाता है, जिसका साम्यवादी जात करना 
चाहत हैं। सम्पत्ति का प्रश्न एक आधारभूत प्रश्व है, जिसका कोई सरल उत्तर नहीं है। 
मनावचानिका के अनुसार मनुष्या की अनेक आधारभूत प्रवत्तियो म॑ से एक अत्यविक महत्त्वपूण 
प्रवृत्ति सम्पत्ति के अजन की है जौर इसका जाघार सुरक्षा की मूल प्रवृत्ति है। यह सच है कि सम्पत्ति 
स सुरक्षा प्राप्त हाती है, बयाकि घनी व सम्पत्तिशाली व्यक्तिया को भूखे मरने का भय नहीं रहता। 
इसी प्रवृत्ति के कारण प्राय सभी मनुष्य सम्पत्ति का अजन करते है ओर उसके स्वामी बने रहना 
चाहते हैं। सम्पत्ति की सस्था सभी देशो व समाजों मं किसी ने किसी रूप म॑ प्राचीन काल से चली 
था रही है। किसी वस्तु पर किसी एक व्यक्ति था व्यक्ति समुह का अनेन्य तियजणय और स्वामित्व 
ही सम्पत्ति कहलाता है। यह मकान मेरा है, वह भूमि उसकी है, मकान और श्षुमि विभिन प्रकार 
की सम्पत्ति है। रूसो का यह कथन सच है कि सम्पत्ति के उदय के साथ साथ ही 'मेरा/ और 
परा' की उत्पत्ति और विकास हुआ । 
कुछ विचारक यह मानते हैं कि धन या सम्पत्ति व्यक्तियत प्रत्यनो का फल है, भत्त उाह 
पके उपयोग का अधिकार हीना चाहिए और राज्य का उस अविकार मे हस्त तेप नहीं करना 
चाहिए । पर तु अब इस विचार का स्वीकार नही क्या जाता । वास्तव म॑ बहुत सीमा तक धन 
सैमाज की रचना है। जमीदार व भूमिपति भूमि पर भी कुछ भी नही करते, किदु स्वामित्व 
उनका माना जाता है। शहर मे मकानो और भूमि की कीमत बढने का कारण शहरों में बढती 
हुई जनसर्या तथा अय सामाजिक दश्शाएँ है, अतएव इनके स्वामियों को बढती हुई कीमतो पर 
पैया अधिकार है ? ऐस ही उद्योगों में अधिकाश उलादव का श्रेय श्रमिकों को है, जि ह प्रेद भर 
मजदूरी भी कठिनाई से मिलती है और जिद पूजीपतिया न शोषण द्वारा घन कमाकर कारखानों 
मे लगाया है, वे सम्पूर्ण अतिरिक्त अथ (5०४.४७$ ५०८) के अधिकारी हो जाते है । इसी आधार 
तर काल माकस ते अतिरिक्त अय के सिद्धा त का अतिपादन किया 
न कुछ अ य विचारको के अनुसार, सम्पत्ति परिश्रम और योग्यता का फल है | अत यहाँ पर 
इस सिद्धा त से सम्बाधित पहलुआ पर भी विचार करना उपयुक्त होगा । इस विपय म डुच मता 
के सक्षिप्त विवेचन इस अकार है । कुछ आदशवादियों के अनुप्ार सबको समान प्रारिश्मिक 
मिलना चाहिए । यह मत यायोचित नही ठहराया जा सकता, क्योकि कम परिश्रम करते वाल 
को अधिक परिश्रम करने दाल के समान समया जायेगा । इससे समाज मे आलस्प फैतया और 
प्रगति रुक जायगी, कितु हम यह कहंगे कि पारिश्रम्िक मं अतर कम स कम से होना चाहिए 
ओर उसका निर्धारण कई आधारो पर होना चाहिए। कुछ विचारकी के अनुसार परारिथ्मिक 
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यह एक तथ्य है कि तथाकथित पूजीवादों राज्या म भी समराजवाद का प्रभाव बढ रहा 
है। प्विदन न तो मजदूर दल के बढ़ते हुए प्रभाव और शासन के जतगत कई महत््वपूण उद्योग 
वा राष्ट्रीयकरण किया है । वारत सरकार ने नी सावजनिक क्षेत्र (शिथ्वॉ०० 5०७०३) की वृद्धि 
के लिए बनेक उद्योगा का राष्ट्रीयकरण किया है, यथा जीवन बीमा, बक्गि, हवाई यातायात 
आदि । कुछ राज्य 'राष्ट्रीयकरण' के वजाय 'समाजीकरण/ तथा सामाजिक नियानश की नीति 
को अधिक अच्छा समझते है । भारत सरकार ने भी 969-70 से किये गये )4 बड़े बका वे 
राष्ट्रीयररस से पूद्र उन पर सामाजिव नियनण स्थावित किया था। सम्पत्ति के समाजीवरण 
के कई तरीके हैं, समाजीक रण राष्ट्रीयक रण से भिन प्रक्रिया है ।* 


2 ग्रेट ब्रिटेल मे ग्राथिक सगठत 

भ्रुक्‍प्ठद प्रधानममी हैरोल्ड विलसने ढरा 8964 में नई सरकार के निर्माण मे आविक 
मामला के विभाग की रचता एक अति महत््वपूण औौर प्रवादमय वात थी । इस विभाग ने ट्रेजरी 
आधिक तियोजन और वोड़ आफ द्वेड स प्रादेशिक विकास के उत्तरदायित्व को ले लिया। इस 
प्रवार विभाग ने आाधथिक साधनों के नियाणव के ऊपर निय तण धारण क्या और यह विभिन्न 
आधिक विभागों के कार्यों मे समत्वय का केंद्र बव गया । अब राष्ट्रीय योजना इसी विभाग द्वारा 
बनाई जातो है, जिस काय मे राप्ट्रीय आधिव' विक्‍ात्त परिषद्‌ सहायता करती है। आशथिक नीति 
के वित्तीय पहलुआ का उत्तरदायित्व अभी तक द्रेजरी के हाथ म है। आत्िम उत्तरदायित्व 
कबिनेंद और आधिक मामला की समिति मे निहिंत है, इस समित्ति वा चेयरमैंच स्वय प्रधावम/वी 
हीता है । आथिक नियांजन के ताम्र का चाद निम्न है? 








केबिनेट 
| 
आशिक मासतों का विभाग कह 
॥ | | म चैक ऑफ इस्लण्ड 
राष्ट्रीय आधिक भाधिक विभाग चीमता व आया 
विकास परिषद्‌ || न का बोड 
प्रादशिक आधिक 
नियोजन बांड 


आधिक विकास ] 
समितियाँ प्रदेशिक आधिवा नियोजन कौसिले 


3 इठली में निगमित राज्य 


मुसोलिनी के जथीन फासीवादी सरवार ने राज्य के सम्पुण आधथिक जीवन को विनियमित 
किया। यह काय वियमा की एक नयी पद्धति द्वारा किया गया था। 2934 के कानून के अतयत 
राष्ट्र के जीचन का राजनीतिक आर्थिक जाधार पर सगठित किया गया । संदस सोचे क॑ स्तर पर 
श्रमिकों और स्वामिया के सिडीब्ेट स्थापित किये गय। धरमिकाा जौर स्वामिया के स्थातीय 
सिडीकेटो के प्रांतीय सघ बताय गये । राष्ट्रीय स्वर पर श्रम्िका ये स्वासिया के सघयवा 
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602 राजनीतिक सस्यायें। और तुलनात्मक शासन 


संगठस बनाये गये, जिनका गठन प्रा तीय सधो के धतिनिधियां से किया गया । राष्ट्रीय सघदना 
का श्रमिक स्वामियों की 22 राष्ट्रीय तिगमो मे संगठित किया गया। प्रत्येक! निगम की एक 
कौसिल थी जिसमे श्रमिकों व स्वामियों के सदस्य सथा के प्रतिनियि रछे गये । बाईस वियमो वी 
कीसिता से मिलकर राष्ट्रीय कौसिल बनाई गई, जिसे सम्पूण वाणिज्यिक और जद्यायिक मामलों 
को निर्या तत तथा विनियमित करते की चक्तिया प्रदाव की गयी । राष्ट्रीय कौसित की केदीय 
समिति में सथा के प्रतिनिधि फासिस्ट पार्टी का सेक्रेट्ये और सभी मरी सदस्य थे। मुमोतिती 
शासन का अख्यश और नियमों के म लय का भी अध्यक्ष था । 

इस प्रकार श्षमिका और स्वामियां के सर्घा को अमिवाय राष्ट्रीय सहयोग के अभिकरण 
चनाया गधा था। निममा के मनालय द्वारा, फासिस्ट सरकार ने ओद्योगित सधो के सयठत और 
रचना को नियत किया, उनके अविकारियों की छाट की और उ हू विवश्ष किया कि थे औद्योगिक 
विवादों मे पच तिणम दे, साथ ही मजदूरों द्वारा हडताला और स्वामियां द्वारा कारखाना को बाद 
करने की मनाही की गई । तिगमा के अल्तमृत के द्रीय निगम कौसिल ने एक प्रकार से सामाजिक, 
नवनोकी और आधिक पालियाम्रेट का काय किया । इस कौसिल मे विभिन्न नियमों द्वारा नियुक्त 
पूजीपतियों व अ्रमिक्रा के प्रतिनिधि 4 । इसके द्वारा तथा इसकी सहायता से तियमा के माआालय 
ने राज्य के सस्यूण निगम संगठता को समत्वित व नियात्रत किया । इस विपय मे मक्सी का 
कथन है-->'फासिस्ट सिद्धात के अनुसार मिगम व्यवस्था का वडा गुण यह था कि इसने पूजीवाद 
और सबहारा वय वाद के बीच पूण सामजस्य स्थापित किया और इस प्रकार सच्चे अथ में आागिक 
राज्य की रचना की । नियम योजना के बारे मे यह कहा यया कि इसने व्यक्ति को उसके आथिक 
पद ओर हिंतों के द्वारा राज्य से सर्म्या घत कर दिया औौर नागरिकता को यथाष व नत्ति महृस्वपूण 
बता दिया । यह सच है कि दिगमों का विचार ही फ्रात्तीसी पहतावे मं श्रमिक सथवाद था |? 


4 सोबियत संघ में नियोजन 

ऐसा माना जाता है कि नियाजन को लागू करने वाला प्रथम राज्य सोवियत सध ही था । 
सोवियत संघ में समाजवादी अथव्यवस्था को सभी क्षेत्रा म लागू किया गया हैं और इस प्रकार वहाँ 
पर पृण तिबाजन को अपवताया ग्रया है। साथ ही वहां पर तियोजन का अधितायकता व के अच्तयत्त 
लागू किया गया । राजकीय नियोजन बायांग पहले पचवर्षीय योजनायें बदाता था और अब सप्त> 
वर्षीय योजनायें बनाता है । इस उद्दश्य से वह प्रत्येक उत्पादय इकाई--फाम, फकटरी, भह॒वारी 
समठन आदि से आगामी नियोजन अवधि के निए उत्पादन मे प्रस्तावित बद्धि के अनुमान एकथित 
करता है तथा उन तथ्या का भी जिनके ऊपर इस प्रकार के निणय आधारित होते हैं। प्रत्येक 
उद्योग के लिए उत्तरदायी मजालय इस सूचना को ऊपर तक ले जाता है, उस जाँचता है और 
सर्मावत करता है । तब नियोजन आयोग प्रूण योजना तैयार करता है जौर उसे दल की कंद्बीय 
समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है। उससे स्वीह्त हां जाने पर याजना सर्वोच्च सोवियत के सामने 
औपचारिक स्वीकृति के लिए अस्तुत की जाती है । 

वियोजन आयोग अपना काय वित्त मजालय से तिरातर सम्पक बनाये रखकर वरता है, 
जो बजद इारा गोजना की कार्याबिदि क॑े लिए आवश्यक पयो के लिए व्यवस्था करता है । 
नियोजन आयोग, वित्त मंत्रालय ओर के द्वीय समिति आपस्त में मिलकर वस्तुओ के मूल्या के 
बारे में निर्णय बरते हैं तथा विभिन्न श्रवार के कार्यों के लिए दिय जाने वाल ऐ्ररिथ्रमिद को भी 
निर्षारित करते है । सम्पूष योजना के भीतर ही वापित' याजनायें दया अनेक विश्वेष योजनायें 
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दी जाती है। सोवियत सघ की भांति' ही चीम्‌ और अय साम्यवादी राज्या मे अधिनायकतन के 
भ्रातगत पूण तथा सत्तावादी नियोजन को अपनाया गया है । इसके विपरीत भारत ने प्रजाता तक 
नियोजन को लागू किया है! 


5 भारत मे प्रजातान्तिक नियोजन 


। प्रजात तर, समाजवाद श्लौर नियोजन--भारत ने प्रजातनात्मक पद्धति को सोच समझकर 
अपनाया है। 964 से तो देश के प्रधान सत्तारूढ दल काग्रेस ने 'प्रजाताजाप्मक समाजवाद' का 
ध्येय स्वीकार किया है ।' वास्तव में समाजवाद ध्येय है, जिसे प्रजात जात्मक तरीकों से प्राप्त 
करना है और उनमे मियोजन का स्थान प्रमुख है। चूकि कुछ व्यक्ति अभी तक प्रजातज, 
समाजवाद और नियोजन म॑ असगति देखते है, अत इन तीनो के आपसी सम्बधो के महृत्त्पपूण 
पहलुओ का यहाँ पर, सभेप मे, विवेचन करना उपयुक्त होगा । बहुत समय तक प्रजातज को 
केवल मात्र शासन का ही एक रूप समझा गया, पर तु अब सच्चे प्रजातन का अथ उसका 
राजनीतिक रूप ही नहीं वरत सामाजिक और आशिक क्षेत्रों में भी प्रजात ते है। श्री जयप्रकाश 
नारायण का कथन है 
प्रजातज केवल राजनीतिक अधिकारों और शासन में जनता के भाग का ही प्रश्न नही 
है | प्रथम विश्व युद्ध के समय से, प्रजातन का अथ वृद्धिपूण माना में सामाजिक और आधथिक 
याय, सम अवसर और ओचद्यागिक प्रजातन है । अत यह एक निधिवाद सत्य है कि आथिक 
स्वत-नता और समता उत्तने ही महत्त्वपुण है जितने कि राजनीनिक स्वत-त्रता और समता | जबकि 
आशिक स्वत-तता का अथ काम पाने का अधिकार और आवश्यकताआ। की पूर्ति न होने से उत्पन 
चिताओ से मुक्ति समझा जाता है, आथिक समता का अथ सभी के लिए अवसर को समता है । 
इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्रजातन जारथिक प्रजातात्र के बिना अथहीन है 
और आधिक प्रजात न ही समाजवाद है। अत यह आवश्यक है कि प्रजातव और समाजवाद 
को मिलाकर ऐसी पद्धति का विकास क्या जाये जो पूजीवाद ओर साम्यवाद दोनो ही से श्रेष्ठतर 
हो | यहा यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि समाजवाद व्यक्तित्व का दमन नहीं करता 
वास्तव में, यहू तो असरय व्यक्तियों को आथिक और सास्क्ृतिक व बना से छुटकारा दिलाता है । 
अब यह प्रश्न उठता है कि क्‍या प्रजातव और नियोजन साथ साथ चल सकते हैं ? इस 
प्रश्न का उत्तर देने से पूथ यह बता देना आवश्यक है कि नियोजन वया है और नियोजन क्‍या 
आवश्यक है ? नियोजन एक प्रकार को प्रक्रिया अयवा तकनोक है । इसका जथ यह है कि अभीप्ट 
फल की प्राप्ति के लिए समुचित साधनों को अपनाया जाये, इसम॑ साधारण उद्देश्य भी निहित रहता 
है ।? चदलती हुई परिस्थितियां व दशाओ के अनुकूल निर्धारित योजना मे समय-समय पर सुधार करन 
आवश्यक हैं। सक्षेप मं, नियोजन भविप्य के विपय मे परिस्थिति के अनुसार बदलने वाला 
बुद्धिएूण विचार है। विभिन लेखका के अनुसार नियोजन के लिए अग्नलिखित एगा को उठाना 
आवश्यक है । () साधारण ,प्रग्मासका द्वारा प्रभावी नियोजन के हतु पूण और स्पप्ट ध्यय वा 
निर्धारण करना। (2) साधारण अशद्यासको द्वारा उस ध्येय की प्राप्ति के लिए नीति का निर्धारण, किस्तु 
ध्येय ओर नीति दोना पर विधानमण्डल की स्वीकृति आप्त होनो चाहिए । (3) ध्यय की प्राप्ति 
के लिए निर्धारित नीति के अधीन प्राविधिक मार्गों व साधवा का निधारण । (4) अगला पर 
नियोजन के लिए नियाजन है, जिसका अथ है निदिष्ट ध्येय. (पर या सप्तवर्षीय य्राजना) को 
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उप-ध्येयो यथा वाधिक यौजनाओ मे विभक्त करना, जिससे कि प्रतिवष के लिए आवश्यक कार्यों 
व दायित्वों को विभित्र अभिकरणो, विभागों आदि को सौप दिया जाये । (5) नियोजन के अतगत 
किये गये प्रयत्नो से परिणामों को ठीक ठीक नापन की व्यवस्था । 
नियोजन के महत्त्व और उपयोगिता के विषय म आज अधिक मतभेद नही है । अधिकतर 
विचारवान्‌ व्यक्ति यह मानते है कि सामाजिक समता व आधिक याय पर आधारित अच्छे समाज 
का निर्माण जाज की जटिल दशाओ में बिना बुद्धिपूण नियोजन के सम्भव नही है । आधिक कार्या 
का के द्वीभुत नियतण नियोजन म॑ निहित है । प्रजातासत्रिक समाजवादिया के अनुसार नियोजन का 
दृहरा भहंत्त्त है. श्रथम, अधिक यायपूण समाज की ओर स्थायी प्रगति को एक अति आवश्यक 
राजनीतिक शत यह है कि उद्योगो पर तिय-त्रण समाज का हो । दूसरे, अधिक कुशल आयिक 
व्यवस्था की स्थापना के लिए भी नियोजन अति आवश्यक है,क्योकि ऐसी ही व्यवस्था म तेजी, 
भदी व अभाव आदि के दोपो को दूर किया जा सकता है| इन्ही कारणों से स्वत त भारत के 
कृणधारो ने दश के पुनर्निर्माण व जनता की समृद्धि के लिए मियोजन को अपनाया है। 
कुछ समय पूव तक यह एक व्यापक विचार अथवा विश्वास था और अब भी कुद्ध व्यक्ति 
ऐसा सोचते है कि आथिक नियोजन का परिणाम अधिनायकशाही की स्थापना है, भर्थात्‌ प्रजातज 
अथवा वयक्तिक स्वत जता व नियोजन में परस्पर विरोध है | इस विचार के प्रतिनिधि प्रो० 
हाय्क की युक्तियो का सार, सक्षेप मं; इस प्रकार है--नियोजक एक योजना के अनुसार सम्पूण 
आवधिक कार्पो १र केद्रीय निय जश की माँग करते है। वे ही यह निर्धारित करते है कि समाज 
के प्रसाचनो को विशिष्ट उद्देश्या की प्राप्ति के लिए किस प्रकार निदेशित क्या जाये । 
प्रजातन्‍तात्मक विधानमण्डल जनता के आदेश (7770966) को पूरा न कर सकने पर जनता में 
प्रजात तरार्मक सस्थाओं के प्रति अवश्य ही असन्‍्तोष उत्पन्न करेंगे | ससदा को भवुशल व बात 
घडने वाले स्थानों के रूप मे समझा जायगा, कितु यह विचार कि नियोजन आवश्यक है जनता 
की इस भाग को सुहृढ बनाता जायगा कि सरकार या काई एक व्यक्ति सम्पूण उत्तरदायित्व और 
शक्तियाँ सम्भाल ले 0 १ 
यहा पर इस विषय में केवल इतना ही कहना पयाप्त होगा कि यह विचार अब पुराना 
हो गया है । नियोजन का अथ पूण नियाजन स नही है जिसमे कि जनता की स्वतत्रता का अत 
हो जाता है और सभी को एक नमूने पर ढाला जाता है। वास्तविक तथ्य तो यह है कि थाज 
प्राथ हम सभी नियोजन म विश्वास करते लगे है । देखने से नियोजन से व्यक्तियों वी स्वत त्ता 
कम होती है, क्योकि राज्य उनके अनंक कार्या म हस्तक्षेप करता है, परन्तु वास्तव में कया भी 
देश की सवसाधारण वहुसरयक जनता को सच्ची स्वतजता (अर्थात्‌ अच्छा जीवन बिताने की 
आवश्यक दश्ायें व सुविधाएँ) केवल नियोजित समाज म ही प्राप्त हो सकती है। अत मियोजन 
व्यक्तियों की स्वतत्रता का विरोधी नही है। यह विचार भी अमपुण है कि प्रजात वात्मक पद्धत्त 
के द्वारा नियोजित समाज के ध्येय. पर पहुँचता कठिन है ॥ ऐसे व्यक्तियो से जो यह मानते हैं कि 
नियोजन प्रजातत्र और स्वत त्रता का विरोधी है, फिफनर कहता है--अजात ज्र तो नियोजन के 
लिए एक आवश्यक शत है, यह नियोजन का दीध कालीन सहकारी है, क्योकि नियोजन के लिए 
यह आवश्यक है कि नियोजन सवसाधारण जवनता का विश्वास प्राप्त करके आगे बढ़े, 
परिणामस्वरूप जब योजनाओं का अन्तिम रूप से स्वीकार तथा कार्या वत्त किया जाता है तो उह 


जनसाधारण की सहमति की सुदृढ शत प्राप्त रहती है ॥? 
भारत मे नियोजन की आवश्यकता और उपयुक्तता के विषय मे श्री मारार जी दसाई ने 
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दी जाती है। सोवियत स़घ की भांति ही चीन और अय साम्यवादी राज्यो मे अधिनायकतन्त के 
भ्रत्तगत पुण तथा सत्तावादी नियोजन को अपनाया गया है । इसके विपरीत भारत ने प्रजाता जक 
नियोजन को लागू किया है। 


5 भारत मे प्रजातान्त्रिक नियोजन 


प्रजात न्न, समाजवाद श्रौर नियोजन--भारत न॑ प्रजातनात्मक पद्धति को सोच समझकर 
अपनाया है । 964 से तो देश के प्रधान सत्तारूढ़ दल काग्रेस ने 'प्रजात नात्मक समाजवाद' का 
ध्येय स्वीकार किया है । वास्तव म समाजवाद ध्येय है, जिसे प्रजात त्रात्मक तरीको से प्राप्त 
करना है और उनमे नियोजन का स्थान प्रमुख है। चूकि कुछ व्यक्ति अभी तक प्रजातव, 
समाजवाद और नियोजन मे असगति देखते है, अत इन तीनो के आपसी सम्ब घो क॑ महत्त्वपूण 
पहलुओ का यहा पर, सक्षेप मे, विवेचन करना उपयुक्त होगा | बहुत समय तक प्रजातन को 
केवल मात शासन का ही एक रूप समझा गया, पर तु अब सच्चे प्रजाततन का अथ उसका 
राजनीतिक रूप ही नही वरत्र सामाजिक और आशिक क्षेत्रों मं भी प्रजातज है । श्री जयप्रकाश 
नारायण का कथन है 
प्रजातत केवल राजनीतिक अधिकारों और शासन में जनता के भाग का ही प्रश्न नही 

है । प्रथम विश्व युद्ध के समय से, प्रजातान का अथ वृद्धिपूण माता मे सामाजिक और आथिक 
याय, सम अवसर और ओयद्योगिक प्रजात त्र है अत यह एक निविवाद सत्य है कि आधिक 
स्वत नता और समता उत्तने ही महत्त्वपूण है जितने कि राजनीतिक स्वत-त्रता और समता । जबकि 
आशिक स्वत-जता का अथ काम पाने का अधिकार और थजावश्यकताआ। की पति न होने से उत्पन 
चिताओ से म्‌क्ति समया जाता है, आधथिक समता का अथ सभी के लिए अवसर की समता है। 
इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्रजातन आधथिक प्रजात त्र के बिना अथहीन है 
और आशिक प्रजातन्त्र ही समाजवाद है। अत यह आवश्यक है कि प्रजात-नत।भौर समाजवाद 
को मिलाकर ऐसी पद्धति का विकास क्या जाये जो पूजीवाद और साम्यवाद दोनो ही से श्रेष्ठतर 
हो | यहाँ यह भी स्पष्ट कर द॑ना उचित होगा कि समाजवाद व्यक्तित्व का दमन नही करता 
वास्तव में, यह तो असख्य व्यक्तियों को आथिक और साम्इतिक ब वनो से छुटकारा दिलाता है । 

। अब यह प्रश्न उठता है कि व्या प्रजातात्र और नियोजन साथ साथ चल सकत हैं ? दस 
प्रश्व का उत्तर देने से पूव यह बता देना आवश्यक है कि नियोजन क्या है और नियोजन बया 
आवश्यक है ? नियोजन एक प्रकार की प्रक्रिया अथवा तकनीक है । इसका अथ यह है कि अभीष्ट 
फल की प्राप्ति के लिए समुचित साधना को अपनाया जाये, इसम साधारण उद्देश्य भी निहित रहता 
है।? बदलती हुई परिस्थितियों व दशाओ के अनुकूल निर्धारित योजना म समय-समय पर सुधार करन 
आवश्यक हैं। सक्षेप मे, नियोजन भविप्य के विपय। म॑ परिस्थिति के अनुसार बदलने वाला 
बुद्धिपूण विचार है। विभिन्न लेखका क॑ अनुसार नियोजन के लिए अप्रलिसित पग्मो को उठाना 
आवश्यक है । (), साधारण प्रश्ासकरा द्वारा प्रभावी नियोजन के हंतु पूण और स्पष्ट ध्यय का 
निर्धारण वरना। (2) साधारण प्रश्मासको द्वारा उस ध्येय की प्राप्ति के लिए नीति का निर्धारण किन्तु 
ध्येय ओर नीति दोनो पर विधानमण्डल की स्वीड्ृति प्राप्त होनी चाहिए। (3) ध्यय की प्राप्ति 
के लिए निर्धारित नीति क॑ अधीन प्राविधिक मार्गों व साधनों का निर्धारण । (4) अगला पय 
नियोजन के लिए नियोजन है, जिसका अथ है निदिष्ठ ध्यय (पचर या सप्तवर्यीय योजना) को 
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उपर्युक्त निर्देशक सिद्धांत की पूत्ति के लिए भारत सरकार (और राज्य सरकारा) न 
कल्याणकारी राज्य का ध्यय स्वीकार किया है। उसकी प्राप्ति के लिए अपनाया गया तरीया 
नियोजन का है। इसी उद्देश्य वो ध्यान म रसकर भारत सरकार म स्वत प्रता प्राप्ति के वाद ह्ठी 
नियोजन पद्धति को अपनाया । स्वतजता प्राप्ति बे उपरा त जवाहरलाल नहूरू के नतृत्य म नियोजन 
एक लोकप्रिय नारा बन गया । उनती प्रेरणा और प्रयला से दारत सरकार ने नियोजन आयोग 
नियुक्त किया, जिसते प्रथम पंचवर्षीय योजना तयार यो । उस योजना को ससद ने 95-52 मे 
स्वीकार क्या और उस लागू किया गया | प्रथम योजना वे कई लक्ष्य पू हुए भर दुछ वस्तुआ 
के उत्पादन त्तथा विकास मे उत्साहपूण सफलता मिली । उससे उत्साहित होकर नियाजन आयोग ने 
दूसरी और तीसरी पचवर्षीय योजनाएँ तैयार की । 

भारत की पहली ओर दूसरी पचवर्षीय योजनाआ के अन्तगत सावजनिक क्षेत्र (979॥0 
5९९४०) म अर्थात्‌ केद्ग तथा राज्या की सरवारा द्वारा विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों पर व्यय 
के लिए रखी गयी धनराप्मि क्रमथ 2,400 जोर 4,800 करोड र० थी । इसके अतिरिक्त मिजी 
क्षेत्र (97४4० ६९४४०३) म भर्याव्‌ उद्योगपतिया द्वारा लगभग इससे आधी पूँजी लगायी जाती थी । 
तीसरी पंचवर्षीय योजना की रिपोट म जिस 7 अगस्त 963 को ससद क॑ सामने पेश क्या गया 
था, अग्रलिखित पाँच मुख्य उद्देश्य स्वीकार क्ये गय (॥) राष्ट्रीय जाय, मे प्रतिवष 5 प्रतिशत स 
अधिक वृद्धि हो , और घन इस प्रकार लगाया जाय कि वाद म आने वाली योजनाआ के काल में 
भी विकास वी यही गति वनी रहे , (2) खाद्य पदार्थों म दंश स्वनिभर बने और खेती की पदावार 
को उद्योगा व निर्यात की आवश्यकताओं के अनुसार बढाया जाय, (3) फौलाद, रासायनिक उद्योग 
इधन और शक्ति आदि जाधारभूत उद्योगा (99$80 400507८8) का विस्तार किया जाये और 
मशीन बनाने के कारखाने खोले जायें, जिससे कि आगे के 0 व में होने वाले औद्योगीकरण की 
आवश्यकताओं को अपने ही साधना से पूरा किया जा सके , (4) जिस सीमा तक सम्भव हो सके 
देश के मानव शक्ति साधना का अधिक से अधिक प्रयोग क्रिया जाये और काम दिलान वाले अवसरो 
मे सारपूण विस्तार किया जाय , और (5) प्रगतिशील आधार पर अधिक अवश्नर की समता को 
स्थापित क्या जाय, आय व धन वितरण के बीच विपमताओ को कम किया जाय और आथिक 
शक्ति का सभ वितरण हो । + + 

तीसरी पचवर्षीय योजना का एक श्रमुख लक्ष्य जनसस्या की वद्धि को काफी लम्बे काल 
तक स्थिर बनाये रखना था। उसका दूसरा मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि देश की 

अथव्यवस्था विदेशा से प्राप्त आधिक सहायता पर अपनी निभरता को काफी मात्रा मं कम कर दे । 
अतएव यह स्पष्ट है कि नियोजन के लक्ष्य अपन विस्तार में सीमित है, भर्थात भारत में नियोजन 
सोवियत सघ व चीन की भाति पूण नही है। चौथी पचवर्षीय योजना का भ्रारूप तंयार करते हुए 
अग्रलिखित बातो को ध्यान मे रखा गया--() आत्मनिभरता की यथाशीक्र प्राप्ति को सुनिश्चित 
बनाने के लिए कृपि कौ ऐसी सभी सम्भव योजनाओ को उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी जिनका 
प्रयोजन निर्यात को प्रोत्साहन दा और आयात्त का स्थानापन हो , (2) मुल्यो की स्थिरता को 
सुनिश्चित बनाने के हेतु मुद्रा स्फीति के सभी कारणों को रोकने और घाटे को व्यवस्था से बचने 
लिए प्रभावी पग उठाय॑ जायेगे , (3) ग्रामीण जनसख्या की आय बढ़ाने जोर ख़ाद्य पदार्थों व 
कृषि की कच्ची सामग्री की प्रूत्ति म वृद्धि करने के लिए, कृषि उत्पादन को अधिक से अधिक करन 
के हेतु सभी सम्भव प्रयत्व किये जायेंग , (4) जनसस्या की वृद्धि को सीमित करने और जनता के 
अधिक अच्छे जीवन स्तर को सुनिश्चित बनाने के प्रयोजन से परिवार नियोजव कायक्रम को देश 
व्यापी पैमाने पर कार्यो वित करने क॑ लिए सभी सम्भव पग उठाये जायेगे , (5) भानवी साधना 


के विकास के लिए, सामाजिक सवाजो के क्षेत्र मे सारपूण अतिरिक्त सुविधाजा की व्यवस्था को 
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कुछ ही समय पूर कहा था एक अति आवश्यक अय मे नियोजन उपलब्ध साधनों के अधिव 
ध्यानपूण उपयोग से अधिक और वुछ नही है। अ य तरीको की अपक्षा यह विकास की तीब्रतर 
गति को अधिक सुनिश्चित बनाता है। यह ठीक ही कहा गया है कि औद्योगिक देझो न जो कुछ 
एक शताब्दी म प्राप्त किया, हम परिस्थितियाँ विवश कर रही है कि हम उसे दो या तीन दक्षियो 
में प्राप्त करें। हम इसकी प्राप्ति क्सि प्रकार कर सकेंगे, यदि हम अपनी वचत और निवेशा 
(आार८आगाथया४) की दर मे वद्धि न कर सके और उनका नियोजन द्वारा अधिक से जधिक 
बुशलतापूवक प्रयोग न कर सकें ।? आज के विश्व म॑ नियोजन न स्थानीय, राष्ट्रीय भौर 
अतर्राष्ट्रीय सभी स्तरो पर महृत्त्वपूण स्थान प्राप्त कर लिया है। जब ता यह कथन सबथा सच 
है--भव हम सभी आयोजक है।” व्यक्ति और राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने की 
नीति का युग बीत चुका है, और प्राय सभी प्रगतिशील राज्या ने कल्याणकारी राज्य अथवा 
सामाजिक सवा के राज्य का ध्येय अपनाया है। प्रजातजात्मक शासन पद्धति का सच्चे प्रजातान 
का रूप देन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो गया है। शुम्पीटर का यह मत है कि नियोजन 
अधव्यवस्था और राजनीतिक स्वत-त्रता पूर्णतया सगत है ।” 
भारत म॑ प्रजातनात्मक गणतात्र की स्थापना हुई है | सविव्वान की प्रस्तावना में इन 
लक्ष्यों को समाविष्ठ किया गया है, सामाजिक, आर्थिक जौर राजनीतिक “याय, विचार, अभिव्यक्ति, 
विश्वास और पूजा की स्वत-नता, पद और अवसर की समता, थोर व घुता । भारत के सविधान 
में किसी विशिष्ट अथव्यवस्था को स्थान नहीं दिया गया है ओर न ही नागरिंका को किसी 
प्रकार क॑ प्राथिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। इस कमी की कुछ सीमा तक पूर्ति सविधान मे 
प्रगणित राजनीति के निदेशक सिद्धाता द्वारा की गई है। इस सम्बंध में उपयुक्त प्राविधान 
अग्रलिखित है--शाज्य अपनी नीति का विशेषत॒या ऐसा सचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से 
(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिका को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का 
अधिकार हो, (ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व इस प्रकार बटा हो कि जिससे 
सामूहिक हिंत का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, (ग) आशिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे 
धन' और उत्पादन साधनों का सवसाधारण के लिए अहितकारी केद्वण न हो, (घ) श्रमिक पुरुषा 
ओऔर स्त्रिया का स्वास्थ्य और शक्ति तथा वालको की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा 
आर्थिक आवश्यकता स विवश होकर नागरिका को एसे राजगारो म॑ न जाना पडे जो उनकी भायु 
या शक्ति के अनुकूल न हो, (ड) शैशव भर क्शोर अवस्था का झोपर से तथा नैतिक और 
जाथिक परित्याग से सरक्षण हो (अनुच्छेद 39) ॥ 
राज्य अपनी आथिक सामथ्य ओर विकास की सीमाजा के भीतर काम पान के, शिक्षा 
पाने के तथा बेकारी, बुढापा, बीमारी और अगरहीन तथा अय अनह श्षभाव की दशाआ मे 
सावजनिक सहायता पान के, अधिकार को प्राप्त कराने का कायसाधक उपब घ करेगा (अनुच्छेद 
4]) । राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओ को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति 
सहायता के लिए उपब ध करेगा (अनुच्छेद 42) । उपयुक्त विधान या आधिक सगठन द्वारा अथवा 
और किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या जय प्रकार के सव श्रमिकों को काम, 
निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा अवकाश का सम्पूण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम 
की दशाएं तथा सामाजिक व सास्कृतिक अवसर. प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से 
ग्रामो में कुटीर उद्योगों को वयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढाने का प्रयास करेगा 
(अनुच्छेद 43) । 
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कौसिल का गठन कभी भी न हुआ । यद्यपि उसके गठन के लिए एक विधेयक विवायिद्रा के 
विचाराधीन था जबकि हिटलर ने सत्ता ग्रहण की । वह अस्थायी कौसिल भी जमन साविधानिक 
व्यवस्था से स्वत त थी , कितु उसकी सफलता का सकेत इस वात से मिलता है कि 933 मे 
स्थायी कौसिल की स्थापना क लिए प्रस्तुत विधेयक भ उसकी शक्तिया का बहुत बढाया गया था , 
उसमे हृढ विधि निर्माण के प्रस्ताव रखने का भी अधिकार दिये जाने की व्यवस्था थी । सर्म्वा वत 
धारा म॑ कहा गया था 
सामाजिक और आधिक विवायने के मामलो से सर्म्या वत सभी विधेयक, जिनका आधार 
भूत महत्त्व हो, विधायिका के समक्ष रखे जाने के पृथ रीच सरकार द्वारा रीच की आधिक परिपद्‌ 
के सामने उसका मत्त पाने के लिए प्रस्तुत किये जायेगे। रीच को आशिक परिषद्‌ को स्वय भी ऐसे 
विधायन के प्रस्ताव रखने का अधिकार होगा । यदि रीच सरकार परिपद्‌ के किसी ऐसे प्रस्ताव से 
सहमत न हो, तव भी सरकार को वह प्रस्ताव विधायिका के सामने रखना होगा, जिसके साथ उस 
विधेयक के बारे मे सरकार अपने सत्ती का विचरण भी लगायेगी । रीच की परिपद्‌ यह व्यवस्था भी 
कर सकती है कि वही किसी अपने सदस्य को रीच म जपने प्रस्ताव का अनुमोदव करने के लिए 
भेजे । परतु 920 भें स्थापित अस्थायी परिपदु की द्क्तियाँ केवल परामशदानी थी , उसे न तो 
कोई विप्रायी प्रस्ताव मे पहल करने का जधिकार था और न ही वह चिघायिका के सामने अपने 
मत रख सकती थी । आधिक परिपद्‌ मे श्रमिका, स्वामियो और अन्य सर्म्बा घत हिता के प्रतिनिधि 
होते थे जो अपने अपने समूह के जाथिक ओर सामाजिक महत्त्व के अनुपात म प्रतिनिधित्व पाते थे । 
आयरिश फ्री स्टेट के संविधान की धारा 45 में कहा गया है--पालियामंद कायत्मिक 
या व्यावसायिक कौसिलो की स्थापना के लिए व्यवस्था कर सकती है, जो कि राष्ट्र के सामाजिक 
और आधिक जीवन का प्रतिनिधित्व करे । एसी कौसिलो को स्थापित करने वाला कानुन ही 
उसकी शक्तियो, अधिकारों व कत्तथ्यो को निर्धारित करेगा तथा यह भी कि उसका राज्य की 
सरकार स वडा सम्व ध रहेगा । युगोसलाविया व पोलण्ड के पुराने संविधानों म॑ ऐसी कौसिलो 
की स्थापना करने के लिए प्राविचान थे, पर तु उ-ह कार्या वन न किया गया था। चैकॉस्लोवाकिया 
मे ऐसे निकाय की स्थापना एक आज्ञप्ति द्वारा की भ्रयी थी। इन कौसिलो के बार म स्ट्रांग ने 
लिखा है. 'यह समझना आवश्यक है कि ये कौसिलें इस्लण्ड म चेम्वर आफ कॉमस भौर अमरीका 
मे नेशनल एसोसिय्ेशन आफ मे युफेक्चरस' से बहुत भिन्न है, जोकि व्यापार की रक्षा करने वाली 
सोसाइटियाँ मात्र रह गयी हैं जोर जा अपने सामान्य काम के लिए सरकार के साथ मिलने के 
बजाय मुस्यत इस बात वी चिता करती हैं कि सरकारी उद्यम को बढ़ते स रोका जाय । इन 
परिषदा ने अपनी सरकारों को ऐसे विघायी प्रस्तावों के बारे में जो उनके अधिकार क्षेत्र म॑ आते 
है, परामश दिया जो मुख्यत विशेषत्रां जसा था। यह कहना कठिन है कि कया इन परिषदों को 
कभी कोई वास्तविक शक्ति प्रयोग करने का अवसर मिला | जमनी मे परिपदु को काफी महत्त्व 
प्राप्त हुआ था और कुछ लेखका ने उस उद्योगा कौ पार्लियामेट की सन्ञा दी । 


4 फ्रास में सामाजिक और झ्राथिक परिषद्‌ 

बवतमान सविधान मे पूवगामी आशिक परिपद्‌ के स्थान पर आथिक और सामाजिक 
परिपद्‌' की व्यवस्था है। इसके सदस्या को सरकार प्राच वष की अवधि के लिए नियुक्त करठी 
है | गे सदस्य राष्ट्र के प्रमुख आधिक ओर सामाजिक समूहा का प्रतिनिधित्व बरने के उद्‌दश्य से 
छाटे जाते हैं। क्नि समूह का प्रतिनिधित्व होगा ओर उनके कितने प्रतिनिधित्व रहेगे, इन बाता 
का निर्धारण इस सम्बंध मे बने आगिक बानुन से होता है। वेतन पान वाले लोगा के 45 
प्रतिनिधि हैं. और राष्ट्रीकृत उद्याया के छ, निजी उद्योगा के नौ, ह॒स्तकलाडारों क दस । इन 
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जायगी, विश्वेषप रूप से ग्रामीण क्षेत्रों म और उत्पादन बढाने की दिल्ला मे इनका पुन द्विस्थापन' 
किया जायगा, इत्यादि | 
चौथी पचवर्षीय योजना के प्रारूप की रेखा मे 'समाजवादी समाज की ओर” शीपक के 
जे तगत कहा गया है. (53) इन दायित्वो और अधिकारो के प्रयोग तथा शासन के विभिन्न स्व॒रो 
पर प्रतिनिधिक सस्थाआं की स्थापना द्वारा सम नागरिकता का विकास हो रहा है, (54) नियोजित 
अथव्यवस्था के विकास द्वारा अथव्यवस्था और समाज की परिरेखायें बदल रही है। पुरानी सरचना 
का एकदम नही बदला गया । उसे प्रजात जात्मक प्रक्रिया तथा विकास के जोर के अततगत बदला 
जा रहा है । भौतिक और मानवी साथना के विकास का प्रयोजनपूण ढंग से अनुसरण क्या जा 
रहा है। (57) यदि विकास कायक्रमों का परिणाम नये असतुलनो और असमताणा की बढ़ाना 
नही है, तो नये पहल और हृढ निश्चित प्रयत्ना के लिए दो मुरय दिशाये है। (60) समाजवाद में 
यह बात निहित है कि विचार और व्यवहार के प्रचलित ढगो मे उग्रगामी परिवतन हो । यह 
आधुनिकता, समता, बुद्धिवादिता और मानवता क॑ लोकाचार को खोजता है। चौथी पचवर्षीय 
योजना में सम्मिलित उत्पादन, शिक्षा और कल्याण के विभिन्न कायक्रम श्रशत एसे नये वातावरण 
की रचना करने में सहायता दे सकेंगे । समाजवाद के बार॑ म॑ सच्चाइ की परीक्षा इस वात मे होगी 
कि प्रत्येक नागरिक में यह विश्वास पैदा करने का प्रयत्व किया जायेगा कि वह विकास कार्यो में 
भाग ले रहा है और साथ ही उनसे होने वाले लाभो म भी भागीदार है, जिनमे त्याय और फल 
दोनों ही निहित है । इस प्रकार समाजवाद जितना राष्ट्रीय ध्येय है, उतना ही कार्यात्मक शक्ति 
भी है। 
यह एक माना हुआ तथ्य है कि भारत पहला देश है जिसमे प्रजात तात्मक नियोजन को 
इतन बडे पैमामे पर लागू किया गया है | पचवर्षीय योजनाओं को तयार करने का उत्तरदायित्व 
आयोजन आयोग पर है, जिसम॑ सघ सरकार के कुछ मस्ती योग्य विधायक और अनुभवी प्रशासक 
सदस्य रहे हैं। अभी तक इसका सभापति प्रधानम जी है , पर तु अब उपसभापषति म नी के स्थान 
पर एक विद्वान्‌ अथशास्त्री का बनाया गया है । जपने कठिन काय को करने में भायोग अनेक 
विश्येपज्ञ निकायो स सहायता लेता है । इनके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ भी है जिसमे 
प्रधानम ती और सभी राज्यो के मुरय म नी सदस्य है। इसी के द्वारा सधात्मक सविधान के कारण 
उत्पन कठिनाइया का हल करन का प्रयत्न क्या जाता है। राज्यीय स्तर पर नियोजन बोर्डों और 
जिला स्तर पर नियोजन समितिया कायम की गयी हं। हाल में ही जारी की गयी लोक्त-नात्मक 
बिके द्वीकरण की योजना का प्रयोजन ग्राम पचायता और विकास खण्ड के स्तरं पर पचायत (या 
क्षेत्रीय) समितियों को वास्तविक सत्ता कया हस्ता-तरण करना है। ये स्थापित सस्थाएँ अपने अपने 
अधिकार क्षेत्रों के न तगत क्षेत्रों के लिए विकास योजनाओं के निर्माण्ण म श्रभावी रूप में भाग 
लेंगी । योजनाआ को कार्यावित करने का उत्तरदायित्व भी अधिकाश म इही पर रहंगा। इस 
प्रकार जहा तक योजवाआ के निर्माण और कार्यावयन का सम्व घ है भारतीय नियोजन वात 
प्रजाव नात्मक है। 


6 जमती में आथिक परिपदु 


जमनी में सविवान की धारा 65 के प्रन्तमत 'जमन नेशनल इकॉनोमिक कौसिल” 
का गठन पूणतया नया नहीं था। इस प्रकार के सगठन फ्रास, जापान, चेकास्लोवाकिया, 
पालेण्ड, युगोस्‍्लाविया आदि मे भी ये । दो विश्व-युद्धा क मध्यकाल में जमन कौसिल एस सम्ठत 
की सम्भावनाओ और सीमाणो कया सबसे अच्छा उदाहरण था। एक श्रयोग के रूप में अस्थायो 
कॉप्रिल को 920 में सगठित किया गया था , परन्तु उस अल्थायी कौंसिल के स्थाव पर स्थाणी , 


चौबीसवाँ अध्याय 


स्थानीय शासन 


! कुछ सैद्धान्तिक पहलू पड 
स्थानीय स्वशासन स॑ हम उन स्थानीय सस्थाओ के शासन को समयते हैं जि हे 
निर्वाचक प्रत्यक्ष रूप से चुनते है और जो किसी स्थान या क्षेत्र के निवासिया से स्म्बाधत मामला 
का प्रशासन करती है। स्थानीय स्वशासन केद्वीय सरकार द्वारा सचालित स्थानीय प्रशासन से 
भिन होता है | स्थानीय प्रशासन क॑ अधिकारी के द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त और उसी के कानूता 
को लागू करने के लिए होते हैं इसके विपरीत स्थानीय स्वशासन की सस्थाओ के सदस्य स्थानीय 
जनता द्वारा चुने जात है। स्वद्यासन की स्थान को के द्रीय सरकार स स्थानीय मामलो के 
सम्ब ध मे स्वशासन के अधिकार मिले हाते हैं ओर वे एक प्रफ्नार की उप विधिया (098 [89/8) 
बनाती है और उ हे लागू करती हू । सरल भाषा में स्थानीय स्वशासन से तात्पय उन निगमो, 
नगरपालिकाआं जिला बार्डो व ग्राम पचायता से है जिनका कत्तव्य उन आवश्यकताओ को पूरा 
करने तथा ऐसे काय करने से होता है, जिनका सम्व घ विशेष स्थानीय क्षेत्रों के निवासिया से होता 
है। स्थानीय स्वशासन का सम्ब घ समस्त सामाजिक जीवन से नहीं होता, वरव्‌ इसके कार्या का 
स्वरूप स्थानीय होता है, राष्ट्रीय नही । साधारणतया प्रा त या उप राज्य की सरकार स्थानीय 
स्वशासन की सस्थाओं की स्थापना व संगठन के लिए कानून बनाती है, जिसके अ तगत स्थानीय 
स्वशासन को सस्थाआ को उपनियम बनाने तथा अपने स्थानीय विपया पर निय तण रखने के 
सीमित अधिकार मिले होते हैं। लीकाक के अनुसार के द्वीय जौर स्थायीय शासन का पद दा बाता 
पर निभर करता है प्रथम, दानो की साविधानिक स्थिति एक दूसरे स सवथा भिन हाती है। 
केंद्रीय शासन की सस्थाएं संविधान के जे तगत स्थापित होती हैं स्वशासन की संस्थाओं की 
स्थापना के द्वीय शासन के कानूना के ज तगत वी जाती हैं । दूसरे, क्षेत्रीय सस्थाआ द्वारा क्ये 
जाने वाले कार्या का स्वरूप भिन्न हांता है। 
स्थानीय स्वशासन की झ्ावश्यकता ओर महत्त्व--सर्देव ही स्थानीय स्वशासन की सस्थाओा 
कौ आवश्यक समझा गया है। प्राचीन भारत म॑ विभिन्न प्रकार की स्थानीय सस्थाये थी। ग्रेट 
ब्रिटेन अपनी स्थानीय स्वशासन की सस्थाओ क लिए प्रसिद्ध है। सभी प्रजात वात्मक राज्या म 
ऐसी सस्थाएँ पायी जाती हैं। जम्स ब्राइस क॑ जनुसार य सस्थायें नागरिका मे अपन सामाय 
मामला के प्रति लिलिचस्पी पदा करती हैं। य सस्यायें नागरिकों को केवल दूसरा के लिए काम 
करने का प्ररतिक्षण ही नहीं दता, वरन्‌ दूसरा के लिए काम करना भी सिखाती हूँ । वास्तव स, 
स्थानीय स्वशासन की सस्यायें स्वतात्र राष्ट्र की शक्ति है। स्वतत्रता के लिए स्थानीय सभायें 
उसी प्रकार हैं. जिस प्रकार कि विचान बे लिए प्राइमरी स्वृद। य स्वतानता का प्रयोग और 
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समूहा के प्रतिनिधि (राष्ट्रीयकृत उद्योगो को छोडकर) उनके व्यापारिक तथा व्यावसायिक सघो 
द्वारा चुने जाते है। कृषि सगठनों को 40 प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और सरकार 5 
सदस्यों को छाटती है, जिनकी आर्थिक, सामाजिक या सास्क्ृतिक क्षेत्रो मे विशेष योग्यतायें होती 
है। शेप सदस्यो मे से पद्रह इनका भ्रतिनिधित्व करते है--गह निर्माण, बचत, सावजनिक 
स्वास्थ्य, उपभोक्ताओं की सहकारी समितिया और व्यापारिक संघ, सात प्रतिनिधि उत्पादन, 
निर्यात आदि की सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दो मध्यम वर्गा के प्रतिनिधि 
नामजद किये जाते है, दस को प्मुद्रपार समस्याओं के विशेषज्ञ के रूप मे नियुक्त किया जाता है 
और बीस सदस्य अल्जीरिया व सहारा तथा दस समुद्रपार प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते है । 

इसके मुख्य काय सक्षेप मे निम्नलिखित है () यह परिषद्‌ कार्यक्रम कानूनों”! और 
बजट तथा वित्तीय कानूनों को छोडकर आर्थिक व स्ाम्राजिक योजनाआ) पर सरकार को परामश 
दती है। (2) सरकार अथवा पालियामेट के सदन परिपद्‌ से एसे विधेयकों के विषय मे म त्रणा 
कर सकते है जिनम आथिक व सामाजिक पेचीदगिया अ तग्रस्त हो । (3) परिपद्‌ अपनी ही पहल 
द्वारा किही भी आथिक व सामाजिक समस्याओं पर सरकार का ध्यान दिला सकती है और 
उसके हल के लिए अपन सुझाव दे सकती है । किसी भी सरकारी व ससदीय विधेयक पर परिपद्‌ 
की सम्मति को पालियामेट के सामने रखने के लिए परिपद्‌ अपन किसी सदस्य को नामजद कर 
सकती है । 

अनेक प्रमतिशील देझ्ा में फ्रास इस प्रकार का निकाय स्थापित करने में आगे रहा है। 
भाजकल सरकारे आथिक व सामाजिक जीवन के विभिन क्षेत्रो मे हस्तक्षेप करमे लगी है, अतएव 
यह आवश्यक है कि राज्य मे विधायिका के साथ इस प्रकार का परामशदायी निकाय हो | 
आधधिक और सामाजिक परिपद्‌ सभी महत्त्वपूण समूहो का प्रतिनिधित्व करती है और इसके काय 
भी महत्त्वपूण हैं। एक ज्ेखक का मत है कि वह परिपद्‌ सरकार को अनेक संदस्यो की नियुक्ति मे 
पक्षपात करने का अवसर देती है, वह चाहे तो उसम ऐस व्यक्तियों को सदस्य बना सकती है जो 
पातज़ियामेट के चुनावो म हार मये हो और परिपद्‌ म॑ सदस्य बनने पर फिर से पालियामेट में 
पहुचने का प्रयत्न करें । 


अनुसार ब्रिटिश पद्धति की तीन बातें अग्र| हैं- (2) इस पद्धति 
की जड़े ह गढी अद्ध- क्यन तयरा ओर झायरे के से भ्प्रेजा मे 
सामुदायिक भे / बड़ी सुहढ और जलने गनीय मामलों के अधि की हर 
से रक्षा ग्रे है। (2) स्थानीय था ति मे पमय के अनुक्वर प्रिवतन होते रहे है । 
अभी तक सिक बरो ज॑ न व अत्यों 2... पर हो यया है। इसके 
अतिरि: यासन के क्षे: में नयी का है। (3) यद्यपि 
स्थानीय क्षे रिक जा: को अपनाये हुए हैं, /क 'डे उनकी झत्ि त्रे इत्यो पर केंद्र 
का मिय बण काफ़ी है।? - कप 5 
स्थानीय सस्याओं के मृख्य 
आयरल्लेण्ड को काउटी, 


मुख्य , अक्ार-- स्थानीय झातन के लिए इग्लैंग्ड, वेल्सः 
बरो और अशासनजिक काया मे वि 
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उपभोग करना सिखाती हैं ।! 
बाधुनिक राज्या का क्षेत्रल्त व. उनकी जनसरया इतनी बडी हाती है कि उनका यासन 
एस के द्व सं सुचाह रूप स नहीं हो सकक्‍ता। वतमान काल मे जबकि राज्या के कार्या में बहुत 
वृद्धि हव रही है, यह विशेष रूप से और भी अधिक महत्त्वपुण हो गथी है । यदि राज्य की केद्रीय 
अथवा प्रात्तीय सरकारा पर भी सभी झासन कार्यों का भार हो ता वे इस कार्या को कुशलता व 
सुगमतापूवक नहीं कर सकती, क्यांकि न तो उनके पास पर्याप्त समय हाता है और न उह 
विभिन स्थाना व क्षेत्रा की आवश्यकताआं और विद्येप परिस्थितियों का पर्याप्त ज्ञान होता है । 
यह वात सभी विचारशील व्यक्ति मानेंगे कि किसी देश की सभी समस्याये केद्वीय अथवा प्रादक्षिक 
नहीं होती, बर्थाव्‌ अवक समस्‍यायें प्रत्येक स्थान व क्षेत्र की अपनी-अपनी होती है । इसके साथ 
ही तभी व्यक्ति यह भी स्वीकार करेंगे कि इन स्थानीय समस्याआ का अपेक्षाकृत अच्छा हल 
इनक ही निवासी कर सक्त है, क्यावि वे जपने नगर व पडोस की समस्याआ जौर आवश्यकताओं 
के दुसरे की अपेक्षा अधिक अच्छी प्रकार से जानते है और समय सकते है, अपने द्वारा किय गय 
कार्यों स उ है एक विश्येप प्रकार का सतोप व भथान द श्राप्त होता है। जत मे॑ यह भी कहना 
ठीक होगा कि चूकि कसी भी स्थानीय संबा का लाभ वही के निवासिया का पहुंचता है, अत 
उह उसके लिए कर दने म आपत्ति नहीं होनी चाहिए और व उन संवाओं का प्रव थे नी अधिक 
ऊशलतापूवक क्र सकते हैं, क्योकि उह व्यय मे सभी प्रकार की बचत करन की चिता रहना 
स्वावाविक है। स्थानीय स्वशासन के अनेक लाभ है, उनमें से प्रमुख का सक्षिप्त विवचन निम्न 
प्रकार है 
! « भशासन में सुविधा---प्रशासत की सुविधा के लिए केर्द्रीय व स्थानीय चासन का विभाजन 
बत्ति आवश्यक है। आधुनिक राज्या का क्षेत्रफल और जनसख्या बहुत वडे होते है। परिणामस्वरूप 
प्रत्यक राज्य का अनेक और विभिन्न प्रकार की समसस्‍्याआ को हल करना पड़ता है। उनम से 
बहुत सी स्थानीय वे क्षेत्रीय समस्याओं वो स्थानीय सस्थायें ओर वही क॑ नायरिक भपेक्षाकृत 
अधिक <्छी प्रकार तथा सुविधा से हल कर सबते है । 
शासन काय से बुशलता--स्थानीय शासन की स्थापत्रा जथवा शासन के विक॑ द्रीकरणा स 
झासन-काय मे कुशलता बढ़ जाती है। स्थानीय झासन का आधार काय विभाजन का सिद्धा त 
पैथा बह भावना होती है कि "पहनने बाला ही यह जानता है कि जूता पर मे कहाँ कष्ट देता है 
साथ ही केद्रीय शासन के काय भार का स्थानीय शासन द्वारा हल्का किया जाता है। 
.... पासन व्यय मे कमी--स्थानीय स्वशासन की समस्याओं के प्रशांसत स व्यय मं बचत 
होती है। यदि स्थानीय शासन के कार्यों को के द्रीय अथवा प्रा तीय झासन करें ता उन्हें उत वाया 
के कराने के लिए अमेक विभाग खोलने होंगे, जिनम उच्च वेतनभागी सरकारी क्मचारियां का 
एपना होगा ओर बडे बडे क्रार्यलय खोलने पडेंगे । इस -अकार सज्य की आय का एक बडा वाय 
स्थानीय शासन पर व्यय होगा, परतु स्थानीय स्वश्ञासन की सस्थाओं। की स्थापना से झासन-व्यय 
में काफी बचत होती है, वय[क्रि इन सक़्याआ मे जनता के निर्वाचित अधिविधि प्राय अवतबिक 
जप से काय करते है। इस प्रकार सरकार का आधिक भार कम हो जाता है और अपन्यय वा 
भी भय कम रहता है।. > 
हि पड़ोस के जीवन मे अधिक दिलचस्पी व उत्तरदायित्व--स्थानीय स्वशासन को सध्ष्याओ के 
गमाए से नागरिकों को स्थावीय तथा पात-पड़ोस के-जीडत म जधिव' डिलचस्पी पदा हो जाती 


न्‍ के 


हि 
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है, उ हू निम्नलिखित तीन समूहा मे रखा जा सकता है-- 

हे (() पर्यावरस सम्बधी सेवार्ये--इनका उद्दश्य ना|गरिका के पर्यावरण को सुधारना तथा 
अच्छा बनाना है । इन सेवाओं मे इह गिना जा सकता है--पानी के बहाव व गदी मालियों वी 
व्यवस्था, भार्गा वी रोशनी, शहर की ग दगी को हटवाना और उनका उचित प्रयोग वरना, पानी 
वी व्यवस्था, खाद्य यदायों वी दख-रेस, वातावरण को गदा हान से राकना, पार्का व मना रजन 
स्थाना की व्यवस्था करना, सावजनिक वष्टका (90०॥० 705009॥025) का रोकना । इस्लण्ड 
और वेल्स मे काउटी व बरो कौसिलें नगर तथा क्षेत्रीय मियोजन का भी काय करती है । 

(2) रक्षा सेबायें--इनम नागरिका थी अग्नि-स रक्षा, पुलिस व्यवस्था तथा नागरिक 
पतिरक्षा सम्मिलित है । इग्ल॑ण्ड तथा वल्स में अग्नि स रक्षा सवा की व्यवस्था बाउदी वरा 
भोर कौसिलें स्वत-त्र अथवा सयुक्त रूप स करती है। पुलिस सवा की व्यवस्था स्थायी म्रयुक्त 
समित्तियों द्वारा की जाती है । स्कॉटलण्ड मे पुलिस व्यवस्था नगर बग वे वाउटी वौधिसां वे 
अधीन है । 

(3) व्यक्तिगत सेवायें--इनवा उद्देश्य व्यक्तिया की श्रेप्ठ शारीरिक, मानसिक व नतिक 
सुप्त शक्तियों को विकसित वरना है। इन सेवाबा मे प्रयूति गृहा, शिरु-कल्याण, शिक्षा, ग्रह 
निर्माण और मनोविनोद वी व्यवस्था भादि आत हैं। इसी समूह म बुछ स्वास्थ्य सवायें बृढ़ो ओर 
अगहीन व्यक्तियों की सेवा, पुस्तकालया, अजायवघरा, कला गलरियां की व्यवस्था भी सम्मिलित 
है । इनके अतिरिक्त इसी शीपक के अन्‍्तगत कुछ व्यापारिक सवाय तथा यात्रिया क॑ लिए परिवहन 
पानी की व्यवस्था, जहाजा के लिए डाक आदि की व्यवस्था भी जाती है । 

ब्रिटिश स्थानीय शासन को यह प्रमुख विशेषता है कि पुलिस स्थानीय सस्थाआ के अधीन 
है। ब्रिटन में प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा भी दही सस्याआ के हाथा मे है। नधिकतर स्थानीय 
क्षेत्र मे इही सस्थाओ का सजदूरा क॑ लिए गृह निर्माण काय भी करना होता है । य॑ सस्वाएँ 
पगर योजनायें भी तयार वरती है। सावजनिक उपयोगिता की सेवाआ के लिए मुख्यत ये ही 
सस्‍्थायें उत्तरदायी है । 935 म ये ससस्‍्थाएँ इग्लेण्ड जौर वेल्म की 80 प्रतिशत जनसख्या क 
लिए पानी की व्यवस्था करती थी, कुल 600 से अधिक गस कारखाना मे लगभग 250 नगर 
सस्थाओ के स्वामित्व म॑ थे, नगरो मं बिजली की 2/3 व्यवस्था इंही सस्थाओ के हाथों मे थी, 
ओर प्राय बडे नगरो मे ट्रामवे की सवा भी स्थानीय सवाओ द्वारा सचालित है। अधिकतर नगरा 
मे इन सस्थाआ ने अपने बाजार भी खोले हुए हैं। इन सभी तथ्यो से स्पप्ट है कि स्थानीय सस्थाएँ 
विभिन्न प्रकार की सेवाएँ करती है और नागरिको को प्राय सभी अरकार की आधुनिक सुविधाएं 
प्रदान करती हैं । ३१] रे 

उनकी रचना--स्थानीय कौसिलो म॑ सभी सदस्य निर्वाचित होते है, कुछ कौसिला म 

सदस्यों के अतिरिक्त एल्डरमेनां की व्यवस्था भी है। अधिकतर बरां की कौसिलां के प्रमुख मेयर 
कहलाते है, लन्दच व अय बडे नगरो की बरो म लाड मेयर हांते है। साधारणतया कौसिला के 
सदस्यों का काय काल तीन वष है। कुछ क्षेत्रों मं पृण कौसिल का प्रति वप चुनाव होता है, और 
क्षेप मं /3 सदस्य चुने जात हैं । इन चुनावों में 2। वर्ष से अधिक आयु वाला प्रत्येक ब्रिटिश 
नागरिक जिसका नाम क्षेत्र के चुनाव रजिस्टर मे लिखा हो मत द सकता है। उम्मीदवार स्वतत्र 
रूप से अथवा किसी दल की ओर से खडे होते है। 7 कः 
स्थानीय शासन सस्थाप्नो का श्रातरिक सगठन--येे सस्थाएँ अपने आ तरिक सगठन मे 
बहुत सीमा तक स्वत्ात है। सगठन सम्बधी व्यवस्था साघारणतया कुछ इस प्रकार है--प्रिद्धा ठ 
और नौति-सम्ब धी। प्रश्ना पर निणय कौसिलें करती हं । ये कौसिल्ले विभिन छृत्या के श्चालन के 
लिए समितिया नियुक्त करती है | बडी सस्थाओ क्री महत्त्वूण समितियाँ उप समित्रियो का भी 


स्थानीय शासन 6॥) 
का दयों को तीन प्रकार के क्षेत्रों बांट गया है--६ ) म्युतित्िप्त बरो (ण (00॥/9 
90०४8), (2) शहरी जिले, और (3) ग्रामीण जिस । ग्रामीण जिये परिशा गे उप पिभासित 
हैं। इनमे से प्रत्येक की अपनी निवाचित कौसिल होती है । स्कराटलण्ड मे बरो के रधा। पर भप्े 
बग (छपा80) है । इनके अतिरिक्त लंदन की अपनी स्थातीय रास्पाएँ है, जो देश की भय 
उस्थाल से भित्र है। इन सस्थाओ में ये है--(अ) ले दन काउ टी फोरित, (जा) पर्दा क्षदुए का 
नियम, और (३) मेट्रोपोलिटन बरो, जिमकी सरया 28 है। 
उपर्युक्त सस्याओ्रो का सक्षिप्त परिचय--स्पानीय शासर रास्थाआ गे सब गीच ॥ रकर 
पर परिश (22790) है। जिन परिशो (गाँवो) फ्री आबादी 300 से अधितः है; जी तो 
बौमिलें है, 200 से 300 तक आबादी वाले पंरिशा को स्वच्छा रो मौधिप्त 4 का नव 
है, शप भ केवल एक सभा है, कौसिल नहीं । प्रत्येक परिश यो सभा (॥0०॥98) परणी थरूरी 
है, जिससे वे सभी व्यक्ति भाग ले सकते है जिनवः नाम घुनाय रजिस्टर मे धिगे हा। पैदा 
कौसिलें मार्गों की रोशनी, स्नावागारा, पाती घरा, आग बुझाव बात इर्जिी, पा।, म॥/॥6 
सानो, पुस्तकालयों व पद-मार्गा को अच्छी अवस्था म॑ रसते के जतिदिए तालाबी वे साइमा वी 
सफाई तथा पानी की व्यवस्था के काय नी कर सती हैं। कोई भी परिय जोधिश एक देव 
प किसी प्रकार का कर नही लगा सकती, व्यय के लिए ब्आयश्यक था ग्रामीध जिवली 0 
पर मिलता है। 
शहरी व ग्रामोर जिले--जितवा फौसिल मे एप सवापत्ति और स्‍वधित गदर द्वाते हैं । 
पदप्या का चुनाव तीन वर्ष की अवधि के लिए हाता है बार साथारणाया ई तदरस प्रतिपर्ध 
पपने पद स्व अलग होत है | जिला कॉंमित अपना वाय मुस्यत संमिधिय-ाँ द्वारा ॥रती हैं, तु 
पमितिया के नियय पर कौंसिल की स्त्रीइ॒त्ति प्राप्त री जाती जाबश्यव है। थे बॉलित पंपाई, 
पतौव्यवस्था, जन-स्वान्च्य, मार्यों बार प्रकाय आदि या स्ययस्था सरतवा 2 ॥ 
बरा, काउटो दरो ग्रोर काठटी को सर्वे--टाहरी ला मे रवातीम धाहव जी एबते 
भषिक़ मह॒त्त्पुण उन्‍्या वरो हूु। छह हुछ एप छाट अधिकार भी ध्राष्व हैं, था पुरी जिधा 
केमिता का भी प्राप्त नहीं, जम ये स्थानाय पुलिय हा ग्रय ते सी अगा द्ार्था में 4 सबती हैं । 
गैरटो बस पृउच् इकादयाँ हू जार ये डिसी मी नये मे श्रवायतरिं बाउरडी सा अधीन वहीं है। 
काई थी बडा नपर जिछझी झख्या 75 द्वढार पढ़ जाब काठली बा का पव म्रशधि हर के 
लोस्य मनाप बे प्राउता ऋ; सदा ह, उसका स्वीकृति था अउुतमंथत पाजियागद द्रीदाी 
देगा बाइखक् है । इस पद ओ त्रगीय से नायर सस्याज हु कार्या में ढूढ्धि ही जाती है। हा ४ 
क। बर उत्तये कापराचीस्ट में 65 वम्यसनिछ कार्य दया हैं । ये 7 8 आकार त अविधित #र्व हैँ 
कप जी स्वत. वह हैं; उतक हर्यो मे सुख्य महक, 67 0व॥॥ राग व आभीश 
 झ विवाइव, नाऊकद के बड़ों झादि दा देख-सथ, तदाटडड के रवि लारवरश 8 
ऑाजिलियों आऔ अनियें की दिया द्टिया के सद्भाव ते थिश्री की ।ह 
स्ट्टा्ा 
पेन कफ प्क स्वन्‍्तीय खस्था हो पिटिवाहखा के ढॉदर्गो हु थर्ड 
हू वध बदाए तर उप का अतड अखापढ है3. 75 #व टाटा टटिलटण: शत 
पु पित बददा दिलद अटल पक पद अटवीलड कहकर है “कम 20 हे कस 
5 उत्तापरिज बटक टक्टटूलढ दवा. कर 27 १: का मल 2 
उत्तर कऋषिनसम्ट # * थक कं ८ अऑकिर्ट 44 १] हु हा 
भजन्य सिन्‍्य ऋ>ड ४4 दु56 “4८८ खडे टूटा टी 
बुत उंन्द् व मे डरती हु 4 कलिआ की ४ 


पेत्सु व्‌ 
या 
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है, उहह निम्नलिखित तीत समूहा म रसा जा सकता है-- 

(7) पर्यावरण सम्बधो सेवारयें--इनका उद्देश्य मागरिका मे एयविरख को सुधारना तथा 
अच्छा बनाना है । इन सवाआ मे इंह गिना जा सकता हैं--पानी के बहाव व गदी नाज्ियों वी 
व्यवस्था, मार्गां की रोशनी, शहर की गे दगी को हटवाना और उनका उचित प्रयाग व रता, पाता 
वी व्यवस्था, साथ पदार्यो वी दख-रस, वातावरण को गरदा हान से रावता, प्रा्कों व मनोरंजन 
स्थाना की व्यवस्था करना, सावजनिक यण्टका (फप्फे॥० गणड्थाक्ा८०४) का राबता । इस्लण्ड 
भर दल्स मे वाउटी व वरा फौंसियें नगर तथा क्षत्रोय सियाजन का भी काय करता हैँ । 

(2) रक्षा सेवायें--इनम नागरिका वी अग्नि स रक्षा, पुलिस व्यवस्था तथा गागरिक 
प्रतिरक्षा सम्मिलित हैं । इम्लैप्ड तया वल्स म अग्नि स॒ रक्षा सवा की व्यवस्था वाउटी बरों 
भौर कोमिलें स्वत श्र अथवा सयुक्त रूप स करती है। पुलिस संत्रा वी व्यवस्था स्थायी संयुक्त 
समितियों द्वारा की जाती है । स्काटलण्ड म॑ पुलिस व्यवस्था नगर वय व कराउटटी कौमिला के 
नंथीम है । 

(3) व्यक्तिगत सेवार्ये--इनवा उद्दश्य व्यक्तिया की श्रेष्ठ शारीरिक, मानसिक व नतिव 
सुप्त शक्तियां को विकत्तित करना है। इन सवाणा म प्रसूति गृहो, शिय्रु कल्याण, शिक्षा, गृह 
निर्माण गौर मनोबिनोद की व्यवस्था आदि आत हैं। इसी समूह म बुछ स्वास्थ्य सवायें बूढ़े और 
अगहीन व्यक्तिया की संवा, पुस्तकालया, अजायवघरा, क्ला-गलरिया की व्यवस्था,भी सम्मिलित 
है । इनके अतिरिक्त इसी शीपक के अन्तगत कुछ व्यापारिक सवायें तथा यात्रिया क॑ लिए परिवहन, 
पानी की व्यवस्था, जहाजा के लिए डाक आदि की व्यवस्था भी आती है । 

ब्रिटिश स्थानीय शासन की यह प्रमुख विश्वेषता है कि पुलिस स्थानीय सस्थाआ के जीन 
है। प्रिटेन मे प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा भी इही सस्याआं क हाथा म है । जधिक्तर स्थानीय 
क्षेत्रो मे इही सस्थाओं को मजदूरा क॑ लिए गृह निर्माण काय भी करना होता है । य सस्याएँ 
भगर योजनायें भी तयार करती है । सावजनिक उपयोगिता को संवाबा के लिए मुस्यत ये ही 
सस्थायें उत्तरदायी हैं। 935 मय सस्‍्याएँ इस्लेण्ड और वल्स की 80 प्रतिशत जनसल्या के 

लिए पानी को व्यवस्था करती थी, कुल 600 से अधिक भस कारखाना मं लगभग 250 नगर 
सस्थाओ के स्वामित्व म थे, नगरा मे विजली की 2/3 व्यवस्था इही सस्थाआं के हाथा मे थी, 
ओऔर प्राय बढ़े नगरा म द्रामव की सवा भी स्थानीय सवाआ। द्वारा सचालित है । अधिकतर नयरा 
मे इन सस्थाआ ने अपने बाजार भी खोले हुए हैं । देन सभी तथ्य स स्पप्ट है कि स्थानीय सस्थाएँ 

विभिन्न प्रकार की सेवाएँ करती है ओर नागरिका को प्राय सभी प्रकार की जआपधुनिक सुविवाए 

प्रदान करती हैं । 

न्‍ उनकी रचता--स्थानीय कौसिलो मे सभी सदस्य निर्वाचित होते है, कुछ कौसिला म 
सदस्यों के अतिरिक्त एल्डरमेना को व्यवस्था भी है। अधिकत्तर वरा की कौसिल। के प्रमुख मयर 
कहलात हैं, लन्दन व अय बडे नगरो की वरो म लाड मेयर होते हे। साधारणतया कौप्रिलो के 
सदस्यों का काय-काल तीन वष है। कुछ क्षेत्रा म पुण कौसिल का प्रति वप चुनाव होता है, औौर 
शेप मे /3 सदस्य चुन जात हैं । इन चुनावा में 2 वष से अधिक आयु वाला प्रत्य॑ंक ब्रिटिश 
नागरिक जिसका नाम क्षेतर के चुनाव रजिस्टर मे लिखा हो मत द सकता है। उम्मीदवार स्ववात्र 
रूप से क्रथवा किसी दल की ओर स॑ खडे होते हैं । ढ 

स्थानीय शासन-सस्याप्रो का प्रान्तरिक सगठन--ये सस्थाए अपने आतरिक सगठन मं 
बहुत सीमा तक स्वतत्र हैं। सगठव सम्व थी व्यवस्था साधारणतया कुछ इस प्रकार है--पिद्धात 
और नीति-सम्बनधी प्रश्न पर निणय कौप्चिलें करती हैं। ये कोसिज्नें विभिन्न इत्या के श्चालन के 
लिए समितियाँ नियुक्त वरती हैं । वडी सध्यार्मा की महत्वपूथ समितियाँ उपसमितियां का भी 
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प्रयोग करती हैं। कामिलों तथा समितियों के निणया को कार्या वत कायकारी अधिकारिया द्वारा 
किया जाता है। बहुत सी सस्वाएँ कई सेवाआ का सयुक्त रूप से सचालित करती है और इस 
हेतु समुक्त समितियाँ अथवा बोड नियुक्त करती हैं। प्रत्येक कौसिल आवश्यक अधिकारी तथा 
कमचारी नियुक्त करती है। कुछअधिकारियो की नियुक्ति करता अनिवाय है जस वलऊ, वीपाध्यक्ष, 
चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सर्वेयर और जन स्वास्थ्य निरीक्षक, भय अधिकारी व कर्मचारी 
नियुक्त करना कौन्सिला वी इच्छा पर निभर करता है। अधिकारी व कामचारी तीन प्रकार के 
समूहा मे रसे जा सकते है--() विभिष्न विभागा के अव्यक्ष और क्मचारी, (2) दपतरों म काम 
करने चाले अधीन अधिकारी व कमचारी, और (3) शारीरिक काय करन वाले कमचारी। 
अधिकतर पधिकारिया व कमचारिया की नियुक्तियाँ व सवा की दर्तें आवश्यक योग्यताआ के 
अनुसार कौंसिल व उनके अधिकारियों द्वारा नियात्रत हैं। अधिकारी व कमचारी योग्य और 
युशल होने के साथ अपना काय ईमानदारी से करत हैं । 
स्थानीय शासन सस्थाप्रो का वित्ञ--य सस्याएँ प्रति वप 50 करोड़ पौण्ड से भी अधिक 
व्यय बरती ह । इनकी जाय के स्रोत मुख्यत ये हैं--स्थानीय कर, सरकारी अनुदान, म्युनिसिपन 
व्यापार, क्रिय, फीस इत्यादि । सरकारी अनुदान स लगभग 20% आय हाती है, ये अनुदान 
अग्रलिखित पाँच प्रजार क॑ हैं--() कुछ राष्ट्रीय करो से हाने वाली आय जो इंह मिल जाती 
है, बुत्तो, शिकार व बदूक आदि के लाइसे सो से होने वाली आय, (2) प्रतिश्बत अनुदान अर्थात्‌ 
व अनुदान जो केद्रीम सरकार कुछ सेवाआ के लिए कुछ व्यय ये! नियत प्रतिशत क॑ अनुसार इ'हे 
दती है, जैस शिक्षा, जन स्वास्थ्य, माग, पुलिम और जग्नि रक्षा आदि सवाओं वी व्यवस्था के लिए 
(3) इकाई अनुदान जो की जाने वाली सेवा पर निभर करती हैं, जेंस गृह निर्माण पर व्यय, 
(4) समकरण अनुदान जो कम आय वाली सस्थाआं को अशदान के रूप मे दिये जात है, और 
(5) विशेष अनुदान जो समय समय पर विशिष्ट प्रयोजना के लिए दिये जाते है । 
स्थानीय कर--ये कर स्थान या भवात वे स्वामिया पर स्थानीय सेवाओं की व्यवस्था के 
लिए कौंसिलो द्वारा लगाये जाते हैं। विभिन प्रकार के नये काय आरम्भ करन के लिए आवश्यक 
पूजी व्यय के हेतु ये सस्थाएँ ऋण ले सकती हैं। ऐस ऋण या तो खुले बाजार अथवा सावजनिक 
काय ऋण  बोड से लिये जा सकते है | स्थानीय सस्थाये अपनी कुल आय का लगभग 6% सरकार 
से ऋण के रूप मे पाती है। प्रत्येक कोसिल म॑ वित्त पर निय नर हेतु एक वित्त समिति होती है । 
इनके व्यय पर बाह्य नियत्रण सरकार द्वारा नियुक्त जिला ऑडीटरो की जाँच द्वारा किया जाता 
है । ये ऑडीटर गृह तथा स्थानीय घासन मज्रालय द्वारा नियुक्त किये जाते है और ये शिक्षा, 
राष्ट्रीय सहायता, जन स्वास्थ्य, पुलिस, अग्नि रक्षा व प्रतिरक्षा आदि सभी महत्त्वपूण सेवाआ के 
ब्यय की जाँच करते है । 
मै निय त्रण भोर देख रेख--इन सस्थाआ के ऊपर नियत्रण व देख रेख की तीन मुख्य 
विधियाँ अग्रलिखित है--() पालियामेन्ट के कानूनों द्वारा, जिनके अ तगत इनकी तथा समितिया 
आदि को स्थापना होती है और अनक अधिकारी नियुक्त किये जाते है। ये सस्थाएँ केवल उही 
थैक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं, जो कि इह्े विभिन्न कानूनो के आतगत भाप्त है। (2) पालियामेन्द 
के कानूना का निर्वाचन “यायालय करते है और यदि कोई सस्था किसी कानून का अतिक़मण 
केरतो है तो यारयिक कायवाही द्वारा अवध काय करने से रोका जा सकता है । यदि कोई ससस्‍्या 
आायस्पक काय नहीं कर पाता तो उसे ऐसा करने के लिए -यायालय से परमादेश का लेख (४६ 
९६ १(9॥09770) प्राप्त किया जा सदत्ता है। (3) सरकार द्वारा निय'जण काफी लचीला है 
और इसका उद्देश्य इनके कार्यो का अच्छी तरह कराने मे परामश व सहायता देना है। ये 
पश्थाएं अपने बजट स्वय स्वीकार करती है और निहित विनियमों के अधीन अपने अधिकारी व 
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प्रयोग करती है । कौसिला तथा समितियों के निणया को कार्या वत कायकारी अधिकारिया द्वारा 
किया जाता है। बहुत सी सस्‍्थाएँ कई संवाओ को सयुक्त रूप से सचालित करती है और इस 
हेतु सयुक्त समितिया अथवा बोड नियुक्त करती है । प्रत्यक॑ कौसिल आवश्यक अधिकारी तथा 
कमचारी नियुक्त करती है । कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करना अनिवाय है जैसे क्लक, कोपाध्यक्ष, 
चिकित्सा व स्थास्थ्य अधिकारी, सर्वेयर और जन स्वास्थ्य निरीक्षक, अय अधिकारी व कर्मचारी 
नियुक्त करना कौ सला की इच्छा पर ॒ निभर करता है। अधिकारी व कमचारी तीन प्रकार के 
समूहा मे रखे जा सफ्ते हैं--() विभित विभागो के अध्यक्ष और कमचारी, (2) दफ्तरो मं काम 
करने वाले अबीन अधिकारी व कमचारी, और (3) शारीरिक काय करन वाल कमचारी | 
अधिकतर अधिकारिया व कभमचारियो की नियुक्तिया व सेवा की शर्तें आवश्यक योग्यताजो के 
अनुसार कौसिल व उनके अधिकारियों द्वारा मियात्रत है। अधिकारी व कमचारी योग्य और 
कुशल होने के साथ अपना काय ईमानदारी से करत है) 
स्थानीय शासन सस्थाश्नो का विच--ये सस्थाएँ प्रति वप 50 करोड पौण्ड स भी अधिक 
व्यय करती हैं । इसकी आय के स्रोत मुरयत ये है--स्थानीय कर, सरकारी अनुदान, म्युनिसिपल 
व्यापार, किराय, फीस इत्यादि | सरकारी अनुदान से लगभग 20% जाय हांती है, ये अनुदान 
अग्रलिखित पाच प्रकार के हैं--() कुछ राष्ट्रीय करो से होने वाली आय जो इह मिल जाती 
है, कुत्तो शिकार व ब दूक आदि क॑ लाइसे सो से होन वाली आय, (2) प्रतिशत अनुवान' अर्थाव्‌ 
बे अनुदान जो केद्वीम सरकार कुछ सवाआ के लिए कुछ यय के नियत प्रतिष्रत के अनुमार इ है 
दती है, जैस शिक्षा, जन स्वास्थ्य, मार्ग, पुलिस और जगिनि रक्षा आदि संवाओ वी व्यवस्था के लिए 
(3) इकाई अनुदान जो की जाने बाली सेवा पर तिभर करती है, जम गृह निर्माण पर व्यय, 
(4) समकरर अनुटान जो कम आय वाली सस्थाओ को अशदान के रूप मे दिये जाते है, और 
(5) विशेष अनुदान जो समय समय पर विशिष्ट प्रयोजनो के लिए दिय जाते है । 
स्थानीय कर--ये कर स्थान था भवनो के स्वामियों पर स्थानीय सेवाजा की व्यवस्था के 
लिए कौसिलो द्वारा लगाय जाते हैँ। विभिन्न प्रकार के नये काय आरम्भ करने के लिए आवश्यक 
पूजी व्यय के हेतु ये सस्थाएँ ऋण ले सकती है। ऐसे ऋण या तो खुले बाजार अथवा सावजनिक 
काय ऋण बोड से लिये जा सकते है। स्थानीय सस्थाय अपनी कुल आय का लगबग 6% सरकार 
से ऋण के रूप म पाती हूं । प्रत्येक कौसिल मे वित्त पर निय जरश हेतु एक वित्त समिति होती है । 
इनके व्यय पर वाह्म नियत्रण सरकार द्वारा नियुक्त जिला आडीटरा की जाँच द्वारा किया जाता 
है । ये ऑॉडीटर गृह तथा स्थानीय शासब मज्रालय द्वारा नियुक्त किय जाते ह॑ और ये शिक्षा, 
राष्ट्रीय सहायता, जन स्वास्थ्य, पुलिस, अग्नि रक्षा व प्रतिरक्षा आदि सभी महत्त्वूण संवाणा के 
व्यय की जाच करते है । 
निय/जण और देख रेख--इन सस्थाआ के ऊपर निय त्रण व देख रेख की तीन मुख्य 
विधियाँ अग्रलिखित हैं--(॥) पालियामे/ठ के कानूनों द्वारा, जिनके अ तगत इनकी तथा समितियां 
आदि की स्थापना होती है और भनेक अधिकारी नियुक्त किय जाते है। ये सस्याएँ केवल उह्ी 
"शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, जो कि इहें विभिन कानुना के जातगत प्राप्त है । (2) पाल्तियामेट 
के कानूना का निर्वाचन यायालय करते है और यदि कोई सस्या किसी कानून का अतिक्रमण 
करती है तो यायिक कायवाही द्वारा अवध काय करन से रोका जा सकता है । यदि कोई सस्या 
आवश्यक काय नही कर पाता ता उसे ऐसा करने के लिए यायालय स परमादेग का लेख (शा 
० )(५7०५ग्राए5) प्राप्त किया जा सकता है। (3) सरकार द्वारा निय.त्रण काफी लचीला है 
और इसका उद्देश्य इनके कार्यो को अच्छी तरह कराने म परामश व सहायता द॑ता है । ये 
ससस्‍्थाएँ अपन बजट स्वय स्वीकार करती है ओर निहित विनियमों क अधीन अपने अधिकारा व 
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कमचारी भी नियुक्त करती हैं। ये सस्थाएंँ अपने व्यय का लगभग 2/3 जश स्वय जमा करी हैं। 
कानून के जतगत सरकार को इन सस्थाआ को विघटित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है । 
स्थानीय सस्थाएँ बहुत से विषया पर उप विधियों बनाने की शक्ति रखती हैं, परतु उन पर 
स्वास्थ्य मन्नालय का अनुसमथन प्राप्त करना आवश्यक है। एक्खूपता लाने के उद्देश्य स 
मतालय आदश उप नियम तेयार करता है तथा जारी करता है, जि ह स्थानीय सस्‍्याएँ चाह 
तो मान सकती है । के द्रीय सरकार विभिन्न विभागा के अधीन निरीक्षक नियुक्त करती हैं कितु 
इहें कोई कायपालिका शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती । ये स्थानीय सस्थानो को परामश ओर आवश्यक 
सहायता प्रदान करते है । जिम योजनाओ से स्थानीय शासन की सस्थाएँ सरकार से पूण अथवा 
आश्षिक अनुदान पाती है या वे जिन कार्यो के लिए ऋण पाती हैं उन पर सरकार जधिक तिय/जण 
करती है, परतु इस निय नण का उद्देश्य कानुनो का ठीक रूप से पालन कराना है। सक्षेप मे, 
केद्रीय सरकार और स्थावीय शासन की सस्थाजां के वीच सम्बाध साझीदारा जसा है, उच्च 
अधिकारी व अधीन अभिकररण जैसा नही । वास्तव म स्थानीय शासन की सस्थाएँ ऐसे उत्तरदायी 
निकाय हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र मे आन वाले सभी काय कुशलतापूवक करती हैं। सरकार 
उनके कार्यों पर इस प्रकार से नियतरण का प्रयाग करती है कि वे अपना काय स्वतत्र रूप से और 
अच्छी प्रकार से कर सके । 
लादन का स्थानीय शासन--ल दन शहर का शासन एक कॉमन वौसिल द्वारा क्या जाता 
है । इस कौसिल में 26 एल्डरमेन और 260 कॉमन कौसिलर होते है। इन सदस्यों का चुनाव 
सभी व्यक्तियों द्वारा नही होता वरन्‌ सम्पत्ति पर आधारित अहता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा 
किया जाता है। लाड मेवर का चुनाव कौसिल तथा शहर के बडे गिल्डा द्वारा किया जाता है । 
लार्ड मेयर स्वयं कोई बडा समद्धिशाली व्यवसायी होता है, जिसका काय ल दन क प्रतिनिधि रूप 
म॑ महतत्त्वपूण विदेशी दणको का स्वागत करना है, लाड मेयर कॉमन कौंसिल का सभापति भी 
है। कौसिल के काय अय नगर कौसिलो के समान ही हैं । लादत शहर की अपनी पुलिस व्यवस्था 
है | लदन की काउ टी का शासन लद॒न काउ दी कौसिला द्वारा किया जाता हे । ल दब काउटी 
28 मैद्गोपोलिटन वरो म विभाजित है। प्रत्येक वरो की एक कौसिल है, जो आगे लिखी कुछ 
प्ेवाओ के लिए उत्तरदायी है--मार्गों पर रोशनी, गदगी को हटवाना, पुस्तकालय ओर तैरने के 
स्‍्नानागार आदि । अधिक महत्त्वपृण विषयो, जस शिशु कल्याण, नगर नियोजन, गृह निर्माण, शिक्षा 
आदि कार्यों के लिए काउ टी कौसिल उत्तरदायी है। वरो कौसिल और लडन काउटी कौतिल 
के बीच कुछ वैसा ही सम्बघ है जसा कि किसी ग्रामीण जिला कौसिल थौर काउ टी कौसिल के 
बीच होता है। मैद्रोपोलिटन क्षेत्र के लिए जलग पुलिस व्यवस्था है, जिसका अध्यक्ष पुलिस 
कमिश्नर होता है। लादन की पानी «्यवस्था मद्रोपोलिटन पानी वोड़ के हाथ मे है, जिसका 
ल॑ दन वाउन्टी कौंसिल स कोई सम्बाघ नही है । 
सुधार के लिए सुसाव--958 के स्थानीय शासन कानुन ([-००2 00 धाणथां है) 
के द्वारा दो स्थानीय शासन आयोग स्थापित किय गये, एक इग्लेण्ड के लिए दूसरा वेल्स के लिए। 
उसह यह कत्तव्य सौंपा गया कि वे (लंदन को छोडकर) सारे स्थानीय शासन का पुनरीक्षण करें, 
यह निर्धारित करने के लिए कि कया अधिक प्रमावी और सुविधाजवक सरचना प्राप्त की जा 
सकती है या नही । अग्रेजी आयोग को विश्ेप पुनरीक्षण क्षेत्रों में यद शक्ति दी गयी है कि वह 
नये प्रकार के प्राधिकरण की स्थापना के लिए भी सिफारिश कर सके--एक प्रकार की शहरी 
काउटी, जिसकी सीमा मं कोई काउदी वरो न जाये । फरवरी 8966 मे जारी किये गये एक 
श्वेत पत्र (जिं्राह शिथएटा था ठ०वग 005थयगला: गरा०४ टगाडाधात 270 १४००5) मे 
सरकार ने यह स्वीकार किया कि कर लगाने की प्रचलित पद्धति मं दोष है। परन्तु यह भी कहा 
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योग करती है | कासिलो तथा समितियां के निणया को कार्या वित कायकारी अधिकारिया द्वारा 
केया जग्ता है। बहुत-सी सस्‍्याएँ कई सेवाआ का सयुक्त रूप से सचालित करती है और इस 
तु सयुक्त समितियाँ अथवा बोड पियुक्त करती हैं । प्रत्येक कौसित आावश्यक्र अधिकारी तथा 
क्मघारी नियुक्त करती है | कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करना अतिवाय है जैसे बतक, कोपाध्यक्ष, 
चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सर्वयर और जन स्वास्थ्य निरीक्षक, अय अधिकारी व कम्तचारी 
नियुक्त करना कौ सजा की इच्छा पर निभर करता है। अधिकारी व कमचारी तीन प्रकार के 
धमृहा मे रखे जा सकते है--(।) विभिन्न विभागा के अध्यक्ष और कमचारी, (2) दफ्तरा में काम 
करने वाले अधीन अधिकारी व कमचारी; और (3) शारीरिक काय करने वाले कमचारी। 
अधिकतर नपित्रारिया व कमचारियो की नियुक्तियाँब संवा की छर्तें आवश्यक यांग्यताभा के 
अनुसार कौसिल व उनके अधिकारियों द्वारा नियात्रत है। अधिकारी व क्मचारी योग्य और 
कुशल होने के साथ अपना काय ईमानदारी से करते हैं | 
स्थानोय शासन सस्याक्रो का वित्त--ये सस्थाएँ प्रति वध 50 करोड पौण्ड से भी अधिक 
व्यय करती है । इनकी जाय के स्रोत मुस्यत ये है--स्थानीय कर, सरकारी अनुदान, म्युनिसिपल 
व्यापार, किराये, पीस इत्यादि । सरकारी अनुदान से लगभग 20% थाय हाती है, ये जतुदान 
अग्रलिखित पाच प्रकार के है--() कुछ राष्ट्रीय करा से होने वाली आय जो इह मिल जाती 
है, बुत्तो, शिकार व बादूक आदि के लाइसे सा से होने वाली आय, (2) प्रतिशत अनुदान अर्थात्त 
वे अनुदान जो केद्वीय सरकार कुछ सेवाआ के लिए कुछ व्यय के नियत प्रतिशत के अनुसार इ हैँ 
देती है, जैसे शिक्षा, जन स्वास्प्य, मण, पुलिस और अग्नि रक्षा आदि संवाओ की व्यवस्था के लिए 
(3) इकाई अनुदान जो की जाने वाली सेवा पर निभर करती है, जेसे गृह निर्माण पर व्यय, 
(4) समकरण अनुदाब जो कमर आय वाली सत्वाआ को अश्वदाव के रूप में दिये जाते है, और 
(5) विशेष अनुदान जो समय समय पर विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दिय जाते है । 
स्थानीय कर--ये कर स्थान या भवना के स्वासियों पर स्थानोय सेवाओ की व्यवस्था के 
लिए कौपिलो द्वारा लगाये जात है। विभिन प्रकार के नये काय आरम्भ करने के लिए आवश्यक 
पूजी व्यय के हेतु ये सस्याएँ ऋण ले सकती हैं। ऐसे ऋण या तो खुल बाजार अथवा सावजनिक 
काय ऋण्य बोद से लिये जा सकते है । स्थानीय सस्थाय अपनी कुल माय का लगभग !6% सरकार 
से ऋण के रूप म पाती है | प्रत्येक कौसिल मर वित्त पर निय त्रण हतु एक वित्त समित्ति होती है । 
इनके व्यय पर बाह्य नियनण सरकार द्वारा नियुक्त जिला ऑडीटरो की जाच द्वारा किया जाता 
है । ये आडीटर गृह तथा स्थानीय शासन मतालय द्वारा नियुक्त किये जाते है और ये शिक्षा, 
राष्ट्रीय सहायता, जन स्वास्थ्य, पुलिस, अग्नि रक्षा व प्रतिरक्षा भादि सभी महत्त्वपुण सेवाआ के 
व्यय की जाच करते है। 
नियाजण और देख रेख--इन सस्थाना के ऊपर निय त्रण व देख रेख की तीन मुख्य 
विधियाँ अग्रलिखित हैं--() पालियामे ठ के कानूना द्वारा, जिनके अ तग्रत इनकी तथा समित्तिया 
भादि की स्थापना होती है और अनेक अधिकारी नियुक्त किये जाते है। ये सस्थाएँ केवल उही 
शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, जो कि इ हे विभिन कानूनो के अ तग्रत प्राप्त है। (2) पालियामेट 
के कानूनों का निर्वाचन यायालय करते है और यदि कोई संस्था किसी कानून का अतिक्रमण 
करती है तो यायिक कायवाही द्वारा अवध काय करने से रोका जा सकता है । यदि कोई सस्या 
आवश्यक काय नहीं कर पाती तो उसे ऐसा करने के लिए “यायालय जे प्रमादेश का लेख (२४77६ 
०६ )(2॥920705) श्राप्त किया जा सकता है। (3) सरकार द्वारा नियज्रण काफी लचीला है 
ओर इसका उद्देश्य इनके कार्यों को अच्छी तरह कराने मे परामश व सहायता देन है । ये 
ससस्‍्थाएँ अपने बजट स्वय स्वीकार करती है और भिहित विनियमों के अधीन जपने अधिकारी व 
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लोकतास्व्रिक विकेन्देीक रण का हम साथारण भाषा में स्थानीय मामला का स्वतत् एवं लोकप्रिय 
प्रव व कह सकते हैं ॥ इसके आवश्यक तत्त्र अग्नतिसित है--(अ) विभिन्न स्तर पर ऐसे प्राधि 
करणो का अस्तित्व जो आपस मे एक-दूसरे से सम्बीबत हो और अत मे जनता सर्वोपरि सत्ता 
के निकट हो, [ब) इन विभिन्न श्राधिकरणों में कार्यों का विभाजन, (सं) इनकी अजातात्रक 
रचना, (द) इनकी प्रजातान्यिक काय प्रणाली, और (ये) विभिन्न प्राधिकरणा को अपने-सपत क्षेत्र 
मे स्वायत्तता का प्राप्त होना और उप्तका उच्चस्तरीय प्रजातान्त्रिक प्राविकारिया द्वारा परिवीक्षण 
से सीमित होना । 
अध्ययन समूह के सुझावों के आधार पर विके द्वीकरण वी योजना में पहल से चले बा रह 
जिल्ला वांड़ों को समाप्त कर उनके स्थान पर जिला स्तर पर नय प्राधिकरण का जम हाना 
चाहिए। नये जिला स्तरीय प्राधिकरण के अतगत अग्रलिखित संस्थाओं का संगठन होना चाहिए-- 
(अ) विकाय खण्ड ((९४९॥०७॥7८7८ 0[0८८) के स्तर पर प्रचायत्त समिति का ग्रठन हो जो मुख्य 
रूप मं विकास-सेत्र स सम्बद्ध हो । (व) प्रत्यक खण्ड के अतगत आन वाले ग्रामा मे ग्राम-पवायर्ते 
हो, और कही कही कुछ गाँवा को एक ही ग्राम पचायत से सम्बद्ध होता चाहिए । परिणामस्वरूप 
अब ग्रामीण क्षेत्रा के लिए स्थानीय झासन' की तीन स्तरों वाली योजना अपन।यी गयी है । इसका 
प्रयोजन नीचे के स्तरों पर कार्यो में जानना अधिक भाग दिलाना है। यह प्रशासनिक विके डा 
करण से भिन्त है, वयोकि इसम सत्ता का 'यागमत आतग्रस्त है । इसम जनता का यह अधिकार 
भी निहित है कि वह जत-कल्याण के लिए अपनी परियोजनाओं मे पहल वर सके और साथ में 
गह भी कि चह उ हे स्वायत्ततापूण ढंग से कार्यान्वित तथा परिचालित वर सके । 
| लोफतात्रिक बिके द्रोकरणा, स्थानीय शासन भोर सामुदायिक विकास के बीत सम्बंध 
लोकता त्िक विकेद्रीकरण ता वास्तव में स्थानोय स्वशासन की नयी योजना का ही दूसरा वाम 
है। लोकता/त्रिक विकेद्जीकरण की याजना को जिला परिपदों, खण्ड स्तर की समितियां या 
परचायतों के द्वारा ही कायरूप दिया जाता है) अत यह कहना सत्य हांगा कि जहाँ एक और 
लोकता नक विकेन्द्रीकरण एक राजनीत्तिक आदश है, स्थातीय स्वशासन ' इसका सस्थागत रूप 
है । ऐसा ही धनिष्ठ सम्ब'घ सामुदायिक विकास और स्थानीय स्वश्ासन के बीच मे है। वास्तव 
मे मेहता अध्ययन समूह ने सामुदायिक विकास की योजना को अधिक सफल बनाने के लिए ही 
लोकतान्विक विकेद्रीकरण की थोजना का सुझाव दिया । लाकतरीअक विकेद्वीकरण की नीति 
के अआतगत सामुदायिक विकास भौर स्थानीय स्वशासत की सस्थाआं का प्रजात श्र के विकास से 
सम्ब'ध है । सामुदायिक विकास स्वयं एक श्रंजातात्रिक प्रतिक्रिया है। हमारी लोकतारमरक 
विकेदड्जीकरण की नीति का उद्देश्य प्रजातन्‍त्र का आधार अथवा निम्नतम स्तर से ही निमाण 
करना है और इसकी प्राप्ति जनता को प्रजाता त्रक सस्याएँ दकर करनी है, जिमक द्वारा जनता 
संगठित अवषुण ढंग से भ्रजात त्र को व्यवहार मे ला सके। कप 


उत्तर प्रदेश मे लोक्तान्निक विकेन्द्रीकरण । 


है जिला-परिषर्दे--प्रत्यक जिले म॑ एक जिला-परिपद्‌ की स्थापना ! जुलाई 963 से की 
गयी । जिला-परिपदु म॑ अग्रलिखित सदस्य होते हं--() जिले के क्षेत्रीय समितियों के भ्रमुख, 
(2) प्रत्यक स्रभिति द्वारा अपने सदस्या संस विहिंत ढंग से चुन ग्य॑ उतने सदस्य: जितनी 
कि प्रत्यक समिति के लिए सख्या तिर्धारित वी जाये, (3) जिल की सभी स्युविसिषलिदियों के 
प्रधान, जिला सहकारी वक का राज्य सरकार द्वारा नामजद मनेजर और जिस जिलेमे कोई भी 
बेक ने हो वहाँ उत्तर प्रदय कोआपरटिव बक के संचालक मण्डल द्वारा चुना हुआ किसी भी वर्क 
का प्रतिनिधि, (4) जिला सहकारी फररेशन का अतिनिधि, जिसे उसका सवालक मण्डल चुनेगा, 


स्थानीय पासन 6)7 


कि चूकि स्थानीय शासन के लिए आयोग बंठा दिये यये है, जो इस्सेंप्ड जौर देरस म॑ स्थानीय 
झासन का सती दृष्टिया से पुनरीप करेंगे, इसलिए अनुदान पद्धति में बोई मूलभूत परिवनन 
करना उचित नहीं । राइद के मतानुत्तार स्थातीय स्वशासन को सम्पुण समस्या पर आयोग के 
विचाराधीन बातो स अधिक आधारभूत बाता स॑ विचार को आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि 
किसी प्रकार का न्यागमत करना पड़ेगा, राज्य का कुछ प्रदेशों मे विभाजित करता पड़ेगा और 
प्रत्येक प्रदेश की अपनी सप्द या कौसिल होगी, जिसका सम्ब व प्रादशिक सामने से रहेया 7 
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विज्लेयताएँ--स्थानीय शासन की कुछ प्रमुख विशेषनानों का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार 
है--[) संयुक्त राज्य में स्थानीय शासन को एक व्यावसायिक हृष्दि से देखा जाता है (0०ां 
8०एथएयद्या 5 00066 ए|0०7 38 8 - 009॥९85 ९०४०९८४४) ।  कौसिल मनेजर योजना का 
विकास इसका अच्छा प्रमाण है। (2) राज्य क स्तर से नीचे प्रशासन की इक्ाइयाँ एक प्रकार से 
राज्य शामन की प्रतिनिधि (3807७ ण धा8 5808 80५८८7ग८गां) है। उनको शक्तियों और 
रचना की परिवापा राज्य के कानुता द्वारा की गयी है। (3) इसा कारण स्थानीय शासन के 
हूप में अलग अलग राज्यों में काफी विभिन्नताएँ है। संयुक्त राज्य के विधिन राज्या मं बनव 
प्रकार की स्थानीय शासन को सस्थाएँ है। इनकी एक विशेषता यह है कि स्थानीय समुदाया का 
यह भी निर्धारित करते का अधिकार है कि वे अपने यहाँ कस प्रकार की सस्थाएँ रखेंगे | जबकि 
भारतीय सगरा और ग्रामीण क्षेत्र मे राज्य सरकारा द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार ही 
स्थानीय शासन दी सस्याएँ हू अर्थात किसी लगर का यह अधिकार नहीं है कि वह संगर सिगम 
रखे या म्यूनिश्चिपलिटी, सयुक्त राज्य क नगरा को यह अधिकार प्राप्त है कि वे विभिन्न प्रकार वी 
स्पानीय सस्वथाएँ स्थापित कर सकते, है । इनके सगठतव मे इस कारण थी पंचीदगी पैदा हा गयी है 
कि में एक और स्थानीय क्षासन और दूसरी ओर राज्य प्रशासन की इकाइयाँ है । 

स्थानीय शासन के रूप--मांठ रूप म, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रा के लिए स्थानीय शासन 
की पृथर्‌ सस्थाएँ है । हरी सस्थाओ की सख्या 400 से कम है । व॑ अपन देश की स्थुनिससिपेलटियों 
दया निभमो के समान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को सस्थाओ) में कार्या टया, बस्‍्वा और विशप जिला 
को सस्थाएँ सम्मिलित है। संयुक्त राज्य अमरीका से स्थानीय झातन के त्तीव बाधारभूत रुप 
निम्नलिखित हैं>-- 

कॉसिल-मेयर रूप--इसके जतगत विभिन्न क्षेत्रों स जनता द्वारा निवावित प्रतिनिधिया 
की एक परिषद्‌ होती है और उसका अध्यक्ष सयर हांता है। इसके भी दो मुख्य रूप हँ--अशक्त 
भेयर और शक्तिशाली भेयर । प्रथम प्रकार मे मेयर की शक्तियाँ बहुत ही कम होती है, वहू कौसिल 
का सभापति होता है। इसमे विभिन विभागों के नध्यक्ष नी जनता द्वारा चुद जात हैं। दूसरे 
प्रकार के स्थानीय शासन का आधार शझक्ति वृथक्करण का सिद्धांत है। कौसिज नोति का 
निर्धारण करती है, और मेयर जा जतता द्वारा निर्वाचित होता है, कायपालिका भक्ति रखता है । 
मयर ही महत्त्ववूण अधिकारिया को नियुक्त करता है वजद तँगार करता है और उस कौसिस के 
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सै पाच तक्‌ प्रतिनिधि, जिनकी स़रया राज्य सरकार निश्चित करेगी ओोट़ जिनका चुनाव विहिंत 
ढंग से होगा , (ई) लोकसभा, व राज्य विवान सभा वे वे सभी सदस्य, जितऊे निर्वाचन क्षेत्रों मं 
खण्ड का वोई भी भाग सम्मिलित हो प्रत्युक ऐसा विधायक, यदि कोई हो, जिसके निर्वाचन क्षेत्र 
में कोई ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित न हो, परन्तु ज़िसका ,निवास स्थान, जिले मे स्थित हो तो वह 
सदस्य जिल के क्सी खण्ड को विहित|ढग से चुनेगा (पस्द ब्रेया) और उसका सदस्य रहगा, 
और (उ) राज्य सभा व राज्य परिषद्‌ के सभी सदस्य जिनवा सण्ड मे ,निवास-स्थान, स्विव हो 
और प्रत्येक ऐसा सदस्य जिसका निवास स्थान जिल म हो, परतु ग्रामीण नेत्र म दे हो, विहित 
ढंग से किस्ली खण्ड को; चुनेगा और उस्त़ा, सदस्य बनेगा । (2) क्षेत्रीय समितिय| की रचना 
(अप्नवा पुनरचना) हो जाने के बाद_ विहित ढय,स तथा विहित,झतर्तों के अनुसार बस सदस्प वर 
हागे-- (क्ष) दो तक ऐस विनियुक्त रादस्य जिह विनियुक्त कटने वाज़ सदस्य नियाजन और विकास 
मे अभिरुचि रखने वाला समझें , (आ) यदि सव सवशन ,एक मे व्शित सदस्या मे महिला सदस्यां 
की सख्या पाच से कम हा तो उतनी ही जितनी कम हो महिला सदस्याएँ और नियुक्त वी जायेगी , 
(३) ऐसे ही यदि सव सवशन एक म ब्रशित सदस्यो म अनुसूचित जातिया के संदस्या की सक्या 
भाठ से कम हो तो उतने ही उनके सदस्य नियुक्त किये जायेंग । ,, |, 
प्रमुख श्र उप प्रमुख--प्रत्येक क्षेत्रीय समिति का एक प्रमुख, एवं वरिष्ठ (5९॥४०7) उप 
प्रमुख ओर एक कनिष्ठ (]00|०7) उप प्रमुख हैं । प्रमुख का चुनाव क्षत्रीय सुमिति व सदस्यों 
द्वारा क्या जाता है | कनिष्ठ व वरिष्ठ उप प्रमुख का भी चुनाव सदस्या छा किग्रा जाता है । 
क्षेत्रीय समितिया की अवधि पाच वप है, पर तु राज्य सरकार सभी ये कुछ समितिया की क्रवष्ति 
ते अधिक से अधिक एक बप बढ़ा सकती है, अर्थात्‌ उनकी अवधि छ. बष्‌ से जधिक न होगी । 
क्षेत्रीय सप्तति फी सामरा-य शक्षितयाँ भोर काय--श्षेत्रीय समिति के काय, इसल्‍प्रकार हैं--- 
(!) कृषि का विकास, सहकारिता का प्रोज्ाहन देना, लघु सिंचाई के कार्मो--ताज़ावा, नहरा 
आदि का त्तिर्माण व उनका अच्छी स्थिति, मृ, रपना, सावजनिक पार्क, वगीचो को बनाना, वृक्षों 
को लगव़ाना, (2) पशु पालन, (3) कुटीर उद्योग, (4) चिकित्सा व्‌ सावजूनिक स्वास्थ्य, (5) 
शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और सास्द्तिक काय,,, (6) हूरिजन कल्याण काय, (7) नियोजज़ बीज 
आऑक्डे, + (8) अय योजनाये, , (9) ग्राम सभाओ की देख रेख, और (40) सावजत्तिव निर्माण" 
काय,।, , , च 
क्षेरीय समिति का काम सच[लत--अपत क़ुव सचालन हेतु समिति की प्रति दो झाह मे 
कम से कम एक वठक होगी । समिति का; प्रमुख, |उसकी अनुपस्थिति सम वरिष्ठ उप प्रमुख और 
यदि बह, श्री अनुपस्थित हो तो वृनिप्ठ उदु प्रमुख जब भी उचित व आवश्यक समृके उसकी बैठक 
बुलायेग( | यदि समिति,के कृम्त स कम ; /5 सदस्य बेठक बुलाने के ्षिए प्राथना करें तो एक 
माह के भीवर समिति की ड्रैंठक ,बुलामी जायगी । जब की समित्ति चाहे या जिला प्रिपद्‌ अथवा 
राज्य सरकार उससे ऐसा,लउने को वृढ्ढे, तो विकास ब्रधिकारी-ओ्रूम स्तभातरी से, नियत, समय। 
भीवर विकास योजनाये मग्रिया और सप्तिति क्षेत्र के लिए विकास योजनायें, बनायेंगी ॥ समिति 
की कुप्रुकारिसी खण्ड विकास;,अधिकारी, ,उत्पादनू समिति और कल्याण समिति की; सहायता से 
जिला परिपद्‌ अथवा राज्य सरवार से मिले निर्देशा को घ्यात़-मे-रखते हुए योजना का मसविदा 
ठेया; करेगी और उसे क्षेत्रीय समिति के सामने पेश करेगी । जिला-परिपद्‌ की नियोजन समिति 
उस पर विचार करेगी और उसम सशोषन के लिए यदि आवश्यक समझे, सिफारिश करेगी | 
कन्ीय सगठन की उप-समितियाँ--समिति की स्थापना के बाद ,यथाशीज्र विहिंत ढग से 
ये समितिया बनायी जाती है-कायकारिएी, उत्पादन और कल्याण, क्षेत्रीय समिति चाहे तो 
अय समितियाँ-भी वना,सव॒ती है । कायकारिणी, उत्पादन तथा कल्याण समितिया;म क्ृ-प्रद्षेक॒ 
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(>) जिले कौ सहकारी समिति या समितियों का एक प्रतिनिधि, जिसे विहित ढंग से चुना 
जायेगा, (6) ग्रन्य यूनियन अथवा यूनियनो का प्रतिनिधि, (7) सामाजिक, सास्क्ृतिक, साहित्यिक 
या व्यावसायिक कार्यों मे लगे व्यक्तियों मे से राज्य सरकार द्वारा छाँदे गये अधिक से अधिक तीन 
व्यक्ति, (8) लोकसभा तथा विधान सभा के ऐसे सभी सदस्य जिनके निर्वाचिन-क्षेत्रो में जिले का 
कोई भी भाग सम्मिलित हो, और (9) राज्य सभा या विधान सभा के ऐसे सभी सदस्य जिनका 
निवास स्थान जिले में स्थित हो । 
सदस्यता के सम्बघ मे आय जावश्यक शर्तें इस प्रकार हैं--(अ) विभिनिर क्षेत्रीय समितियों 
से आने वाले सदस्यो की सख्या का निर्धारण उनकी जनसख्या के आधार पर किया जायेगा, 
(जा) क्षेत्रीय समितियों से आने वाले कुल सदस्या की सख्या 20 से कम न होगी, (इ) कोई ऐसा 
व्यक्ति जिसका नाम जिले से विधान सभा के लिए वनी निर्वाचक-सूची मे न हो अथवा जिसे किसी 
कारण से अयोग्य ठहराया गया हो, परिपद्‌ का निर्वाचित अथवा विनियुक्त सदस्य नही बन सकेगा। 
(ई) किसी क्षेत्रीय समिति के प्रमुख और म्युनिशसिपल वोड के प्रधान का स्थान खाली रहने के 
दौरान उनके स्थान पर काय करने वाले व्यक्ति परिषद्‌ की बैठकों मे भाग ले सकेंगे और उह 
मतदान का भी अधिकार प्राप्त होगा । (उ) जिस जिले में सात से अधिक खण्ड न हो, उसकी 
परिषद मे से कम से कम तीन और अधिक खण्डो वाले जिले की परिपद्‌ मे पाँच महिला सदस्यायें 
होगी । यदि इतनी संख्या मे उपर्युक्त भ्रकार से महिला सदस्यायें न आयें तो जितनी भी कमी रहेगी 
उसको जिला परिषद्‌ विनियुक्ति द्वारा पूरी करेगी । (ऊ) यही वात अनुसूचित जातियो के सदस्यो 
के बारे में लागू होगी । 
कानून के अतग्रत जिस किसी प्राधिकारी को निर्वाचन-सम्बाधी विवादा कया निणय करने 
का अधिकार हो, वही प्राधिकारी किसी उम्मीदवार को भ्रष्ट व्यवहार के लिए दोषी पाने पर 
अयोग्य घोषित कर सकता है । जयोग्यता की अवधि पाँच वपष तक हो सकती है। अ्रप्ट व्यवहार 
में ये बाते सम्मिलित है--(अ) किसी मतदाता को धोखे, मिथ्या व्यवदेशन ($9 70ा65९॥ 
(४7०7), बल प्रयोग क्षयवा चोट पहुँचाने की धमकी देकर किसी मतदाता के पक्ष म मत डालने 
से रोकना और दूसरे पक्ष से मत डलवाना , (आ) किसी मतदाता से उसको धन देकर अथवा 
लाभ व नौकरी का लालच दिलाकर अपने किसी उम्मीदवार के पक्ष मे मत डलवाना , (३) यदि 
कोई श्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नाम से मत डाले अथवा डलवाये , (ई) जाति, बिरादरी, घम या 
सम्प्रदाय के नाम पर चुनाव के मत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना , और (3) कोई ऐसा काय 
करना जिसे शाज्य सरकार भ्रष्ट व्यवह्मर घोषित करे । 
इनकी अवधि पाँच वय है, परन्तु राज्य सरकार उसे एक वप के लिए बढ़ा सकती है। 
यदि किसी सदस्य का स्थान अवधि समाप्त होन स पूर्व खाली हो जाये तो उसे भरने वाले सदस्य 
को अवधि उस तारीख से प्रारम्भ होगी जिस दिन से वह उस स्थान को भरे । जो व्यक्ति जिला- 
परिषद्‌ का सदस्य किसी समिति या म्युनिसिपल बोड के प्रधान या समिति के सदस्य की हैसियत 
से बने, उसकी सदस्यता तभी समाप्त हो जायगी जब वह म्युनिसिपत्ष बोड था समिति का प्रधान 
अथवा सदस्य न रहे । प्रत्येक जिला परिपद्‌ का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, वे दोनों 
विहित नियमों के अनुमार सदस्या द्वारा गुप्त मतदान से चुन जाते हैं। अध्यक्ष की अपधि पाँच 
बे है, उपाध्यक्ष की अवधि एक वप है और वह केवल परिषद्‌ के सदस्याम से ही चुनाजा 
सकता है 
जज समितियाँ--क्षेत्रीय समिति के सदस्या म॑ ये अग्रतिसित सम्मिलित है--(।) (जल) 
खण्ड और क्षेत्र मं सम्मिलित श्रत्येक टाउन एरिया का चेयरमर्न जौर नाटीफ़ाइड एटिया का पाल: _ 
(जा) सभी ग्राम सभाजा के प्रधान , (३) क्षेत्र कली रजिस्टड सहकादी समितियां या 
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जिसकी जनसस्या 250 या अधिक है, ग्राम सभा झी इकाई होता है। इसमे बम जनसब्या हान 
पर एक साथ 2-3 गाँधी को मिलाबर ग्राम सभा बनाई जाती है। इस समय राज्य मे 72 हआर 
से अधिक प्राम सभाएं हैं। गाँव के सभी वातिंग व्यक्ति, जिनरी आयु 2! वय दो चुनी हा, इन 
सभाज के सदस्य हाते हैं। पर तु जो व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं हैं जपया जो “यायातय द्वारा 
विक्षिप्द परीषित हो गये हैं, ग्राम सभा के सदस्य नही हो छयते । गाँव की उप्रति क लिए याजना 
तैयार बरना प्राम-सभा का पत्तथ्य है। ग्राम सभा द्वारा ही प्रधान ओर ग्राम प्रचायत ने सदस्य 
चुने जाते हैं और प्राम पचायत ग्राम-सता वी आर से ग्राम पिवासत के सारे मायों का सचातन 
करती है। ग्राम सभा ही पंचायत कर लगा सकती है, कर सूची स्वीकार करती है और बजट पास 
करती है। ग्राम सभा के विमश्रण मे ही गाँव वा प्रधान काय यरता है। प्राम-सभा नियमानुसार 
अविश्वास का प्रस्ताव पास करके प्रपान को हटा सबती है, लबिन इस भ्रस्ताव पर गाँव के दुल 
सदस्या के कम से बम आप सदस्या के हस्ताक्षर हान जरूरी हैं। चत वे अयल सम्पत्ति खरीदन, 
दान स्वरूप या अंय प्रकार से प्राप्त बरने, बब्जा करन, प्र+ाध अयवा स्थानातरणा करने का 
अधिवार प्राम-सभा वो है। यदि कई ग्राम सभाएँ मिल्फ्र कोई काम करना चाहें तो संयुक्त 
समिति बनाने का प्रस्ताव भी ग्राम-सभा पास करती है $ 
साधारणत ग्राम सभा की दो बठकें रवी और सरीक की फसला के बाद हाठी हैं। रबी 
की बैठक मे पिछते बप के हिसाब विताब और प्रधान की रिपाट पर विचार किया जाता है तथा 
उहेँ स्दीकार किया जाता है। खरीफ की वठक मे अगले वप के लिए आम-यय के भनुमाना तथा 
निर्माण कार्या के प्रस्तावा पर विचार किया जाता है और स्वीकृति प्रदान की जाती है । इन 
सामान्य बठका के अतिरिक्त प्राम-सभा के प्रधान को यह अधिवार है कि वह किसी समय भी विशेष 
बठक बुला सके । पच्यत निरोक्षक या सहायक विकास अधिकारी अथदा 20 प्रतिशत सदस्यों की 
लिखित माँग पर भी प्राम सभा की वँठक भी युलाई जा सबतो हैं। ग्राम सभा की कायवाही के 
लिए सदस्या की कुल सस्या के पांचर्दें भाग की गणपति अनिवाय है ) 
पंचायत व्यवस्था मे ग्राम पचायता का महत्त्व बहुत है । वस्तुत ग्राम पचायतें ग्राम 
सभाओं को कायकारिणी समितियाँ हैं । ये पाँच दद के लिए चुनी जाती है और इनका एक प्रधान 
हांता है जो ग्राम-सभा के सदस्या द्वारा चुना जाता है। उप प्रधान का घुनाव १्रचायत्र सदस्यां 
द्वारा अपने ही मे से प्रतिवष किया जाता है। ग्राम सभा के सदस्य हाथ उठाकर ग्रामन्‍्पचायत के 
सद्यो को चुनते हैं। इनकी सम्या पद्रह स लेकर तीस तक हाठी है ॥ भभी तक प्रधान भी ऐसे ही 
चुने जात थे, किन्तु कुछ समय से अ्रधान का चुनाव गुप्त मतदान अरणाली द्वारा हाने लगा है । पचायत्त 
की बैठक के लिए सदस्य! की एक तिहाई सख्या, जिसमे प्रधान भी शामिल हाता है, आवश्यक है । 
प्रत्येक पचायत का प्रधान तथा उप प्रवान ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं और ग्राम सभा दो तिहाई 
मंतों से उ हैं उनके पदों से अलग नी कर सकती है। 7954 के सशांधन के अनुसार प्रधान वही 
व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु कम स कम तीस वष हा जौर जो हि दी पढ़ लिख सकता हो । 
दचायत्त का प्रधान वठ़कों मे सभापति होता है, और वह कायकारिणों तथा वित्त अशासन्र को 
देख रेख भी करता है | पचायत द्वारा लगाये गये करा की वसूली करने की जिम्मेदारी उसी पर 
होती है। पंचायत को सारी सम्पत्ति उसी के नियन्त्रण म रहती है और वह पचायत की ओर से 
सब बाय करता है । न + 
- नगरपालिकाओ तथा जिला बोर्डा की तरह इनके बाय थी दा प्रकार के हांत हैं. (() अनिवाय 
काय--सावजनिक रास्ता को बनाना, उनकी मरम्मत व देखभाल करना, सफाई, छुत को बीमारी 
को फैलने से रोकना, फ्लन पर रोकथाम करना, एसी इमारतीो को देख-रेख करना, जो पचायतत 
को मिल गयी हो, जम तथा मरण का लेखा रखना, मुर्दाघाटो तथा कब्रिस्तान) की देखरेख करना, 
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मे इस प्रकार सदस्य हैं--() (अ) क्षेत्र के भीतर भ्रत्यक मण्डल (थयाण०) से एक सदस्य जिसे 
उस मण्डल क प्रधान चुनेग (जा) समित्ति के सदस्यो मं से पाँच सदस्य चुन जायेंगे । (2) प्रमुख 
मौर दोना उप प्रभुख कायवरिणो ' पमिति के पदेन सदस्य होगे और चेयरमन तथा वरिष्ठ व 
कनिष्ठ वाइस चेयरमेन भी रहेंगे । वरिष्ठ उप प्रमुस उत्पादन समिति का पदेन सदस्य व चेयरमेन्‌ 
रहगा। उस क्षेत्र मे यदि कोइ कृषि स्कूल हो तो उसवा' प्रिसिपल उसका अतिरिक्त सदस्य रहेगा । 
कनिष्ठ उप पअमुसत कल्याण समिति का वदैन सदस्य तथा चेयरयन रहया और कैेन मे स्थित हायर 
तथा जूनियर सकण्डरी स्वुला के प्रधानावाय व हैड मास्टरो मे से एक को विनियुक्त सदस्य बनाया 
जायगा। उत्पादन और कल्याण समितियाँ अपने सदस्या मे स एवं की! अपनो अपना वाइस- 
चयरमन चुनेंगी । यदि किसी समिति मं कसी सदस्य या अधिकारी या स्थान अवर्धि से वुव ही 
खाली हो जाय' ता उसे पूववर्णित ढंग स ही शेष अवधि के लिए भरा जायेगा । 
क्षेत्रीय समित्ति के प्रधिकारी व सेवक--प्रत्यक समिति म॑ सण्ड विकास अधिकारी 'उसका 
मुख्य कायकारी अधिकारों होता है। वह अंग्रलिखित शक्तियो व कत्तव्यो के पालन के अतिरिक्त 
समिति तथा उप समितिया के सवेल्पो (7280७॥075$) को कार्या वेत करने के लिए उत्तरदायी 
हाता है । उसके मुख्य काय अग्रलिखित हैं--(!) समिति वे: ताम से घन व आय भाप्त' करना 
और उस क्षेत्रीय निधि से जमा करना, (2) क्षेत्रीय निधि से धन विकाल करें वितरण करना, 
(3) जिलाबीश अथवा विहित अधिकारी को बाय व्यय का हिसाव व रिपोट देना, गिलाधीश' व 
राज्य सरकार को क्षेत्रीय समिति और अय समितिया क प्रस्तावा व सकल्पा आदि पी प्रतियाँ 
भेजना, (4) ग्राम पचायत्ता को उसके विकास कार्या म॑ सहायता देना, (5) क्षेत्रीय समिति के 
क्षय अधिकारियां व सवया को सवा, *छुटटी, वतन वे भत्तो आदि के सम्ब घ में उठे प्रश्या वा 
लिणय करना, (6) ऐसे सभी काय वरना जो कि उस सीपे जायें, बौर (7) लैत्रीय सरद्विति की 
और से किय जाने वाल सभी वार्यों के उचित पालन व ठेका आदि वः लिए वही उत्तरटयी होगा । 
क्षेत्रीय समिति के आय कोर्य करत के लिए समिति के अधीन अतक अधिवारी वे बमधारी 
रहेंगे। प्रत्यक विकास खण्ड के सभो अधिकारों व' कर्मचारी क्षेत्रीय समिति व अपीत +र दिय गये 
हैं। इनके अतिरिक्त जिला-परिपद्‌ क्षेत्रीय समिधिया के पाय कार्या ये सचावन के लिए जतिरिक 
कमचारियो कीं भी व्यवर्स्थों करेग)) प्रत्यक्रों क्षेत्रीय स्रम्रिति कर छिए एप क्षत्रीय निर्धि ह्वासित 
की गयी है! जिसमें समिति का सभी ब्राता स श्राप्प पन, बाव - ऋख रखे जाते हैं। धोतीय 
समिति उस आय के किसी जश्न को किसी विद्यय प्रयाजन के विए जक्ति तर सकवी है । संम्रिति 
का कोप! सरकारी खजाने या वत' मे रखा जाता है। समिति की सम्पत्ति में उसके नयने आते 
शमि आदि सम्मिलित हैं। समिति का वजट वायतारिणा पमिति प्रीयप 34 माच से £ 
उत्पादव व वल्यारा समितिया वी सहायता स तयार करती है । वजट में जायामी वित्तीय दा? 
लिए आय भर व्यय क विस्तृत जनुमान दिय जात | बोर साथ ही यवाव व्यय वा 4४ £ 
भी उस बजट के साथ प्रमुख जिया परियद्‌ वा नजता है आर जिलान्यरिपद्‌ छप लिंग, 
के सामने रखती है। नियोजन समिति द्वारा की यय्ी हॉवि $ वरियास ये सियारिय है 


हा भजों जातों हैं ओर तब खेजीय सम्रिति उत सनी उाना पर विस्तार कर बज 
। 
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फ्िय जाते हैं जिस क्षेत्र म जपराय हुआ हा । माल मे सुतदमें उस क्षेत्र ॥ पंचायती अदालत 
मे दायर फ़िय जातें हूँ जिसम मुरदमे से समम्या पत् भूमि स्थित हो । इन अठाउता मे निम्न प्रहार 
के मुतदमे सुन जा सफते हैं-- 

000 झुपये तय प्री मालियत मे मुरदम इनके अधियार क्षेत्र में आते है, पर तु सरयार 
चाह ता इन भदातता यो 5000 रुपये की मावियत तर व मुतल्म सुनने वा अधिकार दे सकती 
है। इन मुऱदमा को दायर बरतने यी नवधि तीन वय है, परन्तु पपुआ जादि द्वारा बी जान वाली 
हानि स सर्म्या घत मुउदमा को छ महीत के भीतर ही दायर विया जा सकता है। ये सरकारी 
नौकरा पर मुकदमा नही चला सकती । ये जदालतें आग लिस विभिन्न प्रवार के छोट अपराधा 
से सर्म्या वत मुरदस सुन सवती ह- () सावजनिय स्थाना पर झगड़ा वरना, (2) 50 रुपय 
तय की चारी के मुक्दम, (3) किसी को पीटना या हानि पहुँचाना, इत्यादि । 
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कद्रीफरण--प्राय सभी विद्वानु लसखफ्न इस विषय मे एस्मत हूँ कि फ्रांस मे राष्ट्रीय 
प्रशासन वी प्रयान विशेषता शक्तियां या रेद्रीय सरवार के हाया मे एकीररण बथवा केद्रीशरण 
हूं। स्थानीय सस्थाओ पर वाद्वीय सरतार का प्राय पूण नियत्रण है। इसी कारण फ्रोंच पद्धति 
को स्थानीय स्वधास्तन के स्थान पर स्थानीय शासन वहना जपधिर उपयुक्त प्रतीत होता है । कुछ 
लेखक तो यह बहते हैं वि फास मे स्वानीय शासन नहीं, वरवु स्थानीय प्रगाप्तन फ्रास में विभिन्न 
इबाइया की चुनी हुई परिपदें अवश्य हैं, कितु उनकी टाक्तियाँ बत्यत परिमित हैं और उन पर 
बहुत बडी सीमा तक प्रीफतदा अथवा उप प्रीफक्टा शा नियात्रण रहता है। यहाँ पर हम शासन 
और प्रशासन का अ तर भी बढ़ाना आवश्यक है । चासन का अय नीति और उसके कार्या/बत्त 
करने वे! लिए शतक्तिया क॑ प्रयोग से है, प्रिटेन म॑ स्वानीय सस्थाआ को स्थानीय मामला मे पहल 
और उनके प्रवाघ के अधिकार प्राप्त है अत उ हू स्थानीय शासत की इंकाइयाँ कह सकते है। 
इसके विपरीत फ्रास मे स्थानीय इकाइयाँ वास्तव म राष्ट्रीय प्रशासन का ही अग मात्र हैं । 

एकरूपता--उपयुंक्त 4 ही परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश मे एक ही प्रकार की स्वानीय 
सस्याय है । फ्रास्त के सभी प्रदेशा म एक ही श्रकार ज्री निर्वाचित प्रिपददे, श्रीफट और मयर 
मिलते हैं, जिनके आधार एक ही राष्ट्रीय कानुन है । उनव आय स्लोतो और इृत्या में भी अत्यधिक 
समानता है । 

केद्रौप नियत्रण या सरक्षण--शक्तिया के एकीकरण के वारण के द्वीय सरकार स्थानीय 
शासन की इकाइयो पर अत्यधिक निय भ्रण के अधिकार रखती है । वास्तव म॑ क॑ द्वीय निय तण 
स्थानीय शासन की एक मुख्य विश्येपता है। इस नियात्रश का आजबल प्रशासनिक सरभरण कहते 
है । इसका आशय यह है कि स्थानीय समुदाय, वालको की भाति, अपने स्थावीय मामलों का भी 
प्रव ध नही कर सकते । इस निय-त्रण अथवा सरक्षण के कई ढग हैं, और केद्रोकरण की 
मात्रा स्थानोय शासद की इकाइयो के अनुसार कमर या अधिक है । कम्यूनों म॑ सीमित विकेद्री 
करण है, पर तु डिपाटमटा म खुला के द्रीकरण है । विकेद्रीकरण भौर सरक्षण साथ साथ चलते 
है, सरक्षण की सबसे उत्तम परिभाषा इस प्रकार है--'उन सभी शक्तियो का योग जो कानून द्वारा 
विके द्रीकृत निकायो और उनक कार्यों पर उच्च अधिकारी को इस उद्देश्य स सौंपी जायें कि 
सामा य हिंता की रक्षा हो सके!” सरक्षण के कई पहलू हैं, परन्तु उह दो मुख्य समूहा मे रखा 
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बच्चो वी शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल चलाना, हाटो तथा मेलो का प्रव ध करना, सावजनिक कूजा 
का बनवाना, उन्नकी मरम्मत कराना और पचायत की सम्पत्ति की रक्षा करना आदि | पचायते 
पचायती अदालत के पचो को भी चुनती है। ऐचिछिक काय--साधना क॑ अनुसार पचायते चाह 
तो ये काय कर सकती है--रास्तो के क्नारे तथा सावजनिक स्थाना पर पंड लगाना, पशुओ की 
नस्ल को सुधारने तथा उनकी बीमारियों को रोकने का प्रव व करना, गावों की खेती की उमति 
में सहायता करना, पुस्तकालय तथा वाचनालय स्थापित करना, आमोद-प्रमोद के लिए व्यवस्था 
करना, रेडियो जादि का प्रबघ करना, गाव के किसाना के लिए सरकार से तकावी ऋण दिनवाने 
व बेंटवाने मे सहायता करना । 
पचायते डिस्प सरिया भी खोल सकती है जौर उ ह चौकीदारों की नियुक्ति व तबादले में 
भी कुछ भाग लेने का अधिकार है | पचायते गाँव के लेखपाल, पुलिस के चौकीदार तथा टीका 
लगाने वाले के आचार की जाच कर सकती है और उनके तवादल या पद से हठाये जान की 
सिफारिश भी कर सकती है। तीसरी पचर्वीपय योजना के अआतगत ग्राम पचायतों को नये 
उत्तरदायित्व सौप गये है भौर उत्तका विकास करन के हेतु ग्राम सभाआं को ऋण देने की व्यवस्था 
की गयी है | वह ऋण ऐसी सम्पत्ति बनाने और योजनायें कार्या वत्त करने के लिए दिया जायगा, 
जिनसे ग्राम सभाये न केवल ऋण का भुगतान कर सके अपितु भाय अजत के स्थायी सावन 
विकसित कर सके । 
ग्राम पचायता की बेठकें प्रधान द्वारा या उसकी अनुपस्थिति म॑ उप प्रधान द्वारा किसी भी 
समय बुल्लाई जा सकती है । कम से कम एक तिहाई संदस्या की लिखित माग पर पद्ह टिन के 
जदर पचायत की बैठक बुलानी आवश्यक है। पचायत की वढ़क महीने म कम से कम एक वार 
अवश्य होनी चाहिए | साथ ही बठक की सूचना सदस्यों को कम से कम पाच दिन पहले मित्र 
जानी चाहिए । साथ ही उ ह बैठक की तिथि, समय और स्थान की सूचना के साथ विचारणीय 
विषयो की जानकारी करा दनी चाहिए | ग्राम पचायत की कायवाही के लिए प्रवान और' उप 
प्रधान को सम्मिलित करके पचायत के सदस्या की कुल सरया के एव तिहाई सदक्ष्यो की उपस्थिति 
आवश्यक है । गाव पचायतें ऊपर बशित कार्यो का सुचारु रूप स चलाने के लिए समितिया बना 
सकती है । प्रत्येक समिति मे पाचर से लक्र सात तक्र सदस्य हो सकत है, जिह एक वष के लिए 
चुना जाता है । यदि दो या अधिक पचायते चाह तो विगेय काय के लिए अपन अपने प्रतितिधियों 
की मिल्री जुली समिति भी बन सकती है। तीसरी याजना मे पचायत माजियों क प्रशिक्षण के 
लिए व्यवस्था की गयी थी। 
प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्य पचायती अदालत के लिए पाच सदस्य घुनते है । तीन से 
लकर पाँच ग्राम-सभाजों तक के समूह के लिए एसी नदालत होती है। इस समय उत्तर प्रदेश म 
इनकी सख्या आठ हजार से कुछ ही अधिक है । पचायती-अदालत के सदस्य जपन मे स एक वो 
संरपच चुनत हैं--पर तु सरपच केवल पढा लिखा व्यक्ति हो सकता है । सरपच प्रत्यक मुकदम के 
लिए पचायती अदालत की सदस्या मं स पाच को छाटता है, उनकी छाट करते समय उसे इन 
बाता का घ्यान रखना जावश्यक है--() इनम एक सदस्य ऐसा हो जो मुकदम की कायवाहीं 
तथा गवाहा के बयाना को लिख स्र्के (2) एक एक सदस्य उत ग्राम सभाजा का अवश्य हाना 
चाहिए जिनके वादी व प्रतिवादी रहने वाल हो, और (3) रेप पच अजय ग्राम सनाआ के हाने 
चाहियें। पचायती अदालत का मुख्य कायालय सरकार द्वारा नियत केद्ध मे हांता है। य॑ पचायतें 
महीने में जितने दिन आवश्यक हो काय करती है। इनके क्षेत्राविक्रार म दीवानी, फ्ौजदारी नौर 
माल तोना ही प्रकार के मुकदमे आत है। दीवानी मुकदमे उस क्षेत्र की पचायनें बटालत में दायर 
किय जात है जिस क्षेत्र वा प्रतिवादी रहन वाला हो । फोजदारी के मुत्दमे उस अदालत में दायर 
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स्वामियों को सभी प्रयार की सूचना तथा विशायतें भेजता रहू। यह मजि-यरिपदु व समयन मे 
लिए डिपराठमट के प्रतिनिधिया का भत प्राप्त कयन भे॑ सहायक हाता है । वास्तव में यह अपनी 
शक्तिया का प्रयाग जपन स्वामियां पे द्वित में करता है। डिपाटमट के वमचारिया व अध्यत व 
नाते यह डिपाटमंद ये जनक सपा ही नियुक्ति करता है, परिषद्‌ ने! सामने आने वात क्ायक्रम 
को तयार करता है, परिषद्‌ क॑ विणया को काय रूप दता है, उसता चजद तैयार करता 
है. और उसके छुनावा पी दस रंग प्रसता है। प्रीफष्ठ परिषद्‌ के प्रति उत्तरदायी नही हांता , 
एक प्रतार से वह तो उसत्रा स्त्रामी होता है। यदि परिषद्‌ ओर श्रीफाद में काई मतमेद हा 
जाता है ता उसया निणम एटीरियर था मरी उरता है| प्रीफ॑सट का पद बड़े महत्त्व वी सस्‍््या 
है वयातजि सम्पूण स्थानीय शासन पद्धति उसके ऊपर पूल वी तरह घूमती है । परिस मे माीत- 
मण्डल आते हैं और चल जाते हैं. परतु प्रीपैस्ट और उनर अपीम अधिकारी सम्पूण प्रशासन 
सुचाद रूप म चलाते रहते है। फ्रास म कहावत है कि “जा व्यक्ति फ्रास मे जम लता है, उस 
लिए प्रीफरट सभी प्रकार के काय उरता है। प्रीफाट अपनी जनता मे पिता समान है ।/ 
डिपाटमट फी कॉसिल--फम्यून वी तरह डिपाटमट भी स्वामीय शासन वे राज्योय 
प्रतासन दाना वो ही क्षेत्र है। टॉना व प्रशामन मे थतर यह है वि डिपाटमट मे प्रास्तोय 
प्रशासन कार्यालया के साथ साथ रेंद्रीय मत्रालयों | भी विक्षेद्रीहन फार्याल्म हैं। जबकि 
डिपाटमर मे प्रीफाट राष्ट्रीय सरकार का प्रतिनिधि हांता है, स्थानीय इत्या व लिए एक जनरल 
बौसिल हांती है । इस कौंसिल का सभापति प्रधान बहलाता है। ये जौस्िलें अपनी रचना के 
आधार पर महत्वपूण सस्थाए है, किंतु इृत्या की दृष्टि स उनका महत्त्व बहुत कम है। वास्तव 
मं उ ह त्तो बहुत स मामला मे कंबल विचार अथवा वाद विवाद का हो नधिकार है, वास्तविवा 
शक्तियाँ तो प्रीफबट को ही प्राप्त हैं। कौप्तिल क सदस्या का निर्वाचन के टना म हाता है। प्रत्यक 
कौसिल ये सदस्या वी सख्या उसके अधीन वन्‍्टना की सरुया पर विभर करती है, क्योकि प्रत्यक 
केटटन उसम एव' प्रतिनिधि भेजता है । सवस वडी बौसिल म॑ 67 सदस्य हैं जौर सवस छोटो म॑ 
बेवल )7 । उन सभी वा निर्वाचन एव ही प्रकार स होता है, जिसके जाधार वयस्क मताधिकार, 
प्रत्यक्ष चुनाव और गुप्त मतदान हैं॥ अतएव, भारत यी भांति स्थानीय और राष्ट्रीय चुदावा के 
लिए मत्तदान समात है । सदस्या वी अवधि छ वष है, किन्तु आध सदस्य प्रति तीन बंप पश्चात्‌ 
पंदो से निवत्त होते हैं। यह उल्लेखनीय है. वि बहुत स सदस्य डिपाटमट वी कौंसिल के भी 
संदस्य रहते है) ३ 
कौपिल क॑ प्रतिवष दो नियमित सत्र होते हैं और उनके विलेष सनत्रे भी बुलाय जा सकते 
है । यद्यपि कौसिल स आद्या यही की जाती है कि वह डिपाटमट की विघायी व मननात्मक सस्या 
के रूप म काय करे, क्चतु वास्तव म इसके काय बहुत ही सीमित और कम महत्त्वपूण है। 
अधिकतर विपया के बारे म कानुन राष्ट्रीय ससद ही बनाती है। इसके अतिरिक्त इनक निणयो का 
शाष्ट्रीय अधिकारी उलट सकते है। कांसिल तो कंवल उहो विपया पर वाद विवाद कर सकती 
है?! जिह प्रीफकट उसके सामने रखवाता है। फिर भी यह वापिक बजट पास करती है, 
एसो डाइजमटा के बीच प्रत्यक्ष करा का वितरण करती है, (आल क लखो की जाँच करती है, 
बना वे मार्मों फ्री देख रेस करती है, ओर विभिन्न प्रकार के जध्यादेश जारी करता 
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है । प्रमुख वास्तविक प्रशासन से उसका कोई सम्बघ नही, यह तो केवल इन विपया से सम्बा घत 
प्रशासनिक अश्नो पर ही विचार करती है। इसके ससद के उच्च सदन के सदस्याक 
डे 
“५ ऊपर उपछ त्ेट गाय ]०दब ढणा०्टाव एथ्या। ॥९$00७ 
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जा सकता है--राजनोतिक तथा वित्तीय। राजनीतिक सरक्षण क॑ दो पहलू है--विके द्रीकृत 
निकाया के अधिकारियों व सेवको पर निय तवण और उनके निणयो पर नियात्णा। वित्तीय 
सरक्षण के भी दो मुख्य पहलू हैं--बजट की स्वीकृति और स्थानीय मिकाया क॑ हिसाबा की जाच 
पडत्ताल । 

स्थानीय क्षेत्रो और अधिकारियों का द घ रूप---प्रत्यके डिपाटमट और एराडाइजमंट की 
स्थापना के दो मुख्य प्रयोजन है--एंक ओर तो वे राष्ट्रीय कानूनों का लागू करने, ययायिक 
प्रशासन, करा के वसूल करने आदि कार्या के लिए राष्ट्रीय प्रशासन की इकाइया है, दूसरी ओर, 
वे स्थानीय शासन के क्षेत्र है, जिनकी अपनी स्थानीय परिपदे, अधिकारी, उप कानून, बजट जादि 
होते है । इमकी ही भाति इत लेनो के मुख्य अधिकारिया के अधिकारा व हत्यों का भी दृहरा 
रूप है । एक ओर प्रीफक्ट और उप प्रीफकट अपने अपने क्षेतर मे राष्ट्रीय प्रशासन के अधिकारी है, जा 
राष्ट्रीय कानुनो को लागू करते हैं भौर कर वसूल करते है । साथ ही साथ वे स्थानीय परिपदा वे 
निणयो को भी कार्या वत करते है इस रूप में वे उन संस्थाओं म॑ कार्यकारी अधिकारी है । 

स्थानीय शासन का सगठन सक्षेप में इस प्रकार है . तीसरे गणत-न मे तो प्रीफक्ट जपन 
क्षेत्र में केद्रीय सरकार का प्रतिनिधि होता था और साथ ही साथ वह डिपाटमट के शासन का 
अध्यक्ष भी होता था । इस प्रकार उसके हाथा में स्थानीय शासन की प्राय सभी शक्तिया के द्रत 
थी। प्रीफैक्ट वी नियुक्ति इटीरियर म नी की सिफारिश्न पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी । 
बतमान सविवान के अनुसार प्रीफकट की नियुक्ति मात परिषद्‌ के थादेश्व द्वारा की जाती है । 
पर तु व्यवहार म पहले भी उसकी नियुक्ति इटीरियर मजी द्वारा हावी थी और अब भी होती 
है । प्रीफंक्द एक प्रकार का स्थायी अधिकारी होता है, कि तु उसका पद कुछ सीमा तक राज 
नीतिक है ।॥? यद्यपि प्रीफैक्ट दलगत राजनीति म भाग नही लता विन्तु उसकी नियुक्ति मियां के 
आतापालन के अधिकार पर की जाती है। प्रीफैक्टो को साधारणत पद स नही हटाया जाता, 
कि तु बहुधा नये शासन के पदासीन होन पर उनके तवादव होते रहते है । 

अपने डिपाटमंट मे प्रीफेक्ट राष्ट्रीय शासन की सम्पूण शक्तिया का प्रतिनिधि होता है । 
इस रूप में वह क्षेत्रीय प्रशासव की दख रेख और उस पर निय तण करता है। शिक्षा, सावजनिवा 
निमाण कार्यों, सडको के बनवाने और पुलिस आदि क॑ क्षेत्र मं उसकी ?क्तिया बहुत ही विस्तृत 
होतो हैं। सावजनिक सुरक्षा के क्षेत्र मं तो इसका भाग अत्यधिक महत्त्वपृण है। इंटीरियर वा 
सज्नी सम्पूण पुलिस पर नियनण रखता है। साधारण पुलिस व्यवस्था स्थानीय सस्थाजा वा 
अधीन है, किन्तु उस पर प्रीफकट का नियवण रहता है। उसकी पुलिस शक्तियाँ प्रेस, सावजनिक 
सभाओ, सावजनिक श्वास्थ्य आदि को नियमित करन वाले कानूना क लागू करन तक सीमित है । 
वही जेलो ओर »स्पताआ की दख रेख करता है ॥ अपन डिपाटमद म सँक्डो अवीन +मचारिया, 
श्िक्षको, कर वसूल करन वाला, जनक प्रकार क इसपंवटरा का नियुक्त करता है । वह अपन 
अधीन कम्यूनो के प्रशासन को नी दख देख वरता है । कम्युना की परिपदा व वापिक बजट पर 
उसकी स्वीकृति प्राप्त की जाती है | वह कम्यूना क कुछ अधिकारियां की नियुक्ति करता है जोर 
कम्यूना के मेयरा या सदस्या को निलम्बित नी कर सकता है । के 

राष्ट्रीय सरकार का क्षेत्र म श्रतितिद्ि होन के नाते उसता यह नी एक महत्वदूप् हा 
है कि वह झासन का समर्थन कर जौर उनके मता व प्रचार मं भी उहायक हो #र अपर 
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प्रशाशाव या अध्यक्ष होता है । प्रयम रूप मे यूं बपा गृस्‍्या हे स्वतत्त्र रूप म, मम्यून कौसित 
भी प्रत्ति बिना दिसी उत्तरदायित्व में बरता है । इस ध्षप्र मे उसझ ऊपर उप प्रीफ़ाट और प्रीफाट 
जा नियज्रण हांता है। इस रूपम यह सरकारी प्रादगा, आदशा आदिया लायु करता है, 
जनगणता, निर्याचन सूची तेंपार पराना, शिक्षा आदि मी दस रस करना भी उससे इत्य है। 
पम्मूत बाय मुख्य जधियारों हो। के पाते बहू यौसिल थी बढ़ा या सपापतित्व परता है, रिपाद 
तयार परता है, स्मुतिप्तिपत्त सेवाआ या प्रवाप ररता है जौर गौमित पी स्वी7त्ति के लिए बजट 
तैयार बरता है। मयर ये तीव सहायय मयर हांत हूँ और स्वाया उच्च जधिवारिया मे साधारण- 
तया एऐ संम्नेटरी जारल और एप उप सफ़्टरी जनरल । सफ़ेटरी-जयरल का अधीन ये विभाग 
रहते हैं--तय नी री, आाधथिय म्युनित्तिपलिटी ये उद्यम, वित्त और सम्पत्ति | म्युनिसिपल प्रशासन 
के आय विभाग जसे रिवाड, पुलिस, सास्टतिय, सामाजिय और जन स्वास्थ्य उप सक्रेटरी जनरल 
के जधीन रहूत हैं । 
पेरिस फा म्युनित्तिपल शासन--अय देगा वी भाँति द्ग वी राजघानी अर्थात्‌ परिस का 
स्थानीय शासन विरेष ढंग वा है। वास्तव मे परिस राजनीतिक, बौद्धित और आदधिव क्षत्रा मं 
देश या नता है वैस तो परिस भी एक यम्यून है, तितु अपन प्रिशेष महत्त्व के बारण इसका 
शासन भिप्न है। परिस अथवा सीने रे डिपाटम ट का हासन दा प्रीफरटा में विभक्त है। इनम से 
एफ प्रीफ्य्ट तो भय प्रीफबटा वी जाति डिपाठमाट का अध्यक्ष होता है और दूसरा प्रीफेवट पुलिम 
का प्रमुख होता है । अतएवं उसने मुस्य शृत्य शा ति ओर व्यवस्था बनाये रसना है। परिस बीस 
एरोडाइजम-दा मे बेदा हू, अत्येक का अध्यक्ष मयर कहलाता हैं। परन्तु चूकि इन मेगरा की 
नियुक्ति इण्टीरियर 4 म॒त्ठी की सिफारिश पर मात्र परिषद्‌ द्वारा की जातो है अत वे उप प्रीफव्टा 
बे समान होते हैं । परिस की एप नगर परिपदु (०७७ ००ण्याशा) भी हैं, जिमम 84 सदस्य हैं । 
यही डिपाटमे ट की जनरल कौपिल के काय भी करती है । इसके सदस्या को वतन मिलता है, 
बमोकि उनका पद पूर समय काम या है | परतु इस यौसिल की श्वक्तियाँ भी सोमित ही हैं। 
स्थानीय शासन की समालोचना--विभिन्न लखका न इस पद्धति के पक्ष और विपक्ष भ 
बई युक्तियाँ दी हैं, जो सक्षेप मे अग्रलिखित है--पक्ष मे--() करदाताआ के हितों की रक्षा के 
लिए केद्रीय सरकार का बडा नियात्रण उपयोगी है, जिसस वि अपव्यय ने हो, (2) केद्रीय 
सरकार को अपने कानूनों को कार्यावित कराने के लिए स्थानीय अधिकारिया पर वियत्रण रखना 
चाहिए, ओर (3) स्थानीय शासन का रूप सभी भागा मे एक सा है, अतएवं नागरिका के लिए 
वहे सीघा और सरल है। नि संदेह स्थानीय घासन पद्धति म॒ स्वभावत महत्त्व और जीवन दोना 
ही है । यह एसे देश की जावश्यक्ताआ के लिए उपयुक्त है जहाँ राष्ट्रीय सरकार स्थानीय 
अधिवारियो पर अत्यधिक मिय भण रखना चाहती है। फ्रांस की प्रीफक्ट व उप श्रीफक्ट की 
योजना, बेल्जियम, हालेण्ड, ग्रीस, इटली व दूर तथा निकट पुव के देशा तक फैल गयी है । 
विपक्ष मे--() इस पद्धति का आधार नोक रशाही है ओर यह प्रजातज के सिद्धाता के 
विरुद्ध है, व्योकि नागरिकों को स्थानीय क्षेत्र मे भी स्वशासन के पर्याप्त अधिकार श्राप्त नही है, 
(2) के'द्वीय सरकार पर काय भार अत्यधिक है, (3) स्थानीय मामलों पर केद्वीय सरकार के 
अत्यधिक निय तण के फलस्वरूप स्थानीय जनता के पहल (77॥780४6) पर कठार रोक लगी है, 
(4) स्थानीय शासन पर राष्ट्रीय सरकार के माजिमण्डला की अस्थिरता का बुरा प्रभाव भी पडता 
है, और (5) दश की राजनीति इन कारणा से अपक्षाकृत अधिक गे दी है । अत मे, यह अत 
उठना स्वाभाविक है कि यह पद्धति क्यों प्रचलित है ? इसके उत्तर मय बातें दी जा सकती है-- 
(] से त्री और अधिकारीगण अपनी शक्तियों में कमी नहीं चाहते, (2) फ्रेंच जनता इसे सहन 
करती भा रही है, भौर (3) आज्रोचक किसी सुधार याजना पर सहमत नही है। 
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चुनाव मे भी भाग लेते हैं । प्रीफेक्ट के नीचे प्रमुख कायकारी अधिकारी सेक्रेटरी-जनरल होता 
है | डिपाटमट का प्रशासन कई विभागो मे बेटा रहता है यथा पुलिस, वित्त, सावजनिक सहायता, 
आधिक और सामाजिक कृत्य । प्रत्येक विभाग का एक मुर्य अधिकारी होता है। डिपाटमेट 
साधारणतया इन संवाआ का सचालन करते है--सैनिक मामलो और नागरिक रक्षण की ब्यूरो, 
डिपाटमेट का बुलेटिन, पशु चिकित्सा, भवन निर्माण, पानी की व्यवस्था, अग्नि से रक्षा और 
आपातकालीन सहायता, व्यावस्तायिक योग्यताओ का नियन्‍्नण, जन स्वास्थ्य, प्रयोगशालाएं, शिश्वु 
ओर परिवार की रक्षा, सावजनिक गह निर्माण इत्यादि । 

एरो डाइजमेट--प्रत्येक डिपाटमेट कई एरो डाइजमट में बेंढा होता है और प्रत्येक 
एरो डाइजमट में कई के टन होते है । इन उप विभागों का प्रशासन की हृष्ठि से महत्त्व बहुत कम 
है। प्रत्येक एरोडाइजमेट का अध्यक्ष एक उप-श्रीफक्ट होना है और प्रत्येक की अपनी एक 
निर्वाचित कौसिल होती है | केटनो का अपना कोई नागरिक जीवन नहीं है, के टन तो केबल 
एरोडडाइजमेट के किसी बडे नगर के पडोसी क्षेत्र का के द्र होता है, उस नगर में अनेक सरवारी 
कमचारियों के निवास व दफ्तर का के द्र हांता है। एरो डाइजमंद की कौसिल के कृत्य नाममान के 
है। यह न कोई कानून बनाती है ओर न बजट पास करती है। कुछ समय पूर्व तक यह कौतिल 
कम्यूनो मं डिपाटमट के करी के कोट नियत करा सक्रती थी, पर तु अब उससे यह काय भी छीन 
लिया गया है । तीसरे गणतन्न मे कांसिला के सदस्य सीनेटरा के चुनाव मे भाग लते थे । 

म्युनिसिपल शासन प्रर्थात्‌ नगरो, कस्बों थ गावो का शातन--म्थुनिसिपल शासन की 
इकाइया कम्यून है. जिनका स्थानीय झासन मे वडा महत्त्व है। कम्यूनां की सख्या 38,000 से 
कुछ ऊपर है, वे क्षेत्र और जनसरया म एक दूसरे से भिनर है। कुछ तो बहुत छांटे और बुछ बडे 
बडे नमर हैं। प्रत्येक कम्यून की एक निर्वाचित कौंतिल हांती है । 500 तक की जनसरया वाले 
कम्यूब की कौसिल में ! सदस्य हांते हैं, अधिक जनसरया वाल नगरो की फौधिला की सदस्य 
सस्या अनुपात मे वडी हांती है। 60 हजार और अधिक जतसख्या वाले नगरा की कींसिला मे 
37 सदस्य होते है, किन्तु पेरिस कम्यून इसका अपवाद है। देन कौसिलो की रचना, उनका संगठन 
आदि कानूना द्वारा निर्धारित है। इनके सदस्यों का चुनाव भी डिपादमटा की कांसिला की भाति 
होता है केवल अतर यह है कि इनकी अवधि चार वष है और इन सभी का निवाचन एक साथ 
होता है। कौसिल के सदस्य अपन मे से एक मेयर और एक से लकर बारह तक सहायक मेयर 
चुनते हैँ, जिनकी अवधि कौंसिल के ही समान है। मेयर, सहायक मगर और कौसिल के सदस्य 
मिलकर कम्यून के शासन को चलात हैं । हर 

दखन मे कौंसित की राक्तियाँ व्यापव ओर विस्तृत हैं। इह वम्यूना के सभी मानता हि 
विचार करने और स्थानीय हिंसा पर मत देने के अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु वास्व॒द मे 585 
शक्तिया भी कम और मीमित हैं। प्रथम ता ऑमिल उबत मनतात्मक निक्ाव हैं डे अप्ट/व है 
अधिकार नहीं रखती। प्रयासन काम मयर और सद्ायर मयर करत हैं। व क्ञोपिए हे ध्य 
होत हैं किन्तु कौॉसितव उनसे अपनी इच्छाआ करा पालन करा में बम होपे २ 


७० 


3 रि शो महत्त्वपून किश्नि हो में६ 
कसिल प्रशासत काय पर वियत्रण नह्ठी रम्नती । दूधर, कुछ महत्त्ववत पा 


तभी हम ल्‍स् शेर ७ हज 
देनी कार्या वत्ध हो सकते है जयकि देन वर उच्च अपिकारिया की सोडा 
पुलिस जोर दिखा आदि डिपाउनेे है रद 


व अरब 6 में उच्च अधिवारियों (प्रीझेकेट डिएड (« नं 5० 
पकारो) को ऊासित हे ठिपया पर प्रविवेश (#०) की यही हल हे दे बह 
ववाज्यवस्था, जाय ये सता आदि का बव घर इनक महत्वपर्द रू ६ है 
पकियाँ समर क याद म 5 । पर तयरा के मेयर कादर मे औ 

काय प्राब्कड की नाॉडि लो प्रद्मर र द्वाव हंबह केटीर परे रे 


क्् 
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विनाप देख रस करत है । इन विभागा मे य हैं--स्वायत्तता, शिक्षा और पवल्याण के मनत्रालय । 
दूसरे समूह के पार्यां वे सम्ब घ मे प्रत्येक स्थानीय इबाई विधायी और कायपालन दाना दही प्रकार 
क॑ काय करती हैं। स्थानीय शासन की सस्याआ के भातगत यायिय् सस्थाएँ नही हैं, ज्याय- 
प्रशासन व बाय राष्ट्रीय सरवार वे अधीन है। स्थानीय शासन थी मस्थाएँ परूणतया केद्रीय 
सरकार वी दया पर नही हूँ । उनस सम्ब।पित कानुन व अनुसार उनता सम्बन्ध इन कार्या स 
है--सावजनिक व्यवस्था बनाय रखना, सावजनित स्वास्थ्य वी रक्षा, पाकां, खेल के मदाना 
हरा, सिंचाई व्यवस्था, जिजली, गैस, सावजनिक परिवहन, उायसाना, स्वूवा, पुस्तकालया, 
गस्पतालो, सग्रहालया, बूढ़ा क॑ लिए घरणभवना, जेला, मुर्दाघादा, पीडितों वी सहायता, निवासिया 
या रजिस्ट्रेशन, आय स्थानीय सस्वाणा क॑ वार्यों स राम वय स्थापित वरना, स्थानीय कर लगाना 
ओर उ'हू एक्थित कराना इत्यादि ) 
स्थानीय सभायें--प्रीफेचरों की सभाआ का आसार कानून द्वारा निर्धारित है, उनम 
जनसस्या के थाधार पर 40 और 420 के बीच मे सदस्य हात हैं। नगर सभाआ के सदस्यों की 
संख्या भी कानून द्वारा ।0 और 00 वे बीच निर्धारित है। प्रीफेनचरो की एसंम्बलिया गौर 
तगरा। की कौसिला के सदस्या का 4 बष वी अवधि के लिए चुनाव हाता है, परतु उदहेँ क्रमण 
गबनर व मेयर विधुटित कर सकते हैं। सदस्या का मतदाताओ द्वारा प्रस्यावतन #ी हा समता है, 
जा सम्पूण नियाय के विघटन की भी माय कर सकत हैँ। स्थानीय निकाय स्थानीय स्वायत्तता 
काजूत में प्रगशित विपयोक वारेस उप विधियाँ बना सबत हैं, वयाकि विधियाँ (कानून) ता 
केबल राष्ट्रीय डायट ही वना सकती है । गवतर या मयर सम्य थी निकाय द्वारा पारित उप विधि 
पर प्रतिषेध का आधिवार रफ़्ते है परतु सम्वायत निक्राय इस प्रकार स प्रतिपेधित ठप दिधि 
को 2/3 के बहुमत से प्राप्त कर सफ्ता है। 
गवनर ओर मेयर भी जपनी अपनी निकाय के मतंदाताआ द्वारा चार वपष की अवधि के 
लिए चुने जाते है। उ हैं मतदाता प्रत्यावतन द्वारा पद स हटा सफ़्ते हैं तथा सम्बोधित सभा वे 
सदस्य अविश्वास क प्रस्ताव द्वारा भी उहूँ अपदस्थ क्या जा सकता है। स्थानीय स्वायत्तता 
बानून मे व्यवस्था है कि गवनर राष्ट्रीय सरकार के जग रूप मे काय करते हुए क्षमता प्राप्त 
कैबिनेट म नी के निदेशन और देस रेख के अधीन रहता है। ऐस हो मेयर, जबकि वह राष्ट्रीय 
सरकार के लिए काय करता है, क्षमता प्राप्त मात्री और प्रीफ़ेकचर व गवनर वे निदेशन और 
दख रेख के अधीन रहता है । इस प्रकार स्थानीय मुख्य कायपालिकाओ को दो स्वामिया की सवा 
करनी पडती है, वयोकि व राष्ट्रीय मामली म राष्ट्रीय सरकार के अभिकर्त्ता के रूप म॑ काय करते 
है और स्थानीय मामला मं व स्थानीय शासनो क॑ अधिकारिया के रूप मे काय करते हैं। इस 
हृष्टि स जापानी गवनर अमरीकी गवनर से बहुत भिन्न है जिसे राष्ट्रीय प्रशासन का अधिकार 
नही होता ॥? 
परन्तु क द्रीय सरकार अब भी स्थानीय शासव की सस्थाआ पर किसी न किसी रूप में 
विस्तृत प्रभाव डालती है । यद्यपि गह मातासय का 947 मे जद हो गया, 949 म स्थापित 
स्थानीय स्वायत्तता अभिक्ररण ने गह म त्रालय के कुछ काय अपने हाथ म ले लिय हैं। यह गवनरा 
और अ ये अधिकारिया का निदेश देती है. स्थानीय अधिकारिया वी टोक्यो म मीटिंग बुलावी है, 
उनके लिए आदश कामून के प्राख्प तयार करती है जौर उह स्थानीय समस्याओ के विपय में 
परामश दंती है। एक लेखक के मतानुसार स्थानीय शासन की संस्थानों द्वारा जधिक स्वत जता 
प्राप्त न कर सकने के अग्नलिखित कारण है. () अभी जापान के लागा म समुदाय का विचार 
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6 जापान में स्थानीय शासल 


जबकि पूवगामी स्थानीय झासन की प्रमुख विशेषता उच्च मात्रा में क॑ द्रीकरण जौर 
स्थादीय शासन वी सस्थाओ पर ननक वाता म के द्वीय निय तण था बतमान सविधान के लागू 
हान से जापान म विकेद्रित स्थानीय शासन स्थापित हुआा है। 4947 मे ही स्थानीय शासन की 
संस्थाओं पर गृह मं जालय के निय चरण का अत हो गया था। तब से जापाने म उच्च बग के 
एकात्मक पुलिस राज्य के स्थान पर स्वश्ासित प्रीफेक्चरा की विर्का द्रत इकाइया के समूह की 
स्थापना हुई 7 नये सविधादन म स्थानीय स्वायत्तता पर बल दिया गया है। सबिवान मे 
स्थानीय स्वशासन सम्व थी धारायें दी गयी है । धारा 93 म कहा गया है कि स्थानीय सावजनिक 

, निकाय वानुन के अनुसार एसम्बली क्रयम करेगी, जो उनके मननात्मक अग हागे । सभी स्थानीय 

सावजमिक निकाया के मुख्य कायप्रालिका अधिकारी, उनकी एसेस्वलिया के सदस्य भौर कानून 
द्वारा निर्धारित अ'य स्थानीय अधिकारी लोकप्रिय आधार पर स्थानीय समुदाया द्वारा चुन जायेंगे । 
धारा 94 क॑ अनुसार स्वानीय सावजनिक निक्‍काया को अपनी सम्पत्ति, मामला जौर प्रश्मासन के 
प्रबंध का अधिकार होगा और य॑ कानून के भीतर जपन विनियम बना सकेंगे। स्थानीय 
स्वायत्तता को बनाये रखने के उद्देश्य से सविधान में एक प्राविधान यह भी है कि डायट किसी 
एक स्थानीय सावजनिक निकाय म लागू होने काला कोई विशेष कानून उत्त स्थाव के मतदाताओ 
के बहुमत की सहमति के बिना न बना सकेगी । 

स्थानीय शासन की सस्थाओ पर मतदाताआ को और भी अधिक निय-ज्रण का प्रयाग करने 
के लिए अग्रलिखित विधियाँ अपनायी गयी है--() कानुन द्वारा निवाचित अधिकारियां को वापस 
बुलाने (7८०७॥॥) की शक्ति स्थापित हुई है। इस प्रकार मतदाताओं को गवनरो, मेयरो और सदस्यों 
का उनके पदो सं हटाने की शक्ति मिली है। य॑ स्थानीय एसेम्वलियो का विधटन करा सकते ह 
और बुछ अधिकारियों को उनके पदा से हा भी सकते हैं । (2) नागरिको को प्रस्तावाधिकार 
(४7729) की शक्ति मिली है भोर वे विहित पगो पर चलकर एसेम्बली को कानून बनान, 
उनमे परिवतन करने या उह्े हटवाने के लिए विवश कर सकते है| (3) प्रार्वेजनिक निकायों 
द्वारा नागरिको के विरुद्ध क्यिे गये अवध कार्यों के लिए नागरिक उनके विरुद्ध नागरिक कायवाही 
कर सकते है । (4) नागरिकां को अब यहूं अधिकार मिला है कि वे स्थानीय अधिकारिया के 
विरुद्ध गलत काय करने के लिए कानुमो कायवाही कर सकते हैं। 

स्थानीय शासन पद्धति का आधार अप्रल 947 में पास किया गया स्थानीय स्वायत्तता 
काबूव (/.००2) 00०7०४7७ 7.00, 947) है । इस समय (हाकेडो का छोडकर सम्पूण) देख 
49 प्रीफेक्चरा (टोकियो के राजधानी नगर सहित) म बेंटा है । प्रत्येक प्रीफेक्चर, नगर, कस्बे और 
गाव म॑ एक प्रतिनिधि सभा है जिसक॑ सदस्या का निर्वाचन व ही मतदाता करते हैं जो ससद के 
सदस्थो को चुनते हैं। प्रशासन की इकाइयाँ अक्टूबर 964 मे इस प्रकार थी--प्रीफेक्चर 3 
ग्रामीण जिले 575, बगर 559, कस्बे 989 और गाव 8550 ॥ 

जापान मे स्थानीय शासन की इकाइयो के काय इस प्रकार है--(4) कुछ सप्दरीर 558 
को लागू करना, और (2) अपने स्थानीय क्षेत्र के लिए स्थानीय सस्थाओ द्वारा कान कप ल्च्ड 
डह लागू करना । प्रथम समूह के कार्यों का करने म, उनके ऊपर राष्ट्रीय करवाई | 
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634 राजनीति सस्यायें और तुलनात्मक धातन 


सदस्पा की सख्या उही वही तो 00 तबः हाती है। इनम परूण सदस्या वः अतिरिक्त ठुल ससख्या के 
7/3 उम्मीदवार सदस्य भी हात हैं । इस प्रसार इनको सदस्य सल्या अधिक बडी है | इन सांवियता 
मे भी एक प्रधान या सभापति, एक प्रेसीडियम जौर वायसमिति और अनक समितियाँ 
होती हैं। प्रधान वा भाग प्रशासव मे अधिक म हृत््वपूण रहता है। इन सावियता वी 
स्थायो समितियां वा सम्यय साधारणतया इन विपया से हाता है--सावजनिवः शिक्षा, सावजनिक 
स्वास्थ्य, स्थानीय उद्योग, शहरी आविय' व्यवस्था, व्यापार जौर वित्त ॥ बडी सोवियता मे याय, 
सास्क्ृतिक कायक्रम आदि न य मामला के लिए भी स्थायी समितियाँ हाती हैँ। इनक प्रशासन 
सचालन के' लिए बहुत बडी सत्या म वमचारी हात हैं। सांवियता वा अपन क्षेत्र मं अमेक 
शक्तियाँ प्राप्त हैं, किन्तु उनतरा प्रयाग भी उच्चतर शासन के प्रतिनिधिया / नधिकारियों व मिरतर 
रोकथाम के अततगत हांता है। फिर भी शहरी सोवियतें काफी कायशील हैं और अपन क्षेत्र मे उतके 
कार्यो की आय दशा की अवक स्थानीय सस्याभा वे अच्छी श्रवार तुलना वी जा सकती है । 
ग्रामीण सोवियतें--सोवियत सघ अभी तबः मुख्यत गाँवा या देश है। यहाँ पर ग्रामा वी 
सख्या लाखो म है भीर उनम से बहुत बड़ी सख्या अच्छे बडे ग्रामा की है । छाट ग्रामा मं मतदाता 
बप मे 6-8 बार एकत्रित होते और समुदाय वी समस्याआ पर विचार तथा निथय करत हैं। तीन 
बप मे एक बार व अपने अधिकारिया व क्मचारिया को भी नियुक्त करते हैं। कुछ छाटे प्रामा मं 
इस प्रकार वी सभायें पहले से चली आ रही हैं। बड़े ग्रामा म॑ अपनी सोवियतें होती हैं, जबकि 
छोटे ग्रामा के सभूहा के लिए समुकत सोवियतें बनायी जाती हैं ॥ इनम नी सदस्य मतदातानओा 
द्वारा चुन जाते हैं भोर सदस्यो के साथ साथ /3 उम्मीदवार सदस्य भी होते हैं। इन सोवियता 
को भी अपने क्षेत्र म बडी सत्ता प्राप्त है और ये साबियतें ग्रामो के लिए अनेक काय करती हैं । 
पर-तु व्यवहार म अधिक्तर सोवियतें अपनी विस्तृत शक्तिया का प्रयोग नहीं करती।॥ प्रत्येक 
सोवियत एक प्रधान, एक सेफ़ेटरी और भय अधिकारी चुनती है| प्रत्यक सावियत एक काय+ 
बगरिणी समिति भी नियुवत करती है और उसके अत्तिरितत भय समितियाँ भी जितका सम्बंध 
सावजनिक शिक्षा, सावजनिक स्वास्थ्य, वित्त, व्यापार, स्थानीय उद्योग कृषि आदि से हांता है । 
झालोचना--पाश्चात्य लेखको के अनुसार विभिन्र स्तरा की सोवियतो द्वारा केंद्रीय 
सोवियत के अतिरिक्त, नीति निर्धारण का काम बहुत कम होता है । विभिन्न स्तरों के निकायों का 
मुस्य काय उच्चतम स्तर पर निर्धारित नीति को कार्यावित करना तथा स्थानीय समस्याओों को 
हल करना है । परन्तु एक दलीय अधिनायकदाही मे उहं अपने स्थानीय मामलों के क्षेत्र मे भी 
पर्याप्त स्वत-तता नही हो सकती । सभी स्तरो पर दिखावे म॑ सासद पद्धति को अपनाया गया है 
और कायकारिणी निकायो को अपनी अपनी सोवियत के श्रति उत्तरदायी बनाया गया है। 
संघात्मक सिद्धा त का भी दिखाव मे पालन किया गया है, कि तु किसी भी सीवियत क॑ निणयो को 
उच्चतर सोवियत रद्द कर सकती है ऐ 
(2) :चीन--954 के सविधान के अनुसार प्रादक्षिक व स्थानीय झासन क॑ विभिन स्वग्ा 
पर जन कांग्रेस और जन परिपदें हैं ) साधारणत्तया उनकी रचना का नमूना वही है जैसा कि राष्ट्रीय 
जनवादी काग्रेत औौर राज्य परिपद्‌ का है। प्रत्येक स्तर पर स्थानीय कांग्रेस राज्य सत्ता का 


स्थानीय भग है। उसी स्तर की परिषद्‌ उसके प्रति उत्तरदायी है ॥* सुबसे नीचे के स्तरर-ग्रामीण 
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बहुत कम विकसित हो पाया है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिक गौरव का स्तर बहुत गिरा हुआ 
है । यह राजनीतिक उदासीनता की समस्या का ही अगमात्र है । (2) स्थानीय जविकारी परम्परा 
ओर थादत के अनुसार समस्याभा के निराकरण हेतु स्वय पहल नहीं करते, वे अभी तक केद्रीय 
शासन के नेतृत्व की भोर देखते है। (3) ऐसी अनेक समस्‍यायें है यथा सामाजिक सुरक्षा, बकारी, 
आधिक नियोजन जादि जिनको स्व॒भथावत राष्ट्रीय स्तर पर ही हल किया जाना उचित है । (4) 
स्थानीय झासन की सस्थाआ के वित्तीय स्लोत भी वहुत सीमित है। आथिक सहायता के साथ 
केंद्रीय तिय'त्रण भी लागू होता स्वाभाविक है ।* 
स्थानीय शासन की कार्याड़् औौर विधायी झाखाआ के अतिरिक्त प्रीफेक्चरा के स्तर पर 
बोर वहुघा नगरा के स्तर पर भी शिक्षा की वोड, सावजनिक सुरक्षा के कमीक्षन, जाच कमीशन, 
कामिक (9०६०ए॥7०) कमीचन आदि होते हैं । साधारणतया उनके सदस्या की नियुक्ति गवनर व 
मंयर द्वारा की जाती है, परन्तु उस स्थानीय सभा या कौसिल की स्वोकृति लो जाती है। स्थानीय 
स्वायत्तता कानून म प्रस्तावाधिकार, प्रत्यावतव और लोक निणय की व्यवस्था है. इनका प्रयाय 
स्थानीय निकाया के मतदाता करते हैं । स्थानीय निक्राय के मतदाताजों मं क /50 उसके समक्ष 
किसी प्रस्ताव के रखने को माय करते है । /3 मतदाताआ के हस्ताक्षरों द्वारा मतदान के आधार 
पर स्थानोय मुख्य कायपालको, कायपालक अधिकारियो और स्थानीय सभा या कौसित के सदस्यों 
को वापस बुलाया जा सकता है । 


7 साम्यवादी राज्यो में स्थानीय शासन 


+ () सोवियत सघ--जार-कालीन रूस का प्रशासन हतु प्रातो, काउीटियो या केटटनो और 
ग्रामीण जिला म वाटा हुआ था । साम्यवादी झासको ने स्थानीय शासन का बडी सातरा मे पुनगठन 
कया है। बधिकतर गणराज्य मे गाव और झहरो की म्युनेसिपल सोवियता मे ऊपर रामोन 
(7०907) या जिल है, जिनके ऊपर रूसी बोर युक्रेनियत जस गणराज्या मे आब्लास्ट है । साधारण 
तया शयोन मे 20-25 भाव की ज्ञोवियता का क्षत और कुछ म एक से लकर तीन तक शहरी 
साविपता के क्षेत्र आते हैं। रायोब सावियत के सदस्य मतदाताणो द्वारा चुने जात्ते है और उनकी 
अवधि तोन वर्ष है। साधारण नियम यह है कि प्रति ,000 व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि चुना 
जाता है, कुल प्रतिनिधियों की सख्या कम से कम 25 गोर अधिक से अधिक 60 होती है। 
रायोन के शासन का समठन--उसकी सोवियत का सगठन ऊपर वर्णित अय निकागा की 
सोवियतो जैसा है । उनका एक प्रधान या सभापति, प्रेमीडियम या क्यर्येकारिणी सम्तिति, एक 
मानी और कई स्थायी समितिया होती हैं। प्रधान वहुत सा प्रशासतिक काय करते हैं ॥ रामोत में 
प्रशासन को चलाने के लिए कम या अधिक सरकारी नौकर होते हैं ॥ बटे रायोना मे पिश्वपर्स भी 
रखे जाते हैं। रायोनो को गाव व शहरी सोवियता पर नियन्त्रण के काफी अवितार हैं तथा हों 
क्षेत्र (जिले) से सम्बिशबित मामला के वार मे भी सत्ता प्राप्त है। सिद्धातत रूव गे मं मा] 
प्राय सभी कुछ कर सकते हैं, किन्तु व्यवहार मं वे नी अय सोवियता नी तरदई पर्थ ४ 
के अबीन हैं ।* उसके बजटा पर ऊपर क अधिकारिया की स्वीकृति प्राप्त हीं ज़ापी हैं, हि 
शहरी सोवियतें--म्थुनिश्चिपल सावियता मे जेतसस्या के बटगार व 
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सभी स्तरों प्र एक समान है। चेयरमन, रई वाइस देयरमन और बहुत से साघारण सदस्य हाते 
हैं, पर तु उनके नाम अथवा उपाधिया म अतर है| प्रा त मं उह गवनर और डिप्टी-यवनर वहुत 
हैं, म्युनिसिपलिटी स भेयर और डिप्टी मेयर वाउ टी मे मजिस्ट्रेट और डिप्टी मजिस्ट्रेट तथा 
ग्रामीण जिल व कस्बे मे वे हैड व डिप्टी हैड वहलात हैं। प्रत्यम परिषद्‌ व तत्सम्याधी वाग्रेत 
का कायकाल एक ही होता है--प्रान्तीय परिषद्‌ का 4 वर्ष और अय सभी वा 2 बप । स्थानीय 
परिपदा के आकार मे स्तर ओर भूमिगत इकाई के अनुसार लिप्नता है। प्रात्ता व कद्ठीय शासन 
के प्रत्यक्ष अधीन परिपदा की सख्या 25 से 55 तक है, काउटो परिषदा वी 9 स 3! तक, 
साधारण म्युनिश्िपलिटिया म 9 स 2) तक, जिला व वस्वा मे 3 से 33 तक। काउटी और 
प्रा तीय स्तरा की परिपदा वी बठरा कम से बम महीने मे एक बार होती है और नीच के स्तर 
पर महीने मे दो या जधिक बार होती है । 
परियदों के काय पग्लौर उनकी 'टकितियाँ--व कानून द्वारा विहित सीमा के भीतर अपने अधीन 
अधिकार क्षेत्रा का प्रशासन करती हैं | य तत्तम्बधी स्तरा की काग्रेता क॑ निणया को साग्र करती 
हैं भौर साथ हो उच्च स्तरीय राज्य के प्रशासनिक ग्रगा के निणया व आदगा को भी लागू करती 
है । कानून द्वारा बिहित सत्ता वी सीमाआ के भीतर स्थानीय जन-परिपदें निणयो व आदेशों को 
जारी करती है | वे योजनाओं वो स्वीकार कर सकती हैं तथा उनकी परीक्षा कर सकती हैं। 
परिपदें ही वाग्रेसा वा चुनाव कराती हैं, उसके अधिवंशन बुलाती हैं भर उसके सामने प्रस्ताव 
अथवा विधेयक पेश करती हैं। जिन दिना काग्रेस का अधिवेशन नही होता, परिषद्‌ निणय भौर 
नादेश जारी करती है और काग्रेस के प्रस्तावों तथा राज्य के उच्चतर प्रया के निदेशों के पालन 
हेतु पर उठाती है । वह नीच के स्तर की परियद्‌ के वाय का निदेशन करती है और यदि उह 
अनुचित समझे तो वह उनके निणयो व आदेशो को रहू कर सकती है। वह चीचे के स्तर की 
कांग्रेस द्वारा पास किये गये प्रस्तावों पर कायवाही को निल्रम्बित भी कर सकती है ) इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि काग्रेसो की तुलना म नीचे स ऊपर तक परिपदा की शक्तियाँ अधिक महत्त्वपूण 
हैं । उनके कार्यों और शक्तिया के विवचन से स्पष्ट है कि अपने अपने क्षेत्र म॑ शासन के प्रभावी 
अग परिपदे हैं न॑ कि काग्रेंस ।? परतु सविधान की धारा 66 म स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 
स्थानीय जन परिषद तत््सम्ब'धी स्तरा की जन-काग्रेसों के प्रति उत्तरदायी है। साथ ही वे उच्च 
स्तरा पर राज्य के प्रशाक्षनिक अग्रो के प्रति भी उत्तरदायी हैं। वे अपने कार्यों की रिपोट 
तत््मम्ब धी काग्रेसा व उच्च स्तरीय प्रश्मासनिक अगो के सामने रखती हैं। देश भर मे सभी 
स्थानीय जन परिपदे राज्य के प्रश्मासनिक अ्ग हैं और व सभी राज्य परिषद्‌ के एकीकृत नेतृत्व 
क॑ अधीन है। शासन के इन अगा के सगठन व कायप्रणाली से स्पष्ट है कि वे प्रजातावात्मक 
केद्रीकरण वे' सिद्धान्त पर आधारित है । 

(3) युगोस्लाविया--नागरिका के स्वशासन का आधारभूत राजनीतिक सगठन कम्यून है 
कम्यूत ही आथिक तथा अय विकास कार्यों का माध्यम है, जो कि नाग्रिका की भौतिक, 
सामाजिक, सास्कृतिक और अय आवश्यक्ताआ के अधिकतम सतोप के लिए आवश्यक दशाआ 
की रचना करन के लिये उत्तरदायी है। वम्यूत म ही प्रजात आत्मक स्वशासन के हे आधारभूत रूप 
मिलत है, जो कि नागरिकों को सभी सावजनिक मामला में भाग लक की भ्रत्याभूति देते है, कानुत 
के रक्षण, वैयक्तिक स्वत तताओ और अधिकारा से सावजनिक उपयोगित्ता के कार्यों के सचालन 
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जिला, राष्ट्रीय ग्रामीण जिला, कस्वा, म्युनिसिपलत जिला, जिल के बाहर म्युनिस्तिपषलिदी--पर 
कांग्रेस के सदस्य अथवा प्रतिनिधि मतदाताआ द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते है। परन्तु 
प्रत्येक उच्चतर स्तर पर उनका चुनाव ठीक नीचे के स्तर की काग्रेसो द्वारा होता है। वतमान 
निर्वाचन कानून के अतगत प्रत्यक स्तर पर कांग्रेस का आकार (अर्थात्‌ सदस्यों की सख्या) 
उस प्रशासनिक इकाई की जनसरया के अनुसार भिन्न होता है। उदाहरण बे' लिए 2,000 
जनस्या वाले ग्रामीण जिले या कस्व की काग्रेस म 20 सदस्य होते है, अय काग्रेस। की सस्या 
7 से 50 तक हो सकती है। काउटी के स्तर पर बाग्रेम के सदस्या की सरया 30 से 450 त्तक 
हां सकती है--2 लाख जनसस्पा वाली काउ-टी की काग्रेस मे 200 सदस्य होते है। प्रात्तीय 
कांग्रेस मं कम से कम 50 और अधिक से अधिक 600 सदस्य होते है। दो करोड जनसस्या बाते 
प्रात की बाग्रेस मे 400 सदस्थ होते है। म्युनिसिपलिटिया मे सदस्या की सरया 50 से लेकर 
800 तक हो सकती | प्रत्यक वाग्रेस मे बुछ स्थात सशस्त्र सेनाआ के प्रतिनिधियों के लिये 
होत हैं । 
निर्वाचन कानून के अनुसार, ग्रामीण क्षत्रा की तुलना म॑ शहरी क्षेत्रा को अधिव प्रतिनिधित्व 
प्रदान किया गया है, जसा कि एक उदाहरण से स्पप्ट हो जायेगा । काउडी के स्तर पर प्रामीण 
जिल को 2,000 जनसस्या के पीछे प्रतिनिधि मिलता है। परतु घहरो, कस्पा और सनिजद 
ओऔद्यागिक केद्रा को 500 के पीछे ] प्रतिनिधि भेजने का अधिवार है। भरा तीय काप्रेसो का 
कायकाल 4 वय है । सीधे केद्रीय शासन के अथीन म्युनित्तिपलिटियो, कार्जा ढयो आय म्युनिर्ति- 
पल्िटियो, म्युनिसिपल जिलो, ह स्थाग, राष्ट्रीय ह स्‍्थाग और कस्बा की कांग्रेसों का बायवाल 
2 चप हांता है । प्रातो, कार्डा टयो तथा म्युनिसिपैलिटियों की जन काग्रेसो के सदस्या की देखभाल 
वा अधिकार उनको चुनने वाली इकाइयो का है । ह स्थाग और कस्वा की जन-कापग्रेसो के सदस्यो 
की दखभाल उनके निर्वाचक करते है । निर्वाचन की इकाइयो और निर्वाचको को कानुन द्वारा 
विहित प्रक्रिया के अनुसार, उनके हारा निर्वाचित प्रतिनिधियों (जन कांग्रेसी के सदस्यो) वी 
वापप्त बुलाने का अधिकार है । 
स्थानीय काप्रेसिया के फाय---प्रत्यंक स्थानीय काग्रेस जपन अधिकार क्षेत्र मे कानुनी और 
आज्ञप्तियों का पालन कराती है त्तवा उह कायरूप देती है। उसके भय इंत्य ये है-- 
स्थानीय आाथिव और सास्कृतिक विकास तथा सावजनिक निर्माण कार्या के लिए यीजनायें 
तेयार करना रथानीय बजटो तथा वित्तीय रिपोर्टों की परीक्षा बरना व स्वीकार बरनता, 
सावजनिक सम्पत्ति दी रक्षा करना, सावजनिक व्यवस्था बनाये रखना, नागरिकों के अधिकारों 
ओर राष्ट्रीय अल्पसख्यको के सम अधिकारों की रक्षा करना। स्थानीय जन काग्रेस अपने स्तर 
की जन परिपदो के सदस्यो को चुनती हैं और उ ह वापस बुला सकती है । काउटी के स्तर तथा 
अय उच्च स्तरों पर जत-काग्रेस अपने स्तरों क॑ जन यायालया के प्रधाना का चुनाव करते हैं 
और उह वापस भी बुला सकते है। स्थानीय जन काग्रेसें कानून द्वारा विहित सत्ता की सीमाषों 
के भीतर निर्णय करती है और उह जारी करती है । स्थानीय जन काग्रेसा को अपने से डर 
नीचे के स्तर की जन काग्रेसा और जन परिषदा के अनुपयुक्त निणया को दोहराते बौर ड्हे रर 
करने की शक्ति भी प्राप्त हे । श््े 
; स्थानीय जन-परियदे---इनका चुनाव तत्सम्व वी काग्रेसो द्वारा होता है और ् है| 
प्रति उत्तरदायी हैं। परन्तु घारा 62 के अनुसार, उनकी सत्ता और उत्तरदाविल्य के रे 
स्थानीय जन-परिपदे अर्थात्‌ स्थानीय जन सरकारें तत्सम्व धी स्तरों पर स्पाई 
कायपालिका के अय है और वे राज्य के अगय हैं । नपनी भान्तरिक रदगा मे 


पच्चीसवा अ्रध्याय 
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3 भूमिका 
प्रथम अध्याय में 'राजनीतिक' पद्धति! (20॥8४०8/ $४शथ्या) और “राजनीतिक प्रक्रिया 
([20॥0०8 770५655) की व्याख्या वी जा चुकी है । हम इन दोना का प्रयोग एक ही अथ मे 
कर भकते है, भौर इस अध्याय म ऐसा ही करेंगे | पुस्तक के विभित अध्यायो मे अधिकाशत 
पराएलात्य राजनीतिक पद्धतियों अथदा प्रक्रियाओं का सिस्तार विवेचन किया गया है। इस 
अध्याय में हम मर-पाश्वात्य प्रक्रियाओं का विवेचन करेंगे । ऐसा करने से पूष, अति संक्षिप्त रूप 
में, भुख्य' प्राश्वात्य पद्धतिया ओर क्रक्रियातों फा उल्लेस करना आवश्यक प्रतीत होता है । 
पाश्यात्य राजनीतिक पद्धतियों म॑ मुख्य स्थान--ब्रिटेव तथा अ ये अनेक देशो म॑ चल्न रही सासद 
पद्धति, समुक्त राज्य अमरीका की राष्ट्रपतीय पद्धति, स्विटजरलण्ड की पद्धति, जिसमे दाना 
परद्धतियां के गुणों को समाविष्ट किया ग्रया है--का है। इन सभी पद्धतियों की राजनीतिक 
ग्रक्रियाएँ भिन्न-भिन् है, किन्तु फिर भी उनको आधारभूत बाता से साम्य है। राजनीतिक 
प्रक्रियाओ म अग्रलिखित श्रक्रियाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--(4) कायकारी प्रक्रिया, 
(2) विधायी प्रक्रिया, (3) न्यायिक अक्रिया, और (4) निर्वाचन श्रक्रिया | 
कायकारी प्रक्रिया में कायप्रालिका का स्वरूप- सासद, जध्यक्षात्मक अथवा बहुल और 
उसकी काय प्रणाली सम्मिलित है। विधायी प्रक्रिया म विधानमण्डल की रचना उसका संगठन, 
विधि-निर्माण प्रक्रिया और वित्तीय प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। याविक भ्रक्तिया मे 
यायपालिका का संगठन, उसका जधिकार-क्षेद्र याय अ्शासत का ढग भाते है । निवर्चिन प्रक्रिया 
में मताधिकार, निर्दाचन की विधि, प्रतिनिधित्व का स्वरूप आदि आते है | पाश्चात्य राजनीतिक 
प्रक्रिमा का उद्देश्य उनसे सम्बा धत कानूनों वे नियम) का ठीक प्रकार से पालव तथा उस 
श्रक्रियाआं की आधारवूत भावना, प्रजात वरात्मक सिद्धातों के प्रति आस्था और नागरिकों के 
अधिकारा व स्वत-तताओों की रक्षा है। यद्यपि बुद्ध वन्य राजनीतिक पद्धतियों या प्रक्रियाओं का 
ऊपरी रूप तथा उनकी ऊपर की सरचना पार्चात्य प्रत्रि याओो के सम्राद है, विन्तु उनमे चास्त 
विकता का अभाव है । 
इटली में फ़ासीवाद व जमनी में वाजीवाद के नातगत सासद पद्धति को देखने में कायम 
रखा गया , पालियाम्ेस्ट और मां तमण्डल जारी रह किन्तु वास्तविक सत्ता का क्र पालियामैद 
ने रही वरव्‌ सारी श्षत्तियाँ कायपालिया के हाथी मे था गयी थी। कामपातिका की शध्रत्ता भी 
तम्पूथ मब्विमण्डल मे नहीं बरव्‌ सत्तारूढ़ दल के अग्रुख नेता में केज्रीभूत हो ययी थी भौर एव 
प्रकार का अधिनायक्त तर स्थापित हुआ था । दोना ही देशों में स्थापित अधिवायक्तात का रूप 
सर्वाधिकारवादी रहा, जिसमे राज्य ये सामाजिक जीवन के सभी क्षेता पर नियन्त्रण कायम 
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कम्यूनो को माथिक सहायता देना तथा आय समाच मामले। 960 के आरम्भ मे सम्पूण 
युयोस्लाविया म॑ 70 जिले थे। जिला अपने अधिकारों का प्रयोग व कत्तब्या का पालन अपनी 
जन समिति निर्वाचका की सभा, जिले मं जन निणय, स्वशासन के जिले में निकायों तथा स्वशासन 
करने वाली सस्थाआ भर सगठनो द्वारा, उपयुक्त कानुना व जिले के विवान के अनुसार करता 
है । जिला अपने स्वभासन को सगठित करता है, विशेष रूप म जिला जन समिति के चुनाव तथा 
जिले के विभागा और सस्थाओ की स्थापना द्वारा । यह जिले की सामाजिक सम्पत्ति के लिए 
उत्तरदायी है, यह इस बात को दखता है कि स्वतल सग्रठना व सस्थाआ के काय सामाय 
सामाजिक हित के विरुद्ध न हां और कम विकसित कम्युना की सहायता करता है । जिला 
स्वत-त्र रूप में तथा अपने पहल पर अपने क्षेत्र मे कम्यूनों के लिए सामान्य छत क॑ मामलों का 
प्रवाध करता है। इनके अतिरिक्त यह कम्यूना के काय का परिवीक्षण करता है, यह सुनिश्चित 
करने के लिए कि उनका काय वध है । 

जिला जन समिति, जिला परिपद्‌ और उत्पादका की जिला परिपद्‌ से मिलकर बनती है । 
कम्यूनों वी भाँति दोनों ही परियर्दे जिला जन समिति द्वारा आर्थिक मामला से सर्म्यावित 
सभी विनियमों और उप विधिया के जारी करने के वारे म॑ बरायर शक्ति रखती हैं । जन समिति 
के विभिन बो्ों और समितियों के चुनाव तथा जिला जन समिति के अधिकार क्षेत्र म आन वाले सभी 
पदा पर नियुक्तियाँ दोनों परिपदो के संयुक्त अधिवशन मे होती है । जिला परिपदु के सदस्यों का 
चुनाव जिल के कम्यूनों को जन-समितियों द्वारा अप्रत्यक्ष रीति में होता है भौर उसमे उनके हीः 
सदस्य चुने जाते हैं। इसो प्रकार जिले में उत्पादका की परिपद्‌ का चुनाव कम्यूनों की ऐसी ही 
परिपदें अपन सदस्या मे स करती हैं । ये सभी चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होते है। जिला जन» 
सम्तिति आतरिक मामला और स्ामाय प्रशासन, सामाजिक योजना, वित्त, वन, कृषि, श्रम, 
सामुदायिक मामला आदि क॑ लिए परिपदें कायम करती है। सचिवालय और प्रशासनिक विभाग 
जिल के प्रशासनिक प्रयोजनो को पूरा करते हैं । 

टाउन परिषद--यहू शहरी जिलो मे होती है । यह उन पापदों से मिलकर वनती है जो 
कि जिले मे तगरो की जन समितियों के सदस्य हात है | शहरी जिला को नगर के म्युनिसिपल 
प्राधिकारियो पर कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जो उह जिले के अय कम्यूना पर प्राप्त नहीं है। 
टाउन परिपद्‌ इन विपया के लिए उत्तरदायी है--तगर तिमोजन, सामुदायिक मामले, पानी की 
ध्यवस्था, गद पानी की नालियाँ, विजली की व्यवस्था, गलियाँ, पुल, मुर्दाघाट, परिवहत व सवार 
आदि । इसे यह भी शक्ति प्राप्त है कि यह कम्यूनो की संयुक्त सस्थाएँ भी स्थापित कर सके । 
परन्तु टाउन परिषद्‌ का न तो काई पृथक्‌ बजट होता है जौर न इसका कोई अपना प्रशासतिक 
व कायकारी तंत्र ही। टाउन परिषद्‌ को वित्तीय सावन जिले और कम्यूना के बजटा से प्राप्त 
होते हैं। जिद्या अधिफारी टाउन परिपद्‌ के निणया को का्या-वित करने के लिए उत्तरदायी है 
भौर जिला जन समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि इसवा काय कानुन दास 
विहित सीमाआ के भीतर होता है । 
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किया । किसी भी प्रकार के विरोब को जीवित न रहने दिया गया, नागरिकों की स्वत-जताएँ 
छीन लो गयी और प्रजात त्र को तिलाजली द॑ दी गयी | इटली व जमनी म स्थापित राजनीतिक 
पद्धतियां या प्रक्रियाओ को पाश्चात्य राजनीतिक प्रक्रियाओं से वाहर रखा जाता है और एंसा 
करना उचित ही है । 
रूस में करा ते के वाद साम्यवादी दल का प्रभुत्व स्थापित हुआ , उसका उद्देश्य ही 
स्वहारा वंग. का अधिनायकत्व स्थापित करना रहा है । वास्तव मे, सोवियत सघ म॑ सवहारा व 
के नाम से साम्यवादी दल की अधिनायक्शाही स्थापित हुई है । स्टालिन के झासन काल मे तो 
भधिनायकनञ्नाही दल की नहीं वरनव्‌ स्वय स्टालिन की थी | 936 के स्टालिन सविधान के जतगत 
बाहरी जगत को दिखाने क॑ लिए सोवियत सघ में सवच्चि सोवियत प्रजात ती देशो की सप्दद के 
समान है और मा परिषद्‌, मा ज्रिमण्डल के, पर तु यह कोरा दिखावा है। सोवियत सध मे 
सम्पूण सत्ता साम्यवादी दल के सर्वोच्च अग्रा म॑ निहित है। सर्वोच्च सोवियत की शक्तिया 
वास्तविक नही हैं, उसकी काय प्रणाली स्वत न नहीं है भर उसके सदस्यो के चुनाव प्रजातान्निक 
ढेग से नही होते । अत यह कहना यायोचित है कि सोवियत सघ म॑ वास्तविक प्रजातज नहीं 
है। यही बात साम्यवादी चीन तथा पूर्वी यूरोप के अनेक साम्यवादी राज्यों के वारे मे सच है। 
इन सभी राज्या में साम्यवादी दल का अधिनायकत ते है भौर उसवा स्वरूप थी सवाधिकारवादी 
है। अस्तु, इन राज्या म पाश्चात्य ढंग की राजनीतिक प्रक्रियाओं को वास्तव मे नही अपनाया 
गया है, यद्यपि दिखावे मे उ है राजनीतिक पद्धति का जग बनाया गया है। सभी अधिनायकतर्नी 
तथा सर्वाधिकारवादी पद्धतियों और उनसे सर्म्बा घत राजनीतिक प्रक्रियाएँ, वास्तव में, पराश्चात्य 
पद्धतिया ब प्रक्रियाओो के प्रजातजात्मक प्रतिमानो और मूल्या (१४९४थ7 पंशा०००४॥० ॥07र5 
270 ४४|४८४) की विरोधी है, अत उ हू गर पाश्चात्य प्रक्रियाओं मे सम्मिलित किया जाता है । 
पाश्चात्य राजनीतिक पद्धत्तिया अथवा प्रक्रियाओं को विश्व वे अनक राज्या ने अपनाया 
है, कुछ राज्या म वे सफल रही है और कुछ म॑ आश्विक रूप से सफल तथा कुछ दुसर राज्या मं 
जधिकाशत असफल । सासद-पद्धति कनाडा, आस्ट्रेलिया, 'यूजीलण्ड, जापान, भारत, श्रीलका व 
दक्षिण अफ्रीका की यूनियन मे अधिकाशत सफ्ल रही है भर इन राज्यो म उससे सर्म्बा बत 
प्रक्रियएँ भी अधिकाशत सफत्रतापुवक चल रही है। राष्ट्रपतीय पद्धति को कई लटिन अमरीकी 
राज्यों मं अपनाया गया है । अय अनंक राज्या, विशेषकर एशिया और अफ्रोका व नय स्वाधीन 
राज्या, ने सासदे-पद्धति का अ्गीकार विया, परन्‍्तु जब वह सफलतापूवक ने चल सकी ती उसे 
कुछ नया रूप दिया गया। पाकिस्तान, बमा, इण्डोनशिया व नपाल ते सासद-्पद्धति वी विफलता 
के बाद दूसरी पद्धतियाँ श्रमीकार की । प्राकिस्तान न सयुक्त राज्य अमरीका के नमुन की राष्ट्रपतीय 
पद्धति को 962 के सविधान के अतगत लागू किया, डिन्‍तु नीचे के स्तर पर शासन सस्वाओा 
की रचना [वेसिक प्रजात श्र) अपने ढंग की रही । इण्डोनंशिया म, भूतपुव राष्ट्रपति सुकण न 
'माग-दर्शित प्रजातन्‍्त्र!' (8ण० 6० 6८ए०८०३०/) का ब्रयोग किया, पाकिस्तान के राष्ट्रपति 
इस्कन्दर मिर्जा ने 4954 मे नियन्तित श्रजातात्र (००रा70॥९4 तशा0४7८४७) को तासू किया । 
यथाथ मे य॑ झासन भ्रजात-जात्मक कम और अधिनायकत-्री अधिक थे । भारत में गाधीजी ने 
प्रधायत राज्य और सर्वोदय की स्थापना पर बल दिया , नपाल में इस समय 'पचायत प्रजात प्र 
चत्र रहा है। नधिकतर राज्यो मे पाश्चात्य ढंग की आधुनिक सस्याजा का ऊपर रसा गया है, 
किन्तु तिम्न वे मध्य स्तर पर उनम उनकी परम्परायत सस्वायें चल रही हैं। 
यह कथन काफी मात्रा म॑ सत्य है कि पाश्चात्य राजनीतिक प्रक्रियाएँ जाधुनिद हैं गौर 
उनका आधार सविधानवाद है। उनकी तुलना मर नधिवतर दुसर राज्या म चल रही दूसरी 
प्रकार की प्रक्रियाएँ परम्परागत हैं और उनका आधार विधि का पात्तवों बा उविधानवाद 


पर निय बरण रखता है और सम्पूष सः (28 रे से बोलने अतः करता है १ 

चूफि पराश्चात्य प्रभाव रबतया का; के स्तर पर पवत अधिक रहा, बत्त ड्ः 
बात भे कोई आश्क्य नह न्पक्षिः पूर्वी शा स्वाधीनता श्र राज्या की 
औपचारिक पामनिक सेरचनायें तर मे उनके प्‌ । क मात दे ॥ सरचनाथा 
के समान है । इन राज्य मे बाश्च आसन क प्वित्ते स्वात्य शात्का झर। स्थापित 
पासन पस्वाओ) की विरोध क था। ईस श्रद्ष ॥। ऊे गतिशीत सक्तिय एक 
_मक जत्माज) की यह श्च्छा री) है दा त्यि ढय के से ना को स्थापित 
क्रश फ़िलापाइन की राष्ट्रपतीय १. रीकी गव्व की है, इस बात के पिक 
कद्रीकश्त | वर्मा भत्राया ऐर ३०, निया मे बाद चात्द पद्धति को अपनाया 
गया 4 (पर पु वर्मा और इण्डिया पृ: पकी) | इक भो राज्य > 
प्राय राजनी ति+ एफीकरस का अभाव है । द# एनिय। गफ्रीक, पीनत् 
आप्त अधिल्तर राज्य के क्र भी पृ के मात्रा भे वागू होती है उनमे 
अनक राज्य) भ उपर मे अब हूँ; पक शात्र रचात्य दशो के) बनी तिकः 
पद्धतिया से मित्रती हैं। न्तु ३ ग। अक्रियाबें, प्रश्यात्य अरड्र ।मा की 
सच्ची सावना ते रहित 6 । उनमे क्धायिका, य्क्तियां गवारतवि: हैं, विधायी: 
प्रक्रिय दिपावटी अधिक है, वित्त प्रक्रियः ६ 7पिका का हो पाया 
है । कायिक अक्रिया नागरिक) की प्रा की रक्षा है >रती गैर निर्का: क्षिया स्वत" 
वे निष्पक्ष चुनाव! की भारण्टी नही गी 

सूप्तियन पाई ने अपने विश्यात चर 786 शा] 0८ 2०॥॥०दा 4:060८55? 
परारचात्य राजनीतिक अक्रिया के 6 तिक अक्रियाणा के) पुल्य चामा ये हि पताका का 
भहेन विवेचन क्रिया है। यह सच्त है पात्य समाजो # कार की दि भिन्नतायें 
फ़िर भी वाश्चात्य समाजों की लुलः बहुत सी सामान्य विश्वपताये है । विद्यन लेखक के 
अमुसार उनकी पैल्‍्या 47 है, किततु उनम से मुख्य विश्येपताओं ॥ ही सक्षिप्त विवचन 
करेग। प्रवेश्रथम और पारचात्य समाज: गितिक क्षेत्र भौर सामाजिक पथा व्यक्तिगत 
ऊँ बीच स्पप्ट अे तर नहीं किया जाता 'पयत व्यवस्था के झत् फ्झाबी अभाव भझक्तिया 
है जो राजनीति के विज्विप्ट क्षे पक है परम्परायत समाज! को भ। ति अधिकतर 
गर पाश्वात्य प्रमाजों मे राजन तिः समुत् का निषररिण घिकायत सा: जिक और 
व्यक्तियतत त्तम्बाधा के नमूने ७ होता है। गाजनीतिक सैपय की प्रवति मान प्रभाव और 
भहत्त्वपण व्यक्तियः मे सम्बतषित र। आर घमने की है, न कि ॥तिक क्रिया कक 
वेकल्पिक साया से सम्बा पत भाग के र प्राश्चात्य राजनीति #|] जावारभृत रचन। 
पमुद्ायिकः है, ओर फम्पूण राजनीतिक ८ शुदायिक विचार से गैत/ है । इसी 
कारण राजनीतिक विचारों का स्व रहता है । नीतिक विवाद या त्तो 
पमुदायों + आ परिक सम्ब थो था एक समृह रे समुह क 5 पे क्या स्थित्ति है, इन बता हे 
पर्म्या पत्त बाद विवाद का स्प धारण 

इसरे, बर प्राश्वात्य पमाजे मे राजनीतिक दल एक प्रकार के विश्व दृष्टिकोरा को अपनाते 
हैं और एक विश्वेष प्रकार की जीवन श्री का प्रतिनिधित्व करते है | भाधारणतया राजनीतिक 
दल किसी उप पैमाज अयवा किसी अभावशालरी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अतिनिषित्व करते है; 
लोकिक देता ने भी, जो राष्ट्रीय अ्रमुचत्ता आप्त करने मे चग्रे रहे, अनोखे विश्व दष्टिकोय को 
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है। एनक बतिरिक्त इन पद्धतिया 7 उच्च नेता अपन राज्यो वो प्रजात-त्रामर बनान का ध्यय 
रखत हैं। इन पद़व्ििया फ्री विशेषता रायपालियाआ और बृतत रा म॑ शक्तिया का के द्रीकरण 
/ इवम विधायियाएँ नक्तिद्वीय है जौर यायपरालिका की स्वताजता अभी तक स्थापित नहीं हुई 
है। इसका सबस अच्छा उदाहरण घाना है । 
गे (3) भाधुनिसा धनिततान (हा०0थयाद्याह णाह्शणा८३$) वे राजनीतिक पद्धतियाँ है, 
जनम नियावरश थयक्ति नृतत त्रा अबवा सनिया बवियारियां क॑ ग्रुटां में है, जिनम ध्रजात जात्मक 
सविधाना को निश्लम्बित बर दिया गया है अथवा जिमम उनका अस्तित्व ही नही है। इनम 
जापनिकता के लिए प्रेरए नावना कायजुशलता और बुद्धिपूण व्यवस्था तथा श्रप्टाचार व 
परपरावादिता का लोप वरनत का प्रयत्त हा सरती है। कमाल अतातुक के जातगत तुर्ती, कुछ 
बेप पहले का पाउिस्तान और सूडान इसके अच्छ उदाहरण है (4) सर्वाधिकारवादी घनिकत ने 
जमी रि उत्तरी कोरिया और वियत मिह मे है। इनम सत्ता शासक समूह मे केद्रीभृत है जौर 
राज्य वा स्तरूप सर्वाधिया रवादी है । इन+ शासन ही पद्धति सोवियत पद्धति से मिलती जुलती है। 
इन सभी को बाल्शेवित्त या साम्यवाटी सवाधितारयाद अथवा अधिनायक्त त्र कह सकत है । 
जमनी वी नाजीवादी और इटली की फासीवादी पद्धतियाँ इनकी तुलना म॑ परम्परागत जधिनायक 
तमश्र कहला सकती है। (5) परम्परागत धनिसतञ्र साथारणतया रूप मे राजनीतिक ओर वशानुगत 
हाता है । यह सविधान या कानून क॑ वजाय प्रयाजा पर जावारित रहता है। शासक समूह और 
अधिकारी-वग म भर्ती रक्त सम्व थ जौर पद के आधार पर होती है। केद्वीय शासन सस्थायें 
स्थानीय साम-ता (सरदारा), वश्ञानुगत या भूमिगत इकाइया का बहुत ही सीमित मात्रा मं नियीनित 
करती है | नेपाल, सऊदी अरब जौर यमन इस प्रकार की शासन पद्वतिया के अच्छे उदाहरण है। 
लूसियन पाई ([.४०४॥ ५४ 7०) के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकतर राज्यों मं 
नगरीकरण (प्ा027॥2900॥), लौकिकीकरण ($००ए|थ३28॥0॥), वाणिज्यीकरण (०णगायदा' 
ए०ध29007) आदि की प्रक्रियाये पाश्चात्य देशा के झासन अथवा उनके सम्पक से बहुत 
प्रभावित हुई हैं कि तु इन राज्यों को इन क्षता में अभी बहुत आये जाना है। इन सभी राज्यो मे 
सामाजिक परिवतन भी हा रहे है। य सभी पाश्चात्य देशों से सम्पक मं आने के कारण विकास 
और प्रगति की गति बढ़ाना चाहते है । पर तु कठिनाई यह है कि इनम सामाजिक परिवतन 
जसमान रूप से हुआ है। अधिकतर राज्या मे एक दलीय पद्धति का विकास हां रहा है। लेखक 
बग्रलिखित निष्क्प पर पहुँचा है---दक्षिख पूर्वी एलिया की सभी राजनीतिक पद्धतिया की प्रधान 
विशेषता यह है कि व अभी तक, जसा कि परम्परागत और उपनिवश काला मे था कुछ थोडे स 
शासकों जिनका एक विशिष्ट हृष्टिकोण व सस्क्ृति है जोर जनता की विश्याल बहुसख्या, जा 
ग्रामीण इकाइयो और कृपकः जीवन शेली की आर अभिमुख है, म विभाजित हैं। कि तु शासक 
समूहा के मूल्यों और सस्कृतियों म बडे परिवतन हुए है, क्योकि व अब जनसरथा के सबसे अधिक 
शहरी और पाश्चात्य अदा! का प्रतिनिधित्व करते है ।' 
५ कोलमंन के मतानुसार गर पाश्चात्य राज्या म तीन विश्वेपताये सामा य है--भ्रथम, उनकी 
सामाजिक आथिक और राजनीतिक प्रक्रियाआ का स्वरूप मिश्रित (गाजटव दाश्यबतथ) है । 
अधिकतर देश नभी तक प्रपानत ग्रामीण है और बहुसख्यक जनता निरक्षर है। इन दो मं जाय॑ 
कदाचित बहुत ही कम है | दूसरी, उनके समाजो म एकीकरण का अभाव है। यह अशत इस 
कारण से है कि उन समाज[ की एक विश्वेषत्ता उनका मूलजातीय धामिक और सास्ट्टतिक बहुलवाद 
'है तथा अद्षत वूस्रा कारण उनम आधुनिकता की श्रक्कविया सीमित और अत्तमान रूप स लागू ह्दो 
पाई है। तीसरी विशपता यह है कि उनके आवुनिक उप समाज बोर परम्परागत वहुसस्या क 
बीच बडी खाई है। आधुनिक उप समाज (जो सख्या म कम है) सरकार की केद्वीय सरचनाना 
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५०75275035) है | सभी महत्ततपुण मर पाश्कतय सभाओं मे एक जार तो ऐक ध्वक्ति है जिद्यन्े 
॥श्चात्य सस्‍्कृति को अश्ीकार कर लिया है भोर ईैसरी ओर ग्रामीण किसान है. जिनपर 
पश्चात्य प्रभाव बहु ही कम पडा है। विभिज् राजनीतिक पैसारो मे रहने के कारण उनसे यह 
गयशा नही की जा सकती कि के राजनीतिक भरक्रिया के अति एक सामा ये पहुँच को चपना सकेंगे । 


लि सब 2 
हो । अपनी अप्रीक् को सबसे अधिक व्यापक बनाने के क्िए, राजनेन को कक कभी राष्ट्रवादी 


सं का 
यह दिखाता है कि उत्का जीवन मे कोई लक्ष्य है और उस्ते ईश्वर ने भेजा है ; राजनीति+ सवार 
की समस्या के कारण करिश्म वाल नता की स्थिति और अधिक अजबूत हो जाती है । जब तर 
पमाज भ चार की कठिनाइयौं है, ऐस नेता को गेपन विराधिया के ऊपर लाभ रहता £ 
चाहे 3 ह बुद्धिपूण नियाजन (गधा एाफ्ाह) मे अधिक योग्यता भी आप्त है। । गेर प्रश्चात्य 
समाजों के लिए एक अत्य ते गम्भीर अश्त यह है कि क्या ऐसा नतृत्व बुद्धि उानूनी व्यवहार 
ऊ$ हप में ससथा बन जायगा, जैसा कि बुर्की मे स्मात अच्ातुक के तय हना या उत्त नेता के 
चत जाने के बाद ग्डबर और अराजक्ता फरगी । 
थत्त भ, मर पास्चात्य राजनीतिक प्रक्रिया जधिकाचत रायनीति+ दलावा एएणापत्वा 
9४०0:८७) के भाव बिना काय है । पारचात्य इृष्ठि मे, अविनिधिक चासन परद्धाति 
सैचान्नत के लिए राजनीतिक दलाल सहावा एक बेते झत है । उसकी कायकाहिया के झड़ हो 
एक ओर सावजनिक मीति और असासन की प्रमत्याय जैनसाधारण के परष्ट का जा ज्क्‍्तीः हैं 
और इक्तरो ग्रोर जजता की विभिन्न माँगा को हि ए्रीय पताजा के जामन २३४ कर चक्ता 
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विकत्तित किया। वास्तव में, सफल दला में सामाजिक आ दोलन बनने की प्रवृत्ति रही है । 
राजनीतिक दला के लिए स्वदेशी जाधार सावारणत प्रादेशिक मूल वज्ीय (८४०) जथवा 
धामिक समूह रह है, जा ऐस विचारो पर वल देते है जिनपर पाश्चात्य लौकिक राजनीति म॑ बल 
नही दिया जाता । स्वत नता प्राप्ति के बाद भी उनमे जीवन शली का प्रतिनिधित्व करने की 
प्रवत्ति सुदृढ़ रही है, वयोकि व॑ दल ऐसा अनुभव करते है कि उनका उद्देश्य समाज के भीतर 
जीवन के सभी पहलुओ का परिवतन करना है । ऐसे दल वहुधा यह कल्पना करते हैं कि व उस 
नमूने का प्रतिनिधित्व करते है बला कि समय वीतते पर उनका देश बनेगा । इसी कारण गर- 
पाश्चात्य समाजो की राजनीतिक प्रक्रिया की एक विश्लेपता राजनीतिक दलों के भीतर गुटा 
(०॥५०४८७) का पाया जाना है । व्यक्तियों और समूहो के निश्चित रूप से परिभाषित और विशिष्ट 
काय नही हाते, अत वे एसे विशिष्ट हितो का प्रतिनिधित्व नहीं करते जो कि उनक॑ और दूसरे 
समूहों के वीच अ तर पदा करे। इसका एक परिणाम यह भी है कि गर-पाश्चात्य समाजों में 
राजनीतिक वफादारी का स्वरूप (०७9०६ ० 9०॥0८थ /0999), राजनीतिक समृहा के 
नेतृत्व का काम करने की चालो ($५०2५ ४00 (4०05) सम्ब घी मामलों के निर्धारण मे उच्च 
माना की स्वत नता प्रदात करता है। जब तक ऐसा प्रतीत होता है कि नेता समूह के हिता के 
लिए काम कर रह हैं, उ है इस बात की चिता नहीं करनी पडती कि सदस्यां की वफादारी की 
परीक्षा उनके निणया पर निभर करेगी । ऐसी दश्शाओं मे यह सम्भव है कि नेतृत्व समूह के भीतर 
सस्था का रूप धारण कर ले । इस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया के भय दो परिणाम ये है-- 
प्रथम, विरावी दल क्रा तिवारी भा दोलन दिखाई पडते है। शासन करने वाले उच्च बग (7008 
९॥(०७) यह समझते है कि वे राष्ट्र के सम्पूण हिंत्ो का श्रतिनिधित्व करते है, अत वे विरोधी दलो 
को या तो प्रगति के माग म॑ वाघक अबवां देझय का शत्रु मानते है । दूसरा, राजनीतिक प्रक्रिया 
में भाग लेने वाला स॑ एकीकरण (7(०87०007) का अभाव रहता है । भविकतर गर-पाश्चात्य 
समाजो में फोई ऐसी एकरूप सामायय राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है जो कि सम्पूण जनसस्या मे 
अधिकाश राजनीतिक गतिविधिया का केद्र बने, अपितु वहाँ अनेक विशिष्ट और प्राय असर्म्बा बत 
राजनीतिक प्रक्रियाय हैं। सबसे अधिक उल्लेखनीय विभाजन शहरी तत्त्वा की राजनीति और 
ग्राम स्तर की परम्परागत राजनीति के बीच है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति ग्राम के राजनीतिक 
जीवन मे भाग लेते है, व राष्ट्रीय राजनीति का अखण्ड भाग नही हैं, बयोकि थे के द्वीय स्तर पर 
होने वाली घटनाओ का ध्यान न रखते हुए काय कर सकते हैं । 
तीसरे, ग्रेर पाश्चात्य राजनीतिक प्रक्रिया का एक गुण यह है कि उसम राजनीतिक तूमिवाजा 
के लिए नये तत्त्वा की भर्ती की दर बहुत ऊँची है । परम्परागत समाजा म लोकप्रिय राजनीति क 
प्रसार का परिणाम राजनीतिक प्रक्रिया म भाग लेने वाला तथा उसम आतग्रस्त सघा के प्रकार मं 
लगातार वद्धि रहा है । इस प्रकार के विकास को घहरी जनसख्या की असाधारण बुद्धि से प्रोत्साहन 
मिला है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्तिया की सख्या मे वद्धि हुई है जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति 
के बारे में कुछ समझदारी व भावना रखते है। साथ ही जनसाधारण तक पहुँचन क॑ सचार साधना 
(7555 7602) के क्रमिक विस्तार न ग्रामीण तत्त्वा मे भी राजनीति के भ्रति जागहकता को 
बढाया है । पर-तु राजनीतिक प्रक्रिया म भाग लेने वालो की पीढिया के राजनीतिक दिगृवियासा 
(एणारश णाढ॥(७४७०१8 ०९ ह० इध्यध्वध0॥5) मे गहूर मतभेद पाय जात हैं । उन विचारा 
ओर चिल्नो का जिह वतमान नेता गहराई के साथ अनुभव करते हैं जौर जितम॑ पश्चिम से 
सर्म्वा धत विचार जौर चिह्न भी सम्मिलित हैं, ऐसी पीढी के जिस नौपनिवर याचन («गेंग्याथ 
ए्ण०) का अनुभव नहीं है, कोई बय नहीं है। साथ ही, उनम गर-पाश्वात्य समाजों मं 
राजनीतिक क्रिया के वध (उचित) ध्ययो व साथना के बारे मं बहुत कम सहमति (॥४० 


648 राजनीतिक धस्थायें थर उेलनात्मक घासत 


भक्ति के द्विता राजनीति के विचार का एफ बम अतिवादर एम० एन० शक हुजा, 
जिसने बये आनवत्ाबाद +] वचार दिया । उप ग्र 4 7०॥६०, #90% धर गाव >कहह् मर 


वेजय 
डेमोक्रटस और मायवताबादी राजनीतिक दल के रूप मे काय नही करगे | देलगत तिका 
अस्वीकार करते का अब यह सकल कर लगा है कि राजनीति को ्यवहार मे व्यापक बनाया जाय 
से अधिक भाधारभृत्त काय जबता को 
लिक्षित्त करना है । जा पगठित प्रजात-ऋ्र के विचार का समयन करते हैं, जाह उसे वपिवहार भ प्रियत 
ते इकाइयों जन पमितियं हागी भीर जन समितिया 

वे उदय का अथ दलयत राजनीति का बत होगा । 
गराधीजी ने विके द्रोकृत व्यवस्था और सबदिय के विचार दिये जिनका आधार' दत्त 
विहीन है। स्वत-न्रत्ा श्राप्ति के बाद # वाचाय विद्लेवा बाव बोर बी जयप्रकान 
पारायण सन विहीन प्रजातत के ममुख अतिपादका में से है। सर्वादय विचार के प्राय सभी 
समथकों का दल विहीन प्रजात भे विश्वास है| पाकिस्तान मे वेसिक डेमोक्रवोौज की योजना 

गयत क 


इसी वि पर जावारित थी और पायत प्रजाक-न टी पद्धात है । 
थी विश्व अधान ने 'पचायतत अ्गातज' का स्तावना द्त 9 
+' हम इसे कहते नेपाल मे राजनीतिक दत्त) की काय प्रणाली के कट अनुभव से विकसित हुभा 


जहाँ तक दल्ल विहीन अजात न के सेद्धानतिक आधार का सम्ब्ध है वह घारणा बडी 
ग्स्तः शीती परन्तु विशाल क्षेत्र और 


वार्ल 
जमसस्या वाले राज्यों से अतिनिध्यात्मक प्रजात'न ही सफल हो धकता भौर उचझे लिए राज- 
) घोट आधार व कम 7 बाल राज्यों म॑ अजातज के 


नीतिकः कः 
विभिन्न रूपी को जागू किया जा तकत्ा है। विद्वातकाय राज्यों मे भी यह सम्भव है $ नीचे के 
स्तरों पर अर्थात्‌ गांव मे पचायता को दक बविहीन आधार पर सग्रठित क्रिया जाय । 

बिके जीकरण-हु विज्ञानकाय राज्यों मे, जह्य चत्ता का केद्रीकरण शी 


। 
को प्रत्येक क्षेत्र, स्थान ओर नागरिक तक 
आमीण यणत-नों अथवा पच्मयत्त राज्य की स्थापना महात्मा गयी की भारत 


गर पाश्चात्य राजनीतिक प्रक्रियायें ण्वा 


(एगप्राणाआाट८त 70)0) नही है। उस कमी को आटित रूप मे मध्यस्था की भूमिका 
द्वारा पूरा जिया जाता है, जर्थाव्‌ ऐस व्यक्ति उच्चवर्गीय नताआ के हष्टिकोणा को जनसाधारण 
तक पहुँचाते हैँ। व जनता के मता का उच्च-वर्गीय नताआ तक बहुत ही कम सचार करते है । 

परतु जआास्फेड डिमा (#॥०७ 09 शा) न दूसरे अध्याय म इस प्रश्न पर विचार 
किया है कि यया कोई गर पाश्चात्य राजनीतिए प्रक्रिया है। उस डर है कि लूसियन पाई द्वारा 
प्रतिपादित गर पाश्वात्य नमूना (४०॥ ७०४८४॥ 77042) तुलनात्मक राजनीति मे पराश्चात्य थौर 
परनार्चात्य राजनीतिक पद्धतिया के अध्ययन, शोव और जध्यापन के वीच अलग्राव की प्रवृत्ति 
को बढ़ावा देगा । जा अध्ययन7र्त्ता नय विश्व अर्थात्‌ एशिया और अफ्रीका के राज्या के अध्ययन 
में लगे हैं, वे गर पाश्चात्य पद्धतिया को समयन के लिए पाश्चात्य राजनीति के अध्ययन की 
सगतता (700०५०॥८०) को अत्य'त बम करने का प्रयत्त करते है । 

गैर पाश्वात्य राजनीतिक प्रक्रियायें विभिन्न राज्या म, मुख्यत प्रादेशिक तथा स्थानीय 
स्वरा पर भिन्न बिन हैं; उनमर परम्परागत अथवा जनजतीय सस्थाआ का बडा भाग है । कई 
राज्या मे ता उह गर्व के साथ पुनर्जीवित क्या जा रहा है। आगे के सेव्शनों में हम भारत मे 
गाधीजी द्वारा प्रतिपादित विकद्वीइृत पद्धति, नेपाल के पचायत प्रजातल्त और युगरास्लानिया के 
समाजवादी प्रजातज की रूप रेखा देंगे । ये दोना ही गर-पाश्चात्य नमूने की राजनीतिक पद्धतिया 
अयवा प्रक्रियाएँ हैं । इनम स प्रथम दो का आधार दल विहीन प्रजातज (एक(/९5$ तक्षा70074०४) 
है तथापि तीनो ही प्रकार वी राजनीतिक प्रक्रियआ की प्रमुस विशेषता विकेद्वी करण है । 


2 दल-विहीन प्रजातन्त्र और विकेन्द्रीकरण 
दल चिहीन भ्रजात त--पाश्चात्य राजनीतिक पद्धतिया (और भ्रक्तियाओो) का आधार 

दलोय पद्धति है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का विश्वास है कि प्रजात त्र में दलो का होना 
आवश्यक है, यद्यपि वे भी दलीय पद्धति के दोपा को स्वीकार करते है। परन्तु दलीय शासन और 
दलगत राजनीति की बुराइयो ने भारत तथा अ य पडोसी देशा मे दल विहीन प्रजातज के विचार 
को प्रोत्साहन दिया है । दल विहीन प्रजात त्र का विचार पूणतया नया नही है, क्योकि प्लेटो 
ने दला के दोपां की क्‍टु आलोचना की और अमरीकी सविधान के निर्माताओं ने भी दलीय 
व्यवस्था की वात न सांची थी । इससे पूव कि हम इस नये विचार की व्याटय/ और उसकी 
परीक्षा करें यह उचित होगा कि हम दलीय-पद्धति के अग्रलिखित दोपा पर हृष्टिपात करें (4) 
दलीय-पद्धति ही दलगत राजनीति और उसकी बुराइयो के लिए उत्तरदायी है । दलगत राजनीति 
का उद्देश्य राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना है। इसका प्राथमिक आवार व्यक्ति या समूह का 
हित होता है, जिसके परिणामस्वरूप वृहत्‌ अथवा राष्ट्रीय हिंतो को हानि पहुंचती है। व्यवहार 
मे, दल के प्रति निष्ठा को राष्ट्र के प्रति निष्ठा से ऊपर रखा जाता है। (2) दलीय-पद्धति के 
जातगत और दलंगत राजनीति के परिस्ामस्वरूप चुनावा पर अत्यधिक ब्यय होता है, उनके 
कारण अनावश्यक और अवाछनीय राजनीतिक प्रतिर्द्ध इताएँ उत्पन होती है, फलत वास्तविक 
प्रश्न पृष्ठभूमि मं पड जाते हैं और वाकपदु नेताजा का महत्त्व वढता है। (3) कुछ आलोचका 
का कथन है कि दल भ्रष्ट ओर स्वाथमय सबठत हांते है, जिनसे एकता नष्ट होनी है| वे ही 
नेताआं के शासव (0055 7०), सगठन त भरी राजनीति, भ्रष्टाचार और कुशासन के लिए उत्तर- 
दायी है । (4) दलीय प्रद्धति से दलगत शासन स्थापित होता है, जोकि लोक घासन के विपरीत. ७ 

इस प्रकार राजदीतिक दल लोक सत्ता के सिद्धान्त का नष्ट करने वाले हैं । (5) दल विहीन 

के अनुमोदक यह भी कहते हैं कि दलीय पद्धति का उदय आधुनिक काल मे ही हुना है 

का तात्पय यह है कि प्रजातान का दलों के वित्रा प्रफलतापूवक सचालन क्या जा 
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"बारे मे कल्पना का आदण रूप था। पश्चिम मे ऐसे प्रजातज के लिए प्रयुक्त शब्द '9735$ 
0७ ऐथाएथ००/ है । ऐसी राजनीतिक सरचना म प्रजात ज कैवल राष्ट्रीय और प्रादशिव' 
अथवा राज्यीय) स्तरों तक हो नही रहना चाहिए | दूसरे शब्दो म, प्रजात - को स्थानीय स्तर 
था वास्तविक रूप तथा बड़ी मात्रा म विस्तृत करना चाहिए। यह्द केवल भत्ता के विकेद्रीकरण 
रा सम्भव है। प्राचीन भारत मे स्थानीय स्वगासन की सस्थाएँ थी, ग्राम पंचायतों अग्रेजा के 
एर्त झ आगमन के बाद लुप्त हो गयी । ब्रिटिश शासन काल में लगभग 3 860 तक केन्द्रीकरण 
है प्रक्रिय चरम सीमा पर पहुँच गयी । 4864 के भारतीय कौसिल अधिनियम से भारत में 
वेक्ेद्रीवरख की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई । विके द्रीकरए की प्रयत्ति बडी धीमी और क्रमिक रही । 
बात-+य मधप के दौरान राष्ट्रवादी नेताओ ने घोषित किया कि पुनर्जोवित ग्रामा को स्वत मे 
प्ररत की प्रमुख विशेषता बनाया जाय | अत यह स्वाभाविक ही था कि भारत के सविधात में 
7रिगशणित राज्य नीति के निदेशव सिद्धा ता म॑ एक इस प्रकार है. “राज्य पचायतों को संगठित 
करत और 5 है ऐसी शक्ति एवं प्राधिकार प्रदान करने के लिए पग उठायेगा जाकि उहू स्वशासन 
वी इकाइयों के रूप मे काय करने के योग्य बनाये ।/ 
सरकारी शक्तियों एव कार्यो के बिके द्रीकरण के दो मुरय रूप प्रशासन के क्षेत्रीय कार्यालयों 
को शक्तियों का सौपा जाता और राज्यीय तथा स्थानीय प्राधिकरणो को झक्तियो व कार्या का 
सौपा जाता है। प्रथम प्रकार की व्यवस्था का स्वरूप प्रशासनिक है जौर उसमे मनालय या 
विभाग की शक्तियों का कोई हृश्ता-तरण नहीं होता । यागमन (0८४० पए४०ा) का बथ हैं 
विशिष्ट कार्यों का करन के लिए राज्यीय और स्थानोय सरकारा को कानूनी ञ्ञक्तियों का सौपा 
जाना ४ इस प्रकार की व्यवस्था का स्वरूप राजनीतिक तथा प्रशासनिक दोना प्रकार का होता 
है अर्थात्‌ शक्तिया का न्यागमन दो प्रकार से क्या जा सकता है--(१) भूमिगत ( (४४०7७) 
और (2) कायात्मक (ए9ए००७०) | भौगालिक या भूमिगत विके द्वीकरण क्र वसूल करन, 
सीमा गुल्क एकजित करने, देशोकरण इत्यादि कार्यों का ठीक प्रकार स करने के लिए बहुत 
आवध्यक है । कार्यात्मक बिके द्रीकरण का अथ है कि प्रशासनिक शक्तियां का केद्वीय सरकार वे 
अं तगत विभिन्न इकाइया के बीच वितरण अथवा उनका प्रतिनियान (५००४०४०४) । सघात्मक 
सरबार म॑ सघीय तथा सघ वी इकाइया के वीच शक्तिया और वार्यो का विभाजन सबिवान द्वारा 
क्या जाता है। एकाप्मक सरकार म भी के द्र और इकादपा के मध्य शक्तिया का विभाजन 
सरकार की सुविधा के लिए कानुन द्वारा या कायपालिका आनप्ति द्वारा होता है । 
विके द्रीकरए के गुस--जैसा कि उपयुक्त विवचन स स्पष्ट किया थया है बिके द्रोकरण 
# द्रीकरण के विपरीत होता है । इसम एकात्मक शासन के दोप सघात्मक शासन के गुणी के रूप 
मे विव सित दीलते है। केद्वीकरण के दो मुख्य दोप इस प्रकार है--() स्थानीय इंकाइयो से 
के द्र के सम्बंधों के सूज मर नियाजए की शिधित्ता । (2) के द्र पर व्यवस्थापन संम्बधी बोझ 
अथवा कार्याधिवय । इनके साथ साथ विकेद्रीक्रण वे पक्ष मे कुछ आय तक अग्रलिखित है-- 
(१) यह चोकब्रिय नियनण को परिधि को उन कार्यों तक विस्तृत कर दता है जिह कि स्थानीय 
झ्लाइया के अधिकारी सम्पत करत हैं। (2) यह राष्ट्र की नीति का स्थानीय आधिक जौर 
भौतिक विशेषताओं के साथ सामजस्य करन म सुविधाजनक है। (3) यह बिलम्ब और लाल 
पीतायाही पदृति (व दोन। के द्रात्मक नोकरशाही के दो बडे दोप हैं) की दूर करन मे॑ सहायक 
होता है, क्यांहि इसमे इकाइयाँ केद्रोय सरकार के लिए प्रमुखापक्षी की तरह शान्त नहीं पड़ी 
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प्य 
*यक्तियत् ६. पथ्का कर आपारित 
इैस सरकार ॥। जिर्मात्ा भी होगा । 
थे के नियम के वच्च होकर पत्नेंग (? 

स्विराज्य ३] भय मुख्य 2. रेस प्रकार रफा के प्रक्ता 

भादश भार; पनाया जाना फाहिए /# वह वैषतया 
पहल ॥/क २) भकाई कर जारेय के 5५ 
चाहिए । (2) पाषोजी क) कल्पना २) वस्थ। 

क्योकि शोषण ही पाक 
भक्षा इक चारा 


गे 
स्वितियों # 
विचारधारा ही स्वोदय का उद्यम है 
बहुत प्रभावित डैए ३। ३ 
मन न मल 


4 बह रेस्किन कु प्र्य 
मे इस्तक का उ होने 
जिन सबक र->४-४२३ 
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गाघीजी के राम राज्य मे स्वालम्बन पर बहुत अधिक बल दिया गया है। भहात्माजी के 
भाव को डलदर पट्‌टामि सीतारमेया ने इस प्रकार स॒ व्यक्त क्या है--'जहा व्यक्ति स्वावलस्वी 
हैं वहाँ गांव स्वावलम्पी है, वस्वे स्वावलम्बी हो जायेगे और शहरा वी वृत्ति स्वावलम्बन की ओर 
रहेगी । यह सब रक्त वहाकर शक्ति के जोर से प होगा। इसके लिए अधिकारियों वा निरतर आग्रह 
करने के बजाय, सीधी तरह कत्तव्य का अपनाना होगा, जबरदस्ती श्रम करने के वजाय स्वेच्छापूर्वक 
श्रम करना हागा ।' परतु गावीजी यह समयते थे कि आदश राज्य की प्राप्ति शायद ही कभी हो 
सके, नत उाह्दोन अहिसा पर आधारित प्रजातत्र को दूसरी श्रेणी के राज्य के रूप म स्वीकार किया 
था । परन्तु चह पाश्वात्य प्रजातजा का प्रजांतन का सच्चा रूप नही मानते थे । याधीजी के अनुमार 
आादश प्रजात"त्र एक प्रकार के कम या अधिक आत्म निभधर और स्वशासित ग्राम समुदाया का 
सभ होना चाहिए। बह चाहते थे कि प्रत्येक ग्राम वा एक छोटा सा गणत्त न या पचायत हो, 
जिसे प्राय पूरी शक्तियाँ प्राप्त हो । ऐसे ग्राम मे प्रजात व का जाघार व्यक्तिगत स्वत जता हो और 
ग्राम समुदाय के सभी काय सहकारिता के जाघार पर सचालित हो । 
शासनाधिकारों के विषय म गाधीजी विकेद्रीकरण के सिद्धांत में विश्वास रखते थे । 
वतमान अवस्या में शक्ति और अधिकार ऊपर से नीचे की ओर चलते है । इसके विपरीत उनका 
विचार था कि अधिकारा वा उद्भव शासन को आधारभूत इकाइयो मे होना चाहिए और शक्ति 
नीचे से ऊपर की ओर बहुनी चाहिए) देश के लिए एक केद्वीय सरकार के नियंत्रण म॑ बह 
राप्ट्र की स्वत्ततता को सुरक्षित रखन की आवश्यकता जनुभव करत थ, परन्तु वह पचायतो 
को यथासम्भव सबसे अधिक जधिकार सौपने के पक्ष मं थे। वह ग्राम पचायतो के ऊपर जिला 
पच्रायता, उनके ऊपर राज्य या प्रादेशिक पचायता और सबसे ऊपर सर्योच्चि पचायत की स्थापना 
चाहत थे । राज्य संगठन, उनके अनुसार एक प्िरामिद जैसा होना चाहिए । जहा तक अनके 
आदश समाज का सम्ब ध है, गावीजी का ध्येय प्रधानत साम्यवादियां तथा अराजकतावादिया 
के ध्येय से मिलता है, परातु उनके ध्येय तक पहुँचन के साधन भिन है । 
गाधीजी के मतानुसार स्वराज्य (स्वतजता) का अथ भारत बे आम लागो की स्वत्अता 
होना चाहिए, उन पर आज शासन करने वालो की स्वत जता नहीं। स्वत-जता नीचे से आरम्भ 
होनी चाहिए। प्रस्येक गाँव म पचायत का राज होगा। उसके थास पूण सत्ता या शक्ति होगी 
जिसका अर्थ यह है कि प्रत्यक गाव को अपने पाँव पर खडा होना होगा । अपनी आवश्यकताये 
स्वय पूरी कर लेनी हागी जिससे क्वि।वह जपने सभी काय स्वयं चता सके, यहा तक कि वह 
सम्पूण विश्व के विरुद्ध अपनी रक्षा बरु सके । इस प्रकार अत्त म हमारी नीव व्यक्ति पर होगी, 
जिसका यह अथ नहीं कि पड़ोसियों या ससार पर भरोस्ता न रखा जाये । एंसे समाज की रचना 
संम्भवत सत्य ओर अहिंसा पर ही हो सकती है। मेरा मत है कि जब तक ईश्वर पर जीता 
जागता विश्वास्त न हो, सत्य और अहिसा पर चलना असम्भव है। ऐसा समाज असंख्य गाँवा का 
बना होगा, उसका फैलाब एक के ऊपर एक के ढग पर नही; वरव्‌ समुद्र की लहरा की भाँति एक 
के बाद एके घेरे को शवल मे होगा और व्यक्ति उप्तका मध्य विदु होगा । इस चित्र मे प्रत्येक घम 
का पूण और ममता का स्थान होगा तथा उस मशीन के लिए कोई स्थाव न होगा; जो 
मनुष्य के श्रम का, स्थान लेकर थोड़े स लोगा के हाथो म सारी शक्ति एकन कर देता है। उसमे 
एसी मशीनो की गृजाइश होगी जो प्रत्येक व्यक्ति को उसने काम मे सहायता पहुचाये (* 
गांधीजी के अपने शब्दो मे, ग्राम स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूण 
प्रजात-भ होगा जो अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने पडोसिया पर भी निभर नही करंगा आर 
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+र स्वामित् 
गैर पह्मेद्ेय पैमितिय 
हैए $ उत्छ भोजन, व्यू भिक्षा, भिक्त्तिः 
चित रूप मे बी हे ने / इस समय आय का अधिकतम 
उचित बवधि #- भीतर, ज्स 


बैगेतम के 
लिए 'पित सिद्ध-त। का (4) सन पव 
पमान हक पे पहनने जप 
रे भुम्िज््य उलाइन २) 
से पेम्ब/ पक ज्योगो को पाहिए। 

क्िः विना खेती $). प गौर उम्तता मे कोई स्वाय 

जे चाहिए । घोरे घोर 

पाहिए | पैमिहीन 

रमास +) या तक सत्तिय। ६ 
ड्भूति पण्ड। पर सता; क्यकर 
7 प्रयोग केक 


श्रमिकों क्री 
/ की आधिक- 
देखी ज, 
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और उत्तका नाम रखा था 'सर्वोदिय' । सर्वोदिय के स्िद्धा त से उ होने ये बाते समझी ([) सबके 
भेल में अपना भला है, (2) वक्रील और नाई के काम वी कीमत एक सी होनी चाहिए, (3) 
आजीविका का अधिकार दानो को एक समान है, और (4) मजदूर व क्सिान का सादा जीवन ही 
सच्चा जीवन है । गराधीजी के निर्वाश के उपरा त 948 मे सेवा ग्राम (वर्धा) में हुए रचनात्मक 
कायकर्ताओ के सम्मेलन से सर्वोदिय समाज का जम हुआ । इसके उद्देश्यों की घापणा मं कहा 
गया--/सर्वोदय समाज का उद्देश्य सत्य और अहिसा पर आधारित ऐसे समाज की रचना करना 
है, जिसम जात पात न हो, जिससे किसी को शोषण करने का अवसर न मिले और जिसमे व्यक्ति 
व स्रमृह दोना को पुण विकास करने का अवसर मिले /! सर्वोदिय के आवारा में हम अग्रलिखित 
को गिन सकते हैं (]) अहिंसा, (2) विकेन्द्रीकरण, (3) ग्राम उद्योग तथा कुटीर व्यवसाय, (4) 
आविक समता (5) ट्रस्टीक्षिप, (6) अपरिग्रह अर्थात्‌ त्याग । सर्वोदिय समाज के कायकर्तता को ये 
ब्रत लने होते हैं--मत्य, अहिसा, ब्रह्मचय, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण, 
शारीरिक श्रम, सवधम समभाव, और स्वदेशी । 
सर्वोदिय विचारधारा को सबसे अधिक व्यवहारिक रूप देने और देश के कोवे काने मे 
इसका प्रचार करने का श्रेय आचार विनोबा भावे को है | उ हाने भारत के प्रत्येक प्रदेश में भूदार 
द्वारा सवादिय के सिद्धाःतो को व्यावहारिक रूप देन का प्रयत्न किया है और यह आ दोलन अभी 
जारी है। उनका कहना है कि जिस विज्ञान ने प्रकृति की शक्तियों को वश मे करके उहे मानव 
की सेवा मे लगा दिया था, उसके ही कारण उद्योगा और व्यवमायों मे केद्रीभत होने की प्रवृत्ति 
बढन से मानव विज्ञान का स्वामों नही रहा, दास बन गया । माक्स चाहता था कि पूजीपतियों की 
जिस साम्राज्यवादी समाज व्यवस्था न व्यक्ति को सवत्र दास बना रखा है और लोकत- को 
असस्भव चना दिया है, उसका हिसामय क्रा ति द्वारा लाश करके उसके स्थान पर ऐसी समाज- 
व्यवस्था की प्रतिष्ठा की जाये जिसकी नीव “याय, समता, व्यक्ति के अधिकारों जोर लोकतस्त पर 
रखी गयी हो | सोवियत रूस भे सरकार (शासनत जे) वी समाप्ति के कोई चिन्ह दृष्टिगाचर नहीं 
होते, यद्यपि उनकी सरकार माव्सवात के अनुसार संगठित की गयी बतायी जाती है। साम्यवाद 
(९०४)४7७०१४॥) के समान सब प्रकार के फासीवाद (898७७॥) से भी स्वात”य और व्यक्तित्व 
का नाश हो जाता है । गावीजी का सर्वोदिय आदश लेकर प्रविष्ट होता है जिसम कि व्यवित और 
समष्टि (समूह) के सामाजिक, जआथिक, राजनीतिक और सदाचारी जीवन का एकल समय 
करक॑ दिश्लाया गया है । उनका हृढ विश्वास था कि मनुष्य के सब कार्यो म परस्पर सम्बब रहता है 
और उनसे अपने आप आतरिक एकता कायम हो जाती है, जो सदाचार क मौलिक नियमों पर 
आधारित होती है। सामाजिक सस्याआओ का निर्माण और गठन व्यक्तिया के ही आचार विचार 
और आदश जीवन से हांता है) 
संर्वेत्य के मुख्य सिद्धान्तो को इस प्रकार स रखा जा सकता है, जिनकी व्याख्या करने की 
यहाँ आवश्यकता नहीं है (॥) सर्वोदिय ओर मावसवाद मं मूलभूत अ तर है । (2) उपयोगितावाद 
का सिद्धात--नधिकतम व्यक्तियों का जधिकतम हित भी दोषयूण है । (3) सर्वोत्य एक विचार- 
पारा है । (4) समाज एक इकाई है ! (5) सर्वोदिय समाज वग-हीन तथा भेद रहित है । (6) सावना 
की शुद्धता आवश्यक है | 
सर्वोदिय योजना के प्ाथिक पहलू --अहिसा समाज वे गोपण (छ्फोणप्आ०४) की 
समाप्ति ओर जीवन मे पूणता की प्राप्ति के लिए रहन-सहन की सादगी अत्यत्त जावश्यत हे। 
एसा समाज जात-पाँत और व्य या श्रेण्ो पर आधारित न होगा। सम्पत्ति--जिस सम्पत्ति का 
समाज उत्पादन करेगा उस पर नियंत्रण भी समाज या रहगा, परन्तु उसका स्पामी काई नी 
व्यक्ति हो सकता है और समाज नी | खेती वी जमोन वा सालिफ जोदन वात्ता हागा, परन्तु उसक 
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कि सजनीतिक सस्यायें और तुलनात्मक घासन 
पता है । कोई नी फर गेल २ 
नी ब्यय पयल राष्ट्रीय पायत्त दाग 28 28024 200 85% । हक विधि से कोई 
6$ व 27 2854 नयुसार ही विया जा सकता है। 40300: है 
देश मे लग ये 3500 प्राम स 5५ हि कक! बनी हैं। इस समय सम्पूण 
रे ५ प्र में त्रभा 4] रा 
हाए्शि अर्बाए पयायत्त या चुगय बरती है। सदस्या का चुनाव गुप्त मतदान 43886 हि. 
है प्रधान पच्च जोर उप प्रधात पद ग्राय सभा के पदन सभापति और उप-सभापति कह 
सरपारी अधितारी, ग्राम सभा के उम्चारी जोर जा उसके कर आदि नही दत्त तथा दिवालिये 
परयागत + सदस्य यहा बा सतत | प्राम पचायत् वा कत्तस्य गाँव के विकास के लिए विभिन 
गा शाम कल पा । हक किए शा गान कोर जड़ पा 
ब्यापों पर न्‍ उत्त व पु लिए बनवाना, सड़त! के 8४: आर पंड सगवावा, स्फ़ाई के लिए 
» छत के रागा या फ़्लन से रहना, आरयमिक वाठगालायें चलाता, कुआ, छाटे 
तालाब ये पहश ऐ लिए व्यवस्था करना, कुटीर उद्याग चलाता भौर उन्हें लोकप्रिय बनाता, 
देपि यो पदायार को उप्त बरन के साथना का अपनाना, इत्यादि । ग्राम सभा का अपना कोप 
होता है; आ सता की यय में यम्र से कम दो बठकें होना आवश्यक हैं। जिस प्रकार से 
प्रामीव क्षेत्रा मे ग्राम सभाये और पचायते बनी हैं उसे प्ररार सगरा में नगर पायें वनी हैं । 
थे नगर मे पल्याण और उन्नति थे लिए आय काय भी वरती हैं । 
ग्राम सभा भोर ग्रामपचायत की भोति जिले मे जिला सभायें बोर परचायर्तें हैं / जिला 
वधायर3ं प्राम पचायता का मांग देशन, परिवीक्षण और नियश्रर करती है और उनके कार्यों म 
समय नी कायम करती हैं। जिला प्रचायतें जिला स्तर के काय भी करती है ) जिला प्रचायत 
मे प्रत्यक ग्राम-पचायत तर एक एक निर्वाचित अतिनिधि सदस्य होता है और नगर १चायतों क 
प्रतिविधियां फी सक्ष्य उनके कुल निर्वाचित सदस्यों की /3 होती है। जिन जिल्लो मे ग्राम 
पंचायतों पी सस्या बीस ते कम है औौर पलत जिला पंचायत के सदस्यों की सद्या भी बीस से 
बम रहूती है, उाम राजा उप्त कमी की पूति नामजद सदस्या द्वारा कर सकता है। जिला सभा भी 
ग्यारह सदक्ष्या वीं जिला पयायत चुनती है और एक सभापति तथा एक उप सभापति भी) 
सापारणतया जिला सभा अग्रतिस्ित काय करती है--(!) जिला पचायव द्वारा आय ओर यय 
है खसा वा निरीक्षण, (2) जिला पचायत द्वारा प्रस्तुत वजढ तथा पूरक बजठ पर विचार व 
नियय करना, (3) जिम्ता पचायत्त द्वारा तयार की गयी विकास योजना को स्वीकृत करना, (4) 
जिला पयायत द्वारा धस्तुत प्रगति रिपोट पद विचार करना, कौर (5) क्षपन अधिकार भेत में कर, 
सूद व पीस भ्रादि आरोपित करना । 
जिला सभा की वप मे कम से कम दो बंठक होती आवश्यक है। जिला सभा के सदस्या 
वा बश्यवाल छ यप है, जिनम स कुछ निर्वाचित सदस्य अ्रति दो वष बाद पद ले डहा 68 
सनापहि व उपन्धभापति दो दप के लिए चुने जाते हैं। जिला पचायत को, अपहप हर 
हैं--(।) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जिला स्तर वी सभी विकास ये 3] वि्षा्टर 
परिणत करना, (2) प्राथमिक और माध्यमिक िक्षा के लिए व्यवस्था करती, ज अल न्‍ 
थे! विकास कार्यों मे पहल करना, (4) जि के भीतर आने वाली ग्राम व नः 


जि 6] व्यक्तियों ओर सवारियों पर पुल या 
निरीक्षण क 5) जिला पचायत वा बजट बना, ( रो | 
08402 लगाना, (7) नगर पचायता के क्षेत्र से बाहर मकाना पर 


आदि पार करते के लिए फीस पे हु 
अर संगागा, जी प्रति मकान 0 रुपये से अधिक नही हा सकता, (5) ग्राम बे क # 
की आय में [सेरवारी सहायता को छोड़कर) अधिक से अधिक प्रतिशत के हे 
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को चार स्तरा पर संगठित किया गया है, सबसे नीचे के स्तर पर गाँव (जौर नगर) पचायते हैं। 
उनके ऊपर जिला पचायतें ओर अचल पचायतें है तथा सबसे ऊपर राष्ट्रीय पचायत है। अत्येवः 
सागरिक, जिसकी आयु कम से वम 25 वष हो, पचायत का सदस्य बन सकता है। इस प्रकार 
प्रत्येक नागरिक पचायत्त प्रजातण वा जमित जग चच गया है $ भारत में भी पचायत राज्य 
अथवा लोकता घरक विक्रेद्रीकरण की योजना लागू हुई है, वितु वह सध व राज्य के स्तरा पर 
सामद शासन पद्धति के साथ चल रही है । मेपात म पचायत पद्धति ने सासद प्रजात-त् का स्थान 
लिया है, इस योजना को दलगत शासन की विफलता के सादभ मे लागू शिया गया । शक्ति के 
विके द्रीकरण के महत्त्व को स्पष्ट करत हुए स्वय राजा महे द्र ॥ कहा था--'मेरी यह इच्छा है 
कि देश मे ऐसी व्यवस्था स्थापित वर जिसम प्रशासन जनता वी आवश्यक्लाआओर आकाक्षाओआ 
की प्रतिविम्वित करे और जिसके साथ जनता सहयोग कर सके तथा प्रशासत्रिक और विकास 
कार्यों से अपने को जनुशाधित ढग से सम्बद्ध कर सके । 

संविधान मे कहा गया है कि विभिन्न रतरो पर स्थापित पचायता की शक्तिया और उनके 
कार्या को कानून द्वारा परिभाषित क्या जायगा । वाजून द्वारा किये गये शक्ति के विकेद्धीकरण 
से गाँव और जिला पचायतों को अपने जपन अधिकार घेत म॑ विभिन प्रकार के प्रशामनिक और 
विवास कार्यों को निर्धारित व कार्यावित करने की पूण सत्ता सौपी गयी है। सबसे ऊपर. राष्ट्रीय 
प्रचायत है, यही देश का सर्वोच्च विधायी अग है | इसमे विभिन्न वर्गा और व्यावसायिक्र संगठनों 
का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार है-- 


नेपाज़ कृपषक संगठन 4 सदस्य नेपाल श्रमिक सगठन 4 सदस्य 
नेपाल युवा समठन 5३ ५ नेपाल भूतपूव सनिका के संगठन 2. ,, 
लेपाल महिला सगठन कै # 


उपर्युक्त के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों क॑ भी चार प्रतिनिधि सम्मिलित हैं जिःहोने शास्त्री या 
स्नातक को उपाधि प्राप्त कर ली हा । चौदह अचल सभाये राष्ट्रीय. पचायत के लिए 90 सदस्यों 
का निर्वाचतर करती है । इनके अतिरिक्त राजा को कुछ सदस्य नामजद करने की दाक्ति प्राप्त है, 
एसे संदस्था की सरया निर्वाचित सदस्य के पद्रह प्रतिशत से अधिक नही हो सकती, राष्ट्रीय 
पचायत के सदस्यों बार कायकाल छ वप है, जिनम से प्रति दो वप बाद 4/3 सदस्य अपना स्थान 
खाली करते है। राष्ट्रीय पचायत के सभापति को राजा उसके सदस्यों मं स ही उसकी सिफारिश 
पर नियुक्त करता है। राष्ट्रीय पचायत क॑ सदस्य अपने म से एक को उप सभापति चुनते है। 
सभापति और उप सभापति की अवधि दो वर्ष है, किलु व पुन नियुक्त अथवा निर्वाचित बिये जा 
सकते है । राष्ट्रीय प्चायत ही उसके कार्यो और ज य मामला के बारे मे परामय देन के लिए इस्क्रीस 
सदस्यो की एक स्टीयरिंग कमेटी बनाती 6 । राष्ट्रीय पचायत के सदस्यों का भाषण की स्वत-तता 
प्राप्त है और पचायत को ग्पने आतरिक मामलो को विनियमित करन॑ को शक्तिया ब्राप्त हैँ । 
राष्ट्रीय पचायत मे, संविधान और पचायत्त द्वारा अग्रीकृत नियमा के अवीन, कोई भी 
सदस्य विधेयक पेश कर सकता है । पर तु वुछ बातता, विशेषकर वित्तीय. मामला, स सम्बोधित 
विधेयक राजा की पूव स्वीशृति प्राप्त हो जान पर या कसी मजी द्वारा ही पेश किये जा सकते 
है। जब राष्ट्रीय पचायत म कोई विधेयक पास हो जाता है तो उसे राजा की अनुमति के लिए 
प्रस्तुत छिया जाता है। यदि राजा किसी विधेयक पर अनुमति दना न चाहू यए उसम कोई 
संशोधन कराना चाहे तो पह राज्य सभासे मत्रणा करके उसे अपन सादेगं के साथ राष्ट्रीय 
पचायत्त को लौटा सकता है। राजा की जनुमति मिल जाने पर ही कोई विय्रेयक अधिनियम 
बनता है। जब राष्ट्रीय पचायत वा सत्र न हो रहा हो, यदि परिस्यितिया के कारण अध्यादेश 
जारी करने को आवश्यकता पडे, तो राजा राज्य सभा से मत्रणा करते क बाद अध्यादय जारी कर 
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वी साम्यवादी राज्य के रूप म॑ अनोखी स्थिति से हुआ। युगोस्लाविया द्वारा अपनाय गये नवे , 
पिद्धा तो को, सामूहिक रूप मं, राष्ट्रीय साम्यवाद का नाम दिया जा सकता है । आरम्भ मं / 
युगोस्लाविया थे सिद्धा त प्रतिपादका ने नई स्थिति को माक्स और लनिन के मिद्धाता पर 
आधारित करन के प्रयत्त क्यि। उहोने यूनाधिक रूप मे स्टालिन की भाँति अपने देश मे 
समाजवाद स्थापित करन बे प्रयास का दावा किया । युगास्‍्लाविया या साम्यवादी राष्ट्रवाद आय 
पजीवादी दशा के राष्ट्रवाद से भिन्न या। उहान तो एक संगठित शक्ति के रूप म आतर्राष्ट्रीय 
साम्यवाद के विचार को त्यागा ओर विशेष रूप से विश्व क्रा ति के सिद्धात का अस्वोक्षत क्या, 
फिर भी युगोस्लाविया के साम्यवादी यह मानत है कि विश्य के सभी दर समाजवाद की आर 
खिच रहे हैं । 

युगास्‍्ताविया के सिद्धा-ततवादिया ने स्पष्ट रूप म ज़निन ने इस विचार को स्वीकृत महा 
किया कि 'साम्राज्यवाद पूजीवाद की जा तम मजिल है, अतएवं प॑जीवाद युद्ध का कारण है । 
पर तु युगासलाव सिद्धा त इस बात पर जोर दता है कि पूजीवाद राष्ट्र आवश्यक रूप भ युद्ध प्रिय 
नहीं है । माशल टोटा ने कहा कि “विचारधारायें नहो वरतर्‌ आक्रामक नीतिया युद्ध का कारण 
हांती है । युगोसलाविया के साम्यवादी कसी भी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र क मामला म हस्तक्षेप 
तथा उसके विरुद्ध आक्रामक कायवाहियो की निदा करते हैं । उतक अनुसार “यागोचित युद्ध वे है 
जो कि दलित राष्ट्र अपने का सतान वाला के“ विरुद्ध लडते है तथा किसी आक्रमणकारी के विरुद्ध 
अपनी धतिरक्षा क लिए लड़े गये युद्ध भी "यायोचित हात है । कुछ वाता म युगोस्लाविया के नये 
साम्यवादी सिद्धातत एडवड बनस्टीन (80920 छ8७08/0॥) और अन्य जमन सप्नोघनवादिया के 
निकट पहुंचते हैँ । युगास्लाविया के सिद्धा तवादी यह मानत है कि यद्यपि साम्यवाद का भागा 
अवश्यम्भावी है कि तु फिर भी उसक लिए लड़ना पड़ेगा, भत सबहारो वग का अधिनायकृत्व 

यायोचित है । गुगोस्लाविया के साम्यवादी “राष्ट्रीय साम्यवाद! शब्द को भी पस द नहीं करते, 

वयोकि यह एक ऐसे राष्ट्रवाद का बोधक है जिसे साम्यवाद की आधारभूत विचारधारा के अनुस्तार 
अच्छा नही समझा जाता । 

मावस और लेनिन वो अपना माग दशक स्वीकार करत हुए युगोसलाविया के साम्यवादी 
प्िद्धा ता के प्रतिपादके यह मानते हैं कि राज्य को अवश्य ही मुझाना है। सवहारा वग वी 
अधिनायकशाही, आरम्भ म आवश्यक होते हुए भी सदव जारी नही रह सकती । वे उद्योगा के 
दाष्ट्रीयकरण तथा राज्य द्वारा प्र ध को आवश्यक मानते है. कि तु उस समाजवाद का निम्नेतम 
स्तरीय रूप बताते है। उनक॑ अनुसार समाजवादी राज्य का भाधार श्रमिक वर्य का हित होना 
भावश्यक है । व अतिरिक्त मुल्य और राज्य (समाज) द्वारा स्वामित्व की वारणानों मं विश्वाय 
करते है पर तु वे राज्य वे नियतण को अच्छा नही मानते । उनके अनुसार सोवियत संध मं 
राष्ट्रीय स्वामित्व का अथ राज्य के नियजण स है। इस प्रकार क निय तण ने धरमिको को केवल 
उनके उचित फल स ही वचित नही क्या है वरव्‌ राज्य के मुझनि की प्रक्रिया को भी रोका है। 
अतिरिक्त मूल्य मे श्रमिकों का भाग बढाने के लिए श्रमिका का स्वय उत्पादन साधना के नियाव्रण 
में भाग लेना आवश्यक है, परन्तु निजी स्वामित्व की पद्धति पर लौटने का कोई प्रश्न भहों 
उठता | इस समस्या को हल करने के लिए उहाने सामाजिक सम्पत्ति! और राज्य के बजाय 
'सामाजिक नियाजण' की भावनाये विकसित की हैं । 

+ माशल टीटो ने 950 म स्पष्ट शब्दा म घोषित क्या था “अब से उत्पादन के साधना 
पर राज्य का स्वामित्व एक ऊँचे प्रकार के समाजवादी स्वामित्व म परिवर्तित हो रहा है। उसी म 
समाजवाद क॑ लिए हमारा माग निदिष्ट है और वही अयव्यवस्था से राज्य के कार्यी के मुझ्ननि के 
लिए हीवः माग है / सोवियत सिद्धात के अनुसार तो सभी वस्तुआ के उत्पादन के लिए दे द्रीकृत 
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हडडी, सुर, सीग आदि एकत्रित करन के लिए ठक देना तथा नदी धाटा और मछली पकडन 
आदि के लिए भी ठका वी व्यवस्था वरना, और (0) पानी के कारखानों (शंका) का 
प्रयाग फरने वाला पर कर लगाना । 
प्रत्यर जोन के लिए अचन सभा है और यह भी ग्यारह सदस्या की भ्रचल पचायत 
(काययारिणी) का निवाचन उरती है । भ्रचल सभाये राष्ट्रीय पच्ायत व सदस्यों वा भी चुनाव 
यरती हैं। प्रत्यग अचल सभा व सभापति और उप सभापति वा दो वष के लिए चुनाव होता 
है भाय सदस्य! का वायवात छ वप हैं। अचल पंचायत के मुरुय काय अग्रलिखित है--() 
राष्ट्रीय एगता मी भावना का जधिक सुहद बनाना तथा अश्रजाता त्रक मुल्या के प्रति भावना को 
जागृत ब रना, (2) पचायत पद्धति के भादक्यों को लाकत्रिय बनाना, (3) सहकारिता के सिद्धा त 
का लाव प्रिय बनाना और व्यवहार म प्रयोग द्वारा उसका प्रदशन करना, (4) नमूने के रूप मे 
पाइलट पचायतें स्थापित फरना, (5) राष्ट्रीय भापा और सस्ह्ृत्ति का विकास करना तथा विभिन्न 
विपया पर गांप्ठियाँ व सम्मलन सगठित करना और समाचार पत्र निकालना, (6) पचायता मं 
गतिशीलता लाने के तरीका के बार में जनुस घान वा सचालन करना भर किए गये कार्यों का 
मूल्याक्न करना। 
अचल पचायत अपना वापिक वजट अचल सभा के सामन स्वीह्गति के लिए प्रस्तुत 
बरती है । प्रत्यर' अचल पचायत म (जिला पचायत मे भी) सरकार द्वारा नियुक्त एक सक़ेठरी 
हाता है । अचल सभा अपने क्षेत्र म आन वाली जिला पचायता की आय वा 0 प्रतिशत तक 
भाग प्राप्त १र सकती है और जिन क्षेत्रा म यह विशेष निर्माण काय करती है, उनम लाभ उठाने 
वाला पर फर भी लगा सकती है। उसकी काय प्रणाली अय वातों म जिला पचायत के समान 
है। सविघान के प्राविधाना के अनुसार विभिन्न स्तरा क्वी पचायता की शक्तियाँ और उनके काय 
व सगठन वाजून द्वारा निर्धारित है| कानुना द्वारा नियत सीमाजो क भीतर वे स्वत त है कितु 
के द्वीय सरकार वी निदशन, नियजण व परामश दने की शक्तियां के अवीन । 
पचायत प्रजाताञ के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्या पर विचार करत हुए, उनकी आधार 
भूत बाता को इस प्रकार रखा जा सत्ता है--() परिवहन और सचार तथा शक्ति (बिजली) 
पर इतना अधिक बल कि उ ह राष्ट्रीय विकास मे उच्चतम श्राथमिकता श्राप्त हो । (2) भूमि 
व्यवस्था मे सुधार अति भावश्यक है, वयोकि नपाल ऋषि प्रधान देश है भौर अभी तक भूमि पर 
थोड़े से व्यक्तिया का स्वामित्व कायम रहा है। (3) कृषि पदावार को वैनानिक तरीकों द्वारा 
उम्नत करना, (4) नियोजित विकास तथा मित्र देश्ञा स प्राप्त आथिक सहायता का सदुपयोग । 
(5) स्वास्थ्य सवाआ म समुचित वद्धि, (6) सभी स्तरों की शिक्षा का विस्तार, (7) सहकारी 
सस्थाआ का विकास, (8) स्थानीय साधना का विकास, (9) प्रशासन व्यवस्था में सुवार, (0) 
बर्गीय संगठनों को राष्ट्र की सेवा म लगाना । 
अत मे, प्रचायता वी योजना एक नियोजित प्रजात त्र (क्षाा०0 6/॥००००)) है । 
यह आधुनिक आकाक्षाआं और परम्परागत मूल्यो म॑ मेल स्थापित वरने का प्रयत्न है। ऐस देश 
में, जहाँ जनता न केद्ध क द्वारा किये गये कम से कम हस्तक्षेप के साथ अपनी आवश्यकताओं की 
स्वय ही पूर्ति की हो, अ्ग्रेजी ढग़ की राजनीतिक सस्थाये जनता मे अभिरुचि पदा नहीं कर सकती 
थी। उ हू युगो की उदासीनता व अकमण्यता से निकाल कर बाहर लान के लिए यह आवश्यक था 
कि प्रशासन को उनके पास तक ले जाया जाय और उसे उसके कार्यों मं भागीदार बनाया जाय । 


5 युगोस्लाविया में समाजवादी प्रजातन्त 
! युगोस्लाविया म साम्णप्ददी सिद्धात का आरम्भ सावियत समुदाय के बाहर युगासलाविया 
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अतिरिक्त यरुगोस्लाधिया एक बहु राष्ट्रीय देश है और उसके प्रदेशों के वीच आधथिक विकास मर बडे 
अतर है। युगासलाविया की ऐसी सामाजिक, आथिक और राजनीतिक सरचना ने अपने पुराने 
वर्गों के नेतत्व म “थक विकास की दिशा म आगे बढना असम्भव बना दिया था |] केवल कोई 
क्र तिकारी आ ।लन ही, जिसका व्यवस्थापन समाजवादी हो, दश का पिछडेंपन से छुटकारे के 
नये प्रभावी माग पर आगे ले जा सकता था ओर इसी कारण क्राति सफल रही । इसी प्रकार नये 
प्रजातनवात्मक रूप की ओर उन्नति के माय का आरम्म क्रा ति द्वारा हुआ । क्रा त क वाद जनता 
मे पहले देश के औद्योगीकरण के कठिन काय को क्या और राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाया 
गया, जिससे कि समाजवादी विकास मे मुख्य चालक शक्ति प्राप्त हुई। पर तू युगोस्लाव मेता यह 
समझते है कि समाजवाद की स्थापना प्रत्यक्ष प्रजात त्र के द्वारा अधिक अच्छी प्रकार से हो सकती 
है। यही काम करने वालो के लिए अधिक्तम मात्रा में प्रजातानिक स्वशासन की प्राप्ति करा 
सकेगी। समाजवादी प्रजात ज मे केवल विकेद्रीकरण और काम करने वाला के द्वारा भ्रव॒ष ही 
अतग्रस्त नही हैं, वरन्‌ स्थ्यगीय शासन म स्वायत्तता और राजनीतिक अधिकार भी । इस सिद्धान्त 
के अनुसार युगोसस्‍लाविया म॑ दूसरे दल की आवश्यकता नही है । 
युगोस्लाविया मे अव प्रत्येक उद्यम अपने परिचालन मे स्वय में पूण है, उस पर जा भी 
प्रतिबध है वे केवल आधिक योजना और उसके द्वारा सामाय रुप से विहित की गई बातें है । 
उसकी आय सघीय कानून के प्राविधाना और सघीय योजना के अनुसार राज्य, कम्यून से सर्म्बा वत 
उद्यम, और उसके काम करने वालो व कमचारियो मे विभाजित होती है । उद्यमा का प्रव ध, काम 
क्रमे वालों के सामूहिक संगठनों, काम करन वाला की परिपदा और प्रव ध वोर्डो द्वारा किया 
जाता है) काम' करने वालो के सामूहिर' सगठन परिपदों का एक वपष की अवधि के लिए चुनाव 
करते हैं और वे परिपदें प्रवं ध बोड चुनती है । प्रवधको की नियुक्ति प्रतियोमिवा विंधि के अवीन 
है, अर्थात्‌ पद के लिए पहल से प्राथना-पत्र मागे जाते है और अनेक उम्मीदवारों मं से एक मिश्रित 
आयोग द्वारा उनकी छाठ की जाती है, जिसके सदस्या मे 3 काम करने वालो की परिपदो के लिए 
प्रतिनिधि होते है और अय व्यावसायिक सघा के प्रतिनिधि तथा ऐसे व्यक्ति होते है जि ह 
समित्ियाँ अथवा अधिक बडे उद्यमों में गणात व या सघ की सरकार नामजद करती है । 
उद्यमो की आथिक नीति का सचालन काम करने वाला की परिषद्‌ द्वारा किया जाता है 
और उसकी तकनीकी कार्या वति प्रव धक और उद्यम के व्यावसायिक काय निकाय द्वारा की 
जाती है । उद्यमो म॑ श्पस म॑ प्रतियोगिता चलती है, क्योकि वहा पर वाजार स्वत न है। उनकी 
बाजार म सफलता के लिए गुणात्मक उत्पादन और कम कीमतें निर्णायक तत्त्व है। इस कारण से 
अब सम्पूण परारिथ्रमिक पद्धति, जो पहले केवल के द्वीय प्राधिकारियो के मिणया पर मिभर थी, 
क्रमिक रूप से विके  द्रत हो गई । ऐसे समाजवादी प्रजात ने का आधार काम करने वालो की 
परिषदों और उत्पादको के स्वश्वासन के अय प्रत्यक्ष श्रगो के अतिरिक्त कम्यून है जिसका प्रधान 
अग जन समिति है। पूवगामी काल मे कम्यून के अधिकतर काय जिल करते थ क्योकि स्थानीय 
समुदाय उन कार्यो को करने के लिए अत्यधिक थे। 955 से आगे के वर्षों मे स्थानीय समुदाया 
का भूमि-क्षेत्र वढा है और साथ ही उह ऐसे काय हस्ता तरित हुए है जो पहल जिले करत 4 । 
अब जिसे कैवल कम्यनों के लिए कुछ तामाय काय करते है, स्थानीय कम्यूता के विकास मे 
सम वय स्थापित करते € और अधिक पिछड़े हुए कम्यूनों के लिएं सहायता प्राप्त कराते हैं । इसी 
प्रकार गणत-ज (रि८एए07०) जिला के सम्व व्‌ मे काय करते है जौर सघ सरकार गणतत्रा के 


सम्बंध म काय करती है 


गेर पाश्चात्य राजनीतिक प्रक्रियायें 659 


नियोजन आवश्यक है । परतु युगोस्ला/विया मे सामाजिक सम्पत्ति और श्रमिकों द्वारा अवबाप वो 
वास्तविक बमाने के लिए नये प्रकार के नियोजन प्चिंद्धा व निकाले गये ! नियोजन केवल व्यक्तिगत 
उत्पादक उच्चमा का मुरय काय हो गया और राज्य केवल उनका समाजवादी नियामक बन गया । 
इस सिद्धात पर आधारित युगोस्लाविया की अथव्यवस्था का सरकारी रूप इस प्रकार है-- 
“युगीसलाविया की अवव्यवस्था नियोजित है, पर तु योजनाये कंद्रीय तथा वठोर मही हु। 
युगोस्लाबिया की योजनायें उद्यमा के लिए उत्पादन, कीमतो व वस्तुआ के गुणा आदि के बारे मे 
अनिवाय कार्यो का निर्धारित नही करती । ये सभी वाते स्वत॒न बाजार तथा भाग और पूर्ति वी 
काग्रवाही पर छोड दी जाती हैं । युगोस्लाविया की अथव्यवस्था म योजनाआ का उद्देश्य सामाय 
विकास की प्रवृत्तियों को सर्मा वत्त करना तथा उ ह ठीक माग पर चलाना है । २ 
ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि युगोस्लाबिया म॑ साम्यवाद पर नहा बरत्‌ समाजवाद 
पर बल दिया जा रहा हैं। इस दृष्टि से युगोस्लाविया और भारत की अथब्यवस्था तथा शासन 
पद्धति मे काफी मात्रा मे समानता है । युमोस्ल्राविया मे समाजवादी प्रजात न को स्थापित किया गया 
है, परन्तु भारत प्रजात नात्मक समाजवाद की दिशा से बढ रहा है । चूकि युगीस्लावियाव।सी अभी 
तक साम्यवाद भ विश्वास रखते है, जतएव उनकी आधिके राजनीतिक पद्धति को, सोवियत सध से 
भिनत, नया साम्यवाद कहना उपयुक्त है । 
गरुगोसलाविया के सिद्धा तवादियों के अनुसार विके द्वीकरण द्वारा 'राज्य के मुर्यान! मे 
प्रजात त्रअ तग्रस्त है । एक विचारक ने समाजवाद के लिए राजनीतिक प्रजातान वो अवश्य 
बताते हुए यह घोषित किया कि ऐसे समाज में, जो राज्य के मुनि क॑ समाजवादी माग पर पहुँच 
रहा हो अवश्य ही स्वतातता व मानव अधिकार मा य हान चाहिये। समाजवाह की प्रारम्मिव 
माजिलो म स्वत-यता को सीमित वरना आवश्यक हो सकता है, कितु समाजवाद फो अवश्य ही 
अपने ढग के प्रजाताःश्॒ का बिकास करना होगा । इस ही समाजवादी प्रजातभ्र वहा जाता है। 
यह एक नई सामाजिक व्यवस्था है। इसकी एक लखक न इस प्रकार परिभाषा दी है--ऐसी 
राजमीतिक पद्धति जिसमे प्रथम, नीति के निधारण मे काम करने वाले निरशायिक भाग रखत्त हैं, 
दूसर, श्रमिकों के इस भाग को व्यक्तिगत अधिकारा की एक राजवीतिद, सामाजिव' थाधिक 
पद्धति द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, तीसरे, जो भी राजनीतिक और भय निणय किय जात हैं, 
के समाजवादी समुदाय के हिता और बाकाक्षाओं के अनुरूप हात हैं। एक चौथी रात भी जुडनी 
चाहिए--जो श्रमिक (काम करने वाले) नीति का निधारण करत हैं, यथासम्भव अधिक मापा मे 
वे ही उस कार्या-वित करते है । 
युगोसलाविया के समाजवादी विचारको के अनुसार के द्वीक्ृत राज्य पद्षनियाँ जा उत्तादव 
के साधनों के राष्ट्रीयकरण और राज्य नियम्रण पर आधारित हैं, केवल तव तक जनसाधारण दा 
समवन भी पा सकती हू, जब तक कि उनका ध्येय पुराने शोपणुकारी सम्ब थो का सप्द वरना 
तथा नय समाजवादी सम्व धो की रघना करना रह । परन्तु जस ही व स्व कीदित द्वाची हैं यह 
आवश्यक है कि प्रशासनतत्र (जाए दपठरशाही का रूप धारण करवा है) और मनुप्या व बीच 
आधथिक और राजनीतिक विरोध पदा है! । इसी कारण युगास्लाविया के राष्ट्रीय क्यपारा न ठुछ 
समय तक अपने देख मे सावियत सघ के नमूठर की राजनीतिक तथा जाथिक पद्धति को लागू किया 
ओर एक नय प्रकार वे! साम्यवाद अथवा समाजवादी प्रजातय को जपनाया । 
“विश्व युद्ध से पुव युगास्‍लाविया यूराप के सबस अधिक विछड़े हुए दया मे था। देगी 
नुल जमसख्या म से केवल 0% उद्याथ मे लग थे और 75% गाँवा म हृपि व्रत थे इस# 
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